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भूमिका 


इस रिपोर्ट में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विकास-सम्बन्धी उद्देश्यों, नीतियों और 
कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया है । 


विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं ने आथिक तथा सामाजिक जीवन की बनियादें मज़बत 


करने में सहायता दी है और औद्योगिक एवं श्राथिक विकास तथा वेज्ञानिक्र एवं टेक्‍्नोलाजी- 
सम्बन्धी प्रगति को प्रोत्साहित किया हैं । 


“तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देेय संविधान के सामाजिक लक्ष्यों को अधिक ठोस 
रूप देना है तथा इससे उस महान्‌ प्रगति का आभास' मिलता है, जो उन उद्देश्यों की पूर्ति की 
दिद्या में हुई है । इसमें पहली दो योजनाओं की सफलताश्रों और विफलताओं को दृष्टि में 
रखते हुए अगले 5 वर्षों या इससे भी अभ्रधिक अवधि में पूरे किए जानेवाले विकास-कार्यो 
को प्रस्तुत किया गया है । 

तीसरी योजना तैयार करने का काम सन्‌ 958 के अन्त में प्रारम्भ हुआ और इसे 
तीन प्रमुख चरणों में पूरा किया गया | पहला चरण जुलाई 960 के आरम्भ में प्रारम्भिक 
रूपरेखा के प्रकाशन के साथ समाप्त हुआ और इस अवधि में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार-द्वारा 
नियक्त कार्यकारी दलों ने विस्तत अध्ययन किया । संसद ने अगस्त 960 में प्रारम्भिक 
रूपरेखा को सामान्य स्वीकृति प्रदान की 


हलक. फडे३3०-मल३० (०5 व्फक७ #0खाास+.. पा तथलिगक. किए ााताज/ कक 


प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश-भर में विचार-विमश हुआ और इसके आधार पर राज्यों 
की योजनाएं तैयार की गई । इन पर सितम्बर-तवम्बर 960 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के 
खाथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया । जनवरी 967 में राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ 
ने तीसरी योजना के सम्पूर्ण आकार और स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दीं; परिषद्‌ 
ने तीसरी योजना के लिए साधनों के अधिकतम संग्रह के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक 
बचत-समिति भी नियुक्त की। अन्त में, 3] मई और 7 जून, 96व को राष्ट्रीय विकास- 
बरिषद्‌ ने तीसरी योजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट पर विचार किया और सामान्यतः उसे 
स्वीकृति दी । 


नवम्बर 960 में पांच संसदीय समितियों ने तीसरी योजना के उद्देश्यों तथा प्राथ- 
मिकताओं पर सावधानी से विचार किया । इस रिपोर्ट में उक्त समितियों के सुझावों 
झौर टीकाओं से लाभ उठाने का प्रा-पूरा प्रयत्न किया गया है। समय-समय पर विभिन्न 
राजनीतिक दलों से सम्बद्ध संसत्सदस्यों की समिति के समक्ष, जिसके ग्रध्यक्ष 
ब्धान मन्त्री थे, योजना के विभिन्न पहलू विचारार्थ प्रस्तुत किए गए । योजना-आयोग से 
सम्बद्ध संसत्सदस्यों की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न चरणों में योजना पर विचार- 
विमर्श किया । 


योजना-निर्माण की सम्पूर्ण अवधि में प्रमुख लोकनेताओं, विद्वानों, व्यावसायिक 
संघों, उद्योगों एवं श्रमिकों से सम्बद्ध संगठनों तथा स्वतन्‍त्र विशेषज्ञों ने उदारतापूर्वक अपने 
समय और अनुभवों का लाभ प्रदात किया। योजना-आ्रयोग को अपने अरथेशास्त्रियों 
और विज्ञानवेत्ताओं के मंडलों तथा भूमि-सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास-सम्बन्धी 
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संडलों के परामर्श और सुझावों का भी लाभ प्राप्त हुआ । कार्यक्रम-मल्यांकन-संगठन, अनु- 
सन्धान-कार्यक्रम-्समसिलि, योजना की परियोजनाप्रों-सम्बन्धी समिति, केंद्रीय भ्रंक-संकलन- 
संगठन, भारतीय अंक-संकलन-संस्था और श्रनुसन्धान के क्षेत्र में संलग्न अ्रन्य संगठनों के 
प्रध्ययन के परिणामों से भी श्रायोग को सहायता मिली । जिला, खंड और ग्राम-स्तर पर 
“विशेष रूप से कृषि, सहकारिता, शिक्षा एवं प्रामोद्योगों के विकास के सम्बन्ध में-- 
योजनाप्रों का निर्माण राष्ट्रीय योजना तथा राज्यों की योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया 
का एक अविच्छेश अंग था। ये स्थानीय योजनाएं पंचायती राज की सफलता का एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भंग हैं, क्योंकि पंचायती राज के जरिए हर क्षेत्र के निवासियों पर अपने 
विकास के लिए पहल करने, ज़िम्मेदारी सम्भालने और तीज प्रगति के लिए समुचित 
उपाय तथा साधन ढूंढ़ने का भार डाला गया है। कक है 
.. इस प्रकार, तीसरी योजना की तैयारी एक विज्ञाल राष्ट्रीय प्रयत्न था, जिसमें अनेक 
क्षेत्रों से मूल्यवान सहझोग मिला है और हर चरण पर राज्य-सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों - 
का घनिष्ठतम सहयोग रहा है । 

. तीसरी योजना अगले १35 वर्षों या इससे भी अधिक समय के दीघकालीन विकास की 
एक बड़ी योजना का प्रथम चरण है । उस बड़ी योजना की तैयारी का काम प्रब हाथ में 
_ लिया जाएगा। इस योजना की अ्रवधि में भारत की भअ्र्थव्यवस्था का सिर्फ तेज़ी से विस्तार 
_ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आात्मनिर्भर और आत्मचालित भी बनाना चाहिए। 
इस दीघेंकालीन दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों के विकास, कृषियत एवं 
औद्योगिक प्रगति, सामाजिक ढांचे में परिवर्तत' और प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास की. 
. 'एक सुसम्बद्ध योजना को एक सामान्‍य स्वरूप देना है । 


क्‍ इस योजना में पांच वर्ष की भ्रवंधि के लिए बड़े-बड़े उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित किए 
“गए हैं। बड़े वे सिर्फ विगत योजनाओ्रों की तुलना में हैं, देश की झावश्यकतात्रों शौर उन्हें 
''पूरा करने की देश की सामर्थ्य की दृष्टि से नहीं । वस्तुत: वे न्यूनतम आरावश्यकताश्रों को प्रकट 
- करते हैं, जिनकी पूर्ति होनी ही चाहिए; परन्तु उनका मूल उद्देश्य अ्रत्यधिक तात्कालिकता 
“अनुभव करने तथा उसे पूरा करने के लिए सघन प्रयत्नों का मार्ग प्रदास्त करना हैं। 
... परन्तुसाथ ही, कार्य की विशालता भर बहुमुखी चुनौतियों को भी कम नहीं समझा जाना 
_ चाहिए। योजना में सबसे अ्रधिक बल व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी _ 

कार्यान्विति तथा दोषहीनता और ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर दिया जाना चाहिए, .. 
_ जिनमें अधिकतम उत्पादन' हो, अधिकतम लोगों को रोज़गार मिले तथा मानवीय साधनों 
. का अधिकतम विकास हो । सामाजिक और आ्राथिक प्रगति तथा समाजवाद की स्थापना के 

लिए भ्रनुशासन और राष्ट्रीय एकता ही आधार-सदुश हैं । तीसरी योजना में हर कदम 

पर और हर स्तर पर निष्ठावान नेतृत्व की. आवश्यकता होगी; सरकारी कर्म- 
चारियों से कत्तेव्यपरायणता और कुशलता के उच्चतम स्तर की अपेक्षा की जाएगी; तथा 
जनता में व्यापक रूप से योजना के प्रति समझदारी एवं सहयोग-भाव बढ़ाने और भविष्य 
में उसे अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा हिस्सा निभाने तथा श्रपेक्षाकृत अधिक बोझ उठाने 
के लिए तत्पर करने की आवश्यकता होगी ।| 


योजना-आ्रायोग 


भ्रध्यक्ष ; 
जवाहरलाल नेहरू 


उपाध्यक्ष : 
गुलज़रीलाल नन्‍्दा 


सदस्य : 
मोरारजी आर० देसाई 
वी० के० कृष्णमेनन 
सी० एम० त्रिवेदी 
श्रीमन्नारायण 
टी० एन० सिह 
ए० एन० खोसला, 
पी० सी० महलानवीस, 


सचिव : 
विष्णु सहाय 


अतिरिक्त सचिव : 
तरलोक सिंह 


अध्याय 7 


(7) 
भूमिका 


("रत के विकास का मूलभूत उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह होना चाहिए कि भारतीय 
जनता को सुचारु जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। वस्तुतः सब देझों का अपनी 
जनता के प्रति यही उद्देश्य होता है, यद्यपि सुचारु जीवन की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हो सकती 
है। सारे विश्व को ध्यान में रखते हुए, भारत के साथ-साथ अन्य देशों के लिए भी इस 
उद्देश्य की पूर्ति इस बात से गहरा सम्बन्ध रखती है और इसी पर निर्भर करती है कि 
विश्व में शान्ति कायम रहे । आधनिक हथियारों से लड़े जानेवाले यद्ध से न केवल उन्नति 
को सब आशाओं पर पानी फिर जाएगा, अपितु मानव-जाति का अस्तित्व भी संकट में 
पड़ जाएगा। इसलिए, शान्ति का सबसे अधिक महत्व है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए वह 
सबसे पहले जरूरी है । जब तक अद्धविकसित और निर्धनताग्रस्त राष्ट्र तथा लोग 
गहगे, तब तक वे स्वयं शान्ति-रक्षा के लिए अनिवार्य संकट बने रहेंगे। इसलिए अ्रब इस 
बात की अधिक-से-अधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व की शान्ति और कल्याण के 
. लिए प्रत्येक देश में गरीबी, बीमारी और अज्ञान का अ्रन्त होता चाहिए, जिससे एक 
उन्मक्त मानवता का निर्माण हो सके। ) 





. ४. प्रत्येक प्रमुख संस्कृति और सभ्यता की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनकी 
जड़ भूतकाल में जमी रहती हैं और जिन पर उस संस्कृति की छाप होती है। भारत 
पर, जिसका हज़ारों साल पुराना इतिहास है, अब भी अपनी निजी विशेषताश्रों की 

गहरी छाप मौजूद है। परम्परागत समाज और भूतकाल की अवरुद्ध अर्थव्यवस्था के, 
जिसे औपनिवेशिक शासन ने कुछ ह॒द तक जड़ीभमृत कर दिया था, परिणामस्वरूप 
व्यापक और भयंकर गरीबी ने आज उन विशेषताओं को ढंक दिया है। पर संस्कृति की ये 
ग्रावश्यक बातें ऊपरी तौर पर समाज की परम्परागत रचना के साथ जड़ी रहने पर भी 
किसी भी तरह उसका अविच्छेद् अंग नहीं हैं। दरअसल, ये नेतिक और आ्राचार-शास्त्र के 
कुछ ऐसे मूल्य हैं, जिन्होंने भूतकाल में कई युगों तक भारतीय जीवन को प्रभावित किया 
है, चाहे जनता इनके भ्नुसार अपना जीवन भले न बिता सकी हो । ये मूल्य भारत 
. के चिन्तन का एक अंग हैं, यद्यपि यह चिन्तन आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक और टेक्तोला- 
जिकल सम्यता के प्रभाव की ओर अधिकाधिक उन्मुख है । कुछ हद तक भारत की 
समस्या यह है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार मेल पैदा किया जाएं। आधुनिक जगत 
में, सम्भवत: अन्य कोई देश गांधी पैदा नहीं कर सकता था ; टेगोर का भी, जिनका 
जीवन की समस्याञ्रों के प्रति दृष्टिकोण एकदम आधुनिक था, भारत की प्राचीन संस्कृति 
और चिन्तन-पद्धांत की ओर झुकाव था । इस प्रकार, उनका सन्देश इन दोनों के बीच 
समन्वय का सच्देश है। द 





तीसरी पंचवर्षीय योजना 


उकैंजे. 


व्यवस्था करना एक महान कार्य है और इस लक्ष्य की उपलब्धि में बहले समय लगेगा । 
. पर इससे कम लक्ष्य. की बात नहीं सोची जा सकती, क्योंकि वर्तमान में उठाया गया 
.. प्रत्येक पग श्रन्तिम उद्देश्य के भ्नकल होना चाहिए। बनाई जा रही बोजनाओों के पी: 
भविष्य की दृष्टि है--ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भारतीय जनता के दीघकालीनस 
. राष्ट्रीय संघर्ष के पीछे स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की दृष्टि श्ी। इस बोजनाग्र! 
. में भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास है। अपनी मौजदा दिवकतों के प्रति हम परणत 
सजग हैं और इसके साथ ही हमें यह द॒ढ़ विश्वास है कि इन दिवकतों पर विजय था ली 
जाएगी ।. आयोजन के पिछले दस सालों में प्राप्त प्रनुभव और अब तक के बड़े-बड़े 
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने यह धारणा पैदा कर दी है कि भारत विश्वास- 
पूर्वक आनेवाले समय में सतत आर्थिक प्रगति की आशा था कर सकता है । इस प्राचीन 
भूमि में भी, जहां चिरकाल से परम्पराशझों का राज्य रहा है, परिवर्तन की ऐसी हवाएं बह 
रही हैं, जो न केवल नगर-निवासी को, किन्तु अपने खेतों में काम करनेवाले किसानों 
को भी प्रभावित कर रही हैँ। प्रत्येक पग पर नए गतिरोध श्रीर नई चनौतियां सामने 
ग्राती हैं। इनका मकाबला साहस और विश्वास के साथ करता होगा । ज्यों-ज्यों भारत की 
विकास-योजनाञों का ताटक श्रागे बढ़ता है, त्यों-त्यों भारत के परिवतनरस स्वरूप से 
एक नया उत्साह, एक नई उत्तेजना, परिलक्षित होती है। 


4. इस समय सर्वप्रथम ध्यान देते-योग्य समस्या गरीबी और इससे पेंदा होनेवाली 
सारी बुराइयों का मुकाबला करने की है श्रौर यह बात समझ ली गई है कि यह काम केंबल 
सामाजिक और आशिक प्रगति से ही हो सकता' इसके फलस्वरूप एक ऐसे समाज का 


.. निर्माण होगा, जो टेक्‍्नोलाजिकल. दृष्टि से परिपक्व होगा, और एक ऐसी सामाजिक 


. व्यवस्था. बनेंगी, जिसमें सब नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए 
. बुनियादी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तत करने होंगे और प्राचीन परम्परागत 
.. व्यवस्था के स्थान पर एक सशक्त समाज कायम करता होगा ।इस दिल्षा में बढ़ने के... 
: लिए न केवल विज्ञान और श्राधुनिक टेक्नोलाजी का दृष्टिकोण और उसका प्रयोग 
अपनाना होगा, बल्कि सामाजिक रिवाजों और संस्थाओ्रों में भी दरगाभी परिवर्तन 
करने होंगे । कुछ सीमा तक पिछली कई पीढ़ियों से भारतीय मानस में इन दोनों .. 
प्रकार के परिवतेनों के लिए तत्परता मौजूद हैं। धीमे-धीमे, इसने ज्यादा ठोस रूप ग्रहण 
किया है और अब यह आ्रायोजन का आधार बन गई है। 


5. यह बात अपरिहा्य थी कि भारत के स्वतन्त्रता-संघर्ष-काल में स्वाधीनता 
का राजनीतिक पक्ष अन्य सब चीज़ों पर हावी हो जाता है। फिर भी, शुरू से ही 
भारत की. राष्ट्रीयता में आ्राथिक चिन्तन और समाज-सधार के तत्व बड़ी मात्रा में 
मौजूद. थे। कुछ हद तक यह बात एक राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए असाधारण थी। 
आम लोगों की गरीबी को दूर करने; तथा भारत के सामाजिक और आधिक जीवन के 
समस्त ढांचे के पुनर्निर्माणं के लिए स्वतन्त्रता को ही अनिवार्य साधन माना जाता था। - 
दादाभाई नौरोजी से लेकर, जिनका पत्र दि पावर्टी आफ इंडिया” (भारत की गरीबी) 
विषयक लेख 876 में पेश किया गया था, परवर्ती अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इन. 
उद्देश्यों को राष्ट्रीय: संग्राम में सर्वोपरि स्थान दिया। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आ्रानदोलन 
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बढ़ा ओर उसका विस्तार भारत की जनता के मध्य हुआ , इसका सामाजिक तत्व प्रबलतर 
होता गया। महात्मा गांधी के आविर्भाव के साथ, यह आन्दोलन बड़ी तेज़ी से भारत के 
किसानों और मजदूरों में फैला । गाधीजी के लिए स्वतन्त्रता केवल एक राजनीतिक 
लक्ष्य नही था, बल्कि उसका मतलब आम लोगों को गरीबी और अ्रथ:पतन से ऊंचा 
उठाना था । उन्होंने भारतीय जनता के साथ अपने को मिला दिया, विशेषत: उनके 
साथ, जो सामाजिक व्यवस्था में एकदम निम्न श्रेणी केथे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने आम जनता की भ्रधिकाधिक सेवा में अपने को संलग्न किया और क्रमद 
अधिक-से-अधिक किसान इसमें सम्मिलित हुए । फलस्वरूप इसके कार्यक्रम में क्ृषि- 
सम्बन्धी समस्या ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया--ठीक वैसे ही, जैसे गांधीजी 
के नेतृत्व में दलितों और अधिकारहीनों का उत्थान इस आन्दोलन का एक प्रमुख 
अंग बना। 


6. इस प्रकार, स्वतन्त्रता के लिए राजनी/तक संघ जैसे-जेसे विकसित हुआ और 
इसने विशाल आन्दोलनों का रूप धारण किया, वैसे-वेसे इसका सम्बन्ध कुछ सीमा तक 
भारत की बुनियादी, सामाजिक और आशिक समस्यात्रों के साथ और खास तौर पर 
कृषि-समस्याश्रों के साथ जुड़ा। स्वतन्त्रता-संघर्ष के सामाजिक और आशिक ध्येय 
निरन्तर श्रधिक रूप में स्पष्ट होते गए। सन्‌ 937 में एक व्यापक आशिक कार्यक्रम 
और सन्‌ 936 में एक कृपि-कार्यक्रम स्वीकार किया गया । सन्‌ 938 के अ्र्त में 
एक राष्ट्रीय श्रायोजन-सर्माति गठित की गई, और इस प्रकार आ्रायोजन के विचार ने 
भारत मे प्रमुखता प्राप्त की। परन्तु शीघ्र ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाने 
के कारण, राष्ट्रीय आयोजन-समिति अपना काम प्रभावशाली ढंग से नकर सकी और 
इस अवधि में इसके कई सदस्यों को जेल भेज दिया गया । पर इसने आयोजन के 
लगभग सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था और अन्त में एक ऐसी अव्ययन- 
माला भी प्रस्तृुतकी थी, जिसमें सामाजिक और आथिक तीतियों तथा कायंत्रमों के 
बारे में विवरण दिया गया था, जो स्वतन्त्रता के बाद आयोजन के और अ्रधिक संगठित 
प्रयास _ है उसे बने । 


इतीय विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप, परिस्थितियों से बाध्य होकर, भारत में 
फुछ उद्योगों का विकास हुआ । स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी, अन्तरिम सरकार ने 
अआ्रायोजन की ओर ध्यान दिया और एक सलाहकार झ्रायोजनःबोर्ड कायम्र किया, णिसका 
काम आयोजन के लिए समस्त उपलब्ध सामग्री का संग्रह करना था | देश-विभाजन 
फे सयंकर परिणामों ओर बड़ी संख्या में जनता के बेघरबार होकर पाकिस्तान से भारत 
और भारत से पाकिस्तान जाने के कारण, इस बोड की सिफारिशों को क्रियान्वित 
करने में कुछ देर हो गईं। सन 950 के प्रारम्भ में भारत को संविधान सभा-ारा रत की संविधान सभा-द्वारा 










हि ्णआा (_मकरिकरी है 


फर्रती ओर इनवो अत्यधिक प्रभावशाली एवं सन्‍्तलित उपयोग की योजना बनाना था 
हनन तय तन न नी लिन “न न नननन+न+ननननन_-ननननननिन नमन नी नितिन न न नननननननननन तन न न न तनमन न «नमन «५4 ५4०५८८०६५०५०५०६०५०००--५+««»»०+५«++०५०+००+न»«त-»&>भकशालल नल्‍तनस%कनपभनत० न भा '७०>«>>>ल_-ननननननननननननीनम नि ननननननननननननननननन न ननननानननननननननननन नकल «»+ अर प्र हक | 


8. संविधान में बनियादी उद्देश्य राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों' में कह गए 
हैं। इन निर्देशक गिद्धान्तों' में भी कहा गया हेकि: 
“राज्य जनता के कल्याण की अ्भिवृद्धि का प्रयत्व एक ऐसी सामाजिक 
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व्यवस्था की यथासम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापना और उसकी 
. रक्षा करके करेगा, जिसके अन्तर्गत न्‍्याय--सामाजिक, आशिक, और 
द . राजनीतिक--राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं में व्याप्त होगा ।' 
यह भी कहा गया है कि; 
. - “राज्य अपनी नीति का संचालन खास तौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए करेगा क्‍ 
(अर) नागरिकों को--पुरुषों और स्त्रियों, दोनों को समान रूप 
से--जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त 
होगा 
(आ) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्त और नियन्त्रण का 
वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि सर्वात्मि रूप से सबका 
भला हो 
(इ) आशिक प्रणाली की कार्यान्विति का परिणाम ऐसा तज्ञहों कि 
धन और उत्पादन के साधनों का जमाव आम जनता के हितों 
के विरुद्ध हो जाए ; 


दिसम्बर 954 में इन सामान्य सिद्धान्तों की और भी निश्चित दिशा प्रदान की गए 
जब संसद ने सामाजिक और आध्िक नीति के उद्देश्य-रूप में समाजवादी ढंग के समाज 
का आदर्श स्वीकार किया। यह सिद्धान्त, जिसमें समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य तथा 
_योजनाबद्ध विकास के प्रति दृष्टिकोण मूर्तिमान हैं, अचानक किसी परिवर्तेन का सूचक 
नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में गहरे रूप में मौजूद थभीं। 


द 9. इस प्रकार, स्वतन्त्रता के बाद दो मुख्य लक्ष्यों ने भारत के योजनाबद्ध विकास 
का पंथ-प्रदशन किया है--लोकतान्त्रिक साधनों से एक द्वत विस्तारशील और टेक्‍्नों- 
“लाजी की दृष्टि से पर्याप्त प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण; और एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना, जो न्याय पर आधारित हो और प्रत्येक नागरिक. को समान 
अवसर प्रदान करें। एंक परम्परागत समाज को एक शक्तिशाली समाज में बदलेना-- 
बहू भी एक ऐसे देश में, जिसकी आबादी विशाल हो और जहां के लोग अपनी प्राचीन 
रूढ़ियों से बुरी तरह ग्रस्त हों---एक बहुत बड़ा काम था। चूंकि यह काम शान्तिमय 
और लोकतान्त्रिक साधनों से तथा जनता की रज़ामन्दी से करना था, इसलिए यह 
और भी कठिन हो गया। परन्तु यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और लोकतान्त्रिक 
साधनों. को स्वीकार करंता, क्‍योंकि स्वतन्त्रता-संग्राम में भी वह इन्हीं तरीकों को 
_ काम में लाया थां। 


0. इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, पहली पंचवर्षीय योजना. ने सीमित 

साधनों और अ्रपर्याप्त तथ्यों के आधार पर इस काम को हाथ में लिया । इसमें जो... 
“तात्कालिक उद्देश्य रखे गए थे, वे पूरे हुए और इस सफलता ने राष्ट्र में विद्वार्स पैदा .. 
किया. दूसरी पंचवर्षीय. योजना कुछ अधिक अनुभव श्रौर शभ्रधिक ज्ञान पर आधारित 
_थी-। इसमें अपेक्षाकृत बड़े लक्ष्य निश्चित किए गए और समाजवादी ढंग के समाज” 
! “के सिद्धान्त: ' के आधार पर आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए एक दीघेकालीन 
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नीति स्वीकार की गई। योजनाबद्ध विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इसका 
वर्णन करते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया : 


“एक अ्विकसित देश के सामने केवल मौजूदा ग्राथिक और सामाजिक 
संस्थाओं के ढांचे के भीतर और अ्रधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने का ही 
सवाल नहीं होता, बल्कि उन्हें इस तरह ढालने श्रौर बनाने का भी सवाल 
होता है, जिससे वे और अ्रधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की 
प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग से अपना अंशदान कर सकें । 


“इन मूल्यों अथवा बुनियादी उद्देश्यों की हाल में एक वाक्य में संक्षिप्त कर 
दिया गया है: समाजवादी ढंग का समाज । निश्चय ही , इसका मतलब 
यह है कि प्रगति की दिशा निश्चित करते समय बुनियादी आधार निजी 
लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ होना चाहिए और विकास का स्वरूप 
तथा सामाजिक-श्राथिक. सम्बन्ध का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि उससे 
तन केवल पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय आय और रोजगार की वृद्धि हों, 
बल्कि श्राय और धन के मामले में और अधिक समानता की स्थिति 
पैदा हो । उत्पादन, वितरण, खपत और पूंजी-विवियोग--दरअसल 
समस्त महत्वपूर्ण सामाजिक-आ्राथिक सम्बन्धों --से सम्बद्ध प्रमुख निर्णय 
ऐसी एजेन्सियों-द्वारा ,किए जाने चाहिएं, जिन्हें सामाजिक उद्देश्य 
की जानकारी हो । आथिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को 
ज़्यादा-से-ज़्यादा प्राप्त होने चाहिएं, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएं 
प्राप्त हैं; और आय, धन तथा आश्थिक शक्त के केन्द्रीकरण में क्रमश: 
कमी होनी चाहिए। समस्या इस प्रकार की अ्रवस्थाएं पैदा करने की 
है, जिनमें एक मामूली आदमी को, जिसे संगठित प्रयत्न-द्वरा 
प्राप्त होनेवाली विकास की बहुत सारी सम्भावनाओं को देखने और 
उनमें भाग लेने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है, यह अवसर प्राप्त 
हो कि वह अपने लिए उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने और देश के 
लिए और अधिक समृद्धि बढ़ाने में अपना सर्वोत्तम योगदान 
दे सके। इस प्रक्रिया में वह आथिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंचा 
उठता है । इस प्रकार, श्रम की उदग्न चलिष्णुता श्रम की क्षैतिज 
चलिष्णुता से कम आवश्यक' नहीं है, क्योंकि आशा को विनष्ट 
करने और प्रयत्न को निकम्मा बनाने के लिए इससे अधिक और कोई 
भावना नहीं हो सकती कि जन्म की घटना अथवा छोटी स्थिति से 
जीवन का प्रारम्भ होना किसी योग्य व्यक्ति को आर्थिक और 
सामाजिक स्तर में ऊंचा उठने से रोके । 


“समाजवादी ढंग के समाज को कोई निश्चित अथवा अपरिवर्तेनीय स्वरूप 
नहीं मानना चाहिए । यह किसी सिद्धान्त अथवा रूढ़ि से उदभुत 
नहीं है। हरेक देश अपनी प्रतिभा और परम्पराओञों के अनुसार 
विकसित होता है । ऐतिहासिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर ही 
समय-समय पर झ्राथिक और सामाजिक नीति का निर्माण करना 
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पड़ता है । यह न तो जरूरी, है और न ही बांछनीय कि श्र 
व्यवस्था एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हो अबबा एव 
ऐसी संस्था बन जाए, जिसमें उसके स्वरूप ओर काम करने कें 
ढंग के बारे में परीक्षण करने की गुंजायश ही ने रहे । सरकारी क्षेत्र 
के विस्तार का यह मतलब भी नहीं है कि निर्णय करने और 
अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तत: उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि कामों का ठीक ढंग से वंटवारा हो और सरकारी उद्यमों को 


जपकुडका। न 


काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले। 


“समाजवादी ढंग के समाज में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति--जीवन-“तर को 
ऊंचा करना, सबके लिए समान अवसर सलभ करना, गविधाहीन 
. व्गों में उद्यम की भावना बढ़ाना और समाज के सब हिस्सों में साझे- 
दारी की भावना का तिर्माण करना--पर जोट दिया जाता हैे।ये 
निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयों की कसीटीं हैँ। संविधान में 
राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धाल्तों में खलासे में; साथ इस मडिकोण 
का संकेत किया गया है; समाजवादी ढंग के समाज मेंइस दटिकोश 
को ओर अधिक मूर्त श्रभिव्यविति है । आशिक सीति और संस्थागल 
परिवर्तन का ग्रायोजन इस ढेंगे से करना होगा कि लोॉकतान्िक 
ढंगसे और सबके हित में श्राथिक प्रगति हो । लॉकतस्त्र के विधय मे 
कहा गया है कि वह विशेष संस्थागत व्यवस्थाओं को अपेक्षा जीवन 
का एक तरीका है। समाजवादी ढंग के बारे में भी यहीं कहा जे 
. सकता है। द 


क्‍ (2) 
 योजनाबद्ध विकास 


. जब स्वत॒नत्नता प्राप्त हुई, ठब आरत का भौद्योगिक आधार बड़ा दुर्बल- 


था.। परम्परागत खेती ढांचे के बोझ के नीचे उसके लाखों ग्रामबासी पिस रहे 
थे | जन-संख्या के बढ़ते हुए दबाव की पष्ठभमि में अवरुद्ध श्राथक विकास को लबी 
अवधि, जिसके बाद बिद्व-यद्ध का बोझ पड़ा, के परिणामस्वरूप भारत की अर्थ- 
व्यवस्था कमजोर हो गई थी। चारों ओर गरीबी और अभाव का बोलबाला था। 
देश के विभाजन ने लाखों लोगों को अपने घरों से उखाड़ दिया था और आधिक. 
जीवन विश्वुखल हो गया था । कृषि और उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुंच 
गया था। आवश्यकताओं के श्रनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी बचत बहुत कम थी। - 
स्वतन्त्रता का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता था; जब श्रोथिक चींव काफी -सुंदुढ़ हो. जाती।. 
संविधान ने नागरिकता के समान अधिकारों की व्यवस्थां कर दी. झौर अब इनकी -: 
अभिव्यक्ति .जीवन-स्तर को ऊंचा करने और जन-समुदाय के लिए ्रौर भ्रधिक अ्रवसर - 
प्रदान करने के द्वारा 'ही हो सकती थी। यह ज़रूरी था कि ग्रामीण पअर्थ-व्यवस्था का 
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पुर्नानर्माण हो, श्रौद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नींव रखी जाए और शिक्षा तथा 
अन्य समाज-सेवाओ्ों का विस्तार किया जाए । इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन 
की ज़रूरत थी, जिसमें आथिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरूप समा जाएं। 
इसके साथ-साथ साधनों का संग्रह करने के लिए प्रयत्नों की, प्राथमिकताएं और लक्ष्य 
निर्धारित करने की, एवं परिवर्तत तथा टेवनोलाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विज्ञाल 
दृष्टिकोण अपनाने की भी झ्रावदयकता थी। इस प्रकार, योजनाबद्ध विकास एक ऐसा 
साधन था, जिससे यथासम्भव द्रुत गति से उन्नति का ऊंचा स्तर प्राप्त किया जाता, 
आ्ाथिक और सामाजिक जीवन की संस्थाओं का पु]ननिर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास- 
कार्य के लिए जनता की शक्तियों का संचय किया जा सकता। 
2. पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई 
उसके मुख्य अंगों को यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मलभत उद्देश्य यह 
कि सतत आर्थिक उन्नति के लिए दुढ़ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोज़गार 
लिए अवसरों को और अ्रधिक बढ़ाया जाए, और आम लोगों के जीवन- 
स्तर तथा काम करने की परिस्थितियों को सुधारा जाएं। विकास की योजना में पहली 
प्राथमिकता, निश्चय ही, कृषि की है और जहां तक सम्भव हों, कुृपि-उत्पादन को उच्चतम 
स्तर तक बढ़ाना है । पंचवर्षीय योजवाशं में ऐसे सर्वागीण और विविध प्रकार के 
प्रयत्नों का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारों शोर की अ्रवस्थाग्रों 
में परिवर्तत आ सके । क्रपि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों 
दी बातें समान्‌ रूप से उद्योग की प्रगति पर अ्रवलम्बित हैं। उद्योग से न कंबल नए 
औजार मिलते है, बल्कि किसानों का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं _कि आज भारत के अधिकांश कृषक नए ओऔज्ञार काम में ला रहे 
हैं और खेती के नए तरीकों का परीक्षण कर रहे है तथा इससे उनके दृष्टिकोण 
में परिवर्तन आ रहा है । भारत के गांवों में बाइसिकिलों का बड़ी संख्या में आना ने 
कंवल जीवन-स्तर के ऊंचा होने का परिचायक है, बल्कि एक नए और परिवतंनशील 
दृष्टिकोण का भी प्रतीक है । खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के 
अभिन्न अंग मानना चाहिए । इसलिए योजनाबद्ध विकास के द्वारा उद्योग को 
प्रगति को तेज़ करना होगा और आधिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, 
भारी उद्योगों और मशीन-निर्माण-उद्योगों को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र 
का विस्तार करना होगा और एक बड़े तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना 
होगा । सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के 
उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योगों के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध हैं, और अ्रधिक 
विकास के लिए ख़ास तौर पर व्यवस्था करे तथा जहां तक ज़रूरी हो, अन्य उद्योगों 
को भी हाथ में ले । अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी 
वृद्धिशील पैमाने पर हाथ में लेना होगा। संक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेंसियों 
का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से श्राशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और 
तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेज़ी से विकसित हो । 
43. अर्थव्यवस्था के तीब्र विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों 
के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं, और कई प्रकार से दोनों के कार्य परस्पर-पुरक 
हैं। निजी क्षेत्र में केवल संगठित उद्योग ही शामिल नहीं है, किन्तु कृषि, छोटे उद्योग, 


रिम नह 


ह्ड। हे 


आर .... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


: व्यापार, इमारत और निर्माण तथा दूसरे क्षेत्रों में किए जानेवाले बहुत-से अन्य कार्य 
भी शामिल हैं। क्रमश: इस प्रयत्त को सहकारी स्वरूप ग्रहण करना है। सरकार ने जिन 
कार्यक्रमों को हाथ में लिया है, उनके मुख्य लक्ष्य हैं: कृषि के, विशेषतः सिंचाई के, 
विकास की सुविधाओं का विस्तार; अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए ज़रूरी चीजों--- 
..- जैसे, रेल और सड़क-यातायात, बन्दरगाह श्रौर विजलीघर--का निर्माण; श्रौर शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार। इन सुविधाओं के द्वारा जिन कार्यों 


. को बढ़ावा मिलता है, वे अधिकतर निजी व्यक्तियों और संगठनों के हाथ में हैं और 


.. उनमें से अधिक-से-अधिक की सहायता की जा रही है। इस प्रकार, पंचवर्षीय योजनाएं 
.. व्यक्तिगत साहस और सहकारी तथा सम्मिलित प्रयत्न के क्षेत्र का विस्तार करती हैं। 
बड़े पैमाने के श्रौद्योगिक उद्यम के सीमित क्षेत्र में ही मुख्यतः यह प्रश्न उठता है कि देश 
. की विद्येष परिस्थितियों में, अप्रैल 7956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के श्रनुसार और 
- सामाजिक लक्ष्यों को दृष्टि में रंखते हुए, खास प्रकार के काम सरकारी क्षेत्र को दिए 
जाएं अ्रथवा निजी क्षेत्र को । देश के योजनाबद्ध विकास को दृष्टि में रखते हुए, निजी 
क्षेत्र के पास एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें वह विकास और विस्तार कर सकता है । 
निरचय ही, इसे राष्ट्रीय भ्रायोजन के ढांचे के भीतर और उसके सामान्‍य उद्देश्यों के साथ 
समन्वय रखते हुए काम करना होगा तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लगातार यह जोर 
दिया जाएगा कि समूचे समुदाय के प्रति उनके जो कत्तेव्य हैं, उनका वे पालन करेंगे। साथ 
ही, निजी क्षेत्र को जो अवसर दिए जाएं, उनके बारे में भी यह देखना 
ज़रूरी है कि कुछ थोड़े-से व्यक्तियों तथा व्यापारियों केहाथ में श्राथिक शक्तित जमा 
 महों जाए और आय तथा घन केक्षेत्र मेंजो विषमताएं हैं, वे निरन्तर कम होती 
जाएं। 
... 44. पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के जिस रूप की कल्पना की गई है 
उसमें यह आ्राशा की गई है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओ्रों में संगठन 
« का क्रमशः मुख्य आधार बनेगी-- विशेषतः कृषि, लघु उद्योग, वितरण, निर्माण और 
. स्थानीय. समुदायों. के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के क्षेत्र में । 
.. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे पैमाने के उद्योगों का विशिष्ट स्थान 
है, क्योंकि इनके द्वारा जहां उपभोगमूलक तथा अन्य सामान और बड़े पैमाने पर रोज़गार 


-. मिलता है, वहां वे राष्ट्रीय आय के अधिक न्‍्यायसंगत वितरण का तरीका पेश करते है 


.. और कुशलता तथा जन-शक्ति के प्राप्त साधनों के प्रयोग के साधन प्रदान करते हैं। 
विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तरों में जो विषमताएं हैं, उन्हें निरन्तर कम करना होगा 
और उद्योगीकरण से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनका देश के विभिन्न भागों में समान रूप 
से फैलाबवं करना होगा । जैसा कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कहा गया है, इन 

उद्देश्यों. की प्राप्ति प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी भश्रर्थव्यवस्था के 
_सन्तुलित और समन्वित विकास के हारा और योजनाबद्ध नगरीकरण तथा आधिक 
और सामाजिक सेवाश्रों के विकास हारा करनी होगी। विकास के प्रारम्भिक चरणों में 
प्रायः एक दुविधा का सामना करना पड़ता है: क्‍्या- यह बेहतर है कि पहले उन क्षेत्रों 
'के विकास पर शक्ति केन्द्रित की जाए, जो अधिक. श्रनुकूल स्थानों पर मौजूद हैं और 

इस प्रकार लगाई गई पूंजी का अधिक जल्दी और बड़ी मात्रा में लाभ मिल जाएं, . 
अथवा देश के और अधिक -सन्तुलित विकास पर ध्यान दिया जाए तेथा इस दिशा में 
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अधिक पिछड़े हुए इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए? आथिक बातों को निश्चय 
ही महत्व देना होगा, पर कुछ सामाजिक और प्रादेशिक स्वरूपों की भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । निशरचय ही, ज्यों-ज्यों आथिक व्यवस्था का विकास होगा, त्यों-त्यों 
यह सम्भव होता जाएगा कि कम विकसित क्षेत्रों में अधिक सघत विकास का इन्तज़ाम 
किया जाए । 


5. जिन नीतियों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे आथिक विकास को शीक्र 
प्राप्त करने और समाजवादी ढंग के समाज को मूर्ते रूप देने के कार्यक्रम का बड़ा 
हिस्सा हैं। इस प्रकार की योजना में, सामाजिक नीतियों और आशिक प्रगति की दिशा 
निर्धारित करने में मूलभूत सिद्धान्त समूचे समाज का और खास तौर पर इसके निर्बल 
श्रंगों का हित होना चाहिए । द्रुत गति से विकासशील अर्थव्यवस्था में उसकी सफलता 
और शक्ति के द्वारा संगठन और प्रबन्ध तथा सामाजिक नीति की नई समस्याएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मौजूदा सामाजिक और आश्िक संस्थाग्रों का समय-समय 
पर इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका 
क्या है। जब ये संस्थाएं सामाजिक उद्देश्य को उचित रूप से पूरा न करें अथवा योजना- 
बद्ध विकास के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में चूक जाएं, तब उनका स्थान नई 
संस्थाओं को देना होगा, अथवा उनमें परिवर्तन लाना होगा। 


6. विकास की योजनाओं से उन परिवर्तेनों का, जो देश , के आथिक और 
सामाजिक ढांचे में आ रहे हैं और उस दिशा का, जिस ओर इस ढांचे का पुन: संगठन 
करना होगा एवं उसे मज़बूत बनाना होगा, पता चलता है। लोकतन्‍्त्र में परिवतेन के ये 
कदम एक बड़ी सीमा तक जनता की समझदारी में वृद्धि और जनता की प्रतिक्रिया पर 
तथा बड़ी संख्या में जनता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर निर्भर करते हैं। आथिक 
ग्रौर सामाजिक लक्ष्यों के भ्रतिरिक्त, आयोजन के शिक्षा-सम्बन्धी अंगों का बड़ा महत्व 
है। योजनाओं को बनाने और उन्हें पूरा करने की ज़िम्मेदारी अधिक-से-अधिक लोगों में 
बांटने और सब प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों 
तथा शिक्षण-संस्थाओं और स्वेच्छिक समाज-सेवी संस्थाञ्रों-द्वारा आयोजन की प्रक्रिया में 
योगदान करने के रूप में इस बात पर विशेष बल दिया गया है। सम्पूर्ण समुदाय की ओर 
से राज्य पर यह बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह वेयक्तिक, विभागीय अ्रथवा प्रादेशिक स्वार्थों 
के मुकाबले में राष्ट्र की विस्तृत दीर्घकालीन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करे और जिन 
लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उनका निश्चय करे। 


(3) 
समाजवाद की गओऔ्रोर प्रगति 


7. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में यह मलभत वचन दिया गया है कि 
लोकतान्त्रिक विधि से और जनता “जिथि से ओर जनता के व्यापक योगदान-द्वारा समाजवादी आध व्यापक योगदान-द्वारा समाजवादी आधार पर 
किए जानेवाले विकास से तीज आथिक उन्नति होगी और रोज़गार की सम्भावनाओं 
का विस्तार होगा; साथ ही, आय और धन की विषमताओं में कमी आएगी, आथिक 
शक्ति का केन्द्रीकरण रुकेगा और एक स्वतन्त्र तथा समानतामृलक समाज के उपयुक्त 
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मल्यों तथा मनोवत्ति का जन्म होगा। ये महत्वपर्ण उद्देश्य है । जहाँ जनता का एक 
बड़ा समुदाय गरीबी की चक्की में पिसता है, वहां सामाजिक न्याय, काम करन 
के अधिकार, समान अ्रवसर और जीवन के न्यूनतम स्तर-निर्धारण की बातें बहुत आवश्यक 
हो जाती हैं. और उनकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था श्रपेक्षित होती है । इसलिए, झाथिक 
गतिविधियां इस प्रकार संगठित की जानी चाहिएं क्ि उत्पादन और विकास तथा न्याय- 
संगत वितरण की आवश्यकताएं पूरी हों । सब नागरिकों के-- खास तौर पर उनके, 
जो निम्न आयन-वर्म में हैं ग्रथवा जिन्हें काम का अवसर नहीं मिलता--जीवन-स्तर का 
ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि लम्बी अवधि तक लगातार आशविक विकास का 
ऊंचा स्तर कायम रखा जाए। श्राबादी में वृद्धि और मूलभूत उत्पादन-शक्तियों के साथ- 
साथ आर्थिक तथा सामाजिक म॒दों में, जिनका लाभ काफ़ी समय बाद मिलता है. 
पूंजी लगाने की ज़रूरत का विकासोन्मुख श्रर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है। 
. एक ओर, वे थोड़े समय में जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के क्षेत्र को सीमित कर देः 
हैं और दूसरी ओर, अगर ये लक्ष्य पूरे भी हों, तो इनका बोझ सबको शेलना पड़ेगा और 
सम॒दाय के हर हिस्से को अपनी शक्ति के प्रनुसार त्याग करता पड़ेगा 
. 8. समाजवाद की ओर उन्मुख प्रगति कई दिशाओं में होतो है और 
प्रत्येक दिशा दूसरी दिशाओं के मूल्य को बढ़ाती है । सब से बड़ी ब्रात यह कि शासाजवाद। 
. श्र्थ-व्यवस्था सुदक्ष होती चाहिए, विज्ञान श्रौर टेबनोलाजी केंप्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण 
होना चाहिए, और दढ़ता से ऐसे स्तर तक बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए जिससे स्व- 
साधारण का कल्याण हो सके । एक श्रद्धविकसित देश में, आधथिक प्रगति को 
दर, और एक बड़े सरकारी क्षेत्र का विकास और सहकारिता का क्षेत्र, उन मस्य 
साधनों में हें, जिनसे समाजवाद की ओर संक्रमण करने में शकित प्राप्त होती है। दूसरी 
बात यह कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना 
चाहिए। पहले कदम के रूप में, इसे बुनियादी ज़रूरतें प्री करनी चाहिएं, खास तौर 
. पर, खाद्य, रोज़गार, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और सफाई - की उचित व्यवस्था 
.. रिहायश के हालात में सुधार और आय का एक निम्नतम स्तर, ताकि अवस्था के अनसार 
.. सनन्‍्तोषजनक जीवन-स्तर अवद्य प्राप्त हो सके । तीसरी बात यह कि इसके अन्तर्गत जा. 
सार्वजनिक नीतियां श्रपनाई जाएं, उनके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था न केवल पहले 
मौजूद श्राथिक और सामाजिक विषमताओं को कम करे, बल्कि इस बात का भी भरोसा 
दिलाए कि आर्थिक शक्ति और एकाधिकार कं केन्द्रीकदरण के बिना अ्र्थव्यवस्था 
का तेज़ी से विस्तार हो । अन्त में, लोकतन्त्र और समाजवाद के आधार पर विकसित 
होनेवाले समाज में यह बात ज़रूरी है कि सामाजिक मूल्यों और प्रेरणाओं पर सर्वाधिक 
बल दिया जाए और समुदाय के सब वर्गों में ऐसी भावना पैदां की जाए, जिसमें 
सामान्य हित और कतेंव्य का ऊंचा स्थान हो। कठोर जात-पांत और आथिक विभिन्न- 
तारों के कारण, भारत के सामाजिक ढांचे में पहले से ही. आर्थिक प्रगति अवरुद्ध. 
करनेवाले गतिरोध एवं रुकावर्टे विद्यमान हैं। अब, जब कि कुछ पुराने भेद दूर | 
हो रहे हैंऔर इन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्रमशः तीज्र किया जा रहा है, नगरी- - 
करण और आधुनिक उद्योग के. विकास के फलस्वरूप आय और पअंवसरों के स्तर में 
नई विषमताएं पैदा होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। यह प्रवृत्ति रहन-सहन के ढंग... 
में, सामाजिक व्यवहार में और संग्रह करने की भावना में प्रकट हो रही. है। सरकारी 


जी क 
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गीति का उद्देश्य यह हे कि इन अवांछवीय प्रवृत्तियों पर रोक लगे और इनके चलते 
उस समाज के निर्माण में बाधा नपड़े, जो मूलतः भीतर से संगठित है और जो 
सामान्य मूल्यों तथा सामूहिक नागरिकता की भावना से बल प्राप्त करता है । 


(4) 
समान अवसर 


9. अवसरों की समानता और राष्ट्रीय न्यूनतम आय प्राप्त करने की सबसे 
पहली शर्ते यह है कि हरेक आदमी के लिए, जो काम चाहता है, लाभप्रद रोज़गार 
की व्यवस्था हो । एक अद्धंविकसित देश में पूरा रोजगार न मिलने का कारण आाथिक 
ढांचे में कुछ मूलभूत अ्रभावों की उपस्थिति होता है। जब तक श्रौद्योगिक बुनियाद 
बहुत मज़बूत नहों और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाएं विकसित न हों, तब तक अर्थ- 
व्यवस्था में विकास की वह गति नहीं भ्रा सकती, जिससे समूची श्रम-शक्ति को उचित वेतन- 
स्तर पर काम दिया जा सके। थधिकास की इन प्रक्रियाओं में निश्चय ही समय लगता है और 
टसके लिए इतने बड़े पैसाले पर कोशिशें और पूंजी दरकार होती है, जिसकी 
उपलब्धि ऐसे देश की अर्थव्यवस्था की पहली अ्रवस्थाग्रों में उसकी शक्ति से बाहर की बात 
होती है । उन इलाफों में गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां या तो झ्राबादी बहुत अधिक है, 
अथवा स्थानीय साधनों को अल्प विकास के कारण उत्पादन के स्तर निम्न हैं और 
निरन्तर काम का अभाव है ।' इसलिए काम के अतिरिक्त अवसर होने चाहिए, जिससे 
न्यूनतम आयवाले वर्ग भी उत्पादनशील रोजगार से इतना तो कमा ही लें, जिससे 
अपनी न्यूनतम जरूरियात को पूरा कर सबों । तीसरी योजना में यह कल्पना की गई है 
कि बड़े और छोट उद्योगों, कृषि और आथिक तथा समाज-सेवा के विकास के कार्यक्रमों 
के साथ-साथ ग्रामीण कामों के लिए भी बड़े पैमाने के कार्यक्रम होंगे--विशेषत:, उन 
इलाकों में जहा आबादी घनी हैं और उस समय के लिए, जब खेती-बारी का काम 
कम हो जाने के कारण, लोगों के पास काम-धन्धों की कमी पड़ जाती है । 


20. उन्नत देशों में, आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए अवसरों की अधिक समानता 
ओर अधिक सामाजिक स्थिरता की स्थिति पैदा करने के क्षेत्र में शिक्षा के विकास और 
अन्य समाज-सेवाग्नों ने'बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज-सेयाश्रों ने आय के 
पुनवितरण और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी बड़ी सहायता दी है। 
भारत में भी समाज-सेवाशों के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा--खास तौर पर 
प्रारम्भिक स्तर पर भुफ्त और शअ्रमि शिक्षा के विस्तार से, शिल्पगत, और ऊंची शिक्षा 
के अधिक अवसर देने से, छात्रवृत्तियां तथा सहायता के अन्य उपाय करने से, और 
स्वास्थ्य, सफाई, पानी' की आपूर्ति एवं रिहायश की दशशाओं में सुधार करने से । 
इस प्रकार, अनुसूचित जातियों, आदिम 'जातियों और अन्ण पिछड़े वर्गों के कल्याण 
के कार्यक्रम, प्रामीण इलाकों में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ग्राम-स्तर पर 
स्थानीय विकास के लिए और औद्योगिक मजदूरों की रिहायश और गन्दी बस्तियों की 
सफाई और सुधार के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम केवल समाज-सेवाओं के विस्तार 
के रूप में ही नहीं, बल्कि आथिक विकास की योजना के सबल अन्तरिक तत्व के रूप 


अं तीसरी पंचवर्षीय योजना 


में भी स्वीकार किए जाने चाहिएं । तीसरी योजना तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाअञं! 
में इस प्रकार की तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं पिछले दशक की तलना में अधिक 
विस्तृत रूप में उपलब्ध करनी होंगी | इनके लिए अधिक साधनों की ज़रूरत होगी--- 
न केवल सरकार को, बल्कि प्रत्येक समुदाय को ये साधन जुटाने होंगे और स्वैज्छिक 
कार्यकर्ताओं को अधिक-से अधिक संख्या में इसमें भाग लेना होगा । 
..._ 27. जैसे-जैसे आथिक विकास का काम बढ़ता है, वैसे-वैसे सामाजिक सुरक्षा 
और बीमे को ऊंची प्राथमिकता मिलती जाएगी । औद्योगिक मज़दरों के लिए प्राविडेट 
. फंड और स्वास्थ्य-बीमा' की योजना के द्वारा इस दिशा में प्राथमिक आवश्यक कदम पहले 
ही उठा लिए गए हैं। तीसरी योजना की अवधि में, औद्योगिक मज़दरों के लिए 
रोजगार-सहायता की योजना चाल करने का प्रस्ताव है और श्रसहाय व्यक्तियों, अनाथों! 
और शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और निर्वाह का कोई 
. साधन नहीं है, सहायता और राहत प्रदान करने की दिल्या में एक छोटे पैमाने पर काम 
. आरम्भ करने की योजना है । उन इलाकों में, जहां ग्रामीण कार्यों से सम्बद्ध कार्यक्रम 
चालू किए गए हैं, काम चाहनेवाले व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध करने की सुविधाएं 
सुलभ की' गई हैं। इस प्रकार सघन आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज-सेवाएं 
प्रशिक्षिण, और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां तथा अन्य सविधाओों की व्यवस्था 
और सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ--ये सब बातें समुदाय के विभिन्न प्ंगों के लिए 
अधिक समान अवसर देने की दिद्या में कुछ दूर तक सहायक हो सकती हैं। 

. 22. कृृषि-उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक उद्योग श्रौर परिवहन तथा बिजली का. 
विकास और भ्रथव्यवस्था में सरकारी और सहकारिता के क्षेत्रों का विकास--.इने सबसे 
ऐसे हालात पैदा होंगे, जिनसे समाजवाद की श्रोर बढ़ना और जीवन-स्तर को सुधारना 
सम्भव हो सकेगा। उस दिशा में इनका और अधिक सामाजिक महत्व होगा, जिसमे. 
समुदाय के स्तर पर समाजवाद विकसित होता है और व्यापक स्थानीय पैमाने पर 
- सहयोग भ्राप्त . करता है । समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य ज्यों-ज्यों अधिक व्यापक 
होंगे और उनका प्रभाव दिनानुदिन के दृष्टिकोण और व्यवहारों पर पड़ेगा, त्यों-त्यों.. 
समुदाय के सब वर्गों के लिए विस्तृत अवसर खलेंगे--खास तौर पर उन लोगों के लिए 
जो कम सुविधा-आप्त हैं। कक 3 १ 


23. भारत की विकास-योजनाओं का एक बड़ा भाग सामुदायिक विकास के द्वारा. 
आम जनता तक पहुंचता है ।इसलिए ग्रामीण जनता में समुदाय के स्तर पर समाजवाद 
_ के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में. सामुदायिक विकास- 
आन्दोलन को जो भूमिका प्रदात की गई है, उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। 
सेब से बढ़कर, सामुदायिक विकास को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कृषि-उत्पादन में 
वृद्धि हो, उत्पादन का स्तर ऊंचा उठे और उपलब्धे मानव-शक्ति तथा अन्य साधनों .. 
का अधिक उपयोग हो । इस आन्दोलन में स्थानीय पहल एवं दायित्व और सहकारी .. 
आत्म सहायता के विकास पर ज़ोर दिया गया है और इसका लक्ष्य एक बड़े क्षेत्र में . 
“विस्तृत विकास के कार्यक्रमों का नेतृत्व करना है, जिनमें कृषि, सहकारिता, सिंचाई, 
लत प्राम-उद्योग, गांवों. में बिजली को व्यवस्था और ऋृषि-सम्बन्धी सुधार शामिल 
£। इसका एक मुख्य उद्देश्य एक एसी विकासशील सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के. 
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विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करना है जिसका ढांचा विविध व्यवसायगत 
हो और जिसमें समुदाय के निरबल अंगों को शीघ्रता से, शेष सबल अंगों के समकक्ष 
पहुंचने का अवसर . मिले। सहकारी क्रषि-औौद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रामीण 
क्षेत्रों में विकास आवश्यक है, ताकि उद्योगीकरण के लाभों का विस्तार समानता के साथ 
ग्राबादी के विभिन्न भागों में और विभिन्न क्षेत्रों में हो तथा प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण 
और झौद्योगिक विकास के बीच अधिक मात्रा में समन्वय हो । 


24. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास-आझ्रान्दोलचस की नवीनतम देन पंचायती 
राज हूँ । ग्राम, खण्ड और ज़िला के स्तर पर विकास का दायित्व गांव की पंचायतों, 
पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों को सौंपा गया है और इन्हें काफी अधिकार दिए 
गए हैं। जिले के भीतर प्रशासन के ढांचे और ग्राम-विकास के स्वरूप में यह एक ऋान्ति- 
कारी परिवर्तत है और ग्रामीण वातावरण को बदलनेवाले इसके उल्लेंखनीय परिणाम 
सामने आ रहे हैं। 


25, गांवों में, मूल-स्तर पर समाजवाद के निर्माण का काम उस समय सुभीते के 
साथ हो जाता है, जब भूमि-सुधार और सहकारी विकास की नीतियों को कार्यान्वित 
किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण समुदाय के भीतर भूदान और श्रमदान तथा 
सामान्य दायित्व की भावना पनपने लगती है। कस्बों और शहरों में भी उचित सामाजिक 
नीतियों की समान रूप से आवश्यकता है। नागरिक क्षेत्रों में लोगों के आ-ग्राकर 
बसते जाने से न केवल वहां के अधिकांश निवासियों के जीवन-स्तर में गिरावट आती 
है, बल्कि ज़मीन-जायदाद की कीमतें चढ़ जाने से भी कई नई प्रकार की विषमताएं 
पैदा हो जाती हैं। इनके निरोध के लिए कई प्रकार के उपायों का अवलम्बन किए 
जाने की ज़रूरत है, जेसे--- भूमि के उपयोग के लिए सावधानीपू्वंक आयोजन करना; 
भूमि हस्तगत करने के लिए बड़े पैसाते के कार्यक्र; रिहायश और भूमि देने-सम्बन्धी 
ऐसी नीतियों का अवलम्बन, जिनसे कम आयवाले और गरीब लोगों को सहायता 
पहुंचे ; पूंजीगत मुनाफों और शहरी जायदादों पर उचित कराधान; दिखावटी 
और निकम्मी इमारतों के निर्माण की रोकथाम; तथा रैयती और लगानों की शर्तों 
पर सार्वजनिक कड़ी नज़र। 


(5) 


ग्राथिक शक्ति का वितरण 


26. पिछले दशक में संगठित निजी क्षेत्र की अभिवृद्धि से यह प्रश्न सामने आया हैं 
कि किन साधनों से आथिक विकास प्राप्त किया' जाए, ताकि आश्थिक दक्ित का. केन्द्री- 
करण नहो और एकाधिकार की प्रवृत्तियों का प्रादर्भावन हो । यह तय है किशीक्र 
आश्थिक विकास की प्रक्निया से सुव्यवस्थित कम्पनियों को अपना आकार बढ़ाने और 
व्यवसाय उद्योग के नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। नई 
कम्पनियों और छोटे व्यवसाय-उद्योगों के मुकाबले में उन्हें संगठन और विशेषज्ञों का, पूंजी- 
बाजार में पहुंचने और विदेशी सहयोग-प्राप्ति का लाभ मिल जाता है; सामान्यतः: : उन्हें 
ऐसे साधनों का भी लाभ प्राप्त होता है, जिन्हें प्रयुक्त करने की स्थिति में वे होते हैं। किसी' 


4. लोसरी पंचवर्षीय योजना 


उद्योग में पूंजी-विनियोग के लिए उपलब्ध साधनों का एक महत्व ४ भाग संग्रद्धि 
क्षेत्र के अन्वर्गत ही तैयार होता है। इस कारण भी किसी नई इंतगर की तुलना में पहले 


में टेक्नोलाजी की दष्टि से बडे पैमाने की इकाइयां स्थापित करना बविंय उपयुवत्र हाता 
है और इसके चलते पूंजीगत एवं उत्पादन-व्यय में बचत हाती हैं । फलत:, क: £ कदि: 
समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं । एक ओर, पंचवर्षीय योजनाओं में [निदिग्ट प्राथमिकतामरं 
के भ्रनसार ये विद्यमान बड़े व्यवसाय-उद्योग जिस हद तक विकास-कार्य को हाथ में लेते ? 
और बडे पैमाने पर काम किए जाने के कारण अनिवायत: होनेबाली बचत का लाभ 
उठाते हैं, उसी हद तक अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होते हैँ। दूसरी ग्रोर 
कुछ थोड़े लोगों के हाथ में अत्यधिक आर्थिक शक्ति के आ जाने और उनके द्वारा उसके 
 मनचाहे ढंग से प्रयोग के कारण लोकतन्‍्त्र के झक्ति-सन्तुलन में, गड़बड़ी पंदा हो जाती 
सामाजिक ढांचा नए खिंचावों और तनावों का शिकार हो जाता है और आथित 
ग्रवसरों का विस्तार ग्रवरुद्ध हो जाता 


ग्राथिक शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का मुकाबला कई प्रकार के उपायों स 
करना होगा--पहला सरकारी क्षेत्र का उन क्षेत्रों में विस्तार, जहां बड़े पैमाने को 
इकाइयां और भारी पूंजी लगाने की आवश्यकता हो; दूसरा, नार आनेबालों, मध्यम 
तथा छोटी इकाइयों और उन उद्योगों के लिए, जो सहकारिता पर आधारित हों, अवसर 
का विस्तार; और तीसरा, नियस्त्र०ण और निम्रमन-विषयक सरकारी श्रधिकारों का 
सशक्त प्रयोग और उचित वित्तीय कार्रवाइयां। संक्षेप में, उद्देश्य केबल यह नहीं 
होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोबग 
जाए, बल्कि शद्योगिक संगठन के ऐसे स्वरूप को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उत्पादन 
के ऊंचे स्तर प्राप्त हों, और राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे के भीतर नाए उद्यमियों, मब्यम 
_ और छोटे. पैमाने के व्यवसाय-उद्योग और सहकारी संगठनों को विकास का पूरा मौका 
मिल सके। के हे द कि द 


7. आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकदरेण और एक्राधिकार की प्रवत्तियों को रोकने के 
_ लिए राज्य के पास जो एक निर्णायक अस्त है, वह है सरकारी क्षेत्र का द्वत विस्तार | 

इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं: आर्थिक ढांचे में जो मूलभूत कमियां होंगी, उन्हें दूर करने 
में यह सहायता करेगा और साथ ही, धन और बड़ी झायों को निजी रूप से लोगों के 
 हथों में जमा होने से रोकेगा । बिजली पैदा करने और उसके वितरण में अब सरकारी 
क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है और इसका शीकघ्रता से विस्तार किया जा रहा है। परिवहन में. 

भी इसका भाग निरन्तर बढ़ रहा है । बड़े उद्योगों और खनिज उद्योगों में भी तीसरी 
_ पंचवर्षीय योजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र का कुल पूंजी-विनियोग, निश्चय 
ही, निजी क्षेत्र से ज्यादा होगा । 950-5। की तुलना में तीसरी योजना के श्रन्त _ 
तक. संगठित उत्पादेक उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का अंशदांन 2 प्रतिशत से कुछ कम 
में. बढ़कर करीब एक-चौथाई हो जाएगा। - इसी प्रकार, खनिज -उत्पादन में . 
सरकारी क्षेत्र का हिस्सा एक-दद्मांश से कुछ कम से बढ़कर एक-तिहाई से कुछ अधिक 
५ हों जाएगा। ये उल्लेखनीय नए परिवतंन हैं, पर इंसके साथ ही उन साधनों की शोर विशेष 
ध्यान देना होगा, जिनसे सरकारी क्षेत्र की विस्तार-क्षमतां अधिक तेजी से बढ़े-- जैसे . 
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"सकी कार्य-संचालत की कुशलता बढ़े, प्रशिक्षित प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारियों 
को अधिक संख्या में उपलब्धि हो और अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी योग्यता 
में वृद्धि हो । यह भी ज़रूरी है कि अधिकतम सीमा तक, जहां तक सम्भव हों, 
गरकारी उद्योगों के भवन-निर्माण और सम्भरण के काम सार्वजनिक और सहकारी 
गंस्थाओं को सौंपे जाएं। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र का योगदान सापेक्ष रूप से बढ़ेगा 
वेसें-वैसे आ्थिक विकास में उसकी भूमिका क्रमश: उल्लेखनीय होती जाएगी और सरकार 
अधिक मज़बूत स्थिति में होकर सम्पूर्ण प्र्थव्यवस्था के स्वरूप और पद्धति का निर्धारण 
वार सकेगी । 


28. निजी क्षेत्र को कार्य का जो क्षेत्र सौंपा गया है, उसके अ्रन्तर्गत नीति का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि उद्योग में स्वामित्व विस्तृत आधार पर हो, उद्यम का फैलाव हो और 
नए आनेवालों के लिए उदार सहूलियतें हों तथा सहकारी संगठनों का विकास हो । इन 
उद्देश्यों को पूरा करने के साधन बहुत हद तक पहले से ही प्राप्त हैं, पर ज़रूरत इस 
बात की है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारें और उनके नीचे काम करनेवाली विभिन्न 
संस्थाएं पिछले सालों की अपेक्षा अब इनका अधिक सोद्देश्यता के साथ और ज़्यादा 
सहयोग से इस्तेमाल करें। नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस और मौजूदा इकाइयों 
के विस्तार को मंजूरी देते समय इस बात की काफी सावधानी बरतना आवश्यक 
हैँ कि विद्यमान बड़े व्यवसायों का बहुत अधिक विकास नहो जाए, नई कम्पनियों 
को व्यवसाय-द्षेत्र में प्रवेश करने की सविधा मिलेऔर छोटे तथा मध्यम उद्योगों 
और सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन प्राप्त हो । पछले सालों में कई वत्ताय एंवें सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन प्राप्त पछल सालों में एव 
प्रोत्साहनमूलक संस्थाएं स्थापित की गई हँ--जसे, औद्योगिक वित्त-निगम, राज्य-वित्त- 
निगम, भ्वारतीय औद्योगिक ऋण एवं पूंजी-विनियोग-निगम झ्ादि। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना से प्राप्त अनभव के आधार पर इन तथा ग्रन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी मौजूदा 
प्रशासकीय नीतियों और काम के तरीकों पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि 
उद्योग में नए प्रवेश करनेवालों, मध्यम तथा छोटे उद्योगों और सहकारी उद्योगों को 
उनकी सहायता शीघ्र और पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हो । उन्हें ऐसे समुचित तरीके 
भी ढूंढ़ने चाहिए, जिनसे इन दिशाओं में हुई प्रगति को जांचा जा सके। स्टेट बैंक 
आफ इंडिया के साथ-साथ अन्य व्यापा्स बकों से यह आशा को जाती है कि वे ग्रन्य व्यापारी बेकों से यह आशा को जाती है कि वे मध्यम, छोटे 
श्रोर सहकारी उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में ज्यादा हिस्सा लेंगे सहकारी उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में ज्यादा हिस्सा लेंगे। जीवन-बीमा-निगम , 
के साधन भी इन उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत सहायक हो सकते हैँ साधन भी इन उद्देश्यों की पति में बहुत सहायक हो सकते हैं। हाल में स्थापित 
किया गया पूंजी-विनियोग-केन्द्र नए उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ करने में सहायता 
दे सकता है। अन्त में, औद्योगिक बस्तियों की भूमिका और ग्राम तथा लघु उद्योगों, 
ग्रामीण बिजली-व्यवस्था, प्रादेशिक आयोजन और नए नगरों की अवस्थिति के कार्य- 
क्रमों की भी संक्षेप में चर्चा करली जाए, जिनके बारे में आगे के शअ्रध्यायों में 


विचार किया गया 233, 23 32003. 2. अप कुसनन्कत है कई विकास-कार्य क्रम उद्योगीकरण के लाभों को छोटे शुद्दरों 
और गांवों तक ले जाने-सम्बन्धी पंचवर्षीय योज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण निश्चित 


कार्रवाइयों में स्थान रखते हैं। 








29. एक विकासशील गअर्थव्यवस्था में सामाजिक नीति का एक मुख्य अंग कराधान 
है और योजना की आवश्यकताओं के भ्रनसार ऐसे साधनों---जैसे, बढ़ा (रिबेट) रिआरयत 
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और प्रोत्साहन---का उपयोग करना ही पड़ता है, जिनसे आशिक स्वार्थों के केंन्द्रीकरण 
पर रोक लगे और नई इकाइयों तथा मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसाथों त्तथ 
सहकारिता-उद्योगीं को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले से ही 
व्यक्तिगत और सामूहिक कराधान, धन कर, दान कर, पूंजीगत लाभ कर और 
सम्पत्ति कर के अन्तर्गत विद्यमान हैं। इनका संगठित रूप से प्रयोग होना चाहिए । कर 
से बचने और कर को टालने से सम्बद्ध समस्याओं और इनके निराकरण के उपायों 
- पर सावधानी से विचार किया जा रहा है । 956 के कम्पनी अधिनियम के पास होने 
तथा उसमें हाल में किए गए संशोधनों से कम्पनी की व्यवस्था-सम्बन्धी कतिपय बातों--- 
_ जैसे, अन्तःसम्बद्ध पूंजी-विनियोग, परस्पर-सम्बद्ध निदेशकता, श्रान्तरिक साधनों का 
प्रयोग और निदेशकों तथा अच्य उच्चस्तरीय व्यवस्था कर्मचारियों का वेतन आादि--- 
पर अधिक सभीष से नज़र रखी जा सकती है और ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे 
इनके बारे सें कानूनी व्यवस्थाप्रों का अधिक प्रभावशाली ढंग से पालन हो सके : औद्यो- 
गिक विकास और नियसन अधितियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का भी आवश्यकता 
के अनुसार, उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकता 
है। संक्षेप में, आथिक शक्ति के केन्द्रीकरण से सम्बद्ध समस्याप्रों से निबटने के लिए मुख्य 
उद्देश्यों पर पहले से ही एकमत कायम है और इसके लिए आवश्यक कानून तथा 
आदेश भी एक बड़ी हद ,तक उपलब्ध हैं। इसलिए वर्तमान सन्दर्भ में यह बात विशेष 
महत्वपूर्ण है कि इन उपायों में निहित तत्व और उन्हें श्रमल में लाते के लिए प्रयुक्त 
साधन और प्रशासकीय तरीके व्यवहारतः ऐसे हों, जो विस्तृत सामाजिक लक्ष्य की पूति . 
. में सहायता पहुंचाएं और तीसरी योजना के कामों और प्राथमिकताओं की दृष्टि से . 
वतमान व्यवस्थाप्रों पर पुनविचार किया जाए। 


(6) 
आय में विषमताएं 


. 30. आ्िक विकास की प्रक्रिया के सशक्त होने से पहले एक बड़े अंश तक परम्परा- 
गत समाज में चिरकाल से प्रचलित विशेष तत्व--जैसे, सामन्‍्ती भ्रधिकार और जायदाद 
अथवा सामाजिक ढांचे के साथ जुड़े हुए विशेष अधिकार तथा बाधाएं---विषमताएं पैदा करते. 
 हैं। भ्रतीत के इन भग्नावशेषों को पहले गिराना होगा । श्रायोजित विकास के द्वारा 
इस प्रक्रिया को तेज़ करना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था, को भीतर से कम रुकावटों का क्‍ 


सामना करना पड़े और वह आगे बढ़ने में समर्थे हो सके । श्रतः भूमि-सुधार के कार्यक्रम... ः 
को जिसमें बिचौलियों के भ्रधिकारों का अन्त, काइतकारों की सुरक्षा और लगाने में... 
कमी और क्ृषि-भूमि पर जोत की अधिकतम सीमा के अनिवार्य रूप से प्रयोग पर का 


. बल दिया गया था, . ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को विमुक्त करने के. 
लिए आवश्यक समझा गया । इस दिश्षा में प्रगति हुई है, पर काइत-विषयक 


. सुधारों के पर्याप्त रूप से कार्यान्वित न किए जाने के कारण और काइत की श्रधिकतम 
. सीमा के कार्यक्रम को पूरा करने में देरी होने के कारण, जितनी आशा थी, उतना काम 


. अहींहो सका है। राज्यों में जो कानून बने है, उन्हें श्रमल में लाने के लिए प्रब झधिक प्रयत्न. 
४५ हे किए जा रहे हैं। लो 
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3. औद्योगिक और आथिक विकास के कारण आय और सम्पत्ति में जो 
विपमताएं पैदा होती हैं, उनसे कई पेचीदा समस्याएं खड़ी हो जाती है । इनमें पहली 
समस्या का सम्बन्ध अजित झाय के स्तरों की विभिन्नता से है। उन्नत देशों में श्रब इनमें 
बहुत कमी आ गई है। दूसरी ओर, अद्धविकसित देशों में श्राथिक विकास के पहले 
चरण में विशेष उपाय न करने पर इनके और अधिक बढ़ जाने की सम्भावना रहती 
है ।ऐसा विभिन्न कारणों से होता है--विद्येषत: प्रशिक्षित व्यक्तियों की सापेक्षिक कमी, 
सामाजिक परिवतेंनशीलता के अभाव और मुद्रास्फीति के प्रभावों की उपस्थिति के 
कारण । यहां असली समस्या यह है कि उच्चतर और निम्नतर आयों के फैलाव को 
कम किया जाए और न्यूनतम के स्तर को ऊंचा किया जाए। इसके लिए श्रन्य बातों के 
साथ-साथ बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है और ऐसे 
पग उठाने की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे यह पूरा भरोसा हो कि अर्थव्यवस्था की समस्त 
शाखाओं में सावंजनिक और निजी दोनों में---योग्यता के झ्रधार पर अवसरों का ह्ुत गति 
से विस्तार हो रहा है। कर-सम्बन्धी नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका 
इस तरह प्रयोग होना चाहिए कि ऊंची आय वालों की कमाई युक्तियुकत स्तर तक 
लाईं जा सके । इस समय यह प्रइन कड़ी सीमाएं निश्चित करने-विषयक प्रयत्न का 
उतना नहीं है, जितना सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक चिन्तन-धारा को सामान्य 
निर्देश देने का । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि कराधान-जांच-अआायोग 
ने यह विचार व्यक्त किया है कि कर देने के बाद, आय की उपयुक्त परिधि औसतन 
पारिवारिक आय की करीब 30-गूनी होनी चाहिए । मोटे तौर पर प्रस्तुत किया गया 
यह लक्ष्य क्रशः: अगली दो या तीन योजनाञओ्रों की अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिए । 
अधिकांश जनता की निम्न आय के कारण, यह परिधि भी काफी विषमता की द्योतक 
है, पर ज्यों-ज्यों निम्नतर आायों में वृद्धि होगी, त्यों-त्यों इसमें और कमी आती जाएगी। 


32. आय की विषमताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और अग्रामीण आय 
के बीच की खाई से सम्बद्ध है, जो औद्योगिक और आश्थिक विकास के प्रभाव के 
कारण बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाती है । ग्रामीण और नागरिक आय के बीच की इस खाई 
को पाटने के कुछ मुख्य उपाय ये हे--कपि-सम्बन्धी उत्पादन में बढ़ोतरी, भूमि पर 
निर्भरता में कमी, उद्योग के विस्तार और सामाजिक सेवाओं के पर्याप्त विकास से 
ग्राथिक स्वरूप की विधिता, और कृषि-सम्बन्धी ऐसी मूल्य-नीति, जो नागरिक 
उपभोक्ता के लिए समुचित होने के साथ-साथ किसान के हित की रक्षा करनेवाली हो । 
बहुसंख्यक ग्रामीण आबादीवाले देश में इन नीतियों का बड़ा महत्व है । 


33. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऊंची आय मुख्य रूप से पूंजी के लाभ से, 
व्यापार से और सट्टे के लाभों से तथा कानून-द्वारा मंजूरशुदा एक अथवा दूसरे प्रकार के 
भत्ते से प्राप्त होती है। अतः इस सम्बन्ध में दोतरफ़ा कारवाई की जानी चाहिए। पहली, 
सामाजिक नीति-द्वारा यानी, पूंजी पर लाभ, सट्ठा, इत्यादि से जो आय हो, वह अवश्य 
सीमित होती चाहिए और सरकार को उसमें उचित हिस्सा भ्रवश्य मिलना चाहिए। और 
दूसरी, कर-व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार-द्वारा, अर्थात्‌ इस प्रकार के कदम उठाए 
जाने चाहिएं कि ऐसी आरायों पर पूरा कर लगे, आय से बचाव के प्रति कठोर कारंबाई 
हो और कर को टालने के अ्रवसर कम से कम पैदा हों । 


]8 ४] . तीसरी पंचवर्षीय योजना 


. 34. रोज़गार के द्रुत विकास और विस्तार के कारण, उद्योग में और सेवाओं में 
लगे श्रमिकों की बड़ी संख्या की और अपने धन्धे में लगे लोगों की--जेसे, किसान और 


... कुशल कारीगर झादि की--आय में स्थिर रूप से और उत्पादकता के अनुपात में वृद्धि 


होने की सम्भावना है। वे लोग, जो एक निश्चित आय प्राप्त करते हैं, प्राय: निम्न- 
- मध्य श्रेणी-बर्गों में आते हैं; इन्हें अनिवार्य रूप से विशेष समस्याओ्रों का सामना करना 

. पड़ता है, क्योंकि मूल्यों में दीर्धंकालीन चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है । दूसरी शोर, इन वर्गों 
. में, महिलाओं के अधिक संख्या में रोज़गार में प्रवेश करने और रोजगार की बढ़ोतरी 
से, पारिवारिक आय के बढ़ने के क्षेत्र विस्तृत हो गए हैं। इस वर्ग के लिए और साथ ही 

.. निम्नतम आय के वर्गों के लिए, यह जरूरी है कि आवश्यक चीज़ों के दाम नीचे 
. रखे जाएं और सामाजिक सेवाएं, विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास, इनकी सहज 

पहुंच के भीत्तर रहें। इस दिशा के दूसरे किनारे पर, सबसे अधिक ध्यान उनकी ओर 

. दिया जाना चाहिए, जो एकदम बेरोजगार हैं ग्रथवा घोर अल्प रोजगार से पीड़ित 


.. हैं । रोज़गार के अवसरों की सर्वाधिक प्राथमिकता इन्हीं लोगों के लिए है। रोज़गार के 


... साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी यथासम्भव पूरी तौर पर इन तक 
पहुंचने चाहिएं 


(9) 
ग्ाथिक और सामाजिक समन्वय 

35. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी ढंग का समाज प्रगति की एक 
.. मुख्य दिशा प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था दिन-प्रति-दित अभ्रधिकाधिक पेचीदा 
.. होती जा रही है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और अन्य तंत्वों की विविधता का. 


व निरन्तर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है .। निरचय ही, एक सामूहिक अक्रिया-द्वारा इस 
.. लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो विभिन्न मार्गो-द्वारा प्राप्त उन्नति, का परिणाम होती है । 


कई कारणों से, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शी ध्रता और कदम जल्दी बढ़ाने की भावना 


.... होनी चाहिए ठीक है कि अगर सामाजिक लक्ष्य उपलब्ध करने हैं, तो आधिक 
- नींव दृढ़ होती चाहिए। इसके साथ ही, आथिक और सामाजिक विकास के बीच किसी _ 
. प्रकार की रुकावट से नए दबाव पैदा हो जाते हैं। बहुत ही विस्तृत तथ्य इस समय नहीं 


मिल रहे हैं और इनके बिना निश्चित उपाय निर्धारित कर सकना कठिन है। इसलिए, 


. योजना-आयोग के द्वारां अक्तबर 960 में नियबत एक विदेषज्ञ-समिति जीवन-स्तर में 


आए परिवर्तनों पर, जो पहली और दूसरी योजना की भ्रवधि में आए हैं, ध्यान दे रही 


है, आय और सम्पत्ति के वितरण-सम्बन्धी हाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रही है, 
.. और खास तौर पर इस बात की जांच कर रही है. कि आर्थिक व्यवस्था को कार्यान्वित 
करने के फलस्वरूप कहां तक सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों. का केन्द्रीकरण हुआ है। 


की 36. प्रगति के विभिन्न मार्गों की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। कई बार ऐसा हो ह 
: सकता है कि विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों के बीच . 


क्‍ हे  गतिरोंध हो । इनके बीच संगति स्थापित करनी होगी. । यद्यपि योजनाबद्ध विकास 
कर : की. योजना: के अ्न्तगत स्थान-स्थान पर कुछ  ज़ामियां रह सकती हैं, फिर भी समाजवाद. 


योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य [9 


शक्तिशाली बनाने की जरूरत है । सार्वेजनिक प्रशासन और आ्राथिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से 
जिन नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया है, उनका पूरा-पुरा और दुढ़ता के 
साथ कार्याव्वयन होना चाहिए तथा मूल्यांकन के लिए अधिक गम्भी र कसौटियों का अवलम्बन 
करना चाहिए । इसके अलावा हर हालत में नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों पर 
पर्याप्त जोर देवा चाहिए, क्योंकि इन्ही से आर्थिक प्रगति को साथकता प्राप्त होती है । 
श्रगर राष्ट्र में श्रावरयक एकता और अनुशासन हो, तो विकास के बोझों को सहन करने 
की तत्परता और समुदाय के विभिन्न अंगो में इस बात की समझदारी कि मौजूदा संकटकाल 
में आथिक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में उनका क्‍या योगदान होना चाहिए, उससे 
कहीं तेज़ी से बढ़ेगी, जितनी सामान्य तौर पर बढती है । पहले से कार्यान्वित नीतियां 
सामाजिक प्रगति को बल प्रदान करने; श्रमिक-संघों, सहकारिता-आ्रान्दोलन, स्वैच्छिक 
संस्थाओं और विश्वविद्यालयों-जेसी शक्तियों को मज़बूत करने तथा ग्रामीण तथा 
नागरिक समुदायों में विस्तृत आधार पर रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने के क्षेत्र में 
बड़ी सहायक होंगी । आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार के विकास को रोकने 
में भी ये शक्तियां सहायक होंगी तथा सास्क्ृतिक और भ्राथिक सम्बन्धों को दृढ करेंगी और 
भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करने, समान अवसर और न्यूनतम जीवन-स्तर 
के अ्रधिकार का आश्वासन देगी । अ्रन्तिम विश्लेषण में यह प्रकट होता है कि आथिक विकास 
एक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन-मात्र है । यह लक्ष्य है: सम्मिलित प्रयास और 
त्याग-हद्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें जाति, वर्ग और विशेषाधिकारियों 
का स्थान न हो, और जो समुदाय के प्रत्येक अंग को और देश के समस्त भागों को आगे बढ़ने 
तथा राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करने के अधिकतम अवसर प्रदान करे । 

37. आ्रायोजन एक निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया है और छोटी-छोटी अवधियों 
के लिए उसे बाटा नही जा सकता । इस प्रकार, तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी 
योजनाओं का परवर्ती विस्तार और अगला हिस्सा है तथा इसके द्वारा चौथी तथा 
आगे की योजनाओं का रास्ता साफ होगा। आयोजन वादछित लक्ष्य की ओर सतत चलने- 
वाला एक आन्दोलन है, और इसी कारण समस्त मुख्य निर्णय उन अभिकरणों-द्वारा किए 
जाते है, जिन्हे इन लक्ष्यों और इनमे अन्तरनिहित सामाजिक उद्देश्यों की जानकारी 
है । पंचवर्षीय अवधि पर विचार करते समय भी, आगामी और दीघंकालीव आयोजन 
को हमेशा ध्यान में रखना होगा । वस्तुत. सब अ्रंगों को दृष्टि में रखते हुए आयोजन 
करना ही झायोजन की प्रक्रिया' का सार है। ज्यों-ज्यों यह प्रत्रिया विकसित होती है, 
त्यों-त्यों जनता के विकास के क्षेत्र में एक विस्तारात्मक संगति झ्ाती है, और लोगों में 
उद्यम तथा सफलता की भावना विकसित होती है, वे जीवन की उद्देश्यात्मकता के प्रति 
सजग होते है और यह अनुभव करते है कि एक इतिहास के निर्माण में वे योगदाल कर 
रहे है । अन्ततोगत्वा, मानव और उसके व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि चीज है । 
यद्यपि आयोजन में भौतिक पूजी-विनियोग की जरूरत पडती है, पर इससे भी ज़्यादा 
ज़रूरी बात मानव में पूजी-विनियोग करना है । अपनी सारी परेशानियों और समस्यात्रो 
के साथ, भारत की जनता आज एक नए संसार की सीमा पर निवास करती है, जिसके 
निर्माण में वह स्वयं सहायता कर रही है। इस सीमा की पार करने के लिए जनता के 
पास उत्साह और उद्यम, धैर्य की भावना, कठोर श्रम की शक्ति तथा भविष्य के प्रति 
जागरूकता होनी चाहिए । 


अध्याय द 2. द 
दीर्धकालीन आथिक विकास 
(१) द 
व्यापक दष्टि की ग्रावश्यकता 


खपत, बचत, उत्पादकता और रोज़गार के निम्न स्तर उस केन्द्रीय समस्या के विभिन्न 
पहल हैं, जो ग्रन्य अद्धंविकसित देशों के समान भारत के सामने भी उपस्थित हैं। बनियादी 


क््, 


तौर पर, मुख्य कार्य ज्ञान-विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी के यथासम्भव अधिक प्रयोग के _ 


. द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साथनों का विकास करना तथा एक सुविचारित 


_ दीर्घकालीन योजना के ढांचे के अन्तर्गत ही संगठनात्मक सुधार करता है। अ्रधिकांश जनता _ 
. के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए 
काफी मात्रा में और निरन्तर आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए। 


. & गत. कई दश्षाब्दियों से भारत की श्रर्थव्यवस्था जड़वत रही है। इसका विकास- 
क्रम मसुदिकल से जनसंख्या की वृद्धि से कुछ अधिक रहा है । गत दक्षाब्दी में इसमें 
आऔसतन 4 प्रतिशत वार्षिक की प्रगति हुई है। कुल राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि लगभग 42 
: प्रतिशत की है। इस सामान्य-सी वृद्धि से दूसरी योजना में विशेष रूप से निर्मित श्र्थव्यवस्था 
के विकास-सामथ्य का पूरा संकेत नहीं मिलता है। जब कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में, जिन. 
. सेराष्ट्र की श्राधी आय प्राप्त होती है, आय में वद्धि एक-तिहाई से कुछ ही श्रधिक हुई है । 

संगठित उत्पादन-क्षेत्र की कुंल आय बढ़ कर लगभग दुगुनी हो गई है । संग्रठित . 
उद्योग के क्षेत्र में भी पूंजीगत सामान-उद्योगों की उन्नति औसत से काफी तेज्ञ रही है । 
फिर भी, चूंकि जनसंख्या में वृद्धि अनुमान से श्रधिक हुई हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में 
केवल ॥6 प्रतिशत की ही वृद्धि हो.सकी है । इसी अवधि में विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी की द्वत _ 
प्रगति और उन्नत देशों में प्राप्त की गई विकास की तेज़ रफ़्तार के कारण उन्नत और 
कम उन्नत देशों के बीच की विषमताएं और भी बढ़ गई हैं। गत दशाब्दी में भारत में जो. 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश जनता के जीवन-स्तर में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए आशिक विकांस की गति को काफी तेज्ञ करना होगा 
और जनसंख्या में वृद्धि की दर को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। 


3. इस पृष्ठभूमि में, भारत के भावी विकास के बारे में संक्षेप सें विचार करना, समस्या - 
के आवश्यक तत्वों का पता लगाने का प्रयत्न करना और झागामी 5 वर्षों या उससे भी भश्रधिक _ 
समय के आर्थिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा तैयार करना उपयोगी होगा । विकास की 
प्रक्रिय का क्रम सतत होता है, जिसमें प्रत्येक भ्रवंधि की प्राथमिकताएं और लक्ष्य भविष्य _ 
के एक बड़े व्यापक चित्र के साथ सम्बद्ध होते हैं। दीघेकालीन भावी स्वरूप का वास्तविक 
महत्व इस समय किए जानेवाले निर्णयों से सम्बद्ध होता है, क्योंकि इस प्रकार की एक व्यापक 
दृष्ठि के अभाव में किए जाने वाले निर्णय गंलत और व्ययसाध्य हो सकते हैं और उसमें बाद में... 
बड़े पैमाने 'पर संशोधन करने की आ्रावश्यकता पड़ सकती है ।. जब. एक दीर्घकालीन - 
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योजना पर्याप्त विस्तार के साथ बनाई जाती है, तब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की 
परस्पर-निर्भरता स्पष्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था कें विकास में सम्भावित बाधाओओं 
को समझने में सहायता मिलती है । राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और निर्धारित सामाजिक 
उद्देश्यों की पूति के कारण उत्पन्न माग और सम्भरण की समस्याओं का विश्लेषण करने से 
साधनों के समुचित प्रयोग, मात्रा और स्थिति की अर्थव्यवस्थाश्ों, और आशिक 
गतिविधियों के प्रादेशिक आधार पर वितरण के सम्बन्ध में सुस्थिर एवं सामयिक निर्णय 
करने में सहायता मिलती है । यह अन्तिम बात, प्रादेशिक आधार पर वितरण की 
बात, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत-जैसे विशाल एवं विविधतामय देश में 
कुछ ऐसी समस्याओ्रों को, जिनका सम्बन्ध प्रादेशिक ढंग के गतिरोधों से हो, केवल एक 
ऐसी दीर्घकालीन योजना से ही हल किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय विकास के एक बृहृत्तर 
ढांचे में विभिन्न प्रदेशों को उपयुक्त स्थान प्रदान करें । विशेष रूप से इस बात की 
आवश्यकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक 
अनुसन्धान, और तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, विशिष्ट रूप में अग्रिम आयोजन 
किया जाए । प्रत्येक चरण पर इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम सुविचारित, समग्र रूप से 
स्वीकृत तथा नियत अवधि के आगे भी विस्तारशील होने चाहिएं। इन क्षेत्रों में निरन्तर 
समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है, और इनके परिणाम अनेक वर्षो में उपलब्ध होते है। 
विकास की दीघेकालीन दृष्टि जहां नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रगति के 
मूल्यांकन में उपयोगी पथ-प्रदर्शक हो सकती है, वहां वास्तविक उपलिब्धयों और अनुभवों 
के आधार पर समय-समय पर स्वयं इसका भी मूल्यांकन होते रहना चाहिए। 


4. पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं को देश के दीर्घकालीन सामाजिक और 
आ्थिक विकास में सोपान-सदृश माना गया था । पहली योजना ने सन्‌ 95] से लेकर सन्‌ 
98] तक की अवधि में विस्तृत आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक सामान्य शुरुआत की। 
जनसंख्या में वृद्धि की गति; राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात, जो विकास के प्रत्येक 
स्तर पर पुनः पूंजी-विनियोग के रूप में प्रयुक्त हो सकती थी; और किए गए पूजी- 
विनियोग के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के बारे में कुछ कल्पनाएं की गई थीं । 
विकास के इस स्वरूप में यह आशा की गई थी कि सन्‌ 950-5] का राष्ट्रीय आय का 
स्तर सन्‌ 970-7 तक तथा प्रति व्यक्ति आय का परिमाण सन्‌ 977-78 तक 
दुगुना हो जाएगा। पहली योजना की कल्पनाओं एवं धारणाओं की अर्थव्यवस्था के 
विकास की तुलना में, जो योजना के प्रथम पांच वर्षों के लिए अनुमानित परिमाण से कही 
अधिक रहा, दूसरी योजना की रिपोर्ट में विवेचला की गई और यह सुझाया गया कि सन्‌ 
950-5] की तुलना में राष्ट्रीय आय सन्‌ 967-68 वक और प्रति व्यक्ति आय 
सन्‌ 973-74 तक दुगुनी हो जा सकती है । जनसंख्या में वृद्धि और पहली तथा दूसरी 
योजनाओं की 40 वर्षो की अ्रवधि में राष्ट्रीय आय में वस्तुतः हुई वृद्धि को देखते हुए यह 
आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था का अधिक-से-अ्धिक विस्तार किया जाए। जनसंख्या में 
वृद्धि तथा सम्भावित भ्रवृत्तियों को देखते हुए, राष्ट्रीय आय में निरन्तर 6 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि होने के बावजूद, दूसरी योजना की इस आशा का पूरा होना कठिन प्रतीत 
होता है कि सन्‌ 7950-5 का प्रति व्यक्ति आय का स्तर पांचवीं योजना के मध्य तक 


दुगुना हो जायगा । 
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5. एक अद्धंविकसित अर्थव्यवस्था में, जहां प्रति व्यक्ति पूंजी बहुत कम हो 
जनसंख्या में वृद्धि की तीत्र गति के कारण बचत की दर बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है 
जब कि बचत ही उच्च उत्पादकता और झाय-चबृद्धि के क्षेत्र में सफलता का बहुत-कुछ 
निश्चय. करती है। इसके अतिरिक्त, पंजी-विनियोग के सीमाबद्ध रहते पर उसका एक 
काफी बड़ा भाग पंजीगत सामान-उद्योगों में कमी करके अनिवार्य उपभोक्ता सामग्रियों 
के उत्पादन में लगाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप भी उन्नति की गति धीमी पड़ जाती 
है । 
गाथिक विकास की तलना में जनसंख्या के महत्व को सन्‌ 967 की जनगणना 
. के परिणामों से समझा जा सकता है । भारत की जनसंख्या में सनू 95 और सन 967 
के बीच हुई वृद्धि (लगभग 7 करोड़ 70 लाख) पिछली दो दणमाब्दियों में हुई वृद्धि 
(लगभग 8 करोड़ 20 लाख) के झासपास ठहरती है। 
सन्‌ 959 के प्रारम्भ में, जन्म और मृत्यु की दर-सम्बन्धी कुछ धारणाओ्रों के ग्राधार 
पर, केन्द्रीय सांख्यिकी-संगठन ने जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कतिपस अनुमान लगाए. 
थे, जिन्हें जनगणना होने तक तीसरी योजना की तयारी के लिए एक कॉर्यकरारों आधार 
के रूप में स्वीकार किया गया था। नीचे की तालिका में जनसंख्या में वृद्धि के इन 
_ अनमानों को, सन्‌ 96॥ की जनगणना के परिणामों के प्राधार पर अस्थायी रूप से 
. कूते गए अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सन्‌ 96] की जनगणना के विस्तृत 
आंकड़ों का और अधिक अध्ययन किए जाने तक, इनका योजना के निर्माण में प्रयोग किया 
- जा सकता है ।* 


तालिका-संख्या | 
भारत को जनसंख्या का अनमान द 
. [करोड़ में)... 


96]. . 4966  97] 976 
केलोन बाल्यकीशंटन 
 काग्ननुमान (959). 43.]4.. 48.0. 52.8. . 57.8 
अस्थायी अनुमान (96)... 43. 8 49.2... 55.5... 62.5 
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क्‍ सन्‌ 97] और सन्‌ 976 के लिए वर्तमान अस्थायी अनुमानों के आ्राधार पर, 
सन्‌ 96] से सन्‌ 976 तक की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि ।8, 7 करोड़ तक 
के आसपास हो सकती है । जनसंख्या में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह भ्रनुमान 
है कि इस अवधि में श्रमिकों की संख्या में 7 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी । इसमें से करोड 
70 लाख की वृद्धि तो तीसरी योजना की अ्रवधि में ही होगी। इन बढ़े हुए श्रमिको में से लगभग 
--दो-तिहाई को कृषि से भिन्न कामों में लगाने की श्रावश्यकता होगी । स्पष्टत: यह एक बहुत 





_पकाक-॥१५० न थ कादएमकआ 


“जिन धारणाओं के झ्राधार पर जनसंल्या में वृद्धि के प्नुमान तैयार किए गए हूं, उन्हें 
परिशिष्ट (ग) में प्रस्तुत किया गया है । 
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बड़ा काम है और इसके लिए आगामी 5 वर्षो में आवश्यक विकास के स्वरूप और 
गति के बारे में पुतः: विचार करना होगा । 


(2) 
दीघेकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण 


6. विभिन्न तथ्यों के कारण, जिनकी ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है, अनिवार्य 
रूप से आगामी तीन योजनाओं की अवधि में श्राथिक उन्नति की सभी सम्भावनाश्रों को 
पूर्णतः: और प्रभावशाली ढंग से गतिशील करना होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि 
आथिक विकास की एक व्यापक नीति के आधार पर आगे बढ़ा जाए। इसी से भ्रर्थव्यवस्था 
के द्रत गति से विस्तृत होने की एवं उसके न्यूनतम सम्भव समय में ही आत्मनिर्भर और 
आत्मचालित होने की गारण्टी मिलेगी। तीसरी और बाद की योजनाओं की पूर्ति के लिए 
नीति का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें कृषि और उद्योग, आथिक और सामाजिक 
विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास तथा घरेलू और विदेशी साधन-स्रोतों की परस्पर- 
निर्भरता पर विशेष बल दिया गया है । इसमें वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विपयक प्रगति 
के लिए अपनाए जानेवाले उपायों एवं उत्पादकता के ग्राम स्तर को ऊंचा उठाने- 
सम्बन्धी कार्रवाइयों तथा जनसंख्या, रोज़गार और सामाजिक परिवर्तन-विषयक 
नीतियों पर भी बहुत बल दिया गया है। 

7६ कृषि ओोयओमीण अ्र्व्यवस्था : गांवों में उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग 
एवं स्थानीय साथनों के श्रधिकाधिक प्रयोग पर आधारित क्ृषि-विकास देश के द्रुत 

विकास की कुंजी है । अभी कृषि-ठपज का परिमाण इतना कम है कि पर्याप्त सिचाई- 
व्यवस्था; खाद, सुधरे हुए बीजों और ओऔज़ारों की आपूर्ति; कृषि के अच्छे तरीकों 
को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण; भूमिकाश्त-विषयक सुधार तथा सहकारिता 
के आधार पर क्ृषि-गअर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा बहुत थोड़े समय में ही उत्पादन के 
स्तर में भारी वृद्धि की जा सकती है । अन्य क्षेत्रों की तरह, जिनमें अर्थव्यवस्था के 
अन्तर्गत उपलब्ध साधनों के भरपूर उपयोग से प्रगति की जा सकती है, कृषि-उत्पादन में भी 
उस हद तक वृद्धि की जानी चाहिए, जितनी भौतिक रूप से सम्भव है । विकास के वर्तमान 
चरण में खाद्यान्नञों के साथ-साथ कपास, तेंलहन और अन्य व्यावसायिक 
वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है । एक बार यदि उत्पादन 
की क्षमता का निर्माण हो जाए, तो अपेक्षाकृत कम समय में ही उसे समुदाय की 
बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा। करने के अनुकूल भी किया जा सकता है । इस अवधि 
में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे हैं--कृषि की एक विविधतापूर्ण और सुदक्ष पद्धति 
का विकास, जिसमें पशुपालन, दूध-उत्पादन, मांस-उत्पादन, मछलीपालन और कुक्कुट- 
पालन आदि भी शामिल हैं; समस्त जनता के लिए सन्‍्तुलित और पर्याप्त श्राहार की 
व्यवस्था; तथा व्यावसायिक फसलों का विकास जिससे उद्योग और निर्यात की बढ़ती 
हुई ज़रूरतें पूरी की जा सकें। 

8. कृषि-विकास के लिए बड़े पैमाने पर सिचाई-सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता 
होती है । अश्रनुमान है कि कुल सिचित क्षेत्र की दृष्टि से इस समय .सिंचाई की टेक्नोलाजी- 
विषयक सम्भावनाएं बढ़कर 7 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि के लिए हो गई हैं। 
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इसमें से 0 करोड़ एकड़ भूमि बड़े और मध्यम तथा शेष छोटे सिचाई-कार्यक्रमों-द्वारा 
सिचित है। सिंचाई और निश्चित वर्षा का लाभ उठाने के लिए रासायनिक उर्वरकों 
की आवश्यकताओं का हाल में जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार 40 लाख टन 
नत्रजनयुक्त, 20 लाख टन फास्फेट्युक्ल और 0 लाख टन पोटाशयुकत उर्वरक 
चाहिए । परन्तु सिंचाई की सम्पूर्ण सम्भावनाओं का लाभ उठा लेने के बाद भी भारत की 
कुल कृषि-भूमि में से आधी वर्षा पर ही निर्भर करेगी । इसलिए विकास-कार्यक्रम में भूमि 
. और नमी-संरक्षण को उच्च प्राथमिकता मिलती ही रहनी चाहिए द 


9. किसी भी दीर्घकालीन योजना में कृषि-विकास की सम्भावनाओों का इन क्षेत्रों 

में प्राप्त सफलताओं से गहरा सम्बन्ध होता है : 
(क) टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन, विशेष रूप से वैज्ञानिक क्रषि-पद्धति 
सुधरे हुए उपकरणों एवं अन्य औज्ारों का उपयोग; स्‍ 
आमीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूर्ण उपयोग श्र अधिकतम स्थानीय . 
प्रयास का संगठन; ः 
. (ग्) सहकारिता केआधार पर, जिसमें सेवा, ऋण, हाटठ-व्यवस्था, विधायन 
.. और वितरण तथा सहकारी हकृषि भी शामिल हैं, ग्रामीण श्रर्थव्यवस्था 


(ख 
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.. का पुर्नंगठन ; 

(घ) भूमि-प्रयोग के व्यवस्थित आयोजन, बहुविध फसलों का विस्तार भौर 
बुवाई के सुधरे हुए तरीकों के द्वारा उपलब्ध भूमि का समुन्नत 
उपयोग; तथा 

(3) प्रामीण क्षेत्रों में कृषि से भिन्न कार्यों का इस प्रकार विस्तार, जिससे पेशेन 

...._ सम्बन्धी स्वरूप में विविधता आए और कृषि पर निर्मेर रहनेवालों 
की संख्या में कमी हो। ... द 


हे ये लक्ष्य पहले ही स्वीकार कर लिए गए हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए 
. जा रहे हैं। फिर भी, प्रत्येक क्षेत्र में प्रयत्नों को, जोरदार और तीत्र किया जाना 
 चाहिए।..“. हि 
.. १0.- बुनियादी और भारी उद्योग : यह ठीक है कि कृषि और उद्योग एक ही विकास- 
._ भ्रक्रिया के परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध दो पहलू हैं, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि _ 
. बुत आथिक प्रगति के क्षेत्र में उद्योग की भूमिका विशेष प्रमुख है । अपने प्राकृतिक 
. साधन-ल्रोतों के कारण भारत पर्याप्त औद्योगिक प्रगति कर सकता है । भारत में 
.. खनिज लोहा, मैंगनीज़, बाक्साइंट, कोयला, भ्रबरख भौर खनिज थोरियम---जैसी परमाणविक 
. सामग्रियों के प्रचुर भण्डार हैं। सर्वेक्षण भौंर- खोजों से तेल-स्ोतों की सम्भावनाों 
.. का भी संकेत मिला है। पतबिजली' पैदा करने की भी क्षमता प्रभूत है । अच्छी 
- किस्म के खनिज लोहे के बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण भारत उचित लागत . 
_ पर इस्पात का स्वयं उत्पादन करने में समर्थ है । इस्पात और अन्य बुनियादी बस्तुभों 
5 का अपेक्षाकुत कम खर्च में निर्माण करने की अपनी क्षमता तथा घरेलू बाज़ार के 
- निरन्तर बढ़ते जाने के कारण भारत इस स्थिति में है कि मशीनों का तथा विकास के लिए 


द पे .. आवदयक इंजीनियरिंग रासायनिक और बिजली के विविध सामान का उत्पादन कर सके । 
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परिणामतः: इनसे मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी तथा 
शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी । इस' प्रकार, 
पहले ही स्थापित बुनियादों पर एक सम्बद्ध औद्योगिक ढांचे का निर्माण तथा 
वास्तविक सापेक्ष लाभ के आधार पर औद्योगिक उत्पादन का विस्तार सम्भव होना 
चाहिए। फिर भी, अभी कुछ समय पूर्व तक, औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी और भारी 
उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही सीमित आधार उपलब्ध था । पूजीगत और अन्तर्व॑र्ती 
सामान-उद्योग के लघु आ्ाकार को देखते हुए इस्पात, कोयला, तेल, बिजली, मशीन- 
निर्माण, और रासायनिक उद्योगों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यदि भावी उद्योगी- 
करण की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी साधनों से ही पूरा करना है, 
तो इन उद्योगों का तेज़ी से विकास होना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में, आत्मनिर्भर और 
आत्मचालित विकास के लिए इन उद्योगों का विकास एक आवश्यक शर्ते है। 

4. औद्योगिक विकास को, और विदेषत: बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विकास को, 
विकास के उस व्यापक ढांचे का एक अग समझना चाहिए, जो अन्ततः औद्योगिक 
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को--बड़े और छोटे उद्योगों की अर्थव्यवस्था को बड़े औद्योगिक 
केन्द्रों तथा छोटे कस्बों और गांवों की अर्थव्यवस्था को--आपस में जोड़ता है और 
दोनों के सम्बन्धों को बहुत निकट ला देता है । इस प्रकार, इससे समग्र अर्थव्यवस्था में 
उच्च गतिशीलता और आर्थिक अश्रखण्डता का आश्वासन प्राप्त होता है। 

2. सानवीय साधन और उत्पादकता : दीघकालीन आयोजन का एक श्रनिवार्य 
पहलू यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्पादकता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रभावशाली 
झर गतिमान साधन प्रस्तुत किए जाएं। केवल इसी के द्वारा जनसामान्य के जीवन-स्तर 
को कारगर ढंग से ऊंचा उठाया जा सकता है। इस सम्पूर्ण प्रयत्न के मूल में देश के मानवीय 
साधनों को संगठित करने के लिए अनेक विकास-कार्यक्रम है, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा 
और स्वास्थ्य, पिछडे वर्गों के विकास के उपाय, दक्षता और तकनीकी ज्ञान के स्तर 
को ऊंचा उठाने और वैज्ञानिक एवं टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के कार्यक्रम शामिल 
हैं। हमें जितनी संख्या में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, 
उसकी पूर्ति में तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए एक दृढ़ आधार का निर्माण करने 
में 20 वर्ष या इससे भी अधिक समय लगः सकता है । प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 
बढ़ाने के कार्यक्रमों को अनिवाये रूप से व्यापक आधार पर उनकी मांग उपस्थित होने 
से बहुत पहले ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
बात है कि उपलब्ध जनशक्ति को यथासम्भव पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से काम में लाया 
जाए। सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने के महत्व के बारे में जितना भी कहा जाए, 
कम ही होगा । जब कि 6 से ] वर्ष तक के वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम पर अमल प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इस दिद्या में उल्लेखनीय 
प्रगति भी हुई है, हमारा अगला कदम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह कदम है : 4 
वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना । इस बात का संविधान 
में भी उल्लेख है । चौथी और पांचवीं योजनाओं की अ्रवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 
जाना चाहिए । 

3. जनसंख्या : बढ़े हुए उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग बढ़ती हुई जनसंख्या 
की आवश्यकता-पूर्ति में ही खप जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियों में सुधार 
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के कारण मृत्यु-दर में, विशेषतः बाल-मृत्युओं की संख्या में, और कमी हो जाएगी और 
यह भी सम्भव है कि कुछ समय तक जन्म-संख्या की गति में वृद्धि की प्रवृत्ति रहे । 
इसलिए एक उपयक्त भ्रवधि में जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने का लक्ष्य योजनाबद्ध 
विकास के केन्द्र में होना चाहिए। अतएवं, परिवार-आश्रायोजन का कार्यक्रम, जिसमे 
बहुत अधिक शिक्षण, बड़े पैमाने पर सुविधाश्रों और परामर्श देने की व्यवस्था तथा ग्रामीण 
और शहरी जनसमाज में व्यापक लोकप्रिय प्रयत्त भी शामिल हैं; सर्वाधिक महत्व का 
. जले । । ह 
4. रोज़गार : एक विशाल जनसंख्यावाले देश में, जहां भ्रधिकांश जनता कृषि 
- पर निर्भर करती है, विकास का पिछड़ापन सबसे अधिक बेंकारी की उस समस्या 
में प्रतिबिम्बित होता है। जब तक ब्राथिक ढांचा सुदृढ़ नहीं हों जाता और उपकरणों 
और कच्चे माल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को अर्थव्यवस्था अपने ही साधन-स्रोतों 
से पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक वृद्धिशील उत्पादक कार्यों में अतिरिक्त 
श्रमिकों को भी एक उचित बेतन-स्तर पर खपाना बड़ा कठिन होता है । संक्रमण- 
काल में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य विकास की योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 
फिर भी, यह झ्राश! की जाती है कि यदि प्रागामी तीन योजनाओं में विकास-कार्यो को हर 
 भ्रध्याय में बताए गए पेमाने पर अंजाम दिया गया, तो कृषि में भिन्न क्षेत्र में भो उत्पाद 
रोज़गार के भ्रवसर पर्याप्त मात्रा में बढ़ने चाहिए । 


85. सामाजिक नीति : एक ऐसे देश में, जहां अधिकांश जनसंख्या ग्राम्ों में निवास 
. करती है, जीवन-यापन का स्तर बहुत नीचा है श्रौर प्रादेशिक तथा सॉस्क्रृतिक भिन्नताएं 
. बहुत व्यापक हैं, वहां विकास के सामाजिक पहलू आथिक पहलू से कम महत्व के नहीं 
होते। बद्धमूल गहरी सामाजिक समस्याश्रों की हल करने के लिए द्वत गति से विकास- 
_ शील श्रथव्यवस्था का होना आवश्यक है | फिर भी, झ्ाथिक विकास की प्रगति के साथ 

. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की विषमताएं बढ़ सकती हैं, देश के विभिन्न भागों में. 

विकास के स्तर में अन्तर बढ़ सकता है और आरंथिक विषमता की समस्याएं कु् 

: विकट बन सकती हैं। इस सम्बन्ध में सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप खपत के स्वरूप का 

.. विकास विदेष महत्व रखता है । दीघेकालीन विकास की किसी भी योजना में इन पहलुओं 

पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व वरणित सामाजिक उद्देश्यों को शीज्षता 

- सेप्राप्त किया जा सके। 


.. 6. बिकास के लिए साधन : एक आत्मनिर्भर श्र्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, 
. जिससे उन्नति की उच्च गति का क्रम बता रह सके, जो बातें श्रावश्यक होती हैं, उनमें 
.. पर्याप्त स्वदेशी पूंज़ी की व्यवस्था, निर्यात बढ़ाने के लिए यथासम्भव प्रथत्तल और. 
. संक्रमण-काल की नाजुक अवधि में विदेशी सहायता की सुलभता का भी स्थान है। 


. ' बचत करने और निर्यात में वृद्धि-सम्बन्धी प्रगति मुख्यतः इस बात पर निर्भर 
: करती है कि समुदाय कितना भार वहन करने को तत्पर है । गत एक दक्षाब्दी में . 
हुए विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक जड़ता की स्थिति समाप्स हो गई है । अभी 
. अधिकांश जनता का खपत का स्तर इतना नीचा हैं कि श्र्थव्यवस्था के अतिरिक्त उत्पादन . 
.. का एक काफी बड़ा भाग लोगों का जीवन-स्तर सुधारने में ही लगाया जानो चाहिए। फिर 
भी, यदि पूंजी के संग्रह और आर्थिक एवं सामाजिक सेवाभों का, जिन पर भाथिक के हि 
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उन्नति मिर्भर करती है, विकास करना है, तो आगामी कई वर्षो तक खपत के स्तर में, 
विशेषत: ऐसी वस्तुश्रो या ऐसी सेवाश्रों के स्तर में, जिन्हें भारत के आथिक विकास के 
प्रारम्भिक चरणों में अनावश्यक समझा जाता है, सीमित मात्रा में ही उन्नति सम्भव 
० । यह काम प्रजातन्त्र को समाज के व्यापक हित की दृष्टि से सर्वसाधारण की सहमति 


गे करता ही होता है और इसके लिए समुचित सामाजिक नीतियां अपनानी पड़ती है। 


विकास की नीति-रचना का एक बुनियादी उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना 
ऐ, जिससे यथात्री त्र विदेशी सहायता पर निर्भरता की स्थिति समाप्त हो जाए। इसके 
लिए निर्यात का व्यापक पैमाने पर विस्तार आवश्यक है । तीसरी योजना में निर्यात- 
यूद्धि का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्देश्य चोथी और पाचवी योजनाओं में 
निर्यात के और अधिक प्रयत्नों के लिए एक सुदृढ़ आधार स्थापित करता है। इसके लिए 
खपत में संयम, निर्यात के लिए आवश्यक फालतू माल प्राप्त करने के उपाय, और 
उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन और वितरण के व्यय में कमी करने सम्बन्धी नीतिया, 
अपनानी होंगी । 


7. विदेशी सहायता : संत्रामण की अवधि में बुनियादी और भारी उद्योगों 
तथा मशीनों के निर्माण की क्षमता बढाने के प्रयासों ने, जिसके बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
की. प्रगति अबरख हो जाएगी, भुगतान-सन्तुलत की समस्या को बढ़ा दिया है। 
प्रायात की स्थान-परलति का प्रइन अनिवार्यत. देश मे ही उत्पादन-क्षमता के विकास के प्रइन 
४ साथ भम्वद्ध #। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने, जो देश के ही साधनों को 
प्रधिकतम गतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशील होती है, यह कठिनाई झ्राती है कि उसके 
'बकास के प्रयत्न श्रायात की, विशेषतः मशीनों, कच्चे माल और पूर्जो के आयात की, 
ग्रावश्यकता को बढा देते है, जिनका एक अवधि तक वह अपने निर्यात से अजित राशि 
से भुगतान नहीं कर सकती । ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता की झावश्यकता अनिवाये 
होती है । इस प्रकार की सहायता ने भारत की आ्थिक उन्नति को गति देने में बड़ा भारी 
काम किया है और इसका महत्व बहुत अधिक है । अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की और 
गक देझ्-ह्वारा दूगरे देश को दी जानेवाली सहायता का, कम उन्नत देशों के आथिक 
विकास के लिए जो महत्व हे, वह विश्व-समुदाय के निर्माण की तुलना में, जिसमें प्रत्येक देश 
अपनी क्षमता के अ्नसार दूसरे देश के विकास के लिए कुछ देता है, कम नहीं है। यह एक 
ऐसा दायित्व हे, जिसे भारत स्वीकार करता है और जैसे-जैसे उसकी अर्थव्यवस्था विक- 
गित होगी, वह अपने साधनों की सीमा में रहते हुए ग्रन्य विकासरत देशों के साथ अपने 
प्रनुभवों का आदान-प्रदान करने का प्रयास करेगा । 


(3) 
96-76 के लिए दृष्टिकोण 
8. तीसरी योजना के निर्माण-काल के प्रारम्भ में, दूसरी योजना के सुझाव 
को स्वीकार करनतें हुए 5 प्रतिशत वाधिक की दर से विकास की निरन्तर गति की 
आत सोची गई थी । 5वर्ष पूर्व जनसंख्या में वृद्धि की दर के बारे में जो धारणा 
बनाई गई थी, उसके अनुसार इससे प्रति व्यक्ति वाषिक आय में 4 प्रतिशत से कुछ कम की 


28 .. तीसरी पंचवर्षीय योजना 
वद्धि होगी । अब यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि श्रागामी 5 वर्षो तक जनसंख्या 
. में प्रति वर्ष दो प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि होगी। इस अवधि में ग्रथव्यवस्था 
को अनेक क्षेत्रों की--खाद्यान्ष और कच्चा माल, कपड़ा, इस्पात, कोयला, बिजली 
परिवहन, रोज़गार, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाह्नों और प्रशिक्षित जनशक्ति की-- 
बढ़ती हुई विशाल मांगों को पूरा करंना होगा। इन परिस्थितियों में, यह विचार क्रिया 
गया है कि आगामी 45 वर्षों में विकास की संयुक्त गति 6 प्रतिशत वापिक के यथा- 
सम्भव निकट होनी चाहिए। तीसरी योजना के लिए भौतिक कार्यक्रमों और लक्ष्यों को 
. निर्धारित करते समय इस विचार को सामान्यतः: सामने रखा गया । यदि इन्हें योजना के 
अनसार 5 वर्ष की अवधि में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, तो कुल राष्ट्रीय आय में 34 
प्रतिशत की या 6 प्रतिशत वाषिक की वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए जिन श्रन्य महत्व- 
पूर्ण शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, वे हैं : आथिक स्थिरता-विपयक परिस्थितियों को 
बनाए रखना' और अधिकांश जनता के जीवनयापन-व्यय के स्तर को नीचे रखना; विदेशी 
साधनों की पर्याप्तता और समय पर सुलभता; राष्ट्रीय आय के 2 प्रतिशत से कुछ भ्रधिक 
स्वदेशी बंचत का पुनः विनियोग ; उद्योग, परिवहन और बिजली के अ्रधीन कार्यक्रमों 
का पूर्णतः समन्वित और सुचारु रूप से परिपालन; सभी स्तरों पर क्पि-विषयक एवं 
. भ्रन्य कार्यक्रमों का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन; और आयोजन तथा पूरा किए गए कामों 
. के मृल्यांकन के लिए सुधरी हुई तकनीकों का प्रयोग जहां तीसरी योजना की सफलता 
के लिए यह महत्वपर्ण है कि इन क्षेत्रों में सघन प्रयास किए जाएं वहां विकास की 
वास्तविक गति इस बात पर निर्भर करेगी कि इन शर्तों को कहां तक पूरा किया गया 
हैक द ्््ि 
...._9 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यह 
अपेक्षा की गई है कि 960:6] के मूल्यों के आधार पर दूसरी योजना के श्रन्त की . 
: राष्ट्रीय आय 44,800 करोड़ रु० से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त में 79,000 करोड़ 
रु०, चौथी योजना के अन्त में 25,000 करोड़ रु० और पांचवीं योजना के श्रन्त में. 
. 33,000 करोड़ से 34,000 करोड़ रु० तक हो जानी चाहिए । जनसंख्या में वृद्धि 
को भी देखते हुए, इन अनुमानों के आधार पर, 960-67 के श्रन्त की प्रति व्यक्ति 
औसत आय 330 रु० से बढ़कर 966, 97]और ॥976 में क्रमश: 385, 450. 
और 530%० हो जाएगी। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के इन अ्रनुमानों में निहित 
विनियोग की मात्रा श्र दर में वृद्धि प्राप्त करना सुगम नहीं है फिर भी, साधनों और 
विज्ञान एवं आधुनिक टेक्नोंलाजी-द्वारा उपलब्ध जानकारियों की पृष्ठभूमि में तथा उपलब्ध 
सामाजिक और आथिक प्रक्रियाशं के बारे में समझदारी बढ़ने के कारण यह विचार किया _ 
गंया है कि ऊपर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें व्यवहारतः पूरा भी किया जा. 
सकताहै। 
..._ 20. ऊपर जिस पैमाने पर विकास की बात कहीं गई है तथा जिसमें वास्तविक 
उपलब्धि के समय और अधिक सुधार किया जाना चाहिए, उसके झनेक महल्वपर्ण फलितार्थ 


* चौथे और पांचवें श्रध्याय में तीसरी योजना में 5 प्रतिश्षत से कुछ अधिक वाधिक को 
दर से राष्ट्रीय भ्राय सें वृद्धि का जो लक्ष्य सुझ्ाया गया हूँ, वह इन शर्तों पर विचार के 
उपरान्त किए गए सम्पूर्ण निशंय के रूप में हे । रा 
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हे । इसका यह तकाजा है कि देश के जनशक्ति विषयक-साथनों का प्ूरा-पूरा उपयोग 
करने के लिए सघन रूप से और अनवरत प्रयास किया जाए; पूजी-विनियोग के 
लिए उपलब्ध स्रोतों का अ्रधिक-से-अ्रधिक उपयुक्त ढंग से प्रयोग किया जाए; स्वदेशी 
बचत पर बल दिया जाए और उसे पुनः उपयुक्त क्षेत्रों में लगाया जाए तथा निर्यात के 
विस्तार के लिए स्वदेशी उत्पादन का काफी अतिरिक्त माल प्राप्त किया जाए । राष्ट्रीय ग्राय 
के अनुपात में कुल पूंजी-विनियोग की मात्रा वर्तमान ] प्रतिशत से बढकर तीसरी, चौथी 
और पांचवीं योजनाओं के अन्त में क्रमशः 4-5, 7-78 और 79-20 हो जानी 
चाहिए । दूसरे शब्दों में तीसरी योजना में कुल विनियोग के लिए निर्धारित राशि 
0,500 करोड़ रु० की तुलना में चौथी और पांचवीं योजनाओं में यह राशि लगभग 
7,000 करोड़ रू० और 25,000 करोड़ रु० होनी चाहिए। इसी अनुपात से स्वदेशी 
बचत की मात्रा भी, जो अभी 8. 5 प्रतिशत है, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजनाञ्रों 
के अन्त में बढ़कर क्रमश: राष्ट्रीय आय का . 5, 5-6 और 78-9 प्रतिशत हो 
जानी चाहिए। इसका एक श्रर्थ यह भी है कि कुल नियोजित राशि में विदेशी सहायता 
का अनुपात क्रमशः कम होता जाएगा और पांचवीं योजना के अन्त में अर्थव्यवस्था इतनी 
सुदृढ़ हो जाएगी कि वह विदेशी पूंजी के सामान्य नियोजन के अतिरिक्त विदेशी सहायता 
पर निर्भर किए बिना सनन्‍्तोषजनक गति से विकसित हो सकेगी । 

27. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दीर्घकालीन योजनाम्रों के व्यावहारिक 
आ्याज का एक बहुत बड़ा भाग वर्तमान योजनाओं पर काम करने और निर्णय लेने 
मे पथ-प्रदर्शन और पहले से ही आयोजन के बारे मे सुविधाएं प्रदान करने में निहित है । 
बुनियादी उद्योगों में इन बातों का विशेष महत्व है। इन मामलों में, समन्वित विकास से 
सम्बद्ध तकनीकी और श्रन्य समस्याओं; भौतिक साधनों और विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी 
पेचीदगियों, और आथिक गतिविधियों का स्थान निर्धारित करने-सम्बन्धी प्रइनों पर 
सुदीर्ध अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारम्भिक 
अध्ययनों के क्रम में सन्‌ 970-77 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बस्तुओ्रों के उत्पादन की 


च्जे> 


क्षमता के अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार सुझाए गए हूँ: 





तालिका-संख्या 2 
970-7 में उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य 

वस्तु क्षमता का लक्ष्य 
इस्पात की सिल्लिया 80-व90 लाख टन 
कच्चा लोहा 30-40 लाख टन 
अलुमीनियम 2. 3-2, 5 लाख टन 
बिजली 20-230 लाख किलोवाट 
कोयला 7-8 करोड़ टन 
तेलशोधन 80-200 लाख टन 
नत्रजन्युक्त उर्वरक (नत्रजन में ) 20-22 लाख टन 
सीमेण्ट 2. 4-2. 6 करोड़ टन 
मशीन-निर्माण ह , 600 करोड़ रुपये का उत्पादन 
रेलवे-द्वारा माल-परिवहन---लम्बी दूरी का यातायात. 38-42 करोड़ टन 
खाद्यान्न 2. 5 करोड़ टन 


निर्यात व,300-,400 करोड़ रुपये 
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छः ... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


इन लक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि इस दिशा में क्रितना अधिक पससन किए जाने की 
आवश्यकता है । तकनीकी स्तर पर और अधिक अध्ययन करने को दिशा में भी इ 
उपयोगी ग्राधार बनाया जा सकता है। 


(4) 
दीर्घकालीन विकास-योजना की तंयारी 


.. 22. विगत वर्षों में दीर्वकालीन योजना की तैयारी के लिए नई तकनीकों और 
_ सिद्धान्तों के विकास के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। आश्थिक ग्लायोजन के लिए इनका 
प्रयोग मुख्यतः उपलब्ध तकनीकी और आंकड़ों-सम्बन्धी सूचनाओ्रों की कोटि पर 
निर्भर करता है। तदनसार ही, तीसरी योजना में उपलब्ध आंकड़ों एवं तकनीकी 
सूचनाओं में परिष्कार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विकासशील श्रथव्यवस्था 
की विभिन्न शाखाओं में ठीक अनुपात रखने और जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण करने के 
लिए उनकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है । विकास के प्रत्येद चरण में सम्पर्णा 
कार्यक्रम को एक अविच्छिन्न भौतिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। कच्ची सामग्रियों 


.._ सहायक उत्पादनों, मशीनों और श्रावश्यक सेवाओों (यथा, बिजली श्रौर परिवहन तथा 


आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों) का उचित मात्रा और संख्या में ठोक समय पर उपलब्ध 
होना आावश्यक है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होनेवाले उत्पादनों का ठीक समय 
पर विनियोग या खंपत के लिए उपयोग किया जाना चाहिए । स्वदेशी बचत और विदेशी 
मुद्रा की उपलब्धता उत्पादन भर खपत की मांग को ठीक समय पर पूरा करनेवाली 
होनी चाहिए। आर्थिक, तकनीकी और संख्या-सम्बन्धी विश्लेषण बड़े पैमाने पर किया 
जाना चाहिए | इसमें प्रत्येक नियत अवधि में उपभोक्ताओं की माल और सेवाओं-सम्बन्धी 
मांग का अनुमात; सहायक सामान, कच्ची सामग्रियों और तकनीकी कर्मचारियों की मांगे का 
“निशरुचय करने के उद्देश्य से अन्तःउद्योग-सम्बन्धों का अध्ययन; और विनियोग की आवद्यक- 
ताझों, आयात में कमी की सम्भावनाओं तथा निर्यात का विकास भी शामिल होना चाहिए। 


।॥+ 2 मिकक. 


: . 23. एक ऐसे देश के लिए, जहां बहुत गहरी सामाजिक और आथिक समस्याएं 
हैं, जहां जनसंख्या विशाल और निरन्तर बढ़नेवाली है और जहां परस्पर भिः 
परिस्थितियां हैं, विकास की एक दीघकालीन योजना, जिसमें विशिष्ट कार्यक्रम और नीतियां 
बताई गई हों, सफल ञ्रायोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार की योजना नकेवल 
व्यापक राष्ट्रीय आधार पर बनाई जानी चाहिए, अपितु इसमें देश के प्रत्येक क्षेत्र के ल्ोतों 
-के विकास की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्नति की 
गति को धीमा किए बिना ही विकास के लाभ को यथा सम्भव व्यापक क्षेत्र में वितरित किया 
जा सके । इसलिए दीघकालीन योजना को झाथिक और सामाजिक विकास का एक ऐसा _ 
सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करता चाहिए, जो प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओशों और सम्भावनाओं 
को ध्यान में रखे तथा उनको राष्ट्रीय अगति के समस्वित प्रयत्नों के साथ सम्बद्ध 
करे । इस आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए केन् भौर राज्यों. 
के विभिन्न सरकारी अ्रभिकरणों में श्र वैज्ञानिक, आथिक एवं सामाजिक अनुसन्धान 
 करनेवाली प्रमुख संस्थाश्रों में निरन्तर और निकट सम्पर्क तथा सहयोग होना चाहिए। 


दीघकालीन श्राथिक विकास 3] 


'पघ्रंकालीन योजना की रूपरेखा को प्राप्त नवीनतम आंकड़ों और सूचनाञ्रों के आधार पर 
प्रा किया जाएगा और समय-समय पर योजना में टेक्नोलाजी-विषयक विकास, साधनों 
गे अधिक जानकारी और ग्र्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाश्रों मे हुई प्रगति को ध्यान में 
“बते हुए आवश्यक परिवतंत और परिवरद्धन किए जाएंगे । इस ढंग से योजना-आयोग और 
एछ स्वतन्त्र अ्नुसन्धान-संस्थाश्रों ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया हे। साथ ही, सोचा 
गया है कि आगामी 3 वर्षों में पर्याप्त साधन-शक्ति लगा कर विकास की एक ऐसी समग्र 
योजना तैयार की जाए, जिसकी परिधि में पांचवीं योजना की समाप्ति तक की अवधि 
था जाए। 


श्रध्याय 3 
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आयोजन के दस वर्ष 


पहलो और दूसरी योजनाएँ! 


. मार्च 967 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के साथ-साथ भारत के योजनाबद्ध 
विकास का प्रथम दशक भी समाप्त हुआ । इस दशक में भारतीय भ्रर्थव्यवस्था का द्वत गति 
से विस्तार हुआ, देश के भावी सामाजिक और ग्राथिक स्वरूप की रूपरेखा निश्चित हुई और 
पिछले अध्यायों में वर्णित मूलभूत उद्दश्यों तथा दीर्घकालीन भ्राधिक लक्ष्यों की पूर्ति कं 
लिए नींव भी रखी गई + द 


2. पहली पंचवर्षीय योजना ने ऐसी कई परियोजनाएं हाथ में लीं, जिन्हें पहले 


कब] 


ही तैयार किया गया था और उन्हें समस्त देश के झाथिक तथा सामाजिक 


विकास की ससंगठित योजना के साथ सम्बद्ध किया । इस र 


सामाजिक परिवर्तन श्रौर संस्थागत सुधारों पर बल देते हूं हुए इस योजना ने कुछ मूलभूत 
नीतियों को जन्म दिया, जिन्हें दूसरी योजना के श्रन्तर्मत और श्रधिक विकसित किया 
गया । द 


...- पहली योजना के कुछ उल्लेखनीय अंग ये थे : पुराने ढंग की भूमि-पद्धति में, जिससे 
.. कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में बाधा पड़ रही थी, सुधार; विज्ञाल सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 
के अंग के रूप में राष्ट्रव्यापी कृषि-विस्तार-सेवा की स्थापना; सहकारिता-प्रान्दोलन को 
पुन: सबल बताना; बड़े पेमाने पर सिचाई सौर बिजली की सुविधाओं का विस्तार; देदा 


. के प्रद्यासकीय ढांचे को सधारना और दढ़ बताना; तथा क्वृषि ग्रोर उद्योग का 


र दृढ़ बताना; तथों का को काज़े देने, 





. छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने और आबादी के पिछड़े हुए भ्ंगों को विशेष सहायता 
देने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओ्रों की स्थापना। इस योजना में तीन्न श्राथिक प्रगति और 


. सामाजिक न्याय का लक्षेय प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न करने की महती श्रावश्यकता 
. की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया गया । इसने जनता को केवल वे उद्देश्य ही नहीं 
बताएं, जिनके लिए काम किए जाने की ज़रूरत थी, बल्कि वे साधन भी बतलाए, जिनकी 


. सहायता से परस्पर-स्वयंसेवा, सहकारिता एवं स्थानीय साधनों के संगठन-द्वारा उन्हें पूरा 


. किया जासकता था। 
... . 3. पहली योजना के भ्रन्तर्गत जो मूलभूत नीतियां स्वीकार की गई थीं, उन्हें दूसरी 






क्‍ योजना, में एक कदम आगे और बढ़ा कर यह निश्चित किया गया कि पूंजी-विनियोग, 


उत्पादन और रोजगार में भ्रधिक वृद्धि हो। इस दूसरी योजना का मुख्य योगदान यहू रहा. 
- कि उसने अर्थव्यवस्था को अगली महत्वपूर्ण विकास-अवस्था की झोर प्रेरित किया, जो - 
_ कि देश-द्वारा पहले ही स्वीकृत योजनाबंद्ध विकास की. नीति का एक न्‍्यायसंगत परिणाम 
- थी -। इसमें बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया, क्योंकि 





आयोजन के दस वर्ष 4 


भारत में प्राकृतिक साधनों के पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहने के कारण आगामी 
5 या 20 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को द्वुत गति देने के कार्यक्रम का यह 
एक आवश्यक अंग थां। इस योजना' में यह बात भी अधिक स्पष्ट रूप में कही गई कि 
देश के आथिक विकास में सरकारी क्षेत्र की कितनी प्रमुख भूमिका होगी । राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था के विकास की गति अधिक तेज़ करने और भविष्य में द्रुत विकास के अनुकल 
अवस्थाओं का निर्माण करने पर जोर देने के साथ-साथ दूसरी योजना ने राष्ट्र के सामने 
समाजवादी ढंग का समाज बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत किया। रोज़गार के भ्रवसर अधिक 
बढ़ाने, आय तथा सम्पत्ति की विषमताशों को कम करने और झाथिक दाक्ति के अधिक 
न्यायसंगत वितरण के उद्देश्यों को भी इसने निश्चित किया। 


4. आथिक आयोजन के परिणामस्वरूप पूजी-विनियोग की दर में पर्याप्त 
बढ़ोतरी हुई, विशेषत: उन दिशाओं में, जिनसे देश के आर्थिक विकास में गति आ 
सकती थी । अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी-विनियोग (निजी तथा सरकारी, दोनों) पहली 
योजना के प्रारम्भ की राशि 500 करोड़ रु० वाषिक से बढ़ कर पहली योजना के शत 
में 850 करोड़ रू० वाधिक तक और दूसरी योजना के अन्त में लगभग ,600 क 
रु० वार्षिक तक पहुंच गया 4 उपर्युक्त अवधियों में सरकारी अधिकारियों-द्वारा पूं 
विनियोग की राशियां क्रमश: 200 करोड़ ₹०, 450 करोड़ रुटः और 800 क 
रु० रहीं । मौजूदा कीमतों के अनुसार, दोनों योजनाओं की अवधि में कुल प्‌ 
विनियोग 0,0 करोड़ रु० का हुआ, जिसमें से 5,20 करोड़ रु० का श्रेय सरव 
क्षेत्रकों और 4,900 करोड़ रु० का श्रेय निजी क्षेत्र को था । दोनों योजनाञ्रों 
ब्योरा नीचे दिया गया है: 


तालिका-संक्या 7 


पहली और दूसरो योजनाओं में व्यय तथा पूंजी-विनियोग* 





(करोड़ रु०) 

क्षेत्र पहली योजना दूसरी योजना योग 

95-56...._ 4956-67 95-67 

सरकारी क्षेत्र का व्यय ],960 4,600 6,560 
सरकारी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग ],560 3,650 5,20 
निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग॥ ,800 3,00 4,900 
समस्त पूंजी-विनियोग 3,360 6, 750 0,0 


* सौजूदा कीमतों के अ्रनुसार 


हि. 


॥ पहले निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग पहली योजना में 4,600 करोड़ रु० और 
दूसरी यीजना में 2,400 करोड़ रु० दिखाया गया था । प्री सूचना प्राप्त होने पर 
इन अनुमानों को संशोधित किया गया हैं। सरकारी क्षेत्रों से हस्तान्तरित साधन इसमें 
शामिल नहीं हैं । 
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5. नीचे की तालिका में सरकारी क्षेत्र के व्यय के विकास की विभिन्न मर्दों में 
वितरण दिखाया गया है: 


 तालिका-संख्या 2 


व्यय का वितरण 
(करोड़ रुपये ) 

















या न न 
द | पहली योजना दूसरी योजना 

सद ााााआई#।७७ए७एछएए' शा 
व्यय प्रतिशत व्यय प्रतिशत 
कृषि और सामुदायिक 29] है 530 ] 

विकास क्‍ 

 बड़ीऔर मध्यम सिंचाई... 30* ]6 420 9 
बिजली 260 3 445 !0 
ग्राम और छोटे उद्योग 43 9 75. । 
उद्योग और खनिज पदार्थ 74 4 900 .. 20 
परिवहन और संचार-साधन 523 27 ,300 28 
सामाजिक सेवाएं और विधि 459 23 830 8 

योग .. १,960 ]0 4,600... 0. 





व्यय-वितरण में परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों योजनाओं में किस 

प्रकार अलग-अलग मदों पर बल दिया गया । पहली योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर ज़्यादा बल 
दिया गया था, जिनसे देश की कृषि-शक्ति का विकास होता । इसलिए योजना के कुल खर्चे 
का 3 प्रतिशत भाग कृषि और सिंचाई के लिए निश्चित किया गया। दूसरी योजना 
में श्रौद्योगिक विकास पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों का सापेक्ष 
भाग 4 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। परिवहन और संचार-साधनों को दोनों 
ही योजनाओं में ऊंची प्राथमिकता दी गई। सामाजिक सेवाओं और विविध मदों को 
पहली योजना के कुल व्यय. का 23 प्रतिशत भाग और दूसरी योजना के कुल व्यय, का 
_48 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। द 


वित्त-व्यवस्था का स्वरूप 


हा 6. दोनों योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के व्यय के लिए जो वित्त-व्यवस्था क्‍ 
. श्रगले पृष्ठ पर दी गई है । 
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.._* इसमें बाढ़-नियन्त्रण शामिल है । 
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तालिका-संख्या 3 


सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन 





(करोड़ रु० ) 
पहली योजना दूसरी योजना 
/४+++ ४ शा: 2 आलललली चर 3 कतरत अल 


वास्तविक प्रतितत अनुमानित प्रतिशत 


योजना पर व्यय 3,960 00 4,600 00 


आन्तरिक साधन , 772 90 3, 507* 76 
विदेशी सहायता 88 0 ,090+ 24 


विशेष रूप से दूसरी योजना की अ्रवधि में, कर-सम्बन्धी प्रयत्नों में पर्याप्त वृद्धि की' 
गईं। कई नए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाए गए । साधनों के भ्रभाव को कुछ तो घाटे 
की वित्त-व्यवस्था से और कुछ विदेशी सहायता से पूरा किया गया । दूसरी योजना के 
प्रारम्भिक वर्षो में बजठ-सम्बन्धी घाटे कुछ ज़्यादा थे। परवर्ती वर्षो में उन्हें घटाने 
की कोशिश की गई । दूसरी योजना की अ्रवधि में वास्तविक घाटे की वित्त-व्यवस्था 
948 करोड़ रु० की थी। 


7. पहली योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन ने कोई समस्या पैदा नहीं की। 
सम्पूर्ण योजना-अ्रवधि में वास्तविक घाटा 38 करोड़ रु० का रहा | इस घाटे को 96 
करोड़ रु० तक विदेशी सहायता से और 22 करोड रु० देश के विदेशी मुद्रा-कोष से 
निकाल कर पूरा किया गया। चूकि दूसरी योजना में उद्योगीकरण पर विशेष 
बल दिया गया था, इसलिए स्वभावत: ही विदेशी मुद्रा के अधिक व्यय की आवश्यकता 
उपस्थित हुई। दूसरी योजना की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गयाथा कि पांच 
वर्ष की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की मद में कुल घाटा करीब ,00 करोड़ रु० 
का होगा और इसमें से करीब 400 करोड़ रु० की पूर्ति विदेशी सहायता से की जाएगी। 
परन्तु योजना आरम्भ में ही कुछ श्रप्र॒त्याशित भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी कठिनाइयों 
में फंस गई और सन 958 में उस पर पुनः विचार करना पड़ा। कम आवश्यक 
श्रायातों पर कुछ कठोर बन्दिशें लगानी पड़ी । दूसरी योजना की अवधि में विदेशी मुद्रा- 
कोष से 600 करोड़ रु० निकालने पड़े । इसके अतिरिक्त, 872 करोड़ रु० तक की 
विदेशी सहायता का सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्तेमाल करना पड़ा । इसके अतिरिक्त, 
पी० एल० 480 सहायता के अन्तर्गत 534 करोड़ रु० की वस्तुएं आयात करनी पड़ीं 
और 55 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राककोष से निकालने पड़े । 





+इसमें सरकारी ऋण में रिज्ञ्वं बंक और स्टेट बेक-द्वारा पी० एल० 480 की जमा राशियों 
से दी गई राशियां शामिल हूं । 

|इसमें सन 960-6] में विशेष सिक्‍यूरिटियों में पी० एल०480 के कोष से रिज़र्व 
बेक-द्वारा किया गया पूजी-विनियोग शामिल हें । 
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8. पिछले 0 वर्षों में विकास की गति एक-जेसी नहीं रही है । इसमें कई 
उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव आते रहें--- कभी प्राकृतिक कारणों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
से और कभी कार्यान्‍्वयन-सम्बन्धी कमज़ोरियों से। पहली योजना की अवधि में, 
श्रधिकांशत: कृषि-उत्पादन में विशेष प्रगति होने के कारण राष्ट्रीय झ्राय में 8 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 2 प्रतिशत का ही था । दूसरी ओर, दूसरी योजना में राष्ट्रीय 
आय में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जब कि लक्ष्य 25 प्रतिशत का था । 


, 9. पर समूचे दशक पर विचार करते समय जो चित्र हमारे सामने आता है, वह 
चौमखी उन्नति का है। बनियादी सुविधाएं--जैसे, सिंचाई, बिजली और परिवहन, जो 
कि कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी हैं-- बहुत विस्तृत हुई हैं । 
बहुमूल्य खनिज-भाण्डार मिले हैं, जो छोटे और बड़े उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। 
मुख्यतः विदेशी मुद्रा के संकट के कारण कुछ देरी होने के बावजूद कई परियोजनाएं पूरी 
हो च॒की हैं और इनमें से कुछ ने तो उत्पादन शुरू भी कर दिया है--शेष निकट भविष्य 
में ही उत्पादन शुरू करेंगी। क्ृषि-उत्पादद करीब 4] प्रतिशत और खाद्यान्नों का 
उत्पादन करीब 49 प्रतिशत बढ़ गया है। संगठित उत्पादक उद्योगों का शद्ध उत्पादन 
करीब दगना हो गया है । इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा . 5 प्रतिशत से 
बढ़ कर 8.4 प्रतिशत हो गया है । यह वृद्धि मुख्यतः इस्पात, कोयला-खनव झौर 
भारी रसायन-जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई हैं । इसके साथ ही, बिजली-उत्पादन की. 
क्षमता में भी बड़ा विस्तार हुआ है और देश की परिवहन और संचार-पद्धति में काफी 
सुधार हुआ है, मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में । संगठित उद्योगों का आमतौर पर विस्तार 
हुआ है और कार्यरत कम्पनियों की चुकता पूंजी दुगुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है 
इसके साथ ही, ग्राम और लघु उद्योगों का भी काफी विकास हुझा है। शिक्षा और 
तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं पहले की अपेक्षा कहीं भ्रधिक विस्तृत हुई हैं। 
श्रस्पतालों और दवाखानों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, मलेरिया के उन्मूलन 
के लिए खास उपाय काम में लाए गए हैं और स्वास्थ्य की दशा में ग्राम तौर पर सुधार 
हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन-सीमा में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में राष्ट्रीय 
श्राय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु आबादी में वृद्धि होते रहने के कारण 
प्रति व्यक्ति आय में केवल 6 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी है। 





द 0. पिछले दह्क में अर्थव्यवस्था के विकास का एक सामान्य परिचय अगले पष्ठ की - 
तालिका में दिए गए कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों और अ्रष्याय 5 के प्रनुबन्ध ! में 
प्रस्तुत विस्तृत आंकड़ों से प्राप्त किया जा सकता है। 
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कृषि 
]. सन 949-50 के बाद क्ृषि-उत्पादन की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 
में दिखाई गई है: 


तालिका-संख्या 5 
कृषि-उत्पादन का सूचनांक 


(7949-50- 00) 
7950-57| 955-56 4960-6॥ 





सब फसलें 96 7 35 
खाद्य-फसलें 97 ]5 [32 
ग्रन्य फसलें... 06 20 [42 


वर्ष-प्रति-वर्ष उतार-चढ़ाव की स्थिति रहने के बावजूद विस्तार के स्पष्ट प्रमाण 

. मिलते हैं। विकास की सामूहिक दर करीब 3. 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, जो कि पिछले 

किसी भी दशक की तुलना में श्रधिक है। पिछले दशक में खाद्यान्न-उत्पादन का श्रौसत 

स्तर लगभग 5 करोड़ ठन था, जिसे पहली योजना के शुरु में ही पार कर लिया गया 

और सन' 960-6] में 7 करोड़ 60 लाख टन खाद्यान्न* का उत्पादन हुआ, जब कि 

सन 949-50 में यह परिमाण 5 करोड़ 76 लाख टन और सन 950-5 में 

5 करोड़ 22 लाख टव था। इस दशक में प्रति एकड़ उपज भी बढ़ी। उदाहरण के लिए 

चावल की औसत प्रति एकड़ उपज सन 7946-47 से सन 950-5] तक के पांच 
वर्षों की अवधि में 694 पौंड थी। पहली योजना में यह परिमाण बढ़ कर 727 
 पौंड और दूसरी योजना में 807 पौंड हो गया। मुख्य क्ृषि-वस्तुप्रों के उत्पादन 
में वृद्धि इस प्रकार हुई : 





तालिका-संख्या 6 


मुख्य फसलों का जत्पादन 














फसल... इकाई 7950-5[ 3955-56 छह 
खाद्यान्न (अनाज और लाख टन ० लाख देती % हाल एम आप 80, 
. दालें ) द आम के 
तेलहन . लाख टन 5  हु6 .. श] 
गन्ना (गुड़) लाखटन......... 56 60... 80 
कपास लाखगांठे..... 29. 40. 57 
पट्सन  लाखगांदे.. :; . . - 83. .. ४2... ६0 





नवीनतम श्रनुसानों के अ्रनुसार सन 960-6] में 7 करोड़ 80 लाख टन से भी 
 खाद्यान्न-उत्पादन होने की उम्मीद है । प ३ 2 


आयोजन के दस वर्ष 4] 


2. इस दशक में खेती, सामुदायिक विकास और सिंचाई पर कुल ,557 
करोड़ रु० खर्चे हुए। कृषि-उत्पादन के जो मुख्य कार्यक्रम हाथ में लिए गए, उनका 
सम्बन्ध सिचाई के विस्तार, रासायनिक उवेरकों की आपूर्ति, खाद के स्थानीय साधनों के 
विकास, सुधरे हुए बीजों के बहुगुणन और वितरण तथा उन्नत कृषि-तरीकों को अपनाने 


के 


और भूमि के पुनरुद्धार. एवं विकास से था। 


3. अनुमान है कि सिचित कुल क्षेत्र का परिमाण सन 4950-5] के 55 
लाख एकड़ से बढ़ कर सन 960-60 में लगभग 700 लाख एकड़ हो गया । पहली और 
दूसरी योजनाओं में जो बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाएं शुरू की गईं थीं, उनके 
पूर्ण विकास हो जाने पर करीब 380 लाख एकड़ क्षेत्र में सिचाई की व्यवस्था सम्भव हो 
सकेगी । सन 960-67 के अन्त तक करीब 40 लाख एकड़ क्षेत्र का पुनरुद्धार किया 
गया । करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्र में मशीन-द्वारा खेती की व्यवस्था की गई 
और भूमि-सुधार का काम करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्र में हुआ | देश के समस्त कृषि- 
क्षेत्र के लिए सुधरे हुए बीज सुलभ करने की एक योजना के अन्तगंत लगभग 4,000 
बीज-फार्म कायम किए गए। सन 950-5] और सन 960-6 के बीच नत्रजनयुक्त 
उबवरकों की खपत (नत्रजन की मात्रा के अनुसार) 55 हज़ार टन से बढ़ कर 2. 3 
लाख टन और फास्फेटयुक्त उरवेरकों की खपत (पी, ओ< की मात्रा के अनुसार) 
7,000 टन से बढ़ कर 70,000 टन हो गई । शहरी खाद और खाद के 
स्थानीय साधनों के विकास, पर भी ध्यान दिया गया। अनुमान है कि दूसरी योजना के 
अच्त तक 8 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद डालने की व्यवस्था की गई । करीब 27 
लाख एकड़ क्षेत्र भूमि-संरक्षण-कार्यक्रमों के अन्तगेंत आया। पशुपालन, मछलीपालन, 
दूध-आपूर्ति, सब्जियों और फलों की खेती तथा वन-रोपण के विकास के लिए भी उपाय 
किए गए ।ैढ उदाहरण के लिए, दूध का उत्पादन 70 लाख टन से बढ़ कर 220 
लाख टन और मछली का उत्पादन 7 लाख टन से बढ़ कर 4 लाख टन हो गया । 
वन-रोपण का कार्यक्रम लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में लागू किया गया। 

4. विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के अतिरिक्त पहली 
और दूसरी योजनाओं में क्ृषि-विषयक स्वरूप को पुनर्गठित करने के बारे में भी सोचा 
गया । इस दिशा में जो उपाय किए गए, उनमें बिचौलियों (जैसे, ज़मींदारों और जागीर- 
दारों) का उन्मूलन, काइत के अधिकारों की रक्षा और उनमें सुधार तथा जोत की 
अधिकतम सीमा निद्चित करना शामिल हैं। कई राज्यों में चकबन्दी को प्रोत्साहन 
देने के भी प्रयत्न किए गए । खेतिहर श्रमिकों की आर्थिक अवस्था सुधारने के कार्यत्रम में 
गैर-आबाद तथा फिर से सुधारी हुई जमीनों पर उन्हें बसाने और कानून-ढारा उनका 
न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने की बातें भी शामिल की गईं । 


किक इरेपने 


5. पिछले दशक में कृषि-गर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कई अत्यधिक उल्लेखनीय 
काम हुए, उनमें सामुदायिक विकास-आन्दोलल के एक अभिन्न अंग के रूप में समस्त 
देश में विस्तांर-सेवाश्ों की व्यवस्था करना और ग्रामीण विकास-कार्य का लोकतान्त्रिक 
विकेन्द्रीकरण उल्लेखनीय हैं। दूसरी योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास-आन्दोलन 
के अन्तर्गत करीब 3,70,000 गांवों और देश की आधी से अधिक ग्रामीण जनता 


० तीसरी पंचवर्षीय योजना 


आरा गई थी। लगभग 60,0 00 ग्राम-सेवकों और तकनीकी अधिकारियों को विस्तार- 
कार्य में विशेष प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और अधिक 
प्रभावशांली बनाने के लिए जिला-स्तर से नीचे विकास की ज़िम्मेदारी सार्वजनिक 
संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि विकास-कार्यक्रमों की तैयारी और 
कार्यान्विति, दोनों में जनता का पूरा-पुरा सहयोग मिल सके। गांव प्राथमिक इकाई होगा 
और. ग्राम-स्तर पर सामाजिक तथा आधथिक विकास का दायित्व और पहल 
करने का काम पूरी तरह ग्राम-पंचायत और ग्राम-सहकारिता-समिति को सौप दिया 
जाएगा । पिछले दशक में सहकारिता-आ्रान्दोलन ने काफी प्रगति की है। दूसरी योजना 
के अन्त तक 2,0,000 प्राथमिक कृषि-समितियां थीं । यह संख्या सन 950-5] 
की तुलना में लगभग दुगुनी थी । लगभग 7,870 सहकारी क्रय-विक्रय-समितियां 
और 4 सहकारी चीनी-कारखाने स्थापित किए गए । सहकारी खेती की दिशा 
में कई उपयोगी परीक्षण आरम्भ किए गए और सहकारी खेती की प्रगति के लिए 'राप्ट्रीय 
सहकारी खेती सलाहकार मण्डल कायम किया गया। 


उद्योग 


6. पिछले दशक में उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकार 
निण हे ४ हहए हल गिक विकास के स्वरूप की दृष्टि से भी । 


ग्रोड़ा संकेत औद्योगिक उत्पादन के निम्नलिरि 


तालिका-संख्या 7 
श्रौद्योगिक उत्पादन के सूचनांक* 
(4950-57:: 00 ) 











वर्ग पा 955-56 
सामान्यसूचनांक. .... -« है 39 94 
सूती वस्त्र ० 338५ ४ मा सं 28 33 
लोहा और इस्पात. न से ह 22 238 
मशीनें (सबतरहकी) .. -- ३ ० 3 ०५ फल 503 
रसायन बन लय रन 3 को है 379. 3988 





/फ॥/॥//॥#4/0(00प0७॥# 





7. इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन का सचनांक करीब ? प्रतिशत प्रत्ति वर्ष विस्तार की 





अधिक हुई थी, क्योंकि कई नए उद्योगों को, जिन्होंने सामान्यतः: अधिक उल्लेखनीय प्रर्गाः 
की है, सूचनपत्र में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है। ) 


एण्ड ओओं आओ ंआओ<० जय लआलआललंीआआलनललललललललल न ननन लनताक्‍++ 3 जवान ७ ५५५4३५(७५॥/4१९७९४४०॥॥१७ घी नआाशा०१%४३४४॥ ८५ कराए कह ५0 
आपस पते लपमेंशताए (पक, 


यह सूचनांक वस्तुतः सरकारी सूचनांक ही हे, सिवाय इसके कि तुलना का श्राधार 
कलेंडर व 95] से बदल कर वित्तीय वर्ष 4950-5] कर दिया गया हे, ताकि योजनाकाल 
में हुई उन्नति को सुविधा से मापा जा सके । 
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8. औद्योगिक उन्नति के परिमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण बात उसकी विस्तार की 
दिशा है, खास तौर पर, दूसरी योजना के अन्तर्गत । पहली योजना की अवधि में बड़े उद्योग 
के लिए जो प्रस्ताव प्रारम्भ में किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले से 
मौजूद कारखाने अपनी क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करें । इस हल्के प्रोत्साहन से भी, औद्योगिक 
उत्पादन इन पांच वर्षों में 39 प्रतिशत बढ़ गया । ४ 

9. पहली योजना के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने के बाद बड़ी हद तक नए उद्योगों 
का, खास तौर पर पूंजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों का, जो कि किसी भी द्रुत औद्योगिक 
विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की बुनियाद हैं, विकास करना सम्भव हुआ । औद्योगिक क्षमता 
को बढ़ाने में धातुशोधन, मेकूनिकल और बिजली-सम्बन्धी इंजीनियरी तथा रासायनिक 

उद्योगों ने जो सफलता प्राप्त की है, उसके आधार पर और हाल में दी भारी मद्यीव बनाते: 
वाली जो परियोजनाएं शुरू की गई हूँ, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
ग्रात्मनिर्भर अथंव्यवस्था के लेक्ष्य की ओर बढ़ानेवाले द्रुत विकास के लिए जिन बुनियादी 


शर्तों को पूरा करने की ज़रूरत होती है, उनमें से कुछ पिछले दशक में सफलता के साथ पूरी 
की जा चकी हैं। 


20. बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास में सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण 
भूमिका दी गई थी । इस दशक में सरकारी प्षेत्र ये -उद्येमों-औ--खमनिज-पदार्थों पर कुल 
974 करोड़ रु० खर्च किए | केवल दूसरी “योजना की अवधि में ही 870 करोड़ रु० 
की पूंजी लगाई गई, जो सरकारी एवं निजी संगठित उद्योग में लगी कुल पूंजी का 56 
प्रतिशत भाग थी। इससे भी ज़्यादा महत्व की बात यह है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश 
उद्योग भारी अथवा बुनियादी ढंग के थे। इस बात से न केवल सरकारी क्षेत्र को सबल बनने 
में सहायता मिली है, बल्कि निजी क्षेत्र में मध्यम और हल्के उद्योगों की दुत प्र्गा निजी क्षेत्र में मध्यम और हलके उद्योगों की द्रत प्रगति में 
सहायक परिस्थित्रियां भी पैदा हुई हैं। 


(2222र्रकारी , री क्षेत्र में इस्पात के तीन नए कारखानों की स्थापना और निजी 
क्षेत्र केंदो कारखानों के विस्तार के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया | नई 
परियोजनाएं अब उत्पादन की अवस्था में पहुंच गई हैं और इस्पात की सिल्लियों का 
उत्पादन सन 950-54 के 4 लाख टन से बढ़ कर सन 960-67 में 35 लाख टन पर तथा 
कच्चे लोहे का उत्पादन 3. 5 लाख टन से बढ़ कर 9 लाख टन पर पहुंच गया है। अन्‍य 
आवश्यक औद्योगिक सामान--जैसे, एलुमीनियम, सीमेण्ट, भारी रसायन, और रंग के 
सामान, कोयला और पेट्रोल-सदृश ईंघन एवं बिजली--की भी उपलब्धता सन 7 556:57 
के बाद काफी बढ़ी है। 

22. दूसरी उल्लेखनीय बात मशीन-निर्माण-उद्योग का द्रुत विकास है । भारत अब 
खेती और परिवहन में काम आनेवाले तथा रसायन और औषध, कपड़ा, पटसन, सीमैंण्ट 
चाय, चीनी, आंठा और तेल की मिलें, कागज़, खनिज आदि उद्योगों के लिए क्रमश: अधिक 
परिमाण में मशीनी औज़ार और मशझुनें तैयार कर रहा है। डीजेल तथा बिजली के ईजितों 
को छोड़ कर रेलवे के लिए आवश्यक अधिकांश मशीनें और उपकरण तेयार करने की स्वदेशी 
क्षमता बढ़ गई है । बहुत-सारं बिजली के सामान -सार बिजली के सामान और वैज्ञानिक यत्त्रादि भी अब देश में ही 


बनने लगे हूँ। देश में उत्पादित कप मे 75० पाल र० तक कच गा हे अत ? मशीनी औज़ारों का मूल्य सन 950-5] के 34 
लाख रु० से बढ़ कर सन 960-67 में 550 लाख ₹० तक पहुंच गया है। अभी हाल में 


करू 





तीसरी पंचवर्षीय योजना 


_ रांची में भारी मशीन-निर्माण-संयन्त्र और ढलाई-गढ़ाई-संयन्त्र तथा दुर्गापुर में कोयबला- 
खनन-मशीन-सन्यन्त्र लगाने के लिए कदम उठाए गए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक 
मशीनों और पंजीगत सामान का कुल मूल्य इस दशक के प्रारम्भ की तुलना में [॥न्‍गना 
बढ़ गया है। भोपाल में भारी बिजली-सम्बन्धी परियोजना प्रारम्भिक उत्पादन की झ्वस्थ 
में पहुंच गई है। जब यह परियोजना पूर्णतः कार्यान्वित हो जाएगी, तब 25 करोड़ रु० 
कीमत के उपकरण तैयार होने लगगे। 

23. रासायनिक उद्योगों, खास तौर पर औपध, भारी रसायन श्रौर उबबेरक-उद्यागों 
: नें भी जो प्रगति की है, वह उल्लेखनीय है और इससे अनेक प्राथमिक कार्बानिक रासायनों 
. की उत्पादन-क्षमता बढ़ी है। 

महत्वपर्ण उद्योगों को--जैसे, पट्सन, सूती वस्त्र झौर सती वस्त्र और चीनी-उद्योगां कॉ-- 


आधनिक स्वरूप देने और उन्तकी परानी मशीनों के स्थान पर नई मशीने लगाने के काम में 
अच्छी प्रगति हुई है,/ पटसनत-उद्योग में, कताइ-क्षेत्र म, यह कायक्रम काफा भाग बढ़े 
चका है । पट्सन-उद्योग के प्रारम्भिक और कताई-विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 
पग्रावश्यक अधिकांश मशीनों का निर्माण देश [ किया गया है| 

;ा इस विचाराधीन अ्रवधि की एक दूसरी सफलता यह है कि देश 
 आ्द्योगिक वस्तग्रों में स्वदेशी सामग्रियों की मात्रा काफी बढ़ी है के ग्रोशागिक 
विकाम्न-का- एक दूसरा संकेत यह है कि कई नई भ्रौद्योगिक चीजे यहां बनने लगी 8० 
जैसे, औद्योगिक बायलर, पीसनेवाली मशीन और अन्य प्रकार के मशीनी श्रौजार, ट्रैक 
. औद्योगिक विस्फोट के पदार्थ, सल्फा और ऐंटीबायोटिक दवाएं, डी० डो० टी० ग्रखबारी 
कागज, मोटर-साइकिलें और स्कूटर, कैलशियम कारबाइड, रंजक, रेशेबाले कपड़े 
इत्यादि 









)| है. # 













उपभोक्ता सामान-उद्योगों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पुराने 
_उद्योगों--जैसे कपड़ा और चीनी--के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 
विशेष जीवन-कालवाली च॑ जीवन-कालवाली चीजें--जसे, मोटर-गाडियां, बाइसिकिलें, मोदर-साइकिल 
स्कूटर, पंखे, रेडियो, बिजली की बत्तियां और सिलाई की मशीनें--का निर्माण करनेवाले 
उद्योगों में और अधिक प्रगति हुई । 
27. नीचे की तालिका से इस बात की कुछ जानकारी मिल जाएगी कि पहले दशाव 
में महत्वपूर्ण उत्पादक और उपभोक्‍्ता-वस्तुओं के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है 


तालिका-संख्या 8 





महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन 
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तालिका-संख्या $---जारी 





न | ' इकाई 950-5.. 4960-6 
5-5 उर्वरक (नत्रजन की मात्रा ) [हज़ार टन 9 ,| 70 
फास्फेव्युक्त उवेरक (पी०५ ओ० ५ 

की मात्रा ) हज़ार टन 9 55 
गन्धक-अम्ल हज़ार टन 99 363 
सीमेंट लाख टन 27. | 85 
सूती वस्त्र (मिल का बना). करोड़ गज़ 372 52. 7 
चीनी * लाख टन [] 30 
कागज़ और गत्ता हज़ार ठन 4 350 
बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र)। हज़ार (संख्या) 0। | ,050 
मोटर-गाड़ियां | हज़ार (संख्या) 6. 5 53. 5 





खनिज पदार्थ 


28. विचाराधीन अवधि का एक दूसरा उल्लेखनीय अंग यह है कि खनिज 
पदार्थों की खोज और उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया गया । देश के खनिज साधनों 
की खोज करनेवाले, मूल्यांकन करनेवाले और उन्हें उपलब्ध करनेवाले संगठनों को काफी 
मजबूत बनाया गया । जिन मुख्य खनिज पदार्थों के मामले में सफलता के साथ खोज 
ओर उत्पादन किया गया, वे थें---कोयला, खनिज लोहा और बाक्साइट । कोयले का 
उत्पादन सन 950-5] के 323 लाख टन से बढ़ कर सन 960-67 में 546 लाख 
टन हो गया । इसी तरह, बाक्साइट का उत्पादन सन 95] के 64 हजार टन से बढ़ कर 
सन 960 में 377 हज़ार टन हो गया । इनमें से अधिकांश बढ़ोतरियां दूसरी योजना 
की अवधि में हुई । 


29. देश में खनिज तेल का उत्पादन भ्रभी तक तो कम है, पर असम के नहरकटिया 
क्षेत्र में बहुमूल्य तेल-स्रोत प्राप्त हुए हें और गुजरात के खम्भात-अंकलेइवर क्षेत्र में काफी 
तेल विद्यमान रहने के संकेत मिले हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जांच-पड़ताल चल रही 
है । तेल-उपलब्धि के स्वदेशी स्रोत स्थापित करने के महत्व को दृष्टि में रखते हुए एक तेल 
और प्राकृतिक गैस-आयोग”' कायम किया गया, जो कि काफी बड़े पैमाने पर भूगर्भ- 
सम्बन्धी सर्वेक्षण, भूभौतिकी जांचों तथा तेल की खोज करने का काम करता है । 
ननमती और बरौनी में दो सरकारी तेल-शोधक-केन्द्रों की स्थापना का काम हाथ में 
लिया गया और सन 959 में तेल-उत्पादनोडि वितरण के लिए 'इंडि रसन 959 म॑ तेल [ड्ियन आयल कम्पनी 


नामक एक सरकाये-संस्था--का >र्ज्माणि किया गया। 


ग्राम ओर लघु उद्योग 


५४७७७७४७४७७७७७७७७ 


30. विस्तारशील राष्ट्रीय श्र्थव्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में ग्राम और लघु 
उद्योगों का विकास शुरू से ही पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख कार्यत्रमों में से एक रहा है। 


*फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्तूबर से सम्बद्ध 












तीसरी पंचवर्षीय योजना 


यह आशा की जाती है कि इनसे स्थानीय साधनों का अ्रधिक पूर्ण रूप में उपयोग हो 
सकेगा और उपभोक्‍ता-सामान की वृद्धिशील मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकेगा । 
ये खेती और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम देंगे और ग्रामीण 
तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पिछले दशक में, इन उद्योगों 









के विकास के लिए सरकार की ओर से 28 करोड़ रु० खर्च किए गए डे) |छोटे पैमाने 

: के उद्योगों--जैसे, हथकरघा-उद्योग, खादी और ग्राम-उद्योग, हस्तशिल्पे, नास्यिल-जटों- 
उद्योग और रेशम- 2 हो 2. के समन्वित कार्यक्रम तैयार करने, उन्हें दिशा- 
निदेश देने तथा कुछ ही न्वत्‌ करने के लिए कई अखिल बी [लू भारतीय 





हे के हि लक कह कल कर गान भी क लाग बात बह से छोटे व्यवसाय 
5 वर्षों में कई उद्योगों में 
। 







कलर जब न की मशीः 


; इस्पात और अलौह धातुश्लों--की कमी के कारण 
ऐसा न हो सका । परम्परागत उद्योगों में, जिनमें काफी रोज़गार की गुंजायश रहती 
है, हथकर॒घा-वस्त्र का उत्पादन 74. 2 करोड़ गज़ से बढ़ कर करीब 90 करोड़ 

 गज़ हो गया । इसी तरह, सन 950-5] और सन 960-6] के बीच खादी का उत्पादन 
73 लाख गज़ से बढ़ कर 740 लाख गज़ और कच्चे रेशम का उत्पादन करीब 25 
लाख पौंड से बढ़ कर 36 लाख पौंड हो. गया। इस अवधि में सरकारी गारंटी पर 

जाए "पाक | 
पक एन कोजण बाग पल पते को सरकार सवा के उद्योगों को बैंकों-दारा उधार दिलवाने की सुविधाझ्ों का विस्तार करनें- 








के गोपाहन के कारुर बदन ज्वएं ग़र प्रोत्साहन देने कलर के लिए कदम उठाए (2.42 | 
बिजली 


द 3. बड़े और छोटे, दोनों ही तरह के उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त बिजली 
की व्यवस्था ब॒नियादी जरूरतों में से एक और 







परियोजनाएं इस गभव बिजली सरब ग क्षेत्र में पूजा 
_ विनियोग 705 करोड़ रु० का हुआ । चार बहुहेश्यीय परियोजनाएं--दामोदर- 
घाटी, भाखड़ा-नंगल, तुंगभद्रा और हीराकुड--जो पहली योजना से पहले ही आरम्भ की 


की अत हर हर न एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में 
_ लिया गया । पिछले दशक में पनबिजली की स्थापित क्षमता 5. 6 लाख किलोवाट 
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से बढ़ कर 9.3 लाख किलोवाट हो गई और तापीय शक्ति की स्थापित क्षमता 
7. 4 लाख किलोवाट से बढ़ कर 37.7 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, कुल 
स्थापित क्षमता सन 950 के 23 लाख किलोवाट से बढ़ कर सन 960-6व 
में 57 लाख किलोवाट हो गई। यह वृद्धि यद्यपि प्रभावशाली है, तथापि 69 लाख 
किलोवाट के लक्ष्य से काफी कम है। यह कमी बहुत-कुछ दूसरी योजना के प्रारम्भिक 
वर्षो में उपस्थित विदेशी मुद्रा की दिक्कतों और कुछ बड़ी परियोजनाओं को पूरा 
करने में देरी होने के कारण हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया, क्‍योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए 
इसे ज़रूरी समझा गया था। बिजलीवाले कस्बों और गांवों की संख्या सन 950-5व 


के 3,687 से बढ़ कर सन 960-67 में 23,000 हो गई । 
परिवहन और संचार-साधन 


32. पिछले दशक में देश की परिवहन-व्यवस्था का काफी सुधार और विस्तार 
हुआ । सरकारी क्षेत्र में इस 'मद में कुल व्यय ,823 करोड़ रु० का हुआ । पहली 
योजना में मुख्य काम यह था कि रेल-इंजिनों और डिब्बों और स्थिर सम्पत्ति का 
पुनस्संस्थापन और परिवर्तेन किया जाए, क्योंकि लड़ाई और देश-विभाजन के कारण इनकी 
दशा बहुत बिगड़ गई थी । क्ृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती हुई 
मांग को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में रेल-इंजिनों और डिब्बों की वृद्धि एवं नई 
रेल-लाइनों के निर्माण-द्वारा अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गई । सड़क-परिवहन, जहाज- 
रानी और हवाई सेवाओं में भी काफी विस्तार किया गया । परिवहन-सेवाओं का पिछले 








दशक में जो विकास हुआ, उसकी एक झांकी नीचे को तालिका में मिल सकती है : 
तालिका-संख्या 9 
परिवहन 
विषय इकाई 950-54. 4955-56ह 4960-6 
रेलवे 
नई लाइनें बिछाई मील न 3807. 800* 
गई 
इंजिन तथा डिब्बे : 
इंजिन हज़ार (संख्या ) 8.5 9.2 0. 6 
सवारी डिब्बे हज़ार (संख्या) 20. 5 2305 8 28.2 
माल गाड़ी के ह । 
डिब्बे हज़ार (संख्या ) 222. 4 268. 5 34 
यात्री-मील अब में 43 388 486 
ढोया गया बोझ लाख टन 95 40 540 


# इसका सम्बन्ध ऋसदः सन |955-56 और सन |960-6 को समाप्त होनेवाले पांच आऔर सन 960-6] को समाप्त होनेवाले षांच 
वर्षों से है । ह 
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तालिंका-संख्या 9--जारी 
विषय इकाई 950-5] 955-56 4960-6 
सड़कें 
पक्‍की-सड़कें--राष्ट्रीय हज़ार मील 97.5 22 !44 
.._ राजपथ-सहित 
कच्ची सड़कें हज़ार मील [57 [95 250 
सड़क-परिवहन 
चालू-व्यावसायिक हज़ार (संख्या) 46 66 20 
. गाड़ियां द 
जहाज़रानी 
टन-भार लाख ग्रॉस रजिस्टर्ड टन 3. 9 4. 8 9 
सुख्य बन्दरगाह द 
क्षमता लाख टन ,. 200 950 370 


33. औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार का प्रभाव संचार 
सुविधाओं की मांग पर भी पड़ा । सन 950-5] और सन 4960-6 के बीच डाक से भेजी 
जानेवाली सामग्रियों की संख्या करीब 80 प्रतिशत बढ़ी और ट्रक देलीफोनों की 
संख्या में करीब पांच-गुनी वृद्धि हुई। डाकखानों की संख्या 36,000 से बढ़कर 77,000 
और टेलीफोनों की संख्या ,68,000 से बढ़ कर 4,60,000 हो गई । प्रसारण के क्षेत्र 
में भी काफी प्रगति हुई है। प्रत्येक भाषा-क्षेत्र में एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था की गई । 
सन 960-6 में इनकी संख्या 28 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो-सेट 
लगाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया । इस अ्रवधि में रेडियो-लाइसेंसों की संख्या . 
-करीब चौगुनी हो गई। 


.. सामाजिक सेवाएं 


34. योजनाबद्ध विकास का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और 
समाज-कल्याण की सुविधाएं प्रदान कर देश के मानवीय साधनों का विकास किया 
जाए। पहली और दूसरी योजनाझ्रों में सामाजिक सेवाओं को काफी महत्व दिया गया 
था और इस दशक में कुल ,289 करोड़ रु० उनके विकास पर खर्च किए गए, पर 
निस्सन्देह आवश्यकता इससे बहुत ज़्यादा धन की है द 


35. शिक्षा : शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुख्ली विकास हुआ । विद्यालयों में छात्रों की संख्या _ 
सन 950-5] के 235 लाख से बढ़ कर सन 960-6 में 435 लाख हो गई, 
अर्थात 85 प्रतिशत की वृद्धि ' हुई। वय-वर्ग के हिसाब से, विद्यालय जानेवाले बच्चों 
थे 4 वय-वर्ग : 42. 6: प्रतिशत से बढ़ कर 6. | प्रतिशत; . 
और ]-4 वय-वर्ग : 2. 7 प्रतिशत से बढ़ कर 22. 8 प्रतिशत । प्राथमिक विद्यालयों: 
को संख्या 2. 0,000 से बढ़ कर 3, 42,000 हो गई, जब कि उच्च झौर माध्यमिक विद्यालयों 
की संख्या 7,800 से बढ़ कर 7,000 हो गईं । विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से बढ़ कर 
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46 और कालेजों की संख्या 542 से बढ़ कर ,050 हो गई । इसमें इंटरमीडिएट 
कालेज शामिल नहीं हैं। 


36. तकनीकी शिक्षा विकास का मूलाधार है; श्रतः उसकी सुविधाओं पर विशेष 
जोर दिया गया। पहले से विद्यमान संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया गया 
तथा पिछले दस साल में 5] नए डिग्नी कालेज और 0 पालिटेकनिक खोलें गए। इन 
संस्थाओं में छात्रों की कुल संख्या सन 950-54 के 0,000 से बढ़ कर सन 960-6] 
में 39, 400 हो गई । नए निकलनेवाले इंजीनियरी के स्नातकों की संख्या लगभग तीन-गुनी और 
डिप्लोमाधारियों की संख्या तीन-गुनी से भी ज़्यादा बढ़ी। सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक 
संस्थानों में, खासकर इस्पात और बिजली के सन्यन्त्रों में, तकतीकी शिक्षा दिए जाने की 
व्यवस्था की गई । छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रशिक्षण- 
सुविधाएं दी गईं । कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजों में छात्रों का वाषिक प्रवेश करीब 
चार-गुना बढ़ गुया । 


37. वंज्ञांनक हक ज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान_को 
भ्रूधिक प्राथमिकता दी गई और 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और 3 प्रादेशिक अनुसन्धान-केनद्ध भी शामिल है। न्येष्टिक विज्ञान 
के बुनियादी और व्यावहारिक अनुसन्धान तथा परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के 
क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और एक सशक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन कायम किया 
गया, जिसके चलते विदेशी तकनीकी परामर्श के बिना ही इस कार्य के लिए झ्रावश्यक 
तथा सन्‍्यन्त्रों का /डिजाइन बनाने|आऔर विकास करने में सहायता मिली । 
विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान-विभागों। को ञ्ली काफ़ी सदढ़ बनाया गया। कु 
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38. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य-सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ । नए अस्पताल, दवाखाने, 
स्वास्थ्य-टुकड़ियां और प्रसूति तथा शिक्ु-कल्याण-केन्द्र बड़ी संख्या में खोले 
गए | जल-व्यवस्था और सफाई, छत के रोगों पर नियन्त्रण और प्रशिक्षण-सुविधाश्रों के 
विस्तार से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए । सन 950-57 में 8,600 
चिकित्सा-संस्थाएं थी, जिनमें करीब ,3,000 शय्याएं थी। सन 960-6 म्रें ये 
संख्याएं बढ़ कर क्रमशः 2,600 और ,85,600 हो गई। इसके अतिरिक्त, 2,800 
प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र खोले गए। मेडिकल कालेजों की संख्या 30 से बढ़ कर 57 हो 
गई और प्रैक्टिस करनेवाले डाक्टर 56,000 से बढ़ कर 70,000 हो गए । सारा 
देश मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गया है। इन सब उपायों के परिणाम- 
स्वरूप , जन्म के आधार पर झऔऔसत जीवन-काल में पिछले 0 साल में करीब 0 साल 
की वृद्धि हुईं है । 


39. पहली योजना के प्रारम्भ में ही परिवार-आश्रायोजन को उन्नत करने का 
काम सरकारी नीति के रूप में हथ में लिया गया था और सन 960-6] में 549 
शहरी केन्द्र तथा ,00 ग्रामीण केन्द्र परिवार-आयोजन के काम में लगे हुए थे। परिवार- 
आयोजन के काम में लगी हुई कई गैर-सरकारी संस्थाओं को विशेष वित्तीय एवं तकनीकी 
सहायता दी गई.। परुयह कार्यक्रम पूरा करना बड़ा ही कठिन है और इसके क्रम में कई 
पेचीदा समस्याएं खड़ी हो जाती है। काफी समय तक चलनेवाले निरन्तर और सघन 
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प्रयत्नों से ही परिवार-प्रायोजन एक लोकप्रिय झ्रान्दोलन का रूप लेगा और आम लोग 
इसे स्वीकार करेंगे। 

40. आवास : आबादी बढ़ने और शहरी तथा औद्योगिक विस्तार की तीज 
गति के कारण, आवास की समस्या, काफी कठिन हो गई है। गन्दी बस्तियों की सफ़ाई 
और सुधार तथा औद्योगिक श्रमिकों तथा कम आय-वर्गवालों के लिए आवास की व्यवस्था 
करने के उद्देश्य से कुछ काम हाथ में लिए गए । ग्रामीण झ्रावास की समस्या को हल 
करने के लिए भी कुछ प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। पर इस समस्या की विज्ञालता को देखते 
हुए, जो साधन मुहय्या किए जा सकते थे, वें बहुत ही कम थे। अ्रत: आवास-समस्या, 
के समाधान के क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई है और आवास की समस्या, 
विशेषतः शहरी क्षेत्रों में, चिन्ताजनक है । 

4. सामाजिक कल्याण : अनुसूचित आदिम जातियों, हरिजनों और प्रन्य 
पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कल्याणमूलक कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इस अवधि में 
36 लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी गई 
तथा 26 लाख एकड़ ज़मीन अन्य पिछड़े हुए वर्गों को दी गई। इन वर्गों के करीब 
68,000 मैद्विक पास छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई । इन वर्गों के जिन लोगों के 
सामने खास दिक्‍कतें आई, उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं और रोजगार 
. के अवसरों-द्वारा सहायता दी गई, ताकि वे अपनी सामाजिक और आशिक स्थिति सुधार 
सकें और समाज के बाकी अंगों के साथ पूरे तौर पर मिल जाएं । 

42. पुनर्वास : देश-विभाजन के बाद करीब 89 लाख विस्थापित लोग भारत 
आए---4 7 लाख पश्चिम-पाकिस्तान से औरं बाकी पूर्व-पाकिस्तान से । पहली और दूसरी 
योजनाओं में इनकी सहायता और पुनर्वास को प्रमुखता दी गई। पहली योजना शुरू 
होने से पहले इनके पूनर्वास पर 7] करोड़ रुपये खर्च किए गए थे । दोनों योजनाओं 
के अन्तर्गत पुनर्वास पर किया गया कुल खर्चे करीब 68 करोड़ रु० पड़ा । इसमें से 
करीब 7] करोड़ रु० आवास पर, 3] करोड़ रु० शिक्षा और शिल्प-प्रशिक्षण पर, 
29 करोड़ रु० क्ृषि-कार्य के लिए ग्रामीण कर्ज पर, ! करोड़ रु० छोटे उद्योगों, व्यापार और 
व्यवसाय के लिए शहरी कर्ज पर और बाकी रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए गए। 
विस्थापित लोगों को आबाद करने के लिए कई नगर और नई बस्तियां बसाई गईं और 7 लाख 
से ज्यादा रिहायशी मकान सरकार-द्वारा अथवा सरकारी सहायता से विस्थापित 
व्यक्तियों-द्वारा बनाए गए । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कृषक-परिवारों को पुनः 
आबाद करने के लिए दूसरी योजना की अवधि में दंडकारण्य-क्षेत्र के विकास का काम 
शुरू किया गया। 

... 43. रोज़गार : सन 95] से सन 96व के बीच के दस वर्षों में आबादी में 770 
लाख की वृद्धि हुईं। इससे बेरोजगारी का मसला और भी उम्र हो गया है। अ्रनमान है 
कि दूसरी योजना की अवधि में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर करीब 80 लाख व्यक्तियों 
के लिए निकले, जिनमें से 65 लाख को क्ृषि-क्षेत्र से बाहर काम दिया गया। दूसरी 
योजना के अन्त में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या अनुमानतः 90 लाख थी। 


44. ऊपर दिए गए वर्णन से यह स्पष्ट पता चलता है कि पिछले 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुईं। साथ ही, इंस अवधि में बोझ और दबाव भी भी 














ग्रायोजन के दस वर्ष 5] 


कम नही पड़े। ये उस भ्र्थ-व्यवस्था की बढती हुई पीड़ाएं है, जो गहरी गरीबी और कई 
दशकों से आर्थिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है । हरेक दिशा में नया 
क्षेत्र प्राप्त किया गया है और अमूल्य अनुभवों का लाभ हुआ है। निश्चय ही, इस कार्य 
में ऐसी कमियां और भूलें भी हुई होगी, जिनसे बचा जा सकता था। हमारे आर्थिक 
और सामाजिक ढांचे में कई कमजोरिया है, जो अभी तक मौजूद है । देश की 
विकास-शक्ति का पूरा-ष्रा उपयोग नहीं किया जा सका है। फिर भी, ये सब देश के 
इतिहास के एक प्रेरक काल के हिस्से है--यह निरन्तर प्रयास की एक कहानी है, जो देश 
के कोने-कोने में पहुच रही है और जनता के समस्त अंगों को अपनी सीमा के अन्तर्गत , 


ला रही है। 


अ्रध्याय 4 


तीसरी पंचवर्षोथ् योजना का दृष्टिकोण 
करते हुए वर्तमान 


प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उसके क्षेत्र और महत्व को प्रकट करते 
. आथ्थिक एवं सामाजिक स्थिति का तथा अनेक वर्षों की परिधि में विस्तत आशिक 
प्रगति का लेखा-जोखा दिया जाता है । इसके साथ ही इनमें देश के आधारभूत 
सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में विकास के आगामी चरण एवं दीर्घकालीन आध्िक प्रगति 
की सम्भावनाओं का भी चित्रण किया जाता है। इस परवर्ती विषय के बारे में दूसरे 
और तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला गया है। तीसरी योजनों के निर्माण के समय 
. निम्तलिखित मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :--- 

. राष्टीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वद्धि प्राप्त करना, और पजी 
विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान करता कि वद्धि की यह गति परवर्ती 
योजनाकालों में भी बनी रहे ; 

2. खाद्यान्नों के बारे में स्वावलम्बी' होना और क्ृषि-उत्पादन को इतना 

कि उद्योगों और निर्यात की झावश्यकताएं पूरी हो सकें; 

3. इस्पात, रसायन, ईंधत और बिजली-सरीखे आधारभूत उद्योगों का विस्तार 

. करना और मशीन-निर्माण की क्षमता को इतना बढ़ाना कि आगामी दस वर्षों 
की अ्रवधि में और झ्धिक उद्योगीकरण की झ्रावश्यकताएं देश में निर्मित 
साधनों से ही पूरी की जा सके; 

4. देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग करना और रोजगार के _ 

अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना; तथा हे 

5. क्रमशः अवसरों की अधिकतस समानता प्रदान करता, आय और सम्पत्ति 
की विषमता में कमी करना तथा आशिक शक्ति का' अधिक समान 
रूप से वितरण करना । 


2. तीसरी योजना का काल गत एक दशक या उससे कुछ अधिक समय में 
हुए उस सघन विकास के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे देश आत्म- 
निर्भर और आत्मचालित भ्रर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रथम भौर दूसरी 
 योजनाओ्रों में. जो प्रगति हुई है, उसके परिणामस्वरूप द्रुत श्राथिक उन्नति का आधार 
. स्थापित हो गया है। भारत की अथंव्यवस्था अब अपने आकार और कार्यक्षेत्र के विस्तार 
. के कारण पहले से कहीं भ्रधिक विशाल हो गई हैं। इसके साथ ही वह भ्रधिक गतिशील 
. और जटिल भी हुई है । सभी क्षेत्रों में मांगों की संख्या और आकार बढ़ता जा रहा 
. है। उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भी पर्याप्त पूंजी का विनियोग करने की 
. ज़रूरत पड़ेगी, जिनका लाभ केवल चौथी योजना की अ्रवधि में ही उपलब्ध हो सकेगा। 
- इसलिए तीसरी योजना में अधिकतम सम्भव पूंजी-विनियोग की भ्रावश्यकता होगी 


3. तीसरी योजना में विकास का सामान्य स्वरूप अनिवायंतः और प्ंविक! कांशत: 
: दूसरी योजना के बुनियादी रुख़ और प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही होगा। फिर 
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भी, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में तीसरी योजना का दृष्टिकोण विकास की समस्याश्रों के 
प्रति अधिक व्यापक होगा तथा इसमें अधिक ज़ोसर्दार प्रयत्नों और द्रत गति से काम 
करने की भावना की आवश्यकता होगी । तीसरी योजना का लक्ष्य विशेष रूप से कृषि 
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना; उद्योगों, बिजली और परिवहन का विकास करना; 

औद्योगिक और टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाना, अवसरों की 
समानता तथा समाजवादी ढंग के समाज की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करना 


पोर समस्त श्रभ्विक-वगे को स्ोेजगाण पदयव कम्वा है।इन-अश्यें-को-लेकर-ब्यई-यई-.हह.... 








छह" 


विकास की योजना अनिवार्य रूप से अपनी पूति के लिए देशवासियों से दृरगामी 
ग्राशाएं रखती है । यह ग्रावश्यक है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
विकास का व्यय-भार समान रूप से वितरित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत 
आशिक, वित्तीय एवं अन्य नीतियों से अधिकांश जनता का कल्याण-साधन हो और उसके 
जीवन-स्तर में सुधार ग्राए। 


4. तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों में उच्चतम प्राथमिकता अनिवार्यत: क्ृषि_ 
_को दी गई है। दी गई है। प्रथम दो योजनाश्रों में, और विशेष रूप से दूसरी योजना में, जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह प्रकट हो गया है कि इस समय क्ृषि-उत्पादन की जो 
मन्‍्द गति है, वह देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को सीमित रखनेवाले प्रमुख कारणों 
में से एक है। इसलिए क्ृषि-उत्पादन यथासम्भव अधिक बढ़ाना पडेगा और क्रंषि- 
विषयक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने होंगे । ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को विभिन्न दिशाओं में मोड़ना होगा और कृषि पर निर्भर रहनेवाले 
लोगों के अनुपात को क्रमशः कम' करना पड़ेगा । यदि ग्रामीण जनता की आमदनी और 
जीवन-स्तर को निरन्तर उन्नत करना है और अन्य क्षेत्रों कें समान ही उनकी आमदनी 
की गति को बनाए रखना है, तो इन लक्ष्यों को सामने रखना ही होगा | तीसरी योजना 
की अवधि में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें 
पूरा करने में प्रेरक विचार यही रहा है कि भौतिक दृष्टि से जो-कुछ भी व्यावहारिक 
है, उसे वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता यथासम्भव 
ग्रधिक विकसित की जाए । 


ज़िला, खण्ड और ग्राम-स्तरों पर लोकतान्त्रिक संस्थाओ्रों की स्थापना से, ग्रामीण 
क्षेत्रों में आथिक और सामाजिक विकास के लिए पहल करने तथा उसको मूर्त रूप देने 
की ज़िम्मेदारी लोकप्रिय संगठनों--ज़िला-परिषदों, पंचायत-समितियों, ग्राम-पंचायतों एवं ! 
सहकारी समितियों--पर होगी । ग्रामीण विकास के ढांचे में सेवा सहकारी समितियों 
का संगठन ग्राम-समाज को प्राथमिक इकाई मात कर किया जाना चाहिए । सहकारी 
कृषि, जो कि ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सहकारिता के विकास 
और ग्राम-स्तर पर सामूदायिक विकास के प्रति दृष्टिकोण का तकक-संगत रूप है। | 


तीसरी योजना में कृषि के लिए एक ऐसे पैमाने पर संयुक्त रूप से प्रयत्न के 
पर बल दिया गया है, जिसमें खेतिहर श्रमिकों के लाखों परिवार, आम-उत्पादन 
योजनाओं, और विशाल स्तर पर आयोजित सिचाई, भूमि-संरक्षण, शुष्क कृषि, वन लगाने, 
तथा स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनों के विकास-कार्यक्रमों में भाग ले सकें । इसीलिए 
योजना का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का लाभ उठाना है। 
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यह लक्ष्य योजना में निहित विकास-कार्यक्रमों तथा गांवों में उपलब्ध जनशक्ति-विषयक 
साधनों का उपयोग करनेवाले, विशेषत: कृषि-उत्पादन को बढ़ानेवाले व्यापक ग्राम-निर्माण- 


कार्यक्रमों-द्वारा प्राप्त किया जाना है। 


5. दूसरी योजना की तरह तीसरी योजंतना में भी इस्पात, ईंधन भौर बिजली 
मशीनों का निर्माण. और रासायनिक उद्योग, झ्रादि-जेसे बुनियादी उद्योगों का विकास 
देश की द्रत आ्िक प्रगति के लिए आधारभूत महत्व रखता है। इन्हीं उद्योगों से इस 
बात का निरचय होगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस गति से आत्मनिर्भर और आत्म- 
चालित बनेगी। औद्योगिक विकास के लिए कार्यक्रम समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की 

क्‍्व्श्वकताओो और प्राथमिकताओों को सामने रख कर बनाए गए हैं। इसके लिए 
सरकारी और निजी क्षेत्रों पर एक साथ ही विचार किया गया है। अर्थव्यवस्था के 
विकास में जहां निजी क्षेत्र को अपना पर्याप्त योगदान करना है, वहां सरकारी क्षेत्र 
की भूमिका और अधिक प्रभावपूर्ण होगी । एक विस्तारशील सरकारी क्षेत्र, जो विशेष- 

बनियादी उद्योगों के विकास में लगा हुआ है तथा जो विकास के लिए बड़ी 
मात्रा में माल तैयार कर रहा है, अपने-आप में ही इस बात का एक महत्वपूर्ण 
निर्णायक तथ्य हैं कि अर्थव्यवस्था किस गति से ग्रागे बढ़ेगी । इसके अलावा, तीसरी 
योजना में झ्ौद्योगिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में छोटे उद्योगों को आगे 
बढ़ाने के प्रयत्न जारी रखे जाएंगे । इसके लिए बड़े और लघु उद्योगों में समन्वय 
स्थापित किया जाएगा, उद्योगीकरण के लाभ को कस्बों और गांवों में पहंचाया जाएगा 
और परम्परागत ग्रामोद्योगों में सुधरी हुई तकनीकें लागू की जाएंगी। 


6. तीसरी योजना में शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास पर पर्याप्त 
बल दिया गया है। एक ऐसी विकास-योजना में, जो जनता की समझदारी, सहयोग 
और स्वैच्छिक प्रयत्नों को बहुत अधिक महत्व देती है, ऐसे कार्यक्रमों पर जितना भी 
. बल दिया जाए कम है। आथिक और सामाजिक विकास में एक उचित सन्तुलनः 

स्थापित करने और योजना के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये झ्रावश्यक हैं। 
समाज के शिक्षा-सम्बन्धी आधार को सुदृढ़ और जनता फे जीवन-स्तर को उन्नत किए 
बिना बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तत करना और उत्पादकता बढ़ाना सम्भव नहीं है। 
योजना में दिए गए सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमों--यथा, वैज्ञानिक प्रनुसन्धान, 
तकनीकी शिक्षा और शिल्पियों का प्रशिक्षण, परिवार-अस्योजन और आवास तथा 
शहरी विकास आदि--का प्रत्यक्ष रूप से प्राथिक विकास के साथ सम्बन्ध है। ऐसे 
और भी ग्नेक कार्यक्रम हैं, जो व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिहाय॑ हैं तथा 
. कालान्तर में जिनका आथिक उन्नति को गति देने में बहुंत बड़ा हाथ रहेगा। ये 
. कार्यक्रम शिक्षा-सुविधाओ्ों का विस्तार, रोगों पर नियन्त्रण, स्वास्थ्य और चिकित्सा- 
: सेवाश्नों का विकास, छात्रवृत्तियां, कस्बों और गांवों में पीने के पानीकी आपूर्ति 
. और समुदाय के कम उन्नत वर्गों के लिए कल्याण-सेवाओं की व्यवस्था, आदि हैं। उप- 
. लब्ध साधनों. के अनुसार तीसरी योजना में इन तथा अन्य झ्रावश्यकताओों के लिए 
: व्यवस्था की गई है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों योजना झागे बढ़ेगी, त्यों-त्यों 
कुछ क्षेत्रों में--विशेषत:, शिक्षा, ग्रामों में जल-आपूर्ति और परिवार-प्रायोजन के क्षेत्र 
. में--अ्रधिकाधिक प्रगति करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करने होंगे 
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7. जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जब तक अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप 
से सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक समस्त श्रमिक वर्ग को उचित पारिश्रमिक के 
साथ रोजगार दे सकना बड़ा कठिन है। इसलिए द्विविध कार्यक्रम अपनाने की 
आवश्यकता है । प्रथमत:, योजना में सम्मिलित विकास-कार्यक्रमों को इस ढंग से सम्पन्न 
करना होगा कि उनसे अधिकतम लोगों को रोज़गार मिल सके। उन्हें समन्वित ढंग 
से पूरा किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के अनु- 
कूल हों। दूसरी बात, अनेक क्षेत्रों में जहां, जनशक्ति का उपयोग श्रधिक सघन स्तर 
पर किया जा सकता है, योजना में निहित विकास-कार्यक्रमों को तेज़ी से अंजाम दिया 
जा सकता है, तथा उन्हें उसी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जितनी योजना के 
परवर्ती सोपानों के लिए आवश्यक हो। विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या बहुत 
ग्रधिक है, साथ ही अश्रद्धरोज़गारी भी अधिक है, इसी प्रकार की कार्रवाई करना 
ग्रावश्यक है। वर्तमान आकलन के अनुसार इस योजना के विकास-कार्यक्रमों में 
। करोड़ 40 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को रोज़गार मिल सकेगा, जब कि इस अवधि में 
श्रमिकों की संख्या में 4 करोड़ 70 लाख की वृद्धि होने की सम्भावना है। बाकी 
श्रमिकों को बड़े पैमाने के ग्रामीण निर्माण-कार्यो, ग्राम और लघु उद्योगों तथा अन्य 
साधनों-द्वारा काम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। 

8. तीसरी योजना तैयार करते समय समग्र रूप से श्रथव्यवस्था की और अलग- 
ग्रलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है। योजना 
में गत 0 वर्षो के विकास के परिणामों, जनता की बढ़ती हुईं झ्राशा-आ्राकांक्षाओं, 
जनसंख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण के फलितार्थों तथा देश के घरेलू साधनों 
को अधिकतम रूप में गतिशील करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। 
ऐसी स्थिति में, कम व्यापक योजना एकदम अपर्याप्त सिद्ध होती । 5 प्रतिशत की 
गति से प्रति वर्ष आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
राष्ट्रीय आय के 4 प्रतिशत से भी अधिक अंश का विनियोग किया जाए। इस 
समय विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का 4. 5 प्रतिशत भाग हैं । इसके लिए स्वदेशी 
बचत की गति को, जो इस समय 8.5 प्रतिशत है, बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्त 
तक व7. 5 प्रतिशत करना होगा। यह आवश्यक हैं कि मुख्य रूप से विदेशों से ऐसी 
मशीनों के आयात का भुगतान करने के लिए, जिनका निर्माण शीघ्र ही देश में सम्भव 
नहीं है, तथा अदायगी के सनन्‍्तुलन को बनाए रखने के लिए स्वदेशी साधनों को पर्याप्त 
विदेशी सहायता से बढ़ाया जाए। विकास के इस चरण में बाह्य साधनों एवं सहायता 
पर निर्भरता तीसरी योजना की अवधि में आ्रायात की स्थान-पूति तथा निर्यात-द्वारा आय 
बढ़ाने के लिए अपनाई गई नीतियों और की गई कारंवाइयों के महत्व को ही प्रकट 
करती हैं। 

9. तीसरी योजना के उत्पादन-कार्यक्रमों में खाद्यान्न और उपभोक्‍ता-सामग्री 
उपलब्ध करने के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी कभी-कभी, सम्भव 
है, मुद्रास्फीति का दबाव पड़े। इसीलिए योजना में मूल्य-नीति का भी निर्धारण किया 
गया है जिससे इस बात की गारण्टी मिले कि सम्बद्ध मूल्यों का उतार-चढ़ाव 
प्राथमिकताओों और लक्ष्यों के अनुरूप ही होगा तथा ऐसी अनिवार्य जीवनोपयोगी वस्तुओं 
का मूल्य, जो कम आयवाले लोगों की उपभोग-सूची में झा गई हैं, अनुचित रूप से नहीं 
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बढ़ेगा । यह भी आवश्यक है कि अपेक्षाकृत कम अनिवार्य वस्तुओं और सेवाप्रों के 
उपयोग में संयम से काम लिया जाए। इसके साथ ही, उत्पादन के स्वरूप का भिश्चय 
करते समय इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक 
सामान के उत्पादन और सेवाश्रों में सीमित मात्रा में उपलब्ध होनेवाले साधनों का उपयोग 
न हो। ये कदम न केवल आर्थिक स्थायित्व की स्थिति में द्रत विकास की उपलब्धि 
के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वदेशी साधन और तीसरी योजना के सफल परिपालन के 
लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भी आवश्यक हैं । तीसरी योजना के लिए 
आवश्यक साधन किस ह॒द तक जुटाए जा सकते हैं, यह बहुत-कुछ इस बात 
पर निर्भर करता है कि इसका परिपालन किस प्रकार किया जाता है--विशेषत: विभिन्न 
परियोजनाओं का निर्माण और संचालन किस प्रकार होता है, किस सीमा तक कृषि, 
उद्योग, बिजली, परिवहन, आदि की उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जाता है और 
किस पैमाने पर देश की जनशक्ति का प्रयोग किया जाता है । अगले अध्याय में तीसरी 
योजना के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएं बताई गईं हैं, वे स्पष्टत: इस समय उपलब्ध 
साधनों के अनुमान से कहीं अ्रधिक हैं। विकास की गति को तीक्ता प्रदान करने के लिए 
श्रौर बड़े पैमाने पर वित्तीय साधन जुटाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की प्रावश्यकता 
है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि अनेक क्षेत्रों में यह विशालत' 
प्रयास व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर सकता है। 

0. तीसरी योजना में परियोजनाओं के सोपान निश्चित करः समय इस बात: 
विशेष ध्यान रखा गया है कि वे परस्पर श्रविच्छिन्त रहें । विकास के प्रत्येक चरण पर 
योजनाञ्रों की एक श्वृंखला का काम चालू रहना चाहिए, जिससे भ्रायोजन झौर लाभ की 

श्राप्तियों में निरन्तरता का क्रम जारी रहे । दीर्घकाल में तैयार होनेवाली झौर ग्रपेक्षा- 
कृत कम समय में पूरी होनेवाली परियोजनाओं में भी एक सन्‍्तुलन रहना चाहिए। 
परियोजनाओं के विकास-सोपानों का निर्धारण करने में भौतिक आयोजन की आवश्यक- 
ताझों का, विशेष रूप से जनशक्ति के आयोजन और साधन सामग्रियों एवं सहायक 
सेवाओं की व्यवस्था का, जिनमें बिजली और परिवहन भी शामिल है, कड़ाई से ध्यान 
. रखना चाहिए। उद्योग, परिवहन और बिजली से सम्बद्ध क्षेत्रों में, विकास के प्रत्येक सोपान में, 
आयोजन में और उस पर अमल करने में निकट सामंजस्य स्थापित करना चाहिए । यह न केवल 
नई परियोजनाशों के लिए अपितु वर्तमान संयन्त्रों से उत्पादन के बड़े हुए स्तर को प्राप्त करने 
. के लिए भी उतना ही आवश्यक है । तीसरी योजना में, बिजली, परिवहन, वैज्ञामिक 
अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जो औद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित है, 
. उसे इस ढंग से बनाया गया है, कि उसमें निरन्तरता पर सम्पूर्णता बनी रहे । इसलिए 
. ऐसे कार्य्रमों को, जिनसे अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास की सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता 
. मिलती है, प्रोरम्भ करने में और उन्हें न्यूनतम समय में पूरा करने में प्रत्येक 
. सम्भव श्रयत्त किया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं में बहुत कम समय लगता है, 
परन्तु प्रारम्भ में उनके लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी-विनियोग की आवश्यकता होती है । 
: उनसे सम्बद्ध प्रारम्भिक काम में तीज्रता लाने से काफी कीमती. समय बचाया जा 
सकती है। |. 7 5 2 हक 
. _. “।. दुसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी राज्यों की योजन झ्रों का 
: ' अर्थव्यवस्था के दुत विंकास में अत्यधिक महत्व है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उहे 
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कृषि, शिक्षा, अन्य सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के बारे में हैं, किस | 
सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य-सरकारें भ्रपनी 
योजनाओ्रों को कितनी सफलता के साथ पूरा करती हैं । सामूहिक रूप से जन-कल्याण के साथ 
उनका गहरा सम्बन्ध है और बहुत अंश तक उन्हीं के द्वारा समाज के निर्बल-वर्ग के तथा 
कम उच्नत क्षेत्रों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योगों, विशेषत: 
बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के साथ राज्यों की योजनाओं को बड़े पैमाने पर 
बिजली और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, आवास और शहरी विकास के कार्यक्रमों के 
लिए और ग्रामीण तथा झौद्योगिक अथव्यवस्था के निकट एकीकरण की कारंबाइयां 
करने के लिए व्यवस्था करनी है । तीसरी योजना .में राज्यों की योजनाओ्रों का निर्माण 
एवं उनके आकार और स्वरूप का निश्चय करते हुए यथासम्भव इन सब बातों को ध्यान 
में रखा गया है। 

2. भारेतीय अथ्व्यवस्था के निदेशन और प्रबन्ध के लिए तीसरी योजना में 
आयोजन और उसकी पूर्ति में सुधरे हुए तरीकों और मशीनों की उन्नत सांख्यिकी और 
ग्राथिक बुद्धिमत्ता की, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं अन्य विकास-कार्यो को भली प्रकार 
समझने की, देश के महत्वपूर्ण साधन-स्रोतों के पूर्ण ज्ञान की और सामान्य रूप से 
विश्लेषण और अनुसन्धान-कार्यो के अधिक व्यवस्थित और पद्धतिपूर्ण होने की आवश्यकता 
ग्रतीत की" अपेक्षा कहीं अ्रधिक हैं। प्रत्येक बड़े कार्यक्रम, बड़ी परियोजना या सम्बद्ध 
परियोजना-समूहों की प्रगति का सावधानीपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। तीसरी योजना में 
इस बात की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, एक बड़े क्षेत्र में आंकड़ों--विशेष रूप 
से राष्ट्रीय श्राय और पूंजी-निर्माण के अनुमानों, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, वितरण 
ओर रोजगार-सम्बन्धी आंकड़ों, महत्वपूर्ण संख्याओ्रों और उपभोकता-व्यय, जीवन-यापन के 
व्यय तथा आय के वितरण-सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन--में सुधार की 
आवश्यकता है । हे 

3. पहली दो योजनाओं में आथिक और सामाजिक अध्ययन का जो कार्यक्रम 
हाथ में लिया गया था, अब उसके परिणाम उपलब्ध हो गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 
नगरों में ग्रामों से जनता के प्रत्नजन और रोजगार की स्थिति की जांच करना, भूमि- 
सुधार और फार्म-प्रबन्ध का अध्ययन करना, कुटीरोद्योगों और छोटे उद्योगों का सर्वेक्षण, 
सिंचाई के लाभ का मूल्यांकन और समाज-कल्याण तथा प्रशासन की मुख्य समस्याओ्रों का 
अध्ययन करना था। एक निश्चित सीमा तक अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलू के विश्लेषणात्मक 
ग्रध्ययन का कार्य भी हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के अनुसन्धान-कार्य क्रम में, 
जो विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसन्धान-संस्थाओं, योजना-आयोग और अन्य अभिकरणों-द्वारा 
पूरा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी-विनियोग की क्षमता, मूल्य- 
नीतियां और तकनीकें, विदेशी व्यापार और भुगतान-सन्तुलन, योजनाबद्ध विकास के 
सम्बन्ध में संगठत और प्रशासन की समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संघर्ष 
की समस्याएं, भूमि-सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम के कामों, सहकारिता, सामुदायिक विकास, 
गांवों में बिजली पहुंचाना, लघु उद्योगों एवं ऐसी ही अन्य समस्याओं पर अधिक 
ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से अनेक अध्ययनों का दीरघकालीन' विकास 
की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण लाभ होगा। इनसे तीसरी योजना में विशिष्ट 
लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सुविधा होगी, और ये कार्यों के मूल्यांक+ के लिए एक 
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कसौटी प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागों में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे 
शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होंगे । 

4, तीसरी योजना की अ्रवधि में राष्ट्र को उतनी सफलता प्राप्त करने के लिए 
कार्य करना है, जितनी उसने पहली और दूसरी योजनाओ्ों के दस वर्षों में प्राप्स की 
है । यह कार्य आकार की दृष्टि से बहुत विशाल, अनिवार्य श्रौर वतंमान और भविष्य, दोनों 
के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसके प्रशासनात्मक फलितार्थ बड़े व्यापक है और इसके लिए 
कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है । योजना 
को प्रभावशाली ढंग से मूर्ते रूप देने के लिए साधनों को अधिकतम गतिशील बनाने की 
बदलती हुई झ्रावश्यकताओों के साथ तालमेल रखने की, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर 
साधनों के सामंजस्य और संग्रह की, कठिनाइयों और समस्याओ्रों को पहले से ही समझने 
की, विकास के लिए उपयुक्त अ्रवसर का लाभ उठाने में तत्परता की, और इन सबसे 
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योजना के लक्ष्यों के साथ जिनका तादात्म्य है । विकास की योजना चाहे कितनी ही 
विस्तृत और निश्चित क्यों न हो, वह एक ढांचा ही है, जो विविधतापूर्ण स्थितियों में 
जीवन-यापन और कार्य करनेवाले करोड़ों लोगों के सामने एक राष्ट्रीय प्रयत्न में भाग 
लेने के लिए कार्य का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता विभिन्न तथ्य 
पर--विकास के बोझ और उसकी चुनौतियों को व्यापक रूप से समझने, नई उत्पादक 
शक्तियों के मोचन, आधुनिक विज्ञान और तकनीकों के अधिकाधिक प्रयोग, दृष्टिकोण 
और ओआकांक्षाओ्रों में परिवर्तत तथा अन्ततः इस विश्वास के वातावरण पर किद्व॒ुत 
आ्िक विकास सामाजिक न्याय और व्यापक भझ्राथिक अवसर के लिए साधन-स्वरूप 
है--निर्भर करती है। तीसरी योजना में जिस प्रगति की कल्पना की गई है, उसे पूरी 
तरह प्राप्त करने के लिए ये कुछ मुख्य शर्तें हैं। हा 
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तीसरी योजना की रूपरेखा 


भोतिक लक्ष्य 


तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यों पर पिछले अध्याय' में प्रकाश डाला गया है । श्रगर ये 
लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो यह ज़रूरी है कि अगले पांच वर्षों में ्रथंव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में 
कुछ न्यूनतम विकास अवश्य हो जाए। तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इन न्यूनतम आव- 
इयकताओं को दृष्टि में रख कर निश्चित किए गए हैं| इत लक्ष्यों की ब्योरेवार सूची इस 
अध्याय के अनुबन्ध में दी गई है। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग 
30 प्रतिशत की और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । नीचे 
की तालिका में कुछ प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए हैं ताकि योजना का सार-रूप सामने आा 


जाए : 
तालिका-संख्या | 
प्रमुख लक्ष्य 

विषय इकाई 960-6 
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सूचनांक 950-5]:: व00 94 
निम्नलिखित उत्पादन : 

इस्पात की सिल्लियां लाख टन 35 
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तालिका-संख्या [--जा री 


7960-6व 
विषय इकाई 960-6। 965-66.. 7 उलना में 
965-66 
में प्रतिशत 
वृद्धि 
उपभोग-स्तर : 
खाद्य प्रति दिन प्रति 
व्यक्ति कैलोरियां 2,व00 2,300 0 
कपड़ा प्रति वर्ष प्रति व्य- 


क्ति गज 5.5 7.2 । 


भौतिक कार्यक्रम 


2. आबादी में वृद्धि, जनता की बढ़ती हुई आशाएं और आगामी दो या तीन योजना- 
अवधियों मे आत्मचालित विकास की स्थिति प्राप्त करने की शीघ्र आवश्यकता यह ज़रूरी 
बना देते है कि अगले पांच वर्षो में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक-सम्भव उपाय 
किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना-अवृधि में ही ऐसी कुछ कारंवाइयां 
की जानी चाहिएं, जिनसे चौथी योजना की भूमिका तैयार हो । तीसरी योजना के भौतिक 
कार्यक्रम इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही तैयार किए गए है। इन सब कार्येत्रमों 
को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल व्ययः 8,000 करोड़ रु० से कुछ ज़्यादा का और 
निजी क्षेत्र में लगभग 4,00 करोड़ रु०* का बेंठेगा । 


3. यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के, जिसमें बिजली, परिवहन, तकनीकी 
शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान शामिल है, कार्यक्रम परस्पर संयुक्त रूप से प्राथमिकता 
की स्वीकृत योजना के अनुसार इस प्रकार चलने चाहिएं कि आवश्यक विदेशी मुद्रा और 
कर्मचारी उपलब्ध होने के साथ-साथ सम्बद्ध ग्रान्तरिक साधन भो तैयार रहे, ताकि द्वुत प्रगति 
में बाधा न पड़े । कृषि, लघु उद्योगों और सामाजिक सेवाएं, जैसे क्षेत्रों में, जहां स्थानीय सामु- 
दायिक प्रयत्नों और जन-सहयोग को आाक्ृष्ट करने के ग्रच्छे अवसर हैं और जहां आयात की 
गई वस्तुओं का प्रइन प्रयत्नों को शिथिल नहीं करता, वहां भौतिक शक्ति की अधिकतम सीमा 
तक कार्य-यूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए, उसे देश की न्यूनतम आवश्यकताओं से कम तो 
रहना ही नहीं चाहिए । वस्तुत: औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्षेत्रों मे जैसे-जैसे उत्पादक 
परियोजनाएं कार्यान्वित हों और अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हों, वेसे-वैसे उन परियोजनाओं 
के क्षेत्र को विस्तृत करवे की दिशा में अतिरिक्त स/धन जुटाना सम्भव होना चाहिए, जिनमें 


रोजगार देने की विस्तृत सामर्थ्य है, पर जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्चे करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

+इसमें 200 करोड़ रु० की वह राशि शामिल नहीं हे, जिसका श्रनुमानित हस्तान्तरण 
सरकारो क्षेत्र से निजी क्षेत्र में किया गया है । 
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4. इन बातों से यह प्रकट होता है कि पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन के लिए जिन 
भौतिक कार्यक्रमों को स्वीकृत किया जाए, वे योजना-निर्माण के समय उपलब्ध वित्तीय साधनों 
के आधार पर ही सीमित न हों, हालांकि व्यय का निरुचय' अवश्य ही वर्ष-प्रति-बर्ष वास्तव में 
उपलब्ध साधनों के मताबिक करना पड़ेगा । अनभवों से यह पता चला है कि योजना तैयार 
करते समय जो वित्तीय' साधन दृष्टि में हों, उन्हीं के ्रनूसार अगर पांच वर्ष की योजना तैयार 
की जाए, तो उन सम्पूर्ण अवसरों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता, जो योजना 
के कार्यान्वयन की ग्रवधि में उपस्थिति होते हैं । 


वित्तीय व्यवस्थाएं 

5. अभी 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय साधनों का अ्रनुमान लगाया गया है | परन्तु 
हाल के श्रध्ययनों से पता चलता है कि अगर देश की बचत को केन्द्रित करने के लिए कुछ उपाय 
किए जाएं, तो कुछ अ्रतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं । वस्तुतः योजना में शामिल 
किए गए भौतिक लक्ष्य जिस हद तक पूरे होंगे, उसी हद तक अतिरिक्त वित्तीय साधनों में वद्धि 
की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी । भारत की विकास-योजनाएं जिस प्रकार मित्र देशों, ग्रन्तर प्ट्रीय 
पुनर्तिमाण और विकास-बेंक तथा भ्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रही है 
उसे दृष्टि में रखते हुए यह भाशा करना युक्तिसंगत होगा कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति 
में विदेशी भुद्रा की कमी कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। दूसरी शोर, ज्यों-ज्यों भोजना की 
प्रगति होगी, त्यों-त्यों यह बात भी सामने झा सकती है कि कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुछ 
परियोजनाएं तीसरी योजना की अवधि में पूरी नहीं हो सकेंगी श्रौर पुंजी-विनियोग का कुछ 
भाग, दरअसल, चौथी योजना के प्रारम्भिक चरण तक के लिए विलम्बित करना होगा । 
परियोजनाओं का एक बड़ा भाग--विद्येषत: उद्योग और खनन के क्षेत्र में--अपेक्षाकृत भ्रधिक 
समय की' मांग करता है और प्राय: कठिन तकनीकी समस्याओं का सामना करता है। 
ओ्ौद्योगिक संयन्त्रों के डिज़ाइन बनाने और उन्हें तैय।र करने भ्रथवा सहायक विकास-कार्यों को 
हाथ मे लेने, या ज़रूरी उपकरणों और पूर्जों की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप 
इनमें से कुछ परियोजनाओं को तीसरी योजना की अवधि से आगे ले जाना पड़ सकता है । 
इस प्रकार के हेर-फेर के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि तीसरी योजना 
: के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिए जो परियोजनाएं बहुत झ्रावश्यक हैं, वे समय पर पूरी 
हो जाएं 










6. अगले पृष्ठ की तालिका में 7500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय' का मरू 
वितरण दिखाया गया है। 


सरकारी क्षेत्र में कुल 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय की जो व्यवस्था की गई है, 
उसमे पूंजी-विनियोग* की राशि 6,300 करोड़ रु० और कर्मचारियों, सहायता-प्रनुदानों 
आदि पर व्यय आदि के द्योतक चालू व्यय] की राशि ,200 करोड़ रु० है। इन राशियों 


भौतिक सम्पत्ति (जेसे, भवन, संयन्त्र और उपकरण) के निर्माण पर होनेवाला खर्च 
_पूंजी-विनियोग है । इस खर्च में सम्पत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियों का खर्च 
. भी शामिल है। मोटे तौर पर, इसे पूंजी-खाते का ख॑ साना जाता है।.. 

.. चालू व्यय का सतलब मोटे तौर पर योजना के कार्यक्रमों पर राजस्व-खाते में होनेवाले 
.. व्यय से हूं। यह खच “पूंजी-विनियोग' के नाम से उल्लिखित खर्च से भिन्न है। 


। म॒दों में 
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में स्थानीय संस्थाओं--जैसे, नगरपालिकाएं, पंचायतें, इत्योदि--के विकास-कार्यक्रमों पर 
होनेवाले खर्च का केवल वह अ्रंश शामिल है, जिसकी व्यवस्था अपने योजनता-व्यय के रूप में 
केन्द्रीय और राज्य-सरकारें करती हैं। इनमें खर्च के वे अंश शामिल नहीं हैं, जिनकी व्यवस्था 
स्थानीय संस्थाएं अपने साधनों से करती हैं। इसी प्रकार, इसमें वे अंगदान भी शामिल नहीं हैं, 
जो नकद तथा. जिस के रूप में स्थानीय परियोजनाश्रों में--जिनमें स्थानीय लोगों का सहयोग 
होता है--स्थानीय लोगों-द्वारा दिया जाता है । 


7. ऊपर की तालिका में राज्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था 3,725 करोड़ रु० की 
दिखाई गई है । राज्यों की योजनाञ्रों में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनकी 
कुल लागत लगभग 3,847 करोड़ रु० है। राज्यों के राजस्व में हाल में उल्लेखनीय सुधार 
. हुआ है । ऐसा समझा जाता है कि अगर पर्याप्त अतिरिक्त कराधान किया जाए, तो राज्यों 
के लिए यह सम्भव होगा कि वे अपनी योजनाओं के भौतिक कार्यक्रमों के खर्च के लिए पूरी 
वित्तीय व्यवस्था स्वयं कर लें । इस प्रकार, भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय साधनों के बीच जो 
अन्तर रह जाता है, वह मुख्यतः केन्द्र से ही सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों में विदेशी 
साधनों पर निर्भर करनेवाले कार्यक्रमों का अनुपात अधिक है--जंसे, उद्योग, खनिज पदार्थ 
परिवहन और संचार-साधन । जब विदेशी मुद्रा सुलभ हो जाएगी, तो झावश्यक रुपया-विपयक 
साधनों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे । 


क्‍ 8. जैसा कि पहले कहा गया है, योजना में सरकारी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च ही 
शामिल नहीं है--इसमें निजी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च भी शामिल हैं। निजी क्षेत्रद्वारा 
पूंजी-विनियोग का अनुमान 4,00 करोड़ रु० है । योजना के प्रमुख मदों में सरकारी और 

निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग का ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया जाता है कु 


9. 0,400 करोड़ रु० के पूंजी-विनियोग के लिए विदेशी मुद्रा की झ्रावश्यकता का _ 
अनुमान 2,030 करोड़ रु० से कुछ भ्रधिक लगाया गया है । सरकारी और निजी पूंजी-विनि- 
योग का स्तर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के ,600 करोड़ रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के 
अन्त में 2600 करोड़ रु० हो जाने की आशा है। केवल सरकारी क्षेत्र के सन्दर्भ में ये अंक 

क्रमश: 800 करोड रु० और ,700 करोड़ रु० हैं। 


0. तालिका-संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना में कुल पूंजी-विनियोग में 
लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि रखी गई है---70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में और 32 प्रतिशत 
निजी क्षेत्र में । सरकारी क्षेत्र का अनुपात तो यहां तक ऊंचा होगा कि उसका व्यय वित्तीय 


. व्यवस्था के 7,500 करोड़ रु० से बढ़ कर 8,000 करोड रु० की मौतिक यौजना के करीब 
हो जाएगा । 


राज्यीय योजनाएं 
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: अनुबन्ध 2 में इस विषय में पूरे ब्यौरे दिए गए हैं । राज्यों और केन्द्र के बीच जो व्यवस्था 
की गई है, उसका आधार यह है कि सामान्यतः राज्य-सरका रों-द्वारा जिन विकास-योजनाओं 
का कार्यान्वयन होना है, वे राज्य-योजना का अंग मानी जाएंगी और योजनाओं की कुछ सीमित 
श्रेणियां ही ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय मन्त्रालयों की योजनाओं में केन्द्रीय सरकार-द्वारा प्रेरित 
मानी जाएंगी। इस प्रकार, राज्यों की योजनाश्रों के क्षेत्र को भ्रधिक विस्तत करने का प्रयत्न 
किया गया है और उन्तके विकास-कार्य क्रमों के संगठित कार्यान्‍्वयन को सुविधापूर्ण बनाया 
गया है । द द 


. 42. प्रत्येक राज्य की योजना निश्चित करते समय उसकी आवश्यकताओं, समस्याओं, 
अब तक की प्रगति और विकास के मार्ग में आनेवाली रुकावठों, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की 
उपलब्धि में उसका सम्भावित अंशदान, विकास की शक्ति और अपने विकास-कार्य क्रमों 
में राज्य-द्वारा प्रस्तुत किए जा सकनेवाले साधनों का ध्यान रखा जाता है | झ्रावश्यकताओं 
और समस्याओं का मूल्यांकन करते समय इन-जैसी बातों को ध्यान में रखा गया : आबादी, 
क्षेत्र, आय और व्यय के स्तर, कुछ खास प्रकार की सेवाश्रों की प्राप्ति--जैसे, सड़कें, स्कूल 
और गस्पताल, दूसरी योजना में वचनवद्ध कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम, और तकनीकी 
तथा प्रशासकीय सेवाएं कहां तक प्राप्त हो सकती हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखा 
गया कि ऐसे राज्य, जिनके साधन अनिवार्यत: कम हैं, अपनी विकास-योजनाओं को इतना 
सीमित न कर दे कि वे एकदम भ्रपर्याप्त हो जाएं---बह भी केवल इस कारण से कि उनके 
साधन कम हैं। इसके साथ ही, जो राज्य अपने साधनों का संग्रह करने में अधिक परिश्रम 
कर सकते हूँ, उन्हें बड़े पैमाने पर विकास-कार्य हाथ में लेने होंगे । राज्यों और संघीय क्षेत्रों 
की योजनाश्रों में 4,022 करोड़ रु० के जो कार्यक्रम रखे गए है, उनका राज्यवार ब्यौरा तथा. 
पहली और दूसरी योजनाओं की राज्यवार तुलनात्मक संख्या इस अध्याय के अनुबन्ध 3 
में दी गई है। राज्यों और विकास की म॒दों के सन्दर्भ में विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट के प्रन्त में. 
परिशिष्ट “ख' में दिया गया है। आर 


3. भौतिक कार्यत्रमों और वित्तीय व्यवस्था की मोटे तौर पर ऊपर जो चर्चा की 
गई है, उससे यह पता चलता है कि योजना में किस प्रकार सर्वमुखी प्रयत्न किया गया है 
और इसके विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों पर सापेक्ष रूप से कितना जोर दिया गया है। इस 
सामान्य ढांचे के अन्तर्गत योजना में विकास के कई कार्यक्रम हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट 
के अगले अध्यायों में दिया गया है। फिर भी, परवर्ती पैराग्राफों में इस कार्यक्रमों का एक 
संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है । को 








कृषि 


धर 4. कृषि, सिचाई और सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में 
शामिल किए गए हूँ, उन पर कुल व्यय ,78 करोड़ रु० का बैठेगा, जब कि दूसरी योजना 
.. में इनका भ्रनुमानित व्यय 950 करोड़ रु० था । इन कार्यत्रमों का लक्ष्य यह है कि भ्रागामी 
:- पांच वर्षों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की गति लगभग दुगुनी हो जाए। खाद्यान्नों का उत्पादन 
30 कक और अन्य फसलों का उत्पादन 3 प्रतिशत बढ़ने की आशा है, जैसा कि अगली 


... वालिका में दर्शाया गया है।... 
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तालिका-संख्या 4 
कृषि-उत्पादन का सूचनांक 
((949-50 -- 00) 
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960-67 
की श्रपेक्षा 
फसलें 960-6। 965-66 965-66 
के में प्रतिशत 
वृद्धि 
सब फसलें 35 76 30 
खाद्यान्न 32 74 30 
ग्रन्य फसलें ]42 86 3] 





5. वृद्धि की इस ऊंची गति को प्राप्त करने के लिए कई दिशाओं में सधन प्रयत्न 
किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमत:, सिंचाई के विस्तुत कार्यक्रम--जिनमें बड़ी, मध्यम 
और छोटी सिचाई-योजनाएं भी शामिल होंगी--हाथ में लिए जाएंगे । इससे करीब 2 करोड़ 
एकड़ ज़मीन में सिंचाई का विस्तार हो जाएगा, जिससे शुद्ध सिचित क्षेत्र करीब 9 करोड़ 
एकड़ हो जाएगा । दूसरी बात, करीब 2 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन में शुष्क खेती की तक- 
नीकें काम में लाई जाएंगी और करोड़ 0 लाख एकड़ ज़मीन में भूमि-संरक्षण का काम 
किया जाएगा। तीसरे, उवेरकों की खपत बढ़ानी पड़ेंगी--नत्रजनयुक्त उवरकों की खपत में 
पांच-गुनी वृद्धि का लक्ष्य है, यानी इसे 2, 30,000 टन (नत्रजन की मात्रा ) से बढ़ा कर 0 
लाख टन करना है; इसी तरह, फास्फेटयुक्त उवेरकों की खपत में 6-गुनी वृद्धि होनी है, 
अर्थात्‌ यह परिमाण 70,000 टन (पी: ओर की मात्रा ) से बढ़ा कर 4, 00,000 टन करना है। 
हरी खाद के अन्‍न्तगंत क्षेत्र 38 लाख एकड़ से बढ़ा कर 40 लाख एकड़ किया जाएगा । 
5 करोड़ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में पौधों की रक्षा के उपाय करने होंगे। चौथी बात, सुधरे हुए 
कृषि-उपकरणों और मशीनों के एक बड़े कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नो- 
लाजी काम में लाने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा । क्ृषि-ठपकरणों का एक विश्ञाल 
कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र कायम किया जाएगा, 
जहां सुधरे हुए ढंग के उपकरण बनाने, उनकी जांच करने, डिज्ञाइन तैयार करने और तकनीकी 
परामर्श देने की ब्यवस्था होगी; निर्माताओं को काफी मात्रा में लोहा और इस्पात देने का 
इन्तज़ाम होगा; सुधरे हुए उपकरणों की आपूर्ति, खरीद और उत्पादेन के लिए ऋण देने की 
व्यवस्था होगी और राज्यों में कृषि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मंचारी-मण्डल को मज़बूत किया 
जाएगा । पांचवीं बात, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का अक्तूबर 963 तक देश के सम्पूर्ण 
ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा । इस प्रकार, तकनीकी सहायता और सामान तक देश के 
सभी किसानों की पहुंच हो जाएगी। सब गांवों में पंचायतें और सहकारी समितियां स्थापित 
हो जाएंगी । जिला और खण्ड-स्तरों पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना से सभी क्षेत्रों 
की जनता पर विकास का दायित्व और पहल का भार पड़ेगा आशा की जाती है कि सेवा- 
सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ कर लगभग 3 करोड़ 70 लाख हो जाएगी, श्र्थात्‌ 
समस्त कृषि-परिवारों का लगभग दो-तिहाई भाग इनके अन्तर्गत आ जाएगा । सहकारी 
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ऋण के काफी विस्तार का लक्ष्य है--अल्प और मध्यमकालीन अग्रिम धन के सम्बन्ध में यह 
ऋण ) का है । सहकारी क्रय-विक्रय-समितियों की संख्या ,869 से बढ़ा कर 2,470 की 
जाएगी । मंडियों में करीब 980 नए भाण्डारण-गोंदाम बनाए जाएंगे और सहकारिता के 
आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 9,200 छोटे गोदामों का निर्माण किया जाएगा । 25 नए 
सहकारी चीनी-कारखाने कायम किए जाएंगे और चावल, कपास, पटसन, मुंगफली, फल, 
इत्यादि के लिए सहकारी आधार पर विधायन-इकाइयां स्थापित करने की और ब्रधिक 
ध्यान दिया जाएगा । 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-भाण्डार और सहकारिता के आधार पर 
50 थोक भाण्डार कायम करने का भी कार्यक्रम है । सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने 
की दिद्षा में प्रयत्न जारी रहेंगे और सारे देश में अग्रगामी परीक्षण के तौर पर 3,200 सह- 
कारी फार्म संगठित किए जाएंगे। छठी बात, कुछ चुने हुए जिलों को, जहां खास तौर पर 
सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं और निश्चित रूप से वर्षा होती है, सघन कृषि-विकास-कार्य क्रम 
के अन्तर्गत लाया जाएगा, ताकि क्ृषषि-उत्पादन बढ़ सके । आरम्भ में, प्रत्येक राज्य में इस 
प्रकार का एक ज़िला चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नया कार्यक्रम इन क्षेत्रों में तकनीकी सहा- 
 यता, उवरक, सुधरी हुई ऋण-व्यवस्था और अन्य वस्तुएं ग्राम-पंचायतों तथा सहकारी समि- 
तियों के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचाएगा | इससे उत्पादन झौर क्रय-विक्रय-योंग्य 
फालतू खाद्यान्न, दोनों की वृद्धि में सहायता मिलेगी । 

6. इन विभिन्न कारवाइयों के परिणामस्वरूप यह श्राशा की जाती है कि मुख्य फसलों 
का उत्पादन बढ़ जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है 








तालिका-संख्या 5 
प्रमुख फसलों का उत्पादन 

द 960-6 

फसल ..._ इकाई 960-6। 4965-66 की भ्रपेक्षा 
7965.66 मे 

द द प्रतिशत ब॒द्धि 
खाद्यान्न ... लाख टन 760 ,000 32 
तेलहन द लाख टन 7 98 38. 
गच्नाह.. लाख टन 80 800 . 25 
कपास लाख गांठें 57 0 - /<«-  'दुए 
पटसन द लाख गांठ 40 62 55 - 


इस वृद्धि का एक बड़ा भाग प्रति एकड़ उपज में सुधार के ज़रिए मिलने की आशा है। 
_ उदाहरण के लिए, यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना की झवधि में. चावल की औसत 
उपज प्रति एकड़ ,030 पौंड होगी, जबकि दूसरी योजना की अ्रवधि में यह मात्रा 807 
पौंड थी। 


 # खॉंडसारी या गड़ के रूप में... में. 3 
.._ इसमे मस्‍्टा की फसल शामिल नहों हे, जिसके द्वारा सन 965.66 में ॥3 लाख 
गांठ प्राप्त होंगी । 
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7. इन लक्ष्यों की पूर्ति के साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में ग्र्थव्यवस्था 
आत्मनिर्भर हो जाएगी और प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलब्धि सन्‌ 960-6] के 6 औस प्रति 
दिन से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 7.5 झौंस प्रति दिन हो जाएगी । कपड़े 
की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सन्‌ 960-6 के 5. 5 गज़ से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 
7. 2 गज हो जाएगी । फल और सब्जियों-जैसे सहायक खाद्यों के उत्पादन पर, जिनके लिए 
मांग देश में लगातार बढ़ रही है, विशेष जोर दिया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 
लोगों को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सन्तुलित भोजन प्राप्त हो । चाय, काफी, रबर, नारियल, 
सुपारी, तम्बाकू, काली मि्चें, इलायची और लाख-जैसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 
विशेष उपाय किए जाएंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा के अर्जंन तथा बचत की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण 
हें । 

8. पशुपालन, दूध-व्यवसाय, मछलीपालन और वन-रक्षा के सुधार के लिए भी 
तीसरी योजना में बड़े-बड़े कार्यक्रम शामिल किए गए है। सघन पशु-विकास के कार्यक्रम के 
अन्तर्गत पहले से ही स्थापित केन्द्र ग्राम-खंडों में से 55 का विस्तार किया जाएगा और महत्वपूर्ण 
नस्ल-दक्षेत्रों में 33 नए खंड कायम किए जाएंगे । पशु-अस्पतालों और औषधालयों की संख्या 
4,000 से बढ़ा कर 8,000 की जाएगी और पशुझों की महामारी का निवारण करने के 
लिए पहले से ही जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। ऊन का उत्पादन 
7 करोड़ 20 लाख पौंड से बढ़ा कर 9 करोड़ पौड किया जाएगा । दूध का उत्पादन 2 करोड़ 
20 लाख टन से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख टन किया जाएगा । एक लाख से ज़्यादा आबादी- 
वाले 55 शहरों में दूध उपलब्ध करने की नई योजनाएं हाथ में ली जाएंगी । 8 ग्रामीण 
मक्खन-उत्पादन-केन्द्र, 4 दूध-उत्पादन-का रखाने और 2 पनीर-कारखाने लगाए जाएंगे । 
मछली का उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ा कर 8 लाख टन किया जाएगा, 4,000 मछली 
पकड़नेवाली नौकाओं में मशीनें लगाई जाएंगी और 35 बड़े पोत देश के मछली पकड़नेवाले 
बेडे में जोड़े जाएंगे । जंगलों को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा; 7,00,000 
एकड़ क्षेत्र में आथिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष लगाए जाएंगे; 6,00,000 एकड़ क्षेत्र के 
उजाड़प्राय जंगलों को फिर तरोताज़ा किया जाएगा और 2, 00, 000 एकड़ क्षेत्र में ग्राम- 
वर्ती जंगल लगाए जाएंगे । इस मद में पूंजी-विनियोग करने से पहले सारे दे ये का सर्वेक्षण 
इस दृष्टि से किया जाएगा कि इमारती लकड़ी और लुगदी पर आधाईित बड़े पैमाने 
के उद्योगों के विकास की क्षमता देश में कहां तक है । 


उद्योग 


9. तीसरी योजना में मूलभूत महत्व का कार्यक्रम उद्योगों के विस्तार से सम्बद्ध है 
खास तौर पर, पंजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों के विस्तार से । इसमें मशीन-निर्माण 
धर अब सतना मे सातारा वेज को पान स्थान या गया है पर ीजिना मे -सम्बन्धी कुशलता, तकनीकी जानकारी और डिज़ाइन-क्षमता पर विशेष जोर 
दिया गया हैं। इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान 
ढांचे के भीतरे निजी क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाने की आशा की जाती है । 
संगठित निर्माण उद्योगों के विशुद्ध उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा सन्‌ 960-6 के 
एकदशमांश से भी कुछ कम से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में करीब एक-चौथाई हो जाने की 
आशा है और इसका एक बड़ा अंश पूजीगत और उत्पादक सामान होगा । उद्योगों ग्रौर खनिज 
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ही! 


पदार्थों के विकास के लिए योजना में 7,882 करोड़ रु० का एक कार्यक्रम हैं, परन्तु अ्रभी 
वित्तीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में ।,520 करोड़ रु० की ही को गई है । इसके भ्रतिरिक्‍त, 

आशा की जाती है कि निजी क्षेत्र 050 करोड़ रु० की व्यवस्था करंगा। साथ ही, भ्राशा 
की जाती है कि यद्ध से पूर्व के कुछ उद्योगों के श्राधुनिकीकरण और पुरानी मशीनों की जगह 
नई मशीनें लगाने की मद में होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र लगभग 50 
करोड़ रु० की व्यवस्था करेगा । 


20. सम्पूर्ण तीसरी योजना में उन उद्योगों के विकास पर जोर विकास पर॒जोर दिया गया है, जो 
अर्थव्यवस्था को आत्मचालित बनाने में सहायक हो सकते हँं---जैसे, इस्पात, मशीन-निर्माण 
और उत्पादक सामान । योजना में इन सामानों को खरीदने के लिए विदेशी सहायता पर 
यथाशी प्र कम-से-कम निर्भर रहने की स्थिति पैदा करने और निर्यात के आधार को विस्तत 
करने की प्रेरणा देने पर भी बल दिया गया हैं। उपभोक्‍क्ता-सामान के उत्पादन को भी काफी 
बढ़ाया जाएगा, मुख्यतः निजी क्षेत्र में श्राशा की जाती हूँ कि इन सबके फलस्वरूप औद्योगिक 
उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, पर इस वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण 
बात होगी, लोहा श्रौर इस्पात, मशीनों और रसायनों के क्षेत्र में विकास । इसको एक झांकी 
निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है : 





ह 








तालिका-संख्या 6 
झ्रौद्योगिक उत्पादन का सूचनांक* 








(950-5 --00) 
.. 960-6. की 
वर्ग ३3४ क ० 7960-6 965-66...ग्रवेक्षा 4965-66 
, में प्रतिशत बृद्धि 
सामान्य सूचनांक.._. _794 329 70 
सूती वस्त्र द 33 57 8 
लोहा और इस्पात 238 637 68 
मशीनें. (सब तरह की) 503 ,224 .. 43 
रसायन क्‍ 288 720 50 
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जैसा कि पहले कहा गया है इस सूचनपत्र में कई नए उद्योगों को शामिल नहीं किया 


गया हक के और झलब इस पर पुनविचार किया जा रहा है । 
५ 2]2 तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जो बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शामिल की द 


आई हैं, वे धातु-शोधन, औद्योगिक मशीनों, मशीनी औज़ारों, उ्वेरकौं। बनियादी र 
. और प्रत्तरायकों! आवद्यक औषधों तथा पेट्रोल-शोधन से सम्बद्ध हैं। लोहा और इ द 
के मामले मे कुल क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य हैँ, ] करोड़ 2 लाख ठन इस्पात की सिल्लियां 


४2४७७७७७७७७७७७७७७७७७०७० ० ६४५५ /##/#% (8 7//प0#0४७॥॥३४३७ क्ष्रे#कातरी' 


यम 
“ये सूचनांक वस्तुतः सरकारी सूचनांक ही हैं, सिचाय इसके कि तलना का आधार 
सन्‌ 95 के केलेंडर-वर्ष से बदल कर सन्‌ 950-5] का वित्तीय वर्ष कर दिया 


हा, 
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और 5 लाख टन कच्चा लोहा । इन लक्ष्यों की पूति 59 लाख टन क्षमता क राउरकेला, 
भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित सरकारी इस्पात के कारखानों से होगी । बोकारो मे स्थापित 
किए जा रहें चौथे इस्पात के कारखाने से भी इसमें मदद मिलेगी । निजी क्षेत्र में भी इस्पात- 
विषयक क्षमता का कुछ विस्तार होगा । इस विस्तार का मुख्य साधन स्क्रेप पर आधारित 
बिजली की भट्ठियां होंगी, जिनसे पुनरावेष्टन के लिए बिलेटो की आपूर्ति बढ जाएगी । आशा 
की जाती हैं कि करीब 2,00,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन नीची दौप॑ट की भट्टियों में 
होगा, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकेन्द्रित आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है । औज्ञार, 
मिश्रित धातु, और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी 
गई है और यह आशा की जाती है कि 2,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य सन्‌ 965-66 
तक पूरा हो जाएगा । अलौह धातुओ्रों के क्षेत्र में, योजना का लक्ष्य 80,000 टन 
अल्युमीनियम का उत्पादन करने का है और देश में पहला जस्ता पिघलानेवाला 
कारखाना लगाने का है, जिसकी क्षमता 5,000 टन की होगी । ताबे का उत्पादन 
8, 900 टन से बढ़कर 20,000 टन हो जाने की आशा है । 


22. तीसरी योजना की अवधि की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, मशीन-निर्माण 
और इंजीनियरी-उद्योगों का विकास । मशीन-निर्माण के लिए विशेष रूप से आवश्यक 
ढलाई-गढ़ाई की क्षमता का तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर विकास किया 


जाएगा के न 32 कप 3353 के पास एक भारी मशीनी संयन्त्र लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता 
पूर्ण विकास हो जाने पर 80,000 टन की होंगी श्रौर यह प्रति वर्ष 0 लाख टन इस्पात- 
निर्माण की क्षमतावाले एक कारखाने की स्थापना के लिए अधिकांश जरूरी सामान तैयार 
करेगा । तीन भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सन्‌ 
977 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट के हिसाब से बिजली-उत्पादन-क्षमता बढ़ाने 
के लिए पर्याप्त बिजली-सम्बन्धी उपकरण प्राप्त हो सकें । मशीनी औज्ञारों के क्षेत्र में, मौजूदा 
मशीनी औजार-का रखानों का विस्तार करने और सरकारी क्षेत्र में दो नए संयन्त्र स्थापित 
करने की व्यबस्था है। निजी क्षेत्र में भी, मशीनी औजारों के उत्पादन के पर्याप्त विस्तार की 
आशा है और मशीनी औज़ार के उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड़ रु० रखा गया है । मोटर- 
गाड़ी-उद्योग में 30,000 सवारी गाड़ियों और 60,000 व्यावसायिक गाड़ियों का लक्ष्य 


रखा गया है । 


23. अकार्बनिक उवरकों का उत्पादन नत्रजन के रूप में करीब ,0,000 टन से 
बढ़ा कर 8,00,000 टन किया जाएगा । फास्फेट्युक्त उर्वरकों के उत्पादन में भी पर्याप्त 
वृद्धि करने का प्रस्ताव है | गन्धक-अ्रम्ल के उत्पादन का लक्ष्य 45 लाख टन और कास्टिक 
सोडा का 3,40,000 टन रखा गया है। कार्बनिक रसायनों, प्लास्टिक, रंजकों और औषधों 
का भी उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। सीमेण्ट के उत्पादन का लक्ष्य करोड़ 30 लाख 
टन रखा गया है और शोधक कच्चे तेल का करोड़ 0 लाख टन । तीसरी योजना में शामिल 
की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं : सनतनगर में संश्लेषित औषध-परियोजना, ऋषिकेश 
के पास एंटिबायोटिक्स संयन्त्र और केरल में फाइटों-केमिकल-परियोजना । उपभोक्‍्ता-सामान 
उद्योगों के क्षेत्र में, कपड़ा, कागज़, चीनी, खाद्य तेलों, घड़ियों, इत्यादि की उत्पादन-क्षमता 


काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है । 


० तीसरी पंचवर्षीय योजना 
24. तीसरी योजना के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक लक्ष्यों की संक्षिप्त सूची नीचे दी 
जाती है 
तालिका-संख्या 7 
ग्रौद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य 
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.. बसु इकाई ]960-67.. 965-66 
/ इस्पा इस्पात की सिल्लियां लाख टन 35 92 
“अल्युमीनियम हज़ार टन 8. 5 80 
डीजल इंजिन . हज़ार (संख्या ) 40 66. 
ट्रैक्टर द हज़ार (संख्या) 2 0 
“बिजली के तार (ए० सी० एस० 
. आर० कंडक्टर) हज़ार टन 22 44 
नत्रजनयुक्त उर्वरक हज़ार टन नत्रजन [0 800 
फास्फेट्युक्त उर्वरक... हज़ार टन पी: ग्रो: 55 400 
_ गन्धक-अम्ल | हज़ार टन 363 ,500 
कास्टिक सोडा हज़ार टन 00 340 
“सीमेंट लाख टन 85 ]30 
“7 पेट्रोल के उत्पादन लाख टन 57. 99 
. अशीनी औज़ार (वर्गीकृत ) मूल्य लाख रुपयों में 550. 3,000. 
बाल और रोलर बिर्यारिंग लाख (संख्या) 29 40 
“ सूती वस्त्र (मिल का बना) करोड़ गज़ 52,.7. 580 
“ चीनी* लाख टन 30 35. 
कागज़ और गत्ता हज़ार टन 350... 700 
बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र). हज़ार (संख्या) [,050. 2,000. 
«. सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र) हज़ार (संख्या) 297. 700 
मोटरगाड़ियां द द हजार (संख्या) 53.5. 00 
2 खनिज पदार्थ 


25. तीसरी योजना में उद्योगों के विस्तार पर अ्रधिक ज़ोर दिए जाने के कारण खनिज 
पदार्थों के विकास का एक सघन कार्यक्रम अ्रपनाने की प्रावश्यकता है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे 
भी हैं, जिनकी विदेशों में भ्रच्छी खपत है और विदेशी मुद्रा-प्रज॑न के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण _ 
स्थान है । बिजली, रेलवे, इस्पात, सीमेंट तथा कुछ अन्य ऐसे उद्योगों के कार्य क्रम को देखते हुए, 

- जिनमें कोयले की बड़ी खपत होती है, तीसरी योजना में कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 970 लाख 
.._ टन रखा गया है। दूसरी योजना के ग्रन्तिम वर्ष के लिए कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख. 
. “नें रखा गया था। अब उसमे 370 लाख टन की वृद्धि करके उत्पादन के इस लक्ष्य को... 
पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त 370 लाख टन में से 200 लाख टन सरकारी क्षेत्र... 
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से और 70 लाख टन निजी क्षेत्र से आएगा । इस्पात और कच्चे लोहे के लिए प्रस्तावित 
लक्ष्यों को पूरा करने के हेतु करीब 2 करोड़ टन खनिज लोहे की आ्रावश्यकता पड़ने का अनुमान 
है । निर्यात के लिए करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता पड़ेगी । इस' आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए तीसरी योजना में खनिज लोहे की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य, 3 करोड़ 
20 लाख टन' निश्चित किया गया हैं । बिजली के काम आनेवाले तांबे के वाषिक , 500 
टन उत्पादन के लिए नई तांबा-खानों की खोज और खुदाई की व्यवस्था की गई है । बिहार में 
पाइराइट की खानों की खोज, मध्यप्रदेश में हीरे की खानों के विकास, यूरेनियम काटने और 
उसके विधायन तथा मैगनीज़, बाक्साइट, जिप्सम और चूने के पत्थर की खानों की सघन 
खोज के लिए भी इस' योजना में व्यवस्था है । 


26. देश में खनिज तेल-साधनों की खोज और निकासी के काम को ऊंची प्राथ- 
मिकता दी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस-आ्रयोग अब बड़े पैमाने पर काम करेगा, ताकि 
नए सुरक्षित भांडारों का पता लगे और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हो । खोदने का काम 
देश के अधिकांश आशापूर्ण तलछटवाले क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके भ्रतिरिक्त, सरकार 
की ओर से विदेशी कम्पनियों को तेल की इस खोज में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर शामिद्-- 
होने के लिए आमन्त्रित किया गया है । आशा है कि असम-आयल-कम्पनी और भारत-सरकार 
का संयुक्त उद्यम आयल इण्डिया वाषिक 27.5 लाख टन कच्चा' तेल का उत्पादन 
करने लगेगा । सन्‌ 962 में पहली बार सरकार उत्पादक के रूप में तेल-शोधन के क्षेत्र में 
प्रवेश करेगी । नूनमती और बरौनी के तेल-शोधन-केन्द्रों और गुजरात के परियोजित तेल- 
शोधन-केन्द्र के पूरा हो जाने पर स्वदेशी तेल-शोध-क्षमता में सरकार का हिस्सा 47 प्रतिशत 


हो जाएगा । 


ग्राम ओर लघ उद्योग 


27. बड़े उद्योगों के साथ-साथ, ग्राम और लघु उद्योगों का भी विकास' किया जाएगा, 
जिससे रोजगार के अवस्तर मिलें और उपभोक्‍ता-सामान तथा कुछ उत्पादक सामान के उत्पादन 
में वुद्धि हो। लघु उद्योगों के क्षेत्र में पहले ही) काफी प्रगति की जा चुकी है । लघु उद्योग 
नि की पाप प्रशय अनेक लग का प्ल्वर- टेक्नोलाजी और बिजली के उपयोग के लाभों को बढ़े हुए रोज़गार के अवसरों और 
छोटे व्यवसायियों तथा सहकारी समितियों के लिए अधिक अवसरों के लाभों को परस्पर 

_ जोड़ते हैं ।॥ तीसरी योजना' में इन उद्योगों की और तेज प्रगति होने और कस्बों तथा ग्रामीण 





अनरताकक,. की... न्‍न्‍अन्‍नप 


क्षेत्रों में इनके बड़ी मात्रा में फैलने की आशा है। ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के लिए 


सरकारी क्षेत्र में कुल 264 करोड़ रु० रखे न पक जद समताकश विकाद- मद में 
न श 75 करोड़ रु० खर्च किए गए थे। कुछ भ्रन्य कार्यक्रमों -- जूसे, सामुद्या 
विस्थापितों का परर्वास, सामाजिक कत् क 
राशियां उपलब्ध होंगी । निजी क्षेत्र में पंजी-विनियोग का अनुमान लगभग 275 करोड़ 
रु० है। छोटे उद्योगपतियों को बैकों से ऋण लेने के लिए सरकारी गारण्टी देने का भी प्रस्ताव 
है । दूसरी योजना की अवधि में, जहां करीब _20 श्रौद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 
अनुमति दी गई थी, वहां तीसरी योजना की प्रवाध में 300 नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित, 
ऊ_ी जाएंगी । कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली, पानी और अन्य झावश्यक सुवि चने हुए ग्रामीण क्षेत्रा में जहाँ बिजली पानी और प्न्य झा वब्यक सुविधाएं पु विधाएं 
सुलभ है या निकट भविष्य में हो जाएंगी, वहां ग्रामीण श्रौद्योगिक बस्तियां, भी स्थापित की 
है 


. के विकास का कार्यक्रम---सरका री और 


सन्‌ 965-66 में ,50, 000 सकिट-मील में किया जाएगा । बिजलीवाले 
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जाएंगी । खादी और ग्रामोद्योग-प्रायोग कुछ चुनी हुई ग्राम-इकाइयों में संगठित ग्रामीण 
विकास की ओर विशेष ध्यान देगा। ऐसी 3,000 ग्राम-इकाइयां तीसरी योजना की अवधि 
में शुरू की जाएंगी । हथकरघे, बिजली के करधे और खादी-उद्योगों-द्वारा कपड़े का उत्पादन 
सन ]960-67 के 235 करोड़ गज से बढ़ कर 965-66 में 350 करोड़ गज़ हो जाने की 
आशा है। इसी तरह, कच्चा रेशम का उत्पादन 36 लाख पौंड से बढ़ कर 50 लाख पौंड 
हो जाएगा । नारियल-जटा और हस्तशिल्पों के कार्यक्रम भी संगठित श्रौर विस्तृत किए 
जाएंगे । 





बिजली 

. 28. बड़े तथा लघु, दोनों तरह के उद्योगों के विकास के लिए, बिजली बहुत ज़रूरी 

है । इसलिए तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन को ऊंची प्राथमिकता दी गई है । बिजली 

निजी, दोनों क्षेत्र मिलाकर--कुल ,089 करोड़ 

रु० का है। तीसरी योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन-क्षमता--उन योजनाओं-सहित, 
जो पहले से चाल हैँ, जिनका निर्माण हो रहा है और जिनकी जांच की जा रही है--- 

लाख किलोवाट तक बढ़ जाने की श्राशा है । इसमें से 727 लाख किलोवाट बिजली व्यावसा 

यिक उपयोग में आएगी, जबकि दूसरी योजना कं भअ्न्त में कुल 57 लाख किले 












नोबाट बिजली 
इस काम में भ्राती थी। अ्रनुमान है कि 4,500 करोड़ किलोवाट-घंटा बिजली सन्‌ ]96 5-66 
में पैदा होने लगेगी, जबकि सन्‌ 960-6] में 7,985 करोड़ किलोबाट-घंटा बिजली 
तैयार होती थी । संचरण-पथ का विस्तार सन्‌ 960-6! के 84,000 सकिट-मील से बढ़ा कर 





की संख्या सन्‌ 960-6] के 23,000 से बढ़ा कर सन्‌ 965-66 में 43,000 की 
जाएगी | आशा' की जाती है कि अमली तौर पर 5,000 या इससे अधिक ग्राबादीवाले सभी 





को बिजली प्राप्त हो जाएगी । 3 लाख किलोवाट क्षमता का एक न्येधष्टिक शाँः दस 


स्थापित किया जाएगा, जो तीसरी योजना की अ्रवधि में . 5 लाख किलोबाट बिजली 
ओर शेष चौथी योजना के पहले वर्ष में उपलब्ध करेगा । परन्तु स्थापित उत्पादन-क्षमता 


का एक बड़ा हिस्सा 74 लाख किलोवाट तापीय संयन्त्रों से प्राप्त होगा और 5। लाख 
किलोबाट पनबिजली-संयन्त्रों से । 


_परिवहन और संचार-साधन 


29. पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने यह अच्छी तरह बता दिया है कि आधिक 
विकास में परिवहतव और संचार-साधनों का कितना अधिक महत्व हैं। इस शीर्षक के 
भ्रन्तगत जो कार्यक्रम हैं, उनकी कुल लागत ,655 करोड़ रु० आएंगी, जबकि फिलहाल 








.. वित्तीय व्यवस्था ,486 करोड़ रु० की ही हैं । यद्यपि पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र 
में बहुत-सारा पूंजी-विनियोग किया गया था, तथापि तीसरी योज॑ना में इसके भावी विकास 
. के लिए एक ठोस कार्यक्रम रखा गया है । रेलवे के विकास का कार्यक्र 





| सन्‌ 960-6। में 


. माल-यातायात के परिमाण, ,540 लाख टन, के सन्‌ 7965-66 में बढ़कर 2,450 लाख 
. ठन हो जाने के भ्नुमात पर आधारित है। माल-यातायात में इस अझतिरिक्ते के 
_ लगभग 90 प्रतिशत भाग का श्रेय लोहा और इस्पात, खनिज पदार्थों कोयला, सीमेंट और 





वृद्धि के 
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रुलवे-सामग्रियों के यातायात को प्राप्त लक है। ,200 मील लम्बी नई रेल- 
इंजिन तैयार करने और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए, जिनका अ्रभी तक आयात हो रहा है, 
योजना में व्यवस्था की गई है । सड़क के कार्यक्रम में 25,000 मील लम्बी पक्की सड़कें 
बनाने की व्यवस्था की गई है । साथ ही, मौजूदा सड़कों का सुधार करने, जैसे पुल बनाना, 
टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना और सड़कों की दशा सुधारना, के लिए भी व्यवस्था की गई है । 
सड़क-परिवहन का काम, अधिकांशत: निजी क्षेत्र मे होगा । आशा है कि व्यावसायिक गाड़ियों 
की संख्या सन्‌ 960-6व के 2. लाख से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 3. 65 लाख हो 
जाएगी । सड़क-द्वारा माल-यातायात की मात्रा में अगले पांच वर्षो में 20 प्रतिशत वृद्धि 
होने की आशा है । योजना में बड़े और छोटे बन्दरगाहों के विकास और जहाज रानी, अन्तर्देशीय 

ल-परिवहन, असैनिक हवाई परिवहन, डाक और तार तथा प्रसारण-सेवाओ्रों के विस्तार 


के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं । प्रिवहन और संचार-साधनों के क्षेत्र में, तीसरी 
योजना के अन्तर्गत, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थिर किए गए है, उनकी एक झांकी निम्नलिखित 


तालिका में प्रस्तुत है : 


तालिका-संख्या 8 
परिवहन ओर संचार-साधन 





सद इकाई 960-6/ 4965-66 

रेलवे : 

नई लाइनें मील 8007 ,2007* 

नई दोहरी लाइनें मील ,3007 ,600* 

माल ले जाया गया लाख टन ,540 2,450 
सड़कें और सड़क-परिवहन : 

राष्ट्रीय राजपथ-सहित पक्की सड़क हज़ार मील ]44 69 
चाल्‌ गाड़ियां : 

व्यावसायिक गाड़ियां हज़ार (संख्या) 20 365 

यात्री गाड़ियां हजार (संख्या ) 50 80 

माल ढोनेवाली गाड़ियां हज़ार (संख्या) 60 285 
जहाज़रानी : । 

टन-भार लाख ग्रौस 9 0. 9 

रजिस्टर्ड टन 

बन्दरगाह : 

बड़े बन्दरगाह---क्षमता लाख टन 370 490 
संचार-साधन : 

डाकघर हज़ार (संख्या ) प्र7 94 

तारघर हज़ार (संख्या) 6.5 8.5 

टेलीफोन हजार (संख्या ) 460 660 


*उल्लिखित वर्ष म समाप्त होनेवाली पांच वर्ष की श्रवधि से सम्बद्ध 
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सामाजिक सेवाएं 


30. वैज्ञानिक अनुसन्धान : वैज्ञानिक अनुसन्धान को, विशेषत: उद्योगों और कृषि 
के विकास पर गहरा प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धान को, सबल किया जाएगा । 
पेट्रोलियम-ठेक्नोलाजी-जैसे क्षेत्रों में अ्रनुसन्धान करने और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास 
तथा उत्पादन करने के लिए नई संस्थाएं स्थापित की जाएंगी । तीसरी योजना की अवधि 
में उद्योगों और कृषि की बेकार जानेवाली चीज़ों के उपयोग और उन्हें ठिकाने लगाने 
की समस्याओं पर अ्रधिक ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों 
में बुनियादी अनुसन्धान की सुविधाएं बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी । बिजली-उत्पादन 
के लिए न्यैष्टिक शक्ति के उपयोग और कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा-विज्ञान 
के क्षेत्र में आइसोटोपों के उपयोग की दिशा में जो अमूल्य काम किया गया है, उसे और भी 
विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाएगा। आशा की जाती है कि परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान के इले- 
क्ट्रोनिक्स-विभाग का उत्पादन-अनुभाग तीसरी योजना की अवधि में 8 करोड़ रु० मूल्य _ 
के उपकरण तैयार करेगा । भारतीय परिस्थितियों और यहां उपलब्ध सामग्रियों के अनुकूल 
प्रोटोटाइप न्यैष्टिक शक्ति-केन्द्रों का डिज़ाइन तैयार करने और उनका विकास करने की 
झर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चौथी योजना की अवधि में देश को न्येष्टिक शक्ति- 
केन्द्रों के डिजाइन तैयार करने और उनके निर्माण के मामले में विदेशों से परामर्श लेने 
की बिल्कुल ही ज़रूरत न. पड़े । चूंकि उच्च किस्म के थोरियम का संसार का सबसे बड़ा 
भांडार भारत में है, इसलिए अनुसन्धान और विकास का काम इस दीघविधि-उद्देश्य 
को छ््यान में रख कर किया जाना चाहिए कि बिजली के रूप में प्रयुक्त होने-योग्य विकास' 
थोरियम का करना है । 














3. तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण : तकनीकी शिक्षा का देश के भ्ौद्योगिक और 
कृषि-विकास के कार्यक्रम से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी 
योजना के लिए कुल ,5,000 और चौथी योजना के लिए 2,00, 000 प्रशिक्षित इंजी- 
नियरों की आवश्यकता होगी | तीसरी योजना में इंजीनियरी से सम्बद्ध घन्धों के लिए 
करीब 8,0,000 कुशल कमेंचारियों की और गैर-इंजीनियरी घन्धों के लिए करीब 
4, 60,000 कुशल कर्मचारियों की ज़रूरत होगी | चौथी योजना की ग्रवधि में यह ज़रूरत 
बहुत ज़्यादा होगी। इस मांग को पूरा करने के ख्याल से इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश- 
क्षमता को 3,860 से बढ़ा कर 9,40 ,किया जाएगा और पालिटेक्निकों की संख्या 

25, 570 से बढ़ा कर 37,390 की जाएगी । इंजीनियरी और टठेकक्‍्नोलाजी की अंशकालीन 
श्रौर पत्र-व्यवहार-द्वारा पढ़ाई भी शुरू की जाएगी । शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं 
की संख्या भी सन्‌ 965-66 तक बढ़ा कर 38 कर दी जाएगी और रोज़गार में लगे... 
श्रौद्योगिक कर्मचारियों के लिए कारखाना के भीतर और सायंकालीन कक्षाएं चलाई 
_ जाएंगी। कुशल कर्मचारियों और शिल्पियों .के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का प्रबन्ध .. 

करने के लिए तीन मौजूदा केद्धीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की शक्ति दुगुनी कर दी जाएगी. 
और तीन नई संस्थाएं कायम की जाएंगी । इन संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर निकलनेवाले 
शिक्षकों की संख्या करीब 8,000 तक हो जाने की झाशा है। कृषि-कालेजों की प्रवेश-क्षमता 


4,600 से बढ़ा कर 6,200 और पशु-चिकित्सा-कालेजों की प्रवेश-क्षमता !,300 से बढ़ा... 
कर ,460 की जाएगी । गा का ः 
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ऊपर उल्लिखित इंजीनियरी और तकनीकी कर्मचारियों के ग्रतिरिक्त जिन गन्य 
श्रेणियों के क्मंचारियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है, उनमें शामिल हैः वैज्ञानिक, 
शिक्षक, संख्या-शास्त्री, प्रशासक, प्रबन्धक और सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के लिए 
तथा सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों के लिए कर्मंचारी-मण्डल | सभी 
वर्गो के शिक्षकों के लिए, विशेषत: विज्ञान के शिक्षकों के लिए, दूसरी योजना की अवधि में 
जहां कमी अनुभव की गई थी, वहां अ्रब अधिक प्रशिक्षण-सुविधाएं रखी गई है। तीसरी 
योजना में करीब 59,000 अतिरिक्त कर्मचारियों को खण्ड-विकास-अधिकारी; कृषि, 
पशुपालन, उद्योग, सहकारिता और पंचायतों के विस्तार-अधिकारी ; शोवरसियर, सामाजिक 
शिक्षा-संगठनकर्ता, ग्रम-सेवक और ग्राम-सेविका के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा । सह- 
कारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ श्रेणियों के कर्मचारियों की श्रतिरिक्त 
आ्रवश्यकता 4, 000 के आस-पास होगी । महिलाओं, बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए 
विविध कल्याण-कार्य क्रमों को अंजाम देने के हेतु करीब 3,000 कार्येकर्ताओं और निरीक्षकों 
की आवश्यकता होगी । सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वैच्छिक 
संस्थाओं को करीब 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । पिछड़े वर्गों 
के कल्याण के लिए खण्ड-विकास-अधिकारियों, विस्तार-अ्धिकारियों, ग्राम-सेवकों, चिकित्सा- 
कर्मचारियों और अन्य कार्यकर्ताओं की 4,000 से भी अधिक संख्या में आवश्यकता 
होगी । तीसरी और चौथी योजनाओं में संख्या-शास्त्रियों की बडी संख्या में आवश्यकता 
होगी और उन्हें विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं---जैसे, भारतीय अंक-संकलन- 
संस्थान और कृषि-अनुसन्धान एवं अंक-संकलन-संस्थान--में प्रशिक्षित किया जाएगा । 
ओआद्योगिक संस्थाप्रों के लिए भी प्रशासकीय और प्रबन्धीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या 
में आवश्यकता होगी तथा उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दूसरी योजना की अवधि में 
स्थापित संस्थाओं, कलकत्ता एवं अहमदाबाद में स्थापित होनेवाली नई संस्थाओं और 
बम्बई के औद्योगिक इंजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्थान में उपलब्ध की जाएंगी । 


32. सामान्‍य शिक्षा : तीसरी योजना में यों तो सभी स्तरों पर शिक्षा-सुविधाओं 
के विस्तार की बात सोची गई है, पर इसकी एक विशिष्ट बात है, 6 से ] वर्ष तक के 
सभी बच्चों के लिए सारे देश में मुफपत और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था । कुछ पिछड़े 
हुए इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मन्द गति को स्वीकार करते हुए, यह अनुमान 
लगाया गया है कि इस अवधि में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चों की संख्या में इस प्रकार 
वृद्धि होगी---6-] वय-वर्गं: 6.व प्रतिशत से बढ़कर 76. 4 प्रतिशत; -4 
वबय-वर्ग: 22. 8 प्रतिशत से बढ़ कर 28. 6 प्रतिशत; और 4--7 वय-वर्गं:  . 5 प्रति- 
शत से बढ़ कर 5. 6 प्रतिशत । विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या सन्‌ 960-6] 
के 4. 35 करोड़ से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 6.39 करोड़ हो जाएगी । तीसरी योजना 
में अनमानत:ः 5.5। लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी । इसलिए शिक्षकों को 
प्रशिक्षण देने की सुविधाओ्रों का काफी विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयों 
में छात्रों की संख्या सन्‌ 960-67 के 9 लाख, से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 43 
लाख हो जाने की आशा है। तीसरी योजना में एक बड़ा काम वैज्ञानिक शिक्षा की 
सुविधाओं का विस्तार करने का है जिसका लक्ष्य यह होगा कि समस्त छात्रों में विज्ञान के 
छात्रों का अनुपात करीब 43 प्रतिशत हो जाएं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान-शिक्षित लोगों की 


78 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


मांग निरन्‍्तर बढ रही है; उदाहरण के लिए, विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक चाहिए 
इंजीनियरी और अन्य तकनीकी संस्थाओं के लिए विज्ञान के शिक्षा-प्राप्त छात्र चाहिए: 
और उद्योगों में वैज्ञानिक कर्मचारी चाहिए। अतः विज्ञान की शिक्षा का प्रसार ध्रावश्यक 
है । 


3. तीसरी योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होगी--बड़ी संख्या में छात्र- 
वत्तियों की व्यवस्था, जिससे प्रतिभाशाली यवा छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और 
कालेजों में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें | इस मद के अन्‍्तर्गत अभी छात्रवृत्तियों के लिए जितने 
धन की व्यवस्था है, तीसरी योजना में उसमें 0 करोड़ रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है | 


क्‍ 34. स्वास्थ्य और परिवार-झ्रायोजन : स्वास्थ्य-सेवाओं के क्षेत्र में, तीसरी योजना 
का उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करना है । इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध ग्रावासीय 
क्षेत्रों के आस-पास की सफाई, छूत की बीमारियों का नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाश्रों 
(प्रसृति-शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पुष्टिकर भोजन-सहित) की व्यवस्था, 
परिवार-आयोजन, और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण से है। मलेरिया- 
उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा और चेचक तथा क्षय-रोग पर नियन्त्रण 
पाने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया जाएगा। विशेष रोगाकान्त क्षेत्रों में हैजे 
के नियन्त्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरी योजना की प्रव्ति में प्राथमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रों की संख्या 2800 से बढ़ कर 5,000 और भ्रस्पतालों में शब्या्ों की संख्या 
,85, 600 से बढ़ा कर 2,40,00 की जाएगी | प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों की संख्या 
70,000 से बढ़ कर 8,000 और नर्सो की संख्या 27,000 से बढ़ कर 45,000 
हो जाने की आशा है । इस योजना में शामिल भबनन्‍्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध 
देशी चिकित्सा-पद्धतियों के विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा, स्वास्थ्य-बीमा, विद्यालय-स्वास्थ्य- 
सैवा, प्रसूति एवं शिशु-कल्याण तथा पौष्टिक भोजन से है । द 


35. आबादी में तीत्र गति से वृद्धि होने के कारण, तीसरी योजना में परिवार- 
आयोजन-कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन' कार्यक्रमों में इन बातों की 
व्यवस्था की गई है: (क) परिवार-आयोजन के लिए शिक्षा और प्रेरणा, (ख़) सेवाश्रों 
की व्यवस्था, (ग) प्रशिक्षण, (घ) आपूर्ति, और (डः) अनुसन्धान । यह निश्चय किया गया 
है कि इस विषय का ठीक प्रकार से ज्ञान फैलानें और परिवार-आयोजन को सफल 
बताने मे गेर-सरकारी संस्थाओं का पूरा-पूरा सहयोग लिया जाए । परिवार-पग्रायोजन- 
विषयक गतिविधियों को सामान्य स्वास्थ्य-सेवा्लों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा 
प्रोर परिवार-आयोजन-सेवाओं की--जिनमें वन्ध्याकरण की सुविधाएं भी शामिल 
 हँ--चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्रों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परिवार-आयोजन- 
केन्द्रों की संख्या ,649 से बढ़ कर 8,200 हो जाएगी । द 


हे 36. ग्रामीण जल-आ्रापूर्ति और स्थानीय विकास-कार्य : तीसरी योजना की 
प्रारॉस्भिक रूपरेखा में कहा गया था कि स्थानीय विकास के कार्यत्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों 

के लिए ये तीन मुख्य सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए : (क) पीने के पानी की _ 

व्यवस्था, (ख) प्रत्येक गांव को सबसे निकटस्थ मुख्य सड़क अथवा रेलवे-स्टेशन से जोडनेवाली 

_ सड़कों का निर्माण, और (ग) ग्रामीण विद्यालय-भवनों की व्यवस्था, जो सामुदायिक केन्द्र 

. और ग्राम-पुस्तकालय का भी काम दे सके | इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गांवों 
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में पीने के पानी की सन्‍्तोषजनक व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह विचार किया 
गया है कि ग्रामीण जल-आपूत्ति-के कार्यक्रम पर समस्त प्रयत्नों को केन्द्रित किया जाए। 
अन्य प्रामीण सुविधाओं की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों और जन-शक्ति 
के पूर्णतर उपयोग के लिए शुरू किए जानेवाले ग्रामीण कार्यत्रमों-द्वारा की जाए। 


तीसरी योजना का यह एक महत्वपूर्ण उद्देय है कि जहां तक सम्भव हो सकें, 
इस योजना के अन्त तक अच्छे पीने के पाती की व्यवस्था अधिकांश ग्रामों में हो जाए । 
यह बात ज्ञात है कि इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं है गौर इसके लिए इस कार्यक्रम 
को पूरा करने में संलग्न सभी संस्थाओं को सघन प्रयत्न करना होगा तथा उनके बीच 
प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना होगा । ग्रामीण जल-आपूर्ति की समस्या का सर्वेक्षण 
कई राज्यों में किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों में 
व्याप्त अ्रवस्थाओ्रों का उचित ध्यान रखते हुए, ग्राम जल-आपूर्ति के कार्यक्रम के लिए जो 
साधन रखे गए हैं, उनका इस्तेमाल (क) पिछड़े हुए इलाकों में, (ख) सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत न आनेवाले क्षेत्रों में, (ग) पूर्व-विस्तार-खण्डों में, और (घ ) 
उन खण्डों में करने का इरादा है, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के पहले और दूसरे 
सोपान को पार कर चुके हैं । | 


37. तीसरी योजना में द्वत गति से बढ़नेवाली शहरी आबादी के लिए भी पर्याप्त 
जल-आपूर्ति का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी योजना में अनुमानतः ]2 करोड़ रु० की 
लागत की लगभग 664 जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी से सम्बन्धित योजनाओ्रों को हाथ 
में लिया गया था। इनमें से जो योजनाएं भ्रभी तक पूरी नहीं हुई है, वे पूरी की जाएंगी और 
आगामी पांच वर्षों में कुछ नई शहरी योजनाएं शुरू की जाएंगी । 


38. आवास : आबादी के बढ़ने और शहरों की ओर लोगों का झुकाव होने के 
कारण आवास की समस्या पहले से ही बड़ी गम्भीर है तथा भविष्य में इसके और भी 
गम्भीर होने की आशंका है। स्पष्टत: इस समस्या का हल केवल सरकारी पूंजी-विनियोग 
से सम्भव नहीं है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकारी पूंजी-विनियोग की इसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका होगी । तीसरी योजना में उन उपायों का काफी विस्तार किया जाएगा, जिन्हें 
पहली दोनों योजनाओं के काल में अपनाया गया था। इसके साथ ही, यह योजना सरकार- 
द्वारा इस मद में किए गए पूंजी-विनियोग की उद्योगों के लिए स्थान चुनने और उन्हें 
फला कर कायम करने के बारे में उचित नीतियों का अवलम्बन करके, महत्वपूर्ण 
दहरी क्षेत्रों की मास्टर योजना' तैयार करके और सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार 
के विभिन्न संस्थानों-द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय करके 
अनुपूर्ति करेगी | इसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि केन्द्र में और राज्यों में आवास- 
मण्डल कायम किए जाएं, ताकि कम और मध्यम आय के अधिकांश लोग स्वयं अपने 
मकान बनवाने में समर्थ हो सकें। औद्योगिक श्रमिकों और कम आयवालों के आवास, 
गन्दी बस्तियों की सफाई और उनका सुधार तथा भूमि प्राप्त करके उसका विकास करने 
के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी जाएगी । कई हहरों में नगर-आ्रायोजन 
और नगर-विकास के तरीकों को हाथ में लिया जाएगा | कलकत्ता की कुछ अनिवार्य 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनके कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष 
समस्या उत्पन्न , हो गई है, केन्द्रीय योजना में तो 0 करोड़ रु० की व्यवस्था की ही गई 
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है, पश्चिम-बंगाल की योजना में भी 0 करोड़ रू० रखे गए है । दूसरी योजना में 
ग्रामीण आवास का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका सम्बन्ध सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के साथ और भी गहरा कर दिया जाएगा ओर इंठां के भट्ु लगाने, इमारतों 
सामान बनाने, नए मकान बनाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने और खतिहर श्रमिकों 
की आवास-अवस्थाओं में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा । 


39. सामाजिक कल्याण : सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विविध कार्यक्रम तैयार 
किए गए हैं, उतमें सबसे ऊंची प्राथमिकता शिशु-कल्याण-सेवाश्रों को दी गई है । यह निश्चय 
किया गया है कि समस्त कल्याण-कार्यक्रमों का स्पष्ट झुकाव शिशु-कल्याण को झोर होना 
चाहिए। इन कार्यक्रमों की एक विशिष्ट बात यह है कि रोगों का इलाज करने को श्रपेक्षा 
उनके निरोध पर अधिक बल देने का प्रस्ताव रखा गया है श्लौर तदनुसार न केवल भ्रपं 
बच्चों के मामले में ही, बल्कि सभी बच्चों के लिए शिक्षु-स्वास्थ्य-संवा का संगठन किया 
जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर, बिखरी हुई सेवाओ्रों को संगठित किया जाएगा। बच्चों में 
: अपराध-वृत्तियों को रोकने के लिए राज्य-सरकारों को संस्थाएं स्थापित करने में सहायता 
दी जाएगी । बच्चों का भिक्षावत्ति के लिए उपयोग करने के रिवाज़ का कठोरता से 
मुकाबला किया जाएगा । भिक्षावृत्ति रोकने के कार्यक्रम में सबसे अधिक ज़ोर बच्चो 
द्वारा भीख मंगवाना रोकने पर दिया जाएगा। झारम्भ में यह कायक्रम बड़े शहरों 


तीर्थस्थानों और पर्यटन-कोन्द्रों में कार्यान्वित किया जाएगा । महिलाओं के लाभ के लिए 


बनाए गए कार्यक्रमों में महिला-मण्डलों (स्थानीय स्वैच्छिक महिला-संस्थाओं ) को पुष्ट 
करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। पिछड़े हुए वर्गों के लिए दूसरी योजना में जो उपाय 
हाथ में लिए गए थे, उन्हें श्रागे बढ़ाया जाएगा। लगभग 300 विशेष विकास-खण्ड 
परिगणित जातियों के लिए बनाए जाएंगे और वन-सहकारिता-संस्थाओं के कार्यक्रम का 
विस्तार किया जाएगा। पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर, विशेषतः 
उन्हें आाबाद करने के लिए दण्डकारण्य के विकास पर, पूरा-पुरा ध्यान दिया जाएगा। 


40. वैज्ञानिक अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण, इत्यादि 
कार्यक्रमों के लिए सामान्य शीर्षक सामाजिक सेवाएं और विविध ' के अन्तर्गत कुल ,526 
करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इसके मुकाबले में, भ्रभी वित्तीय व्यवस्था केवल ,300. 
करोड़ र० की हो सकी है। योजना को कार्यान्वित करते समय इस कमी को पूरा करने 

की हर कोशिश की जाएगी । 














रोज्ञगार 


4. तीसरी योजन। में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनसे 40 लाख लोगों को 
_ रोजगार के अवसर मिलने की आशा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आबादी में तीज 
वृद्धि होने के कारण तीसरी योजना के अन्तर्गत श्रमिक-वर्ग में नए-नए प्रवेश करनेवालों 
की संख्या 70 लाख तक होगी, यह बात खास ज़रूरी है कि रोज़गार के अवसर बढाए 
जाए । यह काम कुछ अंश तक, ग्राम और लघु उद्योगों तथा कृषि के विस्तार से पूरा 
हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विशेष 
कार्य-परियोजनाएं संगठित की जाएं । अपने वर्तमान प्रारम्भिक स्वरूप के अनसार यह 
कायक्रम तीसरी योजना के पहले वर्ष में शौसतन एक लाख लोगों को एक वर्ष 
में 00 दिन का काम दे सकेगा। आगे चल कर, योजना के अन्तिम वर्ष में इस कार्यक्रम: 
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से 25 लाख लोगों को काम मिल सकेगा । पांच वर्ष की अवधि में इस कार्यक्रम पर 
कुल खर्च करीब 50 करोड़ रु० का बैठेगा । 


42. योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए 
स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए विशेष प्रयत्न किया जाएगा । इन संस्थाओं को इस बात के 
लिए उत्साहित करना होगा कि वे केवल सामाजिक कल्याण पर जोर देने के स्थान पर 
निर्माण-कार्य-जेसी सामाजिक-आ्राथिक गतिविधियों पर ज़ोर दें। लोककार्य-क्षेत्र-कार्य क्रम 
के जरिए इन संस्थाओं को इस बात के लिए सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों 
में कल्याणमूलक और उत्पादनमूलक, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से 
हिस्सा ले सके । 

43. देश की आवश्यकता्रों को दृष्टि में रखते हुए, तीसरी योजना में शामिल 
किए गए लक्ष्य किसी भी प्रकार ऊंचे नही है, बल्कि निश्चित रूप से अपर्याप्त है। इसलिए 
इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उपलब्ध साधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, 
अतिरिक्त साधनों की खोज करके और कार्यकुशलता बढ़ा कर इन लक्ष्यों को प्राप्त किया 
जाए । तीसरी योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारें 
इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगी और इस क्रम में परियोजनाश्रों के विशुद्ध सन्तुलन 
झर सोपानीकरण तथा खर्च पर प्रा-पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यह सम्भव है 
कि पूरे प्रयत्न के बावजूद कुछ परियोजनाएं चौथी योजना में चली जाएं, पर इस बात का 
पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य तक 
पहुंचने के लिए आवश्यक है और अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें 
सुदृढ़ करने से अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और आ्रात्मचालित होगी, उन्हें अवश्य ही समय 
पर पूरा कर दिया जाए । 


राष्ट्रीय श्राय 


44. यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्यक्रम यदि 
समय पर पूरे हो जाएं, तो राष्ट्रीय आय में (सन्‌ 960-6 की कीमतों के आधार पर ) 
करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का विशुद्ध उत्पादन करीब 
25 प्रतिशत बढ़ जाएगा, खानों और कारखानों का उत्पादन करीब 82 प्रतिशत बढ़ेगा और 
ग्रन्य क्षेत्रों का उत्पादन करीब 32 प्रतिशत बढ़ेगा । कृषि, खानों और कारखानों-सम्बन्धी 
ये अनुमान अधिकतर योजना में मिश्रित उत्पादन के लक्ष्यों पर आधारित है । परन्तु 
ग्रन्य क्षेत्रों के मामले में अप्रत्यक्ष अनुमान लगा सकना ही सम्भव है और कई 
मामलों में मूलभूत तथ्य सर्वेथा अपर्याप्त है। राष्ट्रीय श्राय में अनुमानित 34 प्रतिशत 
की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कई कठोर शर्तें पूरी करनी होंगी । 
इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्ते का सम्बन्ध इस अवधि में किए जानेवाले कुल पूजी- 
विनियोग से है । जैसा कि इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में संकेत किया गया है, तीसरी योजना 
में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए है---विशेषत: उद्योग और परिवहन के ग्रन्तगेत--- 
उनके लिए योजना में अभी जितने वित्त और साधनों की.व्यवस्था की गई है, उससे कहीं 
अधिक पूंजी-विनियोग की ज़रूरत पड़ेगी । साधनों के संग्रह में ज़्यादा प्रयत्न करने से, जेसा 
कि निश्चित किया गया है, यह आशा की जाती है कि यह अभाव की खाई कम हो जाएगी और 
सम्भव है कि पूरी तरह पट भी जाए। फिर भी, मौजूदा अनुमान पर और पहले कही गई बातों 
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को दृष्टि में रखते हुए, यह समझा जाता है कि तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय 
कम-से-कम 30 प्रतिशत बढ़ेगी। यह राशि जो दूसरी योजना के झ्नन्त में (सन्‌ 960-6| 
की कीमतों के आधार पर) 4, 500 करोड़ रु० थी, तीसरी योजना के अन्त तक करीब 
9, 000 करोड़ रु० हो जाएगी। आबादी के वर्तमान अनुमानों के आधार पर, प्रति व्यक्ति 
आय सन्‌ 960-67 के 330 रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में करीब 385 रु० हो 
जाएगी । 
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अनुबन्ध 2 में इस विषय में पूरे ब्यौरे दिए गए हैं । राज्यों और केन्द्र के बीच जो व्यवस्था 
की गई है, उसका आधार यह है कि सामान्यतः राज्य-सरका रों-द्वारा जिन विकास-योजनाओओं 
का कार्यान्वयन होना है, वे राज्य-योजना का अंग मानी जाएंगी और योजनाओं की कुछ सीमित 
श्रेणियां ही ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय मन्‍्त्रालयों की योजनाश्रों में कंनद्रीय सरकार-द्वारा प्रेरित 
मानी जाएंगी । इस प्रकार, राज्यों की योजनाओं के क्षेत्र को अधिक विस्तुत करने का प्रयत्न 
किया गया है और उनके विकास-कार्यक्रमों के संगठित कार्यान्वयत को सुविधापूर्ण बनाया 
गया है । 


. 3. प्रत्येक राज्य की योजना निश्चित करते समय उसकी आवश्यकताओं, समस्याश्रों, 
अब तक की प्रगति और विकास के मार्ग में आनेवाली रुकावटों, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की 
उपलब्धि में उसका सम्भावित अंशदान, विकार्स की शक्ति और अपने विकास-कार्यक्रमों 
में राज्य-द्वारा प्रस्तुत किए जा सकनेवाले साधनों का ध्यान रखा जाता है। आवश्यकताओं 
और समस्याओं का मूल्यांकन करते समय इन-जैसी बातों को ध्यान में रख़ा गया : आबादी, 
क्षेत्र, भय और व्यय के स्तर, कुछ खास प्रकार की सेवाओं की प्राप्ति--जैसे, सड़कें, स्कूल 
और अस्पताल, दूसरी योजना में वचनवद्ध कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम, और तकनीकी 
तथा प्रशासकीय सेवाएं कहां तक प्राप्त हो सकती हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखा 
गया कि ऐसे राज्य, जिनके साधन अनिवायंत: कम हैं, अपनी विकास-योजनाओों को इतना 
सीमित न कर दें कि वे एकदम श्रपर्याप्त हो जाएं---वह भी केवल इस कारण से कि उनके 
साधन कम हैं। इसके साथ ही, जो राज्य अपने साधनों का संग्रह करने में अधिक परिश्रम 
कर सकते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर विकास-कार्य हाथ में लेने होंगे । राज्यों और संघीय क्षेत्रों 
की योजनाओं में 4,022 करोड़ रु० के जो कार्यक्रम रखे गए हैं, उनका राज्यवार ब्यौरा तथा 
पहली ओर दूसरी योजनाश्रों की राज्यवार तुलनात्मक संख्या इस अध्याय के श्रनुबन्ध 3 
में दी गई हैं। राज्यों और विकास की मदों के सन्दर्भ में विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट के अन्त में 
परिशिष्ट 'ख॒' में दिया गया है । रे 


द _33. भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय व्यवस्था की मोटे तौर पर ऊपर जो चर्चा की 
गई है, उससे यह पता चलता है कि योजना में किस प्रकार सर्वमुखी प्रयत्न किया गया है 

और इसके विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों पर सापेक्ष रूप से कितना ज़ोर दिया गया है। इस 
सामान्य ढांचे के अन्तर्गत योजना में विकास के कई कार्यक्रम हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट 
के अगले अ्रध्यायों में दिया गया है। फिर भी, परवर्ती पैराग्राफों में इन कार्यक्रमों का एक 
संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। द 


कृषि 


_4. कृषि, सिचाई और सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में 
, शामिल किए गए हैं, उन पर कुल व्यय ,78 करोड़ रु० का बैठेगा, जब कि दूसरी योजना 

में इनका अनुमानित व्यय 950 करोड़ रु० था । इन कार्यंत्रमों का लक्ष्य यह है कि आगामी 
. पांच वर्षो में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की गति लगभग दुगुनी हो जाए। खाद्याञ्नों का उत्पादन 
30 प्रतिशत और अन्य फसलों का उत्पादन 3व प्रतिशत बढ़ने की आशा है, जैसा कि अगली 


. तालिका में दर्शाया गया है।.... 
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तालिका-संख्या 4 
कृषि-उत्पादन का सूचनांक 
(949-50 - 00) 
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960-67 
ेल्‍ की अपेक्षा 
फसलें 960-6।/. 4965-66 965-66 
में प्रतिशत 
वृद्धि 
सब फसलें 35 76 30 
खाद्यान्न 32 77 30 
अन्य फसलें 42 86 37 


5. वृद्धि की इस ऊंची गति को प्राप्त करने के लिए कई दिशाओ्रों में सघन प्रयत्न 
किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमत:, सिंचाई के विस्तृत कार्यक्रम--जिनमें बड़ी, मध्यम 
और छोटी सिचाई-योजनाएं भी शामिल होंगी--हाथ में लिए जाएंगे । इससे करीब 2 करोड़ 
एकड़ ज़मीन में सिंचाई का विस्तार हो जाएगा, जिससे शुद्ध सिचित क्षेत्र करीब 9 करोड़ 
एकड़ हो जाएगा । दूसरी बात, करीब 2 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन में शुष्क खेती की तक- 
नीकें काम में लाई जाएंगी और | करोड़ 0 लाख एकड़ जमीन में भूमि-संरक्षण का काम 
किया जाएगा। तीसरे, उवरकों की खपत बढ़ानी पड़ेगी--नत्रजनयुक्त उवरकों की खपत में 
पांच-गुनी वृद्धि का लक्ष्य है, यानी इसे 2,30,000 टन (नत्रजन की मात्रा ) से बढ़ा कर 0 
लाख टन करना है; इसी तरह, फास्फेट्युक्त उर्वेरकों की खपत में 6-गुनी वृद्धि होनी है, 
अर्थात्‌ यह परिमाण 70,000 टन (पी झ्रो5 की मात्रा ) से बढ़ा कर 4, 00,000 टन करना है। 
हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र 8 लाख एकड़ से बढ़ा कर 40 लाख एकड़ किया जाएगा । 
5 करोड़ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में पौधों की रक्षा के उपाय करने होंगे । चौथी बात, सुधरे हुए 
कृषि-उपकरणों और मशीनों के एक बड़े कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नो- 
लांजी काम में लाने के लिए विद्येष प्रयत्न करना होगा । क्ृषि-उपकरणों का एक विशाल 
कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके श्रन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र कायम किया जाएगा, 
जहां सुघरे हुए ढंग के उपकरण बनाने, उनकी जांच करने, डिज़ाइन तैयार करने और तकनीकी 
परामझश देने की ब्यवस्था होगी; निर्माताओं को काफी मात्रा में लोहा और इस्पात देने का 
इन्तज़ाम होगा; सुधरे हुए उपकरणों की आपूर्ति, खरीद शौर उत्पादन के लिए ऋण देने की 
व्यवस्था होगी और राज्यों में क्षि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मेचारी-मण्डल को मज़बूत किया 
जाएगा । पांचवीं बात, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का अक्तूबर 963 तक देश के सम्पूर्ण 
ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा । इस प्रकार, तकनीकी सहायता और सामान तक देश के 
सभी किसानों की पहुंच हो जाएगी। सब गांवों में पंचायतें और सहकारी समितियां स्थापित 
हो जाएंगी । जिला और खण्ड-स्तरों पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना से सभी क्षेत्रों 
की जनता पर विकास का दायित्व और पहल का भार पड़ेगा। आशा की जाती है कि सेवा- 
सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ कर लगभग 3 करोड़ 70 लाख हो जाएगी, भ्रर्थात्‌ 
समस्त कृषि-परिवारों का लगभग दो-तिहाई भाग इनके अन्त्गंत आ जाएगा। सहकारी 
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ऋण के काफी विस्तार का लक्ष्य है--अल्प और मध्यमकालीन अग्रिम धन के सम्बन्ध में यह 
लक्ष्य करीब 530 करोड़ ० का और दीर्घकालीन ऋण का लक्ष्य 50 करोड़ रू० (श्राशोधित 
ऋण) का है। सहकारी क्रय-विक्रय-समितियों की संख्या ,869 से बढ़ा कर 2,470 की 
जाएगी । मंडियों में करीब 980 नए भाण्डारण-गोदाम बनाए जाएंगे और सहकारिता के 
आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 9,200 छोटे गोदामों का निर्माण किया जाएगा । 25 नए 
सहकारी चीनी-कारखाने कायम किए जाएंगे और चावल, कपास, पटसन, मुंगफली, फल, 
इत्यादि के लिए सहकारी आधार पर विधायन-इकाइयां स्थापित करने की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाएगा । 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-भाण्डार और सहकारिता के आधार पर 
50 थोक भाण्डार कायम करने का भी कार्यक्रम है । सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने 
की दिशा में प्रयत्न जारी रहेंगे और सारे देश में भ्रग्रगामी परीक्षण के तौर पर 3,200 सह- 
कारी फार्म संगठित किए जाएंगे । छठी बात, कुछ चुने हुए जिलों को, जहां खास तौर पर 
सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं औ्रौर निश्चित रूप से वर्षा होती है, सघन कृषि-विकास-कार्यक्रम 
के अन्तगंत लाया जाएगा, ताकि कृषि-उत्पादन बढ़ सके । आरम्भ में, प्रत्येक राज्य में इस 
प्रकार का एक ज़िला चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नया कार्यक्रम इन क्षेत्रों में तकनीकी सहा- 
यता, उर्वरक, सुधरी हुई ऋण-व्यवस्था और अन्य वस्तुएं ग्राम-पंचायतों तथा सहकारी समि- 
तियों के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचाएगा । इससे उत्पादन और क्रय-विक्रय-योग्य 
फालतू खाद्यान्न, दोनों की वृद्धि में सहायता मिलेगी। 


6. इन विभिन्न कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि मुख्य फसलों 
का उत्पादन बढ़ जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है : 


तालिका-संख्या 5 
प्रमख फसलों का उत्पादन 








। 960-67 
फसल .... इकाई 960-6। 4965-66 की श्रपेक्षा 
0 ० ]965-66 में 
द प्रतिशत वृद्धि 
खाद्यान्न द लाख टन 760 १,000 32 
तेलहन लाख टन 7्रा 98 38 
गन्ना लाख टन. 80 00 25 
कपास लाख गांठें 5] 70 37 
पटसन द लाख गांठें 40 627 55 


'##ापशक्णा। 





इस वृद्धि का एक बड़ा भाग प्रति एकड़ उपज में सुधार के जरिए मिलने की आशा हैं 
' उदाहरण के लिए, यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में चावल की श्रौ 





सत 
उपज प्रति एकड़ ,030 पौंड होगी, जबकि दूसरी योजना की अवधि में यह मात्रा 807 
पौंड थी । द 


* खांडसारी या गड के रूप में 


__ इसमें मेस्टा की फसल शामिल नहीं है, जिसके द्वारा सन्‌ 965-66 में ॥3 लाख . 
... गांठ प्राप्त होंगी ह द द 
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7. इन लक्ष्यों की पूर्ति के साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था 
आत्मनिर्भर हो जाएगी और प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलब्धि सन्‌ 960-6] के 6 ऑऔंस प्रति 
दिन से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 7.5 श्रौंस प्रति दिन हो जाएगी । कपड़े 
की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सन्‌ 960-6] के 5. 5 गज़ से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 
7 . 2 गज़ हो जाएगी । फलऔर सब्जियों-जैसे सहायक खाद्यों के उत्पादन पर, जिनके लिए 
मांग देश में लगातार बढ़ रही है, विशेष ज्ञोर दिया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 
लोगों को वतेमान की अपेक्षा अधिक सनन्‍्तुलित भोजन प्राप्त हो । “चाय, काफी, रबर, नारियल, 
सुपारी, तम्बाकू, काली मिर्च, इलायची और लाख-जैसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 
विद्येष उपाय किए जाएंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा के अर्जेन तथा बचत की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण 
हे । 

8. पशुपालन, दूध-व्यवसाय, मछलीपालन और वन-रक्षा के सुधार के लिए भी 
तीसरी योजना में बड़े-बड़े कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। सघन पशु-विकास के कार्य क्रम के 
अन्तर्गत पहले है ही स्थापित केन्द्र ग्राम-खंडों में से 55 का विस्तार किया जाएगा और महत्वपूर्ण 
नस्ल-क्षेत्रों में 38 नए खंड कायम किए जाएंगे । पशु-अस्पतालों और आऔषधालयों की संख्या 
4, 000 से बढ़ा कर 8,000 की जाएगी और पशुओं की महामारी का निवारण करने के 
लिए पहले से ही जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा । ऊन का उत्पादन 
7 करोड़ 20 लाख पौंड से बढ़ा कर 9 करोड़ पौंड किया जाएगा। दूध का उत्पादन 2 करोड़ 
20 लाख टन से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख टन किया जाएगा । एक लाख से ज्यादा आबादी- 
वाले 55 शहरों में दूध उपलब्ध करने की नई योजनाएं हाथ में ली जाएंगी । 8 ग्रामीण 
मकक्‍्खन-उत्पादन-केन्द्र, 4 दूध-उत्पादन-कारखाने और 2 पनीर-कारखाने लगाए जाएंगे । 
मछली का उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ा कर 8 लाख टन किया जाएगा, 4,000 मछली 
पकड़नेवाली नौकाओं में मशीनें लगाई जाएंगी और 35 बड़े पोत देश के मछली पकड़नेवाले 
बेडे में जोड़े जाएंगे । जंगलों को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा; 7,00, 00 0 
एकड़ क्षेत्र में आथिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष लगाए जाएंगे; 6,00,000 एकड़ क्षेत्र के 
उजाड़प्राय जंगलों को फिर तरोताज्ा किया जाएगा और 2, 00,000 एकड़ क्षेत्र में ग्राम- 
वर्ती जंगल लगाए जाएंगे । इस मद में पूंजी-विनियोग करने से पहले सारे देश का सर्वेक्षण 
इस दृष्टि से किया जाएगा कि इमारती लकड़ी और लुगदी पर आधारित बड़े पैमाने 
के उद्योगों के विकास की क्षमता देश में कहां तक है । 


उद्योग 


9. तीसरी योजना में मूलभूत महत्व का कार्यक्रम उद्योगों के विस्तार से सम्बद्ध है 
खास तौर पर, पूंजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों के विस्तार से । इसमें मशीन-निर्माण 
और प्रबन्ध-सम्बन्धी कुशलता, तकनीकी जानकारी और डिज़ाइन-क्षमता पर विशेष ज़ोर 
दिया गया है । इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, पर योजना के 
ढांचे के भीतर निजी क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाने की आशा की जाती है । 
संगठित निर्माण उद्योगों के विशुद्ध उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा सन्‌ 960-6] के 
एकदशमांश से भी कुछ कम से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में करीब एक-चौथाई हो जाने की 
झ्राश्ा है और इसका एक बड़ा अंश पूंजीगत और उत्पादक सामान होगा । उद्योगों गौर खनिज 
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पदार्थों के विकास के लिए योजना में ,882 करोड़ रु० का एक कार्यक्रम है, परन्तु अभी 
वित्तीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में ,520 करोड़ रू० की ही की गई है । इसके अतिरिक्त, 
आशा की जाती हैँ कि निजी क्षेत्र 050 करोड़ रु० की व्यवस्था करेंगा। साथ ही, आशा 
की जाती है कि युद्ध से पूर्व के कुछ उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुरानी मशीनों की जगह 
नई मशीनें लगाने की मद में होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र लगभग 50 
करोड़ रु० की व्यवस्था करेगा । 

20. सम्पूर्ण तीसरी योजना में उन उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है, जो 
अर्थव्यवस्था को आत्मचालित बनाने में सहायक हो सकते हैं---जैसें, इस्पात, मशीन-निर्माण 
और उत्पादक सामान । योजना में इन सामानों को खरीदने के लिए विदेशी सहायता पर 
यथाशी ध्र कम-सें-कम निर्भर रहने की स्थिति पैदा करने और निर्यात के श्राधार को विस्तृत 
करने की प्रेरणा देने पर भी बल दिया गया हैँ। उपभोकता-सामान के उत्पादन को भी काफी 
बढ़ाया जाएगा, मुख्यतः निजी क्षेत्र में आशा की जाती हैं कि इन सबके फलस्वरूप औद्योगिक 
उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, पर इस वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण 
बात होगी, लोहा और इस्पात, मशीनों और रसायनों के क्षेत्र में विकास । इसकी एक झांकी 
निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है : 


तालिका-संख्या 6 
श्रौद्योगिक उत्पादन का सूचनांक* 








(4950-5--00) 

7960-67. की 

वर्ग 960-6 4965-66. श्रपेक्षा 4965-66 

में प्रतिशत वृद्धि 

मम ला मम नल ल पक अबतक लक कमी अल कक हि डक, 
सामान्य सूचनांक 94 , 329 70 
सूती वस्त्र 33 द 57 8 
लोहा और इस्पात | 238. 637 68 
मशीनें (सब तरह की ) 503 ], 22 4 ह 43 
रसायन द 288 720 50 








जैसा कि पहले कहा गया है इस सूचनपत्र में कई नए उद्योगों को शामिल नहीं किया 
गया है और भ्ब इस पर पुनविचार किया जा रहा है। 
..__ 2. तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जो बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शामिल की 
गई हूँ, वे धातु-शोधन, श्रौद्योगिक मशीनों, मशीनी ओऔज्ञारों, उर्वरकों, बुनियादी रसायनों 
और अन्तरायकों, आवश्यक औषधों तथा पेट्रोल-शोधन से सम्बद्ध हैं। लोहा और इस्पात 
के मामले में कुल क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य हैं, । करोड 2 लाख ठन इस्पात की सिल्लियां 








ञ्ु * रे हरी सचनांक ही ह 8... 7 ७७७॥॥७॥७॥७॥७७ए७एाणा७ ० मु] 
ये सूचनांक वस्तुतः सरकारी सूचनांक ही हैं, सिवाय इसके कि तुलना का आधार 
सन्‌ 495] के कलंडर-वर्ष से बदल कर सन्‌ 4950-5 का वित्तीय वर्ष कर विया 
गया. है, ताकि योजनाकाल में हुए विकास को आंकने में सुविधा हो । है 
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और 5 लाख टन कच्चा लोहा । इन लक्ष्यों की पूति 59 लाख टन क्षमता क राउरकेला, 
भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित सरकारी इस्पात के कारखानों से होगी । बोकारो में स्थापित 
किए जा रहें चौथे इस्पात के कारखाने से भी इसमें मदद मिलेगी । निजी क्षेत्र में भी इस्पात- 
विषयक क्षमता का कुछ विस्तार होगा । इस विस्तार का मुख्य साधन स्क्रेप पर आधारित 
बिजली की भट्ठियां होंगी, जिनसे पुनरावेष्टन के लिए बिलेटों की आपूर्ति बढ़ जाएगी । आशा 
की जाती हैँ कि करीब 2,00,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन नीची शैफ्ट की भट्ठियों में 
होगा, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकेन्द्रित आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव हैं । औज़ार, 
मिश्रित धातु, और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी 
गई है और यह भ्राशा की जाती हैं कि 2,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य सन्‌ 965-66 
तक पूरा हो जाएगा । अलौह धातुओं के क्षेत्र में, योजना का लक्ष्य 80,000 टन 
अल्युमीनियम का उत्पादन करने का है और देश में पहला जस्ता पिघलानेवाला 
कारखाना लगाने का है, जिसकी क्षमता 5,000 टन की होगी । तांबे का उत्पादन 
8, 900 टन से बढ़कर 20,000 टन हो जाने की आशा है । 


22. तीसरी योजना की अवधि की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, मशीन-निर्माण 
और इंजीनियरी-उद्योगों का विकास | मशीन-निर्माण के लिए विशेष रूप से आवद्यक 
ढलाई-गढ़ाई की क्षमता का तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर विकास किया 
जाएगा । रांची के पास एक भारी मशीनी संयन्त्र लगाया जा रहा हैँ, जिसकी उत्पादन-क्षमता 
पूर्ण विकास हो जाने पर 80,000 टन की होगी और यह प्रति वर्ष 40 लाख टन इस्पात- 
निर्माण की क्षमतावाले एक कारखाने की स्थापना के लिए अधिकांश ज़रूरी सामान तैयार 
करेगा । तीन भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सन्‌ 

977 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट के हिसाब से बिजली-उत्पादन-क्षमता बढ़ाने 
के लिए पर्याप्त बिजली-सम्बन्धी' उपकरण प्राप्त हो सकें । मशीनी औजारों के क्षेत्र में, मौजूदा 
मशीनी औज़ार-का रखानों का विस्तार करने और सरकारी क्षेत्र में दो नए संयन्त्र स्थापित 
करने की व्यबस्था है। निजी क्षेत्र में भी, मशीनी औज्ञारों के उत्पादन के पर्याप्त विस्तार की 
आशा है और मशीनी औज़ार के उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड़ रु० रखा गया है। मोटर- 
गाड़ी-उद्योग में 30,000 सवारी गाड़ियों और 60,000 व्यावसायिक गाड़ियों का लक्ष्य 


रखा गया है । 


23. अकार्बनिक उवरकों का उत्पादन नत्रजन के रूप में करीब ,0,000 टन से 
बढ़ा कर 8,00,000 टन किया जाएगा । फास्फेट्युक्त उर्वरकों के उत्पादन में भी पर्याप्त 
वद्धि करने का प्रस्ताव है । गन्धक-अ्रम्ल के उत्पादन का लक्ष्य 5 लाख टन और कास्टिक 
सोडा का 3,40,000 टन रखा गया है । कार्बनिक रसायनों, प्लास्टिक, रंजकों और औषधों 
का भी उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। सीमेण्ट के उत्पादन का लक्ष्य करोड़ 30 लाख 
टन रखा गया है और शोधक कच्चे तेल का करोड़ 0 लाख टन । तीसरी योजना में शामिल 
की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं: सनतनगर में संश्लेषित औषध-परियोजना, ऋषिकेश 
के पास एंटिबायोटिक्स संयन्त्र और केरल में फाइटो-केमिकल-परियोजना । उपभोक्‍्ता-सामान 
उद्योगों के क्षेत्र में, कपड़ा, कागज, चीनी, खाद्य तेलों, घड़ियों, इत्यादि की उत्पादन-क्षमता 


काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है । 
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24, तीसरी योजना के कुछ महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक लक्ष्यों की संक्षिप्त सूची नीचे दी 
जाती हैं 
तालिका-संख्या 7 


ग्रौद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य 
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वस्तु | इकाई 960-6।. 965-66 
इस्पात की सिल्लियां लाख ठन 35 92 
अल्युमीनियम हजार टन 8. 5 80 
डीजल इंजिन हज़ार (संख्या ) 66 
ट्रैक्टर हज़ार (संख्या) 2 ]0 
बिजली के तार (ए० सी० एस० ह 

आरण० कंडक्टर ) हज़ार टन 22 44 
नत्रजनयुक्त उर्वरक हज़ार टन नत्रजन ]70 800 
फास्फेटयुक्त उर्वरक हज़ार ठन पी: शो ५ 55 400 
गन्धक-अम्ल हज़ार टन 363 १,500 
कास्टिक सोडा हज़ार टन 00 34 
सीमेंट लाख टन 85 30 
पेट्रोल के उत्पादन लाख टन 57 8 
सशीनी औज़ार (वर्गीक्रित ) मूल्य लाख रुपयों में 550. 39,000. 
बाल और रोलर बियरिंग लाख (संख्या ) 29 40 
सूती वस्त्र (मिल का बना ) करोड़ गज़ 52. 7 580 
चीनी लाख टन 30 35. 
कागज़ और गत्ता हज़ार टन 350 700 
'बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र). हज़ार (संख्या) !,050 2,000 
सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र) हज़ार (संख्या) 297 700 
मोटरगाड़ियां हज़ार (संख्या) 3. 5 १00 


, खनिज पदार्थ 


25. तीसरी योजना में उद्योगों के विस्तार पर अधिक ज़ोर दिए जाने के कारण खनिज 
पदार्थों के विकास का एक सघन कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है कुछ खनिज पदार्थ ऐसे 
भी हैँ, जिनकी विदेशों में अच्छी खपत है और विदेशी मुद्रा-अ्र्जन के क्षेत्र में उनका । महत्वपृ्ण 
स्थान है । बिजली, रेलवे, इस्पात, सीमेंट तथा कुछ श्रन्य ऐसे उद्योगों के कायक्रम को देखते हुए 
जिनमें कोयले की बड़ी खपत होती है, तीसरी योजना में कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 970 लाख 
टन रखा गया है। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख 

टन रखा गया था। अब उसमे 370 लाख टन की वृद्धि करके उत्पादन' के इस लक्ष्य को 
पूरा करना होगा । इसके अश्रतिरिक्त 370 लाख टन में से 200 लाख टन सरकारी क्षेत्र 
व 38 मल बन, अवशलीलिल औरत कटनी डील अत 


+फसल-वर्ष, नवम्बर-प्रक्त बर से सम्बद्ध 40७४8: ७७७ 
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से और 70 लाख टन निजी क्षेत्र से आएगा । इस्पात और कच्चे लोहे के लिए प्रस्तावित 
लक्ष्यों को पूरा करने के हेतु करीब 2 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता पड़ने का अनुमान 
है । निर्यात के लिए करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता पड़ेगी । इस' आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए तीसरी योजना में खनिज लोहे की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य 3 करोड़ 
20 लाख टन' निश्चित किया गया है । बिजली के काम आनेवाले ताबे के वाषिक ,500 
टन उत्पादन के लिए नई तांबा-खानों की खोज और खुदाई की व्यवस्था की गई है । बिहार में 
पाइराइट की खानों की खोज, मध्यप्रदेश में हीरे की खानों के विकास, यूरेनियम काटने और 
उसके विधायन तथा मैगनीज़, बाक्साइट, जिप्सम और चूने के पत्थर की खानों की सघन 
खोज के लिए भी इस' योजना में व्यवस्था है । 


26. देश में खनिज तेल“साधनों की खोज और निकासी के काम को ऊंची प्राथ- 
मिकता दी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस-आ्रायोग अरब बड़े पैमाने पर काम करेगा, ताकि 
नए सुरक्षित भांडारों का पता लगे और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हो । खोदने का काम 
देश के अधिकांश आशापूर्ण तलछटवाले क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार 
की ओर से विदेशी कम्पनियों को तेल की इस खोज में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर शामिल 
होने के लिए आमन्त्रित किया गया है । आशा है कि अ्सम-आयल-कम्पनी और भारत-सरकार 
का संयुक्त उद्यम आयल इण्डिया” वाषिक 27.5 लाख टन्त कच्चा तेल का उत्पादन 
करने लगेगा | सन्‌ 962 में पहली बार सरकार उत्पादक के रूप में तेल-शोधन के क्षेत्र में 
प्रवेश करेगी । नूनमती और बरौनी के तेल-शोधन-केन्द्रों और गुजरात के परियोजित तेल- 
शोधन-केन्द्र के पूरा हो जाने पर स्वदेशी तेल-शोध-क्षमता में सरकार का हिस्सा 47 प्रतिशत 


हो जाएगा । ' 
ग्राम और लघु उद्योग 


27. बड़े उद्योगों के साथ-साथ, ग्राम और लघु उद्योगों का भी विकास किया जाएगा, 
जिससे रोजगार के अवसर मिलें और उपभोक्‍ता-सामान तथा कुछ उत्पादक सामान के उत्पादन 
में वृद्धि हो । लघु उद्योगों के क्षेत्र में पहले ही काफी प्रगति की जा चुकी है। लघु उद्योग 
आधुनिक टेक्नोलाजी और बिजली के उपयोग के लाभों को बढ़े हुए रोज़गार के अवसरों और 
छोटे व्यवसायियों तथा सहकारी समितियों के लिए अधिक अवसरों के लाभों को परस्पर 
जोड़ते हैं । तीसरी योजना में इन उद्योगों की और तेज़ प्रगति होने और कस्बों तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में इनके बड़ी मात्रा में फैलने की आशा है। ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के लिए 
सरकारी क्षेत्र में कुल 264 करोड़ रु० रखे गए हैं, जबकि दूसरी योजना' में इस' मद में 
करीब 75 करोड़ रु० खर्च किए गए थे । कुछ अन्य कार्यक्रमों -- जैसे, सामुदायिक विकास, 
विस्थापितों का पुनर्वास, सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण--से भी अतिरिक्त 
राशियां उपलब्ध होंगी । निजी क्षेत्र में पृंजी-विनियोग का अनुमान लगभग 275 करोड़ 
रु० है। छोटे उद्योगपतियों को बैकों से ऋण लेने के लिए सरकारी गारण्टी देने का भी अ्रस्ताव 
है । दूसरी योजना की अवधि में, जहां करीब 20 औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 
श्रनुमति दी गई थी, वहां तीसरी योजना की अवधि में 300 नई झद्योगिक बस्तियां स्थापित 
की जाएंगी । कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली, पानी और अन्य ग्रावश्यक सुविधाएं 
सुलभ हैं या निकट भविष्य में हो जाएंगी, वहां ग्रामीण ग्रौद्योगिक बस्तियां, भी स्थापित की 
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जाएंगी । खादी और ग्रामोद्योग-आ्रयोग कुछ चुनी ग्राम-इकाइयों में संगठित ग्रामीण 
विकास की और विशेष ध्यान देगा । ऐसी 3,000 ग्राम-इकाइयां तीसरी योजना की अवधि 
में शुरू की जाएंगी । हथकरघे, बिजली के करघधे और खादी उद्योगों-द्वारा कपड़े का उत्पादन 
सन 960-6[ के 235 करोड़ गज़ से बढ़ कर 965-66 में 350 कराड़ गज हो जान की 
आशा है। इसी तरह, कच्चा रेशम का उत्पादन 36 लाख पौंड से बढ़ कर 50 लाख पौंड 
हो जाएगा । नारियल-जटा और हस्तशिल्पों के कार्यक्रम भी संगठित और विस्तृत किए 
जाएंगे । 


बिजली 


28. बडे तथा लघ, दोनों तरह के उद्योगों के विकास के लिए, बिजली बहुत ज़रूरी 
है । इसलिए तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन को ऊंची प्राथमिकता दी गई है । बिजली 
के विकास का कार्य क्र--सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र मिलाकर---कुल ,089 करोड़ 
रु० का है। तीसरी योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन-क्षमता--उन योजनाओं-सहित, 
“ जो पहले से चालू हैं, जिनका निर्माण हो रहा हे श्रौर जिनकी जांच की जा रही है--- 34 
लाख किलोवाट तक बढ़ जाने की आशा है । इसमें से 27 लाख किलोवाट बिजली व्यावसा- 
यिक उपयोग में श्राएणी, जबकि दूसरी योजना के अन्त में कुल 57 लाख किलोवाट बिजली 
इस काम में ग्राती थी। अनुमान है कि 4,500 करोड़ किलोवाट-घंटा बिजली सन्‌ 965-66 
में पैदा होने लगेगी, जबकि सन्‌ 960-6] में ,985 करोड़ किलोवाट-घंटा' बिजली 














तैयार होती थी । संचरण-पथ क। विस्तार सन्‌ 960-6] के 84,000 सकिट-मील से बढ़ा कर _ 


सन 965-66 में ।,50,000 सकिट-मील में किया जाएगा। बिजलीवाले कस्बों और गांवों 
की संख्या सन 960-6] के 23,000 से बढ़ा कर सन्‌ 965-66 में 43,000 की 

जाएगी । आशा की जाती हैं कि अ्मली तौर पर 5,000 या इससे अधिक आबादी वाले सभी 
कस्बों और गांवों तथा 2,000 से 5,000 के बीच की आबादीवाले आधे कस्बों और गांवों 
को बिजली प्राप्त हो जाएगी। 3 लाख किलोवाट क्षमता का एक न्येष्टिक शक्ति-केद्र भी 
स्थापित किया जाएगा, जो तीसरी योजना की अवधि में . 5 लाख किलोवाट बिजली 
और शेष चौथी योजना के पहले वर्ष में उपलब्ध करेगा । परन्तु स्थापित उत्पादन-क्षमता 
का एक बड़ा हिस्सा 74 लाख किलोवाट तापीय संयन्तों से प्राप्त होगा और 5] लाख 
किलाँवाट पतबिजली-संयन्त्रों से । 


परिवहन और संचार-साधन 
29. पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने यह अच्छी तरह बता दिया है कि आर्थिक 


विकास में परिवहन और संचार-साधनों का कितना अधिक महत्व है । इस शीर्षक के 


अन्तर्गत जो कार्यक्रम हैं, उनकी कुल लागत ,655 करोड़ रु० आएगी, जबकि फिलहाल 


वित्तीय व्यवस्था ,486 करोड़ रु० की ही है । यद्यपि पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र 
में बहुत-सा रा पूंजी-विनियोग क्रिया गया था, तथापि तीसरी योजना में इसके भावी विकास 
के लिए एक ठोस कार्यक्रम रखा गया हैँ । रेलवे के विकास का कार्यक्रम सन 960-6। में 
माल-यातायात के परिमाण, ,540 लाख टन, के सन्‌ 965-66 में बढ़कर 2,450 लाख 
टन हो जाने के श्रनुमान पर आधारित हूँ। माल-यातायात में इस अतिरिक्त वृद्धि के 

लगभग 90 प्रतिशत भाग का श्रेय लोहा और इस्पात, खनिज पदार्थों, कोयला, सीमेंट और 


हि 
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रेलवे-स/मग्नियों के य'तायात को प्राप्त होने की आशा है। ,200 मील लम्बी नई रेल- 
लाइने बिछाने, , 600 मील लम्बी इकहरी लाइनों को दोहरा करने, डीज़ल और बिजली के 
इंजिन तैयार करने और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए, जिनका अ्रभी तक आयात हो रहा है, 
योजना में व्यवस्था की गई है । सड़क के कार्यक्रम में 25,000 मील लम्बी पक्की सड़कें 
बनाने की व्यवस्था की गई हैं । साथ ही, मौजूदा सड़कों का सुधार करने, जैसे पुल बनाना, 
टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना और सड़कों की दशा सुधारना, के लिए भी व्यवस्था की गई है । 
सड़क-परिवहन का काम, अ्रधिकांशत: निजी क्षेत्र में होगा । आशा है कि व्यावस।यिक गाड़ियों 
की संख्या सन्‌ 960-6व के 2.] लाख से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 3. 65 लाख हो 
जाएगी । सड़क-द्वारा माल-यातायात की मात्रा में अगले पांच वर्षो में 20 प्रतिशत वृद्धि 
होने की आशा है । योजना में बड़े और छोटे बन्द रगाहों के विकास और जहाज़रानी, अन्तर्देशीय' 
जल-परिवहन, असेैनिक हवाई परिवहन, डाक और तार तथा प्रसारण-सेवाओ्रों के विस्तार 
के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं । परिवहन और संचार-साधनों के क्षेत्र में, तीसरी 
योजना के अन्तर्गत, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थिर किए गए हैं, उनकी एक झांकी निम्नलिखित 
तालिका में प्रस्तुत है : 


तालिका-संख्या 8 
परिवहन और संचार-साधन 
965-66 


मद है इकाई 960-6॥ 
रलवे : । 
नई लाइनें मील 8007 ],2007* 
नई दोहरी लाइलनें मील ,300* , 6007* 
माल ले जाया गया लाख टन , 540 2,450 
सड़क और सड़क-परिवहन : 
राष्ट्रीय राजपथ-सहित पक्‍की सड़क हज़ार मील 44 69 
चाल गाड़ियां : 
व्यावसायिक गाड़ियां हज़ार (संख्या) 20 365 
यात्री गाड़ियां हज़ार (संख्या) 50 80 
माल ढोनेवाली गाड़ियां हज़ार (संख्या) 60 285 
जहाज़रानी : 
टन-भार लाख ग्रौस 9 0. 9 
रजिस्टर्ड टन 
बन्दरगाह : 
बड़े बन्दरगाह--क्षमता लाख टन 370 4907 
संचार-साधन : 
डाकघर हज़ार (संख्या ) 77 94 
तारघर हज़ार (संख्या) 6.5 8.5 
टेलीफोन हज़ार (संख्या ) 460 660 


+उल्लिखित वर्ष म समाप्त होनेवाली पांच वर्ष की भ्रवधि से सम्बद्ध 
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सामाजिक सेवाएं 


30. वज्ञानिक अनुसन्धान : वैज्ञानिक अनुसन्धान को, विशेषत: उद्योगों और कृषि 
के विकास पर गहरा प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धान को, सबल किया जाएगा | 
पेट्रोलियम-टेक्नोलाजी-जैसे क्षेत्रों में अनुसन्धान करने और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास 
तथा उत्पादन करने के लिए नई संस्थाएं स्थापित की जाएंगी | तीसरी योजना की अवधि 
में उद्योगों और कृषि की बेकार जानेवाली चीज़ों के उपयोग और उन्हें ठिकाने लगाने 
की समस्याओ्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों 
में बुनियादी अनुसन्धान की सुविधाएं बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। बिजली-उत्पादन 
के लिए न्यैष्टिक शक्ति के उपयोग और कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा-विज्ञान 
के क्षेत्र में आइसोटोपों के उपयोग की दिश्या में जो अमृल्य काम किया गया है, उसे और भी 
विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाएगा। आशा की जाती है कि परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान के इले- 
क्ट्रोनिक्स-विभाग का उत्पादन-अनुभाग तीसरी योजना की अवधि में 8 करोड़ रु० मूल्य 
के उपकरण तैयार करेगा । भारतीय परिस्थितियों और यहां उपलब्ध सामग्रियों के अ्रनुकुल 
प्रोटोटाइप न्यैष्टिक शक्ति-केद्धों का डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने की 
श्रोर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चौथी योजना की अ्रवरधि में देश को न्यँप्टिक शक्ति- 
केद्रों के डिज़ाइन तैयार करने श्रौर उनके निर्माण के मामले में विदेशों से परामर्श लेने 
की बिल्कुल ही जरूरत न॒पड़े | चूंकि उच्च किस्म के थोरियम का संसार का सबसे बड़ा 
भांडार भारत में है, इसलिए अनुसन्धान और विकास का काम इस दीघविधि-उद्देश्य 
को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए कि बिजली के रूप में प्रयुक्त होने-योग्य विकास 
थोरियम का करना है । 








3. तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण : तकनीकी शिक्षा का देश के भ्रौद्योगिक और 
कृषि-विकास के कार्यक्रम से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यह भ्रनुमान लगाया गया है कि तीसरी 
योजना के लिए कुल ,5,000 और चौथी योजना के लिए 2,00,000 प्रशिक्षित इंजी- 
नियरों की आवश्यकता होगी । तीसरी योजना में इंजीनियरी से सम्बद्ध धन्धों के लिए 
करीब 8,0,000 कुशल कर्मचारियों की और गैर-इंजीनियरी धन्धों के लिए करीब 
4, 60, 000 कुशल कर्मचारियों की ज़रूरत होगी | चौथी योजना की अ्रवधि में यह ज़रूरत 
बहुत ज़्यादा होगी । इस मांग को पूरा करने के ख्याल से इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश- 
क्षमता को 3,860 से बढ़ा कर 9,40 किया जाएगा श्र पालिटेक्निकों की संख्या 
25, 570 से बढ़ा कर 37,390 की जाएगी । इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की अंशकालीन 
श्ौर पत्र-व्यवहार-द्वारा पढ़ाई भी शुरू की जाएगी । शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण-संस्थाप्रों 
की संख्या भी सन्‌ 965-66 तक बढ़ा कर 38 कर दी जाएगी और रोज़गार में लगे 
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कारखाना के भीतर और सायंकालीन कक्षाएं चलाई 
जाएंगी। कुशल कर्मचारियों और शिल्पियों के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का प्रबन्ध 
करने के लिए तीन मौजूदा केद्धीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की शक्ति दुगूनी कर दी जाएगी 
और तीन नई संस्थाएं कायम की जाएंगी । इन संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर निकलनेवाले 
: शिक्षकों की संख्या करीब 8,000 तक हो जाने की आशा है। कृषि-कालेजों की प्रवेश-क्षमता 
0600 से बढ़ा कर 6,200 और पशु-चिकित्सा-कालेजों की प्रवेश-क्षमता ,300 से बढ़ा 
कर ,460 की जाएगी | क्‍ द 
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ऊपर उल्लिखित इंजीनियरी और तकनीकी कर्मचारियों के अ्रतिरिक्त जिन अन्य' 
श्रेणियों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है, उनमें शामिल है: वैज्ञानिक, 
शिक्षक, संख्या-शास्त्री, प्रशासक, प्रबन्धक और सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के लिए 
तथा सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों के लिए कर्मचारी-मण्डल । सभी 
वर्गों के शिक्षकों के लिए, विशेषतः विज्ञान के शिक्षकों के लिए, दूसरी योजना की अवधि में 
जहां कमी अनुभव की गई थी, वहां अ्रब अधिक प्रशिक्षण-सुविधाएं रखी गई है। तीसरी 
योजना में करीब 59,000 अतिरिक्त कमंचारियों को खण्ड-विकास-भ्रधिकारी; कृषि, 
पशुपालन, उद्योग, सहकारिता और पंचायतों के विस्तार-अ्धिकारी; ओवरसियर, सामाजिक 
शिक्षा-संगठनकर्ता, ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविका के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा । सह- 
कारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ श्रेणियों के कर्मचारियों की अतिरिक्त 
आवश्यकता 4,000 के आस-पास होगी । महिलाओं, बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए 
विविध कल्याण-कार्यक्रमों को अंजाम देने के हेतु करीब 3,000 कार्यकर्ताओं और निरीक्षकों 
की आवश्यकता होगी । सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वैच्छिक 
संस्थाओं को करीब 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । पिछड़े वर्गों 
के कल्याण के लिए खण्ड-विकास-अ्रधिका रियों, विस्तार-अ्रधिका रियों, ग्राम-सेवकों, चिकित्सा- 
करंचारियों और अन्य कार्यकर्ताओं की 74,000 से भी अ्रधिक संख्या में आवश्यकता 
होगी । तीसरी और चौथी योजनाओं में संख्या-शास्त्रियों की बड़ी संख्या में ग्रावश्यकता 
होगी और उन्हें विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं---जैसे, भारतीय अ्ंक-संकलन- 
संस्थान और क्ृषि-अनुसन्धान एवं अंक-संकलन-संस्थान--में प्रशिक्षित किया जाएगा । 
आद्योगिक संस्थाओ्रों के लिए भी प्रशासकीय और प्रबन्धीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या 
में आवश्यकता होगी तथा उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दूसरी योजना की अवधि में 
स्थापित संस्थाओं, कलकत्ता एवं अहमदाबाद में स्थापित होनेवाली नई संस्थाओं और 
बम्बई के औद्योगिक इंजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्थान में उपलब्ध की जाएंगी । 


32. सामान्य शिक्षा : तीसरी योजना में यों तो सभी स्तरों पर शिक्षा-सुविधाश्रों 
के विस्तार की बात सोची गई है, पर इसकी एक विशिष्ट बात है, 6 से ] वर्ष तक के 
सभी बच्चों के लिए सारे देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था । कुछ पिछड़े 
हुए इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मन्द गति को स्वीकार करते हुए, यह अनुमान 
लगाया गया है कि इस अवधि में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चों की संख्या में इस प्रकार 
वृद्धि होगी---6-! वय-वर्ग: 6. प्रतिशत से बढ़कर 76.4 प्रतिशत; ]+4 
वय-वर्गं: 22. 8 प्रतिशत से बढ़ कर 28. 6 प्रतिशत; और 4--7 वय-वर्गं:  . 5 प्रति- 
शत से बढ़ कर 5. 6 प्रतिशत । विद्यालयों में पढ़ रहें छात्रों की कुल संख्या सन्‌ 960-67 
के 4. 35 करोड़ से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 6. 39 करोड़ हो जाएगी । तीसरी योजना 
में अनमानतः 5.5। लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी । इसलिए शिक्षकों को 
प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का काफी विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयों 
में छात्रों की संघ्या सन्‌ 960-6] के 9 लाख से बढ कर सन्‌ 965-66 में 3 
लाख हो जाने की आशा है। तीसरी योजना में एक बडा काम वैज्ञानिक शिक्षा की 
सुविधाओं का विस्तार करने का है जिसका लक्ष्य यह होगा कि समस्त छात्रों में विज्ञान के 
छात्रों का अनुपात करीब 43 प्रतिशत हो जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान-शिक्षित लोगों की 
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फ. 


इंजीनियरी और अन्य तकनीकी संस्थाओं के लिए विज्ञान के शिक्षा-प्राप्त छात्र चाहिए 
और उद्योगों में वैज्ञानिक कर्मचारी चाहिए। गत: विज्ञान की शिक्षा का प्रसार ग्रावश्यक 
है । 

33. तीसरी योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होगी--चड़ी संख्या में छात्र 
वृत्तियों की व्यवस्था, जिससे प्रतिभाशाली युवा छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और 
कालेजों में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें । इस मद के अन्तर्गत अभी छात्रवत्तियों के लिए जितने 
धन की व्यवस्था है, तीसरी योजना में उसमें 0 करोड़ रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 


34. स्वास्थ्य और परिवार-श्रायोजन : स्वास्थ्य-सेवाशं के क्षेत्र में, तीसरी योजना 
का उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करना है। इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध आवासीय 
क्षेत्रों के आस-पास की सफाई, छुत की बीमारियों का नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाश्रों 
(प्रसूति-शिशु-कल्याण्‌, स्वास्थ्य-शिक्षा और पुष्टिकर भोजन-सहित) की व्यवस्था, 
परिवार-आरयोजन, और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण से है। मलेरिया 
उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा और चेचक तथा क्षय-रोग पर नियन्त्रण 
पाने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया जाएगा। विशेष रोगाकरान्त क्षेत्रों में हैजे 
के नियन्त्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरी योजना की प्रवधि में प्राथमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रों की संख्या 2,800 से बढ़ कर 5,000 और अस्पतालों में शब्याप्रों की संख्या 
,85, 600 से बढ़ा कर 2,40,00 की जाएगी | प्रैक्टिस कर रहे डाबटरों की संख्या 
70,000 से बढ़ कर 8,000 और नर्सों की संख्या 27,000 से बढ़ कर 45,000 
हो जाने की आशा है | इस योजना में शामिल शअ्रन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध 
देशी चिकित्सा-पद्धतियों के विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा, स्वास्थ्य-बीमा, विद्यालय-स्वास्थ्य- 
सैवा, प्रसूति एवं. शिशु-कल्याण तथा पौष्टिक भोजन से है। द 

35. आबादी में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण, तीसरी योजना में परिवार- 
ग्रायोजन-कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमों में इन बातों की 
व्यवस्था की गई है: (क) परिवार-आयोजन के लिए शिक्षा और प्रेरणा, (ख) सेवाश्रों 
की व्यवस्था, (य्) प्रशिक्षण, (घ) आपूर्ति, और (डः) अनुसन्धान । यह निश्चय किया गया 
है कि इस विषय का ठीक प्रकार से ज्ञान फैलाने और परिवार-झ्रायोजन को सफल 
बनाने मे गर-सरकारी संस्थाओं का पूरा-पुरा सहयोग लिया जाए। परिवार-श्रायोजन- 
विषयक गतिविधियों को सामान्य स्वास्थ्य-सेवाग्रों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा 
भ्रौर परिवार-आ्रायोजन-सेवाओं की--जिलमें वन्ध्याकरण की सुविधाएं भी शामिल 
हँ--चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्द्रों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परिवार-आ्रयोजन- 
केन्द्रों की संख्या ,649 से बढ़ कर 8,200 हो जाएगी । द 


36. ग्रामीण: जल-श्रापत्ति और स्थानीय विकास-कार्य : तीसरी योजना की द 
प्रारोम्भक रूपरेखा मे कहा गया था कि स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों 
के लिए ये तीन मुख्य सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए (क) पीने के पानी की 
व्यवस्था, (ख) प्रत्येक गांव को सबसे निकटस्थ मुख्य सड़क अथवा रेलवे-स्टेशन से जोडनेबाली 
सड़कों का तिर्माण, और (ग) ग्रामीण विद्यालय-भवनों की व्यवस्था, जो सामुदायिक केन्द्र 
और ग्राम-पुस्तकालय का भी काम दे सके | इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गांवों 
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में पीने के पानी की सन्‍्तोषजनक व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह विचार किया 
गया है कि ग्रामीण जल-आपूर्ति-के कार्यक्रम पर समस्त प्रयत्नों को केन्द्रित किया जाए। 
अन्य ग्रामीण सुविधाओ्ों की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों और जन-शक्ति 
के पूर्णतर उपयोग के लिए शुरू किए जानेवाले ग्रामीण कार्य्रमों-द्वारा की जाए । 


तीसरी योजना का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहां तक सम्भव हो सके, 
इस योजना के अन्त तक अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था अधिकांश ग्रामों में हो जाए । 
यह बात ज्ञात है कि इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं है और इसके लिए इस कार्यक्रम 
को पूरा करने में संलग्न सभी संस्थाओ्रों को सघन प्रयत्न करना होगा तथा उनके बीच 
प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना होगा । ग्रामीण जल-आपूर्ति की समस्या का सर्वेक्षण 
कई राज्यों में किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों में 
व्याप्त अवस्थाओं का उचित ध्यान रखते हुए, ग्राम जल-आपूर्ति के कार्यक्रम के लिए जो 
साधन रखें गए हैं, उनका इस्तेमाल (क) पिछड़े हुए इलाकों में, (ख) सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत न आनेवाले क्षेत्रों में, (ग) पूर्व-विस्तार-खण्डों में, और (घ) 
उन खण्डों में करने का इरादा है, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के पहले और दूसरे 
सोपान को पार कर चुके हैं । 


37. तीसरी योजसता में द्रत गति से बढ़नेवाली शहरी आबादी के लिए भी पर्याप्त 
जल-आपूर्ति का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी योजना में भ्रनुमानत: 2 करोड़ रु० की 
लागत की लगभग 664 जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी से सम्बन्धित योजनाओ्रों को हाथ 
में लिया गया था। इनमें से जो योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वे पूरी की जाएंगी और 
आगामी पांच वर्षों में कुछ नई शहरी योजनाएं शुरू की जाएंगी । 


38. आवास : आबादी के बढ़ने और शहरों की ओर लोगों का झुकाव होने के 
कारण आवास की समस्या पहले से ही बड़ी गम्भीर है तथा भविष्य में इसके और भी 
गम्भीर होने की आशंका है। स्पष्टतः इस समस्या का हल केवल सरकारी पूंजी-विनियोग 
से सम्भव नहीं है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकारी पूंजी-विनियोग की इसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका होगी । तीसरी योजना में उन उपायों का काफी विस्तार किया जाएगा, जिन्हें 
पहली दोनों योजनाओं के काल में अपनाया गया था। इसके साथ ही, यह योजना सरकार- 
द्वारा इस मद में किए गए पूंजी-विनियोग की उद्योगों के लिए स्थान चुनने और उन्हें 
फला कर कायम करने के बारे में उचित नीतियों का अवलम्बन' करके, महत्वपूर्ण 
शहरी क्षेत्रों की मास्टर योजना” तैयार करके और सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार 
के विभिन्न संस्थानों-द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय करके 
अनुपूर्ति करेगी। इसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि केन्द्र में और राज्यों में आवास- 
मण्डल कायम किएं जाएं, ताकि कम और मध्यम आय के अधिकांश लोग स्वयं अपने 
मकान बनवाने में समर्थ हो सकें। औद्योगिक श्रमिकों और कम आयवालों के आवास, 
'गन्दी बस्तियों की सफाई और उनका सुधार तथा भूमि प्राप्त करके उसका विकास करने 
के लिए दी जानेवाली वित्तीय' सहायता बढ़ा दी जाएगी । कई हहरों में नगर-ग्रायोजन' 
और नगर-विकास के तरीकों को हाथ में लिया जाएगा । कलकत्ता की कुछ अनिवार्य 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनके कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष 
समस्या उत्पन्न हो गई है, केन्द्रीय योजना में तो 0 करोड़ रु० की व्यवस्था की ही गई 
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है, पश्चिम-बंगाल की योजना में भी 0 करोड़ रू० रसो गए हैं । हसरी योजना में 
ग्रामीण आवास का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका सम्बत्ध सामदायिक विकास 


कक, 





सामान बनाने, नए मकान बनाने के लिए झ्ेत्रों का बिसतार करने आर रानि मिकी 
की आवास-अवस्थाओं में सुधार करने को ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा | 

39. सामाजिक कल्याण : सामाजिक बल्याण के क्षेत्र में जो विविध कार्यक्रम तैयार 
किए गए हैं, उनमें सबसे ऊंची प्राथमिकता शिशु-कल्याण-सेवाओं को दी गई है । यह निश्चय 
किया गया है कि समस्त कल्याण-कार्यक्रमों का स्पष्ट झुकाव शिशु-कल्याण की ओर होना 
चाहिए। इन कार्यक्रमों की एक विशिष्ट बात यह है कि रोगों का इलाज करने की अपेक्षा 
उनके निरोध पर अधिक बल देने का प्रस्ताव रखा गया है और तदनुसार न केवल अपंग 
बच्चों के मामले में ही, बल्कि सभी बच्चों के लिए शिशु-स्वास्थ्य-सेवा का संगठन किया 
जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर, बिखरी हुई सेवाओं को संगठित किया जाएगा। बच्चों में 
अपराध-वृत्तियों को रोकने के लिए राज्य-सरकारों को संस्थाएं स्थापित करने में सहायता 
दी जाएगी । बच्चों का भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग करने के रिवाज्ञ का कठोरता से 





मुकाबला किया जाएगा | भिक्षावृत्ति रोकने के कार्यक्रम में सबसे अधिक ज्ञोर बच्च 


द्वारा भीख मंगवाना रोकने पर दिया जाएगा। आरम्भ में यह कार्यक्रम बड़े शहरों, 
तीर्थस्थानों और पर्यटन-केन्द्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। महिलाओं के लाभ के लिए 
बनाए गए कार्यक्रमों में महिला-मण्डलों (स्थानीय स्वैच्छिक महिला-संस्थाओं ) को पुष्ट 
करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। पिछड़े हुए वर्गों के लिए दूसरी योजना में जो उपाय 
हाथ में लिए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 300 विशेष विकास-खण्ड 
परिगणित जातियों के लिए बनाए जाएंगे और वन-सहकारिता-संस्थाओ्रों के कार्यक्रम का 
विस्तार किया जाएगा । पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर, विशेषत: 


उन्हें आबाद करने के लिए दण्डकारण्य के विकास पर, पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा। द 


40. वैज्ञानिक अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण, इत्यादि 
कार्यक्रमों के लिए सामान्य शीर्षक सामाजिक सेवाएं और विविध' के प्रन्तर्गत कुल 7,526 
करोड़ रु० की आवश्यकता होगी । इसके मुकाबले में, भ्रभी वित्तीय व्यवस्था केवल ,300 
करोड़ रु० की हो सकी है। योजना को कार्यान्वित करते समय इस कमी को पुरा करने 
. की हर कोशिश की जाएगी । 











रोज़गार 

47. तीसरी योजन। में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनसे 40 लाख लोगों को 
रोज़गार के अवसर मिलने की आशा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आबादी में तीव्र 
वृद्धि होने के कारण तीसरी योजना के अन्तर्गत श्रमिक-वर्गे में नए-नए प्रवेश करनेवालों 
की संख्या 70 लाख तक होगी, यह बात खास ज़रूरी है कि रोज़गार के अवसर बढ़ाए 
जाएं। यह काम कुछ अंश तक, ग्राम और लघु उद्योगों तथा कृषि के विस्तार से पूरा. 
. हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विशेष 
कार्य-परियोजनाएं संगठित की जाएं । अपने वर्तमान प्रारम्भिक स्वरूप के अनुसार यह 
: कार्यक्रम तीसरी योजना के पहले वर्ष में औसतन एक लाख लोगों को एक वर्ष 
. में 00 दिन का काम दे सकेगा। आगे चल कर, योजना के अन्तिम वर्ष में, इस कार्य क्रम 
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से 25 लाख लोगों को काम मिल सकेगा । पांच वर्ष की अ्रवधि में इस कार्यक्रम पर 
कुल खर्च करीब 50 करोड़ रु० का.बैठेगा । । 

42. योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए 
स्वैच्छिक संस्थाओं के ज़रिए विद्येष प्रयत्न किया जाएगा। इन संस्थाओं को इस बात के 
लिए उत्साहित करना होगा कि वे केवल सामाजिक कल्याण पर ज़ोर देने के स्थान पर 
निर्माण-कार्य-जेसी सामाजिक-श्राथिक गतिविधियों पर ज़ोर दें। लोककाये-क्षेत्र-कार्य क्रम 
के ज़रिए इन संस्थाओं को इस बात के लिए सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों 
में कल्याणमूलक और उत्पादनमूलक, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से 
हिस्सा ले सकें । 

43. देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, तीसरी योजना में शामिल 
किए गए लक्ष्य किसी भी प्रकार ऊंचे नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं। इसलिए 
इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उपलब्ध साधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, 
अतिरिक्त साधनों की खोज करके और कायकुशलता बढ़ा कर इन लक्ष्यों को प्राप्त किया 
जाए । तीसरी योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारें 
इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगी श्जौर इस क्रम में परियोजनाओ्रों के विशुद्ध सन्तुलन- 
श्र सोपानीकरण तथा खज्चे पर पूरा-पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यह सम्भव है 
कि पूरे प्रयत्न के बावजूद कुछ परियोजनाएं चौथी योजना में चली जाएं, पर इस बात का 
पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य तक 
पहुंचने के लिए आवश्यक हैं और भर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें 
सुदृढ़ करने से श्र्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और आत्मचालित होगी, उन्हें अवश्य ही समय 
पर पूरा कर दिया जाए । 


राष्ट्रीय श्राय 


44. यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्यक्रम यदि 
समय पर पूरे हो जाएं, तो राष्ट्रीय आय में (सन्‌ 960-6 की कीमतों के आधार पर ) 
करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का विशुद्ध उत्पादन करीब 
25 प्रतिशत बढ़ जाएगा, खानों और कारखानों का उत्पादन करीब 82 प्रतिशत बढ़ेगा और 
अन्य क्षेत्रों का उत्पादन करीब 32 प्रतिशत बढ़ेगा । कृषि, खानों और कारखानों-सम्बन्धी 
ये अनुमान अधिकतर योजना में मिश्रित उत्पादन के लक्ष्यों पर आधारित हैं। परन्तु 
ग्रन्य क्षेत्रों के मामले में अप्रत्यक्ष अनुमान लगा सकना ही सम्भव है और कई 
मामलों में मूलभूत तथ्य सर्वथा अ्रपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय आय में अनुमानित 34 प्रतिशत 
की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कई कठोर शर्तें पूरी करनी होंगी । 
इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्ते का सम्बन्ध इस अवधि में किए जानेवाले कुल पूंजी- 
विनियोग से है । जैसा कि इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में संकेत किया गया है, तीसरी योजना 
में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं---विशेषत: उद्योग और परिवहन के अन्तगेंत-- 
उनके लिए योजना में श्रभी जितने वित्त और साधनों की व्यवस्था की गई है, उससे कहीं 
अधिक पूंजी-विनियोग की जरूरत पड़ेगी । साधनों के संग्रह में ज्यादा प्रयत्न करने से, जेसा 
कि निश्चित किया गया है, यह आशा की जाती है कि यह अ्रभाव की खाई कम हो जाएगी और 
सम्भव है कि पूरी तरह पठ भी जाए। फिर भी, मौजूदा अनुमान पर और पहले कही गई बातों 


$2 श तीसरी पंचव योजना 


को दृष्टि में रखते हुए, यह समझा जाता है कि तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय 
कम-सें-कम 30 प्रतिशत बढ़ेगी। यह राशि जो दूसरी योजना के अन्त में (सन्‌ 960-67 
की कीमतों के आधार पर) 4, 500 करोड़ रु० थी, तीसरी योजना क॑ श्रन्त तक करीब 
9,000 करोड़ रु० हो जाएगी । झ्राबादी के वरतंमान अनुमानों के आधार पर, प्रति व्यक्ति 
आय सन्‌ 960-67 के 330 रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में करीब 385 रु० हो 
जाएगी । 
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योजना के लिए वित्तीय साधन 29 


और दूसरी योजना में आगे बढ़ी । अब इसे द्गरुत गति से आगे बढ़ाना होगा । आबादी-सम्बन्धी 
नवीनतम प्रवृत्ति, जो कि जनगणना-द्वारा व्यक्त हुई, अगले 0 या 5 वर्षों के लिए हमारे 
काम को और अधिक कठिन बना रही है । इस स्थिति को देखते हुए समाज को अधिकतम 
प्रयत्त और त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 


58. सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति 7,500 करोड़ रु० की वित्त- 
व्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि वह इस क्षेत्र की सम्भावनाग्रों की सीमा की द्योतक है । 
जैसा कि पहले कहा गया है, तीसरी योजना में जिन तरीकों से बचतों का क्रमश: विस्तार 
किया जा सकता है, उनका गहन और निरन्तर अध्ययन आवश्यक है । योजना से बाहर 
के खर्चों की कड़ाई से जांच होती चाहिए; योजना के भीतरी और उससे बाहर के महों के 
खर्चे में मितव्ययिता अपनाने से विकास के लिए कुछ वित्तीय साधन सुलभ हो जाएंगे । दूसरी 
योजना के अनुभव ने यह बता दिया है कि कराधान के साधन वस्तुत: उससे भ्रधिक विस्तृत 
हैं, जिसकी इस समय कल्पना की जाती है । प्राविडेंट फंड, जीवन-बीमा का विस्तार तथा 
बचत को बढ़ावा देनेवाली इसी प्रकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा-योजनाएं साधनों की 
वृद्धि करनेवाले समर्थ उपाय है । आ्रावश्यकता इस बात की है कि देशव्यापी बचत- 
ग्रभियान चलाया जाए, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में । राज्यों में ऐसे कदम उठाए जा रहे है, 
जिससे स्थानीय स्वायत्त-शासन-संस्थाश्रों पर ग्रधिक ज़िम्मेदारी आए । भ्रगर इन संस्थाश्रों 
के द्वारा समाज को स्थानीय विकास के कार्यत्रमों में अधिक दिलचस्पी और हिस्सा लेने 
के लिए प्रेरित किया जाए, तो विकास के लिए अधिक साधनों का संग्रह किया जा सकता है। 


59. वित्तीय साधनों की सीमा कभी पूर्ण नही होती; यह प्रयत्नों के उस स्तर पर 
निर्भर करती है, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन, बचतों के संग्रह और उपभोग या 
प्राथमिकताविहीन पूजी-विनियोग में साधनों की खपत को रोकने के लिए वित्तीय एवं अन्य 
उपायों के लिए किए जाते है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 0 वर्षों में पर्याप्त पूजी-विनियोग 
हुआ है और इस बात के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे पर्याप्त बचत प्राप्त हो, 
जिसके आधार पर अधिक प्रगति की योजना बन सके। यथोचित समय पर विकास को अपने 
लिए वित्तीय व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए; पिछले पूंजी-विनियोग की बचत को आगे के 
विकास का एक साधन बनना चाहिए। यह बात ज़रूरी है कि कार्यान्विति के लिए अपनी 
परियोजनाओं को चुनते समय केन्द्रीय और राज्य-सरकारें हमेशा यह बात ध्यान में रखें 
कि इन पूंजी-विनियोगों से यथाशीघ्र फल-प्राप्ति हो । एक परियोजना को पूरा करने और 
उसे उत्पादन-योग्य बनाने में श्रगर अपेक्षाकृत थोड़ी देर भी हो जाए, तो पूजी-विनियोग 
के लिए जो साधन प्राप्त है, उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन थ्रा जाता है। अ्रसली बात यह है कि 
जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे-वैसे आ्रायोजन और उसकी कार्यान्विति के 
विभिन्न मह्दों में हुआ थोड़ा-बहुत सुधार भी संयुक्त रूप में बड़े परिणाम पैदा कर देता है । 
समस्या के इन पहलुझों पर पर्याप्त ध्यान देने से साधनों की वृद्धि, उस सीमा से आगे तक हो 
सकती है, जिनका इस समय निर्देश किया गया है । 


60. इस प्रकार, साधनों की समस्या प्रशासकीय और संगठन-सम्बन्धी दक्षता' के 
साथ सम्बद्ध है । अतिरिक्त साधनों की खोज, अनिवाय रूप से, निरन्तर और विस्तृत 
धरातल पर होती रहनी चाहिए । तीसरी योजना की महत्वपूर्ण कसौटियां दो हैं: (क) 
खाद्य और कच्चे माल का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ सकता है--अआवश्यकता इस बात की 


[30 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


है कि प्रगति विभिन्नताएूर्ण के बजाय एक ओर तथा प्रभावपूर्ण हो; श्रौर (ख) निर्यात की 
झ्राय में आवश्यक वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी शक्ति और उत्साह का उपयोग होता है । 
इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके वित्त की वर्तमान सीमाओं को पराश किया जा सकता 


| 
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द अध्याय 7 
तीसरी योजना के लिए मल्य-नीति 


किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मल्य-नीति को दो मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित 
करना होता है : (क) इस बात का निश्चय कि सापेक्षिक मूल्यों की गतिविधि उन प्राथमिकताश्रों 
और लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं, जिन्हें योजना में स्थान दिया गया है; और (ख) उन 
आवश्यक सामानों के मूल्य में ज़्यादा वृद्धि न हो, जो कम आमदनीवाले वर्गों के उपभोग- 
क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों ही बातों पर पहली और दूसरी योजनाञ्रों में जोर दिया गया 
था तथा इन योजनाओं की अवधि में अवांछनीय प्रवत्तियों को सधारने अथवा मध्यम मार्ग 
प्र रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे। फिर भी, पहली योजना की अवधि 
में मूल्य विस्तृत रूप से डांवाडोल हुए और दूसरी योजना की अ्रवधि में उनकी प्रवृत्ति ऊपर 
उठने की रही । तीसरी योजना के प्रारम्भ में, थोक मलयों के स्तर और जीवन-यापन का व्यय 
दोनों पहले से ही काफी ऊंचे हैं और यह अत्यन्त आवश्यक है कि तोसरी योजना में मद्रा 
स्फीति-विषयक दबाव न बढ़ें; साथ ही, समाज के विशेष निर्बल वर्गों का जीवन-स्तर 
सुरक्षित रहे । 


पहली योजना में मूल्य 
2. अगले पृष्ठ की तालिका (संख्या ) में पहली योजना की अवधि में मूल्यों की 
प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं। योजना के अन्त में थोक म्‌ल्‍यों का सूचनांक मार्च 957 की श्रपेक्षा 
करीब 22 प्रतिशत कम था । परन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह तुलना बहुत-कुछ 
अमपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा-स्फीति के दबाव सन्‌ 957 में कोरिया की लड़ाई के कारण बहुत ही 
अधिक थे । सन्‌ 950 के मुकाबले में, मूल्यों के सामान्य सूचनांक सें गिरावट कम थी--- 
करीब 8प्रतिशत; खाद्य-सामप्रियों के मूल्यों में करीब 4 प्रतिशत गिरावट झ्राई थी, कुछ अन्य 
वर्गो--जैसे, ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्निग्ध पदार्थों तथा उत्पादन-साम ग्रियों--के मल्य में 
वृद्धि परिलक्षित हुई । कोरिया को लड़ाई खत्म होने और सन्‌ 95 में सरकार-द्वारा की गई 
मुद्रा-स्फीति-विरोधी वित्तीय एवं मुद्रा-विषयक कार्रवाइयों के कारण मूल्यों में उल्लेखनीय 
गिरावट आई--सूचनांक मार्च 7954 के 25.2 से गिर कर मार्च 952 में 99.9 पर 
आरा गया। अगले दो वर्षों तक सूचनांक कमोबेश इसी स्तर पर रहा । सन्‌ 953-54 में 
बढ़िया फसल होने के कारण मल्यों में तेज़ी से गिरावट आई--खास तौर पर खाद्यान्नों 
के मूल्यों में; खाद्यान्नों के मूल्यों का सूचनांक मार्च 953 के 02. 2 से गिर कर एक साल 
बाद 98. 6 ही गया और मार्च 4955 में 82. 9। इस परिस्थति को देख कर ही योजना 
के व्यय की सीमा में वृद्धि की गई और सरकारी खाते में खाद्यान्नों की कुछ खरीद हुई । 
जुलाई 955 तक मूल्यों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ी । योजना के बाकी 
समय में यही प्रवृत्ति जारी रही। माचे 956 में थोक मूल्यों का सूचनांक 98. 3, 
अर्थात्‌ सन्‌ 952-53 के स्तर से कुछ ही नीचा था । द 
... 3. श्रमिकों के अखिल भारतीय जीवन-याप्रन-व्यय का सूचनांक ([949«00) 
माच 95] में 03 था। वषे-प्रति-वर्ष इसमें काफी परिवर्तन होते रहे और मार्च 955. 
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34 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


में यह गिर कर 94 तक पहुंच गया, पर योजनाकाल के अन्त तक यह फिर बढ़ कर 009 

गे गया। पांच वर्षों की अवधि में सूचनांक में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, पर पहली योजना 
के समाप्त होने से पहले ही ऊपर उठने की प्रवत्ति आरम्भ हो चुकी थी | मार्च 957 के 
ग्रन्त तक समाप्त होनेवाले 2 महीनों में सूचनांक में 6 प्रतिशत से कुछ अ्रधिक वृद्धि हुई । 


4. यह सही है कि पहली योजना के आरम्भ-काल में मूल्यों का स्तर अ्नावदयक 
रूप से ऊंचा था और उसमें सुधार करनेवाली गिरावट जरूरी थी, पर इसमें कम सन्देह की 
गुंजायश है कि योजना के मध्य-काल में अनाजों के मूल्य में जो गिरावट आई, वह आवद्यकता 
से अधिक और हानिकारक थी । इस गिरावट की प्रवृत्ति को ठीक समय पर रोका नहीं जा 
सका, क्योंकि बहुत समय तक इस बात में सन्देह रहा कि वह उचित स्तर कौन-सा होगा, 
जहां सरकार को खरीदारी करनी चाहिए । 


दूसरी योजना में मूल्य 


5. दूसरी योजना की अवधि को मूल्यों में वृद्धि की अवधि माना जाता है, हालांकि 
इस मूल्य-वृद्धि का कुछ अंश पहले की गिरावट के सुधार के रूप में था। पांच वर्षों की अवधि 
में, थोक मूल्यों के सामान्य सूचनांक में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई; सामूहिक रूप से 
खाद्यान्नों के मूल्य में करीब 27 प्रतिशत की, औद्योगिक कच्ची सामग्रियों के मूल्य में 45 
प्रतिशत की और उत्पादक सामान के मूल्य में 25 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई । 
अगली तालिका-संख्या 2 में इसकी एक झांकी प्रस्तुत की गई है । 


6. स्पष्ट है कि अनाजों का सूचनांक, जो मार्चे 956 में 00 से नीचे था, अगले 
तीन वर्षों में तेज़ी से ऊपर उठा । दालों की भी यही प्रवृत्ति रही । 967 में अनाजों का 
सूचर्नांक वापस 00 पर आ गया और दालों का 93 पर। खाद्य पदार्थों के अन्य भ्रंगों 
के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, वही इस वर्ग की चीज़ों के मूल्यों की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति _ 
के लिए ज़िम्मेदार है। खाद्यान्नों की सापेक्षिक कमी दूसरी योजना के प्रारम्भिक काल में 
मूल्य-वृद्धि का प्रधान कारण थी । योजनाकाल के उत्तराद्ध में, मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति 
का सुख्य कारण क्ृषि-सम्बन्धी कच्चे माल की कमी था। मार्च 959 के बाद थीक म॒ल्यों 
के सूचनांक में जो 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके दो-पंचमांश का श्रेय कच्चे सामान 
के मूल्यों में वृद्धि को और बाकी दो-पंचमांश का श्रेय उत्पादक सामान के मूल्यों में वृद्धि 
को था--आंशिक रूप से यह कच्चे सामान के मल्यों में वद्धि का परिणाम था । 


. 7. दूसरी योजना की अवधि में थोक मूल्यों की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति 
का मुख्य कारण, निस्सन्देह, आबादी और म॒द्गाजन्य झाय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग का बढ़ता 
हुआ दबाव था। आपूर्ति-विषयक तत्वों ने भी समय-समय पर अपना हिस्सा अदा किया । 
सन्‌ 957-58 में गत वर्ष की अपेक्षा खाद्यान्नों का उत्पादन 60 लाख टन कम हुआ । 

फिर, 959-60 में भी गत वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन कम खाद्यान्न-उत्पादन हुआ । 
. उस वष पिछले वर्ष की तुलना में कपास का उत्पादन 8 प्रतिशत कम, पटसन का उत्पादन 
. 42 शअतिशत कम और तेलहन का उत्पादन करीब 8 प्रतिशत कम हुआ । कृषि-उत्पादन 

को इन कमियों और अस्थिरताओं ने सम्पूर्ण रूप में मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । 
. इसरी योजना के अन्त में खाद्यान्न-मूल्यों का स्तर बहुत ऊंचा तो नहीं कहा जा सकतो, पर 
. यह मानना पड़ेगा कि दूसरी योजना की अवधि में इन मूल्यों में कई बड़े उलट-फेर हुए।. 


तीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति 35 


दरअसल, अगर सन्‌ 960-67 के खाद्यान्न-मूल्यों के औसत स्तर की तुलना सन्‌ 955- 
56 के औसत स्तर से की जाए, तो वृद्धि 37 प्रतिशत तक ठहरती है। बाद में खाद्यात्रों 
के मूल्यों में जो श्रपेक्षाकत स्थिरता आई, वह बहुत-कुछ पी० एल० 480 के आयातों 
के कारण थी । 

8. थोक मूल्यों की तरह ही, श्रमिक-वर्ग के जीवन-यापन-व्यय का सूचनांक भी 
दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में ऊपर उठने की प्रवृत्ति.दिखाता रहा । यह सूचनांक 
(949- 00), जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में 00 था, योजना के अन्त में 24 
पर आ पहुंचा । योजनाकाल के पूर्वारद्धे में सूचनांक में वृद्धि मुख्यतः खाद्य पदार्थों के मूल्यों 
में वृद्धि के कारण हुई | परन्तु अन्तिम दो वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्यों में जो अपेक्षाकृत 
स्थिरता आई, वह जीवन-यापन-व्यय को ऊपर चढ़ने से न रोक सकी । इसका कारण यह 
है कि खाद्य-वर्ग में खाद्यान्नों के अतिरिक्त कुछ पदार्थों और जीवन-यापन-व्यय के वाई अन्य 
तत्वों के मूल्य में वृद्धि होती रही । 

9. दूसरी योजना का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है कि अगर ठोस पूंजी- 
विनियोग का कार्यक्रम हो, तो मूल्यों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सम्भावनाएं इस बात 
पर निर्भर करती हैं कि क्ृषि-उत्पादन, अर्थात्‌ खाद्य-पदार्थो और कच्चे माल का उत्पादन, 
किस हद तक बढ़ाया जा सकता है । अगर श्रर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीत्र करना 
है, तो उद्योग, खनन और परिवहन को शी घ्रतासे विकसित करता होगा । पर इस समस्त 
विकास का आधार निश्चय ही एक अविक दक्षतापूर्ण एवं प्रगतिशील कृषि होता चाहिए । 
इससे यह परिणाम भिकलता है कि चूंकि क्रुषि-उत्पादन अनिश्चयपूर्ण वर्षा पर निर्भर 
करता है, इसलिए द्रुत उद्योगीकरण का कार्यक्रम श्राथिक अस्थिरता पैदा किए बिना तभी 
पूरा किया जा सकता है, जब सरकार के पास समय-समय पर होनेवाली कमियों को पूरा 
करने के लिए पर्याप्त स्टाक हो। इसके अलावा कृषि-उत्पादनों के मूल्यों पर ऋतु और ग्रदेश- 
विषयक गम्भीर विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, जो कि अक्सर सट्ठेबाज़ी से सम्बद्ध संचय के 
कारण और भी उभड़ती हैं। सरकार न्यायपूर्ण ऋय और विक्रय के द्वारा इन विभिन्नताओं 
को कम कर सकती है । 


तीसरी योजना के लिए दृष्टिकोण 


0. अब प्रश्न यह है कि तीसरी योजना के लिए मूल्यों के बारे में दृष्टिकोण क्‍या 
हो ? स्पष्टत: एक विकासशील गअथेव्यवस्था में मांग-विषयक तत्वों का रुख ऊपर की ओर 
होना चाहिए। योजना में यह कल्पना की गई है कि पूंजी-विनियोग के वर्तेमान स्तर 7 प्रतिशत 
को बढ़ा कर पांच वर्ष की अ्रवधि के अन्त तक लगभग 4 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे 
मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी और इसके मुकाबले में सामात की अतिरिक्त आपूर्ति करनी होगी । 
पूंजी-विनियोग की परिवरद्धित राशि के लिए वित्तीय उपायों से वित्त की व्यवस्था करनी होगी 
जिसके फलस्वरूप कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि होगी । योजना के फलस्वरूप बचत में 
अधिक वृद्धि होगी । एक बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता की कल्पना तो की ही गई है, पर 
यह ज़रूरी होगा कि स्वदेशी बचतों के वर्तमान स्तर 8. 5 प्रतिशत को बढ़ा कर आगामी 
पांच वर्षों में करीब . 5 प्रतिशत तक ले जाया जाए। परन्तु यदि सब प्रकार की उपभोक्‍कता- 
सामग्रियों की मांग पूरी करनी पड़े, तो यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता; कम जरूरी 
उपभोक्ता-सामग्रियों के उपभोग पर बन्धन लगाना ही होगा, ताकि योजना के पूंजी-विनियोग 
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के कार्यक्रमों के लिए साधन मिल सके । इसके अतिरिक्त, इस समय विदेशी मुद्रा-सुरक्षित 
कोश के सम्बन्ध में स्थिति दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक पेचीदा है। दूसरी योजना में 
पूंजी-विनियोग में वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति-विषयक जो दबाव बढ़ा था, उसके एक अंश 
को विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से धन निकाल कर प्रभावहीन कर दिया गया था। तीसरी 
योजना में धीमापन लानेवाला यह तत्व उपलब्ध नहीं है। दरअसल, तीसरी योजना की 
यह मांग है कि निर्यात बढ़ाने के लिए पृ्णतम प्रयत्न किए जाएं। इससे निर्यात होने-योग्य 
वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आएगी और अपने देश में उनकी खपत कम हो जाएगी । 


. जहां तक आपूर्ति का सम्बन्ध है, बुनियादी तौर पर आ्रावश्यक उपभोक्‍कता- 
वस्तुओं और कच्ची सामग्रियों के उत्पादन के बारे में योजना के लक्ष्य स्वदेशी उपभोक्‍ता 
और निर्यात की सम्भावित जरूरतों की सावधानीपूर्वक जाच करने के बाद निश्चित किए 
गए 'है । खाद्यान्न के उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ताकि न केवल आबादी 
और आय के बढ़ने से पैदा हुई मांग को पूरा किया जा सके, बल्कि खाद्यान्नों-सम्बन्धी वतेमान 
कमी भी पूरी हो, जिसकी पूति अभी आयात-द्वारा की जाती है। चावल और गेहूं के उत्पादन 
में बड़े पैमाने पर वृद्धि की व्यवस्था इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर की गई है कि आय- 
वृद्धि के साथ-साथ लोग घटिया अनाजों के स्थान पर बढ़िया अनाज लेना पसन्द करते है । 
कपास के उत्पादन में 37 प्रतिशत, तेलहन में 38 प्रतिशत और चीनी में 25 प्रतिशत वृद्धि 
की बात सोची गई है। प्रति व्यवित कपड़े के उपभोग में वृद्धि की व्यवस्था इस प्रकार की 
गई है कि उसकी मात्रा सन्‌ 960-6 के 5. 5 गज़ से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 7. 2 
गज तक पहुंच जाए। कारखानों, बिजली के करघों और हथकरघों के कपड़े का उत्पादन 
25 प्रतिशत बढ़ाने का विचार है। योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो स्वरूप 
रखा गया है, उसमें पूंजी-विनियोग में बड़ी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग में 
थोड़ी-बहुत वृद्धि होगी ही । इस तथ्य से कि तीसरी योजना के शुरू में सरकार के पास करीब 
28 लाख टन खाद्यान्न और आगामी कुछ वर्षो में पी० एल० 480 के अच्तर्गत . 44 
करोड़ (मीट्रिक) टन गेहूं आएगा, यह आशा बंधती है कि गेहूं का भाव--और कुछ सीमा 
तक, एक वर्ग के रूप में खाद्यान्नों का भाव--श्रगले कुछ वर्षो में विशेष नही चढ़ेगा, बशतें कि 
वर्षा की स्थिति बहुत ही बिगड न जाए । 


“ 2. पिछले कुछ वर्षो में देश की उत्पादन-क्षमता कृषि और उद्योग, दोनों ही 
क्षेत्रों में काफी बढ़ी है। तीसरी योजना में उर्वेरकों की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की आशा 
की गई है । सिचाई की सुविधाओं के उपयोग में देर न होने की व्यवस्था की जा रही है। 
ओऔद्योगिक उत्पादन पिछले कुछ वर्षो में प्रभावपूर्ण ढंग से बढ़ा है और यद्यपि आयातित 
कच्ची सामग्रियों और उपकरणों के मामले में कठिनाइयां बनी रहेंगी, फिर भी कुल मिला 
कर योजनाकाल के लिए स्थिति आशाजनक है। योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों 
का सग्रह करने की योजना एक सीमित क्षेत्र में घाटे की ग्रर्थव्यवस्था आवश्यक कर -देती 
है; इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में मुद्रा-उपलब्धि 
में वृद्धि उत्पादन की वास्तविक आवश्यकत्ताओं तक सीमित रहे । इस प्रकार, योजना मुद्रा- 
स्फीति के दबावों को कम करने, और झ्रावश्यक मांगों की वृद्धि तथा उनके अनुक ल आपूर्तियों 
की उपलब्धता के बीच सच्तुलन कायम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार 
की गई है । 
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3. इस प्रकार के सन्तुलन और बचावों के बावजूद उल्लेखनीय--औौर गड़बड़ी 
पैदा करनेवाली भी--मूल्य-वृद्धि की सम्भावनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा 
सकता। पहली बात तो यह, कि वर्षा-सम्बन्धी अनिश्चितता पूर्ववत्‌ विद्यमान्‌ है। किसी 
वर्ष कुषि-उत्पादन में यदि 5 प्रतिशत भी कमी आ जाए, तो विकी-योग्य श्रतिरित सामभरियों 
में काफी कमी आ जाएगी और अनुपात से कहीं अधिक मूल्य बढ़ जाएंगे। दूसरी 
, बात यह, कि योजना में उपभोग परजो विभिन्न बन्दिशें लगाई गई हैं, उनका सदा पूरा-पूरा 
पालन नहीं भो हो सकता है; परिणामस्वरूप, योजना-अवधि के एक अंश में ज़रूरत से 
: ज्यादा मांगें बनी रह सकती हैं। तीसरी बात यह, कि यद्यपि योजना का लक्ष्य विभिन्न 
क्षेत्रों में विकास की गति में सच्तुलन स्थापित करना है, तथापि कभी-कभी असन्तुलन पंदा 
होना लगभग निश्चित है; विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी-विनियोग और उत्पादन का मिश्चय 
वस्तुतः ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता । फिर विभिन्न स्तरों पर ब्रुटियां रह जाने की भी 
पूरी सम्भावना है। 


4. इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तीसरी योजना की झ्वधि में मूल्यों 
पर कड़ी नज़र रखनी होगी--खास तौर पर, श्रावश्यक वस्तओों के मल्यों पर, और एक. 
सुव्यवस्थित नीति पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी, ताकि कठिनाइयों के बस्तुत: उग्र होने 
से पर्व ही उनका इलाज किया जा सके। जिस चोज़ के बारे में विशेष रूप स सावधान 
रहना पड़ेगा, वह है मद्रा-स्फीति के दबावों में वद्धि, हालांकि कुछ वस्तओों की सापेक्षिक 
बहुलता और मूल्यों में गिरावट की स्थिति समय-समय पर उपस्थित होती रह सकती है । 
इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों की रोकथाम करने के लिए हमें तेयार रहना चाहिए। मूल्य में 
निरन्तर वृद्धियों और गिरावटों की बात छोड़ भी दें, तो ऋतु-सम्बन्धी उतार-चढ़ावों और 
मल्य-सम्बन्धी विषमताओं के चलते सुधारमूलक कारंवाइयां करनी ही पड़ेंगी। किसानों 
को अपने उत्पादनों के लिए स्थिर और उचित मूल्य का निश्चय होने से श्रधिक प्रोत्लाहन 
मिलेगा, अपेक्षा इसके कि मुल्य ऊंचे तो हों, पर अक्सर उतार-चढ़ाव आने के कारण 
अनिश्चित रहें। द 


सल्य-नीति का क्षेत्र और सीमाएं 


5. यह बात उल्लेखनीय है कि मृल्य-नीति को सम्पूर्ण आथिक-नीति का एक अंग 
समझा जाना चाहिए; प्रइन केवल यह नहीं है कि कुछ खास-खास मूल्यों के बारे में क्या 
.._ किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिए। मूल्यों के स्तर और स्वरूप सरकार- 
. द्वारा किए जानेवाले कुछ बुनियादी आ्राथिक निर्णयों से सम्बद्ध होते हैं, परन्तु बाकी निर्णय 

 उत्पादकों, उपभोक्ताओं और पूंजी-विनियोगकर्ताश्रों पर निर्भर करते हैं जो विस्तार 
से फले हुए होते हैं और जो अपने आथिक लाभ की दृष्टि से काम करते हैं। योजना का 


. अयत्न यह होता है कि इस सम्बद्ध निर्णयों को एक धरातल पर लाया जाए, पर अल्प- 
. काल में मूल्यों में कहां तक परिवर्तेन लाए जा सकते हैं, इसकी भी सीमाएं हैं। नीति- 


. सम्बन्धी सभी प्रमुख निर्णय . कितना पूंजी-विनियोग किया जाए; अल्पकालीन 
. शीक्र परिपक्व होनेवाले पूंजी-विनियोगों को कितनी प्राथमिकता दी जाए; आवश्यक 

साधन जुटाने के वैकल्पिक तरीकों के बीच चुनाव; निर्यात की मात्रा में वृद्धि या... 
. कम्ी--मूल्यों की गतिविधियों से सम्बद्ध कुछ निर्णयों के श्राधार पर किए जाते हैं 
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इन सब निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अझ्रवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल्यों 
के स्वरूप को बदलने का क्षेत्र किसी भी प्रकार सीमाहीन नहीं है । 

6. विकास के कारण मुल्यों में कुछ चढ़ाव आते ही हैं और उन्हें स्वीकार किया 
जाना चाहिए। पूंजी-विनियोग बढ़ाने की प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाश्लों की उपलब्धि 
के मुकाबले मुद्राजन्य आय' ज़्यादा बढ़ती है। पूंजी-विनियोग कुछ समय के बाद ही 
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है और कुछ पूंजी-विनियोग श्रन्य पूंजी- 
विनियोगों की अपेक्षा परिपक्व होने में अधिक समय लेते हैं। जितना अधिक पूंजी- 
विनियोग-सम्बन्धी प्रयत्न होता है, उतना ही अधिक मूल्यों में चढ़ाव आता है। इसी 
प्रकार, जितनी अधिक देर में परिपक्व होनेवाली हाथ में ली जाएंगी, उतना ही ग्रधिक 
अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा। जन-शक्ति तथा अन्य साधनों का नए कामों में उपयोग 
करने से पारिश्रमिक के रूप में अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यह भी मुद्रा-स्फीति 
बढ़ानेवाला एक उल्लेखनीय तत्व है। 


7. दूसरी ओर, कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जो मूल्य-वृद्धि-सम्बन्धी दबावों को कम कर 
देते हैं। जिस सीमा तक अ्प्रयुक्त साधन उपलब्ध होंगे और कृषि-जैसे कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत 
कम पूृंजी-विनियोग करके शीघ्र उत्पादन-वृद्धि की गुंजायश होगी, उस सीमा तक ऊपर 
उल्लिखित विस्तारात्मक दबावबों को कम किया जा सकता है। फिर, पहले किए गए 
कुछ पूंजी-विनियोग चालू उत्पादन में वृद्धि करते है, और ज्यों-ज्यों टेक्नोलाजी-विषयक 
तथा संगठनात्मक क्षमता सुधरेगी, त्यों-त्यों लागत में सापेक्ष वृद्धि हुए बिना ही उत्पादन में 
अ्रपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। ये कुछ ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने अनुकूल परिस्थितियों में, 
कुछ देशों के लिए मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता रखते हुए विकास,के ऊंचे स्तर प्राप्त करना 
सम्भव किया। उचित मूल्य-नीति से पृष्ठ उत्पादन और बचत-सम्बन्धी आवश्यक प्रयत्नों 
से उन विस्तारात्मक दबावों पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है, 
जो विकास-कार्यो के कारण सामने आते है । 


8. परन्तु ऊपर उल्लिखित विस्तारात्मक और न्यूनताकारी तत्वों के सन्तुलन 
की प्रवृत्ति अस्थिरतापूर्ण तथा अनिश्चयात्मक होती हैं। एक अद्धंविकसित श्र्थव्यवस्था 
को लगातार कई वर्ष तक पूजी-विनियोग में वृद्धि करनी होती है और अकुशल 
ग्रामीण श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को कुशल कर्मेचारी और टेक्‍्नीशियन में परिणत 
करना होता है । अनुकूलता ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में कई कठिनाइयां सामने झ्ाती 
हैं। चूंकि आवश्यक वास्तविक साधनों की व्यस्वस्था मुद्रा-विषयक प्रोत्साहन देकर और 
ग्रथेव्यवस्था के तीतब्रतापूर्वक विस्तारवाले क्षेत्रों में काफी मुनाफे की गूंजायश बना 
कर की जाती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि मूल्य-स्तर में सामान्य चढ़ाव के लिए 
तैयार रहा जाए, परन्तु साथ ही आवश्यक वस्तुशों के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए हर 
सम्भव प्रयत्वत किया जाता चाहिए । ह॒ 


9. फिर भी, निरन्तर अ्रथवा अत्यधिक मृल्य-वृद्धि के खतरे स्पष्ट है । अगर 
योजना के वित्तीय व्ययों की व्यवस्था उच्चतर मूल्यों-द्वारा ही होती है, तो योजना 
का यथार्थ तत्व उसी अ्रतुपात में कम हो जाता है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति साधनों के 
सर्वाधिक सुन्दर उपयोग की दृष्टि से हितकारी नहीं है। यह सापेक्ष मूल्यों में गड़बड़ी 
पैदा करती है और साधनों को उन उपयोगों से दूर ले जाने की चेष्टा करती है, जिनका 
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सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। स्थिरआय प्राप्त करनेवाले लोगों से, जिनमें समाज क 

अत्यन्त निर्बेल वर्गों के लोग भी होते हैं, यह आशा नहीं की जा सकती कि वें अपन 
. वास्तविक जीवन-स्तर को बहत समय तक त्यागे रहेंगे, और फिर, अगर मुद्रा-विषयक 
आय एक विस्तत क्षेत्र में बढ़ जाए, तो उसका परिणाम यही होगा कि मुद्रा-स्फीति के चक्कर 
में एक और घमाव आ जाएगा । इसलिए, समस्या बहुत अधिक और बहुत कम हस्तक्षप 
के बीच सही सीमा-रेखा खींचने की और अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण स्थलों पर 
नियन्त्रण तथा नियमन की समृचित तकनीकें निकालने की है। 


मुल्य-नोति के अंग 
20. इस स्थिति में मल्य-नीति का एक महत्वपर्ण श्रंग वित्तीय और मुद्रा-विषयक 
अनशासन है। वित्त-नीति का संचालन इस प्रकार करना होगा कि अतिरिवत ऋक्रम-शक्ति 
विनष्ट हो जाए, क्‍योंकि यह उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में उनकी मांग को बढ़ाती 
_है। दूसरे शब्दों में, कराधान की मात्रा उपभोग को योजना में निर्धारित सोमाओ्रों के 
भीतर रखने-योग्य होती चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम की 
ग्रावश्यकताओों की पर्ति जनता से वास्तविक साधन प्राप्त करके होनी चाहिए, न कि 
ताज़ा कऋय-शक्ति को जन्म देकर । दूसर शब्दों में, वित्त-नीति के हर पहलू का लक्ष्य उपभोग 
पर बन्धन लगाना और अधिक प्रभावशाली ढंग से बचत को प्रोत्साहन देता होना 
चाहिए । 
27. इस सन्दर्भ में दो बातें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की मूल्य-नीति के बारे में 
'भी कही जा सकती हैं। सार्वजनिक बचत को बढ़ाने में इन उद्योग-व्यवसायों का बड़ा 
महत्व है। इसलिए यह ज़रूरी है कि ये मुनाफे में चलें और इस काम के लिए आवश्यक 
दक्षता का ऊंचा स्तर बनाए रखें। उनकी मत्य-नीति ऐसी होनी चाहिए कि सार्वजनिक 
कोश से लगाई गई पूंजी का पूरा-पुरा मुनाफा मिले। द 


22. मुंद्रा-तीति को भी वित्त-नीति के अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार वित्त- 
नीति को सरकारी कारंवाइयों-द्वारा अतिरिक्त क्रय-शक्ति का निर्माण रोकना चाहिए, 
उसी प्रकार मुद्रा-नीति को बैंकों-द्वारा दिए जानेवाले ऋणों का नियमन करना चाहिए। 
एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाती हैं श्र उनकी 
व्यवस्था भी करनी होती है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि निजी क्षेत्र में विकास 
की मात्रा और गति ऐसी न हो कि योजना में बताई गई सीमाओं को लांघ जाए और 
पूंजी-विनियोग . के लिए उपलब्ध सीमित साधनों पर अनुचित दबाव पड़े। वस्तुओ्रों को 
मुनाफाखोरी के लिए दबा लेने और माल जमा करने की प्रवृत्ति को खास तौर पर 
निरुत्साहित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने अभी तक जिस विशिष्ट ऋण- 
नियन्त्रण की नीति का अ्वलम्बन किया है, उसे बाद में बैंकों ने सार्वभौतिक ऋण- 
निर्माण पर रोक लगाने-विषयक कारंवाइयों-हारा पुष्ट किया है | सूद की दरें चढ़ 
गई हैं और यद्यपि बैंक-दर बढ़ाई नहीं गई है, तथापि रिजर्व बैंक-द्वारा एक नई पद्धति चलाई 
. गई है, जिसके अनुसार बकों-द्वारा निर्धारित सीसा से अधिक उधार लिए जाने पर दण्ड लगाया 
. जांता है। मुद्रान्तीति को व्यवस्था-सम्बन्धी विवरण को छोड़ भी दें, तो इस तथ्य को. 
मानना पड़ेगा कि भारत में मांग के मुकाबले में पूंजी की कमी है और अर्थव्यवस्था के 
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दूरगामी हित को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए दिया जानेवाला मूल्य खास मामलों 
को छोड़ कर, वास्तविक लागत को गअ्रभिव्यक्त करता है। यह बात योजना की विभिन्न 
परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, और इन परियोजनाश्रों से मिलनेवाले उत्पादनों अथवा 
सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करने, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 

23. देश में वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए कुछ हद तक वाणिज्य-नीति 
का भी उपयोग हो सकता है, पर चूकि आगामी अनेक वर्षो तक आयात कम करने 
और नियति बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए देश में वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि 
की प्रवृत्ति रहेगी। वस्तुतः विदेशी मुद्रा-अर्जन की आवश्यकता को देखते हुए, देश के 
उत्पादन में से बचत करनी होगी, भले ही इससे देश में मूल्य-वृद्धि हो जाए। अ्रभी देश 
विदेशी मुद्रा-विषयक जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें अगर विदेशी मुद्रा-अर्जन 
के विस्तार और देश के उपभोक्ताओं-द्वारा अधिक मूल्य चुकाए जाने के बीच से किसी 
एक को चुनना हो, तो निश्चय ही पहली बात को प्रमुखता मिलनी चाहिए। 


24. वित्तीय और द्र॒व्य-विषयक पर्याप्त अनुशासन के अ्रभाव मे तियमन-विषयक 
ग्रन्य उपायों का वाछित फल नही निकल सकता । पर वित्त-तनीति और व्रव्य-तीति भी 
अपने-आ्राप में इतनी समर्थ नही है कि विभिन्न मूल्यों के बीच उचित सम्बन्ध बनाए रख सकें 
अ्रथवा थोड़ी और स्थिर आमदनीवाले वर्गों को अनुचित कठिनाइयों से बचा सकें । 
इसलिए यह जरूरी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में भौतिक आवंटन और प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
रहे । उदाहरण के लिए, इस बात से कोई असहमत न होगा कि जब तक इस्पात की कमी 
है, तब तक स्वीकृत प्राथमिकताओ के आधार पर विभिन्न उपयोगी के लिए इसका वितरण 
हो। निस्सन्देह, यह जरूरी हो सकता है कि जिस वस्तु की कमी हो, उसके दाम बढ़ा 
दिए जाएं परन्तु व्यापक दृष्टि से यह वाछनीय नही होगा कि सबसे ऊंची बोली बोलने- 
वाला उपलब्ध सामान के एक बड़े भाग को उठा ले जाए और शेष को अपना रास्ता खुद 
निकालने के लिए छोड़ दे । इसी प्रकार, यदि किसी आवश्यक औषध की कमी है, 
तो उसके मूल्य का नियन्त्रण श्रोर सचमुच ज़रूरतमन्द लोगों को उचित मूल्य पर उसके 
दिए जाने का प्रबन्ध करना ही सबसे सही मागे होगा। यही दलील जीवन की अन्य 
आवश्यक वस्तुओ--जैसे, खाद्य और कपडा--पर भी लागू होती है । बुनियादी तौर पर 
आवश्यक कही जा सकनेवाली वस्तुश्रो का मूल्य बहुत-कुछ स्थिर रखना होगा; जो वस्तुएं 
कम आवश्यक है, अ्रथवा जिन्हें विशेष आरामवाली, चीजे कहा जा सकता है, उनके 
मूल्यों में वृद्धि सहन करनी पड सकती है। वस्तुतः आरामदेह और शौकिया वस्तुओं के 
बारे में नीति का एक आवश्यक अंग यह है कि साधनों को बढ़ाया जाए; उनके मूल्य में 
वृद्धि का एक सामान्य मनुष्य पर प्रश्नाव नही पडता । मूल्य-नियमन की तकनीक वस्तु- 
वस्तु के अनुसार भिन्न हो सकती है; कुछ मामलों में उत्पादन-वृद्धि ही मूल्यों के उचित 
स्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हो सकता है । अन्य मामलों में, वस्तुओं का संकट- 
काल के लिए संग्रह, वितरण की व्यवस्था का पुनस्संगठन और कुछ प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
जरूरी हो सकते है । 


नियन्त्रणों का क्षेत्र 


25. सरकार को कुछ वस्तुओं के मूल्यों का नियन्त्रण करने और उनका 
आवंटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस्पात, सीमेंट, कच्ची कपास, चीनी और कोयला 
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इसी वर्ग में ग्राते हैं। उवेरकों के मूल्य केन्द्रीय उर्वेरक-समुच्चय-द्वारा वियमित होते 
हैं। निर्माताओं-हारा नियमित खरीदारी के माध्यम से कच्चे पटसन के मूल्य स्थिर 
करने की बात भी सोची गई है ) आवश्यक वस्तु-अधिनियम और औद्योगिक विकास 
तथा नियमन-अधिनियम के अन्तर्गत कई वस्तुओं के मूल्यों और झावंटन पर नियन्त्रण 
रखने की व्यव॑स्था है । उत्पाद-शुल्क लगने-योग्य सभी वस्तुओं के उत्पाद-शुल्क का 
दरों में भी सरकार समय-समय पर परिवतेन कर सकती है, ताकि विशेष वस्तुओं के 
मूल्यों के परस्पर-सम्बन्ध समुचित रूप से बदल सके। अ्रभी ये परिवतन केवल बजट 
पेश करते समय ही किए जा सकते हैं । इस बात की जांच करना वांछुनीय होगा कि 
लचीलेपन की दृष्टि से क्या सरकार को ऐसे अधिकार हाथ में लेने चाहिएं कि वह बीच में 
भी निश्चित सीमाओं के भीतर उत्पाद-शुल्क में उचित परिवर्तेव कर सके । 


26. इस प्रकार चीज़ों पर नियन्त्रण के क्षेत्र और मूल्यों के चढ़ाव-उतार की 
सीमा का निश्चय उत्पादन और मांग की समय-समय पर उपस्थित होनेवाली प्रवृत्तियों 
को ध्यान में रखकर करना होगा। चीनी के मामले में, इस समय समस्या फालतू चीनी 
से सम्बद्ध है । इस चीनी के कुछ भाग का निर्यात करना सम्भव हो सकता है। पर 
चंकि स्वदेशी चीनी की उत्पादन-लागत शेष विद्व में चीनी के मूल्यों से श्रधिक हैं, इसलिए 
विदेशों में इसकी बिक्री के लिए सहायता देना ज़रूरी होगा । कुछ समय तक स्वदेश मे 
चीनी की मांग धीमे-धीमे बढ़ेगी और नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उत्पादन में 
सुधार किया जाए, बजाय इसके कि अन्य फसलों को क्षति पहुंचा कर गश्ने की फसल 
का क्षेत्र बढ़ाया जाए । कपास के मामले में, उपभोक्ता की दृष्टि से कपड़े के मूल्य में कमी 
वांछनीय होगी, पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कच्ची कपास की कमी को 
आयात से पूरा करना पड़ेगा और इस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस प्रकार की स्थिति _ 
में, अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने के लिए मूल्य में वृद्धि करना उपयोगी होगा । 
तेलहन के मामले में, अधिक निर्यात करने की ज़रूरत है, बावजूद इस बात के कि देश में 
तेल की मांग तेजी से बढ़ रही है । यहां ग्रावशर्यकता इस बात की है कि मूल्यों को मुख्यतः: 
निर्यात की दृष्टि से नियमित किया जाए। व्यावसायिक फसलों, के मूल्यों का नियमन 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करने की आ्रावश्यकता होगी । क्‍ 


जो मूल्य देता है, क्या उसका लाभ सदा उत्पादनकर्ता को मिलता है, या कि उसके लाभ 
को बिचौलिए हथिया लेते हैं। इन मूल्यों के बीच चाहे जो भी सामान्य सम्बन्ध हों, 

कोई सन्देह नहीं कि अ्रभाव की अवस्था में उत्पादक के मूल्य और उपभोक्ता के मुल्य 
के बीच की दूरी बढ़ने की ओर प्रवत्त होती है । यही बात आयातित वस्तओं के बारे में 
भी लागू होती हैं, जिनकी मांग उपलब्धता के मुकाबले में अधिक होती है। राज्य-व्यापार- 
निगम ने बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करके और उन्हें वास्तविक उपभोक्ताओं में 
बांट कर दोनों मूल्यों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयत्त किया है। जहां तक 
_ सम्भव हो, बिचौलियों का मुनाफा आयातित वस्तुओं और देश में पैदा होनेवाली वस्तुभों, 
दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी अथवा सहकारी अभिकरणों-द्वारा व्यापार के जरिए कम 
किया. जाना चाहिए। 
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खाद्यान्नों और खुले बाजार की गतिविधियां 

28. हमारे यहां-जैसी अर्थव्यवस्था में, जहां कम आयवाले परिवारों के खर्च 
का एक बड़ा भाग खाद्यान्नों से सम्बद्ध होता है, खाद्यान्नों के मूल्यों की समुचित स्थिरता 
बड़े महत्व की चीज़ है । पिछले दस वर्ष से भी अधिक समय में इस क्षेत्र में जो अनुभव 
प्राप्त हुआ है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां न तो पूरा नियन्त्रण 
ही सम्भव है और नपूरा अभियन्त्रण ही । सरकार को सदा ऐसी स्थिति में होना चाहिए 
कि खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रभावशाली ढंग से नियमन कर सके । गेहूं के क्षेत्र में, इस समय 
जितना गेहूं उपलब्ध है और अगले तीन वर्षो में जितने झायात की आशा है, उससे मूल्य 
की स्थिरता का पूरा भरोसा होता है---हां, यदि फसल बुरी तरह नष्ट हो जाए, तो बात 
दूसरी है । चावल के सम्बन्ध में स्थिति अवश्य जटिल है, क्योंकि अभाव की अवस्था 
में उपलब्ध विदेशी मुद्रा-विषयक साधनों से चावल का पर्याप्त मात्रा में श्रायात कर 
सकना सम्भव नहीं होगा। अन्य अनाजों और दालों के बारे में स्थिति बहुत ही भिन्नता- 
पूर्ण है। 

29. खाद्यान्नों के उत्पादक को निश्चय ही युक्तिसंगत लाभ प्राप्त होना चाहिए । 
दूसरे शब्दों में, किसान को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि खाद्यान्रों तथा शअ्रन्य 
वस्तुओं के, जिनका वह उत्पादन करता है, मूल्य एक युक्‍क्तियुक्त न्यूनतम स्तर से नीच 
नहीं गिरने दिए जाएंगे । तीसरी योजना में किसान-द्वारा उर्वेरकों के विस्तृत उपयोग 
और सुधरे हुए तरीके अपनाए जाने की बात कही गई है। किसान को इस प्रकार 
पूजी लगाने तथा अधिक श्रम करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। अधिक उत्पादन करने 
की दृष्टि से मूल्यों में तेज उतार-चढ़ाव रोकने तथा एक निम्नतम स्तर का भरोसा देनेवाली 
नीति अपनाना आवश्यक है । यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उचित उपायों या नीतियों 
की घोषणा और कार्यान्विति समय रहते हो, ताकि किसानों को अपने लाभ का भरोसा हो 
जाए । इसके साथ ही यह दूसरा उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उपभोक्ता के हितों की 
रक्षा हो और जैसा कि पहले के पैराग्राफों में कहा गया है, यह खास तौर पर ज़रूरी है कि 
खाद्यान्नों-जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक न बढ़ें। ये बातें केवल मोठे तौर 
प्र नीति के स्वरूप को प्रकट करती है। मूल्य-स्थिरता की कुंजी यह तथ्य है कि भारी 
मात्रा में खाद्यान्न जमा किए जाएं और एक बड़े पैमाने पर निरन्तर खरीद और बिक्री का 
काम जारी रखा जाए । चूंकि देश के विभिन्न भागों में मूल्यों में काफी विभिन्नता है, 
इसलिए कुछ भागों में खरीद का और कुछ भागों में बिक्री की व्यवस्था की जा सकती है। 
पिछले दिनों एक बड़ी कठिनाई यह थी. कि सरकार के पास भाण्डार करने की पर्याप्त 
व्यवस्था नहीं थी। दीर्घकालीन खाद्य-्नीति के एक अंग के रूप में ज़रूरी है कि 
सरकारी नियन्त्रण के अधीन भाण्डार और गोदाम की सुविधाएं झीघ्रता के साथ विस्तृत 
की जाएं । यह बात समझ लेनी चाहिए कि समूचे योजनाकाल में अगर खाद्यान्नों के दाम 
गिरने लगेंगे, तो सरकार खरीद करेगी और अगर चढ़ने लगेंगे, तो वह बेचेगी । जहां 
सरकार को भाण्डारण के काम में आ्रायात से सहायता मिली है और ग्रभी कुछ समय तक 
मिलेगी, वहीं यह भी आवश्यक है कि ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़े, त्यों-त्यों देश में की 
गई खरीद से सरकारी भाण्डार की वृद्धि की जाए। इसी प्रकार, देश में जब कभी 
और जहां भी खाद्यान्नों के भाव चढ़ने लगें, सरकार अपने भाण्डार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न 
बेचने के लिए तैयार रहे । खुले बाज़ार की ये कार॑वाइयां लचीलेपन के साथ और 
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अनेक स्थानों पर की जानी चाहिए, ताकि इनका प्रभाव ठीक उन स्थलों पर पड़े, जहां 
उनकी ज़रूरत है। 

30. कहां और किस हद तक क्षेत्रीय प्रबन्ध करना आवश्यक होगा, इसका निर्णय 
व्यावहारिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, खरीद झौर बिक्री की 
कार्रवाई सीधे केद्रीय सरकार-ढद्वारा की जाए अथवा राज्य-सरकारों-हारा, इसका निर्णय 
स्थिति की अनुकूलता के आधार पर करना होगा । जिस वात का पूरा निश्चय 
होने की आवश्यकता है, वह यह है कि मूल्यों के प्रवाह को प्रभावित करने की सरकार की 
सामर्थ्य दृढ़ता से बढ़े और इसके लिए खरीद तथा बिक्री के द्वारा विस्तृत पैमाने 
पर निरन्तर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से सरकार के पास संचित 
भाण्डार करीब 50 लाख टन होना चाहिए । मूल्यों को स्थिर रखने और ऋतु-विषयक 
तथा प्रादेशिक विभिन्नताओं में सुधार लाने के लिए अपनाई जानेबवाली खरीद एवं 
बिक्नी-सम्बन्धी कार्रवाइयों की सफलता के लिए किसानों से निकट सम्पर्क रखनेवालें 
सहकारी और सरकारी अभिकरणों की बड़ी संख्या में व्यवस्था होनी चाहिए; थोक 
व्यापार में लाइसेंस और नियमन की पद्धति शुरू की जानी चाहिए; उपबुक्‍त 
दिशाओं में राज्य-व्यापार का विस्तार होना चाहिए; और खुदरा-स्तर पर वितरण को 
'. व्यवस्था सहकारी संस्थाओ्रोंद्वारा होनी चाहिए । मूल्यों का नियमन भर नियन्त्रण 
इस दृष्टिकोण से संस्थागत परिवतंतों की समस्या है, श्रर्थात्‌ निजी संस्थाओं के मुकाबले 
में सरकारी और सहकारी संस्थाओं को पुष्ट करने का प्रइन है, जो कि विकासमूलक 
. आयोजन के लिए पअ्त्यन्त आवश्यक है। 

द 37. अस्त में, ग्रावरयक वस्तश्रों के उत्पादन के लिए योजना में पर्याप्त वद्धि की ._ 
व्यवस्था की गई है, ताकि झ्रावश्यक वस्तुओं के उपभोग में युक्तिसंगत वृद्धि हो । मुख्य 
काम यह है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए । इस सम्बन्ध में जो कमियां हैं, उन 
पर मुश्किल से काब्‌ पाया जा सकता है। वित्त-नीति और द्रव्य-नीति का बराबर यह 
लक्ष्य होना चाहिए कि उपभोग में संयम आए और बचत में अ्रधिक-से-अधिक वृद्धि 
हो । प्रत्यक्ष नियमन और नियन्तणों का काम अनिवायंत: यही है कि प्रमुख क्षेत्रों में 


"्क 


किक 


बाज़ार की कारवाइयां महत्वपूर्ण हैं। इन कारवाइयों को खाद्यान्नों तथा श्रन्‍्य बुनियादी 
तौर पर झ्रावश्यक वस्तुओं केक्षेत्र में इस दृष्टि से आगे बढ़ाना होगा कि मूल्यों 
अस्थिरता निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अन्तर्गत रहे। मूल्य-विषयक 
कट्टरता विकास के साथ मेल नहीं खाती और कुछ मूल्यों को चढ़ने से रोका नहीं जा 
सकता। उद्देश्य अवश्य ही यह होना चाहिए कि मूलभूत आवश्यक वस्तुश्रों के मूल्य 
निश्चित सीमाओं के अन्दर रहें। मुल्य-मियमन के लिए कई स्थलों पर कार्य किए जाने 
को ज़रूरत होती है । अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की व्यवस्था 
.. रखनी ही होगी । इसलिए यह कल्पना की गई है कि सरकार उपयुक्त स्तरों पर 
, खाद्यान्नों का क्रय-विक्रयः करने के लिए आवश्यक सहकारी और सरकारी अभिकरण 
स्थापित करेगी तथा उन्हें बढ़ावा देगी, ताकि मूल्यों की गतिविधि को प्रभावित 
.. करने ओर जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी-जेसी समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को सिर 
... उठाने से रोकने-विषयक उसके अधिकार सदृढ़ हों और वह उपयुक्त स्थिति में रह कर 
.. उचित कारंबाई कर सके । द 





अध्याय 8 
विदेशी व्यापार का विकास 


आयात की समीक्षा 


पिछले दशक में, आथिक विकास की योजनाओं ने हमारे देश के विदेशी व्यापार पर 
ग्रधिकाधिक प्रभाव डाला है--खास तौर से ग्रायात पर । औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा 
कुल मिला कर भ्रर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ पिछले दस वर्षो में ग्रायात्‌ का 
स्तर काफी ऊंचा हो गया है । पहली योजना के दौरान कुल मिलाकर 3,620 करोड़ रु० 
के सामान का आयात हुआ--यानी औसतन 724 करोड़ रु० का सामान प्रति वर्ष विदेशों 
से मंगाया गया। दूस'री योजना में पूंजीगत सामान, कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती सामान 
तथा पूर्जो, आदि की बढ़ी हुई जरूरतों के कारण आयात का स्तर काफी ऊपर उठ गया। 
योजना के पहले दो वर्षो में ग्रायात बड़ी तेजी से बढ़ा--- सन्‌ 955-56 के 746 करोड़ रु० 
की तुलना में सन्‌ 956-57 में ,099 करोड़ रु० मूल्य के और सन्‌ 95 7-58 में , 233 
करोड़ रु० मूल्य के सामान का आयात हुआ । बाद के दो वर्षो में कुल आयात की मात्रा 
घटी । सन्‌ 959-60 में आयात का स्तर घटकर 920 करोड़ रु० हो गया। आयात की 
मात्रा घटने का कारण यह था कि सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण झ्रायात- 
लाइसेंस देने में कड़ाई की नीति बरती। दूसरी योजना के ग्रन्तिम वर्ष में लगभग , 080 
करोड़ रु० मुल्य के आयात का अनुमान है। दूसरी योजना में कुल मिलाकर 5,360 करोड़ 
रु० मूल्य के आरायात का अनुमान है । इस हिसाब से वाषिक औसत ,072 करोड़ रु० का 
पड़ा और यह पहली योजना के औसत स्तर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है । नीचे की 
तालिका में पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सामान की तीन मुख्य' श्रेणियों के 
ग्रायात का वाषिक औसत दिया गया है : 


तालिका-संख्या ॥ 
झायात 95]-67 


(करोड़ रु० ) 

95-56 4956-6॥ 

श्रेणी वाबिक वाधषिक 
ग्रोसत आओसत 

उपभोकता-सामान 235 247 
कच्ची सामग्रियां और मध्यवर्ती सामान 364 502 
पूंजीगत सामान ]25 323 
योग' 724 ,072 





2. चूंकि तीसरी योजना में पूंजी-विनियोग का कार्यक्रम और भी विशाल है 
तथा उसमें बुनियादी और भारी पूंजीगत सामान-उद्योगों के विकास को पुनः प्राथमिकता 
दी गई है, इसलिए उसमें आ्रायात की आवद्यकताएं दूसरी योजना से भी अधिक होंगी । 
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तीसरी योजना के थन्तर्गत विभिन्न परियोजनात्रों के लिए मशीनों और उपकरणों के झायात 
पर लगभग 4,900 करोड़ रु० का खर्च बेठेया । इसके अतिरिवत, पूंजीगत रामान और 
उपकरणों का देशीय' उत्पादन बढ़ाने के लिए कम-से-कम 200 करोड़ र० मूल्य के पूर्जों 
सन्‍्तुलन-उपकरणों आदि के आयात की भी व्यवस्था करनी होगी । अर्थव्यवस्था के समुचित 
संचालन के लिए 3,650 करोड़ र० मुल्य की कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती उत्पादनों, बदले 
जाने के लिए पूंजीगत सामान, आवश्यक उपभोक्ता-गामान, आददे के झ्रायात का प्रबन्ध 
किया जा रहा है, हालांकि यह अनुभव किया जा रहा है कि श्ौद्योगिक क्षमता का समुचित 
उपयोग करने के लिए इंस प्रकार के ्रायात की आवश्यकताएं कहीं अधिक हूँ । इस प्रकार 
प्रनमान है कि तीसरी योजना के दौरान कुल मिलाकर 5,750 करोड़ ४० मल्य की 
सामग्रियों का श्रायात होगा-- इसमें पी० एल० 480 के अ्रन्तवत होमनवाला 600 करोड़ 
रु० मूल्य का आयात शामिल नहीं है । अगर पी० एल० 480 के श्रधीन होनेवाला श्रायात 
भी शामिल कर लें, तो तीसरी योजना को अवधि में श्रायात॒ का औसत स्तर करीब 
,270 करोड़ रु० हो जाता है, जबकि दूसरी योजना का औसत रतर ,072 करोड़ 
रु ही था। ॒ 


3. श्रथव्यवस्था को समुचित संचालन के लिए श्रायात को जरूरतों का दानुमान 
लगाते वक्‍त उन परियोजनाओं के, चो चालू हो गई हैं या जिनके तीसरी योजना की अवधि में 
चालू हो जाने की आशा! है, बढ़ें हुए उत्पादन के कारण आयात में होनेवाली बचतों का भी 
हिसाब लगा लिया गया है। इन बचतों में योजना को क्रवधि में कृषि-वस्तभ्रों के उत्पादन में 
होनेवाली वृद्धि का भी आभास मिलता है। मुख्यतः इन-जैसी वस्तुझों में बचत होने की _ 
ग्राशा है---कच्ची कपास, नर्म इस्पात, अल्युमीनियम, विभिन्न प्रकार की मशीनें तथा परिवहन 
उपकरण, दवाएं और रसायन, कागज और गता आदि । लेकिन इसके साथ ही कुछ 
और प्रकार की वस्तुश्रों के क्रधिक आयात की जरूरत पड़ेगो और इस तरह कुछ हद तक 
इन बचतों का लाभ जाता रहेगा। इस प्रकार की वस्तग्नों में ये उल्लेखनीय हैं : विश्विष्ट 
इस्पात, अल्युमीनियम के अलावा अ्लौह धातुएं, पेट्रोलियम के उत्पादन, उर्वरक, श्रादि । 


तीसरी योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विदेशी मुद्रा के व्यय से सम्बन्धित तथा आयातु-लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली 
जारी रखी जाएगी तथा उसे और भी सुधारा जाएगा। 


निर्यात की समीक्षा 


... 4. पिछले दशक में कुल मिलाकर निर्यात में कोई प्रगति नहीं हो सकी । कोरिया में 
युद्ध छिड़ जाने से अगर सन्‌ 95-52 में बहुत ही श्रधिक निर्यात न हुआ होता, तो पहली 
योजना में जो' 609 करोड़ रु० का वाषिक औसत रहा, वह भर भी कम होता तथा सन 

4958 में अमेरिका और ब्रिटेन में जो मन्दी आ गई, वह श्रगर न आई होती, तो दूसरी 
योजला में 64 करोड़ रु० वाधिक का जो औसत रहा, वह और श्रधिक होता। जहां 

.. तक परिमाण का सवाल है, दूसरी योजना में 9 प्रतिशत अधिक निर्यात हुआ, परन्तु वस्तुओं 
: के मूल्यों में गिरावट झा जाने के कारण निर्यात से होनेवाली आय में इंस ग्नुपात से 

. वद्धि नहीं हुई। सन्‌ 95-52 से 960-64 तक की अवधि में जो प्रवृत्तियां रहीं, वे 

अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट हो जाती हैं । 





ग्रौसत 609 97 


विदेशी व्यापार का विकास 847 
तालिका-संख्या 2 
निर्यात 954...6 


(आधार : 950-5 - 00) ु 
(मूल्य, करोड़ रु० में) 
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4954-55 593 94 959-60 644 05 98 


4955-56 609 303 ।960-6] 645 झनुप- अनुप- 


>अजनिलल नकल लिन नर कप नन न लिलनन 


योग 3,043 नल 


अशननजनतिवनिननानतलननी तननासिता ५ टिकिफल नि पिएर पक्निनकिनिननमन कि 


योग 3,069 न ना 
ग्रौसत 64 99. 98 


5. देश में आर्थिक विकास होने से घरेल मांगें बढ़ गई और जो अतिरिक्त माल निर्यात 
के लिए मिल जाता था, उसमें कमी आ गई । इस प्रकार हालांकि इन दस वर्षों में कुल 
मिलाकर समग्न विश्व-नियति-व्यापार दुगुना हो गया, पर इसमें भारत का हिस्सा सन 

950 के 2. प्रतिशत से घटकर सन्‌ 960 में . प्रतिशत रह गया। 














6. पिछले दशक में निर्यात-व्यापार का जो स्वरूप रहा, उसमें दो मुख्य प्रवृत्तियां 
देखी जा सकती हैं । एक तो यह, कि उन चीज़ों के निर्यात में कुल मिलाकर कोई 
खास उन्नति नहीं हुई, जो सीधे या अधिकांश क्ृषि-उत्पादन पर निर्भर करती हैं (और 
भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अ्रव भी इन्हीं चीज़ों का होता है ) --जैसे, चाय, 
सूती वस्त्र, पटसन की चीज़ें, खालें और चमड़ा, मसाले और तम्बाक्‌ | पर अब जो नई-नई 
चीज़ें तैयार होने लगी हैं, उनके और खनिज लोहे-जैसे चीज़ों के निर्यात में काफी वद्धि हुई, 
परन्तु परम्परागत चीज़ों के निर्यात में जो कमी हुईं, उसकी कसर इससे पूरी नहीं हो 
सकी। ये प्रवृत्तियां अगली तालिका से स्पष्ट हो जाती है। 


“*जांदी-निर्यात का शुद्ध अंक 
[चार साल का शौसत 

टिप्पणी : इस झ्रध्याय की तालिकोएं (संख्या 2, 3 श्रौर 4) वाणिज्य-सूचना और 
साख्यिकी-महानिदेशक-द्वारा प्रकाशित झंकड़ों के श्राधार पर तैयार की गई हैं । 


]48 ... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


तालिका-संख्या 3 


निर्यात का स्वरूप 95-60 
(करोड़ रु०) 


कम न /7/+ब७अरकनापमनमउसपत न #+ माफ पलकक 4 "५४ + तर यान कर ९ अर न लत मल मं (4३४८७ ०॥रक जाऊं 7 कण2 का #&::6॥ ७ जक शक दर/४० १७७४ +१५५४७३००१॥५३४ कक, 


4950-57 4955-56 4958-59 7959.60 


3... चमक नमक ५.०.मलहतिभ/क मत ५* (कक ++भ- 4३०१५ सन; + «कारन कआ४कआ3५०-+२+- कमर इा33५७24 “५९७ गज रथ ५३४७०७८८-न कै ५ कक "तट नरक कक ++०ोरपरअम 4 कैश का. ३३४4४६४0७4६% घर फाहपीककबन४ ३० 4९० + 002 २३३३४॥०२ ६ उतना 


. 4. कृषिगत वस्तुएं और 
सम्बद्ध उत्पादन 496,5 489.3 453.5 473.6 
कपास और पटसन के उत्पा- 
दन (मद-संख्या १ में सम्मि- 








लित) 250,.5 _78. 7 53, 4 880.5. 
2. दूसरे उत्पादन 58.4. 6] ५ हक 05 
नया-वया उत्पादन (मद- 
संख्या 2 में सम्मिलित) 8.9 8.6 20 कक 25 
3. खनिज पदार्थ 23.4 34. 4 46, 2 53 
योग 578.3 584. 7 559 653, 6 


जज. 0७८ (हक). "कक कटक७>॥+% १७५४३ + २४० के "चलाए 3३4 ५नपपाध-+लपपप ५३९७५: तरपक। ५34०० "नल ## ७: ३४७॥-हकुआ «५४ /4०9४५२२७१० ३००० 664०० ४३2० /#"क" 904५४४१७७४७४४४सकए॥॥४७७७७/७४७॥:०॥॥मआक 


7. इधर कुछ वर्षों में, खास तौर से दूसरी योजना के मध्य-काल से, निर्यात बढ़ाने 
के लिए कई तरह की कारवाइयां शुरू की गई हैं। सम्भव हैं कि अगर ये कदस न उठाए 
जाते, तो पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और भी कम होता। ये जो कारंवाइयां की गईं, 
उनका भावन काफी व्यापक धरातल पर किया गया था। इनमें ये बातें भी शामिल थीं--- 
संगठन-सम्बन्धी परिवर्तन, अधिक सहूलियतें और प्रोत्साहन तथा व्यापार में विविधता | 
पहले वर्म में ये चीज़ें श्राती हं--निर्यात-संवर््धन-परिषदें, जिनकी स्थापना सूती वस्त्रों, 
रेशम और रेयत , इंजीनियरी के सामान, रासायनिक पदार्थों, तम्बाकू, मसालों, काजू, 
चमड़ा, प्लास्टिक के सामान, खेले के सामान और ग्श्रक के लिए की गई है; निर्यात्त- 
जोखिम-बीमा-निगम की स्थापना ; निर्यात-संबर्द्धन-परिषदों का काम चाय, काफी और 
नारियल-जटा-मंडलों को सौंपना; तथा प्रचार, मेलों, प्रदर्शनियों की भ्रधिक सहूलियतें। 
दूसरे वर्ग की कार्रवाइयों में इनका उल्लेख किया जा सकता है : निर्यात-नियन्त्रण और कोटा- 
प्रतिबन्ध का अन्त, अधिकतर निर्याते-शुल्कों की समाप्ति, उत्पाद-शुल्कों की वापसी, 
निर्यात के लिए कच्चे माल के लिए विशेष झ्रायात-लाइसेंस दिए जाने का झारम्भ तथा परि- 
वहन-सुविधाओं के लिए प्राथमिकताएं । तीसरी बात राज्य-व्यापार-निगम के काम के 

- जरिए तथा सोवियत रूस और पू्व-यरोपीय व्यापार-निगम के काम के जरिए तथा सोवियत 
रूस और पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध बढ़ने से भारत के विदेशी व्यापार 
में विविधता लाते के क्षेत्र में प्रगति हुई है । 


व्यापार की दिशा 


.. 8. अगले पृष्ठ की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली और दूसरी योजनाओं 
की अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में क्या परिवर्तन आए । द 


विदेशी व्यापार का विकास 


तालिका-संख्या 4 


भारत के विदेशी व्यापार की दिशा 


निर्यात 
देश/क्षेत्र ८ ---+++ 
952 956 960 
. एशिया और सुदूरपूर्व- 
ग्राथिक आयोग से 
सम्बद्ध देश 25.7 6.3  7 
जापान 4.]. 4.9 5.5 
2. पश्चिम-एशिया 5.7 5.8 5 
3. अ्रफ्रीका 3.6 3.9 2.5 
4. पश्चिम-यूरोप 29.6 39.8 38.5 
ब्रिटेन 20.5 29.8 27.5 
यूरोपीय आथिक समुदाय 7.5 8.3 8 
5. पूर्वे-यूरोप 
. और चीन तह. पह 
6. उत्तरी अमेरिका 2].7] 77 8. 7 
संयुक्त राज्य-अमेरिका 9 4, 7 6 
7. लैटिन ग्मेरिका 8,.4 |7 2.5 
8. आसेनिया 4.3. 4. 3.7 
9. भ्रन्य 7.3. 8. 3:59 
योग ]00 400 व00 





[49 
(प्रतिशत हिस्से ) 
आयात 

८ ४४५ 
952 8956 ]960 
5,786: ॥2:3. 8: 7 
2.4. 5.2 . 4 
7 जी . 5 
3.8 4 4. 4 
30.] 50.] 40.4 

38.5 25 20 

8.8 20 8 
2,2 4.2 3.7 
37.3 42.4 25.2 
38.6 अत के आम 
जा. 3 
2 आय 55 
आस आय अल 
00 00 00 





इस समय भारत का लगभग 39 प्रतिशत विदेशी व्यापार पश्चिम-यूरोप के साथ 
होता है; निर्यात का 28 प्रतिशत भाग ब्रिठेन को जाता है । कई वर्षो से ब्रिटेन का हिस्सा 
लगभग इतना ही चलाआ रहा है। उत्तर-अमेरिका का हिस्सा सन्‌ 952 में 27 प्रतिशत 
था, जो सन्‌ 956 में घटकर 7 प्रतिशत हो गया, परन्तु सन्‌ 960 में पुनः बढ़ा और 
कुल निर्यात का 9 प्रतिशत हो गया । एशिया और सुदूरपूर्व-अआथिक आयोग के देशों के 
लिए निर्यात इधर कुछ वर्षों से लगभग एक ही स्तर पर जमा हुआ है । जापान के लिए 


निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उसका अधिकांश श्रेय खनिज लोहे के निर्यात को है । 


पिछले दस वर्षो में यूरोपीय आरथिक समुदाय का हिस्सा 6.3 और 9. 5 प्रतिशत 
के बीच घटता-बढ़ता रहा है। सोवियत रूस तथा पूर्व-यूरोपीय' देशों का हिस्सा पहली 
योजना के पूर्वाद्ध में । प्रतिशत था, पर दूसरी योजना के भ्रन्त तक यह बढ़कर 8 प्रतिशत से 


भी अधिक हो गया । 


व ः तीसरी पंचवर्षीय योजना 


9. पहली योजना की अवधि में पश्चिम-यूरोप से होनेवाला आयात 30 प्रतिशत 
से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। दूसरी योजना के अन्त में भारत के कुल आयात का लगभग 
40 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से हुआ था। पूर्व-यूरोप से सन्‌ 952 में 2. 2 श्रतिशत झ्रायात 
गे रहा था, जो सन्‌ 956 में बढ़कर 4. 6 प्रतिशत हो गया। परन्तु सन्‌ 960 में यह 
पुन: घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया। उत्तर-अमेरिका से सन्‌ 952 में कुल आयात का 
37 प्रतिशत हिस्सा आ्राया; सन्‌ 956 में यह हिस्सा घटकर 2. 4 प्रतिशत रह गया 
लेकिन सन 960 में फिर बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया। यह घट-बढ़ कंवल खाद्य 
के आयात के कारण हुई । इस अरसे में एशिया और सुदृरपूर्व-आरथिक आयोग के देंशों से 
ग्रायात 2 से 4 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा है । 


तीसरी योजना में निर्यात के उद्देश्य 


0. अब तक निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उदाए गए हूं, उन्हें श्रगर निर्यात 
की वर्जना करनेवाले मलभत कारणों के सम्मख रखकर देखा जाए, तो वे पर्याप्त नहीं कहे 
जा सकते । अब तक की एक मुख्य कमी यह रही है कि निर्यात-कार्यक्रम को पंच- 
वर्षीय योजनाओं के श्रन्त्गंत देश के विकास-प्रयत्नों के ग्रभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा 
गया । अगर निर्यात में काफी वद्धि करनी है, तो कई दिशाओं में एक साथ कदम उठाने 
पड़ेंगे, खास तौर से इन दिशाओं में 

(क) घरेलू खपत को मुनासिब सीमाओं में बांध कर रखना पड़ेगा, ताकि निर्यात 
के लिए चीज़ें बचाई जा सकें; द 


. (ख) जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है, तो घरेलू मंडियों में अधिका- _ 
घधिक मनाफा कमाया जा सकता है, अतः निर्यात की सापेक्षिक लाभकारिता 
बढ़ाने क॑ लिए कदम उठाने ज़रूरी हैं; ः 


(ग) मुख्य उद्योगों को--खास तौर से निर्यात-उद्योगों को--लागत के स्वरूप 
तथा उत्पादकता की दृष्टि से जल्दी-से-जल्दी प्रतियोगात्मक स्तर पर आा 
. जाना चाहिए और इस काम के लिए हर एक उद्योग में व्यवस्थित कार्यक्रम 
. अपनाने की ज़रूरत है। निर्यात में विविधता लाने और निर्यात-व्यापार में 
धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से नई तैयार चीज़ों का और खनिज पदार्थों का 
हिस्सा बढ़ाने के लिए यह निहायत ज़रूरी है। श्रौद्योगिक लाइसेंस-नी तियों को 
.. भी इस तरह से बदला जाना चाहिए कि निर्यात की उन्नति हो; और 

(घ) निर्यात बढ़ाने के पक्ष में और उसमें निहित बोझ स्वीकार करने के पक्ष में 
.... जनमत तैयार करने के लिए, इस राष्ट्रीय प्रयत्न में व्यापार और उद्योग 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए, मंडियों के विषय' में सूचना और अनुसन्धान 
.. से सम्बन्धित सरकारी संगठन सुधारने के लिए तथा विदेशों में वाणिज्य-प्रत्ति- 
... निधित्व के उन्नयन के लिए तथा उधार, बीमा आदि की झधिक सुविधाएं 
..... उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। क्‍ 
..._]. वित्तीय साथनों-से सम्बन्धित अध्याय में तीसरी योजना की विदेशी म॒द्रा- 
विषयक आ्रावश्यकताओं का विश्लेषण किया गया है। जैसा कि प्रारम्भिक रूपरेखा में संकेत 
दिया गया है, यह बात स्पष्ट है कि अगर तीसरी योजना की अवधि में निर्यात 3,450 करोड़ 


विदेशी व्यापार का विकास 5] 


रु० से काफी ऊपर न गया, तो जितनी विदेशी सहायता पाने की अपेक्षा करके हम चले है, 
वह सब मिल जाने पर भी योजना में भारी अभाव रह जाएगा। अतः वस्तुश्रों के विषय में 
तथा अन्य प्रकार के जो अध्ययन किए गए है, उनके आ्रधार पर और यह मान कर कि निर्यात 
बढ़ाने के प्रयत्न बड़े पैमाने पर किए जाएंगे तथा विदेशों में मांग की उचित परिस्थितियां 
रहेगी, तीसरी योजना की ग्रवधि में 3,700 करोड़ रु० का निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है। इसमें शक नहीं कि प्रयत्न श्ौर झ्रायोजन स्पष्ट ही काफी बड़े पैमाने पर करना 
होगा। आवश्यक कारवाइयों पर जोर देने और तीसरी योजना में निर्यात बढ़ाने के विशेष 
प्रयत्तों की श्रावश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण है और वह यह कि यही ववत है, जब निर्यात 
बढ़ाया जा सकता है, ताकि चौथी योजना की प्रत्याशित आवश्यकताओं को-- 
जो अब से कही ज्यादा होंगी---पूरा किया जा सके । रकमों के वापसी भुगतान की ज़िम्मे- 
दारियों के कारण तथा संचालन और विकास-सम्बन्धी आयातों के कारण जो' ग्रावश्यकता 
होगी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान किया गया है कि चौथी योजना के अन्त तक 
निर्यात का वाधिक स्तर 4,300 से ,400 करोड़ रु० के बीच जरूर हो जाएगा, यानी 
वर्तमान स्तर से लगभग दुगुना हो जाएगा। यह एक बड़ी ज़रूरी शर्त है, जिसके पूरा होने 
पर ही यह आश्वासन मिल सकता है कि पाचवी योजना के अन्त तक भारत की अर्थव्यवस्था 
ग्रपने परों पर खड़ी हो सकेगी और जीवित रह सकंगी | 

2. इन सब बातों को पृष्ठभूमि में रख कर ही तीसरी योजता में निर्यात से कम-से- 
कम 3,700-3,800 करोड़ रु० की आय का लक्ष्य सामने 'रखा गया है। अगर निर्यात 
उस हद तक बढ़ सका, जितना कि सोचा जा रहा है, तो तीसरी योजना की अवधि मे निर्यात 
के वाधिक स्तर में लगभग 200 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाएगी और तीसरी योजना में 
औसत वाषिक निर्यात दूसरी योजना की अ्रवधि की अपेक्षा लगभग 50 करोड़ रु० 
ग्रधिक होगा । 


निर्यात बढ़ाने के लिए कारवाइयां 


3. निर्यात में ग्रच्छी-खासी वृद्धि करने के लिए जो कार्रवाइयां की जा सकती है, उनके 
मुख्यतः दो वर्ग हैं--एक वर्ग तो सामान्य नीतियों का है, और दूसरा विशेष वस्तुओं से 
सम्बन्धित कार्रवाइयों का । इनमें से कई कारंबाइयां ऐसी हैं, जिनसे दो-तीन वर्ष के 
मामूली अरसे में ही कुछ नतीजे निकलने की आशा की जाती है। इसके साथ ही कार्य- 
कुशलता बढ़ाने और लागत घटाने-विषयक जो अन्य कार्रवाइयां है, उनकी पेरिधि अधिक-से- 
ग्रधिक' होनी चाहिए । निर्यात-कार्यक्रम को सहारा देने के लिए जिन श्राम नीतियों की बात 
सोची गई है, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्यात-प्रयत्नों के लिए देश में अनुकूल वाता- 
वरण पैदा हो, घरेलू मांगों को सीमित किया जाए, निर्यात के लिए उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त 
माल की मात्रा बढ़े और उत्पादन को लागतें घटें। यह महसूस किया जा रहा है कि एक हद 
के आगे निर्यात बढ़ाने की कार्रवाइयों का असर अनिवायत: देशीय' अ्र्थव्यवस्था पर या 
विकास के दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा । जाहिर है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना बड़ा 
कठिन काम है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यात को ही सर्वाधिक 
प्राथमिकता देती होगी और अगले 0-5 वर्षो तक देशीय' अ्रर्थव्यवस्था पर अधिकाधिक 
भार वहन करना होगा । तेज़ी' से आर्थिक विकास करने के लिए यह कीमत तो चुकानी ही 
होगी । 
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4. निर्यात का कार्यक्रम पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्ते स्पष्टतः यह है कि 
तीसरी योजना के कृषि और उद्योग-विषयक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं। अगर ये लक्ष्य 
पूरे न हुए, तो जो उपाय बैसे कारगर हो सकते हैं, वे भी कम कारगर रह जाएंगे । 

5. निर्यात-आन्दोलन को सफल बनाने की एक अनिवार्य शर्ते यह है कि घरेलू 
खपत की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। जब चीज़ें देशी और विदेशी मांगें पूरी करने के लिए 
काफी न हों, तब इस तरह के नियन्त्रणों से काम लेना ही पड़ता है । जब अधिक पंजी लगा कर 
भ्रा्पति बढ़ाई जा सके, तब भी इन नियन्त्रणों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि घरेलू साधनों 
और विदेशी म॒द्रा, दोनों की दृष्टि से बचत हो । खपत पर नियन्त्रण लगाने से अतिरिक्त 
निर्यात की जो सृविधा मिलेगी, उसकी वजह से अथव्यवस्था' के विकास की गति अनपात से 
. कहीं अधिक बढ़ेगी । नियमत: ज़रूरत इस बात की नहीं होती कि कुल खपत या प्रति व्यक्ति 
- खपत में पूर्णतः कमी हो--ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि जिस गति से खपत बढ़ती 
है, उसमें कुछ कमी आए। यह तथा और दूसरी कार्रवाइयां करने में एक बात बेहद ज़रूरी 
 हैकि जनता निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत को ज्यादा अ्रच्छी तरह समझे आर इस बात को जान ले 
कि यह लक्ष्य बिनो सबकी ओर से थोड़ा-बहुत त्याग किए पूरा नहीं हो सकता । 


6. निर्यात के लक्ष्य पूरे करने के लिए इतना ही ज़रूरी नहीं है कि निर्यात के लिए 
अतिरिक्त सामान उपलब्ध हो जाए, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वह इतने कम भाव पर 
प्राप्त हो कि विदेशी मंडियों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं से होड़ ले सके | कम भावों पर निर्यात 
की क्षमता अधिकांशत: देशी भावों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है 
कि विकास के साथ मुद्रा-स्फीति के जो दबाव जुड़े रहते हैं, उन पर नियन्त्रण रखा 
जाए । रा 

7. निर्यात-प्रयत्नों के विकास के लिए यह झावश्यक है कि भारतीय उद्योग का 
एक काफी बड़ा हिस्सा अब की अपेक्षा अधिक प्रतियोगात्मक हो जाए। इसमें शक नहीं कि. 
काफी चीज़ें एसी हैं, जिनमें भारतीय उद्योग विदेशी मंडियों के साथ प्रतियोगिता कर सकता 
है, कम-से-कम प्रतियोगी तो बन ही सकता है। फिर भी, इन उद्योगों का क्षेत्र अ्रभी काफी 
विस्तृत नहीं है। कुछ चुने हुए उद्योगों में--जैसे, सीमेंट, पटसन, बाइसिकिल, बिजली के 
मोटर और ट्रांसफार्मर तथा रेयन' में लागत कम करने के तरीके सोचने के लिए हाल में 
प्रध्ययन-दल नियुक्त किए गए हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न उद्योगों में लागत-सम्बन्धी जो 
अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं, उनकी समीक्षा करने का विचार किया जा रहा है 

'ताकि लागत कम करने के कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से उद्योगवार लाग करने की पद्धति 
. निर्धारित की जा सके । यह सोचा गया है कि निर्यात का विकास करने के लिए जो उद्योग 
महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए लाइसेंस देने की नीतियों में यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि 
किस पैसाने पर काम करने से किफ़ायत हो सकती है। कौन-सा कारखाना कहां होना चाहिए 
यह तय करते वक्‍त भी इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए । इन उद्योगों में लागत के स्तर 
का महत्व सबसे अधिक होता है और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह जरूरी है कि कुछ और 
बातों की तुलता में, जिनका सुयोजित विकास की किसी भी योजना में सामान्यतः ध्यान रखना 
पड़ता है इस बात को विशेष प्राथमिकता दी जाए 


.... व8. जब घरेलू मांग तेजी से बढ़ती है, तो उसका असर यह होता है कि विदेशी मंडियों 
की अपेक्षा देशी मंडियों में बिक्री करने से मुनाफा ज्यादा होता है । कुछ समय के लिए और । 
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एक सीमा में रहते हुए कुछ ऐसी वित्तीय कार्रवाइयां करनी पड़ सकती हैं, जिनमें चलते 
यह प्रवृत्ति सुधर जाए। यह तो स्वाभाविक है कि इन उपायों के विवरण के बारे में विभिन्न 
उद्योगों की वास्तविक स्थिति के प्रकाश में समय-समय पर विचार किया जाता 
रहे । ह ह 

9. विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह जरूरी हो गया है कि प्राथमिकता निर्धारित 
करते समय उन उद्योगों को तरजीह दी जाए, तो निर्यात की चीज़ें तैयार करते है या जिनमें 
निर्यात के लायक काफी अतिरिक्त माल का उत्पादन होता है। जहां भी सम्भव होगा, हर 
उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके यह तय किया जाएगा कि उसे निर्यात के लिए कितना 
माल देना चाहिए। कुछ हालतों में, जहां किसी उद्योग के तैयार किए हुए माल का निर्यात 
ग्रनिवायें हो, शायद यह भी करना पड़े कि हर कारखाने के लिए एक मात्रा निर्धारित कर 
दी जाए कि वह देश के भीतर उतने से अ्रधिक माल की बिक्री नहीं कर सकता, ताकि उसके 
उत्पादन का शेष भाग निर्यात के लिए मिल सके। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अपने 
उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात के लिए नियत करके निर्यात-प्रयत्नों की दिशा में पहल 
करनी चाहिए और विदेशों में बिक्री के लिए भी उचित कारंवाई करनी चाहिए। 

20. निर्यात-संवर्द्धन-परिषदों को विदेशी मंडियों का अ्रध्ययन' करने तथा नई-से-नई 
सूचनाएं प्राप्त करने में प्रमुख भाग लेना चाहिए, ताकि विदेशों में भारत के वाणिज्य- 
प्रतिनिधियों का विदेशी मंडियों के विषय में समुचित सूचनाएं भेजने का मौजूदा इन्तज़ाम 
और मज़बत हो और भारतीय उद्योग तथा व्यापार को सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकें श्ौर 
ग्राम तौर से भारत के विदेश-व्यापार की उन्नति हो । 

2व. हाल के वर्षों में राज्य-व्यापार के अनुभव से पता चलता है कि राज्य-व्यापार- 
संगठन निर्यात के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। सहकारी संगठनों के माध्यम से 
भी निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। निजी निर्यात-संस्थाओ्रों के प्रयत्नों को भी सहारा 
देने का विचार है । 


' 22. ऊपर कुछ ऐसी मोटी-मोटी बातें बताई गई हैं, जिनके अनुसार तीसरी योजना 
के विभिन्न निर्यात-प्रयत्नों का विकास करने का विचार है| स्वभावतः इन सबके लिए बड़े 
व्यापक क्षेत्र में कारंवाई करनी होगी। खास-खास वस्तुओं के बारे में समय-समय पर फ़ैसले 
करने होंगे। इनमें से कुछ के अधीन उत्पाद-शुल्क लगाने पड़ेंगे; औरों के मामले में, तीसरी 
योजना के दौरान विकास के लिए अधिक साधनों का पक्का प्रबन्ध करना ज़रूरी हो सकता 
है । अदृश्य आय बढ़ाने की कोशिश करना भी ज़रूरी होगा--खास तौर से पर्यटकों श्र 
जहाज़रानी-द्वारा । 


23. निर्यात में विविधता लाने तथा नई निर्यात-मंडियां पैदा करने का काम देश का 
विदेश-व्यापार बढ़ाने तथा विदेशों के साथ वाणिज्य-विषयक और ग्राथिक सम्बन्ध बढ़ाने के 
व्यापक प्रयत्न का ही एक हिस्सा समझा जाना चाहिए । ग्ानेवाले वर्षों में अन्य विकासशील 
प्रदेशों के साथ--विशेषत: दक्षिण और दक्षिणपूर्व-एशिया, पश्चिम-एशिया, ग्रफ़ी का, दक्षिण- 
ग्रमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के साथ--निकट आशिक सम्पर्क स्थापित करने की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आरथिक विकास के लिए पूंजीगत सामान और 
पुजों तथा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी और इनके साथ व्यापार बढ़ाने की पारस्परिक 
सम्भावनाओं की जांच पूरी तत्परता से की जानी चाहिए । यूरोपीय सामान्य मंडी के देशों की 
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ओर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार में जो घाटा है, उसका 
एक बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के साथ व्यापार में है। ब्रिटेन के साथ भारत का पुराना 
व्यापारिक सम्बन्ध है, जिसे भारत की वृद्धिशील उत्पादन-क्षमता एवं परिवर्ततरत श्राथिक 
स्वरूप को ध्यान में रख कर और भी गहरा किया जाना चाहिए । सोवियत रूस और पूर्व- 
यूरोप के देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलित स्तर पर है और अगले कुछ वर्षों में इन 
देशों के साथ व्यापार काफी बढ़ना चाहिए। यूगोसलाविया के साथ व्यापार पहले ही काफी 
विस्तार पा चुका है और उसके साथ आश्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के श्रच्छे अवसर उपलब्ध हैं । 
देश के आयात का एक-चौथाई हिस्सा उत्तर-अमेरिका--खास तौर से शंयुवत राज्य- 
“अमेरिका--से आता है । इन देशों की विकासशील अर्थव्यवस्था और रहन-सहन' के ऊंचे 
'स्तरके कारण इनके साथ व्यापार बढ़ाने की--खास तौर से निर्यात बढ़ाने कौ--बड़ी 
'गुंजायश है । इसे प्रकार, जसे-जेसे भारत की झ्राथिक प्रगति होगी भौर वह अधिक 
देने तथा पाने क़ी स्थिति में आ्राएगा, वेसे-वेसे एक विस्तारशील विश्व-अर्थेव्यवस्था का वह 

एक अंग बनेगा, जिसमें वृद्धिशील सांस्कृतिक और आाथिक सम्बन्ध जीवन को खुशहाली 
अदाव करते हैं तथा सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं । 


अध्याय 9 
सन्‍्तुलित प्रादेशिक विकास 
(१) 


सामान्य दृष्टिकोण 


देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास करना, आशिक प्रगति के लाभों का कम 
विकसित क्षेत्रों में विस्तार करना और उद्योगों को दूर-दूर तक फैलाना--गे योजनाबद्ध 
विकास के प्रमुख उद्देश्यों में स्थान रखते हैं। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में इन 
उद्देश्यों को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रथ॑व्यवस्था के विस्तार 
और तीब्रतर विकास से राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास के बीच सन्तुलन कायम करने की 
क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती है। इस प्रकार के सन्तुलन के लिए कोशिश करते समय कुछ कठिना- 
इयों का अनिवार्यत: सामना करना ही पड़ता है, खास कर आ्रथिक विकास के प्रारम्भिक 
सोपानों में । चूंकि साधन सीमित हैं, इसलिए ब्र्थव्यवस्था में ऐसे स्थानों पर उन्हें केन्द्रित 
करने से आम तौर से फायदा होता है, जहां प्रतिफल प्रच्छा मिलने की शाशा हो | ज्यों- 
ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों अधिकाधिक क्षेत्रों में पूंजी लगाई जाती है और बहुत- 
से स्थलों पर साधनों का प्रयोग किया जाता है । परिणामस्वरूप, लाभ का क्षेत्र और अधिक 
व्यापक हो जाता है । स्वयं विकास के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय आय को ज्यादा-से-ज़्यादा 
बढ़ाना चाहिए और आगे के पूंजी-विनियोग के लिए साधन जुटाने चाहिएं । यह एक 
समग्रतामूलक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण अपने से बाद के चरण का भ्राकार निर्धारित 
करता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे उद्योग में, सघन और स्थानीय विकास अब्विवार्य हो सकता है । 
इसके साथ ही, अन्य क्षेत्रों में उद्देय यह होना चाहिए कि कृषि, लघु उद्योग, बिजली, 
संचार-साधन और सामाजिक सेवाश्रं-जैसे क्षेत्रों में ग्रधिक-से-पअधिक जगहों पर विकास' 
हो। उद्योग की तरह ही अन्य आथिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में पूंजी लगाने 
से भी विकास के बहुत-से लाभकारी केन्द्र तैयार होते हैं। कुल मिलाकर श्रर्थव्यवस्था 
की प्रगति पर बिना कोई बुरा असर डाले अगर विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय और विकास 
के धरातल पर निश्चित निम्नतम लक्ष्य पूरा किया जा सके, तो कम विकसित क्षेत्रों में अ्रनेक 
दिशाओं में बड़े पैमाने पर विकास की व्यवस्था करना सम्भव हो जाता है । व्यापक प्राकृतिक 
साधनों से युक्त किसी विशाल देश के पास---जों अपने विकास के हर सोपान को एक दीघे- 
कालीन योजना के परिप्रेक्षण में देसता हो---तीत्र और स्थायी गति से विकास करने के साधन तो 
होते ही हैं, वह अपने कम विकसित क्षेत्रों को भी विकसित कर सकता है, ताकि वे अन्यक्षेत्रों 
के बराबर हो जाएं । 

2. इस प्रकार, राष्ट्रीय झ्राय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास, 
ये दोनों उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा करना सम्भव 
हो जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पत्ति, धत और कोशल, आदि साधनों का 
पूरा-प्रा फायदा उठाया जा सकता है। कभी-कभी हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में पिछड़ 
जाने की भावना किसी क्षेत्र के समग्र विकास की धीमी गति के कारण उतनी न हो, जितनी 
खेती, सिंचाई, बिजली, उद्योग, या रोजगार आदि के विशेष क्षेत्रों में अपर्याप्त या धीमे विकास 
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-के कारण । प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी से इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वहां की 
समस्याएं क्या हैं तथा वहां विशिष्ट क्षेत्रों में तेज़ी से विकास करने में क्या-क्या रुकावट 
आती हैं और तीत्रतर विकास के उचित उपाय करने चाहिएं। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि हर क्षेत्र के साधन का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, ताकि वह राष्ट्रीय समुच्चय में अधिक- 
से अधिक योगदान को और राष्ट्रीय विकास से जो लाभ हों, उनमें अपना उचित हिस्सा 


ग्रहण करे । 


3. प्रत्येक क्षेत्र की विकास-क्षमता को अ्रधिक-से-अधिक बढ़ाना चाहिए, किन्तु इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके और विकास के सोपान सब जगह पूरी तरह एक-से नहीं 
होंगे। किसी प्रदेश की भौतिक विद्येषताओं और भौगोलिक स्थिति से सम्बद्ध कारणों को 
तो आसानी से नहीं बदला जा सकता लेकिन शिक्षा और योग्यता का स्तर ऊंचा करके, 
“बिजली का विकास करके और शाम तौर से विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का बड़े पैमाने पर 

उपयोग करके प्रदेश की अन्य बातों में परिवर्तत लाया जा सकता है। सघन और व्यापक 
विकास में ग्राम तौर में सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है--विशेष 

कर बूनियादी और भारी उद्योगों पर । फिर भी, औद्योगिक विक्रास के लिए सभो क्षेत्रों 
में एक-सी अ्न॒कल परिस्थितियां नहीं हो सकतीं । यह भी सम्भव हैँ कि किसी क्षेत्र की 
 अ्रधिकांश जनता के रहन-सहन के सन्दर्भ में बड़े कारखानों की स्थापना के स्थानों को 
जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया जाए। बहुत-से देश और विभिन्न देशों क॑ अन्तर्गत बहुत- 
से क्षेत्र इस बात के उदाहरण हैं कि औद्योगिक विकास सीमित होने पर भी स्थानीय 
प्राकृतिक और मानवीय साधनों का पूरा-पुरा उपयोग करने से जीवन-स्तर काफी ऊंचा 
उठ सकता है । ऐसे भी उदाहरण है, जहां बड़ी-बडो परियोजनाञ्रों के अरास-पास के क्षेत्रों 

लोगों के रहन-सहन के सदर पर कोई विशज्ेप प्रभाव नहीं पड़ा। बनियादी उद्योगों 
पूंजीगत सामान-उद्योगों तथा अन्य बड़े-बड़े उद्योगों के अलावा ऐसे भी उद्योग हैं, जिनकी 
सम्भावनाओं की अच्छी तरह जांच करती चाहिए--जैसे, अधिक श्रम की अपेक्षा रखनेवाले 
'परम्परागत उद्योग, आधुनिक तरीके के लघु उद्योग, क्ृषि-विधायन-उद्योग, वन-उद्योग, 
पूर्जे मिलाकर चीज़ें तैयार करने और मनोरंजन की चीजें बनानेवाले उद्योग । प्रत्येक 
.. क्षेत्र को ऐसे उद्योगों की योजना बनानी चाहिए और उनकी उन्नति करनी चाहिए, 
“जो वहां की परिस्थितियों के विशेष अनकल हों तथा जिनके लिए वे श्रपेक्षाकृत पयादा 
सुविधाएं जुटा सकते हों । 


(2) 
प्रादेशिक विकास की सीतिय॑! 


ऊपर जो सामात््य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
शामिल किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा व्यक्त किया गया था। इसमें से सर्वा- 
 घिक महत्वपूर्ण ये हैं 


. (7) कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई (विशेषकर छोटी सिंचाई), स्थानीयः 
...... विकास-कार्य आदि के कार्यक्रमों को प्राथमिकता, जो कम-से-कम समय में 
... : सम्पृण क्षत्र मे फल जाएं मे 
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(2) ऐसे क्षेत्रों में, जो औद्योगिक दृष्टि से पीछे हैं या जहां रोज़गार के अवसर 
देने की ज्यादा आवश्यकता है, बिजली, पानी, परिवहन और संचा र-साधनों, 
प्रशिक्षण-संस्थाओ्रों, आदि की सुविधाश्रों की व्यवस्था ; 

लघु और ग्रामोद्योगों के विस्तार के कार्यक्रम; और : 

4) सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार के नए उद्योगों के लिए स्थान' चुनते समय 
देश के विभिन्न भागों में सन्तुलित प्र्थव्यवस्थ। विकसित करने की आवश्यकता 
पर ध्याव देता। इस पहलू पर उन हालतों में ज्यादा ध्यान दिया जाना 
चाहिए, जहां किसी उद्योग की जगह निश्चित करते समय इस एक बात का 
ही सर्वाधिक विचार न किया जाता हो कि वहां कच्चा माल और दूसरे 
प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं या नहीं। . 


इन उपायों के अ्रतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया 
कि श्रमिक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक संख्या में और अ्रधिक आसानी 
से ग्रा-जा सके तथा उन्हें ज्यादा घनी आ्राबादीवाले इलाकों से कम घनी ऋआाबादीवाले इलाकों 
में ले जाने और बसाने की योजनाएं तेयार की जा सकें । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
इस बात का भी सुझाव रखा गया कि प्रादेशिक असमानता की समस्या का बराबर अ्रध्ययन 
किया जाता रहे और कुछ ऐसे उचित झ्राधार निकाले जाएं, जिनसे प्रादेशिक विकास 
का पता चल सके । 


5. दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के समय विकास के 
प्रादेशिक पहलुओं पर तीन भिन्न तरीकों से विचार किया गया। एक तो, राज्यों की 
योजनाओं के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया गया, जिनका देश के विभिन्न भागों 
के लोगों की खुशहाली से सीधा सम्बन्ध था। दूसरे, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम शुरू 
किए गए, जहां विकास में या तो अस्थायी मतिरोध आ गया था या जहां कुछ बुनियादी 
कमियों के कारण विकांस रुक गया था। तीसरे, उद्योगों के और विकेन्द्रित विकास के लिए 
कदम उठाए गए, जिससे कई सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास की परिस्थितियां षैदा होती है। 

6. क्रंषि, सामुदायिक विकास, ग्रामोथ्ोग और लघु उद्योग, सिंचाई और बिजली, 
संचार-साधन तथा सामाजिक सेवाश्रों के कार्यक्रमों का बहुत अधिक लोगों से सम्बन्ध 
होता है और इनका उद्देश्य हर क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी सहलियतों और सेवाओं 
की व्यवस्था करना होता है । चूंकि ये कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं में संम्मिलित हैं 
इसलिए देश के प्रत्येक भाग को विकास से लाभ पहुंचाने की बात अधिकांशत: इस पर निर्भर 
करती है कि राज्यों की योजनाओं को क्या रूप दिया गया है और योजना की अवधि में 
उनमें क्या-क्या परिवतेन होते हैं । कई राज्यों की योजनाओं में नदी-घाटी-परियोजनाओं 
को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और हीराकुड, कोसी, चम्बल, रिहन्द, दामोदर-घाटी- 
निगम, भाखड़ा-नंगल, कोयना और नागार्जुनसागर-जेसी बहुद्देश्यीय परियोजनाओं पर 
बहुत पूंजी लगाई गई । ये तथा अन्य परियोजनाएं देश के विशाल भागों के विकास के 
लिए ग्रावरयक थीं, इनमें से कुछ भाग अभाव और बेरोजगारी से ग्रस्त थे या अन्य कारणों से 
बहुत ही कम विकसित थे। कृषि-उत्पादन और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों तथा शिक्षा 
एवं स्वास्थ्य-योजनाओं के लागू होने से भी विकास का फल सुदूरवर्ती इलाकों तक 
पहुंचा । 


नस 
आ। 
>> 
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7, विकास के सौमान्‍्य या समग्र कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पहली और दूसरी योजनाओं 
में ऐसे खास-खास क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए, जिन्हें कठिच समस्याओं 
का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार, सन्‌ 953-54 में 40 करोड़ रु० की 
लांगत से बहत-से राज्यों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सुधार लाने का एक कार्यक्रम 
शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यम और छोटी सिचाई-योजनाएं, बाढ़ से रक्षा के 
के लिए बांधों का निर्माण तथा बंजर भूमि को खेती-योग्य बनाने और कप्टूर बांध बांधन 
की योजनाएं भी शामिल थीं। सन्‌ 957 में जब कुछ राज्यों में फिर भ्रभाव की परिस्थितियां 
पैदा हुईं, तो समस्या का अध्ययन किया गग्ना और अतिरिक्त विकास-कार्यक्रम शुरू किए 
- गए। विभिन्न राज्यों में स्थित कम उन्नत क्षेत्रों के लिए--जैसे, विदर्भ और मराठवाडा, 
. उत्तर्रदेश के पूर्वी जिले तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र और पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के पर्वेतीय 

क्षेत्र--सम्बन्धित राज्यों ने प्रायः अपनी योजनाओं में विशेष व्यय को व्यवस्था की हूं 
और इस बात का विशेष प्रबन्ध किया है कि अपनी योजनाएं बनाने में इन क्षेत्रों के प्रति- 
निधि भी सम्मिलित हों । मध्यप्रदेश, उड़ीसा, असम, आदि राज्यों में उन इलाकों में 
विकास-कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हूँ।इच कार्यत्रमों में 
सड़क और संचार-साधन, बहुदेश्यीय विकास-खण्ड, वन-सहकारी समितियां और बदल- 
. बदल कर खेती करने के वर्तमान तरीके में सुधार करने के उपाय भी शामिल हैं। विभिन्न 
राज्यों के अगम्य स्थलों की समस्याओं का अध्ययल करने का काम भी खाद्य तथा कृषि- 
मनन्‍्त्रालय ने शुरू किया है। द 

. 8. उद्योगों को फैला कर स्थापित करने के प्रश्न को लें, तो जहां तक अपेक्षाकृत 
« बड़े उद्योगों का सवाल है, इनमें आराथिक और तकनीकी पहलुओं का हमेशा महत्व होता 
है और व्यवहार सें इनसे थोड़ा-बहुत ही इधर-उधर होना सम्भव होता है। किसी खास 
क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना में असुविधाएं हो सकती हैं, परन्तु वे सदा बुनियादी 
किस्म की यां ऐसी नहीं होतीं, जो दूर न की जा सकें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता 
: है कि वहां केवल बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की ही कमी हो, अन्य किसी चीज़ की 
 नहीं। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाञ्रों की स्थापना में अनिवार्य तकनीकी और झ्राथिक 
_कसौटियों की उपेक्षा किए बिना जहां तक सम्भव हो सका, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के 
: दावों का झूयाल रखा गया है। इस्पात-कारखानों-जैसी बहुत-सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं 
. के स्थान विशेषज्ञों के अध्ययन और आशिक , तथ्यों को ध्यान में रखकर तय किए गए है । 
_ लेकिन चूंकि ये ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो थ्रब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 
थे, इसलिए इन क्षेत्रों को फायदा होगा। इसी प्रकार, कुछ प्राकृतिक साधनों के विकास 
की योजनाओं से ऐसे क्षेत्रों को फायदा पहुंचेगा, जिनका अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है--- 
जैसे, आर्काट को लिग्नाइट की खानें, उड़ीसा में खनिज, लोहा, सलेम में बाक्साइट की खानें 
और राजस्थान में सीसे और जस्ते की खानें । 


.. 9. बुनियादी पूंजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान 
चुनते समय तो कच्चे माल की सुलभता और दूसरी आ्िक बातें स्वभ्वावतः महत्वपूर्ण 
- रही हैं, पर साथ ही यह भी महसूस किया गया कि बहुत-सारे उपभोक्ता-सामान और 
_ विघायन-उद्योगों में विकास के प्रादेशिक ढंगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है । इसमें 
- सूती हा वस्त्र, चीनी, हल्के इंजीनियरी उद्योग--जैसे, साइकिलें, सिलाई की मशीनें, बिजली' 
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के मोटर, रेडियोसेट, पिडक और कतरन' से इस्पात तथा अलौह धातुओं की ढलाई , ढली 
हुई प्लास्टिक-वस्तुएं, और उपांत उत्पादनों से बड़े पैमाने पर दवाएं तैयार करना तथा 
उनका विधायन भी शामिल है। इनके खास उदाहरण है----राजस्थान, उड़ीसा, असम और 
पंजाब में वस्त्र-मिलों की स्थापना; आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र में. 
चीनी-का रखाने तथा आसवशालाएं, असम, मध्यप्रदेश, केरल तथा उत्तर-बिहार में 
इस्पात की फिर से ढलाई की मिलें, और केरल में टायर तथा ट्यूब एवं बिजली के लैम्प 
बनाने के कारखाने । दूसरी पंचवर्षीय योजना में सभी रेल-केन्द्रों में एक कीमत पर इस्पात 
बेचने का जो निश्चय किया गया है, वह हल्के इंजीनियरी उद्योग को दूर-दूर तक फैलाने 
के ख्याल से एक महत्वपूर्ण कदम है। चीनी-उद्योग में नए कारखानों को लाइसेंस देने-विषयक 
जिस नीति का अनुसरण किया गया, उससे दक्शा के विकास में सहायता मिली हूँ। 
इसी तरह, ऐसे स्थानों पर नई सूती वस्त्र-मिलें खोलने को बढ़ावा दिया गया है, जहां 
गह उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ । | 

0. कुछ हद तक नए तरीकों से विकास और कच्ची सामग्रियों के नए-तए उपयोगों 
से भी उद्योग के फैलाव में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए कागज तैयार करने 
में गन्ने के फोक का कच्ची सामंग्री' के रूप में उपयोग शुरू किया गया और गन्ना पैदा करने- 
वालें इलाकों में कागज़ के कई कारखाने खोलने की स्वीकृति दी गई है, जहां गन्ने के फोक 
से कागज़ तैयार किया जाएगा । उत्तरप्रदेश में श्रलकोहल से नकली रबड़ बनाने 
का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है । पहले भ्लकोहल का प्रयोग मुख्य रूप से 
पेट्रोल के साथ मिलाने में किया जाता था | ऐसी जगहों पर, जहां धातु-शोधन के काम न 
आनेवाला कोयला प्राप्त होता हो और आवश्यकता पड़ने पर धातु-शोधन के काम आने- 
वाले कोयले से तैयार किए गए कोक के साथ मिलाकर उसे काम में लाया जा सकता हो, 
वहां कच्चे लोहे के कारखाने खोलने की अनुमति देने का फैसला किया जा चुका है। 
इसमें से प्रत्येक कारखाने की क्षमता लगभग एक लाख टन होगी। इससे कच्चे लोहे का 
उत्पादन तो बढ़ेगा ही, इस उद्योग का फैलाव भी होगा। ऐसे विकास को बढ़ावा देने में 
इस बात का ध्यान अवद्य रखना पड़ेगा कि उत्पादन में किफ़ायतशुआरी और प्रादेशिक 
वितरण के बीच सन्‍्तुलन बना रहे । 

]. लघु और ग्रामोद्योग देश-भर में फैले हुए हैं और जिस क्षेत्र में जैसा कार्य- 
क्रम शुरू किया गया हैँ, उसके अनुसार केन्द्रीय और राज्य-सरकारों ने तरह-तरह की 
सहायताएं प्रदान की हैं। सभी राज्यों में औद्योगिक बस्तियां बसाई गई हैं और आगे यह 
कोशिश की जाएगी कि ऐसी बस्तियां अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे कस्बों और देहाती 
क्षेत्रों में बसे । 

(3) 
तीसरी योजलता में प्रादेशिक सम्भावनाएं 


2. पिछले वर्षो में जिस स्तर पर विकास-कार्य हुआ है, तीसरी योजना में उससे 
कहीं बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप सें विकास-कार्य किया जाएगा तथा देश के विभिन्न 
भागों को विकास के भी व्यापक अवसर प्रदान किए जाएंगे । इस योजना के कई महत्व- 
पूर्ण कार्यक्रम अनिवार्यत: राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत गाते हैं । इन्हें तैयार करते समय 
मोटे तौर पर ये उद्देश्य रहें हैं---कृषि-उत्पादन बढ़ाने में हर राज्य अधिक-से-प्रधिक 
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योग दे; आय और रोज़गार ज्यादा-से-ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए; ग्रामीण क्षेत्रों 
में सामाजिक सेवाश्रों का, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा, पानी की आपूर्ति तथा सफाई 
व्यवस्था, और स्वास्थ्य-सेवाशों का विकास हो; तथा कम विकसित इलाकों में रहन-सहन 
का स्तर ऊंचा उठे। इस प्रकार, राज्य की योजनाएं इस ढंग से तेयार करने का इरादा 
रखा गया है कि उत्पादन और रोज़गारी बढ़े तथा जनता के अपेक्षाकृत कमज़ोर वर्ग 
खुशहाल हों। विभिन्न राज्यों के लिए व्यय की जानेवाली राशि का निश्चय उनकी 
आवश्यकताओं ग्रौर समस्याओं तथा उनके विकास--विशेषतः सामाजिक सेवाश्रों, संचार- 
द और अड़चनों, बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों 
की प्राप्ति में उनके सम्भावित योगदान, विकास-विषयक उनकी. क्षमता तथा अपनी 
योजनाओं के लिए पंजी-व्यवस्था के क्षेत्र में उनके द्वारा उपलब्ध किए जा सकनेवाले 
साधनों को ध्यान में रख कर किया गया है। विभिन्न राज्यों की समस्याओं और आवश्य- 
 कताओं को आंकने में इन सब बातों का ध्यान रखा गया हे--अआबादी, क्षेत्रफल, 
खेती पर निर्भर करनेवाले लोगों की संख्या, दूसरी योजना की अवशिष्ट तथा बड़ी-बड़ी 
परियोजनाओं से पैदा होनेवाली जिस्मेदारियां और तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाप्रों 
की अवस्था । इस प्रकार, जहां तक सम्भव हो सका है, केन्द्र तथा राज्य, दोनों की 
प्राथमिकताश्रों को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है । कुल मिलाकर तीसरी योजना 
के श्रन्तगंत राज्यों में कितना और किस ढंग से खर्च हो, यह तय करते समय लक्ष्य यह 
रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच विकास-विषयक विषमता घटे, हालांकि यह एक 
ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता ही है । 





3. राज्यों की योजनाञ्रों में जो व्यवस्था की गई है, उसके इलावा तीसरी योजना 
में ऐसी कई श्रन्य बातें हैं, जिनसे उत क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाएं बढ़ेंगी, जो भ्रभी तक _ 
अपेक्षाकृत पिछड़े रहें हैं। उदाहरण के लिए, खेती के सघन विकास, सिचाई-साधनों के 
विस्तार, लघु और ग्रामोद्योगों के विकास, बड़े पैमाने पर बिजली के प्रसार, सड़कों तथा _ 
सड़क-परिवहन के विकास, सारे देश में 6से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवायय शिक्षा. 
की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के अधिक अवसर, _ 

. रहन-सहन के तथा जल-आपूर्ति-व्यवस्था में सुधार, और अनुसूचित जातियों और आदिम 
जातियों तथां अन्य पिछड़े वर्गों की खुशहाली के कार्यक्रमों से देश-भर में द्रुत आर्थिक विकास 
की नींव मज़बूत होगी । गरीबी और अडद्ध॑रोज़गारी उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक हैं, 
जहां आबादी बहुत ज़्यादा हैँ और जहां प्राकृतिक साधनों का बहुत ही कम विकास हुआ 
हैं। तीसरी योजना में गांवों के विकास का जो विशाल कार्यक्रम शुरू करने का विचार है 
.. उससे इन क्षेत्रों के इलावा भअ्रन्य क्षेत्रों में भी काम के ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे। देश 
... के कुछ भागों में बागान-उद्योग का काफी विकास होगा, विशेष कर चाय, काफी और रबड़ 


.. के बागानों की बड़ी-बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं नदी-घाटी-परियोजनाएं तथा अन्य 


. परियोजनाएं, जिनका बाद में उल्लेख किया जाएगा, भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण 
केन्द्रों का काम करेंगी । 


ह 4. उद्योगों का स्थान और विकास क्षेत्र : जैसा कि पहले बताया जा चका है, उद्योगों 
. के स्थान चुनने में आम तौर से तो तकनीकी और आर्थिक बातों का ध्यान रखना पड़ता 
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588 हैं । इंसके अतिरिक्त, ऐसे उद्योगों में, जो अपने उत्पादन का काफी भांग निर्यात कर 
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सकते हों, नए कारखाने स्थापित करते समय राष्ट्रहित की दृष्टि से इस बात का 
ख्याल रखा जाता है कि वे जिस पैमाने पर उत्पादन करें, उसमें किफायत हो और विदेशी 
मंडियों में प्रतियोगिता की हमारी क्षमता बढ़े । लेकिन इन मोटी-मोटी बातों के साथ सरकारी 
और निजी, दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाश्रों के स्थाव तय करते समय उन इलाकों 
की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें झ्रौद्योगिक विकास की आवश्यक 
क्षमता हो। आम तौर पर दृष्टिकोण यह होना बाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां पहले ही 
काफी विकास हो चुका है या उसकी योजना बन चुकी हो, वहां और उद्योग स्थापित न 
किए जाएं, लेकिन ऐसे स्थानों में अगर वतंमान उद्योगों के विस्तार से उत्पादन में ज़्यादा 
किफायत होती हो तो वैसा करना ही पड़ेगा | इसी तरह, जहां तक सम्भव हो, इस बात 
का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि नए उद्योग और साधन बड़े तथा घनी आबादीवाले 
नगरों से दूर स्थापित किए जाएं। 

5. सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के स्थानों के बारे में अब तक जो निश्चय 
किए गए हैं, उनसे यह साफ ज़ाहिर है कि वे काफी दूर-दूर तक फेले हुए होंगे और विभिन्न 
प्रदेश औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, उदाहरण के लिए : उड़ीसा में राउर- 
केला-इस्पात-कारखाने और उर्वरक-कारखाने का विस्तार; असम में नूनमती-तैल-शोधन- 
कारखाना, उर्वेरक-कारखाना और प्राकृतिक गेस का उपयोग तथा वितरण, केरल में 
फाइटो-रासायनिक कारखाना, उर्वरक की क्षमता में विस्तार तथा एक जहाज़ी या्ड का 
निर्माण, आन्ध्रप्रदेश में रासायनिक औषध-कारखाना, विदश्ञवाखापटलम की सूखी गोदी, 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार, प्राग-ट्ल्स और आन्ध्र-पेपर-मिल्स का विस्तार; मध्य- 
प्रदेश में नोट के कागज़ का कारखाना, बुनियादी ऊष्मसह कारखाना-परियोजना, नेपा-मिल्स 
का विस्तार, भिलाई-इस्पात-कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना; 
उत्तरप्रदेश में कीटाणुनाशक दवाओं का कारखाना, उर्वेरक-कारखाना, ऊष्मसह कारखाना, 
तथा बारीक ओऔज़ारों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में तांबे की खानों का विकास ; 
पंजाब में एक मशीनी औज़ार का कारखाना, मद्गास में शल्य उपकरणों का कारखाना, 
कच्ची फिल्‍म का कारखाना, लोहे और इस्पात का मार्गे-दशंक-कारखाना, नइवेली लिग्नाइट 
उच्च ताप कार्बेतीकरण-का रखाना, टेलीप्रिटर-कारखाना और एक इस्पात-ढलाई-कारखाना ; 
गुजरात में तेल-शोधन-कारखाना और जम्मू-कश्मीर में एक सीमेंट-कारखाना । 

6. निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस देते समय अ्रद्धंविकसित 
क्षेत्रों के दावों का ध्यान रखा जाता है और जो लोग कारखाने खोलना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 
स्थानों के बारे में सुझाव दिया जाता है। उद्योगों की क्षमता क्षेत्रीय श्राधार पर बढ़ाई जा 
सके, इस ख्याल से समय-समय पर निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों की प्रगति, कार्यक्रम और 
उत्पादन-लक्ष्यों की जांच की जाती है। यह बात मान ली गई है कि भविष्य में इन दिशाओं 
में और भी ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, यह निश्चय किया गया है 
कि तीसरी योजना के दौरान जो नई वस्त्र-मिलें स्थापित की जाएंगी, वे मोदे तौर पर ऐसे 
प्रदेशों में होंगी, जहां इस समय वस्त्र बिल्कुल तैयार नहीं होता । कुछ हल्के इंजीनियरी- 
उद्योगों के विषय में भी ऐसे अध्ययन किए गए हैं; तीसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र 
के अन्तर्गत कम विकसित प्रदेशों में, जिनमें महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू होने की आाशा है, 
से मिसाल. के तौर पर इनका उल्लेख किया जा सकता है : उत्तरप्रदेश में एक अल्यु- 
मीनियम-कारखाना तथा सेलुलोज़ एसिटेट-कारखाना; राजस्थान में एक उदब्रक-कारखाना, 
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नाइलोन-का रखाना, कास्टिक सोडा-पी ०वी ०सी ०-कारखाना और जस्ता गलाने की भटठी ; 
असम में नकली रबड़, पोलिथिलीन तथा कार्बन-ब्लैक की परियोजनाएं झौर कागज़ की लुगदी 
तैयार करने का कारखाना ; तथा केरल में मोटरों के रबड़-टायर तैयार करने का कारखाना 
आर कई विद्यमान कारखानों का विस्तार 

7. औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव में यह बात निहित है कि जो क्षेत्र इस समय 
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए है या जहां रोजगार के अवसर देने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहां 
बिजली, जल-आपूर्ति तथा परिवहन की सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि इल क्षेत्रों में उचित 
. उद्योग स्थापित किए जा सकें । इस सुझाव को कार्यरूप देने के लिए तीसरी योजना में पिछड़े 
हुए प्रदेशों में श्रौद्योगिक विकास-क्षेत्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है।। ऐसे प्रदेशों में चुने हुए 
क्षेत्रों में बिजली, पानी तथा संचार-साधन आदि की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, 
कारखाने खोलने के स्थानों का विकास किया जाएगा और उन्हें नए उद्योगपतियों को बेचा 
जाएगा या लम्बे पट्टे पर दिया जाएगा । यह योजना प्रमुख रूप से मझोले उद्योगों को बढ़ावा 
देने के लिए बनाई गई है, लेकिन आशा है कि इनके साथ छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना 
की भी गुंजायश बढ़ेगी, विशेष रूप से सहायक उद्योगों की । प्रस्तावित औद्योगिक विकास-स्त्रों 
के भीतर या उनके आस-पास औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना भी सम्भव होना चाहिए । 
राज्यों ने मोटे तौर पर इस योजना को स्वीकार कर लिया है और अ्रब विस्तृत प्रस्ताव तैयार 
किए जा रहे हैं । 

8. प्रादेशिक विकास के आधार-रूप में बड़ी परियोजनाएं : अगर किसी बड़ी 
परियोजना से सम्बद्ध या प्रक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू कर दी जाएं, तो उनके लाभ 
जिस क्षेत्र में वह स्थित हैं, उसके लोगों को औरों के मुकाबले कहीं अधिक मिलते हैं। 
इसलिए आयोजन की एक ग्रावश्यक बात यह होनी चाहिए कि हर बड़ी परियोजना को उस 
सारे प्रदेश के समन्वित विकास का आधार माना जाए। उदाहरण के लिए, नई सिचाई- 
परियोजनाओं के आस-पास कई छोटी-मोटी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, जिनका उद्देदय 
... उन्नत कृषि, बागवानी, बिक्री-केन्द्रों, तथा विधायन एवं अन्य उद्योगों का विकास करना हो । 

. इसी प्रकार, इस्पात-कारखाने और अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं छोटे और मझोले 
उद्योगों के विकास तथा शिक्षा, श्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिए आधार का काम 
करती हैं। विकास की ऐसी सम्भावनाएं उन सभी बड़े प्रदेशों में हैं, जहां तीसरी योजना के 
दौरान नए-तए साधनों का विकास किया जाएगा--जैसे, दण्डकारण्य, राजस्थान-नहर-क्षेत् 
तथा तुंगभद्गा, नागार्जुनसागर, कोयना, चम्बल एवं कई अन्य परियोजना-सेवित क्षेत्र । 
राष्ट्रीय महत्व के नगरों एवं अन्य बड़े-बड़े नगरों के बढ़ते जाने से कुछ नई तरह की समस्याएं 
सामने आई हैं । कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और राष्ट्रीय महत्व के अ्रत्य नगरों में यह आवश्यक 
है कि सन्‍्तुलित प्रादेशिक विकास-कार्यक्रमों की एक शु खला शुरू की जाए, जिनमें उचित 
भूमि और ग्रावास-नीतियों, नए कस्बों की स्थापना तथा उद्योगों के स्थानों के बारे में निश्चय 
भी शामिल हो । विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में प्रादेशिक या क्षेत्र-विकास-योजनाञ्रों की तैयारी 
तीसरी योजना के शुरू में ही आरम्भ कर देनी चाहिए । इस तरह, नए और महत्वपर्ण 
 कृन्द्रों की स्थापना से या सम्पत्ति के नए साधन पैदा होने से जो लाभ होना है, वह बहुत बढ़ 
जाएगा और कहीं ग्रधिक क्षत्रों को प्राप्तहोने लगेगा।.... हु 
9. टेक्‍्नोलाजो-सम्बन्धी विकास का महत्व : विभिन्न क्षेत्रों की विकास-क्षमता का 


अध्ययन टेक्नोलाजी और विज्ञान की प्रगति से पैदा होनेवाली सम्भावनाग्रों के सन्दर्भ में किया _ 
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जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, असम, गुजरात और राजस्थान-जैसे क्षेत्रों म॒ कोयले की 
खानें न होने के कारण विकास-सम्बन्धी जो बाघा उपस्थित है, वह पनबिजली, तेल और 
परमाणु-शक्ति उपलब्ध हो जाने से बहुत-कुछ दूर हो जाएगी । दीर्घकालीन दृष्टि से यह बात 
प्रादेशिक विकास के लिए बड़े महत्व की है। इसी प्रकार परिवहन और संचार-व्यवस्था के 
उन्नत होने से दूर-दूर के क्षेत्र एक-दूसरे के निकट आते जा रहे है---जैसे, असम, जम्मू-कश्मीर, 
और उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के लिए संचार और परिवहन के साधन 
उन्नत हो जाने से देश की सामान्य आथिक प्रगति में पूरा-प्रा हिस्सा ले सकना सम्भव हो 
गया है। प्रादेशिक विकास की नई-नई सम्भावनाएं पैदा करने में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि 
और गांवों में बिजली पहुंचने का बहुत महत्व है। तीसरी योजना के दौरान देश के कई अल्प- 
विकसित क्षेत्र इन दिशाओं में काफी प्रगति करेंगे । 


20. शिक्षा और प्रशिक्षण : कम विकसित क्षेत्रों की द्वुत आशिक प्रगति में एक बहुत 
बड़ी बाधा वहां शिक्षा की कमी हैं। आशा है, निःशुल्क और अनिवाये प्राथमिक शिक्षा के 
कार्यक्रमों-द्वारा शिक्षा के सामान्य आधार का विस्तार करने और तकनीकी प्रशिक्षण की 
सुविधाओं की व्यवस्था से कम विकसित क्षेत्रों की उन्नति में धीरे-धीरे अधिकाधिक सहायता 
मिलेगी । राज्यों की योजनाओं में इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था - कर दी गई है, 
पर इस ओर से आश्वस्त हो जाना ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए तथा कम विकसित 
क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए जिन सुविधाञ्रों की व्यवस्था की गई है, उनका 
उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से किया जाएगा । इंजीनियरों, डाक्टरों, कृषि-विशेषज्ञों, शिल्पकारों 
और अन्य लोगों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को पहले ही देश-भर में फैलाया जा रहा है । 
तकनीकी, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू करते समय ऐसे कम 
विकसित क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताश्रों का विद्ेष ध्यान रखना चाहिए, जहां नई 
झौद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ की जा सकती हों । 


2. श्रमिकों का भ्ेज-भिजाव : देश के कुछ हिस्सों में श्रमिकों का बहुत समय स 
भेज-भिजाव होता रहा है । उदाहरणार्थ, बिहार के मजदूर असम के चाय-बागानों में काम करते 
हैं और राजस्थान के मजदूर पंजाव तथा अन्य स्थानों में सड़कों एवं सिंचाई की परि- 
योजनाओं में काम करते हैं। केन्द्र और राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मज़द्रों को फिर से 
काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है और इससे कुशल श्रमिकों को नई परियोजनाओं 
पर ले जाने में सहायता मिलेगी । परन्तु श्रमिकों के प्रवासन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाने का सवाल कहीं अधिक व्यापक है। देश के घनी आबादीवाले इलाकों से बड़ी संख्या 
में अकुशल श्रमिकों को कम आबांदीवाले इलाकों में ले जाने की गुंजायश फिलहाल कम ही है । 
पर यह स्पष्ट है कि कुशल और अड्धकुशल श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कठि- 
नाई से जा सकते हैं और जहां भी स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकास कर रही है, वहा 
वे आसानी से खप जाते है । अतः यह आवश्यक है कि घनी आबादीवाले क्षेत्रों में उनके 
अपने गहन विकास की व्यवस्था के साथ-साथ, तकनीकी  प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का काफी 
विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और जगहों पर काम करने के लिए भी प्रशिक्षित मजदूर 
मिल सकें । 


22, विकास-कर्मंचारी : विकास का स्तर काफी हद तक सुचारु प्रशासन और त्क- 
नीकी कर्मचारियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि 
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छोटे और मझोले उद्योगपतियों का एक ऐसा वर्ग किस हद तक पनपता है, जो नए क्षेत्रों में 

कदम उठाने का साहस कर सके और जोखिम उठा सके। इससे भी अधिक यह इस बात पर 
निर्भर करता है कि स्थानीय लोगों में पहल करने की क्वितनी शक्ति है और उनमें नेतृत्व का 
किस हद तक विकास हुआ है । विकास के इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि 
इनका संकेत ऐसी बाधाओं की शोर है, जो अद्धविकसित प्रदेश के लिए साधनों की व्यवस्था 
कर देनें-मात्र से दूर नहीं की जा सकर्द 


ग्रादेशिक विकास का अध्ययन 


23. अधिक सच्तुलित प्रादेशिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए यह बात 
उपयोगी होगी कि विभिन्न क्षेत्रों में ग्राथिक प्रवृत्तियों और विकाश्न को गति का तथा कम 
विकसित प्रदेशों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का बराबर अध्ययन किया जाए। जिन श्रद्धविकसित 
क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें और निकट से जायवा होगा, उनके साधनों 
का सर्वेक्षण करना होगा राथा उनके विकास को प्रभावित करनेवाले कारणों की जांच 
करनी होगी । प्रदेश” का ठीक-ठीक मतलव क्या है--इसकी' भी स्पष्ट परिभाषा कर देता 
जरूरी है। किसी राज्य में कई प्रदेश” हो सकते है और कोई प्रदेश राज्य से बड़ा भी हो 
सकता है---अपने प्रयोजन के अनुसार प्रदेश की श्रलग-अलग श्ाख्याएं स्वीकार की जा सकती 
हैं। हर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जो दूसरों की' अपेक्षा कम उन्नत होते हैं। 
जैसा कि पहले बताया जा चका है, कई ओर सन्दर्भों में भी प्रादेशिक विकास की 
समस्याएं सामने झ्ाती हैं--उदाहरणार्थ, बड़ी-बड़ी परियोजनाञ्रों के चारों ओर के क्षेत्रों के ; 
जिन क्षेत्रों में चए साधनों का विकास किया जा रहा है, उनके ; और राजधानियों के आस-पास 
के प्रदेशों के सन्दर्भ में । विभिन्न प्रदेशों में विकास के स्तर निर्धारित करने के लिए कृषि 
उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, पूंजी-विनियोग, बेरोजगारी, बिजली की खपत, सिंचित क्षेत्र, 
वस्तु-उत्पादक क्षेत्रों की उपज का मूल्य, उपभोग-व्यय का स्तर, सड़कों की लम्बाई, प्राथमिक 
और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा वहां के निवासियों के पेशे, आदि से सम्बद्ध तथ्य उपयोगी 
होते हैं, पर यह अध्ययन ठीक-ठीक आंकड़ों के श्राधार पर ही किया जाना चाहिए और इस 
तरह किया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की सही-सही तुलना की जा सके । 
दूसरी योजना की अभ्रवधि में इन समस्याओं के बारे में कुछ काम हुआ था और एक विशेष 
अध्ययन-दल की सहायता के रूप में इस काम को जारी रखने का विचार है। केन्द्रीय सांख्यिकी - 
_ संगठन, राज्य-सांख्यिकी-ब्यूरो तथा भारतीय सांख्यिकी-संस्थान का इस दल के काम में 
सहयोग रहेगा । 


24. विभिन्न राज्यों और प्रदेशों के विकास-अ्रध्ययनों में, आथिक प्रगति के व्यापक 


.. सूचक के रूप में, राज्य-आझ्राय के अनमानों का काफी महत्व होता है। राज्य और प्रदेश 
... की आय के अनुमान के सिद्धान्तों, परिभाषाओं और तकनीकों से सम्बन्धित कई जटिल सवाल ' 


हैं, जिनका विभिन्न अनुमानों के व्यावहारिक मूल्य पर असर पड़ता है। राज्य-आय' या तो 
वह भ्रामदती मानी जा सकती है, जो किसी राज्य की सीमाओं में हो या वह आमदनी 


हि हि . जो उसके निवासियों को होती हो । पहला सिद्धान्त सम्पूर्ण देश के आरन्तरिक उत्पादन से 
.. सम्बद्ध है और दूसरा सिद्धान्त राष्ट्रीय आय' से । राज्यों या प्रदेशों के औद्योगिक तथा. 


 आ्राथिक विकास के स्तर के तुलनात्मक अध्ययन के लिए. किसी “राज्य' या प्रदेश” के भीतर द 
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होनेवाली आय का अनुमान ही काफी है| दूसरी ओर, किसी राज्य की होनेवाली आय का 
अनुमान समग्र राज्य के निवासियों की आर्थिक खुशहाली का एक मोटा पैमाना हो सकता 
है । भावी योजनाओं में राज्य-आय के अनुमाद्रों के महत्व को देखते हुए यह तय किया गया 
है कि राज्य-सांख्यिकी-ब्यूरो के सहयोग से केन्द्रीय सांख्यिकी-संगठन तुलनात्मक वाबिक 
आधार पर राज्य-आय के अनुमान तैयार करने का काम करे। ये अनुमान वस्तु-उत्पादन तथा 
राज्य में होनेवाली झाय के आधार पर तैयार किए जाएंगे। पहले-पहल कुछ खास वस्तु- 
क्षेत्रों--जसे, खेती, उद्योग, आदि--में तुलनात्मक आधार पर आय के झ्नुमान तैयार किए 
जा सकते हैं । 

25. यह ठीक है कि राज्य और प्रदेश के आय के अनुमान तथा कुछ खास चीज़ों के बारे 
में आंकड़े जुटाने की अपनी उपयोगिता है, पर इससे भी ज़्यादा महत्व की बात यह है कि 
विभिन्न प्रदेशों की समस्यात्रों को जाननें-समझने तथा उनकी आवश्यकताओों-सम्भावनाओ्रों 
को जांचने-परखने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाएं । भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्थान, 
खान-संस्थान, तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग, केनद्रीय जल तथा बिजली-आ्रायोग, मारतीय 
कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद्‌, आदि संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया करती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगात्मकः आशिक श्रनु- 

सन्धान-परिषद्‌ ने कई राज्यों और संघीय क्षेत्रों के तकनीकी-आधथिक सर्वेक्षण का काम 
शुरू किया है। खड़गपुर' के टेक्नोलाजी-संस्थान तथा कलकत्ता एवं पटना-विश्वविद्यालयों 
की ओर से दामोदर-घाटी-प्रदेश के सर्वक्षण का काम काफी आगे बढ़ चुका है। भारतीय 
सांख्यिकी-संस्थान ने प्रादेशिक आयोजन की समस्याओं के अध्ययन की अपनी योजना के अन्तर्गत 
मैसूर और केरल में प्रादेशिक सर्वेक्षण शुरू किए हूँ। बेंचमाकं-सर्वेक्षणों तथा कार्यक्रम- 
मूल्यांकन-संगठन के अन्य अध्ययनों से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए 
ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। अनुसन्धान-कार्यक्रम- 
समिति की श्रोर से जो शहर-सर्वेक्षण तथा अन्य अध्ययन किए गए है, उन सभी शहरी और 
प्रादेशिक विकास की समस्याओं के बारे में बहुत-से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय 
महत्व के नगरों--जैसे, दिल्‍ली और बम्बई--के सर्वेक्षणों का तथा कलकत्ता के प्रस्तावित 
सर्वेक्षण का भी आयोजना के क्षेत्र में काफी महत्व है । इस प्रकार, इधर के वर्षो में जो कई 
कदम उठाए गए हैं, उनके फलस्वरूप प्रादेशिक विकास की समस्याओं और सम्भावनाञ्रों के 
बारे में बहुत-सारी तकनीकी, झ्राथिक तथा सामाजिक जानकारी एकत्रित हो गई है तथा 
भावी आयोजन में उससे बड़ी सहायता मिलेगी । 


26. प्रदेशों के विकास और समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक ही प्रक्रिया 
के दो अंग समझा जाता चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति विभिन्न प्रदेशों के विकास 
की गति में झलकेगी और विभिन्न प्रदेशों में साधनों का जितना अधिक विकास होगा, 
उतनी ही तेज़ी से सारा देश उन्नति करेगा। किसी खास प्रदेश की समस्याओ्रों पर अत्यधिक 
ज़ोर देने और उनकी जरूरतों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सापेक्षता में 
न रखकर उनके विकास क। प्रयत्न करने की प्रवृत्ति गलत है और हमें उससे बचना चाहिए, 
क्योंकि अ्रन्ततः विभिन्न प्रदेश देश के अभिन्न अंगों के रूप में ही अपने विकास की पूर्ण सम्भाव- 
नाओं को साकार कर सकते हैं । परस्पर-सम्बद्ध प्रयत्नों की एक कड़ी जब पूरी हो जाती है, 
तभी सन्‍्तुलित प्रादेशिक विकास का फल प्राप्त होता है। इनमें से अनेक प्रयत्न दीघेकाल- 
व्यापी होते हैं। थोड़ी अवधि को आधार बना कर देखें, तो लक्ष्य की ओर प्रगति मामूली और 
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अधूरी दीखेगी । यह बात अलग-अलग प्रदेशों के बारे में भी सच है और समूची राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था के बारे में भी । इस वक्‍त की कमियां चाहे कुछ भी हों, पर लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि एक मुनासिब अरसे में देश के सभी प्रदेश झ्राथिक विकास की अपनी सम्भावनाओं 
को सिद्ध कर लें और रहन-सहन के ऐसे स्तर को हासिल कर लें, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के स्तर 
से बहुत ऊपर-नीचे व हो। भरत: जरूरत इस बात की है कि विभिन्न प्रदेशों की प्रगति पर साव- 
धानी से नज़र रखी जाए और जो क्षेत्र काफी पीछे दिखाई पड़ें, उनके विकास की गति बढ़ाने 
के लिए खास उपाय किए जाएं । दीघेकालीन विकास के परिप्रेक्षण में, जब ग्र्थव्यवस्था तेजी 
से उस धरातल की शोर बढ़ रही हो, जहां से वहु अपनी भीतरी शक्ति के बल पर विकसित 
होती रहे तथा जब लोगों के रहन-सहन का स्तर बराबर ऊपर उठ रहा हो, तब प्रादेशिक 
और राष्ट्रीय विकास अनिवार्यत:ः एक समाच उद्देश्य के दो अलग-अलग पहलू हुआ करते 


28५ 
ह््। 
४ 


अध्याय व0 
रोज़गार और जनगक्ति 
() 


समस्या का विश्लेषण 


सबको रोज़गार देना भारत में आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है। पहली दोनों 
योजनाओं में भी इस पर बल दिया गया था और तीसरी योजना में भी इसे विशेष महत्व दिया 
गया है । जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग एक लम्बे समय तक विकास-कार्य 
चलते रहने के बाद ही सम्भव है । फिर भी तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि 
योजनाकाल में श्रमिकों की बढ़नेवाली संख्या के अनुपात में ही रोज़गार देने के अवसर भी 
बढ़ाए जा सकें । श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि रोज़गार 
के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अगले पांच वर्षों में किए जानेवाले सबसे अधिक कठिन 
कार्यों में से एक है । 

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अद्धंरोजगारी की समस्याएं साथ-साथ विद्यमान 
हु; वेसे, दोनों के बीच भेद करना भी सरल नहीं है । गांवों में बेरोजगारी सामान्यतः अद्धे- 
रोज़गारी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है । देश के कई भागों में, खेती के मौसम में, श्रमिकों 
की कमी अक्सर महसूस की जाती है, परन्तु वर्ष के एक बड़े भाग में खेतिहर श्रमिकों और 
सम्बद्ध क्षेत्रों में काम करनेवालों को लगातार काम नहीं मिलता । फलस्वरूप, श्रमिक 
गांवों से शहरों की ओर जाने लगते हैं; और इसका ग्र्थ यह होता है कि समस्या गांवों 
के बजाय शहरों में पहुंच गई है । हालांकि हाल के सर्वेक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि शहरों 
में बेरोजगारी अधिक है, पर यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण क्षेत्रों 
में रोज़गार के अवसर बहुत कम हैं| वास्तव में, शहरों और गांवों में बेरोजगारी की समस्या 
एक-सी ही है । 


शहरी क्षेत्रों में रोज़गार का सम्बन्ध व्यापार, परिवहन और उद्योगों की अवस्था में 
होनेवाले परिवतंनों से जुड़ा हुआ है। इनकी स्थिति में ज़रा-सा परिवतेन होते ही बेरोजगारी 
के आंकड़े भी घटने-बढ़ने लगते हैं। यह स्थिति सभी जगह है तथा छोटे और बड़े शहरों 
एवं गांवों को अद्ध-बेरोज़गारी के संकट का लगभग समान रूप से सामना करना पढ़ता है । 


3. सारे देश में और विभिन्न प्रदेशों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की 
स्थिति का सही चित्र तैयार करने के लिए वर्तमान आंकड़े काफी नहीं हैं । आंकड़ों को 
एक ओर रख देने पर भी यह आम धारणा है, जो कि रोज़गार-दफ्तरों के ज़रिए मिलनेवाले 
ग्रवसरों की सीमित संख्या तथा वहां काम पाने की इच्छा से नाम दर्ज करानेवालों की 
बड़ी संख्या को देखकर और भी पृष्ट होती है, कि बेरोजगारी की दृष्टि से पिछले पांच वर्षो 
में ग्र्थव्यवस्था में उल्लेखनीय ह्वास हुआ है । सन्‌ 7964 की जनगणना के अब तक प्राप्त 
आंकड़ों के अनुसार, देश की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात का प्रमाण है कि बेरोज़- 
गारी की समस्या जटिलतर होती जा रही है । दूसरी खेतिहर श्रमिक-जांच और राष्ट्रीय 
नमूना-सर्वेक्षण की रिपोर्टों एवं कार्यक्रम-मल्यांकन-संगठन के अध्ययनों से इस तथ्य की 


॥ 
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मोटे तौर पर पृष्टि हुई है। परन्तु यही पूरी स्थिति का चित्र नहीं हैं। विकास-कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसर काफी बड़ी संख्या में महय्या किए गए हैं ; परन्तु 
श्रमिकों की संख्या में जिस तीव्रता से वद्धि हो रही हैं, उसे देखते हुए ये अ्रवस र पर्याप्त नहीं 
हैं। यदि रोज़गार की स्थिति को बिगड़ने से बचाना हैं तो योजना का लक्ष्य पांच वर्ष की 
आ्वधि में श्रमिक-वर्ग में नए आनेवालों की संख्या के बराबर लोगों को लाभकारी रोजगार 
में खपाना होना चाहिए। 

. 4. एक गद्धविकसित देश में बेरोजगारी का सही-सही अन्दाज़ लगा सकता सरल 
नहीं होता । सामान्य तौर पर लोगों में, खास कर अपने निजी रोजगार में लगे लोगों में, परि- 
वार या एक वर्ग के सदस्यों के बीच काम बांट देने की प्रवृत्ति होती है । जहां काम-काज 
के अवसर इतने ग्रधिक लोगों में बंटे होते हैं कि जीवन-निर्वाह के योग्य साधन भी मुश्किल से 
जट पाते हैं, वहां की जनसंख्या का एक भाग स्वेतन रोज़गार की खोज में चला जाता हूं । 
जनसंख्या के इसी अंश को सही तौर पर बेरोजगार कहा जा सकता है । शेष के लिए यही 
कहा जा सकता है कि वे कुछ समय तक अद्धरोजगारी की अवस्था मे रहते हूं। काम-घन्धे 
के वर्तमान ढांचे में अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाते समय एक 
मुख्य बात यह सामने आती है कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने निजी 
रोज़गार में लगे हुए लोग अपनी सामथ्य और इच्छा से कम काम करने को बाध्य हैं। भ्रद्धें- 
. रोजगार के सम्बन्ध में आंकड़े बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर हैं कि इस शब्द की व्याख्या 
किस रूप में की जाती है । विकास की वर्तमान अवस्था में काम के निश्चित घंटे के आधार 
पर या इसी प्रकार के किसी तरीके से झर्ूं रोज़गारों की संख्या तय. करना कठिन है । इसे 
इस आधार पर निश्चित करना अधिक अर्थपूर्ण होगा कि लोग कितना अतिरिक्त काम करने 

चज्छक हैं। नमने के तौर पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यही सिद्धान्त अपनाया गया. 
है क्‍ 
5. फिलहाल सीमित परिमाण में जो झ्ांकड़े उपलब्ध हैं, उन पर रोज़गार की समस्या 
के मिम्नलिखित पहलुश्ों के सन्दर्भ में विचार किया जा सकता है : (क) दूसरी योजना 
के ग्रन्त में बेरोजगार लोगों की संख्या, (ख) तीसरी योजना की अ्रवधि में अभिकों की 
संख्या में वृद्धि, और (ग) योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले रोजगार 
के भ्रतिरिक्त साधनों का अनुमान । ऐसे तरीकों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनसे अधिक 
. सज़दूरों का उपयोग करनेबवाली विकास-योजनाओं का रोज़गार-सम्बन्धी लाभ बढ़ाने में 
सहायता मिल सके । ऐसी योजनाओं के रूप में निर्माण-कार्यों और लघु उद्योगों का नाम 
लिया जा सकता हैं । यदि योजना की पूरी रोज़गार-क्षमता का उपयोग किया जाए, तो 

. भी अवशिष्ट बेरोजगारी को खत्म करने के लिए विशेष रोज़गार-कार्यक्रमों की बात सोचना 
.. आवश्यक होगा । द है 


6. दूसरी योजना में 80 लाख व्यक्तियों के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध किए गए 
थे। इनमें से 65 लाख लोगों के लिए कृषि-भिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था थी। दूसरी योजना के. 
ग्रन्त में 90 लाख लोग बेरोजगार थे । यह निस्सन्देह एक कच्चा अनुमान है। इसमें दूसरी 
योजना के शुरू में लगाया गया बेरोजगारी का अनुमान (53 लाख), दूसरी योजना की 
ग्रवधि में श्रमिक-वर्ग में होनेवाली वृद्धि के अनुमान (7 लाख) का अतिक्रण और 


. दूसरी योजना में उपलब्ध किए जा सकनेवाले रोजगार के लक्ष्य (20 लाख) की पूर्ति में. 
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कमी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन भ्रद्धंरोज़गारवाले लोगों की संख्या का सही अनु- 
मान तो नहीं लगाया जा सकता, जिनके पास थोड़ा काम है, पर और अ्रधिक काम करना चाहते 
है, फिर भी अनुमान है कि इनकी संख्या 50 लाख से 80 लाख के बीच होगी । 


7. एक निश्चित अवधि में श्रमिक-वर्ग में वृद्धि का अनुमान इससे लगाया जाता है 
कि 5 से 59 वर्ष तक की श्रवस्था के कितने व्यवित रोज़गार से लगे हुए हैं या रोजगार प्राप्त 
करने के प्रयत्न में है । तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में श्रमिकों की संख्या में । करोड़ 
50 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि रोज़गार 
की स्थिति को बिगड़ने से बचाना है, तो तीसरी योजना में प्राय: इतने ही व्यक्तियों के लिए 
रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मुहय्या करने पड़ेंगे । सन्‌ 796] की जनगणना के प्रकाश में 
इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है कि किस वय के कितने व्यक्ति हैं और श्रमिक-वर्ग 
में स्त्रियों और पुरुषों के शामिल होने के अनुपात में क्या परिवर्तन आए है । इस अवस्था में 
नमूने के तौर पर हुए राष्ट्रीय सर्वक्षणों की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ ग्राम मान्यताएं 
बनानी पड़ेंगी । फिलहाल प्राप्त अनुमानों को देखते हुए मालूम पड़ता है कि तीसरी योजना में 
श्रमिक-वर्ग में नए आ्रनेवालों की संख्या । करोड़ 70 लाख होगी; इसमें से एक-तिहाई वृद्धि 
दहरी क्षेत्र में होगी । पूरी जानकारी मिलने पर विभिन्न राज्यों में होनेवाली इस वृद्धि का 
अनुमान लगाना आवश्यक होगा, ताकि हर राज्य योजना के कार्यक्रमों और परियोजनाओं 
वी रोजगार-विषयक क्षमता को पूरा करने का प्रयत्न करे; साथ ही वह इस बात की भी जांच 
करे कि अ्रन्य साधनों से इस क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है। एक विकासशील 
अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का, विशेय रूप से कुशल श्रमिकों का, एक स्थान से दूसरे पर जाना 
बहुत महत्व रखता है। अत: इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही सुविधाएं भी । 
फिर भी, इनकी संख्या को देखते हुए अगले कुछ वर्षो में कुशल श्रमिकों के इधर-उधर जाने 
से होनेवाला लाभ सीमित ही रहेगा और हर राज्य या प्रदेश में इस दिशा में किए जाने- 
वाले कामों की कुल मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 


8. तीसरी योजना में रोजगार देने-सम्बन्धी लक्ष्य पर एक लम्बी ग्रवधि को ध्यान में 
रख कर ही विचार करना होगा । अगले 45 वर्षो में श्रमिकों की संख्या में 7 करोड़ की वृद्धि 
का अनुमान है । इसमें से तोसरी योजना की ग्रवधि में करोड़ 70 लाख, चौथी योजना में 
2 करोड़ 30 लाख और पांचवीं योजना में 3 करोड़ की वृद्धि होगी। पहली दो योजनाओं के 
ग्रनुभव से प्रकट हुआ है कि योजना की अवधि में रोज़गार के जो भी अवसर निकले है, उनका 
अ्रधिक भाग कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों को मिला है।यह मान कृर कि यही प्रवृत्ति 
भविष्य में भी जारी रहेंगी और अगले 5 वर्षो में बढ़नेवाली श्रमिकों की संख्या का 
दो-तिहाई हिस्सा क्ृषि-भिन्न क्षेत्रों में खपाया जाएगा। सन्‌ 976 तक कृषि पर निर्भेर 
करनेवालों की संख्या घटा कर 60 प्रतिशत करना सम्भव होना चाहिए । 


(2) 
तीसरी योजना में अतिरिक्त रोज़गार 
9, पांच वर्ष की लम्बी अवधि में फैली हुई एक विकास-योजना की अनेकानेक परि- 


योजनाओं और कार्यक्रमों की रोज़गार देने की क्षमता का अनुमान लगाने में बहुत-सी 
कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक ही हैँ । योजना के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में दो 
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बातों को ध्यान में रखना होगा; पहली यह, कि समुचित आर्थिक और अन्य नीतियों क 
द्वारा उत्पादन और रोजगार को वर्तमान स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और दूसरी. 
योजना में निहित विभिन्न विकास-कार्य क्रमों पर पूरी कार्यकुशलता और कमखर्ची के साथ 
अमल होगा तथा उत्पादन का सिलसिला टूटने नहीं दिया जाएगा । कृषि और व्यापार-जेसे 
कुछ क्षेत्रों में म्तिरिक्त रोज़गार के सम्बन्ध में म्नुमान लगाना विशेष रूप से कठिन है । कृषि 
के उत्पादन में वृद्धि से, जिसके लिए योजना के आर्थिक साधनों का अच्छा-खासा भाग 
उपलब्ध किया गया है, मुख्य रूप से अरद्धरोज़गारी में कमी आएगी, हालांकि रोज़गार 
. के अवसरों में भी वृद्धि होगी । कम विकसित देशों में व्यापार में लगे हुए लोगों की संख्या 
उनके काम के अनुपात से अधिक होती है, इसलिए व्यापार-क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप 
नए ग्रानेवालों को काम को अवसर मिलने के बजाय अद्धरोज़गारी में ही कमी होती है । 


0. उद्योगों में पूंजी-विनियोग और कार्य-क्षमता बढ़ने से रोज़गार चाहनेवालों 
'* को काम देने की क्षमता उसी झ्नुपात से नहीं बढ़ती, क्योंकि नए-नए तरीके विशेष रूप 
से बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखातनों में ग्रधिक उत्पादन की तकनीकों पर ही आधारित 
होते हैं। इस प्रकार, तकनीकों का चुंनाव रोजगार-नीति के लिए अ्रत्यधिक महत्व रखता है 

उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन के ऐसे तरीके और परिमाण अपनाना अ्रावश्यक है, जिनसे 
सबसे झ्रधिक बचत हो । इसके सनन्‍्तुलन के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रयत्नपूर्वंक ऐसे तरीके अपनाने 
होंगे, जिनमें अधिक लोगों को खपाया जा सके और पूंजीगत साधनों की बचत हो, विशेष 
रूप से विदेशी मुद्रा की । निर्माण-कार्यो में श्रमिकों की सबसे अधिक खपत हो सकती हैं, 
जहां उचित संगठन और समय रहते ग्रायोजत करके जनशक्ति का उससे कहीं अ्रधिक 
उपयोग किया जा सकता हैं, जितना आज हो रहा है । कौन-कौन-सी तकनीकें अ्रपनाई 
जानी चाहिए, इसका निर्णय केवल काम के स्वरूप के अनुसार ही नहीं किया जा सकता-- 
जिस प्रदेश में वह काम होनेवाला है, उसकी झाथिक और सामाजिक विशेषताओं का भी 
ध्यान रखना आवश्यक है । अ्रधिक जनसंख्यावाले क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाने पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, जो समग्र लक्ष्य के अनुकल होने के साथ-साथ उपलब्ध जनश क्ति- 
_ विषयक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हों । है 


7. योजना के रोजगार-सम्बन्धी परिणामों और लाभ का अनुमान लगाते समय 
आम तौर पर रोज़गार के दोनों पहलुओं को पृथक्‌ कर दिया जाता है--निर्माण-कार्य और 
निरन्तर चलनेवाले काम-धन्धे । निर्माण-कार्यों में रोज़गार यद्यपि ग्रस्थायी होता है, तथापि 
. एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए एक निश्चित स्तर तक पूंजी लगाने की व्यवस्था 
होती है। इस क्षेत्र में रोज़गार का अनुमान पिछली योजनावधि के म॒काबले. पूंजी-विनियोग 
. में इस बार हुई वृद्धि को देख कर लगाया जा सकता ह । चूंकि निर्माण-कार्यो का पूंजी- 

विनियोग एक ओर श्रमिकों और दूसरी ओर मशीनों, सामग्रियों तथा सेवाओं में बंठ-जाता 
. है, इसलिए अतिरिक्त रोज़गार का ठीक. अनुमान लगाने के लिए श्रमिक-संख्या का सही 
. हिसाब रखना ज़रूरी है। 


2. क्रृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सेवाएं, व्यापार, आदि निरन्तर: 


.. चलनेवाले धम्धों में रोज़गार का अनुमान लगाने के लिए अनेक मापदंडों का आ्राश्रय लेना... 


. . पड़ता है। उदाहरण के लिए, कृषि, वन-रोपण और सिंचाई-साधनों के विकास से कुछ अंझों.. 
. में अरद्धरोजगारी कम होती है और कुछ अ्रंशों में नए आनेवाले लोगों को पूरे समय का काम 
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मिलता है। अद्धंरोज़गार-प्राप्त लोगों तथा नए आनेवाले श्रमिकों को इससे किस ग्रनुपात 
में लाभ मिलता हैं, इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है । भूमि-संरक्षण, वन-रोपण, भूमि- 
पुनरुद्वार, बाढ़-नियन्त्रण, नई जञमीनों को बसाना, सिंचाई-सुविधाओ्ों का उपयोग, भ्रादि कुछ 
ऐसे विकास-कार्यक्रम हैं, जिनसे श्रमिकों के वर्ग में नए आनेवालों को रोज़गार मिलेगा; 
पहले से काम करनेवालों को श्रधिक रोजगार तो मिलेगा ही। पिछले दस वर्षो में प्राप्त हुए 
अनुभव के आधार पर इस कार्य के लिए अब कुछ निश्चित पैमाने प्रपना लिए गए 
्। 

3. उद्योगों में , उनके स्वरूप के अनुसार, अतिरिक्त रोज़गार का अनुमान लगाते 
समय रोज़गार को पूजी-विनियोग अ्रथवा उत्पादन-वृद्धि के प्रकाश में देखना होगा । कुछ ' 
मामलों में उत्पादकता में वृद्धि के लिए छट देनी होगी और शेष में परियोजनाओं की रिपोर्टो 
तथा लाइसेंस-समिति को दी गई जानकारी को आधार बनाना होगा । सड़क-परिवहन के 
मामले में, यात्रियों की संख्या और माल-दुलाई की मात्रा में वृद्धि के विभिन्न संकेतों को आधार 
माना जा सकता है । सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परीक्षण करने होंगे; 
यह इस बात पर निर्भर होगा कि योजना में समाज को किस स्तर तक की सुविधाएं देने 
की व्यवस्था है । उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में, विभिन्न कर्मचारियों की आ्रावश्यक- 
ताओं का अनुमान उनके द्वारा सेवित क्षेत्र की आबादी को देख कर लगाया गया। इसी 
तरह, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात ध्यान में रखा गया। 


4. विकास-कार्यक्रमों से मिलनेवाले रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों के ग्रतिरिक्त 
व्यापार, वाणिज्य और परिवहन में मिलनेवाले अप्रत्यक्ष रोज़गार का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए । दूसरी योजना में अप्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान निजी और सरकारी क्षेत्रों में 
योजना के अन्तर्गत चलनेवाले विकास-कार्यक्रमों से प्राप्त अतिरिक्त रोज़गार का 52 
प्रतिशत था। नवीन अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि तीसरी योजना 
के विकास- कार्यक्रमों से उपलब्ध होनेवाले झ्तिरिक्त रोजगार का 56 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष 
रोजगार से प्राप्त होगा । अन्तत:, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमानित अतिरिक्त रोज़गार 
की अनेक प्रकार से जांच करनी होगी। स्थिति का व्यापक अनुमान' लगाने के लिए घीरे- 
धीरे अधिक तथ्य प्राप्त हो रहे है । इनमें विशेष सर्वेक्षणों और जांचों के परिणाम, परि- 
योजनाओं के अध्ययन, राष्ट्रीय रोजगार-सेवा-द्वारा संगृहीत रोज़गार-सम्बन्धी सूचनाएं, 
और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रार्थनापत्रों में दी गई सभी सूचनाएं शामिल है। 
किसी भी विकास-योजना के रोजगार-सम्बन्धी प्रनुमानों के लिए अनेक मान्यताएं बना- 
कर चलना पड़ता है, परन्तु उनकी निरन्तर जांच एवं परीक्षा होती रहती है । ऐसी स्थिति में 
विकास योजनाओं के रोज़गार-सम्बन्धी अनुमान पूर्णतः: सही और अन्तिम नही हो सकते । 
पिछले 0 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि अनुमानों के तरीकों की जांच और उनमें 
बराबर सुधार करने की ज़रूरत तथा रोज़गार एवं पूजी-विनियोग सम्बन्धी प्रारम्भिक 
अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक परिणाम की भी सही जानकारी ज़रूरी है। इसे सरल 
बनाने के लिए उत मान्यताप्रों का विस्तृत विवरण, जो तीसरी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 
रोजगार-क्षमता आंकने के लिए काम में लाई गई है, परिशिष्ट “ग' में दिया गया है । 


5. ऊपर बताए गए अनुमानों के तरीकों के अनुसार यह विश्वास किया जाता है 
कि तीसरी योजना में क्ृषि-भिन्न रोज़गार । करोड़ 5 लाख लोगों के लिए तथा क्ंषि-विषयक 
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रोजगार 35 लाख लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। कृषि-भिन्न अतिरित रोजगार को 
मोटे तौर पर इस प्रकार बांदा जा सकता है : 
तालिका-संख्या ! 
कृषि-भिन्‍न अतिरिक्त रोजगार 





____ः ( लाख मे) 
तीघरी योजना 
क्षेत्र में अतिरिक्त 

रोजगार 

, निर्माण-कार्य थे: न जन... 23 

2. सिचाई और बिजली सह ५ बा ] 
4. शअ्रन्य परिवहन एवं संचार-साधन ४ हे 8.8 
5. उद्योग एवं खनिज पदाथ ा ; के फ््ठ 

6. लघ उद्योग कु ... हि 9 
7. वन-उद्योग, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सवाएं 4 | 7.2 
8. शिक्षा *«० को 5.9 
9. स्वास्थ्य..'  *जरू को ], 4 
0. अन्य सामाजिक सेवाएं "० "न "* 0. 8 
]. सरकारी सेवाएं ग ना न 4,5 
योग से 74 तक 867, 5 

2. अन्य (व्यापार एवं वाणिज्य सहित, । से 7] तक का 56 
ह प्रतिशत ) ॥॒ न न 5. 37.8 
सर्व योग 05.3. 








6. ऊपर वर्णित कृषि और क्ृषि-भिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार की व्यवस्था. 
होने के अलावा अद्ध॑रोज़्गारी की समस्या भी काफी हद तक हल होगी, परन्तु उसका 
परिमाण बता सकना केठिन होगा । कृषि में अतिरिक्त रोज़गार का अनुमान लगाते 
समय नई रोज़गार-क्षमता के एक-चौथाई भाग का ही ध्यान रखा गया है, शेष श्र््ध- 
रोज़गारवालों को राहत देने के लिए छोड़ दिया गया है। ग्राम और लघ उद्योगों के 
सामल में ऊपर की तालिका बनाते समय केवल पूरे समय के रोज़गार को ही लिया गया 
. हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था कृषि-भिन्न धन्धों में अधिक-से-अधिक लोगों को खपाने का विचार 


“चूंकि निर्माण-कार्यों में एक बड़ा भाग ऐसे रोज़गार का होता है, जिसे सरलता से पाया ; 
जा सकता है, इसलिए विभिन्न विकास-सक्षेत्रों में उनका विभाजन सम्भवतः उपयोगी होगा 


5. कृषिश्ोर सामुदायिक विकास... 3: जय, 

2. सिंचाई और बिजली... हा  अा है 3) 

3 उद्योग और खनिज पदार्थ (कुटीर और लघु उद्योग सहित) ... 4.6 
. #. परिवहन श्र संचार-साधन (रेलवे सहित) हक के उब 
5. सामाजिक सेवाएं ५ हक 0 कम मम 

€ विविध 2 आम कक 0 आप आम आम 


योग ह हर की पक क्‍ 8 
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रखती है, फिर भी झ्राशा की जाती है कि तीसरी योजना की ग्रवधि में कृषि के काम में लगे 
लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। श्रमिकों के वर्ग में अधिक वृद्धि उन परिवारों में होगी, 
जो इस समय कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषषि-भिन्न क्षेत्रों में यदि रोज़गार के अवसर पर्याप्त 
रूप से नहीं बढ़े, तो कृषि में अद्धंरोज़गारी और भी बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप समाज 
के इस वर्ग का जीवन-स्तर और भी गिर जाएगा। इस वर्ग पर यनसंख्या में वृद्धि के कारण 
पहले ही बहुत अधिक भार पड़ चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितियों को देखते 
हुए योजना के कारण उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त रोज़गार के अनुमान काफी हृद तक 
अनिश्चित है। बाद के अनुभवों से यदि कुछ वर्तेमान मान्यताओं को बल नहीं मिला, 
या विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं पर्याप्त कुशलता एवं तेज़ी से क्रियान्वित नहीं की गई, 
तो ऊपर दिए गए अतिरिक्त रोज़गार के अनुमान पूर्णतः सही नहीं भी उतर सकते हैं । 


7. योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप यदि 3 करोड़ 40 लाख व्यवितयों के लिए 
रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो जाएं, तो पहले से बेरोजगार लोगों की बात छोड़ देने 
पर भी नए आतनेवाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 30 लाख अतिरिक्त अ्रवसर 
निकालने पड़ेंगे । तीस री योजना का यह एक मुख्य उद्देश्य है। 

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परिमाण-विपयक अनुमानों का श्ौचित्य 
राजगार-पिषयक आंकड़ों की जटिलता और अपरयाप्तता, दोनों से ही प्रभावित होता है । 
पहली ओर दूनरी योजनाओं का अनुभव बतलाता हैं कि योजना के विभिन्न क्षेत्रों में काम 
लक्ष्य के अनुसार पूरा न होने के कारण रोज़यार-सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरे नहो सके। ऐसी 
स्थिति पुन: उत्पन्न न हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करना आवश्यक है । 

सोचा गया है कि इस समस्या के समाधान के प्रयत्न तीन मुख्य दिशाओं में किए जाएंगे । 
प्रथमत:, योजना की सीमाओ्रों के अन्दर ही ऐसा प्रयत्न किया जाए कि पहले के मुकाबले 
इस बार रोज़गार का लाभ अधिक लोगों को और अधिक समान रूप से मिले । दूसरी 
बात, गांवों के उद्योगीकरण का काफी बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें बिजली पहुंचाने, 
ओआ्ौद्योगिक बस्तियों की स्थापना, ग्रामोद्योगों की उन्नति और जनशक्ति के ठोस उपयोग 
पर विशेष बल दिया जाए। सम्भव है, उत्पादन के नए तरीकों के शुरू में रोज़गार में लगे 
व्यक्तियों की संख्या में कमी झा जाए, परन्तु ग्राशा है कि उन तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
को चेतना प्रदान करने के दूरगामी लाभ अधिक महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात, लघु 
उद्योगों के जारिए रोज़गार प्रदान करने के अन्य उपायों के अतिरिक्त गांवों में निर्माण-कार्य- 
क्रम चलाने का भी विचार है, जो 25 लाख व्यक्तियों को वर्ष में औसत 00 दिन काम दे 
सकेगा। यह संख्या बढ़ भी सकती है । ये सब कार्यक्रम, विशेष रूप से गांवों में निर्माण- 
कार्य का सुझाव, आम जनता के लिए सहायक सिद्ध होंगे और शिक्षित बेरोजगारों को 
अधिक अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षित बेरोज़गारों की अपनी विशेष समस्याएं भी हैं, जिन 
पर इसी अध्याय में श्रागे चल कर संक्षेप में विचार किया गया है। 


(3) 
रोज़गार और योजना की कार्यान्विति 


8. प्रध्ययनों के परिणामस्वरूप यह विद्वास करने का कारण हैं कि विकास- 
कार्यक्रमों से रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के अनेक उपाय हैं, जिनसे पिछले 
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वर्षों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो सकते है । सामान्यतः बरोजगार्री की समस्या क। 
विश्लेषण या तो सारेदेश को ध्यान में रख कर किया जाता है, या राज्यों-जेस बड़े प्रदेशों 
के सन्दर्भ में। ज़िला और खण्ड-स्तर पर बेरोजगारी की समस्या हल करने की सम्मावनाझं 
प्र ग्रभी तक ब्रधिक ध्यान नहीं दिया गया। हर जिले में कृषि, सिचाई, बिजली, आ्रामों- 
द्योग और लघु उद्योग, संचार-साधन एवं सामाजिक सेवाश्रों के सम्बन्ध में विकास-कार्यक्रम 

। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उस जिले की झआथिक गतिविधियों को बढ़ाना और सामान्यत 
उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ-साथ ये कार्यक्रम किसानों, कार्री- 
गरों, छोटे उद्योगपतियों और सहकारी संस्थाओं को उनकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए 
प्रेणणा देते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करते हैँ। याद इन कार्यक्रमों 
का पूरा लाभ उठाया जाएऔर उन्हें स्थानीय ग्रावश्यकताओं के अ्रनरूष बना दिया जाए, 
तो उनसे जिला और स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार प्राप्त किए जा सकते हें ! 
उचित यह है कि हर राज्य की बेरोजगारी की समस्या को जिलेवार बांट लिया जाए और 
ग्राम, खण्ड या ज़िला-स्तर पर उसको हल करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाए। स्थानीय 
रोजगार-समस्याओं के रूप में इसका विश्लेषण करने से झधिकारीगण रोज़गार के विशिए्ट 
पहलुओं पर ध्यान दे सकेंगे और उनके लिए ग्रावश्यक साधन जुठा सकेंगे । ये विशिष्ट 
पहलू बेरोजगार कारीगरों, खेतिहर श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों श्रादि से सम्बन्धित हूँ 
विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं भी भिन्न हैं, इसलिए स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर रोज़गार 
की समस्या हल करने के तरीके भी ऐसे लचीले बनाने होंगे, जो स्थानीय परस्थितियों और 
साधनों के ग्रनरूप बन सकें । 


9. रोज़गार-सम्बन्धी समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह आवश्यक हैं कि. 
मानवीय श्रम का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए निर्मोण-कार्यों में कितनी सम्भावनाएं 


हैं, इस पर विचार किया जाए। सामान्यतः उन निर्माण-कार्यों सें मशीन का उपयोग किया 


जाता है, जहां मशीनीकरण से लागत में कमी और काम जल्दी पूरा होने की सम्भावना 
होती हैं। सभी परियोजना-अ्धिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां मशीनीकरण 
से कोई खास बचत की सम्भावना न हो, वहां निर्माण-कार्यों में जनशक्ति का झ्रधिक उपयोग 
करना उचित है। परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करते समय यह प्रदन मुख्य रूप से सामने 
रखना चाहिए और जहां भी मनुष्य के मुकाबले, मशीन के उपयोग को तरजीह दी जाए, 
वहां इसके लिए यूक्तिसंगत कारण प्रस्तुत करने चाहिए। रोजगार के दष्टिकोण .से इस प्रकार 
के सभी निर्णयों पर विचार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति 
बनाई जानी चाहिए 


हक 20. श्रधिक आबादीवाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास-कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद 
भी यदि बेरोजगार लोग बच रहते हैं, तो उनकी एक बड़ी संख्या को काम सिखा कर उन 
इलाकों में भेजना चाहिए, जहां ऐसे प्रशिक्षित कारीगर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। 
इसके लिए श्रावश्यक तकनीकों श्रौर संगठन की व्यवस्था करने के ख्याल से कुछ मार्गेदशक 
योजनाएं शुरू की जानी चाहिए 


2. यद्यपि पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत 


कुछ किया गया है, तथापि इस क्षेत्र में रोज़गार देने की जितनी गुंजायश है, उसका... 


: पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना अभी बाकी है। ग्राम और लघु उद्योगों में, रोज़गार-विषयक 
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लाभों का सम्बन्ध नए विकास-कार्यक्रमों से जोड़ना ठीक नही । अभी जो छोटे-मोटे उद्योग 
चालू हैं, उन्ही के ज़रिए रोज़गार देने की क्षमता का पुरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। 
आधुनिक ढंग की छोटी औद्योगिक इकाइयों में मांग की कमी नहीं, बल्कि आवश्यक मात्रा 
में माल तैयार करने में उनकी असमर्थता ही रोज़गार देने में बाधक बनती है। लोहा और 
इस्पात, अलौोह धातु, रसायन, रंग, आदि उद्योगों में, जहां कच्चे माल की बहुत ज़रूरत 
होती है, यह बात विशेष रूप से सही है। कुछ मामलों में विधायन और अन्य सुविधाओं 
की कमी भी बाधा बन सकती है। प्रायः सभी जगह कारीगर और छोटे उद्योगपति ऋण 
की सुविधाओं से वंचित हैँ और उन्हें अपना माल बेचने के लिए भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त 
नहीं, जिन पर वे निर्भर रह सकें। इस दिशा में विश्ेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि 
छोटी भ्रौद्योगिक इकाइयों को (चाहे वे कारीगरों की सहकारी समितियों-द्वारा संचालित 
होती हैँ, अथवा छोटे उद्योगपतियों-द्वारा ) अपनी अ्रधिकतम उत्पादन-क्षमता पर पहुंचने 
का अवसर मिल सके । 


22. ग्राम-उद्योगीकरण और ग्राम-बिजलीकरण वस्तुत: परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम 
है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के स्थायी अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 
हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र रहना चाहिए और इन्हें परिवहन और अन्य 
समुचित सुविधाओं के ज़रिए एक कड़ी में जोड़ देना चाहिए। ऐसे केन्द्र शहरों या ऐसे 
महत्वपूर्ण गांवों में होने चाहिए, जो कुशल कारीगरों और उद्योगपतियों को खींच सकें 
और जिन्हें बिजली की एवं ग्रन्य सुविधाएं ग्रासानी से दी जा सके | तीसरी योजना में ग्राम- 
बिजलीकरण का एक विशाल कार्यक्रम है । अधिक-से-अधिक उत्पादन और अधिक रोज़गार 
देने में ग्राम-बिजलीकरण का बहुत अधिक महत्व हे और इसे सम्भव करने के लिए हर जिले 
में बिजली की ञ्रापुति और उसके उपयोग की दूरदशितापूर्ण पोजनाएं बनाई जानी चाहिए। 
बिजली की आपूर्ति के साथ कृषि और उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों का समन्वय आवश्यक 
है । कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक काम-काज केन्द्रित होने से बिजली-आपूर्ति के 
सन्तुलन में भी उचित सृत्रार हो सकेगा। 


(4) 
ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग 

23. तीसरी योजना में ग्रामीण विकास-कार्यो के एक विस्तृत कार्यक्रम का सुझाव, 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है--ऐसा न केवल इसलिए 
कि इसके ज़रिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकेंगे, बल्कि इसलिए भी 
कि यहु देश के तीत्र आथिक विकास के लिए ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग का एक प्रमुख 
साधन है। तीसरी योजना में कृषि का उत्पादन पिछले 40 वर्षो के मुकाबले दुगूनी तेजी 
से बढ़ाना होगा । इसके लिए सघन और केन्द्रीभूत प्रयत्नों की आ्रावश्यकता है । 
इन प्रयत्नों में कृषि-विकास के कार्यक्रमों में लाखों परिवारों का योगदान भी सम्मिलित 
हैं । अनेक वर्षो तक ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का सबसे बड़ा उपयोग कृषि-विकास, सड़क- 
निर्माण-परियोजनाञ्रों, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध करने के कार्यक्रमों 
में होता रहेगा । अर्धरोज़गारी की समस्या के स्थायी हल के लिए वैज्ञानिक कृषि को 
व्यापक रूप से अपनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि गांवों के आर्थिक ढांचे को मज़बूत करने 
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और उसे बहुमुखी बनाने की आवश्यकता हैं। ग्राम और सघु उद्योगों क॑ विकास वे 
कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील शहरी कंन्द्रों से सम्बच्ध-स्थपना, सहकारिता 
के आधार पर विधायन-उद्योगों की स्थापना तथा गांवों मं नए-नए उद्योग शुरू दरनॉ--- 
ये सब तीसरी योजना के अंग हैं तथा इनका विकास करना आवश्यक है | ग्राम-बिजलीकरण 
. के विस्तार से इन कार्यक्रमों को सहायता भिलेगाे। ग्रामीण अथव्यवस्था को इस प्रकार 
मज़बूत करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमुख्ल विकास-कार्यक्रमों को आवश्यकता है, 
विद्येषकर उन क्षेत्रों में, जहां बहुत-सारे लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और जहां वे रोज़गार 
तथा अद्धंरोज़गारी की समस्या भी काफी बड़ी है । 
24. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन निर्माण-कार्यों की बात सोर्चा गई है, उन्हें पांच 
वर्गों में बांटा जा सकता ह : 
(१) राज्यों और स्थानीय निकायों की योजनाओं में शामिल एसी परियोजनाएं 
जिन्हें कुशल या अरद्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी; 
(2) प्राम-समाज या उनसे लाभ उठाचेवालों-हारा कानूनी व्यवस्थात्रों के कारण 
किए जानेवाले काम ; 
(3) विकास के ऐसे काम, जिनके लिए स्थानीय जनता से श्रम श्रीर सरकार से 
कुछ सीमा तक सहायता मिल सके; 
(4) ऐसे काम जिनसे गांववाले लाभदायक सम्पत्ति बना सो; और 
(5) अधिक बेरोज़गारीवाले इलाकों में लोगों को काम देने के लिए शुरू किए 
जानेवाले प्रक काम । द 
वर्ग 2, 3 और < में बताई गई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए तैयार 
गे गई सामान्य योजनाओं के सुख्य अंग के रूप में शुरू की जाएंगी। इनका उद्देश्य जनशविति 
का पूरा उपयोग है; इनसे सीमित मात्रा में ही सही, मजदूरी पर रोज़गार दिया जा सकेगा । 
पहले और पांचवें वर्ग के कामों में मज़दूरी पर काम देने की बहुत अ्रधिक गुंजाइश है । इन दोनों 
वर्गों के काम एक समान हैं; केवल पांचवें वर्ग में पहले वर्ग के मुकाबले अ्रधिक पूरक 
योजनाएं हैं। इस्त प्रकार, तीसरी योजना में ग्रामीण निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त कार्यक्रम में 
कुशल और अद्धकुशल श्रमिकों के बड़े पैमाने पर उपयोग की योजनाओं के दो मुख्य वर्गों से. 
. काम शुरू किया जा सकता है: (क) खंड और ग्राम-स्तर पर स्थानोय निर्माण-कार्य; और 
(ख”) बड़े काम, जिनमें विभागों-दारा आयोजन और तकनीकी देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी । 
25. स्थानीय कामों और अपेक्षाकृत बड़ी योजनाञ्रों के लिए यह आवश्यक है कि 
हर विकास-खंड में पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमों को पूरी तरह सोच-विचार कर तैयार 
किया जाए। खेंड-योजना में वे सभी काम शामिल होंगे, जो खंड-संगठन के ज़रिए विभिन्न 
संस्थाएं करंगी--जेसे, सामुदायिक विकास-योजनाओं के बजट में शामिल कार्यक्रम और 
राज्यों की योजनाओं के कृषि, पशुपालसल और सहकारिता-सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ी 
. और मध्यम सिचाई-परियोजनाप्रों के काम, सड़कों का निर्माण, आदि । विकास-खंडों 
. को ये योजनाएं ग्राम-योजनाओं में विभक्‍त कर दी जाएंगी और इस प्रकार उस क्षेत्र में . 
.. बसे हुए लोगों को इनकी' पूरी तरह से जानकारी करा दी जाएगी । सिंचाई, भूमि- 
सरक्षण, सड़क-निर्माण, आदि परियोजनाओं से हर क्षेत्र में लोगों को अधिकाधिक रोज़गार 
दिलाने के लिए आ्रावश्यक है कि इनका कार्यान्वयन स्थानीय खंड-संगठन के घनिष्ठ सहयोग 
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से हो | कृषि की दृष्टि से मन्दी के समय में ही ये निर्माण-कार्य कराए जाने चाहिए, क्योकि 
उन्हीं दिनों बेरोज़गारी और अर्द्धरोज़गारी अधिक रहती है । जो काम गांव में कराए 
जाएं, उनकी मजदूरी भी गांव की दर से ही दी जानी चाहिए । 


26. ऊपर दी गई रूपरेखा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हुए ग्रामीण-जनशक्ति 
के उपयोग के लिए कुछ मार्गदर्शंक परियोजनाएं हाल में ही शुरू की गई है। अभी तक ऐसी 
मार्गदर्शक परियोजनाओं की संख्या 34 है । इनके अनुसार कृषि-सिचाई, सड़क-विस्तार 
और राज्यों तथा सामुदायिक विफास-क्ार्यक्रमों में शामिल अन्य कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त 
कुछ पूरक निर्माण-कार्यो की भी व्यवस्था है। मोटे हिसाब के अनुसार मार्चे 7962 तक 
समाप्त होनेवाली अवधि में हर ऐसी परियोजना के लिए 2 लाख रु० की व्यवस्था की गई 
थी। अभी शुरू हो चुकी मार्गदर्शक परियोजनाओं में सिंचाई, वन-रोपण, भूमि-संरक्षण, 
नाली-निर्माण, भूमि-पुनरुद्धार और संचार-साधनों का विकास शामिल है। मार्यदर्शक परि- 
योजनाओं की इस झूंखला का उद्देश्य भिर्माण-कार्यो का कार्यक्रम बनाने का अनुभव प्राप्त 
करना है, क्योंकि इन्हीं निर्माण-कार्यो से बेरोज़गारी और अरद्धरोज़गारी की समस्याञ्रों के 
हल पर असर पड़ सकेगा । 


27. परीक्षण-परियोजनाओं से प्राप्त प्रारम्भिक अनुभवों के आधार पर इन कार्यक्रमों 
को बड़े पैमाने पर अच्य क्षेत्रों में मी, विशेष रूप से अधिक आबादी और लम्बे समय से 
अर्द्धरोज़गारी की समस्या से त्रस्त क्षेत्रों में, फैलाया जाएगा। फिलहाल आशा है कि निर्माण- 
कार्यक्रमों के ज़रिए पहले वर्ष में एक लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा; यह संख्या 
दूसरे वर्ष में 4 से 5 लाख तक, तीसरे वर्ष में 70 लाख तक और योजना के अन्तिम वर्ष में 
25 लाख तक पहुंच जाएगी । तीसरी योजना में कार्यक्रम के शुरू के भागों के लिए धन की 
एक सीमित व्यवस्था कर दी गई है। ख्याल है कि सारी योजना की ग्रवधि में इस सम्पूर्ण 
कार्यक्रम पर 50 करोड़ रु० का खर्चे आएगा। कार्यक्रम आगे बढ़ने पर मजदूरी का एक भाग 
ग्रनाज के रूप में देने पर भी विचार किया जा सकेगा। यह सोचा गया है कि निर्माण- 
कार्यो के लिए आवश्यक संगठन और श्रमिकों की सहकारी समितियों की रचना खंड- 
स्तर पर की जाए। इन संगठनों के पास औज़ारों का संग्रह रह सकता है, ये ठेके ले सकते 
है, आवश्यक तकनीकी और प्रशासन-सम्बन्धी सहायता प्राप्त कर सकते है, प्रशिक्षित 
तथा कुशल कारीगरों का एक वर्ग तैयार कर सकते है और ज़िला अधिकारियों, पंचायत- 
समितियों एवं अन्‍्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम कर सदाते है। स्वच्छिक संगठन भी 
इस कार्य में स्थानीय कार्यकर्ता एवं काम चलानेवाले श्नन्य व्यक्तियों को सहयोग दे सकते है 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी और सांस्कृतिक कार्य कर सकते है। ऊपर सुझाए गए पैमाने पर ग्रामीण 
निर्माण-कार्यों के लिए राज्यों में और आवश्यकतानुसार केन्द्र में भी, पर्याप्त संगठन बनाए 
जाने चाहिए । 


(5) 
शिक्षित बेरोज़ गार 
28. पिछले दशक में तीत्र गति से उद्योगीकरण के साथ-साथ औद्योगिक रोजगार 
के ढाचे में भी विशेष परिवर्तन आया है। उद्योग में अब वे लोग भी खपने लगे है, जो पहले 
केवल दफ्तरों में बाबुगीरी कर सकते थे। लोहा और इस्पात, रसायन, पेट्रोल-शोधन, सामान्य 
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और बिजली इंजीनियरी, रबर-टायर, अल्यमीनियम आदि-जेस उद्योगों में सूती वस्त्र 
. पटसन और चाय-जैसे पुराने उद्योगों के मुकाबले अधिक तेज़ी से प्रगति ह । पुराने 
उद्योगों ने भी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मुकाबला करने के ख्याल से वेज्ञानिकन की योजनाएं 
शुरू कर दी हैं। लोहा और इस्पात, रसायन, आदि उद्योगों के विस्तार-कार्य क्रमों में उत्पादन 
के आधुनिकतम और कुशलतम तरीके अपनाए जा रहें हैं, जिनके लिए अधिक-से-अधिक 
तकनीकी शिक्षा-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है । कोयला-खानों में अ्धिकाधिक 
मणीनीकरण के बाद अब आवश्यक हो गया है कि अधिक योग्यतावाल कमचारी रखे 
जाएं; पहले-जैसे कर्मचारियों से अरब. काम नहीं चल सकता । इन परिवर्तनों से शिक्षित 
व्यक्तियों को रोज़गार मिलने के अवसर बढ़ने की सम्भावना हो सकती हैं । शिक्षितों के 
के लिए भावी सम्भावनाओं पर विचार करतें समय उद्योग-जगत्‌ में होनवाल पररिवतंनों 
पर नज़र रखनी पड़ेगी। साथ भी ध्यान में रखना होगा कि शफ्रीरिक श्रम के 
प्रति पुराना दृष्टिकोण अब विशेष रूप से बदल | शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार 
व्यवस्थित करता होगा कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदलते हुए ढांचे सं उसका 
मेल बैठ सके । कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनशक्ति-सम्बन्धी अध्ययनों का श्रायोजन और तकनीकी 
शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करता होगा--जहां आवश्यक हो, वहां नए संस्थान भी 
आरम्भ करने पड़ेंगे। आशा! की जाती है कि शिष्यता-सम्बन्धी कानूव बन' जाने से, जो श्रभी 
विचाराधीन है, कारखानों के अन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी 
राष्ट्रीय रोजगार-सेवा के अंग के रूप में पिछले पांच वर्षो में रोजगार पन्यों-सम्बन्धी परा- 
मरश-कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है । 


29. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षितों को. 
लाभकारी कामों में खपाने पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । शिक्षित बेरोजगारों: 
को समस्या को दो भागों में लिया जा सकता है--जो पहले से बे रोज़गार हैं और जो सीख- 
पढ़ कर बेरोजगारों के वर्ग में शामिल होते जा रहे हैं। पहले के बकाया ऐसे बेरोजगारों 
की संख्या का सही अनुमान लगा सकना कठिन है, परन्तु यह मान कर कि बहुत-सारे पढ़ेनलिख... 
बेरोजगार लोग रोज़गार दिलाने के दफ्तरों में नाम रजिस्टर करा देते हैं, अनुमान किया _ 

जाता है कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग 0 लाख होगी । नए शिक्षित बेरोजगार 
लगभग 30 लाख होंगे, जो विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के स्तर तक या उससे अधिक 
शिक्षा पा चुके हैं। कृषि, उद्योग और परिवहत के विकास से काम सीखे हुए, तकनीकी 
श्रथवा अन्य धन्धों के शिक्षा-प्राप्त लोगों की भी मांग बढ़ती जाएगी। इसलिए शिक्षा- 
पद्धति में सुधार करना तथा तकनीकी और काम-घन्धों की शिक्षा की सुविधाएं देना श्रत्यन्त 
महत्वपू्ण हैं। हाल क कुछ वर्षों में शिक्षित व्यक्तियों का शारीरिक श्रम-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
बदला हैं, इसलिए उन्हें इस विकासशील श्रथव्यवस्था की श्रावश्यकताओं के अनुरूप बनाने 
के कार्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक बड़े पेसाने पर चलाए जा सकते हैं। दूसरी योजना 


में ग्रनेक प्रशिक्षण-केन्दरों के ज़रिए इस दिल्ला में कार्य आरम्भ कर दिया गया था । तीसरी... 


योजना में इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने का विचार है । 


. 30. बेरोजगारों के रूप में दर्ज अधिकांश शिक्षित लोग वे है, जो विद्यालय के माध्यमिक ... 


: स्तर से लेकर कालेज के प्रथम या द्वितीय वर्ष तक शिक्षा पा चुके हैं। इस वर्ग के युवकों... 
_ को शहरी क्षेत्रों में बिना कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए उचित रोजगार नहींमिल 
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पाता, या फिर उन्हें एक सीमा तक कम वेतनवाले पेशों में ही खपाया जा सकता है । निकट 
भविष्य में ऐसे शिक्षित बेरोज़गारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा 
रोज़गार की विशेष सम्भावनाएं हो सकती हैं । स्वयं ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों में ही 
शिक्षित व्यक्तियों की बड़ी झ्रावश्यकता होगी । प्रारम्भिक कदम के रूप सें इरादा किया 
गया है कि कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुन कर विशेष प्रकार के कामों की अल्पकालीन 
शिक्षा दी जाए। ऋण, क्रय-विक्रय और कृषि की सहकारी समितियों तथा खेती में वेज्ञानिक 
विधियों के विस्तार एवं ज़िला, खण्ड तथा ग्राम-स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं की 
स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही इन लोगों के लिए नियमित और स्थायी रोज़गार 
मिलने की गृंजायश हो सकती हूँ । शिक्षित युवकों की एक काफी बड़ी संख्या को सहायता 
देकर ऐसे गांवों में लधु उद्योग आरम्भ कराए जा सकते हैं, जहां बिजली उपलब्ध हो 
सके । इत उद्योगों को यथासम्भव सहकारिता के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए, 
जिससे झ्ावश्यकतानूसार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जा सके और उनके उत्पादन 
की बिक्री की भी व्यवस्था हो सके । ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और उसमें सहकारिता 
के क्षेत्र के विस्तार सेगांवों में भी शहरों के बराबर आमदनीवाले रोज़गार देने के अवसर 
बढ़ते जाएंगे। इस दिशा में आगे बढ़नें का एक लाभ यह भी होगा कि गांवों के 
शिक्षित युवक गांवों में ही रह कर वहां के लोगों की सेवा और नेतृत्व अबसे कहीं अ्रधिक 
कर सकेंगे । 


37. यहां इस बात का भी संक्षेप में उल्लेख किया जाता चाहिए कि पूरी हो चुकने- 
वाली या लगभग पूरी हो गई परियोजनाओं के कारण वेकार हुए कुशल कर्मचारियों को 
नई-नई आरम्भ होनेवाली परियोजनाओं में रोज़गार देने की आवश्यकता हैं। ऐसा देखा 
गया है कि सिंचाई और बिजली-परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं में भी श्रनेक 
बार निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर अनुभवी श्रमिकों की छंटनी करनी पड़ी है, क्योंकि 
निर्माण-कार्यक्रम इस सावधानी से नहीं बनाए गए, जिससे एक परियोजना का काम समाप्त 
होने पर श्रमिकों को दूसरी परियोजना में खपाया जा सके । दूसरी योजना में इस प्रयोजन 
के लिए आवश्यक संगठन बना दिया गया, जो सनन्‍्तोषजनक कार्य कर रहा है। यदि ऐसी परि- 
योजनाञ्रों को ठीक तरह से बना लिया जाए और काफी आगे तक सोच कर योजनाएं तैयार 
की जाएं, तो समस्या घट कर इतनी बड़ी रह जाएगी कि उसका हल कम कठिन होगा। 


्रध्याय 53 
कर्मचारियों की श्रावश्यवता ओर प्रशिक्ष ण-कायक्रम 


() 


ज्र दवा | #म त्‌ का या तु फ ता 
जनशधादत का शावलजन 


विकास के सभी साथनों में इस समय सम्भवदद: सर्वाधिक आजारभत स्थान प्रशिक्षित 
जनशवित दा है । विज्ञान और ठेबनोलाजी की द्वत प्रगति तथा आद्योगिक और आर्थिक 
संगठनों की बढ़ती हुई जटिलता के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न प्रशिक्षण-शाखाओं के ऐसे 
यधिक कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांच बढ़ रहा है, जा व्यवितगंत रूप से काम 
रने के बजाय सामान्यतः सुद्धम्वद्ध दलों के रूप में काये कर सके । आथिक विदास के साथ- 
साथ जहां अधिक उच्च ओर विशेय प्रशिक्षण-प्राप्त व्यवितयों की तथा लशानिक ढंग से 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ती है, बहां निचले स्तर के कुशल, ग्र८&कुमल और अकुशल 
व्यक्षिवयों दी मांग निरन्तर कम होती जाती है। इजीवियर था शावटर को अआवश्यक 
ब॒नियादी प्रशिक्षण देने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है, परन्तु अधिक उत्त रदायित _ 
के पदों पर नियुक्ति के हेंए आवश्यक अ्रनसस्धान भीर व्यावहारिक शभनों के लिए और 
अधिक समय की आवश्यकता होती है । श्रावश्यकता-भर वेज्ञेविक ओर तकतोकों कर्म- 
चारियों की उपलब्धि के लिए तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान को दृढ़ आधार प्रदान करने के 
लिए एक पीढ़ी का भी समय लग सकता हूं 


हा भ्ध 


. प्रगति हो सकती है, इसकी मुख्य निर्णायक बात यह है कि किस सीमा तक प्रशिक्षित जन- 


शक्ति और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आर्थिक प्रगति के साथ न केबल संख्या पर, 


अपितु योग्यता और ग्रनुभव पर भी बल दिया जाना चाहिए | आवश्यक जनशक्ति के निर्माण: 
की समस्या्रों पर व्यापक सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए। एक ओर, इन समस्याग्रों 
का प्रभाव जहां विद्यालय और कालेज के प्रत्येक स्तर पर दी जानेवाली शिक्षा के स्वरूप 
पर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर, उद्योग और इसी प्रकार के श्रन्य संस्थानों का प्रबन्ध एवं 
संगठन-सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था-क्रम तथा जिस पद्धति से अनुसन्धान किए जाते हैँ और 
उनके परिणामों को लाग किया जाता है, वह इनकी परिधि में आ जाती है । 


 जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में द्रत आशथिक विकास की 
मांगे राष्ट्रीय संकट-काल की मांगों के समान हैं । इनका यह तकाज़ा है कि वर्तमान 
संस्थाओं का पुनगेंठन और विस्तार किया जाए, अनेक नई संस्थाओं का विकास किया जाए, 
अध्यापकों और प्रशिक्षकों की प्राप्ति और प्रशिक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएं, 
प्रशिक्षण को अधिक जोरदार और इसके लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए नई _ 
. तकनीक अपनाई जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विस्तार 
किया जाए और भअत्यल्प प्रमुख साधन' के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपयोग के लिए. 
. नए तरीकों को विकसित किया जाए। अनुभवों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आव- 
. इयकताओं के आकलन के प्रकाशन में प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित विचारों और व्यवहार 
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की सदा समीक्षा होती रहनी चाहिए । जनशक्ति के आयोजन में अर्थव्यवस्था को 
समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। सभी श्ौद्योगिक संस्थानों में, चाहे बे सरकारी क्षेत्र के 
हों या निजी क्षेत्र के, समस्त उपलब्ध सुविधाओं और सम्भावनाओं को सारे समाज की 
सेवा के लिए समझना चाहिए। प्रत्येफ संगठन और प्रशिक्षण-संस्था को परीक्षणों और नए 
आ्राविष्कारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एकदम नए तथा सृजनात्मक 
क्िया-कलापों के लिए निरन्तर अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए । 

4. जनशक्ति के आयोजन के सम्बन्ध में पिछली दो योजनाओं में अनेक क्षेत्रों में बड़े 
महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए है । वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोलाजिस्टों तथा कृषि, 
पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी कर्मचारियों और दक्ष कारीगरों के लिए 
प्रथिक्षण-सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस्पात-संयच्नों एवं अन्य बड़ी औद्योगिक 
परियोजनाओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि देश में और विदेशों में, दोनों जगह 
बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। इस सम्बन्ध में अन्य देशों ने अपने अनुभवों 
और सुविधाञ्रों को बड़ी उदारतापूर्वक हमारे लिए उपलब्ध किया है। बड़ी संख्या में 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की न केवल उद्योग, परिवहन और बिजली के विकास के लिए ही, अपितु 
ग्रन्‍्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता है । सामुदायिक विफास तथा गाब्य क्षेत्री में ग्रामीण विकास 
के जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है, उनमें पहले ही प्रशिक्षण के लिए व्यापक 
प्रशिक्षण-कार्यक्रमों वा समावेश है । चूदक्ति जिला, खंड और ग्राम-स्तर पर लोकतान्त्रिक 
सस्थाओं, सहकारी आन्दोलन, नगरपालिफा-निकायों और स्वेक्छिक संगठनों का कार्य 
सारे समाज के कल्याण से सम्बद्ध क्षेत्रों में अत्यधिक निर्णायक हो गया है, श्रत: उनकी 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता और भी अधिक उल्लेखनीय होगी तथा उन्हें बहुत 
बड़ी संख्या सें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तीसरी और परवती यबोज- 
नाओं की परिकल्पना के शअ्रनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं, परिवार-आ्रयोजन और 
कल्याण-कार्यक्रमों की प्रगति अध्यापकों और गनन्‍्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धि 
पर भी कुछ कम निर्भर नहीं करती । 


5. प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का अनुमान बहुत सावधानी से 
और पर्याप्त लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सूधरी 
हुई संख्या-सम्बन्धी सूचनाओं की श्रौर जनशक्ति के आकलन के लिए विकसित तकनीक 
की झ्रावश्यकता है, जिससे आावध्यक आकलन ओऔचित्यपूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सके 
और सारी श्रर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्र निर्मित हो। बदलती हुई आवश्यकताओं 
और अनुभवों के प्रकाश में समय-समय पर अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता 
के ग्राकलन की समीक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार, जनशक्ति का आयोजन केन्द्रीय 
सरकार, राज्य-सरकारों और उनके अभिकरणों, झ्पने विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न क्रिया- 
कलापों, एवं हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उद्योग-संघों और संगठनों तथा सरकारी 
एवं निजी क्षेत्र के व्यक्तिगत संस्थानों और संस्थाओं-हारा निर्मित आथिक योजनाओं 
का अभिन्न अंग है । इसका यह तकाज़ा है कि निरन्तर ज्ञान और अनुभवों का परस्पर- 
आदान-प्रदान किया जाए और विशेष जांच-पड़ताल होती रहे । विचारणीय विषयों की 
विविधता और देश के भावी विकास के लिए जनशक्ति के आयोजन को महत्ता को देखते 
हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि शीघ्र ही प्रायोगिक जनशक्ति-अ्रनुसन्धान-संस्थान की 
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स्थापना की जाए, जो केस्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और ओ्ौद्योगिक तथा अन्य संग्रठनों 
के साथ तालमेल और सहयोग से काम करेगी । संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में विभिन्न क्षेत्रों 
के ग्ञाथिक विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं के बारे में एक व्यापक 
दृष्टि प्रदान करना, जनशरक्ति के आयोजन के लिए उच्च प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुविधाओं 
की व्यवस्था करना, अभी कार्य-संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने शोर तयार करने के तरीकों 
को विकसित करना, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजने तथा उनकी प्रतिभा को श्रौर 
ग्रधिक बढ़ाने के लिए तरीकों का आविष्कार करना तथा सामान्यतः: देश के मानव-साधनों 
के अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग की व्यवस्था करना है। द 


6. पहली योजना की तलना में दूसरी योजना की अवधि में जनशक्ति के आयोजन 
की समस्याएं अधिक बड़े रूप में सामने आईं । बहुत हद तक दूसरी योजना में उपलब्ध शिक्षा 
का लाभ उठाते हुए तीसरी योजदा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए बहुत पहले से 
ही पर्याप्त कदम उठाए गए । सबमें तो नहीं, किन्तु अनेक क्षेत्रों में तीसरी योजना के. 
अंगभत प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया गया है कि चौथी और उसके बाद की 
योजनाश्रों में भी परिलक्षित सघन विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा 
सकें । अब भी ऐसे विशाल क्षेत्र हैँ, जिनमें उपयुक्त अनुभववाले व्यक्ति पर्याप्त संख्या मे 
उपलब्ध नहीं होंगे और परिणामत: कुछ थोड़े-से ही प्रशिक्षित और अनुभवी' व्यक्तियों 
को कार्य का अत्यधिक भार उठाना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में जहां उपलब्ध स्थानीय कमे- 
'चारियों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न होना चाहिए, वहीं तकतीकी सहायता- 
कार्यक्रमों और अन्य स्रोतों से श्रावशयक उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि का 
लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए । सामान्यतः: मुख्य रूप से कर्मचारियों की 
आवश्यकता का अनुमान अतीत और वर्तमान के अनुभवों पर आधारित मान्यताश्रों और 
 सम्भावनाओ्रों के अनुसार लगाया जाता है। परन्तु देश में और विदेशों में भी तेज़ी से होनेवाले 
तकनीकी परिवततेनों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण अ्प्रत्या- 
. शित मांगें जारी रहेंगी और वतेमान अनुमानों में वृद्धि की ओर संशोधन की आवश्यकता 
हो सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि तीसरी योजना की अवधि में समय-समय पर विभिन्न 
क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पुनः आकलन करना चाहिए। इन आवश्यकताओं पर न केवल 
चौथी, अपितु पांचवीं योजना को भी ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए 
इस अध्याय में संक्षेप में कमंचारियों की आवश्यकता के वर्तमान अनमानों को और 
तीसरी योजना में उपबन्धित इंजीनियरी, टेक्नीलाजी और विज्ञान, कृषि और ग्राम-विकास, 
शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण, एवं सांख्यिकी तथा प्रशासन-सम्बन्धी प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों को संक्षेप में बताया गया है। 


इंजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान 


हक 7. इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की आवश्यकता को तीन मख्य स्तरों--स्नातकों, ये 
. डिप्लोमाधारियों और कुशल शिल्पियों--पर विचारा जा सकता है । प्रत्येक योजना में. 


... इनमें से प्रत्येक वर्गे के व्यक्तियों की अतिरिक्त आ्रावश्यकताश्रों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई... 
.._ है। वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी- योजना के लिए 5,000 अ्रतिरिक्त स्नातक 
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इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 29,000 थी । 
चौथी योजना की आवश्यकता का अनुमान लगभग 80,000 है । इंजीनियरी की विभिन्न 
शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है : 


तालिका-संख्या | 


इंजीनियरी श्रोर टेक्नोलाजी के स्तातकों की अतिरिक्त 
आवश्यकता का अनुमान 


४ दसरो तीसरी चोथी 
इंजीनियरी की शाखाएं भोजन जता जल 

सिविल 2,400 3, 000 20,000 
यान्त्रिक 5,300 5,300 24,000 
बिजली 5,600 0,500 ]7,000 
दूर-संचारण ],600 2,500 4,000 
रासायनिक 2,300 3,500 7,000 
धातुकर्म 700 ,00 ,600 
खनन 500 ,600 2,400 
अ्रन्य ],000 3,500 4,000 
योग 29,400 5],000 80,000 


8. तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में डिप्लोमाधारियों की अतिरिक्त 
आ्रावश्यक संख्या का अनुमान लगभग ,00,000 हैं । दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 
56,000 थी । चौथी योजना के लिए वर्तमान अ्रनुमान लगभग ,25, 000 है। इंजीनियरी 
की विभिन्न शाखाओं में अतिरिक्त आ्रावश्यक डिप्लोमाधारियों का अनुमान नीचे की तालिका 
में दिया गया है : 


तालिका-संख्या 2 
इंजीनियरी और दंक्‍नोलाजी के डिप्लोमाधारियों की 
अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान 


मु हु दूसरी तोसरो चोथी 

इंजीनियरी की शाखाएं योजना योजना योजना 
सिविल पा; हक हे 29,000 39,000 48,000 
यान्त्रिक. .. ४३; हा 2,200 26,000 33,500 
बिजली का कु ४५ ]0,400 8,000 22,500 
 दूर-संचारण ... हा हे 600 600 800 





* इससें चीनी, जूट और चमड़ा-टेक्नोलाजिस्ट; वास्तुशिल्पी और नगर-आझ्रायोजक; मोटर, 
विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा कृषि-ईं तनियरी से सम्बद्ध 
करंचारी भी सम्मिलित हें । 
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तालिका-संख्या 2--जारो 


इंजीनियरी की शाखाएं हक शक 0033 

सिसायनिकों ............।.. 8300 3,500 5,000 
धातुकम॑ हक ४७३ 200 ],१00 ],300 
खनन है न हे... 600 4,000 5,000 
अन्य क दे .. 2,000 7,800 8,900 
योग हक .. 55,800 ,00,000 ,25,000 





9. तीसरी योजना में श्रौद्योगिक विकास की प्रगति और चोथी योजना में परिकल्पित 
विकास के कारण यान्त्रिद, बिजली और रासायनिक इंजीनियरों की आ्रावश्यकता में वृद्धि 
सिविल इंजीनियरों की तुलता में अधिक तेज़ी से होगी। इसके साथ ही, खनन, घातुकर्म 
और टेक्नोलाजी-सम्बन्धी शाखाओं में भी विशेष प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता 
होगी । इंजीनियरी की शिक्षा के लिए इस समय जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके वितरण 
का निश्चय करने के लिए इन परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी 
योजना के अन्त में इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश-क्षमता 3,860 थी, जो तीसरी योजना में 
बढ़ कर 9,40 हो जाएगी । तदनसार ही, पालिटेक्नीकों की भी प्रवेश-क्षमता 25,570 
से बढ़ कर 37,390 हो जाएगी । इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में अंशकालिक. और 
पत्र-व्यवहार-द्वारा अध्यापन की भी व्यवस्था की जा रही है । तीसरी झ्ौर चौथी योजनाओं 
में इंजीनियरी कर्मचारियों की निकासी और उनकी आवश्यकता का अनुमान नीचे की 
तालिका में दिया गया है : 


तालिका-संख्या 3 
इंजीनियरी-कर्मचारियों की आवश्यकताशओों ओर भनिकासी का अनमान 


00७७७७७७॥७७/ आशा अं क  आ 


इसरो योजना तीसरो योजना चौथी योजना 
जज 5५ (४5५ जज औै_७॑७॑ह॑हन--+++५ 
ग्रावद्यकता निकासी आवश्यकता निकासी आवश्यकता निकासी 


/)३५०- बन मनन नीम मनन धरतअकि लात नानक फल तक +7 नानक" तह हहककेशल ७५२० रलनेफर ४04 नतनजाकन  "३०+कत-ल चेकअप भ। का काली, 


स्नातक. 29,000 26,000 5],000 5व,000 80,000 80,000 
डिप्लोमाधारी 56,000 32,000 4,00,000 82,000 ,25,000 ,27000 


(४० करन ०३० शशकाफ- एन २.3 + ५ ले कक ५५९ (५७० 


डिप्लोमाधारियों को कमी, जो कि दूसरी योजना में काफी थी, तीसरी योजना 
भी पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकेगी । इस दृष्टि से और बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए कर्म- 
 चारियों की आवश्यकता-सम्बन्धी विस्तृत सूचनाञ्रों के आधार पर, जिनके कार्यक्रमों के 
तैयार होने तक उपलब्ध होने की आशा है, वर्तमान योजनाओं पर पुनविचार किया जाना _ 
चाहिए । चौथी योजना के लिए अनुमान अस्थायी हैं, और इन पर दूसरे अध्याय में निर्दिष्ट . 
+शासायनिक शापरेटरों के प्रशिक्षण-केन्धों में सध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रूप में डिप्लोमा- 
स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है । म 
इससें चीनी, जूठ और चमड़ा-टेक्नोलाजिस्ट; वास्तुशित्पी और नगर-श्रायोजक; 
सोदर, विमान, नौफानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा कृषि-इंजीमियरी से 
सम्बद्ध कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।.. 
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दीघेकालीन आथिक विकास की सम्भावनाओं के सन्दर्भ में अधिक विस्तार से विचार 
किया जाएगा । 


0. शिल्पी : तीसरी योजना की अवधि में 3 लाख शिल्पियों की ग्रावश्यकता का 
अनुमान है | इनमें से 8,0,000 की आवश्यकता इंजीनियरी से सम्बद्ध व्यवसायों में और 
शेष की इंजीनियरी से भिन्न व्यवसायों में होगी। अनेक उद्योगों तथा रेलवे, डाक-तार, 
प्रतिरक्षा, आदि मन्त्रालयों के अधीन स्थापित उद्योगों के अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम हैं। 
एक बड़ी संख्या में कुशल और अड्ेकुशल कर्मचारियों का प्रशिक्षण पिता से पुत्र को विरासत 
के रूप में प्राप्त होता चला आ रहा है | इस प्रकार, केन्द्रीय श्रम और नियोजन-मन्त्रालय के 
सहयोग से राज्य-सरकारों-हारा संचालित केन्द्रों में संस्थागत प्रशिक्षण की सुविधाएं 
बहुत कम लोगों के लिए झ्रावश्यक हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं और केन्द्रों की संख्या, 
जो सन्‌ 955-56 में केवल 59 थी, सन्‌ 960-67 में बढ़ कर 67 हो गई; तीसरी 
योजना में ऐसे 5] नए केन्द्र खोलने की व्यवस्था है । इनमें सनू 955-56 में 0,500 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी । दूसरी योजना के अन्त में यह संख्या 
बढ़ कर 42,000 हो गई । तीसरी योजना में इस क्षमता को ,00,000 तक बढ़ाने का 
विचार है। सरकार के आंशिक सहयोग से उद्योगों को स्वैच्छिक आधार पर शिष्यता- 
प्रशिक्षण की जिस योजना पर अमज़ करना था, उसमें दूसरी योजना की अवधि में 
कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी । शिष्यता से प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए 
दीघ्र ही एक कानून बचाया जाएगा। श्रमिकों के लिए सायंकालीन वर्गों के कार्यक्रम 
को भी शू८ किया जाएगा। 

4. सेवाधीस व्यक्तियों का प्रशिक्षण-कार्यक्रम : दूसरी योजना की अ्रवधि में सरकारी' 
और निजी, दोनों ही प्रकार के संगठनों-हारा अपने सेवारत कमचारियों को प्रशिक्षण देने 
के कार्यक्रमों को लागू किया गया । इन्हें और अ्रधिक बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार बड़े श्रौद्योगिक 
संगठनों ने अपने ही प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित कर दिए हैं। कुछ ने तो शिष्यता-प्रशिक्षण 
की भी सुविधाएं प्रदान की हैं । उच्च स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओशों, परमाणु-शक्ति-श्रायोग, सिंचाई और जिजली-मन्तरालय, मौसम-विभाग 
तथा कुछ अन्य विभागों ने विशेष सुविधाश्रों की व्यवस्था की है । 


2. बेशानिक कर्मचारी : वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ के वैज्ञानिक 
और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में 7,06,000 व्यक्तियों के नाम दर्ज 
हैं, जिनमें विदेश-स्थित 5,000 भारतीयों के नाम शामिल हैं। परिषद्‌ में दर्ज इन नामों 
में से 33, 000 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी या कृषि में स्नातक हैं, और 
66,000 डिग्री और डिप्लोमा-स्तर के इंजीनियर या टेक्नोलाजिस्ट हैं। शेष ने चिकित्सा- 
व्यवसाय में विशेषता प्राप्त की है। अनुमान है कि देश में कुल जितने वैज्ञानिक हैं, उनमें 
से केवल 80 प्रतिशत के ही नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं। वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक 
अनुसन्धान-परिषदु-द्वारा अत्यधिक योग्यता-प्राप्त वैज्ञानिकों और दूसरों को---विशेषत:ः ऐसे 
व्यक्तियों को, जो विदेशों से लौटते है--अ्रस्थम्यी तौर पर नियुक्त करने के लिए गत तीन 
वर्षों से जो “वैज्ञानिक-समुच्चय' स्थापित किया है, उससे अब तक 653 वैज्ञानिकों और 
टेक्नोलाजिस्टों के चनाव में सहायता मिली है। अगले पष्ठ की तालिका में भारत में 
स्नातकोत्तर डिग्रीधारी वैज्ञानिकों का विवरण दिया गया है । 
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तालिका-संख्या 4 
ग्रनमानित अतिरिक्त वेज्ञानिक कमंचारी 


सन [955 दइसरी योजना 
में काम में में 
लगे लोगों की. ग्रतिरिक्त 


कुल संख्या कमचारो 
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गणित और अंक-संकलन है .. चड हे 5,700 6,300 
भौतिकशास्त्र.. ..- न "न "० 4,600 2,200 
रसायनशास्त्र..... | हद “»..,. 7,300 ,700 
वनस्पतिशास्त्र .... ३० रू हे 2,00 ,400 
प्राणिशास्त्र पे ढक रे हक 2,300 ],400 
भुगर्भशास्त्र बल न ०" "० !,300 !,200 

एंग .... गा मर नली 253, 30६ 4, 20 0 


3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय-स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा की 
व्यापक सुविधाएं प्रदान करके ही वेज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए चिरस्थायी आधार 
तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की मांग विभिन्न क्षेत्रों से होती है---जैसे, विज्ञान के 
अध्यापक, संरक्षण-इंजीनियर, श्रनुसन्धानकर्त्ता, वैज्ञानिक, आदि । तीसरी योजना की अवधि 
में कालेजों में जिन 27,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी, उनमें से 7,0 00 वैज्ञानिक 
होंगे। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं में कितनी उल्लेखनीय वद्धि हुई. 
है, इसकी एक झांकी नीचे की तालिका में मिलेगी 


तालिका-संख्या 5 
विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं : प्रविष्ठ छात्रों की संख्या 


/3०५4 ५ ०»4॥३ ४ जप) १३9/ा॥, का ॥#न2तकए७९७॥॥॥॥४८५ ३३०६८० शक २५५५ ७८ ७७४१६ 


डिग्री के क्‍950-54._ 4955-56_ 4960-6] 
बी० एस-सी ० ... 7 +# ... 098 32,600 52,300 ३ "8 84,000. 
एम० एस-सी० ' हक “*.. . 3,800 6,500. 4,300 
विज्ञान के पी-एच० डी० _... ४ 530 १7,720 2,000 

+ भोग ४ ..> हा ल्‍ 37,030 * 59,920 97,300 





तीसरी योजना के भ्रन्त तक कुल 2, 800 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 9,500 
: में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान के विषय की सुविधा हो जाएगी और विश्वविद्यालय- 
.. स्तर पर कुल 4,00,000 छात्रों में से 2,30,000 को विज्ञान की श्रेणियों में अतिरिक्त 
भर्ती की सुविधा प्रदान की जा सकेगी । 


तीसरी योजना की अवधि में आधारभूत और प्रायोगिक अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिकों 


हे की आवश्यकताओं और अश्रन्य क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के बारे में निरन्तर विचार होते 


.._ रहता चाहिए तथा इस प्रकार के अनुमानों के प्रकाद में सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। . + 


कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्य क्रम [87 


(3) 
कृषि और ग्रामीण विकास 

4. तीसरी योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रमों का यह तकाज़ा 
है कि कर्मचारियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होची चा।टिए | दूसरी योजना में आवश्यक 
पशिक्षण-सुविधाओं को एक पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया गया था, ताकि अधिकांश क्षेत्रों में इस 
समय जो सम्भावित मांग है, उसे वर्तमान उपलब्ध सुविधात्रों में थोड़ी-सी वृद्धि करके 
ही पूरा किया जा सके । फिर भी, योजना के आगे बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की 
कुल मांग में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नीचे दी गई 
तालिका-संख्या 6और 7 में यह दिखाया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी 
और चौथी योजना की अ्रवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों 
की आवश्यकता होगी तथा तीसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाञ्रों के विस्तार 
का क्या कार्यक्रम है : 


तालिका-संख्या 6 
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में कर्मचारियों की अतिरिबत आवश्यकताएं 
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सन्‌ 960-64 में काम तीसरी योजना चौयी योजना 





में लगे लोगों में श्रतिरिक्त में श्रतिरिक्‍त 
___; __को कुल संख्या ्रावदयकताएं आवश्यकताएं 
कृषि-विज्ञान के स्नातक...  -. १74,000 20,000 30,000 
पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्वातक .... 5,000 6,800 7,000 
दूध-टेक्नोलाजिस्ट : 
डिग्री ग हम श्ि ... 52 625 3,450 
डिप्लोमा छह... होड़. 5७ जि 975 3,750 
वन-विज्ञान : 
वन-अधिकारी .. -«« - ,00 480 600 
वन-रक्षक (रेंजर ) 0५... बह 3,000 , 520 ,900 
मछली-उद्योग : 
प्रशासनिक और सांख्यिकी-कमंचारी_... 460 ],475 
इंजीनियर 9७ -४७ , ७७४. 490 240 
मछली पकड़ने की नौकाओं के कर्मचारी ... 20 250 23३08 
तटवर्ती तकनीकी कमेंचारी_ ... 50 70 | 


तालिका-संख्या 7 
तीसरो योजना में अ्रतिरिक्‍त प्रशिक्षण-सुविधाएं 











सन्‌ 960-67 सन्‌ 4965-66 
4७७७७७४७#७ छत" आल आाालक, 
संस्थाएं भर्तोीं निकासी संस्थाएं भर्ती निकासी 
कृषि-कालेज .. न 53 4,600 2,300 57 6,200 4,500 
पशुचिकित्सा-कालेज._... 7 7,300 7,200 9 ,460 ,350 
दूध-टेक्नोलाजी-संस्थाएं .... 5 4]0 7१700 7 4770  54 


मत्स्योद्योग-संस्थाएं ३; 2 50 50 5 80 प5 
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5. कृषि : तीसरी योजना में 4 नए क्ृषि-कालेजों की स्थापना के अतिरिदत 5 वर्तमान 
कालेजों में भी कृषि के स्तातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे । महाराषट्र के मंजरी 
नामक स्थान में स्थापित कृषषि-व्यवसाय-विद्यालय के ढंग पर किसानों के लड़कों को प्रशिक्षण 
देने के लिए 50 तई संस्थाएं खोली जाएंगी । दूसरी योय्रता की श्रवधि में 
उत्तरप्रदेश में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । श्रन्य घए फापि-विदव- 
विद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कृषि-विश्वव्रिद्या लयों 
का लक्ष्य झम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों--यथा, कृषि, पशुपालन, पशुचिकित्सा-विज्ञान, दघ-उद्योग, 
आधारभूत विज्ञान और मानव-समाज-शास्त्र--के अध्ययन तथा झनुसच्धान और विस्तार- 
कार्य-सहित समन्वित अध्यापत को परस्पर-सम्बद्ध करना है। झइृषि-काजेजों के लिए बड़ी 
संख्या में योग्य श्रध्यापकों की उपलब्धि के लिए कुछ चुती हुई संस्थाओं में प्रशिक्षण-विभाग 
खोलने का प्रस्ताव है । वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के कृपि-कर्मचारियों के लिए भी एच 
कर्मचारी-कालेज स्थापित किया जाएगा। तीसरी थोजना छो अवधि में स्नातकोसर फेजोशिप 
का भी विस्तार किया जाएगा । 

6. पशुपालन ओर पशुणिकित्सा-विज्ञान : इज्यतनगर में परशुविकित्सा-पिज्ञान 
के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पशुपालन में बिश्लार-पदतियों 
का प्रशिक्षण देने के लिए सभी पशुचिकित्सा-कालेजों के साथ विस्तार-विभाग सम्बद्ध 
किए जाएंगे, जिनमें पशु-प्रदर्शन-फार्मों के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की भी 
व्यवस्था होगी । द 

[7. दूध-उद्योग : दृध-उद्योग एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जिसमें इस समय बहुत 
कम संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हैं। डिप्लोमा-स्तर की प्रशिक्षण-सुदिधाएं आनन्द 
'बंगलोर, बम्बई, करनाल और नैदी में उपलब्ध हैं। इन सुविधाशों को परश्चिम-बंगाल के 
हरिणघाट नामक स्थान में भी उपलब्ध किया जाएगा। आननन्‍द-स्थित कृपि-प्रनुसन्धान-संस्था 
को पूर्ण डिग्री-कालेज का रूप दिया जाएगा। करनाल-स्थित केद्धीय दूध-कालेज में दूध- 
: टेक्नोलाजिस्टों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दूध-प्रनुसन्धानशाला में सेवाधीन 

कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रम, दूध-विज्ञान में एम० एस-सी०-डिग्री 
तथा विद्येष प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाएगी । 

8. वन-विज्ञान : हाल के वर्षों में देहरादून में वत-अधिकारियों और देहरादून तथा 
'कोयमुत्तूर में वन-रक्षकों (रेंजरों) को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई 
'है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से वर्तमान 
संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाश्रों को बढ़ाया जाएगा । 


9. मछली-उद्योग : तीसरी योजना की अवधि में मछली-उद्योग के विभिन्न पहलुझों 
का, जिनमें विस्तार, अंक-संकलन और हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित है, प्रशिक्षण देने के लिए 
. -बम्बई में एक केन्द्रीय मछली-विज्ञान-शिक्षण-संस्था की स्थापना की जाएगी । कोचीन में 
एक भत्स्योद्योग-संचालन-संस्था की भी स्थापना की जाएगी । कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय स्थलीय 
“मत्स्योद्योग-संस्था तथा मंडपम्‌-स्थित समुद्री मत्स्योद्योग-संस्थाओ्ों को विकप्तित किया 
जाएगा। 88 2 कक कम जब 

.. 20. भू-संरक्षण : तीसरी योजना में भू-संरक्षण के लिए जो विशाल कार्यक्रम निर्धारित 


*किए गए हैं, उनको देखते हुए वर्तमान प्रशिक्षण-सुविधाओं को विशेष रूप से विस्तार- 


कर्मचारियों की ग्रावश्यकता और प्रशिक्षण-कार्य क्रम 89 


कर्मचारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिए पर्याप्त सुदढ़ करना होगा। योजना में इस 
ममय देहरादून के प्रशिक्षण-केन्द्र की भर्ती की क्षमता को दुगुना कर 30 से 60 तथा कोटा, 
हजारीबाग, उदकमंडलम और बरेली के अनुसन्धान-प्रशिक्षण-केच्रों की भर्ती-क्षमता को 
240 से बढ़ा कर 400 तक करने की व्यवस्था है। कुछ कृषि-कालेजों में भो भू-संरक्षण 
में प्रशिक्षण देने की योजना है । 

2. सामदायिक पिकास : अवतूबर 963 तक सामुदायिक विकाए-ार्यक्रम सारे 
देश में लागू हो जाएगा। कुत 5,000 पिदास-संउों में से इस रामय कार्थक्रम के अवीन 
सेवित विकास-खंडों की संख्या 3,00 है। दूसरी योजदा में विभिन्न श्रेणियों के कर्म- 
चारियों की संख्या में कमी को देखते हुए, तीसरी योजना के लिए कर्मचारियों की 
आ्रावश्यदाताओं का अनुमान इस प्रकार है : 


तालिका-संख्या 8 


सामुदायिक विकारा-फार्यक्रणों के लिए कर्मचारियों को अनुसित 
शरतिरिष्त शायदयक्षताएँ 
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संख्या 

ग्रामसेबक दी हा श हा हित का 2],689 
ग्रामसेयिका! की है हर गे रे कप 7,869 
विस्ता स्श्धिकारों : 

क्ादि शा हे दि रे ही हर 2,08व 

सहकार 3 ाप का हि रे हर श 2,648 

पृशपालन जा कप प्र का की हा ठे, 4 9 4 

ग्रामोदग ३) का न गिल न कम 3742 

पंचायन हि. रा हर कि हक 0 3,677 
आोवरसपर ... हल .. हु शत श 2,95 
समाज-शिक्ष-संगठनदार्ता : 

पुरुष का ः्च कक 2 हि श 43,368 

महिलाएं क कि रा 5 3,747 
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पंचायती राज लागू होने के कारण प्रशिक्षण-संस्थाओ्रं, प्रशिक्षण-शिविरों, गोष्ठियों, आदि 
में गैर-अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को विस्तृत किया जा रहा है। 


22. सहकारिता : दूसरी योजना की अवधि में सहकारिता में प्रशिक्षण-विषयक 
सुविधाओं में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। सन्‌ 960 में सहकारिता के कनिष्ठ कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण के लिए 62 और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए 3 संस्थाएं 
थीं। साथ ही वरिष्ठ कमंचारियों के लिए पूता में एक कालेज था। सहकारिता-आन्दौलन 
में गैर-अधिकारियों को, जिनमें पदाधिकारी और सहकारी समितियों के सदस्य भी हैं, 


प्रशिक्षण देने के लिए अखिल भारतीय सहकारी संघ ने 368 प्रशिक्षण-इकाइयां स्थापित को । 
तीसरी योजना के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमों पर सहकारिता के भ्रध्याय में प्रकाश डाला गया है। 


+ खंड-विकास-श्रधिकारियों और स्वास्थय-कर्मंचारियों के श्रलावा 
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4 
शिक्षा, स्वास्थ्य श्रोर समाज-कल्याण 
23. शिक्षा : तीसरी योजना के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों 
के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में 6] प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों में 8 प्रतिशत 
की और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 40 प्रतिशत की वद्धि सम्भावित है। इस कार्यक्रम 
के पूरा होने पर इनमें से प्रत्येक वर्ग के प्रशिक्षित अध्यापकों का झनृपात 75 प्रतिशत 
बढ़ जाएगा। इसीलिए औपचारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं को प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों और 
सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था-हारा बढ़ाया जा रहा है। द 
24. दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में विज्ञान और शिल्प के अध्यापकों की काफी 
कमी रही । तीसरी योजना में विज्ञान एवं अन्य विशिष्ट विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित 
करने के विशेष उद्देश्य से चार प्रादेशिक कालेज स्थापित किए जाएंगे । विश्वविद्यालयों 
श्र कालेजों में भी विज्ञान के अध्यापकों की काफी मांग रहेगी | यह अ्नमान लगाया 
गया है कि तीसरी योजना की अवधि में आवद्यक अतिरिक्त 27,000 अ्रध्यापकों में से 
7,000 विज्ञान के होंगे । इसी प्रकार, तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के 
लिए भी इंजीनियरी-कालेजों और पोलिटेक्तिकल स्कूलों के लिए 9,०७० अ्रतिरिक्त 
श्रध्यापकों की आवश्यकता होगी। जब तक सामाच्य प्रक्रिया में पर्याप्त संख्या में अ्ध्यापवः 
उपलब्ध नहीं होते, तब तक के लिए अध्यापकों की कमी को पूरा करने के हेतु ग्रनेक आपात 
कालीन और अल्पकालीन कदम उठाए गए हैं। फिर भी, तीसरी योजना में इस दिद्या मे 
कठिनाई बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में श्रंशकालीन और पअ्रन्य पेशों के कर्मचारियों 
का अधिक उपयोग किया जा सकता है । 


25. दूसरी योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाह्रों और केंद्रों के लिए शिल्प के 
शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हुआ है । इस समय 4 केच्रीय 
प्रशिक्षण-संस्थाएं हैं, जिनमें 550 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । इन संस्थाञ्नों 
की भर्ती की क्षमता ,000 तक बढ़ाई जाएगी तथा उसके साथ ही तीन नई संस्थाएं भी 
खोली जाएंगी, जिससे कूल क्षमता बढ़ कर ,800 हो जाएगी । योजना की अवधि में 
इन संस्थाओं से लगभग 8,000 लोग प्रशिक्षित होकर निकलेंगे । 


26. स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारी : तीसरी योजना के कार्यक्रमों को कार्यान्वित 


करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारियों---विशेषतः सहायक गयक वर्ग के, तथा नर्सों 
मिडवाइफों, स्वास्थ्य-निरीक्षकों---की आवश्यकता के अनुपात में कमी रहेगी। नीचे दी 
गई तालिका-संख्या 9 में तीसरी योजना में प्रशिक्षण-सुविधाओं में वृद्धि के. प्रस्तावों तथ 


री योजना के अन्त की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत किया गया है 


हक तालिका-संख्या 9. 
स्वास्थूय और चिकित्सा-कर्मंचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं द 
हे से सन्‌ 960-6. सन्‌ 3965-66 
टच यएणयाओ3... प्थप्धपफिज--++ 
संस्थाएं भर्ती निकासी संस्थाएं भर्ती निकासो 


,४०-२७५३५०७५ ५ ४/४० ' गत लननन»कमनकल+्ल समन पल मतत 
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डाक्टर «५ ४ .- --. 57 8,800 3,200: 75 8,000 4,830 


से "० 5८ 250 4000 2800 350 6,200 4,500 


कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्य क्रम 9] 


तालिका-संख्या 9--जारी 


"सन्‌ 960-67 सन्‌ 965-66 
७७७३8 उा आकर, या आाआधाक तिल अर कं बे. 


संस्थाएं भर्ती निकासी संस्थाएं भर्तों निकासी 


लिन लत कलननणाण।ख क्‍िननीी भनीी नल लिन जता भाग 77:07: टन: 27 थक क्‍_-ख/*?अक्ाीनण ना 


सहायक नर्से-मिडवाइफें/ 


मिडवाइफें .. 420 5,200 4,000 550 9,00 7,000 
स्वास्थ्य-निरीक्षक ,.. 30 650 375 50 850 500 
सफाई-निरीक्षक ».. 28 2,250 2,250 38 2,850 2,850 
ओषधि-निर्माणविज्ञ ... १0 550. 480 35 ,450 ,270 


ऊपर बताए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त योजना में दन्‍त-चिकित्सा-कालेजों में छात्रों 
की भर्ती की क्षमता प्रति वर्ष 280 से बढ़ा कर 400 करने की व्यवस्था की गई है । चार 
नए दन्त-चिकित्सा-कालेज खोले जाएंगे और जो 00 संस्थाएं विद्यमान हैं, उनका विस्तार 
किया जाएगा । चिकित्सा-कालजों में अध्यापकों की कमी की समस्या का यह तकाज़ा है 
कि स्नातकोत्त र शिक्षा का गति से विकास किया जाए और विभिन्न अल्पकालीन कदम 
उठाए जाएं । इस समय 2,000 अध्यापकों की कमी का अनुमान है, जिसके और भी बढ़ने 
की सम्भावना है । 

27. परिवार-आयोजन : एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके लिए अविलम्ब अति 
रिक्त कार्यकर्त्ताओों की आ्रवश्यकता है, परिवार-आयोजन का है। परिवार-अआ्रायोजन-सम्बन्धी 
विद्यमान सेवाओं को और अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक 
है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में ज़रूरी परिवार-आरायोजन-सेवाओं की व्यवस्था की जाए। 
इसके लिए बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्त्ताश्नों की भर्ती कर उन्हें प्रशिश्षित करना होगा । 
इसके लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैँ, वे राम्भवतः अपर्याप्त होंगे, अतः इस सम्बन्ध में 
और अधिक विचार होना चाहिए । 

28. समाज-कल्याण : सामुदायिक विकास-खंडों, आदिमजाति-विकास-खंडों और 
कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के अथधोन कार्यास्वित किए जा रहे कल्याण-कार्यक्रमों में 
प्राय: प्रशिक्षित महिलाओं की कमी रही है । महिलाओञों और बच्चों में, विशेषतः ग्रामीण 
क्षेत्रों में, समाज-कल्याण-कार्य कुछ कठिनाइयों के बीच करना होगा तथा कार्यकर्त्ताशों को 
विशेष रूप से छनना और प्रशिक्षण देना होगा | ग्रामसेविका, नर्स, स्वास्थ्य-निरीक्षक, अध्यापक 
और बाल-सेविका के धन्धों के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को श्राकृष्ट करने के लिए उनकी 
काम की स्थिति, निवास की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा और महिला-मंडल- जैसे 
स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करने के ग्रवसर, आदि के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए ॥ 


(5) 
प्रशासन, अंक-संकलन और तकनीकी सहायता 
29. प्रशासनिक सेचाएं : पिछले वर्षो में प्रशासन-सम्बन्धी कर्मचारियों की आव- 


ग्यकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। भ्रनिवार्य रूप से प्रत्येक योजना के कारण न केवल आवश्यक 
लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं पर 


| 92 तीमरी पंचवर्षोय योजना 


भी भार और उत्तरदायित्व बढ़ना चाहिए। गत दशाब्दी में भारतीय प्रशासनिक सेवा 
की अधिकृत संख्या ,200 से बढ़ कर 2, 000 हो गई हे | तीसरी योजता में भारतीय प्रशास- 
'निक सेवा में कल अतिरिबत आवश्यकता का अनुमान 400 है । राज्यों को प्रशासनिक 
सेवाओं में काफी वृद्धि होते की आशा है । इनका उत्तरदायित्व पहले ही बढ़ गया है तथा 
पंचायती राज-संस्थाप्ोों के विदास के साथ इसमें और अधिक वडद्धि हैं; ते समय राज्यों 
के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कर्मचारियों की कितनी झावश्यकता है, इसका अध्ययन 
किया जा रहा है । इसके साथ ही प्रशिक्षण और अ्रधीक्षण की वतमान व्यवस्थाशों की 
और उन अन्य पहलओों की समीक्षा की जा रही है, जिन पर बहुत हद तक प्रशासनिक कम- 
चारियों की योग्यता निर्भर करती है । 


30. भयूरी की राष्ट्रीय प्रशासन-अकादेमी, हेदराबाद के प्रशास।ननक कमचारी- 
कालज और दिल्ली के भारतीय सार्वजनिक सेवा-संस्थान म प्रशासकों के प्रशिक्षण की 
सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कुछ राज्य-सरकारों ने भी प्रशासनिक और कार्यपालन- 
सेवाश्रों के प्रशिक्षण के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित की हूँ। राज्यों में घिकास-कार्यों में 
लगे कम॑चारियों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव है कि आथिक और सामाजिक झायोजन 
में प्रशिक्षण दे ने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी और निजी, 
दोनों ही क्षेत्रों के श्रीौद्योगिक संस्थानों के लिए आवश्यक उच्च प्रवन्ध-सम्यन्धी कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण के लिए दो अखिल भारतीय प्रवन्ध-प्रस्थान स्थापित किए जाएं । 


34. सांख्यिक्ी-कर्मंचारी : अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की 
मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है । दूसरी योजना की अवधि में अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण- 
प्राप्त या उसका अनुभव रखनेवाले केन्द्र या राज्य-सरकारों के अधीन काम करनेवा 
कमचारियों की संख्या 4,000 से बढ़ कर 0,000 हो गई है | तीसरी योजना के लिए 
अतिरिक्त कर्मचारियों को आवश्यकता का अ्रनुमान 6,000 है। निजी उद्योग और वाणिज्य 
के क्षेत्र में भी इनकी मांग में वृद्धि होगी । कलकत्ता-स्थित भारतीय अंक-संकलन-संस्थान 
ने, जो संसदू-द्वारा सन्‌ 959 में पारित एक अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय मह॒त्व की _ 
संस्था है, अंक-संकलन में बी० एस-सी० की डिग्री के लिए 4 वर्ष का और एम० एस०-सी० 
की डिग्री के लिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। संस्था में इस पेशे से सम्बद्ध 
विशिष्ट पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर अनुसन्धान-डिग्री के लिए भी व्यवस्था है। केन्द्रीय 
अंक-संकूलन-संगठन छात्रों को सरकारी अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के श्रतिरिकत 
केन्द्रीय मस्त्रालयों और राज्य-सरकारों में वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तरों पर काम करनेवाले 
सांख्यिकी-अधिकारियों को तथा कमिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था करता है। अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि-अंक-संकलन-संस्थान, अखिल भारतीय 
स्वास्थ्य-विज्ञान और सावेजनिक स्वास्थ्य-संस्थान, स्वास्थ्य-मन्त्रालय और देहरादून का 
वन-अनुसन्वान-संस्थान प्रशिक्षण-पाठयक्रमों का आयोजन करते हैं। राज्यों के अंक-संकलन- 
कार्यालय मध्यवर्ती और निम्न स्तरों के राज्यीय सांख्यिकी-अधिकारियों को--यथा, जिलों 
के सांख्यिकी-अधिकारियों, सामुदायिक विकास-खंडों के प्रगति सहायकों एवं अ्रन्य' क्षेत्रीय 
कमचारियों को--सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं । द 


द 32. तकनीकी सहायता : संयुक्त राष्ट्र-संध, कोलम्बो-योजना, अमेरिका से हुए 
.. तकतीकी-सहयोग-समझौते तथा रूस, फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों 
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और प्रतिष्ठानों के साथ हुई प्रशिक्षण-विषयक व्यवस्थाग्रों से विविध प्रकार के विशिष्ट 
और उच्च अध्ययन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हुए हैं और हजारों 
भारतीयों ने इससे लाभ उठाया है । इसके प्रतिफल में भारत ने भी यथा-सम्भव अपनी प्रशिक्षण- 
सुविधाओं को अन्य देशों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है । भारत ने अपने पास अन्य देशों 
से प्रशिक्षित व्यक्ति भेजने की आई मांगों को भी पूरा करने का प्रयत्न किया है । विभिन्न 
सहायता-कार्यक्रमों के अधीन भारत को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका अधिकतम लाभ 
उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इस समय कर्मचारियों की जो सम्भावित कमी है, उसको 
बारीकी से समझा जाए, और प्रशिक्षाथियों के चुनाव तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र का निश्चय 
तीसरी और चौथी योजनाझोों की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्ण अध्ययन के आधार 
पर किया जाए । इसके बदले में अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओ्ं को बढ़ाने में और प्रशिक्षित 
कार्यकर्ताओं के सेवा-वर्ग के निर्माण में अ्रन्य देशों की मांगों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, 
जिन्हें आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है । 


अध्याय 42 
प्राकृतिक साधन 


() 


त्रस्तावना 


योजना-श्रायोग की विचारणीय सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए 
गए क्‍ 
(4) देश के भौतिक, पूंजी-सम्बन्धी और मानवीय साधनों--जिनमें तकनीकी 
कर्मचारी भी शामिल है--का अनुमान लगाना और यह देखना कि देश की 
जरूरतों के मकाबले इनमें से जिस किसी की कमी हो, उसे बढ़ाने की क्‍या 
सम्भावनाएं हो सकती हैं; तथा 


(2) देश के साधनों के सबसे अधिक ठोस और सन्‍्तुलित उपयोग के लिए 
योजना तैयार करना । ) 


इसके अनुसार ही पहली पंचवर्षीय' योजना में, उस समय प्राप्त सूचनाञ्रों के श्राधार 
पर देश के भूमि, पानी, खनिज और बिजली-सम्बन्धी साधनों का लेखा पेश किया गया। 
उसमें हर क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान आक्षष्ट किया गया और भविष्य के 
लिए सर्वेक्षण एवं जांच के कार्यक्रम निश्चित किए गए। उसमें इस तरह का सर्वेक्षण 
करानेवाले संगठनों को सुदृढ़ करने, उन्हें कर्मचारी और साज-सामान' देने तथा प्रशिक्षण 
के कार्यक्रमों का विस्तार करने के बारे में भी सुझाव दिए गए थे । 


विगत कुछ वर्षो में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण और उपयोग-सम्बन्धी कार्य करने- 
वाले संगठनों--जेसे, भारतीय क्ृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली- 
मंडल, भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था, तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय खान- 
संस्था, भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, वन-अनुसन्धान-संस्था, परमाणु-शक्ति-आयोग, वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ एवं उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों--का प्रचुर विस्तार 
किया गया हैं और उन्होंने नए-नए सर्वेक्षण तथा जांच के कार्य आरम्भ किए हैँ। इन 
सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का पहले से अधिक ठोस मूल्यांकन 
हो सका है तथा पिछली जानकारी में रह गई कमियों एवं देश की आवश्यकताओं को 
देखते हुए इनमें से किस वस्तु की कितनी कमी है, इसकी जानकारी मिली है । 

. 2. आयोजन का उद्देश्य सम्पूर्ण जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना है । 
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का वैज्ञानिक 
विधियों से विकास आवश्यक है। प्राकृतिक साधनों और सामग्री की बढ़ती हुई मांग के 
कारण प्रौद्योगिक तरीके काम में लाए गए, जिनसे अनेक कमियां दूर हुईं और प्राकृतिक 

साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे। प्राकृतिक साधनों की मांग और उपलब्धि 
में परिवर्तेन लानेवाली इन गतिशील' प्रवृत्तियों के कारण आवश्यक हो' गया है कि इन साधनों 
.. की निरन्तर जांच-पड़ताल होती रहे तथा इनके सम्बन्ध में नीति निश्चित की जाए। 
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ग्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में एक समन्वित रीति से काम किया जाना चाहिए और 
लम्बे समय तक उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी जांच-पड़ताल एवं उपयोग की 
योजनाएं बनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास की गति निश्चित करने में इस 
तथ्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आवश्यकता से पहले प्राकृतिक साधनों की कितनी 
जांच-पड़ताल हुई है तथा उनकी प्राप्ति की सम्भावनाएं कहां तक निश्चित हैं । 


3. तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ वह स्थिति आ गई है, जब सुवि- 
चारित दीघेकालीन योजनाओं की एक आवश्यक झतें के रूप में इस बात प्र विचार किया 
जाना चाहिए कि देश के मुख्य प्राकृतिक साधनों की जानकारी हमें कहां तक और किस 
रूप में प्राप्त है। यह देखना आवश्यक है कि कहां-कहां बड़ी कमियां हैं, इस दिशा में 
सर्वेक्षण की कहां-कहां ज़रूरत है तथा सिंचाई, बिजली, इस्पात, कोयला, तेल और 
खनिज पदार्थ, भूमि-उपयोग तथा वन-साधन बढ़ाने के दीघ्घ॑व्यापी उद्देश्यों के सम्बन्ध में 
ग्रागे क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगले 5 
वर्षों में आबादी में 8 करोड़ 70 लाख की वृद्धि की सम्भावना है। श्रमिक-वर्ग में वृद्धि 
का अनुमान 7 करोड़ है, जिसमें से दो-तिहाई को कृषि-भिन्न क्षेत्रों में खपाना पड़ेगा । इसलिए 
यह आवश्यक है कि इस अवधि में आर्थिक विकास की गति तेज़ की जाए और उसे कायम 
रखा जाए । प्राकृतिक साधनों के कारण भारत की क्षषि-सम्बन्धी और श्रौद्योगिक उत्पादन 
की क्षमता बहुत है और अगली दो या तीन योजनाञ्रों की अवधि में ऐसी आत्मनिर्भर 
अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए, जो श्राम जनता का जीवन-स्तर ऊंचा कर सके और 
लाभप्रद रोजगार के अवसर भी बराबर देती रहे, प्राकृतिक साधनों का तेज़ी से विकास 
ज़रूरी है। समय पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति-आय के लक्ष्य पुरे करने के लिए; कृषि, 
सिंचाई और बिजली का विस्तार करने के लिए; तथा इस्पात, अल्युमीनियम, कोयला, तेल- 
शोधन, उर्वरक, सीमेंट एवं अन्य वस्तुओं-सदृश उद्योग के लिए निश्चित अस्थायी लक्ष्य 
पूरे करने के लिए यह आवश्यक है कि काफी पहले देश के प्राकृतिक साधनों की किस्मों 
और मात्रा तथा उनके विकास के लिए ज़रूरी बातों पर भली प्रकार विचार किया जाए 
एवं आवश्यक कदम उठाए जाएं। सन्‍्तुलित विकास के लिए देश के हर मुख्य प्रदेश में 
इनकी उपलब्धि, जरूरतों और सम्भावनाओं का अनुमान लगाना आवश्यक है । 


4. सिचाई, बिजली, वन, उद्योग, खनिज पदार्थ एवं श्रन्य वस्तुओं-सम्बन्धी 
अ्रध्यायों में उन दिशाओ्रों की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया गया है, जिनमें देश के 
इन साधनों का पूरा पता लगाने और उनके अधिक तेज़ विकास के प्रयत्न करने की श्रावश्यकता 
हैं। इस अध्याय का उद्देश्य तीसरी और आगे आनेवाली योजनाशरों के सन्दर्भ में प्राकृतिक 
साधनों का मूल्यांकन करना और आबादी में वृद्धि तथा सघन एवं बड़े पेमाने पर उद्योगी- 
करण के साथ उनके सम्बन्धों का संक्षेप में विवेचन करना है । 


ग्रभी हाल में योजना-आयोग में प्राकृतिक साधनों के लिए एक अलग इकाई बनाई गई 
है, जो प्राकृतिक साधनों के मूल्यांकन एवं विकास की समस्याओं का अध्ययन करेगी, 
तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की अ्रवश्यकताओं के अनुसार सर्वेक्षण एवं जांच के कार्य में 
संलग्न विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी तथा आराम तौर पर, विभिन्न 
सम्बद्ध क्षेत्रों में एक समान नीति निर्धारित करने में सहायता देगी । काम बढ़ने के साथ-साथ 
इस इकाई का भी विस्तार किग्रा जाएगा। श्रन्य संस्थाओ्रों के सहयोग से आशा की जाती हैं 
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कि प्राकृतिक साधनों के निरन्तर अध्ययन का समन्वित कार्य शुरू हो सकेगा, विशेष रूप 
से दीर्घकालीन विकास के दृष्टिकोण से, और इस अध्ययन के परिणामों को अमल में लाने 
के लिए उचित नीति तथा तरीके बताए जा सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 
हाल के कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की जा सकती है और भूमि, पानी, खनिज पदार्थ, बिजली 
एवं अन्य साधनों के विकास के सम्बन्ध में आगे आनेवाली समस्याझञ्रों पर विचार किया 


जा सकता है । 
(2) 


भूमि-साधन 
5. भूमि ही देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति है--यही कृषि-उत्पादन का 
आधार है । आबादी बढ़ती है, परन्तु भूमि का क्षेत्र तो निश्चित है, फिर उसमें से कभी 
केवल एक भाग ही कृषि के लिए उपलब्ध है। वस्तुत: इस समस्या के श्रनेक पहलुझों पर 
विचार करना होगा । सिंचाई और कृषि-विस्तार के अन्य तरीकों से भूमि की उत्पादन- 
शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि आज बेकार 
पड़ी हुई कितनी भूमि कृषि के काम में लाई जा सकती है । आबादी बढ़ने के साथ-साथ 
यह भी ज़रूरी हो जाता है कि कृषि की कुछ ज़मीन लेकर उस पर रहने के लिए मकान 
बनवाए जाएं। रेडियो, रेलवे, हवाई सेवाएं, आदि-जैसे संचार-साधनों के विकास में भी 
उवेर भूमि का उपयोग करना पड़ता है । गांव तेज़ी से शहरों में बदलते जा रहे हैं और 
बड़े शहर बढ़ते जा रहे हैं--इस कारण भी उद्यानों और खुले मैदानों के लिए ज़मीन की 
ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए बननेवाले बांध भी उबर भूमि से होकर गुज़र सफते हैं। 
औद्योगिक कारखानों तथा अन्य संस्थाओं को भी ज़मीन की काफी ज़रूरत पड़ती है । 
इन सभी विकास-कार्यों में, जहां कहीं सम्भव हो, उपजाऊ भूमि को बचाने के प्रयत्न होने 
चाहिए । इसके लिए भूमि की पूरी जानकारी देनेवाली एक सूची बना लेनी चाहिए और 
भूमि के वर्गीकरण में सावधानी रखनी चाहिए। उसके उपयोग पर भी बराबर ध्यान देना 
चाहिए । द 
6. भूमि का उपयोग : देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ 
60 लाख एकड़ है, जिसमें से काम-योग्य क्षेत्र 72 करोड़ 0 लाख एकड़ तथा खेती- 
वाला क्षेत्र 3] करोड़ 80 लाख एकड़ है । नीचे की तालिका में भमि-उपयोग 
का वर्तमान स्वरूप तथा तीसरी योजना के अन्त के लिए परिकल्पित स्वरूप की मुख्य 
बाते प्रस्तुत की गई हैं 
द तालिका-संख्या ॥ 
सन्‌ 4965-66 में भूमि का उपयोग 
(क्षेत्रफल लाख एकड़ में) 
955-56ह_ 4960-68... 4965-66 





_ कुल कामब्योय्य क्षेत्र... . +> 7,200. 7,20 7,20 
बन द ०9 िडि86:- . :/307 5 , 3430 
विभिन्न वृक्षों और झाड़ियों का क्षेत्र लू पय89.:  |40 -. -  450 





.._ स्थायी चरागाह और घास के अन्य क्षेत्र 5 मर 4 /.. 5 390 320 


#%7 4 | नननननानीनिनीनननननन न लिन नमन मम स करन नननतनननपननननननननन मनन कनतनलनन--कननननननन नानक भवन कप निकल कलनकनन श् ड ४ के लकामाक! * आ% ०७७७ - कै कल हब ह 
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तालिका-संख्या [---जा री 
8955-56 960-6। 965-66 





सुधार-योग्य बेकार भूमि के >. 548 470 400 
बंजर तथा क्ृषि-भिन्‍न कार्यो में 

प्रयुक्त होनेवाली भूमि | 2, ,40 ],40 
बेकार भूमि (चालू बेकार भूसि के अलावा)... 309 280 260 
चालू बेकार भूमि ... «. 295... 280 255 
खेतीवाला क्षेत्र (बुद्ध). - &ः ४७. 'ह7 85% 3,270 3,350 
एक से अधिक बार बुवाई का क्षेत्र ०. 444 545 670 
कुल खेतीवाला क्षेत्र मन के .. 3,626 3, 785 4,020 


भारत में प्रति व्यक्ति-खेती-योग्य भूमि की उपलब्धता 0.82 एकड़ है, जब कि 
ब्रिटेल में 0.42, जर्मनी में 0.48, जापान में 0.7, चीन में 0.50, अमेरिका में 2.68 
तथा रूप में 2.59 एकड़ है । 

7. मिट॒टी का सर्वेक्षण: अभी हाल तक देश के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली 
मिट्टी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त नहीं थी; साथ ही, सर्वेक्षण के लिए आवश्यक 
संगठन भी स्थापित नहीं किए गए थे। मिट्टी-विषयक साधनों की जानकारी से ही, जिसमें 
मिट्टी का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण भी सम्मिलित है, उनकी क्षमता के निश्चय तथा उनके 
सुधार और भूमि-उपयोग की सीमाओं के आकलन के लिए उचित आधार मिल सकता 
है। मिट्टी के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण करना, 
उनके भेद जानना तथा उनकी बनावट, आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना एवं 
मानदंड स्थिर करने के लिए उस जानकारी का समन्वय करना है। इन सर्वेक्षणों की 
सहायता से भूमि के बेहतर उपयोग की योजनाएं तैयार हो सकती हैं तथा भूमि-संरक्षण, 
सिंचाई और नाले बनाने के कार्य का भी समुचित रूप से ग्रायोजन किया जा सकता है। 
सन्‌ 955 में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था में अखिल भारतीय मिट्टी-सर्वेक्षण- 
योजना क्रारम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य मिद्टी की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल कर देश के 

अन्य भागों में पाई जानेवाली मिट्टी से उसका परस्पर तालमेल बेठाना था । मिट्टी का तालमेल 
बैठाने के काम में मिट्टी के एक समान वर्गीकरण तथा बनावट के नियमादि तय करने पड़ते 
हैं और मिट्टी-सम्बन्धी नक्शे एवं सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती हैं। मिट्टी-सर्वेक्षण 
के क्षेत्र में राज्य-सरकारों को कृषि, वत, सिंचाई, नाला-निर्माण, मिट्टी की रक्षा, भ्रादि 
सम्बद्ध पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। चूंकि सभी राज्यों की मिट्टी सम्बन्धी समस्याएं 
समान हैं और अनेक राज्यों में सर्वेक्षण-सम्बन्धी संगठन नहीं हैँ, इसलिए मिट्टी-सम्बन्धी कार्य 
का समन्वय करने के लिए यह झ्रावश्यक समझा गया कि चार मुख्य मिट्टी-वर्गों के लिए प्रादेशिक 
स्तर पर प्रयोगशालाञों की स्थापना की जाए। ये वर्ग इस प्रकार हैं: () नदियों के पानी में 
बह कर आनेवाली मिट्टी--दिल्ली; (2) काली मिट्टी--पूना (अब नागपुर); (3) 
लाल तथा लेटराइट मिट्टी-पदेश 7--खड़गपुर (अब कलकत्ता); और (4) लाल तथा 
'लेटराइट सिद्वी-प्रदेश 2--बंगलोर । तीन वर्ष बाद यह योजना केन्द्रीय भूमि-संरक्षण-मंडल 
की मिट्टी एवं भूमि-उपयोग-योजना के साथ मिला दी गई। मंडल की योजना 6 मुख्य नदी- 
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घाटी-योजनाओं--मचकुंड, ही राकुड, चम्बल, भाखड़ा-तंगल, कोसी और दामोदर--के ग्राहक 
क्षेत्र में मिट्री तथा भूमि-उपयोग-सर्वेक्षण के लिए बनाई गई थी, जिसका कार्यक्षेत्र कुल 78 
हजार वर्गमील में था । ग्राहक क्षेत्रों में सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि को गुणों की दृष्टि से वर्गों 
में बांटना है, ताकि भू-क्षरण कम करनें, उत्तम किस्म की मिट्टीवाली ज़मीन को खेती के लिए 
निश्चित करने, नीचे बैठ जानेवाली मिट्टी को जलाशयों में बह जाने से रोक कर जलाशयों 
की आय बढ़ाने आदि के लिए भमि-संरक्षण के उपाय अपनाए जा सकें । ग्राहक क्षेत्रों में मिद्दी- 
संरक्षण-कार्य के लिए कृषि-भमि-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक 
सर्वेक्षण करता आवश्यक है। कुल सर्वेक्षण-योग्य क्षेत्र 5 लाख वर्गममील है । 
सन 96 के आरम्भ तक इस अखिल भारतीय योजना के अन्तर्गत 8 हज़ार वर्गमील- 
क्षेत्र में विस्तत और प्रारम्भिक स्क्षण किए जा चक थे। इस क्षेत्र में से 3 हज़ार वर्गेमील- 
क्षेत्र नदी-धाटी-योजनाओं के ग्राहक क्षेत्र में आता है। राज्यों के भूमि-सर्वेक्षण-संगठनों 
ने 50 हज़ार वर्गमील-क्षेत्र में कार्य किया है। अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी 
योजना की अवधि में 23 हज़ार वर्गमील-क्षेत्र के सर्वेक्षण की व्यवस्था है। 


8. बेकार पड़ी भमि का सर्वेक्षण : बेकार पड़ी भूमि को खेती के काम में लाकर, 
एक फसलवाली ज़मीन पर दोहरी फसल उगा कर झर सघन' खेती के अन्य उपाय अपना 
कर कृषि-उत्पादन बढ़ाया जा सकता हैं । दोहरी फसल के कुल क्षेत्र में काफी वद्धि की 
गुंजायश है । आशा है कि दोहरी फसल का क्षेत्र, जो सन्‌ 960-67 में 5 करोड़ 20 लाख 
एकड़ था, सन्‌ 965-66 तक बढ़ कर 6 करोड़ 70 लाख एकड़ हो जाएगा। सन्‌ 95 5-56 
के भूमि-उपयोग-विषयक आंकड़ों के अनुसार, खेती की जा सकने-योग्य परन्तु बेकार पड़ी 
जमीन 5 करोड़ 50 लाख एकड़ थी | जन 959 में भारत-सरकार ने एक समिति बनाई 
जिसे बेकार भूमि केअतिरिक़्त खेती के काम न आनेवाली भूमि” तथा चालू बेकार भूमि 
के अतिरिक्त बेकार भूमि” का सर्वक्षण करने तथा उन प्रदेशों का पता लगाने का काम 
सौंपा गया, जहां भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े खेती-योग्य बनाने तथा बसाने के काम में लाए जा 
सकते हैं। समिति ने 7 राज्यों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है । इन राज्यों में खेती- 
योग्य बेकार भूमि--कम-से-कम 250 एकड़ के टुकड़े--लगभग दस लाख एकड़ है। 
बेकार भूमि के सम्बन्ध में समिति को जो जानकारी मिली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। 
फिर भी, कुल मिला कर वर्तमान जानकारी पूर्णतः निर्भेर करने-योग्य नहीं है, क्योंकि 
खेती-योग्य बेकार भूमि खेती के काम में आ जाने के बहुत बाद तक राजस्व-खातों में 
उसी रूप में दिखाई गई हैँ । समिति की राय में 'खेती-योग्य बेकार शीर्षक से भूमि की 
जानकारी प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं हैं; आवश्यकता इस बात की है कि हर राज्य 
में बेकार भूमि की किस्म, उसके स्वामित्व, बड़े टकड़ों में उसकी उपलब्धता तथा उसे 
खेती-योग्य बनाने के खर्च, ग्रदि की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। समिति ने- सिफारिश 
की है कि इस काम के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण तेज़ी से किए जाएं 


9. सारांश यह कि भूमि-साधनों के बारे में उपलब्ध जानकारी अंभी अध्री है। तेजी 


से काम पूरा करने के लिए हवाई चित्रों की सहायता लेना आवश्यक है तथा भावी योजनाएं... 


बनाने के लिए भूमि के उपयोग; भूमि-सुधार; जलमग्न, नमक एंवं क्षार-वाली भूमि को. 
 खेती-योग्य बनाने तथा उत्पादक शक्ति के सभ्बन्ध में प्री जानकारी व्यवस्थित रीति 
से एकत्र की जानी चाहिए द 
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(3) 
वन-साधन 
0. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ( 2.6 लाख वर्गमील ) में से 2.74 लाख वर्गमील अथवा 
लगभग 2 . 8 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। जलवायु, ऊंचाई, झ्ादि में अन्तर होने के कारण 


भारत के वनों में गर्म से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों तक में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार 
की वनस्पतियां उपलब्ध हैं। वनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : 


तालिका-संख्या 2 
वनों का वर्गीकरण 


प्रतिशत 

समशझीतोष्ण क्षेत्र के वन 

जंगली फलवाले हे 

चौड़े पत्तोंवाले « मा कल 4 
भर्म क्षेत्र के वन 

मौसमी ५ हे 80 

सदाबहार हे हि ]2 

अन्य 8 श्र ] 





. देश के वनों की उत्पादकता काफी ह॒द तक बढ़ाई जा सकती है । वन प्रकृति 
की ऐसी देन हैं, जिसका नवीकरण बराबर किया जा सकता है और यदि समुचित देखभाल 
की जाए, तो चिरकाल तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है। देश में इमारती लकड़ी, 
जलाने की लकड़ी, दवाओं के लिए जड़ी-बूटियों, पशुओं के चारे तथा कागज़-उद्योग के लिए 
कच्चे माल की बहुत कमी है । 

2. औद्योगिक विकास' के लिए लकड़ी और वनों की अन्य वस्तुएं एक आवश्यक 
कच्चा माल हैं। विगत वर्षो में देश के वन-साधनों का कभी भी समुचित ग्रनुमान नहीं 
लगाया गया और कागज़ या लुगदी, प्लाईबुड, अन्य वनस्पतिजन्य पदार्थ आदि प्रचुर मात्रा 
में आयात किए जाते रहे । देश में ऐसे उद्योगों का विकास करने के लिए इस तरह की कच्ची 
सामग्रियों के बारे में जांच-पड़ताल करना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में उद्योगों के काम आने- 
वाली लकड़ी की खपत प्रति व्यक्ति 0. 6 घनफूट वाषिक है, जब कि फ्रांस में यह परिमाण 

6 घनफुट और जापान में 3. 4 घनफूट है। भारत को इस' समय 45 लाख टन औद्योगिक 
लकड़ी की जरूरत है । अनुमान है कि यह मात्रा सन्‌ 975 तक 90 लाख टन हो जाएगी । 
जलानेवाली लकड़ी की मांग सन्‌ 975 तक 0 करोड़ टन होने का अनुमान है। 

3. यह आवश्यक है कि सघन विकास-योजनाओं के द्वारा, जिनमें अधिक उत्पादक 
क्षेत्रों का चुनाव, तेज़ी से बढ़नेवाले पौधों का रोपण, लकड़ी के काम के सुधरे हुए तरीकों 
का प्रयोग तथा संचार-साधनों का विकास शामिल है, एवं आम तौर पर वनों के विकास को 
ग्रागामी वर्षो में हाथ में ली जानेवाली विशिष्ट औद्योगिक विकास-योजनाओं से जोड़ कर 
वर्ष-प्रति-वर्ष उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाए। औद्योगिक लकड़ी की मांग और आपूर्ति 
अभी लगभग सन्तुलित होने पर भी, यदि इस ओर विशेष कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी 
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0-]5 वर्षों में इसकी भारी कमी पड़ जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन 
बढ़ाया जाए, पहाड़ी प्रदेशों में वनों का विस्तार किया जाए, नीची किस्म की लकड़ी 
का उचित उपयोग हो, जलानेवाली लकड़ी के प्रयोग में कमी की जाए और विशेष उद्योगों 
को ध्यान में रखते हुए वत-साधनों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया जाए। वनों की भूमि 
के सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक कटाववाली भूमि का पता लग सके 
और यह मालम पड़ सके कि स्वयं ही सुधर जानेवाली जमीन कितनी हैँ और कितनी 
भमि ऐसी है, जहां वन-रोपण करना जरूरी है। मध्य और दक्षिण-भारत के कुछ क्षेत्रों में 
विज्लेष रूप से ऐसे प्राकृतिक वन हैं, जहां के वक्षों की लकड़ी केवल जलाने के ही काम 
आा सकती है । इन क्षेत्रों में मूल्यवान वन लगाए जा सकते हैं। दुर्गंभ इलाकों के वन-साधनों 
के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है । 
(4) 

जल-साधन 

4. जल-साधनों को दो भागों में बांदा जा सकता हे: भू-स्तरीय जल और 
भूगर्भ-जल । सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण, नाला-निर्माण और अन्य उपायों से उत्पादकता बढ़ाने 
तथा घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में ही इनके विकास पर विचार 
किया जाना चाहिए । 

5. भू-स्तरीय जल : देश में वाषिक वर्षा लगभग 300 करोड़ एकड़-फुट 
होती है । इसमें से लगभग 00 करोड़ एकड़-फुट पानी तो फोरन साप बन कर उड़ जाता है 
और अनुमानत: 65 करोड़ एकड़-फुट पानी जमीन के अन्दर चला जाता हूँ । इस प्रकार, 

शेषे 35 करोड़ एकड़-फट पानी ही नदियों के रास्ते बहता हैं। ज़मीव पर बहनंवाले 
इस जल का भी पूरा-पूरा उपयोग जमीन की बनावट, पानी के बहाव, जलवायू और मिट्टी 
की बनावट के कारण नहीं हो पाता । अनमान' लगाया गया हूँ कि केवल 45 करोड़ 
एकड़-फूट पानी का ही उपयोग सिंचाई के लिए हो सकता है। वास्तविक उपयोग कौ प्रगति 
नीचे की तालिका में दिखाई गई है 


तालिका-संख्या उ.._ 
सिचाई के लिए भू-स्तरीय जल का उपयोग 


लाख एकड़- उपयोग-योग्य कुल बहने- 


फ्‌ट जल का वाले जल का 
. प्रतिशत प्रतिशत 
953 तक पु ५ ४० 5 606: हो, ४ ह 6 
9606 तक... &:- अत 0 7 3 9 
4965-66 तक (अनुमानित) ..  -. 7,600 36 8 द 


... व6.- भगर्भे-जल : प्रतिवर्ष जमीन के अन्दर चले जानेवाले 65 करोड़ एकड- 
. फूट पानी में से 35 करोड़ एकड़-फूट ज़मीन की पहली सतह पर ही रह जाता हैँं। इससे 
... मिद्दी में नमी आती हैँ, जो वनस्पति की उपज के लिए जरूरी है । शेष 30 करोड़ एकड़-फूट 

.. पानी जमीन के नीचे चला जाता है और भूगर्भ-जल की मात्रा में वृद्धि करता है । भूयर्भ _ 
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में जमा जल की मात्रा कभी भी इससे कई गुना अ्रधिक होती है, परन्तु देशव्यापी जांच- 
पड़ताल के बिना इसका सही अनुमान लगाता सम्भव नहीं है। भूगर्भ-जल का वर्तमान 
उपयोग उसमें होनेवाली वाधषिक वृद्धि के 20 प्रतिशत से भी कम ही है । पिछले 8 वर्षों 
में भूमि-जल-परीक्षण-परियोजनाओं के अन्तर्गत नलकप लगाने-योग्य क्षेत्रों का पता लगाने 
के प्रयत्न किए गए हैँ । तीसरी योजना में 500 नलकपों की एक परियोजना शामिल की 
गई है । परीक्षण-कार्य को सृविधाजनक बनाने और बड़े पेमाने पर नल धंसाने की जरूरत 
न पड़ने देते के लिए भूगर्भ की जांच-पड़ताल करने का सुझाव दिया गया है । ऐसी जांच और 
खोज से भूगर्भ के निचले तल का पता आसानी से चल जाएगा और भूगर्भ-स्थित जल का 
भी ज्ञान हो सकेगा। आन्ध्रप्रदेश में भी भूगर्भ-जल के क्षेत्रों का पता लगाने का सर्वेक्षण- 
कार्यक्रम चालू हैं, जिससे पानी निकालने तथा साफ करने के यन्त्र ज़मीन में धंसाए जा सके । 

]7. उपयोग : पानी का मुख्य उपयोग सिंचाई और बिजली पैदा करने में 
होता है । इसके साथ ही जनता के सामान्य कामों तथा औद्योगिक और नौकानयन 
(जहाज़रानी ) के लिए भी जल-साधनों का उपयोग होता हैं। सिंचाई के लिए जल नदी, 
तालाबों, आदि तथा भूगर्भ, दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जाता है । 


8. केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग ने सन्‌ 954 में देश की विभिन्न नदी- 
घाटियों का अध्ययल आरम्भ किया था, ताकि बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाओं 
की क्षमता का पता चल सके । इसके लिए देश को पांच भागों में बांद दिया गया था--- 
हर क्षेत्र में कुछ नदी-घाटी-समुहों को रखा गया था । हर नदी-घाटी के लिए भौगोलिक 
स्थिति, वर्षा, खेती की सघनता, जलाशय बनने-योग्य स्थान, सिचाई-योग्य क्षेत्र जलाशय- 
क्षमता और अन्य सम्बद्ध विषयों काअध्ययन किया गया था। चार क्षेत्रों में तो अध्ययन 
प्राय: पूरा हो चुका है; पांचवें में अभी काम शुरू करना बाकी है। प्रारम्भिक अनुमान के 
अनुसार बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिचाई-क्षमता 0 करोड़ एकड़ (कुल) शआंकी 
गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: 


तालिका-संख्या 4 
बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिचाई-क्षमता 
(लाख एकड़ ) 


क्षेत्र . पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियां (केरल, मैसूर और महाराष्ट्र- 
राज्यों की नदी-घाटियां तथा ताप्ती, नमंदा आ्रादि नादियों की 


घाटियां ) न 0 
क्षेत्र 2. पूर्व की ओर बहनेवाली नदियां (ताम्रपर्णी, वेंगेई, कावेरी, महानदी 

गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एवं अन्य नदियों की घाटियां ) 33 
क्षेत्र 3. सिन्ध घाटी ० 3 
क्षेत्र 4. गंगा-घाटी (चम्बल, यमुना, रामगंगा, टोंस, गोमती, सोन, गंगा 

और उसकी सहायक नदियों की घाटियां ) कर 4] 
क्षेत्र 5. बह्मपुत्र-घाटी बे "न न 3 


योग. - हे कर १00 
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दूसरी योजना के अन्त में बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाओं-द्वा रा सिचित 
शुद्ध क्षेत्र 3 करोड़ 40 लाख एकड़ था । 

9. खाद्य और क्षि-मन्त्रालय ने सन्‌ 955 में छोटी सिचाई-समिति की स्थापना 
पर छोटी सिचाई-परियोजनाञ्रों की क्षमता का पता लगाने की दिशा में पहला व्यापक 
प्रयत्त किया । परियोजनाओं की जांच के लिए नियुक्ति समिति के छोटी सिंचाई-दल ने 
भी बाद में ऐसे ही अ्ध्ययन-कार्यक्रम अपनाए। छोटी सिचाई-परियोजनाओं के सम्बन्ध 
में कुछ राज्यों ने भी सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रारम्भिक आंकड़ों से 
अनुमान लगाया गया है कि छोटी-सिचाई-परियोजनाओों की सिचाई-क्षमता 7 करोड़ 
50 लाख एकड़ (कुल) है। 

20. यह स्पष्ट है किखेती के कुल क्षेत्र की तुलना में सिचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ाने 
की बहुत गुंजायश है । अगले 20-25 वर्षो में (जब तक कुल क्ृषि-क्षेत्र बढ़कर 35 करोड़ 
एकड़ हो जाएगा ) 7 करोड़ 50 लाख एकड़ (कुल) की सम्पूर्ण सिचाई-क्षमता का 
उपयोग करने के बाद सिचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। साथ 
ही, पानी के कुल उपयोग की मात्रा बढ़ कर 35-40 करोड़ एकड़-फूट हो' जाएगी, जो कि 
भू-स्तरीय और भूगर्भीय जल-साधनों से वर्ष-भर में मिलनेवाले पानी का 60 प्रतिशत भाग 
होगी । इसके बाद जनता की तथा औद्योगिक जरूरतों की पूत्ति और तापीय बिजली पैदा 
करने के लिए आवश्यक पानी भी काफी मात्रा में बच जाएगा। बिजली पैदा करने के लिए 
पानी की आवश्यकता भविष्य में बहुत ग्रधिक बढ़ने की सम्भावना हैं । 

2. श्रौद्योगिक उपयोग : उद्योगों में पानी का उपयोग मुख्यतः मशीनों आदि 
को ठंडा करने, विधायन' तथा बायल रों के लिए होता है । उद्योगों में पानी की आवश्यकता 
तेज़ी से बढ़ती जाती है । इसे देखते हुए उद्योगों में पानी-संग्रह करने तथा एक से अधिक 
बार उसी पानी का उपयोग करने के तरीके निकालने पर अधिक ध्यान देना जरूरी है । 
उद्योगों में प्रयुकत पानी उचित प्रबन्ध करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है । 


22. उद्योगीकरण और दशहरीकरण के साथ पानी के गन्दा हो जाने की महत्वपूर्ण 
समस्या भी सामने आ जाती है । उद्योगों में बेकार जानेवाली चीज़ों तथा अन्य गन्दगी के 
कारण पानी खराब हो जाता है--विशेष रूप से नदियों का पानी । इसके परिणामस्वरूप, 
मछलियां मरने लगती हैं और पीने का पानी गन्दा कीटाणुयुक्त हो जाता है । इस गन्दगी को 
समुचित रूप से नष्ट करना कठिन और खर्चीला काम है। इस समस्या की ओर शअ्रखिल 
भारतीय स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य-संस्थान, भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ और 
जन-स्वास्थ्य-इंजीनिय री-अनुसन्धान-संस्थान समुचित ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में परीक्षणों 
तथा समन्वित कार्यों की आवश्यकता है। कल-कारखानों से निकलनेवाली ग्रन्दगी का 
विश्लेषण, उससे होनेवाली पानी की गन्दगी का अनुमान, उसकी सफाई के तरीकों की खोज 
तथा उसके लिए मानदंड निश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे नवियों में फेंकने से पूर्व 
उसके सम्बन्ध में पूरी सावधानी से जांच हो सके । 

(5) 
मछली-उद्योग 


... 23. श्रन्तदंशीय सछली-उद्योग : नदियां और उनकी सहायक छोटी नदियां, नहरें, 
झीलें, तालाब, जलाशय, पोखरे, आदि, जहां वर्ष-भर पानी रहता है, अन्तर्देशीय मछली-उद्योग 
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के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रति वर्ष प्राप्त होनेवाली 4 लाख टन मछली में से 3 लाख 
टन ग्रन्तदेशीय जल-साधनों से प्राप्त होती है। पहली योजना में 0 लाख एकड़ से भी अधिक 
अन्तर्देशीय जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था और 68, 000 एकड़ को अ्रतिरिक्त इस्तेमाल 
के योग्य बना दिया गया था । दूसरी योजना में 3 लाख 40 हज़ार एकड़ जल-क्षेत्र का 
सर्वेक्षण हो चुका है और कुल 7 लाख 20 हजार एकड़ में मछलियां पाली गई हैं । तीसरी' 
योजना में 50 हज़ार एकड़ जल-क्षेत्र में प्रशेंन के लिए मछली-द्षेत्र बनाने, ,500 
एकड़ में मछलियों की नस्लों पर प्रयोग करने तथा ,500-2, 000 एकड़ दलदली क्षेत्र 
को मछलीपालन के लिए उन्नत करने की व्यवस्था है। इसके लिए गर्मियों में न सूखनेवाले 
जल-क्षेत्रों का पूरा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, जहां मछलियां पाली जा सकें। 
जलऊक्षेत्रों की पूरी सूची भी तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न किस्मों के जल-क्षेत्रों--- 
तालाब, पोखरे, झील, नदी, आ्रादि--का विवरण तथा उनका अलग-अलग क्षेत्रफल दिया 
गया हो । इसके बाद भौतिक, रासायनिक एवं जीव-विज्ञान-सम्बन्धी विशेषताओं 
का विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए । इस काम के पूरा होने के बाद ही श्रन्तदंशीय 
मछली-उद्योग के विकास के लिए ठोस आधार प्राप्त हो सकेगा। 

24. समुद्री मछली-उद्योग : भारत में वर्षे-भर में प्राप्त होनेवाली 4 लाख ठन' 
मछली में से । लाख टन समुद्री मछली होती है। समुद्री मछलियों में मेकरेल, सारडाइन और 
प्रान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत की मछली-सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगभग 40 
लाख टन है, परन्तु उत्पादन इसका लगभग चौथाई ही है । आम तौर पर समुद्री मछली-द्षेत्र 
तट से 6 से 0 मील दूर तक ही हैं । 

भारत के समुद्री मछली-साधनों का पूरा और समुचित अनुमान भी नहीं लगाया है । 
इस दिशा में व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसका महत्व खास कर इसलिए है कि समद्री 
साधनों से मिलनेवाली मछली अन्‍्तर्देशीय साधनों की कमी काफी हृद तक पूरी कर सकती है । 


(6) 
खनिज साधन 
25. आज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में खनिज साधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है। इनमें से कोयला और खनिज तेल शक्ति प्राप्त करने के स्रोत हैं तथा अन्य उद्योगों में कच्ची 
सामग्रियों के रूप में काम श्राते हैं । कुछ अन्य खनिज पदार्थों का उपयोग रबड़, लकड़ी, 
कपास और अन्य प्राकृतिक चीज़ों का क्रत्रिम स्वरूप तैयार करने में होता है। 
देश में कोयला, खनिज लोहा और अभ्रक का भांडार बहुत बड़ा है। मेंगनीज़, टाइटेनियम 
और अल्युमीनियम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूने का पत्थर तथा रिफ्रैक्टरियों के 
लिए कच्ची सामग्रियां भी उपलब्ध हैं । परन्तु ताम्बा, जस्ता और सीसा कम पाया जाता है । 
टीन, निकेल, मोलीबदेनम और ठोस गन्धक के भी भांडार बहुत कम हैं। अ्रभी हाल तक 
डिबोई (अ्रसम) के अतिरिक्त खनिज तेल का कोई और ख्रोत देश के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध 
नहीं था । 
26. कोयला : कोयला भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है और व्यापार- 
' उद्योग में काम आनेवाली शक्ति का यही मुख्य स्रोत है । चार फुट से अधिक मोटाईवाले 
कोयला-भांडार की कुल मात्रा लगभग 5,000 करोड़ टन है, जिसमें से कोकिंग कोयले 
का परिमाण 5.6 प्रतिशत या 280 करोड़ टन है। छुटपुट भांडारों की मात्रा का अनुमान 
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करीब 8,000 करोड़ टन है। इसके अतिरिक्त, 207. 3 करोड़ टन लिग्ताइट (भूरा कोयला ) 
के भी मौजद होने का अनुमान है । 

कोकिंग कोयले का भांडार भविष्य की दुष्टि से चिन्तनीय है । इस्पात के प्रत्येक 
टन के लिए 2.2 टन कोयले की जरूरत पड़ती है । भ्रगले 5 वर्षो में इस्पात के उत्पादन 
में तेज़ी से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए कोयले की मांग भी निश्चय ही बहुत बढ़ेगी । 
इसलिए कोकिग कोयले का सीमित भांडार सावधानी से सुरक्षित रखने की जरूरत है । 
ग्र-कोकिंग कोयले की स्थिति भ्रसन्तोषजनक नहीं है, परन्तु चूंकि अधिकतर कोयला घटिया 
क्रिस्म का है, अतः बढ़िया किस्म का कोयला खर्च करने में किफायत की जानी चाहिए । 

कोयले का कुल भांडार मानों एक ही स्थान पर केन्द्रित हो गया है । अभी 80 प्रतिशत 
कोयला बिहार और पद्चिम-बंगाल के 200 मील क्षेत्र में स्थित खानों में पाया जाता है। 
'फलत: दक्षिण और पश्चिम-भारत में उपयोग के लिए यहां से 400 से 7,400 मील दूर 
तक कोयला ले जाना पड़ता है। बिहार और बंगाल के बाहर की कोयला-खानों में उत्पादन 
बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे है---उनका उत्पादन सन्‌ 957 में 57 लाख टन (कुल उत्पादन 
का 6 प्रतिशत ) था, जो सन्‌ 960 में बढ़ कर करोड़ 2 लाख टन (कुल का 20 प्रतिशत ) 
हो गया । तीसरी योजना के श्रच्त तक बिहार और बंगाल से बाहर की कोयला-खानों का 
उत्पादत बढ़ कर 2 करोड़ 80 लाख टन (कुल उत्पादन का 29 प्रतिशत ) हो जाने की आशा है । 


27. खनिज तेल और प्राकृतिक गेस : कोयले के बाद व्यावसायिक शक्ति का सबसे 
बड़ा स्रोत खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है । अभी तक भारत में पेट्रोल का उत्पादन 
काफी नहीं होता | तेल की खोज के लिए प्रयत्न जारी हूँ। असम में नए तेल-कपों से 
आरम्भिक चरणों में प्रतिवर्ष 27 लाख 50 हज़ार टन तेल मिलने की सम्भावना है। तीसरी 
योजना के अन्त तक इसमें भी वद्धि होने की सम्भावना है। अ्रसम में पेट्रोल से सम्बद्ध प्राकृतिक 
गसः उल्लेखनीय परिमाण में उपलब्ध है; इसके अतिरिक्त असम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी 
मिली है। सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के उद्योग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं । खम्भात और 
 अंकलेश्वर-क्षेत्रों में कुएं खोदने के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और इस क्षेत्रों में सन 

965-66 तक 20 लाख टन तेल का उत्पादन होने की सम्भावना है। द 
पिछले दहक में पेट्रोलजन्य उत्पादनों की खपत में वाषिक वृद्धि 4.5 प्रतिशत थी। 
चालू दशक में इसके बढ़ कर 0-व प्रतिशत होने की सम्भावना है । सन्‌ 960 में कुल 
खपत 75 लाख टन थी, जिसके सन्‌ 965-66 में बढ़ कर ॥ करोड़ 0 लाख टन हो जाने 
की सम्भावना है । इसका अर्थ है कि 50 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों 
.. से आयात करना पड़ेगा और इस पर 50 करोड़ रु० के बराबर विदेशी म॒द्रा खर्चे होगी । 
. घरेलू आवश्यकताएं (मुख्यतः जंलाने के लिए मिट्टी का तेल) कुल खपत का 25 प्रतिशत 
_हैं। परिवहन-द्षेत्र में (डीज़ल तेल एवं गैसोलीन) खपत 30 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग 
की मांग 20 प्रतिशत है, जो मुख्यतः भट्टियों में जलनेवाले तेल की है । मिट्टी के तेल और _ 
डीजल की खपत में इधर कुछ वर्षो में काफी वृद्धि हुई है । 
.... 28. श्रन्य खनिज पदार्थ : यद्यपि मुख्य खनिज क्षेत्रों का विवरण प्राप्त किया जा 
चुका है और देश की खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में मोटे तौर पर अनुमान भी लगाया जा _ 
चुका है, तथापि इधर कुछ वर्ष पहले तक देश के खनिज साधनों की मात्रा और किस्म- 
बन्धी विस्तृत अनुमान लगाने का कोई पश्रयत्न नहीं किया गया था। देश का योजनाबद्ध 
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विकास आरम्भ होने के साथ-साथ इस दिशा में भी व्यवस्थित और विस्तृत सर्वेक्षणों पर 
भारतीय भूमर्भ-सर्वक्षण-संस्था, भारतीय खान-संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु- 
शक्ति-आयोग ने ध्यान दिया, ताकि अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की किस्म एवं मात्रा 
का आकलन हो सके, उनका उचित इस्तेमाल हो, तथा एक ऐसी नीति -अपनाई जा सके, 
जिससे खनिज पदार्थों का व्यवस्थित ढंग से पता लग सके और उनके संरक्षण की भी उचित 
व्यवस्था हो। गत 0 वर्षो में किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप खनिज साधनों की 
मात्रा और किस्म के बारे में अब अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। खनिज मैंगनीज़ का 
अनुमानित भांडार 2 करोड़ टन से बढ़ कर 8 करोड़ टन हो गया है। अमजोर 
(बिहार) क्षेत्र में गन्धक-मिश्रित पाइराइट्स का पता चलने से स्वदेशी उत्पादन 
से ही गन्धक की मांग पूरी हो जाने की सम्भावना है। खनिज ताम्बा, खनिज लोहा, क्रोमाइट, 
बाक्साइट, मेग्नेसाइट, जिप्सम, चुने का पत्थर, सीसा और जस्ते के बारे में भी निश्चित 
अनुमान लगाए जा चुके है और मांग तथा आपूर्ति का अन्तर भी निश्चत किया जा चुका है । 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों ने खनिज पदार्थों की किस्म सुधारने, उन्हें उपयोग-योग्य' 
बनाने (कोयला, खनिज मंगनीज़, ताम्बा, आदि धोने से सम्बन्धित जांच-द्वारा ), बेकार चले 
जानेवाले पदार्थों (बेकार बच जानेवाले अ्रश्नक, आदि) के उपयोग की' विधियां खोजने 
और दुर्लभ घातुझ्ों के स्थान पर देश में सुलभ धातुओं का उपयोग करने (जैसे, निकेल- 
रहित स्टेनलेस स्टील और सिक्‍कों के काम आनेवाली मिश्रधातु तथा अल्युमीनियम- 
मिश्रित इस्पात के तार) के लिए जांच तथा परीक्षण किए हैं। 


29. खान भश्ौर खनिज पदार्थ (नियमन और विकास) अधिनियम 948, सन्‌- 
957 में संशोधित तथा परिवद्धित किया गया, और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से 
देश की खनिज सम्पत्ति के व्यवस्थित विकास तथा उसे पट्टे पर देने के काम में एकरूपता भरा 
गई है । कोयला-खान-संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 952 के अन्तर्गत कोयले के संरक्षण 
के तरीके अपनाने तथा उन्हें लागू करने की भी व्यवस्था की गई है । 

30. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खनिज साधनों के अध्ययन तथा विशिष्ट क्षेत्रों में 
मात्रा तथा किस्म के अनुसार उनके भांडार का श्राकलन करने की दिशा में काफी काम हुआ 
है, फिर भी देश के तेज औद्योगिक विकास और फलस्वरूप कच्चे खनिज माल की मांग 
में वृद्धि को देखते हुए खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने फे लिए 
खोज और जांच-पड़ताल के प्रयत्न अधिक जोर-शोर के साथ किए जाने चाहिए । नीचे की 
तालिका में प्रमुख खनिज पदार्थों के ज्ञात भांडार, वर्तमान उत्पादन और वर्तमान खपत के 
आकड़ों को देख कर उपर्युक्त जांच-कार्यक्रम का महत्व अ्रपने-श्राप स्पष्ट हो जाएगा : 


तालिका-संख्या 5 
खनिज पदार्थों का उत्पादन और उनकी मांग 








हु श्रनुसित वर्तमान वर्तमान 
शनि पहा. इकाई भांडार उत्पादन उपयोग 
कोयला (गर-कोकिंग ) लाख टन 5,00,000 307 
ह 58 
कोयला (कोकिग ) लाख टन 28;000 48 


लिग्नाइट लाख टन 20,730 नगण्य न्‌गण्य' 
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34. खनिज पदाथों की विशेष सघन खोज की नितानत आवश्यकता के 
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तालिका-संख्या 5--जारी 
खनिज पदार्थ ः इकाई हक 
श भांडार 
खनिज तेल लाख टन अनुमान नहीं 
खनिज मैंगनीज़ लाख टन ,800 
खनिज लोहा लाख टन 2,8, 700 
क्रोमाइट लाख टन 23 
खनिज वेनाडियम लाख टन 267 
टंग्सटन' (धातु ) टन अनुमान नहीं 
निर्केल (धातु ) टन नगण्य' 
इल्मेनाइट (खनिज टाइ- 
टेनियम ) लाख टन 3,500 
ताम्बा (खनिज ) लाख टन 329 
खनिज सीस! लाख टन 07 ७ 
बाक्साइट (खनिज अल्यु- 
मीनियम ) लाख टन 2,600 
खनिज जस्ता लाख टन ना 
जिप्सम लाख टन , 70 
मैग्नेसाइट लाख टन ,000 
चूने का पत्थर लाख टन , 57,400 
फास्फेटिक नोड्ल्स लाख टन 20 
- एपेटाइट लाख टन 8.7 
टीन (धातु) ठ्न नगण्य 
ग्रेफाइट टन अनुमान नहीं 
गन्धक (तत्व ) लाख टन नगण्य 
पाइराइट्स--40 >£ गन्धक लाख टन 3,840 
ऐस्बेस्टस . ट्न' 5,80,000 


(कक जा ५ "० रमन के >ममा 


. वर्तमान वर्तमान 


उत्पादन उपयोग 
“8३ 60|, 3] 
]2 ४। 
05 80 
] 0, 2 
3 5 
न+-+ 3,020 
2.5 0.] 
4, 4 मेंप ने 0.7 
(घातु) 
3,670 0. 3 
(धातु) (घातु ) 
3.8 [* 
0: . को फ 
9.8 9.8 
व, 5 १.4 
725 १25 
0.व4 9.2 
“+. 4,550 
3,500 2,500 
न !.8 
,683 30,000 
अतिरिक्त 





कप जे + हक गे है फ $ ५ 
उनेके संरक्षण के तरीकों को लागू करना भी ज़रूरी है। उनके संरक्षण का मुख्य अ्रथ खान 
के काम में दुरुपयोग रोकना तथा दुलंभ वस्तुओं के स्थान पर देश में ही सुलभ पदार्थों 
का उपयोग करना है। खानों में से पदार्थ निकालते समय दुरुपयोग रोकने का अभिप्राय 


चुन-चुन कर काम नहीं करना है, यानी बढ़िया और घटिया दोनों किस्म के पदार्थ निकाले 
जाएं और फिर उन्हें मिला कर बिक्री-योग्य किस्म का खनिज पदार्थ बना लिया जाए । 





* सन्‌ 959 के अंक 
. ##* केन्द्रित रे 


कक इ.67 टन धातु के बराबर _ 


७ खनिज जस्ता भी शामिल है 


] उत्पादन 
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घटिया किस्म के खनिज पदार्थों का सुधार (मैंगनीज़, कोयला, ताम्बा, आदि खनिज पदार्थों 
का सुधार) और खान में से पदार्थ निकालने तथा उनकी सफाई आ्रादि के काम में प्राप्त 
उपोत्पादन का उपयोग भी संरक्षण के तरीकों में शामिल है । 
(7) 
बिजली 
32. उद्योगीकरण, परिवहन सुविधाश्रों में वुद्धि और जीवन-स्तर ऊंचा होने के 


कारण देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। परन्तु भारत में बिजली की 
खपत भी विद्व में शायद सबसे कम है । 


33. उत्पादन और उपभोग के प्रकार : सन्‌ 7960-6व में भारत में बिजली का 
उत्पादन प्राय: 6 करोड़ 50 लाख टन कोयले की शक्ति के बराबर था । शक्ति के मुख्य 
व्यापारिक साधन कोयला, पेट्रोल, और ऊंचाई से गिरनेवाला जल है। वायु, सौर, तरंग, 
भूविद्युत, आदि साधनों से भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, परन्तु इसके लिए प्रोद्योगिक 
विकास की ज़रूरत है। फिलहाल शक्ति का 67 प्रतिशत भाग अव्यावसायिक साधनों से 
उपलब्ध होता है--जैसे, पशुश्रों का गोबर, लकड़ी, जलानेवाला कोयला, खेती की बेकार 
चीज़ें, आदि । नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा। अव्यावसायिक साधनों से प्राप्त 
शक्ति के विवरण में मानवीय प्रयत्नों या चेतन स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है । 
इन स्रोतों से वर्षु-भर में प्राप्त शक्ति का अनुमान 760 लाख टन कोयले के बराबर होता है । 


तालिका-सेंस्या 6 
सन्‌ 960-6 में शक्ति का उपयोग 


उपभुक्‍त शक्ति व्यावसायिक कुल शक्ति 





स्रोत (लाख टन कोयले शक्ति का का प्रतिशत 
के बराबर ) प्रतिशत 

कोयला सी न ६ 546 84 33 
तेल गा ३४ रे 95 4.6 5.8 
जल कक 35: 9 . 4 0.6 
योग--व्यावसायिक  -.- कप 650. 400 39. 4 
गोबर हर सह ४. 460 27. 9 
जलावन की लकड़ी र्ज 2 350 2.2 
खेती से बेकार हुई वस्तुएं... का 90 . 5 
योग--अव्यावसायिक . .. ,000 60.6 

योग--सब साधनों से ,.«. ,650 00 


जलता 


मा कि मी न लि नन-- तट पतन लेन तन लि यसर 
34. शक्ति के श्रव्यावसाथिक स्रोत : तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ शहरी क्षेत्रों 
में भी पकाने और गर्मी प्राप्त करने के मुख्य. साधन मवेशियों का सुखाया हुआ गोबर है । 
अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 20 करोड़ टन (गीला वज़न) गोबर उपलब्ध होता है, 
जिसमें से 40 करोड़ टन ईंधन के रूप में और 2. 5 करोड़ टन खाद के रूप में प्रयुक्त होता 
है, शेष नष्ट हो जाता है । शक्ति-तत्व के आधार पर देखा जाए, तो 40 करोड़ टन गोबर 
4. 6 करोड़ टन कोयले के बराबर है। लकड़ी का ईंधन के रूप में घरेलू उपयोग भी होता है 
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और कुछ उद्योगों में लकड़ी या लकड़ी के कोयले कै रूप में ईंधन की लकड़ो की खपत 
का अनमान 6 करोड़ टन है, जो 3. 5 करोड़ टन कोयले के बराबर शक्ति देती है। 

35. शक्ति के व्यावसायिक स्रोत : इनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, 
जिन पर पिछले खंड में विचार किया जा चका है, और बिजली, जिस पर नीचे प्रकाश डाला 
गया है, आते हैं । 

बिजली-शक्ति : कोयला-खानों और कोयला धोने के कारखानों में घटिया तथा 
अध्यवर्ती किस्म का कोयला मिलेगा, जिनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया 
जा सकता है । कोयले से चलनेवाले बिजलीघरों के लिए ऐसी जगहें बहुत उपयुक्त होती 
हैं। पनबिजली-घरों की स्थापना में बहुत समय लगता है, खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक होता 
है और स्वभावतः दूरस्थ स्थानों पर बनाए जाने के कारण उनकी बिजली के लिए दूर- 
दूर तक वितरण-व्यवस्था करनी पड़ती है । परन्तु शक्ति प्राप्त करने के ये सबसे सस्तें 
साधन हूँ । विभिन्न प्रकार के कारखानों में उत्पादन-क्षमता का विवरण इस प्रकार है : 





तालिका-संख्या 7 
विभिन्न ज्रोतों की उत्पादन-क्षमता 

(लाख किलोवाट ) 

। ॥95 956 967 966 

 पनबिजली .. नह 5.6 9.4 9.3 54 
कोयला हा हक 5. 9 22. 7 34. 6 70. 8 
तेल शत हि .5 ४ । 3. 3.6 
न्येष्टिक.. .. 8 न गा ना १. 5 
योग .. शा 23 34.2 7 ]26, 9 


फिलहाल भारत में बिजली की खपत 45 किलोवाट-घंटे प्रति व्यक्ति है। सन्‌ _ 
950 में यह मात्रा 44 और सन्‌ 958 में 35 थी । सन्‌ 965-66 तक प्रति व्यक्ति-खपत _ 
बढ़ कर 95 किलोवाट-घंटे हो जाएगी । वृद्धि की यह दर एक लम्बे समय तक बनाए रखनी 
पड़ेगी । अन्य देशों की तुलना में भारत में बिजली की खपत बहुत कम है । जापान में 
अति व्यक्ति-खपत सन्‌ 947 में 455 किलोवाट-घंटे थी, जो सन 958 में बढ़ कर 930 
हो गई । इसी अवधि में इटली में बिजली की खपत की मात्रा 454 से बढ़ कर 928 किलोवाट- 
घंटे हो गई । 
जल-शक्ति : जल-दक्ति की क्षमता का अनमान 4 करोड़ 0 लाख किलोवाट आंका 
गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है 


तालिका-संख्या & 
जल-शक्ित की क्षमता का व 
के ह द (लाख किलोवाट) 
_ पश्चिम की ओर बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियां. ...... -- . 43.5 
पूर्व की ओर बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियां... -. 86.3 
“भध्यन्भारत की नदियां, 7 ४. : /ा ब७ 5 7आ ७३ 52 7 ५५००-०० 42. 9 





““गंगा-धाटी की तेदियां 7 ८०४०५, 7 न 0 8:37 


प्राकृतिक साधन 209 


तालिका-संख्या 8---जारीं 


सिन्धु-घाटी की नदियां का के 5५ है 65. 8 
ब्रह्मपुतर और अन्य 2८ सा स्क -. १24. 9 
योग पा न्‍ ४५० - -4॥7 7 


कंट्र बांध, जलाशय-क्षेत्र, बहाव की विशेषताएं, स्थानीय निर्माण-सामग्रियों की 
उपलब्धता, झ्रादि को ध्यान में रख कर प्रत्येक परियोजना-स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करने 
की आवश्यकता है । तभी इस क्षमता का पूरा अनुमान लग सकेगा और उपयोग किया जा 
सकेगा। तीसरी योजना में 64 विशिष्ट परियोजनाश्रों के स्थल के बारे में जांच-पड़ताल 
की व्यवस्था है । 

न्येष्टिक शक्ति : एक आत्मनिर्भर परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम के लिए ईंघन-सामग्री 
की पर्याप्त आपूर्ति एक आवश्यक शर्त है। झ्नेक दद्ाकों से यह बात ज्ञात है कि केरल और 
भद्रास के समुद्र-तट की मोनाज़ाइट रेत में छिपा हुआ थोरियम का भांडार विश्व के सबसे 
बड़े भांडारों में से एक है। 9 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाले इस' थोरियम की कुल मात्रा 
का अनुमान 2 लाख टन है। परमाणविक खनिज-विभाग के काम के परिणामस्वरूप 
दूसरी योजना की अवधि में बिहार में मोनाजाइट का इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रकाश में 
आया है, जिसमें 0 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाला लगभग 3 लाख टन थोरियम मौजूद है । 
इस प्रकार, भारत के पास थोरियम का सबसे बड़ा भांडार है। यह भांडार विश्व के कुल यूरे- 
नियम-भांडार के बराबर है। देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के भी भांडार मिलने का 
पता चला है। खुदाई, झ्रादि के ज़रिए अभी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न 
किए जा रहे हैं । बिहार में हज़ारों टन यूरेनियम का भांडार निश्चित रूप से प्रकाश में भरा 
गया है और एक ऐसी खान में काम आरम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जहां 
प्रति दिन 7,000 टन' खनिज यूरेनियम का उत्पादन हो सकेगा। शर्क्ति की बढ़ती 
हुई मांग को पूरा करने में न्यैष्टिक शक्ति-संयन्त्रों का योग क्रमशः बढ़ने की सम्भावना है । 

36. शक्ति के अपरस्परागत स्रोत : सौर-विकिरण, वायु-गति, तरंग-शक्ति, समुद्रों 
और पृथ्वी की गर्मी, आ्रादि से शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न विश्व के अनेक देशों में हो रहे 
हैं । श्रमी तक अनेक उपकरण खोजे और बनाए जा चुके हैं, जिनमें से सौर-शक्ति से मकान 
गर्म रखने, बेटरियां चलाने और वायु-शक्ति से बिजली-उत्पादन-यन्त्र चलाने के प्रयोग 
विद्येष सफल रहे हें। कुछ देशों में तरंगों की गति का भी उपयोग किया गया है । 

भारत में सूर्य-चूल्हा, सूर्य-जक्ति से भाप बनानेवाला उपकरण और प्रोटोटाइप 
पृवनचक्की के विकास पर काफी काम हो चुका है। सूर्य, वायु या तरंगों पर कुशलतापूर्वक 
एवं मितव्ययिता से नियन्त्रण करने के लिए हर उपकरण के विकास पर वर्षों के परीक्षण 
और अनुसन्धान की आवश्यकता पड़ती है । अपरम्परागत शक्ति-स्रोतों का इस्तेमाल करने 
के लिए अनुसन्धान-योजनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए । 

(8) 
समुद्री साधन 

37. भारत का 3,530 मील लम्बा समुद्र-तट है, उसके पार 0 हजार वर्गमील 

का विशाल महासागर है तथा तट के साथ संलग्न खाड़ियां हैं। इससे समुद्री साधनों--- 


20 . तीसरी पंचवर्षीय योजना 


समद्री घास, मछली, अन्य' भोज्य व तेलप्रदाता जीव-जन्तु तथा खनिज पदार्थो--की प्रचुरता 
पर प्रकाश पड़ता है। समुद्र जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों का भी एक बड़ा भांडार है 
और वहां कलम लगाने का परिणाम वनों और घास के मैदानों से अ्रधिक तेज़ी से प्रकट 
होता है। समुद्री मछली के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है । समुद्री घास (काई ) 
एक अच्छा खाद्य-ख्ोत है, जिसकी ओर भारत में अभी ध्यान नहीं दिया गया है। समुद्री 
काई से ही एगर-एगर, एलिगेनेट, म्युसिलेज, गोंद और आयोडिन प्राप्त होता है । इनमें से 
कुछ का इस्तेमाल मुर्बे, मीठी चटनी, आदि बनाने में किया जा सकता है। अन्य देशों 
में समुद्री काई को पशुझों के चारे में मिला देने से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसमें वे तत्व 
काफी बड़ी मात्रा में रहते है, जिनकी सामान्यतः पशुओझों के चारे में कमी होती है। इसी प्रकार, 
समुद्री काई और गोबर के मिश्रण से बची खाद केवल ग्रोबर की खाद से कहीं अधिक 
लाभदायक सिद्ध हुई है। केन्द्रीय समुद्री मछली-अनुसन्धान-केन्द्र, मंडपम के एक प्रारम्भिक 
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि समुद्री काई का व्यवस्थित उपयोग लाभदायक है। भारत 
के समुद्री तट पर पाई जानेवाली इस' काई की उपलब्धि और उसके उपयोग के सम्बन्ध 
में बहुमुली सर्वक्षण की आवश्यकता है । 


38. समुद्र से खनिज पदार्थों की प्राप्ति की बहुत सम्भावना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 
खाने का तमक है। सन्‌ 958 में समुद्री नमक का उत्पादन 42 लाख टन था, जिसकी कीमत 
प्रायः 8 करोड़ 50 लाख रु० है। अ्रभी इस नमक का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है । 
यह मैगनेशियम-क्लो राइड, पोटेशियम-क्लोराइड और ब्रोमाइन का स्त्रोत है । इससे 0 
लाख टन की सम्भावना के मुकाबले फिलहाल कंवल 8,000 टन मैगनेशियम-नमक 
निकाला जाता है। इसी प्रकार, पोटेशियम-क्लोराइड भी कुछ सौ टन ही निकाला जाता 
है, जब कि मिल 90,000 टन' सकता है । ब्रोमाइन' भी केवल 25-30 टन प्राप्त होता है, 
जब कि कई हज़ार टन पैदा किया जा सकता है। समुद्र ही सोडियम, पोटाशियम, 


मैगनेशियम, ब्रोमाइन और क्लोरीन का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। गहरे समुद्र- 


तल से मैंगनीज़, कोबाल्ट, निर्केल, ताम्बा और थोरियम प्राप्त करने की सम्भावना हाल ही 
में सामते आई है। सम्‌द्र-तल के खनिज साधनों का अनुमान लगाने के लिए अ्रभी तक 
कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। . 

(9) 


सर्वेक्षण और कार्यक्रम 

39. भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, वनस्पति-सर्वेक्षण-संस्थात और. प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था 
को पहली दो योजनाओं में काफी सशक्त बना दिया गया था। इन' संस्थाओं ने अपने-अपने 
क्षेत्र में काफो काम भी किया है। भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने बहुद्देश्यीय नदी-घाटी-परि- 
योजनाओं, तेल-शोधनालयों, कोयला-क्षेत्रों तथा राजस्थान में सीसे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण 
. किया है। भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण संस्था ने देश के पौध-साधनों की खोज आ्रांदि का काम 
सम्भाल रखा है । प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था पशुझों, मछलियों, पक्षियों, कीट-पतंगों, आ्रादि के 
बारे म॑ वेज्ञानिक जानकारी के संग्रह में जुटी हुई है। इसकी खोज जन-स्वास्थ्य, कृषि 
और बन-उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । 


..... 40. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाशओों 
. ने अनेक महत्वपूणण सर्वेक्षण किए हैं| इनमें से वायु, गति, ग्रायातित के स्थान पर प्रयोग 


प्राकृतिक साधन ह 2]] 


के लिए खाल की सामग्रियों की खोज, सड़क बनाने के काम आनेवाली सामग्रियों, 
आषधियों के पौधों, शीशें और चीनी मिट्टी के लिए कच्ची सामग्रियों, रिफ्रैक्टरियों, 
कागज़ और लुगदी तथा खाद्य पदार्थों एवं खेती में बेकार चली जानेवाली सामग्रियों 
तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण उल्लेखनीय हैं । 


4. पिछले कुछ वर्षों में प्रादेशिक स्तर पर अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं और इस 
समय भी चल रहे हैं । योजना-आयोग के तत्वावधान में भारतीय अंक-संकलन-संस्थान ने 
मैसूर का मार्गदर्शक प्रादेशिक सर्वेक्षण किया तथा केरल-राज्य का कुछ कम बिस्तृत 
सर्वेक्षण किया है। दामोदर-क्षेत्र का एक निदानात्मक सर्वेक्षण खड़गपुर-स्थित इंस्टीट्यूट 
आफ टेकक्‍्नोलाजी और कलकत्ता एवं पटना-विश्वविद्यालय, मिलजुल कर कर रहे हैं । 
दामोदर-घाटी-क्षेत्र के लिए आयोजन करने और उसके विकास के लिए यह सर्वेक्षण बहुत 
महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय प्रायोगिक श्र्थशास्त्र-अनुसन्धान-परिषद्‌ ने सम्बद्ध राज्य-सरकारों 
की प्रेरणा से आन्श्रप्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब 
और राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रशासित प्रदेशों---हिमाचलप्रदेश, 
मणिपुर और त्रिपुरा--का प्रौद्योगिक-आ्थिक सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त 
मूल्यवान जानकारी का उपयोग बाद के अध्ययनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनसे 
विकास की सम्भावनाओं का भी संकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत विचार और अध्ययन 
आवश्यक मालूम पड़ता है । दिल्‍ली के शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में हुए सर्वेक्षण का महत्व 
केवल दिल्‍ली के विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों के हितार्थ होने- 
वाले अग्रिम प्रयत्नों के ख्याल से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कलकत्ता में भी एक ऐसा ही 
सर्वेक्षण करने का इरादा है । 


42. प्राकृतिक साधनों का क्षेत्र बहुत विस्तुत है और एक छोटे अध्याय की सीमाओं 
में रह कर इस विषय की कुछ मोटी-मोटी बातों की चर्चा से अधिक और कुछ सम्भव 
नहीं । पिछले दस वर्ष में देश के प्राकृतिक साधनों के बारे में काफी नई जानकारी उपलब्ध 
हुई है। साधनों का सर्वेक्षण करनेवाले प्रमुख संस्थान अब कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों 
से पूरी तरह सज्जित है, जिससे अब वे पिछले की तुलना में अ्रधिक तेज़ी से काम कर 
सकते हैं । राज्य-सरकारें भी अपने-अपने साधनों के विस्तार और विकास के कार्य में स्वयं 
ही पूरी तरह व्यस्त है। साधन-सम्बन्धी अध्ययनों में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और 
टेक्‍्नोलाजिस्टों की बड़ी संख्या जुटी हुई है। सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों के संरक्षण 
की बढ़ती हुई आवश्यकता का महत्व समझा जा रहा है। परन्तु इस दिशा में श्रभी बहुत- 
कुछ करना शेष है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसन्धान-संस्थाग्रों 
में साधनों की खोज और उनके उपयोग-सम्बन्धी मूल्यवान वेज्ञानिक अनुसन्धान हो 
रहे हैं। औद्योगिक परिवतेन देश के आर्थिक जीवन को बदलते जा रहे हैं। भ्राथिक, विकास 
के साथ-साथ टेकक्‍्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति भी अधिकाधिक होती जाएगी और नई-नई 
सम्भावनाएं पैदा होती रहेंगी। 5 और उससे भी अधिक वर्षों में फैले हुए दीघंकालीन 
ग्राथिक विकास-कार्यक्रम का निर्माण देश के साधनों के बढ़ते हुए ज्ञान तथा वैज्ञानिक 
अनुसन्धान के परिणामों के बीच कड़ी का काम कर सकता है। इससे कमियां भी सामने 
आा सकेंगी और अध्ययन के लिए नए-नए विषय भी मिल सकेंगे। भावी कार्य काफी 
कठिन हैं और इसके लिए योजना-अ्रायोग, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न अनुसन्धान-संस्थाओओं, 


£7/ तीसरी पंचवर्षीय योजना , 


राज्यों के विभागों, वैज्ञानिक एवं ग्राथिक अनुसन्धान करनेवाली प्रमुख संस्थाओं तथा 
विश्वविद्यालयों के निरत्तर सहयोग की आवश्यकता है । भारत के प्राकृतिक साधनों के 
विकास की गुंजायश बहुत अधिक है । व्यवस्थित अध्ययन, इन साधनों की खोज तथा इनके 
मूल्यांकन एवं उपयोग में विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी के इस्तेमाल से आथिक विकास की 
सम्भावनाएं वर्तमान आशा से कहीं अधिक बढ़ सकती हैं।... 


अध्याय 3 
सहकारिता 


सहकारिता और योजनाबद्ध विकास 


एक योजनाबद्ध श्रर्थव्यवस्था में, जो समाजवाद और प्रजातन्त्र के प्रति कृतसंकल्प है, 
आथिक जीवन की विभिन्न शाखाओं--विशेषत: कृषि और छोटी सिंचाई, लघु उद्योग 
और विधायन, हाट-व्यवस्था, वितरण, आपूर्ति, ग्रामों का बिजलीकरण, आवास, और 
निर्माप-कार्य तथा स्थानीय जन-समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था--में 
सहकारिता को, क्रमशः संगठन का मुख्य आधार बनना चाहिए। यहां तक कि मझोले एवं 
बड़े उच्चोगों तथा परिवहन में भी अनेक कार्रवाइयां सहकारिता के आ्राधार पर की जा सकती 
हैं। समाजवादी ढंग के समाज का तकाज़ा है कि क्षषि, उद्योग और सेवाओं में बड़ी संख्या में 
विकेन्द्रित इकाइयों का निर्माण हो । सहकारिता में गरीब लोगों की स्वतन्त्रता तथा ' 
अवसरों को व्यापक स्तर के प्रबन्ध और संगठन के लाभों एवं समाज की सदभावना और 
सहयोग के साथ जोड़ने की सामथ्यें है। इस प्रकार एक द्रुत गति से विकासशील सहकारी 
क्षेत्र जिसमें किसान, श्रमिक और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया 
गया हो, सामाजिक स्थिरता, नियोजन के अवसरों के विस्तार और तेज़ आ्राथिक विकास 
के लिए गब्त्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और सम्पूर्ण समाज के प्रति दायित्व निभाने- 
वाले निजी क्षेत्र के विकास के साथ ही सहकारिता का प्रभाव सहकारी आधार पर संगठित 
कुछ विश्विष्ट गतिविधियों से कहीं आगे बढ़ता है तथा सामाजिक ढांचे और राष्ट्रीय 
ग्रथव्यवस्था को सन्तुलन, निदेशन और मूल्य-ज्ञान प्रदान करता है। 


क्र 


2. भारत के सामाजिक और आशिक ढांचे के पु]नर्निर्माण में आश्थिक विकास 
और सामाजिक परिवतेन भी समान रूप से महत्वपूर्ण हें। श्र्थव्यवस्था में बुनियादी 
ढंग का परिवर्तेत लाने का सहकारिता एक मुख्य साधन है। जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में कहा गया था, एक ऐसे देश में, जिसके झ्राथिक ढांचे की नींव गांवों में है, 
सहकारिता सहकारी आधार पर संगठित कुछ गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है; 
बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य सहकारी समुदाय-संगठन की एक ऐसी योजना तैयार 
करना है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध हो । विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
में उत्पादकता के स्तर को ऊंचा उठाने, टेक्नोलाजी में सुधार करने और नियोजन 
के अ्रवसर बढ़ाने के लिए, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य की झ्राधारभूत आरवश्यकताएं 
पूरी हों, सहकारिता मुख्य साधन है। 


3. आ्राम-स्तर पर, सहकारिता का अभिप्रायः यह है कि सारे गांव के सामान्य हित 
में भूमि एवं अन्य साधनों तथा सामाजिक सेवाओं का विकास हो और ग्राम-समाज के 
प्रत्येक सदस्य में एक-दूसरे के प्रति दायित्व की भावना का विकास किया जाए। इसलिए इस 
बात की परिकल्पना को गई है कि व्यापक सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक अंग 
के रूप में नीति का उदार लक्ष्य यह होना चाहिए कि कृषि तथा अन्य अनेक श्राथिक 


24 हु तीसरी पंचवर्षीय योजना 


आर सामाजिक गतिविधियों में, जिनका ग्रामीण जनता के कल्याण से गहरा सम्बन्ध है 
संगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में गांव को विकसित किया जाए। इसके साथ ही 
कारीगर और ग्न्य लोग अपने समाज के हितों के अनुरूप एसे सहकारी संगठनों के सदस्य 
बन सकेंगे, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हों। भमि-सुधार तथा ग्राम 
और लघु उद्योगों के कार्यक्रम, पंचायतों का विकास और सामुदायिक विकास में समाज 
के दायित्वों और कर्तव्यों पर बल, आदि बालें इसी दिशा की ओर संकेत करती हैं। 
ग्रागे चल कर जब क्ृषि-आधार सुदृढ़ हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेशे-सम्बन्धो 
ढांचे में विविधता लाने के प्रयत्त अधिक सघन हो जाएंगे, तब एक बड़े क्षेत्र के लिए 
बहुत अधिक संख्या में सहकारी गतिविधियों के संगठन की आवश्यकता पड़ेगी । एक 
बार जब सामाजिक और आशिक परिवतन' की प्रक्रिया गतिशील हो जाएगी तथा ग्राम 
समुदाय दक्षता और उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा, तब सहकारिता को बड़ी 
और अधिक जटिल मांगों कीपूर्ति करनी पड़ेगी। सहकारी संगठनों के विभिन्न रूप 
नई आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुरूप बढ़ते ही रहेंगे । 


द 4. गत वर्ष सहकारिता-सम्बन्धी नीतियों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यत्रमों 
के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक पुनविचार किया गया। सहकारी ऋण-समितियों और 
सहकारी कृषि-समितियों की संगठन-पद्धति से सम्बद्ध निर्णय तीसरी योजना के कार्य- 
क्रमों का आधार हैं। तीसरी योजना में सहकारी ऋण और आपूर्ति; हाट-व्यवस्था 
और विधायन,. उपभोक्ता, ओद्योगिक और अन्य सहकारी समितियों के लिए विशिष्ट 
कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। ये गतिविधि की विभिन्न दिशाएं हैं और इनमें से 
प्रत्येक अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर भी, ये भारत की ग्रर्थव्यवस्था में एक बढ़ते हुए 
सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहें व्यापक प्रयत्नों के अविभाज्य अंग हैं। 


5. सहकारिता के विकास के लिए तीसरी योजना में 80 करोड़ रु० रखे गए हैं, . क्‍ 
जब कि दूसरी योजना में यह राशि 34 करोड़ रु० की थी। 


सहकारी ऋण 


अक 


6. राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ ने नवम्बर 958 में सहकारिता-नीति-विषयक 
एक श्रस्ताव में यह स्वीकार किया कि सहकारी समितियों का गठन ग्राम-समुदाय को 
प्राथमिक इकाई मान कर किया जाए तथा ग्राम-स्तर पर सामाजिक और आध्िक 
विकास की पहल और जिम्मेदारी पृ्णत: ग्राम-सहकारी समितियों और ग्राम-पंचायतों 
की होनो चाहिए । सामुदायिक विकास-कार्य क्रों को, जिनका लक्ष्य जनता क॑ ही. 
प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन क॑ सभी क्षेत्रों में सुध/र करना है, पूरा करने के लिए सहकारी 
समितेयों और पंचायतों को प्राथमिक अभिकरण समझा जाना चाहिए। ग्रामीण कृषि- 


योजना को सहकारी विकास-कार्यक्रम की बनियाद समझना चाहिए तथा उसे उच्च प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए 


7. चूंकि ये निर्णय किए जा चुके थे, सहकारी ऋण-समिति ने तीसरी योजना की. 
विशाल आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में सहकारी ऋण के विकास से सम्बद्ध समस्याओं 
पर विचार किया। सितम्बर 960 में राष्ट्रीय विकास-परिषद ने इस समिति की रिपोर्ट 

. के आधार पर भस्तुत एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह स्वीकार किया कि सामान्यत 
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ग्राम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर सहकारी समितियों का गठन किया जाना 
चाहिए, परन्तु जहां गांव बहुत छोटे हों, वहां एक सहकारी समिति-हढारा सेवित गांवों की 
संख्या सुदृढ़ता की दृष्टि से बढ़ाई जा सकती है। लक्ष्य यह होता चाहिए कि कम से-कम 
गांव किसी सहकारी समिति में हों, ताकि वह सुदृढ़ हो सके और सहकारिता के मूल तत्व-- 
यथा, स्वैच्छिक ग्राधार, निकट सम्पर्क, सामाजिक एकता और परस्पर-दायित्व की भावना--- 
उसमें प्रबल बन सकें। फिर भी गांवों की संख्या का विस्तार एक निश्चित सीमा के 
ग्रन्दर ही होता चाहिए--जैसे, इनकी जनसंख्या 3,000 (यानी 600 परिवार या 500 
कृषक-परिवार ) तक हो और मुख्यालयवाले गांव से इनकी दूरी 3 या 4 मील से अधिक हो । 


सहकारी समितियों की सुदृढ़ता अथवा टिकाऊपन की एक सामान्य कसौटी यह 
है कि वे एक निद्चित अ्रवधि के बाद सरकारी वित्तीय सहायता के बिना ही अपने 
ग्रावश्यक खर्चों, को पूरा कर लेती हैं या नहीं। फिर, सुदृढ़ला का आकलन कुछ आवश्यक 
शर्तों की पूर्ति-सम्बन्धी कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। इनमें से कुछ कार्यक्रम 
ये है--गांव के सभी परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाना, गांव की क्ृषि- 
उत्पादन-योजना को प्रभावशाली ढंग से पूरा करना, ऋण को उत्पादन और हाट-व्यवस्था 
के साथ सम्बद्ध करना, ऋणों के उपयोग का निरीक्षण करना, वितरण और आपूर्ति के 
कार्यों को हाथ में लेना और स्थानीय बचत को अधिक-सें-अधिक हिस्सा-पूंजी खरीदने 
और डिपाज़िट में लगाना । सामान्य रूप से प्राथमिक ग्राम-समिति के लिए 3,000 की 
जनसंख्या बहुत अधिक हो सकती है; अत: यह वांछनीय समझा गया कि संगठन और 
सहकारी समितियों के आकार के सम्बन्ध में अनुचित रूप से कोई कठोर नियम निश्चित 
न किए जाएं। इस व्यापक ढांचे में सहकारी समितियों को अपना विकास स्वतः करने 
के लिए छोड़ देना चाहिए। इस बात का विशेष आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वर्तमान 
समितियों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि उनका संगठन अरब निश्चित 
किए गए स्वरूप से पूर्णतः मेल नहीं खाता। लक्ष्य यह होता चाहिए कि इन्हें भी क्रमशः 
नई व्यवस्था में खपा लिया जाए। 


8. संगठन का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसे उचित शर्तों के आधार 
पर सरकारी या साझीदारी के द्वारा भी समर्थन मिलना चाहिए। प्राथमिक समिति की 
हिस्सा-पूंजी सरकार तभी खरीद सकती है, जब उसके 60 प्रतिशत सदस्य इस बात की इच्छा 
प्रकट करें, तथा इस प्रस्ताव को सम्बद्ध केन्द्रीय बैंक का भी समर्थन प्राप्त हो । इसमें 
सरकार के योगदान के बराबर ही समिति के सदस्यों का भी योगदान होना चाहिए। 
सरकार का अधिकतम योगदान सामान्यतः 5,000 रु० और विशेष अवस्थाओं में 
40,000 २० तक हो सकता है | सरकार झ्यूरा दी जानेवाली राशि 5 से 8 वर्ष तक रखी 
जा सकती है तथा उसके बाद वापस ली जा सकती है। सामान्यतः प्राथमिक समितियों 
में सरकारी योगदान परोक्ष ढंग का, अर्थात्‌ शीर्षस्थ अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
के ज़रिए होना चाहिए। जहां किसी विशेष कारणवश हिस्सा-पूंजी में सरकारी योगदान 
प्रत्यक्ष ढंग का हो, वहां प्राथमिक समितियों की व्यवस्था-समितियों के निदेशकों की 
नामज़दगी से बचा जाना चाहिए। अगर इस तरेह की नामज़दगी आवश्यक समझी 
जाए, तो निदेशकों को तामज़द करने का अधिकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दे 
दिया जाना चाहिए । हु 
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सहकारी समितियां सभी वर्ग के किसानों को--मामूली और नाममात्र के किसानों 
तथा भूमिहीन किसानों को भी--अपना सदस्य बनाने में समर्थ हो सकें, इसके 
लिए और उनके उत्पादन की आवश्यकता तथा रुपये लौटाने की क्षमता के आधार पर 
पर्याप्त ऋण देने के लिए यह भी मान लिया गया कि राज्य-सररकारें प्रत्येक समिति को विगत 
वर्ष में दिए गए ऋणों के बाद चालू वर्ष में ग्रतिरिक्त दिए गए ऋणों का 3 प्रतिशत सीधा दे 
सकती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक को उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए 
बद्ा-खाते के कोश में । प्रतिशत का सीधा योगदान दिया जा सकता है। सघन कृषि- 
वाले ज़िलों में, जहां उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरे पैमाने पर ऋण दिया जाता है, 
सीधा अनुदान का स्तर कुछ ऊंचा है--प्राथमिक समिति के लिए 4 प्रतिशत और कंन्द्रीय 
बैंकों के लिए 2 प्रतिशत । इन सीधे अनुदानों को इसी शर्तें पर जारी रखा जा सकता है 
कि समाज के निरबेल वर्ग को, जो अब तक पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में असमर्थ था, अ्रब 
ग्रावश्यक सहायता मिल सके। प्राथमिक समितियों और केन्द्रीय बँकों-द्वारा प्राप्त किए 
गए इन सीधे अनुदानों को विशेष बदट्टा-खाता-कोश में जमा करा देना चाहिए। लाभ से 
निर्मित सामान्य बढ़ा-खाता-कोश से यह कोश अलग होगा। यह आशा! की गई है कि उचित 
समय पर प्री सावधानी से यह अनुमान लगाया जाएगा कि किस सीमा तक प्रत्यक्ष 
अनुदानों से ऋण-सुविधाओञ्रों के विस्तार में सहायता मिली है। दे 
9. हिस्सा-पूंजी में सरकारी साझेदारी तथा विशेष बट्टा-खाता-कोझ में सीधे 
ग्रनुदान के ग्रतिरिक्त, नई सेवा-सहकारी समितियों और उन विद्यमान सहकारी समितियों 
को, जो संगंठन और पुत्र: शवित-संचय, सदस्यता में वृद्धि, हिस्सा-पूंजी, हाट-व्यवस्था 
को ऋण से सम्बद्ध करना, आदि स्वीकृत कार्यक्रमों को हाथ में लेती हैं, प्रबन्ध-अनुदान 
के रूप में 3 से 5 वर्ष तक की अ्रवत्ति में अधिक-से-अधिक 900 रु० दिए जाते हैं। 
प्रबन्ध-अन॒दान केवल उन्हीं समितियों को देने के लिए है, जो वस्ततः विभिन्न सेवा-कार्यों 
“मुख्यतः ऋण का वितरण, उत्पादन की आवश्यकताओं की आपूर्ति और क्ृषि-उत्पादन _ 
के लिए हाट-व्यवस्था--को अपने हाथ में लेती हैं । द 
0. प्रथम दो योजनाओं की अवधि में प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की संख्या 
,05,000 से बढ़ कर 2,0,000 तथा उनके सदस्यों की संख्या 44 लाख से बढ़कर ! 
करोड़ 70 लाख हो गई । इसी अवधि में प्राथमिक कृषि-समितियों-द्वारा दिए गए कुल 
ऋणों की राशि 23 करोड़ रु० से बढ़कर 200 करोड़ रु० हो गई। जैसा कि नीचे 
की तालिका से स्पष्ट है, पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना की अवधि में इस 
दिशा में कहीं अधिक प्रगति हुईं : 


! ... तालिका-संख्या ॥ ह 
प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की प्रगति : पहली और दूसरी योजना 


.. समितियों की सदस्य-संस्या (श्रल्प और सध्यम- 


. ग्रवधि 2 कक न संख्या. (लाख) कालीन ऋण की राशि 
.. पहली योजना... 3 शाम 3 आह 
:घ9505584 . 5 -. 5 / “य0क998  बईक : 2. 292,9. 


| 9 585867: ५५  ॥59,939.:: 78 7. : &9.6 


सहकारिता 27 


तालिका-संख्या [-...जारी 
समितियों की संदस्य-संख्या (अल्प और सध्यम- 


अवधि संख्या (लाख). कालीन ऋण की राशि 
(करोड़ रु० ) 
दूसरी योजना... ् ्ऑ्ऑय््7्7॒ 

956-57 ,6, 5 0 97 67.3 
957-58 , 66, 543 02 96.7 
958-59 ,82,905 9 ]25. 5 
959-60 203/] 78 44 69. ] 
960-6! (अनुमान) 2,0,000 70 200 


दूसरी योजना को श्रवधि में, जहां तक दीघकालीन उधार का सम्बन्ध है, अ्रवशिष्ट 
ऋणों की राशि 3 करोड़ रु० से बढ़ कर लगभग 34 करोड़ रु० हो गई । 

]. तीसरी योजना में सहकारी ऋण के विस्तार-कार्यक्रमों को तैयार करते समय 
यह बात मुख्यतः ध्यान में रखी गई कि योजना में निर्धारित विशाल कृषि-लक्ष्यों की 
पूति के लिए होनेवाले, प्रयत्नों को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। योजना में यह आशा 
की गई है कि प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ कर 3 करोड़ 70 लाख 
हो जाएगी और उनकी परिधि में लगभग 60 प्रतिशत कृषक जनता आ जाएगी । 
ग्राश्ा की जाती है कि इन समितियों की संख्या बढ़ कर 2,30,000 हो जाएगी तथा 
देश के प्रत्येक गांव को इनकी सेवा प्राप्त होने लगेगी । अनुमान है कि अल्प और मध्यम- 
कालीन ऋणों की कुल राशि बढ़ कर 530 करोड़ ₹० तथा दीघकालीन (अवशिष्ट) 
ऋणों की राशि लगभग 50 करोड़ रु० हो जाएगी। ग्रनुबन्ध के विवरण ] और 2 
में मल्प और मध्यकालीन ऋणों की वर्तमान स्थिति तथा दूसरी और तीसरी योजना 
के अन्त में विभिन्‍न राज्यों में दीघकालीन ऋणों की स्थिति स्पष्ट की गई है। 

2. तीसरी योजना के कृषि-कार्यक्रम सहकारिता-आन्दोलन को सशक्त बनाने की 
योजनाओं को सफलता पर ग्रत्यधिक निर्भर करते है। पहली योजना के अन्त में जो 
,60,000 प्राथमिक समितियां थी, उनमें से ग्रधिकांश या तो निष्क्रिय थीं या अत्यधिक 
बुरी हालत में थीं । दूसरी योजना की अ्रवधि में 42,000 समितियों में पुनः: जीवन 
फूंकने का कार्य हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 52,000 प्राथमिक 
समितियों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है। पुरानी समितियों को, जो अत्यधिक 
असनन्‍्तोषजनक ढंग से काम कर रही थीं, पुनर्जीवित करना तथा सहकारिता-आन्दोलन का 
विस्तार मुख्यत: इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राथमिक ऋण-समितियां किस सीमा तक 
अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने, स्थानीय. बचत को गतिशील बनाने, प्रबन्ध को सुधारने और 
ऋण को हाट-व्यवस्था तथा उत्पादन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त करती हैं। 
प्राथमिक और उच्चतर स्तरों पर ऋण-संगठनों के आन्तरिक स्रोतों को सुदृढ़ बनाने के 
लिए ये कदम उठाना ग्रावश्यक है । उन राज्यों में, जहां सहकारिता-आन्दोलन निबंलावस्था 
में है, तीसरी योजना के कार्यक्रमों को मूर्ते रूप देने के लिए प्रथम कदम के रूप में सहकारिता 
को संगठित एवं पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। 

3, योजना में गद्रास्‍श्षा की गई है कि विभिन्न स्तरों पर सहकारिता-आन्दोलन 
के प्रान्तरिक साधनों में बड़े पेमाने पर वृद्धि होगी । इस प्रकार, प्राथमिक सहकारी 
समितियों की हिस्सा-पूंजी (सरकारी हिस्सों से ग्लग) सन्‌ 959-60 के 42 करोड़ 


2]8 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


रु० से बढ़ कर सन 965-66 में 85 करोड़ रु०, केन्द्रीय सहकारी बँकों की हिस्सा- 
पूंजी 23 करोड़रु० से बढ़ कर 62 करोड़ रु० और शीर्षस्थ बैंकों की हिस्सा-पूंजी 
9 करोड़ रु० से बढ़ कर लगभग 33 करोड़ रु० हो जाएगी। यह भी अनुमान लगाया * 
गया है कि सन्‌ 959-60 और 965-66 के बीच प्राथमिक सहकारी समितियों की 
जमा-राशि लगभग 2 करोड़ रु० से बढ़ कर लगभग 42 करोड़ रु०, केन्द्रीय 
बैंकों की जमा-राशि लगभग 95 करोड़ रु० से बढ़ कर लगभग 22 करोड़' रु० 
और शीर्षस्थ बैंकों की जमा-राशि 60 करोड़ रु० से बढ़ कर 42 करोड़ रु० हो 
जाएगी । 


4. उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताएं सेवा-सहकारी समितियों-हारा दिए गए 
अल्प और मध्यमकालीन ऋणों से पूरी होती हैं। भूमि की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए 
दीघ॑कालीन और मध्यमकालीन ऋण भी उतने ही आवश्यक हैं । ये आवश्यकताएं मृख्यत: 
सहकारी भूमि-बन्धक बैंकों-द्वारा पूरी की जानी चाहिए । दूसरी योजना के ग्रन्त 
में लगभग सभी राज्यों में केन्द्रीय भमि-बन्धक बैंक या शीष॑स्थ सहकारी बेकों से सम्बद्ध 
विशेष भूमि-बन्धक बैंकिग-विभाग स्थापित हो गए थे। सन्‌ 959-60 में 407 
प्राथमिक ममि-बन्धक बैंक थे। तीसरी योजना में 265 नए प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक 
खोलने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक सीधे या अपने से सम्बद्ध प्राथमिक बैंकों- 
द्वारा जो ऋण देते हैं, उनके कोश का मुख्य स्रोत ऋणपत्र (डिबेंचर) हैं। दीर्घकालीन ऋण 
(अवशिष्ट ऋण) के 50 करोड़ रु० के लक्ष्य कीपूर्ति बहुत-कुछ भूमि-बन्धक बैंकों 
को पूंजी-विनियोग करनेवाली संस्थाओं-द्वारा मिलनेवाले समर्थन पर निर्मर करती है। 
यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और जीवन- 
बीमा-निगम-जैसी सरकारी संस्थाओं से ही सर्वाधिक सहायता प्राप्त होगी । 


5. दीघेकालीन ऋणों के लिए उपलब्ध साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व 
बैंक आफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर कृषि-विकास-वित्त-निगम की स्थापना 
के प्रन्‍नन पर विचार कर रहा है। यह निगम केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों-द्वारा सामान्य 
अ्रवस्था में जारी किए गए ऋणपत्र खरीदेगा और क्ृषि-उत्पादन बढ़ानेवाली उन 
योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगा, जो फलदायक ढंग की तो हैं, पर जिनमें 
काफी पूंजी लगाने की ज़रूरत है या जिनकी फल-प्राप्ति में बहुत समय लगनेवाला 
है--जैसे, रबड़, कहवा, काजऔर सुपारी के बागान; सिचाई, कंटर बांध और भमि- 
संरक्षण; तथा फलों के बाग और उद्यान लगाना एवं उनका विकास करना। 
निगम-द्वारा . दिए गए ऋण. केन्द्रीय' भूमि-बन्धक बेंकों के माध्यम से प्राप्त होंगे । 


6. रिज़वें बेंक आफ इण्डिया ने प्रथम दो योजनाओ्रों की अ्रवधि में सहकारिता- 
: आन्दोलन के सुसंगठन में वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, सहकारी 
समितियों में हिस्सा-पूंजी लगाने के लिए राज्य-सरकारों को ऋण-दान और सहकारी 
बैंकों के लिए उधार की व्यवस्था-द्वारा एक निर्णायक भूमिका अदा की है। इसकी 
. अ्वशिष्ट ऋण-राशि सन्‌ 955-56 के 4 करोड़ रु० से बढ़ कर सन्‌ 959-60 में 
लगभग 85 करोड़ रु० हो गईं । अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील आवश्यकताओं और तीसरी 
.. योजना के क्ृषि-विषयक लक्ष्यों तथा उधार-सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए 
रिज़र्व बैंकसे पहले की अपेक्षा कहीं बड़ी भूमिका अदा करने के लिए कहा जाएगा। 


सहकारिता 29-: 


बैंक को अनिवायत: उधार लेनेवाली संस्थाश्रों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने और 
प्रशासनिक योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से अग्रिम धन देना होगा, इसके साथ ही, उसे उधार 
राशि के उपयोग के निरीक्षण एवं अतीत में ऋणों की अदायगी से सम्बद्ध बातों पर 
भी ध्यान' देना होगा। रिजवें बैंक को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि प्रत्येक 
राज्य का सहकारिता का ढांचा किस सीमा तक जमा-पूंजी को गतिशील बनाने और अपने 
साधन-स्रोतों के निर्माण में सफलता प्राप्त करता है। रिज़र्व बैंक सहकारिता-श्रान्दोलन 
के वित्तीय' ढांचे के पुरनंगठन के लिए उन राज्यों की सरकारों को सहायता देने का विशेष 
प्रयत्न कर रहा है, जहां प्रथम दो योजनाओं की अवधि में इस दिशा में पर्याप्त प्रगति 
नहीं हुई है। 


7. स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भी सहकारिता-आ्रानदोलन को पर्याप्त सहायता 
प्रदान की है। सहकारी सस्थाओं की---विशेष रूप से उनकी, जो हाट-व्यवस्था और विधायन 
के कार्यों में लगी हैं--वित्तीय' आवश्यकताशरों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाते हुए 
स्टेट बैंक ने रुपये भेजने की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान कीं और झ्रासान शर्तों पर ऋण 
दिए। इसने भूमि-बन्धक बैंकों के कार्यो को भी उनके द्वारा समय-समय॑ पर जारी किए 
गए ऋणपत्र खरीद कर और ऋणपत्रों के जारी होने तक की अल्पकालीन श्रवधि 
में अन्तरिम सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। एक ओर हाट-व्यवस्था और विधायन- 
समितियों का काम बढ़ने तथा दूसरी ओर स्टेट बैंक और उसके सहायक कार्यालयों 
का विस्तृत जाल बिछ जाने के कारण जिन नीतियों और प्रक्रियाओं को जन्म दिया 
गया है, उनके चलते बैंक को इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि वह तीसरी योजना में 
और बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के लिए अपनी सहायता का विस्तार कर सके। 


सहकारी हाठ-व्यवस्था 


8. ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सम्बद्ध ग्रामीण ऋण-योजना की जो सिफारिश 
की गई है, उसमें सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास को विशेष महत्व का स्थान दिया गया है। 
प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों को मुख्य बाजारों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थापित 
किया जाना था, और इनके साथ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियां सम्बद्ध की जानी थीं। 
हाट-व्यवस्था-समितियों को कर्मचारियों के रूप में सहायता दी जानी थी और उनकी 
हिस्सा-पूंजी में राज्य-सरकारों को भी हिस्सा लेना था। मुख्यतः इसी आधार पर दूसरी 
योजना की अवधि में ,869 प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों को राष्ट्रीय सहकारिता- 
विकास और भांडारण-मंडल के द्वारा सहायता मिली । तीसरी योजना में प्रस्तावित 
600 अतिरिक्त हाट-व्यवस्था-समितियों की स्थापना हो जाने के बाद देश की 2,500 
मंडियों में से प्रत्येक में या उनके निकट एक हाट-व्यवस्था-समिति स्थापित हो जाएगी। 
इन हाट-व्यवस्था-समितियों के अतिरिक्त गन्ना-आपूर्ति--ऑीभितियों का, जो बिहार और 
उत्तरप्रदेश में बड़ी संख्या में हैं; कपास ओटने और उनकी गांठें बांधने की समितियों का, 
जो गुजरात और महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं; अनेक राज्यों में हाल में 
स्थापित दूध-आपूर्ति-संघों का भी उल्लेख किया जा सकता है। 

9. उत्पादक के लिए अनुकूल शर्तों पर कृषि-उत्पादनों को बेचने के अपने काम के 
आ्रलावा हाठ-व्यवस्था-समितियों से यह भी आशा की जाती है कि वे कृषि-उत्पादन के लिए 
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किसानों-द्वारा वांछित सामान के वितरक का भी काम करेंगी। ये कृपि- ऋण-अनुदानों 
और ,हाट-व्यवस्था के बीच सम्बन्ध-स्थापना के लिए भी आवश्यक हैं। हाट-व्यवस्था- 
समितियों की कार्रवाइयों के बारे में उपलब्ध आंकड़े अनेक दृष्टि से अ्रपूर्ण हैं। फिर 
भी, अनुमान है कि इस समय हाट-व्यवस्था-समितियां क्षि-उत्पादन का जो व्यापार कर 
रही हैं, बह लगभग 200 करोड़ रु० का है। इस राशि के बढ़ कर 400 करोड़ रु० हो 
जाने की आशा की जाती है। खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों के बचे हुए फालतू 
परिमाण के अधिकांश के व्यापार की व्यवस्था सहकारी समितियों-द्वारा किए जाने की 
चेष्ठा की जाएगी। निर्यात-व्यापार में भी सहकारी समितियों को हिस्सा लेंने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा । हाट-व्यवस्था-समितियां सहकारी वित्त-श्रभिकरणों से और 
बहुत-कुछ स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भी धन प्राप्त करती हूँ । इनकी मुख्य समस्याएं 
चालू लेन-देन के लिए पर्याप्त धन जुटाना, प्रबन्ध में सुधार करता और अप्रने सदस्यों से 
अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना हैं। मूल्यों को स्थिर करने की नीतियों से सहकारी 
हाट-व्यवस्था के विकास और उधार के विस्तार में बड़ी सुविधा हो जाएगी । राष्ट्रीय 
सहकारिता-विकास और भांडारण-मंडल के सुझाव पर पश्चिम-बंगाल में पटसन, राजस्थान 
में गेहूं भौर श्रान्ध्रप्रदेश में घान की सहकारी हाट-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याप्रों 
की जांच की जा रही है। 


मंडियों और गांवों में गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम हाट-व्यवस्था के कार्यक्रम 
से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में लगभग ,670 गोदाम 
बनाए गए। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 980 शअ्रतिरिक्त गोदामों की 
स्थापना की आशा है । दूसरी योजना के ग्रन्त तक 4,00 ग्रामीण गोदाम बनाए जा 
चुके थे। तीसरी योजना की प्रवधि में इनकी संख्या बढ़ कर 9,200 हो जाने की आशा 
की जाती है। 


सहकारी विधायन 


20. सहकारी विधायत का विकास न केवल ग्रामीण आय को बढ़ाने और उत्पादन 
के लिए ऋण-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अपितु सहकारिता के आधार पर ग्रामीण गर्थ- 
व्यवस्था के निर्माण के लिए भी आवश्यक है । जहां सहकारी विधायन-इकाइयां 
सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं, वहां वे अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास में बहुत 
मृल्यवान सिद्ध हुई हैं। सहकारी विधायन एक अ्रपेक्षाकृत नई शुरुआत है। 
तुलनात्मक दृष्टि से श्रन्य विधायन-उद्योगों की अपेक्षा चीनी और कपास को ओटने 
और उसकी गांठे बांधने के काम में अधिक प्रगति हुई है। सन्‌ 960-64 में कुल 4 में. 
' से 30 चीनी कं सहकारी कारखाने उत्पादन में संलगल थे।। तीसरी योजना की ग्रवधि 
में चीनी उद्योग की प्रगति के तथ्यों पर निर्भर करते हुए 25 नए सहकारी 
चीनी-कारखानों के स्थापित होने की आशा है। सहकारी चीनी-उद्योग के विकास 
औद्योगिक वित्त-निगम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरी योजना 
. सहकारी चीनी-कारखानों को सहायता जारी रखने के अलावा, निगम अच्य क्षेत्रों 

सहकारी विधायन के विकास को बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेगा। हाल में इस दिश्ला में 
.. जो एक महत्वपूर्ण बात हुई है, वह है सहकारी चीनी-कारखानों के राष्ट्रीय: संघ की 
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स्थापना । इसका उद्देश्य वर्तमान कारखानों की कार्यदक्षता बढ़ाना और नई इकाइयों 
का उन्नति-साधन करना है । 

दूसरी योजना की अवधि में चीनी-कारखानों के अलावा 378 सहकारी विधायन- 
इकाइयों को सहायता दी गई। इनमें 84 कपास ओटने और उनकी गांठें बांधने की 
इकाइयां, 09 चावल की मिलें, 20 तेल-मिलें, 47 पटसन की गांठें बांधने के 
संयन्त्र, 26 मूंगफली का छिलका उतारने के संयस्त्र और 22 अन्य इकाइयां 
सम्मिलित थीं। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 783 सहकारी विधायन-इकाइयों की 
स्थापना की व्यवस्था है। इनमें 48 कपास ओटने, और उसकी गांठें बनाने के संयन्त्र, 
36 चावल-मिलें, 29 पटसन की गांठे बांधने के संयन्त्र, 33 तेल-मिलें, 63 मूंगफली 
के छिलके उतारने के सम्बन्ध में संयन्त्र, 77 फलों को डिब्बों में बन्द करने की इकाइयां, 
4] घान कूटने कीौइकाइयां तथा 86 अन्य इकाइयां होंगी। 

2. हाल के वर्षों में सहकारी चीनी-उद्योग ने जो द्रुत प्रगति की है, उससे अन्य 
क्षेत्रों में मी सहकारी विधायन-इकाइयों के संगठन के बारे में द्विविध सुझाव सामने झाया 
है। पहली बात यह कि कृषिगत कच्ची सामग्रियों के उत्पादन और ग्रन्तिम उत्पादन के 
उपभोग में प्रत्याशित वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक उद्योग की हर शाखा में नई इकाइयों 
की संख्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाए जाएं। इस योजना के अधीन, सहकारी 
क्षेत्र का कितना विस्तार अपेक्षित है, इसका निरचय व्यापक ढंग से विचार के बाद किया 
जाना चाहिए। विशिष्ट प्रस्ताव के निर्माण को सुगम बनाने के लिए संयन्त्र के 
डिज़ाइन, पूंजी-विनियोग और निर्माण-व्यय के अनुमान तथा अन्य तकनीकी आंकड़े 
आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, सहकारी चीनी-कारखानों की तरह अन्य 
प्रकार की विधायन-इकाइयों के लिए वित्तीय व्यवस्था का संकेत दिया जाना चाहिए और 
उत्पादकों, राज्य-सरकारों तथा उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के सम्भावित योगदान को 
पहले ही निश्चित रूप से बता दिया जाना चाहिए। त्रिकट भविष्य में केन्द्र और 
राज्य-सरकारों-द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भांडारण-मंडल के परामशें से इन 
आधारों पर व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में स्थानीय आयोजन के एक 
पहलू के रूप में और प्रत्येक जिले में सहकारिता की दृष्टि से ग्रामीण श्र्थव्यवस्था 
के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाने चाहिए। यदि झ्रावश्यक 
परिस्थितियां प्रदान की जाएं, तो सहकारी विधायन के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध 
है। यह बात न केबल नई इकाइयों के बारे में लाग होती है, अपितु क्रश: ऐसी इकाइयों 
के सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन के लिए भी लाग होती है, जो इस समय निजी 
स्वामित्व में चल रही हैं। यह दूसरा पहलू व्यापक दृष्टि से देखने पर काफी महत्वपूर्ण 
सिद्ध होता है, क्‍योंकि प्रथमतः सार्वजनिक नीति का यह लक्ष्य है कि विधायन-उद्योगों का 
पुनेंगठन निजी स्वामित्व के स्थान पर सहकारिता के आधार पर किया जाए और दूसरे, 
ऐसे अनेक उद्योगों में या तो क्षमता आवश्यकता से अधिक है या उनकी वतंमान क्षमता 
को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि विधायन-उद्योगों के विस्तार के 
प्रस्ताव संम्बद्ध ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों से तालमेल रखनेवाले हों । विधायन और ग्रन्य 
प्रयोजनों के लिए बड़े सहकारी उद्योगों के संगठन में श्रमिकों और कर्मचारियों की 
स्थिति पर भ्षी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का अवसर मिलना चाहिए 
कि जिस सहकारी उद्योग में वे काम करते हैं, उसकी व्यवस्था में हिस्सा ले सकें । 


है 8 .. तीसरी पंचवर्षीय योजना 


सहकारी कृषि 

22. पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाञ्रों में ग्रामीण श्र्थव्यवस्था के पुन- 
निर्माण में सहकारी कृषि की भूमिका पर बल दिया गया था । दूसरी योजना में इस बारे 
में निर्धारित लक्ष्य में कहा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए 
जिनसे सहकारी क्रृुषि के लिए एक सुदृढ़ आधार तेयार हो सके और लगभग व0 वर्षों 
में कृषि-भूमि के एक बड़े हिस्से में सहकारी आधार पर खेती शुरू हो जाए। जन- 
संख्या में वृद्धि और कृषि-उत्पादन तथा ग्रामीण रोज़गार तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता 
के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि सहकारी कृषि के विकास-सम्बन्धी प्रयत्नों को 
जोरदार बनाया जाए और जितनी जल्‍दी हो सके, दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य को 
प्राप्त किया जाए। मुख्यतः: सहकारी कृषि की उन्नति सामुदायिक विकास-यआन्दोलन के 
सामान्य कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नों की सफलता; ऋण, हाट-व्यवस्था, वितरण एवं विधायन 
में सहकारिता की प्रगति; ग्रामोद्योगों के विकास ओर भूमि-सुधार के लक्ष्यों की पूति 
पर निर्भर करती है। ग्रामीण प्रगति में सहकारी कृषि का योगदान उसी हद तक महत्वपर्ण 
होगा, जिस ह॒द तक यह वास्त॒विक स्थानीय नेतृत्व में एक स्वेच्छिक सामहिक आन्दोलन 
का रूप धारण करेंगी और ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता की 
तकंसंगत परिणति सिद्ध होगी । सामुदायिक विकास की दृष्टि और ग्राम-समुदाय-द्ारा 
अपने प्रत्येक सदस्य के कल्याण की ज़िम्मेदारी स्वीकार किए जाने के बाद सहकारी कृषि 
की मुख्य समस्याएं संगठनात्मक, तकनीकी और शिक्षा-सम्बन्धी हैं। आस्तरिक प्रबन्ध 
की समस्याओ्रों पर, जो अनेक सहकारी कृषि-समितियों के सामने उपस्थित हैं, सिलसिले- 
वार ढंगसे विचार करने और उनके विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक हल ढूंढने की 
 आ्रावश्यकता है। 

23. सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्यकारी दल ने अनेक विद्यमान सहकारी कृषि- 
समित्तियों का सर्वेक्षण - करने के उपरान्त इन समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार 
किया है।इस दल ने संगठन और सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में तो अपनी सिफारिशें 
पेश की ही हैं, मार्गदर्शक परियोजनाओं की एक योजना का भी सुझाव दिया है, जिसका 
उद्देश्य सहकारी क्ृषि के द्रुत विस्तार का मार्ग प्रशस्त करना है। कार्यकारी दल की 
प्िफारिशों के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ ने 
सितम्बर 960 में विचार किया। परिषद्‌ ने सहकारी कृषि-समितियों के संगठन और . 
उन्हें दी जानेवाली सहायता के बारे में कुछ व्यापक निदेशक सिद्धान्त निश्चित किए। 


सहकारी कृषि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने केलिए सामुदायिक विकास और 

सहकारिता-मन्त्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी क्ृषि-परामशदाता-मंडल की स्थापना की है। 

कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार के मंडल बनाए गए हैं। सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्य- 
. कारी दल नें सार्गदर्शक परियोजनाओ्ों के रूप में 3200 सहकारी कृषि-समितियाँ--- 

प्रत्येक ज़िले में मोटे तौर पर दस समितियां--स्थापित करने का सुझाव दिया था। सहकारी 

_ कृषि के विकास-कार्यक्रम के ये प्रथम चरण-स्वरूप हैं। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में 
_- इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हाल में ही 65 मार्गदर्शक जिलों का चुनाव किया 

गया है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान उपलब्ध 

. कराने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । मार्गदशेक परियोजनाओं 
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के अतिरिक्त, राज्य-सरकारें उन सहकारी क्षषि-समितियों को, जो स्वेच्छा से बनाई गई 
है, सहायता प्रदान करती रहेंगी । 


24. सहकारी क्रषि के विकास के लिए संगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया 
गया है, उसमें इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि सहकारी क्रृषि एक स्वैच्छिक 
आन्दोलन है और सहकारी कृषि-समिति का सदस्य बनने के लिए किसी किसान पर 
दबाव डालने का कोई प्ररन नहीं उठना चाहिए। सहकारी कृषि-समितियों की सदस्यता 
केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहनी चाहिए, जो खेत में काम करने या उससे सम्बद्ध कार्यो 
में भाग लेने को तैयार हों । सामान्यतः स्वयं कृंषि-कार्य न करनेवाले भू-स्वामियों को इसका 
सदस्य नहीं बनाना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों को, जो विकलांगता, सरकारी नौकरी, उम्र, 
स्‍त्री होने या एक से अधिक गांवों में भूमि होने के कारण खेती के काम में भाग नहीं ले 
सकते, खेती के काम में हिस्सा न लेने पर भी सदस्य बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसे 
व्यक्तियों की संख्या कुल सदस्य-संख्या के एक-चौथाई भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

सहकारी खेतों के आकार के प्रइन पर दो दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए। 
प्रथमत:, खेत का आकार इतना बड़ा हो कि उसमें काम करना आशिक दृष्टि से लाभ- 
दायक सिद्ध हो, और दूसरी बात, सहकारी कृषि को किस ढंग से विकसित किया जाए कि 
पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तुत आधार पर गांव की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो । 
यद्यपि सहकारी खेतों के आकार के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की 
गई है, तथापि राज्य-सरकारें विशेष सरकारी सहायता के प्रयोजन से सदस्यता और क्षेत्र 
के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम उपयुक्त शर्ते निश्चित कर सकती है । 


सहकारी कृषि-समिति के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी भूमि 
कम-से-कम 5 वर्ष के लिए अन्य लोगों की भूमि के साथ संयुक्त रखेंगे । इस अवधि में 
विशेष परिस्थितियों में ही किसी को अपनी भूमि वापस लेने की अनुमति मिल सकती 
है । सहकारी कृषि-समितियों से यह आ्राशा की जाती है कि वे सदस्यों को उनके द्वारा दी 
गई भूमि के लिए भी उचित मुनाफा प्रदान करेंगे--उनके काम के एवज् में तो उन्हे 
मुनाफा मिलेगा ही। यद्यपि सहकारी कृषि के लिए खेतों की चकबन्दी आवश्यक नहीं 
मानी गई है, तथापि यह सुझाव रखा गया है कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के 


लिए चकबन्दी की व्यवस्था का लाभ उठाया जाए। छोटे खेतों के मालिकों को सहकारी 
कृषि में शामिल होने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए। 


25. मार्गदशेक परियोजनाओं तथा सहायता के लिए चुनी गई अन्य सहकारी 
कृषि-समितियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें 4,000 रु० तक के मध्यम 
और दीघंेकालीन ऋण; गोदाम और जानवरों के निवास के लिए ऋण और अनुदान 
के रूप में 5,000 रु० तथा 3 से 5 वर्ष की अवधि में ,200 रु० के विस्तृत प्रबन्ध- 
अनुदान दिए जाएंगे । मार्गद्शक परियोजनाओं में विशेषतः ऐसी सहकारी 
कृषि-समितियों में, जिनके अधिकांश सदस्य भूमिहीन श्रमिक और छोटे या नाममात्र 
के किसान है; हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान की व्यवस्था है। सरकारी योगदान 
की अधिकतम सीमा 2,000 रु० होगी। सरकारी योगदान की राशि निश्चित रूप से 
सदस्यों-हारा जमा की गई राशि से अधिक नहीं होगी । सरकारी रकम को 0 वर्ष की 
अवधि में वापस कर देना होगा । सामुदायिक विकास-खण्डों तथा क्ृषि-कार्यक्रमों से उपलब्ध 
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होनेवाली वित्तीय सहायता के लिए सहकारी कृषि-समितियों को प्राथमिकता दी जानी 
' चाहिए। सहकारी क्षि की मार्गदर्शक परियोजनाओं के लिए राज्यों की योजनाओं 
रखी गई 6 करोड़ रु० की राक्षि केअतिरिक्त केन्द्र नेभी अन्य सहकारी कृषि-समितियों 
के विकास में सहायता देने के लिए 6 करोड़ रु० नियत कर दिए हैं । सहकारी कृषि के विकास 
के क्षेत्र में ज्यों-ज्यों प्रगति होगी, त्यों-त्यों इन प्रयत्नों का समर्थन करने के लिए आवश्यक 
अतिरिक्त साधनों को जुटाने में कठिनाइयां कम होती जाएंगी । जैसे-जैसे योजना आगे 
बढ़ेगी, वसे-वैसे मार्गदर्शक परियोजनाओं में तथा अन्यत्र जो व्यावहारिक अनुभव 
प्राप्त होंगे, उनके आलोक में सहकारी कृषि के विकास के लिए और अधिक व्यापक 
कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे । 


उपभोक्ता-सहकारो समितियां 

26. दूसरे विश्व-युद्ध की अवधि में और उसके बाद नियन्वित वस्तुओं के वितरण 

के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्‍ता-दुकानों की स्थापना हुई। सन्‌ 957-52 में छेसी 
प्राथमिक दुकानों की संख्या 9,757, उनके सदस्यों की संख्या 78 लाख 50 हज़ार 
और उनके द्वारा किया गया व्यापार 82 करोड़ रु० से भी अधिक का था। बाद के 
वर्षों में इनमें से अनेक दुकानें बन्द हो गईं। सन्‌ 959-60 में प्राथमिक दुकानों की 
संख्या 7,68, उनके सदस्यों की संख्या लगभग 4 लाख और उनकी कुल चुकतापूंजी 2 
करोड़ 40 लाख रु० थी । इन दुकानों में से एक-तिहाई से भी कम दुकानें लाभ में चल रही 
थीं। तीसरी योजना के कार्यक्रमों में अस्थायी तौरपर 50 थोक दकानों और 2,200 
प्राथमिक उपभोक्‍ता-दुकानों को सहायता देने की व्यवस्था है । इन लक्ष्यों पर राष्ट्रीय 
सहकारिता-विकास और भांडारण-मंडल-द्वारा उपभोक्‍ता-सहकारी समितियों के सम्बन्ध 
में नियुक्त समिति की हाल की रिपोर्ट के प्रकाश में और विचार किए जाने की ज़रूरत 
होगी । इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक शीर्षस्थ थोक दकान 
हो, जो विशेषतः शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक दुकानों से सम्बद्ध हो । समिति का यहमी- 
विचार है कि अभी राज्य से छोटे क्षेत्र में थोक दुकान खोलना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि 
सम्भवत: उसके लिए व्यापार पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो सकेगा । समिति ने 
शीर्षस्थ' थोक दुकानों और प्राथमिक दुकानों की हिस्सा-पूंजी में राज्य के भाग लेने 
का भी सुझाव दिया है। एक सफल उपभोक्‍ता-सहकारी आन्दोलन विकास के लिए, 
विशेषत: शहरी क्षेत्रों में, ज़रूरत भौर अवसर, दोनों ही विद्यमान हैं, परन्तु अरब तक 
इस दिशा में बड़ा सीमित प्रयत्न किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता-सामग्रियों 
के वितरण का कार्य सेवा-सहकारी समितियों के क्षेत्र में आएगा तथा माल उपलब्ध क्‍ 
करन का प्रबन्ध सामान्यतः हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों 
में अच्छी किस्म के तैयार उपभोक्ता-माल की, जिनकी आम तौर पर मांग है, पत्ति 
. का काय प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों या इसी प्रकार के अन्य अभिकरणों को 
जो पहले से ही ऐसा काम कर रहे हैं, सौंपा जा सकता है। तीसरी योजना में उपभोक्‍ता- 

सहकारी समितियों के विकास के लिए सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियां हैं और यदि 

. विशेष प्रयत्त किए जाएं, तो प्रगति बहुत तेज हो सकती है । उनसे न केवल खुदरा मुश्यों हे 
को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी, अपित खाद्यान्नों में मिलावट करने की बंराई 


: भी रुक सकंगी। 


कं 
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श्रोौद्योगिक सहकारी समितियां 


27. हथकरघा, नारियल-जटा और कुछ अन्य उद्योगों में औद्योगिक सहकारी 
समितियों को बहुत सफलता मिली है । फिर भी, एक आम आन्दोलन के रूप में, अनेक 
व्यावहारिक बाधाओं के कारण, उसकी प्रगति में रुकावटें आती रही हैं। नवम्बर 959 
में भारत-सरका र-द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत किए 
जाने के बाद ऐसे अनेक निश्चय किए गए, जिन्हें यदि उचित वातावरण और नेतृत्व 
मिला, तो तीसरी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास में बड़ी सहायता 
मिलेगी । इस समय औद्योगिक सहकारी समितियां तीन व्यापक ढांचों पर चल रही है । 
कुछ में इनके सदस्य उत्पादत-कार्य निजी तौर पर अलग-अलग करते है, परन्तु कुछ 
सेवाओं --जेसे, कच्चे माल की प्राप्ति--के लिए आपस में सहयोग करते हैं। फिर, कुछ 
अन्य समितियों के सदस्य उत्पादन, हाट-व्यवस्था और अन्य सम्बद्ध कार्रवाइयां संयुक्त 
रूप से करते हैं। तीसरा प्रकार उन समितियों का है, जिनके सदस्य काम तो अलग- 
अलग करते हैं, किन्तु कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए सहकारी कर्मशालाएं स्थापित 
करते हैं। हथकरधा और ग्रामोद्योगों में तथा अन्य अनेक लघु उद्योगों में श्रमिकों की 
सहकारी समितियां बनाने के अच्छे अवसर है । लघु उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र में सामान्य 
सुविधाएं प्रदान करने, कच्चे माल के प्रारम्भिक विधायन, विशिष्ट विधायन, संयुक्त 
रूप से सामान की आपूर्ति करने और हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी समितियां संगठित 
करने के अवसर और भी अधिक हैं। 


28. यद्यपि राज्यों की योजनाओं में औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 
देने और श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम हैं, तथापि तीसरी योजना में इस 
दिशा में तीब्नतर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है । विकास के वर्तमान स्तर पर 
महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक सहकारी समितियों के निर्माण के लिए जो सुविधाएं 
और छूटे. मिली हैं, उतका कारगर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब इन समितियों 
के स्वरूप को भी ऐसा बना दिया गया है कि वर्तमान सहकारी समितियों की शक्ति बढ़े, 
नई समितियों को दृढ़ आधार पर संगठित होने का प्रोत्साहन मिले और वित्तीय और 
हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याओं के हल पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा 
सके। संगठन के सामान्य ढांचे के रूप में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास को 
प्रोत्साहन देने के लिए जो निश्चय किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं : 


(।) सरकार और कंचद्रीय सहकारी अभिकरणों-द्वारा कार्यकारी पूंजी के 
लिए सूद की रिआयती दर पर ऋणों की व्यवस्था; 

(2) औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों को हिस्सा-पूंजी खरीदने 
के लिए ऋण देने की व्यवस्था; 

(3) प्रबन्ध-कर्मचा रियों, सुधरे हुए औज़ारों और उपकरणों के लिए अनुदानों 
की व्यवस्था; 

(4) सहकारी बैंकों के विशिष्ट प्रबन्धकीय एवं निरीक्षक कर्मचारियों 
के लिए एक सीमित अवधि तक सहायता की व्यवस्था; 
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(5) श्रौद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की देखभाल करने के लिए 
नियक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए व्यय में सरकार-द्वारा हिस्सा 
बंदाना; और 


|; 6) सीमित समय के लिए स्वीकृत सहकारी वित्त-अभिकरणों-द्वारा औद्योगिक 
सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत अग्निम धन की गारंटी की व्यवस्था | 


वर्तमान संकेतीं के अनसार तीसरी योजना में आ्रौद्योगिक सहकारी समितियों की _ 
संख्या 30,000 से बढ़ कर 40,000, उनके सदस्यों की संख्या 20 लाख से बढ़कर . 30 
लाख तथा उनकी हिस्सा-पंजी 0 करोड़ रु० से बढ़ कर 20 करोड़ रु० हो जाएगी । 
यह वांछनीय है कि हाल में किए गए निर्णयों के आलोक में केन्र और राज्य-सरकारों 
को औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए परवर्ती एवं विशिष्ट प्रस्ताव तैयार 
करने के हेत्‌ कदम उठाने चाहिए और इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि 
समितियों को अपनी - गतिविधियों के प्रसार के लिए सरकारी अभिकरणों, अखिल 
भारतीय मंडलों तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से झ्रावदयक समर्थन मिलेगा । 


श्रसिक और निर्माण-सहकारी समितियां 


29. पहली योजना के समय से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई एवं अन्य परियोजनाओं 
को पूरा करने के लिए श्रमिक-सहकारी' समितियां संगठित करने के महत्व पर बल दिया 
जा रहा है। अनेक राज्यों में--मुख्यत: पंजाब, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान में-- 
श्रमिक-सहकारी समितियां, श्रसिक-ठेका-समितियां, आदि की स्थापना के लिए प्रयत्न 
किए गए हैं। इन समितियों से ऐसे काम हाथ में लेने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें 
कुशल अ्रथवा अड्धंकुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो । ध्येय यह है कि इनके कारण... 
ऋमशः ठेकेदारी-प्रथा समाप्त हो जाए। ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिए तीसरी 
योजना में कार्यान्वित किए जानेवाले निर्माण-कार्यक्रमों में भी अ्ंमिक-सहकारी समितियों 
को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । यद्यपि यह नीति स्वीकार कर ली गई है कि यथा- 
सम्भव निर्माण-कार्य-सहकारी समितियों को (जहां स्वैच्छिक संगठन हों, वहां उनको ) 
सौंपे जाएं, तथापि इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक कारवाइयों की विस्तृत 
व्यवस्था करना आवश्यक है। 


30. श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को इन 
वर्गों के निर्माण-कार्य लाभ के साथ सौंपे जा सकते हैं 


() सभी प्रकार के खुदाई के काम तथा बहुह्देश्यीय, बड़े और मध्यम 
सिचाई-कार्यों, बाढ़-नियन्त्रणफ-योजनाओं, छोटे सिचाई-कार्यों और सड़क- - 
निर्माण से सम्बद्ध साधारण राजगीरी का काम द 


(2) साधारण सरकारी भवन--यथा, होस्टल, प्रशासनिक कार्यालय, कमें- 
शालाएं, रिहायशी मकान, विद्यालय भवन--और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य 

. स्थानीय विकास-कार्य; तथा हे 
. (3) पत्थर, पत्थर के टुकड़े, रोड़ियों और रेत, आदि भवन-निर्माण के. 

द . काम आनंवाले सामान बड़ी मात्रा में उपलब्ध करना। मक 
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वास्तविक श्रमिक-सहकारी समितियां और स्वेच्छिक संगठन इन कामों को हाथ- 
में ले सकें, इसके लिए कुछ प्रशासनिक शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से कुछ प्रमुख 
निम्नलिखित. हैं: । 
() उपलब्ध निर्माण-कार्यों के एक हिस्से को सहकारी समितियों और 
स्वेच्छिक संगठनों के लिए निश्चित कर देना। इस मात्रा को इन संगठनों 
की क्षमता में होनेवाले विकास के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ; 


(2) काम बराबर मिलते रहने का श्राशवासन । इन कामों की विशालता, 
स्वरूप तथा विशिष्ट कामों की सूचना काफी पहले दी जानी 
चाहिए ५ 

(3) निजी ठेकेदारों के मुकाबले सहकारी समितियों और स्वेच्छिक संगठनों 
को प्राथमिकता देना तथा जहां सम्भव हो, बातचीत के आधार पर 
काम वितरित करना; 


(4) निश्चित दरों के अनुसार उचित दरों पर काम देना। इसमें सक्षम 
अधिकारी कुछ प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि या कमी भी कर सकता 
है। यथासम्भव क्रम से काम का वितरण किया जाना चाहिए ; 


(5) अदायगियों में विलम्ब से बचना और जितना काम हो गया है, उसके खाते 
अदायगी का अधिकार; 


(6) सहकारी समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के काम के लिए तकनीकी 
कर्मचारी उपलब्ध करना; तथा 


(7) कार्य-संचालन-पूंजी और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण देकर 
सहायता करना। 


श्रमिक-सहकारी समितियों के कार्यों के बारे में विभिन्न राज्यों में जो अनुभव प्राप्त 
हुए है, उनके आधार पर उपयुक्त संगठनात्मक स्वरूप तैयार किए जाने चाहिए। 


लक्ष्य यह होना चाहिए कि श्रमिक-सहकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों का 
निर्माण एक ऐसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में हो, जो सरकारी विभागों, पंचायत-समिततियों 
आर पंचायतों की ओर से किए जा रहे कार्यो के माध्यम से रोज़गार प्रदान कर सके 
और विकास-कार्यो को हाथ में ले सके । एक बार जब इस प्रकार के संगठन स्थापित हो 
जाएंगे, तब उनके और विस्तृत होने की सम्भावनाएं और अनेक क्षेत्रों में समाज को 
मिलनेवाले उनके लाभों के विस्तार की स्थितियां स्वयं ही निरमित हो जाएंगी। 


आवास सहकारी समितियां 


3]. सन्‌ 959-60 में 5,564 आवास-सहकारी समितियां थी, जिनके सदस्यों 
की संख्या 3,22,000थी। आवास-सहकारी समितियों ने सन्‌ 959-60 में 45,000 
मकान बनवाए, जब कि सन्‌ 958-59 में यह संख्या 44,000 और सन्‌ 957-58 में 
36,000 थी । विभिन्न आवास-कार्यक्रमों के अधीन, जिन पर इस समय काम हो 
रहा है, आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उदाहरण 


228 द ,. तीसरी पंचवर्षीय योजना 


के लिए, सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना में औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी 
समितियों के कुल खर्च के 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता _ 
है । अल्प आय-वर्ग की आवास-योजना एवं अन्य योजनाओं के अधीन, जो कई 
विकासशील नगरों में कार्यान्वित की जा रही हैं, सहकारी समितियों को या तो झ्ननकल 
शर्तों परभमि दी जाती है अथवा निजीभमि का अधिग्रहण करने में सहायता दी जाती 
है। ग्राम-आरवास-योजना में भी कुछ चुने हुए गांवों में ईंटों, दरवाज़ों, खिड़कियों तथा अन्य 
सामान की तैयारी के लिए आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की व्यवस्था की गई 
 है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं का समुचित रूप से और एक निश्चित नीति के अंग-रूप में 
.. उपयोग होना चाहिएं, ताकि गांवों और शहरों में समान रूप से आवास और जीवन 
. की स्थिति में सुधार आए। तीसरी योजना के इस प्रस्ताव से कि” एक केन्द्रीय आवास- 
मंडल की स्थापना की जाए और राज्यों में भी आवास-मंडलों का निर्माण किया जाए, 
आवास-सहकारी समितियों को भ्रधिक धन मिल सकेगा। अनेक बड़े शहरों के लिए. 
अन्तरिम आम योजनाग्रों- और मास्टर प्लान तथा कुछ चुने हुए गांवों की रूपरेखा के 
निर्माण से, जिन पर आवास-सम्बन्धी अध्याय में प्रकाश डाला गया है, तीसरी योजना 
की अवधि में आवास-सहकारी समितियों को विकसित करने और उनको समर्थन 
प्रदान करने की नीतियों को बड़े पेमाने पर मू्त रूप देता सरल हो जाएगा। 


अन्य ऋणेतर संहकांरी समितियां 


32. ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों पर विचार किया गया है, 
उनके अतिरिक्त गन्ना और दध उपलब्ध करनेवाली, मत्स्योद्योग और दध-उद्योग 
का विकास करनेवाली तथा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनेवाली सहकारी 


समितियां भी हैं । गन्ना उपलब्ध करनेवाली समितियों की सदस्य-संख्या 23 लाख 40... 


हजार, दूध वितरण करनेवाली समितियों की सदस्य-संख्या 2,33,000 और मत्स्यो- 
 द्योग-समितियों की सदस्य-संख्या 2,20,000 है । दूसरी योजना के अन्त तक व6 
कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 33 और कोल्ड स्टोरेज स्थापित 
किए जाएंगे। तीसरी योजना में बड़े पैमाने पर मत्स्योद्योग के विकास तथा दध- 
उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम हैं। ये सब क्षेत्र सहकारी समितियों के विकांस के लिए 
बड़े आशज्ञापृर्ण हैं। परिवहन-सहकारी समितियों को भी शिक्षित बेंकार व्यक्तियों को 
नए ग्रवसर प्रदान करने के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
कारिता का सिद्धान्त उद्योग और सेवाझ्रों के अनेक नए क्षेत्रों में--जेसे, उपकरणों 
. का निर्माण, छपाई, कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, श्रादि-+ 
लागू किया जा सकता है। आदिवासी-विकास-खंडों और उन क्षेत्रों में, जहां मख्यत 
अनुसूचित आदिमजातियां निवास करती हैं। सहकारी समितियों के निर्माण और 


.. परम्परागत हस्तशिल्प के विकास के लिए व्यापक अवसर हैं, विशेषतः बन्य क्षेत्रों में । 


_ केन्द्रीय सरकार ने हाल में एक समिति नियुक्त की है, जो आदिमजातिकक्षेत्रों की विशेष 
. स्थिति और ग्रावश्यकताओं को देखते हुए यह विचार करेगी कि वहां सहकारिता 
.. के लिए किस तरह की प्रक्रिया या -कानन को अपनाया जाए। द द 
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सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन 


33. ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सहकारिता के कार्यक्रमों को योग्यतापूर्वक चलाने 
के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के महत्व पर बहुत बल दिया गया है और विगत कुछ 
वर्षो में सहकारिता के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की दिद्या में बहुत काम हुआ 
है। दूसरी योजना के अन्त में पूना-स्थित सहकारिता-प्रशिक्षण-कालेज के अतिरिक्त, 
जिसमें सहकारिता-विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, १3 प्रादे- 
शिक केन्द्र मध्यवर्ती और विकास-खण्ड-स्तर की सहकारी समितियों के अधिकारियों को 
और 62 सहकारिता-प्रशिक्षण-केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 
है । मध्यवर्ती प्रशिक्षण-केन्द्रों में भूमि-बन्धक -बैक-प्रणली और हाटठ-व्यवस्था के बारे में 
विशेष पाठ्यक्रम चालू किए गए हैं । दूसरी योजना के अन्त में प्रशिक्षित व्यक्तियों में 
543 वरिष्ठ अधिकारी, 3,47 खंड-स्तरीय और मध्यवर्ती अधिकारी और 34,000 
कनिष्ठ कर्मचारी थे। 382 लोगों ने भूमि-बन्धक -बैक-प्रणाली का और , 253 ने सहकारी 
हाट-व्यवस्था का पाठ्यक्रम प्रा किया । अखिल भारतीय सहकारी संघ और राज्यों 
के सहकारी संघों ने पदाधिकारियों, प्रबन्ध-समितियों के सदस्यों और प्राथमिक सहकारी 
समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 368 भ्रमण-दल संगठित किए। दूसरी 
योजना के अन्त तक इन वर्गों के क्रमशः 28, 500; 2,000 और 7, 26,000 व्यक्तियों 
ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 

34. तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो कार्यक्रम बनाए है, उनमें अनेक कदमों 
के अतिरिक्त सहकारी समितियों के कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 विद्यालय 
खोलने तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भ्रमण-दलों-द्वारा शिक्षित करने के 
कार्यक्रम को जारी रखने पर बल दिया गया है। सामुदायिक विकास और सहकारिता- 
मन्त्रालय ने सहकारिता-प्रशिक्षण के बारे में जिस अध्ययन-दल के नियुक्त किया था, उसने 
हाल ही में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। । इसमें मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षिण- 
केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर 5 और कनिष्ठ कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण- 
केन्द्रों की संख्या 720 करने का सुझाव दिया गया है । इस दल की उक्त तथा भ्रन्य 
सिफारिशें अभी विचाराधीन है । 


35. दूसरी योजना की अवधि में राज्य-सहकारिता-विभागों को, विशेष रूप से 
लेखा-परीक्षण, अ्धीक्षण और निरीक्षण, आदि कार्यो में संगठित करने के लिए 
कदम उठाए गए है। तीसरी योजना में सहकारिता-विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों 
को अपने विषय का पूरा ज्ञान कराने के लिए लगभग 5 करोड़ रु० रखे गए है । 

36. ग्रामीण क्षेत्रों. में सघन विकास के आयोजन और कार्यान्वयन में पंचायती 
राज-संस्थानों और सहकारी संगठनों की एक अनुपूरक भूमिका है तथा उनमें हर स्तर पर 
निकट सहयोग. होना चाहिए। ज़िला-परिषदों, पंचायत-समितियों और ग्राम-पंचाययतों 
को सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और सामुदायिक 
प्रयास तथा सामाजिक दायित्व का एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जो हर 
स्तर पर सहकारी समितियों के सफल कार्य-संचालन के लिए आवश्यक है। सहकारी 
संगठनों के सम्बन्ध में नियमन-विषयक अधिकार सरकार के हाथ में बने रह सकते 
है, परन्तु उनमें से कुछ संघीय सहकारी संगठनों को क्रमश: हस्तान्तरित किए जाने चाहिए। 


230. तीसरी पंचवर्षीय योजना 


इससे आन्दोलन को आत्मनियमित स्वरूप प्राप्त करने और स्थानीय नेतृत्व के विकास में 
मदद मिलेगी । द 

. 37. सहकारिता जनता का आन्दोलन है और सहकारी विकास की पहल तथा 
. आन्दोलन, की गतिविधियों के नियमन की ज़िम्मेदारी क्रमशः सहकारी संस्थानों और 
उनके उच्चतर संघीय संगठनों पर आनी चाहिए। इस सन्दर्भ में सहकारी गतिविधियों 
के सभी क्षेत्रों में सुदक्ष संघीय संगठनों का निर्माण विशेष महत्व रखता है। जैसे-जैसे 
इन संगठनों की शक्ति बढ़े, वैसे-वैसे इन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं तथा 
विभागीय कार्रवाइयां पंजीकरण, लेखा-परीक्षण, पंच-निर्णय एवं निरीक्षण तक 
सीमित की. जा सकती हैं। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार की उन्नति- 
सम्बन्धी कार्य सहकारी संघों के विशिष्ट क्षेत्र में पंड़ते हैं। राज्य और ज़िला-स्तर पर 
सहकारी संघों को इस तरह संगठित किया जाना चाहिए किवे इन ज़िम्मेदारियों को 
ग्रहण कर सकें, और नीचे से ही एक सुदृढ़ संघीय ढांचे का निर्माण हो सके। 


सहकारिता 
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35४ तीसरी पंचवर्षीय योजना 


विवरण 2--दीर्घकालीन ऋण 





30 जून, /960 को बेंकों की संख्या बकाया दीघेंकालीन ऋरण (करोड़ रु० ) 
राज्य केद्रीय भूमि- प्राथमिक भूमि- 
बन्धक बेंक बनच्धक बेंक 
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| इसमें सध्यप्रदेश के शीर्षस्थ सहकारी बेंक का भूमि-बन्धक बेंक-विभाग सम्मिलित है । 


अध्याय 4 
भूमि-सुधार 


तीसरी योजना के उद्देश्य 


भूमि-सुधार-कार्यक्रमों के--जिन्हें पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विश्वेष 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था---दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि पहले से 
चले आ रहे क्ृषि-विषयक ढांचे के कारण खेंती की पैदावार बढ़ाने में जो रोड़े भ्रटक रहे हैं, 
उन्हें दूर किया जाए । इससे ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिनमें 
जल्दी-से-जल्दी कार्यकुशलता और उत्पादकता के उच्च स्तर से युक्त क्रृषि-अथंव्यवस्था 
विकसित हो सके । दूसरे उद्देश्य का भी इस पहले उद्देश्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरा उद्देश्य 
यह है कि हमारी कृषि-प्रणाली में शोषण और सामाजिक अन्याय के जो तत्व हैं, वे खत्म 
हो जाएं, ज़मीन जोतनेवाले को सुरक्षा मिले और गांवों के सभी वर्ग के लोगों को बराबर 
का दर्जा और बराबर के अवसर प्राप्त हों । 


2. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए, उनमें मुख्य ये थे : बिचौलियों 
के अथवा लगान उगाहनेवालों के पट्टे खत्म कर दिए गए, और काइत-व्यवस्था में सुधार 
किए गए । इसमें लगान का नियमन तथा उसमें कमी और काहइत की सुरक्षा भी शामिल 
है । काइत-व्यवस्था में सुधार के क्रम में एक कदम यह भी उठाया गया कि काइतकार को 
स्वामित्व-अधिकार दे दिए गए । 


3. विशेष रूप से दूसरे उहेश्य को पूरा करने के लिए यह विचार किया गया कि 
भूमि के स्वामित्व को लेकर जो विषमताएं उपस्थित हैं, उन्हें कम करने के लिए भी कारंवाई 
की जानी चाहिए। यह नीति उन देशों के आथिक विकास के लिए व्यापक रूप से अनिवार्य 
मानी जाती है, जिनमें ज़मीन का परिमाण तो सीमित हो, पर उस पर निर्भर रहनेवाले 
लोगों की संख्या बहुत हो । यह अनुभव किया गया कि खेती की ज़मीनों के वितरण के मौजूदा 
तरीके और छोटे फार्मो की बहुतायत को देखते हुए अगर एक निश्चित सीमा' के ऊपर की 
सब ज़मीनों को लेकर उनका फिर से वितरण करने का फैसला कर भी लिया जाए, तो ऐसी 
फाज़िल ज़मीन बहुत नहीं मिल सकेगी और इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकल 
सकेगा । फिर भी, यह विचार किया गया कि प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिए विषमताओं का कम होना एक ज़रूरी शर्ते है। इसके साथ ही, जितनी भूमि का 
पुनवितरण सम्भव हो सकेगा, उससे, और उन दूसरे उपायों से, जो बंजर ज़मीनों पर लोगों 
को फिर से बसाने के लिए किए गए हैं, भूमिहीत लोगों को थोड़ा-बहुत अवसर मिलेंगा 
ही । इन भूमिहीन लोगों की समस्याञ्रों की ओर पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में 
विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । इस बात को अच्छी तरह समझ लेने की 
ज़रूरत है कि भूमि-सुधार की योजना जिन सिद्धान्तों पर निर्भर है, उनमें सिर्फ यही निहित 
नहीं है कि भूमि पर आश्वित लोगों के विभिन्न वर्गों के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया 
जाए, बल्कि यह भी है कि वे एक व्यापक सामाजिक और आशिक दृष्टिकोण के अंग हैं और 
अथंव्यवस्था के हर क्षेत्र में कुछ हृद तक उनका प्रयोग करना आवश्यक है । 
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4. स्पष्ट है कि उपर्यंक्त विवेचन के अनुसार भूमि-सुधार-कार्यक्रम पर अमल करने 
का नतीजा यह होगा कि भारत में अधिकांश काश्तकार भूस्वामी-किसान बन जाएंगे । 
अब ज़रूरत इस बात की है कि ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन और वितरण के लिए - 
ऋरमश: उत्पादत के लिए भी--स्वेच्छा से सहकारी समितियां गठित करने के लिए उन्हें 
प्रोत्साहन और सहायता दी जाए। जिस हद तक पुनस्संगठन का यह काम ग्राम-स्तर पर किया 
जाएगा, उस हद तक छोटी और खर्चीली जोतों से पेदा होनेवाली कुछ कठिनाइयों को कम 
किया जा सकेगा तथा हर समुदाय में झाथिक दृष्टि से हीन लोगों को अपना स्तर ऊंचा 
उठाने में मदद दी जा सकेगी । इस बात पर हमेशा ज्ञोर दिया गया है कि जैसे-जैसे भमि 
सुधार की एक-एक मंजिल पूरी होती जाएगी, वैसे-वेसे खेती की पैदावार बढ़ाने और ग्राम- 
अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने में किसानों को श्रधिकाधिक सहायता देना सम्भव 
हो सकेगा । जब किसानों में आपस में अधिक समझदारी होगी और ग्राम-समाज अधिक 
सबल होगा, तब स्थानीय प्रयत्न भी बढ़ेंगे भर आथिक तथा सामाजिक प्रगति अधिक तेजी' 
से होगी । 


5. जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे राज्य में विधान बनाए गए हें, वेसे-वेसे भूमि-सुषार 
की जरूरतों को अधिकाधिक समझा जाने लगा है; यह भी स्पष्ट हुआ है कि उसके उद्देश्य 
क्या हैं । भूदान और ग्रामदान-आन्दोलनों से एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद मिली 
है, जिसमें भूमि-सुधार के प्रगतिशील उपायों को कार्यान्वित करना सरल होगा । लेकिन 
'भमि-सुधार का कुल अ्रसर उतना नहीं पड़ा है जितने की झाशा की गई थी। इसके कई 
कारण हैं । पहली बात तो यह है कि विकास के विध्यात्मक कार्यक्रम के रूप में भूमि-सुधार 
को बहुत ही कम मान्यता मिली है और अक्सर यही समझा गया है कि सामुदायिक विकास 
'की योजना तथा खेती की पंदावार बढ़ाने के प्रयत्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरी 
बात, भूमि-सुधार के प्रशासकीय पहलुओं की ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया । अक्सर 
प्रशासन के निचले स्तरों पर छुल-कपट और काननी व्यवस्था से बच निकलने की रोकथाम 
नहीं हो सकी । कानूती व्यवस्थाओ्रों को कारगर तरीकों से लागू करने के पक्ष में ग्राम-समाज _ 

का समर्थन और सहयोग भी नहीं जुटाया जा सका । तीसरी बात, इस तथ्य को काफी 
च्छी तरह महसूस नहीं किया गया कि भूमि के पढ़ों में सुधार और जोत की अधिकतम 
सीमा का निर्धारण सहकारी ग्राम-अ्थैव्यवस्था के निर्माण के लिए आधार-स्वरूप हैं । 
यह तो आवश्यक है ही कि विधान में या नियमों में जो कमियां दिखाई पड़ें, उन्हें दूर किया. 
जाए, साथ ही यह भी निहायत ज़रूरी है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम कम-से-कम वक्‍त में 
पूरा हो जाए, ताकि कार्यान्विति में देरी के कारण किसी तरह की अनिश्चय' की भावना 
“पैदा न हो। तीसरी योजना के प्रस्तावों के अध्ययन में मदद करने के लिए योजना-आ्रायोग 
ने जो भूमि-सुधार-समिति बनाई, उसने इस' पहलू पर खास तौर पर ज़ोर दिया है। 


बिचोलियों के पटटों की समाप्ति 


.._6. जमीन्दारी, जागीरदारी और इनाम-जैसे बिचौलियों के पट्टे खत्म करने का काम _ 

_ लगभग पूरा हो गया है। इनकी परिधि में देश का लगभग ४० प्रतिशत भाग आता था। 
. केवल कुछ मामूली पढट्टे अभी शेष हैं---जैसे, धामिक और दांतव्य संस्थाओं के पट्टे और सैनिकों 
. को उनकी सेवा के लिए दिए गए इनाम । इन सुधारों के फलस्वरूप दो करोड़ से भी अधिक _ 
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काइतकारों का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है और उनकी सामाजिक तथा 
आधिक स्थिति सुधरी है । बिचौलियों के पट्टे खत्म हो जाने से खेती-योग्य बंजर भूमि के 
काफी बड़े इलाके और निजी वन सरकारी प्रबन्ध में आ गए हैं । 


नस 


7. बिचौलियों के पट्टेवाले कई राज्यों में आवश्यक राजस्व-प्रशासन नहीं था। पिछले 
कुछ वर्षो में उन्होंने अपनी राजस्व-संस्थाओ्रों को मज़बूत बनाने की दिशा में काफी काम किया 
है । पर अभी और सुधार की जरूरत है--खास' तौर से गांव के स्तर पर । ज़मीन मापने 
और उसका बन्दोबस्त करने तथा मिल्कियत के रिकार्ड तैयार करने में भी काफी प्रगति 
हुई है, मगर भ्रभी बहुत-कुछ करना बाकी है। राजस्व-प्रशासन पर जो भारी बोझ आ गया 
है, मुख्यतः उसी के कारण बिचौलियों का मुआवजा निर्धारित करने और उसकी अ्रदायगी 
में कुछ देर हो गई है । कुल 670 करोड़ रु० में से (जिसमें 520 करोड़ मुआवजे के हैं और 
50 करोड़ रु० ब्याज के) अब तक सिर्फ 64 करोड़ रु० की अदायगी मुआवज़े के रूप 
में की गई है और वह भी मुख्यतः: बौंडों के रूप में है। यह जरूरी है कि तीसरी योजना के दौरान 
सारे राज्य मुआवजे के वे बौंड जारी कर दें, जो अब तक नहीं किए गए हैं, मिल्कियत के 
रिकार्ड पूरे कर लें, तथा बिचौलियों की प्रथा खत्म करने से पैदा होनेवाले ग्रन्य प्रशासकीय 
कार्य भी पूरे कर लें । 


लगान में कमी 


ताक 


8. दस साल पहले देश के अधिकांश भाग में खुदमर्ज़ी काइतकार, गर-दखलकारी 
काइतकार तथा बंटाईदार लगान के रूप में ग्राम तौर से उपज का आधा हिस्सा या उससे भी 
ज्यादा दिया करता था । लगान के अलावा, उसे अक्सर कुछ और भी भुगतान करने होते थे, 
जिससे काइतकारों का बोझ बढ़ जाया करता था। पहली पंचवर्षीय योजना में स्थिति पर 
विस्तार से विचार किया गया और उसमें यह सुझाव दिया गया कि अगर उपज के चौथे 
या पांचवें हिस्से से ज्यादा दर से लगान लिया जाए, तो उसे उचित ठहराने के लिए 
विशेष कारण बताने की आवश्यकंता होगी । पिछले कुछ वर्षों में सभी राज्यों में जमीसन्दारों 
को मिलनेवाले लगान के नियमन के लिए विधान बनाए जा चुके हैं । कुछ राज्यों में--- 
जैसे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में--अब अधिक-से-अधिक लगान, फसल का छुठा 
हिस्सा हो सकता है । असम, केरल, उड़ीसा तथा संघीय क्षेत्रों में उपज का चौथाई हिस्सा 
या उससे भी कम लगान के रूप में देना होता है। कई राज्यों में अब भी लगान का सामान्य 
स्तर उपज का एक-तिहाई हिस्सा है। ग्राशा की जाती है कि इन राज्यों में लगान कम करके 
उसी स्तर पर ले आया जाएगा, जिसका विचार पहली दोनों योजनाओं में किया गया 
था, ताकि काइतकारों की आर्थिक स्थिति तेज़ी से सुधारने में सुविधा हो । 


9. काइतकारी विधान के शुरू के वर्षों में यह देखा गया कि लगान की घटी हुई दरें 
--और काइत की दूसरी शर्ते--जिनकी व्यवस्था विधान में की गई थी, अच्छी तरह 
लागू नहीं की गई और अ्रधिकतर लगान की वही दरें प्रचलित रहीं जो पहले से चली 
आ रही थीं । जहां भूमि के पट्टे-सम्बन्धी व्यवस्था किन्‍्हीं दो पक्षों के बीच हो जाए, वहां 
कई कारणों से विधान-द्वारा निदिष्ट मानदंडों में परिवर्तत किया जा सकता है--जसें, 


मालिक-द्वारा बीज देते, बैलों का इन्तज़ाम करने अथवा सिंचाई का खर्च देने-सम्बन्धी निश्चय । 
शुरू में काइतकार लोग विधान में दिए गए अपने अधिकारों के प्रति भी ग्रनजान रहे । जहां . 
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जमीन पर दबाव अधिक है और गांव के काइतकारों की सामाजिक एवं आश्िक स्थिति 
कमजोर है, वहां कानन की शरण लना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा 
काननीं कारंवाई करने में खर्चे ग्रधिक होता है और आम तौर से उतना खच उठाना काश्तकारों 
की शक्ति के बाहर होता है । अत: विधान बन जाने के बाद भी कई तरह से विद्यमान 
शर्तों और परिस्थितियों का ही पलड़ा भारी ठहरता है। इसलिए काइतकारी-विधान की सफल 
फ्रियान्विति इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारी संस्थाएं उत्साह के साथ और जम 
कर इस दिशा में विशेष प्रयत्न करें। ज़रूरत सिर्फ इसी बात की नहीं कि काइतकार 
को उसके अधिकारों से परिचित कराने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं, बल्कि इस बात 
की भी श्रावश्यकता है कि हर क्षेत्र के लोगों को यह श्रधिक अच्छी तरह समझा दिया जाए 
कि भूमि-सुधार के उद्देश्य क्या हैं। साथ ही, उन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाना चाहिए 


0. यद्यपि अतीत में आम तौर से लगान की अदायगी कुल उपज के किसी खास 
हिस्से के रूप में की जाती रही है, तंथापि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास और विनिमय के माध्यम 
के रूप में रुपये के अधिकाधिक प्रयोग के कारण अब नीति के तौर पर यह वांछनीय होगा 
कि लगान की अदायगी उपज के अंश के बजाय नकदी के रूप में की जाए। किसानों को अपनी 
आवश्यकताओं का जो भाग--जैसे उर्वरक, श्रौजार, आदि--नकद रुपये देंकर खरीदना 
'पड़ता है, उसका अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए भ्रगर वे अपना लगान नकद _ 
अदा करने लगेंगे, तो इससे न सिर्फ काइतकारों का बोझ कम होगा, बल्कि खेती में पूंजी- 

'विनियोग भी बढ़ेगा । जैसा कि दूसरी योजेना म सुझाव दिया गया था, लगान को उपज के 
अंश के बजाय नकद भुगतान में बदलने का काम इस तरह आसान हो सकता है कि हर क्षेत्र _ 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगान भू-राजस्व के मौजूदा निर्धारण के एक 
अंश के रूप में तय कर दिए जाएं । जहां यह सम्भव न हो, दूसरे तथ्यों के ग्राधघार पर उचित ._ 
मानदंड तय किए जा सकते हैं । अगर राज्य-सरकारें यह ज़रूरी कर दें कि भूस्वामी लगान- 
'वसूली की रसीदें दें और अगर--जेसा कि कुछ राज्यों में रिवाज है--यह व्यवस्था हो 
जाए कि काश्तकार उपयकक्‍त राजस्व-्ञ्नधिकारी के यहां लगान जमा करके इस बात की 
सूचना भूस्वामी को दे दे, तो विधान-द्वारा लागू किए गए लगानों को प्रचलित करने में 
“बड़ी सहायता मिल सकती है । 


काइत की सरक्षा 


4. काइत की सुरक्षा के विधान ग्यारह राज्यों और सभी संघीय क्षेत्रों में लाग किए 
जा च्‌के हैं । चार राज्यों में विधेयक विधान-मंडल के समक्ष पेश हैं और निकट भविष्य में 
ही उन्हें कानून का रूप मिल जाएगा । जब तक विधान बने, तब तक के लिए काइतकारों 
.. की बेदखली की रोकथाम कर दी गई है । काइत की सुरक्षा-विषयक विधान के तीन मल 
. उद्देश्य हैं--एक तो यह, कि कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप होने पर ही बेदखली हो; 
'दूसरे, भूस्वामी को अगर ज़मीन वापस: मिले भी, तो सिर्फ खुदकाइत' करने के लिए; और 

. तीसरे, अगर भूस्वामी जमीन को वापस ले, तो भी काइतकार को एक नियत न्यूनतम क्षेत्र... 

| का भरोसा रहे। के 


हे 2. काइत-सम्बन्धी विधान के पहले दौर में शायद यह अनिवार्य था कि भूस्वासियों .. 
_ और काइतकारों के भ्रधिकारों को नियमित करनेवाली व्यवस्थाएं कुछ विस्तुत और विशद 
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हों। इस तरह की जटिलता विधान को कारगर बनाने के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। अब 
तक जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनकी रोशनी में यह सुझाव दिया गया है कि जहां भी सम्भव 
हो, मौजूदा विधान को सरल बचाने के उपाय किए जाएं और जिन व्यवस्थाओं को लाग 
करना व्यवहार में कठिन हो, उन्हें और मज़बूत बनाया जाए या उनका संशोधन किया 
जाए । ह 


3. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काइत-सम्बन्धी विधान का काइतकार की 
खुशहाली की दृष्टि से उतना फल नहीं निकला, जितने को आशा की गई थी । इसका एक 
मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में स्वैच्छिक समर्पण के नाम पर खासे बड़े पैमाने पर काइत- 
कारों की बेदखली हुई । दूसरी योजना में इस' सम्बन्ध में दो मुख्य सिफारिशें की गई थीं | 
एक तो यह, कि ज़मीन की काइत करनेवालों के स्वैच्छिक समर्पण को तब तक वध न 
माना जाए, जब तक कि राजस्व-अधिकारियों-द्वारा उनकी उचित रूप से रजिस्ट्री न कर 
ली जाए। दूसरे, काश्तकार के अपना हक छोड़ देने पर भी भूस्वामी जमीन के उतने ही 
हिस्से पर अधिकार कर सके, जितने की अनुमति उसे कानून के अधीन प्राप्त हो। कुल मिला 
कर, विधान और प्रशासनिक कारंवाई, दोनों ही क्षेत्रों में इन सिफारिशों का प्ूरा-पूरा 
पालन नहीं हो सका । कुछ राज्यों में यह व्यवस्था ज़रूर की गई है कि काइतकार अगर जमीन 
छोड़े, तो उसकी रजिस्ट्री की जाए | काइतकार के भूमि-समर्पण की रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है 
और काइत-विषयक विधान में इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । मौजूदा विधान में 
दूसरी खामी भूमि-समपंण पर लागू होनेवाली शार्तों के बारे में है। दो राज्यों ने दूसरी 
योजना की इस' सिफारिश को लागू कर दिया है कि खुदकाइत को दुबारा शुरू करने की 
जो दातें हैं, वैसी ही शर्तों के श्रनुसारु काइतकार के स्वैच्छिक समपंण के बाद जमीन दुबारा 
हासिल की जा सकती है । महाराष्ट्र और गुजरात में दुबारा ज़मीन हासिल करने की जो 
कुल सीमा है, वह भूमि-समर्पण के बारे में भी लागू होती है। लेकिन भूमि-समर्पण से सम्बन्धित 
अन्य दातें भिन्न हैं। जैसा कि दूसरी योजना में कहा गया था, काइतकारी के स्वैच्छिक समर्पण 
'के जितने मामले होते हैं, वे सब ठीक ही होते हैं, सो बात नहीं--अधिकतर मामलों पर शक 
किया जा सकता है । इस सिलसिले में जो जांच और तफतीश की गई है, उससे यह बात पक्का 
हो चुकी है । इसलिए यह जरूरी है कि स्वेच्छिक समर्पण” की रजिस्ट्री और उसके कारण 
खाली होनेवाली ज़मीनों को फिर से हासिल करने के मामले में जितनी प्रशासनिक और 
कानूनी खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। 


4. अधिकतर राज्यों में विधान के अन्तर्गत खुदकाइत' की, जी नियमत: काइतकारों 
से फिर ज़मीन -हासिल करने की आवश्यक शर्त है, व्याख्या की गई है । खुदकाश्त' में तीन 
बातें हैं--काइत की जोखिम, श्रम और निजी देख-रेख । काइत की सारी जोखिम भूस्वामी- 
द्वारा बदाबत किए जाने में यह तथ्य निहित है कि पारिश्रमिक नकद या वस्तु के रूप में 
दिया जाएगा, पर फसल के हिस्से के रूप में नहीं । श्रम' की परिभाषा आराम तौर पर यह 
दी जाती है कि भूस्वामी स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य खेत में श्रम करेगा, परन्तु 
खुदकाइत में इसका अनिवार्य स्थान नहीं है | दूसरी योजना में यह सुझाव रखा गया था 
कि जहां खुदकाइत' के आधार पर जमीन को फिर से हासिल किया जाए, वहां व्यक्तिमत 
श्रम की आवश्यकता मानना वांछनीय होगा और अगर ऐसा न हो, तो बेदखल काइतकार 
को जमीन वापस पाने का अधिकार होना चाहिए ।। राज्यों ने जो विधान बनाए हैं, उनमें अभी 
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तक इस सुझाव को शामिल नहीं किया गया है । इस तरह की व्यवस्था वांछवीय है और इससे 
विधान को ग्रधिक़ कारगर बनाने में सहायता मिलेगी । देख-रेख' के अनिवार्य तत्व के रूप 
में दूसरी योजना में यह माना गया था कि फसल के मौसम के अधिकांश समय में जिस गांव 
में ज़मीन हो उसमें या नियत दूरी के भीतर बसे हुए किसी पड़ोस के गांव में भूस्वामी या उसके 
परिवार का कोई सदस्य रहे । भमि-सुधार-समिति ने सुझाव दिया है कि यहां भूस्वामी या 
उसके परिवार के किसी सदस्य के रहने की शर्ते उसी अरसे में लागू रहनी चाहिए, जब 
खेती के मुख्य कार्य किए जा रहें हों। राज्य-सरंकारों को इस सुझाव पर विचार करना 


चाहिए और जिस हद तक ज़रूरी हो, निजी देख-रंख' की वर्तमान परिभाषाओं में संशोधन 
करना चाहिए 


काइत के अधिकार की पन:ः प्राप्ति 


5. दूसरी योजना में खुदकाश्त के श्राधार पर काश्तकारी की पुन:प्राप्ति के नियमन 
के बारे में मुख्य सिफारिश ये थीं-- 
() जो क्षेत्र फिर से प्राप्त किया जाना है, उसकी घोषणा एक खास अरसे में कर. 
दी जानी चाहिए और उसका पहले से सीमांकन कर दिया जाना चाहिए । 
(2) जिन भूस्वामियों के पास बहुत छोटे चक हों--जैसे जिनके पास परिवार 
के पूरे चक का एक-तिहाई या उससे भी कम हो--उन्हें खुदकाश्त के लिए 
ग्रपनी सारी ज़मीन पाने की छट होनी चाहिए । जिनके पास उस स्तर 
से बड़े चक हों, वे खूदकाशत के लिए अपनी ज़मीत पा तो सकते हूँ, परल्तु 
उसमें से कुछ न्यूनतम क्षेत्र उन्हें काश्तकार के पास छोड़ना पड़ेगा । 
(3) फिर से ज़मीन पाने के अधिकार का उपयोग 5 साल के भीतर किया जा सकता 
2» हू. 

(4) जो लोग सेना में काम कर रहे हों या जो किसी तरह से अक्षम हों--जसे, 
विधवाएं, नाबालिग बच्चे अ्रथवा शारी रिक या मानसिक अ्रशक्‍तता से पीड़ित 
लोग--उन्‍्हेँ पट्टे पर ज़मीनें देने की अनुमति होनी चाहिए और जब उनकी 
अक्षमता दूर हो जाए, तब खुदकाइत के लिए फिर से ज़मीन पाने का उन्हें _ 
ग्रधिकार होना चाहिए 

6. जिस तरह से विधान बनाए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं, उनके आ्राधघार पर 

राज्यों की मोटे तौर पर चार श्रेणियां की जा सकती है-- द 
(अर) वे राज्य जिनमें भूस्वामियों को फिर से ज़मीन पाने की अ्रनुमति नहीं दी जाती. 
“से, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली और शिकमी रैयतों के मामले में पश्चिम-बंगाल; 
(आरा) वे राज्य, जिनमें खुदकाइत के लिए एक सीमित क्षेत्र फिर से पाने का अधि- 
कार दिया जाता है, पर यह शर्त होती है कि एक न्यूनतम क्षेत्र या जोत _ 
.. का एक हिस्सा काइतकार के. पास रहे--जैसे, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य- 
प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और मणिपुर; 
(३) वे राज्य, जिनमें इस शर्ते पर जमीन फिर से हासिल करने का अधिकार 
... होता हैकि काश्तकार को खेती के लिए कहीं और नियत सीमा तक की ज्ञमीन 
.. दी जाए और यह जमीन उपलब्ध करना राज्य का काम हो--जैसे, पंजाब. 
और असम; तथा द 
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(ई) वे राज्य, जिनमें नियत अधिकतम सीमा तक की ज़मीन फिर से पाने का 
अधिकार है और साथ ही, जिनमें काइतकार के लिए न्यूनतम क्षेत्र की 
व्यवस्था नहीं करनी पड़ती--जैसे, आ्रान्श्रप्रदेश और मद्रास । पश्चिम-बंगाल 
में बरगादारों को--जो फसल के बंटाईदार होते है--काइतकार नहीं समझा 
जाता | शिकमी रैयत को जो अधिकार प्राप्त है, वे उन्हें प्राप्त नहीं होते, 
हालांकि अगर बारीकी से देंखें, तो वे काइतकार' की ही परिभाषा में आते 
हे । 

7. खुदकाइत के आधार पर ज़मीन फिर से हासिल करने के विधान पर भ्रमल किए 
जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहली 
बात तो यह, कि शर्तें चाहे कुछ हों, ज़मीन फिर से पाने का अधिकार अनिश्चय पैदा करता 
है और विधान के द्वारा जो सुरक्षा काश्तकार को दी जाती है, उसे घटाता है। पहली 
और दूसरी, दोनों योजनाओं में यह तय किया गया था कि पांच वर्ष के बाद जमीन फिर से 
हासिल करने की अनुमति देना ज़रूरी नहीं होगा । ख्याल यह है कि जितना अरसा निकल 
चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए जिन भूस्वामियों के पास परिवार की जोत के बराबर या 
उससे कम ज़मीन है, उनको छोड़ कर और किसी को ज़मीन फिर से हासिल करने का अधि- 
कार नहीं दिया जाना चाहिए । काश्तकार के लिए अब और अनिश्चय की स्थिति क्ृषि- 
विकास के लिए अहितकर सिद्ध होगी । दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे जमीन्दारों का--- 
जिनके पास पारिवारिक जोत के बराबर या उससे भी कम ज़मीन है--खास ख्याल रखा 
जाना चाहिए । जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया है, जिनके पास बुनियादी जोत 
से भी कम ज़मीन (यानी पारिवारिक जोत के एक-तिहाई से भी कम ज़मीन) है, उन्हें 
खुदकादत या पट्टे पर देने के लिए अपनी सारी ज़मीन पाने काअधिकार होना चाहिए। 
जहां तक ऐसे जमीन्दारों का सवाल है, जिनकी ज़मीन का क्षेत्र पारिवारिक जोत और बुनियादी 
जोत के बीच में है, उन्हें नियत अवधि के भीतर काइतकार के पास जितनी ज़मीन हो, उसका 
आधा हिस्सा खुदकाइत के लिए पाने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु यह आधा हिस्सा 
बुनियादी जोत से किसी भी तरह कम नहीं होना चाहिए । श्रगर काइतकार के पास ज़मीन न 
रहे, या जितना उसके पास बच रहे, वह बुनियादी जोत से कम हो, तो सरकार को उसके खेती 
करने के लिए ज़मीन उपलब्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर से उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि छोटे भूस्वामियों को--उनमें भी खास तौर से उन लोगों को, जिनके पास 
बहुत छोटे-छोटे जोत हों--सहकारी कृषि-समितियों में शामिल होने का प्रोत्साहन मिले । 
सहकारी कृषि-समिति के सदस्य बन जाने पर वे इस स्थिति में होंगे कि इच्छा करने पर 
दूसरा काम शुरू कर सकें। इन भूस्वामियों के लिए कोई ऐसी अवधि नियत करना ज़रूरी 
नहीं होगा, जिसके बाद खुदकाइत के लिए उन्हें ज़मीन फिर से हासिल करने की अनुमति 
नहो। 


8 . ग्रगर मझोले भूस्वामी बदनीयत हो जाएं और अपनी ज़मीन रिश्तेदारों या 
अन्य लोगों के नाम करके छोटे भूस्वामियों की परिभाषा के भ्रन्तगंत श्रा जाएं, तो इस तरह 
खुदकाइत के लिए जमीन फिर से हासिल करने की व्यवस्थ। का दुरुप्रयोग किया जा सकता 
है । इस ख्याल से, कि ज़मीन फिर से प्राप्त करने की व्यवस्थाप्रों का पालन हो, गुजरात 
और महाराष्ट्र में सन्‌ 957 में उक्त विधान का संशोधन किया गया, ताकि सिर्फ वही जमीन' 


240. द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


वापस पाने का अधिकार भूस्वामी को रहे, जो पहली जनवरी 952 को मिल्कियत दर्ज 

करने के सरकारी कागज़-पत्रों में उसके या उसके किसी पूर्वज के नाम में लिखी थी । केरल 

के विधान में---जिसमें छोटे भ्स्वामियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैँ --कहा गया 

_ है कि 8 दिसम्बर, 957 के बाद अगर जमीन का कोई बंटवारा या बदली की गई होगी 

तो उससे भूस्वामी को या जिसके नाम ज़मीन की गई होगी, उसको छोटे भूस्वामियों से 

सम्बन्धित व्यवस्थाओं -का लाभ उठाने का अ्रधिकार नहीं होगा । सामान्यतः: इसी तरह की 
कोई दार्त रहना वांछनीय है । 


 काइतकार के लिए स्वामित्व-श्रधिकार 


9. काइत की सुरक्षा और लगान में कमी काइतकारी-सम्बन्धी सुधार के प्रथम 
_सोपान हैं। उद्देश्य यह है कि अधिक-से-अ्रधिक काइ्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त 
हो जाएं | दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था कि हर राज्य को एक कार्यक्रम बनाना 
चाहिए, जिससे ऐसी ज़मीनों के काइतकार, जो दुबारा मालिकों को हासिल नहीं हो सकतीं, 
उनके मालिक बन जाएं और भूस्वामी-रैयत-प्रथा के अवशेष हमेशा के लिए मिट 
जाएं । इस बात पर जोर दिया गया था कि काशतकारों को, जिन जमीनों में वे काइत कर 
रह हैं, उन्हें खरीदने का वैकल्पिक अधिकार देने के बजाय, उन सभी क्षेत्रों के काइतकारों 
का, जिन पर दुबारा भूस्वामियों का कब्जा नहीं हो सकता, राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध 
स्थापित किया जाए। जिन भूस्वामियों के पास पारिवारिक जोत के बराबर या उससे ज्यादा 
ज़मीनें हैं, उनके बारे में कहा गया था कि उन्हें फिर से हासिल करने के अ्रधिकार का प्रयोग 
केवल पांच साल की अवधि तक किया जा सकता है, और यह सुझाव दिया गया था कि यह 
अवधि पूरी होते ही स्वामित्व-अधिकार काइ्तकारों को दिए जा सकते हैं । अनन्त में, चूंकि _ 
स्वामित्व-अधिकार काशतकारों को हस्तान्तरित करने की प्रगति के सम्बन्ध में ठीक-ठीक 
सचना प्राप्त करना कठिन था, इसलिए यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य नियमित 
रूप से वार्षिक विवरण तैयार कराने का भी प्रबन्ध करें । 


20. दूसरी योजना के दौरान काहतकारों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने की दिशा 
में कुछ प्रगति हुई है। पंजाब की तरह कुछ राज्यों में काइतकारों को ज़मीन खरीदने का केवल 
वैकल्पिक अधिकार दिया गया है । यह तरीका सनन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योंकि जहां खरीदने 
का अधिकार वैकल्पिक होता है, वहां उसका उपयोग शायद ही कभी होता है---यह बात दूसरी 
योजना की अवधि में देखी जा चुकी है। कई राज्यों के विधान में यह,व्यवस्था है कि उन ज़मीतों 
के काइतकारों का, जिन्हें भुस्वामी दुबारा हासिल नहीं कर सकता, सरकार के साथ सीधा 


की सम्बन्ध स्थापित हो । इसके लिए इन तीनों में से कोई एक उपाय काम में लाना होगा : 


) काश्तकारों को ज़मीन का मालिक घोषित करके उनके द्वारा भस्वामियों को 
उचित किस्तों में मआवज़्ा दिलवाने की व्यवस्था की जाए। यदि किस्तों 
का भुगतान न हो, तो उन्हें लगान के बकाया के तौर पर वसूल करने की 
ज़िम्मेदारी सरकार उठाएं; द 


(2) सरकार मुआवजा देकर पहले खुद स्वामित्व-अ्रधिकार प्राप्त कर ले और फिर _ 
... उसे काइतकारों को सौंप दे और उनसे उचित किस्तों में मुआवजा वसूल 
... कर ले; तथा 
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(3) सरकार भूस्वामी के अ्रधिकार प्राप्त कर ले और काइतकार का राज्य के 
साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करें | यह बात काइ्तकार की मर्जी पर छोड 
दी जाए कि अगर वह चाहे, तो सरकार को मुनासिब लगान देता रहे और 
अपनी इसी हैसियत को कायम रखे अ्रथवा यदि चाहे, तो नियत मुआवजा 
अदा करके स्वामित्व के पूरे अधिकार प्राप्त कर ले । 


2. इनमें से पहले तरीके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में; 
दूसरे पर दिल्ली में तथ्रा शिकमी रैयतों के लिए (बिना मुआवजा अदा किए ) पश्चिम- 
बंगाल में; तथा तीसरे पर केरल और उत्तरप्रदेश में अमल किया गया है। मद्रास में काइत- 
कारों को स्वामित्व-अ्रधिकार दिलाने के बारे में अ्रभी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। असम 
और बिहार में सिर्फ उन भूस्वामियों के काइतकारों को स्वामित्व-अधिकार मिल सकते हैं, 
जिनके कब्जे में अ्रधिकतम नियत सीमा से ज़्यादा क्षेत्र हैं। चूंकि विधान श्रभी हाल ही में 
बनाया गया है, इसलिए इस बारे में ठीक-ठीक सूचना. प्राप्त नहीं हो सकी है कि काइतकारों 
को किस हद तक स्वामित्व-भ्रधिकार प्राप्त हो गए हैँ | पता चला है कि संयुक्त बम्बई-राज्य 
में जो विधान बनाया गया था, उसके अ्रधीन गूजरात और महाराष्ट्र-राज्यों में 73 लाख 
काइतकारों को 24 लाख एकड़ भूमि पर स्वामित्व-अश्रधिकार प्राप्त हो जाएंगे । उत्तरप्रदेश 
में लगभग 5 लाख शिकमी काइतकारों तथा निवास-फार्म की ज़मीनों के काइतकारों का 
राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया । इनके पास लगभग 20 लाख एकड़ 
जमीन है । संघीय क्षेत्र दिल्‍ली में लगभग 25,000 एकड़ जमीन का स्वामित्व करीब 8 , 000 
काइतकारों और शिकंमी काइतकारों को सौंप दिया गया । 


22. यह सिफारिश की गई है कि तीसरी योजना के दौरान जिन जमीनों को भूस्वामी 
दुबारा हासिल नहीं कर सकते, उन पर काइत करनेवालों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने का 
कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं । खेती की ज़मीन की अभ्रधिकतम सीमा का 
कानून लागू होने पर उस सीमा से अधिक जमीन के काइतकार उनके स्वामी बन जाएंगे । यह 
सुझाव पहले ही दिया जा चूका है कि विभिन्न राज्यों में नियत की गई पारिवारिक जोत 
से अधिक क्षेत्र के स्वामियों को फिर से ज़मीनें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना 
चाहिए । ऐसे भस्वामियों के काइतकारों को इन जमीनों का मालिक बन जाना चाहिए। 
यह उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपने विधान और अन्य परिस्थितियों के श्रनुसार, राज्य या 
तो खुद ही स्वामित्व-अश्रधिकार प्राप्त करके काइतकारों को सौंप सकता हैं या काइतकारों 
को मालिक घोषित करके उन अधिकारों के बदले अपने विधान की शर्तों के अनुसार उनसे 
किस्तों में मुश्नावजा देने को कह सकता है । कूल मिला कर अच्छा यही है कि काइतकार 
स्वामित्व-अधिकार पाने के लिए भूस्वामी के बजाय सीधा सरकार को भुगतान करे । इससे 
विधान अधिक अच्छी तरह लाग हो सकेगा तथा भूस्वासी-किसान का बन्धन भी टूट जाएगा । 


23. श्रब सवाल यह उठता है कि छोटे भूस्वामियों के काइतकारों को भी स्वामित्व- 
अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं । इन काइतकारों के पास जो ऐसी जमीनें हो, जिन्हें 
मालिक दुबारा हासिल नहीं कर सकते, वहां तक यह बात सिद्धान्त रूप में वांछनीय है । लेकिन 
चंकि इसकी लपेट में बहुत-से अत्यन्त छोटे भूस्वामी आते हैं, इसलिए सबके बारे में एक-सी 
कार्रवाई करना सम्भव नहीं है । राज्यों को चाहिए कि अपनी परिस्थियों को देखते हुए और 
इस दिद्या में क्या कार्रवाई ज़रूरी है, यह तय करने के ख्याल से इस समस्या का अध्ययन करे । 


242 द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


जोत की ग्रधिकतम सीमा 


4. दूसरी योजना के दौरान आन्श्रप्रदेश, असम, गुजरात, करल, मध्यप्रदेश, महा- 
राष्ट, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू-क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल और संघीय क्षेत्रों 
में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधान बनाए गए हैं । बिहार 
मद्रास और मैसूर के विधान-मंडलों में जोत की श्रधिकतम सीमा तय करने-सम्बन्धी विधेयक 
पेश हैं। विगत पेप्सू-क्षेत्र को छोड़ कर पंजाब के बाकी इलाके में मौजूदा विधान इस बात की 
इजाज़त देता है कि ग्रगर किसी के पास स्वीकृत सीमा से ज्यादा जमीन है, तो उसका उपयोग 
सरकार उन काइतकारों को फिर से बसाने के लिए कर सकती है, जो बेदखल कर दिए गए 
हैं या किए जा सकते है । विभिन्न राज्यों में अधिकतम जोत की जो सीमाएं निर्वारित या 
प्रस्तावित की गई हैं, उनके बारे में इस अध्याय के अनुबन्ध में संक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । विधान बन जाने पर ज़रूरी काम यह है कि उस पर तेजी से और कारगर 
तरीके से अमल कराने का प्रबन्ध किया जाए । द 


25. दूसरी योजना में इस सवाल पर विचार किया गया था कि अधिकतम सीमा की 
व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की जोतं पर लाग होनी चाहिए या किसी परिवार के सब सदस्यों 
के पास कुल जितनी जमीन हो, उस पर । जैसी कि आशा की जा सकती है, इस बारे में 
अलग-श्रलंग तरीके अख्तियार किए गए हैं । कुंछ राज्यों में--जसे, आन्श्रप्रदेश, जम्मू- 
कर्मी र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में---अधिकतम सीमा की व्यवस्था 
व्यक्ति पर लागू होती है, सम्मिलित हिन्दू-परिवारों के लिए कोई विद्येप व्यवस्था नहीं की 
गई है । मध्यप्रदेश में अ्रधिकतम जोत की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, परन्तु जहां तक 
सम्मिलित हिन्दू-परिवार का प्रश्न है, हर सदस्य को अलग-प्रलग अधिकतम सीमा तक के 
क्षेत्र का अधिकार है। ग्रसम, गुजरात, केरल और राजस्थान में परिवार के अधीन कुल क्षेत्र 
पर अधिकतम सीमा की व्यवस्था लागू होती है और विधान में परिवार शब्द की परि- 
भाषा भी दे दी गई है । मद्रास और मैसूर में अभी जो विधान विचाराधीन हैं, उनमें भी इसी 
दृष्टिकोण से काम लिया गया है । इस प्रकार, अलग-ग्रलग राज्यों ने अधिकतम सीमा की 
व्यवस्था, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति या परिवार पर लागू की है । द 


26. एक बार जब विधान बन जाए, तब उसमें जो संशोधन हों, उनका उद्देश्य मूलत 
खामियां दूर करना और उसके भ्रमल में सहुलियतें पैदा करना होता चाहिए--विधान के 
निहित सिद्धान्तों में मूल परिवर्तन लाना नहीं । इस प्रसंग में, सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय 
यह है कि अधिकतम सीमा को देखते हुए भूस्वामियों ने अपनी जमीनों के बारे में जो हेर- 
फेर किए हैं, उनके बारे में क्या रुख अख्तियार किया जाना चाहिए । कुल मिला कर यह 
कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में ज़मीनों के जो हस्तान्तरण हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति 
अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान के उद्देश्यों को निष्फल करने की और ग्राम-अर्थव्यवस्था 
प्र उसके प्रभाव को कम करने की रही है। हर राज्य में इस सवाल पर भरपूर विचार 
. हुआ है कि इन हस्तान्तरणों को माना जाए या नहीं, और अगर न माना जाए, तो किस 

तारीख से | अधिकतर राज्यों में विधान लाग होने से पहले की किसी तारीख का निर्देश किया 


.._ गया है। यह तारीख अधिकतम सीमा का विधेयक पेश किए जाने की तारीख हो सकती है 


.. या उसके प्रकाशन की या कोई और नियत तारीख । कुछ राज्यों ने--जैसे, असम, गुजरात, 
... केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल ने तथ किया है कि इस. 
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नियत तारीख के बाद जो हस्तान्तरण हुए हों, उन्हें न माना जाए। कुछ राज्यों में--जैसे, 
आन्ध्रप्रदेश में---इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है | मध्यप्रदेश और उड़ीसा में विधान 
के अनुसार फालतू ज़मीनों के मालिक उन ज़मीनों को कुछ नियत वर्गो के लोगों के हाथ बेच 
सकते हैं । 

27. चूंकि अनेक हस्तान्तरण अनिवार्यतः परिवार के सदस्यों के ही बीच होंगे, 
इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि श्रधिकतम सीम। की शर्त हमेशा व्यक्ति के बजाय परिवार 
के कुल क्षेत्र पर लागू होनी चाहिए । परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्यों में 
अधिकतम सीमा की झरते व्यक्ति की जोत पर लागू की गई है और बाकी राज्यों में परिवार 
के अ्रधीन कुल क्षेत्र पर, कमज़ोरियां या. खामियां दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाएं, 
वे ऐसे हों कि विद्यमान विधान के ढांचे में ठीक बैठे । हस्तात्तरण के सवाल को शायद निम्न- 
लिखित तरीके से हल किया जा सकता है-- 

'() जहां विधान में हस्तान्तरण को अस्वीकार करने की कोई व्यवस्था इसलिए 
नहीं की गई है कि वे बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं, वहां एके ऐसी मुनासिब 
तारीख तय कर दी जानी चाहिए, जिसके बाद के सब हस्तान्तरणों को नामंजूर 
कर दिया जाए और अगर ज़रूरत हो, तो इसके संशोधक' विधान का 
सहारा लिया जाए । यह तारीख वह हो सकती है, जिस दिन अधिकतम 
सीमा-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए या उससे पहले की कोई तारीख, 

/ जो स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत कर दी जाए। 

(2) नियत तारीख के बाद किए गए हस्तान्तरणों में एक-दूसरे से इस प्रकार भेद 
किया जा सकता है : (अ) जो हस्तान्तरण परिवार के सदस्यों के बीच 
हुए हों; (आ) बेनामी और अन्य हस्तान्तरण, जो न तो पैसे के लिए और 
न रजिस्टड्ड दस्तावेज़ के द्वारा किए गए हों; और (इ) जो पैसे के लिए 
और रजिस्टर्ड दस्तावेज़ के द्वारा किए गए हों । (अ) और (आरा) श्रेणियों 
के अधीन आनेवाले हस्तान्तरणों को अस्वीकार किया जा सकता हूँ, पर 
(इ) श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले हस्तान्तरणों के प्रति यह रुख नहीं अपनाया 
जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गई है, वे 
छोटे भूस्वामी या भूमिहीन लोग हों और उन्होंने ज़मीन खरीदी हो। ऐसे 
लोगों की तो किसी-न-किसी तरह एक नियत सीम। तक--जैसे पारिवारिक 
जोत की सीमा तक--रक्षा करनी ही होगी । 

(3) ऊपर बताए हुए ढंग पर सब हस्तान्तरणों की किसी उपयुक्त भ्रधिकारी-द्वारा 
जांच किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


अधिकतम सोमा से छट 
28. दूसरी योजना में यह कहा गया था कि निम्नलिखित श्रेणियों के फार्मों को अधिक- 
तम सीमा की व्यवस्था से छूट दी जानी चाहिए-- 

. () चाय, काफी और रबड़ के बागान; 

(2) फल के बगीचे, जहां वे काफी सघन क्षेत्र के रूप में स्थित हों; 

(3) पशुओं की नस्ल सुधारने, दूध-उद्योग, ऊन तैयार करने आदि के काम में लगे 

हुए विशेष फार्म; 
(4) ईख के फार्म, जो चीनी-का रखानों-द्वारा चलाए जा रहे हों; और 
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(5) कुशलता से चलाए जावेवाले ऐसे फार्म, जो एक-दूसरे से सटे हुए ब्लाकों से 
... मिल कर बने हों, जिनमें बहुत पूंजी लगाई जा चुकी हो या जिनमें स्थायी 
किस्म का निर्माण-कार्य कराया गया हो और जिनके खंडित होने से उत्पादन 

में कमी का डर हो । 


यह सिफारिश तीन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर की गई थी । प्रथमत:, बागानों 
एवं औद्योगिक तथा क्ृषि-विषयक प्रतिष्ठानों में काम बहुत समन्वित रूप में करना जरूरी 
होता है । दूसरी' बात, कृषि की कुछ विशेष शाखाओ्रों में--जैसे, बागवानी, पशु-प्रजनन, दूध- 
उद्योग, आदि में--दीघकालीन झ्राधार पर पूंजी लगानी पड़ती है और कई वर्ष निकल जाने 
पर ही कुछ फल मिल पाता है । तीसरी बात, यह सोचा गया था कि ऐसे कुशलत्तापूर्वक परि- 
चालित फार्मों की रक्षा करने से, जो परस्पर सटे हुए ब्लाकों को मिला कर बनाए गए हों 
जिनमें बहुत पूंजी लगाई जा चुकी है और स्थायी' निर्माण-कार्य किया जा चुका हो, उत्पादन 
घटने की जोखिम से बचा जा सकेगा । 


29. राज्यों में जो विधान बनाए गए हैं, उनमें बागानों को सभी जगह अधिकतम सीमा 
की व्यवस्था से छुट दी गई है । विशेष फार्मों के पक्ष में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। चीनी-कार- 
खानों-द्वारा परिचालित ईख-फार्मों और कुशलतापूर्वक चलाए जानेवाले फार्मों के प्रति विभिन्न 
राज्यों का रुख कुछ अलग-अलग रहा है । कुछ राज्यों (आन्ध्रप्रदेश, असम, गजरात, 
मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान) के विधान में तथा कुछ श्रन्य राज्यों (बिहार 
ओर मंसूर) के विचाराधीन प्रस्तावों में कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों को ग्रधिकतम 
सीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है । जहां यह छट मिली हुई है, वहां भी साधारणतः: इस पर 
अ्रमल होना बाकी है । केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में कुशलतापर्वक परिचालित 
फार्मों की अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छठ देने की बात नहीं सोची गई । उत्तरप्रदेश की 
सरकार ने यह अ्रधिकार प्राप्त कर लिया है कि जिन फार्मों में यन्त्रों-द्वारा खेती होती है, उनकी 
फालतू जमीन लेकर उन पर राजकोये फामम चलाए जाएं तथा तयशुदा शर्तों और उपबन्धों 
के झधीन उपयुक्त व्यक्तियों को प्रबन्धकों के रूप में नियक्त किया जाए और यदि फार्मों.. 
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के वर्तमान मालिक और सब तरह से योग्य हों, तो इस बारे में उन्हें तरजीह दी जाए । 


30. जहां तक चीनी-कारखानों-हारा परिचालित ईख-फार्मों का सवाल है, कई 
राज्यों--जसे आन्ध्रप्रदेश, अ्रसम, मध्यप्रदेश, गजरात, उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब के 
पप्सू-क्षेत्र--के विधान में अधिकतम सीमा की व्यवस्था उन पर लाग नहीं होती तथा 
बिहार और मैसूर में जो विधेयक - विचाराधीन हैं, उनमें भी यही व्यवस्था है । परन्तु तीन 
राज्यों में इससे भिन्न रवेया अपनाया गया है | मद्रास के विधान में यह व्यवस्था है कि इस 
बात की जांच करने के लिए कि अलग-अलग कारखानों को अधिकतम सीमा की शर्ते से छुट 


दी जानी चाहिए या नहीं, एक चीती-कारखाना-मंडल बनाया जाए । पक्के फैसले करने से. हु 
पहले चीनी-कारखाने की जरूरतों और उसके आशिक ढांचे, आदि बातों को भी ध्यान में रखना 


होगा। उत्तरप्रदेश में अधिकतम सीमा की शर्ते से तो छूट हीं दी गई है, पर यन्त्रीकृत फार्मों 
के सम्बन्ध में जिन व्यवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे चीनी-कारखानों-द्वारा परि- 


चालित ईख-फार्मों पर भी लागू होंगी । महाराष्ट्र में चीती-का रखानों के ईख-फार्मों को अ्धिक-_/ 
तम सीमा की शर्ते से छूट नहीं मिली है, परन्तु एक या दो सटे हुए ब्लाकों के रूप में... 


फार्मो की अखंडता बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी-कारखानों को मुनासिब 
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दाम पर कच्चा माल पूरी मात्रा में और बराबर मिलता रहे; साथ ही, संयुक्त कृषि-समितियों 
को फालतू जमीन देने की भी व्यवस्था है । इन समितियों में यथासम्भव वे लोग होने चाहिए, 
जिन्होंने पहले अपनी ज़मीन का पढद्ठा चीनी-कारखाने के नाम किया हो; या फार्म पर काम 
करनेवाले खेतिहर श्रमिक; या फार्म पर काम करने के लिए कारखाने-द्वारा रखे गए तकनीकी 
और दूसरे कमंचारी; श्रथवा पड़ोसी भूस्वामी, जो या तो छोटे भूस्वामी हों, या भूमिहीन 
श्रमिक । 


34. दूसरी योजला में जिन बातों पर ज्ोर दिया गया है और कुशलतापूर्वक परि- 
चालित फार्मो को तथा चीनी-कारखानों-द्वारा चलाए जानेवाले ईख-फार्मों को अधिकतम 
सीमा की शत से छट देने के बारे मे जो सिफारिशें की गई है, वे आम तौर से तीसरी योजना 
के लिए भी कारगर हैं और प्रस्तावित मार्ग पर चलना लाभदायक है | दूसरी ओर, अगर कोई 
राज्य कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण या किसी और कारण से दूसरा रास्ता 
अपनाना चाहे, तो कुछ बातों के बारे में ज़रूर ग्राइवस्त हो जाना चाहिए। एक बात तो 
यह है, कि फार्मों की अखंडता बनी रहे और कार्य-कुशलता का स्तर गिरने न पाए, और 
दूसरी' बात, चीनी-कारखानों के फार्मो का जहां तक सम्बन्ध है, यह पक्का भरोसा हो जाना 
चाहिए कि सम्बद्ध कारखानों को बराबर और सनन्‍्तोषजतक रूप से कच्चा माल मिलता रहे। 


पुनव्यंवस्था की योजनाएं 


32. कृषि-जोत की अ्रधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावों के दो उद्देश्य थे--- 
एक तो यह, कि विषमता घटे तथा एक प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास 
का रास्ता तैयार हो; और दूसरे यह, कि गांवों की जनता के भूमिहीन वर्गों में फिर से बांटने 
के लिए ज़मीन हासिल हो । ऐसे विधान बनाए गए हैं, जिनका दूरव्यापी श्रसर होगा और यद्यपि 
ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना अभी कठिन है, तथापि ऐसा लगता है कि भूमिहीनों में बांटने 
के लिए कुल जितनी फालतृ जमीन उपलब्ध होगी, वह एक वक्‍त जितनी उम्मीद की जाती 
थी, उससे काफी कम होगी । भूमि-सुधार के वर्तमान स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह 
है कि अधिकतम सीमा-सम्बन्धी विधान लागू होने से हर राज्य में जो जमीनें हासिल होंगी, 
उनका जल्दी-से-जल्दी आवंटन कर दिया जाए । इन जमीनों के साथ-साथ बंजर भूमि तथा, 
जहां सम्भव हो, भूदान-आन्दोलन के द्वारा प्राप्त होनेवाली जमीनों को जमा किया जाए और 
पुनव्यंवस्था की क्रमबद्ध योजनाओं पर जल्दी-से-जल्दी अमल किया जाए। भूमि देने के साथ 
ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमीनों पर जिन्हें बसाया जाए, उनके लिए आवश्यक . 
उधार रकम और दूसरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए, ताकि वे काइतकारी के ऊंचे 
स्तर कायम कर सकें । दूसरी योजना में यह तय किया गया था कि अधिकतम सीमा का विधान 
लागू करने के फलस्वरूप जो ज़मीनें मिलेंगी, उनका बन्दोबस्त करने में भूस्वामियों-द्वारा 
खुदकाइत के लिए ज़मीनों की पुन.प्राप्ति के कारण विस्थापित काइतकारों, उन किसानों, 
जिनकी जोत फायदेमन्द न हो, तथा भूमिहीन श्रमिकों को तरजीह दी जाएगी। यह भी कहा गया 
था कि यथासम्भव इन ज़मीनों का बन्दोबस्त सहकारिता के आधार पर किया जाए । जो 
विधान बनाया गया है, उसमें आम तौर से इन सिफारिशों को माना गया है। यह भी 
सुझाव था कि जिन किसानों के पास ऐसी जोत है, जिसमें कुछ फायदा नही होता, उन्हें फालतू 
ज़मीनों के आधार पर बनाई गई सहकारी संस्थाग्रों में शामिल कर लिया जाना चाहिए, 
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बशर्ते कि वे भ्रपनी जमीन भी उसमें शामिल करने को तैयार हों । इस दिशा में कदम उठाने के 
साथ ही आवश्यक आथिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए । तीसरी 
योजना के लिए प्रस्तावित सहकारी खेती के विकास-कार्य क्रम में इसकी श्रपेक्षा की गई है । 


द चकबन्‍्दी 

33. पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश में चकबन्दी के काम 
में प्रगति हुई है : श्रन्य राज्यों में, दूसरी योजना के दौरान, अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई। 
सन्‌ 959-60 अन्त तक कोई 2 करोड़ 30 लाख एकड़ क्षेत्र की चकबन्दी की जा चुकी 
थी और ! करोड़ 30 लाख एकड़ और भूमि में काम हो रहा था । राज्यों से जो सूचनाएं 
मिली हैं, उनके अनुसार तीसरी योजना में कुल मिला कर लगभग 3 करोड़ एकड़ की चकबन्‍्दी 
का काम किया जाएगा । चक्कबन्दी के बारे में सभी राज्यों को कुछ अनुभव प्राप्त हो सके, 
इस ख्याल से चार साल पहले योजना-आयोग की ओर से दो विशेष अध्ययन कराए गए 
थे। इनमें से एक अ्रध्ययन में तो यह बताया गया था कि देश के अलग-ग्रलग भागों में इस 
बारे में क्या-क्या तरीके निकाले गए हैं और क्या-क्या समस्याएं सामने आई हैं। दूसरे अ्रध्ययन 
में चकबन्दी-कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के सुझाव दिए गए थे । हालांकि चकबनन्‍्दी 
को क्ृषि-उत्पादन-कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना गया है, ब्यर व्यवहार में दोनों कार्यत्रमों 
में हमेशा कोई समन्वय नहीं रखा जाता। जहां चकबन्दी का काम बड़े पैमाने पर किया 
जा रहा हो, वहां की बात तो और है, पर साधारणत: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को 
देखते हुए यह वांछनीय मालूम होता है कि चकबन्दी का काम उन क्षेत्रों में केन्द्रित किया 
जाए, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है या होनेवाली है। योजना-आ्रायोग इस बात का और 
बारीकी से अध्ययन करने का विचार कर रहा है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में _ 
चकबन्दी-कार्यक्रम के विस्तार के रास्ते में जो बाधाएं, हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है. 
और इन क्षेत्रों में चकबन्दी के तरीकों और पद्धति में क्या-क्या परिवर्तत और संजोधन 
ज़रूरी हैँ । 


भूमि-प्रबन्ध-सम्बन्धी विधान 

34. पहली दोनों योजनाओं के दौरान जो-कुछ प्रगति हुई है, उसके प्रकाश में इस 
बात पर विचार किए जाने की ज़रूरत है कि भूमि-प्रबन्ध-विधान का क्‍या स्थान है और 
उसे किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पहली योजना में मंशा यह थी कि 
भूमि-प्रबन्ध-विधान का क्षेत्र सामान्य हो, पर उसके विशेष प्रयोग बड़े भूस्वामियों के फार्मो 
को लेकर होने थे । दूसरी योजना के प्रस्तावों में उद्देश यह था कि भूमि-प्रबन्ध-विधान 
. कुशल काइतकारी और ऐसे प्रबन्ध के स्तर निर्धारित करे जिनके द्वारा वस्तुपरक और गृणात्मक 
निर्णय सम्भव हो सकें । यदि फार्मो को कुछ खास श्रेणियों में बांटा जा सकताहो तो जो औसत 
से ऊपर होते, उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाता और जो औसत से नीचे गिर रहे होते, 
उन्हें ऊचे स्तर तक उठने में मदद दी जाती। भूमि-प्रबन्ध के सम्बन्ध में विधान सिर्फ दो 
. राज्यों और एक संघीय क्षेत्र में बनाए गए हैं और वहां भी दरअ्रसल उन पर अमल नहीं 
हुआ | राज्यों में कुछ विशेष कृषि-प्रयोजनों के लिए--जैसे, बंजर भूमि के उपयोग के लिए, 
_ सुधरे किस्म के बीजों के इस्तेमाल के लिए और हानिकर कीटों तथा रोगों की रोकथाम 
. के लिए---बहुत-सारे कानून हैं। इस विधान में बहुत-सी बातें पुरानी पड़ गई हैं और गब कृषि- 
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विकास के जो कार्यक्रम चल रहे है, तथा सामुदायिक विकास-खंडों मे जो पविस्तार-सेवाएं 
आरम्भ की गई है, उन्हे देखते हुए इन पुरानी बातों को बदलने की ज़रूरत है । इसमे शक नही 
कि भूमि-प्रबन्ध के बारे मे जो सर्वेश्रेष्ठ व्यावहारिक अनुभव हों, उन्हे किसानों, सहकारी 
संस्थाओं और पंचायतों के फायदे के लिए एकत्र करने का अपना महत्व है, परन्तु वैधानिक 
व्यवस्थाएं लागू करने के सवाल का और पचायतों तथा पचायत-समितियों के काम का 
ग्रव्ययन राज्यों के परामर्श से तथा वर्तमान कानूनों के परिपालन मे उन्हे जो अनुभव प्राप्त 
हुए हों, उनके प्रकाश में करना आवश्यक है । 


कार्यान्विति की समस्याएं 


35. राज्यों में जो भूमि-सुधार-विधान बनाए गए है, उनकी कार्यान्विति मे पैदा होने- 
वाले समस्याओं का अध्ययन भूमि-सुधार-समिति ने किया है और बिचौलियों की समाप्ति, 
काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार तथा जोत की अधिकतम सीमा के बारे में अलग-अलग जल्दी 
से जल्दी जो कार्रवाइयां की जानी है, उनकी सूची बना दी है। इस समिति ने इस' बात 
पर ज्ञोर दिया है कि स्वामित्व के बारे मे ठीक-ठीक और नई-से-नई सूचना के आधार पर 
रिकार्ड तैयार किए जाने चाहिए और राजस्व-व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना 
चाहिए । कुछ क्षेत्रों में स्वामित्व-सम्बन्धी रिकार्ड में नई-नई सूचनाएं शामिल कर ली 
गई हैं, पर कुछ में और तेजी से काम करने की ज़रूरत है। कुछ राज्यों में स्वामित्व 
के रिकार्डों में काइतकारों, शिकमी काश्तकारों और बंटाईदारों के बारे मे कोई सूचना नही 
दी गई, जिसके फलस्वरूप विधान के परिपालन में बाधा पड़ती है । स्वामित्व के श्रधिकारों 
से सम्बन्धित कागज़-पत्रों की जाच पर तथा उन्हें ठीक करने और उनका रिकार्ड तैयार 
करने पर जो खर्च होगा, उसे कुछ राज्यों ने अपनी योजनाओञ्रों में शामिल कर लिया 
है और उसके लिए केन्द्रीय सहायता मिलसकती है । इनेके लिए जो व्यवस्था की जाएगी, 
वह काम बढ़ने के साथ-साथ बढ़ानी पढ़ेगी । 


36. योजना-श्रायोग की अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की साफंत देश के विभिन्न 
भागों में भूमि-सुधार के कई सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। उनसे यह पता चलता हैँ कि विधान 
के परिपालन के रास्ते में क्या-क्या समस्याएं आती है । जो विधान बनाया गया, है, उसका 
क्षेत्र बड़ा व्यापक है और परिस्थितियों मे भी भेद हैं । इसलिए यह वांछनीय है कि इन 
ग्रध्ययनों को व्यवस्थित आधार पर विस्तार दिया जाए। इस काम के लिए विश्वविद्यालयों 
और प्रमुख श्रनुसन्धान-केन्द्रों से भरपूर सहायता ली जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना| चाहिए 
कि सामान्य योजना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्र उनकी परिधि में आरा जाएं । इसके अलावा 
संक्रान्तिकाल में भी तथा दीघंकालीन आथिक और सामाजिक प्रभावों की दृष्टि से भी 
भूमि-सुधारों के मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। 


37. योजना-आयोग में भूमि-सुधार की प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की 
जा रही है । इससे विभिन्न राज्यों में जो विधान बनाए गए है, उनकी मूल बाते सामने झा 
जाएंगी । इस अध्ययन में जोत और काइत के बारे में वें सब आंकड़े भी दिए जाएंगे, जो सन्‌ 

954-55 की गणना के समय इकटठे किए गए थे । इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में इनका 
संक्षेप में उल्लेख किया गया है । 
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वर्तमान जोतों की श्रधिकतम सीमा “ : श्रधिकतम सीमा का स्तर 


राज्य 


(3) 
आन्ध्रप्रदेश 





असम 


बिहार 


(प्रवर-समिति-द्धा रा 
विधेयक जिस . रूप 


में भेजा गया है) 


गुजरात 


वर्गीकरण में रखा जाता हैं; 
किस्म पर 5से ऊपर का तरम होता. 


) 


(तर 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 


ग्रमबन्ध 4 


झधिकतम सीमा का स्तर 
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(2) 


विद्येष 
(3) 


पारिवारिक जोत का साढ़े चार-गुना, परिवार का आकार बड़ा है, 


यानी 27 से 324 एकड़ तक (पारि- 
वारिक जोत कम-से-कमः 6 एकड़ 
सिंचित भूमि से लेकर 72 एकड़ सूखी 


: भूमि तक होती हैं । पहली किस्म की 


ज़मीन पर बन्दोबस्त तरम संख्या ॥ 
होता है या उसे 5 आने के बन्दोबस्त 
दूसरी 


है और उसमें चलका मिट्टी होती 
है, जिसका मूल्य 8 आने से नीचे आंका 
जाता है ।) 

50 एकड़ 


(अर) जिस भूमि की सिचाई सरकार- 
द्वारा निर्मित एवं संरक्षित 
सिचाई-साधनों से होती है--- 
24 एकड़ 


(आर) जिस भूमि की सिचाई सरकार- 


द्वारा निमित एवं संरक्षित उद्बहन 


सिचाई-साधनों अथवा नलकूपों 


से होती हो---3 6 एकड़ 
बगीचोंवाली भूमि तथा दूसरी 
भूमि, जिसे किसी और श्रेणी 
में शामिल नहीं किया गया हो--- 
48 एकड़ छ् 

(ई) दिशारा जमीन --60 एकड़ 


(इ) 


 +>-72 एकड़ 


गैर-सरकारी साधनों-दारा 


इसका ख्याल रखा गया हैं । 
परिवार को सदस्य-संख्या 
पांच से अधिक होने पर 
प्रत्येक सदस्य के लिए एक 
पारिवारिक जोत की व्यवस्था 
हैं । इस संख्या की कोई 
सीमा नहीं रखी गई। 


इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया है कि परिवार 
कितना बड़ा है । 

परिवार बड़ा होने पर छूट 
दी गई है, पर यह छूट अधि- 
कतम सीमा की दुुनी से 
अधिक नहीं हो सकती । 


पहाड़ी, रेतीली या दूसरी तरह. 
. की भूमि, जिसमें धान, रबी 
_यानकदी फसलों की उपज न हो. 


फसलवाली सूखी ज़मीन (इसमें इसका कोई ख्याल नहीं रखा: 
गया हैं कि. परिवार कितना 


४ _ह>ननन%क+ननन, 


(॥) 


जम्मू-कश्मी र 


केरल 


मध्यप्रदेश 


मद्रास 
(विधेयक ) 


भूमि-सुधार 


(2) 

सिचित भूमि भी शामिल है) 
-“56 से 32 एकड़ 

(आ) धान की भूमि और मौसमी सि- 
चाईवाली भूमि---38 से 88 
एकड़ 

(इ) स्थायी रूप से सिंचित भूमि --- 
9 से 44 एकड़ 


नियम में विवरण दिया गया है । ) 
229 एकड़ 


दोहरी फसलवाली धान की 5 एकड़ 
जमीन या उसके बराबर क्षेत्र (इसके 
बराबर क्षेत्र 5 एकड़ से 37%; 
एकड़ तक हो सकते हैं ) 


28 स्टैंडर्ड एकड़ (एक स्टेंड्ड एकड़ का 
मतलब है, एक एकड़ बारहमासी सिचाई- 
वाली ज़मीन या 2 एकड़ मौसमी सि- 


चाईवाली ज़मीन या 3 एकड़ सूखी 
फसलवाली ज़मीन ) । अधिकतम सीमा 


घटा कर 25 एकड़ करने और एक बड़े 
परिवार के लिए बाहरी सीमा 50 स्टैंडर्ड 
एकड़ निश्चित करनेवाला एक विधेयक 
स्वीकार किया जा चुका है। 

30 स्टैंडर्ड एकड़ 

(निर्धारण की दर और भूमि की कोटि 


के हिसाब से एक से चार एकड़ तक 


स्‍्टैंडडे एकड़ माना गया है ।) 
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[&) 
बड़ा है । 


(विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में ग्रधिकतम सीमा अलग-अलग है, जिसका अधि- 


इसका कोई ख्याल नहीं रखा 
गया है कि परिवार कितना 
बड़ा है । 

परिवार कितना बड़ा है, 
इसका ख्याल रखा गया है, 
पर अन्तिम हद है दोहरी 
फसलवाली . 25 एकड़ 
धान की' ज़मीन या इसके 
बराबर क्षेत्र । अविवाहित 
वयस्क व्यक्ति के लिए अधिक- 
तम क्षेत्र के आधे को ही 
सीमा माना जाएगा । 
परिवार कितना बड़ा है, 
इसका ख्याल रखा गया है, 
प्र अन्तिम हद 53 स्टेंडर्ड 
एकड़ है । 


परिवार कितना बड़ा है, 
इसका ख्याल रखा गया है । 
पांच से अधिक सदस्य हों, 
तो प्रति सदस्य 5 स्टेंडर्ड 
एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र दिया 
जा सकता है, किन्तु 60 
स्टेडर्ड एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र 
किसी भी हालत में नहीं 
दिया जाएगा । 


ै 
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_कछ___.. " 2) |||||_|_॒_॒_॒_॒_ व 
“महाराष्ट्र (अ) नहर से बाहरमासी सिंचाई- परिवार कितना बड़ा है, 
वाली ज़मीन---8 एकड़ इसका ख्याल रखा गया, है, 
परन्तु अधिकतम सीमा से 
दुगुनी से ज़्यादा जमीन 
किसी भी हालत में नहीं दी 
क्‍ थे जाएगी । द 
(आ) नहर से मौसमी सिचाईवाली 
ज़मीन... आर 
है () दो मौसमी सिचाईवाली 
“27 एकड़ 
(2) एक मौसम में सिंचाईवाली 
“48 एकड़ 
(इ) सूखी ज़मीलें 
(इनमें गेर-सरकारी साधनों से 
सींची जानेवाली ज़मीनें भी 
शामिल हैं )--विभिन्न स्थानीय 
क्षेत्रों में 66 से 26 एकड़ 
मैसूर ह 27 स्टैंडर्ड एकड़ परिवार कितना बड़ा हैं 
. (विधेयक जिस (स्टैंडर्ड एकड़ का हिसाब अलग-ग्रलग है । इसका ख्याल रखा गया है, 
“रूप में प्रवर-समि- यह एक एकड़ ऐसी गीली ज़मीन से लें- परन्तु अधिकतम सीमा से 
“ति-द्वारा भेजा कर जिसमें सिचाई का पूरा-पूरा भरोसा दुगुनी से ज्यादा जमीन किसी 
-गया है ।) हो और धान की दो फसलें उगाई जा भी हालत में नहीं दी 
हक सकें, 8एकड़ तक ऐसी सूखी या बागान- जाएगी । 800 
वाली ज़मीन तक के बराबर माना जा. 
सकता है, जिसमें सालभर में 25 इंच 
से कम वर्षा होती है ।) द 
“ उड़ीसा 25 स्टैंड्ड एकड़ . परिवार कितना बड़ा है, 
(स्टैंड एकड़ में बारहमासी सिंचाई- इसका ख्याल रखा गया है, 
वाली एकड़ ऐसी ज़मीन से, जिसके परन्तु अधिकतम सीमा से 
लिए साल में कम-सें-कम तीन फसलों में दुगुनी से ज्यादा ज़मीन 
पानी मिलते रहने का पूरा-पूरा भरोसा किसी भी हालत में नहीं 
हो, 4 एकड़ सूखी ज़मीन तक मानी दी जाएगी । क्‍ 
जा सकती है।) क्‍ 
*पृजाब ६१३० क्‍ का है 
पंजाब-क्षेत्र : 30 स्टेंडड एकड़, जो 60 साधारण परिवार कितना बड़ा है, 
. एकड़से ज़्यादा किसी भी तरह नहीं होंगे। इसका कोई ख्याल नहीं 
. विस्थापितों के लिए अधिकतम सीमा रखा गया है । 
. 50सटैंडर्ड एकड़ है, जो ।00 साधारण... 
... एकड़से किसी भी तरह ज्यादा नहीं होगी।._ 


्् 


नि अल 


(>> कॉनिंनकक कक ता. परे 


भूमि-सुधार 
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(2) 
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पेप्स-क्षेत्र : 30 स्टैड्ड एकड़, जो 80 साधारण एकड़ 


राजस्थान 


उत्तरप्रदेश 


५७७७७] जी कशम। अकम 


पश्चिम-बंगाल 


दिल्ली 


हिमाचलप्रदेश 


मणिपुर 


त्रिपुरा 


के 


परशिक 


से ज़्यादा किसी भी तरह नहीं होंगे । 
विस्थापितों के लिए अधिकतम सीमा 
40 स्टेंडडे एकड़ है, जो 00 साधारण 
एकड़ से किसी तरह ज़्यादा न होगी । 
30 स्टेडर्ड एकड़ 

(स्टेंडर्ड एकड़ का मतलब उतनी जमीन 
से है, जिसमें 0 मन गेहूं या उतनी 
कीमत की कोई और फसल पैदा हो ।) 


... 80 एकड़ अच्छी किस्म की जमीन 


(अच्छी किस्म की । एकड़ ज़मीन 
का मतलब है, 4 एकड ऐसी ज़मीन, 
जिसके लगान की पुश्तैनी दर 6 रु० से 
ग्रधिक हो; 3 एकड़ ऐसी जमीन, 
जिसकी दर 4 से 6रु० प्रति एकड़ तक 
हो और 2 एकड़ ऐसी जमीन, जिसकी 
दर 4 रु० प्रति एकड़ या इससे कम हो । ) 


25 एकड़ 


30 स्टैडर्ड एकड़ 

(स्टेंडर्ड एकड़ में सिचाईवाली < 
एकड़ भूमि से लेकर 2 एकड़ बारानी 
भूमि तक मानी गई है।) 


चम्बा ज़िले में 30 एकड़ और दूसरे 
जिलों में उतनी ज़मीन, जिसका निर्धारण 


25 रुू० तक किया गया हो । 
25 एकड़ 


25 स्टेडडे एकड़ 

(स्टेडड एकड़ | एकड़ नाल या लुंगा 
भूमि से लेकर 3 एकड़ टिल्‍ला भूमि तक 
के बराबर माना गया है।) 
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(3) 
परिवार कितना बड़ा है, 
इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया हैं । 


परिवार कितना बड़ा हैं 
इसका ख्याल रखा गया है, 
प्र 60 एकड़ से ज़्यादा 
ज़मीन किसी भी हालत में 
नहीं दी जाएगी । 
परिवार के आधार पर 
यह रिग्रायत दी गई है 
कि अगर पांच से ज़्यादा 
सदस्य हों, तो उन्हें प्रति 
सदस्य 8 एकड अच्छी किस्म 
की जमीन मिलेगी, परन्तु 
यह मात्रा 64 एकड़ से 
ज्यादा किसी भी हालत में 
नहीं होगी । 

परिवार कितना बड़ा है, 
इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया हैं । 

परिवार कितना बड़ा है, 
इस आधार पर रिग्रायत 
दी गई है, पर _60 एकड़ 
से ज़्यादा ज़मीन किसी भी 
तरह नहीं दी जाएगी । 
परिवार कितना बड़ा है, 
इसका कोई ख्याल नहीं 
"रखा गया है। 

परिवार कितना बड़ा है, 


इसके आधार पर रिश्रायत 
दी गई है, पर 50 एकड़ से 
ज्यादा जमीन किसी भी 
हालत में नहीं दी जाएगी । 
परिवार कितना बड़ा है, 
इसके आधार पर रिआ्रायत 
दी गई है, पर 50 एकड़ 
से ज़्यादा जमीन किसी भी 
हालत में नहीं दी जाएगी । 
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ग्रनबन्ध थे 
जोत और काइतकारी के सम्बन्ध में गणना 


व्याख्यात्मक टिप्पणी 


पहली योजना की सिफारिश के अनुसार, अ्रसम, पश्चिम-बंगाल, जम्मू-कश्मीर 
तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संधीय क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में सन्‌ 95 4-55 
में जोत और काइतकारी के सम्बन्ध में गणना की गई थी। अश्रसम और पश्चिम-बंगाल में 
. राज्य-सरकारों ने जोतों के बारे में पहले से ही कुछ आंकड़े इकट्ठे कर रखे थे। पश्चिम- 

बंगाल में अधिकतम सीमा के बारे में विधान बनाया जा चुका था, असम में एक विधेयक 
स्वीकृत किया जा चुका था तथा जम्मू-कश्मीर में अधिकतम सीमा की व्यवस्था 
पहले ही लागू की जा चुकी-थी। इन राज्यों में फिर से गणना करना ज़रूरी नहीं समझा 
गया मणिपुर और त्रिपुरा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के ्रभाव और ज़मीन के ऊबड़- 
खाबड़ होनें-सम्बन्धी कठिनाइयों के कौरण गणना का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था। 

2. गणना के काम में भूतपूर्व राज्यों, श्रान्ध्र, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, 
मध्यभारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छ में जोतों की पूरी-पूरी गिनती कौ गई। 
पंजाब में और मैसूर, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचलप्रदेश तथा विन्ध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यों में 
गणना के कार्य में जल्दी करने के ख्याल से सिर्फ 40 एकड़ या उससे अधिक की जोतों 
की गणना की गई। फिर भी 0 एकड़ से कम के जोतों के भी अनुमान लगाए गए । बिहार, 

उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा तिरुवांकुर-कोचीन के भूतपूर्व राज्य में नमने के तौर पर 
जांच की गई। 


3. ये आंकड़े आम तौर से सन्‌ 953-54 के बारे में हैं। गणना में जो खास बातें 
सामने रखी गईं, वे मुख्य रूप से ये हँ-- | 
(4) गणना भूस्वामियों की जोत में आनेवाली खेती की. भूमि के बारे में थी ।. 
द खेती की भूमि की परिभाषा इस तरह को जाती हुँ कि वह किसी जोत 
में आनेवाली क्ृष्य भूमि है। इसमें चरागाहें और बगियां भी शामिल हैं। 
गर-दखलकारी क्षेत्र--जैसे, जंगली भूमि तथा दूसरी अकृष्य भमि-- 
को शामिल नहीं करना था। शहरी इलाकों में जो ज़मीन थी; वह भी 

गणना के क्षेत्र से बाहर थी । ' 


. (2) स्वामित्ववाला क्षेत्र--इस पद की व्याख्या इस प्रकार की गई कि उसमें 


भस्वामियों-हारा अधिकृत ज़मीनों के साथ-साथ वे ज़मीनें भी आ जाएं, 


जो स्थायी और मौरूसी दखलकारी हकों के अधीन किसी के कब्जे. मेंहों। 
यानी, मान लीजिए, किसी व्यक्ति क' की ज़मीन है और दखलकारी 

हकों के अ्रधीन वह किसी दूसरे व्यक्ति ख' के कब्जे में है, तो वह ख की 
जोत में गेनी गई और क' की जोत में शामिल नहीं की गई । यह 
... बात भी मानी गई कि जिन लोगों को कानूनन स्थायी और मौरूसी हक 
..॑.. प्राप्त हहीं हैं, पर जिन्हें व्यवहार में वे हक मिले हुए हैं, उन्हें भी भस्वामी 
... माना जाए द 
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(3) पूरे राज्य में खेती की पुरी ज़मीन, जो किसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो, 
एक ही जोत मानी जाएगी। जहां तक संयक्‍त जोत का सवाल है, हर 
साझीदार का हिस्सा अलग-अलग जोत माना जाएगा । 

(4) खुदकाश्त' के क्षेत्र की व्याख्या इस तरह की गई कि वह स्वामित्ववाले 
क्षेत्र और 'पटे पर दिए गए क्षेत्र! का अन्तर है । पट्टे पर दिया गया क्षेत्र” 
वह जमीन है जो किसी को किराए पर दे दी गई हो, जिस पर उसे स्थायी 
और मौरूसी हक हासिल न हुआ हो । 

4. दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ज़मीन-सम्बन्धी गणना के जो भी आंकड़े मिल 
सके थे, वे उसमें संक्षेप में दे दिए गए थे । फिर, सन्‌ 956 में राज्यों का फिर से 
जो संगठन हुआ, उसके कारण उनके लिए उन आंकड़ों को फिर से तालिकाबद्ध किया 
गया। यहां भ्रागे की तालिकाओं में उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इनमें 
विहार और उड़ीसा के आंकड़े नहीं हैं । बिहार-सरकार का ख्याल है कि नमूने के लिए किए 
गए सर्वेक्षण से जो आंकड़े जमा किए गए हैं, उनसे स्वामित्व और काइश्तकारी की सही 
तसवीर बिल्कुल ही सामने नहीं आती । उड़ीसा “से मिले हुए आंकड़े अधूरे थे । 
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अध्याय 45 
श्रम-नीति 


भारत में श्रम-नीति का विकास उद्योगों और श्रमिक-वर्ग से सम्बद्ध परिस्थितियों 
की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ही हुआ है तथा इसे योजनाबद्ध॒ अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओं से मेल रखना पड़ता है । विभिन्न स्तरों पर सरकार, श्रमिक-वर्ग और 
उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के संयुक्त विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ सिद्धान्त और 
आचरण निश्चित हो गए हैं। इस दिशा में सरकार ने जो कानून बनाए तथा अन्य उपाय 
अपनाए, वे सब सम्बद्ध पक्षों की सम्मति के सार-रूप हैं। इस तरह उन कानूनों और उपायों 
को एक राष्ट्रीय नीति' का स्वरूप और बल प्राप्त है, जो स्त्रेच्छिक आधार पर प्रचलित हैं । 
नीतियां बनाने और उन पर अमल करने के लिए संयुक्त समितियां बनाई गई है। इस त्रिपक्षीय 
व्यवस्था के ऊपर भारतीय श्रम-सम्मेलन का स्थान है । 


नए परिवतेन 

2. औद्योगिक सम्बन्धों का ढांचा इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया है कि 
उद्योगों में शान्ति स्थापित रहे और श्रमिक-वर्ग के साथ उचित व्यवहार हो। श्रौद्योगिक 
विवाद प्रेमपृर्वक तय करने में दोनों पक्षों के असफल रहने पर हस्तक्षेप करने का श्रधिकार 
सरकार ने अपने पास रखा है । विवादों को समझा-बुझाकर हल करने की भी व्यवस्था 
की गई है। ऐसा सम्भव होने पर निबटारे के लिए उउ्हें राज्य-द्वारा' न्‍्यायाधिकरण को 
सौंपने की भी व्यवस्था है। मामला निबटारे के लिए सौंपे जाने के बाद काम बन्द करना 
तथा समझौता या फैसला होने पर उस पर अमल न करना गैर-कानूनी करार दिया गया 
है । इस व्यवस्था ने औद्योगिक अशान्ति रोकने में बहुत योग दिया है तथा इससे श्रमिक- 
वर्ग को उन्नति तथा सुरक्षा की सांस लेने का अवसर दिया है, जो अन्यथा सम्भव नहीं 
था। परन्तु इसके साथ ही मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ी और कानूनी प्रक्रियाओं में होने- 
वाले विलम्ब से व्यापक असन्‍्तोष फैला । इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस अस्वास्थ्यकर 
प्रवत्ति को दूर करने के लिए तथा कानूनी के बजाय नेतिक आधार पर औद्योगिक 
सम्बन्धों में ठोस परिवर्तेन लाने के लिए एक बिलकुल नई दिशा अ्पनाई गई । श्रब उचित 
समय पर कारंवाई करके ग्रशान्ति पैदा न होने देने तथा विवाद के मूल कारणों का अन्त करने 
की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण में बुनियादी 
परिवर्तेन तथा उनके आपसी सम्बन्धों में नए आधारों की स्थापता ज़रूरी है । 

3. उद्योगपतियों और श्रमिकों के सभी केन्द्रीय संगठनों ने सरकारी और निजी, 
दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिए स्वेच्छा से एक अनुशासन-संहिता स्वीकार कर ली है, जिस 
पर सन्‌ 958 के मध्य से अमल भी हो रहा है । इस संहिता में मालिकों और श्रमिकों, 
दोनों पर कुछ खास जिम्मेदारियां डाल दी गई है, जिनका उद्देश्य यह है कि दोनों के प्रति- 
निधियों में सब स्तरों पर रचनात्मक सहयोग होता रहे--न तो काम रुके और न 
मुकदमेबाजी हो; झगड़ों और शिकायतों का निबटारा आपसी बातचीत, सुलह-समझौते 
तथा स्वेच्छुया नियुक्त पंचों के द्वारा हो, श्रमिक-संगठनों का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होने 
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की सुविधाएं मिलें और औद्योगिक सम्बन्धों में सब प्रकार की जोर-जबर्दस्ती और दबावों 
का अन्त हो जाए ।. 

4. संहिता में व्यवस्था है कि सभी संस्थाओं में शिकायतें पेश करने का एक नियमित 
'तरीका निकाला जाए और उन पर फ़ौरन ध्यान दिया जाए। शिकायतें दूर करने के कानूनी 
तरीकों और गन्‍्य सामान्य उपायों का पुरा उंपयोग किया जाए तथा किसी भी पक्ष की ओर 
से सीधी, मनमानीपूर्ण या एकतरफ़ा कारवाई न की जाए । संहिता के अनुसार, मालिकों 
और श्रमिकों ने मुकदमेबाजी, तालाबन्दी, 'बेठे रहो' या अन्दर रहो' हड़ताल का सहारा न 
लेना स्वीकार कर लिया है। किसी को धमकाने और सताने की घटनाएं न होने देने तथा 
धीरे काम करो' नीति न अपनाने का भी फैसला कर लिया गया है। श्रमिक-संगठनों ने 
ताकत से दबाव न डालना स्वीकार कर लिया है तथा श्रमिकों में लापरवाही से काम करने 
कर्तव्य की उपेक्षा करने, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, सामान्य काम-काज में हस्तक्षेप 
करने या बाधा पहुंचाने तथा अ्रवज्ञा करने की प्रवत्ति को प्रोत्साहन न देना भी स्वीकार कर 
लिया गया है । मालिकों को भी श्रमिक-संगठनों के निर्माण में पूरी स्वतन्त्रता देने और कौन-सी 
श्रमिक-संस्था मान्यता की अधिकारिणी है, इसके लिए निश्चित सिद्धान्त का पालन करने 
के लिए राजी कर लिया गया है। अनुशासन-संहिता भंग करने की दोषी श्रमिक-संस्था की 
मान्यता छीनी जा सकेगी । दोनों पक्षों को फ़ेसलों, समझौतों, निर्णयों, पंचाटों श्रादि को 
तुरन्त अ्रमल में लाने के लिए वचनबद्ध कर लिया गया है। संहिता के शब्दों और भावना 
का: उल्लंघन करनेवाले अधिकारियों, कार्यालय-कर्मचारियों और श्रमिकों की निनन्‍दा' करने 
या उनके विरुद्ध समुचित कारंवाई करने के लिए मालिकों और श्रमिकों के संगठन 
'बचनबद्ध हैं । 

5. स्पष्ट है कि एक कठिन क्षेत्र में ऐसे दूरगामी उद्देश्यों से प्रेरित एक. पूर्णतः 
नवीन विचार को पूरी तरह व्यवहार में लाने के लिए काफ़ी समय तक निष्ठापूर्वक प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है। अभी तक के परिणाम उत्साहवर्द्धक हँ--काम बन्द होने से नष्ट... 
होनेवाले श्रमिक-दिनों में कमी-आने और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने, इन दोनों .. 
ही दृष्टियों से श्रमिक-दिन नष्ट होने की संख्या काफ़ी घटी है । जनवरी-जून 958 में-- 
'संहिता लागू होने से पहले के छः महीनों में--यह संख्या 47 लाख थी, जब कि जुलाई-दिसम्बर 

960 में मात्र 9 लाख रह गई। संहिता ने मालिकों और श्रमिकों को एक-दूसरे के 
प्रति अपने कतंब्यों का ज्ञान कराने में भी सफलता प्राप्त की है। साथ ही, मुकदमेबाज़ी 
और शक्ति-परीक्षा के व्यर्थ तरीकों का सहारा लिए बिना, झ्रापसी तौर पर ही, विवादों को 
हल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । द 


6. श्रमिक-संगठनों में आपसी विरोध के उद्योग एवं श्रमिकों, दोनों के लिए शोचनीय 
दुष्परिणाम सर्वज्ञात हैं। तीन वर्ष-पूर्व श्रमिक-संगठनों के प्रतिनिधियों-द्वारा तैयार और 
स्वीकार की गई ग्राचार-संहिता के अनसार, प्रत्येक श्रमिक को अपनी' पसन्द के संगठन में 
शामिल होने का अधिकार तथा स्वतन्त्रता होगी। कोई संगठन किसी भी' श्रमिक के अज्ञान 
-और पिछडेपन का लाभ नहीं उठाएगा। सभी संगठन जात-पांत, साम्प्रदायिकता और 
प्रान्तीयता से दूर रहेंगे तथा श्रमिक-यूनियनों के आपसी व्यवहार में हिसा, ज़ोर-जबर्देस्ती, 
 डराने-धमकाने और व्यक्तिगत निन्‍दा' का सहारा नहीं लिया जाएगा । श्रमिकश्संगठनों - 
को लोकतान्त्रिक ढंग से काम करने देने की पूरी स्वतन्त्रता का सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्वीकार 
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किया जाएगा तथा सभी केन्द्रीय श्रमिक-संगठन कम्पनियों-द्वारा यूनियनें बनाने और भलाने 
की प्रवृत्ति का विरोध करेंगे । 


7. दोनों पक्षों की ग्राम शिकायत रही है कि पंच-निर्णयों और समझौतों का पालन 
नहीं किया जाता । यदि ये शिकायतें ञ्रागे भी जारी रहीं तो दोनों संहिताएं सवंथा निरथेंक 
और निष्प्रयोजन हो जाएंगी । इसलिए केन्द्र और राज्यों में संगठन बना दिए गए हैं, जो 
इन संहिताओं, कानूनों और समझौतों के कारण दोनों पक्षों पर आई जिम्मेदारियों का पालन 
कराएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनसे कितना लाभ या नुकसान हुआ है । 


8. दूसरी योजना की अवधि में दो क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है। इनका विशेष 
रूप से उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि ये श्रम-नीति के महत्वपूर्ण अंग है और भविष्य 
में इनसे बहुत-से सुपरिणाम निकलने की झ्राशा है। पहली बात, श्रभिकों में अपने संस्थान 
के प्रति आत्मीयता का भाव जगाने और अधिक उत्पादकता में उनकी दिलचस्पी पैदा 
करते के लिए दूसरी योजना में, प्रबन्ध में श्रमिकों को हिस्सा देनें-विषयक एक स्वमूप 
तय किया गया । परीक्षण के तौर पर इस दिशा में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की गई और 
अब तक 23 संस्थानों में संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें बनाई जा चुकी है । परिषद्‌ को संस्थान 
के संचालन की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है तथा श्रमिकों के कल्याण, 
प्रशिक्षण एवं सम्बद्ध मामलों की सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी पर है । इसका मुख्य 
कार्य औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मालिकों और 
श्रमिकों की आपसी बातचीत की व्यवस्था करना है। मार्च 960 में हुई एक गोष्ठी 
में मालिकों, श्रमिकों, राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने इन संयुक्त परिषदों 
के काम के बारे में अपने अनुभव बताए और विशेष समस्याओं के लिए श्रपनी ओर से 
हल भी पेश किए । परीक्षण की छोटी अवधि को देखते हुए इसके परिणाम सन्‍्तोषजनक और 
उत्साहवद्धंक हैं। दूसरी बात यह कि प्रारम्भिक स्तर से आगे बढ़ने के बाद श्रमिकों को 
शिक्षित करने की योजना ने काफ़ी प्रगति की है और उसे सवंत्र पसन्द किया जा रहा है । 
योजना में शिक्षक-प्रकाशकों और श्रमिक-शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। श्रमिक- 
शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त करके लौटने के बाद अपने-अपने संस्थान में श्रमिकों के इकाई-स्तर 
पर वर्ग आरम्भ करते है । इस योजना की प्रगति का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करने से मालूम 
हुआ है कि इन पाठ्यक्रमों से श्रमिकों का श्रात्मविश्वास बढ़ने में सहायता मिली है, सुरक्षा 
देनेवाले श्रम-कानूनों का लाभ उठाने की उनकी योग्यता बढ़ी है, गर-श्रमिक अन्य लोगों 
पर निर्भर रहने की मात्रा में कमी आई है और उनमें ग्राथिक तथा भौतिक कल्याण की 
इच्छा जागी है। सरकार की सहायता से स्वतन्त्र अनुसन्धान-संस्थानों के ज़रिए श्रमिक- 
समस्याओ्रों के अध्ययन की शुरुआत की गई है । 


मार्ग और दृष्टिकोण 


9. दूसरी योजना की अ्रवधि में जिन विचारों को परखा और फ़ायदेमन्द पाया गया 
है, आनेवाले वर्षो में उनका पूरा प्रभाव दिखाई दे सकेगा । श्रम-नीति निदिचत केरने 
और उसके बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने में तीसरी पंचवर्षीय योजना को अपना योगदान 
करना है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी है कि आज जो तरीके अपनाए जा रहे है, वे 
योजनाबद्ध आथिक विकास की तात्कालिक और दीघेकालीन, दोनों आवश्यकताञों को 
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श्रच्छी तरह पूरा करें । जनता को पूर्ण रोज़गार देने और जीवन-स्तर ऊंचा करने का क्रम 
. जारी रखने के लिए तीव्र आथिक प्रगति आवश्यक है । प्रगति के परिणामों का लाभ समान 
रूप से बंदना चाहिए और जो भी' आ्रथिक तथा सामाजिक संगठन बनाया जा रहा है, वह 
समाजवादी समाज के सिद्धान्त के अनुरूप हो । इन लक्ष्यों की पूर्ति में श्रमिक-वर्ग की भूमिका 
महत्वपूर्ण है, उस पर बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो उद्योगीकरण बढ़ने के साथ और गम्भीर होती 
जाएगी । सरकारी उद्योग-क्षेत्र के विस्तार से, जो कि हो रहा है और जिसकी परिकल्पना 
की गई है, श्रम-आन्दोलन की समस्याझ्रों में गृणात्मक परिवतन आएगा तथा सामाजिक ढांचा 
समाजवादी प्रणाली के ग्रनुकुल बदल डालने में सहायता मिलेगी । इस दृष्टिकोण के बहुत से 
फलितार्थ है । झ्राथिक प्रगति को केवल उत्पादन और लाभ की दृष्टि से नहीं मापा जाना 
चाहिए, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा तो यह होगी कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनका 
कितना भला होता है, मानव की व्यक्तिगत रूप से कितनी उन्नति होती है तथा सारा समाज 
कितना खुशहाल होता है। आथिक गतिविधियों के फलस्वरूप जो अतिरिक्त सामाजिक 
परिवतंन सामने आते हैं, उन पर न तो केवल मालिकों का दावा हो सकता है और न श्रमिक- 
वर्ग का; उनका वितरण केवल प्रत्येक के योगदान के अनुसार होना चाहिए--हां, पहले सभी 
सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिएं तथा भावी विकास एवं समाज के सब वर्गों 
के हितों की व्यवस्था होनी चाहिए। काम और पेशे, चाहे कुछ भी हों, सब लोग भिन्न-भिन्न 
वर्ग के श्रमिक ही हैं। सब से निचले वर्ग के लोगों और उनके बच्चों को यह पक्‍का विश्वास 
दिला देना होगा कि उन्हें ऊंचे-से-ऊंचा पद प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता और अ्रवसर 
है तथा मालिकों और श्रमिकों की साझीदारी सभी के लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। इस प्रकार 
एक नए समाज की स्थापना हो रही है, जिसमें व्यक्ति और वर्ग एक-दूसरे के लिए कतेव्य- 
पालन की भावना से चलते हैँ, नकि दूसरों के हितों को क्षति पहुंचा कर अपना स्वार्थ साधने 
के उद्देश्य से । 


औद्योगिक सम्बन्ध 


0. तीसरी योजना में औद्योगिक सम्बन्धों का.विकास अ्रनुशासन-संहिता-द्वारा 
तीन वर्षों के कठोर परीक्षणों के बाद तैयार हुए आधार पर निर्भर करता है। अनुशासन- 
संहिता के फलस्वरूप सामने आई ज़िम्मेदारियों का एहसास मालिकों और श्रमिकों के 
केन्द्रीय संगठनों के हर सम्बद्ध घटक को कराना पड़ेगा और औद्योगिक सम्बन्धों के दैनिक 
व्यवहार में उसे जीवित शक्ति, एक चेतना, का रूप धारण करना पड़ेगा | संहिता के लिए 
स्वीकृत आधारों को भी मज़बूत करना पड़ेगा और इसके लिए सम्बद्ध पक्षों की सहमति' 
. प्राप्त करनी होगी । 


द ]. श्रमिकों और मालिकों के मतभेद दूर करने के लिए स्वेच्छया पंच-फ़ैसले का ._ 
सिद्धान्त अधिक-से-अधिक अवसरों पर लागू करने के तरीके निकाले जाएंगे । स्वेच्छया 
'पंच-फ़ेसले का पूरा सहारा लेने के मार्ग की बाधाए दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे । 
अनिवाय न्यायिक कारेंवाई को आज जैसा संरक्षण प्राप्त है, वैसा ही संरक्षण इन कारवाइयों ._ 

को भी प्राप्त होना चाहिए । सरकार को उद्योगवार और प्रदेशवार पंच-मंडल की स्थापना 
में पहल करनी चाहिए । उद्योगपतियों को अपने झगड़े पंच-फैसले के लिए सौंपने को अब _ 
'पहले की अपेक्षा अ्रधिक उद्यत रहना चाहिए । संहिता के अच्तर्गत दोनों पक्षों ने अपने ऊपर 
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जो ज़िम्मेदारियां ली है, उनके अनुसार पंच-फ़ैसले के तरीके को आम तौर पर अदालती 
कारंवाई के मुकाबले पर तरजीह दी' जानी चाहिए । 

2. कानून में हर कारखाने में कर्म-समितियों की स्थापना की' व्यवस्था है, ताकि 
मालिकों और श्रमिकों में अच्छे शान्तिमय सम्बन्ध बने रहें । हाल में ही की गई एक जांच 
से मालूम पड़ा कि दोनों पक्षों के मतभेद दूर करने में यह प्रणाली बहुत सहायक सिद्ध हुईं 
है, यद्यपि निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के अ्रभाव में कुछ संस्थानों में ये समितियां सुचारु रूप से काम 
नहीं कर रही हैं। श्रमिक-संगठनों के कार्य से भिन्न कर्म-समितियों के कार्य की परिभाषा 
स्पष्ट कर देने के निएचय के फलेस्वरूप समितियों के सफल कार्य-संचालन के मार्ग की एक 
बाधा दूर हो जाएगी । इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म-समितियों को मज़बूत किया जाए 
और उन्हें श्रम-सम्बन्धी मामलों के लोकतान्त्रिक ढंग से संचालन का एक सक्रिय माध्यम 
बनाया जाए । " 


3. संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें : तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य कार्यक्रम नए 
उद्योगों और संस्थानों में सयुक्त प्रबन्ध-परिषदों की योजना धीरे-धीरे लागू कर देना है, ताकि 
कुछ वर्षो में ये परिषदें औद्योगिक ढांचे का एक स्वाभाविक अंग बन जाएं । इसके विकास के 
साथ, अ्रबन्ध में श्रमिकों का हिस्सा निजी उद्योग-क्षेत्र-द्धारा समाजवादी व्यवस्था में अपने 
को ढालने के प्रयत्न में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा । इससे प्रबन्धकों और श्रमिक-वर्गे 
के बीच की खाई पट सकेगी, आरपसी' सम्बन्ध सुधरने में सहायता मिलेगी तथा दोनों पक्षों- 
द्वारा उद्योग तथा श्रमिकों की समस्याझ्रों के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा । 
किसी संस्थान की सफलता या विफलता से केवल प्रबन्धकों का ही वास्ता नहीं रहता । 
आशिक व्यवस्था को लोकतान्त्रिक आधार पर शान्तिपूर्ण रीति से विकसित करने के लिए 
यह आवश्यक है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों का हिस्सा एक अनिवाय आवश्यकता तथा मूल 
सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। कालान्‍्तर में श्रमिक-वर्ग से ही प्रबन्धक-वर्ग 
के कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे । इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, जो कि समाजवादी 
व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है । 

4. संयुक्त प्रबन्ध-परिषदों की स्थापना सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन सभी 
संस्थानों में की जानी चाहिए, जहां इस योजना की सफलता के लिए अ्नुकल परिस्थितियां हों । 
अनुकूलता की पहली शर्ते यह है कि दोनों पक्षों में सदृभाव हो । जहां भी एक प्रतिनिधि श्रसिक- 
यूनियन है, वहां स्वाभाविक रूप से ऐसी परिषद्‌ की स्थापना हो जानी चाहिए। जिन संस्थानों 
में परिषदें बनी हुई हैं, उनमें श्रमिकों की शिक्षा का एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा । 

5. श्रमिकों की शिक्षा : सरकार ने एक अदे-स्वशासी मंडल की मार्फत श्रमिकों 
को शिक्षा देने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह मालिकों और श्रमिकों के सभी संगठनों के सहयोग 
से चल रहा है। तीसरी योजना की अवधि में इस योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार करने 
का झुयाल है । कार्यक्रम को बहुमुखी बनाने तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों और उनके 
संगठनों से और अधिक सहयोग लेने का इरादा है । इस कार्यक्रम के इस पहलू पर भी विचार 
किया जा रहा है कि प्रबन्धकों को श्रम-सम्बन्धी कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाए । 

6. श्रमिक-वर्ग में साक्षरता का विस्तार विभिन्न कार्यक्रमों की. सफलता की पहली 
और अनिवार्य शर्तें है। अगले कुछ वर्षो में अ्रधिक-से-अधिक श्रमिकों को, विशेष रूप से 
40 वर्ष से कम अवस्था के लोगों को, साक्षरता का लाभ पहुंचाना जरूरी है। 
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7. श्रसिक-यूनियन : आज की और आगे आनेवाली परिस्थितियों में श्रमिक- 
संगठनों, उनके कार्यों तथा गतिविधियों के प्रति दुष्टिकोण बदलना आवश्यक है । उन्हें 
देश के औद्योगिक और झ्राथिक प्रशासन का आवश्यक अंग स्वीकार करना ही होगा; साथ 
ही, उन्हें इस स्थिति के साथ आनेवाली जिम्मेदारियां निभाने के योग्य बनाना होगा । श्रमिक- 
यनियनों के नेता भी श्रमिक-वर्ग से ही आने चाहिएं; श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम श्रागे 
बढ़ने से इस प्रक्रिया को भी गति मिलेगी । आज प्राय: सभी श्रमिक-यनियनों को साधनों 
की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वह समस्त सहायता तथा मार्गदशेन नहीं 
मिल रहा है, जिसकी उन्हें ग्रावश्यकता है । 


8. अनुशासन-संहिता के अंग-रूप में स्वीकार किया गया श्रमिक-यूनियनों की मान्यता 
का आधार देश में स्वस्थ और सबल श्रमिक-यूनियनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा । 
उसी यूनियन को मान्यता मिल सकती है, जिसमें किसी संस्थान के कम-से-कम व5 प्रतिशत 
कर्मचारी 6 महीने से निरन्तर सदस्य हों; उसे किसी उद्योग या स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि- 
यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करते का अधिकार तभी होगा, जब उसे कम-से-कम उस 
म्षेत्र या उद्योग के 25 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता प्राप्त हो । किसी उद्योग या 
संस्थान में एक से अधिक यूनियन होने पर उसी यूनियन को मान्यता मिलेगी, ज़िसकी 
सदस्य-संख्या सबसे अधिक होगी । एक बार मान्यता मिल जाने पर किसी संगठन की स्थिति 

$ में दो वर्ष तक अन्तर नहीं आना चाहिए, बशर्तेकि वह अनुशासन-संहिता का पालन करता 
ही। 


9. श्रौद्योगिक सम्बन्ध-व्यवस्था के कर्मचारियों को नियत करते समय उचित 
चुनाव तथा प्रशिक्षण, दोनों पर विशेष ध्यान देना ग्रावश्यक है । यह भी ध्यान रखना 
जरूरी है कि कार्य की. जटिलता को देखते हुए समझौता-श्रधिकारियों और न्यायाधिकरणों 
की योग्यता तथा क्षमता पर्याप्त है या नहीं । इस कार्य के लिए एक उपयक्त प्रशिक्षण- 
कार्यक्रम चलाने का विचार है । 


पारिश्रसिक और सामाजिक सुरक्षा 

20. सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले श्रमिकों 

के लिए उद्योगों और क्रषि, दोनों ही क्षेत्रों में, पारिश्रमिक की न्यूनतम दर नियत करने की. 

ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है । इस उद्देश्य से बनाए गए न्‍्यनतम पारिश्रमिक-कानन 

में उद्योगों और कृषि के श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की दर निश्चित करने और उसमें 

परिवर्तन की व्यवस्था की गई है । कई मामलों में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हुई है । . 
कानन को पूरी तरह अमल में लाने के लिए निरीक्षण-व्यवस्था को मज़बत करना ज़रूरी है। 
मुख्य उद्योगों में पारिश्रमिक तय करने का प्रश्न सामहिंक बातचीत, समझौतों, पंच-फैसलों 

हभोर अदालती निर्णयों पर छोड़ दिया गया है। दूसरी योजना में सिफारिश की गई थी 
कि बड़े-बड़े उद्योगक्षेत्रों में पारिश्रमिक तय करने का सबसे उपयक्‍क्त तरीका वेतन-मंडल 

. कायम कर देना होगा । अब तक इस पर सूती वस्त्र, सीमेंट और चीनी-उद्योगों में ग्रमल 
किया गया है; परिस्थितियों के अनसार इसे अन्य उद्योगों पर भी लाग किया जाएगा। 

लोहा तथा इस्पात-उद्योग के लिए भी शीघत्रही एक वेतन-मंडल कायम करने का निश्चय 
किया गया है। मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया है कि 


श्रम-नीति 27[ 


वेतनमंडलों की सर्वेसम्मत सिफारिशों पर प्री तरह अ्रमल किया जाना चाहिए। कोयला- 
खान-उद्योग में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखाई दी है; जहां मालिकों और श्रमिकों ने दो- 
पक्षीय समिति बना कर उद्योग में पारिश्रमिक के ढांचे पर पूरी तरह विचार करना स्वीकार 
कर लिया है। यदि यह दो-पक्षीय समिति किसी निर्णय पर पहुंचने में श्रसफल हो जाए, 
तभी पारिश्रमिक तय करने की किसी और व्यवस्था की बात सोची जाएगी । 


2. उचित पारिश्रमिक-समिति की रिपोर्ट में पारिश्रमिक तय करने के सम्बन्ध 
में कुछ मोटे सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए है। भारतीय श्रमिक-सम्मेलन ने सम्बद्ध पक्षों 
में समझौते के झ्ाधार पर यह तय क्र दिया था कि पारिश्रमिक-विषयक विवाद सुलझाने 
के लिए आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करते के लिए क्या-कुछ 
करना चाहिए। इस पर पुनविचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि श्रमिक-परिवारों 
की पौष्टिक भोजन की आवश्यकताश्रों पर इस विषय की अत्यन्त अधिकारपूर्ण वैज्ञानिक 
जानकारी के आधार पर फिर से विचार किया जाए । न्यूनतम पारिश्रमिक के अलावा 
विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक तय करने का भी ध्यान रखा जाए; 
साथ ही, यह भी व्यवस्था की जाए कि हुनर सीखने और उसमें विस्तार करने के लिए पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिले तथा उत्पादन बढ़ाने और किस्म सुधारने का उत्साह पैदा हो । फिर भी, 
अभी श्रमिक-वर्ग और उच्च प्रबन्धकों के स्तर पर पारिश्रमिक में बहुत बड़ा अन्तर है । 


22. अपनी अनिदरचयात्मकता के कारण बोनस का प्रइन संघर्ष और विवाद की जड़ 
बना हुआ है। यह निश्चय किया गया है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को लेकर एक आयोग 
की स्थापना की जाए, जो बोनस-सम्बन्धी दावों का अध्ययन करे तथा इस सम्बन्ध में मार्ग 
दर्शक सिद्धान्तों और पैमानों का निश्चय कर दे । 


23. सामाजिक सुरक्षा : कमंचारी-राज्य-बीमा-योजना अरब 00 से अधिक क्न्द्री 
में लागू है श्रौर लगभग 7 लाख औद्योगिक कर्मचारी उससे लाभ उठा रहे है । तीसरी 
योजना की श्रवधि में यह योजना 500 या उससे अधिक औद्योगिक कर्मचारियोंवाले प्रत्येक 
स्थान पर लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार इससे लगभग 30 लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचने 
लगेगा। इन सभी केन्द्रों में बीमाशुदा लोगों के परिवारों के लिए अस्पताल, चिकित्सा-सम्बन्धी 
देखभाल और इलाज की व्यवस्था की जाएगी--इसमें अस्पताल में रहने तथा प्रसूति-कार्य- 
सम्बन्धी सुविधाएं भी शामिल हैं । रोगों की रोकथाम की श्रोर भी खास तौर पर ध्यान दिया 
जाएगा। बीमाशुदा कर्मचारियों के लिए अलग अस्पतालों की' व्यवस्था करने की दिशा में 
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नए अस्पतालों और दवाखानों के निर्माण का काम तेज़ी' 
से बढ़ाया जाएगा, ताकि तीसरी योजना की झ्रवधि में 6,000 अतिरिक्त रोगीशय्याग्रों की 
व्यवस्था हो जाए । 

24. कर्मचारी-प्राविडेंट फंड-योजना : यह फ़िलहाल 58 उद्योगों/संस्थानों में लागू है । 
इसे अन्य उद्योगों में भी लागू किया जाएगा। पहले शर्ते थी कि 50 कमंचारीवाले संस्थानों 
में ही यह योजना लागू की जा सकती है, परन्तु अ्रब यह संख्या घटा कर 20 कर दी गई है । 
प्राविडेंट फ़ंड-संगठन ने अन्य उद्योगों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और तीसरी योजना 
में इसे उन उद्योगों में लागू कर दिया जाएगा जो इसका आथिक बोझ उठा सककने में समर्थ 
होंगे । प्राविडेंट फंड के अंशदान की दर 6६ से बढ़ाकर 83 प्रतिशत करने का 
सरकार सिद्धान्तत: स्वीकार कर चुकी है, परन्तु विभिन्न उद्योगों की आर्थिक क्षमता भिन्न 
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होने के कारण एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है, जो यह जांच करेगी कि कौन-कौन 
उद्योग यह अतिरिक्त बोझ नहीं संभाल सकेंगे । व्यावसाथिक संस्थानों के कर्मचारियों 
को भी इस योजना के ग्रन्तर्गत लाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है । 


25. सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी एक अ्ध्ययन-दल ने सिफारिश की है कि सामाजिक 
सुरक्षा की सभी योजनाएं मिला कर एक कर दी जाएं और प्राविडेंट फ़ंड-सम्बन्धी विभिन्न 
योजनाओं को बुढ़ापा, अंगहीनता और जीवित रहने पर मिलनेवाली पेंशन अथवा सेवा- 
पुरस्कार (ग्रेच्युटी) के रूप में बदल दिया जाए। इस एकीकरण-सम्बन्धी प्रश्न के सभी 
पहलओं पर तुरन्त विचार कर लेना जरूरी है, ताकि सारी योजना शञ्षीघ्रातिशी त्र अमल में 
आ-जाए । द 


26. सामाजिक सुरक्षा का सिद्धान्त अभी तक मुख्यतः: संगठित उद्योगों के बेतन- 
'भोगी कमेचारियों पर ही लाग हुआ है । परन्तु कुछ समूह ऐसे भी हैं, जिनकी स्थिति पर 
समाज को बारीकी से ध्यान देना चाहिए । अतीत में छोटे समुदाय और संयकक्‍त परिवारों 
से सम्बद्ध परम्परागत मल्यों के कारण, उन लोगों को भी सुविधा-सहायता मिल जाती थी 
जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे । श्रब भी काफ़ी समय तक समूदाय, समूह और 
परिवार को किसी-त-किसी रूप में सहायता का मुख्य साधन बने रहना पड़ेगा | बाद में, 
धीरे-धीरे शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को 
सामाजिक सुरक्षा और सहायता की योजनाओ्रों में भाग लेना पड़ेगा । आज की स्थिति 
में भी इन तीन समूहों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की जानी 
चाहिए--अपंग; वृद्ध जो कोई काम नहीं कर सकते; तथा स्त्रियां और बच्चे, जिनके पास 
जीविका का कोई साधन एवं किसी प्रकार का सहारा नहीं है । इनके लिए सहायता स्वेच्छया .. 
तथा दातव्य संगठनों, नगरपालिकाओञों, पंचायत-समितियों और पंचायतों की ओर से दी 
जानी चाहिए । स्थानीय जनता की सहायता से ये संगठन अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ा सकें, तथा _ 
सबल बन सकें, इसके लिए एक छोटा-सा सहायता-कोश स्थापित करना भी उपयोगी होगा । 
इस प्रस्ताव के विस्तृत विवरण पर राज्यों और स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग से आगे विचार _ 
किया जा सकता है । 


काम की स्थिति, सरक्षा और कल्याण 


27. विभिन्न कानूनों के अ्न्तगंत, कमंचारियों के लिए काम की सच्तोषजनक स्थिति 
दारीरिक सुरक्षा तथा उनके कल्याण के सम्बन्ध में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने 
के लिए एक विस्तृत संहिता तैयार की जा चुकी है। परन्तु काननी व्यवस्था को भली भांति 

अमल में लाने के लिए उचितं कदम उठाने पड़ेंगे। काम की स्थिति सुधारने से कर्मचारियों , 
.. की उत्पादन-विषयक दक्षता बढ़ सकती है। उद्योग में मानव से सम्बद्ध विविध पहलुओं 
के क्षेत्र में आधुनिक गतिविधियों का लाभ उठाया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के 
. लिए केन्द्रीय श्रम-संस्थान और तीनों प्रादेशिक श्रम-संस्थानों के काम को इतना आगे बढ़ाया 
. जाना चाहिए कि प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसन्धान के ज़रिए उद्योंग की विस्तृत रूप से सेवा _ 
हो सके। सुरक्षा की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । एक स्थायी सलाहकार- 


.. समिति की स्थापना की जाएगी, जो कारखानों में दुर्घटनाएं रोकने और उन्हें कम करने के . 


सम्बन्ध में उपाय सुझाएगी। कारखाना-कानूनों के परिपालन के बारे में नियक्त निरीक्षणालयों 
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को मज़बूत करने का काम राज्य-सरकारों को करना चाहिए। कारखानों और खानों 
में सुरक्षा-समितियां बना कर तथा कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक 
रहने की शिक्षा देकर दुघंटनाओं में कमी करने की बहुत गुंजायश है । खान-सुरक्षा-सम्मेलन 
और उसकी विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं और 
खानों में सुरक्षा की समस्या से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं का सघन अध्ययन हो रहा है । खान- 
उद्योग में सुरक्षा-सम्बन्धी शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान-सुरक्षा-परिषद्‌ 
कायम करने का विचार है। खातों के उत्पादन में तीब्र वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप होने- 
वाली अधिक गहरी खुदाई और मशीनों के अधिक उपयोग को देखते हुए यह जरूरी हो गया 
है कि अधिक सावधानी बरती जाए तथा नियम-उपनियमों का कड़ाई से पालन करने की 
व्यवस्था की जाए। भवन और अन्य निर्माण-उद्योग भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां तेज़ी से 
विस्तार के कार्यक्रमों के कारण सुरक्षा के नियमों पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी हो गया है । 
यद्यपि केन्द्रीय और राज्यीय निर्माण-कार्य-विभाग इस क्षेत्र में रोज़गार देनेवाली मुख्य 
संस्थाएं हैं, तथापि भवन-निर्माण और अन्य निर्माण-कार्य का एक बड़ा भाग गर-सरकारी 
लोगों के हाथ में है। निर्माण-स्थलों पर काम की स्थिति कारखानों की तुलना में बहुत भिन्न 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण-कार्यों में पूर्णतः अ्रस्थायी ग्राधार पर काम मिलता 
है। भवन-निर्माण और दूसरे निर्माण-कार्यों में सुरक्षा के सम्बन्ध में अलग से कानून के बारे 
में विचार किया जा रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सर्वेक्षणों से 
ज्ञात हुआ है कि पेशागत रोगों से पीड़ित होनेवालों की संख्या बराबर बढ़ रही' है । प्रन्‍्य 
उद्योगों में भी ऐसे ही सर्वेक्षण होने चाहिएं और हर मामले में तुरन्त उचित कारंवाई की 
जानी चाहिए। कोयला और अभ्रक-खान-उद्योगों में श्रमिकों की कल्याण-योजनाओं के 
लिए विशेष कल्याण-कोश कायम किए गए हैं। इनसे वास्तविक आवश्यकताओं की' पूर्ति 
हो रही है। मेंगनीज़ और खनिज लोहा, झ्रादि की खानों के कर्मचारियों के लिए भी ऐसे 
ही कोश कायम करने का सुझाव है । 


28. श्रमिकों की सहकारी समितियां : कोयला-खान कल्याण-कोश-संगठन की 
सहायता से खनिकों की सहकारी समितियां बनाने के काम में कुछ प्रगति हुई है। कुछ श्ौद्यो- 
गिक केन्द्रों में श्रमिकों की सहकारी-आवास समितियां भी हैं। कुल मिलाकर, अभी श्रमिक- 
वर्ग में सहकारी समितियों का विचार ग्रधिक बल नहीं पा सका है। सहकारी कार्यों के विस्तार 
से श्रमिकों को विभिन्न रूपों में बहुत लाभ मिलेगा। सहकारी ऋण-समितियां तथा सहकारी 
उपभोक्ता-भांडार बनाने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। आशा है कि श्रमिक-यूनियन 
और स्वेच्छिक संस्थाएं ऐसी सहकारी समितियों के संचालन में पहले से अधिक दिलचस्पी 
लेंगी और आगे बढ़ेंगी । 


29. श्रोद्योगिक आवास : यद्यपि सहायता-प्राप्त औद्योगिक झावास-योजना पिछले 
कुछ वर्षों से चल रही है, तथापि औद्योगिक कर्मचारियों की आवास-सम्बन्धी' स्थिति नहीं 
सुधरी है; कुछ केन्द्रों में तो स्थिति और बिगड़ गई है। समस्या का हल करने का वर्तमान 
तरीका: पूर्णतः श्रपर्याप्त पाया गया है। और तत्काल ही इस सम्बन्ध में नए उपाय खोजने 
पड़ेंगे, ताकि स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता की दृष्टि से उन्हें रहन-सहन के एक निम्नतम स्तर 
का आइवासन मिल सके । इसी उद्देश्य से सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए खेल-कूद और 
मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध करती होंगी । 
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30. श्रन्य समस्याएं : ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के सम्बन्ध में चल रहे 
ग्रध्ययन की सहायता से ऐसे धन्धों का चुनाव हो सकेगा, जहां ठेके पर मजदूरी कराना बन्द 
कर दिया जाएगा। जहां इसे बन्द करना व्यावहारिक नहीं होगा, वहां ठेके के श्रमिकों 
के हितों की रक्षा करने के पूरे उपाय किए जाएंगे । यद्यपि सरकारी तथा श्रमिक-यूनियनों 
के कामों के फलस्वरूप बड़े और संगठित उद्योगों के कर्मचारियों की काम की स्थिति श्रौर॒ 
जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथापि क्रपि श्ौर अ्रन्य संगठित उद्योगों में काम 
करनेवाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए बहुत काम करना शेप है । सरकार और श्रमिक- 
संगठनों, दोनों को इनकी दशा पर विशेष ध्यान देता चाहिए । 


रोजगार तथा प्रशिक्षण-पोजनाएं 

34. तीसरी योजना की अवधि में शिल्पियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना होगा । 
दूसरी योजना की अ्रवधि समाप्त होने तक देश में 66 औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे, 
जिनमें 42,000 प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्थान था। तीसरी योजना में 58,000 श्रति- 
रिक्त छात्रों के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन संस्थानों की संख्या बढ़ा कर 38 
कर देने का विचार है। फलतः: ] लाख शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी 
और योजना की अवधि में 2 लाख शिल्पी तैयार हो सकेंगे । कारखानों के अन्दर भी प्रशिक्षण 
की सुविधाएं दी जाएंगी । शिक्षित युवकों को प्रबन्ध की तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए 
विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग स्वयं अ्रथवा सहकारी समितियों के 
माध्यम से व्यवसाय-विषयक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की रुचि तथा इच्छा रखते हों, 
उन्हें रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके । 


32. तीसरी योजना की अवधि में शिल्प-शिक्षकों को प्रशिक्षित करनेवाले 3 
वर्तमान केन्द्रीय संस्थानों की क्षमता 52 छात्रों से बंढ़ा कर 976 कर दी जाएगी तथा 
3 अन्य केन्द्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे । दूसरी योजना की अवधि में 2,000 शिक्षकों 
को प्रशिक्षण दिया गया था, जब कि तीसरी योजना का लक्ष्य 7,800 शिक्षकों को प्रशिक्षित _ 
करने का है। महिला शिल्प-शिक्षकों को तैयार करने की व्यवस्था अलग से की जा 
रही है । 


33. दूसरी योजना में शिष्य-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत प्रगति भ्रधिक नहीं हुई 
क्योंकि इसे अरब तक प्राय: स्वैच्छिक आधार पर ही चलाया गया है। अब इस योजना को 
अनिवार्य बनाने का निरचय किया गया है और इस विषय में एक विधेयक संसद में पेश 
किया जाएगा । शिष्य-प्रशिक्षण-कार्यक्रम में 74,000 स्थानों का लक्ष्य सामने रखा गया 
है । औद्योगिक श्रमिकों के लिए सन्ध्याकालीन वर्ग-कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी योजना की. 
अवधि में छात्र-प्रवेश-विषयक क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 करना है।... 
.... 34. तीसरी योजना में रोजगार दिलाने के 00 नए केन्द्र खोले जाएंगे । र्याल 
यह है कि हर जिले में कम-से-कम एक ऐसा केन्द्र हो। ग्रामीण रोजगार-केन्द्रों की संख्या 


बढ़ाने तथा राज्य-रोज़ग।र-निदेशालयों के संगठन को मज़बत करने का इरादा है। रोजगार- 


_ बाज़ार-सूचना-कार्यक्रम के लिए इस दिशा में एक ठोस शुरुआत कर दी गई है; यह योजना" 


सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और 50 क्षेत्रों में निजी प्रतिष्ठानों में लागू है। रोज़गार-केन्द्र> | 
_ याले सभी क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। यवक-रोजगार-सेवा, यूवक- 
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मार्गदर्शन तथा रोज़गार-केन्द्रों में पेशों के सम्बन्ध में सूचनाएं संग्रह करने और उनका 
विश्लेषण करने का कार्यक्रम भी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है । 

35. पिछले कुछ वर्षो में कतिपय उद्योगों में कम-बेशी संख्या में प्रतिष्ठानों के बन्द 
होने की घटनाएं सामने आई है । बाज़ार में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होने पर नफ़े- 
नुकसान की सीमा पर चल रहे संस्थानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बशर्तेकि उनकी स्थिति 
की रक्षा करने के लिए पहले से ही कदम न उठाए जाएं। अनेक मामलों में ऐसा हुआ है 
कि लम्बे समय तक उपेक्षा और कुप्रबन्ध का शिकार रहने के बाद वे संस्थान खत्म हो गए । 
इसके फलस्वरूप बेरोजगार होनेवाले श्रमिकों को उसी उद्योग के अन्य संस्थानों में काम 
मिलना प्रायः असम्भव हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन श्रमिकों को 
अपना रोज़गार खोने के साथ-साथ अपने बकाया वेतन से भी हाथ धोना पड़ता है। इतना 
ही नहीं, मालिकों से प्राविडेंट फ़ंड और कमचारी-राज्य-बीमा का धन भी वसूल करना मुश्किल 
हो जाता है। परिणामत: श्रमिकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । 

36. स्पष्ट है कि मानवीय पहलू को देखते हुए तथा अन्य श्रमिकों में निराशा न 
आने देने के लिए छंटनी' के कारण असहाय बन गए श्रमिकों की सहायता के लिए कुछ 
कदम उठाने आवश्यक हैँ। अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इस योजना को अंशदायी आधार 
पर सरकारी सहायता से चलाना होगा और छंटनी किए हुए श्रमिकों को सहायता तथा 
राहत देने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें और शामिल की जा सकती हैं : 

(।) उन औद्योगिक संस्थानों को फिर से सहायता देकर खड़ा किया जाए, जो 
कुछ काल के लिए झआथिक कठिनाइयों में फंस गए हैं, परन्तु वेसे सुप्रबन्ध 
और कार्यकुशलता के लिए समादृत हैं; 

(2) कुछ समय के लिए संस्थानों को अपने प्रबन्ध में लें लिया जाए; और 

(3) उचित मामलों में उन श्रमिकों को सहकारी प्रयत्नों के लिए धन की 
सहायता दी जाए, जिनके संस्थानों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया 
हो। 

इस सम्बन्ध में अविलम्ब शुरुआत करनी होगी । इसके लिए एक सीमित क्षेत्र- 
थाली योजना तैयार करने का निश्चय किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान परिस्थितियों 
में जितना व्यावहारिक होगा, उतनी सहायता की जाएगीं। यह सहायता ऋण के रूप में 
होगी, जिससे तात्कालिक कठिनाइयों का सामना किया जा सके, अन्य पेशों के लिए कर्म- 
चारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और उन स्थानों पर उनकी बदली की जा सके, जहां 
काम सुलभ हो । इस प्रयोजन से योजना में कुछ धन की व्यवस्था की गई है। 


उत्पादकता 
37. उद्योग के सामने अब श्रमिकों की निर्वाह-योग्य पारिश्रमिक रहने और 
काम करने की बेहतर स्थिति, रोज़गार के अधिकाधिक अवसर तथा पूर्ण सामाजिक 
सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने की समस्या है। परच्तु उद्योग में लगी पूंजी 
पर उचित मुनाफा मिलना तथा पर्याप्त मात्रा में पूंजी जमा होना भी आवश्यक है। श्रमिकों 
की आकांक्षाएं पूरी करने में औद्योगिक विवादों में उनकी संगठित शक्ति का प्रयोग, 
सरकारी कानून और सरकारी हस्तक्षेप अ्रधिक सहायता नहीं कर सकते। उस अर्थव्यवस्था 
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की मजबूती और गतिशीलता पर ही उनका लाभ निर्भर है; परन्तु इसका भी आधार 
उत्पादकता के स्तर में बराबर वृद्धि है। उत्पादकता में सुधार की बजाय माल की चालू 
कमी के फलस्वरूप भावों में होनेवाले तेज़ी अथवा विकास के दबाव के कारण मुनाफ़ा 
बढ़ना समृद्धि का प्रमाण नहीं है । उत्पादकता के अनेक पहलू हैं और अ्रक्सर मालिकों 
और मज़दूरों-हारा अपनाई गई एकतरफ़ा तथा कट्टर नीति के कारण उस पर बुरा प्रभाव. 
पड़ता है। हर दिशा में वैज्ञानिक आधार पर प्रयत्न किए जाने चाहिएं, क्योंकि यही उत्पादकता 
का असली आधार है । वैज्ञानिकन शब्द का अक्सर गलत शर्थ लगा कर यह समझा जाता 
है कि इससे काम का बोझ बढ़ता है और निजी मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए श्रमिकों पर 
अतिरिक्त भार डाल दिया जाता है। अनेक स्थानों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा भ्रसर 
डाले बिना और अधिक पूंजी लगाए बिना भी उत्पादकता में बहुत वृद्धि की जा सकती 
है और संस्थान का खर्चे काफ़ी कम किया जा सकता है। इस काम की अधिक ज़िम्मेदारी 
प्रबन्धकों पर है; उन्हें श्रमिक-वर्ग को बढ़िया-से-बढ़िया साज़-सामान देना चाहिए, काम 
की स्थिति और तरीके सही रखने चाहिएं, पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और समुचित 
मनोवैज्ञानिक और वेतन-वृद्धि आदि की. सुविधाएं देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए । 
अनेक प्रयोजनों से, हमें एक श्रसिक के बजाय एक-सा काम करनेवाले श्रमिकों के समूह 
को इकाई मान कर चलने में सुविधा रहेगी और प्रोत्साहन-योजना अलग-अलग श्रमिकों 
के लिए लागू करने के साथ-साथ पूरे समूह के लिए लागू करना भी अधिक आवश्यक है । 
उद्योग, श्रमिक-यूनियनों और सरकार का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि पहले से काम कर रहे 
या नए भर्ती हुए श्रमिक पर्याप्त प्रशिक्षण पाएं और कुशल कारीगर बन सके । समुचित संगठन 
से बिना अधिक खर्च बढ़ाए और उद्योग पर अनुचित बोझ डाले श्रमिक-वर्ग की अनिवाये 
आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। प्रबन्धकों को इस दिशा में अपने क्षेत्र में अधिकतम 
वेज्ञानिकन के ज़रिए मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसी सभी अनुचित प्रवृत्तियां दूर करनी 
चाहिएं, जिनके कारण श्रमिकों की योग्यता का पूरा लाभ नहीं उठाया जाता । गरीबी, 


बेरोजगारी और कम उत्पादन का यह सिलसिला तोड़ना ही होगा; परन्तु यह तभी होगा, 


जब उत्पादन की' प्रक्रिया में भाग लेनेवाले सभी पक्ष अधिक-से-अ्रधिक जिम्मेदारी लेने 
को तैयार हों । उत्पादकता में बराबर वृद्धि के बिना श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊंचा करने 
के काम में वास्तविक प्रगति नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक संकुंचित सीमा से बाहर श्रमिकों 
के वेतन में होनेवाली आम वृद्धि चीज़ों के मूल्य में होनेवाली महंगाई के कारण बेकार हो 
जाएगी। अ्रतः श्रमिकों को अपने और देश के व्यापक हित के लिए वैज्ञानिकन की प्रगति का 
विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए आग्रह करना चाहिए । 


... 38. विकास की हमारी गति और अधिक रोज़गार देने की हमारी क्षमता इस बात 
पर निर्भर करती है कि बढ़ती हुई प्रतियोगिता के बावजद हम कितना निर्यात करने में 
. समथ हूँ। यह अधिक-से-अश्रधिक उत्पादन करने तथा मालिक, श्रमिक और सम॒दाय के श्रन्य 
लोगों-ह्वारा कुछ त्याग करने से ही. सम्भव है । द 


39. श्रमिक-वर्ग की सदभावना और सहयोग के बिना महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो 
- सकते । समुचित सौहाद और श्रमिकों के हित में आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था से ही 
यह कार्य किया जा सकता है। श्रमिकों की सबसे बड़ी चिन्ता रोजगार के स्थायित्व को लेकर. 
 है। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकन के विषय में हुआ समझौता श्रमिकों को उनके वर्तेमान गे: रा 
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काम में स्थायित्व की गारंटी देता है। यदि श्रमिकों को दूसरे कामों का प्रशिक्षण देने तथा 
उनकी सहमति से उन्हें दूसरे कामों में डालने का ठोस प्रबन्ध किया जा सके, तो वैज्ञानिकन 
का क्षेत्र और भी बढ़ाया जा सकता है। श्रमिकों से इस योजना में प्रसन्नता से सहयोग देने 
की भ्राशा की जा सकती है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। राष्ट्रीय 
उत्पादकता-परिषद्‌-द्वारा आयोजित गोष्ठी में हुए निर्णयों और समझौतों से इस प्रक्रिया 
को बल मिलेगा । समझौतों में अधिक उत्पादकता के लिए सहयोग का प्राथमिक आ्राधार 
तैयार किया गया है। कार्यकुशलता और कल्याण-संहिता तैयार करने का काम अब भारतीय 
श्रम-सम्मेलन अपने ऊपर ले रहा है। प्रबन्धकों को मालिक-कर्मचारी-सम्बन्धों के महत्वपूर्ण 
पहलुओं के बारे में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा । 
व्यक्तिगत पारिश्रमिक-निर्धारण और पारिश्रमिक-उत्पादकता-सम्बन्ध के निश्चय के बारे 
में भी व्यवस्थित अध्ययन करना होगा । इस सम्बन्ध में, उद्योगान्तर्गत प्रशिक्षण-केन्द्र- 
द्वारा उद्योग के अन्तगंत प्रशिक्षण की योजना तथा प्रबन्धकीय एवं अ्धीक्षणीय कुशलता- 
सम्बन्धी अन्य तकनीकों के प्रस्तुत किए जाने, और उत्पादकता-केन्द्र-द्वारा उच्चतर उत्पादकता- 
विषयक तकनीकों के प्रशिक्षण तथा कार्य-मूल्यांकन एवं कार्य-भार-सम्बन्धी क्षेत्रीय जांच 
के फलस्वरूप प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों, दोनों की दिलचस्पी इस दिशा में बढ़ी है। इस 
क्षेत्र में होनेवाले परवर्ती कार्यो से उपयुक्त पारिश्रमिक-नीतियां तैयार करने में मदद 
मिलेगी । 


अनुसन्धान 
40. सरकार ने निम्नलिखित प्रश्नों के अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेष काये- 
क्रम अपनाए हैं। काम करने और रहन-सहन की स्थिति, पारिवारिक आय-व्यय, पारिश्रमिक- 
जांच, आय-सूचना, अनुपस्थितियों के स्वरूप, उत्पादकता, झ्रादि। तीसरी पंचवर्षीय योजना 
की अवधि में इस कार्य का और भी विस्तार होगा । 


4. सितम्बर 960 में हुए श्रम-अनुसन्धान-सम्मेलन में श्रम-सम्बन्धी मामलों 
की निर्भर-योग्य जानकारी की कमी तथा व्यवस्थित रूप से सतत और निष्पक्ष अनुसन्धान 
की आवश्यकता पर विचार किया गया था। यह तय किया गया था कि शुरू में श्रमिकों- 
सम्बन्धी अनुसन्धान का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई जाए, जिसमें 
सरकार, मालिकों और श्रमिकों के संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा इस कार्य में दिलचस्पी 
रखनेवाले अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि हों । इस समिति का काम इस क्षेत्र में कार्य करने- 
वाली संस्थाओं और उनके साधनों की जांच करना, उनकी कमियों का पता लगाना और 
उन्हें दूर करने के तरीकों की खोज करना, तरजीह देने का क्रम तय करना, तथा किस संस्था 
को अनुसन्धान की कौन-सी' योजना दी जाए, इसका निश्चय करना है, ताकि दो संस्थाएं 
एक ही काम में न लग जाएं। श्रमिकक्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देना और 
ऐसे अनुसन्धानों के परिणामों के उपयोग के तरीके सुझाना भी इस समिति का काम है । 
सरकारी क्षेत्र से बाहर श्रम-सम्बन्धी मामलों पर अनुसन्धान के लिए कुछ नई संस्थामूलक 
सुविधाएं उपलब्ध करने का इरादा है। इसे कर्मचारियों, मालिकों और भ्न्य लोगों के संगठनों 
का सहयोग तथा सहायता प्राप्त होगी । 


ग्रध्याथ 46 


सरकारी उद्योगों का संगठन 


अप्रैल 956 के ग्रौद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में, जिसमें अर्थव्यवस्था की 
प्रगति को तीब्र करने के लिए द्त उद्योगीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया 
है, नए उद्योगों की स्थापना में सरकारी क्षेत्र के मुख्य काय के महत्व को इन शाब्दों में 
प्रकट किया गया हैं : 

“सम्माजवादी ढंग के समाज की. स्थापना को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने 
तथा योजनाबद्ध और द्रत विकास की आवश्यकता के कारण यह आरावश्यक 
है कि बनियादी और नोतिमलक महत्व के सभी उद्योग अथवा ऐसे उद्योग, 
जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाश्रों के ढंग के हैं, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिएं 
ऐसे ग्रन्य उद्योग भी, जो अनिवार्य हैं तथा जिनमें इतने बड़े पैमाने पर 
पंजी-विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तेमन समय में केवल राज्य 
प्रदान कर सकता हूँ, सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिएं । 

2. ऐसे अनेक बनियादी उद्योगों को, जिनके लिए बड़े पेमाने पर पंजी-विनियोग 
की तथा विदेशी फ़र्मो या विदेशी सरकारों से व्यापक सहयोग की आवश्यकता है तथा 
जिन्हें निकट भविष्य में कोई लाभ न दिखाई देने पर भी केवल भावी सम्भावनाओं 
के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है, सामान्यतः: पूरी तरह निजी उद्योगों पर ही _ 
निर्भर रह कर प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। चंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना की शनिवायें 
आवश्यकता है तथा ये देश के वर्तमान विकास की स्थिति के अनरूप हैं, प्रतः यह आवश्यक . 
हँ कि सरकारी क्षेत्र का काय-क्षेत्र बड़ा हो। इसके साथ ही, ऐसे उद्योगों को, जहां. 
तकनीकी कारणों से यन्त्रों के विशाल होने तथा बड़ी मात्रा में पंजी के विनियोग की 
आवश्यकता है, सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित एवं संगठित करने से, ग्राथिक और झ्ौद्योगिक 
शक्ति को अनुचित रूप से निजी हाथों में एकत्र होने से भी रोका जा सकेगा। 


3. सरकारी क्षेत्र के द्ुत विकास से जनता के बचत-विनियोग को बढ़ाने में ठोस 
रूप से योग मिलेगा और परिणामत: विकास की गति भी बढ़ेगी । इस दृष्टिकोण से सरकारी 
क्षेत्र के विस्तार का मुख्य लाभ यह है कि बहुत हद तक कुशलता और आय के वितरण 
में होनेवाला सम्भावित संघर्ष समाप्त हो जाएगा । बढ़े हुए लाभ, जो निजी क्षेत्र में असमानता 
पैदा करते हैं (और सम्भवत: जिनका - प्रत्यक्षत: दुरुपयोग होता है), सरकारी क्षेत्र में सीधे 
पूंजी जुटाने में प्रयुक्त किए जा सकते हैँ। उद्योगों के कुशल संचालन से और अपने उत्पादनों 

तथा सेवाओ्नों के लिए तकंसंगत और आशिक दृष्टिकोण से दृढ़ मल्य-तीति के अ्रनुसरण के द्वारा. 
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को विनियुक्त पंजी का पर्याप्त लाभ प्राप्त होना चाहिए तथा विनियोग - 
. के लिए निश्चित साधनों को बढ़ाने के लिए अपने लाभ का पूरा हिस्सा देना चाहिए 


4. समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के उद्देश्य के लिए किए गए प्रयत्नों के . 
: प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के विविध क्रियाकलापों का व्यापक विस्तार होगा, 
_ जिसकी परिधि में खदान और निर्माण, बिजली का उत्पादन और वितरण, निर्माण, 
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परिवहन और संचार, सिचाई, बैंक और बीमा, व्यापार, सामाजिक सेवा, आदि विभिन्न 
कार्य आ जाएंगे। इन सब क्षेत्रों में विस्तृत कारंवाई का यह तकाज़ा हैँ कि उचित संगठनों 
का विकास हो तथा अपने कार्य में इन्हें जो ग्रनभव प्राप्त हो, उससे वे क्रमश: और अ्रधिक 
कुशल और कारगर हो सकें । इस अध्याय में यद्यपि आलोच्य विपय औद्योगिक संस्थान 
है, फिर भी अधिकांश विचार व्यापक क्षेत्र पर भी लागू होते हैं । 


5. पिछले कुछ वर्षो में सरकारी क्षेत्र में कई बड़े औद्योगिक संस्थान स्थापित किए 
गए है। तीसरी योजना की अवधि में कुछ और नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वस्तुत: 
प्रत्येक उत्तरवर्ती योजना में अ्धिकाधिक संख्या मेंउद्योग स्थापित होंगे। पहले नए उद्योगों 
को प्रारम्भ करते समय मुख्य विचार उत्तके लिए वित्तीय साधन जूटाने का पैदा होता था । 
ऐसे काम प्रारम्भ करने की बात होती थी, जो महत्व रखते थे। परन्तु अब इस प्रश्न 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं कि इन उद्योगों का प्रबन्ध किस प्रकार योग्य 
ढंग से किया जाए, जिससे वे और अधिक अच्छे उत्पादक बन सकें; इतना पर्याप्त 
फालतू माल तैयार कर सकें, जिसका प्रयोग भावी विस्तार के लिए किया जा सके; तथा 
सावधानीपूर्ण आयोजन, सुप्रबन्ध और मालिकों तथा श्रमिकों के अच्छे सम्बन्धों के 
बारे में आदर्श बन सकें । 

6. नई परियोजना की स्थापना के साथ ही, और वास्तव में इससे बहुत पहले ही, 
यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रभावी प्रबन्ध की ओर उचित ध्यान दिया जाए। चाहे 
परियोजना को कितना ही सोच-विचार कर और कितनी ही अच्छी तरह प्रारम्भ किया 
गया हो, अन्ततः उद्योग की सफलता या असफलता प्रबन्ध-विभाग की. क्षमता पर 
निर्भर करती है । इससे पूर्व कि प्रबन्ध की कुछ त्रुटियों का विश्लेषण किया जाए और 
ऐसे क्षेत्रों को बताने का प्रयत्न किया जाए, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, यहां संक्षेप 
में निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योगों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया जाता है । 


7. निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योग तीन प्रकार से संगठित किए गए है। इनमें से 
कुछ चित्तरंजन-इंजिन-का रखाने की तरह है, जिनका संचालन विभागीय रूप से होता है । कुछ 
को कानूनी रूप देकर निगम बनाया गया है। परन्तु अधिकांश उद्योग कम्पनी-अधिनियम 
के अधीन स्थापित ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां है, यद्यपि कभी-कभी ऐसी कम्पनियों को भी 
निगम का रूप दे दिया गया हैं। केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची अनुबन्ध 
में दी गई है, जिसमें प्रत्येक उद्योग किस,मन्त्रालय के अधीन है, उसका नाम क्‍या हैं, उसकी 
कब स्थापना हुई तथा उसकी कानूनी स्थिति क्‍या है, बताया गया है । 


8. कुछ समय पूर्व तक यह आम रिवाज था कि प्रत्येक निर्माता-इकाई को एक 
स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में स्थापित किया जाए । जहां यह अनुभव किया गया कि कुछ 
उद्योगों में एक ही क्षेत्र में काम करने के कारण या विशेष व्यावसायिक और तकनीकी 
सम्बन्ध के कारण परस्पर-सहयोग और समन्वय आवश्यक है, वहां कुछ व्यक्तियों 
को दोनों ही कम्पनियों का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न किया गया । ऐसे उद्योगों 
में, जो एक ही मन्त्रालय के अधीन है, तालमेल बिठाने में कोई कठिनाई नहीं आती, 
क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष तथा अनेक डायरेक्टर वही होते हैं। इसका कारण यह हैं कि 
श्रतेक मामलों में डायरेक्टरशिप कुछ पदेन अधिकारियों की होती हैं। 


रे 
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9. अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विशेष संगठनों की संख्या और 
विविधता में इतनी वृद्धि रोकी जानी चाहिए कि उनका प्रबन्ध ही न हो सके, तथा इन 
संगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक निश्चित नीति होनी चाहिए, जिससे प्रत्यक्षत: एक ही 
क्षेत्र में काम करनेवाले उद्योगों को निकट लाया जा सके। इससे प्रत्येक घटक इकाई 
को वे सामान्य सूविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी, जो उन्हें अपने सीमित साधनों से 
उपलब्ध नहीं हो सकती थीं, तथा सब मिला कर इससे मितव्ययिता श्र कुशलता भी 
बढ़ेगी । उदाहरण के लिए, एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ उद्योगों को एकत्र करने से 
तंथा उनके साधन-ख्रोतों को भी एक साथ भिला देने से एक पर्याप्त बड़े आकार का संगठन 
क्रम और विक्रय, दोनों ही दृष्टियों से बड़े पैमाने पर, शाखा-कार्यालयों के साथ, स्थापित 
किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान की सुविधाएं प्रदान कर सकता हैं, 
डिज़ाइन और विकास के लिए संगठन स्थापित कर सकता हूँ, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रम हाथ 
में ले सकता है और सामान्य आधार पर व्यक्तियों के चुनाव और भर्ती की उचित व्यवस्था 
कर सकता है। इसके साथ इस उद्योग-समूह के प्रत्येक उद्योग के सामने एक ही प्रकार 
की समस्याएं उत्पन्न होने के कारण उनके समाधान के लिए अनुभवों का परस्पर आदान- 
प्रदान भी बड़ा उपयोगी होगा । परन्तु एक ही कम्पनी के अधीन अनेक निर्माण-इकाइयों 
को इस प्रकार नहीं लाना चाहिए कि डायरेक्टरों के बोर्ड की ओर से अत्यधिक केन्द्रीकरण 
की स्थिति पैदा हो जाए या घटक उत्पादक इकाइयों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में हस्तक्षेप 
होने लगे, अन्यथा संस्थान का जनरल मैनेजर इस स्थिति में नहीं भ्रा सकेगा कि उद्योग 
के सुचारु और कुझल संचालन की गारंटी दे सके। 


0. इन सम्भावनाओों के प्रति जागरूकता का आभास हाल ही में स्थापित कुछ बड़ी _ 


कम्पनियों-यथा, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग-कारपो रेशन, हेवी इलेक्टकिल्स 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०, उ्वरक-निगम, राष्ट्रीय कोयला-विकास- 


निगम आदि की स्थापना से मिलता है। इनमें से प्रत्येक कम्पनी इस्पात, मशीन-निर्माण, 
रसायन, उव रक, कोयला-खनन, आदि से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों का नियन्त्रण करती हे या 
कर सकेगी । द 


4. प्रारम्भिक अवस्था में कुछ वर्ष पूर्व तक परियोजनाओं का संचालन विभागीय 
रूप से होता था । बाद में यह निश्चय किया गया कि व्यावसायिक ढंग के सरकारी 
उद्योगों को कम्पनियों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए । इस समय अधिकांश नई 
परियोजनाओं के लिए--यथा रांची-स्थित भारी मशीन-परियोजना--प्रारम्भ से ही परि- 
योजना के काम को देखने के हेतु, जिसमें निर्माण-कार्य को देखना भी शामिल है, एकक 
, केम्पती बना दी जाती हैं। इसके साथ ही वरतंमान कम्पनियों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित किया जा रहा है किवे अपने क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करें, जैसा कि 
. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दुर्गापुर में मिश्रवातु और औजारी इस्पात-संयच्त्र की और 
बोकारो में नए इस्पात-कारखाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई तथा हिन्दुस्तान मशीन-ट्ल्ज़ 
कम्पनी को एक या दो मशीनी औजार-कारखाने खोलने का काम सौंपा गया । द 


_2. अब यह आवश्यक हो गया है कि डिज़ाइन बनाने और निर्माण के लिए विशेष 
: दक्षता-प्राप्त अभिकरणों की स्थापना के प्रइन पर ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। 
. ये अभिकरण झ्ौद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बड़ी इकाइयों को हाथ में ले सकेंगे तथा 
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इन्हें वास्तविक निर्माण में जो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा, उसका उपयोग उत्तरवर्ती 
परियोजनाओ्रों के निर्माण में किया जा सकेगा । इस दिशा में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और 
सिन्द्री फ़्टिलाइजर्स लिमिटेड में डिजाइन और निर्माण-संगठन स्थापित करके शुरुआत कर 
दी गई है । 

3. बड़े उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन एक नई चुनौती है। औद्योगिक 
और व्यावसायिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए यह झावश्यक है कि कार्य-सम्बन्धी 
निर्णय शीघ्र लिए जाएं। यह आवश्यक नहीं कि ये निर्णय. सदा ठीक ही हों, क्योंकि इस 
प्रकार के अधिकांश निर्णय वापस लिए जा सकते हैँ तथा बाद में उन्हें सुधारा भी जा 
सकता है। उद्योग के प्रबन्ध-विभाग को उत्पादन-परिणाम दिखाने के लिए अधिक अ्रधिकार 
देना और संचालन में लचीलापन होना आवश्यक है। यदि किसी उद्योग में वास्तविक स्वायत्त- 
शासन नहीं है, तो उसका कारगर होना सम्भव नहीं है । 

4. उद्योगों में व्यक्ति को अधिकार न देना भी एक सामान्य त्रुटि है। जिस प्रकार 
जनरल मैनेजर को कारगर रूप से प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नही 
होते हैं, उसी प्रकार वह तथा दूसरे प्रबन्ध-अधिकारी भी' प्राय: यह त्रुटि करते हैं कि वे 
प्रबन्ध-विभाग के अपने से नीचे के उन अन्य कर्मचारियों को उचित ग्रधिका र प्रदान नहीं करते, 
जो बिना उचित अधिकार के अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते । अधिकार 
प्रदान करने की कमी सामान्यतः: कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक प्रकार से निश्चित न करने 
के कारण होती है । जब तक कोई यह नहीं जानता कि उसे क्‍या करना है तथा उसके क्‍या 
अधिकार हैं, तब तक वह विश्वास और प्रभावी ढंग से न तो काम कर सकता है और न किसी 
परिणाम के लिए उसे ज़िम्मेदार ही ठहराया जा सकता है । 


5. उंद्योगों की सफलता का एक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रबन्ध- 
विभाग में उच्च पद पर पर्याप्त संख्या में अ्रनुभवी' व्यक्ति काम कर रहे हों । पर्याप्त प्रबन्धक 
कर्मचारियों के बिना भी एक अच्छा संयन्क्र चलता दिखाई दे सकता है, और वास्तव में ग्रधिक 
खर्चीले ढंग पर चल सकता है, परन्तु यदि उनकी संख्या पर्याप्त न हो, तो उद्योग के सामने 
उत्पादन-व्यय में वृद्धि, कम उत्पादन, सामान की अ्रधिक बर्बादी, मशीन-सम्बन्धी 
और प्रक्रिया-सम्बन्धी कठिनाइयां तथा मशीनों में खराबी, आदि की समस्याएं खड़ी 
हो जाती हैं । 

6. उद्योगोंकी सफलता पर विपरीत प्रभाव डालनेवाला एक अन्य कारण 
प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों में योग्यता का अभाव है। प्रबन्ध-विभाग के पदों पर अनुभवी 
व्यक्तियों की अत्यधिक कमी होने के साथ, प्राय: जनरल मैनेजर, उत्पादन-मैनेजर, रख- 
रखाव-सुर्पारिटेंडेंट, आदि महत्वपूर्ण पदों पर भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपना कास 
ठीक प्रकार से करने के लिए न तो प्रशिक्षण ही प्राप्त होता है और न अनुभव ही । 

7. लाभ और लागत के प्रति भी जागरूकता इतनी व्यापक नहीं है, जितनी 
होनी चाहिए। प्रबन्ध-विभाग का यह लक्ष्य होना चाहिए कि आर्थिक कुशलता प्राप्त की 
जाए। इस मनोवांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए व्यय के बारे में सतकता आवश्यक 
है। खर्च के प्रति अत्यधिक सतर्क रहनेवाला मैनेजर भी खर्चे पर तब तक नियन्त्रण 
नहीं रख सकता, जब तक उसे यह न मालूम हो कि वे खर्च क्‍या है, और उसे भी खर्च 
के लेखा-परीक्षा तथा अन्य प्रबन्ध-सम्बन्धी तकनीक के बिना, जिनका प्रयोग अधिक नहीं 
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- किया जाता है, जानना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों के चुनाव में, उनके प्रशिक्षण में, उन्हें 
अधिकतम सन्‍्तोष प्रदान कर उनसे अधिकतम कार्य सम्पादत कराने में भी कुछ त्रुटियां 
रह जाती हैं । 

8. उपयुक्त कदम उठाने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है : 


सरकारी उत्तरदायित्व : सरकारी स्वामित्ववाले उद्योगों पर प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण 
' अत्यधिक महत्वपूर्ण हें। इसके साथ यह भी सामान्य रूप से मान लिया गया है कि यदि किसी 
सरकारी उद्योग का सफलतापूर्वक संचालन करना है, तो उसे सरकार और संसद से कुछ 
- सीमा तक पर्याप्त स्वायत्त-प्रधिकार मिलना चाहिए। जब सरकारी उद्योग के दिन-प्रति-दित 
के निर्णयों पर संसद्‌ में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और बहस होगी, तब मन्त्री के लिए भी यह 
आवश्यक हो जाएगा कि वह पहले से ही सब जानकारी देने और प्रत्येक निर्णय की पूर्वे- 
- स्वीकृति लेने को कहे। निरन्तर सार्वजनिक आलोचना और जांच के कारण प्रबन्ध-विभाग 
व्यावसायिक उद्योगों में दंनिक कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक निर्णय लेने में भी संकोच 
 करेंगा और इस प्रकार प्रत्यक्षतः स्वायत्तशासी उद्योग लालफीताशाही और नौकरशाही 
' के कारण पंगू हो जाएगा। इसलिए यह अनुभव किया गया हैँ कि संसद्‌ की एक समिति 
बनाई जाए, जो ऐसी जानकारी के साथ आलोचना कर सके, जिसका सरकारी उद्योग 
' पर प्रभाव पड़े। यह समिति सदा सरकारी उद्योग के कामों के बारे में जानकारी रखेगी। 
यदि समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा जाए, तो इससे एक लाभ यह होगा कि. 
: सदस्य विविध जटिल तथ्यों को समझ सकेंगे तथा एक निरन्तरता बनी रहेगी । इसका 
“एक परिणाम यह होगा कि संसद के अधिकाधिक सदस्य इस मामले में विशेष दिलचस्पी 
ले सकेंगे । चंकि संसद समिति की सतककंता से आश्वस्त होगी, इसलिए संसद के सदस्य भी 
“व्यक्तिगत रूप से सरकारी उद्योगों के समय-समय पर मल्यांकन के बारे में समिति के सदस्यों 
के निर्णयों को महत्व देंगे । 


9. डायरेक्‍्टरों के बोर्ड का स्वरूप और कार्य : बोर्ड का मुख्य कार्य उद्योग के . 
“लिए एक आम नीति तथा उद्देश्य निश्चित करना है। निर्धारित नीतियों के 
“आधार पर मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर को पूरे अधिकार होने चाहिएं तथा 
आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए वही उत्तरदायी होगा । मन्त्रालयों के सचिवों को. 
चेयरमैन या डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । प्रारम्भिक भ्रवस्थाग्रों में यह 
उपयोगी हो सकता है कि एक या दो डायरेक्टर ऐसे सरकारी अधि का (रयों में से नियुक्त 
“किए जाएं, जो सम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय में और वित्त-मन्त्रालय में परियोजना के बारे में 
' ही देखरेख करते हों । ये अधिकारी कस्पती के विधान के अ्रधीन रहते हुए अन्य डायरेक्टरों 

के समार्ने ही काम कर सकेंगे तथा कम्पनी के नियम और कानून भी उन पर उसी तरह. 

लागू होंगे। ऐसे विषयों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकार से है, वे बोर्ड को बताएंगे कि. 
“सरकार का विचार क्या है, तथा ऐसे मामले जब सरकार के पास जाएंगे, तब ये अ्रधिकारी 
: सरकार के सामने बोर्ड के विचार रख सकेंगे । 


20. मेनेजिंग डायरेक्टर और (या) चेयरमैन की नियुक्ति सरकार-द्वारा होनी... 
. चाहिए। बहुत छोटे उद्योगों को छोड़ कर इतकी नियुक्ति सारे समय के लिए होनी चाहिए। 
अन्य डायरेक्टर, कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार, सारे या आंशिक समय के लिए 

हो सकते हैं। + हे 
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2. बोर्ड की सदस्यता योग्यता, अनुभव और प्रशासन की दक्षता के आधार पर 
होगी तथा यह न केवल सरकारी उद्योग के कर्मचारियों के लिए, अपितु निजी क्षेत्र 
के व्यक्तियों के लिए भी खुली होनी चाहिए। बोर्ड का सदस्य चुन लिए जाने पर सदस्यों 
को उद्योग के हितों को अपना ही हित समझ कर काम करना चाहिए। 


22. डायरेक्टरों के बोर्ड को इस बात के पर्याप्त अधिकार होने चाहिएं कि वे 
नियुक्तियां और वेतन-मान निश्चित कर सकें। एक सरकारी उद्योग से दूसरे सरकारी 
उद्योग में कर्मचारियों का जाना रोकने के लिए, जो कि एक ही. प्रकार के पदों 
के लिए विभिन्न वेतन-मान निश्चित करने से स्वाभाविक है, यह आवश्यक है कि बोडड 
को पहले ही' सामान्य रूप से यह बता दिया जाए कि विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए बुनियादी 
वेतन-मान' क्‍या हो। फिर भी, बोर्ड को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह विशिष्ट कामों 
के लिए विशेष वेतन निश्चित कर सके। 

23. पूजीगत कामों की अनुमति देने के लिए बोड्ड के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि 
करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बड़े उद्योगों के लिए जो सीमा निर्धारित की गई थी, 
वह बाद में अत्यल्प स्वल्प सिद्ध हुई। बड़े उद्योगों के बारे में वित्तीय सीमा तुलना 
में कुछ अधिक होनी चाहिए। छोटे उद्योगों में यह सीमा कम हो सकती है । खर्च की स्वीकृति 
के लिए सरकार से लिखा-पढ़ी या अनुमति प्राप्त करने की कारंवाई कम-से-कम होनी 
चाहिए, जिससे कम्पनी की सीमा और नियमों में रहते हुए डायरेक्टरों के बोर्ड को संयन्त 
के संचालन अथवा परियोजना के निर्माण को स्वयं प्रारम्भ करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो सके । 

24. कुछ समय से ऐसा प्रयत्न रहा है कि बड़ी कम्पनियां स्थापित की जाएं, जिनके भ्रधीन 
एक ही प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों को ले आया जाए। इस प्रकार की बड़ी कम्पनियों के 
निर्माण को इसलिए वांछनीय समझा गया कि इससे घटक इकाइयों में सामान्य सुविधाएं 
प्राप्त हो सकेंगी तथा आय, मितव्ययिता और कुशलता बढ़ सकेगी । मन्त्रालय-द्वारा 
कम्पनी को व्यापक अधिकार प्रदान करने के साथ यह जरूरी है कि कम्पनी भी घटक 
इकाइयों के जनरल मैनेजरों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करे। यदि ऐसे व्यक्तियों को, 
जिन्हें उद्योग का संचालन करना हैं, श्रावश्यक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान न किए 
गए, तो अत्यधिक केन्द्रीकरण की त्रुटि बनी रहेगी और उद्योग की घटक इकाइयों के 
संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 


25. सेनेंजिंग डायरेक्टर/जनरल मेनेजर : नेतृत्व, पथ-प्रदर्शन और मुख्य संचालन-- 
शक्ति मैनेजिग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर से आनी चाहिए । उसे तकनीकी क्षमता, 
प्रशासनीय दक्षता और नेतृत्व की योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए। वह यह: 
अच्छी तरह देखने में समर्थ हो कि कहां क्‍या हो रहा है, किस विभाग में काम 
सन्‍्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है, तथा उसे इतना आवश्यक ज्ञान और अधिकार 
होना चाहिए, जिससे वह विभागीय मेनेजरों को काम ठीक करने में सहायता दे सके । 
उसे निर्धारित सामान्‍य नियमों की सीमा में रहते हुए काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए तथा परिणामों के लिए वही पूरी तरह उत्तरदायी होगा। दिन-प्रति-दिन के निर्णय 
करना उसका ही काम होना चाहिए। यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब कुशलता के हित 
में शीक्र निर्णय लिए जाते है, तब कभी-कभी भूल हो जाना अत्तिवाय है। उद्योग के संचालन" 
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में लचीलापन तभी सम्भव है, जब जनरल मैनेजर को विभिन्न व्यक्तियों के सामने विभिन्न 
अवसरों पर किसी विशेष नियम का पालन क्‍यों नहीं किया गया, आदि बातों का स्पष्टीकरण 
देने से समचित मात्रा में छट प्राप्त हो । अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाने के लिए 
जनरल मैनेजर को उद्योग का पर्याप्त लम्बे समय तक अधिकारी बने रहना चाहिए, जिससे 
उसे श्रपने उद्योग की समस्याओ्रों और सम्भावनाओं का अच्छी तरह ज्ञान हो सके । 
इसलिए नियुक्तियों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिएं । इसके साथ ही' 
उसके कार्यकाल की सुरक्षा उसके काम के परिणामों पर निर्भर करनी चाहिए | यदि 
वह सफल होता है, तो स्वभावत: वह अपने पद पर बना रहेगा तथा उसे प्रोत्साहन मिलेगा, और 
यदि वह असफल होता है, तो उसके हटा दिए जाने की आशा करनी ही चाहिए । 


26. वित्तीय परामशंदाता का कार्य : सभी कम्पनियों को जनरल मैनेजर के 
आधीन एक आन्‍्तरिक वित्तीय परामशेंदाता' रखना चाहिए । मतभेद होने की स्थिति में 
जनरल मैनेजर को वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श को ठुकरा देने का पुरा अधिकार होगा, 
परन्तु एक परम्परा के रूप में ऐसे मामले जनरल मैनेजर को बोर्ड की अगली बैठक 
में पेश करने चाहिएं । 

27. वित्तीय परामशंदाता को विशुद्ध रूप से खर्च के नियन्त्रण पर ही ध्यान देने 
के बदले वित्तीय प्रबन्ध की समस्याओं पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। इस' प्रयोजन 
के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय परामर्शंदाताओं को उद्योग में नियुक्त होने से 
पूर्व या नियुक्त हो जाने पर अभ्यास-पाठयत्रमों-द्वारा वित्तीय सिद्धान्तों और व्यवहार के 
बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। यह विशेष रूप से उन वित्तीय परामर्शदाताश्रों 
“के लिए आवश्यक हु, जो इस प्रयोजन के लिए अभी उपलब्ध स्रोतों से नियक्त किए 
जाते हैं । द हक 
28. सहायक प्रबन्ध-व्यवस्था : जनरल मैनेजर के पास सहायक प्रबन्ध-कर्मचारी 
पर्याप्त संख्या में होने चाहिएं, जो समुचित नियन्त्रण, अ्धीक्षण, निरदेशन तथा अन्य कर्मचारियों 
'के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके । ऐसे कर्मचारियों का चुनाव तथा नियक्ति बोर्ड की 
अनुमति से जनरल मैनेजर करेगा, तथा ये कर्मचारी जनरल मैनेजर या उसके द्वारा अधिकृत 
किसी व्यक्ति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे । जनरल मैनेजर उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान 
करे तथा कार्य के सम्पादन का दायित्व उन्हीं पर हो। द 


29. प्रबन्धक-वर्ग का निर्माण : उद्योग का कुशल संचालन दो मुख्य बातों पर, 
जिनका सम्बन्ध कर्मेचारी-वर्ग की व्यवस्था से है, निर्भर करता है । ये हैं, संगठन में उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षण और कमचारी-वर्ग का इस रूप में विकास कि अन्ततः मुख्य 
पदों पर नियुक्ति के लिए वह दूसरी पंक्ति के रूप में काम कर सके । मुख्य पदों के लिए प्रबन्ध- 
. विभाग के कर्मचारी केवल तकनीकी रूप से ही योग्य न हों, अपितु सारे संयन्त्र के 
बारे में ही उनकी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। ऐसा किस प्रकार हो, यह प्रत्येक उद्योग 
की भ्रपनी विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। उद्योग इसके लिए विद्येष पाठ्यक्रम प्रारम्भ 
कर सकते हैं या अन्य ऐसे क्रियात्मक कदम उठा सकते हैं, जिनमें चुने हुए व्यक्तियों को. 
. उपयुक्त प्रबन्ध-सम्बन्धी पदों पर काम करने का भ्रवसर देना भी शामिलहै। 
.. 30. श्रग्मिम श्रायोजन : आयोजन, जिसमें पहले से यह निश्चय होता है कि क्‍या. 
. किया जाना है, उद्योग की सफलता के लिए पहली शते है। यह संगठन तथा साधनों को इकठठा 


] 
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करने, और निदेशन तथा नियन्त्रण को एक झ्राधार प्रदान करती है । योग्य मैनेजर वह है, 
जो विस्तृत आयोजन के आधार पर विश्वास के साथ यह कह सके कि वह अगले मास 
और वर्ष की भ्रवधि में किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, उसे किस योग्यता के कितने कर्म- 
चारियों की ग्रावश्यकता है, तथा उन पर कितना व्यय आएगाश उसे कौन-कौन-सा सामान 
कितनी मात्रा में चाहिए और; माल कितना रद्दी जाएगा। इसी प्रकार स्पष्ट रूप से उसे यह 
भी बता सकना चाहिए कि अपने संचालन के विभिन्न चरणों में उपलब्धियों के बारे में उसकी 
क्या योजनाएं है । 


34. उद्योग के लिए बनाई गई योजनाएं व्यवस्थित और महत्व के क्रम से होनी 
चाहिएं । उत्तरवर्ती विस्तृत योजनाओं की श्ंखला जिसमें से प्रत्येक एक बड़ी योजना 
के अंग-रूप में उसकी पूरतति के लिए हो, एक सामान्य स्वीकृत उद्देश्य है। इसी प्रकार, कई 
बड़ी योजनाएं लम्बे समय के लिए, लगभग 5 वर्ष के लिए, होनी चाहिएं तथा प्रत्येक घटक 
विभागों के लिए वाषिक कार्य की योजनाएं, बजट और दैनिक विस्तृत कार्यक्रम बनाया 
जाना चाहिए । 


32. यदि पहले से ही ख्चे, संचालन और पूंजी-सम्बन्धी बजट बना लिया जाए तो 
सम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय को बार-बार प्रत्येक बात के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं 
होगी, उद्योग की स्वायत्तता सुदृढ़ होगी और उसके काम में लचीलापन बना रह सकेगा । 
इसलिए प्रत्येक उद्योग को अपने हित में इस प्रकार की पूर्ण सज्जा के लिए झ्रावश्यक 
व्यवस्था करनी चाहिए । 


33. पहले से ही आयोजन करने का एक लाभ यह है कि यह देखा जा सकता है कि 
उसका प्रत्येक भाग दूसरे से मेल खाए और सब भाग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हों । 
सावधानीपूर्वक और वास्तविक पूर्व-प्रायोजन से जब किसी बाधा या त्रुटि का पता 
लगता है, तो उसके निवारण के लिए उसके होने से बहुत पहले ही कार्रवाई की जा सकती 
है । यदि पहले से ही त्रुटि को सूधारने के लिए कार्रवाई न की गई, तो भारी व्ययसाध्य 
मशीनी गड़बड़ी को रोकना असम्भव हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि ख़राबियों के 
बहुत बढ़ जाने पर उनको सुधारने की तुलना में यदि शुरू में ही उनको सुधारा जाए, तो 
बहुत आसानी रहती है। इस प्रकार, यदि निरोधक रख-रखाव-व्यवस्था को क्रमबद्ध 
रूप से किया जाए, तो खर्चीली मरम्मतों, मशीनों की अदला-बदली या संयन्त्र को कुछ समय 
के लिए बन्द करने-जैसी नौबतों से बचा जा सकता है। विस्तृत योजना होने से अधिक 
कुशल तरीके और प्रक्रियाएं विकसित करने को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलती है तथा 
अधिकार प्रदान करने और उत्तरदायित्व सौंपने में सुविधा होती है। 


34. कुछ विशिष्ट बड़े और कुछ उनसे छोटे उद्देश्यों को निर्धारित करना आयोजन 
की सारी प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है । अधिक विस्तृत योजना के सम्भावित परिणामों 
की अभिव्यक्ति के लिए यह आवध्यक है कि काम के विविध मानदंडों और रूपों को 
निर्धारित किया जाए। इनमें कच्चे माल, बिजली और इंधन के प्रयोग, श्रमिकों की 
संख्या, सामान्य खर्चे, मात्रा और किस्म, दोनों के ही बारे में उत्पादन के लक्ष्य, प्रशिक्षण 
के कार्य, आदि भी शामिल होने चाहिएं । इस सम्बन्ध में देश और विदेशों के इसी प्रकार 
के संयन्त्रों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े बड़े उपयोगी हो सकते है । इस दृष्टिकोण से यदि 
उद्योग का संचालन-बजट सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए, तो एक लक्ष्य सामने रहता है, 
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जिसकी पूर्ति के लिए सभी अन्य क्रियाकलाप किए जा सकेंगे। इस प्रकार के कदम उठने 
से अन्य अनेक लाभ भी होंगे। इससे सोद्देश्य और समच्वित आयोजन में बड़ी आसानी 
' हो जाती है, इससे अधिकारियों और काम करनेवालों को श्रावश्यक बातों पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करने में सहायता मिलती है तथा उद्योग को निरुत्पादक कार्यों से दूर रखने के लिए 
'एक सतत सतकंता की प्रेरणा मिलती है | श्रायोजन के लिए उपयोगी संचालन-सम्बन्धी आंकड़ों 
के संग्रह और मानदंडों के ।नर्धारण से भविष्य में अधिक वास्तविक कार्यक्रम बनाने के लिए 
' एक आधार प्राप्त होता है, और सर्वाधिक महत्व की बात, जो प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए 
' अनिवाय शर्ते है, विशिष्ट उद्देश्यों और उनके स्वरूप को निश्चित करना है। इसका अभिप्राय 
“योजना के अनुसार परिणाम प्राप्त करता हैँ। यदि अनुमानों का कोई मूल्य हैँ, तो मानदंडों 
: और उनके स्वरूप का निर्धारण भी महत्वपूर्ण हैं । इसके साथ ही, व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी 
' सोहेब्य बनाने के लिए स्पष्ट रूप से लक्ष्यों श्र मानदंडों को मान्यता देना तथा उन्हें 
' स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। 


35. प्रेरक तत्व : ऐसे उद्योग में, जहां कार्यं-सम्पादन का वास्तविक मानदंड निश्चित 
किया गया है, अश्रधिक वेतन के लिए प्रेरक व्यवस्थाएं करता बड़ा सुगम है। ये श्रमिकों 
की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने, खर्चों को कम करने और किस्म में सूधार करने के 
लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मोटे तौर पर, इन व्यवस्थाशञ्रों को तीन श्रेणियों में विभा- 
जित किया जा सकता है : (१) काम के आधार पर वेतन-निर्धारण, (2) एक स्वीकृत 
उत्पादन के लिए निश्चित वेतन और उससे अधिक उत्पादन करने पर उसके लिए सानु- 
पातिक वेतन, (3) कर्मचारियों के ऐसे समूह के उत्पादन पर बोनस देना, जिनका अलग- 
अलग मूल वेतन है। किस उद्योग के लिए इनमें से कौन-सी व्यवस्था उपयोगी है, यह 
उसकी स्थिति पर निर्भर करता है तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही इनमें से किसी _ 
एक को अपनाना चाहिए। संक्षेप में, असल बात यह है कि कर्मचारियों और उद्योग, दोनों 
के समान हित के लिए यह ज़रूरी है कि. यथासम्भव प्रेरक वेतन-व्यवस्था लागू की 
जाए । द कक 
36. अ्नुसन्धान-विभाग : सरकारी उद्योगों में यह आवश्यक है कि अनुसन्धान 
और विकास-विभागों में अच्छे और पर्याप्त कर्मचारी हों | इन कर्मचारियों को वैज्ञानिक 
अध्ययन के द्वारा उत्पादन की किस्म और संचालन-सम्बन्धी तथा तकनीकी कुशलता बढ़ाने _ 
के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार के विभागों की स्थापना की सिफारिशों 
'को अविलम्ब मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। नई खोजों और नए विचारों के लिए उपयुक्त 
पुरस्कार दिया जाना चाहिए और प्रचार किया जाना चाहिए । विभिन्न सरकारी उद्योगों 
में तकनीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी अनुभवों का समय-समय पर आदान-प्रदान होते रहना 
चाहिए, जिससे सामान्य अनुभवों से सभी को लाभ हो सके । इस सम्बन्ध में दूसरे उद्योगों 
का निरीक्षण बड़ा उपयोगी होगा। 


37. कमचारियों के सम्बन्ध : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का यह विशेष उत्तर- 
दायित्व हैं कि वे ऐसी श्रम-नीतियां अपनाएं, जो उचित खर्च पर योग्य श्रमिक प्राप्त 
करने और उन्हें रखने में सहायता कर सकें । इसके लिए प्रेरणादायक वेतन-नीति, कर्मचारियों 
का संववधानीपूर्ण चुनाव, सभी स्तरों के कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए संगठित _ 
 अशिक्षण, योग्यता में वृद्धि के साथ कर्मचारियों को ऊंचे पद पर पहुंचने का अ्रवसर, उद्योग _ 
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के सचालन में सुधार के लिए कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए तक्रिय प्रोत्साहन, उपयोगी 
विचारों के लिए उचित पुरस्कार, छोटी समस्याएं उम्र रूप धारण करे, इससे पूर्वे ही उनको हल 
करने के लिए शिकायत-प्रक्रिया अपनाना तथा कर्मचारियों के प्रति ऐसी मनोवृत्ति रखना 
ग्रावश्यक है, जिससे उन्हे अधिक उत्पादन करने और स्वतः पहल के लिए प्रोत्साहन मिल 
और उनमें सन्‍्तोष पैदा हो, उद्योग में भागीदार होने की तथा उसके प्रति वफादारी की 
भावना पैदा हो और उद्योग की उपलब्धियों पर उन्हें गौरव का अनुभव हो । 


38. श्रधिशेष और उसका उपयोग : जब कोई उद्योग कुशलतापूर्वक संचालित 
होता है और अपने उत्पादन तथा सेवा के लिए उचित मूल्य-नीति अ्पनाता है, तो अनिवायेत: 
उसके संचालन का परिणाम अधिक अर्जेन और फालतू उत्पादन के रूप में होगा । विकास- 
शील अर्थव्यवस्था में दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है तथा जिस उद्योग के ये फ़ालत्‌ उत्पादन 
है, उसके विकास में या अर्थव्यवस्था में अन्यत्र वित्तीय विनियोग के लिए बड़े सुविधाजनक 
स्रोत है । इसलिए सरकारी उद्योगों का यह अनिवार्य कतंव्य है कि वे कुलशतापूर्बक उत्पादन 
करें और फालतू बचे माल को एकत्र करें, तथा इससे होनेवाली प्राप्ति को पुनः उद्योग 
के और अधिक विकास में लगाएं | 


39. उद्योग के लिए इतना ही पर्याप्त नही है कि वह कुशलतापूर्वक चले तथा उसे जो 
कार्य दिया गया है, उसका सम्पादन सनन्‍्तोषजनक ढंग से करे। परन्तु उसे निरन्तर अपने 
कार्य को बढ़ाने और उसका विकास और विस्तार करने के लिए योजना बनाने के क्षेत्र मे पहल 
करने का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सरकारी उद्योग के प्रबन्धकों को केवल सरका र-द्वारा 
स्वीकृत काम को अंजाम देना ही पर्याप्त नही है, अपितु वे उद्योग के और अधिक विकास 
की योजना बनाने के लिए तथा आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए निकट से सम्बद्ध 
हों तथा इनके लिए बहुत उत्तरदायी भी हों। 


40. यहां जिस प्रकार संक्षेप में समीक्षा की गई है, उसमे अनेक त्रुटियां रह 
जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य प्रत्येक उद्योग के लिए संचालन-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव 
देना नहीं, परन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना हैं, जिन पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योगों ने पहले ही इस प्रकार कौ 
नीतियों तथा प्रबन्ध-तकनीकों को भ्रपता लिया है, जिससे वे अल्प समय में ही प्रपेक्षया 
उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो गए है। सरकारी उद्योगों का कार्य इस 
बात को देखते हुए कि वे तुलनात्मक दृष्टि से हाल ही में प्रारम्भ किए गए है, बड़ा 
सराहनीय है । प्रबन्ध की जिन त्रुटियों की ओर ध्यान खीचा गया है, वे सभी उद्योगों में, चाहे 
सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, आम बात है। निरन्तर उन्नति के लिए सतत. 
प्रयत्व सभी का सामान्य लक्ष्य होना चाहिए । 
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+ विभागीम उद्योग 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 


अनुबन्ध 


निर्माण एवं खान-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के बड़े उद्योगों की सूची 


(जिनकी अधिक्ृत पूंजी 50 लाख रु० या इससे अ्रधिक है ) 





सन्त्रालय/उद्योग 





वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय 


. इंडियन ड्रग एंड फामस्यूटिकल्स लि० 
. हैवी इलेक्टिकल्स लि० 


हैवी इंजीनियरिंग कारपो रेशन लि० 


. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० 

. हिन्दुस्तान केबल्स लि० 

. हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि० 

. हिन्दुस्तान मशीन-दूल्ज लि० 

« हिन्दुस्तान ग्रार्गेनिक केमिकल्स लि० 

. हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लि० 

. नाहन फाउंड्रीलि० 

हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फ्टिलाइज़र्स लि० 
. नेशनल इस्स्ट्र मेंट्स लि० 


नेशनल न्यज़प्रिट एंड पेपर मिल्स लि० 

सिन्दरी फ़टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लि० 

प्राग ट्ल्स कारपोरेशन लि० 

हिन्दुस्तान फ़ोटो फ़िर्म्स मैनुफ़ैक्च रिंग कम्पनी लि० 
प्रतिरक्षा-मन्तालय _ 

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० 

प्रोटोटाइप मशीन ट्ल्ज़ फैक्टरीए 

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० 
परमाणु-शकवि्ति-विभाग 


. इंडियन रेयर ग्रथ्स लि० 


वित्त-मन्त्रालय 


सिल्वर रिफ्रायनरी कलकत्ताए 


रलवे-मन्त्रालय 


: चित्तरंजन-लोकोमोटिव-वर्क्स | 


इंट्रेमल कोच फैक्टरी] 

इस्पात, खान और इंधन-मन्त्रालय 

हिन्दुस्तान स्टील लि० 

इंडियन रिफ्ायनरीज़्ञ लि० 

नेशनल कोल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० 


3अफनरनिनजनननीनननय तन नम मन ++ ५०० <-० 


"जन “लत ७ पंलततक्‍न्‍नकत,. लक ५५४५० ४ आरा +-(तैनत 4५३3 नभरलवन्‍कक-छ की ५५३४० कन कप ९५॥ ०-५० 0७९७+ +- फट: ९ आशकमल ५8 .४७७१५१न+ 


0000 340५6 तक ०4७० ३० (0४५ ४:४४ ७१७०४उनास्‍+७कापमनअक ५४७०० ५+००१५०का 
(8-+सद 70७6 43) बाप #%0 ३ पेन 


किस वर्ष में स्थापित 


(30823 ३७३२०३७॥ /-अके+8 ३० +क-कबकअका रन कर तितयर १3 402० क७4९ ९० कन ता ७५० नि मर 


/कतत॥ १२" वपं8३४७७/+१०७७४;५॥/३४०५५७००३ ३७७४, हि 





96] 
956 
958 
954 


१952. 


954. 
953 
960 
958 
952 
956. 
957 


947 
| 395] 
]943 
.१3960 


954 


953 
940 


950 


948 
१952 


95 3. 


4958 


4956 


सरकारी' उद्योगों का संगठन' 


अनुबन्ध (जारी ) 
मन्त्रालय/उद्योग 
27. नेशनल मिनरल डेवलेपमेट कारपोरेशन लि० 
28. नइवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० 
29. सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० 
30. आयल एड नेचुरल गैस कमीशन_ 
परिवहन और संचार-मन्त्रालय 
37. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० 
32. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० 
33. हिन्दुस्तान टेलीपिटर्स लि० 
निर्माण, आवास और सम्भरण-मन्त्रालय 
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इनके अतिरिक्त श्रन्य कम्पनियां कम्पनी-अधिनियम के श्रधीन पंजीबद्ध हैं । 


अध्याय 7 


प्रशासन और योजना की कार्यान्विति 


() 


प्रशासकीय समस्याएं 


पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रयत्न किया गया है, 

तीसरी योजना में उससे कहीं भ्रधिक प्रयत्न करने का विचार है । अगले पांच वर्षों में राष्ट्र ने 
जो काम पूरे करने का संकल्प किया है, उनके क्षेत्र और विस्तार का अन्दाज़ा योजना के उद्देश्यों. 
और लक्ष्यों को पढ़ कर नहीं लगाया जा सकता। अन्तत: योजना इस विश्वास पर आधारित है 
कि जितने प्रयत्न की जरूरत है, उतना प्रयत्न लोग करेंगे और मनुष्य की शक्ति-द्वारा जितना 
सम्भव हो सकता है, उतना प्रयत्न राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर योजना की कुशल कार्या- 
न्विति के लिए किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं जिन बातों को स्वीकार करके चलती हैं 
उनमें यह सबसे महत्त्वपूर्ण तो है ही, सबसे मुश्किल भी है। योजना के झआ्थिक लक्ष्य अपने-ग्राप 
में बहुत महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ भावी विकास की नींव-सदृश भी हैं । फिर भी, योजना 
में जो चुनौती निहित है, उसका वे केवल एक पहल हैं। मिसाल के तौर पर, यह आशा की जाती' 
है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो-जो भौतिक कार्यक्रम स्वीकार किए गए हैं, उन सबको 
पूरा करते का काम बचत से प्राप्त रकमों से ही हो सकता है, बशतें कि उचित परिस्थितियां 
मिलें | जनसंख्या में दो प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक वृद्धि को देखते हुए यह आशा करना... 
कि श्रमिकों की संख्या में जितनी वृद्धि होगी, कम-से-कम उतने लोगों के लिए काम की _ 
व्यवस्था कर ही दी जाएगी, इस बात पर ही निर्भर नहीं करता कि सभी कार्यक्रमों को कुशलता 
के साथ लागू किया जाए, बल्कि उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि उपलब्ध जनशक्ति-विषयक 
साधनों का राष्ट्र-भर में पूरा-पूरा उपयोग किया जाए । योजना के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों की 
“खास कर इन उद्देश्यों की कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों, सबकी मूल 
आवश्यकताएं पूरी हों, आय और सम्पत्ति की विषमता घठे और आशिक शक्ति का वितरण 
अधिक सम हो---प्राप्ति अनेक व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की कार्यान्विति पर निर्भर करती 
है । 

2, योजना की कार्यान्विति कई स्तरों पर होनी है--यथा, राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड' 
और गांव के स्तरों पर। निर्धारित कार्यों के सम्बन्ध में हर स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के 
बीच सहयोग होना ज़रूरी है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों गौर उनकी 
पूर्ति के साधनों को समझें । संघीय आधार पर आयोजित एक विशाल और विविधतापूर्ण 
व्यवस्था में बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके विभिन्न स्तरों में और एक ही 
स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में पारस्परिक सम्पर्क के कारगर तरीके मौजूद हों । योजना के कई 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्विति की जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर होती है, जो बड़ी-बड़ी 
. योजनाओं का कार्यभार वहन करते हैं। ज्यों-ज्यों अ्र्थ-व्यवस्था विकसित होती है, त्यों-त्यों 
. ऐसी योजनाश्रों की ज़िम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। इसके फलस्वरूप संगठन की बहुत-सी 

. नई समस्याओ्रों को सूलझाना आवश्यक होता है । एक विकासशील भ्र्थ-व्यवस्था में बढ़ते हए. 
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सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के--जो अंशतः व्यवस्थित और अधिकांशत: श्रव्यवस्थित 
होता है --साथ-साथ काम करने के फलस्वरूप भी कठिन प्रशासकीय समस्याएं पैदा हो 
जाती हैं । 

3. गत दशक में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं और उसे अ्रपने-आपको 
नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालना पड़ा है। नई-नई बातें शुरू हुई हैं और नई संस्थाओं की 
स्थापना हुई है, हालांकि उनमें से बहुतों का अभी एक-दूसरे से और सम्पूर्ण व्यवस्था से 
समन्वय स्थापित होना बाकी है। विकास की गति और सरकार की ज़िम्मेदारी के क्षेत्र के 
बढ़ने के साथ-साथ प्रशासकीय कार्य का परिमाण और उसकी उलझनें भी बढ़ गई हैं । प्रदास- 
कीय व्यवस्था पर ज़्यादा जोर पड़ा है और उसमें कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई है कि 
जो काम करनेवाले हैँ, उनकी न तो संख्या पर्याप्त है और न योग्यता ही । प्रशासन पर 
विकास-योजनाएं पूरी करने का भार बहुत है; तीसरी योजना में वह कई गुना और बढ़ जाएगा 
और जन-सम्पर्क की नई-नई समस्याएं भी निरचय ही सामने आएंगी । इधर प्रशासन के 
कुछ पहलुभों ने विद्येष ध्यान आक्ृष्ट किया है। इनमें ये भी शामिल हँ---कई क्षेत्रों में काम 
की धीमी गति, आयोजन में निहित समस्याएं, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और 
परिचालन---खास तौर से लागत में विशेष वृद्धि और निर्धारित समय का पालन न होना--- 
काफी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित करने तथा आवश्यक योग्यता और अनुभववाले 
कर्मचारी जुटाने की कठिनाइयां, अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरे-पूरे समन्वय की 
स्थापना, और सबसे अधिक महत्त्व की बात--समाज का सहयोग और व्यापक सहायता प्राप्त 
करना । तीसरी योजना का विस्तार कहीं अधिक है; अ्रतः ये समस्याएं और गम्भीर रूप धारण 
करेंगी तथा इनका जल्दी-से-जल्दी निराकरण करना अनिवार्य हो जाएगा। ग्राम तौर पर 
अरब यह महसूस किया जा रहा है कि तीसरी योजना से जो भी लाभ हो सकते हैं, वे इस बात पर 
निर्भर करते हैं--खास कर प्रारम्भिक स्तरों पर---कि समस्याएं किस प्रकार सुलझाई जाती 
हैं । प्रशासकीय व्यवस्था पर जैसे-जैसे बोझ बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका विस्तार भी होता है 
और ज्यों-ज्यों उसका विस्तार होता है, त्यो-त्यों उसकी गति धीमी पड़ती जाती है । इससे 
काम में देरी होती है और हर स्तर पर काम पर बुरा असर पड़ता है और प्रत्याशित उत्पादन 
में भी विलम्ब हो जाता है। अगर चालू कामों की सिर्फ आलोचना ही की जाए तो नए 
कामों को पूरा करना बहुत मुहिकल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह ज़रूरी*है कि 
कार्य-पद्धति और दृष्टिकोण में ग्रामूल परिवर्तन किए जाएं तथा मौजूदा तरीकों और रवैयों की 
फिर से जांच की जाए। 


(2) 
प्रशासन-क्शलता और उनके मानदंड 
4. विकास-प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं । फिर भी, 
सुधार की कुछ सामान्य दिशाएं हैं, जिनका उपयोग प्रशासन के हर अंग में किया जा सकता है 
और दूसरी योजना के अनन्तर प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इन पर विशेष बल दिया जाना 
चाहिए । मुख्य उद्देश्य अनिवार्यतः यह होना चाहिए कि कार्यान्विति अधिक कुशलता 
के साथ-साथ अधिक तेजी से भी हो । प्रशासकीय कुशलता बढ़ाने की प्रक्रिया का कोई अन्त 
नहीं है; कार्य-अ्ध्ययन के माध्यम से और कार्यालय-प्रशासन की उन्नत पद्धतियों तथा अन्य 
उपायों के द्वारा धीरे-धीरे बेहतर तरीके लागू करना जरूरी है। केन्द्र और राज्यों, दोनों में 
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व्यवस्था और कार्य-पद्धतियों पर भ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है, प्रेरणाएं बढ़ाने और काम का _ 
मूल्य आंकने का भी उचित रु्याल रखा जा रहा है। अलग-अलग प्रक्रियाओं के सम्पादन की 

. कुशलता और कार्यान्विति की गति कुछ हद तक एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। फिर भी, विकास के _ 
सन्दर्भ में, शायद कार्यान्विति की गति संगठन-सम्बन्धी अधिक मुशिकिल समस्याएं उपस्थित 
करती है, विशेषकर जब व्यवस्था बड़ी और जटिल होती है तथा उसकी ज़िम्मेदारी बहुत-सारे 
लोगों में बंटी होती है। राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर जिस तरीके से यह समस्या खड़ी होती 
है, उसमें कुछ एकरूपता होती है, परन्तु काम की विशालता में अन्तर होने के कारण 
. स्पष्ट मात्रा-भेंद अनिवार्य हो जाता है । इस विषय का जितना अध्ययन किया गया है और 
इस पर जितना विचार किया गया है, उसके आधार पर नीचे इस बात की चर्चा की जाएगी 
कि कार्यान्विति की गति बढ़ाने के लिए किन-किन विशाओं में काम करना ज़रूरी है । यह ठीक 
है कि संगठन और कार्यविधि में परिवर्तन करके कुछ ह॒द तक काम की गति बढ़ाई जा सकती _ 
है भ्रौर विलम्ब के कारणों को दूर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इस बात की भी 
बहुत ज़रूरत है कि कमचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और काम का लेखा-जोखा करने तथा 
उसकी जांच करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। परन्तु इसके साथ ही, जब तक प्रशासन 
की क्रियाशीलता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इन उपायों से भी पर्याप्त 
फल प्राप्त नहीं हो सकेगा । द 


5. किसी भी कार्यक्रम या परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले इस बात की 
ज़रूरत होती है कि सम्बद्ध अभिकरण का और अभिकरण में विशिष्ट व्यक्तियों का दायित्व... 
स्थिर कर दिया जाए। नियत सीमाओं के भीतर प्रत्येक-व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी जानी 
चाहिए और इसके साथ ही उसे उचित मात्रा में सहयोग और विश्वास भी मिलना चाहिए। 
अगर वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभा सके, तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति 
को नियुक्त करना चाहिए । लेकिन जब तक वह अपने नियत पद पर काम कर रहा है, तब तक. 
उसे उसके पूरे दायित्व स्वीकार करने चाहिए; इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि उसे ऐसी 
स्थिति में रखा जाए कि वह अपना दायित्व कारगर तरीके से निभा सके। इस तरह दायि- 
त्व का निश्चय हो जाने के बाद उसे इस बात की छट देनी चाहिए कि जिस प्रकार के सलाह- 
मशविरे की आवश्यकता पड़े, वह ले सके; लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि ये स्वयं प्रबन्ध की प्रक्रिया के अनिवार्य अंग न बन जाएं । प्रशासन की वर्तमान पद्धति _ 
यह है कि अन्य अधिकारियों से सिर्फ बड़े-बड़े मामलों पर सलाह नहीं ली जाती, बल्कि अ्रक्सर 
ली जाती है और बारीकियों और ब्यौरों पर अधिक विचार किया जाता है । नतीजा यह होता 
है कि प्रभावशाली ढंग से और शीघ्र काम नहीं हो पाता । वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग इस _ 
समस्या का एक पहलू है। जाहिर है, यहां सवाल यह है कि प्रशासकीय विभागों के अध्यक्षों 
को व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाएं और वित्त-विभाग वार्षिक बजट तैयार होने से . 
पहले अपनी मख्य जांच-पड़ताल करे। रा 


6. जैसा कि पहली और दूसरी, दोनों योजनाञ्रों में बताया जा चुका है, केन्द्रीय मन्त्रालयों 
की भश्रौर शायद राज्यों में सचिवालय-विभागों की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौलिक काम की ज़िम्मे- 
. दारी लेने की ओर रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रबन्ध-विभागों में अपनी ओर से कोई 
. काम उठाने की प्रवृत्ति घट गई है और उनकी स्वतन्त्र काम करने की क्षमता कम हो गई है। 
. मन्त्रालयों और सचिवालय-विभागों का सरोकार तो मुख्यतः: नीति-सस्बन्धी मामलों, 
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सामान्य निरीक्षण और मानदंडों के परिपालन से होना चाहिए । प्रबन्ध-कार्य तो उन विभागों 
तथा अधिकारियों पर छोड़ दिए जाने चाहिए, जो विशेष कर इसी के लिए बनाए गए 
हों। ह 

7. किसी पर विशेष ज़िम्मेदारी डालने और उसे पूरा करने के लिए साधन जुटाने 
की एक आवश्यक शर्ते यह है कि सफलता या असफलता का निरचय परिणामों के आधार पर 
किया जाए। यह तभी सम्भव है, जब आयोजन के दौरान यह स्पष्ट कर देने की सावधानी 
बरती जाए कि क्या-क्या काम शुरू किए जाने हैं, किन-किन साधनों का उपयोग किया जाना है 
तथा विभिन्न सम्बद्ध अभिकरणों और व्यक्तियों के दायित्व क्या-क्या हैं । इसके साथ ही यह 
भी स्पष्ट कर दिया जाए कि विभिन्न कार्यों का समय-क्रम क्या होगा और उनमें कैसे एक 
के बाद एक बड़ी योजनाएं बनती चली जाएंगी। ये शर्तें प्रशासन के कई अंगों पर लागू होती 
हैं, विशेषकर बड़ी परियोजनाओं पर । 


8. विकास की किसी भी योजना में लक्ष्य स्थिर करना और आगे चल कर उनकी पूर्ति 
को आंकना स्वभावतः शामिल होते हैं। लक्ष्य प्रगति के अच्छे सूचक हो सकते हैं और 
अधिक केन्द्रित प्रयत्नों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जिन 
नीतियों और विद्येष उपायों की आवश्यकता होती है, उनका तथा उनके अनवरत परिपालन 
का भी महत्त्व कम नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें उत्पादन या क्षमता के अन्तिम आंकड़ों के 
रूप में लक्ष्यों की उपेक्षा कर जाना ही कुल मिला कर बेहतर होता है, क्योंकि या तो उनमें अनु- 
मान लगाने के तरीके दोषपूर्ण होते हैं, या फिर उनके बारे में जो धारणा बनाई जाती है, 
वही गलत होती है। फिर भी, जहां लक्ष्य का नि३चय सार्थक हो, वहां उसके लिए जो भी 
अभिकरण ज़िम्मेदार हो, उसे पूरी सावधानी से अध्ययत करने के बाद उसका निरचय करना 
चाहिए और समय-सूची तथा कार्यान्विति की ज़िम्मेवारी की दृष्टि से उसे छोटी-छोटी 
इकाइयों सें बांट लेना चाहिए । पंचवर्षीय लक्ष्यों को भी अनुभव के प्रकाश में हर वर्ष फिर से 
आंका जाना चाहिए और भविष्य की सम्भावित प्रवृत्तियों के बारे में फिर से विचार किया 
जाना चाहिए । 


9. कभी-कभी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि प्रशासन की वर्तेमान 
प्रणाली में प्रेरणाओंं को उचित महत्त्व नहीं दिया जाता । यह स्पष्ट है कि प्रेरणाओं से, चाहे 
थे किसी व्यक्ति के लिए हों या समूह के निमित्त, मनोबल का निर्माण करने में सहायता मिलती 
है। प्रेरणाओं की कोई योजना तैयार करने के लिए पहले ज़रूरत इस बात की है कि किसी 
कारगर तरीके से काम के मानदंड निश्चित कर दिए जाएं । किसी खास क्षेत्र में प्रेरणात्रों 
की कोई योजना किन दिशाओं में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इसका अध्ययन किए जाने 
की आवश्यकता है । मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रौद्योगिक 
श्रतिष्ठानों में प्रेरणा-योजनाओं से बहुत सहायता मिले, बशतें कि उनके उद्देश्य इस प्रकार 
के हों : 

(क) निर्माण की लागत में कमी; 

(ख) विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी ; 

(ग) रख-रखाव के तरीकों में सुधार; 

(घ) स्थानापन्न वस्तुओं और उप-उत्पादनों का प्रयोग; तथा 

(डः) कार्य-प्रणाली का सरलीकरण । 
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भौतिक प्रेरणाश्रों का निस्सन्देह महत्त्व है, परन्तु इसके साथ ही भौतिकेतर प्रेरणाश्रों 
के विकास के लिए भी अ्धिकाधिक क्षेत्र होना चाहिए---विशेषकर काम की तारीफ के विभिन्न 
रूप और महत्त्व की स्वीकृति, एक संयुक्त प्रयत्न में साझेदारी की भावना तथा परस्पर- 
सम्मान और मैत्री की भावना पर आधारित मानवीय सम्बन्धों का क्षेत्र । 


(3) 


सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं 


0. सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिंचाई और बिजली की परियोजनाएं, 
: रेलें, सड़क-परिवहन, हवाई परिवहन, जहाज़रानी और अन्य बहुत-सारे उद्यम पहले से ही 
शामिल हैं । औद्योगिक उद्यमों के संगठन की कुछ प्रमुख समस्याओं की पिछले अध्याय में 
समीक्षा की जा चुकी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त अनुभवों से काम करने के _ 

कुछ ऐसे रास्ते दीख पड़े हैं, जिन पर चलने से परियोजनाझरों की कार्यान्विति अधिक कुशलता से 
और भ्रधिक तेज़ी से हो सकती है तथा उनके निर्माण और परिचालन में अधिक बचत की जा 
सकती है । द 


4. बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में काफी अरसे के बाद फल मिलना शुरू होता है और 
उनके आयोजन के लिए बड़ी सावधानी से तैयारी करनी पड़ती है; उनके आयोजन के लिए 
योजनाओं की साधारण अवधि से भी लम्बे अरसे का चित्र अपने सामने रखना होता है। इस- 
लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे विकास-कार्यक्रम के अंग हों, जिनका प्रसार अधिक लम्बे 
अरसे में, यानी कोई 0-5 वर्षों में, हो । तीसरी योजना तैयार करते समय देखा गया है 
कि उसमें शामिल करने के लिए प्रस्तावित कई परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनका पूरा-पूरा 
ब्यौरा तैयार नहीं था और न उन्हें सही ढंग से पेश ही किया गया था | यह ज़रूर है कि दूसरी 
योजना के मुकाबले इस योजना में ऐसा कम ही हुआ । तीसरी योजना में शामिल की गई ._ 
कई परियोजनाएं तो ऐसी हूँ, जिनके बारे में अरब तक प्राप्त सूचनाएं भी अधूरी हैं। यह दोष _ 
कुछ तो इस कारण है कि कई क्षेत्रों में उपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी है और कुछ 

“इस कारण कि ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि इन परियोजनाओं पर विचार होने 
और इनके स्वीकार किए जाने से पहले इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सके । इस- 
लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों, दोनों में तीसरी योजना में शामिल की गई परि- 
योजनाओं के ब्यौरे तैयार करने का काम जल्दी-से-जल्दी पूरा हो जाए। इसके अलावा, 

. चौथी पंचवर्षीय योजना से सम्बद्ध परियोजनाओं के अध्ययन का कार्य अभी से शुरू कर दिया 

जाना चाहिए, ताकि अगले तीन वर्षों में यह काम काफी ह॒द तक पूरा हो जाए । 


2. सिंचाई, बिजली और परिवहन-जैसे अपेक्षाकृत परिचित क्षेत्रों के विपरीत - 
आौद्योगिक और खनिज विकास के क्षेत्रों में वतमान तकनीकी संगठन हमेशा पर्याप्त सिद्ध 
.. नहीं होते । यह अपर्याप्तता जिस हृ॒द तक अनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण हो उस 
हद तक, कम-से-कम कुछ वर्षों के लिए हमें विदेशों से विशेषज्ञ बलाने के लिए तैयार रहना 

चाहिए। यह सुझाव रखा गया है कि श्रौद्योगिक विकास से सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों को साज- _ 
सामान से पूरी तरह लैस तकनीकी आयोजन-टुकड़ियां बनाने की दशा में जल्दी-से-जल्दी _ ः 
.. कदम उठाने चाहिए। ये स्थायी केन्द्रों के रूप में बनाए रखे जाने चाहिए और जिन परि- 
.._. योजनाओं का अध्ययन किया जाना हो, उनकी आवश्यकता के अनुसार इनमें कर्मचारी बढ़ा 
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दिए जाने चाहिए । खास-खास उद्योगों के लिए तकनीकी परामशंदाताशओरं की एक सूची रखने 
के बारे में भी इन्हें विचार करना चाहिए। इस प्रकार, उद्योगों के--विशेषकर सरकारी क्षेत्र 
के--विकास में देश के भीतर बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान का और आ्रायोजन तथा प्रबन्ध के अनु- 
भव का व्यवस्थित रीति से उपयोग किया जा सकता है । जैसा कि पिछले भ्रध्याय में सुझाया 
जा चुका है, प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों को चाहिए कि वे डिज़ाइन और अनुसन्धान-इकाइयों 
को मज़बूत बनाने की दिशा में और यथावश्यक नई इकाइयां स्थापित करने की दिशा में 
कदम उठाएं । जहां कहीं सम्भव हो, नई परियोजनाएं तैयार करना उनकी एक मूल ज़िम्मे- 
दारी होनी चाहिए । इससे मन्त्रालयों की तकनीकी झ्रायोजन-टुकड़ियां अपने मतलब की 
परियोजनाओं केःखास-खास तकनीकी और आथिक पहलुझों तथा कार्यान्विति के विभिन्न 
सोपानों के अध्ययन पर अ्रधिक ध्यान दे सर्केगी । साथ ही, वे उन सम्बद्ध कार्रवाइयों पर भी 
अधिक ध्यान दे सकेंगे, जिनको प्रशासन और नीति के स्तर पर समन्वित करने की आवश्यकता 
होती है । 


3. बड़ी परियोजनाओं के सन्दर्भ में यह सवाल समय-समय पर सामने आया है 
कि लागत के अनुमानों की जांच के वर्तमान प्रबन्ध उचित है या नहीं ? वाणिज्य और 
उद्योग-मन्त्रालय में परियोजना-समन्वय-टुकड़ी' की स्थापना करके मामूली तौर पर श्री- 
गणेश कर दिया गया है, लेकिन इस काम को कहीं बड़े पैमाने पर करना होगा । इसके लिए 
जो प्रबन्ध आवश्यक हो, उन पर और विचार किया जाना चाहिए । लागत-अनुमानों की 
जांच और परियोजनाओं के आ्थिक पहलुझों के परीक्षण के अलावा यह भी आवश्यक है कि 
वित्त-मन्त्रालय प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आथिक और 


वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करनेवाली रिपोर्ट पेश कर सकने की स्थिति में हो । 


4. बड़ी परियोजनाएं आ्राम तौर से बड़ी लम्बी भ्रवधि के बाद फल देती हैं । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में वस्तुत: यह अवधि अनुमानों से कहीं अधिक रही है । कई कारणों से समय- 
अन्तराल की यह खाई कम-से-कम करने का अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए । उपलब्ध 
प्राकृतिक साधन काफी ह॒द तक बड़ी योजनाञ्रों में खप जाते है। अतः यह ज़रूरी है कि जिन 
परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उनसे योजना के हर दौर में बराबर लाभ होता रहे । 
समस्या मूलतः यह है कि आवश्यकताओं को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए सामग्री और 
सहायक सेवाओं की--जिनमें बिजली और परिवहन भी शामिल हैँ--व्यवस्था को बखूबी 
समझते हुए हर परियोजना के काम के दौर नियत कर दिए जाएं। एक परियोजना की 
विभिन्न अवस्थाश्रों या भागों में तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक समन्वय होता 
आवश्यक है। कार्य-परिचालन के सत्र पर और समानान्तर पूंजी-विनियोग के आयोजन में, 
दोनों जगह 'समन्वय आवश्यक है । 


5. परियोजनाओं का प्रबन्ध प्रशासकीय व्यवस्था का अपेक्षाकृत नया और महत्त्वपूर्ण 
अंग है और इसकी विशेषताएं ये हैं---निश्चित लक्ष्य और समय-अनुसूची की पूर्ति हो, हर 
दौर में लागत का ठीक-ठीक हिसाब रखा जाए, परियोजनाश्रों को कार्यान्वित करने में बहुत 
साधनों की और पहलकदमी की आवश्यकता, तथा तकनीकी आ्रायोजन के लिए पर्याप्त संगठन 
की व्यवस्था । बिना पहले से आयोजन किए और लागत का ठीक-ठीक अनुमान रखे किसी 
भी परियोजना की सफलता का भरोसा नहीं किया जा सकता । कार्यक्रम बनाने के तरीकों को 
भी निरन्तर उन्नत करते रहने की ज़रूरत है, ताकि जो व्यय किया जाए, उससे प्रत्येक स्तर 
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पर अधिक से अ्रधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और नियत समय तथा साधनों की - परिधि 
में लक्ष्य प्राप्त हो जाएं । 
द 6. जब एक ही समग्र प्रबन्ध-व्यवस्था के अधीन बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हों, तो 
उनकी लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, मानदंड निर्धारित करने और किए हुए काम को 
तौलने के लिए प्रबन्धकर्त्ताश्रों की सहायता के निमित्त विशेष इकाइयों की स्थापना 
आवश्यक हो जाती है। इससे यह निश्चय रहेगा कि जितनी पूंजी लगाई गई है, उसके अनुरूप 
भौतिक परिसम्पत्ति हाथ में है और नतीजे उचित रहे हैं, पर्याप्त कारणों के बिना असली 
अनुमानों से अधिक खर्च नहीं किया गया, समय-अनुसूची के मुताबिक काम किया गया है 
तथा ज़िम्मेदार अधिकारी इस स्थिति में हैं कि काम को कुशलता और मितव्ययिता के 
साथ ठोस ढंग से पुरा कर सकें । इसलिए यह सुझाव रखा गया है कि जिन राज्यों और 
केन्द्रीय. मन्त्रालयों का सरोकार बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं से 
हो, वे ऊपर कहे गए उद्देश्यों की पति के वर्तमान प्रबन्धों को जांचें और प्रगति की 
समीक्षा और उसके मल्यांकन के लिए उचित इकाइयों की व्यवस्था करें। ये उच्चतम 
प्रबन्ध-अधिकारियों के मातहत काम करेंगे, पर नित्य प्रति के काम में नहीं 
उलझेंगे । 

7. निजी उद्योग के माध्यम से योजना के ग्रन्तगंत जो परियोजनाएं शुरू की 
गई हूँ, उनकी कार्यान्विति के कुछ पहलुओं पर भी यहां दो शब्द कह दिए जाएं 
औद्योगिक उत्पादन के विकास में निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योग देना है। राष्ट्रीय 
उत्पादकता-परिषद्‌, प्रबन्ध-संघों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रबन्ध-कुशलता बढ़ाने 
की लागत कम करने और आराम तौर से निजी उद्यमियों में समूचे समाज के प्रति जिम्मे- 
दारी की भावना जगाने के उपायों पर अब अधिक ध्याव दिया जा रहा है। एक 
योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पूरक हों, 
यह ज़रूरी है कि दोनों में अधिक-से-अधिक बचत करने, देशीय चीज़ों का प्रयोग करने, 
उत्पादन का स्तर बनाए रखने और उसके विकास के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने, 
निर्यात की गति बढ़ाने, रोज़गार का विस्तार करने और आम तौर से काम का स्तर 
ऊंचा करने को समान चिन्ता हो । बहुत-से उद्योगों के लिए जो विकास-परिषदें बना दी. 
गई हैं, वे और निजी' उद्योगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली दूसरी संस्थाएं हर उद्योग में 
समान समस्याओ्रों को सुलझाने के लिए सबसे योग्य नेताओ्नों को उभारनें तथा प्रबन्ध 
श्रौर खुशहाली' के ऊंचे स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माध्यम हैं। 


(4) 
कमेचारी-वर्गं 


8 . दूसरी योजना के आरम्भ से विकास के विभिन्न-क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं. 
बढ़ाने की ओर काफी ध्यान दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों की चर्चा तकनीकी शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में की गई है । यहां आवश्यक दृष्टिकोण 
. और गनुभव-सम्पन्न कर्मचारी-वर्ग तैयार करने की समस्या के कुछ पहलुझों की ओर ध्यान 
... दिलाना उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि तीसरी योजना की सफलता में इसका विशेष महत्त्व 
.. होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कई साल तक उच्चतम स्तर के कर्मचारियों की संख्या भ्रपर्याप्त 
.._ रहेगी या खास तरह का अनुभव काफी मात्रा में नहीं मिल सकेगा । इन क्षेत्रों में तेजी से विकास 
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करने की खातिर कुछ अरसे तक देशीय कर्मचारियों के साथ-साथ बाहर के लोगों को भी काम 
पर लगाना वांछनीय होगा । 


9. अब तक बड़ी-बड़ी परियोजनाश्रों के प्रबन्ध की उलझनों और विभिन्न क्षेत्रों में 
विकास-कार्यक्रम को वास्तविकता से कम आंका गया है । ऐसे योग्य प्रबन्धक तैयार करना, 
जो अपना काम जानते हों और जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता हो, तीसरी योजना के सभी 
क्षेत्रों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है। इनमें से अधिकांश लोग हर संगठन के बीच के स्तर 
के कर्मचारियों में से खोजे जाने चाहिए और जो कमी रहे, उसे यथासम्भव अन्य साधनों से 
पूरा किया जाना चाहिए । सरकार और परियोजनाओं, दोनों में ही उच्च स्तरों पर प्रधिक 
दबाव रहा है और मध्यम स्तर के कमेचारियों के विकास पर काफी ध्यान नहीं दिया गया है । 
अगर रोजमर्रा के काम में इस स्तर के कर्मचारियों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जाए और उन्हें 
प्रबन्ध-विषयक ऊंचे कामों का अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जाए, तो इस उद्देश्य 
की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर परियोजना में संगठन के 
भीतर विभिन्न स्तरों के बीच आपस में और हर सम्बद्ध स्तर पर अलग-अलग परामर्श और 
विचारों के आदान-प्रदान का तरीका शुरू किया जाए । 


20. अधिकारियों का जल्दी-जल्दी तबादला करने से अक्सर परियोजनाओं के काम को 
और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा है । किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यह तो 
आवश्यक है ही कि जिम्मेदार अधिकारी सावधानी से चुने जाएं और उन्हें उचित प्रशिक्षण 
दिया जाए, साथ ही यह भी जरूरी है कि वे एक ही स्थान पर काफी लम्बे अरसे तक काम करते 
रहें, ताकि अ्रपनी ज़िम्मेदारी के अनुरूप अपना ठीक-ठीक विकास कर सकें । किसी महत्वपूर्ण 
बड़े काम में भरपूर फल प्राप्त करने के लिए 5 से 0 साल से कम का समय शायद ही कभी 
पर्याप्त होता हो । नौकरियों में जो तबादले किए जाते हैं, उनमें ग्राम तौर से ऐसी बातों को 
ध्यान में रखा जाता है, जिनका जनता के हित या प्रतिष्ठान की सफलता की दृष्टि से सबसे 
अधिक महत्व नहीं होता । तबादलों से काम की निरन्तरता पर भी आघात पहुंचता है और 
संगठनों का मनोबल भी टूटने लगता है, क्योंकि विकास के दौर में प्राय: हमेशा ही उनका 
काम नए ढंग का और मुश्किल होता है । ऐसे लोगों को उन्नति का उचित आइरवासन देने में 
कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जिसको सरकारी नीति के पालन के लिए अपनी-अपनी 
जगहों पर बनाए रखने की आवश्यकता हो । 


24. देश-भर में, विभिन्न क्षेत्रों में सब तरह के साज़-सामान से लैस जो अनेक सरकारी 
उद्यम विकसित किए जा रहे हैं, उनमें व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की सुविधाएं 
भी हैं । इस ओर अब तक जो रवैया अख्तियार किया गया है, उससे कहीं भ्रधिक विध्यात्मक 
नीति अपनाना सम्भव है। यथासम्भव सरकारी क्षेत्र की हर परियोजना में शिक्षार्थियों, 
आदि के प्रशिक्षण के लिए सुसंगठित कार्यक्रम होने चाहिए और इसके साथ पालिटेक्नीकों 
में या दूसरे उपयुक्त केन्द्रों में संस्थागत प्रशिक्षण का भी इन्तजाम होना चाहिए । 


(8). 
निर्माण में मितव्ययिता 


22. विकास के कई क्षेत्रों में खचे का काफी बड़ा हिस्सा निर्माण-कार्यो में लग जाता 
है । अगर कुछ प्राथमिक पहलुझ्ों पर ध्यान दिया जाए, तो निर्माण की लागत में बचत की काफी 
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गंजायश हो सकती है । यों तो, हर बड़े निर्माण-कार्य की भ्रपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, फिर 
भी लागत पर प्रभाव डालनेवाले कारणों को पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : 


(7) 


(5) 


ग्रायोजन; अन्वेषण, जिसमें कच्चे माल का अन्वेषण भी शामिल है; डिजाइन ; 
तफसील, जिसमें उपकरणों की तफसील भी शामिल है; ब्यौरेवार अनुमान; 
परियोजना की तैयारी, जिसमें परियोजना के अंगभत तत्वों का विभिन्न 
सोपानों में वितरण भी शामिल है, ताकि अच्छे-से-अ्रच्छे परिणाम निकल सकें 

और वित्तीय विवरण 

निर्माण की आवश्यक तैयारियां--जैसे, कर्मचारियों की व्यवस्था; भृूमि- 
अधिग्रहण; संचार-व्यवस्था; आवास; और संयन्त्र, उपकरण तथा आवश्यक 
वस्तुएं प्राप्त करने की नीति एवं कार्यविधि; 


) निर्माण करनेवाली संस्था का चुनाव---यानी, निर्माण-विभाग-द्वारा हो, या 


ठेकेदार-द्धारा, या श्रसिक-सहकारी संस्थाओ्रों-द्वारा, या स्वैच्छिक संगठनों- 
द्वारा--और इसका निश्चय करना कि ठेके की पद्धति क्या हो---नियमा- 
नुकल ठेका या कार्यदेश ठेका; 

ठेके की कार्यविधियां--जैसे, सुरक्षामूलक जमा धन, सत्यंकार-राशि, सा- 
मग्नियों का दिया जाना, भुगतान का तरीका, का्यें-पूरति और भुगतान के बीच 
की अवधि, मूल निश्चियों या निर्दिष्टयों से श्रन्तर और अ्रतिरिक्त मदों के _ 
दावे; तथा े 
प्रशासकीय व्यवस्था में अधिकारों का हस्तान्तरण, लेखा-अधिकारी और 
मुख्य इंजीनियर का सापेक्ष स्थान-निर्धारण, मुख्य प्रबन्धकर्ता को अ्रपनी _ 
जिम्मेदारी निभाने के लिए प्राप्त होनेवाले सहयोग, विश्वास औदु अधिकारों 
की पर्याप्तता 


उचित सावधानी और देखरेख से यह सम्भव हो सकता है कि अधिकतर मामलों में 
लागत के अनुमानों से खास ज़्यादा खर्च न हो और काम पूरा करने में भी समय-अनुसूची 
का पालन किया जाए 

23. निर्माण में बचत करने के सवाल पर केन्द्रीय सरकार के मनन्‍्त्रालयों और राज्य- 
सरकारों के साथ मिल कर विचार किया गया है और निम्नलिखित उपायों के बारे में गरम तौर 
से सभी सहमत हू 


() 


कोई भी परियोजना हाथ में लेने से पहले उसके सभी पहलओं के बारे में 
उचित आयोजन किया जाना चाहिए । खास तौर से जांच-कार्य किया जाना _ 


चाहिए, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान की भी जांच शामिल है। 


: इसके अतिरिक्त परियोजना की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, 


(9) 


जिसमें कामों के खर्च, उपकरण के ब्यौरे, परियोजना की अंगभत इकाइयों 
का सोपानीकरण, लागत के अनुमान, वित्तीय विवरण, आ्ादि शामिल हों 


इसके साथ-साथ निर्माण के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी जानी चाहिए 
-“जसे, भूमि-अधिग्रहण, आवास, संचार-व्यवस्था, कर्मेचारियों की बहाली, 
संयन्त्र प्राप्त करने तथा उपकरण और दूसरे सामान उपलब्ध करने की कार्य- 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 
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विधियों का निश्चय और सामान, आदि पर खर्च के अनुमान का पूरा-पूरा 
ब्यौरा तैयार करना; 


मशीनें लगाने तथा निर्माण के दौरान उनकी मरम्मत और सफाई, आदि 
के लिए कमंशाला की समुचित सुविधाएं होनी चाहिए । निर्माण-यन्त्रों के 
संचालन के लिए बिजली का काम करनेवाले, यान्त्रिक काम करनेवाले और 
दूसरे प्रकार के जिन कर्मचारियों की ज़रूरत पड़े, उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं 
भी कमंशाला में ही मिलनी चाहिए; 


चूकि बड़े पैमाने पर रोज़गार देना योजना का एक मूल उद्देश्य है, इसलिए 
यन्त्रादि-द्वारा निर्माण का आयोजन करते समय शारीरिक श्रम और यन्त्र के 
उपयोग के बीच बड़ी सावधानी से सनन्‍्तुलन रखा जाना चाहिए । यन्त्रों का 
उपयोग उन्हीं कामों में किया जाना चाहिए, जिन्हें हाथ से करने पर या तो 
बहुत देर लगने की सम्भावना हो या खर्च बहुत होने की; या फिर जिन्हें हाथ 
से किया ही न जा सकता हो; 

निर्माण-यन्त्रों के लिए जिन फालतृ पुर्जों की ज़रूरत हो, उनके तथा दूसरे 
सामान के आवद्यक परिमाण को बड़ी सावधानी से कृतना चाहिए और उसी 
हिसाब से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि एक ओर तो जब ज़रूरत 
हो, तब आवश्यक सामान और फालतृ पुरे न मिलने से काम रुकने न पाए 
ओर चीज़ों का अ्रनावश्यक संग्रह भी न हो ; 


अगर परियोजना काफी बड़ी हो, तो उसके अकेले के लिए और भ्रगर कई 
छोटी-छोटी परियोजनाएं हों, तो उन सबके लिए एक केन्द्रीय डिज़ाइन-संस्था 
स्थापित की जानी चाहिए । यह संस्था विस्तृत डिज़ाइन, क्षेत्रीय योजनाएं 
तथा मशीनों और निर्माण-कार्यो की तफसीलें तैयार करेगी, जिसमें निर्माण 
के काम आनेवाले सामान-सम्बन्धी तफसील भी शामिल होगी । इस संस्था 
को भवनों के डिजाइन भी तैयार करने चाहिए और जगह के उपयोग के 
बारे में मानदंड निर्धारित कर देने चाहिए; 

वास्तविक काम की जरूरतों के मुताबिक भवनों का श्रायोजन किया जाना 
चाहिए और उनके डिज़ाइन तैयार होने चाहिए । इन जरूरतों को ध्यान में 
रखते हुए, जहां भी सम्भव हो, अस्थायी या अर्धस्थायी भवन बनवा कर 
लागत में कमी का और भी पक्का प्रबन्ध किया जा सकता है । जगह का अ्धिक- 
से-अधिक उपयोग करके, मानदंड निर्धारित करके, उचित प्रकार के डिज़ाइन 
तैयार करके, मकानों के हिस्सों को अलग से पहले ही तैयार करके, उन्नत 
तरीके अपना कर और भवन में काम की ज़रूरतों के मुताबिक जिन चीज़ों 
की आवश्यकता न हो, उन पर नियन्त्रण रख कर या उनका निराकरण करके 
काफी बचत की जा सकती है; 

ञ्रायोजन और डिज़ाइन के अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण कारणों पर अन्ततः 
परियोजना की लागत निर्भर करती है, वे हैँ--निर्माण-अभिकरण का चुनाव, 
ठेके की पद्धति और ठेके की कार्यविधि । निर्माण का अभिकरण विभागीय 
भी हो सकता है, या निर्माण का काम ठेकेदारों, या स्वैच्छिक संगठनों भ्रथवा 
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श्रमिक-सहकारी संस्थाओं की माफंत भी कराया जा सकता है। विभागेतर 
ग्रभिकरणों को अगर काम देना हो, तो वह नियमों के अनुसार ठेके पर या 
कार्यदेश-पद्धति पर दिया जा सकता है। निर्माण के अभिकरण और ठेके 
की पद्धति का चुनाव अगर सही-सही कर लिया जाए, तो लागत में काफी 
कमी झा सकती है। अगर विभाग, या स्वेच्छिक निर्माण-संस्थाओ्रों, या श्रमिक- 
सहकारी संस्थाओ्रों की मार्फत काम हो, तो ठेकेदारों पर भ्रनावश्यक रूप से 
निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसके अलावा मुनाफा भी व्यक्ति के बजाय 


. समुदाय को प्राप्त होगा । स्वैच्छिक संस्थाओं और श्रमिक-सहकारी संस्थाओं 


(०) 
(7) 


(2) 


हे 33) 


को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और भरसक कार्यदेश-पद्धति के अनुसार उन्हें 
ही ठेका दिया जाना चाहिए; 

चालू बिलों और अ्रन्तिम बिल के भुगतान में भ्रगर जल्दी की जाए, तो भी 
लागत कम हो सकती है । लागत कम करने का यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण 
कारण है। महीने के महीने उचन्ती भुगतान श्राम तौर से होते ही रहने 


चाहिए । अतिरिक्त मदों के दावे, अ्रगर वे पहले से मंज़रशुदा न हों तो, 


निश्चय ही श्रस्वीकार कर दिए जाने चाहिए 

कार्य-फकौशल और, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने 

का काम भी निर्माण-संगठन का अभिन्न अंग होना चाहिए; द 

निरन्तरता बनाए रखने के लिए और विशेषज्ञता का विकास करने के लिए 

ग्रनिवायं तकनीकी कर्मचारियों के तबादलों को रोका जाना चाहिए--भले 

ही यह काम विभाग के नियमों और परिपाटी के खिलाफ हो । इसके साथ ही, 
निर्माण-संगठनों में इस तरह के कर्मचारियों के हितों की पूरी-पुरी रक्षा की _ 
जानी चाहिए; द 
हर बड़ी निर्माण-परियोजना में एक लागत घटानेवाली इकाई” स्थापित 
की जानी चाहिए, जो निर्माण-संगठन का हिस्सा हो और जो पूरी तरह परि- 
योजना के मुख्य इंजीनियर के मातहत हो । इसके काम ये होंगे---निर्माण-कार्य 
का ग्रध्ययन करना; लागत पर अ्रसर डालनेवाले कारणों का बराबर विश्लेषण 
करते रहना; सामान, तकनीकों, कार्येविधि और संगठन में उचित हेर-फेर 
करने के बारे में समय-समय पर सुझाव देना; इस बात का ध्यान रखना कि 


इस हेरफेर का क्या नतीजा हुआ और निर्माण की लागत में बचत करने के _ 


काम की प्रगति पर नज़र रखना 


केन्द्र में हर तरह के प्रतिष्ठान के लिए ऐसे सलाहकारों का एक दल रखा. 
जाना चाहिए, जो परियोजना के तकनीकी, आथिक और प्रशासकीय पहलुझों 
के बारे में सलाह देंगे और इसके साथ-साथ जगह-जगह से जानकारी हासिल 

करके उसे यथास्थान भेजेंगे । इनके पास पूर्व-अजित ज्ञान और अनुभव का 





क्‍ डक कोश होगा और इसके साथ ही डिज़ाइन तथा निर्माण-संगठनों की ग्रीर है" । 
... से तथा लागत घटानेवाली इकाइयों की ओर से उन्हें बराबर नई-नई 
.. जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस दल की सलाह से लागत में जो बचत हो, 

_ भरसक उसी से इसका खर्च चलते रहना चाहिए। 
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(4) हर बड़ी परियोजना के पूरे होने की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जानी 
चाहिए, जिसमें उसका पूरा इतिहास आ जाए । इसमें इन बातों का ब्यौरा 
रहें कि परियोजना के दौरान क्या-क्या गलतियां हुई और क्या जोखिम उठानी 
पड़ीं, क्या उपचार किए गए और क्या सबक सीखे गए । मंशा यह है कि यह 
रिपोर्ट भविष्य में उन इंजीनियरों के लिए, जिन पर इसी तरह की परियोजनाओं 
का भार हो, एक निदेश-पुस्तिका बन जाए और उन्हें रास्ता दिखाए । इस 
रिपोर्ट की तैयारी उसी वक्‍त शुरू हो जानी चाहिए, जब कि काम चालू हों 
और घटनाएं स्मृति में ताज़ी हों | परियोजना पूरी होने के साथ-साथ या 
यथासम्भव उसके तुरन्त बाद यह रिपोर्ट पूरी हो जानी चाहिए । डिज़ाइन 
और, निर्माण के विविध पहलुओं से सम्बन्ध रखनेवाले तकनीकी बुलेटिन 
भी उसी समय तैयार कर लिए जाने चाहिए । 


24. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इस बात की निगरानी के लिए ग्न्तर-विभागीय 
समितियां बना सकते हैं कि निर्माण-लागत घटाने के काम में क्या प्रगति हुई है। कई राज्यों 
ने इस तरह की समितियां बना भी ली है । केन्द्र में भी इसी तरह की एक समिति बनाई जा 
रही है । ऊपर जो विविध सुझाव दिए गए है, उन पर और आगे विचार और अमल करने के 
लिए इस तरह की व्यवस्था कर देने से इस बात पर जोर देना सम्भव हो' सकेगा कि जब कोई 
विकास-कार्यक्रम या परियोजना सामान्य स्वीकृति के लिए पेश हो, तो निर्माण-पक्ष पर भी 
पूरा-प्रा विचार किया जाए। इससे यह बात और भी पक्की हो जाएगी कि हर क्षेत्र में निर्माण- 


कार्यक्रमों के ऐसे सोपान तय किए जाएं, जिससे अधिक-से-अ्रधिक बचत हो सके । 


(6) 
ग्रायोजन के लिए संकेत 


25. दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम जैसे-जैसे साल-दर-साल बढ़ता गया, वैसे-वैसे 
यह महसूस किया गया कि अगर और अधिक प्रत्याशा से काम लिया जाता श्रौर अधिक सही 
सांख्यिकी तथा आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती रहती, तो शायद कुछ समस्याओं को दूसरे ही 
ढंग से सुलझाने की कोशिश की गई होती । योजना के पहले सोपान में विदेशी मुद्रा-कोश में 
जो कमी आई, उसे अधिक लम्बी अवधि में फैला दिया जाता और इसके फलस्वरूप बिजली 
के विकास तथा उर्वरक-उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा नियत करने में जो कमी की गई, वह 
उतनी विकट न होती । बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाओं से सिंचाई का लाभ उठाने 
में जो काफी ढील पड़ गई, उसे कम किया जाता । कोयले के परिवहन में हाल में जो अ्रभाव 
और असन्‍्तुलन दिखाई पड़े हैं, उनका बहुत हद तक पहले ही कुछ इलाज कर लिया जाता । 
और अन्त में, पिछले दो वर्षो में मूल्यों में जिस तेज़ी से घट-बढ़ हुई है और भावों में जो वृद्धि 
हुई है, उसे संयत किया जा सकता था । ये भुगतान-सन्तुलन तथा देश के भीतर के भावों के 
स्तर, पूंजी-विनियोग की योजना तथा उसके परिणामस्वरूप होनेवाले उत्पादन तथा उद्योग 
के सम्बद्ध क्षेत्रों एवं परिवहन तथा बिजली के विकास की परस्पर-निर्भरता के उदाहरण 
है । इनसे यह संकेत मिलता है कि प्रबन्ध, भ्रायोजन और कार्यान्विति की समस्याएं बहुत बड़ी 
है और तीसरी पंचवर्षीय' योजना के स्वरूष, ढांचे तथा सोपानीकरण में ये निहित 
है । पु 
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26. ये समस्याएं सिफ्फ राष्ट्रीय स्तर पर तथाआधुनिक उद्योग, परिवहन और बिजली 
के क्षेत्रों में ही नहीं उठतीं, बल्कि इसी क्रम में राज्यों की योजनाओं पर जो अधिक ज़िम्मे- 
दारियां आा जाती हैं, उनमें भी परिलक्षित होती हैं । कई क्षेत्रों में राज्यों के स्तर पर आयोजन 
का काम पूर्णतः राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का परिप्रक होता है और राज्य-स्तर की समस्याएं 
भी अधिक जटिल हो जाती हैं। पूरे देश के आयोजन और हर जिले, खंड और गांव के आयोजन 
के बीच परस्पर-सम्पर्क की कड़ी बहुत बड़ी है । एक ओर व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं 
की रक्षा करना और दूसरी ओर योजना को उसके विविध रूपों में हर क्षेत्र और हर सम्प्रदाय 
की ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाना कोई छोटा उद्देश्य नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, 
उन तरीकों पर एक नई नज़र डालनी चाहिए, जिनसे विविध स्तरों पर आयोजन की व्यवस्था 
तथा प्रक्रिया को सुधारा जा सके, जांच-परख को अधिक सूक्ष्म बनाया जा सके तथा आयोजन 
के लिए और अच्छे सांख्यिकी एवं ग्रन्य साधन जुटाए जा सकें । ये समस्याएं ऐसी हैं, जिन 
पर कंद्धीय मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों के सलाह-मशविरे से और विचार करने की ज़रूरत 
है। कुछ ऐसी प्रमुख दिशाओं का संक्षेप में संकेत किया जा सकता है, जिनमें मौजूदा योज- 
नाओों तथा आयोजत की व्यवस्था को और मज़बूत बनाने की ज़रूरत है । 


27. आयोजन के शुरू के दौर में जो बात थी, वह श्रब नहीं रही--श्रब तो राष्ट्रीय 
झायोजन में उद्योग, परिवहन, बिजली तथा दूसरे क्षेत्रों की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का अधि- 
काधिक महत्व होता जा रहा है, जिनमें बड़ी जटिल तकनीकी और आद्िक समस्याएं तथा 
खर्चे की लम्बी रकमें निहित होती हैं। योजना-ञ्रायोग के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर झ्रायोजन 
करने की ज़िम्मेदारी है। इसलिए वह बड़े-बड़े उद्योगों तथा उद्यमों के कार्यों से निकट 
सम्बन्ध रखने का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की व्यापक दृष्टि से वस्तुपरकः 
विश्लेषण और सूचनाओ्ों-द्वारा मन्त्रालयों और राज्यों की सहायता करेगा । इस दृष्टि से 
योजना-आयोग और कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन पर पुनविचार किया जा रहा है। यह 
आवश्यक होगा कि विभिन्न सांख्यिकीअभिकरणों के साथ निकटतर सहयोग रहे और 
विश्वविद्यालयों तथा विद्या-केन्द्रों की मार्फत तथा सीधे होनेवाले आथिक और सामाजिक _ 
अनुसन्धान का क्षेत्र विस्तृत किया जाए 


वीर ५ 


. 28. परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने, थोड़े-थोड़े अरसे के बाद सार्थक सूचनाएं 
प्राप्त करने तथा चालू प्रवृत्तियों को आंकने की वर्तमान प्रणाली को मन्त्रालयों तथा राज्यों 
के सहयोग से काफी सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी । विगत वर्षों में ग्रक्सर ऐसा हुआ है कि काम 
की प्रगति के बारे में जो सूचनाएं दी गई हैं, उनमें केन्द्रिकता की कमी रही है--उनसे न तो 
. मौजूदा कमज़ोरियां उभर कर सामने आई हैं, और न यह पता चला है कि किस तरह की _ 
समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिनके निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करने की 
जरूरत कप ७ 6.8 
.. 29. राज्यों में ग्रायोजन-संगठनों पर बड़े बोझ लादे जा रहे हैं । राज्यों पर यह दायित्व 
है कि वे राष्ट्रीय उद्देश्यों की व्याख्या करें, अपनी जरूरतों, साधनों तथा सम्भावनाओं को देखते _ 
हुए उन्हें कार्य-रूप में परिणत करें, योजना को सुदूरतम स्थानों तक पहुंचाएं तथा स्थानीय 
साधनों को एकत्र करने और उत्साह जगाने के तरीके निकालें । भ्रब तक राज्यों में आयोजन- 
. संस्था ने, कामों की बात जिस रूप में सोची गई है, उसे देखते हुए भ्रच्छा काम किया है । उसकी 
. सहायता से विभिन्न विभागों ने अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। समन्वय का काम मुख्य मन्‍्त्री 
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तथा एक मन्त्रिमंडलीय समिति-द्वारा किया गया और अधिकारी-धरातल पर यह काम 
ग्रायोजन-विभाग तथा राज्य-विकास-आयुक्‍्त ने किया । 


तीसरी योजना के आथिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने मे राज्य-योजनाओओं 
की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका ज़िक्र पहले किया जा चुका है। अगले तीन वर्षो में देश के 
लिए अध्याय 2 में वर्णित स्वरूप के आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने में राज्य 
भी हिस्सा लेंगे । इस योजना का अभिप्राय अगले लगभग 5 वर्षो में पूरे देश के विकास का 
सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना है। देश के विभिन्न भागों के साधनों और सम्भावनाञरों के भ्रध्ययन 
के आधार पर यह योजना तैयार की जाएगी और इसमें एक बड़े ढांचे में इन सबको यथास्थान 
रखने की कोशिश की जाएगी । यह काम जहां एक ओर बड़ा पेचीदा है, वही दूसरी और इसमें 
भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी ग्राशाएं भी सन्निहित है । इसके लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न 
संस्थाओं के बीच निरन्तर और निकट सहयोग की आवश्यकता होगी--खास तौर से उन 
संस्थाओं के बीच, जिन पर आयोजन की ज़िम्मेदारी है और जो देश में वैज्ञानिक, आथिक 
तथा सामाजिक अनुसन्धान में लगी हुई प्रमुख संस्थाएं है । इस दृष्टि से और तीसरी योजना 
की कार्यान्विति तथा चौथी की तैयारी की दृष्टि से भी राज्यों के लिए यह विचार करना 
ज़रूरी होगा कि राज्य-स्तर पर आयोजन-व्यवस्था और वततेमान प्रबन्धों को किन दिशाओं 
में अधिक मज़बूत करने की जरूरत है । 


30. यह सोचा जाता है, और ठीक ही सोचा जाता है, कि ज़िला और खंड के स्तर पर 
लोकतान्त्रिक संस्थाओं के आरम्भ और गांव के स्तर पर पंचायतों के काम से देश भर में 
जनशक्ति संगठित करने तथा लोक-साधन एकत्र करने के साधन मिल जाते है । लेकिन इसके 
साथ ही यह बात भी है कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तेन के कारण राज्य-स्तर पर विभागों पर, 
ज़िला-स्तर पर तकनीकी और दूसरे अधिकारियों पर, और खंड-स्तर पर विस्तार-कार्ये- 
कर्ताओं पर कहीं अधिक ज़िम्मेदारियां आ जाती है । योजना की--और पंचायती राज्य की--- 
भी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोक-प्रतिनिधियों और सरकारी संस्थाओं, दोनों 
का दृष्टिकोण विभिन्न समस्याओं के प्रति शुरू से ही ठीक रहे। इन समस्याझ्रों के प्रति सही 
दृष्टिकोण योजना के कई प्रमुख क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है । इस पहलू पर 
सामुदायिक विकास के अध्याय में और विचार किया गया है । 


37. अन्त में, श्रब तक जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें शहरी क्षेत्रों को सक्रिय रूप 
से शामिल नहीं किया गया है । विचार यह है कि आयोजन के अगले दौर में यथासम्भव अ्रधिक- 
से-अधिक कस्बे और नगर---कम-से-कम एक लाख या इससे अधिक आबादीवाले सभी कस्बे 
और नगर---आयोजन के कार्यक्रम में अभिन्न रूप से समाविष्ट हो जाएं, हर नगर अपने 
साधन जुटाए और अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की परिस्थितियां पैदा करने में 
सहायता दे । इसके लिए आवश्यक तैयारियां तीसरी योजना के आरम्भ से ही शुरू कर दी 
जानी चाहिए । 


अध्याय 48 
. जनता का सहयोग ओर अंशग्रहण 


_ दृष्टिकोण 

हमारी योजनाओ्रों की सफलता के लिए जन-सहयोग को एक आवश्यक शर्तें समझा 
गया है। देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के प्रकाश में जनता की भूमिका और उसके 
योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। अपने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और मान्यताञ्रों 
प्र भ्रटट विश्वास रखनेवाले एक विकासशील देश के लिए इन लक्ष्यों की पूति के लिए जन- 
सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता के लिए शान्तिपूर्ण संघर्ष और उससे सम्बद्ध रचनात्मक 
कार्य की परम्परा ने 0 वर्ष-पूर्व आरम्भ किए गए योजताबद्ध विकास के कार्यों में जनता 
की निर्णायक भूमिका स्पष्ट कर दी थी । स्थानीय कार्यों और सुविधाओं के लिए जनता के योग 
“-अमदान---तथा सामुदायिक विकास के कार्यों में उसके सहयोग के ज़रिए ही राष्ट्र-विकास 
के कार्यो में जनता की सहायता ली जा सकती है । परन्तु यह स्पष्ट है कि परिवर्तन और विकास 
की इन प्रक्रियाओं में जनता को शामिल करने की सम्भावनाओं को भ्रभी तक पूरी तरह समझा 
नहीं गया है । क्‍ 

2. लोकतन्‍्त्र के सन्दर्भ में, किसी प्रशासन को उसी हद तक कुशल समझा जाता है, 
जिस हद तक उसे अपने देनिक कार्यों में जनता का योग श्र समर्थन मिलता है । उन कार्यों में, 
जो सरकारी संस्थाश्रों के ज़रिए किए जा रहे हैं, जव-सहयोग की बहुत गूंजायश है; इसके बिता _ 
उनमें अधिक सफलता सम्भव नहीं है | इन कामों कीं स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए तथा 
जनता को उसके कतंव्य और उत्तरदायित्व भी साफ-साफ समझा दिए जाने चाहिए। 
3. ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी अब सजग हो रही है। एक-पर-एक राज्यों में पंचायती 

राज की स्थापना केसाथ-साथ ग्रामीणों पर उनके अपने कामों की देखभाल की सीधी जिस्मेदारी 
डाली जा रही है। गांवों में पंचायती राज के जरिए होनेवाला यह परिवर्तेन जनता को अपने 
हित के कामों में अपनी शक्ति और सामथ्यें का पूरा उपयोग करने की सुविधा और अवसर _ 

दे सकेगा। हर दिशा में अधिक तेजी से विकास के लिए जनशक्ति और अन्य साधनों के पूरे 

उपयोग के अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। इससे जनता-द्वारा अंशग्रहण के अवसर 
भी बहुत बढ़ेंगे । आर 
4. जन-सहयोग का सिद्धान्त अपने व्यापक अर्थों में स्वैच्छिक कार्यों के उस विशाल- 
. तर क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, जहां पहल और संगठन की पूरी ज़िम्मेदारी जनता और उसके 
: नेताओं पर होती है और जहां लक्ष्य पूरे करने के लिए कानूनी अधिकार या सरकारी शक्ति पर _ 
निर्भर नहीं करना पड़ता । जनता की जरूरतें इतनी अ्रधिक हैं कि सरकारी और निजी, दोनों 
क्षेत्रों में लगाई जा रही पूंजी से वर्तमान स्थिति में, बहुत थोड़ा काम ही हो सकता है । भली- _ 
भांति संगठित स्वैच्छिक प्रयत्नों से समाज के पास इतनी सामर्थ्य श्रा सकती है कि वह अधिक 
: ज़रूरतमन्द और कमज़ोर लोगों को अच्छा जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाएं पहुंचा _ 
सके । इसके लिए लाखों-करोड़ों जनता के समय, शक्ति और साधनों का भांडार है, जिसे . 
: स्वैच्छिक संस्थाएं देश की विभिन्नतामूलक परिस्थितियों के अनुसार रचनात्मक क्षेत्रों की _ 
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ओर मोड़ सकती हैं । हर व्यक्ति कुछ-न-कुछ योग दे सकता है । परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक 
योग देने का कर्तव्य उनका है, जो अधिक समर्थ है । इस सहयोग को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने 
से बहुत बड़ी मात्रा में धन और समय की बचत हो सकती है । यह बात कोसी-परियोजना 
के सिलसिले में देखने में आई थी । देश को इससे बहुत अधिक और व्यापक भौतिक लाभ हो 
सकते हैं। परन्तु इस दिशा में अभी तक देश में बहुत थोड़ी सफलता प्राप्त की गई है | भ्रतः 
इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रयत्न किए जाने की ज़रूरत है, ताकि अधिक तीत्र एवं ठोस प्रगति के 
मार्ग की बाधाएं दूर हो सकें । 

5. आथिक और सामाजिक जड़ता की स्थिति से विकास की प्रारम्भिक अ्रवस्था तक 
पहुंचने की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं आती हँ--विशेष रूप 
से उस देश में, जहां राजनीतिक स्वतन्त्रता मिले अधिक समय नहीं हुआ है । नए जागरण के 
साथ आशाएं और अ्रधिकार के दावे तो सामने आ जाते हैं, परन्तु लोग कतेव्य और ज़िम्मे- 
दारियां भूलने लगते है । विकास की प्रक्रिया में भी लोगों पर कुछ त्याग और धेयें का भार 
पड़ता है। लोकतान्त्रिक ढांचा और मान्यताएं कायम रखने का दृढ़ निश्चय होने पर तो यह भार 
और भी बढ़ जाता है । इसका सामना करने और अबाघध प्रगति के लिए राजनीतिक एवं सा- 
माजिक वायुमंडल पैदा करने का काये विकासशील देश का पहला काम होना चाहिए। इस 
क्षेत्र में सामाजिक प्रयत्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 

6. एक लोकतान्त्रिक समाज के विकास के आरम्भिक दौर में प्रगति के लाभ का कुछ 
अंश तक असमान वितरण होता है, जिससे घोर निराशा और असन्‍्तोष की भावना पैदा हो 
जाती है। यह निराशा और असनन्‍्तोष तब और भी बढ़ जाता है, जब समाज-विरोधी कारंवाइयों 
से बड़ी आमदनी और लाभ होते दिखाई देते है । संकुचित प्रादेशिक और दलीय स्वार्थों के 
कारण भी भारत में अक्सर झगड़े पैदा हो जाते है । आज की स्थिति में विभिन्न वर्गों की बढ़ती 
हुई आशा-आ्राकांक्षाओं की पूर्णतः पूर्ति सम्भव नहीं है। उधर ऐसी ताकतें सक्रिय हैँ, जो 
हर तरह के असनन्‍्तोष और तनाव का नाजायज़ फायदा उठा कर राष्ट्र की एकता के लिए 
खतरा बन जाती है । इन प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक 
स्तर पर कारंवाई ज़रूरी है, परन्तु साथ ही इस बुराई को दूर करने का सबसे प्रभावशाली 
तरीका यह है कि समाज स्वयं अपनी रक्षा दुढ़तापू्वक करे और देश की अखंडता पर अन्दर 
से ही हमला करनेवालों के प्रयत्न विफल कर दे । यह सुरक्षा-क्षमता जनता-द्वारा अपने-आप 
संगठित होने तथा स्वैच्छिक सेवा तथा रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने से आरा सकती है । कोई 
विवाद एकदम ही नहीं फूट पड़ता--यह विस्फोटक स्थिति लम्बे समय से चले आ रहे किसी 
रोग का लक्षण-मात्र होती है । उसी समय की गई कार्रवाई का भी प्रभाव सीमित होता है । 
समाज में बुरे प्रभावों और विनाशक प्रवृत्तियों को सदा ही दबाते रहना तथा रचनात्मक 
एवं स्वस्थ प्रवृत्तियां पैदा करते रहना बहुत ज़रूरी है । इसके लिए सबसे पहले व्यापक सा- 
माजिक जागरण का प्रयत्न आवश्यक है । आखिरी मौके पर की गई अपीलों का अक्सर कोई 
असर नही होता । स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के चुपचाप सेवा-कार्य करने से समाज पर जो मूक 
प्रभाव पड़ता है, उसी से विवेकशीलता आ सकती है और समझाने-बुझाने का कुछ असर हो 
सकता है। जिस समाज पर अक्सर अशान्ति की छाया पड़ती रहती है, वहां प्रगति और स्वस्थ 
जीवन के लिए रचनात्मक कार्य एवं निःस्वार्थे सहायता ही सफल आधार हैं । हमारे देश 
की आज की परिस्थिति में इन तथ्यों और समस्याओ्रों के कारण सामाजिक प्रयत्नों और जन- 
सहयोग का महत्व काफी बढ़ जाता है | 
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पहली दो योजनाओं में जन-सहयोग 


7. जन-सहयोग के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें बड़े पैमाने पर 
स्वैच्छिक सेवा की व्यवस्था रहती है | आरम्भिक वर्षों में इसका उपयोग मख्यतः सडकों 
तथा विद्यालय-भवनों के निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध करने की योजनाओं और जनता को 
सुविधाएं पहुंचानेवाले अन्य स्थानीय कार्यों के लिए किया गया था । 


8. पिछले दशक में सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में नकद, वस्तुओं और सेवा के 
रूप में दिए गए स्वैच्छिक योग का मूल्य 00 करोड़ रु० के लगभग आंका गया है । स्थानीय _ 
विकास-कार्यों में जनता के हिस्से की रकम 5 करोड़ रु० थी, जबकि कुल खर्च 33 करोड़ 
रु० का था । केनद्रीय समाज-कल्याण-मंडल की कल्याण-योजनाओं, पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध 
कल्याण-योजनाओं एवं तत्काल सहायता पहुंचानेवाली योजनाओं को म्‌ख्यत: स्वैच्छिक 
संस्थाओ्रों के ज़रिए ही कार्यान्वित किया गया । खादी और ग्रामोद्योग-प्रायोग की ग्रामोद्योगों 
के जरिए रोजगार के अतिरिक्त अ्रवसर पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई सघन क्षेत्र-योजना 
का बहुत-कुछ आधार ही स्थानीय साधन और जनता के अपने प्रयत्न हैं । मद्रास में विद्याथियों 
को दोपहर का भोजन देने तथा विद्यालयों के सुधार की अन्य योजनाएं जनता के सहयोग से 
ही चल रही हैं। सर्व-सेवा-संघ के कार्यकर्ताश्रों के सक्रिय प्रयत्नों से चल रहे भूदान और 
ग्रामदान-आन्दोलन इस बात के प्रमाण हैं कि ऊंचे आद्शों और सेवा-भावना से प्रेरित स्वैच्छिक 
प्रयत्नों से कितने बड़े-बड़े काम हो सकते हैं । विश्वविद्यालय-आयोजन-गोप्टियों के माध्यम से _ 
बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों को छोटी बचतें, साक्षरता, गन्दी बस्तियों का उद्धार 
और श्रमदानवाली निर्माण-योजनाश्रों-जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में भाग 
लेने की प्रेरणा मिली है । ं 


9. पहली पंचवर्षीय योजना बनाते समय ही यह मान लिया गया था कि तीकब्र प्रगति 
के लिए विकास के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जन-सहयोग ज़रूरी है । जनता के फालतू समय 
और शक्ति का विभिन्न सामाजिक आशिक कार्यों में उपयोग करने के लिए एक संगठन-- 
भारत-सेवक-समाज--का निर्माण किया गया । इस संस्था ने एक बहुमुखी कार्यक्रम बनाया है 
और इसकी शाखाएं देश-भर में फैली हुई हैं । इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता 
हैं। सन्‌ 955-59 में कोसी-परियोजना में इसके सहयोग से यह प्रमाण मिल गया कि जन- 
सहयोग से विभिन्न परियोजनाञ्रों में खर्चे की बचत, काम में सुधार और तेज़ी लाने की कितनी 
सम्भावनाएं हैं । कोसी-तटबन्ध-योजना पर खर्च का मूल अनुमान . 5 करोड़ रु० था, 
परन्तु जन-सहयोग के कारण वास्तविक खर्च घट कर 6. 5 करोड़ रु० रह गया । काम पूरा 
होने की अवधि में भी 2 वर्ष बच गए---सन्‌ 960 तक काम समाप्त करने का लक्ष्य था, 
परन्तु वह सन्‌ 958 में ही पूरा हो गया । भारत-सेवक-समाज ने सिंचाई और बाढ़-सुरक्षा 
की छोटी परियोजनाओं में भी सहयोग दिया है । अपने अनुभव: से उत्साहित होकर इस संस्था 
ने निर्माण-सेवा की स्थापना की है, जिसकी शाखाएं अनेक राज्यों में हैं । इसने जनता के लिए. 
किए जानेवाले अनेक निर्माण-कार्यों में भाग लिया है। शिक्षा-मन्त्रालय की श्रम एवं समाज- _ 
 सेवा-शिविर-योजना के ग्रन्तर्गत देश के छात्रों और यवा लोगों के लिए श्रम-शिविरों का आयो- - 
जन इस संस्था का एक मुख्य कार्य बन गया है और इसमें जनता का सहयोग बराबर बढ़ रहा - 
: है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कामों के लिए एक निश्चित नीति बना ली गई है । इसके 
अनुसार दो-तीन प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्राम-समूह चुन लिया जाता _ 
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है । इन कार्यकर्ताओं का कार्य उस क्षेत्र की योजना को आधार मान कर जनता के कार्यक्रमों 
का संगठित रूप से परिपालन कराना है। इस दिशा में लोक-कार्य-क्षेत्र का उद्देश्य उस क्षेत्र 
के लिए नए साधनों का विकास और स्थानीय नेता तैयार करना है। इस कार्यक्रम में सरकार 
सहायता देती है और अब तो स्वैच्छिक संस्थाएं भी योग दे रही हैं । जनता में सामाजिक 
जागृति पैदा करने और उसे देश की समस्याओं तथा योजना के विभिन्न कार्यत्रमों के बारे में 
पूरी जानकारी देने के लिए भारत-सेवक-समाज ने जन-जागरण-केन्द्रों की भी स्थापता की 
है। इस कार्य में प्री सहायता दी जाती है और ग्रब इसे लोक-कार्य-क्षेत्र-क्राय क्रम का अंग बनाया 
जा रहा है । शहरी क्षेत्रों में समाज' ने गन्दी बस्तियों के निवासियों की ओर अधिक ध्यान 
दिया है और बेघर लोगों के लिए अनेक रैन-बसेरे चलाए हैं। 

0. राष्ट्रीय स्तर पर और भी अनेक संस्थाएं हैं, जिन्होंने समाज की या उसके कुछ 
वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्यवान काम्‌ किया है । इन संस्थाओं के 
काम में समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है । जन-सहयोग-सम्बन्धी 
राष्ट्रीय सलाहकार-समिति जन-सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा 
करती है और मार्गदर्शन के लिए दिशाएं निर्धारित करती है । इस समिति की सदस्य-संस्थाओओं 
के नाम इस प्रकार हैं: अखिल भारतीय सहकारी संघ, अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन, 
भारत-साधु-समाज, भारत-स्काउट्स' एंड गाइड्स, भारत-सेवक-समाज, भारतीय आदिम- 
जाति-संघ, भारतीय ग्रामीण ,महिला-संघ, केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल, गांधी-स्मारक- 
निधि, हरिजन-सेवक-संघ, भारतीय समाज-कार्य-सम्मेलन, भारतीय शिशु-कल्याण-परिषद्‌, 
भारतीय रेड-क्रास-सोसायटी, राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल (एन० सी० सी० ), सहायक सैन्य- 
शिक्षार्थी दल (ए० सी० सी०) और सर्व-सेवा-संघ । 


प्राथमिकताएं और कार्यक्रम 


]. कल्याण : देश में इतनी अधिक गरीबी और अज्ञान फैला हुआ है कि दलित जनता 
के कष्ट दूर करने तथा उसके लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए स्वेच्छिक सेवा के कार्य की 
कोई सीमा ही नहीं है | परन्तु कार्य कर्ताओ्ों और साधनों की कमी को देखते हुए कुछ कामों 
और क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना आवश्यक है। शहरों और गांवों में सफाई 
रखने और स्वास्थप्रद आदतों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत काम बाकी है। इस क्षेत्र 
में सामूहिक स्वेच्छिक कारंवाई से बिना अधिक ख्चे किए सन्‍्तोषप्रद परिणाम निकल सकते 
हैं । अस्पतालों में रोगियों की सेवा की जा सकती है और उन रोगियों को भी आराम पहुंचाया 
जा सकता है जिन्हें अश्पने घरों में भी सुविधा-सहायता नहीं मिल पाती । स्वैच्छिक सहायता 
से साक्षरता का प्रसार तेज़ी से हो सकता है। समाज-सुधार और सामाजिक बुराइयों तथा 
समाज-विरोधी कार्यों के उन्मूलन में कानून का बहुत अधिक हाथ नहीं हो सकता--मुख्य 
ज़िम्मेदारी तो स्वैच्छिक संस्थाओं को ही संभालनी पड़ेगी । 


2. सामाजिक-आथिक कार्यक्रम : स्वैच्छिक सेवा का मुख्य लक्ष्य श्रब सीमित गअर्थो 
में कल्याण-कार्यों से ह2 कर व्यापक सामाजिक-श्राथिक कार्यों की ओर जा रहा है। पंचायतों 
और सहकारी सस्थाओं के काम भली-भांति चलाने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण 
में स्वेच्छिक संस्थाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में दो मुख्य काम हैं 
भौतिक और जनशक्ति-विषयक साधनों के भरपूर उपयोग में सहायता देना, ताकि उत्पादन 
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तथा लाभकारी रोज़गार के अभ्रवसर बराबर बढ़ते रहें । इस उद्देश्य के लिए स्वेच्छिक कार्ये- 
कर्ताओं को चाहिए कि वे सामुदायिक विकास-संस्थाओं को यथासम्भव सहायता पहुंचाएं ।* 
कस्बों और नगरों में स्वैच्छिक सेवा से गन्दी बस्तियों का सुधार किया जा सकता है और उनके 
निवासियों के लिए बेहतर जीवन-यापन के योग्य स्थिति बनाई जा सकती है । इसका और 
_ स्वैच्छिक संस्थाओं की श्रन्य गतिविधियों का आधार निश्चय ही संगठित स्वयंसेवा हो । 
सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र एक अत्यन्त आदर क्षेत्र है, जिसमें बहुत अधिक सामाजिक 
कार्यकर्ताशों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-सहकारी 
समितियों और शहरी क्षेत्रों में सहकारी उपभोकता-भांडारों का जाल बिछा देना एक बहुत 
बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए । 

3. निर्माण-कार्य : बड़ी परियोजनाओं और छोटे तथा स्थानीय कार्यों की निर्माण- 
विषयक गतिविधियों में ही- बेकार पड़ी जन-शक्ति के उपयोग के लिए स्वैच्छिक प्रयत्नों से 
सर्वाधिक काम लिया जा सकता है | गांवों में स्वैच्छिक संस्थाओं को सीधे ग्रथवा श्रसिक- 
सहकारी संस्थाओं के ज़रिए निर्माण-कार्य में लगने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 
इससे खच में बचत होगी, काम के सन्‍्तोषजनक मानदंड का पालन हो सकेगा, श्रमिकों के 
साथ अच्छा व्यवहार हो सकेगा तथा निर्माण-उद्योग के संचालन में ईमानदारी के व्यवहार 
को बढ़ावा मिलेगा । ठेकेदारों पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वैच्छिक संगठनों 
के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे | योजना-प्रायोग की एक समिति 
ने भारत-सेवक-समाज-जंसी स्वेच्छिक संस्थाओ्ों के लिए निर्माण-कार्यों में बड़े पैमाने पर 
योगदान को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की हैं 


(क) सरकारी संस्थाएं स्वेच्छिक संस्थाझ्नों को अ्रधिक-से-अधिक सहायता देने का 
प्रयत्न करे. | जहां तक सम्भव हो, कुल कार्य का कुछ भाग उनके लिए रख 
छोड़ा जाए और उनकी क्षमता बढ़ने के साथ-साथ काम का भी विस्तार 
किया जाए कु 

(ख) ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि काम बराबर मिलता रहे । परियोजना के अधि- 
कारी काफी पहले ही यह निश्चित कर दें कि किस स्वैच्छिक संस्था को कितना 
और किस प्रकार का काम दिया जाएगा । उन्हें ठेकेदारों के मकाबले तरजीह 
दी जाए और आपसी बातचीत के द्वारा ही. काम और उससे सम्बद्ध बातें तय 
की जाएं । हे 


(ग) पारिश्रमिक उचित दर से () कार्यदेश के आधार पर या (2) दरों की 
अनुसूची के आधार पर, जो समर्थ अधिकारी-द्वारा घटाई-बढ़ाई जा सके; 
दिया जा सकता है । दर-अनुसूची अद्यतन रहनी चाहिए। 

(घ) पारिश्रमिक की अदायगी जल्दी होनी चाहिए, विलम्ब से बचा जाना चाहिए। 
सुर्पारिटेंडिग और एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरों को अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए... 
और जैसे-जैसे काम पूरा हो, कुल काम के खाते से रकम की अदायगी होती जाए 


सामुदायिक विकास-मन्त्रालय-द्वारा हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में स्वच्छिक 
संस्थाओं के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र सझाए गए थे : सामाजिक शिक्षा, कषि-उत्पा- 
दन-कार्यक्रम, ग्रामोश्ञोग, सफाई तथा स्वास्थ्य, स्थानीय विकास-कार्य, समाज के कमज़ोर 
वर्गों. का कल्याण, महिला तथा शिशु-कल्याण और यूवा लोगों के लिए कार्यक्रम । 
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(डः) स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता के लिए राज्य-सरकारों और केन्द्रीय 
मन्त्रालयों की ओर से तकनीकी कर्मचारी भेजे जाने चाहिए । 
(च) कार्य-संचालन-पूंजी तथा उपकरणों की खरीद के लिए ऋण दिए जाने चाहिए । 


(छ) स्वेच्छिक संस्थाओं को उनकी क्षमता के अनुसार हर प्रकार का मिट्टी खोदने 
और राजगीरी का सादा काम करने का भार दिया जा सकता है। आवश्यक 
तकनीकी उपकरण और कर्मचारी होने पर उन्हें बड़े इमारती काम भी सौंपे 
जा सकते हैं । इमारती सामान अधिक मात्रा में उपलब्ध करने का ठेका लेने 
के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। 


4. योजनाओ्रों के प्रति अधिक समझदारी : सामाजिक और आर्थिक जीवन के 
पुर्ननिर्माण के लिए व्यापक सहयोग और स्वेच्छिक अंशदान प्राप्त करने के लिए तीसरी 
योजना के महत्व, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था 
की बढ़ती हुई जटिलता और समस्याओ्रों की अधिकता के कारण निस्सन्देह यह बहुत सरल बात 
नहीं है । दूसरी ओर, पहली दो योजनाओं के फलस्वरूप तथा उनसे उत्पन्न जागृति के कारण 
समस्याओं का स्वरूप समझने, उनको हल करने के साधनों की सीमाएं पहचानने तथा तीत्र 
आशिक प्रगति के लिए अधिक बोझ संभालने की हमारी क्षमता बढ़ी है और ग्रन्त में, योजना 
उस समय काफी अथंपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैँ कि उसके लक्ष्य क्या हैं और व्यक्ति, 
स्थानीय समाज तथा जनता के विभिन्न वर्गों को उससे क्‍या अवसर मिलनेवाले हैं। तीसरी 
योजना में जनता के सहयोग एवं अंशग्रहण की सुदृढ़ता के कार्यक्रम के अंग-रूप में यह 
प्रस्ताव किया गया है कि योजना का सन्देश देश के कोने-कोने में पहुंचाया जाए और तीक् 
विकास से निकलनेवाले परिणामों से लाभ उठाने की वर्तेमान व्यवस्था को सबल किया जाए। 

5. व्यापक उद्देश्य : देश की बुनियादी आवश्यकताओं, आद्शों और लक्ष्यों से 
सम्बन्ध रखनेवाले कुछ बड़े काम भी हमारे सामने हैँ । वततमान स्थिति में इसके चलते जनता पर 
कुछ विशेष ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं । सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जनता का 
दृष्टिकोण और समाज का आचरण राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो । इस आचरण के तीन 
रूप हैं, जिन्हें इस सन्दर्भ में सबसे श्रधिक आवश्यक माना जा सकता है । पहला यह कि देश 
के प्रति प्रेम और उसके महान्‌ भविष्य का विश्वास हर हृदय में मज़बूती से घर कर ले। जनता 
स्वयं ही अपनी समझ से उन सभी बातों की सार्वजनिक रूप से रोकथाम करे तथा उन्हें त्याग 
दे, जिनसे देश की एकता और अखंडता को आघात पहुंचता हो । लोगों में इसकी पूरी समझ 
होनी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को किस बात से और कितनी हानि हो सकती है। ईमानदार 
तथा सेवाभावी कार्यकर्ता सैकड़ों तरीकों से हर नागरिक के मन पर मज़बूत और संगठित देश 
की छाप बैठा सकते हैं | वे य॑ंह भाव भी जमा सकते हैं कि देश की जनता और समाज जिन 
उपयोगी तथा मूल्यवान चीज़ों की कामना कर सकती है, उनकी प्राप्ति में जनता का संगठित प्रयत्न 
कितना अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहाये है । देश के विभिन्न भागों में फैली स्वैच्छिक संस्थाएं 
लोगों में एकता की भावना पैदा कर सकतो हैं और महान्‌ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तगत सारे देश 
में चल रहें कार्यों में सेवा के छोटे-मोटे कामों में उन्हें लगा कर उन्हें एक ही दिशा में सोचने 
एवं कार्य करने-योग्य बना सकती है । दूसरी बात यह है कि देश में जो आथिक और सामाजिक 
ढांचा तैयार हो रहा है, उसका आधार क्रमिक समाजवाद और सहकारिता ही रहेगा । तीसरी 
बात हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि सही आचरण और जीवन से ही राष्ट्र मज़बूत 
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होगा एवं एक उचित समाज-व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा । सभी लोगों के लिए अच्छे 
जीवन की व्यवस्था करने के हेतु सबको काम करना होगा । हमें ऐसे समाज की ज़रूरत नहीं 
है जहां कुछ लोगों की समृद्धि के लिए अधिक लोगों को कष्ट झेलने पड़ें । परन्तु इसके लिए 
जनता की आदतों और उसके दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तेन करने होंगे, ताकि वे एक 
मानवता और सामाजिक न्याय में विश्वास करने लगें | आचरण के कुछ ऐसे मापदंड बनाने 
होंगे, जिनमें, संयम, अनुशासन तथा दूसरों के प्रति उदारता पर बल दिया गया हो । इन पर 
आधारित व्यवहार ही राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप ले सकेगा । राजनीतिक तथा सामाजिक 
सम्बन्धों, काम-काज एवं आर्थिक कार्यों में सदाचार पर अभ्रधिक ध्यान देना होगा । थोड़े समय 
में जब बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवतंन करना हो, तब जनता का सहयोग इतना अधिक 
तथा प्रभावशाली होना ही चाहिए कि उस प्रयत्न को व्यापक जन-आन्दोलन का स्वरूप दिया 
जा सके । जन-संगठनों के ज़रिए स्वैच्छिक सेवा के लिए यहां विस्तृत और असीम क्षेत्र है। यह 
समझ लेना चाहिए कि आज हमारे सामने क्रान्ति के लिए आह्वान करने का प्रइन है, जिसके 
लिए जनता का मन तैयार करना है । इस क्रान्ति में ही जनता को अपने आदर्शवादी विचारों 
तथा देश-प्रेम की भावना को प्रकट करने का अवसर मिलेगा । 


संगठन और तकदनोकें 


6. चूंकि स्वेच्छिक संगठनों के ज़रिए जनता के सहयोग की इतनी झ्राशा रखी जाती 
है, इसलिए यह आवश्यक है कि वेसी संस्थाओं की संख्या बढ़े और वे सबल बनें, ताकि अपनी 
इच्छा से लिए गए कामों को वे पूरी तरह निभा सकें | यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता 
है कि अपने ऊपर लिए गए कार्य वे किस प्रकार पूरा करके लोगों में विश्वास जमाती हैं और 
जनता की जरूरतों की पूर्ति में कितना योग देती हैं । उन्हें प्राप्त होनेवालें फालतु समय तथा 
साधनों का निश्चय ही अच्छा-से-भ्रच्छा उपयोग होना चाहिए । इसके लिए अग्रिम योजनाएं 
बनाने, आवश्यकताओं का समुचित अनुमान करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, व्यवस्थित 
रूप से काम करने, उचित निरीक्षण करने तथा निष्पक्ष मूल्यांकन की ज़रूरत है । 


7. स्वेच्छिक संगठनों को स्थानीय संस्थाओं से घनिष्ठ सहयोगमूलक सम्बन्ध _ 
स्थापित करना चाहिए और कुछ मामलों में पंचायतों, नगरपालिकाश्रों, आदि के काम करनेवाली 
संस्था का भी रूप ग्रहण करना चाहिए । जन-सहयोग से पूरे होनेवाले कार्यक्रम संयुक्त रूप 
से तैयार किए जाने चाहिए और उनमें स्वेच्छिक संस्थाओं का स्थान और भूमिका बिल्कुल 
स्पष्ट कर देनी चाहिए । सरकारी संस्थाग्रों को उन्हें ग्रधिक-से-अधिक सहायता तथा सुविधाएं 
देनी चाहिए, परन्तु कार्यक्रमों के संचालन और नियन्त्रण का भार स्वैच्छिक संस्थाओं के नेताओं 
पर ही छोड़ देना चाहिए । इस तरीके से ही ये संगठन सच्चे राष्ट्रीय संगठन बन सकेंगे और 
लोगों को अपनी राजनीतिक मान्यताएं दरकिनार रख कर सहयोग के लिए प्रेरणा दे सकेंगे । 
स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कई स्थानों पर स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के छोटे-छोटे 
_ संगठन बंन गए हैं। बड़े संगठनों को उनकी सहायता करके उन्हें अधिक कार्य करने-योग्य 
बनाना चाहिए । यह सहायता कार्यकर्ताश्रों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाओं के _ 
रूप में हो सकती है ! कक 


...._]8. स्वैच्छिक आधार पर अपने-आप काम शुरू होना स्वायत-योग्य अवश्य है, परन्तु _ 
: इसमें यह खतरा भी है कि दो ओर से एक ही काम होने लगता है और परिणामस्वरूप साधनों 


जनता का सहयोग और अ्रंशग्रहण 3[] 


एवं शक्ति का दुरूपयोग होता है । इसलिए स्वैच्छिक संगठनों को समान नीति बनानी चाहिए, 
घनिष्ठ सहयोग से काम करना चाहिए तथा जिस काम में जो सबसे योग्य है, उसे वही काम 
अपने हाथ में लेना चाहिए । समन्वय की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। इस समन्वय का 
विस्तार होना चाहिए और प्रशिक्षण, अनुसन्धान, मार्गदर्शक परियोजनाओं, जानकारी तथा 
अनुभव के आदान-प्रदान, पत्रिकाओं तथा उपयोगी सामग्रियों के प्रकाशन और सरकारी 
संस्थाओं से व्यवहार-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। 


9. अभी तक स्वैच्छिक कार्य निजी व्यक्तियों या सरकार से उपलब्ध यत्किचित 
सहायता से चले है । बहुत-सी संस्थाओं और संगठनों से सहयोग मिलने पर स्वैच्छिक सेवा 
को सुदृढ़ आधार पर संगठित किया जाँ सकता है । ये संस्थाएं शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय, 
पत्रकारिता, भ्रादि क्षेत्रों की हो सकती है । चन्दा-संग्रह-आन्दोलनों, दातव्य प्रदर्शनों, आदि के 
ज़रिए ये संस्थाएं धन-संग्रह करने में सहायता दे सकती हैं | कुछ निश्चित कामों की ज़िम्मेदारी 
वे स्वयं भी ले सकती हैं । स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए ये संस्थाएं 
अपना स्थान, साज़-सामान तथा अन्य सुविधाएं देकर भी उन्हें सहायता पहुंचा सकती है । 


20. स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता जनता के हर वर्ग से आ सकते हैं विशेष रूप से 
समाज-सेवियों, अध्यापकों, विभिन्न रोज़गार-धन्बेवालों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों 
तथा स्थानीय संस्थाओ्रों के सदस्यों में से । इस क्षेत्र में सैनिक अथवा असैनिक कार्यो से ग्रवकाश- 
प्राप्त लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किए हैं, उन्हें अधिक संख्या में इन कामों में लगाया जा 
सकता है । इस आन्दोलन का आधार देश का युवा-वर्ग ही है, जिसे उनके अपने हित तथा समाज 
की भलाई के इन कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए । 

2]. कुछ काल तक परीक्षण और प्रयोग करने के बाद लोक-कार्य का ऐसा स्वरूप 
तैयार कर लिया गया है, जिससे गै र-सरकारी स्वैच्छिक कार्यों में आ्रावदयक आयोजन का लाभ 
उठाया जा सकता है और काम का न ट्टनेवाला सिलसिला भी कायम किया जा सकता है । 
राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड की बराबरी का लोक-कार्य-क्षेत्र स्वैच्छिक संस्थाञ्रों के लिए कार्ये- 
क्षेत्र बन सकेगा और वास्तविक काम के स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के कार्यो में समन्वय स्था- 
पित हो सकेगा । कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने लोक-कार्य-क्षेत्रों का जो अध्ययन किया है, 
उससे स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम में भाग लेनेवाले कार्यकर्ता स्थानीय साधनों और जन-शक्ति 
को उपयोग.के लिए तैयार करने तथा जनता और उसकी समस्याश्रों के बारे में अपनी पूरी 
जानकारी का अधिक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते है । वे विकास के मार्ग की बाधाएं--.- 
अज्ञान, दलबन्दी और गांवों में विस्तार-कार्य के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, आदि--दूर करने 
में भी अधिक उपयोगी हैं । अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है । 


22. विश्वविद्यालय-आयोजन-गोष्ठियों से यह आशा की जाती है कि वे तीसरी 
योजना की अ्रवधि में विश्वविद्यालयों और कालेजों को जन-समाज के निकट सम्पक में लाने तथा 
पंचायती राज-संस्थाञश्रों, नगरपालिकाशओं एवं अन्य स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग से आरम्भ 
किए गए रचनात्मक कार्यो के ज़रिए राष्ट्रीय विकास के काम में योगदान करने के लिए शिक्षकों 
और छात्रों को प्रेरित करने में अधिक बड़ी भूमिका तिभाएंगी । आ्रयोजन-गोष्ठियों-द्वारा 
नियुक्त दलों ने दूसरी योजना की अवधि में जो अध्ययन एवं सर्वेक्षण किए, उनसे छात्रों तथा 
युवा लोगों को सामाजिक एवं आथिक समस्याओं को अधिक बारीकी से समझने का अ्रवसर 
मिला । समय-समय पर आयोजन-गोष्टियों-द्वारा आयोजित संगोष्ठियों से भी कई महत्वपूर्ण 


32 तीसरी' पंचवर्षीय योजना 


सुझाव प्राप्त हुए । इन तथा ऐसी ही गतिविधियों को तीसरी योजना की अवधि में बढ़ाया 
जाएगा | यह भी आशा की जाती है कि आयोजन-गोष्ठियां योजना-सूचना-केन्द्रों का संगठन 
करने में समर्थ हो सकेंगी, जिनकी सहायता से छात्रगण तीसरी और परवर्ती योजनाओं की 
थ्रवधि में राष्ट्र-द्वारा आकांक्षित लक्ष्यों को पूरी तरह हृदयंगम कर सकेंगे । 


प्रशिक्षण, अनुसन्धान और मूल्यांकन 


23. जनता के अंशग्रहण करने-सम्बन्धी कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं का काम 
निश्चय ही सरल नहीं है। उनका मुख्य काम जनता का दृष्टिकोण बदलना, 
उनका विश्वास प्राप्त करना और उन्हें नए कामों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है । उन्हें 
समाज में व्याप्त जड़ता तथा परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करना है | जटिल सा- 
माजिक स्थिति और विषम समस्याओं का भी उन्हें सामना करना है। इन कार्यकर्ताओं को 
विशेष विषयों का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए; तभी वें श्रपता काम भली-भांति कर 
सकेंगे । अभी हाल तक यह पहल उपेक्षित ही था। अब लोक-कार्य--द्षेत्र के कार्यकर्ताश्रों के लिए 
तियमित रूप से सघन प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं । गांवों से लेकर ऊपर तक 
पूरे या आधे समय के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का व्यवस्थित प्रबन्ध होता चाहिए, ताकि 
वे कुशलता और समझदारी से अ्रपता काम निभा सकें । प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का सुदृढ़ आधार 
और जन-सहयोग के उचित तरीके निकालने के लिए समय-समय पर अपने अनुभवों का 
विश्लेषण और पूरा अध्ययन करना आवश्यक है | इसके लिए सामूहिक विचार-विमश का 
भी आयोजन होना चाहिए । सामाजिक परिवततेन की प्रक्रिया, समस्याओं और कार्यक्रमों के 
प्रति विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के तरीकों की उपयोगिता कुछ 
ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में अनुसन्धान कौ बहुत गूंजायश है। देश के विभिन्न भागों में नए 
विचारों के लिए मार्गदर्शक परियोजनाएं चालू की जानी चाहिए । स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों . 
के मूल्यांकन की सुविधाएं दी जानी चाहिए । इन अध्ययनों और प्रयोगों के परिणामों का पूरा 
विवरण उपयुक्त साहित्य और मार्गदर्शन-सम्बन्धी अन्य सामग्रियों में उपलब्ध किया जाना... 
चाहिए । द 6 बम 


अध्याय 9 
कृषि-उत्पादन 


ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस व्यापक 
दृष्टि को अपनाया गया है, उसके झ्राधार में कृषि-उत्पादन के कार्यक्रम निहित है । बड़े तथा 
छोटे सिचाई-कार्यों का विकास; मिद्ठी-संरक्षण के कार्यक्रम; उव॑रकों, सुधरे हुए बीजों तथा 
ऋण की आपूर्ति और नीचे ग्राम-स्तर तक पहुंचनेवाली विस्तार-सेवाओं की व्यवस्था कुछ 
ऐसे कदम हैं, जो सीधे उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए है। इन कायेक्रमों क॑ लिए 
सामुदायिक विकास-आन्दोलन' के माध्यम से प्रत्येक ग्राम-समाज की शक्तियों का पूरा 
उपयोग करने और उसकी जनशक्ति तथा अन्य साधनों को प्रभावशाली ढंग से गतिशील 
बनाने का विचार है। भूमि-सुधार-सम्बन्धी नीतियों का लक्ष्य परम्परागत कृषि-ढांचे के 
कारण अ्रधिक उत्पादन के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को दूर करना और सहकारिता के 
ग्राधार पर संगठित प्रगतिशील क्रषि के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सहकारिता के 
विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैं और तीसरी योजना में जिन पर और 
ग्रधिक बल दिया जाएगा, उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के द्रतआथिक विकास के लिए 
झावश्यक ऐसे संस्थात्मक ढांचे का निर्माण करना है, जो ग्रामीण जनता के निर्धन-वर्ग के 
लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध हो । कृषि-उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का पशुपालन और दूध- 
उद्योग की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामोद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है । दीघंे- 
कालीन विकास की दृष्टि से वन-सम्पदा की देखभाल, मिट्टी और झआद्वंता के संरक्षण तथा 
गांवों में ईंधन के काम आनेवाले पेड़ उगाने का अत्यधिक महत्त्व है। देश के कुछ भागों 
में गांवों में बिजली लगने का, सिचाई-सुविधाञ्रों के विस्तार और टेक्नोलाजी-विषयक 
परिवर्तनों के माध्यम से, ग्रामीण जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने लगा है; यह प्रभाव 
क्रमशः झधिकाधिक होता जाएगा । पंचवर्षीय योजनाओं-ढारा ग्रामीण जीवन में लाए जा 
रहे विराट परिवतंनों की व्यापक पृष्ठभूमि में देखने पर कृषि-विकास के इन विभिन्न 
पहलुओं और विशेषत: क्ृृषषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी योजना में समाविष्ट विशिष्ट 
कार्यक्रमों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । 


पहली और दूसरी योजनाओ्रों के श्रन्तगंत प्रगति 
2. दूसरी योजना के ग्रन्त में क्ृषि-उत्पादन का सूचनांक (आधार सन्‌ 949-50 ) 
बढ़ कर 35 हो गया । इसी तरह, खाद्यान्नों का सूचनांक 32 और अन्य फसलों का 42 
ठहरा। पहली योजना में कृषि-उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना की 
अवधि में सन्‌ 957-58 और 959-60, के दो वर्ष प्रतिकूल रहे और कुल मिला कर 
कृषि-उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले पृष्ठ की तालिका में सन्‌ 949-50 से 
उत्पादन की प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं । 
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3. दूसरी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही यह समझ लिया गया था कि उसमें 
भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए द्रुत आथिक विकास का जो कार्यक्रम निर्धारित किया: 
गया था, उसके अनुसार क्ृषषि-उत्पादन को पहले निश्चित की गई मात्रा से कहीं अधिक . 
बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती । इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकारों के साथ 
प्रारम्भिक लक्ष्यों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और नवम्बर 956 में निम्न- 
लिखित नए लक्ष्य निश्चित किए गए : खाद्यान्न---8 करोड़ 5 लाख टन, तेलहन-- 
76 लाख टन, गन्ना (गुड़)--78 लाख टन, कपास---65 लाख गांठें, और पटसन---55, 
लाख गांठें । ऊपर की तालिका में सन्‌ 960-6व में खाद्य-उत्पादन की जो मात्रा 
(7 करोड़ 60 लाख टन) दिखाई गई है, उसके फसल-उत्पादन के संशोधित अनुमानों की 
प्राप्ति के समय तक 7 करोड़ 80 लाख टन हो जाने की आ्राशा है। गन्ने का उत्पादन दूसरी" 
योजना के लक्ष्य से भी अधिक हुआ, परन्तु कपास और पटसन के उत्पादन के मामले में जड़ताः 
बनी रही । तेलहन का भी उत्पादन लक्ष्य से कम रहा । दूसरी योजना में उत्पादन की प्रवृत्ति: 
को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि तीसरी योजना में खाद्यान्नों के बारे में 
ग्रात्म-निर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त व्यावसायिक फसलों में, विशेषतः कपास, तेलहन" 
और पटसन के उत्पादन में, पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। श्रथ॑-व्यवस्था की प्रगति और 
घरेल्‌ मांग में वृद्धि तथा इसके साथ ही निर्यात बढ़ाने की ग्रावश्यकता के कारण व्यावसायिक 
फसलों की उत्पादन-वृद्धि में सफलता उतनी ही महत्त्व रखती है, जितनी खाद्यान्नों के उत्पादन 
में वृद्धि । 

4. दूस'री योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के लिए अनुमानित कुल 529, 
करोड़ रु० के व्यय में से 290 करोड़ रु० कृषि के लिए थे। इसके अतिरिक्त, बड़ी और 
मध्यम सिचाई-योजनाओं के लिए कुल 372 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था थी। योजना: 
की अवधि में छोटी सिचाई-योजनाञ्रों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध किए गए । नीचे की 
तालिका में कृषि-विकास के कार्यक्रमों के परिपालन में हुई प्रगति के बारे में राज्य-सरकारों से 
प्राप्त सूचनाएं संक्षेप में दी गई हैं : 


तालिका-संख्या 2 
कृषि-कार्यक्रम--दूसरी योजना में प्रगति 





न अनुमानित 
कायक्रम कह उपलब्धि 
बड़ी और मध्यम सिचाई-योजनाएं लाख एकड़ 69 
| ु (कुल ) 
छोटी सिचाई-योजनाएं ... के रे 8 90 
खेतों में मिदट्टी-संरक्षण ... सम "०" 8 20 
भूमि का पुनरुद्धार "० 72 2 
सुधरे हुए बीजों के अन्तर्गत खेती का क्षेत्र (खाद्यान्न ) म 550: 
नत्रजनयुक्त उर्वेरकों की खपत (नत्रजन ) “«»... हज़ार टन 230: 
फास्फंटयुक्त उवरकों की खपत (पी० झो5) ४ 70 
शहरी खाद * “«».. लाख टन 30 
ग्रामीण खाद न न न 2 830 


हरी खाद मम “».. लाख एकड़ 8 
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मौसम के प्रतिकल प्रभाव के बावजूद दूसरी योजना की अवधि में क्ृषि-क्षेत्र में अ्रधिक 
प्रगति हो सकती थी, यदि पर्याप्त पंंजी-विनियोग से होनेवाले लाभों को--यथा छोटे और बड़े 
सिचाई-कार्यों से होनेवाले सिंचाई के विस्तार और बीज-फार्मों की स्थापना में किए गए पूंजी 
 विनियोग के लाभों को--ग्रधिक शी घ्रता से प्राप्त किया जाता। मिट्टी-सं रक्षण-जैसे कार्यों में, 
जिनमें बड़ी संख्या में जनता के भाग लेने की आवश्यकता होती है, सीमित प्रगति हुई। उवेरकों 
“की खपत में, जो हाल में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, दूसरी योजना के प्रथम' चार वर्षों में बहुत धीमी 
“बुद्धि हुई। इसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी और नए उर्वेरक-संयन्त्रों की स्थापना में हुईं 
“अपर्याप्त प्रगति है। सन्‌ 956 में जब दूसरी योजना के क्ृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनंविचार _ 
किया गया था, तब इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि सुधरे हुए बीजों को बहु- 
गणित करने, उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई और मिट्टी-संरक्षण, आदि के कार्यक्रमों को इस प्रकार 
'कार्यान्वित किया जाए कि न्यूनतम समय में अ्रधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह सोचा गया 
था कि सिंचाई की सुविधा-प्राप्त या निश्चित वर्षावाली भूमि के प्रत्येक एकड़ में सुधरे हुए 
“बीजों का इस्तेमाल होगा तथा उर्वरकों, कार्बनिक खादों और हरी खादों की आपूर्ति की 
: निश्चित व्यवस्था की जाएगी। परन्तु इन दिशाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई । परिणामतः 
 ग्तीसरी योजना की अवधि में कृषि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ किया जाना शेष है। वस्तुतः तीसरी 
“योजना की सफलता अन्य किसी भी बात की तुलना में कृषि-लक्ष्यों की पूति पर अधिक निर्भर 
“करती है । 


तीसरी योजना का दृष्टिकोण हक 
5. तीसरी योजना के लिए क्ृषि-उत्पादन के कार्यक्रमों के निर्माण में नियामक विचार 
“यह रहा है कि कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नों में किसी भी रूप में वित्तीय या अ्रन्य साधनों के श्रभाव के 
कारण रुकावट पैदा न हो। तदनसार ही आ्रावश्यकता के अनुरूप वित्त की पर्याप्त व्यवस्था 
“की गई। इसके साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि यदि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
अतिरिक्त साधन' उपलब्ध करना आवश्यक पाया गया, तो उन्हें भी योजना के बढ़ने के साथ- . 
साथ सुलभ किया जाएगा। उर्वेरकों की आपूर्ति भी बड़े पेमाने पर की जाएगी। राज्यों में 
“कृषि-प्रशासन को संगठित करने के प्रयत्न किए जा रहें हैं और विभिन्न अभिकरणों में, 
'विशेषत: उनमें, जो कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध हैं, अधिकतम 
सम्भव समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है। सहकारी संस्थाओ्रों के माध्यम से : 
ऋण की आपूर्ति को विस्तृत किया जा रहा है और ऋण को उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था 
से सम्बद्ध करने पर जोर दिया गया है । फिर भी, यह कहना होगा कि इन प्रयत्नों का कांफी 
“महत्त्व होने के बावजूद ये अपने-आप में इस बात की सन्‍्तोषजनक गारंटी नहीं है कि इनसे 
“तीसरी योजना के कृषि-लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लिया जाएगा। 


6. सामदायिक विकास-संगठन और खंड तथा ग्राम-स्तर पर विस्तार-कार्यकर्त्ताओं 


.. «का मुख्य कार्य ग्राम-समाज को सघन कृषि-विकास के लिए संगठित करना, इसके लिए उसमें 


_ क्षिप्रता की भावना भरता, सरकार की ओर से काम करनेवाले सभी अभिकरणों को निर्देश 

. “देनाऔर इस बात की निरिचित व्यवस्था करना है कि आवश्यक ग्रार्पु्ति, सेवाएं एवं तकनीकी 
.. सहायता यथासम्भव प्रभावशाली ढंग से उचित समय में और ठीक स्थान पर उपलब्ध हो 
. “जाएंगी । इसके साथ ही, कृषि-विभाग को खंड-स्तर पर आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारियों और 
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अन्य झावश्यक साधनों को सामुदायिक विकास-संगठन के हवाले कर देना चाहिए। इसका 
अर्थ यह है कि गांव के सभी परिवार, विशेषत: कृषि-कार्य में लगे लोग, ग्राम-सहकारी 
समितियों और पंचायतों के द्वारा कृषि-प्रयत्नों में सम्मिलित हों और गांव की उत्पादन- 
योजनाओं के द्वारा अधिक बड़े परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हों। दूसरी योजना में जो अनु- 
भव प्राप्त हुए है, उनको देखते हुए इन अनिवार्य शर्तो पर जितना भी बल दिया जाए, कम ही 
होगा । चूंकि तीसरी योजना में देश को अधिक बड़े काम करने है, इसलिए इस बात की 
ग्रविलम्ब आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर और राज्यों तथा केन्द्र में उच्च स्तर पर कृषि- 
कार्यक्रमों के संगठन में सुधार किया जाए । 


7. तीसरी योजना में क्ृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों के लिए, जिनमें छोटी और बड़ी 
सिचाई-योजनाएं, मिट्टी-संरक्षण और सहकारिता भी शामिल है, व्यय के लिए लगभग ,280- 
करोड़ रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 667 करोड़ रु० 
थी । 


तालिका-संख्या 3 
कृषि-उत्पादन पर व्यय-व्यवस्था 


(करोड़ रु० ) 

दूसरी योजना तीसरी योजना 
कृषि-उत्पादन न न 98.7 226.07 
छोटी सिचाई-योजनाएं ह्ह 94. 94 76.76 
मिट्टी-संरक्षण । हे ह 7. 6 72. 73 
सहकारिता न 33.83 80.7 
सामुदायिक विकास (कृषि-कार्यक्रम ) हा 50 826 
बड़ी और मध्यम सिचाई-योजनाएं हे 5 2226 599. 34 


योग 666. 65 ,28] 


तीसरी योजना में उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त सहकारी अभिकरणों के द्वारा प्राप्त 
होनेवाले वित्त की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि होगी । तीसरी योजना के अ्रन्त तक. अ्रल्पकालीन 
और मध्यमकालीन ऋणों की राशि के 200 करोड़ रु० से बढ़ कर 530 करोड रु० और 
दीघंकालीन ऋणों के खातों की बकाया राशि के, जो दूसरी योजना के अ्रन्तिम वर्ष में 34 
करोड़ रु० थी, 50 करोड़ रु० हो जाने की आशा है। 


8. तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में क्रपि के जो कार्यक्रम और लक्ष्य 
निर्धारित किए गए थे, वे राज्य-सरकारों और केन्द्र के सम्बद्ध भन्‍्त्रालयों-द्वारा किए गए 
प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित थे । इनका उद्देश्य यह था कि ज़िलों, खंडीं और ग्रामों में 
स्थानीय स्थितियों और सम्भावनाओं के प्रकाश में विस्तृत क्ृषि-कार्यक्रमों के निर्माण के लिए 
एक आधार बन सके । यह सुझाव दिया गया कि स्थानीय जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त 
करने की दृष्टि से और विशेष रूप से स्थानीय जनशक्ति-साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए 
कृषि, छोटी सिंचाई, मिट्टी-संरक्षण और सहकारिता के विकास से सम्बद्ध कार्यक्रम ज़िला 
और खंड की योजनाओं के माध्यम से बनने चाहिए । अनेक राज्यों में इस आधार पर स्थानीय 
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योजनाएं तैयार करने का प्रयत्न किया गया है । साथ ही, यह भी देखा गया है कि राज्य- 

योजनाओं की व्यापक परिसीमा और लक्ष्यों का निश्चय हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर 
योजनाओं का निर्माण बड़ा सुगम हो जाता है। यद्यपि लक्ष्यों को प्रस्तुत करने और कार्यत्रमों 
'को बनाने में राज्य-सरकारों ने ज़िला और खंड की कृषि-योजनाओं के निर्माण-क्रम में 
प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाया है, तथापि उत्पादन के कार्यक्रम और अनुमान, जो अरब 
राज्यों की योजनाप्रों के अंग बन गए हैं, वस्तुत: राज्य-स्तर पर सम्बद्ध विभागों के अध्ययनों 
के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। उनके प्रस्तावों पर राज्यों, योजना-आयोग और केन्द्रीय 
 अन्त्रालयों के बीच विचार-विमर्श की दो श्ृंखलाओं में विचार किया गया । इन्हें कुछ 
विस्तृत रूप में तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है । परन्तु विवशताओं के कारण 
इन्हें क्षेत्रीय योजनाओं पर उतनी दृढ़ता से आधारित नहीं किया जा सका, जितनी आशा 
की गई थी । ग्रतः राज्यों-द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह 
ग्रवश्यक है कि पंचवर्षीय कार्यक्रम की सामान्य योजना की परिधि में प्रति वर्ष ज़िला 
और खंड-क्ृषि-योजनाएं बनाने पर निरन्तर बल दिया जाए । ज़िला, खंड और ग्राम-स्तरीय 
कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों के बिना व्यापक सहयोग, स्थानीय पहल एवं जिन कामों को 
करना है, उनकी पूरी समझदारी का भरोसा नहीं किया जा सकता, जब कि ये छृषि- 
विकास की सफलता के लिए आधारभत शत हैं। 


कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम 


9. कृषि-उत्पादन' बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी कार्यक्रमों को परिधि 
बना कर सघन ढंग से काम किया जाना है--() सिंचाई, (2) मिद्टी-संरक्षण, बारानी 
खेती और भूमि-पुनरुद्धार, (3) उर्वेरकों और खादों की आपूर्ति, (4) बीजों को बढ़ाना और 
उनका वितरण, (5) पौध-संरक्षण, (6) सुधरे हुए हल, उन्नत कृषि-उपकरण और कृषि 
की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग । सभी क्षेत्रों में और विशेषत: सामुदायिक विकास-कार्ये- 
क्रम के अधीन विकास-खंडों में इंन कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रा करने की आवश्यकता होगी 
कि उनमें स्थानीय जनसमुदाय अधिक-से-अधिक भाग ले सके और ग्राम-उत्पादन- 
योजनाओं के द्वारा अधिकतम सम्भव परिवारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके । _ 
इसके साथ ही प्रस्ताव है कि 5 जिलों में, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है अथवा निद्िचत 
वर्षा के कारण स्थिति विशेष रूप से अनुकूल हैं और सहकारी आन्दोलन को भ्रच्छी प्रकांर 
जमा दिया गया है, कृषि-कार्यक्रमों को सामान्य से अधिक जोरदार ढंग से आरम्भ किया 
जाए। सभी क्षेत्रों में, विशेषतः इन क्षेत्रों में, सभी किसानों तक पहुंचने के लिए और सुधरी 
. हुई पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएंगा। 


0. विभिन्न कृषि-विकास-कार्यक्रमों के अधीन मुख्य लक्ष्य संक्षेप में अगली 


.. तालिका में दिए गए हैं। 





कृषि-उत्पादन 39 
तालिका-संख्या 4 
कृषि-कार्यक्रमों के लक्ष्य : तीसरी योजना 
कार्यक्रम इकाई लक्ष्य 
. सिचाई : 
(अर) बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल) लाख एकड़ 28. 
(आ) छोटी सिंचाई (कुल) ॥ ]28 
() कृषि श 95 
(2) सामुदायिक विकास 33 
योग शा 256 
2. मिट्टी-संरक्षण, भूमि-पुनरुद्धार, आदि : 
(अ) खेतों में मिट्टी-संरक्षण-कार्य है 0 
(आ) बारानी खेती मर 220 
(३) भूमि-पुनरुद्धार मत 36 
(ई) लोनी और क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार हे है 
3. सुधरे हुए बीजों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र-खाद्यान्र ],480 
4. रासायनिक उर्वरकों की खपत : 
(अर) नत्रजनयुकत (नत्रजन) हज़ार टन ],000 
(आ) फास्फेटयुक्त (पी2 ओ5) है 400 
(३) पोटासयुकत (के>ओरो) हु 200 
5. कार्बनिक और हरी खादें : 
(अर) शहरी खाद लाख टन 50 
(आ ) ग्रामीण खाद हे , 500 
(६) हरी खाद लाख एकड़ 40 


6. पौध-संरक्षण मा 500 


राज्यों से अलग-अलग परामर्श करके कृषि-विकास के जो लक्ष्य स्वीकार किए गए हैं, 
उन्हें इस अध्याय के प्रथम अनुबन्ध में दिया गया है। 


छोटी सिचाई-योजनाएं 


4. तीसरी योजना की अवधि में सिचाई-योजनाओ्रों से सिंचित कुल क्षेत्र अनुमानत: 
2 करोड़ 56 लाख एकड़ होगा । इसमें से । करोड़ 28 लाख एकड़ क्षेत्र बड़ी और मध्यम 
सिचाई-योजनाओं-हारा तथा लगभग इतना ही क्षेत्र छोटी सिंचाई-योजनाओं-द्वारा सींचा 
जाएगा। जिन छोटी सिंचाई-योजनाम्रों के लिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अ्रधीन 
वित्त की व्यवस्था होगी, उनसे लगभग 33 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी तथा शेष की 
व्यवस्था कृषि-कार्यक्रम में होगी । 
भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में सन्‌ 957-58 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 
इसलिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि जो सिंचाई-कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए, 
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उनसे प्रथम दो योजनाश्रों में सिंचाई के क्षेत्र में वस्तुतः कुल कितनी वृद्धि हुई | छोटी 
सिंचाई के कार्य क्रमों में अनेक योजनाएं सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ वर्तमान सिचाई-व्यवस्था 
को सुदृढ़ करती हैं, अ्रथवा वर्तमान सिंचाई-व्यवस्था में सुधार करती है--जैसे, नालियों 
और तटबन्धों का निर्माण ; ग्रत: इनसे सिंचाई के क्षेत्र में वद्धि आवश्यक नहीं होती । फिर, उन 
छोटी सिचाई-योजनाओों के लिए जो टूट-फूर्ट' के कारण काम में नहीं आती या जिनका स्थान 
बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं के अ्रधीन होनेवाली सिंचाई ने ले लिया है, कुछ छूट _ 
दी जानी चाहिए। प्रारम्भिक रूपरेखा में यह अनुमान लगाया गया था कि दूसरी योजना के 
अन्त में कुल सिचित क्षेत्र लगभग 7 करोड़ एकड़ होगा तथा तीसरी योजना के अ्रन्त में बढ़ कर 
9 करोड़ एकड़ हो जाएगा। हाल में जो अनुमान लगाए गए हैं, उनमें ये संख्याएं कुछ कम 
 ठहरती हैं, परन्तु जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे भी सन्‍्तोषजनक नहीं हैं । बड़ी और छोटी. 
सिचाई-योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों और तीन वर्ष के व्यवंधान के बाद 
भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों में बहुत असमाचता पाई जाती है । अतः यह _ 
प्रस्ताव किया गया है कि इन प्रसमानताञ्रों की विशेष रूप से जांच की जाए 


2. तीसरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के अ्रधीन की गई व्यवस्था के 
ग्रनुसार छोटी सिचाई-योजनाओं पर कुल व्यय लगभग 250 करोड़ र० होने की ग्राशा है । 
सहकारी अभिकरणों-द्वारा उपलब्ध की जानेवाली राशि उसके अ्रतिरिक्त होगी । इस प्रकार 
तीसरी योजना में छोटी सिचाई-योजनाञों पर अ्रधिक पूंजी-विनियोग किया जाएगा । 
छोटी सिचाई-योजनामरों के मुख्य लाभ ये हैं : इन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है; कम 
पूंजी की आवश्यकता होती है तथा इनकी पूति और इनसे होनेवाले लाभों के बीच समय का 
बहुत कम अन्तर होता है। एक बात यह भी है कि व्यक्तियों या कुछ समहों-ह्वारा भी इनके 
लिए पहल की जा सकती है और इनमें समुदाय-द्वारा भाग लिए जाने का पूरा अवसर रहता है। 
फिर भी, यह देखा गया है कि छोटे सिचाई-कार्यक्रमों का झुकाव सरकार-द्वारा संचालित छोटे 

पमाने के सिंचाई-कार्यों का रूप प्रहण करने की ओर है और इनमें स्वैच्छिक श्रम तथा जनता 
. काथोगदान नाममात्र को रह जाता है। यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि सभी राज्यों में 
. अधिकांश रूप से छोटे सिंचाई-कार्यों को अनिवायतः सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में किया... 
_ जाए तथा इसके लिए स्थानीय धन और श्रम के योग पर विशेष रूप से बल दिया जाए।. 
छोटी सिचाई-योजनाओ्ों का स्वरूप जब बड़ा हो जाता है, तब इसके लिए संगठन, जांच भर 
प्रयोग की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जो' कि कुछ दृष्टियों से सिंचाई के बड़े कार्यक्रमों में 
पंदा होनेवाली समस्यात्रों से भी अधिक कठिन होती हैं। छोटे सिचाई-कार्यक्रमों के प्राथमिक 


चरण मे सादे ढंग के कामों को हाथ में लिया जा सकता है और इनके लिए सदा व्यापक सर्वेक्षण... 


. की आवश्यकता भी नहीं होती । प्रारम्भिक अध्ययनों से यह प्रकट हुआ है कि छोटें सिचाई- 
कार्यों के विकास की सम्भावनाओों को 7 करोड़ 50 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए बढ़ाया जा 


.. सकता है। इस सम्भावना की पूर्ति के लिए विभिन्न नदी-घाटियों के लिए प्रत्येक राज्य में... 


. उ्यवस्थित ढंगसे सर्वक्षण और जांच. का काम आरम्भ किया जाना चाहिए तथा विभिन्न... 
क्षेत्रों में जांच करनेवाले दलों में कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए । इस समय 
. कुछ ही क्षेत्रों में ऐसी छोटी सिचाई-परियोजनाएं हैं, जिन्हें शीघ्र प्रा करने के लिए काफी री. के 
पहले से तैयार कर लिया गया है।._ 


3. पहली और दूसरी योजना की अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों से कुछ ऐसी दिशाएं ह 
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प्रकाश में आई हैं, जिनमें कृषि-उत्पादन में वृद्धि या समुचित वित्तीय प्राप्ति के रूप में पूरे 
लाभ हस्तगत करने के लिए छोटे सिचाई-कार्यक्रमों की कार्यान्विति सुधारी जानी चाहिए। 
इन सुधारों का सम्बन्ध अच्छे रख-रखाव, फसल के उचित तरीकों को अपनाने, पानी के 
बेहतर उपयोग और अच्छी व्यवस्था, तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वंक कार्यान्वित करने से 
है। योजना की परियोजनाओं से सम्बद्ध समिति की जांच तथा अन्य अध्ययनों से यह पता 
चलता है कि छोटे सिचाई-कार्यो के रख-रखाव की वतंमान व्यवस्था को राज्य-सरकारों 
तथा स्थानीय समुदायों-हारा अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि टूट-फूर्टा से 
होनेवाली हानियों को, जो आजकल बड़े चिन्ताजनक रूप से बढ़ रही है, कम किया जा 
सके । इस समय जो छोटे सिचाई-कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में है, उनका एक बड़ा भाग 
ऐसा है, जिसके रख-रखाव का दायित्व राज्य-सरकारों को ग्रहण करना चाहिए। अतः 
यह आवश्यक है कि छोटे सिचाई-कार्यो के तकनीकी और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ किया 
जाए और इस बात की निद्चत व्यवस्था की जाए कि नियमित रूप से इनका नरीक्षण 
और श्रधीक्षण होता रहेगा । 


यह भी आवश्यक है कि कानून के द्वारा स्थानीय समुदायों पर और सिचाई-योजनाओं 
से लाभ उठानेवालों पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाए। भारत के अधिकांश भागों में खेतों की 
नालियों के रख-रखाव के उत्तरदायित्व की बात पुराने समय से चली ञ्रा रही है तथा राजस्व- 
सम्बन्धी अभिलेखों में भी यह बात अंकित है। इन परम्परागत कत्तेंव्यों के प्रति अब प्राय: 
उपेक्षा का भाव आ गया है; अ्रतः कानून के द्वारा इन्हें श्रधिक निश्चित करने की आ्रावश्यकता 
है। कुछ राज्यों ने इस प्रकार के कानून बना भी दिए है । जो मुख्य कत्तंव्य किए जाने 
चाहिए, वे हु--खेतों की नालियों का निर्माण और उनका रख-रखाव; बांधों श्रौर तालाबों 
का रख-रखाव; तथा तालाबों की तलछट साफ करना, बशतें कि काम इततने बड़े पैमाने 
का न हो कि उसे सरकार को ही हाथ में लेना पड़ें। यह भी सुझाया गया है कि पंचायतों को 
ऐसे कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए कि वे लाभ उठानेवालों को इन कत्तंव्यों को पूरा 
करने के लिए बाध्य कर सकें । यदि ये लोग समय पर काम को पूरा करने में असफल रहें, 
तो पंचायत को स्वयं यह काम करना चाहिए तथा इसका खर्च लाभ उठानेवालों से वसूल करना 
चाहिए। यदि ग्राम-पंचायत भी यह काम न कर सके, तो सरकार या उसकी ओर से विकास- 
खंड की पंचायत-समिति इस कार्य को पूरा करने की व्यवस्था करे शौर जो खर्च हो, उसे 
लाभ उठानेवालों से वसूल करे । 


4. निर्माण-कार्यो की पूर्ति और उनसे होनेवाले लाभों की प्राप्ति के बीच समय का 
जो अन्तर आता है, उसको कम करने की समस्या न केवल बड़े सिंचाई-कार्यक्रमों के लिए है, 
अपितु छोटे सिंचाई-कार्यो के लिए भी उतने ही बड़े रूप में है। व्यापक रूप से फंले होने 
के कारण छोटे निर्माण-क्रार्यो का यह तकाज़ा है कि विस्तार-अभिकरण उन पर अधिक ध्यान 
दें। श्रभी हाल में कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने छोटी सिंचाई की समस्याझ्रों का जो क्षेत्रीय 
ग्रध्ययन किया, उससे यह प्रकट हुआ कि छोटी सिंचाई के क्षेत्र में भी उपलब्ध सुविधाओं का 
लाभ न उठाया जाना एक बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है और प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न 
प्रकार के सिचाई-कार्यो का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई 
के लिए कृषि-सम्बन्धी कारंवाइयों की एक शंखला अपनाना आवश्यक है, जिसमें नए ढंग 
की खेती अपनाना, भूमि-विकास, मिट्टी श्रौर जल-संरक्षण तथा अन्य सुधरे हुए क्ृषि के 
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तरीके भी शामिल हैं। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कृषि-विस्तार-कर्मंचारी इन बातों पर 
अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करें ताकि सिंचाई से प्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकें । जो 
तरीके अपनाए जाने हैं, वे सर्वविदित हैं, तथा मुख्य प्रश्न अग्रिम आयोजन और ऊंपर 

बताए गए कार्यों की ओर निरन्तर ध्यान देने का है। 


द 5. छोटे सिचाई-कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ हद तक इसलिए क्षति पहुंची 
कि अपने तकनीकी ज्ञान को विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यों में लगा सकनेवाले अ्रनभवी 

_ कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सके । इस स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ 
है । फिर भी, तीसरी योजना में जिस विद्याल कार्यक्रम को पूरा करना है, उसे देखते हुए 
यह आवश्यक है कि अब राज्यों में एक उपयुक्त तकनीकी सेवा-वर्ग का निर्माण किया जाए ॥ 
यदि बड़ें पैमाने पर ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम को, जो कि विशेष रूप से कृषि-विकास के लिए 
है, सफलतापूर्वक संगठित करना है, तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, . 
देश के कुछ भागों में छोटे सिचाई-कार्यक्रमों के अवसर गांवों में बिजली लगने के कारण 
अपने-आप बढ़ते जा रहे हैं । दूसरी योजना की अवधि में छोटे सिचाई-कार्य क्रमों को कुछ हृ॒द तक 
ग्रावश्यक भूमि की प्राप्ति में आनेवाली कठिनाइयों, कार्य-संचालन कर रहे कर्मचारियों को 
प्राप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की अ्रपर्याप्तता तथा निर्माण-काल से काफी पहले 
कामों की स्वीकृति न मिलने के कारण क्षति पहुंची। 


6. प्रशासनिक ढंग की भी कुछ समस्याएं हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना 
चाहिए । कृषि और सामुदायिक विकास, दोनों के अधीन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए 
वित्तीय व्यवस्था करके एक ही बात दो-दो बार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि छोटी सिचाई-योजनाओं की--चाहे वे कृषि के अधीन हों या सामदायिक 
विकास के ग्रधीन--वित्तीय व्यवस्थाओं को खंड-स्तर पर एकत्र कर लिया जाए तथा सम्बद्ध 
क्षेत्र के अधिकतम लाभ के लिए उनका प्रयोग किया जाए। यह सोचा गया है कि छोटे सिचाई- 
कार्यों के लिए व्यक्तिगत सहायता यथासम्भव सहकारी अभिकरणों, तकावी ऋणों और 
क्ृषि-विभागों से आती चाहिए । सामुदायिक विकास-खंड के बजट की व्यवस्थाओं में ऐसे 
कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे संयुक्त रूप से बहुत-सारे लोगों को लाभ 
पहुंचता हो । इन कार्यत्रमों को ग्राम-पंचायतों या सहकारी समूहों-द्वारा पूरा किया जा 
सकता है । द 
7. पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई में तथा कृषि-विकास के अन्य क्षेत्रों में नए क्रिया- 
कलापों को प्रोत्साहन देने के एक तरीके के रूप में विभिन्न प्रकार के सहायता-अनदान' 
दिए गए। सामान्य नीति यह होनी चाहिए कि इन सहायता-अनुदानों को क्रमश: कम किया 


जाए और जहां कहीं सम्भव हो, इन्हें पूर्णतः: समाप्त कर दिया जाए। ऐसे सहायता-अनुदानों 


का कुछ ओऔचित्य हो सकता है, जिनका उद्देश्य समाज के निर्धन-वर्ग को लाभ पहुंचाना अथवा _ 


कुछ समय तक ऐसे नए आविष्कारों और उन्नत प्रणालियों को समर्थन प्रदान करना हो, 
जिन्हें अब तक अपनाया नहीं गया है। सहायता-अ्रनुदान की वर्तमान योजनाओं पर बारीकी पा 


से विचार किया जाना चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करनेवाले अन्य उपायों की परीक्षा 
करने के बाद सहायता-अनुदान कम करने और जहां तक सम्भव हो, समाप्त करने केलिए 
क्रमिक कार्यक्रम बनाए जाएं सा 


8. तीसरी योजना के लिए केन्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई के क्षेत्र में दो नई... | 
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योजनाओं का सूत्रपात किया है। प्रायोगिक अनुसन्धान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया 
जाएगा, जिसमें छोटे सिचाई-कार्यो को कार्यान्वित करने में आनेवाली समस्याओं का 
इस दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा कि निर्माण-कार्य में होनेवाले व्यय में किस प्रकार 
मितव्ययिता की जा सकती है, सिचाई-कार्यो का किस तरह सुचारू रूप से संचालन 
किया जा सकता है और खेतों में पहुंचनेवाले पानी का किस तरह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद 
प्रयोग किया जा सकता है। कृषि-स्नातकों को सिंचाई के पानी के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण 
देने की एक योजना भी तैयार की गई है। इन योजनाओं को केन्द्रीय और राज्यीय संगठनों 
के अभिकरणों-द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। 


9. देश के कुछ हिस्सों में, विशेषत: पंजाब और उत्तर प्रदेश में, वर्षा या बाढ़ का 
पानी इकट्ठा होने की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई है। पानी में डूबे हुए क्षेत्रों के पुनरुद्धार 
और स्थिति को अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए कृषि-कार्यक्रम में पानी के ऊपर से 
बह कर निकल जाने की व्यवस्था में सुधार करने और उथले नलक्‌प लगाने की योजनाएं 
है । 

20. अनेक क्षेत्रों के लिए परीक्षणात्मक नलकूप खोदने का व्याषक कार्यक्रम 
कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च व964 तक 379 कुझओों के लिए खुदाई की गई, 
जिनमें स्रे 95 सफल रहे । इन सफल नलकपों को सम्बद्ध राज्य-सरकारे अपने हाथ में 
ले रहीं हैं। यदि आंकड़े और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएं, तो अनुकल क्षेत्रों 
में निजी और सहकारी नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 


2. मिट्ठी-संरक्षण, बारानी खेती और भूमि-पुनरुद्धार : तीसरी योजना में मिट्टी- 
संरक्षण और बारानी खेती पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों पर मिट्टी- 
संरक्षण-विषयक अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । फिर भी, यहां भूमि- 
पुनरुद्धार के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इस समय एक तकनीकी समिति राज्य- 
सरकारों के सहयोग से परती भूमि के बड़े खंडों का सर्वेक्षण कर रही है तथा उनकी 
स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही है। समिति ने सात राज्यों में बेकार भूमि के 
ग्रतिरिक्त गर-आबाद भूमि! और चालू बेकार भूमि के अतिरिक्त बेकार भूमि' 
के रूप में वर्गीकृत भूमि का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया है। इसमें से लगभग 0 
लाख एकड़ भूमि को, जो 250 एकड़ या इससे अधिक के खंडों में हैं तथा जो सुधार 
और पुनर्वास के लिए उपलब्ध है, निरदिष्ठ कर दिया गया है। इन भूमि-खंडों के 
पुनरुद्धार की योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। 36 लाख एकड़ भूमि के पुनरुद्धार का 
जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसमें राजस्थान की लगभग 20 लाख एकड़ भूमि 
तथा तकनीकी समिति-द्वारा सिफारिश की गई कुछ अन्य भूमि भी सम्मिलित है। 
मशीनों-द्वरा भूमि-पुनरुद्धार-अभियान के लिए ट्रैक्टरों के संचालन, रख-रखाव और 
मरम्मत करनेवाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इस समय बुदनी 
(मध्य प्रदेश ) में जो ट्रेक्टर-प्रशिक्षण-केन्द्र है, तीसरी योजना में उसके अतिरिक्त एक नया 
केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। बुदनी-स्थित केन्द्र का भी विस्तार किया 
जाएगा । 

22. उर्वरक और खाद : तीसरी योजना की अवधि में उर्वरकों की आपूर्ति 
अगले पृष्ठ पर दी गई अस्थायी परिसूची के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है। 
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स्वदेशी उत्पादन और उर्वरकों तथा आवश्यक कच्ची सामग्रियों के आयात के 
कार्यक्रम उपर्यकत अनमानों पर ही आधारित हैं । 


23. यद्यपि उर्वेरकों की मांग में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में 
किसानों की कुल आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। तथापि प्रशासन 
का यह कत्तेब्य है कि वह तीसरी योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कुशल वितरण 
और बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रयोग की समुचित व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में उर्वरक- 
वितरण-जांच-समिति की सिफारिशों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें 
मिश्रण के रूप में उर्वरकों के प्रयोग पर इस दृष्टि से बल दिया गया है कि सन्तुलित 
उ्वरकीकरण में वृद्धि हो और नत्रजनयुक्त उवबेरकों की आपूर्ति का सर्वोत्तम उपयोग 
किया जा सके । समिति ने वितरण-व्यवस्था में सुधार करने, किस्म पर अधिक ध्यान 
देने और वितरण के खर्च में कमी करने पर भी बल दिया है। समिति के सुझाव के... 
अनुसार, रासायनिक उबेरकों के बढ़े हुए वितरण, उनके भांडारण और बिक्री में वृद्धि 
आदि से उत्पन्न समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए तीसरी योजना 
की अवधि में एक केन्द्रीय उर्वरक-हाट-व्यवस्था-निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव 
है। संयुक्त राष्ट्रीय उबे रक-आयोग ने, जिसने हाल में ही उर्वरकों की समस्या का अध्ययन 
किया है, इस आवश्यकता पर बल दिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में आ्रावश्यक 
उवरकों की मात्रा और प्रकार का निश्चय करने के लिए छोटे किसानों के सहयोग 
से व्यापक रूप से मिट्टी-परीक्षा की जाए और उवरकों के प्रयोग के बारे में निरन्तर 
ग्रनुसन्धान किया जाए। छोटे किसानों को उबेरकों के प्रयोग के लिए ऋण देना भी 
विशेष महत्त्व रखता है। राज्योंद्वारा निर्मित कार्यक्रमों को म॒र्त रूप देते समय इन बातों 
को ध्यान में रखा जाना चाहिए 


24. कुछ दिशाओं में प्रगति के बावजूद समग्र रूप में खाद. के स्थानीय साधनों 
““विशेषतः कार्बनिक खाद के साधनों---के विकास-सम्बन्धी विस्तार-कार्य पर अ्रब तकः 
: पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा है। तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो लक्ष्य स्वीकार 


किए हैं, उनमें 50 लाख टन शहरी खाद, 5 करोड़ टन ग्रामीण खाद और 4 करोड़... 


.. 0 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग की व्यवस्था है। दूसरी योजना के अ्रन्त 
.. में यह क्षेत्र लगभग । करोड़ 20 लाख एकड़ था। शहरी खाद-कार्यक्रम के सिवाय, 
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जो नगरपालिकाओं और बड़ी ग्राम-पंचायतों-द्वारा संगठित है, अन्य लक्ष्यों की पूर्णता 
का झाकलन कर सकना बड़ा कठिन है। आशा की जाती है कि खंड और ग्राम-स्तरों 
पर सघन' कार्य करके हरी खाद और ग्रामीण खाद के लक्ष्यों में और भी सुधार 
किया जा सकेगा। मल-मूत्र के प्रयोग पर भी अधिकाधिक बल देने का प्रस्ताव है। 
जिस एक अन्य दिशा में पर्याप्त प्रयत्त किए जाने की आवश्यकता है, वह है मल-मूत्र 
की खाद का उत्पादन। इस कार्य को अनेक स्थानों पर प्रायोगिक रूप से हाथ में 
लिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि इससे जो अनुभव प्राप्त हों, उनका 
अध्ययन एक बड़ा और व्यापक विकास-कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से किया जाए। 

25. गांवों में प्रयोग के लिए गोबर की गैेसऔर खाद के संयन्त्र के विकास में कुछ 
प्रगति हुई है। भारतीय क्ृषि-अनुसन्धान-संस्था ने गैस-संयच्त्र का एक नमूना तैयार 
किया है, जिसका दिल्‍ली के पास के तथा कुछ अन्य गांवों में प्रयोग किया जा रहा है। 
इस गैस-संयन्त्र का मूल्य 400 से 450 रु० तक है। यह बात इसके व्यापक प्रयोग 
के मार्ग में बाधा-स्वरूप है। गैस-संयन्त्र के व्यापक प्रयोग से भूमि की उर्वरता और 
'फसल-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन की समस्या के समाधान में भी बड़ी सहायता 
मिलेगी । 


26. उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक के ठीक प्रयोग का निश्चय करने और मिट्टी 
की उर्वरता बनाए रखने में मिट्टी की परीक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। हाल के वर्षों 
में ग्रनेक प्रयोगशालाएं खोली गई है तथा भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था उनके अ्रध्ययन 
का समन्वय करती है। मिट्टियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने, मिट्टी-विज्ञान 
और मिट्टी-रचना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने तथा आधारभूत और प्रायोगिक मिट्टी- 
अनुसन्धान का काम हाथ में लेने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय 
भूमि-तत्व और मिट्टी-रचना-विद्या-संस्थान की स्थापना की जाए। 


27. बीज-बहुगुणन और वितरण : दूसरी योजना में जो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 
हाथ में लिए गए थे, उनमें से एक सुधरी हुई किस्म के आधारभूत बीजों की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए सभी विकास-खंडों में बीज-फार्मो की स्थापना भी था। 
कुल मिला कर 4,000 बीज-फार्म स्थापित किए जा चुके हैँ, तथा तीसरी योजना 
के प्रारम्भिक वर्षों में 800 फार्म और स्थापित किए जाएंगे। स्थापित फार्मों में से 
अधिकांश ने दूसरी योजना के अन्त तक पंजीकृत उत्पादकों-द्वारा बहुगुणन के लिए 
बीज उपलब्ध करना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम के लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त 
करने में ग्रभी दो-तीन वर्ष और लग सकते है। यद्यपि प्रारम्भ में एक बीज-फार्म के लिए 
ओऔसत रूप से 25 एकड़ के क्षेत्र का संकेत दिया गया था, तथापि ग्रधिकांश बीज- 
फार्म आकार में इससे बड़े ही हैं। बड़े फार्मों में आ्रावर्यक योग्यता के तकनीकी 
कर्मचारियों की व्यवस्था करना और आशिक दृष्टि से अधिक लाभ के आधार पर 
उत्पादन करना सुगम होता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से 
उन बीज-फार्मों के सन्दर्भ में, जिनकी अभी स्थापना की जानी है और जो अस्थायी 
रूप से पट्टे की भूमि पर स्थापित किए गए थे। प्रत्येक बीज-फार्म के साथ एक बीज- 
भांडार की व्यवस्था है । अच्छे वितरण की व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरी योजना में राज्यों 
ने सामान्य रूप से प्रत्येक विकास-खंड में एक अतिरिक्त बीज-भांडार की स्थापना की 
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व्यवस्था की है। दूसरी योजना के अन्त में सुधरे हुए बीजों से की गई खाद्यान्नों की 
खेती का क्षेत्र अनुमानतः 5 करोड़ 50 लाख एकड़ था। तीसरी योजना की अवधि 
में इसके बढ़ कर 4 करोड़ 80 लाख एकड़ हो जानें की आशा है। एक ओर जहां 
बीजों को सुधरी हुईं किस्मों को बढ़ाने में पंजीकृत उत्पादकों का बड़ा महत्त्वपूर्ण हाथ है, 
वहीं दूसरी ओर खंड और ग्राम की कृषि-योजनाएं बनाते समय लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि प्रत्येक गांव यथासम्भव सहकारिता के आधार पर, परल्तु साथ ही अ्रच्छे 
किसानों का लाभ उठाते हुए, अपनी झावश्यकता-भर सुधरे हुए बीज स्वयं ही पंदा 
कर ले। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने मौके पर जाकर सुधरे हुए बीजों के बहुगुणन 
और वितरण के कार्यक्रमों का जो अध्ययन किया था, उससे वर्तमान अवस्था तथा 
बीज-फार्मों की कार्य-प्रणाली में अनेक कमज़ोरियां प्रकट हुई हैं। यह सुझाव दिया गया है 
कि राज्य-सरकारें अपनी तीसरी योजना के प्रस्तावों पर इन परिणामों के प्रकाश में 
पुनविचार करे। 


28. विगत कुछ वर्षों में मिश्र जाति की मकई की उपज श्रधिक मात्रा में प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त अनुसन्धान-कार्य किया गया है और यह देखा गया कि नत्रजनयुक्त 
उर्वरक के अल्प मात्रा में प्रयोग से ही मिश्र जाति की मकई की उपज स्थानीय किस्मों 
की तुलना में दुगुनी हो गई। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि मिश्र जाति की 
मकई की खेती देशव्यापी स्तर पर श्रारम्भ की जाए । इसके लिए प्रथम कदम-स्वरूप 
तीसरी योजना की अवधि में मकई की खेती के कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में मिश्र _ 
जाति की मकई की खेती की जाएगी। यह भी इरादा है कि मिश्र जाति के ज्वारके 
बीज का भी उत्पादन प्रारम्भ किया जाए। खाद्य और कृषि-मन्त्रालय चुने हुए फार्मों . 
में कुशल प्रबन्ध की परिस्थितियों में उत्पांदन के विनिश्चय, शुद्धता बनाए रखने और 
अधिकतम उपज के उद्देश्य से शीघ्र ही एक बीज-निगम स्थापित करने का विचार रखता _ 
है। आधारभूत बीज के उत्पादन के लिए एक संगठन स्थापित किया जानेवाला है श्र 
इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी समितियां तथा अन्य उपयुक्त संगठन -- 
जहां आ्रावश्यक हो, वहां व्यक्तिगत रूप से लोग भी--प्रमाणित बीज-श्रभिकरणों के 
रूप में काम करें। बीजों की किस्म पर नियन्त्रण रखने और उनके उत्पादन, हाट-व्यवस्था 
तथा भेज-भिजाव को नियमित करने के लिए- कानन बनाने का प्रइन भी विचाराधीन 
. 29. पौध-संरक्षण : गत दशाब्दी मेंपौध-संरक्षण से सम्बद्ध कार्य कृृषि-कार्यक्रम _ 
के अन्य अनेक पहलुझों की तुलना में पिछड़े रहे। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के _ 
ग्रन्तगेत । करोड़ 60 लाख एकड़ क्षेत्र था। तीसरी योजना के लिए राज्यों ने 5 करोड़ 
एकड़ के लक्ष्य का संकेत दिया है।. कीड़ों, कुतरनेवाले जानवरों और खेती की नष्ट 
करनेवाले अन्य प्राणियों से तथा बीमारियों, घास-पात, और पौधों को न बढ़ने - 
देनेवाले अन्य निरुपयोगी पौधों से फसलों को कितनी हानि पहुंचती है, इसका निश्चित 
कनमान लगा सकना कठिन है, परल्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह परिमाण विशाल ही होता 
_है। इसी प्रकार, भांडारों में रखे जाने के बाद कीड़ों, चहे-चहियों, आदि-द्वारा नक्सान 
..॑. पहुंचाए जाने के बाद खाद्यान्नों एवं ग्रन्य कृषिजन्य वस्तुओं के मामले में काफी हानि उठानी - 
. पड़ती है । ऐसी हानियों को बहुत अंश तक रोका जा सकता है, यदि पौध-संरक्षण- _ 
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सम्बन्धी कार्य कृषि-कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त रूप से किए जाएं । श्रनेक 
राज्यों के पोध-संरक्षण-संगठनों को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता 
है । विशेष दलों के अतिरिक्त, जो बड़े क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, अधिकतम विस्तार- 
परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हाथ से संचालित होनेवाले छिड़कने 
और फेंकने के उपकरण ग्राम-पंचायतों को बड़े पैमाने पर दिए जाएं। इनके साथ ही 
यह भी आवश्यक है कि कीड़ों को नष्ट करनेवाली औषधियां समय पर उपलब्ध 
करने की व्यवस्था हो । 


30. उन्नत किस्म के कृषि-उपकरण : पहली और दूसरी योजना में जो कृषि-कार्य क्रम 
हाथ में लिए गए, उनमें उन्नत किस्म के क्ृषि-उपकरणों के सम्बन्ध में एक गम्भीर कमी 
रह गई। अच्छी किस्म के हलों से वैज्ञानिक कृषि करने और फसल काटने के तरीकों का 
महत्त्व सामान्यतः: सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु इस दिशा में विद्िष्ट कार्रवाई मन्द 
और अपर्याप्त रही । जैसा कि बताया जाचुका है, उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों 
के प्रयोग-सम्बन्धी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि कुछ अन्य दिशाओं में भी कदम 
उठाए जाएं। 


3. तीखरी योजना में उन्नत किस्म के क्ृषि-उपकरणों को अपनाने-सम्बन्धी 
कार्यक्रम की मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

() क्ृषि-उपकरणों के लिए आवश्यक किस्म के लोहे और इस्पात की पर्याप्त 
आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में 
वस्तुतः कार्यान्वित किए जानेवाले कार्यक्रमों के झ्रधार पर प्रति वर्ष 
पहले से ही आवश्यकताओं का एक निश्चित अनुमान लगा लेना चाहिए । 
उपकरणों केनिर्माण की आवश्यकताओं का अनुमान मरम्मत और रख- 
रखाव के अनुमान से अलग लगाया जाना चाहिए । कृषि-प्रयोजनों के 
लिए लोहे और इस्पात की आपूर्ति राज्यों के कृषि-विभागों को सौंपना 
लाभप्रद होगा । 

(2) विशेषज्ञ-दलों ने उन कषि-उपकरणों का अस्थायी रूप से चुनाव कर 
लिया है, जिल्हें प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय. बनाया जाना चाहिए | इन 
सुझावों पर राज्य-सरकारों-दहारा विचार किया जाना चाहिए और 
उत्पादन, वितरण आदि की व्यवस्था को ध्यात में रखकर अन्तिम चुनाव 
किया जाना चाहिए । 

(3) भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ ने दूसरी योजना की अवधि में अपने 
कार्य के एक अंग के रूप में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान, और परीक्षण करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए 
चार क्षेत्रीय केन्द्र खोले हैँ। इन्हें सम्बद्ध राज्यों को हस्तान्तरित कर 
दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में उन्नत किस्म के कृषि- 
उपकरणों के अनुसन्धान, परीक्षण और प्रशिक्षण-केन्द्रों को इस बात की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए किवे व्यावसायिक स्तर पर निर्माण-कार्य कर 
सकें, परन्तु मुख्यतः उन्हें अ्रपना ध्यान सुधरे हुए प्रोटोटाइपों, बाज़ार 
में न मिलनेवाले उपकरणों और ऐसे विशेष किस्म के पूर्जो के उत्पादन 
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: में केन्द्रित करना चाहिए, जिनका अन्य निर्माताओ्रों-द्वारा प्रयोग. किया 


(4) 


जा सकता है। सघन क्रषि-जिला-कार्यक्रम के अंग के रूप में अनेक 


जिलों में क्मंशालाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्नत किस्म के उपकरणों 
के तेज़ी से प्रचार और उत्पादन को जिला और खंड-स्तर पर विकास« 
कार्यक्रम के रूप में हाथ में लेना चाहिए और क्षि-उपकरणों के 
निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को सक्रिय समर्थन 
प्रदान किया जाना चाहिए 
ग्रपती परिस्थितियों के अनसार राज्य-सरकारों को, जिला और खंड- 

स्तर पर उन्नत किस्म के क्ंषि-उपकरणों का प्रदर्शन करने और उन्हें 
लोकप्रिय बनाने के लिए उचित विस्तार-व्यवस्था करनी चाहिए । इस 
प्रकार की इकाइयां देश के समस्त विकास-खंडों में खंड-स्तर पर स्थापित _ 
करना सम्भव नहीं हैं । इसलिए झनेक छोटी इकाइयां स्थापित करने 

की सम्भावनाओं पर विचार करता बड़ा लाभप्रद होगा । इसलिए 
ज़िला-स्तर पर ऐसी कुछ इकाइयां--मान लीजिए 4-- स्थापित करने 
और उन्हें ज़िला-कृषि-अधिकारी से सम्बद्ध करने की सम्भावनाओं 


प्र विचार किया जाना चाहिए । विकास-खंडों में, ये इकाइयां कृषि-विस्तार- 


झधिकारी और खंड-विकास-अधिकारी के निर्देश पर काम कर सकती हैं। 


ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं और गांव के कारीगरों को ये इकाइयां आवश्यक 


ज्ञान प्रदान कर सकती हैं तथा किसानों के लिए उन्नत किस्म के. 
उपकरणों का प्रदर्शशत कर सकती हैं । खंड के मुख्यालय में प्रदर्शन 


और किराए पर सुगमता से उपलब्ध करने के लिए उपकरणों कास्टाक 
. रहना चाहिए.। इन उपकरणों को खंड के बजट से खरीदा जा सकता है 


और अतिरिक्त उपकरणों को राज्य के कृषि-विभागनद्वारा प्रदान किया _ 


.. जा सकता है। 


(5) 


राज्यों के कृषि-विभागों के कृषि-इंजीनियरी-अनभाग को संदढ़ करने के न्‍ 
लिए कदम उठाए जाने चाहिए। क्ृषि-अशासन-समिति की रिपोर्ट 
की सिफारिशों को कार्ये-रूप में परिणत करने के लिए राज्यों को जो. 


. वित्तीय सहायता प्रदान की' गई है, वह राज्य-क्ृषि-विभागों की राज्य 


(०): 
... उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऋण की व्यवस्था का भी आइह्वासन 
. होना चाहिए। यह ऋण सहकारी प्रभिकरणों-दवरा और तकावी ऋण 


और जिला-स्तर पर कृषि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-व्यवस्था 
सुदृढ़ करने के लिए भी उपलब्ध होगी । 


प्रति वर्ष अपनाए जानेवाले कार्यक्रम के झ्राकार के अनुसार सुधरे हुए _ 


. के रूप में दिया जाना चाहिए । सहकारी विकास के लिए बनाई गई 
योजनाओं में कृषि-उपकरणों के लिए ऋण देने की पर्याप्त व्यवस्था 


। । नहीं है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए 
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डे _ अ्रब॒ प्रस्ताव है कि समस्त विस्तार-प्रशिक्षण-केनद्रों को क्रंषि- 


25 विस्तार-प्रशिक्षण-केन्ों में क्रषि-कर्मशालाएं स्थापित की गई हैं। 
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कमंशालाओं से सज्जित कर दिया जाना चाहिए, जिनमें ग्राम-स्तर 
के कार्यकर्त्ताओं, मैकेनिकों और कारीगरों को प्रशिक्षण की सुविधाएं 
प्राप्त हों । 


(8 ) राज्य-स्तर पर एक समिति या मंडल हों सकता है, जिसमें किसानों एवं 
निर्माताओं के तथा कुछ अन्य प्रतिनिधि रहें । इसका काम उत्पादन" 
कार्यक्रमों के निर्माण, वितरण की उपयक्त व्यवस्था के उपाय खोजने 
और कच्ची सामग्रियों की आपत्ति की व्यवस्था करने में सहायता 
प्रदान करना हो । 


कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के विस्तार के साथ क्षषि-इंजीनियरों की आवश्यकता 
उससे कहीं अधिक होगी, जो इस' समय की प्रशिक्षण-सुविधाओ्ों के अनुसार उपलब्ध 
हो सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय इस पहलू पर ध्यान दिया गया 
है। तीसरी योजना में कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 8 करोड़ रु० की 
व्यवस्था है। 


32. सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम : अधिक सघन प्रयत्नों के लिए कुछ क्षेत्रों के 
चुनाव की सिफारिश करते हुए फोर्ड-प्रतिष्ठान-द्वारा नियुक्त कृषि-उत्पादन-दल ने यह 
मत प्रकट किया है कि वर्तमान कम उपज की ज़िम्मेदारी मिट्टी , अथवा ऋतु-सम्बन्धी 
या श्रन्य किसी भौतिक कारण पर नहीं लादी जा सकती । इसलिए इस दल ने 
सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में उन्हीं क्षेत्रों और फसलों का चुनाव किया जाना 
चाहिए, जिनमें वृद्धि की सम्भावनाएं अधिक हों । इस प्रस्ताव के अनुसार ही प्रत्येक 
राज्य के एक ज़िले में सघन कृषि-ज़िला-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्र में कृषि-उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाना और ऐसी नई 
खोजों और सम्मिश्र तरीकों का सुझाव देना है, जो अन्यत्र विशेष महत्त्व के 
हो सकते हैं। चुने हुए जिलों में इस बात का प्रयत्व किया जाएगा कि उत्पादन-वृद्धि 
के लिए, आवश्यक समस्त चीजें--यथा, उवेरक, कुमिनाशक दवाएं, सुधरे हुए बीज 
और परिवहन-उपकरण, आदि ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध किए जाएं। इसके साथ ही, 
बड़े पैमाने पर सम्मिश्र वैज्ञानिक प्रदशन भी किए जाएंगे। इस बात का भी प्रयत्न 
किया जाएगा कि ऋण इस रूप में प्रदान किया जाए कि वह सभी किसानों तक पहुंच 
सके---उन्हें भी मिले, जिन्हें अब तक ऋण पाने-योग्य नहीं समझा गया था। साथ ही. 
ऋण और हाट-व्यवस्था को सम्बद्ध किया जाएगा। विस्तार-कर्मचारी भी--विशेषत 
कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारी--अन्य क्षेत्रों की तुलना में 
ग्रधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे है, ताकि वे पंचायत-समितियों, ग्राम-पंचायतों और 
सहकारी संगठनों के साथ मिल कर सघन रूप से कार्य कर सकें। समय-समय पर स्तर 
के सर्वेक्षण और व्यवस्थित मूल्यांकन केद्वारा इन जिलों में कार्य के उच्च स्तर को स्थापित 
करने पर पूरा बल दिया जाएगा। सघन विकास के लिए चुने हुए जिलों को प्रत्येक राज्य 
की कृषि एवं अन्य सेवाओं के सामने विस्तार के सुधरे हुए तरीकों क॑ विकास, और ग्राम 
तथा खंड-स्तर पर--साथ ही, व्यक्तिगत किसान के सन्दर्भ में--क्षि-उत्पादन के: 
आयोजन के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए। 
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तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान 


33. जिन विकास-कार्यक्रमों की ऊपर चर्चा की गई है, वे तीसरी योजना के 
अनिवार्य लक्ष्यों के भंग हैं। फिर भी, विभिन्न प्रयोजनों से इस बात का अनुमान लगाना 
“उपयोगी होगा कि यदि विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर दिया जाए और 
'सोचे गए पैमाने पर खेती के सुधरे हुए तरीकों को काम में लाया जाए, तो उत्पादन 
में कितनी वंद्धि होगी। यद्यपि हाल के वर्षों में यह प्रयत्त किया गया है कि अतिरिक्त 
उत्पादन के मापदंड' निश्चित परीक्षणात्मक आंकड़ों पर झ्रधारित हों, तथापि जो 
-कदम उठाए गए हैं, उन्हें निश्चित लक्ष्यों. के लिए सन्‍्तोषजनक आधार समझने के बदले 
एक अस्पष्ट-सा निदेशक-मात्र समझना चाहिए। फिर, कृषि के लिए मौसम-सम्बन्धी 
"स्थितियों का संदा अत्यधिक महत्त्व रहता है। उत्पादन के निम्नलिखित अनुमानों 
की तुलना करते समय, जिन्हें तीसरी योजना के अन्त तक प्राप्त किया जा सकता है 
इन सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए 


. त्ालिका-संख्या 5 
तीसरी योजना में उत्पादन के अ्रनुमान 





क्‍ द आधार-स्तर शअ्रतिरिक्त अ्रनुमानित प्रतिशत 
वस्तु... इकाई उत्पादन उत्पादनका लक्ष्य उत्पादन वद्धि 
9 5 960-6 96-66_ 965-66 में 

खाद्यान्न... लाख टन 760 -. 240 ,0007* 3१.6 : 
'तेलहन 0 . प्रव .. 297 98 38... 
'गन्ना (गुड़) 95 3८ 80 20 00 25%. 
कपास लाख गांठे 5] 9 0: : . 7:20 5 
'पटसन. » ...||_ 40 22 62 छठ 
नारियल करोड़ 450 77.5 527. 5 पय 257: 
सुपारी हजार टन... 93 हे 00. 7.5 
काजू हट 73: 7.  # प्र 850. 05.5 
काली मिच॑ ,,.. 26 ५. आओ, “7 बल 8: 
इलायची न 2.62. 75.9 
लाख का 50 22 अ : 24 
'तम्बाक्‌ हक 300 28... 7... 325. * 8.3: 
चाय करोड़ पॉंड. 72.5. पड 7 900 227 
कहवा.. हज़ार टन 48 32 ५ हक हक 7 
रबड़ हे 26, 4 8 . 6 45. 


70 9. हक 


*झनुमान हैं कि सन्‌ 965-66 में चावल का उत्पादन 4 करोड़ 50 लाख टन, गेहूं का. 
॥ करोड़ 50 लाख ठन, श्रन्य अ्रनाजों का 2 करोड 30 लाख टन और दालों का ॥ 


करोड़ 70 लाख टन होगा । 


[इसमें मेस्ता सम्मिलित नहीं हे, जिसकी तोसरी योजना में 3 लाख श्रतिरिक्त गांठें 
उपलब्ध होंगी ॥ 
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विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की उत्पादन-वृद्धि का श्रनुमान इस अध्याय के 
अनुबन्ध 2 की तालिका-माला में दिया गया है। 
34. उत्पादन-वृद्धि के अनुमानों के अनुसार कृषि-उत्पादन का सूचनांक (आधार : 
949-50 ) सन्‌ 960-6। के 35 से बढ़ कर सन्‌ 965-66 में 76 हो जाएगा। 
- इस 5 वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत की होगी। ऊपर 
उत्पादन-वृद्धि का जो परिमाण दिखाया गया है, वह इस मान्यता पर ही सम्भव हो 
सकता है कि विकास-कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से जनता के व्यापक सहयोग 
से तथा स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य साधनों का प्रयोग करके कार्यान्वित किया 
जाएगा और प्रत्येक खंड में खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने के लिए सघन प्रयत्न 
किए जाएंगे। नीचे की तालिका में पौंडों में दूसरी योजना में हुई प्रति एकड़ भौसतः 
उपज को तीसरी योजना की सम्भावित उपज के साथ तुलना की गई है: 


तालिका-संख्या 6 
दूसरी और तीसरी योजना में औसत उत्पादन और प्रति एकड़-उपज 








झ्रोसत वाषिक उत्पादन. औसत उपज दूसरी योजना 

(लाख ठन ) (पौंड : प्रति एकड़) की अपेक्षा 
फसल 956-57 96-62 7956-57 4967-62 तीसरी योजना 
से से से से में प्रतिशत वद्धि 
४ 960-687/ 4965-66 4960-6। 4965-66 ८“: 
उत्पादन उपज 
खाद्यान्न 709 868 575 670 22.4 6. 5 
- (4) चावल 293 394 807 7,029 34.4 27, 5 
(2) गेहूं 93 27 662 795. 30.]4 20.34 
तेलहन 65 86 457 500 32.3 १0., 9 
गद्ना (गुड़) 73 93 3,206 3,788 27.4 8.2 
कपास (लाख गांठें) 46 67 95 08 32.6 3.,7 
पटसन  ,, 44 5। ,035 ,200 5.9 5.9 


उपज में वृद्धि का अधिकांश भाग अनिवारयंतः उन क्षेत्रों से प्राप्त करना होगा, जो 
सिंचाई के अन्तरगंत हैं. या जहां वर्षा निश्चित रूप से होती है, परन्तु अन्य क्षेत्रों में भी 
मिट्टी-संरक्षण और बारानी खेती-द्वारा उपज में कुछ वृद्धि हो सकती है । 

35. तालिका-संख्या 5 में तीसरी योजना के लिए उत्पादन के जो अनुमान दिए 
गए हैं, उनसे प्रति व्यक्ति-उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि का संकेत मिलता है। खाद्यान्नों 
के बारे में प्रति व्यक्ति-उपलब्धि सन्‌ 3960-6। के 6 औंस से बढ़ कर सन्‌ 
965-66 में प्रति दिन 7. 5 झौंस हो जाएगी । इसी तरह, वस्त्र की खपत 5, 5 
गज़ से बढ़ कर 7.2 गज़ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाएगी'।। खाद्य तेलों की खपत 
तीसरी योजना की अवधि में 0. 4 झंस से बढ़ कर 0. 5 ऑऔंस प्रति दिन हो जाएगी। 

36. तीसरी योजना में भूमि-प्रयोग के तरीकों में सम्भावित परिवर्तनों के बारे 
में जो प्राथमिक अनुमान लगाए गए हैं, उनसे पता चलता है कि बुआईवाला कुल क्षेत्र 
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लगभग 32. 7 करोड़ एकड़ से बढ़ कर 33. 5 करोड़ एकड़ और एक से अधिक बार 
'बआईवाला क्षेत्र 5. 2 करोड़ एकड़ से बढ़कर 6.7 करोड़ एकड़ हो जाएगा। बेकार 
पड़े कृषि-योग्य क्षेत्र के 4. 7 करोड़ एकड़ से घट कर 4. करोड़ एकड़ हो जाने की 
आशा है। 


कषि-कार्यक्रम के श्रन्य पहलू 


37. व्यावसायिक फसलें : दूसरी योजना में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के 
जो लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी प्राप्ति में काफी कमी रही--केवल गन्ना 
अपवाद रहा । इसलिए तीसरी योजना में यह आवश्यक है कि इन फसलों के--विशेषत 


.. कपास, पटसन और तेलहन के--उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं 


छोटी सिंचाई, बीज-फार्म, पौध-संरक्षण, आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे सभी _ 
प्रकार की फसलों को लाभ होता है, विभिन्न व्यावसायिक फसलों के लिए विशेष विकास- 
कार्यक्रम के अधीन 26 करोड़ रू० के व्यय की व्यवस्था की गई है । योजना के 
आगे बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक फसलों की विशेष विकास-योजना के लिए 
'और अधिक साधन उपलब्ध करना आवश्यक हो सकता है। इन' फसलों के 
लिए उरवरकों की पर्याप्त आपूर्ति की दिशा में विशेष सावधानी बरती जाएगी । है 
यह भी झ्रावश्यक हो सकता है कि रागी के क्षेत्र को व्यावसायिक फसल में बदलने के लिए 
सुविधा प्रदान की जाए। उद्देश्य केवल उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करना नहीं है 
अपित उन विभिन्न किस्मों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति करनी है, जिनकी निर्यात के लिए 
बड़ी मांग है, या जिनसे आयात में कमी हो सकती है । 


38. विभिन्न वस्तृ-समितियों-हारा अलग-अलग व्यावसायिक फसलों के लिए 
'विस्तुत कार्यक्रम तैयार किए गए हूँ। मुख्यतः, इनमें दूसरी योजना की अवधि में 
अपनाए गए कार्यक्रमों के विस्तार और उन्हें श्रधिक जोरदार करने की बात कही गई 
' :है।इन कार्यक्रमों की कुछ बातों का, जिन पर तीसरी योजना में विशेष बल दिया 
जा रहा है, यहां संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। 


. यह प्रस्ताव किया गया है कि कपास के, विशेषतः लम्बे रेशेवाली कपास के-- 
जैसे, मैसर और केरल में होनेवाली 'सी-आइसलैंड' कपास तथा गुजरात और 
महाराष्ट्र की मिश्र जाति की कपास के--उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक 
समर्थन प्रदान किया जाएं। तीसरी योजना के अन्त तक सी-आइसलैंड' कपास के क्षेत्र को 


वर्तमान 20 हज़ार एकड़ से बढ़ा कर 3 लाख एकड़ किया जाएगा। 


ह पटसन-विकास के कार्यक्रमों की दिशा में मुख्यतः पानी में गलाने के लिए तालाबों 
तथा उन्नत किस्म केबीजों की व्यवस्था करके किस्म में सुधार करना है। तन्‍्तुदायी 
अन्य पूरक वस्तुओं--जसे, मेस्ता, सीसल और रामी, आादि--के विकास पर भी अधिक 
ध्यान दिया जाएगा। * कस 
द  तेलहन के उत्पादन में वृद्धि तीसरी योजना के गम्भीर लक्ष्यों में से एक है, जो 
.. “बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने और जो शेष बच जाए, उसका निर्यात करने के 
. लिए है। निर्यात के लिए वनस्पति-तेल की उपलब्धि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है कि तीसरी 

5 चयोजना की अवधि में उपलब्ध बिनौलों में कम-से-कम आधे बिनौलों का प्रयोग तेल 
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निकालने के लिए किया जाए और निष्कासन-यन्त्र से बनी खली के निष्कषण में पर्याप्त 
वृद्धि की जानी चाहिए। अ्खाद्य तेलों--यथा महुआ, नीम और धान की भूसी,. 
आरादि ---क विकास से सम्बद्ध समस्याओ्रों पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। 


खाद्य और कृषि-मन्त्रालय का विचार मसाले और काजू-समिति' की स्थापना 
करने का है, जो अनुसन्धान करेगी और इन फसलों के विकास के लिए पथ-प्रदर्शन 
करेगी। काजू के विकास-कार्यक्रम में 3 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती 
करना भी शामिल है। 


तम्बाक्‌ के मामले में, मुख्य समस्या ऐसी किस्मों के उत्पादन की है, जिनकी 
विदेशों में मांग है। इसलिए वरजीनिया तथा तम्बाक्‌ की ऐसी ही अन्य किस्मों के 
सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए शुद्ध बीजों की आपूर्ति, 
आवश्यक प्रकार के उर्वरकों की व्यवस्था, पत्तों की सावधानीपूर्ण साज़-सम्भाल और 
सुखाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उत्पादन को 
3 लाख टन से बढ़ा कर 3, 25,000 टन करने का इरादा है और यह वृद्धि प्रायः सम्पूर्णत: 
बरजीनिया तम्बाक्‌ के उत्पादन के क्षेत्र में होगी । 


39. चाय, कहवा श्रौर रबड़ : बागानों की फसलों को--विशेषतः चाय, कहवा 
ओर रबड़ को---तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना में चाय का 
निर्यात 4,650 लाख पौंड से बढ़ा कर 5,500 लाख पौंड करने तथा कहवा का 
निर्यात, जो इस समय 3,40,000 हंडरवेट है, बढ़ा कर दुगुना करने पर बल दिया गया 
है। हाल के वर्षों में रबड़ की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ी है; ग्रभी इस खपत का अनुमान 
53,000 टन है। तीसरी योजना के अन्त में रबड़ की आवश्यकता का अनुमान 
लगभग 4 लाख टन है। सोचा गया है कि तीसरी योजना की अवधि में प्राकृतिक 
रबड़ का उत्पादन 26,000 टन से बढ़ा कर 45,000 टन कर दिया जाए । इसके 
साथ ही 5,000 टन संशोधित रबड़ और 50,000 टन कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 
किया जाए। सभी बागान-फसलों के लिए बड़े पैमाने पर उवरंक उपलब्ध किए 
जाएंगे। पुनः बागान लगाने के कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान 
करने की भी व्यवस्था की गई है। 


40. बागवानी : दूसरी योजना की अवधि में फल-उत्पादन के विकास के लिए कई 
नई योजनाएं लागू की गईं। इनमें नए बाग लगाने के लिए और पुरानों के नवीकरण के लिए 
वित्तीय सहायता की व्यवस्था और मालियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देना भी शामिल है । 
दूसरी योजना की अवधि में , 66,000 एकड़ भूमि में नए बाग लगाए गए, ,32,00 0 
एकड़ के पुराने बागों को नया रूप दिया गया और 4,000 मालियों को प्रशिक्षित 
किया गया । इस समय फलों और सब्जियों की खेतीवाले क्षेत्र का अनुमान लगभग 60 
लाख एकड़ है । इसके लगभग आधे हिस्से में फल की खेती होती है। तीसरी योजना 
में फलऔर सब्जियों के कुल कृषि-क्षेत्र के 70 लाख एकड़ तक बढ़ने की आशा है। 
सोचा गया है कि 2,35,000 एकड़ क्षेत्र में नए बाग लगाए जाएं और 2,50,000 
एकड़ क्षेत्र के पुराने बागों को नया रूप दिया जाए। जिन योजनाओं पर पहले से 
काम हो रहा है, उनको जारी रखने के अतिरिक्त राज्यों की योजनाओं में पौधशालाग्रों 
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और उद्यान-बस्तियों के साथ-साथ छोटे उद्यानों की स्थापना करने की भी व्यवस्था है । 
ये पौधशालाएं विश्वसनीय जाति के और काम की गारंटीवाले पौधे उपलब्ध करने 
- में सहायता करंगी। द 
सब्जियों के उत्पादन के विकास के लिए राज्यों की योजनाश्रों में सुधरेहुए बीजों की 
आपूर्ति, पौध-संरक्षण के उपायों और तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था है । साग-सब्जियों 
. के बीजों के प्रमाणीकरण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है । द की 
.... फलों और सब्जियों के संरक्षण के विकास के लिए गत वर्षों में फलों और सब्जियों 
के लिए टीन की चादरों पर सहायता-श्रन॒दान, निर्यात किए जानेवाले माल के लिए प्रयक्‍त 
चीनी पर उत्पाद-शुल्क में छट और प्रशिक्षण की सुविधाओं, तकनीकी परामशे एवं विकास- 
ऋण की व्यवस्थाओं के द्वारा सहायता दी जा रही है। पहली योजना के अन्त में फलों और 
सब्जियों का उत्पादन 20,000 ठन था, जो दूसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 40,000 टन 
हो गया। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में यह उत्पादन ,00, 000 टन हो जाएगा। 
4. सहायक खाद्य पदाथ : सहायक खाद्य-पदार्थों में मुख्यत: आल, चकन्दर, टेपिश्रोका 
ओर इतर सब्जियां तथा फल एवं कुछ विधायित फलों से-तैयार की गई वस्तुएं आती हैं। 
तीसरी योजना के कार्यक्रम में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना भी सम्मिलित है। इनके 
अधिकाधिक प्रयोग का उद्देश्य यह है कि खाद्यान्नों की खपत का जो स्वरूप है, उसमें विभिन्नता' 
आए, तथा सन्‍्तुलित आहार-सेवन में वृद्धि हो। योजना में, शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्यान्नों 
के वातानुकूलित परिवहन, पानी सोखनेवाली इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज... 
के द्वारा संरक्षण और समुचित उपयोग तथा प्रोटीन की अधिकतावाले खाद्यान्नों के विकास 
के कार्यक्रम भी शामिल हैं । । 
क्‍ 42. कृषि-सम्बन्धी हाट-व्यवस्था : देश में कुल बाज़ारों की संख्या 2,500 है। 
नियमित बाज़ारों की संख्या, जो पहली योजना के ग्रन्त में 470 थी दूसरी योजना के अन्त 
में बढ़ कर 725 हो गई | प्रस्ताव है कि तीसरी योजना में अन्य अवशिष्ट हाठों को भी है 
नियमन की योजना के अन्तर्गत ले आया जाए । कृषि (वर्गीकरण और हाट-व्यवस्था हम 
. अधिनियम के अधीन वस्तुओं के वर्गीकरण के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है 
.. बाज़ार-सूचना-सेवा के अधीन इस समय 500 बाज़ार हैं । प्रस्ताव है कि तीसरी -. 
योजना में सूचना देनेवाले केन्द्रों की संख्या में और अधिक वद्धि की जाए, ताकि देश के सभी 
सतेत्रों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके और बाजारों के समाचारों का प्रसार संगठित ) 
रूप से हो सके । द द 


कृषि-हाट-व्यवस्था का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पहलू विभिन्न स्तरों. पर सहकारी... 
हाट-व्यवस्था-संगठनों का विकास है। सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के विस्तार के कार्य- 
क्रम की एक पूर्ववर्ती अध्याय में चर्चा हो चुकी है। - |. । है 
... . 43. भांडारण ; सरकारी भांडारण-क्षमता के विस्तार, गोदाम-निगमों और विभिन्न 
. सहकारी संगठनों के कार्यक्रम दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए थे । इस समय केन्रीय 
. सरकार को भांडारण-क्षमता 25 लाख टन की है। इसमें से लगभग एक-तिहाई पर संस्‍्कारी 
.. स्वामित्व है। प्रस्ताव है कि इस क्षमता को बढ़ा कर 50 लाख टन कर दिया जाए, जिसमें 
से 35 लाख टन पर सरकारी स्वामित्व हो। केन्द्रीय भर राज्यीय गोदाम-निंगमों के गोदामों ह 
. की भांडारण-क्षमता 3,50,000 टन की है। इसमें 6 लाख टन की वृद्धि की जाएगी । 
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इसके अतिरिक्त, सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों और प्राथमिक समितियों के गोदामों 
की भी क्षमता 8,00,000 से बढ़ कर 20 लाख टन हो जाने की आशा है। योजना में सरकार- 
द्वारा खाद्यान्नों के संग्रह के लिए अतिरिक्त गोदाम बनाने के लिए 25 करोड़ रु०, और 
गोदाम-कार्यक्रमों के लिए 8 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं। योजना के अधीन मूल्य-नीति 
को कार्यान्वित करने में भांडारण-क्षमता की व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण कदम है और इसी प्रकार 
के अन्य साधन, जिनकी आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएंगे । 

44. कृषि-शिक्षा : कृषि-शिक्षा और अनुसन्धान के विस्तार से सम्बद्ध तीसरी योजना 
के प्रस्तावों पर तकनीकी शिक्षा” और “वैज्ञानिक एवं टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान” शीर्षक 
ग्रध्यायों में विचार किया गया है । तीसरी योजना में कृषि-कालेजों की संख्या 53 से बढ़. 
कर 57 हो जाएगी तथा छात्रों की भर्ती की वाषिक क्षमता 5,600 से बढ़ कर 6,200 हो 
जाएगी । योजना की अवधि,में कृषि-स्नातकों की कुल आवश्यकता का अनुमान 20,000 


है और इस आवश्यकता के पूरा हो जाने की आशा है । 
45. दूसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश के पत्तनगर (रुद्रपुर) में एक क्ृषि- 


विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । अन्य क्ृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव 
भी विचाराधीन है | क्षि-विश्वविद्यालयों को कृषि के विकास में विशेष भूमिका निभानी 
है, इस विचार को कृषि-शिक्षा-सम्बन्धी अनेक विश्येषज्ञ-रिपोर्टो में प्रतिपादित किया गया 
है। इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि यदि भारत की कृषि का स्तर अन्य 
उन्नत देशों के समकक्ष ऊंचा उठाना है, तो परम्परागत ढंग की कृषि-शिक्षा, जो अनुसन्धान 
और विस्तार से अच्छी प्रकार सम्बद्ध नहीं है, पर्याप्त नहीं है--विशेष रूप से उस ग्रवस्था 
में, जबकि बहुसंख्यक किसानों की, जिसमें से अधिकांश बहुत छोटे-छोटे खेतों में खेती करते 
हैं, समस्याएं बड़ी पेचीदी और परिवर्तनशील हैं । कृषि-विश्वविद्यालय इस बात का प्रयत्न 
करते हैं कि अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों--कृषि, पशुपालन, पशु-चिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, 
बुनियादी विज्ञानों और मानवीय विज्ञानों--को एक साथ उपस्थित किया जाए। मूलभूत 
विचार यह है कि कृषि-विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व कृषि के प्रायोगिक अ्रध्यापन और 
आधारभूत अनुसन्धान की सीमा से आगे तक विस्तृत है और विश्वविद्यालय-द्वारा सेवित 
क्षेत्र के किसानों के प्रति उनका एक विशेष कत्तंव्य है--विशेष रूप से उनका कत्तेव्य है कि 
वे उनके साथ काम करते हुए उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें, श्रनुसन्धान के 
परिणामों को उन तक पहुंचाएं और कृषि एवं कृषि-शिक्षा के अ्ध्यापन, अनुसन्धान और विस्तार 
को एक समन्वित रूप प्रदान करें । 

46. कृषि-अनुसन्धान : कृषि-अनुसन्धान के लिए योजना में 28 करोड़ रु० के व्यय 
की व्यवस्था है--लगभग व] करोड़ रु० केन्द्र में और 7 करोड़ रु० राज्यों में । पहले 
कृषि-अनुसन्धान का काम मुख्यतः: सरकारी फार्मो और अनुसन्धान-केन्द्रों तक ही सीमित 
रहता था और इसके परिणाम काफी मात्रा में किसानों तक नहीं पहुंचते थे । विस्तार-कार्यों 
से अनुसन्धान-कार्यकर्त्ता किसानों के निकट सम्पर्क में आ गए हैं तथा उनके सामने कुछ 
नई समस्याएं उपस्थित हो गई हैँ । राज्यों के अनुसन्धान-संगठनों को इन समस्याओ्रों को 
सुलझाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। गेहूं, चावल, रागी, कपास और तेलहन-जैसी 
फसलों के लिए राज्यों में किए जा रहे कार्य के अतिरिक्‍त क्षेत्रीय आधार पर अनुसन्धान 
की सुविधाओ्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। योजना में नदी-घाटी-परियोजनाओं 
की सिंचाई-प्रणालियों के अध्ययन्न और फसलों के लिए पानी की आवश्यकताओं, नई 
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'फसलों की अदला-बदली और सिचाईवाले क्षेत्र में उर्वरकों के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओं 
का निरचय करने की व्यवस्था है। तीसरी योजना में भ्रनुसन्धान के जो नए केन्द्र स्थापित 
किए जाने हैं, उनमें मिट्टी-विज्ञान और मिट्टी-तत्व-संस्था, चारे और घासवाली भूमिं-सम्बन्धी 
_ अनसन्धान-संस्था और विष-अनुसन्धान-संस्था भी शामिल हैं । द 
.. 47. कषि-प्रशासन : कषि-विकास के विशाल कार्यक्रमों को देखते हुए, विगत कई वर्षों 
से राज्यों के कृषि-विभागों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस 
सम्बन्ध में 3 वर्ष पूर्व कृषि-प्रशासन-समिति ने अनेक प्रस्ताव रखे थे। इनमें विभिन्न 
स्तरों पर कर्मचारियों को सुसंगठित करना, शर्तों और काम की . स्थितियों पर पुनविचार .. 
करना, और प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसन्धान की सुविधाओं का विस्तार करना भी शामिल 
हैं। बहुत हद तक राज्यों की योजनाओं में कंषि-विभागों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम भी 
सम्मिलित हैं, जिन्हें समिति की सिफारिशों के प्रकाश में तैयार किया गया है। फिर भी, 
'राज्य-कृषि-प्रशासन को सुसंगठित करने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब 
'हो गया है । इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इन्हें पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
. 48. सरकारी फार्म : सन्‌ 956 में राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान पंर 30 
हज़ार एकड़ क्षेत्र में एक केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म स्थापित किया गया था । इसी प्रकार के 
अन्य सरकारी फार्म स्थापित करने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया गया है और यह. 
प्रस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में एक और यदि सम्भव हो, तो दो नए फार्म 
स्थापित किए जाएं। 
49. कृषि-मूल्य-नीति : तीसरी योजना के लिए निर्धारित कृषि-उत्पादन के उच्च... 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उत्पादक को यह पूरा विश्वास होना. 


चाहिए कि इसके लिए जो अतिरिक्त प्रयत्न और पूंजी लगेगी, उसका उसे पर्याप्त प्रतिफल 
मिलेगा। गत कुछ वर्षों में देशों के मूल्यों तथा उत्पादन में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे 
यह प्रकट होता है कि मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव का उत्पादक की उत्पादन बढ़ाने के लिए... 
निरन्तर प्रयत्न करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सन्‌ 958 में पटसन के मूल्यों... 
में गिरावट का बाद के वर्षों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। योजना की अवधि में महत्त्वपूर्ण... 


अ्नाजों शौर॑ कपास, तेलहन तथा पटसन-जैसी व्यावसायिक फसलों के काम के अनकल 


न्यूनतम मूल्यों के आश्वासन से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा, 


और इस प्रकार तीसरी योजना में परिकल्पित विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की प्रभावशीलता 
में वृद्धि होगी । इस लक्ष्य को सामने रखते हुए सरकार को किन मूल्यों पर क्रय-विक्रय 
... करना चाहिए, इसका निश्चय बुआई का मौसम श्राने से काफी पहले कर लिया जाता... 
- चाहिए। जहां निम्ततम और अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं, वहां वे उत्पादन... 
की आवश्यकताओं से सम्बद्ध होनें चाहिए और न्यनतम तथा अधिकतम म॒ल्यों का अन्तर भी _ 
. अहुत अ्रधिक नहीं होना चाहिए है 


50. सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियां किसानों को एक निश्चित सीमा तक प्त 


... स्थगन-शकतत प्रदान करने में--विशेषतः तब, जबकि मूल्यों में मौसमी प्रतिकूल उतार- 


.. चढ़ाव झाते हँ--महत्त्वपूर्ण साधन हैं । इसलिए उपयुक्त स्तरों पर मुख्य कृषिजन्य वस्तुओं 


.. का क्रय-विक्र+ करनेवाली सहकारी समितियां और सरकारी अभिकरण कृषि-लक्ष्यों 


.... तथा तीसरी योजना में निर्धारित मूल्य-नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक संगठन 
.. के मुख्य तत्व-सदृश हूँ । द पा ,  । 
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भनुबन्ध । 
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() तीसरी योजना में बड़ी और छोटी सिचाई-योजनाञों से 
लाभान्वित होनेवाला कल क्षेत्र 


(हजार एकड़ ) 





योग 





छोटी सिचाईं-व्यवस्था 





है बाँध आओ 

राज्य/संघोय क्षेत्र बड़ी सिचाई योग कृषि-क्षेत्र सामुदायिक 
विफास-क्षेत्र 

भ्रान्ध्र प्रदेश ,557 ,427 ,77 250 
असम 79 370 220 50 
बिहार 2,000 ,064 564 500 
गुजरात 864 ,90 !, 050 40 
महाराष्ट्र 708 4,20 ,36 74 
केरल 255 56 92 64 
मध्य प्रदेश 850 7] 536 ]75 
मद्रास 247 578 524 54 
मैसूर 876 82 42 40 
उड़ीसा 946 270 20 १50 
'पंजाब ,30] ],029 763 266 
राजस्थान ],45 479 339 40 
उत्तर प्रदेश ,042 2, 945 ,82 ,33 
पदिचस-बंगाल 488 904 842 92 
जम्मू-कष्मीर 38 54 29 25 
दिल्ली ++- प्र 6 ] 
हिमाचल प्रदेश >+- 36 25 ]] 
मणिपुर नल 5 4 ] 
त्रिपुरा न- 20 2 8 
उत्तर-पुर्व-सीमान्त श्रभिकरण ना प्र 5 2 


१७-७८७७॥0॥॥॥७७७७॥७८ाश॥/श॥श"""श/शशशणशणशणशणशणणणणननाणभाांाााराआ बल फतकक शत मनन बक कलश दि कद दि लनलयई 


42, 786 


42, 754 


9,478 3,276 
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(2) तीसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण और भूमि-विकास से लाभान्वित 
. होनेवाला क्षेत्र 


राज्य/संघीय क्षेत्र 


आन्ध्र प्रदेश 
ग्रसम 

बिहार 
गुजरात 
महाराष्ट्र 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

मैसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
परिचम-बंगाल 
जम्मू-कश्मीर 
दिल्ली द 
हिमाचल प्रदेश 


योग 


कित्ममक ० 


खेतों में 


मिट्टी-संरक्षण 


550 
. 29 
288 
,79 
5,000 
70 

, 392 
340 
270 


300: 


46 
78 
,067 
4 

ह 


8 


0,848 


बारानी खेती 


2,000 


] 

0 
],200 
3,60 


िकलकश्क ० नमक, 


4,500 


400 
540 
500 
500 
4,8 50 
4,004 
400 

5 

20 


2,790 


भूमि- 


पुनरुद्वार 


229 
88 
75 
2 
24 

260 

225 


22 


240 
2,000 
१0 
432 
20 


कवर! डडअमम5 


3,567 


(हज़ार एकड़) 


लोनी और 
क्षारीय भूमि 
का पुनरुद्धार 


फिलकााक क०डरमम 
'एममरयालीअभाभमभानद 


सकामकनर १४०००, 


203. 
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(3) तीसरी योजना में सुधर हुए बीजों के श्रन्तर्गत 


खाद्यान्न-फसलों का क्षेत्र 
(हजार एकड़) 


राज्य/संघीय क्षेत्र 960-6।_ 4965-66 
प्रान्ध्र प्रदेश ,230 2, 780 
प्रसम 438 3,000 
बिहार 2, 68 ,800 
गुजरात 747 3,025 
महाराष्ट्र 2,937 4, 538 
केरल 500 7,200 
मध्य प्रदेश 6, 300 5,298 
मद्रास हु 7,250 9,450 
मैसूर 4,869 8,876 
उड़ीसा ,200 6,200 
पंजाब 3,000 9,000 
राजस्थान 4, 40 7,000 
उत्तर प्रदेदा 8,96] 29, 30 
'पश्चिम-बंगाल ],000 6,000 
जम्मू-कदमी र 47 240 
दिल्ली ] ] 
हिमाचल प्रदेदा 07 395 
मअणिपुर -+-+ ]40 
शांडिचेरी 5 9 


योग 55,444. 4,48,253 


फिलककननन. 
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. ३40 
(4) तीसरी योजना की अ्रवधि में रासायनिक उर्वेरकों फी खपत 
(हज़ार टन) 
....- पशमोनियम सल्फेट . सुपरफास्फेट.. पोटाहा-स्थरिएट 
2 राज्य/संघीय-क्षेत्र । «अत आंत जकाआं। + आाका्ंआ तक 4 का, 433७-२० 
है ्य 960- 965-. 960- 965- . 4960-. 965... 
द 6। 66 6. 66 6]। 66 
ग्रान्ध्र प्रदेश 273 524 - 90 350 ल्‍्क शक 
असम 0 60 5 2 
बिहार 50 400, 75 20. 4 2० 
गुजरात _ 95 300 48 90 -+- . 3. 
महाराष्ट्र 00. 58] 53. 324 ताज... “ ++ 
केरल 37. 97 7 390 ।. 56. 
मध्य प्रदेश 26 200 5. 40 ५5" “ 
मद्रास 50 580 60 320 2 90: 
मैसूर 87 300 20 320 #““+“_ |77 
उड़ीसा 30 200 8 50 न 2: 
पंजाब 40. 280 2 24... ++ न: 
राजस्थान 5 00 4 33 ना ना 
उत्तर प्रदेश 297 990 60 300 8 80. 
पश्चिम-बंगाल 40. 500 25 250 “>>. 
जम्मू-कश्मीर 4 4 . . “+- “-++ कक 2८ ० ० न 
दिल्ली क्‍ ] ] न शा ना शा 
हिमाचल प्रदेश 5 कर । बल झु पक 
पांडिचेरी डा हुआ 2 5 6 
. योग ,280 5,247. 404 2,442. 23 श78#: 


के; झो' के सन्दर्भ में खपत का लक्ष्य ,44,000 टन होना चाहिए । इसकी तुलना 
में पराग्राफ 40 और 22 में दी गई कस संख्या का कारण यह हैँ कि उसमें उन राज्यों 
की खपत के आंकड़े सम्मिलित नहीं हें, जिनकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हूँ । 


कृषि-उत्पादन 


88087 
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अध्याय 20 
सामुदायिक विकास 


. परिचय द 

ग्राज से लगभग 9 वर्ष पूर्व जब प्रथम सामुदायिक परियोजना को प्रारम्भ किया गया 
था, तब सामुदायिक विकास को एक पद्धति तथा ग्रामीण विस्तार को एक अभिकरण 
. बताया गया था, जिसके द्वारा गांव के सामाजिक और आथिक जीवन का कायाकल्प 
आरम्भ किया जा सकता है। इस बीच के वर्षों में सामुदायिक विकास-आन्दोलन-द्वारा 
किन कामों का सम्पादन होना है तथा इसके द्वारा राष्ट्र की किन प्राथमिकताश्रों को मूर्ते रूप 
मिलना है, इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो गया है । इसके साथ ही ग्रामीण विस्तार की 
परिभाषा को बढ़ा कर पंचायती राज का रूप दे दिया गया है। पंचायती राज का ग्भिप्राय' 
ग्राम, खंड और ज़िला-स्तर पर परस्पर-सम्बद्ध प्रजातान्त्रिक और लोकप्रिय संस्थाओ्रों का 
विकास करना है, जिनमें ग्राम-पंचायतों, पंचायत-समितियों श्रौर जिला-परिषदों के 
अतिनिधि और सहकारी संगठन विभिन्न विकास-अभिकरणों के सहयोग और समर्थन 
से परस्पर मिल कर और एक रूप होकर कार्य करते हैं। तीसरी योजना का एक मुख्य 
कार्य पंचायती राज-संस्थाओ्रों के विकास और उनके सुचारु रूप से काम करने का आश्वासन 
प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र श्रपनिा जनशक्ति तथा अ्रन्यः साधनों, सहकारी 
स्वावलम्बन, सामुदायिक प्रयत्नों तथा उपलब्ध साधनों और कमंचारियों के श्राधार पर 
विकास की सम्भावनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके । द 


विकास की समीक्षा 


2. इस समय सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 3,00 विकास-खंडों में, जिनकी 
'परिधि में 3,70,000 गांव आते हैँ, चल रहा है। इनमें से 880 विकास-खंडों का 
कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है तथा वे सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के दूसरे 
चरण में प्रविष्ट हो गए हैं। अक्तूबर 963 तक यह कार्यक्रम देश के सम्पूर्ण ग्रामीण 
क्षेत्रों में लागूहो जाएगा। प्रथम दो योजनाओ्रों में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए 
लगभग 240 करोड़ रु० कौ राशि निर्धारित की गई थी। तीसरी योजना में 294 करोड़ 
रु० रखे गए हैं तथा इसके भ्रतिरिकत पंचायतों के लिए 28 करोड़ रु० अलग से रखे गए 
हैं । ० 
3. दूसरी योजना की अवधि में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में तीन महत्त्वपूर्ण बातें... 

हुईं । योजना के प्रारम्भ में 950 विकास-खंडों में कार्य हाथ में लिया गया था; 
.. इनमें सं 370 सामुदायिक परियोजना-कार्यक्रम तथा 580 राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम 
के अधीन थे। उस समय संगठन की जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार प्रत्येक खंड को पहले... 
राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के ग्रधीन लिया जाता था; इस कार्यक्रम के लिए 450,000 


रु० का बजट बनाया गया था। कुछ समय के बाद, जो एक व से दो वर्ष तक होता था, 


राष्ट्रीय विकास-परियोजना के कुछ भाग को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन ले 


हि 
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लिया जाता था, जिसके लिए 5 लाख रु० का बजट था। इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक विकास को एक ही कार्यक्रम से सम्बद्ध दो सोपान समझा जाता था। 
योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल ने सन्‌ 957 में कार्यक्रमों की 
समीक्षा की तथा उसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास की एक ही योजना को स्वीकार 
किया गया तथा इसको पांच-पांच वर्षो केदो चरणों में बांद दिया गया । प्रथम चरण में 
प्रत्येक खंड केलिए 2 लाखरु० और दूसरे चरण में 5 लाख रु० की राशि निर्धारित 
की गई। इन' परिवर्तनों के साथ यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्यक्रम को देश 
के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लक्यू करने की श्रवधि को तीन वर्ष के लिए बढ़ा कर अक्तूबर 
960 से अक्तूबर 963 कर दिया जाए। 

4. दूसरी महत्त्वपूर्ण बात पंचायती राज की स्थापना है । अनेक वर्षो से यह अनुभव 
किया जा रहा था कि यदि ग्रामीण विकास का काम कंवल द्रुतगति से ही नहीं, अपितु स्थानीय 
प्रयत्तों और साधनों के आधार पर करना है, तो यह अनिवार्य और झावश्यक है कि 
ग्राम-स्तर पर पंचायतों के अतिरिक्त जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संस्थाश्रों 
की स्थापना की जाए। प्रथम योजना में मोटे तौर पर इस दिशा का निर्देश भी किया गया 
था । दूसरी योजना में स्पष्ट रूप से ज़िले में प्रशासन के एक सुसंगठित प्रजातान्त्रिक ढांचे 
के स्वरूप को बताया गया, जिसमें ग्राम-पंचायते उच्च स्तर पर लोकप्रिय संगठनों से 
एकांगी भाव से सम्बद्ध होंगी । और अधिक अध्ययव होने तक योजना में 
जिला-विकास-परिषदों और खंडों - में विकास-समितियों की स्थापना का अ्रन्तरिम 
प्रस्ताव भी है । योजना-परियोजना-समिति-द्धारा नियुक्त अध्ययन-दल की सिफारिशों 
पर जिनमें प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण” की पद्धति का समर्थन किया गया है, राष्ट्रीय 
विकास-परिषद्‌ ने जनवरी 958 में विचार किया। परिषद्‌ ने इस बात पर बल दिया 
कि किसी भी प्रजातान्त्रिक ढांचे का आधार गांवों में प्रजातन्‍व॒वाद होना चाहिए । जिन 
दो संगठनों ने ग्रामीण प्रजातन्त्र को कारगर रूप से सम्भव बनाया है, वे है ग्राम-पंचायतें 
और. ग्रामीण सहकारी समितियां । इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रथण कदम यह होना चाहिए 
कि ग्राम-स्तर पर आवश्यक संस्थाओ्रों का जाल बिछा दिया जाए । जिला, खंड और 
ग्राम-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संगठनों को जिले में विकास-प्रशासन के परस्पर-सम्बद्ध ढांचे 
का एक अंग समझना चाहिए । इसलिए परिषद्‌ ने जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक 
संगठनों की स्थापना के लक्ष्य को सम्पुष्ट कर दिया और यह सुझाव दिया कि प्रत्येक 
राज्य इस ढांचे के लिए अनुकल परिस्थितियों के अनुसार काम करें। गत तीन वर्षों की 
ग्रवधि में पंचायती राज को लागू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, असम, मद्रास, मैसू र, उड़ीसा, 
पंजाब और राजस्थान-राज्यों में कानून बनाए गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी 
राज्य-विधान-मंडलों ते इस सम्बन्ध में कानून पास कर दिए हैं । बिहार में इस प्रकार के 
कानून पर विचार जारी है, और महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष समितियों ने इस सम्बन्ध 
में प्रस्ताव तैयार कर दिए है तथा उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। यह सब 
प्रगति उस आम दिशा का फलितार्थ है, जिसको गत दस वर्षो से प्रजातान्त्रिक परिस्थितियों 
में ग्रामीण विकास का आधार समझा जाता रहा है और जो आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक 
महत्त्वपर्ण कदम है। 

5. सामुदायिक विकास का तीसरा पहलू, जिसने बहुत ग्रधिक महत्त्व प्राप्त कर 
लिया है, वह प्रस्ताव है, जिसमें जिले के साथ-साथ खंड भी आयोजन और विकास 


बह... .... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


“की एक-इकाई के रूप में काम करेंगा | यह सुझाव दिया गया है कि निम्न क्षेत्रों में राज्य- 
सरकारें तीसरी योजना के लिए अपने प्रस्ताव जिला और खंड की योजनाओं के आधार 
परबनाएं: 
(4) कृषि, छोटी सिंचाई-योजनाएं, भूमि-संरक्षण, ग्रामों के वन, पशुपालन, 
5 दुध-उद्योग; द 
(2) सहकारी समितियों का विकास; 
(3) ग्रामोद्योग; 
(4) प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए विद्यालय-श्वनों _ 
की व्यवस्था ; 
(5) गांवों में जल-सम्भरण और न्यूनतम सुविधाश्रों का कार्यक्रम, जिसमें 
द ऐसी सड़कों का, जो निकटतम गांव, सड़क या रेलवे-स्टेशन को मिलाने- 
वाली हों, निर्माण भी शामिल हो; और 
(6) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्माण-कार्य । 
यद्यपि अनेक राज्यों में कृषि के लिए विशेष रूप से खंड-योजनाएं बनाई गई हैं 
भफर भी मख्यतः राज्यों की योजनाएं स्थानीय योजनाों से स्वतन्त्र रूप में तैयार की ' 
- गई हैं। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय योजनाएं पंचवर्षीय 
-थोजनाञ्रों के निर्माण में एक स्पष्ट भूमिका बनें, इसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने 
-की आवश्यकता है। जिस पृष्ठभूमि में तीसरी योजना का निर्माण किया गया है, उसमें 
यह बात महत्त्वपर्ण है कि स्थानीय योजनाओं को इस ढंग से बनाया जाए कि वे राज्य-योजना 
“की पति में एक साधन का काम कर सक। ० 


. 6. ज़िले की योजना के आम ढांचे में, खंड-योजना का लक्ष्य खंड में की 
* जानेवाली समस्त सामाजिक और आथिक गतिविधियों को समाविष्ट करना है ।इसके 
लिए (3) खंड और ग्राम-स्तरों पर स्थानीय रूप से आयोजन के लिए पहल, और 
(2) खंड में किए जानेवाले विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों का योजना से समन्वय 
: आवश्यक है । निम्नलिखित कुछ मुख्य गतिविधियां खंडन्योजना की परिधि में 
“आती हैं द 
() विकास की स्थिति के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड के बजठ- 
कार्यक्रम में निर्धारित विषय; 
(2) विभिन्न विभागों के बजट में सम्मिलित विषय, जिन्हें खंड-संगठन के 
. माध्यम से पूरा किया जाना है कर्ज ४) 
(3) कानून-द्वारा निर्धारित दायित्वों के अनुसार स्थानीय समाज या उससे 
.. लाभ उठानेवालों द्वारा किए जानेवाले कार्ये रा 


५ ३ 


.. : (4) खंड में किए जानेवाले ऐसे निर्माण-कार्य, जिनमें अ्रकुशल या अरद्धकुंशल _ 
मजदूरों की ही ग्रावश्यकता पड़ती है। और 05 

. (5) विभिन्नक्षेत्रों के विकास-कार्यों के लिए स्थानीय जनता का अधिकतम 
:. सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से खंड या खंड-संगठनों-द्वारा प्रारम्भ 

किए गए अ्रन्य कायं। . हर द 5० 
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7. ऊपर बताए गए तीनों पहलुओं--सामुदायिक विकास-खंडों के विस्तार- 
कार्य, प्रजातान्त्रिक संगठनों की स्थापना और क्षेत्र तथा ग्राम की योजनाञ्रों का निर्माण 
एवं उनके परिपालन का बड़ा निकट सम्बन्ध है। विस्तार-कार्यक्रमों को पूरा करने 
के लिए प्रत्येक खंड में ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओ्रों का एक समूह तथा कृषि, पशुपालन, 
सहकारिता, ग्रामोद्योगों तथा श्रन्य क्षेत्रों के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों काएक दल' 
है, जो विकास-खंड-अ्रधिकारी के नेतृत्व में मिल कर काम करते है । जिला-स्तर के 
वरिष्ठ विशेषज्ञों के समर्थन एवं निर्देशन में ये विस्तार-कार्य करनेवाले वर्ग खंड में 
पंचायत-समितियों और गांवों में पंचायतों और ग्राम-सभाओं के लिए कार्य करते है। 
ये कार्यकर्ता चुने हुए प्रतिनिधियों की, स्थानीय जन-समुदायों के अधिकतम 
भाग लेने और स्थानीय जनशक्ति और साधनों के अधिकतम प्रयोग के आधार पर खंड 
और ग्रामों के लिए तकनीकी दृष्टि से ठोस योजनाओं के निर्माण एवं उनके परिपालन 


५ ०५ खाद, 


में सहायता देते है । 


कषि-विस्तार 

8. सामुदायिक विकास-संगठन को जो मुख्य विस्तार-कार्यक्रम सौपे गए हैं, वे कृषि, 
पशुपालन, सहकारिता और ग्रामोद्योगों के बारे में हैं । ग्राम-सेवकों से यह ग्राशा की जाती 
है कि वे अपना अधिकांश समय और शक्ति इन्हीं कामों में लगाएंगे । तीसरी 
योजना में कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में जिन कामों का सम्पादन होना है, वे अत्यधिक 
विशाल हैं । कृषि-उत्पादन को लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है, और खंडों- 
द्वारा ही बड़ी संख्या में छोटे सिचाई-कार्यक्रों, छोटी और बड़ी सिचाई-योजनाओं 
से सिंचाई का लाभ उठाने, भूमि-संरक्षण, और बारानी (बिना पानी के) खेंती में 
उर्बरकों का प्रयोग, और स्थानीय गोबर-कचरें की खाद के विकास आदि के कार्यक्रमों 
को पूरा किया जाना है । सहकारिता के कार्यक्रम में सहकारी अभिकरणों के माध्यम से 
कृषि-ऋणों को तीन-गुता करने को कहा गया है । क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि केवल ग्राम- 
स्तर पर संगठित सघन प्रयत्नों-द्वारा ही सम्भव है । सहकारी ऋणों की वृद्धि के लिए 
भी यह आवश्यक है कि नीचे से ही सहकारी आन्दोलन को संगठित किया जाए तथा 
ग्राम के सभी परिवारों को सहकारी समितियों की परिधि में लेआया जाए । इस 
बात का भी आइवासन होना चाहिए कि ऋण उत्पादन और हाट-व्यवस्था के बीच एक कड़ी 
के रूप में हैं। इस प्रकार इस समय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गंडन की आधारभूत 
समस्या ग्राम-स्तर पर कृषि-प्रयत्नों को संगठित करना है। उत्पादन-वृद्धि के लिए 
ग्राम-समुदाय को संगठित करने में जितनी प्रगति होगी, तदनुसार ही गांव की अन्य 
समस्याओं के समाधान में सुविधा होगी और अन्य विशाओं में भी--विशेषत: ग्रामीण 
उद्योगों और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था में--द्भुत विकास हो सकता है । कृषि- 
उत्पादन में प्रगति इतने महत्व की है कि तीसरी योजना के तारतम्य में सामुदायिक 
विकास-आन्दोलन की मुख्य कसौटी उसका क्षषि-विस्तार-अभिकरण के रूप में व्यावहारिक 
रूप से कारगर होना है। इसलिए सामुदायिक विकास-संगठन के लिए यह झ्रावश्यक 
है कि वह इस दृष्टि से अपने को सबल बनाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए और 
यथासम्भव अधिकतम स्थानीय प्रयत्नों केआधार पर क्ृषि-उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति 
को अपनी ज़िम्मेदारी समझे । इसके साथ ही कृषि-विभाग और कृषि-उत्पादन से सम्बद्ध 


350: . तीसरी पंचवर्षीय योजना 


अन्य विभागों का भी यह कर्तव्य है कि वे जिला और खंड-स्तर पर सामुदायिक 
“विकास-संगठत को ग्रावश्यक अधीक्षण, निर्देशन, सम्भरण, प्रशिक्षित जनशक्ति, तथा अ्रन्य 
ज़रूरी साधन आदि महणय्या कर। | 


ग्रामीण उत्पादन-योजनाएं द 
. 9. गांव के सभी कृषकों को क्ृषि-प्रयत्नों में सम्मिलित करने और स्थानीय समुदाय 
के साधनों को समुचित रूप से गतिशील बनाने का मुख्य साधन ग्राम-उत्पादन-योजना 
है । ग्राम-स्तर पर कृषि-उत्पादन के मुख्य तत्त्व ये हूँ सा 
(]) सिंचाई-सुविधाशों का पूरा उपयोग (इसमे लाभ उठानेवालों-द्वारा रजवाहों 
का ठीक रख-रखाव भी शामिल है), सामदायिक सिचाई-निर्माण- 
कार्यों का रख-रखाव और मरम्मत तथा पानी के उपयोग में मित- 
व्ययिता क्‍ 
. (2) दोहरी-तिहरी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि ; द 
(3) सुधरे हुए बीजों को बढ़ाना तथा सभी किसानों में उनका 
वितरण; .... द द द 
(4) रासायनिक उर्वेरकों का सम्भरण; द 
(5) कचरे से खाद तैयार करने और हरी खाद के कार्यक्रम; ह 
(6) भूमि-संरक्षण, कंट्र बांध, बारानी (बिना पानी के) खेती, पानी... 
की निकासी, परती भूमि को ठीक करना, वनस्पति-संरक्षण आदि के. 
रूप. में सुधरे हुए कृषि-तरीकों को अपनाना ० आन 
(7०) सामुदायिक सहयोग तथा व्यक्तिगत आधार परगांवों में नए छोटे द 
... सिचाई-कार्यक्रम आरम्भ करना; द हे 
. (8) परिष्कृत कृषि-औज्ञारों को लागू करने का कार्यक्रम; 
. (9) सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम; 2 
_(0) कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और दूध-उत्पादनों के” विकास का _ 


कार्यक्रम; ह 

. (4) पशु-नसल-सुधार--जसे सांडों का रख-रखाव और निरुपयोगी सांडों को के 

.. बधिया करना के 3 

. (2) गांव में ईंधन के काम आनेवाले पेड़ों तथा चरागाहों के विकास का. | । 
- कार्यक्रम । 


... 40: ग्राम-उत्पादन-योजना में दो मुख्य कार्यक्रम हैं: (श्र) ऋण देना; 
खाद और सुधरे बीज मुहय्या करना; वनस्पति-संरक्षण के लिए सहायता देना; और छोडे 
. सिचाई-कार्यक्रम आदि, जिनके लिए कुछ सहायता गांव के बाहर से आएगी, और (झा) 
बड़ी परियोजनाओ्रों से खेतों में पानी देने के लिए नालियां खोदना; बांधों और खेतों में 
. 'पानी देनेवाली नालियों की देखभाल करना; कंट्र बांध बनाना; गांवों के तालाबों 
. को खोदना तथा उनकी निगरानी; स्थानीय खाद एवं साधनों का प्रयोग और विकास; 
.. “गाँवों के लिए ईंधन के पेड़ों को लगानाआदि ऐसे कार्यक्रम, जिनके लिए ग्राम-समृदाय 


3 
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और इनसे लाभ उठानेवालों के ही प्रयत्न आवश्यक हैं । ग्राम-उत्पादन-योजना की सफलता 
मुख्ययटः ऋण और सम्भरण के कुशल संगठन तथा विस्तार-कार्यकर्त्ताओं-द्वारा दिए गए 
तकनीकी परामर्श की उपयोगिता पर निर्भर करती है । ऊपर बताए गए दूसरे कार्ये- 
क्रम के लिए ग्राम-समुदाय का उत्साह और सहयोग उसी मात्रा में होगा, जिस 
पैमाने पर उन्हें सेवाएं प्रदान की जाएंगी । जून 4960 में सामुदायिक विकास और 
सहकारिता-मन्त्रालय ने राज्य-सरकारों को इन्हीं बातों के आधार पर कुछ प्रस्ताव 
भेजे थे, तथा अनेक राज्यों ने उसी प्रकार के आदेश सम्बद्ध विभागों को भेज भी दिए 
हैं। फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि-विभाग में एक सामान्य प्रक्रिया 
के रूप में ग्राम-उद्योग-योजनाएं प्रस्थापित हो गई हैं, या इनसे सम्बद्ध अनेक व्यावहारिक 
समस्याएं हल हो गई हैं। तीसरी योजना के विस्तार के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया जाना है वह ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के निर्माण के विचार को मूर्त रूप देना 
है जिससे सभी कृषकों को एक सामान्य प्रयत्न के लिए एकत्र किया जा सके और इसके 
साथ ही व्यक्तिगत किसानों को कुशल और संगठित रूप से ऋण, सम्मरण तथा अन्य 
ज़रूरी सहायता प्रदान की जा सके। तीसरी योजना में छोटी सिचाई-योजनाश्ों 
और भूमि-संरक्षण के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए गए हैं, बड़े पैमाने पर रासायनिक 
खाद के सम्भरण का आश्वासन दिया ग्रया है, तथा पौध-संरक्षण, सुधरे हुए क्ृषि- 
उपकरणों, तथा ग्रन्य कार्यक्रमों के लिए साधनों की व्यवस्था है । बीजों के लिए 
फार्म स्थापित करने का कार्यक्रम काफी आगे बढ़ गया है तथा अ्रब यह कुछ आसान हो 
गया है कि गांवों में सुधरें बीजों की जितनी मात्रा चाहिए, उसको कई गुना 
बढ़ाया जा सके। इस प्रकार तीसरी योजना में ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के सफल सम्पादन 
के लिए आवश्यक विभिन्न तत्त्वों की व्यवस्था की गई है । 
पंचायती राज 

. जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना से, तथा ग्राम- 
सभाओं और ग्राम-पंचायतों को जो काम सौंपा गया है, उससे ज़िला-प्रशासन के ढांचे 
में और ग्रामीण विकास के स्वरूप में आधारभूत और दूरगामी परिवर्तेनहो गया है। 
इनका महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि, राज्य-सरकारों के निर्देशन और अधीक्षण में, 
ग्राम-विकास-कार्यक्रम के परिपालन का उत्तरदायित्व गांवों में ग्राम-पंचायतों के साथ 
खंड-पंचायत-समिति और ज़िला-स्तर पर ज़िला-परिषद्‌ का होगा । इन संस्थाञ्रों को 
कार्य करते हुए बहुत अ्रधिक समय नहीं हुआ है, अतः ये केवल अभी यही बता सकती 
हैं कि किन समस्याओं पर सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है । इन पर विचार 
करते हुए कुछ पहलुओं पर बल देना ज़रूरी है । पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 
क्षेत्र की जनता को सारी जनसंख्या के हित में सघन और सतत विकास प्राप्त करने में 
सहायता करना है । निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए किवे पंचायती राज के विकास को अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर न समझ 
कर, जनता की सेवा के लिए नए-नए अवसरों की प्राप्ति समझें । पंचायती राज की परिभाषा 
इससे सम्बद्ध गैर-सरकारी और प्रजातान्त्रिक संगठनों के लिए सीमित नहीं है। प्रशासन की 
आम योजना में एक विशिष्ट स्तर के दायित्वों और कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 
पंचायती राज में प्रजातान्त्रिक संस्थाओं और विस्तार-सेवाओं, दोनों का समावेश है जिनके: 
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:द्वारा विकास-कार्यों का सम्पादन होता है। खंड और ग्राम-स्तर के विस्तार-कार्येकर्त्ता 
यंचायत-समितियों के ग्रधिकार क्षेत्र में काम करने पर भी एक व्यापक प्रशासन और 
“तकनीकी व्यवस्था के पअ्रंगभूत होते हैं, जिसका क्षेत्र ज़िला और उससे भी परे होता है। 
"पंचायती राज की स्थायी सफलता के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकारूद्वारा प्रदत्त 
“तकनीकी और प्रशासनात्मक सेवाओं के ढांचे की अखंडता का और उनके जो कत्तंव्य 
“तथा दायित्व हैं, उनको पूरा करने की योग्यता का, ज्ञान और अनुभव को ज़िला और 
-खंड-स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचाते समय पूरा भरोसा होना चाहिए । यह भी 
. सर्वाधिक महत्व की बात है कि राज्य और ज़िला-स्तरों पर तथा बैंक, क्रय-विक्रय, 
“प्रक्रिया, वितरण और शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करनेवाले संघीय सहकारी 
“संगठनों के विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की जाए । विभिन्न सहकारी 
'संगठनों-द्वारा उत्तरदायित्व के बड़े काम हाथ में लिए गए हैं, तथा सहकारी आन्दोलन की 


“दिशा और सिद्धान्तों के अनुरूप उन्हें पूरा करने की सुविधा मिलनी चाहिए । ग्रामीण 


क्षेत्रों में आथिक विकास की ग्रभी शुरुआत है, तथा इस दिशा में बड़ी सम्भावनाएं 
विद्यमान हैं। इन नई संस्थाओ्रों का तथा प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित नए सम्बन्धों का 
उद्देश्य अपने साधन-स्रोतों की सीमाओं के अनुसार इन सम्भावनाओं को अधिकतम रूप से 
'मू्ते रूप देता है । इस पहल को देखते हुए निम्न कुछ मुख्य कसौटियां हैँ जिनके आधार 
“पर समय-समय पर पंचायत-राज की सफलता को परखा जा सकता है 


() तीसरी योजना में उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि-उत्पादन; 
(2) ग्रामोद्योगयों का विकास; 5 

(3) सहकारी संस्थाओं का विकास; 

(4) स्थानीय, जनशक्ति एवं अन्य साधनों का भरप्र उपयोग 
(5) शिक्षा और वयस्क-साक्षरता की सुविधाओं का विकास; कल 
(6) पंचायती राज-संस्थाओ्रों को उपलब्ध साधनों का--यथा वित्त, कर्मचारी, 
तकनीकी सहायता तथो उच्च स्तर पर प्राप्त होनेवाली श्रन्य सुविधाओ्रों 
द का अधिकतम उपयोग; । 
(7) ग्राम-स्माज के झ्राथिक दृष्टि से निर्धन वर्ग को सहायता; क्‍ 
(8) अधिकार का क्रमश: वितरण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्य 
पर विशेष बल द ना 

(9) व्यापक शिक्षा तथा कत्तंव्यों और उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्धारण _ 

के द्वारा चुनें हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों में सदभाव 
और तालमेल; तथा अधिकारियों और गैर-अधिकारियों की योग्यता 
में ऋ्रमशः वृद्धि; _ | 
(0) समाज में समस्तरता और पारस्परिक सहयोग एवं सहायता । हम 

. 43. अरब तक जो थोड़े-से अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार पंचायती राज-संस्थाओं 
के कारगर और सफल संचालन के लिए निम्न सुझाव रखे गए हैं द जे 
..._(]) संस्थाओं को उच्च स्तर पर विकसित करते समय भी, ग्राम-स्तर पर पंचायत- _ 


सभाओं और पंचायतों के काम पर अत्यधिक बल जारी रहना चाहिए अं 


..... . ग्राम-स्तर परही जनता के प्रयत्नों को संगठित किया जाना. चाहिए 
.. तथा यहीं सामुदायिक प्रयत्नों को प्राप्त करने का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।. 


अि 
[ 
५५ पक्की 


(3) 
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ग्राम-सभा और ग्राम-पंचायत, दोनों में ही प्रत्येक काम के लिए सर्व- 
सम्मति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न कार्यों 
को ग्राम-समुदाय की आम सहमति और सदभावना से प्रारम्भ किया जा 
सके । 

ज़िला-स्तर के तकनीकी अधिकारियों को इस बात का प्रयत्न करना 
चाहिए कि वे खंड-स्तर के विस्तार-अधिकारियों और पंचायत- 
समितियों को किसी निदचय पर पहुंचने से पूर्व कार्यक्रमों और योज- 
नाओों की प्रारम्भिक तैयारी में परामर्श व सहायता दें । दूसरी शोर, 
पंचायत-समितियों को इस प्रकार की सहायता के प्रयत्त और उसका 
स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस समय खंड-स्तर के विस्तार-कर्म- 
चारियों की एक बड़ी संख्या को उतना अनुभव नहीं है जितना होना 
चाहिए, परन्तु वे ज़िला-स्तर के अधिकारियों से आवश्यक निर्देश व 
सहायता प्राप्त कर अच्छा कार्य कर सकते हैं। 


खंड-विस्तार-दल, जिसमें खंड-विस्तार-अधिकारी और विकास के 
विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार-अधिकारी है, जिस ढंग से काम करते है, 
वह पंचायती राज की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्त्व का है। पंचायत- 
समितियों को ठोस सहायता देने के लिए, इन अधिकारियों को एक रूप 
होकर काम करना चाहिए । खंड-विकास-अधिकारी को झावश्यक 
समस्तयय और नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के 
विस्तार-अधिकारियों को पंचायत-समितियों और उनकी स्थायी 
समितियों के विचार के लिए कार्यक्रमों और योजनाएं बनाने में 
सक्तिप रूप से भाग लेता चाहिए, नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप 
से उन पर अमल कराना चाहिए तथा इस बात का आश्वासन देना 
चाहिए कि आवश्यक सेवाएं और सम्भरण कुशलतापवेक संगठित 
होंगी । ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं के कार्य का पर्याप्त अधीक्षण 
आवश्यक है । इस बात की साववानी बरतनी चाहिए कि खंड-विकास- 
झ्धिकारी और विस्तार-अधिकारीगण, प्रधान कार्यालयों में हर 
वाद-विवाद में न पड़ कर, खंड-क्षेत्र में व्यापक दौरा करें। 
पंचायत-समितियों के कार्य में सावधानीपूवंक विचार की गई खंड- 
योजनाओं को तैयार करने तया उनके परिपालन पर बल दिया जाना 
चाहिए । इनसे तथा ग्राम-योजनाओों से ही जोरदार और निरन्तर 
विक्रास को दिशा में आ्रवश्यक सावन प्राप्त होते हैं। तकनीकी रूप 
से सुविचारित खंड और ग्राम-योजनाओं से तदर्थ निर्णयों और स्थानीय 
दबाव को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। 

पंचायती राज की स्थापना से राज्यों के तकनीकी विभागों का उत्तर- 
दायित्व बहुत बढ़ गया है। इन्हें विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध 
सर्वोत्तम पय-प्रदर्शत व अनुभव प्रदान करना चाहिए, निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, और 
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पंचायत-राज-द्वारा उन पर सौंपे गए भारी उत्तरदायित्वों को प्रा करने 
म सहायता देनी चाहिए क्‍ 

(6) पंचायती राज-संस्थाश्रों की सफलता को निविध्न बनाने का मुख्य 
दायित्व जिले के कलक्टर का होगा । उसका यह ॒ कत्तेंग्य है. 
कि वह ज़िला-स्तर पर ज़िला-परिषद्‌ और विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी 
अधिकारियों में समन्वय स्थापित करे, तकनीकी अधिकारियों, 
पंचायत-समितियों और खंड-स्तर पर विस्तार-अ्रधिकारियों में निकट 
सम्पर्क कांयम करे और राज्य-स्तरोय विभागों से तकनीकी परामर्श 
और निर्देशन निरन्तर मिलते रहने की व्यवस्था करे । कलक्टर के. 
काम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू प्रजातान्त्रिक संस्थाओं भ्रौर सरकारी सेवाओं 
में दिन-प्रति-दिन के कामों में ठीक परम्पराओों को विकसित करने में 
और सामान्य ध्येय की प्‌ति' मेंउनके योगदान पर आधारित प्रशासनात्मक 
सम्बन्धों को स्थापित करने में सहायता देना होगा।... 

3. सामुदायिक विकास-कार्यक्रमः के सफल सम्पादन. में विभिन्न तकनीकी 
विभागों को समन्वित रूप से इकट्ठे मिल कर काम करना होगा। यदि हम बहुसंख्यक 
कृषकों को अनुसन्धान के परिणामों का लाभ उठाने में और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने 
म॑ सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उन्हें ठीक समय पर तकनीकी 
परामश, और सुधरे हुए श्रौज़ार, बीज, उर्वरक और ऋण महस्या किए जाएं। इन जटिल 
किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह झावश्यक है कि सभी सरकारी अभि- 
करणों और सम्बद्ध संगठनों की जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार निश्चित कर दिया जाए, 
गऔर उच्च तकनीकी अधिकारियों-हारा आवश्यक निदेशन और अ्रधीक्षण प्रदान करने 
के उत्तरदायित्वों. के बारे में भी कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, . 
इन मामलों , में ऊपर से लेकर ग्रामीण इकाइयों तक उत्तरदायित्वों. की एक अखंडित 
व्यवस्था होनी चाहिए। ८ 

ऊपर सरकारी अभिकरणों की ज़िम्मेदास्यों को स्पष्ट किया गया है। गैर- 
सरकारी नेताओं के कार्य निम्न होने चाहिए : । 

(4) जन-सहयोग प्राप्त करना और जनता को कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए 

द प्रोत्साहित करना; हि 

(2) ग्राम-पंचायतों और सहकारी समितियों को उनके कामों में सहायता 
प्रदान करना 

(3) ग्रामीण नेताञ्रों तथा दूसरे लोगों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों 
सहायता देना; 

(4) स्थानीय जनशक्ति का प्रयोग करते हुए समाज के लाभ के लिए 
कार्यक्रमों को आयोजित करना; और मम 

(5) समाज के निम्न वर्ग के कल्याण-कार्यों को बढ़ाना। 


क्‍ ज्िला-प्रशासन का पनगेंठन द ऐप, 
..... ]4. पंचायती राज की स्थापना से जिला-प्रशासन' के पनरगंठन का व्यापक प्रदन 
. उठता है। इस बात की भली-भांति नहीं समझा गया कि गत दशाब्दी में जिला- 
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हिल. शक 


/* जकन के हक] की 
प्रशासन में जी परिवरतेन किए गए, वे बड़े अव्यवस्थित थे। जब सामुदायिक विकास- 
कार्य को हाथ में लिया गया, तब परम्परागत जिला-प्रशासन पर बिना किसी उपयुक्त 
सम्पक श्ुखला के, विस्तार-संगठन को थोप दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक 


जिलों में निम्त संगठन बिना किसी तालमेल के समानान्‍्तर रूप से कार्य कर रहे 


() राजस्व-प्रशासन, जो तकावी, ऋण देते और ऋणों की प्राप्ति आदि- 
जैसे विकास के विशिष्ट कार्यों की देखभाल करता है; 


(2) ज़िला, तालुका और अन्य स्तरों पर स्थापित विकास-विभाग; 
(3) ग्राम-स्तर पर पंचायतों और सहकारी समितियों से सम्बद्ध खंड- 
अधिकारियों और ग्राम-सेवकों-सहित सामुदायिक विकास-संगठन; और 
(4) स्थानीय बोर्ड (जहां उन्हें अभी समाप्त नहीं किया गया है।) 
पंचायती राज की स्थापना से पंचायत-समितियों के कार्यों में सामुदायिक विकास के 
तथा अन्य ऐसे कार्य जो अब तक स्थानीय बोड्डों के थे, समाविष्ट हो गए है । जिस प्रकार 
की स्थिति है, उसमें अ्रभी तक एक ही काम दो संगठनों का हो गया है, अतः: यह 
आवश्यक हो गया है कि ज़िला-प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए तथा कत्तेव्यों और 
सम्बन्धों को नए सिरे से स्पष्ट किया जाए । 


निम्न वर्ग और रोज्ञगार की समस्या 
5. सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के बारे में समय-समय पर मूल्यांकन-प्रतिवेदनों 
में तथ्य की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमों से होनेवाले लाभ ग्राम- 
समाज के कम सौभाग्यशाली वर्ग तक उचित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं। हाल के अ्ध्ययन- 
प्रतिवेदन में इस दिशा में कुछ सुधार का उल्लेख है। सामुदायिक विकास और सहकारिता- 
सन्त्रालय-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल आजकल इस बात का अ्रध्ययन कर रहा है कि 
किस प्रकार और किस सीमा तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम समाज के निम्न वर्ग के 
आशथिक विकास और कल्याण को बढ़ा सकते हैं। इस समस्या पर ग्रामीण ग्र्थ-व्यवस्था 
के विकास की पृष्ठभूमि में ही विचार किया जाना चाहिए । निम्न वर्ग का कल्याण सारे 
ग्राम-समाज के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, और यदि देखा जाए तो ग्राम-समाज का 
बड़ा भाग ऐसे लोगों का है, जिन्हें ग्राथिक दृष्टि से अशकत कहा जा सकता है। वर्तमान 
ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था की मुख्य कमज़ोरी कम आय, कम उत्पादकता, और निरन्तर रोज़गार 
न मिलना है । जब तक सम्पूर्ण ग्रामीण अ्र्थ-व्यवस्था' ही पर्याप्त गति से नहीं बढ़ती, तब तक 
ग्राम-समाज के किसी वर्ग-विशेष की अभ्रथवा निम्न वर्ग की समस्याओं को सुलझाना कठिन 
है । मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि अधिक उत्पादक कृषि अर्थ-व्यवस्था को स्थापित 
किया जाए तथा गांव में बड़ी मात्रा में कृषि-भिन्न पेशों को प्रारम्भ किया जाए जिससे 
उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि हो । इसके साथ ही सभी कार्यो में कम सौभाग्यशाली वर्ग 

की आ्रावश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 
6. सामुदायिक विकास और ग्रामदान-अआ्रान्दोलन में गत तीन वर्षों में अधिका- 
धिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उनमें दोनों के समान लक्ष्यों 
पर अधिक बल दिया गया है। इनमें एक ग्राम-समाज-द्वारा अपने सभी सदस्यों के कल्याण 
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रोजगार और ग्राजीविका का उत्तरदायित्व स्व्रीकार करना भी है । गांव के निम्न वर्ग की 
दृष्टि से यह लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। द 


7. खंड-संगठन पहले ही बनाए गए भूमि-सुधार-कानूनों के परिपालन में जनमत 
को तैयार कर, तथा जनता को उसके कत्तंव्यों और दायित्वों के प्रति प्रशिक्षण देकर, 
महत्त्वपर्ण सहायता प्रदान कर सकतें हैं। अ्रन्य ऐसे कदम जिन्हें खंड-संगठन निम्न वर्ग 
की जनता के अ्विलम्ब लाभ के लिए उठा सकता है, ग्रामों में सहायक रोज़गार में वद्धि 
करना, ग्रामोद्योगों और ग्राम के कारीगरों की उत्पादकता को बढ़ाना, श्रमिकों की सहकारी 
समितियों को संगठित करना, और क्षेत्र की . जनशक्ति और साधनों के अधिकतम 
सम्भव प्रयोग को प्रोत्साहित कंरना आ्रादि हैं।ग्रामों के निर्माण-कार्यक्रम का, जिनसे तीसरी 
योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाख लोगों को, विशेषत: उस' समय जबकि खेतों आदि में कोई 
_ काम नहीं रहता है, रोज़गार मिल सकेगा, परिपालन बहुत हद तक सामुदायिक 

विकास-संगठनों-द्वारा ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पहले उन क्षेत्रों में प्रारम्भ. 
किया जाएगा जहां जनसंख्या बहुत अश्रधिक. है और श्रधें-रोज़गारी भी व्यापक पैमाने पर 
है । इसके बाद इसे श्रन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा । यह कार्यक्रम एक गअ्रत्यधिक 
मूल्यवान अवसर प्रदान करता है जिससे नः केवल अतिरिक्त रोज़गार ही उपलब्ध 
होगा, अपित स्थानीय जनशक्ति के अधिकतम सम्भव प्रयोग पर और स्थानीय जन- 
समुदाय के प्रयत्नों एवं सहयोग पर नए सिरे से बल देते हुए साम॒दायिक विकास-कार्यक्रमों 
को पूरा किया जा सकता है। द 


अध्याय 2] 
पशुपालन, दूध-उद्योग ओर मछली-उद्योग 


इधर कुछ वर्षो में प्रक और उपसंगी खाद्यान्न के, विशेषकर प्रोटीनों के, उत्पादन को 
बढ़ाने की अधिकाधिक ज़रूरत महसूस की गई है। इन चीज़ों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है और 
आमदनी में वृद्धि होने के कारण भविष्य में सम्भवतः और भी तेज़ी से बढ़ेगी | दूध और दूध 
से बनी चीजों, भोज्य पक्षियों, अंडों और मांस की आपूर्ति बढ़ाना अन्ततः पशुपालन-विकास 
की प्रगति पर ही निर्भर करता है। मछली-उद्योग के विकास के सिलसिले में महत्वपूर्ण 
परिणाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके है, लेकिन अब भी बहुत-कुछ करना बाकी है। 


पशुपालन 

2. पशुपालन का विकास विविधतापूर्ण खेती की सुचारु पद्धति का ही एक अभिन्न 
अग है । मिली-जुली खेती पर जोर दिया जाएगा । इस पद्धति में भूमि, श्रम और पूंजी के 
सही और किफायती इस्तेमाल के लिए फसल उगाने और पशुपालन का काम समन्वित ढंग 
से किया जाता है । कृषि के उप-उत्पादनों के पूरे उपयोग, भूमि की उर्वरता बनाए रखने, 
कृपकों को बारहों महीने पूरा रोज़गार देने तथा ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती 
और पशुपालन का समेकन आवश्यक है । 

3. सन्‌ 956 की पशु-गणना के अनुसार, देश में कुल 30 करोड़ 60 लाख फा्म-पशु 
थे। इसमें से 5 करोड़ 90 लाख गाएं और 4 करोड़ 50 लाख भैंसें थी । इन दोनों को मिला कर 
देखें, तो दुनिया के गोजातीय पशुओं का एक-चौयाई हिस्सा भारत में है । इनके अतिरिक्त, 

3 करोड़ 90 लाख भेड़, 5 करोड़ 50 लाख बकरियां, 80 लाख अन्य पशु तथा 9 करोड़ 
50 लाख कुक्कुट थे। भारत में पशुधन की उत्पादकता ग्राम तौर पर कम है । हालांकि कुछ 
नस्‍्लों के मवेशी काफी दूध देते है और अन्य नस्‍लों के मवेशियों की उत्पादकता में भी इधर 
कुछ वृद्धि होने के संकेत मिले है, फिर भी भारत में औसत उत्पादन अ्रभी बहुत कम है । इस 
अकार, एक ब्यांत में गाय औसतन 400 पौंड के करीब और भैस ,00 पौंड से कुछ अधिक 
दूध देती है, जब कि पश्चिम के उन्नत देशों में यह श्ौसत परिमाण लगभग 5,000 पौंड या 
इससे भी कुछ ज्यादा है । दूध का कुल उत्पादन सन्‌ 95 में अनुमानतः । करोड़ 70 लाख 
टन और सन्‌ 956 में करोड़ 90 लाख टन था। अभी यह मात्रा 2 करोड़ 20 लाख टन 
है | आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह मात्रा बढ़ कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो 
जाएगी। दूध के खपत-सम्बन्धी आंकड़े सन्तोषप्रद नहीं हैं। सन्‌ 957 के अनुमानों के अनुसार, 
दूध और उससे बनी चीज़ों की प्रति व्यक्ति-औसत खपत 4. 76 झस प्रति दिन थी, जो अरब 
4, 9 औंस है । इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों में बहुत अन्तर विद्यमान था--पंजाब, 
राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और उत्तरप्रदेश में देश के अन्य भागों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक 
खपत थी । आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति-खपत 5.-4 औंस 
प्रति दिन हो जाएगी । सन्तुलित भोजन के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम-से-कम 0 ऑआऔंस 
की आवश्यकता होती है । इस तरह, इसकी खपत के बारे में आज जिस स्तर की बात सोची 
जा रही है, वह पूर्णतः अपर्याप्त है । 
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प्रगति की समीक्षा _ द 

4, पहली योजना में पशुपालन-कार्यक्रमों के अंन्तर्गत 46 मुख्यग्राम-खंड, जिनमें 

कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र थे, और 25 गोसदन स्थापित किए गए। पशुझों की महामारी के उन्मलन 
. क लिए भी एक मार्गदर्शक योजना शुरू की गई । दूसरी योजना में 96 नए मुख्यग्राम-खंड 
स्थापित करने का काम हाथ में लिया गया और पहली योजना में स्थापित 4 मुख्यग्राम- 
 खंडों का विकास किया गया । पहली योजना में जो मुख्यग्राम-खंड स्थापित किए गए थे, उनमें _ 


4 अलग-अलग इकाइयां थीं । दूसरी योजना के मुख्यग्राम-खंडों में 6-6 इकाइयां हैं । दूसरी 


योजना के अन्त तक कुल मिला कर 2,000 मुख्यग्राम-इकाइयां स्थापित की जा चुकी थीं । 
सन्‌ 960 तक 670 क्रंत्रिम गर्भावान-केन्र स्थापित किए गए थे । दूसरी योजना में 34 
 गोंसदन और स्थापित किए गए तथा 246 गोशालाएं विकास के लिए चुनी गईं । दूसरी योजना 
के अन्त तक करीब 4,000 पशु-चिकित्सा-अस्पताल और औबधालय खोले जा चुके थे 
इनमें से 650 पहली योजना में स्थापित किए गए थे और करीब ,900 दूसरी योजना में । 

दूसरी योजना में गोसदन-योजना में संशोधन किया गया, ताकि राज्य-सरकारें और गे र-सरका री 
संस्थाएं, दोनों ही गोसदन स्थापित कर सकें । नुक्सान में कमी करने के विचार से यह प्रस्ताव _ 
किया गया कि चमड़ा कमाने और खाल उतारने तथा पशु-शवों को काम में लाने के लिए. 
गोसदलों में चर्मालयों की भी व्यवस्था की जाए और उनमें उपकरण तथा मशीनें, आदि 
लगाई जाएं । पशुपालन पर पहली योजना में कुल 8 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 2 
करोड़ ₹० के व्यय की व्यवस्था थी । 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 
5. बहुत-सी परिसीमाओं के कारण पहली और दूसरी योजना की अवधि में पशुपालन 


के क्षेत्र में यथेष्ट विकास-कार्य नहीं किया जा सका । इनमें से कुछ बाधाएं तो प्राय: बनी रहती... 


 हैं--जैसे, बेकार और फालतू मवेशियों कीं अधिकता, भोजन में पौष्टिकता की कमी और 
अच्छी नस्ल के सांडों का अभाव । बहुत-से मुख्यग्राम-खंड स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रों के बाहर 
अवर्गीक्षित' इलाकों में बसे हुए थे । कई राज्यों में प्रशिक्षित कमंचारियों की भी कमी थी । 
तीसरी योजना में पशुपालन के लिए करीब 54 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इसमें मुख्यग्राम- 

कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक खंड में 70 इकाइयों की व्यवस्था हो सके... 

और केन्द्रीय कत्रिम गर्भाधान-केन्ध स्थापित किए जा सके । पशु-महामारी से सम्बद्ध कार्यक्रम 


को और तेजी से लाग किया जाएगा और बधिया करने का एक वहत कार्यक्रम शरू किया 


जाएगा | 


6. नस्ल सुधार : जसा कि दूसरी योजना में बताया गया था, भारत में मवेशियों की 
25 बढ़िया नस्‍लें हैं और भेसों की 6। ये नस्‍लें देश के विभिन्न भागों में फंली हुई हैं । प्रत्येक 
. नस्ल में बहुत बढ़िया किस्म के कुछ ही मवंशी होते हैं । कुछ नस्‍्लें दूध-उद्योग के लिए अच्छी 
: होती हैं। इनमें मादाएं तो बहुत दूध देती हैं, पर बैल अच्छे नहीं होते । अधिकतर नस्‍्लें बोझा 
ढोनेवाली किस्म की हैं, जिनमें गाएं कम दूध देनेवाली होती हैं, लेकिन बैल बढ़िया किस्म 
कं होते हूँ । बीच की भी कुछ नस्‍्लें हूँ, जिन्हें दोहरा प्रयोजनवाली कहा जा सकता है-। इंनमें 


गाएं औसत से ज़्यादा दूध देती हैं और बेल भी बहुत मेहनती होते हैं। मवेशियों की ये बढ़िया कक हे 


ह नस्ल देश के खुश्क भागों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों से बाहर, देश के बाकी बहुत बड़े भाग में, - का 
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जो मवेशी है---विशेषकर पूर्वे और दक्षिण में--वे अ्रवर्गीकृत किस्म के हैं और किसी विशेष 
वर्ग में नहीं आते । भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌-द्वारा निर्धारित और केन्द्र तथा राज्य- 
सरकारों-द्वारा मान्यता-प्राप्त अखिल भारतीय प्रजनन-नीति में कहा गया है कि उत्कृष्ट प्रज- 
नन के माध्यम से बढ़िया दुधारू नस्ल में दूध की मात्रा ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की 
जानी चाहिए और नरों का प्रयोग अ्रवर्गीक्त मवेशियों के विकास में होना चाहिए। 
बढ़िया भारवाही नसस्‍्लों के बारे में उद्देश्य यह रखा गया कि उनकी काम करने की क्षमता 
में किसी प्रकार की रुकावट डाले बिना उनकी दूध देने की क्षमता यथासम्भव बढ़ाई जाए । 
इस प्रकार दोहरे प्रयोजनवाली' नस्ल तैयार करना और इसका विकास करना ही प्रजनन- 
नीति है, जिससे अच्छी खेती के लिए बेल और मनुष्य के उपयोग के लिए दूध की मात्रा, दोनों 
ही उपलब्ध हों । तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर इन दिशाओ्रों में काम करने के अलावा 
यह भी विचार है कि ऊंचाईवाले क्षेत्रों में, जहां वर्षा अधिक होती है, विदेशी नस्‍लों से मिश्र 
प्रजनन भो शुरू किया जाए । विदेशी पशु-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते 
जरसी पशुओं के केन्द्रिक यूथ के लिए एक फार्म स्थापित करने का विचार है । 


7. मुख्यग्राम-कार्यक्रम पर, जो पिछली दो योजनाग्रों में व्यापक मवेशी विकास का 
मुख्य कार्यक्रम रहा है, हाल ही में एक विशेषज्ञ-समिति ने फिर से विचार किया है । समिति ने 
सुझाव दिया है कि मुख्यग्राम-खंड के काम में सुधार करने और ऐसे खंडों को बन्द करने की 
दृष्टि से, जिनमें सन्‍्तोषजनक काम नहीं हुआ है, राज्य-सरकारों को उनके काम की समीक्षा 
करनी चाहिए । बढ़िया किस्म के सांड़ों की कमी को दूर करने के ख्याल से सुझाव दिया गया है 
कि सरकारी फार्मों में और निजी फार्मों में, जहां श्रावश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों या उपलब्ध 
की जा सकती हों, राज्य-सरकारों को पूरी तरह सोच-विचार कर खरीदारी-कार्यक्रम 
तथा सन्तति-परीक्षण-कार्यक्रम शुरू करने चाहिए । मुख्यग्राम-क्षेत्रों में सन्‍्तोषजनक ढंग से 
प्रजनन-नियन्त्रण करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि बधिया करने के कार्यक्रम को 
तेजी से लागू किया जाए और सांड़ों को छोटी ग्रवस्था में ही बधिया करने के पक्ष में प्रचार 
किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया है कि मुख्यग्राम-छ्षेत्रों में बछड़ों के पोषण के कार्यक्रम 
का विकास किया जाए। समिति ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि मुख्यग्राम-कार्यक्रम 
से सम्बद्ध खाद्य और चारा-विकास-कार्यत्रम के क्षेत्र में सन्‍्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है । इस 
दोष को दूर करने के लिए समिति ने कई सुझाव दिए हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं: चारे के वर्ते- 
मान साधनों का बेहतर इस्तेमाल; जहां चरागाह बना दिए गए हैं, वहां चराई का नियन्त्रण; 
सीमान्त और उपसीमान्त भूमि में चारे की फसलें उगाना; धान की फसल के बाद फलीवाले 
पौदों की फसल उगाना; खत्तियों का निर्माण तथा किसानों में गायों के चराने-लायक घास 
उगाने के कार्यक्रम का प्रचार करना; और पशुझ्नों को सन्तुलित भोजन देना । इस बात की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है कि पशुधन और पशुधन के उत्पादनों की बिक्री पशुपालकों 
की सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान से सम्बद्ध 
वर्तमान प्रबन्ध को उन्नत करने के बारे में भी समिति ने कई सुझाव दिए हैं । 


8. दूसरी योजना में मुख्यग्राम-क्षेत्रों और मवेशी-फार्मों की आवश्यकता की दृष्टि से 
सांड़ों के सन्‍्तेति-परीक्षण की एक योजना शुरू की गई । परीक्षण के लिए मवेशियों की हरियाना 
नस्ल और मभैंसों की मर्रा नस्ल चुनी गई। विचार यह है कि इस प्रकार की 
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सन्तति-परीक्षण-योजना धीरे-धीरे हर महत्वपूर्ण नस्ल के लिए लागू की जाए । आन्ध्रप्रदेश 
की ञ्रंगोल नस्ल और गुजरात की कांकरेज नस्ल पर भी सनन्‍्तति-परीक्षण किया जा रहा है । 
9. कुछ नियत नस्‍्लों के अनुरूप मवेशियों की रजिस्ट्री करना मवेशियों की नस्ल 
सुधारने का एक महत्वपूर्ण उपाय है । विचार है कि मुख्य नस्ल-सुधार-क्षेत्रों में किसानों को 
नस्ल-सुधार-समितियां कायम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनमें मवेशियों को 
दर्ज करने और जितना दूध हो, उसका रिकाड रखने की व्यवस्था हो । ये समितियां अन्य क्षेत्रों 
को जरूरत के अनुसार अच्छी नस्ल के सांड़ों की भी व्यवस्था करेंगी । तीसरी योजना में इस 
कार्यक्रम के अबीन मवेशियों की हरियाना, गिर और शोंगोल नसलों पर तथा भैंसों की 
मुर्रा नस्ल पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा । 


0. पशुपालन के कार्यक्रमों को लाग करने में अच्छी नस्‍लों के सांडों की कमी एक 
खास रुकावट रही है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्रत्रिम गर्भाधान का प्रयोग तेजी 
से बढ़ाया जा रहा है। इस समय 25 सरकारी मवेशी-प्रजनन फार्म हैं, लेकिन इनमें कुल _ 
5,000 के करीब सांड तैयार होते हैं । यह संख्या असली आवश्यकता का एक बहुत ही छोटा 
हिस्सा है | तोसरी पंचवर्षीय योजना में नस्ल-सुधार-क्षेत्रों में  सांडन्पालन-फार्म स्थापित 
करने को व्यवस्था है । इसमें करीब 30, 000 बछड़े तैयार करने में सहायता देने की भो व्यवस्था 
है। अगर ग्राम-पंचायतों श्र सहकारी नस्ल-सुधार-समितियों - को काफी सुविधाएं दो जाएं 
तो इस योजना का काफी विस्तार किया जा सकता है | यह भी प्रस्ताव है कि इस समय जो _ 

33 सरकारी मवेशी-प्रजनन-फार्म हैं, उनमें ढोरों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उनके प्रबन्ध 
में सुधार किया जाए, ताकि वे बड़ी संख्या में बढ़िया सांड तैयार कर सकें । अनेक नए पशधन- 
फार्म भो स्थापित किए जाने हैं । पहाड़ी क्षेत्रों में पशुधन-विकास आम तौर पर पिछड़ गया हैं । 
फिर भो, इन क्षेत्रों में विदेशी नस्लों के साथ मिश्र प्रजनन की काफी गंजायश है | पहाड़ी 
मवेशियों के विकास की दृष्टि से सांड़ तेयार करने के लिए एक विदेशी प्रजनन-फार्म स्थापित 
. करने का विचार किया जा रहा है। बड़े नस्ल-सुवार-श्षेत्रों में एक कठिन समस्या इस कारण 
'सामने आतो है कि ज्यादा दूध देनेवाले पशु लगातार बड़े-बड़े नगरों में भेजे जा रहे हैं, जहां 

वे एक या दो ब्यांत के बाद ठल्ले करार दे दिए जाते हैं । इस राष्ट्रोय. हानि को रोकने के लिए 

उपाय खोजे जा रहे हैं । द 


_]. भोजन और पौष्टिकता : संलया में वृद्धि के साथ-साथ अपर्याप्त भोजन' और 
पौष्यिकता का अभाव बहुत हद तक पशुवन को किस्म में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं । 
इसलिए चरागाहों का विकास, चारे के उत्पादन में वृद्धि, इसे रखने के लिए बेहतर प्रबन्ध. 
और कृषि के उप-उत्पादनों का बेहतर उपयोग--ये पशुपालन-विकास के महत्वपूर्ण पहल 
हैं । तीसरी योजना में जो उपाय करने का विचार है, उनमें ये भी शामिल है---पशुधन-फार्मों.. 
में चारे को किस्म सुधारने का काम, गांवों में चारा-प्रदर्शन-प्लाटों को स्थापना, पौदे लगाने... 
के साज-सामान का वितरण, साइलेज बना कर फालतू बचे चारे का संरक्षण, चुनिन्दा मवेशियों 
. को सन्‍्तुलित मात्रा में भोजन देना, उन्नत तरीकों को अपनाना तथा चारा-प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण- 

केन्द्रों को स्थापना । अभाव के दिनों में चारा-बैंकों का काफी महत्व होता है | दूसरी योजना 
के दौरान एक ऐसा बैंक स्थापित किया गया था । तीसरी योजना में दो और चारा-बैंक खोलने... 
का विचार है। एक चारा तथा चरागाह-अनुसन्धान-संस्था स्थापित करने का भी विचार है । 
.. मिली-जूली खेती के विकास के लिए उपयकक्‍त क्षेत्रों का चनाव किया जाएगा । इसके लिए 
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नदी-घाठी-छ्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों को, जहां पशुधन का पहले ही सन्‍्तोषजनक विकास हो चुका 
है, प्राथमिकता दी जा रही है । इन क्षेत्रों में खाद्य और प्रमुख व्यावसायिक फसलें तथा चारा 
और फलीदार फसलें बारी-बारी से उगाई जाएंगी, बढ़िया किस्म के दोहरे प्रयोजनवाले' 
मवेशी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा चारे के बीज-फार्म और प्रदर्शन-केन्द्र 
स्थापित किए जाएंगे । 

2. फालतू म्बेशी : फालतू और बेकार मवेशियों की समस्या सभी जगह गम्भीर 
है, हालांकि इस प्रकार के मवेशियों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है । जैसा कि दूसरी 
योजना में बताया गया था, मवेशियों की संख्या अधिक होने से उनके भोजन की व्यवस्था 
ठीक तरह नहीं हो पाती और भोजन-व्यवस्था ठीक न होने से उत्पादन बढ़ाने में बाधा पड़ती 
है । घटिया किस्म के मवेधियों का खात्मा मवेशी-उन्नयन और क्रमबद्ध नस्ल-सुधार के कार्यक्रम 
का अभिन्न अंग है । इस समस्या को किसी हद तक खत्म करने के विचार से गोसदन-योजना, 
जो सन्‌ 948 में मवेशी-परीक्षण और विकास-समिति ने तैयार की थी, चालू की गई । इस 
योजना में बेकार मवेशियों को अलग रखने की व्यवस्था है, ताकि उनकी संख्या और न बढ़ 
पाए तथा फसल को नुक्सान न पहुंचे । गत दस वर्षो में 59 ग्ञोसदन खोले जा चुके है--25 
पहली योजना में और 34 दूसरी योजना में । तीसरी योजना मे 23 नए गोसदन खोलने का 
विचार है । गोसदन स्थापित करने में स्वभावत. ही कुछ कठिनाइयां सामने आरती है । इनमें 
वन्य क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में जहा चरने के लिए आवश्यक सुविधाएं मौजूद है, उचित स्थान 
का प्राप्त न होना, सबसे बड़ी कठिनाई है । गोसदनों को और लाभप्रद रूप देने की दृष्टि के 
समय-समय पर कार्यक्रम में सुधार किए गए है । इस सिलसिले में खाल, हड्डी, सींग, आदि 
के भरपुर उपयोग के लिए सुविधाएं देने की आ्रवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रति पशु- 
खर्च कम करने की कोशिश की गई है । 


जंगली और हरेल पशुओं का खतरा भी पालतू मवेशियों की समस्या का एक पहलू है । 
दूसरी योजना में गोसदन-कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जंगली तथा हरेल पशुझों को पकड़ने, 
पालतू बनाने और फिर उनकी निकासी की एक योजना शुरू की गई थी । इस योजना के 
अन्तर्गत दिल्‍ली, जम्मु-कश्मी र, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा उत्तरप्रदेश मे काम हो रहा है । 


फालतू मवेशियों की समस्या की विकटता और उसकी विशेषताओं को देखते हुए बूढ़े 
साड़ों को खत्म करने के ख्याल से तीसरी योजना में बधिया करने का कार्यक्रम बड़े पेमाने पर 
शुरू करने का विचार है । इस कार्यक्रम के अनुसार बधिया करने का काम बड़े पैमाने पर पहले 
उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा, जिनमें पशुधन-विकास-कार्यक्रम तेजी के साथ शुरू किए जा 
चुके हैं। बाद में उसे अन्य क्षेत्रों में फैलाया जाएगा । 

3. पशु-चिकित्सा की सुविधाश्रों का विस्तार और रोग-नियन्त्रण : आशा' है कि 
तीसरी योजना मे पशु-चिकित्सा-अस्पतालों और झौषधालयों की संख्या बढ़ कर 8,000 हो 
जाएगी और प्रत्येक विकास-खंड में कम-सें-म एक ऐसा अस्पताल या औषधघालय होगा । 
टीकों और सीरे का भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि छुत की बोमारियों की रोकथाम 
के लिए इनकी ज़रूरत होती है। दूसरी योजना में पशु-महामारी-उन्मूलन का जो कार्यक्रम शुरू 
किया गया था, उसके अन्तर्गत 9 करोड़ मवेशियों को सुरक्षित कर दिया गया है। अब कोई 
4 करोड़ 0 लाख मवेशी बाकी रहते है । आशा की जाती है कि सन्‌ 963-64 के अ्रन्त तक 
देश में गोजाति के सभी पशुओं को टीके लगाए जा चुकेंगे । इसका एक झनुवर्ती कार्यक्रम शुरू 
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करने का विचार है, जिसके अन्तगंत रक्षित क्षेत्र बनाए जाएंगे और पशुओों के प्रवेश करने की 
मुख्य जगहों पर 0 संगरोध-केन्द्र खोले जाएंगे। इन्हें मिला कर इस प्रकार के केन्द्रों 
की संख्या 28 हो जाएगी । द 


. 44. सझ्रर-उद्योग का विकास : सूझर-उद्योग के उत्पादनों से सस्ता पशु-प्रोटीत 
प्राप्त होता है और पौष्टिकता-सम्बन्धी श्रावश्यकताओं के सुधार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण 
हैं। उप-उत्पादन के रूप में प्राप्त सृश्धर के कड़े बाल बहुमूल्य निर्यात-सामग्री हैं । दूसरी योजना 
की ग्रवधि में सुअर-उद्योग-विकास-खंडों में उपयोग के लिए भ्रच्छी नस्ल के सूझर तैयार करने 
के वास्ते 3 सूझर-प्रजनन इकाइयां स्थापित की गई थीं | इन इकाइयों के नसस्‍्ल-सुधार- 
सम्बन्धी उपादानों का प्रयोग करने के लिए 28 सूअर-उद्योग-विंकास-खंड भी स्थापित किए 
गए थे । इसके अलावा, 2 प्रादेशिक सूअर-प्रजनन-केन्द्र एवं सूध्नर-मांस-का रखाने भी खोले जा 
: चुके हैं। इनमें से एक अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश ) में स्थापित किया गया और दूसरा हरिणघाट 


(पश्चिम- बंगाल ) में । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूञ्नर-उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास 


करने की व्यवस्था है । 2 सूअर-प्रजनन-केन्द्र एवं सूअ्रर-मांस-का रखाने, 2 सूझ्र-उद्योग- 
इकाइयां तथा 40 सूअर-उद्योश्रा-विकास-खंड स्थापित करने का विचार है । इस उद्योग 
का व्यापक विकास होने से ग्राम-समुदाय के गरीब वर्गों के बहुत-से लोगों का आ्थिक स्तर 
ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी । 


5. घोड़ों का नस्ल-सुधार : देश-विभाजन से पहले सस्त्र सेताओं की घोड़ों, 

खच्चरों, आदि की आवश्यकता ज़्यादातर उन विशेष नस्ल-सुधार-योजनाओं से पूरी की 

. जाती थी, जो सरकार ने नहरी बस्तियों में चालू कर रखी थीं । कुछ हद तक विदेशों से ग्रायात 
करके भी इस आवश्यकता को पूरा किया जाता था । हालांकि अब यद्ध में मशीनों का प्रयोग 

बहुत बढ़ गया है, फिर भी पर्वतीय तोप-सेना तथा पशु-परिवहन कम्पनियों में और पर्वतीय. 

क्षेत्र में बोझा, आदि ले जाने के लिए घोड़ों तथा खच्चरों की काफी मांग है । ये सब मांगें और 

इनके साथ ही पुलिस की मांगे अनियन्त्रित' पद्धति से, जो कि उत्तरप्रदेश और पंजाब के 
कुछ जिलों में अरब भी प्रचलित हैं, और कुछ हद तक आयात से पूरी की जाती हैं । ; 


वर्तमान नस्लों की रक्षा की नीति तथा भारतीय घोड़ों की एक नस्ल तैयार करने के. 
उद्देश्य के परिणामस्वरूप भारतीय सुपोषित नस्ल का विकास हुआ है । इस नस्ल के घोड़े 
दौड़ने में तेज़ होते हैं; इनमें काफी शक्ति, धैर्य और दुढ़ता होती है तथा इनकी चाल सहज 
होती है । इस नस्ल के घोड़ों की घुड़दौड़-क्लबों में बहुत मांग है । काठियावाड़ी और मारवाड़ी 


नरलों के अतिरिक्त अन्य नस्‍्लों--जसे, भोटिया, मणिपुरी, स्पिती, शाहाबादी, थ्रादि--को 


सुधारने की ओर कोई खास ख्याल नहीं दिया गया है । पहली और दूसरी योजनाओं में घोड़ों 
की नस्ल उन्नत करने का व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया । तीसरी योजना में एक झ्ररव-प्रजनन- _ 
फार्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें 48 घोड़ियां और 2 प्रजनन-झरव तथा 20 गधियां.. 
और 5 प्रजनन-गधे रखे जाएंगे । इस फार्म में प्रति वर्ष 2 प्रजनन-अइव और 6 प्रजनन-गधे.._ 
तैयार किए जाएंगे और इन्हें स्थानीय नसस्‍्लों के सुधार के लिए 40 चुने हुए प्रजनन-केन्द्रों 
में रखा जाएगा । अगले चार वर्षों में विदेशों से सीमित संख्या में घोड़े मंगाने की बात भी तय 
हो गई है । प्रश्व-प्रजनन-कार्यक्रम के अ्रन्य पहलुओं---जैसे,. राष्ट्रीय अश्व-प्रजनन-केन्द्र की 
स्थापना, सहकारी प्रजनन-योजनाओों तथा निजी अश्व-प्रजनन-केन्द्र खोलने के प्रस्ताव-- 
प्र विचार किया जा रहा है | दा 
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6. भेंडे ओर ऊन-विकास : देश में करीब 7 करोड़ 20 लाख पौंड ऊन का उत्पादन 
होता है, जिसमें से दरी-गलीचे, आदि बनाने के उपयुक्त करीब आधा ऊन विदेशों को भेज 
दिया जाता है; लेकिन इसके साथ ही । करोड़ 50 लाख पौंड से लेकर । करोड़ 70 लाख 
पौड तक अद्धंविधायित ऊन विदेशों से मंगाया जाता है। सन्‌ 959-60 में ऊन, भेड़ों तथा 
उनके उत्पादन से 26. 6 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जब कि 8. 8 करोड़ 
रु० का अद्धंविधायित ऊन विदेशों से मंगाना पड़ा । अनुमान है कि तीसरी योजना के श्रन्त 
तक भेड़ों तथा उनके उत्पादनों का निर्यात-मूल्य बढ़ कर करीब 35 करोड़ रु० हो जाएगा । 
दूसरी योजना में बढ़िया किस्म की भेड़ें तैयार करने के लिए 4 मेड-प्रजनन-फार्म खोले गए । 
स्थानीय नस्‍्लों में सुधार करने की दृष्टि से स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रों के 305 भेड भऔर ऊन- 
विस्तार-केन्द्रों को भेड़े दिए गए । प्रजनन-सुविधाएं उपलब्ध करने के अलावा ये केन्द्र भेड़ों 
के बाल उतारनें, उनकी श्रेणी निर्धारित करने तथा उनकी बिक्री बढ़ाने के उन्नत तरीकों का 
निदर्शन भी करते हैं । तीसरी योजना में 5 भेड़-प्रजनन-फार्म स्थापित किए जाएंगे तथा 7 
फार्मों का विस्तार किया जाएगा । ग्रामीण क्षेत्रों के भेंड़-पालकों को इन फार्मो से कुल मिला कर 
2, 000-2, 500 अच्छी तस्ल के भेड़े दिए जाएंगे । आद्य की जाती है कि इन विभिन्‍न 
उपायों से तीसरी योजना के अन्त तक ऊन का उत्पादन बढ़ कर 9 करोड़ पौंड हो जाएगा । 
स्वदेशी उद्योग-द्वारा बढ़िया किस्म के ऊन की वृद्धिशील मांग को देखते हुए भेड़ों के बालों 
को ठीक तरह से उतारने तथा उनकी किस्म निर्धारित करने का एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान 
में शुरू किया जाएगा। मिली-जुली खेती के विकास के लिए भेड़ों से काम लेना शुरू 
किया जाए---इस ख्याल से कुछ राज्यों की योजनाओं में ऋण देने की भी व्यवस्था ,की गई है । 


7. कुक्‍्कूटपालन : सूझर-उद्योग के साथ ही, कुक्कुटपालन से गांवों और नगरों, 
दोनों में रोज़गार की सम्भावनाएं बढ़ती है---विशेषकर समाज के गरीब वर्गों के लिए । फिर 
भी, व्यावसायिक अंडा-सेवन-उद्योग और व्यावसायिक खताद्य-उद्योग से सम्बन्ध न होने तथा 
कुक्कुट-उत्पादनों की बिक्री की कोई संगठित व्यवस्था न होने के कारण भारत में कुक्कुटपालन- 
उद्योग मूलतः कुटीर उद्योग ही है | दूसरी योजना में प्रजनन के उद्देश्य से बढ़िया किस्म के 
कुक्कुट तैयार करने के लिए साज़-सामान से लैस 5 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्म खोले गए थे । 
इन प्रादेशिक फार्मों से राज्यों के कुक्कुट-फार्मों, विस्तार-केन्द्रों तथा कुक्कुट-पालकों को कुक्‍्कुटों 
के चूज़े दिए गए । दूसरी योजना के दौरान 269 कुक्कुटपालन-विस्तार-केन्द्र भी खोले गए । 
तीसरी योजना में 60 राज्य-कुक्कुट-फार्मो के विस्तार तथा 3 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्मों और 
50 विस्तार एवं विकास-केन्द्रों को बढ़ाने की व्यवस्था है । प्रत्येक कुक्कुट-विकास-केन्द्र में 
00 कुक्‍्कुटों की एक प्रदर्शन-इकाई झौर एक अंडा-अनुवेरण-इकाई है, जिसमें किसानों को 
कुक्कुटपालन-केन्द्र में कुक्कुटपालन के श्राधुनिक तरीके समझाए जाते हैं। इन केन्द्रों में व्याव- 
सायिक अंडा-सेंववालय भी खोले जाएंगे । आशा की जाती है कि इन उपायों के कारण प्रति 
मुर्गी-अंडों की औसत संख्या 60 से बढ़ कर 70 हो जाएगी । 2 प्रादेशिक बत्तख-प्रजनन- 
फार्म, 7 बत्तख-विस्तार-केन्द्र, 4 अंडा-चू्ण कारखाना और कुक्कुटों का चर्गा तैयार 
करनेवाले 5 केन्द्र भी स्थापित करने का विचार है । 


8. हाट-व्यवस्था : बढ़िया किस्म के पशु तैयार करने के विचार से यह ज़रूरी है 
कि पशुघधन तथा पशुधन-उत्पादनों की वर्तमान हाट-व्यवस्था में सुधार किया जाए । यह विकास 
का एक ऐसा पहलू है, जिस पर अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है । व्यापार के 
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तरीकों का नियमन जरूरी है और बाजारों के अहातों में पशुओं को सुस्तांने और पानी पीने, 
आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए । पालनेवालों को भाव और बिक्री की सम्भावनाओों के 
बारे में अधिकृत सूचनाएं देने की सुविधाएं भी अभी सन्‍्तोषजनक नहीं हैं । प्रत्येक राज्य में. 
--विशेषकर मख्यग्राम-खंडों में--पशुधन तथा पशुधन-उत्पादनों की बिक्री के" लिए एक 
कार्यक्रम होना चाहिए । ठीक तरह से बाल कतरने, उनकी किस्म निर्धारित करने और ऊन 
की बिक्री की योजनाएं भी काफी महत्व की हैं। राज्यों की योजनाओं में खाल उतारने के ठीक- 
_ ठीक तरीके. के बारे में तथा छीजन का उचित उपयोग करने के बारे मे प्रदर्शन तथा प्रचार 
.. करने के कार्यक्रम भी शामिल हैं । कई राज्यों ते बूचड़खानों में सुधार करके मांस-मंडियों 
का विकास करने तथा कुछ जगहों पर स्वास्थ्य-सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर चलाए जाने 
वाले कसाईखाने खोलने के लिए विशेष व्यवस्था की है । हक 5 थक 
9. खाल-कढ़ाई, सफाई तथा छीजन का उपयोग : आधुनिक बचडखाने और कसाई- 
. खाने पर्याप्त संख्या में न होने की वजह से देश में जितनी खाल का उत्पादन होता है, उसका 
अधिकांश मरे पशुओं की खाल का होता है, जो बूचड़खाने की खाल की किस्म को देखते हुए 
घटिया किस्म की होती है । उचित तरीके से खाल उतारने और उसे वज्ञानिक तरीके से साफ 
करने की सुविधाओं की कमी होने की वजह से देंश में जो चमड़ा और खाल तैयार की जाती _ 
है, वह घटिया किस्म की होती है और प्रन्तर्राष्ट्रीय मंडी में उसके कम दाम उठते हैं। 
सन्‌ 960-67 में 28 करोड़ रु० की खाल और चमड़े का निर्यात हुआ तथा आशा 
की जाती है कि 965-66 तक यह निर्यात बढ़ कर 34 करोड़ रु० का हो जाएगा। स्वदेशी . 
चमड़ा-निर्माता बढ़िया किस्म के चमड़े की आपूर्ति के लिए अधिकाधिक दबाव डाल रहे हैं।. 
इस बारे में प्रमुख समस्याएं ये हैं : एक तो, जिन साधनों से बेकार अंश इकट्ठे किए जाने हैं, . 
वे बिखरे हुए हैं और दूसरी बात यह, कि स्थानीय खाल उतारनेवाले अपना वर्षों-पुराना 
व्यवसाय छोड़ने की इच्छा रखते हैँ । इस कारण यह जरूरी है कि मृत पशुझों की ज्यादा खाल 
इकटठी करने के लिए और खाल उतारने के बेहतर तरीके के लिए बड़े पेमाने पर काम शुरू 
किया जाए । इस अकार कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, 
वे ये हें ं । - 
() बेकार अंशों की ठीक समय पर प्राप्ति और सभी उप-उत्पादनों---जैसे, मांस, 
हड्डी, सींग और चर्बी, झ्रादि--का पूरा-पूरा उपयोग 
(2) प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में उन्नत तरीकों से चमड़े और खोल 
 कमाना,और आर 
(3) कुछ चुने हुए केन्दों में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था |... 
तीसरी योजना के दौरान खाल उतारने, उसकी सफाई करने तथा बेकार अ्रंशों का _ 
उपयोग करने के 4 छोटे भौर बड़ा केन्द्र तथा 2 हड्डी पीसनेवाली चलती-फिरती 
इकाइयां खोलने का विचार है ५ डक 
...._ 20. सर्वेशी-बीसा : कभी-कभी महामारी फैलने से किसानों के भारवाही या दुघारू 
.._ पशु मर जाते हैं और उन्हें बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है। बम्बई की 'कोआपरेटिव म्यच्यअ्ल 
.. इंद्योरेंस कम्पनी' ने महाराष्ट्र और गुजरात-राज्यों में दुधारू पशुओं और भारवाही मवेशधियों 


.. काबीसा करना शुरू किया है। केरल-सरकार ने भी इस तरह की योजना में दिलचस्पी दिखाई 


.. है। आमन्प्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मैसूर, मद्रास और पंजाब की सरकारों _ 
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ने मवेशियों का बीमा करने की सम्भावनाओं की जांच करने की योजनाओं का प्रस्ताव किया 
हे] 

24. अन्य योजनाएं : गोशाला-जैसी निजी संस्थाओं के माध्यम से मवेशी-विकास- 
कार्यो को गति देने का विचार है । दूसरी योजना में बढ़िया किस्म के सांड तैयार करने के लिए 
246 गोशालाओं को चुना गया था । इन गोशालाओों के सांडों को प्रजनन के लिए और दूध 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए बांटा जाएगा । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि 68 
अन्य गोशालाओं को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि वे मवेशी-प्रजनन एवं 
दूध-उत्पादन-इकाइयों में परिणत की जा सकें । 


देश के कुछ भागों में बंजारे रहते हैं, जो परम्परा से मवेशी-पालन का काम करते हैं 
और जिनके पास कुछ खास नस्‍्लों के बढ़िया मवेशी होते हैं । इन व्यावसायिक पशुपालकों की 
आ्राथिक दशा सुधारने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना पुराना धन्धा करते रहें और पशुओं 
का सुधार तथा विकास करें और उनके पास जो अच्छे पशु हों, उनका उपयोग श्रवर्गीक्वित 
क्षेत्रों के विकास में किया जा सके । दूसरी योजना की अवधि में आन्ध्रप्रदेश, भूतपूर्व बम्बई 
राज्य, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में इन मवेशी-व्यवसायी बंजारों के पुनर्वास की योजना 
शुरू की गई थी । राजस्थान के मवेशी-व्यवसायी बंजारों के पास राठी और थरपारकर' 
नस्ल के जो पशु हैं, उनके विकास की भी व्यवस्था की गई है । 


22. केन्द्रीय गोसंवर््धन-परिषद्‌ : मवेशियों के---खास कर गाय के--विकास में पहले 
से ही संलग्न निजी संस्थाओं और संग्रटनों को इस काम में शामिल करने के ख्याल से सन्‌ 
960 में केन्द्रीय गोसंवरद्धन-परिषद्‌ बनाई गई | परिषद्‌ को विशेष कार्य सौंपे गए हँ---जेसे 
मवेशियों के परीक्षण और विकास से सम्बद्ध कार्यों का आयोजन करना, उनको श्रमल में 
लाना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और दूध की मात्रा बढ़ाने एवं भारवाही पशुओ्रों की 
किस्म सुधारने की योजनाओं को लागू करना । परिषद्‌ गोशालाओं और चर्मालयों के करमें- 
चारियों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र चलाएगी, प्रद्शनियों का आयोजन करेगी और खेतिहर श्रमिकों 
के लिए पत्रिकाओ्रों, फिल्‍मों तथा पुस्तिकाओं की व्यवस्था करेगी । केन्द्रीय गोसंवर्धन-परिपद्‌ 
से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह गोसंवर्दधन के काम में दिलचस्पी लेनेवाली विभिन्न 
संस्थाओं के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करेगी । 


23. शिक्षा और श्रनुसन्धान : दूसरी योजना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का काफी हद 
तक विकास किया गया । इस अवधि में 3 नए पशु-चिकित्सा-कालेज खोले गए और पहले 
से विद्यमान 4 कालेजों में से 5 का विस्तार किया गया। इज्जतनगर के भारतीय पशु-चिकित्सा- 
अनुसन्धान-संस्थान में स्नातकोत्तर कालेज स्थापित करने के अलावा मथुरा, मद्रास, बम्बई 
और पटना के 4 पशु-चिकित्सा-कालेजों का विस्तार किया गया, ताकि उनमें स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण दिया जा सके । तीसरी योजना में 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाएंगे। इनमें 
से एक गुजरात में होगा और दूसरा बिहार में । पशुपालन-विस्तार के तरीकों में पर्याप्त प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करने के ख्याल से प्रत्येक कालेज के साथ एक विस्तार-शाखा जोड़ने का भी 
विचार है । दूसरी योजना में 5,000 पशु-चिकित्सा-स्नातकों की जो अनुमानित मांग थी, वह 
काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 6,800 पशु- 
चिकित्सा-स्नातकों की आवश्यकता होगी, जब कि वतेमान कालेजों से कुल 5,800 स्नातकों 
की ही निकासी हो सकेगी । इस प्रकार ,000 पशु-चिकित्सा-स्नातकों की कमी रह जाएगी, 
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जिसे पूरा करना होगा । यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान संस्थाओं के तथा योजना की 
अवधि में जो 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खो ले जाने हैं, उनके पूरे-पूरे उपयोग से पशु-चिकित्सा- 
स्नातकों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी । कोई 70,000 पशुपालकों को प्रशिक्षित 
करने का भी प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे तीसरी योजना की आवदश्यकताएं पूरी हो जाएंगी । 


भेड़ों और ऊन के उत्पादन के बारे में बुनियादी और भ्रन्य अध्ययन शुरू करने के लिए 
राजस्थान में एक केन्द्रीय भेड़-प्रजनन-अनुसन्धान-संस्थान स्थापित किया जाएगा । इसके दो 
उपकेन्द्र होंगे--एक पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में और दूसरा नीलगिरि में । इस संस्थान में भेड़ों 
की विभिन्न किस्मों के पालन के सिलसिले में भूमि के उपभोग के बारे में बुनियादी पहलुझों की, 
ज्यादा उत्पादन के लिए मिश्रीकरण की समस्याओं की, विदेशी नस्‍्लों के परीक्षण की और 
उत्पादन की सापेक्षता में पौष्टिकता की जांच की जाएगी । यह संस्थान उत्पादन और विधायन 
के सन्दर्भ में ऊन-टेक्नोलाजी की समस्याओ्ों पर भी विचार करेंगा । उपकेन्द्र का काम 
समझीतोष्ण जलवायवाले प्रदेशों से लाई गई भेड़ों की नस्ल में परिवर्तित जलवाय सहन करने 
की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग के तौर पर प्रजनन-कार्य करना होगा। पद 


दध-उद्योग और दध की आपति 


24. भारत में दूध-उद्योग के सामने कई कठिनाइयां हँ--जेसे. कि काफी दूर-दूर 
प्र और कम मात्रा में दूध का उत्पादन, देश के अ्रधिकांश भागों में परिवहन की कठिनाइयां, 
दूध इकट्ठा करने, उसके उत्पादन और विधायन के लिए आवश्यक मशीनों और संयन्त्रों के 
लिए आयात पर आश्रित रहना, तकनीकी और कुशल कर्मचारियों की कमी तथा सुव्यवस्थित- 
पद्धति का अभाव । इसलिए संगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से फालतू दूध जमा.करने की. 
तथा उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर बढ़िया दूध और दूध की चीजें देने की दिशा में प्रयत्न 


करने होंगे । 
प्रगति की समीक्षा 


25. पहली योजना में इस कार्य के लिए 7. 8] करोड़ रु० की जो व्यवस्था की गई 
थी, करीब-करीब उस सारी रकम का उपयोग हो गया था । पहली योजना के मुख्य कार्यक्रम 
थे--बड़े शहरों में स्वास्थ्यवद्धक ढंग से दूध की आपूर्ति की व्यवस्था करना और उसके आधा र- 

रूप में ग्रामीण इलाकों से दूध जमा करता । 


दूसरी योजना में दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए 7. 44 करोड़ रु० की... 
व्यवस्था की गई थी । इस रकम में से.2 . 05 करोड़ रु० खर्च हो जाएंगे | दूसरी योजना में 
ये बातें शामिल हें--बड़े-बड़े उपभोग-केन्द्रों में दूध की आपूर्ति के लिए 36 दूध-संयन्त्र लगाना, _ 
ग्रामीण इलाकों में मक्खन निकालने के 2 कारखाने खोलना, दूध-द्षेत्रों में फालतू दूध का... 
उपयोग करने के लिए दूध की चीज़ों के 7 कारखाने चालू करना, 2 दूध और सुरक्षा-फार्मों . 
का विस्तार करना, तकनीकी कमंचारियों का प्रशिक्षण और दूध-क्षेत्रों का सवेक्षण |... हे 


: - 26. विदेशी मुद्रा की कमी और संयन्त्र तथा मशीनें प्राप्त करने में कठिनाई के कारण 
.._ दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों को श्राम तौर पर उन्हीं योजनाओं तक सीमित रखना पड़ा, 
..._ जिनके लिए उपकरण या तो देश में ही उपलब्ध थे या विदेशी सहायता के अन्तगेत दिए गए... 
. थे। दिल्ली, पूना, कुड़गी, करनाल, गुंट्र, कोडइकनाल और हरिणघाट में पहले ही दुग्धालय 
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स्थापित किए जा चुके है । कुछ प्रमुख नगरों में भी प्रायोगिक दूध-योजनाएं शुरू की गई है । 
इस समय दूध-आपूर्ति की कुल 28 योजनाओं पर भ्रमल हो रहा है और वे विभिन्न चरणों में 
हैं । विदेशी सहायता से दूध की बनी चीज़ों के दो कारखाने---एक अमृतसर में और दूसरा 
राजकोट में--स्थापित किए गए हैं और तीन ग्रामीण मक्खन-कारखानें---बरौनी, अलीगढ़ 
और जूनागढ़ में---स्थापित किए गए है । सन्‌ 7958-59 के अन्त में देश में 2, 257 सहकारी 
दूध-आपूर्ति-समितिया और 77 दूध-आपूर्ति-संघ थे | इनके 2,,3] सदस्य थे और 83 
लाख रु० का निजी कोश था। इन्होंने  . 32 करोड़ रु० मूल्य का दूध और दूध की बनी 
चीज़ें बेचीं । 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 


27. दूध-उद्योग के बारे में नीति यह है कि दूध-परियोजनाओों का विकास किया 
जाए और ग्रामीण क्षेत्र में दूध-उत्पादन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए । साथ ही, फालतू 
दूध को शहरी केन्द्रों में बेचने की योजनाएं भी उनके साथ समन्वित कर दी जाएं । गांवीं में 
फली सहकारी उत्पादक-समितियां दूध इकट्ठा करने और उसकी आपूर्ति का काम करेंगी । 
दूध का विधायन और वितरण तथा दूध की चीजें बनाने का काम भरसक सहकारिता 
के ग्राधार पर चलाए जानेवाले संयन्त्रों के माध्यम से किया जाएगा। आशा की जाती 
है कि सहकारी संगठनों के माध्यम से काम करने पर जनता का अच्छा सहयोग मिल 
सकेगा और इस काम के लिए योजना के अधीन जो कोश है, उसकी भी वृद्धि होगी। 
सरकारी क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी दूध 
की चीज़ें तैयार करने के काम को बढ़ावा देने का विचार है। दूसरी योजना में बच्चों 
के लिए दूध-खाद्य तथा माल्टयुक्त दूध-खाद्य तेयार करने के लिए क्रमशः एक-एक 
छोटा कारखाना और मीठा किए हुए सूखे दूध के लिए एक बड़ा कारखाना स्थापित 
किया गया । तीसरी योजना में दो कारखानों में बच्चों के लिए दूध के खाद्य-पदार्थो 
का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इनकी क्षमता लगभग 900 टन की होगी। तीन 
कारखानों में सूखा दूध तैयार किया जाएगा, और उनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 5,300 
टन माल तैयार करने की होगी । एक कारखाने में प्रति वर्ष 670 टन दूध की पेय 
सामग्रियां तैयार की जाएंगी। 


28 . तीसरी योजना में एक लाख से ज़्यादा आबादीवाले शहरों में और विकास- 
गील औद्योगिक नगरों में 55 नई दूध-आपूर्ति-योजनाएं शुरू की जाएंगी। कुछ दूध- 
तेत्रों में अच्छे भावों में तरल दूध की फौरन बिक्री की गुंजायश नहीं है। ऐसी जगहों 
पर किफायत के साथ दूध का उपयोग करने की दृष्टि से मक्खन, घी, पनीर तथा 
अन्य, उप-उत्पादनों--जेसे, केसीन, लेक्टोज़, दूध-चूर्ण, आ्रादि--के उत्पादत के लिए 
कारखाने (क्रीमरी) स्थापित किए जाएंगे। गांवों के दूध-क्षेत्रों का विकास करने के 
लिए 8 मकक्‍्खन-कारखाने, दूध की चीज़ों के 4 कारखाने तथा 2 पनीर-कारखाने 
स्थापित करने का विचार है। दूध गाढ़ा करनेवाले पदार्थों की भी आम तौर पर कमी 
है, जिसकी वजह से दूव की लागत बढ़ जाती है। कृषि में बेकार जानेवालें और उप- 
उत्पादनों--जैसे, गेहूं और धान की भूसी, गन्ने का फोक, सीरा, छिलकाहीन खली-- 
का उपयोग करके सन्तुलित खाद्य तेयार करने से मवेशियों के लिए सस्ता चारा प्राप्त 
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करने में बहुत हृद तक सहायता मिल सकती है । दूध-आपूर्ति के बड़े-बड़े कारखानों के 

आस-पास मवेशियों की सानी तैयार करनेवाले चार कारखाने खोलने का विचार : 
है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दध-सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए 36 करोड़ रु० 
की व्यवस्था' की गई है । द 09% 


ध-करायक्रमों को गति देने के लिए देश में ही दध-उद्योग के काम श्रानेवाले 


उपकरण और मशीनें बनाने की व्यवस्था करनी होगीं। द्ध-उपकरणों के निर्माण को-- 


विशेषकर छोटे-छोटे दग्धालयों के लिए आवश्यक उपकरणों: के निर्माण को--- 
बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध-उद्योग को स्थानीय उद्योग के 
रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। चार फर्मों को पहले ही दूध-उद्योग का सामान बनाने 
के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं। तीसरी योजना की अ्रवधि में इनमें उत्पादन शुरू 
हो जाएगा। दूसरी योजना में शुरू की गई अधिकांश दध-आपूर्ति-योजनाञशों का विस्तार 
किया जाएगा, ताकि उत्पादकों से अधिक दूध लिया जा सके। चूंकि अक्सर दूध काफी 
दूर से लाना पड़ता है, इसलिए बड़े-बड़े दध-विधायन-संयन्त्रों के लिए ठंडी रेल में परि- 
. वहन की अधिकाधिक सुविधाएं देतें की खास व्यवस्था की गई है। 


29. दध-उद्योग का विकास-कार्यक्रम बनाते समय शहरों की आवश्यकतांग्रों 
के साथ-साथ किसानों के हितों का भी खरुूयाल रखा गया है। मिली-जुली खेती के 
माध्यम से कृषिअर्थव्यवस्था की बुनियाद को मज़बूत करने के लिए गांवों में. 
सहकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले छोटे-छोटे दुग्धालयों और मकक्‍्खन- . 
कारखानों के विकास पर ज्ञोर दिया जाएगा । दूध देने की अवधि पूरी हो जाने के 
बाद अच्छे पशुओं के परिरक्षण के लिए बड़े शहरों के पास सरक्षा-फार्म खोले जाएंगे। 
जिन क्षेत्रों में दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति की योजनाएं शुरू की जांएंगी, उनमें सघन 
मवेशी-विकास-योजनाएं भी हाथ में ली जाएंगीं। का 


30. दोहरे प्रयोजनवाले” पशुओं के विकास को बढ़ावा देने के विचार से दूध- 


_ कार्यक्रमों को आस-पास के गांवों की अर्थव्यवस्था के साथ कारगर रूप से घुला- 
. मिला दिया जाएगा। यह बात आम तौर परंस्वीकार की जाती है कि चावल की खेती- 


वाले कुछ इलाकों को छोड़कर; जहां भेंस दोनों ही. उद्देश्य पूरे कर सकती है, पशुपालन 


. और दूध-उद्योग की योजनाओं के माध्यम से गाय की दोनों नसस्‍्लों को बढ़ावा देना... 


है । इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर तीसरी योजना में दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण : 
देते की योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके अन्तर्गत प्रजनन-नीति- पूरी करने 
की दिद्या में कोशिश की जाएगी । गायों की अच्छी नस्ल के संवद्धन के लिए कारखानों 
को भरसक गाय का दध भी भंंस के दध के भाव ही खरीदना चाहिए । दध का भाव: 


. निश्चित करने में उसके चिकनाई-सम्बन्धी तत्व को ही एकमात्र कसौटी नहीं मानना 
. चाहिए । गाय केंदूध में चिकनाई की मात्रा कम ज़रूर होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे 


. विशेष गुण हैं, जिनकी वजह से बच्चों और अस्पताल के रोगियों के लिए इसे पंयादा पसर 
किया जाता है। . 5. हे 
जहां तक बड़े शहरों के बड़े-बड़े दुग्धालयों का सवाल है, इस प्रकार की योजनाओं 


की कड़ी गांव से मिलाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, ताकि दूध का उत्पादन 


.. बढ़ाने और बोझा ढोने के दोहरे उद्देश्य से मवेशी-विकास-द्वारा ये दूध-योजनाएं ग्राम- 
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अर्थव्यवस्था में उन्नत करने में प्रत्यक्षतः सहायता दें सकें। सोपानबद्ध कार्यक्रमों के 
अनुसार मध्यम आकार के नगरों में मौजूदा छोटे दुग्धालयों को भी इसी दिशा में 
ढाला जायगा। 

3!. शहरों को सफाई-व्यवस्था में सुधार करने और दूध-आपूर्ति की अधिक 
किफायत से व्यवस्था करने के लिए आरे, हरिणघाट और माधवरम्‌ (मद्रास) में 
मवेशियों की बस्तियां बसाई गई हैं। बस्तियां स्थापित करने के इस तरीके में काफी 
पूंजी लगी है और इसलिए यह बेहतर समझा गया है कि राज्य की ज़िम्मेदारी भूमि 
और श्रावदयक सेवाओओं--जैसे, सड़कें, जल-आ्रापूति और बिजली--की व्यवस्था करने 
तक ही सीमित हो । विकसित क्षेत्र प्लाटों के रूप में बांटे जाएंगे और विस्थापित 
म्वेशी-मालिकों को मुतासिब हातों पर पट्टे पर दिए जाएंगे । जिन लोगों को ये प्लाट 
दिए जाएंगे, उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खर्च से मवेशियों के लिए आवश्यक 
छाजन और अन्य भवन बनाने पड़ेंगे। दूध की बिक्री के लिए सुविधाएं दी जाएंगी । 
इस प्रकार, दुधारू पशुओं का शहरों से हटाया जाना और बस्तियों में फिर से बसाया 
जाना मुख्यतः स्वास्थ्य एवं गन्दे इलाकों की सफाई का उपाय समझा जाएगा और इसकी 
मुख्य ज़िम्मेदारी नगरपालिकाओं और नगर-निगमों पर होगी । 


अनुसन्धान, प्रशिक्षण ओर शिक्षा 

32. अनुसन्धान और प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएं देने के विचार से राष्ट्रीय 
दूध-ग्रनुसन्धान संस्था को बंगलोर से करनाल ले जाया गया है। तेजी से बढ़ते हुए दूध- 
उद्योग की अधिक मांगों को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में जब इस संस्था में 
दुधारू फ्शुपालन, टेक्‍्नोलाजी, रसायनशास्त्र, जीवाणु-विनज्ञान, पोषण-विज्ञान, विस्तार- 
पद्धति और अर्थशास्त्र के अनुसन्धान-प्रभाग खुल जाएंगे, तब उसकी स्थापना का काम 
- पूरा हो जायगा । यह संस्था दूध-उद्योग की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने का 
प्रयत्त करेगी । संस्था के बंगलोर-स्थित उपकेन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा। दूध- 
विषयक शिक्षा के क्षेत्र में बंगलोर, इलाहाबाद, श्रानन्द और आरे में “इंडियन डेरी 
डिप्लोमा (आई० डी० डी०) की सूविधाएं और करनाल में बी० एस-सी० (दूध-विज्ञान) 
तथा स्नातकोत्तर भ्रध्ययन की सुविधाएं बढ़ाने का विचार है। दूध-विज्ञान में स्नातक-स्तर 
के प्रशिक्षण-पाठयक्रम आनन्द की कृषि-संस्था में भी शुरू किए जाएंगे। बड़े-बड़े दुग्धालयों 
में सेयन्‍्त्रों पर काम करते हुए प्रशिक्षण देने की पद्धति--जों पहले ही शुरू की जा चुकी 
है--तीसरी योजना में जारी रहेगी और इसका विकास किया जाएगा । खाद्य और 
कृषि-संगठन का प्रादेशिक प्रशिक्षण-कार्यक्रम, जिसके अच्तर्गत काम हो रहा है, जारी 
रखा जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा । यह भी प्रस्ताव है कि विभिन्न 
दूध-प्रशिक्षण-कन्द्रों में अध्यापंकों के लिए ग्रध्यापकीय कमंशालाझों का आयोजन 
किया जाए और विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए--जितकी विभिन्न 
दूध-परियोजनाओं में ज़रूरत होती है--अन्य प्रत्यास्मरण-पाठयक्रम शुरू किए जाएं। 
तीसरी योजना में अ्नुमानत: 2,830 दूध-कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । इनमें से 
625 डिग्री-प्राप्त, 975 डिप्लोमा-प्राप्त और ,230 अभ्य श्रेणियों के कर्मचारी 
होंगे। श्राशा की जाती है कि इतने तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता काफी 
हद तक पूरी हो जाएगी। 
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मछली-उद्योग... 

33. भारतीय समद्रों के जल-साधन भांति-भांति केहँ और काफी बड़ी मात्रा _ 

में हैं । करीब 3,000 मील लम्बा तट प्रान्त, ,00,000 वर्गमील से अधिक महा- 
द्विपीय निधान, हिन्द-महासागर. की दो विशाल भुजाएं, अनेक खाड़ियां, आ्रादि--- 
भारत के समुद्री साधन सचमुच बहुत हैं | पूरे तटप्रान्त में पश्चजल की' पर्याप्त मात्रा 
है, सागर-संगम हैं, उपहद और दलदल हें--यानी इस' तरह के साधन भी काफी हैं । 
बड़ी-बड़ी नदियां और 7,000 मील लम्बी उनकी सहायक नवियां, नहरें और : 
उनके साथ 70,000 मील लम्बी सिंचाई-तालियां तथा अनेक झीलें, जलाशय, पोखरे 
और तालाब श्रन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए बड़े समद्ध साधन हैं । मछली 
आऔर उससे सम्बद्ध उद्योगों में कोई दस लाख मछझों को रोज़गार मिलता है। इनमें से 
अधिकांश लोग- अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। सहकारी आधार पर मछझों को संगठित 
करके उनसे काम लिया जाए और उत्पादन के सभी पहलुओं में उन्नत नए तरीके श्रपनाए 
जाएं, तो मछली-उद्योग से होनेवाली ग्रामदनी काफी बढ़ाई जा सकती है । 


प्रगति की समीक्षा 


34, पहली योजना में मछुली-उद्योग के विकास पर 2.8 करोड़ रु० खर्च 
. किए गए थे। दूसरी योजना में 9 करोड़ रु० खरे हुए 


दूसरी योजना में 3, 34 लाख एकड़ क्षेत्र के सर्वेक्षण से काफी मछली-सम्पदा 
के विद्यमान होने का पता चला है। उचित किस्मों की मछलियों को इकट्ठा करने के 
लिए 82,000 एकड़ अतिरिक्‍त क्षेत्र तैयार किया गया । करीब 6.7 लाख एकड़ _ 
क्षेत्र में कोई 60 करोड़ फ्राई और आआंगुलिक मछलियां इकट्ठी की गई । 


मछली पकड़ने के संयन्त्रों और साज़-सामान की बनावट में सधार करने के विचार 
से कोचीन के केन्द्रीय मछली-संग्रह-टेक्नोलाजी-अ्रनुसन्धान-संस्था में जांच-पड़ताल की. 
गई है : मछली पकड़ने के नए-नए स्थानों की खोज करने के लिए केन्द्रीय. तटीय मछली- 
संग्रह-केनद्र के अतिरिक्त कोचीन, तृत्तकडि और विशाखापटनम्‌ में भी ऐसे केन्द्र : 
स्थापित किए गए । गुजरात, महाराष्ट्र, मेंसर, केरल, मद्रास और आन्भ्रप्रदेश में नावें 
बनाने के याडं स्थापित किए गए। कोई ,800 नावें मशीनों से लैस की गईं । इनमें 
मछए समुद्र में ।5-20 मील की द्री तक जा सकते हैं, जब कि प्रानी बिना मशीन _ 
को नावें ज्यादा-सें-इयादा 6-7 मील तक जा सकती हँे--वंसे साधारणत: ये कंक्‍ल 3 मील 
तक ही जाती हैँ। तटवर्ती उत्पादन-केन्द्रों से ताज़ा मछली दिल्ली, कलकत्ता, घगैरह के 
लिए भेजने के वास्ते प्रयोग के तौर पर 6ठ5ंडे रेल-डिब्बे चालू किए गए हैं। इन विभिन्न 
उपायों के फलस्वरूप पहली योजना के अन्त तक मछुली-उत्पादन 7लाख टन से बढ़ कर 
0 लाख ठन हुआ और दूसरी योजना के अन्त में 4 लाख टन । । 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 


.... 35. तीसरी योजना के मछलो-उद्योग के कार्यक्रम इस मुख्य उद्देश्य को सामने 
रख कर तैयार किए गए हैं कि उत्पादन बढ़े, ताकि लोगों को अ्ननाज के अलावा प्रोटीन- _ 


पशुपालन, दूध-उद्योग और मछली-उद्योग हा 


युक्त आहार भी मिल सके। मछओोों की दशा सुधारने प्र भी उचित ध्यान दिया गया 
है। फिर, निर्यात-व्यापार के विकास पर भी जोर दिया गया है। 


36. श्रन्तर्देशीय मछली-क्षेत्र: पहली और दूसरी योजनाशों में अन्तर्देशीय मछली- 
क्षेत्रों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हारमोन- 
उपचार के द्वारा प्रेरित प्रजजन के तरीके से, जिसका भारतीय मछलियों पर सफल 
प्रयोग किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर विस्तार करना सम्भव हो गया है। यह एक बड़ी 
बात है, क्योंकि अरब अंडे देने के प्राकृतिक क्षेत्रों से अलग अंडे और छोटी मछलियों 
का उत्पादन किया जा सकता है। इस यूक्ति से छोटी मछली श्र आंगुलिक मछलियों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कमी झाएगी और परिवहन के क्रम में कम 
मछलियां मरेंगी। भारतीय शफरी मछली-पोखरों की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी 
होती है । दक्षिण-पूर्व एशिया से लाई गई सामान्य शफरी का प्रचलन एक अन्य महत्वपूर्ण 
बात है, जो भारतीय शफरी-सम्पदा में एक उपयोगी वृद्धि है । इन सब बातों से मछली 
की आपूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, बशरतें कि इनके साथ ही पंचायतों और सहकारी 
समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संगठन और बिक्री-व्यवस्था में सुधार किया 
जाए। 


अगर. के 


37. तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में 50,000 एकड़ जल-क्षेत्र को प्रदर्शन- 
जन्य मछली-फार्मो के रूप में इस्तेमाल करते की व्यवस्था है। इसी प्रकार, ,500 
एकड़ में संगम-क्षेत्रों के उपयोग के बारे में और 2,000 एकड़ में दलदल-भूमि के उपयोग 
के बारे में निदर्शन का काम शुरू किया जाएगा । 20 करोड़ छोटी मछलियां भर 
आगुलिक मछलियां इकट्ठी करके रखने का विचार है। नदी-घाटी-परियोजनाश्रों में 
भी, जिनमें मछली-क्षेत्र विकसित करने की काफी गुजायश होती है, नियमित रूप 
से मछली जमा करने का काम किया जाएगा । तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों 
में ये भी शामिल हैं : पेड़ों, पत्थर के ठेबों और ग्रन्यः रुकावटों को दूर करना; 
पालन-गृह कायम करना और जब तक मछली पूरी तरह तैयार न हो जाए, उसकी रक्षा 
के लिए उपाय करना । ये अनिवार्यत: दीघंकालीन उपाय है और तीसरी योजना मे 
जो संग्रह-कार्य किया जाएगा, उसका फल कोई 5 वर्ष बाद मिलेगा। फिर भी, दूसरी 
योजना में कुछ जलाशयों में जो काम किया गया था, उससे यह स्पष्ट है कि इन दिशाओं 
में किए गए विकास का कितना अधिक आ्राथिक महत्व होता है। 


38. अन्तर्देशीय जल का कारगर रूप से प्रयोग किया जाए, इसके लिए स्थानीय 
स्तर के संगठनों में कुछ सुधार करना ज़रूरी है। पहले जहां जल पर किन्‍्हों व्यक्तियों 
का अधिकार हुआ करता था, वहां उनके पास इसे विकसित करने के साधन नहीं थे। जहां 
इस पर सरकार का अधिकार था, वहां इनकी नीलामी कर दी गई और विकास के पहलू पर 
कोई खास ध्यान नहीं दिया गया; फलतः: वहां मछलियां शी प्र ही खत्म हो गईं। इसी 
वजह से बहुत-से तालाब पहले ही बेकार हो चुके है। पंचायत-समितियों और पंचायतों 
को विकासमान स्थानीय साधन के रूप में मछली-तालाबों और अन्य अन्तर्देशीय जल- 
साधनों की उन्नति करनी चाहिए । उन्हें सहकारी समितियों के निकट सहयोग से 
काम करना चाहिए और इन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण तथा बिक्री की 
सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए । 
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39. सहकारी मछलोी-उद्योग-समितियां : तीसरी योजना में सहकारी. मछली- 
उद्योग-समितियों की स्थापना और उनका संचालन मछली-उद्योग के विकास का एक महत्व- 
पूर्ण पहलू है। इस समय कोई 2,00 सहकारी मछली-उद्योग-समितियां हैं, जिनकी 
कुल सदस्यता 2, 20,000 के करीब है । ये अधिकतर आन्प्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 
केरल और मद्रास में हैं, हालांकि मैसर, असम, बिहार और उड़ीसा, ग्रादि राज्यों में भी 
कुछ समितियां हैं। सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में से किसी को कम और किसी 
को ग्रधिक सफलता मिली है । उनमें से केवल 800 समितियां ऐसी हे, जिनका काम 
सनन्‍तोषजनक ढंग से संचालित कहा जा सकता है। कई कारणों से सहकारी समितियों 
के विकास को धक्‍का लगा है। उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं 


 (क) थाम तौर पर मछझों के पास, अपनी नावें, जालऔर अन्य उपकरण 
नहीं होते। नतीजा यह होता है कि बिचौलिए--जो मछझों केलिए 
कर्ज की व्यवस्था केरते है--उन्हें अपनी नावों पर काम करने के _ 
लिए नियुक्त कर लेते हैं। नाव काम में लाने की अनुमति देकर, कुल 
बिक्री का 50 प्रतिशत भाग तक नाव के किराए केरूप में ले लिया 
जाता है; और क्‍ 
(ख) सहकारी समितियां प्रमुखत: उधार देने की व्यवस्था करने में ही लगी _ 
रहीं और उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाने की काफी कोशिश नहीं की. 

गई । 
वर्तमान सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में फिर से जान डालना, उनका आगे 
विकास करना तथा उन्हें सहकारी बिक्री तथा विधायन-समितियों से जोड़ना एक महत्व- . 
पूर्ण काम. है, जो तीसरी योजना में किया जाना है। इस उद्देश्य से एक विस्तृत कार्यक्रम 
तेयार करने का विचार है। मछगझों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के ख्यालसे 
उनके लिए सहकारी समितियां बनाना ज़रूरी है, ताकि मछझ्नों की ऋणग्रस्तता खत्म... 
हो और उत्पादन बढ़े। हे व 2 आओ 
40. समुद्री सछलो-उद्योग : देश के कुल अनुमानित मछली-उत्पादन का दो- 
तिहाई हिस्सा समुद्र से प्राप्त होता है । तीसरी योजना. में, वर्तमान नावों में इंजिन . 
लगाने के कार्यक्रमों को बढ़ाने और मछली पकड़ने के लिए आवश्यक वस्तगरों 
की आपूर्ति को निश्चिचत व्यवस्था करने के अलावा 4,000 नई यन्त्र-सज्जिते नावें 
. चालू करने का विचार है । बम्बई, कोचीन, तृत्तुकुडि और विद्याखापटनम्‌-स्थित 
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने क॑ बड़े केन्द्रों के मछली पकड़ने के कार्यक्रमों का विस्तार 
.. किया जाएगा तथा बेरावल, मंगलोर, पारद्वीप और पोर्ट ब्लेयर में ग्रतिरिक्त 


टकड़ियां कायम की जाएंगी। इन जांच-कार्यों से मछली पकड़ने के आधुनिक उद्योग के . . 


विकास में सहायता मिलेगी । 35 बड़े जहाज चालू करने और 6 पत्तनों में जहाज़ों 
में मछलियां उतारनेऔर चढ़ाने काप्रबन्ध करने का भी विचारहै। |... ः 
..... 4. मछली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए यह ज़रूरी हैकि उसकी बिक्री 
.. के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों । पकड़ी हुई मछलियां अच्छे दामों पर बिके, 


... इसके लिए आवश्यक है कि उनके रखने के लिए बर्फंवाले ठंडे भांडार हों, उनको साफ 





. करने की और डिब्बों में बन्द करने को व्यवस्था हो। दूसरी योजना में इसकी शुरुआत 
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की जा चुकी है । कोचीन, मंगलोर और बम्बई मेंझींगा मछली को बर्फ में जमाने 
की सुविधाओं की व्यवस्था हो गई है। तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग 
72 बर्फ के और ठंडे संग्रह-संयन्त्रों की व्यवस्था करने का विचार है, ताकि 
मछली को अच्छी हालत में उपभोक्ता-कंचद्रों तक पहुंचाने में सुविधा रहे । इसके 
अलावा, पश्चिम-भारत के तटवर्ती क्षेत्रों मे--विशेषकर केरल, मेसूर और गुजरात में-- 
मछलियां जमाने और डिब्बों में बन्द करने की टुकड़िया कायम की जाने की आशा 
है । ठंडे रेल-डिब्बों के प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर सारे देश के मछली- 
उत्पादन-केन्द्रों और उपभोक्ता-केन्द्रों के बीच नियमित परिवहन-व्यवस्था विकसित 
की जाएगी। प्रमुख मार्गों पर करीब 20 नए डिब्बे चलाने का विचार है। केरल 
में भमी---जहां नई किस्म की नतावें तैयार की गई है, नावों को मशीनों से लैस किया 
गया है और बेहतर उपकरणों का प्रयोग शुरू किया गया है -- भारत-ताव्वे-परि- 
योजना पर अमल करने के फलस्वरूप यही बात स्पष्ट हुई है कि एक समन्वित बिक्री- 
व्यवस्था आवश्यक है । इस परियोजना में बर्फ के और ठंडे भांडार-संयन्त्र को 
काम का आधार बनाया गया है। उपभोक्ता-केन्द्रों में मछली के परिरक्षण के साज- 
सामान की और विसंवाहित परिवहन की भी व्यवस्था की गई है । 

आत्मा है कि तीसरी योजना की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए जाने 
है, उनसे मछली का उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ कर 8 लाख टन हो जाएगा । 
मछली का निर्यात-मूल्य करीब 6 करोड़ रु० से बढ़ कर 2 करोड़ रु० तक हो 
सकता है। तीसरी योजना में मछली-उद्योग के विकास के लिए 29 करोड़ रु० की 
धनराशि नियत की गई है। 


से 
के 


अनुसन्धान और शिक्षा 


42. अनुसन्धान : मंडपम में समुद्री मछली-उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मछली 
उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, बारकपुर में अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए अनुसन्धान- 
केन्द्र और बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित बड़ा केन्द्र स्थापित 
हो जाने से व्यापार-योग्य जाति की मछलियों के प्राणिशास्त्रीय अध्ययन में काफी प्रगति 
हुई है। इसके साथ ही अन्‍्तर्देशीय मछली-साधनों के संरक्षण और व्यवस्था की वैज्ञानिक 
जांच-पड़ताल में तथा नए मछली-क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने में काफी प्रगति हुई है। 
तीसरी योजना में सागरवर्ती मछलीओक्षेत्रों, सागरवर्णना, ऊंचाईवाले मछली-क्षेत्रों, ताज़ी 
झींगा मछलियों और पश्चजलीय मछली-दक्षेत्रों के बारे में नए-तए अन्वेषण-कार्य 
शुरू किए जाएंगे। परीक्षण कं तौर पर तथा खोज के लिए चार नए केन्द्रों में मछली 
पकड़ना शुरू किया जाएगा। 

कोचीन' के केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलाजिकल केन्द्र में मछलियां पकड़ने के 
यन्‍्त्रों और उनके परिरक्षण; मछली पकड़ने की उन्नत यन्त्रसज्जित नावें तैयार करने ; 
मछली को ताज़ा, ठंडी और जमी हुई हालत में रखने; मछली तथा समुद्र की दूसरी 
चीज़ों को साफ करने तथा उपभोग के बारे में जांच-पड़ताल का काम शुरू कर दिया गया 
है ।इन जांच-कार्यो को और तेज़ी से किया जाएगा । केन्द्रीय केन्द्रों नें जो अनुसन्धान- 
कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनके अलावा राज्यों के मछली-उद्योग-विभाग भी मछली-उद्योग 
की स्थानीय समस्याओं पर काम करेंगे । 


374... द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


43. शिक्षा: जिला-स्तर पर मछली-उद्योग के प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए 
बम्बई में एक मछली-उद्योग-प्रशिक्षण-संस्था चाल हो गई है। उद्योग के अन्तरयत विभिन्न 
स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोंचीन में एक संस्था कायम की जाएगी। 
सहायक मछली-उद्योग-विकास-अधिकारियों तथा श्रन्य कमंचारियों के प्रशिक्षण के 
लिए---जिनकी अन्तर्देशीय मछली-उद्योग में ज़रूरत होती है---उडीसा में भवनेश्वर 
के पास कौशल्यागंगा में एक उपकेन्द्र खोला जाएगा। 


... तीसरी पंचवर्षीयः योजना के दौरान मछली-उद्योग की विभिन्न विकास-परियोज- 
नाओं को चलाने के लिए ग्रनमानतः कुल 2,00 के आस-पास कर्मचारियों की 
ग्रावश्यकर्ता होगी । इनमें से 300 जिला-मछली-उद्योग. अधिकारी होंगे और 500 
अन्य तकनीकी अधिकारी । जिला-मछली-उद्योग-अधिकारियों की ग्रावईइयकता तो' 
उ्यादातर केन्द्रीय मछली-उद्योग-शिक्षां-संस्था में प्रशिक्षण देकर पूरी हो जाएगी, जो. 
बम्बई में स्थापित की जाएगी, तथा बाकी क्षेत्र-कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पति 
बारकप्र के ग्न्तर्देशीय. मछली-उद्योग-अ्रनसन्धान-केन्द्र, उड़ीसा के श्रन्तर्देशीय मछली- 
उद्योग-उपकेद्र तथा मछली पकड़ने के तटवर्ती केन्द्रों की गतिविधियों का विस्तार 
करके की जाएगी । जहां तक अनुसन्धान-संस्थानों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की. 
आवश्यकता का सवाल है, इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में इस सिलसिले में 
पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं । द न 


अध्याय 22 
वन और सिट्टी-संरक्षण 


वन 


वन-साधनों का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । 
बनों के दोनों हो कार्य--संरक्षण और उत्प्रादन--महत्वपुर्ण है। वनों से इमारती लकड़ी, 
ईंधन, चारा और अन्य अनेक वस्तुएं ही प्राप्त नही होती, बाढ़ और भू-क्षरण रोकने तथा भूमि 
उपजाऊ बनाए रखने में भी उनका बहुत योग है । मकान-निर्माण, फर्नीचर, कागज, नकली 
रेशम, प्लाईवुड, माचिस, चमड़ा आदि बहुत-से उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए वनों पर 
ही निर्भर रहना पड़ता है। जंगलों के क्षेत्र में रहनेवाली आदिम जातियो के लोगों की आमदनी 
बढ़ाने के लिए भी वनों और वन-उद्योगों का विकास आवश्यक है | 

2. भारत की गर्म जलवायु, नियतकालिक वर्षा, वनों की श्रपर्याप्त उत्पादकता 
तथा मुख्यतः: क्ृषि-अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश की कुल भूमि के एक- 
तिहाई भाग पर वन हों । परन्तु इसकी तुलना में वनों का वास्तविक प्रतिशत केवल 2. 8 
है। इतना ही नहीं, अधिकांश वन कुछ थोड़े-से राज्यों--जैसे, असम, मध्यप्रदेश और उड़ीसा 
तथा कुछ संघीय क्षेत्रों--में ही केन्द्रित है। उत्तर-भारत में तो भूमि की तुलना में वनों का 
अनुपात, भारत के कुल अनुपात के मुकाबले बहुत कम है। सारे देश में वन-क्षेत्र बढ़ाने की 
आवश्यकता तो है ही, उन क्षेत्रों में सघन विकास की भी ज़रूरत है, जहां वन-सम्पत्ति 
बहुत कम है । 


3. एकओर, वनों का क्षेत्र अभी तक अपर्याप्त है तथा दूसरी ओर, औद्योगिक और 
घरेलू, दोनों क्षेत्रों में वनों के उत्पादन की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया 
गया है कि औद्योगिक लकड़ी (लुगदी-सामग्री-सहित) की माग, जो आजकल 45 लाख टन है, 
सन्‌ 975 में बढ़ कर 95 लाख टन हो जाएगी । विशेष रूप से कागज़ और नकली रेशम के 
लिए काम में आनेवाली लुगदी की आवश्यकता बढ़ती हुई श्राबादी, साक्षरता के प्रसार और 
जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ बहुत अधिक बढ़ जाएगी । नई पौध लगाने पर उसके 
विकास में 25-30 वर्ष लगते हैँ, इसलिए सामान्यतः सन्‌ 975 तक उत्पादन 55 लाख टन 
से ऊपर जाने की सम्भावना नहीं है । इसका अर्थ यह है कि तब भी 40 लाख टन की कमी रह 
जाएगी । ईंधन के काम में आनेवाली लकड़ी की बेहद कमी के कारण 40 करोड़ टन गोबर 

(गीले का वज्ञन )--जो 6 करोड़ टन जलानेवाली लकड़ी के बराबर होता हँ--खाद के रूप 

में इस्तेमाल करने के बजाय, प्रति वर्ष जलाने के काम में लाया जाता है। सन्‌ 975 तक 
जलानेवाली लकड़ी की कमी का अनुमान 0 करोड़ टन है। साधारण उत्पादनों में चमड़ा- 
उद्योग के काम आनेवाली सामग्री की वर्तमान मांग 30 हज़ार टन है, जिसका 30 प्रतिशत 
अभी भी विदेशों से आयात किया जाता है। अनुकूल रोपण-स्थिति के कारण ओषधियों के 
पौधों के विकास की बहुत गुंजायश है । 

4. सुव्यवस्थित वनों के उत्पादक क्षेत्रों में साल का उत्पादन 2. 75 टन प्रति एकड़ 
प्रति वर्ष है, जब कि देवदार का 4. व0 टन और चीड़ का . 30 टन है। कुछेंक कारणों से 
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भारत में औसत उत्पादन बेहद कम है। राज्यों में ग्रभी तक अवर्गीक्त वनों के विस्तृत 
क्षेत्र तथा ज़मीन्दारी-उन्मूलन के बाद सरकार-द्वारा अधियृहीत निजी वनल्क्षेत्र में वृक्षादि 
अधिक नहीं हें; उनके विकास और सुधार की ओर ध्यान. दिया जाना चाहिए | दुर्गम 
पर्वतीय इलाकों के वनों में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण - इमारती लकड़ी 
का कुछ भाग बेकार चला जाता है । घटिया किस्म की लकड़ी की बड़ी मात्रा का, जो परिपक्व 
बनाने और संरक्षण के तरीकों के बाद 'उपयोग में लाने से अधिक समय तक काम दे सकती 
_ है, प्रा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वनों पर चले आ रहे परम्परागत अधिकारों 
और रिआ्रायतों के कारण भी--जो निस्सन्देह महत्वपर्ण हैं--उत्पादन में कमी हो जाती 

। आथिक विकास की प्रगति तथा नदी-घाटी एवं अन्य परियोजनाओं पर कार्य होने के 
कारण बनों का क्षेत्र एक सीमा तक कम होना. स्वाभाविक है। वनों का क्षेत्र बढ़ाने में कुछ 


हक 


स्वाभाविक कटठिनाइयां हैं । इन परिस्थितियों में वन-नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पांदकता में 


क्रमिक वृद्धि करना तथा तेज़ी से बढ़नेवाले पेड़-पौधे लगाना होना चांहिए, जिससे 
अर्थव्यवस्था को बढ़ती हुई आवश्यकताएं परी की जा सके । 


. प्रगति की समीक्षा 


5. पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में संरक्षण की प्रक्रियाओं, संचार-व्यवस्था में 
सुधार, हल्की किस्म के वन लगाने, नई पौध--विद्येष रूप से तेज़ी से बढ़नेवाले पेड़-पौः 

उगाने, सघन वन-संचालन के आधनिक तरीकों के प्रयोग, परिपक्वता और संरक्षण-प्रक्रियाओं 

से घटिया किस्मों के बेहतर उपयोग, संचार-साधनों की उन्नति और लट्ठे बनाने के आधुनिक 


तरीके अपनाने पर विशेष बल दिया गया था । सन्‌ 950 में वन-सम्बन्धी केन्द्रीय मंडल... | 


की स्थापना की गई । सन्‌ 952 में सरकार ने झ्रपनी वन-तीति की घोषणा की, जिसमें वनों 
के उत्पादक और संरक्षक, दोनों स्वरूपों पर बल दिया गया तथा दूरगामी लक्ष्य के रूप में 
सुझाव दिया गया कि भूमि के एक-तिहाई हिस्से पर वन लगाने चाहिए। पहली योजलता में 
बनों के विकास पर 9. 5 करोड़ रु० तथा दूसरी योजना में 9. 3 करोड़ रुपये खर्च किए 
गए । केन्द्रीय सरकार ने वन-अनसन्धान, वन-सम्बन्धी शिक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण 
की योजनाएं सीधे अपने हाथ में ले लीं । भतपर्व ज़मीदा रों और राजाओं की जागी रो के साधारण 


वर्ग के वत सरकार के नियन्त्रण में आ गए। इन क्षेत्रों के सीमांकन और नक्शे तैयार करने... 


का काम शुरू किया गया । पहली और दूसरी योजनाझ्रों में माचिस की लकड़ी के लिए . 
55,000 एकड़ क्षेत्र में तथा औद्योगिक लकड़ी के लिए 3,30,000 एकड़ क्षेत्र में पेड़' 
लगाने का काम किया गया । 8,000 वर्ग मील में सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया, 
9,000 मील लम्बे वन-मार्ग बनाए गए तथा निम्न कोटि के लगभग 4,00,000 एकड़ क्षेत्र के 
वनों का सुधार किया गया । पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्म-कश्मीर में विशेष 
रूपसे लठठे बनाने के सुधरे हुए तरीकों का प्रदशन किया गया || | 


तीसरी योजना के कार्यक्रम द द 

6. तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं में आरम्भ हुए कार्यक्रमों को तेज़ी से 
.. आगे बढ़ाने की व्यवस्था के साथ-साथ देश की दीर्घंकालीन आवश्यकताएं पूरी करने के उपायों: 
. पर बल देते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे वनों से प्राप्त उत्पादनों का अधिक किफायतपूर्ण 
.. और सम॒चित लाभ उठाया जा सके । घटिया किस्म की इमारती लकड़ी और लकडी के बरादे 
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के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है । तात्कालिक उद्देश्य इमारती लकड़ी प्राप्त करने के 
बेहतर तरीकों से उत्पादन में वृद्धि करना, वनों में संचार-व्यवस्था सुधारना एवं संरक्षण और 
परिपकक्‍्वता की प्रक्रियाओं से वन-उत्पादनों का अधिक-से-प्रधिक उपयोग करना है । राज्यों 
और संघीय क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रमों के लिएयोजना में 5 करोड़ रु० की व्यवस्था की 
गई है । इसमें केन्द्रीय तथा केन्द्र-द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए 6. 7 करोड़ रु० की राशि 
भी शामिल है । तीसरी योजना के कुछ प्रमुख कार्यत्रम संक्षेप में नीचे दिए गए हैं । 


7. श्राथिक लाभ के लिए पौध लगाना : उद्योग की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए 
नई पौध लगाने का विशाल कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। इस नई पौध में लम्बे समय के बाद 
परिपक्व होनेवाली परम्परागत इमारती लकड़ी की किस्मों के अतिरिक्त तेजी से बढ़नेवाली 
किसमें भी होनी चाहिए। नए पौव-रोपण-कार्यक्रम में टीक के लिए 2,0, 000 एकंड़, बांस 
के लिए 40,000 एकड़, माचिस की लकड़ी के लिए 60,000 एकड़, बबूल के लिए 22,000: 
एकड़, जलाने की लकड़ी के लिए (जिसमें श्रोक वृक्ष भी सम्मिलित है) 46, 000 एकड़ तथा 
ग्रन्य प्रकार के पेड़ों, आदि के लिए 3, 25, 000 एकड़ भूमि की व्यवस्था है। तीसरी योजना 
की अवधि में 3,00, 000 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर औद्योगिक लकड़ी के लिए तेज़ी से बढ़ने 
वाले वृक्षादि लगाने का भी कार्यत्रम है । 

8. ग्रामों में पौध-रोपण एवं वन-विस्तार : ग्रामों में तथा ईंधन के काम की लकड़ी 
क॑ लिए षौध-रोपण एवं वन-विस्तार के महत्व पर अनेक बार बल दिया जाता रहा है, परन्तु 
व्यावहारिक रूप से उसके परिणाम अधिक नहीं हैं। इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर पंचायतों 
और पंचायत-समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए, वन-विभाग को हर क्षेत्र में बीज और 
पौधे मुहय्या करने का ध्यान रखना चाहिए । ग्रामों की सार्वजनिक भूमि पर, ग्रामीण 
सड़कों के दोनों ओर तथा कंट्र बांधों और सिंचाई के तालाबों के किनारों पर वृक्ष-रोपण 
में सारे समाज की ओर से प्रयास किए जाने की बहुत गुंजायश है। वृक्ष लगाने में किसानों को 
व्यक्तिगत रूप में भी सहायता मिलनी चाहिए । अनुमान है कि तीसरी योजना में खेतों के 
आ्रासपास वन लगाने का काम 2 लाख एकड़ भूमि में पूरा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय तथा 
राज्यीय मार्गों पर, नहरों के किनारे और रेलवे-लाइनों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 
बढ़ाना चाहिए । इस दिशा में प्रयत्न होने पर ईंधन की लकड़ी तथा औज़ारों एवं उपकरणों 
के काम आनेवाली लकड़ी की आपूर्ति में बहुत मदद मिल सकेगी । 


9. उत्पादन-वबृद्धि के तरीकों को प्रोत्साहन : लट्ठे बनाने के सुधरे हुए औजारों तथा 
यान्त्रिक उपकरणों की सहायता से नुकसान बचाने और लकड़ी के साधनों के अधिक उपयोग में 
सहायता मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से काफी बचत हो सकती है। उचन्नत देशों में 
इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक औजारों और अन्य साज-सामान का परीक्षण किया जा चुका 
है तथा अनेक राज्यों में वन-विभागों के कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया 
है । देहरादून की वन-अनुसन्धान-संस्था में सुधरे हुए उपकरणों के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा 
रहे हैं । 

0. हिमालय पव्व॑त के ऊंचे स्थानों पर बसे हुए मूल्यवान वनों को अभी तक या तो 
काम में नहीं लाया गया अथवा आंशिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसका मुख्य कारण 
उन तक पहुंचने की कठिनाइयां हैं । अनेक स्थानों पर एकदम सीधी और चट्टानी चढ़ाई है, 
जहां केबल-क्रेनों की आवश्यकता पड़ती है । वन-मार्गों को बड़ी सड़कों तथा नदी-घाटी से 
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जोड़ना चाहिए, जिससे इमारती लकड़ी का परिवहन अथवा उसे बहा कर ले जाना आसान हो 
जाए। योजना में 5,000 मील लम्बं वन-मार्गों के विकास की व्यवस्था है। 


. वनों के लघ॒ उत्पादन का विकास : भारतीय बलों में अ्रनेक प्रकार की छोटी 
मोटी चीजें मिलती हैं। वन्य जीवों से प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त वनों में 3,000 से ऊपर 
किस्मों के लधु उत्पादन हैं । जड़ी-बूटी, आवश्यक तेल, सरेस, चर्बीयुक्त तेल, चर्बी, गोंद, 
इवेतसार, बांस, बेंत, अनेक किस्म की घास, कीड़ों से प्राप्त वस्तुझओों--जैसे शहद, लाख और 
मोम--के दोहन और विकास की बहुत गूंजायश है । सर्पंगन्‍्ध-जेसी जड़ी-बटियों के निर्यात की _ 
सम्भावनाएं भी बहुत हैं । विभिन्न वन-उत्पादनों के दोहन-सम्बन्धी कार्यक्रम राज्यों की 
योजनाओं में रखे गए हूं । _ द 

क्‍ 2. इसारती लकड़ी का उपचार : लगभग १00 गौण किस्मों की इमारती लकड़ी 
मिलती है, जिसका अभी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । उचित रीति से परिपक्व करने 
और संरक्षण-उठपचार के बाद गौण इमारती लकड़ी को असली इमारती लकड़ी के स्थान पर 
इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में परिपकक्‍्वता के 27 और परिपकवता एवं संरक्षण 
के 3 संयन्त्र लगाने की व्यवस्था है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बढ़िया किस्म की इमारती 

कड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान कामों में तथा वहीं इस्तेमाल की जाए, जहां उसके स्थान 
पर किसी और किस्म से काम तन चल सकता हो । 

._ ]3. सर्वेक्षण और सीमांकन : संरक्षित वनों के बाहर के विशाल क्षेत्र और राज्यों- 
द्वारा हाल ही में भ्रधिगहीत क्षेत्रों का वर्गीकरण अ्रभी नहीं हो सका है श्लौर न ही भ्रभी तक 
उनकी काननी स्थिति निश्चित की गई है। उन क्षेत्रों को फिर से ठीक करने और वैज्ञानिक रीति 
से उनमें काम करने के लिए इन क्षेत्रों की भूमि का समुचित सीमांकन, श्रादि करना आवश्यक 
है। 43,000 वर्ग मील के क्षेत्र में सवक्षण और सीमाकन-कार्य की योजना बनाई गई है। 


पहले से जिन इलाकों का सर्वेक्षण और सीमांकन हो चुका है, वहां फिर से सुधार का... 

काम शुरू किया जाएगा । यह सुधार-कार्य 6, 00, 000 एकड़ भूमि में होगा, जो विशेष रूप से 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास और मैसूर में है । 5 

. 44- वन-साधनों का विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण : कुछ अरसे से महसूस किया जा रहा है 

कि वनों पर निर्भर रहनेवाले उद्योगों--नकली रेशम, चिपबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर 
बोर्ड आ्रदि--- के विकास के लिए देश के वन-साधनों के व्यापक अनुमान की आवश्यकता है । 
जब तक कच्चे माल की पर्याप्त और निर्भरयोग्य आपूर्ति का प्रबन्ध नहीं किया जाता, तब तक 
सुगठित औद्योगिक इकाइयां नहीं बनाई जा सकतीं । तीसरी योजना में वन-साधनों और उद्योगों . 
का, पूंजी लगाने के पहले, सवक्षण करने का कार्यक्रम है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जल्दी 
'उगनेवाले पेड़-पौधे लगाने का दीघेकालीन कार्यक्रम बनाने, अन्दरूनी इलाकों में वन-क्षेत्र खोलने, 
तथा वनों पर आधारित उद्योगों के आर्थिक भविष्य का अनुमान लगाने में सुविधा पहुंचाना... 
_ है। विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगों की अगले 5 या इससे अधिक वर्षों की... 


आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा । सर्वेक्षण के बाद परिवहन-स॒विधाओं में सघार और 


सुगठित लकड़ी-उपयोग-इकाइयों (लकड़ी चीरने, तख्ते बनाने आदि ) की स्थापना के विस्तत 
कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे । सर्वेक्षण के प्रकाश में ऐसे तरीके अपनाएं जाने चाहिए, जो 
. इमारती लकड़ी तथा आर्थिक दृष्टि से वनों के श्रन्य मूल्यवान उत्पादन की आपूर्ति और इनकी 
. मांग के बीच की खाई कम करने में सहायक हों । पा ह 
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5. चरागाहों का सुधार : देश के कुछ भागों में पशुओं के चारे की कई बार बेहद 
कमी हो जाती है । कुछ ऐसे व॒क्ष और झाड़ियां है, जिनकी पत्तियां, चारे की कमी के समय पशुओं 
के खाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है । जहां खेती बहुत भ्रनिश्चित है 
और बड़े-बड़े क्षेत्र सिचाई के बिना बेकार पड़े है और लोग पशुओं के बड़े-बड़े रेवड़ रखते है, वहा 
वड़े-बड़े चरागाह बनाना आवश्यक है, जिनमें चारे के काम गआनेवाले पेड़-पौधे तथा झाड़ियां बड़ी 
संख्या में लगाई जाएं । योजना में ऐसे क्षेत्रों में ।50,000 एकड़ भूमि पर चरागाहों के विकास 
की व्यवस्था की गई है । 

6. वन-अनुसन्धान : देहरादून की वन-अनुसन्धान-संस्था में दूसरी योजना के 
दौरान शुरू किया गया अनुसन्धान-कार्य क्रम जारी रहेगा और उसमें विस्तार भी किया जाएगा। 
देहरादून की संस्था में हो रहे कार्य की सहायता के लिए तीन प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र 
स्थापित किए जाएंगे। विभिन्न प्रदेशों में प्राप्त अनेक किस्म की लकड़ी के उपयोग को बढ़ाने 
के उद्देश्य से उक्त केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के गुणों--मज़बूती, टिकाऊपन, उपयोग में 
क्रिफायत आदि--के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। चन्दन, भ्रगर, आदि मूल्य- 
वान सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने के कारणों तथा कम प्रचलित वन-उत्पादनों का उपयोग 
बढ़ाने की सम्मावनाओं की भी जांच की जाएगी । विभिन्न कामों में आानेवाले बेंत और बांस 
उगाने तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएंगे । 


7. तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण : वन-विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को 
सफलता से क्रियान्वित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता 
पड़ेगी । अनुमान है कि राज्यों के वन-विभामों के लिए ही 480 श्रधिकारियों और 7,520 
वन-कर्मचारियों (रेंज) को प्रशिक्षित करना पड़ेगा । देहरादून के वन-महाविद्यालय में 
अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की सुविधा 85 से 00 कर देने का इरादा है । 
इसी प्रकार, देहरादून और कोयमुत्त्र के फारेस्ट रेंजर कालेजों में स्थान 200 से बढ़ा कर 
300 करने का विचार है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने भी फारेस्टर और फारेस्ट गार्डो 
(वन-रक्षकों ) के काम के लिए लगभग 0,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं 
देने का कार्यक्रम बनाया है । 

8. प्रकृति-संरक्षण : वत-विकास में प्रकृति-संरक्षण का बहुत महत्व है। इसमें न 
केवल प्राकृतिक वनस्पति का उचित संरक्षण और प्रबन्ध शामिल है, बल्कि जीव-जन्तुओं की 
रक्षा भी सम्मिलित है । जहां मानवीय हस्तक्षेप से जीव-जन्तुओ्रों की संख्या बहुत कम हो गई 
है, वहां पशु-पक्षी बाहर से भेजे जाएंगे। योजना के अनुसार 5 चिड़ियाघर, 5 राष्ट्रीय उद्यान 
ग्रौर 0 वन्य जीव-मंरक्षण-क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है । दिल्‍ली के चिडियाघर का और भी 
विस्तार किया जाएगा । 

9. वन-अमिकों के लिए सुविधाएं : वन-श्रमिकों को समुचित रूप से संगठित 
तहीं किया गया है । उतके हितों की रक्षा करने एवं श्रादिम जातियों के लोगों को गे र-सरकारी 
ठेकेदारों से बचाने के लिए वन-श्रमिकों की सहकारी संस्थाएं बनाने का विचार है। इन 
संस्थाओं को झ्रावश्यक रिश्रायते देकर उनके काम तथा श्रन्य उत्पादनों के उपयोग को बढ़ावा 
दिया जाएगा। राज्यों की योजनाओं में वन-श्रमिकों के लिए मकान, डाक्टरी सहायता, पीने 
का पानी और प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं देने की व्यवस्था है । 

20. जन-सहयोग : वनों के विकास में जन-सहयोग की एक बड़ी भूमिका है । गावों म 


380 द द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


तथा वन-विस्तार के काम में स्थानीय जनता के योग का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 

 यौधे चाहे सरकारी संस्थाओ्रों के ज़रिए लगाए जाएं अ्रथवा जनता-हारा, ,उनकी 
देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब जनता वक्षों के मूल्य को समझे और उनकी रक्षा 
के लिए वस्तुत: प्रयत्न करे। गांवों -मेंई धन के काम आनेवाले पेड़-पौधे सारे गांव की महत्वपूर्ण 
सम्पत्ति हैं और ग्राम-समाजों को उनके विकास का काम अपने ऊपर ले लेना चाहिए और आगे 
चल कर तो वनों के प्रबन्ध की सारी ज़िम्मेदारी पंचायत-समितियों और पंचायतों को दी जा _ 
सकती है । 


मिट॒टी-संरक्षण की, 
2[. देश के अनेक भागों में खेती की उपज में कमी का मुख्य कारण यह है कि क्षरण 
के कारण मिट॒टी धीरे-धीरे कम उपजाऊ होती जाती है । सिचित क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने के 


फलस्वरूप सिद्ठी में नमक और क्षार की मात्रा बढ़ गई और वह कम उपजाऊ हो गई। 


अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि (अभ्रथवा देश की कुल भूमि के चौथाई भाग ) को 
इस प्रकार कटाव से हानि पहुंच रही है । यदि मिट॒ठी ही उपजाऊ न रही, तो उत्पादन बढ़ाना _ 
तो दूर, सूखे खेतों में उतती उपज कायम रखना भी सम्भव नहीं रह जाएगा । इसलिए 

पमिट॒टी-संरक्षण तथा नमी बनाए रखने के लिए बड़े पेमाने पर प्रभावशाली कदम उठाए 
जाने चाहिए 


प्रगति की समीक्षा द क्‍ 

22. पहली पंचवर्षीय योजना में मिट्टी-सं रक्षण-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को तत्काल. 

हल करने की राष्ट्रव्यापी नीति बनाने पर बल दिया गया था। सन्‌ 953 में खाद्य और 
_क्षि-मन्त्रालय ने केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल नियक्त किया, जिसे मिट॒टी और जल-संरक्षण 


के सम्बन्ध में अनसन्धान शुरू करने, चलाने और समन्वय करने ; कर्मचारियों को प्रशिक्षित 
करने तथा मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम चलाने में राज्यों को सहायता देने का काम सौंपा गया। . 


पहली योजना में मिट॒टी-संरक्षण-कार्यक्रमों पर . 6 करोड़ रु० खर्च किए गए । इस रकम. 
“का अधिकांश भाग कंट्र बांध बनाने और 7, 00, 000 एकड़ भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाने पर 
खर्च हुआ | यह कार्य मुख्यतः महा राष्ट्र और मद्रास-राज्यों में हुआ । जल-संरक्षण की समस्याश्रों 
का अध्ययन करने के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए । इसके 
 अतिरिक्‍त, जोधपुर में मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केन्द्र की स्थापना की गई, जिसे रेगि- 
स्तान-सम्बन्धी समस्याओ्रों की जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया । 


23. दूसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण के काम पर 8 करोड़ रु० खर्च किए गए। 


_ कंट्र बांध और सीढ़ीदार खेत बनाने के काम में बहुत प्रगति हुई, विशेष रूप से पुराने 


_बम्बई-राज्य में इस कार्य से 20 लाख एकड़ भूमि को लाभ हुआ । अखिल भारतीय मिट्टी- 
संरक्षण और भूमि-उपयोग का संगठित सवक्षण भी शुरू किया गया। अभी तक 3.2 
करोड़ एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है, जिसमें से 20 लाख एकड़ नदीं-घाटियों के ग्राह्मय._ 


क्षेत्रों में है । 


24. पहली योजना में देहरादून में अधिकारियों, तथा कोटा, बेललारी, उदकमंडलम मी हे 
... तथा हजारीबाग में सहायकों के प्रशिक्षण के लिए झ्रारम्भ किए गए कार्यक्रम दूसरी योजना में _ 
... भीचलते रहे। अभी तक 70 अधिकारियों और 900 सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाचुका 
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इसके अलावा, सामुदायिक विकास के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित करने और पुनरभ्यास 
पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई । 

25. बारानी खेती के तरीकों का प्रचार करने के लिए दूसरी योजना के उत्तरा्ड में 
ग्राह्म क्षेत्रों केग्राधार पर 40 प्रदर्शन-कार्यक्रमों की व्यवस्था की गईं। हरेक कार्यक्रम 
,000 एकड़ भूमि के लिए है। इनमें से कुछ परियोजनाओं पर काम आरम्भ भी हो 
चुका है और तीसरी योजना में इनका विस्तार तथा इन्हें पूरा किया जाएगा । 


26. विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रों में किए गए अनुसन्धान-कार्य का उपयोगी परिणाम 
निकला है। गुजरात की घाटियों में उथली घाटियों को खेती के काम के लिए सुधारने 
का काम किया गया । गहरी और संकरी घाटियों का बागवानी के काम की फसलों, चारे 
के काम के पेड़-पौधों और चरागाह सुधारने के लिए विकास किया गया तथा उनके परिणाम 
बहुत श्राशाजनक रहे । गहरी काली मिट्टी पर हुए प्रयोगों से पता चला है कि कंटूर बांध बना 
कर खेती करने से काली मिट्टी की ज़मीन पर ज्वार की उपज में 60-70 पौड प्रति एकड़ तथा 
वारे में इससे दुगुनी वृद्धि हो सकती है। जोधपुर में रेत के टीलों को एक जगह स्थिर 
रखने तथा रेत उड़ने की समस्याओ्रों पर प्रयोग करके ,800 एकड़ भूमि में रेत के टीले स्थिर 
किए गए । चरागाहों के विकास-सम्बन्धी अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बारी-बारी से चराई 
और बीच-बीच मे चराई बिल्कुल बन्द कर देने से घास की उपज में बहुत वृद्धि 
हो गई । 

27. जोधपुर के मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केन्द्र को संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, 
विज्ञान और संस्कृति-संगठन के सहयोग से केन्द्रीय शुष्क प्रदेश-अ्नुसन्धान-संस्था के रूप में 
पुनर्गठित किया गया । इस संस्था के कार्यक्षेत्र का अब देश-भर में शुष्क और अद्ध-शुप्क 
प्रदेशों की समस्याओं के अध्ययन तक विस्तार हो गया है। जोधपुर में हुए परीक्षणों से सिद्ध 
हुआ है कि चरागाहों का विकास और प्रबन्ध उड़ती रेत के कारण बेकार हो जानेवाली ज़मीन 
के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चरागाहों के विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ 
किया गया । अनुसन्धान और प्रदर्शन के लिए इस कार्यक्रम के अनुसार चरागाहों के विकास 
और प्रबन्ध-सम्बन्धी 55 क्षेत्र बताने को व्यवस्था की गई । हर क्षेत्र लगभग 200 एकड़ का 
रखने की योजनाथी। अभी तक १8 विस्तार-खंडों में 50 क्षेत्र स्थापित किए जा चुके 
हे । 


(2 रे 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 

28. दूसरी योजना में हुए अनुभव तथा मिट्टी-संरक्षण में प्रशिक्षित कमंचारियों की 
सहायता से तीसरी योजना में विकास-कार्य तेज्ञी से चलाने का इरादा है। विभिन्न मिट्टी- 
संरक्षण-कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 72 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । 

29. कंट्र बांध बनाने और बारानी खेती के तरीके : भारत में खेती का प्रबन्ध 
चाहे जितना फैल जाए, फिर भी 4-4 5 करोड़ एकड़ का विस्तृत क्षेत्र ऐसा बच जाएगा, जिसमें 
पैदावार बढ़ाने के लिए कंट्र बांध बनाने तथा मिट्टी-संरक्षण और बारानी खेती के ही तरीके 
अपनाने होंगे। भरत: ऋषि-साधनों के सन्तुलित विकास के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी-संरक्षण का 
कार्य और बारानी खेती करनी होगी तथा इन कार्यों में सम्बद्ध गांवों के लोगों को काफो योग 
देना होगा । तीसरी योजना में 4. ] करोड़ एकड़ भूमि पर कंट्र बांध बनाए जाएंगे तथा 2. 2 
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करोड़ एकड़ भूमि को बारानी खेती के तरीकों से लाभ पहुंचाया जाएगा । कंट्र बांध बनाने के 
अतिरिक्त, विशेष ध्यान देने-योग्य कार्य क्रमों में वर्षा का पानी सुरक्षित रखने, मोथा-नियन्त्रण, 
पट्टीदार खेती और हरी खाद-सहित रासायनिक खाद का सही प्रयोग शामिल है । 


. 30. नदी-घादी-परियोजनाएं : नदियों के ग्राह्म क्षेत्रों में वत लगाना. और भमि- 
उपयोग के लिए इसी प्रकार के अन्य कार्य निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक हैं 
(अर) नदी-घादी-परियोजनाओं में बनाए गए जलाशयों को बहुत समय तक ठीक 
हालत में रखने के लिए द 


(आ) छोटे सिचाई-तालों से कारगर तरीक से काम लेने के लिए 


( 
(इ) बाढ़ कम करने के लिए 
(६) भमि का कटाव रोकने के लिए ; | 
(उ) मिट्टी का उतजाऊपत बढ़ाने के लिए; और 
(ऊ) इमारती लकड़ी तथा इंधन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 
जेसा कि पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है, भाखड़ा-नंगल, दामोदर-घाटी-निगम, हीरा- 
कुड और दूसरी बड़ी-बड़ी नदी-घाटी-परियोजनाओं में ग्राह्म क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण क उपाय 
फौरन ही काम में लाने की आवश्यकता है। इन नदी-घाटी-परियोजनाओों के कुल 3.7 
- करोड़ एकड़ ग्राह्यम क्षेत्र में करीब . 5 करोड़ एकड़ में मिट॒टी-संरक्षण के तरीकों का इस्तेमाल 
जरूरी है| दूसरी योजना में इन तरीकों का लाभ ,40, 000 एकड़ भूमि को पहुंचाया गया । 
तीसरी योजना में ] करोड़ रु० की व्यवस्था कर 0 लाख एकड़ अतिरिक्त भमि में इनक 
लाभ पहुंचाने का कार्य क्रम बनाया गया है । तट के कटाव को रोकने के लिए नदियों और 
नहरों के किनारे पेड़-पौधे लगाने के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। 
34. क्षारयुक्त और ऊसर भूमि का सुधार : सिंचित भूमि के नप्ट होने का एक बड़ा. 
कारण भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ना तथा मिट्टी में क्षारशऔनौर नमक की मात्रा काअ्रधिक होना है । 
शसी . 2 करोड़ एकड़ भूमि का प्रायः एक-तिहाई भाग जलप्लावन और मिट्टी में नमक - 
की मात्रा अधिक होने से, एक-तिहाई भाग क्षार की अधिकता तथा भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ने _ 
से तथा शेष म्‌गभें-जल का स्तर ज़मीन के नीचे 0 फूट तक आ जाने से बर्बाद हो जांता है। 
सिंचाई के विस्तार के साथ भूमि को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। इसलिए जलप्लावन- 
ग्रस्त क्षेत्रों मे जल-निकासी की व्यवस्था करता आवश्यक है। तीसरी योजना में 2,00,000. 
एकड़ भूमि के सुधार की व्यवस्था की गई है, जो जलप्लावन, क्षार और नमकयकत होने के 
कारण नष्ट हो रही है। यह भूमि अधिकांशतः पंजाब, उत्तरप्रदेश, मैसूर, गुजरात, 
महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्‍ली में है। लखनऊ के निकट बन्थरा-फार्म तथा अन्य केन्द्रों में 
किए गए प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर््धक है और इस दिशा में आगे अध्ययन जारी है । 
: 32. उपघा्ियों की भूसि की समस्या : यमुनां, चम्बल, माही आदि तदियोंश्रौर 
.. उनकी सहायक नदियों. के किनारों की धरती का बड़ा भाग बरी तरह कटता जा रहा है और 
. वहक्षेत्र उपधाटियों का इलाका बनता जा रहा है । उपघाटियां अबाध गति से बढ़ रही है _ 
. और वहां खेती खत्म होती जा रही है। उपघाटियों के इस प्रकार कटाव से उत्तरप्रदेश में 


. 35 लाख एकंड और मध्यप्रदेश, गजरात एवं राजस्थान में 8-8 लाख एकड़ भमि को 


. बहुत हानि पहुंची है। अनुसन्धान-केन्द्रों में हुए कार्य के परिणामस्वरूप नदी-उपघाट्टियों 
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को ग्राह्य क्षेत्रों में भूमि सुधारने के लिए नियन्त्रित चराई, वन-रोपण, सीढ़ीदार खेत बनाने 
और मिट्टी-सूंरक्षण के अन्य उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में 
समस्या की गम्भीरता का अध्ययन तथा भावी कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की अत्यधिक 
आवश्यकता है। सुधार-कार्यक्रम बनाने और उन पर अमल करने के लिए सर्वेक्षण तथा भौगो- 
लिक एवं ज़मीन की बनावट-सम्बन्धी नक्शे तैयार करने का काम आरम्भ करने का इरादा है * 
इसके लिए और कुछ मरुप्रदेशों में सुधार-कार्य-सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं परीक्षण-कार्य के लिए 
50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में उपघाटियों का क्षेत्र सुधारने की 
दिशा में कुछ शुरुआत हुई थी तथा मध्यप्रदेश और गुजरात में कुछ परीक्षण-परियोजनाएं 
आरम्भ की गई थीं । तीसरी योजना में उपघाटियों की 40,000 एकड़ भूमि सुधारने के 
कार्यक्रम रखे गए है । 

33. रेगिस्तानी प्रदेश : पेड़ों को अन्धाधुन्ध काटने, बहुत अधिक चराई और ज़मीन 
के अनुचित प्रयोग से रेगिस्तान बराबर बढ़ता जा रहा है। भारत में रेगिस्तान कच्छ की 
रान से लेकर गुजरात और राजस्थान के बड़े-बड़े शुष्क क्षेत्रों तक फैला हुआ है । पशु और 
मनुष्य, दोनों की आबादी बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति खत्म होती जा रही है और 
पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उर्वर भूमि नष्ट होकर मरुभूमि बढ़ने की स्थिति 
पैदा होती जा रही है। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन, भेड़ और 
बकरीपालन है। इसलिए हवा से कटाव की समस्या चरागाहों की समस्या से जुड़ी हुई है। 
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-संस्था ने इन समस्याञ्रों और सम्बद्ध प्रदनों पर अनुसन्धान 
का काम आरम्भ किया है। कच्छ की रान के एक भाग में मरुभूमि के सुधार के तरीके और 
उपयोगिता की जाच के लिए एक परीक्षण-कार्य क्रम शुरू किया जाएगा । विभिन्न राज्यों में 
मिट्टी-संरक्षण, जिसमें वत-रोपण, चरागाहों का विकास, भ्रादि उपाय शामिल है, का कार्य क्रम 
,00,000 एकड़ मरुभूमि में लागू करने का इरादा है । ढ्‌ 


34. पहाड़ी क्षेत्र और दूसरी परती भूमि : मिट्टी-क्षरण की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र, 
वनस्पति-रहित जंगल और १रती भूमि, एक गम्भीर समस्या है। इन क्षेत्रों में मिट्टी-क्षरण 
का बुरा असर पहाड़ो और मेदानों की खेती पर पड़ता है। बहुत अधिक चराई, अन्धाधुन्ध 
पेड़ काटना और अनिश्चित खेती से यह हालत हो गई है । मिट्टी-क्षरण पर नियन्त्रण करने 
और उत्पादकता को सामान्य उपयोग क॑ स्तर तक लाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र, परती भूमि 
और वनस्पति-रहित जंगलों के 7,00,000 एकड़ क्षेत्र में वन-रोपण और चरागाहों का 
विस्तार किया जाएगा । 


35. सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण : केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल ने 
सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण का एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया है । 
तीसरी योजना मे . 5 करोड़ एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा । इसमें से अधिकांश 
भूमि नदी-घाटी-परियोजनाशओओं के ग्राह्म क्षेत्रों में है। मंडल-द्वारा क्षेत्रीय मिट्टी-क्ष रण-सम्बन्धी 
समस्याओं के अध्ययन के लिए स्थापित क्षेत्रीय अनुसन्धान एवं प्रदर्शन-केन्द्रों को और मज़बूत 
ब॒नामा जाएगा । य॑ कन्द्र देहरादून (हिमालय-दक्षेत्र ), चंडीगढ़ (शिवालिक-दक्षेत्र ), कोटा 
(राजस्थान की उपघाटियों का क्षेत्र ), वसाड (गुजरात की उपघाटियों की भूमि), आगरा 
(यमुना की उपघाटियां ), बेललारी (काली भूमि), उदकमंडलम (पहाड़ी क्षेत्र ), छतरा 
(कोसी का जल-विभाजक) और जोधपुर (मरुप्रदेश) में हैं । लाल मिट्टीवाली भूमि की 


०: ... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


समस्याओं के अ्रध्ययन के लिए उड़ीसा और ग्रान्श्रप्रदेश में दो और केन्द्र स्थापित करने का 
इरादा है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-प्रनसन्धान-संस्था शुष्क क्षेत्रों की मूल और सम्बद्ध समस्याओं 

का अ्रध्ययत कर उनके बारे में अनुसन्धान का काम करेगा। रेगिस्तान की उड़ती रेत को 
स्थिर करने के लिए चरागाह-विकास-कार्य क्र भी चलाया जा रहा है। परिवर्तनशील खेती के 
तरीकों में सुधार करने की भी व्यवस्था की गई है। असम में एक मुख्य केन्द्र होगा तथा 
मणिपुर, उंत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण तथा त्रिपुरा में से प्रत्येक में दो उपकेन्र और एक केन्द्र 
स्थापित किए जाएंगे । परिवर्तनशील खेती-सम्बन्धी अनुसन्धान और अध्ययनों का उद्देश्य . 
भमि की उत्पादकता बनाए रखने तथा भूमि एवं जल-संरक्षण के लिए स्थिर खेती के _ 

समचित तरीकों का विकास करना होगा। इस क्षेत्र में परिवर्तनशील खेती के सामाजिक 
“एवं आथिक पहलओों का भी अध्ययन किया जाएगा । 


36. अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में तथा सहायकों के लिए चार प्रशिक्षण- 
केन्द्रों--उदकमंडलम, बेल्लारी, कोटा और हज़ारीबाग--में सुविधाएं दी गई है । उपसहायकों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्यों-द्वारा की गई है। अधिकारियों और सहायकों के नियमित 
 अशिक्षण-क्रम के अ्रतिरिकत केन्द्रीय सरकार ने गज़टशुदा अधिकारियों के लिए 3 महीने के 
पविशेष पुनरम्यास और विस्तार व खंड-विकास-अधिकारियों के लिए 2 से 4 सप्ताह के सघन 
अशिक्षण-कार्यक्रम की भी व्यवस्था की हैं। तीसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों की 
अतिरिक्त मांग का अनुमान 350 अधिकारी, ,700 सहायक और 9,000 उपसहायक 
_ है। इसके अनुसार प्रशिक्षण की वतंमान सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । . 


37. प्रशासनिक संगठन : मिट्टी-संरक्षण का काम बहुत महत्व का हो गया है-- - 
. नदी-घाटियों में भी, जहां बहुत अधिक धन खर्च कर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और सूखे 
क्षेत्रों में भी, जहां कंटूर बांध भौर मिट्टी-संरक्षण के श्रन्य उपाय बहुत बड़े पेमाने पर भ्रपनाएं 
-जाएंगे। मिट्टी-संरक्षण-कार्य क्रम शुरू करने, उसके सम्बन्ध में योजनाएं बनाने तथा उन्हें अ्रमल _ 
में लाने के लिए हर राज्य में मज़बत मिट्टी-संरक्षण-संगठन होना चाहिए, चाहे वह अलग 
विभाग के रूप में हो ग्रथवा किसीं विभाग की शाखा के रूप में । आवश्यकता इस बात की 
है कि इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन और अमल के लिए उपयुकक्‍त स्तर का पूरे समय काम 
करनेवाला अधिकारी अ्रवव्य रखा जाएं। संगठन के कर्मचारियों में कृषि, इंजीनियरी और 

न-विद्या-संम्बन्धी योग्यता और प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए । राज्यों की राज- 
धानियों में एक समन्‍्वंय-समिति बनाना भी आवश्यक है जिसमें कृषि, सिंचाई, वन और 
मिट्टी-संरक्षण-विभागों के अध्यक्ष भी हों । इस प्रकार की समिति नीति-सम्बन्धी निर्णय जल्दी- 
से-जल्दी करने में सहायक होगी और मिट्टी-संरक्षेण-कार्यों का समन्वय तथा कुशल मार्गदर्शन _ 

कर सकेगी । का तो 5 द 


। 38. जन-सहयोग : मिट॒टी-संरक्षण के ग्रन्तगंत कंट्र बांध और बाराती खेती आदि के .. 
कार्यक्रमों पर अ्रमल करते संमय मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि भूमि के मालिकों और 
उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से उक्त कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर अ्धिक-से-अधिक 
... बड़े पमाने पर जन-सहयोंग प्राप्त किया जाए। काइंतकारों को कटाव के सम्बन्ध में जागरूक 
.. बनाया जाए, जिससे वे मिट्टी-संरक्षण के काये में स्वेयं ही पहल करने के लिए तैयार ही जाएं । _ 
. इस कार्य के लिए गांवों की तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं कीं मदद से शिक्षा का सघन कांयें- 


..- क्रम शुरू करना होगा, जिससे किसानों को इन कार्यों की पूरी जानकारी हो जाए। श्रेनेक _ 
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स्थानों में, मुख्यतः महाराष्ट्र में, हुए अनुभव से मालूम हुआ है कि स्थानीय नेतृत्व तैयार करने 
और समय पर जनता का सहयोग लेने से मिट्टी और जल-संरक्षण-कार्य क्रम तेज़ करना अधिक 
सहज हो सकता है। पंचायती राज-संस्थाएं जनता को इन कार्यक्रमों की बड़े पैमाने पर 
जानकारी कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं । 


39. विधि-विधान : कंटूर बांध बनाने, मिट्टी-संरक्षण और भूमि-सुधार के अन्य कार्य 
क्रमों को ठोस तरीकों से चलाने के लिए कुछ.उपयुक्‍त कानून बनाए जाएं, ताकि राज्य-सरकारों 
को किसी नदी-लक्षेत्र अथवा ग्राम-समूहों के लिए मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम बनाने का अधिकार 
प्राप्त हो जाए। सरकारी भूमि पर होनेवाले कार्यों का खर्च राज्य को ही उठाना होगा । 
लोगों की निजी भूमि पर किए जानेवाले संरक्षण-कार्यक्रमों का खर्च उनसे लाभ उठानेवाले ही 
उठाएंगे । राज्य की ओर से उपयुक्त तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी | यदि लाभ 
उठानेवाले स्वयं वह कार्यक्रम अमल में नही लाएंगे, तो सरकार अथवा उसकी ओर से 
पंचायतें या पंचायत-समितियां उन्हें कर देंगी तथा सारा खर्च लाभ उठानेवालों से वसूल कर 
लेंगी। इस दिश्षा में 9 राज्यों में कानून बना दिए गए हैं और निकट भविष्य में 5और राज्य 
इसी प्रकार के कानून बनाने का इरादा कर रहे हैं । 


अध्याय 23 
 खेतिहर श्रमिक _ 


प्रगति की समीक्षा 


योजनाबद्ध विकास के ग्रन्तर्गत एक मुख्य काम खेतिहर श्रमिकों की आ्राथिक 
स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें उन सामाजिक अ्क्षमताओं से मुक्ति दिलाना है, जिनसे 
वे श्रब॒ तक - पीड़ित रहे हैं। भावी ग्रामीण ग्रर्थव्यवस्था में खेतिहर श्रमिकों का स्थान 
तथा उनके लिए काम की व्यवस्था, यही दो प्रमुख समस्याएं हैं । ग्तीत में ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था का ग्राधार जाति और पेशे पर आधारित वर्गीकरण था। स्वतन्त्रता के 
बाद किए गए विभिन्न प्रयत्नों और समाज-सुधार-सम्बन्धी कार्वाइयों के परिणाम- 
स्वरूप खेतिहर श्रमिकों, और आम तौर पर सभी पिछड़े वर्गों, की सामाजिक 
कठिनाइयां काफी कम हुई हैं। साथ ही, जनता के इन वर्गों की आथिक समस्याएं-- 
विशेषरूप से रोज़गार के श्रधिक अवसर देने की आवश्यकता--अ्रधिक स्पष्ट हो गई हैं। 
पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के सभी वर्गों को काम के पूरे 
अवसर देना और बेहतर जीवन बिताने के साधन उपलब्ध करना, विशेषरूप से 
 खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को अन्य लोगों के बराबर स्तर तक पहुंचने 
में मदद करना है । इनकी समस्याएं निस्सन्देह चनौती के समान हैं, और इनका सन्‍्तोष- 
जनक हल ढूंंढ़ने की ज़िम्मेदारी सारे समाज पर है। | 


2. खेतिहर श्रमिकों की समस्याएं हर प्रदेश में एक समान नहीं हँ--ये आ्राबादी 
की अधिकता, खेती की कुल ज़मीन, सिचाई-सुविधाओ्ों और दोहरी फसल के ब्वसरों 
में अन्तर, ज़मीन की उत्पादन-शक्ति, फसलों के तरीके, खेती के मौसम के बाद 
गांव से जाने और खेती के अलावा रोज़गार अपनाने के अ्रवसरों, आदि के कारण 
विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। फिर भी, दो बार--सन्‌ 
950-5] और 956-57 में--हुई अखिल भारतीय कृषि-अ्रम-जांच के परिणामों तथा 
कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ मोटी बातें सामने आई हैं । 
दोनों बार की जांच के सिद्धान्त कुछ सीमा तक भिन्न थे , इसलिए दोनों के फलस्वरूप 
प्राप्त आंकड़ों की पूरी तरह तुलना नहीं हो सकती।. सारे देश के लिए एक समान 
मान्यता अपनाना भी ठीक नहीं होगा। हां, दोनों बार की जांच से जो बहुत स्पष्ट 
रूप' मे बातें प्रकट हुईं, वे हँ--समस्या की विशालता, व्यापक रूप से विद्यमान्‌ गअ्रद्धं- 
रोज़गारी और यह तथ्य कि आबादी बढ़ने का सबसे बरा असर इसी वर्ग पर पड़ा है। 
_ कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के सर्वेक्षणों से भी इन. सामान्य निष्कर्षों की पुष्टि हुई 


हे 


3. खेतिहर श्रमिकों की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी और अद्ध- 


. रोज़गारी की विशालतर समस्या का एक अंग है। खेती और सिंचाई के विकास के 


..._ कारण उत्पादन और काम के अवसर बढ़े तो हैं, पर उनमें हिस्सा बंटानेवालों की 
.. संख्या बहुत बड़ी है। उन ग्रामीण लोगों को, जो भूमिद्दीन हैं अथवा वास्तव में काइत- 
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कार नहीं हैं, दूसरों की अपेक्षा बहुत कम लाभ पहुंचा है। कुछ क्षेत्रों में तो 
उनकी अवस्था सम्भवतः और बिगड़ी है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं 
हु--कम आमदनी, कम उत्पादकता और निरन्तर चलनेवाले रोज़गार का अभाव । 
तीसरी योजना में विकास के सघन कार्यत्रमों के ज़रिए ये समस्याएं ज्यों-ज्यों हल होती 
जाएंगी, त्यों-त्यों खेतिहर श्रमिकों की स्थिति और उनका भविष्य सुधरता जाएगा । 
लेकिन साथ ही, यह बात सदा मानती गई है कि ग्रामीण जनता के हित में, ग्रामीण 
अयेव्यवस्था के विकास के लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं, उनकी उद्देश्य- 
सिद्धि में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न दिशाओं में अ्रन्य विशिष्ट कारवाइयां 
भी की जानी चाहिए, जिनसे खेतिहर श्रमिकों को अपने जीवन-यापत की स्थिति 
सुधारने तथा सामुदायिक विकास और अन्य कार्यक्रमों के कारण गांवों में मिलनेवाले 
रोज़गार के अधिक अ्रवसरों में पर्याप्त और उचित हिस्सा ग्रहण करने में सहायता 
मिले । 

4. पहली पंचवर्षीय योजना में खेंतिहर श्रमिकों को बसाने और उन्हें अपने 
ठिकानों से बेदखल होने से बचाने की व्यवस्था की गई थी । भूमि की पुनर्व्यंवस्था 
की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुईैं। सन्‌ 948 का न्यूत्ततम पारिश्रमिक-अधिनियम 
खेती-सम्बन्धी रोज़गार पर भी लागू किया गया। अनुभव से मालूम हुआ है कि क्ृषि- 
सम्बन्धी पारिश्रमिक का स्तर काफी हद तक क्रृषि-उत्पादकता में वृद्धि और विनिमय 
के माध्यम के रूप में रुपये के बढ़ते हुए उपयोग से सम्बद्ध रहता है। इसलिए यह निश्चय 
किया गया कि न्यूनतम पारिश्रमिक-सम्बन्धी व्यवस्था लागू करते समय पहले विभिन्न 
राज्यों के उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए, जहां सबसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है। 


5. दूसरी पंचवर्षीय योजना, में कृषि एवं सिंचाई के विकास तथा सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम के विस्तार से सम्बद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्राम और लघु उद्योगों 
के विकास के लिए भी 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई । ग्रामीण कार्यत्रमों 
में जनता के कमज़ोर वर्गों -- जैसे, खेतिहर श्रमिकों, कारीगरों, श्रादि -- के लाभ की 
योजनाओं को सबसे ऊंची प्राथमिकता देने का सुझाव रखा गया। योजना में ऐसे विशेष 
कार्यक्रम भी शामिल किए गए, जिनसे खेतिहर श्रमिकों को लाभ हो; इनमें भूमि 
की पुनव्यंवस्था, मकान के लिए स्थान की व्यवस्था, सहकारी श्रमिक-संस्थाओ्रों की स्थापना, 
आदि कार्यक्रम शामिल थे । सितम्बर 957 में राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ ने सुझाव 
रखा कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने तथा भूदान एवं ग्रामदान के 
ज़रिए प्राप्त भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 3 लाख परिवारों को बसाने का कार्यक्रम 
हाथ में लिया जाए। उस समय तक जोत की अधिकतम सीमा निद्चित करने- 
सम्बन्धी व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी, इसलिए यह योजना अपने प्रस्तावित 
रूप में अमल में नहीं लाई जा सकी। फिर भी, कुछ राज्यों ने प्रपनी-अपनी पुनव्य॑वस्था- 
सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार काम जारी रखाओऔर कुछ योजनाओं में केन्द्रीय सरकार 
ने भी सहयोग दिया । पंजाब, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और बिहार आदि कुछ राज्यों में 
श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं की दिशा में भी प्रगति की गई। 


6. केन्द्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त दो योजनाओं के अन्तर्गत बिहार में 0 
हजार परिवार भूदान में मिली ज़मीन पर बसाए गए। उड़ीसा में ग्रामदान में मिले 
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. गांवों के विकास के लिए भी सहायता दी गई। भूदान में मिली कुल 44 लाख एकड़ 
भमि में से 9+लाख एकड़ भूमि का अब तक वितरण हो चुका है। प्रगति में धीमापन 
प्राप्त ज़मीन की मिल्कियत-सम्बन्धी तथा अन्य संगठनात्मक कार्यों में उत्पन्न 


कक, 


होनेवाली कठिनाइयों के कारण आया । 


7. दूसरी योजना की अवधि में अनेक राज्य-सरकारों ने भूमिहीन खेतिहर 
श्रमिकों को मकान बनाने के लिए मफ्त या सस्ती ज़मीन देने तथा उन्हें जबरन 
बेदखली से बचाने के लिए कदम उठाए। आन्श्रप्रदेश में सभी वास्तविक आवेदनकर्ताओं 
को मकान बनाने के लिए ज़मीन दी गई--प्राथमिकता उन लोगों को दी गई, जिनके 
पास पहले बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। मध्यप्रदेश में आम तौर पर गांवों में ही उनके 
मकानों के लिए ज़मीन निश्चित कर दी गई; जहां सरकारी ज़मीन थी, वहां उनसे 
कोई किसत या मल्य नहीं लिया गया । मद्रास में सरकारी फालत ज़मीन बेघर- 
बार लोगों को दी गई। हरिजनों और अन्य लोगों को देने के लिए जहां सरकारी जमीन 
नहीं थी, वहां अ्रधिग्रहण करक॑ उन्हें या तो वही ज़मीन दी गई, जिस पर वे रहते थे 
या और कोई ज़मीन दी गई। मकानों के लिए यह ज़मीन बेघर और बेज़मीन-लोगों 
को बिलकुल मुफ्त दी गई। महाराष्ट्रससरकार ने निदेश दिया है कि सामान्यतः गांवों 
के निकट की जमीनों का पहला उपयोग मकानों के लिए ही किया जाए। यह भी 
व्यवस्था गई कि कलक्टर खेतिहर परिवारों को मकान के लिए दो गंठा” 
या 200 रु० तक की ज़मीन दे दे। मैसूरं में, जहां सरकारी ज़मीन' उपलब्ध नहीं थी,. 
वहां मुआवज़ा देकर गर-सरकारी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया और वह खेतिहरों 
को मकान बनाने के लिए दें दी गई । पंजाब में भमिहीनों को ज़मीन' खरीदने तथा 
मकान के लिए उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता देने की योजनाएं बनाई 
गई हैं। 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 


8. पहली दो योजनाओं के अ्रनभवों से यह स्पष्ट है कि खेतिहर श्रमिकों के हित. 
. की विशद्येष योजनाएं उपयोगी तो हैं, परन्तु वे समस्या को पूरी तरह .हल नहीं कर पातीं,... 
छ-भर दंती हैं। अ्न्तत:, समग्र देश के आथिक विकास की प्रक्रिया के अंग-रूप में - 
ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र और सघन विकास से ही समाज के भूमिहीन वर्गों को पर्याप्त लाभ 
पहुंच सकंगा। तीसरी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त पंजी - 
लगाने की व्यवस्था है । सरकारी क्षेत्र में कृषि, सामदायिक विकास और सिंचाई पर , 700 
करोड़ रु० से भी अधिक के व्यय की व्यवस्था है। इससे कषि-उत्पादन में 30 प्रतिशत वद्धि 
होने की आशा है । सिंचाई से 2 करोड़ एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और खेती की 
! करोड़ 0 लाख एकड़ - ज़मीन सिद्टी-संरक्षण के अन्तर्गत आएगी। क्‍ 


..... 9. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम. में खादी, अम्बर खादी, ग्रामोद्योगों तथा 
.. लघु उद्योगों के लिए 92 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है एवं गांवों में औद्योगिक 


.  बस्तियां बसाने का निश्चय कियां गया है। 5,000 से अधिक आबादीवाले सभी कस्बों 


58 ० तथा गांवों और 2,000 से 5,000 के बीच की आबादीवाले आधे गांवों में बिजली 
- पहुंच जाने की आशा है। यदि इन सुविधाओं काभरभूर उपयोग किया जाए, तो अ्रतिरिक्त _ 
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रोजगार के ग्रवसर बहुत बड़ी संख्या में पैदा होंगे। सम्पूर्ण ग्राम और लघु उद्योग-कार्य क्रम 
के अन्तर्गत 80 लाख व्यक्तियों को थोड़े समय का या अतिरिक्त रोज़गार दिया जा 
सकेगा तथा 9 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोज़गार प्राप्त होगा । योजना को पूरी 
तरह अमल में लाने पर इससे भी अधिक और अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। 


0. 6 से ॥] वर्ष तक की अवस्था के हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा देने 
तथा अन्य सामाजिक सेवा्रों के विकास के कारण समाज के दुर्बल वर्गों की कुछ 
कठिनाइयां कम हो जाएंगी । गांवों में पानी पहुंचाने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया 
जा रहा है, जिस प्र 35 करोड़ रु० खच्चेहोंगे और जिससे तीसरी योजना के श्रन्त 
सक सभी गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा । योजना में पिछड़े वर्गों 
के कल्याण के लिए भी कार्यक्रम हैं, जिन पर 74 करोड़ रु० का खर्च आएगा। 
इस रकम का एक अच्छा हिस्सा खेतिहर श्रमिकों के लाभ के कामों पर खर्च होगा । 
सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सदा उन विकास-कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए, जिनसे समाज के दुर्बेल वर्गों को लाभ पहुंचे। ग्राम-आवास-परियोजना में 5 
करोड़ रु० गांवों में ज़मीन के अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं; यह जमीन खेतिहर श्रमिकों 
को मकान बनाने के लिए दी जाएगी। यह स्पष्ट है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों पर 
अच्छी तरह अमल करने तथा उनका लाभ खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को 
पहुंचाने की व्यवस्था करने से स्थिति में सुधार होगा। मोटी बात यह कि खेतिहर 
श्रमिकों और ग्राम-समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्या का सबसे बड़ा हल स्वयं 
योजना को, उसके बुनियादी, सामाजिक और आशिक उद्देश्यों को सामने रखकर, भली- 
भांति और कुशलता से अमल में लाना है। 


]. भूमि की पुनर्व्यवस्था के लिए राज्यों की योजनाओं में 4 करोड़ रु० की 
व्यवस्था है । आशा की जाती है कि जोत की अ्रधिकतम सीमा निद्चित करने के 
बाद बच रहनेवाली फालतू ज़मीन के भूमिहीनों एवं अन्य लोगों के बीच फिर से बंटवारे 
के लिए आवश्यक अतिरिक्त साधन राज्यों को अपनी वाधिक योजनाओं से उपलब्ध 
हो सकेंगे। इसके अलावा, केन्द्र में भी भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने की योजनाग्रों 
के लिए 8 करोड़रु० की व्यवस्था की गई है। भारत-सरकार-द्वारा स्थापित एक समिति 
ने हाल में ही उन भूमि-खंडों का सर्वेक्षण किया, जिन्हें खेती की अन्य भूमि” जिसमें 
. बंजर भूमि शामिल नहीं है और बंजर भूमि” जिसमें चालू बंजर भूमि शामिल नहीं है, 
वर्गों में रखा गया है और 250 एकड़ से ऊपर के खंडों में करीब 0 लाख एकड़ 
भूमि का पता लगाया है । ज़िला-अधिकारियों-द्वारा 250 एकड़ से कम के खंडों की 
भूमि का सर्वेक्षण होने परऔर भूमि उपलब्ध हो सकेगी। यह और क्ृृपि-कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत सुधारी जानेवाली भूमि को मिलाकर कुल परिमाण 40 लाख एकड़ होने की 
द्याशा है। हाल में योजना-आयोग-द्ारा नियुक्त खेतिहर श्रमिकों-सम्बन्धी केन्द्रीय 
परामशंदात्री समिति ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना की अ्रवधि में 50 लाख 
एकड़ भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 7 लाख परिवार बसाने के प्रयत्न किए जा सकेंगे। 
इस लक्ष्य को सामने रखकर उक्त कार्यक्रम को सम्भव बनाने के लिए पुनव्य॑वस्था- 
योग्य ज़मीन का पता लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में झावादी-योग्य ज़मीन के 
सर्वेक्षण के प्रयत्न ग्राम और खंड-स्तर तक बढ़ा दिए जाने चाहिए। जहां कहीं 
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बसाने का अवसर हो, वहां उसका उपयोग किया जाए, चाहे ऐसे हर स्थान पर थोड़े- 
थोड़े परिवारों को ही लाभ पहुंचता हो। जहां ज़मीन दी जांए, वहां ऋण और ऐसी 
ही अन्य सहायता देकर उन बसनेवाले लोगों को अपना पुनर्वास भली-भांति करने की 
सुविधा प्रदान की जाए । हे 


2- कुछ अ्र्थों में तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण विकास-कार्यक्रम ग्रामीण 
क्षेत्रों में निर्माण-कार्य है, जिसकी चर्चा पहले रोज़गार और जनशक्ति' शीर्षक अ्रध्याय 
में की जा चकी हैऔर जिससे सर्वाधिक लाभ खेतिहर श्रमिकों को मिलेगा। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत, आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक 25 लाख लोगों के 
लिए गांवों में वर्ष में ।00 दिन का रोज़गार मुहय्या किया जा सकेगा, विशेषरूप से 
फसल' के बाद के खाली दिनों में । कार्यक्रम में कृषि-विकास की इन योजनाओं पर 
अधिक ध्याव दिया जाएगा: सिचाई, बाढ़-नियन्त्रण, भूमि-पुनरुद्धार, वन-रोपण और 
मिट्टी-संरक्षण, सड़क-विकास-परियोजनाएं, ग्रामीणों को सुविधाएं देने की व्यवस्था और 
गांवों की आ्रावास-परियोजनाएं । ग्रामीण निर्माण-कार्यों में सहकारी श्रमिक-समितियों 
और अन्य निर्माण-संस्थाओ्रों को बड़ा काम करना होगा। उन्हें उपकरण ले जाने होंगे, 
ठेके प्राप्त करने होंगे और कर्मचारी-मंडल संगठित करके पंचायतों और पंचायत- 
समितियों के साथ निकट सहयोग से काम करना होगा। अद्धेरोज़गारी की समस्या 
: का स्थायी हल तभी निकलेगा, जब सारे देश में खेती की वैज्ञानिक विधियां अ्रपना ली 
जाएंगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुमुखी एवं सबल हो जाएगी । तीसरी योजना में 
इस दिशा में भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। दूसरी ओर, गांवों में निर्माण के बड़े 
कार्यक्रम से बहुत सहायता मिलेगी और ग्रामों में विकास की गति तेज़ करने में बहुत 
... मदद मिलेगी । का 


.._3. वस्तुतः खेतिहर श्रमिकों की समस्या के मूल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लम्बे 
. अरसे से चली आ रही जड़ता और जाति-पांति पर आधारित अनुदार सामाजिक ढांचा 
है । इन बुनियादी दुबंलताओों को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। साथ ही, सामाजिक 
भर औद्योगिक परिवर्तेन की प्रक्रिया तेज़ करनी पड़ेगी । एक के बाद एक पंचवर्षीय 
योजनाएं देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग, उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने तथा ग्रामीण * 
क्षेत्रों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। ग्रामीण ग्रर्थव्यवस्था 
को सहकारी आधार पर पुनर्गेठित करते तथा समाज के दायित्वों एवं कार्य परबल 
देने का प्रयोजन केवल क्ृषि-उत्पांदकता बढ़ाना और ग्रामों के आथिक ढांचे को 
 बहुमुखी बनाना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य जल्दी-से-जल्दी संगठित समाज बनाना है 
जिसमें जाति-पांति और वर्ग को ध्यान में रखे बिना समाज के हर सदस्य को समान 
अवसर मिल सके । दूसरे शब्दों में, पंचवर्षीय योजनाशञ्रों के प्रयत्नों से ग्रामीण 
ग्र्थव्यवस्था का जो ढांचा तैयार हो रहा है, उसमें. खेतिहर श्रमिक भी . दूसरे लोगों के. 
समान भाग ले सकेंगे और शेष ग्रामीण जनता के मुकाबले बराबर का सामाजिक एवं 
ग्राथिक दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष अध्ययनों और मूल्यांकनों तथा केन्द्रीयः खेतिहर 

 श्रमिक-परामशेंदात्री समिति एवं राज्यों में स्थापित होनेवाली ऐसी ही अन्य संस्थाओं- 
.. द्वारा समीक्षा के माध्यम से इन दिशाओ्रों में हुई वास्तविक प्रगति १र कड़ी निगरानी 
.. रखी जानी चाहिए हक “ 


ख्रध्याय 24 
सिचाई और बिजली 


सिंचाई झर बिजली पहली योजना के आरम्भ से ही विकास के दो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
क्षेत्र रहे हैं। खेती को बहुमुखी बनाने और फसलों की उपज बढ़ाने के लिए छोटी और बड़ी, 
दोनों तरह की परियोजनाओं के ज़रिए सिंचाई का विस्तार करना अत्यन्त आ्रावश्यक है। 
बड़े-बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पहले बिजली का विकास करना बहुत 
ज़रूरी है। अन्य विकास-कार्यक्रमों के साथ-साथ भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, चम्बल, 
तुंगभद्रा, नामार्जुनसागर और दामोदर-घाटी-निगम-जेसी नदी-घाटी-परियोजनाश्रों 
को भी, जिनसे सिंचाई की व्यवस्था होने के साथ-साथ बिजली भी मिलती है, अपने- 
अपने क्षेत्र में जीवन-स्तर ऊंचा करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करना है । इस प्रकार, 
सिंचाई और बिजली का बड़े पैमाने पर विकास होने से कृषि-अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण में 
तो सहायता मिलती ही है, देश के तीत्र उद्योगीकरण के लिए मार्ग भी तेयार होता है। 


सिचाई 

2. सन्‌ 950 में लगाए गए अनुमान के अनुसार देश का नदी-जल-साधन 7 
अरब 35 करोड़ 60 लाख एकड़-फूट है । भौगोलिक और भूमि की बनावट- 
सम्बन्धी कारणों से इसमें से सिर्फ 45 करोड़ एकड़-फुट जल का ही उपयोग सिंचाई 
के लिए किया जा सकता है।सन्‌ 95। तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख एकड़-फुट 
जल का--उपयोगजन्य जल के 77 प्रतिशत भाग का और कूल बहाव के 5.6 
प्रतिशत भाग का--ही उपयोग किया गया था। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के ग्रन्त तक 2 करोड़ एकड़-फुट जल का--यानी, उपयोगजन्य जल के 27 प्रतिशत भाग 
का और कुल बहाव के 8.9 प्रतिशत भाग का--इस्तेमाल हो सकेगा । आशा है कि 
तीसरी योजना में 4 करोड़ एकड़-फूट अतिरिक्त जल का, यानी उपयोगजन्य जल 
के 36 प्रतिशत भाग का, उपयोग होने लगेगा । 

3. भूगर्भीय जल-साधनों से बड़ी मात्रा में जल प्राप्तहों सकता है। इन साधनों की 
ग्रब॒ तक कोई सूची तो तैयार नहीं की गई है, परन्तु सन्‌ 953 में एक भूगर्भीय 
जल-खोज-परियोजना आ्रारम्भ की गई थी, जिसके प्रन्तर्गत भूगरभीय जल की सम्भावना- 
वाले क्षेत्रों में--जैसे, नदी-घाटियों एवं तटीय इलाकों में--खुदाई करके जल की उपस्थिति 
का पता चलाया जाना था । मुख्यतः सिन्धु-गंगा-घाटी, साबरमती-घाटी और मद्रास 
तथा आनधश्नप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भूगभीय जल-साधनों के विकास की बहुत गुंजायश है। 
भूगर्भीय जल से उन क्षेत्रों में सिचाई की जा सकती है , जहां नहरों-हवौरा सिंचाई सस्ती नहीं 
पड़ती, या जहां पानी का जमाव होने की आशंका रहती है। 

4. पहली योजना के अन्त में भूमि-उपयोग की स्थिति इस प्रकार थी: 

लाख एकड़ 
कुल क्षेत्र 8,060 
खेती-योग्य क्षेत्र 4,760 
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बुआई काशुद्ध क्षेत्र... क्‍ है 3,80.. 
एक से अ्रधिक बार बुआाई का क्षेत्र _ कर | 450 
फसलवांला कुल क्षेत्र द .. 3,630 
शुद्ध सिचित क्षेत्र :* अप कक हर. हु 
सरकारी नहेें  ..  र-<रजखझ्पझ्पयपय््रख 98. 
. निजी नहरें द 0 रा 34 
तोलाब. ......््र्र्र्र्र्<र<थ्र<ः 09 
नलक्‌प और अन्य कुएं द ््ि ह 67 
प्रन्य साधन आओ है 2 तल 
.. योग द .. 562या 560 
एक बार से श्रधिक सिचाईवाला क्षेत्र... किला. 0 आह मच 
कुल सिचित क्षेत्र... |... - | . 630 


. 5. पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सब साधनों से कुल 5 करोड़ 5 लाख 
_ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी, जिसमें से 2 करोड़ 20 लाख एकड़ की सिंचाई बड़ी और _ 
मध्यम परियोजनाओं से होती थी । अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय . 
योजना (]975-76) के अन्त तक बहुद्देश्यीय परियोजनाओ्रोंसहित बड़ी और मध्यम 
परियोजनाओं, से कुल 8 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करना सम्भव हो सकेगा। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस दीघेकालीन' लक्ष्य को दृष्टि में 
रखागया है। बड़ीई और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की कुल सिंचाई-क्षमता का. 
अनुमान 0 करोड़ एकड़ है और छोटे तालाबों, नलकपों, खुले कुझों, आदि-जसे 
छोटे सिचाई-साधनों की क्षमता का कुल 7 करोड़ 50 लाख एकड़ । बड़ी और मध्यम 
योजनाओं से बड़े और दूर तक के क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिलता है, अ्रभाववाले 
वर्षों में भी उनसे लाभ और संरक्षण का अधिक भरोसा रहता है तथा वे और भी कई 
प्रयोजत सिद्ध कर सकती हैं। छोटी योजनाओं पर अपेक्षाकृत कम खर्च होता है. 

जल्दी ही परिणाम निकल आते हैं और उन्हें स्‍थानीय साधनों से शीघ्र परा किया जा 
सकता है। परल्तु सूखावाले वर्षों में इनसे मिलनेवाले संरक्षण में काफी कमी आा 





*शुद्ध सिचित क्षेत्र वह क्षेत्र हे, जिसको--एक से अधिक फसल के लिए सिचित क्षेत्र . 
को हिसाब में रखते हुए--वर्ष में केवल एक बार सिंचाई होती है । पा 
कुल सिचित क्षेत्र का अर्थ वर्ष-भर में सिचित फसलवाला कुल क्षेत्र हैं; अर्थात्‌. 
. शुद्ध सिचित क्षेत्र में उस क्षेत्र का योगफल, जिसको वर्ष-भर में विभिन्न फसलों के लिए 

-सिचाई होती हे । पल  प 
... [5 करोड़ रु० से अधिक ख्चवाली सिचाई-परियोजनाएं बड़ी, 0 लाख से 5 
. करोड़ रु० तक खचंवाली मध्यम. श्रौर 0 लाख रु० से कम खचंबाली छोटी . 
: (बशतेकि ये किसी बड़ी या सध्यम परियोजना का श्रृंग न हों) योजनाएं 
... कहलाती हैं । दी आर 


* सह. 
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सकती है, जब कि उस समय उसकी ग्रधिक जरूरत होती है । खास कर तालाब आदि 
वर्षा के भाव में सूख जाते हैं। इसलिए बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाशरों 
तथा छोटी सिचाई-योजनाओं का सन्तुलित विकास ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों को 
मिला कर ही एक संगठित सिचाई-कार्यक्रम तैयार किया जासकता है। हरक्षेत्र को 
उसके अनुकूल योजना से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि कम-से-कम खर्च में अधिक- 
से-अधिक अच्छे परिणाम निकल सके। 

6. सिंचाई का विकास : पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त तक सिंचाई के 
क्षेत्र में हुई प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं : 


तालिका-संख्या ! 
सिचित क्षेत्र 
(शुद्ध क्षेत्र लाख एकड़ में) 


950-54 4955-56  4960-6।॥ 4965-66 


ननननजनन- अ««-ननमीन-++, 


बड़ी और मध्यम सिचाई 220 249 30 425 
छोटी सिचाई 295 2 390 475 
योग 55 562 700 900 


पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम 

7. अनुमान है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई 
की बड़ी और मध्यम योजनाझ्रों पर कुल व्यय ,400 करोड़ रु० बेठा और ग्राशा है 
कि उनका पूरी तरह विकास हो जाने पर लगभग 3 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
हो सकेगी । पहली योजना के अन्त तक इन सिंचाई-योजनाञ्रों पर 380 
करोड़ रु० का व्यय हुआ था । दूसरी योजना में उन पर कुल 370 करोड़ रु० खर्चे 
होने का अनुमान है। इन सिचाई-परियोजनाओों पर तीसरी योजना में 436 करोड़ 
रू० खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से 24 करोड़ रु० का भार चौथी 
योजना को सौंपा जाएगा। राजस्थान-नहर, गंडक, उकई, नमंदा, नागार्जुनसागर, आदि-जैसी 
कुछ परियोजनाओं पर तीसरी योजना के बाद भी काम चलता रहेगा । 

8. अगले पृष्ठ की तालिका में पहली दोनों योजनाओं के सिचाई-कार्यत्रमों से प्राप्त 
लाभ, पहली योजना के अन्त में और दूसरी योजना की अवधि में दिखाए गए हूँ। 

राज्यों-द्वारा पहली और दूसरी योजना की अवधि में बड़ी और मध्यम सिंचाई- 
योजनाओं से मिलनेवाले लाभ का वितरण, दूसरी योजना के ग्रन्त तक पैदा होनेवाली क्षमता 
और उसके उपयोग अनुबन्ध में दिखाया गया है। 

9. दूसरी योजना में बड़ी और मध्यम सिचाई-परियोजनाञ्रों के ज़रिए ] करोड़ 
20 लाख एकड़ अतिरिक्त ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था करने का निरचय' किया गया 
था । सन्‌ 958 में योजना की समीक्षा के समय यह लक्ष्य घटा कर ३ करोड़ 4 
लाख एकड़ कर दिया गया। राज्यों -द्वारा अब ग्रनुमान लगाया गया है कि 69 लाख 
एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था होने की आ्राशा है। दूसरी योजना के 
झ्ारम्भ में लगाए गए व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 370 करोड़ रु० 
ठहरता है। कई राज्यों में तकनीकी “कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यक्रम 
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. तालिका-संख्या 2 
सिचाई-योजनाओं से लाभ 











हल कल सिचित _ 
जलमसागर्गं से क्षेत्र शद्ध 
.  तिकासी पर /++++/>-+-+>. सिच्ित क्षेत्र 
व के श्रन्त में कल सिचाई-क्षमता“... (लाख निकासोपर (लाख 
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पिछड़ गया । कुछ मामलों में इस्पात, सीमेंट, कोयला, आदि-जैसी आवश्यक वस्तुओं 
की अपर्थाप्त उपलब्धि के कारण भी प्रगति में बाधा पहुंची। अतीत में भी स्थानीय 
या प्रादेशिक दबाव के कारण कुछ परियोजनाओं पर, प्री जांच और पर्याप्त सर्वेक्षण 
के बिना ही, काम शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं लटकी 


रहीं और इनसे मिलनेवाले लाभ में भी देरी हुईं। पारिश्रमिक और चीजों की 


कीमत में वृद्धि के कारण भी व्यय के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान परे नहीं. 
हो सके । दूसरी योजना में उपयोग की गति में सुधार हुआ है, जेसा कि तालिका-संख्या 2. 

से स्पष्ट है। यदि ठीक समय पर खेतों की नालियां] खोदने और सिचाई-सविधाएं 
उपलब्ध होने पर काम में लाए जानेवाले खेतों के सुधरे हुए तरीकों और फसल-पद्धति 
का समय रहते किसानों के समक्ष प्रदेन करने पर .अझ्रधिक ध्यान दिया जाता तो 
अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते थे। तीसरी योजना बनाते समय तकनीकी संगठन 
मज़बूत करने तथा योजना की. प्रगति के मार्ग में आनेवाली बाधाएं दूर करने 
_ की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया गया है। का लय 


तीसरी योजना के लिए कायेंक्रम 


0. सिचाई-परियोजनाओं पर जो इतनी अधिक पूंजी लगाई जा रही है, उससे . 
. कमनसे-कम समय में अ्रधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की नितान्‍्त आ्रावश्यकता है। 
इसके साथ ही इंस बात की भी पकक्‍की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन परियोजनाञ्रों 
से होनेवाले लाभ जल-निकासी की समुृचित व्यवस्था नहोने तथा पाती जमा हो जाने के 


*जलमागगें से निकासी पर जो जल प्राप्त होता है, उससे जितना क्षेत्र सोंचा जा सके, 
वह उसकी सिचाई-क्षमता हे । दा 

| शखेंतों की नालियाँ का श्रर्थ वे नालियां हैं, जो निकासी-केनद्र से जल ले जाकर 
सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाती हैं । 
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कारण भूमि नष्ट होने से व्यर्थ या कम नहों जाएं। इसलिए तीसरी योजना में निम्न- 
लिखित वर्ग की योजनाओं पर बल दिया गया है: 


() दूसरी योजना से जो काम चले आ रहे हैं, उन्हें प्रा करके पानी सीधे 
किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए, यानी खेतों की नालियां 
बनाने तक का काम पूरा होना चाहिए; 


(2) जल-निकासी तथा पानी का जमाव रोकने की योजनाएं; और 
(3) सिचाई की मध्यम परियोजनाएं। 


. दूसरी योजना के अन्त तक 32 लाख एकड़ सिंचाई-क्षमता का उपयोग करना 
शेष रह गया । तीसरी योजना के दौरान, पहले से चल रही योजनाओं से 3 करोड़ 
38 लाख एकड़क्षेत्र में तथा नई योजनाओं से 24 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के योग्य 
क्षमता पैदा होने की आशा है ।तीसरी योजना की अवधि में उपयोग का कुल क्षेत्र 
। करोड़ 28 लाख एकड़ हो जाने की आशा है। सिचाई-क्षमता और उसके उपयोग 
का राज्यवार विवरण अनुबन्ध । में दिया गया है। राज्यों ने यह प्राककलन तैयार करते 
समय साधारणत: अनुमान किया है कि जलमार्गों के मुहानों पर जब से पानी मिलना 
शुरू होगा, तब से 5 वर्षो में बड़ी परियोजनाओं की और 2-3 वर्षो में मध्यम परि- 
योजनाओं की सिंचाई-क्षमता का प्रा-पुरा उपयोग होने लगेगा । यदि सम्बद्ध क्षेत्रों में 
ग्धिक समन्वित प्रयत्न किए जाएं, तो उनके अनेक परियोजनाओं में उपयोग की 
गति को और बढ़ाया जासकता है । 


2. तीसरी योजना में सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रमों पर 66। करोड़ 
रु० के खर्चे का अनुमान है। इसमें दूसरी योजना में शुरू किए गए परन्तु अब तक 
चल रहे कार्यक्रमों केलिए 436 करोड़ रु०, नई परियोजनाञ्रों के लिए 64 करोड़ रु० 
और बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने और समुद्र से भूमि का 
कटाव रोकने के लिए 6] करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था है। राज्यवार वितरण 
का लेखा अनुबन्ध 2 और 3 में दिया गया है । तीसरी योजना में जो नई परियोजनाएं 
शुरू की जाएंगी, उनमें ये भी शामिल हैं : हे 


(।) 95 नई मध्यम सिचाई-योजनाएं, जो कृषि-विकास और प्रादेशिक 
विकास, दोनों के लिए मूल्यवान होंगी; 


(2) सिन्धु नदी के पानी के बारे में सन्‌ 960 में हुई सन्धि के फलस्वरूप 
पंजाब में व्यास नदी पर भांडारण की योजनाएं; और 


(3) मुख्यतः: बिजली के विकास के लिए शुरू की गई बहुदेंश्यीय योजनाश्रों 
के सिचाई-पक्ष से सम्बद्ध योजनाएं और पड़ोसी राज्यों में चल रहे 
सिचाई-कार्यक्रमों के कारण आवश्यक हो गई सिचाई-योजनाएं--जैसे 


पा 


उत्तरप्रदेश में गंडक-परियोजना । 


कलर 


3. श्रगली तालिका में पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाश्रों के 
सिचाई-कार्यक्रमों पर व्यय का क्रम दिया गया है। 
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तालिका-संख्या 3 
, व्यय का क्रम द 
क्‍ (करोड़, रु०) 
ह क्‍ गे गा चौथी 
कूल पहली. पहली दूसरो तोसरी योजना 
लागत योजना योजना योजना योजना में 

से में व्यय में व्यय में व्यय आवश्यक 





पूर्व व्यय क्‍ हर .... व्यय 
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4. बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने तथा समुद्र से भूमि 
का कटाव रोकने की योजनाएं : बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी और जलप्लावन- 
निरोध का सिचाई से घत्रिष्ठ सम्बन्ध है । विकास की व्यापक योजनाएं बनाते समय 
इन्हें ध्यान में रखना होगा। दूसरी योजना तैयार करते समय बाढ़-नियन्त्रण के विस्तृत 
प्रस्ताव बनाने के लिए, जिससे उन्हें राज्यों की योजनाओं में शामिल किया जा सके, 
पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम एक तात्कालिक संकट 
समझकर उसी आधार पर शुरू किया गया था और इसलिए उसे केन्द्र-संचालित-कार्यक्रम 
का रूप दिया गया था । अब बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर प्री तरह काम चाल है और 
सवक्षणों एवं जांच-पड़ताल के काम में काफी प्रगति हुई है । तीसरी योजना में बाढ़- 
निवन्त्रग-योजनाएं और जल-निकासी, जलप्लावन-निरोध एवं समद्र से भमि का कटाव 
रोकने के सभी कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं के अंग हैं। ः 


5. पहले बताया जा चुका है कि सिचित क्षेत्रों में जल का स्तरऊंचा नहोने 
देने तथा फलस्वरूप. जलप्लावन रोकने के लिए जल-निकासी की सन्‍्तोषजनक व्यवस्था 
का कितना महत्व है । चालू और नई योजनाओं में सिचित क्षेत्रों में जल-निकासी का 
खच सिचाई-परियोजनाओों के खर्च में ही शामिल किया जाएगा। देश के कुछ भागों में, 
विशषरूप से पंजाब में, जलप्लावन की समस्या गम्भीर बन गई है; इसलिए तीसरी 
योजना में नालियां बनाने, सिंचाई की नहरों के विशेष हिस्सों को पक्का बनाने, जलका 
स्तर नीचा करन, आदि अन्य जलप्लावन-निरोधक उपाय बड़े पैमाने पर किए जाने 
की आवश्यकता हैं । केरल-जैसे कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भूमि का कठाव रोकने के... 
लिए उपाय किए जाने चाहिए । दूसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रमों के लिए 60... 

. करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। वास्तविक खर्च 48 करोड़ रु० हुआ थां। 
. तीसरी योजना म बाढ़ं-नियन्त्रण, जल-निकासी, जल॒प्लावन एवं समुद्री कटाव-निरोधक 
योजनाओं पर कुल 6 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में की 


. गई है। 
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6. तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर, जिसमें बाढ़-नियन्त्रण, जल- 
निकासी, जलप्लावन तथा समुद्री कटाव रोकने, आदि कार्य भी शामिल है, कुल 66व 
करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है ।इस राशि के वितरण का ब्यौरा तथा विभिन्न 
शीषकों के अन्तर्गत होनेवाले लाभ का विवरण इस प्रकार है: 


तालिका-संख्या 4 
तीसरी योजना के कार्यक्रम और उनके लाभ 


प्रतिरिकि लाभ 
हा मम व बल... मिड आर लि 
वर्ग झनुसित व्यय सिचाई-क्षमता कुल सिचित क्षेत्र 
(करोड़ रु० ) (लाख एकड़ ) 
सिचाई 
चालू योजनाएं 436 38 6. 5 
नई योजनाएं 64 24 [. 5 
योग 600 62 28 
दद्ध क्षेत्र 5 
बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन 
एवं समुद्री कटाव-निरोधक योजनाएं 6] करीब 50 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ 
पहुंचेगा तथा 25 मील लम्बे समुद्र- 
तट की रक्षा हो सकेगी । 
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तीसरी योजना की सिंचाई-योजनाओं के लिए 50 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी 
मुद्रा की आवद्यकता होगी । पहली और दूसरी योजनाओं से चली आ रही प्रमुख 
सिचाई-परियोजनाओ्रों तथा तीसरी योजना की नई परियोजनाओं का विवरण अनुबन्ध 
4 और 5 में दिया गया है। 

7. नदी-घाटी-ग्राहक क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण : सिंचाई तथा बिजली-उत्पादन 
क॑ लिए बड़े जलाशय बनाने पर बड़ी रकमें खर्च की जा रही हैं । इस बात का ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि ग्राहक क्षेत्रों में से मिद्री, आदि भारी मात्रा में बह कर इन 
जलाशयों का जीवन कम तो नहीं कर रही है। साथ ही, ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी के 
ऊपर की परत का भी संरक्षण ज़रूरी है । अतः यह वांछनीय है कि ग्राहक क्षेत्रों 
में वन लगाने, कंट्र बांध बनाने, सीढ़ीदार खेत बनाने, बांध बनानें, चराई का नियमन, 
खेतों की अदल-बदल रोकने, आदि-जैसी मिट्टी-संरक्षण की योजनाओं पर ध्यान दिया 
जाए । हीराकुड, भाखड़ा-नंगल, दामोदर-घाटी, चम्बल और मचकुंड-जंसी बड़ी 
नदी-घाटी-योजनाओं के ही कुल 3 करोड़ 70 लाख एकड़ के ग्राहक क्षेत्र में से करोड़ 
50 लाख एकड़ में मिट्टी-संरक्षण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है । यह कार्यक्रम ग्रन्य 
नंदी-घाटियों में भी अपनाया जाना चाहिए । ऊपर की परियोजनाओं में दूसरी योजना 
के अन्त तक व करोड़ रु० खर्चे करके मिद्ठी-संरक्षण-कार्यक्रम का लाभ 7.4 लाख एकड़ 
भूमि को पहुंचाया गया है। तीसरी योजना में नदी-घाटील्क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण- 
कार्य केलिए कृषि! की मद में ] करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, जिससे 
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लंगभग 0 लाख एकड़ ग्राहक क्षेत्र की देखभाल हो सकेगी। मिट्टी-संरक्षण का कार्यक्रम 
दरअसल एक दीघेकालीन कार्यक्रम है, जिसे 4-5 योजनाओं की अवधि में ही पूरा 
किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक ज़िम्मेदारी केन्द्र में खाद्य और कृषि- 
मन्‍्त्रालय पर है तथा केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग ने नदी-घाटियों के ग्राहक 
क्षेत्रों की मिट्टी-रक्षा-्योजनाओों के लिए राज्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों पर 
विचार करने तथा सलाह देने के लिए एक विशेष शाखा स्थापित करदी है । नदी-मंडलों -.. 
की स्थापना से ( जिनका आगे चल कर उल्लेख किया गया है) मिट्टी-रक्षा के कार्येत्रमों 
पर तेज़ी से अमल करने में सुविधा हो जाएगी । अन्तः राज्यीय नदी-घाटियों में मिट्टी 
संरक्षण रोकने तथा वन लगाने के कार्यक्रमों का समन्वय करना इन मंडलों का एक मख्य 
कार्य होगा। 


8 . परियोजनाओं का सोपानीकरण : परियोजनाओं के सोपान सही ढंग से 
पनिश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है । इससे न केवल निर्माण-कार्यों में खे की 
बचत होगी, बल्कि परियोजना के पूरे होने से पहले ही उससे मिलनेवाली सिंचाई 
सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना सम्भव हो जाएगा। सोपान तय करने से एक 
बात यह भी होगी कि वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले पंजी व्यर्थ में किसी काम 
. में नहीं फंस सकेगी। सिंचाई-कार्यों के आयोजन के चार पहल हैं, जो' परस्पर-सम्बद्ध हैं 
तथा परियोजना स्वीकार होने के समय से ही जिनका उचित समन्वय हो जाना चाहिए 
वे. चार पहल इस प्रकार हैं 


() पानी का बहाव मोड़ने या संग्रह करने के लिए बांध बनाना 


(2) नहर, और जल का वितरण करनेवाले साधनों का निर्माण, ताकि 
हरगांवः तक पानी सुविधाजनक ढंग से पहुंच सके; 


(3) इन सुविधाओं से लाभ उठानेवालों-द्वारा ऊपर की संख्या 2 में 


. उल्लिखित पहलू को ध्यान में रख कर हर गांव में खेतों की नालियों का... 


निर्माण, ताकि नहरों में पानी आते ही उस परियोजना-ठारा सेवित 
..._ सम्पूर्ण क्षेत्र की सिचाई हो सके; और द द 


(4) सुधरे हुए खेती के तरीके एवं फसलों की विधियां अपनाना, ताकि... 


सिचाई-सविधाओं का उत्कृष्ठतम उपयोग करके अधिकतम कृषि- द क्‍ 


उत्पादन प्राप्त किया जा सके । 


इन विभिन्न सोपानों के समुचित आयोजन और कार्यान्वयन से ही हर परियोजना... 
से क्रमानसार ठोस परिणाम निकल सकेंगे। । 


ग्राथिक लाभ 


... _१9. हाल के वर्षों में सिचाई-सम्बन्धी जो निर्माण-कार्य हुए हैं और जो अभी 
चल रहे हैं, उत्त पर अतीत में हुए निर्माण-कार्यों की अपेक्षा अधिक खच््चें हुआ है। 
इसका कारण कुछ तो यह है कि पारिश्रमिक और सामान का खर्च पहले से अ्प्रिक बढ़ 


.. अया है और कुछ यह कि चीजें मृहय्या करने के साधन कहीं कठिन और इसीलिए... 


.. बहुतः खर्चीलें हैं--जैसे, ऊंचे बांध, आ्रादि । इसी कारण--पुरानी तथा नई परियोज- 
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नाओं के रख-रखाव एवं संचालन का खर्च बढ़ने के कारण भी--समुचित लाभ प्राप्त 
नहीं हो रहे है । इसके परिणामस्वरूप प्रायः: सभी राज्यों में सिचाई-योजनाञझों का काम 
घाटे में चल रहा है । दूसरे वित्त-प्रयोग ने सिंचाई की योजनाओं से होनेवाली शुद्ध 
ग्राय में कमी की ओर ध्यान दिलाया था। हाल के वर्षो में स्थिति और बिगड़ गई 
है । इसीलिए आथिक लाभ की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित विशेष 
कदम उठाने का सुझाव दिया गया है: 
() सिंचाई की परियोजनाओं से जो सिचाई-सुविधाएं प्राप्त हुई है, उनका तेजी 
से इस्तेमाल किया जाए ; 
(2) पानी की दरों में संशोधन किया जाए और अनिवार्य रूप से जल- 
शुल्क लगाया जाए; 
(3) खुशहाली कर की वसूली; और 
(4) सिंचाई-सुविधाओं के उपयोग में मितव्ययिता । 

20. सिचाई-व्यवस्था के उपयोग के लिए कई विभागों--सिचाई, राजस्व, कृषि, 
सामुदायिक विकास, सहकारिता, आदि--के समन्वित प्रयत्नों की ग्रावश्यकता है; इनमें 
सें प्र्येक को अपना विशिष्ट योगदान करना है। हर परियोजना के निर्माण-कार्यक्रम 
(जिसमें खेतों की नालियों का निर्माण भी शामिल है) के सोपान तय करने के साथ- 
साथ, सिचाई-सुविधाओं के उपयोग में तेज़ी लाने के लिए बड़ी संख्या में अन्य विकास- 
कार्यक्रम भी चलाने पड़ेंगे। इन पहलुओं पर इसी अध्याय में आगे चल कर विचार 
किया गया है। 

2. पानी की दरें : पानी की दरें आम तौर पर इतनी होनी चाहिए कि उनसे 
काम चलाने का खर्च और ऋण-प्रभार पूरा हो जाए तथा कमीवाले इलाकों के बाहर 
सिंचाई के कार्यक्रमों कें कारण सामान्य राजस्व को घाटा न पहुंचे। अधिकतर राज्यों में 
पानी की मौजूदा दरें अपेक्षाकृत कम है । एक ओर जहां सिंचाई-सुविधाश्रों के 
फलस्वरूप फसलों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है और रख-रखाव का खर्च भी बढ़ 
गया है, वहां दूसरी ओर पानी की दरों में कोई वृद्धि नही हुई है। इसलिए, कुल मिलाकर, 
इन दरों को बढ़ाने की ज़रूरत है ।इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों में पानी का प्रभार 
वैकल्पिक है, वहां एक अनिवाय॑ जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर लगाया जाना चाहिए, जिसके 
लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था. की गई हो--चाहें किसान पानी लें या न लें। 
इसका परिणाम यह होगा कि किसान को समय पर पानी का उपयोग करने की प्रेरणा 
मिलेगी और फसलों की उपज बढ़ेगी। 

22. खुशहाली कर और बाढ़-शुल्क : उत्तरप्रदेश, परिचम-बंगाल और जम्मृ- 
कश्मीर को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में खुशहाली कर-सम्बन्धी कानून बनाए जा चुके 
है । नियत दर के अनुसार यह वसूली 5-20 वर्षों के अरसे में होगी तथा सिचाई 
का पानी प्राप्त होने के 2-3 वर्ष बाद शुरू की जाएगी। प्रायः सभी जगह यहं कानून 
लागू करने का काम कुछ पिछड़ गया है और दूसरी योजना के शुरू में निर्धारित लक्ष्य 
47 करोड़ रु० के मुकाबले वस्तृतः 3. 5 करोड़ रु० की वसूली होने की सम्भावना 
है । बाढ़-शुल्क के बारे में ग्रान्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और मैसूर 
ने आवश्यक कानून बना दिए हैं और मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, 
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राजस्थान, उसरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में इस प्रश्न पर वित्वार हो रहा है। मद्रास- 
राज्य में बाढ़ की कोई गम्भीर समस्या नहीं है। तीसरी योजना में खुशहाली कर और 
बाढ़-शल्क की वसली का लक्ष्य 39 करोड़ रु० निश्चित किया गया है, परन्तु इसे प्रा 
कंरने के लिए जरूरी है कि शेष राज्यों में कानून बनाए जाएं श्रौर जहां बन चुके हैं, वहां 
उन्हें लागू किया जाए । 


23. यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जब किसी नए क्षेत्र में कोई सिंचाई 
परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव हो, तो राज्य-सरकार परियोजना की रूपरेखा और 
उससे होनेवाले फायदों से उस इलाके के किसानों को परिचित कराए, विशेषरूप से 
उन्हें पानी की दरों का ढांचा, खुशहाली कर, बाढ़-शुल्क, आदि की जानकारी दें, 
जिनकी अदायगी लाभ उठानेवालों को करनी पड़ेगी। इस रीति से जन-सामान्य को 
इन बातों से परिचित कराने का फल यह होगा कि सिचाई-व्यवस्था का अ्रविलम्ब 
उपयोग होने लगेगा और परियोजना के मूर्त रूप ग्रहण करते ही लाभ प्राप्त करनेवाले 
लोग खशी से पाती की दर और खशहाली कर की अ्रदायगी स्वीकार कर लेंगे। 


24. लाभों का सल्यांकन: सिचाई-परियोजनाओं से होनेवाला आथिक लाभ 
एक महत्वपूर्ण पहलू है अवश्य, पर परियोजना का कुल लाभ आंकने का यह एकमात्र 
आधार नहीं है। सिचाई-परियोजनाओं से होनेवाले विभिन्न लाभों का अनुमान लगाने 
: के लिए योजना-आयोग के अनुरोध पर अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति ने पांच मुख्य 
सिचाई-कार्यक्रमों--राजस्थान की गंग नहर, उत्तरप्रदेश की शारदा नहर, बिहार की 
त्रिवेणी नहर, परश्चिम-बंगाल की दामोदर नहर और मद्रास की काबेरी-मेत्तर- 
परियोजना--का मूल्यांकन-अध्ययन आरम्भ किया । इन मूल्यांकन-अ्रध्ययनों से पता 
चलता है कि सिचाई के बहुत-से अप्रत्यक्ष लाभों का अनुमान निश्चित मात्रा के रूप 
में तो नहीं लगाया जा सकता; परन्तु सरकार को आथिक लाभ के अतिरिक्त ये मुख्य . 
लाभ होंगे--भूमि और प्रन्य साधनों का अधिक व्यापक उपयोग होने लगेगा; खेतीकी 
बेहतर प्रणाली अपनाई जाएगी तथा अधिक मूल्यवान .फसलें पैदा करने की ओर 
. ध्यान दिया जाएगा; नई पूंजी लगाने के लिए अ्रनुकल स्थिति पैदा होगी एवं खेती के धन्धे .. 
में उत्पादक-पूंजी बढ़ जाएगी; खेती की उत्पादकता में वृद्धि होगी, और खेती की 
आमदनो बढ़ेगी तथा स्थायी होगी; श्रमिकों को रोज़गार के अधिक अवसर मिलेंगे; 
और. उद्योगों--विशेषरूप से विधायन-उद्योग--तथा व्यापार एवं परिवहन को बढ़ावा 
मिलेगा । इन अध्ययनों से सिचाई-विकास के विभिन्न पहलओं के सम्बन्ध में भी उपयोगी 
जानकारी मिली है। 


... सिंचाई का उपयोग क्‍ मा 
25. पहली और दूसरी योजनाओं में सिंचाई के उपयोग में रह गई कमी को. का 


मद . देखते हुए योजना-आयोग ने पिछले 2-3 वर्षों में इस ओर विशेष ध्यान दिया है। 


_सिचाई-परियोजनाझों से अधिक तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य उपाय इस 
। . () हैडवक्‍्से, नहेरें, वितरण-नहरें, जल-मार्ग और खेतों की नालियां 
रा . बनाने के काम में पूरा समन्वय रहना आवद्यक है, ताकि ऐसी व्यवस्था 
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हो सके कि हैडवर्क्स पर जिस समय पानी उपलब्ध हो, प्राय: उसी समय 
किसान के खेत में भी पानी पहुंच जाए। खेतों की नालियां छोड़ कर 
दोष निर्माण-कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने की सीधी ज़िम्मेदारी 
परियोजना-अधिकारियों पर है। 

(2) इन सिचाई-सुविधाओं का तेज़ी से लाभ उठाने के लिए परियोजना के 
स्वीकृत होते ही जल्दी-से-जल्दी उससे लाभान्वित होनेवाले क्षेत्र में 
विकास-खंडों की स्थापना की जाए। 

(3) जलमा्गों और खेतों की नालियों की खुदाई में विलम्ब न होने 
देने के लिए परियोजना-्ग्रधिकारियों को चाहिए किवे गांवों के 
नक्शों पर उन्हें रेखांकित कर दें । ये नक्शे ज़िले और खंड के 
अधिकारियों के पास भेज दिए जाएं, ताकि वे लाभ उठानेवाले लोगों 
से ठीक समय पर खेतों की नालियां तैयार करवा सकें | ऐसा पवका 
प्रबन्ध कर लेना चाहिए कि जब नहर-व्यवस्था पूरी हो, तब लाभ 
उठानेवाले लोगों-द्वारा नालियां खोदने का काम भी पूरा हो चुके । 
यदि वे यह काम पूरा न करें, तो पंचायत-समितियां और ग्राम- 
पंचायतों को सरकार के प्रतिनिधि-रूप में यह काम करवाने तथा 
लागत वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। 

(4) इसके साथ ही और भी कई विकास-कार्य करने होंगे। इनमें ये भी 
शामिल हैं : मिट्टी-सर्वेक्षण, नवीन फसल-प्रणालियां विकसित और 
निर्धारित करने तथा कई फसलें उगाने, आदि के लिए प्रायोगिक 
फार्मों की स्थापना, और सिंचाई के वैज्ञानिक तरीकों--विशेष रूप 
से पानी का किफायत से इस्तेमाल करने की विधि--का प्रदर्शन 
करने के लिए फार्मो की स्थापना । यह आवश्यक है कि सिचाई- 
विभाग के अ्रधिकारियों को किसानों की समस्याओ्रों और उनके खेती 
के तरीकों की पूरी जानकारी हो । इसलिए उन्हें कुछ महीने तक नौकरी 
में रहते हुए प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इस प्रशिक्षण 
के कारण उन्हें सिचाई-योजनाएं बनाने और चलाने के काम में बहुत 
सुविधा हो जाएगी । 

(5) पानी के उपयोग में किफायत करना बहुत ज़रूरी है । नहरों के पानी 
के क्षेत्रवार वितरण का वर्तमान तरीका किफायतशारी में कोई सहायता 
नहीं देता । मात्रा-माप के तरीके से वितरण व्यावहारिक नहीं, क्योंकि 
पहले तो माप की व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी और दूसरे मापक-यन्त्रों 
के बिगाड़ दिए जाने की आशंका रहेगी । कृषि-विभाग को विभिन्न फसलों 
के लिए उपयुक्त सिंचाई की पद्धति और खेती-सम्बन्धी जरूरी 
बातों के बारे में परामर्श देना होगा तथा हर क्षेत्र में आवश्यक जांच- 
पड़ताल करनी होगी । इस प्रकार, नहरों का जो पानी बचेगा, उसका 
उपयोग अधिक सघन सिंचाई तथा नए क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था 
करने में होगा। सामुदायिक विकास-संगठन को ग्राम और खंड- 
स्तर पर सघन शिक्षा-कार्य शुरू करना चाहिए । 
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(6) यह भी आवश्यक है कि सम्बद्ध विभाग अपने-अपने क्षेत्र में पहले 
.. से ही आयोजन कर लें--जैसे, उन्नत किस्म के बीज और खाद की 


.. व्यवस्था तथा स्थानीय खाद-साधनों का विकास; बड़ी-बड़ी रकमों क्‍ 
के ऋण तथा हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी सुविधाएं; गोदामों और भांडारों 


की स्थापना; तथा सिंचाई-परियोजनाओं से सम्बद्ध क्षेत्रों में संचार- 
व्यवस्था का सुधार । इससे किसान सिचाई-सुविधा का अधिकतम लाभ 
उठा सकेंगे और उनकी शुद्ध आमदनी बढ़ जाएगी । 


(7) नई सिचाई-परियोजनाञ्रों के आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए अनेक राज्यों ने 
पानी की रिआरयती दरें लाग कर रखी हैं । यह एक उपयोगी, उन्नतिमलक 
कदम है और इससे सिंचाई के तेजी से विकास में सहायता मिलती है। 


26. राज्य-सरकारें सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर विकास- 


समितियां बना रही हैं, जिनका काम इस बात की व्यवस्था करना है कि सिचाई- 
विभाग की ओर से निर्माण-कार्यों का आयोजन आरम्भ होने के साथ-साथ .ग्रन्य 
सम्बद्ध विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में आयोजन आरम्भ कर दें। शरू से ही सभी सम्बद्ध 
विभागों के बीच घनिष्ठ रूप से विचार-विमर्श होते रहना चाहिए और हर महत्वपूर्ण 
सिचाई-परियोजना के प्रकाश में सम्बद्ध विभागों को अपना कार्यक्रम पूरा करने 
की ज़िम्मेदारी निभाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिला-स्तर पर कलक्टर को सभी 
विभागों के कार्यक्रमों का समन्वय करना चाहिए, ताकि उस ज़िले को लाभ पहुंचाने के 
लिए बनी सिचाई-योजनाश्रों से प्राप्त सुविधाओं का तेजी से उपयोग किया जा सके । 


अन्वेषण, अनुसन्धान और डिजाइन पु 
27. नंदी-घाटी-परियोजनाओं के लिए सक्ष्म अन्वेषण की अ्रवश्यकता होती है, 


योजनाबद्ध ढंग से देश के भूमि और जल-विषयक साधनों के समन्वित विकास तथा जल- 
साधनों केविकास में निरन्तरता बनाए रखने के लिए सभी नदी-परियोजनाओों की टेक्तो- 


लाजी-विषयक सम्भावनाओं--जेसे, उपयुक्त परियोजना-स्थलों का चुनाव, जल-सम्बन्धी _ 

स्थिति; सिचाई-योग्य क्षेत्रों, आदि--की परी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेनी 
चाहिए । इसके फलस्वरूप परियोजनाओं का उचित रूप से चनाव हो सकेगा और उन्हें 
यथायोंग्य प्राथमिकता मिल सकेगी । हर राज्य में सिचाई के दीघंकालीन विकास के लिए 
वृहत्‌ योजनाएं. तैयार कर ली जानी चाहिए, ताकि विभिन्न सिंचाई और बहुद्देश्यीय 
योजनाओं की क्षमता की सम्पर्ण सम्भावनाएं परी तंरह स्पष्ट हो सकें। यद्यपि प्रायः 


सभी राज्यों में विशेष अन्वेषण-दल बनाएं जा चुके हैं, तथापि परियोजनाओं के अन्वेषण..._ 


और तैयारी के काम में पं्याप्त प्रगति नहीं हों सकी है; दूसरी योजना में शामिल की _ 
गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है! । यह झ्रावश्यक है कि तीसरी 


योजना में कार्यक्रमों के भली-भांति अन्वेषण--जिसमें उस क्षेत्र के मिट्टी-सर्वेक्षणक का... 


काम भी शामिल हो--तथा हर महत्वपूर्ण दृष्टि से परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार - 
“करने प्र अधिक बल दिया जाए। इस' कार्य के लिए राज्यों की अन्वेषण-टकड़ियों 


.. को सुदृढ़ किया जाना चाहिए । उनयोजनाञ्रों का ठीक समय पर अन्वेषण किया जाना _ दर ह । 
... चाहिए, जो राज्य-सरकारें चौथी योजना के विचारार्थ पेश करना चाहती हैं | तीसरी 
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योजना की अवधि में ही उन परियोजनाशओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार हों जानी चाहिए। 
परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्ट तेयार और पेश्व करने के क्षेत्र में हाल में ही कुछ सुधार किए गए 
हैं। इनके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि किसी परियोजना पर अन्तिम निर्णय 
करने तथा निर्माण-कार्य शुरू होने से पहले ही उसके विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और अन्य 
पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाए। 


28 . सिंचाई की वृहत्‌ योजनाएं तैयार करने में राज्य-सरकारों को सहायता देने 
के लिए केन्द्रीय जल और बिजली-आयोंग कंट्र-तक्शों की मदद से देश के विभिन्न नदी- 
क्षेत्रों में परियोजना के उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन कर रहा है । 
ग्रन्तिम रूप देने से पहले उन्हें राज्यों के विचारार्थ पेश किया जाता है। इन 
योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अन्वेषण और सर्वेक्षण सामान्य तौर पर राज्य-सरकारों 
को ही करना होगा, ताकि वे यह निश्चय कर सकें कि विस्तृत अन्वेषण' तथा परियोजना- 
सम्बन्धी रिपोर्ट तेयार करने के लिए किस योजना को प्राथमिकता दी जा सकती 
है। केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग ने चम्बल, रामगंगा, सोन, ताम्रपर्णी, वैगई, 
झ्रादि नदियों के सिचित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन पूरा कर लिया है । 
अ्रन्य महत्वपूर्ण नदी-घाटियों के बारे में अध्ययन-कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में 
है और तीसरी योजना की ग्रवधि में उसके पूराहो जाने की आशा है। 


29. अनुसन्धान : सिंचाई और जल-इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य 
पूना-स्थित केन्द्रीय जल और बिजली-अनुसन्धान-केन्द्र तथा राज्यों के 75 अन्य 
ग्रनुसन्धान-केन्द्रों में चल रहा है । इन केन्द्रों में प्रायोगिक इंजीनियरी में---सिंचाई- 
कार्यो, जल-विज्ञान, मिट्टी, आदि से सम्बद्ध समस्यातओ्रों पर--अनुसन्धान होने के 
साथ-साथ बुनियादी अनुसन्धान भी हो रहा है ।अब चुंकि विकास के बड़े कार्यक्रमों को 
अमल में लाया जा रहा है, इसलिए इन संगठनों का काम भी बढ़ रहा है । दूसरी 
योजना के अन्तर्गत किए गए बुनियादी अनुसन्धान-कार्यो में नदियों की उत्पात-शक्ति, 
नहरों-नालियों के डिज़ाइन, मिट्टियों के इंजीनियरी-विषयक-तत्व, कंक्रीट में वायु- 
प्रवेश, ज़मीन के नीचे की पहली सतह में पानी के बहाव, जल-धाराग्रों और जलाशयों 
में मिट्टी के जमाव, नदी-संरक्षण-कार्य, आदि से सम्बन्धित अनुसन्धान शामिल हैं। 
केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मंडल अनुसन्धान-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है । 
तीसरी योजता में सिचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 
ग्रन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नई समस्याओ्रों पर भी अन्वेषण किया जा 
सके : 

(4) मिट्टी-तलीय अन्वेषणों में आ्राइसोटोपों का उपयोग; 

(2) पहले से ढाले गए जलीय ढांचों की तकनीकों का विकास; 

(3) बिजलीघर के पाइपों, आदि में गन्दगी न जाने देते की व्यवस्था में 
सुधार के फलस्वरूप बचत करने के उपाय; 

(4) जलीय ढांचों में भार-विश्लेषण के प्रयोगजन्य तरीके; और 

(5) गीली मिट्टी तथा पानी के नीचे बैठी हुई मिट्टी के सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान, 
जिसमें मिट्टी के बांध बनाने-सम्बन्धी जांच का विशेष स्थान है । 
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तीसरी योजना में सिचाई-सम्बन्धी बुनियादी अनुसन्धान के कार्यक्रमों के लिए 
20 लाख रु० की व्यय-व्यवस्था की गई है। 


30. डिज़ाइन-संगठन : सिचाई-परियोजनाशों में बड़ी रकमें लगाई जा रही हैं, 
इसलिए यह आवश्यक है कि डिज़ाइन और निर्माण केसुधरे हुए तरीकों का इस्तेमाल 
किया जाए और निर्माण-सामग्रियों का समुचित रूप से चुनाव किया जाए, ताकि 


परियोजना की कुल लागत में अधिक-से अधिक किफायत हो सके । सिफारिश की गई 


कि हर राज्य एकसद॒ढ़ डिज़ाइन-संगठन बनाए, जो अनसन्धान-संगठनों से मिल कर 
सर्वाधिक उपयकक्‍्त और कमखर्च डिज़ाइन तेयार करे। केन्द्र में, केन्द्रीय जल और 
बिजली-आयोग का एक विभाग है, जो राज्यों को अधिक जटिल ढांचे तेयार करने में 
आवश्यक सहायता प्रदान करता है। 


3. नदी-मंडल : नदी-घाटियां, विशेषरूप से बड़ी नदियों की घाटियां, 
स्वभावतः किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होतीं । कुछ नदियों के मामले में तो स्थिति 


यह है कि सिंचाई-परियोजना बनाने का सबसे अनुकूल स्थान एक राज्य में है और उससे... 


सिंचाई और बिजली का लाभ उठानेवाला क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में। अतः जल- 
साधनों के संगठित और मितव्ययितापूर्ण विकास के लिए अन्तःराज्यीय सहयोग की 
व्यवस्था आवश्यक है | जल-साधनों के दीघेकालीन' आयोजन में इस महत्वपूर्ण पहलू 
पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ उद्योगों और 
बढ़ती हुई नागरिक आबादी की आवश्यकताओं के लिए जल-आपूर्ति की समस्या 
विकास के मार्ग की एक बड़ी समस्या बन जाएगी। नदी-मंडल-अधिनियम, 956 के 
अन्तर्गत महत्वपूर्ण नंदी-घाटियों के लिए नदी-मंडलों की स्थापना होने से समग्र नदी- 


बिक 


धाटियों की आवश्यकताओं पर समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सकेगा--इसमें ग्राहक 
क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण भी शामिल है। अधिक महत्वपर्ण नदियों के लिए नदी-मंडलों 


की स्थापना करने के लिए राज्यों की सलाह से कंदम उठाए जा रहे हैं। 


32. जन-सहयोग : बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, . जलप्लावन-निरोधक तथा 


समुद्री कटाव-निरोधक योजनाओं और सिंचाई-कार्यों के कुछ अंशों में विशेषरूप 
. से जनता का सहयोग लिया जा सकता है।इन योजनाओं कें कार्य ऐसे हैं कि श्रमिकों 


के लिए अधिक कुशलता की जरूरत नहीं पड़ती । ये कार्यक्रम अधिकतर उनगांवों.. 
के निकट होते हैं, जिन्हें इन सिचाई-योजनाओों से लाभ पहुंचता है । यह प्रबन्ध करना 


ज़रूरी हैं कि योजनाओं से लाभ उठानेवाले भी इन योजनाओं के कार्य में स्वेच्छा से 
श्रमदान करें ग्रथवा उसे उसके बदले में धन दें। इन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संगठनों 
का घनिष्ठ सहयोग लेना भी जरूरी है । पंचायत-समितियों और ग्राम-पंचायतों के 


सहयोग की विशेष आ्रावश्यकता है। जहां तक सम्भव हो, श्रमिकों की सहकारी 
संस्थाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए । भारत-सेवक-समाज-जैसे स्वैच्छिक... 
संगठन भी औज्ञारोंउपकरणों की आपूर्ति, सम्बद्ध विभागों से ठेका प्राप्त करने, 
_ निर्माण-कार्य का प्रबन्ध करने और श्रमिकों का कल्याण आदि कामों में सहायता 
पहुंचा सकते हैं। इन कार्यों में सामुदायिक विकास-संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका 


. है । उन्हें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो जनता का उत्साह बढ़ा सके, उनका 
... सहयोग लें सके और परियोजना के कार्य में हिस्सा लेने की भावना उनके दिलों में भर. 
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सके । उन्हें ग्रामीणों को उनका उत्तरदायित्व समझाना चाहिए तथा खेती के सुधरे हुए 
तरीके अपनाने की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सिचाई से अधिकतम लाभ उठा सकें | 

33. सानव-श्रम और मशीनों का उपयोग : नदी-घाटी-योजनाओों में निर्माण- 
कार्य-सम्बन्धी मशीनों के उपयोग पर विचार करते समय देश में जनशक्ति के विशाल 
साधनों तथा इतने ग्रधिक लोगों को लाभकारी रोज़गार देने की आवश्यकता को भी ध्यान में 
रखा जाना चाहिए । मशीनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से विदेशी मुद्रा की बहुत 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः परियोजना का सारा निर्माण-कार्य 
मानव-श्रम से ही किया जाना चाहिए। मशीनों का इस्तेमाल उसी हालत में करना 
चाहिए, जब यह देखा जाए कि मानव-श्रम से काम पूरा होने में असाधारण रूप से 
विलम्ब हो रहा है अथवा परियोजना का खर्च बेतरह बढ़ रहा है। । हां, आवश्यकता- 
नुसार श्रमिकों की सहायता के लिए मशीनों और ऐसे साज़-सामान का समुचित उपयोग 
किया जा सकता है। श्रमिकों के काम करने के तरीकों में सुधार पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए, ताकि निर्माण-कार्य में तेज़ी आए और श्रमिक कुशलता से काम कर 
सकें। तीसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं पर विचार करते समय इन 
पहलुशों पर विस्तार से एवं सावधानी से ध्यान देने की ज़रूरत है। 

34. विद्यमान सिचाई-साधनों का रख-रखाव : स्वतन्त्रता से पहले सिचाई- 
विभागों का मुख्य काम विद्यमान सिचाई-साथनों कासंचालन और रख-रखाव ही था, 
क्योंकि बहुत कम नए सिचाई-कार्यक्रम हाथ में लिए जाते थे। परन्तु पहली और दूसरी 
योजना में सिंचाई के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए। इस परिवतेन के कारण संचालन 
एवं रख-रखाव के बजाय निर्माण-कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नतीजा 
यह हुआ कि सिचाई-व्यवस्था में ढील आ गई और रख-रखाव का स्तर गिरने लगा । इसका 
एक कारण यह भी है कि विद्यमान नहरों, आदि की देखभाल के लिए खर्च की उतनी रकमें 
नहीं बढ़ाई गईं, जितना पारिश्रमिक और समान की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए आवश्यक 
था। कुछ वर्षों तक यह स्तर निरन्तर गिरते रहने का कुल नतीजा गम्भीर हो सकता है। नए 
कार्यक्रपों-द्वारा सिचई-सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही यह भी ज़रूरी है कि समुचित 
रख-रखाव और कुशल संचालन से वर्तमान सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जाए। 

35. तकनीकी कर्मचारी : सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमों के सन्‍्तोषप्रद कार्या- 
न्‍्वयन की पहली और मुख्य आवश्यकता यह है कि सभी स्तरों पर समुचित रूप से 
प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों । नीचे की तालिका में 
दूसरी योजना के अन्त में इंजीनियरों को सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमों से सम्बद्ध 
कामों में लगाने-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है: 

तालिका-संख्या 5 
दूसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों को रोज्ञगार देने का अनुमान 


इंजीनियरों की श्रेणियां _  डिग्रीघारी डिप्लोमाधारी योग 
सिविल 5,600 35,900 2],500 
इलक्ट्रिकल 4, 200 6,400 ]0,600 
मेकेनिकल ,00 3,900 3,000 


योग 70,900 24, 200 35,400 
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तीसरी योजना में सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमों के लिए इंजीनियरों की अति- 
रिक्त आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार है है द 
तालिका-संख्या 6. 


तीसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों की श्रतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान _ क्‍ 
इंजीनियरों की श्रेणियां इंजीनियरों की श्रेणियं._._..£? डिग्नीधारी डिप्लोमाधारी योग 


सिविल... /यआझआ+ 2,300. 6,700. 9,000 
इलैक्ट्रिकल .. ः ..... 2,800 4,400 7,200 
मेकेनिकल .. 800. 4,300. १,900 

योग द 5,900 42,200 8,00 





आशा है कि तीसरी योजना में डिग्रीधारियों की संख्या आवश्यकता को देखते . 
हुए पर्याप्त होगी; परन्तु डिप्लोमाधारियों की संख्या कुछ कम होने की सम्भावना है। योजना... 
के पहले दो वर्षों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करके यह कमी पूरी करने का 
प्रयत्त किया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी खोंदने एवं हटाने की मूल्यवान मशीनों को 
चलाने और उनके रख-रखाव के लिए समुचित प्रशिक्षण-प्राप्त आपरेटरों और 
 मेकनिकों की ज़रूरत होगी । कोटा (राजस्थान) और नागार्जुनसागर (आन्ध्रप्रदेश ) 
के परियोजना-स्थलों पर केन्द्रीय सरकार-द्वारा खोले गए दो तकनीकी प्रशिक्षण-कन्द्रों 
में आपरेटरों और मेकनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 

. 36. नियन्त्रण-संडल : भाखड़ा, चम्बल, रिहन्द, कोसी, हीराकुड, नागार्जन- 
सागर, तुंगभद्रा, राजस्थान-नहर और कोयना-जेसी विशाल परियोजनाग्रों के लिए 
नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना की जाचुकी है । इन मंडलों का काम इस बात का प्रबन्ध... 
करना है कि परियोजनाओं के आयोजन और कार्बान्वयन में किफायतशारी औरं 
कुशलता से काम लिया जाए। वे इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि परियोजना के _ 
विभिन्न चरणों में मिलनेवाले लाभों का तेज़ी से और अधिकतम उपयोग किया जा 
सके। तीसरी योजना में अनेक बड़ी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। परि- 
योजनाएं स्वीकार होते ही उनके लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना से काम में सहायंता 
मिलती है । इस सुझाव पर सम्बद्ध राज्य-सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है। 
जिन बड़ी परियोजना्रों के लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना नहीं की गई है, उनके 
काम में बाधाएं न आने देने तथा तेजी से काम होने की व्यवस्था करने के लिए. 
सिंचाई और बिजली-मन्त्रालय को समय-समय पर कार्य की समीक्षा का प्रबन्ध करना. 
चाहिए 7 । ु 

बिजली 
शक्ति के खाधन 2880 8 
... 37. भारत में शक्ति के जो मुख्य साधन उपलब्ध है--जैसे, कोयला, भरा कोयला 
लिग्नाइट ), जलप्रपात, यूरेनियम और थोरियम, तेल, प्राकृतिक गैंसें और शोधनात्मक. हे 
गैसें--उनमें से किसी से भी बिजली पैदा की जा सकती है। तरंग-शक्ति, वाय-शक्ति.. 


... भू-ऊष्मा-शक्ति और सौर-विकिरण भ्न्य सम्भावित साधन हैं, जिनसे बिजली पैदा की. 


. जा सकती हैं; परन्तु देश में बिजली के विकास पर इनका प्रभाव अभी तक नगण्य रहा है। 
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38. अनुमान लगाया गया हैकि सारेदेश में कोयले के ऐसे भांडारों की क्षमता, 
जहां से कोयला प्राप्त किया जा सकता है, 5,000 करोड़ टन है। इसमें से अधिकांश 
बिहार और परदिचम-बंगाल में हैं और शेष असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा 
आन्ध्रप्रदेश में फैले हुए हैं। इसके अलावा, भूरा कोयला (लिग्नाइट) के 200 करोड़ 
टन के भांडार का अनुमान लगाया गया है, जो मद्रास, राजस्थान, गुजरात और जम्मू- 
कश्मीर के कुछ भागों में उपलब्ध है । धातुशोधन और अध्य' उद्योगों के लिए आवश्यक 
बढ़िया किस्म का कोयला कम है, इसलिए कोयला धोने के कारखाने स्थापित करना 
आवश्यक है। घटिया किस्म का कोयला, जिसके जलने से अधिक राख निकलती है, 
तथा कोयला धोने के कारखानों में प्राप्त मध्यम किस्म के कोयले को कम खबच्चे 
में दूर-द्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उसे बिजलीघरों के एक ही स्थान पर 
काम करने के लिए लगाए गए बायलरों में जलाना विशेष उपयोगी है । भाष से 
चलनेवाले बिजलीघरों के बायलरों में, कोयले की जगह भट॒ठी-तेल का इस्तेमाल किया 
जा सकता है। डिग्बोई, विशाखापटनम और बम्बई के अलावा अरब गौहाटी (अ्रसम), 
बरौनी (बिहार) तथा खम्भात (गुजरात) में भी तेल-शोधनालय' स्थापित किए जा 
रहे हैं । परिवहन-व्यवस्था पर दबाव तथा लाने-ले-जाने का खर्च कम करने के लिए 
यह उचित हैं कि भाष से चलनेवाले बिजलीघर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां 
कोयला-खानों, कोयला धोने के कारखाने और शोधनालय हों । डीज़ल-चालित बिजली- 
घरों में बिजली-उत्पादन का ग्रत्यधिक खर्चे और डीज़ल के आयात में कमी करने 
की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार के बिजली-उत्पादन का विस्तार दूरस्थ स्थानों पर 
और छोटी योजनाओं के लिए अ्रथवा पुरक कार्योंके लिए ही होगा। कहीं-कहीं बिजली 
पैदा करने के लिए शोधनालयों, धमन-भट्ठियों और कोक-भट्ठी-गंसों का भी उपयोग 
होता है । असम के नहरकटिया नामक स्थान में प्राकृतिक गैस के भी भांडार प्राप्त 
हुए हैं। तीसरी योजना में बिजली पैदा करने के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा प्राकृतिक 
गैस के उपयोग का भी इरादा है । 


39. बड़े भापीय तापमान और दबाववाले बड़े-बड़े तापीय बिजलीघरों की स्थापना से 
बिजली-सम्बन्धी कुशलता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पूंजीगत 
खर्चे में भी कमी आएगी । 30, 60, व00 और 20 मेगावाट के आधुनिक संयन्त्रों से उपलब्ध 
तापीय क्षमता क्रमशः 26, 29, 32 और 34 प्रतिशत तक होती है। 20 मेगावाट के 
बिजलीघर का प्रति किलोवाट पूंजीगत व्यय 30 मेगावाट के बिजलीघर के मुकाबले 
20 प्रतिशत कम रहता है। भारत के तापीय बिजलीघरों की कुल क्षमता सन्‌ 959-60 
में 49.5 प्रतिशत थी, क्‍योंकि अनेक बिजलीघर छोटे और पुराने थे। बड़े बिजलीघरों 
की स्थापना और संचालन से कुल तापीय क्षमता में काफी सूधार की आशा है; 
प्रयुक्त प्रति टन कोयले से अधिक किलोवाट-घंटे बिजली पैदा हो सकेगी । 


40. पानी से बिजली पैदा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि कोयला, तेल, 
प्राकृतिक गैस और न्येष्टिक ईंधनों से बिजली पैदा करने में उक्त वस्तुएं खर्च करनी 
पड़ती हैं, जब कि बहता हुआ पानी बिजली प्राप्त करने का अ्रक्षय साधन है। 
सन्‌ 953 में केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग ने देश की नदियों की बिजली 
पेदा करने की क्षमता का व्यवस्थित अनुमान लगाने का काम शुरू किया। मुद्रित नक्शों 
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पर सम्भावितं पन-बिजली-स्थलों को अंकित किया गया तथा वर्षा एवं नदियों के 
सम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न आंकड़ों के आधार पर (इन नदियों के पानी' का सिंचाई, 
बाढ़-नियन्त्रण, नौकानयन, आदि के लिए उपयोग को ध्यान'में रखते हुए ) अनुमान 
लगाया गया कि इंस साधन से 4 करोड़ 0 लाख किलोवाट बिजली पैदा करना 
तकनीकी और आशिक दृष्टि से सम्भव है। हे द 


4. अनमान लगाया गया है कि देश का थोरियम-भांडार विश्व के सबसे बड़े 
 भांडारों में स्थान रखता है और यह यरेनियम से भी अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध 
है। थोरियम के इस्तेमाल के लिए देश में न्येष्टिक शक्ति के कार्यक्रम पर तीन चरणों 
में अमल करना पड़ेगा; और इस पर स्पष्टतः बहुत समय लगेगा। पहले चरण में. 

प्राकृतिक यरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करके बिजली तथा विखंडनीय तत्व 
प्लटोनियम पैदा किया जाएगा। दूसरे चरण में न्येष्टिक प्रतिकारियों में प्लटोनियम का 
ईंधन केरूँप में तथा थोरियम का उर्वरसामग्री केरूप में इस्तेमाल करके बिजली बनाई 
जाएगी तथा थोरियम के अंश को यू-233 में बदला जाएगा। तीसरे चरण में यू-233 
को थोरियम के साथ प्रजननकारी प्रतिकारियों में प्रयुक्त किया जाएगा, जिससे एक ओर . 

बिजली पैदा होगी और दूसरी ओर उससे अ्रधिक यू-233 पैदा होगा, जिलेना बिजली _ 
पैदा करने की. प्रक्रिया में जलेगा । कतिपय अस्थायी अनूमानों के अनुसार, ख्याल 

है कि इस चरण में बिजलो पेदा करने का खर्च अन्य दोनों चरणों से कम बेठेगा । 


42. यह देखते हुए किएक टन यूरेनियम में उतनी ही बिजली पैदा करने की क्षमता है, 

जितनी 40-] हज़ार टन कोयले में, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि परिवहन-सुविधाओं . 
न्यैष्टिक शक्ति का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा । यद्यपि तापीय बिजलीघुरों के मुकाबले ._ 
न्येष्टिक केन्द्रों का पूंजीगत व्यय अ्रभी डेढ़-दो गुना बैठता है, तथापि कोयला-खानों से दूरस्थ 
और उन स्थानों पर, जहां बिजली पेदा करने के किफायती साधन नहीं हैं, न्‍न्येष्टिक बिजलीघर 


. स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां वर्तमान हैं । बिजली पैदा करने के लिए 


न्यैष्टिक संयल्त्रों के निर्माण और संचालन के लिए उच्च वैज्ञानिक और इंजीनियरी दक्षता... 
की जरूरत होती है। ग्रतः यह वांछनीय है कि देश के तकनीकी कर्मचारी इस क्षेत्र में श्रावर्यक 
प्रशिक्षण और अनुभव' प्राप्त करें, ताकि उचित अवसर पर एक विशालतर न्यष्टिक शक्ति- .. 
कारयेक्रम शुरू किया जा सके। 


43. तरंगोंऔर भू-तापीय शक्ति से चलनेवाले बिजलीघरों का भारत में बहुत सीमित 


उपयोग हुआ है। इन साधनों से कम खर्च में बिजली पैदा करने की सम्भावनाएं भ्रभीनगण्य हैं।.... 
विश्व के अनेक भागों में सौर-शक्ति से सीधे बिजली प्राप्त करने के प्रयोग चल रहे हैं । भारत 
में, दूरस्थ स्थानों पर पम्प-द्वारा पानी पहुंचाने के लिए हवा से चलनेवाले संयन्त्रों का 


... प्रयोग किया जाता हैं। हाल में ही वज्ञानिक और औद्योगिक ग्रनसन्धान-परिषद्‌ ने बंगलोर की द 


.. राष्ट्रीय वायुविद्या-प्रयोगशाला में वायृशक्ति-विभाग की स्थापना की है, जो पवनचक्कियों और .. 


.._ पवन की गतिविधियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक अध्ययन आरम्भ करेगा। वायु-शक्ति के घटते+ 
.. बढ़ते रहने के कारण ऐसी संग्राहक बैटरियां लगाने की आवश्यकता होंगी, जिनसे निरन्तर 
... _शक्तिप्राप्त होती रहे । वायु-बिजलीघर बनाने में अधिक रकम लगती है, श्रतः देश में _ ३ है 
... बिजली पेदा करने के इस तरीके का व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । 'ः 
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बिजली-विकास की वंमान स्थिति 


44. पहली योजना के आरम्भ में बिजली की कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 23 लाख 
किलोवाट थी । इसमें 6 लाख 30 हज़ार किलोवाट का राज्याधिकृृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों 
में, 70 लाख 8 0 हज़ार किलोवाट का कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तथा 5 लाख' 
90 हज़ार किलोवाट का औद्योगिक संस्थानों में, जिनके पास अपने बिजलीघर थे, उत्पादन 
होता था। पहली योजना में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई; वृद्धि 
का लक्ष्य 4 लाख किलोवाट था, जब कि वास्तविक वृद्धि 3। लाख 20 हज़ार किलोवाट की 
ही हुई। दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता लगभग 67 प्रतिशत बढ़ी--- 34 लाख 20 हज़ार 
किलोवाट से बढ़ क्र 57 लाख किलोवाट हो गई (अनुबन्ध 6 ) । प्रारम्भिक लक्ष्य 34 लाख 
8 0 हजार किलोवाट का था, परन्तु वास्तविक वृद्धि 22 लाख 80 हज़ार किलोवाट की 
हुई । लक्ष्य-पूर्ति में कमी का मुख्य कारण दूसरी योजना के आरम्भिक वर्षो में विदेशी मुद्रा 
की कमी तथा भाखड़ा-नंगल, कोयना, रिहन्द और हीराकुड-जैसी कुछ परिग्रोजनाओं के 
काम में विलम्ब था। तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में बिजली के गम्भीर अभाव की 
स्थिति से बचने के लिए दूसरी योजना की शेष बिजली-परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 
विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के क्षेत्र में कदम उठाए गए । इन परियोजनाओ्रों को पहले 'अप्रमुख' 
बताया गया था । दूसरी योजना के दौरान कुछ प्रदेशों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के 
लिए कुछ ऐसी अतिरिक्त योजनाओं पर भी काम शुरू किया गया, जिन्हें पहले दूसरी 
योजना में शामिल नहीं किया गया था। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में तीसरी योजना 
की कुछ चुनी हुई योजनाओं पर भी प्रारम्भिक कार्य शुरू करने की व्यवस्था की गई। 
पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान जिन' मुख्य बिजलीघरों को चालू किया गया, 
उनकी सूची अनुबन्ध 7 में दी गई है । 


45. पहली योजना के शुरू में बिजली-प्रतिष्ठानों पर 50 करोड़ रु० की पूंजी 
लगी थी । इसमें से आधी से कुछ कम राशि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में थी। स्वयं बिजली- 
उत्पादन करनेवाले औद्योगिक संस्थानों में 40 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी। पहली 
योजना में बिजली-विकास की योजनाञ्रों पर 302 करोड़ रु० खर्च हुए, जिसमें से 260 
करोड़ रु० राज्याधिक्ृत प्रतिष्ठानों पर, 32 करोड़ ₹० कम्पनी-अधिकृत प्रतिष्ठानों पर तथा 
0 करोड़ रु० स्वयं उत्पादन करनेवाले औद्योगिक संस्थानों पर खर्च किए गए। इससे 
सम्बद्ध दूसरी योजना के आंकड़े क्रश: 525 करोड़ रु०, 460 करोड़ रु०, 37 करोड़ रु० 
तथा 28 करोड़ रु० हैं। इस 460 करोड़ रु० की राशि में दामोदर-घाटी-निगम और कुछ 
राज्य-बिजली-मंडलों-द्वारा अपने साधनों से लगाई गई पूंजी भी शामिल है। इस प्रकार, 
दूसरी योजना के अन्त तक बिजली पर पूंजी-विनियोग की कुल रकम ,07 करोड़ रु० 
ठहरती है, जिसमें से राज्याधिकृत सावंजनिक प्रतिष्ठानों में लगी पूजी 790 करोड़ रु० 
थी । 


बिजली-विकास का परिपेक्ष 
46. दूसरी योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की स्थापना का औसत 
4 लाख 50 हज़ार किलोवाट प्रति वर्ष रहा । तीसरी योजना में प्रति वर्ष औसत रूप से 4 
लाख किलोवाट बिजली पैदा करके इस कार्यक्रम को बढ़ाने का विचार है, परन्तु चौथी और 


40 है तीसरी पंचवर्षीय योजना 


उसके बाद की योजनाओं में विकास की गति इससे भी अ्रधिक रहेंगी। इस प्रकार, सन्‌ 
975-76 तक देश में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किलोवाट तक 
पहुंचने की सम्भावना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, मोटे तौर प्र, इसका 50 प्रतिशत 
भाग पन-बिजली-परियोजनाश्रों से और शेष तापीय बिजलीघरों से मिलेगा। इन लक्ष्यों को 
धूरा करने के उद्देश्य से पन बिजलीघरों के लिए नए स्थानों की खोज तेज़ी से की जानी 
चाहिए तथा उन पर समय रहते ही काम शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे 
बननेवाली योजनाओं में उतका लाभ उठाया जा सके । शक्ति के वर्तमान साधनों को देखते हुए 
ख्याल है कि आनेवाले वर्षों में शक्ति को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में न्येष्टिक शक्ति 
की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । 


तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम 

7. बनियादी बातें और मापदंड : विभिन्न क्षेत्रों के उपयक्त बिजली-उत्पादन के 
विशिष्ट तरीकों का निश्चय करते समय' निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आती हैं : स्थापित _ 
क्षमता के प्रति किलोवाट पर पूंजीगत व्यय, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का परिमाण, 
प्रति किलोवाट-घंटा बिजली के उत्पादन पर लागत, निर्माण के लिए आवश्यक ग्रवधि, श्रन्य 
विकास-कार्यक्रमों--जैसे, कोयला-खान, कोयला धोने का उद्योग, सिंचाई, प्राकृतिक गैसों 
का उपयोग, नई टेक्नोलाजी के विकास को प्रोत्साहन, झादि--पर प्रभाव । पानी, कोयला 
आऔर डीजल-चालित बिजलीघरों में बिजली-उत्पादन का औसत खर्च क्रमश: . 2 नए पैसे, 
3 नएपैसे और 25 नए पैसे प्रति किलोवाट-घंटा पड़ता है । परमाणविक बिजलीघरों में उत्पादन 
की लागत 3.5 से 4 नए पैसे प्रति किलोवाट-घंटा तक पड़ेगी, जो कि कोयला- 
खानों से दूर स्थित क्षेत्रों में कोयला-चालित बिजलीघर में बिजली-उत्पादन के लगभग 
बराबर ठहरेगी। पन-बिजलीधरों के मुकाबले कोयल-चालित बिजलीघरों की विदेशी म॒द्रा 
' की आवश्यकता 2-3 गुना अधिक होती हैँ । परमाणविक बिजलीघरों के लिए इससे भी 
ग्रधिक विदेशी मद्रा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार से बिजली-उत्पादन के तरीकों 
के कारण किफायत करने के लिए ग्रावरयक हैँ कि उत्पादन के विभिन्न तरीकों में एक 
सन्तुलन रखा जाएऔर एक ग्रिड के बुनियादी, अधिकतम और मौसमी लोड को देखते हुए 
उनमें परस्पर-सम्बन्ध स्थापित किया जाए 


48. तीसरी योजना में राज्यों में बिजंली-कार्यक्रम को भ्राकार तय करते समय मुख्य... 


प्रश्न अगले कुछ वर्षो में बिजली के लोड की सम्भावित मांग का ही था। दूसरी योजना के अन्त 
में केन्द्रीय जल और बिजली-प्रायोग-द्वारा किए गए लोड-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण से मालम 
पड़ा कि मांग सन्‌ 958 में किए गए प्रारम्भिक लोड-सर्वेक्षण के अनमानों से कहीं अधिक 
है। तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन के कार्यक्रम का आधार यही ताज़ा सर्वेक्षण तथा 


अस्तावित औद्योगिक कार्यत्रम है। मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तरप्रदेश में सिचाई के. मर 


लिए पम्पों का विस्तार करने का विचार है, जिससे बिजली का भी उपयोग बढ़ जाएगा। 


'पश्चिम-बंगाल-जसे कुछ क्षेत्रों में उद्योगों में बिजली की मांग बहुत बढ़ जाने की सम्भावना... 


-है। कलकत्ता और कानपुर के बीच तथा कुछ अन्य मार्गों पर रेलवे के बिजलीकरण से बिजली 


“पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ जाएगी । कुछ राज्यों में, जहां दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता... 


. “का अधिक विस्तार नहीं हो सकता था, नई योजना की अ्रवधि में बिजली-विस्तार- 


.. “कार्यक्रमों में पिछली बड़ी कमी दूर करने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी | तीसरी योजना के. 


सिंचाई और बिजली 4] 


मुख्य बिजली-उत्पादन-कार्य क्रम अनुबन्ध 8 में दिए गए है। | अनुबन्ध 9 में बिजली-कार्यक्रमों 
का राज्यवार खर्च और तीसरी योजना मे उनसे मिलनेवाले लाभ का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । 


भौतिक लाभ और सोपानीकरण 

49. तीसरी योजना के अन्त तक, कार्यरत और बन रहे सयन्त्रो की कुल उत्पादन- 
क्षमता । करोड़ 34 लाख किलोवाट होगी, जिसमें से ] करोड़ 26 लाख 90 हजार किलो- 
वाट का इस्तेमाल व्यावसायिक काम-काज में होगा। यह स्थापित उत्पादन-क्षमता दूसरी योजना 
के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक होगी । इस कार्यक्रम के पूरा होने पर बिजली का प्रति 
व्यक्ति उत्पादन सन्‌ 95] के 8 किलोवाट-घटे, सन्‌ 956 के 28 किलोवाट-घंटे और 
सन्‌ 96] के 45 किलोवाट-घंटे से बढ़ कर सन्‌ 966 में 95 किलोवाट-घंटे हो जाएगा । 

50. एक न्येष्टिक बिजलीघर बम्बई के निकट तारापुर में स्थापित किए जाने की 
योजना है । इसमे दो प्रतिकारी होंगे और प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 50 मेगावाट की 
होगी । इनमें से पहला प्रतिकारी तीसरी योजना के अन्त से पहले ही काम शुरू कर देगा तथा 
दूसरा चौथी योजना के पहले वर्ष में कार्यारम्भ करेगा । दिल्‍ली-पंजाब-राजस्थान-उत्त रप्रदेश- 
क्षेत्र में भी एक न्येष्टिक बिजलीघर बनाने के लिए अनुकूल स्थान की खोज के काम को हाल 
में स्वीकृति दी गई है । 

54. बिजली-योजनाओं से मिलनेवाले लाभ का क्रम तय करना मुख्यतः विदेशी 
मुद्रा की प्राप्ति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों को अमल में लाने की राज्य-बिजली-मंडलों 
की क्षमता पर निर्भर है । ये बिजली-मंडल ही सरकारी क्षेत्र में बिजली-पररियोजनाओं को अमल 
में लाने के लिए ज़िम्मेदार है । इसके लिए परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने; नापजोख 
एवं टेंडर-सम्बन्धी कारंवाई करने; प्राप्त होने पर टेंडरों की जांच करने और भआ्रार्डर देने; 
सामान पहुंचाने और संयन्त्र लगाने, उनका परीक्षण करने तथा काम चालू करने तक के विस्तृत 
कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए एवं कार्यक्रम के मार्ग की सम्भावित बाधाश्रों का अनुमान 
करके उनके निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए। योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर 
रखे बिना तथा बिजलीघरों, आदि के निर्माण की भ्रवधि कम करने के लिए हर सम्भव 
प्रथत्त किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर नही किया जा सकता । 

52. यद्यपि वर्तमान अवस्था में अनेक ग्रनिश्चितताए है, तथापि नीचे की तालिका में 
तीमरी योजना में मिलनेवाले लाभों का सम्भावित सोपानीकरण दिखाया गया है . 


ह तालिका-संख्या 7 
लाभों का सोपानीकरण 








वर्ष के दोरान वर्ष के अन्त में कुल 
वर्ष वृद्धि (लाख किलोवाट ) स्थापित उत्पादन- 
हल मा क्षमता (लाख किलोवाट ) 
96-62 6 63... 
4962-63 73३ 70.3 
4963-64 0. 5 80.8 
4964-65 20.7 0. 5 


965-66 25.4 426. 9 


4[2 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


यह समझ लिया जाना चाहिए कि विकास के उपयुक्त विशाल कार्यक्रम के बावजूद 
. आंगमें वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी बनी रहेगी, विशेषरूप से तीसरी योजना 
के प्रारम्भिक वर्षों में । बिजली का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया रहनी चाहिए और ऐसी 
अनेक परियोजनाओं पर काम आरम्भ कर देना चाहिए, जिनका लाभ झानेवाली योजनाञ्रों 
के दौरान ही मिल सकेगा । इसी दृष्टि से व्यास, पुनासा, इदिक्की आ्रादि परियोजनाएं भी 
तीसरी योजना में शामिल की गई हैं । द द 


53. तीसरी योजना में संचरण-पथों का और भी विस्तार किया जाएगा । इसका . 
विवरण नीचे की तालिका में दिया गया हैं े 


तालिका-संख्या 8. 





सचरण-पथ 
किए! 2 25 संचरण-पथ 7] किलोवबाट और श्रधिक 
व के श्रन्त में क्‍ ८0"//क्‍क्‍ //+-+ 5 
द . संकट मील. सकिट किलोमीटर 
955 हज 36,500 58,400 
960-6] द 84,000 8,34,400 
965-66 4,50.000... 2,40,000 
वित्तीय व्यय 


54. तीसरी योजन। में सरकारी क्षेत्र में बिजली-कार्यक्रम के लिए कुल व्यय-राशि 

. 4,039 करोड़" रु० रखी गई है । निजी क्षेत्र में 50 करोड़ ₹० के पंजी-विनियोग की आराशा 

है । सरकारी क्षेत्र में खचे की जानेवाली राशि में से 66] करोड़ रु० पन-बिजली और तापीय 
“बिजली-करार्यक्रमों के लिए, 5। करोड़ रु० परमाणविक बिजली के लिए और 327 करोड़ 
-रु०संचरण एवं वितरण-योजनाओों (जिसमें गांवों में बिजली पहुंचाने पर होनेवाला 05 
करोड़ रु० का खर्च भी शामिल है ) के लिए रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में बोकारो के इस्पात- 
-कारखाने में बिजली पहुंचाने की भी व्यवस्था हैं तथा नइवेली के बिजलीघर में 50 मेगावाट के... 
विस्तार का खर्च भी शासिल है । यरेनिथम निकालने, निर्माण और प्लूटोनियम निकालने के 
संयन्त्रों पर होनेवाला 24 करोड़ रु० का खर्च, जो प्रारम्भिक रूपरेखा में बिजली' शीर्षक के 
“अन्तर्गत दिखाया गया था, अब उद्योग और खनिज पदार्थ शीषक के अन्तर्गत कर दिया _ 

गया है। 


.... 55. तीसरी योजना के बिजली-कार्यक्रम के लिए 320 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा 
की आवश्यकता होगी। दूसरी योजना के अनुभव से ज्ञात होता है कि बिजली-सम्बन्धी 

. साज़-सामान के लिए आयात पर निर्भर रहने के कारण बिजली के तीज विकास में बाधा है 
. “पहुंचती हैं। तीसरी योजना में भी मशीनें और अन्य उपकरण काफी बड़ी तादाद में विदेशों... 
..  सेमंगाने पड़ेंगे। भोपाल में बिजली की भारी मशीनें तथा उपकरण तैयार करने के कारखाने पी 


इसमें दामोदर-घाटी-निगस के बिजलो-कार्यक्रम और बंडील-तापीय बिजलोघर हु 
का प्राखच भी शासिल है। | पे 
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की पूरा करने तथा उसके विस्तार के अलावा तीसरी योजना में दो और बड़े कारखानों 
की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में की गई है, जिनमें बायलर, भापीय और जलीय टरबाइन तथा 
बिजली के अन्य बड़े उपकरण तैयार किए जाएंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने ट्रांसफार्म र, 
मोटर, स्विचगियर आदि बनाने की क्षमता बढ़ाएंगे। इस प्रकार, बिजली-परियोजनाओं 
के लिए साज़-सामान का काफी बड़ा हिस्सा देश में होनेवाले उत्पादन से ही प्राप्त हो जाएगा । 


56. स्थापित-क्षमता और बिजली-उत्पादन मे विकास नीचे की तालिकाओों तथा 
अगले पृष्ठ की तालिका सं० में दिखाया गया है : 


तालिका-संख्या १ 
स्थापित क्षमता का विकास 
(लाख किलोवाट) 


न्‍न्‍्स+ 


950 4955 4960-6। 4965-66 
(अनुमात) (अनुमान ) 


3नक+244434.33434++4%0+433433 +मन्ाकन-नताभ-नाजआम 33. फनननभ9+ 3५4 कान» -+-++0५०५/५३७३ हे लमनकऊसभ»फननंकननन-न ५५५ $3५3क्‍4-नपमकरापभआ»« थक ननततान >ननरिनननन- ५ ++५-++++4५+७५३७५++५परम» तनमन" -न--+०4+७+५०७/अन_ानकथ न_न तह 34५७ कान न न_ ५ ०५५०+५॥/०५- ५३०५३ टननममन न» लक-पन-म न ५3५५-+ कप न-+०५५५०५५०६५३१३५९५४७+ अल-कननन-+नवन»५५4/५.५७०५५+“अअम्मथा 


राज्याधिकृत सार्वजनिक 





प्रतिष्ठान 6.3 5.2 33.2 98.2 
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक 
प्रतिष्ठान 0.8 ].8 3., 6 84. 5 
खुद बिजली पैदा करनेवाले 
औद्योगिक प्रतिष्ठान 5.9 £ 0. 2 4. 2 
योग 23 34, 2 57 26. 9 


तालिका-संख्या 0 
संयन्त्र की किस्म के अनुसार स्थापित-क्षमता 
हे (लाख किलोवाट ) 


950 955 4960-6।/. 965-66 
(अनुमान) (अनुमान ) 








पन-बिजली-चालित संयन्त्र 5.6 9.4 9. 3 57 

भाष-चालित संयनत्र 5. 9 2४ 34. 6 70.8 
तेल-चालित संयन्त्र . 5 2.] 3.व 3.6 
न्यैष्टिक संयन्त्र ४ न न+- जज ,5 





योग 93 34. 2 57 326. 9 
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तालिका-संख्या ॥. 








उत्पादित बिजली का विकास पक 

व (करोड़ किलोवाट-घंटे ) 

4950.. 4955.. 4960-6।_ 965-66 

द 4 आशिक (अ्नुसान ) (अ्रनुमान ) 

राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान 280. 4 457:3._ 7725 . 3,450 
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक ५ 8 सु य ी 

: प्रतिष्ठान .. 300. 3 40. 9 575 650 
खुद बिजली पैदा करनेवाले द द द 

औद्योगिक प्रतिष्ठान 46.8 28. 5 285 400 
योग 657.5 7,077. 7 ,985 4,500 


उपभोग का स्वरूप 


57. भनुबन्ध 0 में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गो-दवारा उपभोग के स्वरूप 
(सन्‌ 957-6 में) का विवरण दिया गया है । इस अवधि में होनेवाले परिवतैन का क्षेत्र 
और सन्‌ 965-66 में अनुमानित उपभोग का विवरण नीचे की तालिक में दिया गया है : 


तालिका-संख्या 42 
उपभोग का स्वरूप 


है ़्िओ्डि डा हल न नन--ननल लीन 2लललननननननीतनीननीन-+-+-नन-नननन-ननननन-न-न- न नननगयन++3+++नन न 9 ++>नननन- मनन नमन_न_नन- न ननना+++ नकल नमन न न-ननन५+++ नल ननानकननन नमन + «न ननन+ननननानना फल कक न+न मनन सन न-मननन_म-+++»+९५जत व ममानम+ कप लमनन>ट पतन पतन" ५५५५+०५-३५००५३१७५७पूजनन जन ०4५ रह, 


सन 965-66 में . कल उत्पादन का प्रतिशत 


९ 








वर्ग अनमानित उपभोग /-------- लक. 
मे (करोड़ ]965-66_ 95-6 की भ्रवधि 
५ कक  किलोबाट-घंटे ) में परिवतन 
घरेलू या रिहायशी प्रकाश . हि द कक 
एवं अल्प शक्ति 340 . . 7.6 7.5 से. 8 ...: 
व्यावसायिकप्रकाश एवं श्रल्प शक्ति. _490.. 4.2 4.2से द 
औद्योगिक शक्ति 59,840" /“68.7 6.3 से 62.9. 
परिवहन |, . उा: | १80 हे 2.3से 4.4 
सार्वजनिक प्रकाश. 40... '0:9 कब % आ 
सिंचाई की 2.4 से 4 
सार्वजनिक जल-व्यवस्था एवं... 3 आग पा कमी किए हक 
मल-पम्पिग-व्यवस्था..... :। अल 
संचरण की हानियां, सहायक हे ० 
. कामों में उपभोगआ्रादि .... 630. 44. ॥१74.4 से 46.3 
| यौग हा 4,500... 00 





सन्‌ 95-67 के बीच की दस वर्षों की अवधि में परिवहन और पम्पों-द्वारा सिचाई | 
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के उपयोग का विकास बिजली-उत्पादन के विकास के बराबर नही हुआ है, इस कारण 
इस वर्ग का उपभोग उत्पादन के 4. 4 प्रतिशत (सन्‌ 95 में ) से गिर कर सन्‌ 960-6व 
में 2. 3 प्रतिशत रह गया । पम्पों-द्वारा सिंचाई में उपभोग 2. 7 प्रतिशत से बढ़ कर 4. 2 
प्रतिशत तक पहुंच गया । यह उल्लेखनीय हैँ कि कुल उपभोग ढाई-गुना बढ़ा, परल्तु पम्पों- 
द्वारा सिचाई के लिए बिजली का उपभोग सन्‌ 954 के मुकाबले चार-गुना से अधिक बढ़ 
गया तथा यह प्रगति और तेज होने की झ्रगा है । पहली और दूसरी योजनाञरों में विभिन्न वर्गों 
में बिजली के उपभोग का विकास अनुबन्ध ॥7 में विस्तार से दिया गया है । उद्योगों में 
कल उत्पादित बिजली का 67 से 63 प्रतिशत तक खप जाता है, अथवा यों कहिए कि उपभोक्‍कता- 
ग्रों को बेची जानेवाली शक्ति का 72 प्रतिशत भाग उद्योग लेते है । इससे जाहिर है कि 
आ्ौद्योगिक और बिजली-कार्यक्रमों में समन्वय की कितनी आवश्यकता हैं। तीसरी योजना में 
भारी और बुनियादी उद्योगों पर निरन्तर बल देने के साथ ही बिजली-उत्पादन पर भी 
बराबर वृद्धि के लिए ज़ोर दियाजा रहा है। 


गांव का बिजलीकरण 


58. तीसरी योजना का एक म्‌ख्य लक्ष्य छोटे कस्बों और गावों में उपयोगी छोटे 
उद्योगों का विकास करना है, ताकि रोज़गार के ग्धिक अवसर उपलब्ध किए जा सकें, 
आमदनी और जीवन का स्तर ऊंचा उठे तथा गांवों की अर्थव्यवस्था अधिक सन्तुलित एवं 
बहुमुखी बने। इन उद्देश्यों की पूर्ति में एक बड़ी बाधा शक्ति की कमी है । जहां बिजली 
उपलब्ध है, वहां परम्परागत उद्योग चलाए जा सकते हैं और धीरे-धीरे सुधरे हुए तरीकों 
पर अन्य छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, ताकि बढ़ती हुई ग्राम-अर्थव्यवस्था की नई 
आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। अनेक राज्यों में पम्पों से सिंचाई में बिजली का काफी 
उपयोग होता है और इस क्षेत्र में ग्रभी विस्तार की बहुत गुंजायश है । इससे स्पष्ट है कि ग्राम- 
ग्र्थव्यवस्था के विकास में गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्व बढ़ता जा रहा है; इसका 
मूल्य तात्कालिक आर्थिक लाभ के रूप में ही नहीं लगाया जा सकता । 


59. दूसरी योजना के अन्त तक देश में जिन गांवों और कस्बों में बिजली पहुंचा दी 
गई है, उनकी कुल संख्या का अनुमान 23,000 हैं; जब कि पहली योजना में यह संख्या 
7,400 थी। तीसरी योजना में गांवों के बिजलीकरण के लिए 05 करोड़ रु० की व्यवस्था 
की गई है । इसमें गांवों की लोड-आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली-उत्पादन का खर्च 
शामिल नहीं है, क्योंकि वह खर्च बिजली-उत्पादन के कुल खर्च का ही भाग है । तीसरी योजना 
के ग्रन्त तक जिन गांवों और कस्बों में बिजली पहुंच जाएगी, उनकी संख्या में 20,000 
की वृद्धि हो जाएगी यानी कुल संख्या 43, 000 हो जाएगी । हर राज्य में ग्राम-बिजली- 
करण-कार्यक्रमों की गूजायश का हिसाब लगाते समय उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा संच रण- 
विस्तार, वितरण और ग्राम-बिजलीकरण दोनों के सनन्‍्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता को 
भी ध्यान में रखा गया है । चौथी और पांचवीं योजना में गांवों में बिजली पहुंचाने पर अधिक 
व्यय एवं तेज़ विकास की व्यवस्था करने का विचार हैँ । 


60. अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है कि विभिन्न योजनाओं की अ्रवधि में 
कितनी आकादी तक के गांवों और कस्बों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और तीसरी योजना 
के अन्त तक ऐसे गांवों की संख्या कितनी हो जाएगी । 
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इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्त तक 5,000 से ऊपर आबादीवाले सभी गांवों 
ओर कस्बों में बिजली पहुंचा दिए जाने की सम्भावना है। 2 से 5 हजार के बीच की आबादी- 
वाले 50 प्रतिशत गांव, ग्रर्थात्‌, 40 हजार गांव बिजली की सुविधा का लाभ उठाने लगेंगे । 


6. एसे दूरस्थ और बिखरे हुए स्थान बहुत है, जहां कम खर्च में 40 से लेकर 00 
किलोवाट शक्ति तक के पन-बिजली-संयन्त्र लगाए जा सकते हैं। 00 किलोबाट तक क्षमता 
के छोटे पत-बिजली-संयन्त्र भारत में ही बनाए जा रहे है । आगे चलकर इनमें डीज़ल आल्टर- 
नेंटर सेटों के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हें प्राप्त करने या चलाने में विदेशी 
. मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू करने एवं उनमें सहायता देने 
के लिए तथा ऐसे संयन्त्रों की स्थापना में मदद देने के लिए केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग 
में एक इकाई खोल दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिजली-विकास का यह पहलू विशेष 
महत्त्व का है और इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । 

62. गांवों में बिजली ले जाने में अ्रपेक्षाकत अधिक लागत मुख्यतः: इसलिए आती है 
कि एक तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत होती है; दूसरे, बिजली की खपत की मात्रा 
बहुत कम होती है; और तीसरे, बिजली को--विशेष रूप से खेती में--खास मौसमों मे, 
खास अवसरों पर ही आवश्यकता रहती है; यह आवश्यकता सदा एक-सी नहीं रहती । 
इसका नतीजा यह होता है कि लोड कम होता है तथा प्राप्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग 
नहीं किया जाता । लोड-तत्त्व को सुधारने के लिए यह ज़रूरी है कि बिजली का उपयोग 
करनेवाले आथिक दृष्टि से लाभकर कार्यों का समन्वित रूप से विकास किया जाए । 
इस लक्ष्य की सिद्धि हर क्षेत्र के लिए सावधानी से तैयार किए गए विकास-कार्यत्रमों के द्वारा 
ही हो सकती है। इनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों की कार्रवाइयां शामिल हैं--जैसे, छोटे 
सिचाई-कार्य; औज़ारों, आदि के लिए ऋण और मरम्मत आ्रादि की सुविधा; सुधरे हुए 
बीज और अच्छी खाद; लघु उद्योग और ग्रामोद्योग, आदि--ताकि गांव में बिजली लगाने 
से कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने में यथासम्भव अधिक सहायता मिल सके । काम 
शुरू करने से 2-3 वर्ष पहले से ही गांवों में बिजली लगाने की योजना तैयार हो जानी 
चाहिए, ताकि उसी समय से दूसरे क्षेत्रों में भी काम शुरू हो सके । 


63. ज़िला-विकास-योजना के अंग-रूप में बिजली के उपयोग से सम्बद्ध सुनिश्चित 
योजनाएं सुचारू रूप से तैयार करने के लिए राज्यीय बिजली-मंडलों को चाहिए कि वे 
सम्बद्ध जिला-संस्थाओं को पहले से ही इस बात का संकेत दे दें कि उनके अनुमान से तीसरी 
योजना के अन्तर्गत राज्य के गांवों और कस्बों के लिए प्रतिवर्ष कितनी बिजली दी जा सकेगी । 
राज्यों को सुझाव दिया गया है कि जिन ज़िलों में बिजली की सुविधाएं हैं या होने 
वाली हैं, उनमें ग्राम-विकास-कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए छोटी-छोटी समितियां 
बना दी जाएं। ये कार्यक्रम थोड़े विस्तार से तैयार किए जाने चाहिएं श्रौर सीमित 
क्षेत्रों के अनुसार उनके श्रावरयक क्रम निश्चित कर दिए जाने चाहिएं--जैसे, एक कस्वें 
और उसके आस-पास के इलाकों या कुछ ऐसे गांवों को एक क्षेत्र में रखा जा सकता है, 
जिनके लिए बिजली का एक ही स्रोत है और सुव्यवस्थित आथिक कार्यक्रम के आधार 
पर जिनका विकास किया जा सकता है। इन जिला-योजनाओं को राज्यों की योजनाश्रों 
के अंग-रूप में ही अमल में लाया जाना चाहिए, ताकि गांवों को विजली देने के कार्यक्रम 
का विकास अतिरिक्त बिजली-उत्पादन-क्षमता के कार्यक्रम के साथ-साथ बढ़ सके । 
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64. ग्रामीण क्षत्रों में उद्योग आरम्भ करने के प्रश्न पर, जिसके बारे में इसी रिपोर्ट 
में ग्रत्यत्र चर्चा की गई है, विचार करते समय यह मान लिया जाता हैं कि वहां शक्ति _ 
उपलब्ध हो जाएगी । ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों के विकास की योजनाओ्रों तथा बिजली _ 
के उत्पादन और वितरण के कार्यक्रमों में घनिष्ठ सम्बन्धन्होना चाहिए। सिंचाई की छोटी 
योजनाओं में भी इसी प्रकार] के समन्वय की भ्रावश्यकता हैँ, क्योंकि इनमे भी पम्प चलाने 
क लिए बिजली की जरूरत पड़ती है । द 


..... 65. गांवों के बिजलीकरण के अन्य कई पहलुओं पर--जैसे, ग्रामीण लोड के लिए 
शक्ति की आपूर्ति, आपूर्ति की दर, बिजली-वितरण में पंचायत-समितियों और ग्राम-पंचायतों , 
की. भूमिका, आदि--अआगे विचार किया जा रहा हूं । 


शक्ति के समन्वित विकास की समस्याएं 


66. बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 948 के अनुसार बिजली-सम्बन्धी एक ठोस, _ 
पूर्ण और एकरूप राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है । इसके जरिए राष्ट्रीय शक्ति-साधनों 
के नियन्त्रण और उपयोग के सम्बन्ध में आयोजक संस्थाओं के कार्य में समन्वय किया जाता. 
चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राज्यों की सीमाओं का ध्यान रखे बिना सारे प्रदेश के लाभ 
के लिए प्राकृतिक साधनों का सबसे अधिक किफायती तरीकों से उपयोग किया जाए। भाप- 
' बआलित बिजलीघर कोयला-खानों, कोयला धोने के कारखानों और तेल-शोधनालयों के पास 
ही बनाए जाने चाहिए। नदियों की घाटियों में पत-बिजलीघर स्थापित करते समय भी. 
सबसे अधिक किफायतवाला स्थान ही प्राथमिकता के अनुसार चुना जाना चाहिए | न्येष्टिक 
बिजलीघरों की भी स्थापना उन्हें क्षेत्रों में ही होनी चाहिए, जहां शक्ति के ग्रत्य॒ साधन या 
: तो बहुत अधिक खर्चीले हैं अथवा बहुत कम हैं । सभी बिजलीघरों को राज्यीय, प्रोदेशिक या _ 
बड़े ग्रिडों के रूप में परस्पर-सम्बद्ध क्रिया जाना चाहिए, जिससे सारी बिजली इकट्ठी _ 
करके उस प्रदेश के सर्वाधिक लाभ के काम में लाई जा सके | बिजलीघरों और बिजली- 
व्यवस्था के परस्पर-सम्बद्ध संचालन से बिजली-आपूर्ति-संस्थाओ्रों के काम में कुशलता आएगी, 
क्योंकि लोड' तत्त्व बढ़ जाएगा, आवश्यकता के लिए वैकल्पिक मशीन तैयार रखने की ज़रूरत 
नहीं पड़ेगी तथा उपलब्ध संयन्त्र का कुशलता से संचालन हो सकेगा। 


67. भाखड़ा-नंगल, मचकुंड, तुंगभद्रा, चम्बल और अन्य परियोजनाञ्रों के काम में. 
अतीत में अन्त:राज्यीय सहयोग रहा है । इस प्रकार के सहयोग को और बढ़ाना चाहिए, 
जिससे बिजली का उत्पादन किसी एक राज्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए न होकर 
प्रादेशिक या क्षेत्रीय. आधार पर हो । इससे एक लाभ यह भी होगा कि पड़ोसी राज्यों मे. 
बिजली की दरों में किसी तरह की असमानता नहीं रहेगी । क्षेत्रीय आधार पर काम न होने से _ 
सम्भव है कि किसी राज्य में शक्ति के विशाल साधन होते हुए भी उनका उपयोग न हो सके, 
चाहे इसका कारण उस परियोजता के लिए सारा खर्च बर्दाइत करने में राज्य-सरकार की _ 
ग्रसमर्थता हो अथवा उस राज्य में बिजली की मांग की इतनी कमी हो कि तत्काल विकास- 
कार्यक्रम शुरू करना ज़रूरी न समझा जाए। एक से अ्रधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाले 
.. बिजलीघरों के आयोजन और निर्माण-सम्बन्धी समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा हैं । 


क्‍ 68. केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग आन्धश्रप्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल-राज्यों 
...__ के बिजलीघरों को जोड़ कर दक्षिण क्षेत्र के लिए एक बड़ा ग्रिड बनाने के सम्बन्ध में जाँच- _ 
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पड़ताल कर रहा है । इस बीच राज्यों में बिजली के आदान-प्रदान की सुविधाओं के लिए 
220 किलोवाट की अन्‍्तःराज्यीय सम्पर्क-लाइने बनाने का काम शुरू किया जा रहा है । 
तीसरी योजना में महाराष्ट्र और गुजरात की बिजली-व्यवस्था का तथा राजस्थान के चम्बल 
ग्रिड और मध्यप्रदेश की सतपुड़ा-बिजली-व्यवस्था का परस्पर सम्बन्ध जोड़ने का कार्यक्रम 
पूरा किया जाएगा। निम्तलिखित अन्तःराज्यीय सम्पर्क जोड़ने पर भी विचार किया जा 
सकता है : उत्तरप्रदेश की रिहन्द-बिजली-व्यवस्था का मध्यप्रदेश की ग्रमरकटक-की रबा- 
व्यवस्था से; फिर, अमरकंटक-को रबा-व्यवस्था का उड़ीसा की हीराकुड-व्यवस्था से; उत्तर- 
प्रदेश के गंगा प्रिड का दिल्‍ली-पंजाब-व्यवस्था से; और मैसूर की शरावती-व्यवस्था का 
महाराष्ट्र की कोयना-व्यवस्था से । केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग में एक विशेष इकाई 
स्थापित कर दी गई है, जो राज्यीयः बिजली-मंडलों और अ्रन्य बिजली-आपूर्ति-सस्थाग्रों 
के सहयोग से बड़े क्षेत्रीय प्रिड बनाने के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल का काम करेगी । 


वित्तीय पहलू 

69. बिजली (आर्पु्ति) अधिनियम 948 के अनुसार सभी राज्यों मे स्वायत्त बिजली- 
मडलों की स्थापना हो चुको है । इन मंडलों का काम सबसे अधिक कुशलता और किफायती 
तरीकों से झपने-अपने राज्य में बिजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के कार्य का समन्वित 
विकास करना तथा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास पर अधिक ध्यान देना है, जिनकी 
सुविधा के लिए फिलहाल कोई लाइसेंसशुद्य कम्पती, आदि काम नही कर रही हैं । 

70. यह ज़रूरी है कि सरकारी क्षेत्र की बिजली-कम्पनियां खर्चे सं अधिक कमाएं 
और भावी विकास के लिए पूंजी प्रदान करे। बिजली-विकास का ढंग ही कुछ ऐसा बन गया 
है कि उसमें ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है और उसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए 
सरकारी क्षेत्रों में विनियोग के लिए काफी पूजी तैयार रखने की आवश्यकता है । 

74. दूसरे वित्त-आयोग ने बिजली-कम्पनियों के काम के ढंग के असन्तोषजनक 
वित्तीय परिणामों का ज़िक्र किया था और इस बात पर ज़ोर दिया था कि राज्य-सरकारें 
ऐसे प्रबन्ध करने के लिए उचित कदम उठाए कि बिजली-मंडल राज्य के बकाया ऋणों के 
ब्याज का बोझ उतारते रह सके | हाल ही में विभिन्न बिजली-मंडलों की वित्तीय स्थिति 
की जांच से पता चला है कि उसमें कोई सुधार नही हुआ है । राज्यीय बिजली-मंडलों की 
वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये मुख्य कदम उठाने पड़ेंगे : 

()) दक्ति-उत्पादन की सबसे कम खर्चवाली परियोजनाओं का चुनाव हो; 

(3) 3 

(3) परियोजनाओं के सोपान इस तरह निश्चित किए जाएं, कि लाभ की उपलब्धता 
आऔर उसके उपयोग के बीच की दूरी कम हो जाए; 

(4) वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए--- इसके लिए 
लोड' इस प्रकार बढ़ाया जाए कि संयन्त्र और लोड' तत्त्व, दोनों में 
सुधार हो; 

(5) विभिन्न उपायों-द्वारा बिजलीघरों का अधिकतम कुशलता के साथ परिचालन 
किया जाए-- जैसे ईंधघन की बचत की जाए, नुक्सान कम किए जाएं, 
आदि; 
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(6) पड़ोसी राज्यों के प्रिडों के साथ मिल-जुल कर कार्य-संचालन हो; तथा 
(7) बिजलीवरों शभ्रोर शुल्क-दरों का फिर से समायोजन किया जाएं 
. राज्यों को सुझाव दिया गया है कि इन पहलुझों पर विशेष रूप से विचार किया जाए 
तथा आमदनी बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं है 
72. पत्र-बिजली-परियोजनाओं को जांच-पड़ताल : पन-बिजली-परियोजनाओों के 

लिए विस्तृत जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती है । ऐसी परियोजनाएं कम हैं, जिनकी 
जांच-पड़ताल पूरी तरह कर ली गई हो; श्रतः बिजली के इस सस्ते स्रोत के विकास में 
बाधाओं आरती हैं। कई राज्यों में अलग-अलग जांच-इकाइयां बना दी गई हैं । परन्तु भ्रब भी _ 
बहुत काम करना बाकी है । इत इकाइयों को मज़बूत करना होगा, ताकि तीसरी योजना 
में इस पहलू पर अधिक ध्यान दिया जा सके । ] करोड़ 20 लाख किलोवाट की क्षमता वाली _ 
64 पन-बिजली-परियोजनाओों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल का कार्यक्रम तेयार किया गया _ 
है और इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। इन कार्यक्रमों की जांच-पड़ताल के काम पर 
3 करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है, जिसमें।.3 करोड़ रु० की विदेशी म॒द्रा भी 
शामिल है । इस कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता परी करने के लिए सहायता प्राप्त 
हो च॒की है । ै 
. 73. लोड-सर्वेक्षण : राज्यीय बिजली-मंडलों और केन्द्रीय जल तथा बिजली 
आयोग-द्वारा विभिन्‍न प्रदेशों में प्रत्याशित “लोड” का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया जाना. 
चाहिए तथा समय-समय पर उस पर विचार होते रहना चाहिए । भावी योजनाञ्रों की _ 
अविध में उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में पहले ही आयोजन करने के लिए यह बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं । योजना में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि केन्द्रीय जल तथा बिजली- 
आयोग में 'लोड' सर्वेक्षण-निदेशालय अपना काम जारी रख सकें । द 


74. अ्रनुसन्धान : बिजली, उत्पादन, संचरण और वितरण की समस्याओं पर 
बंगलोर की बिजली-अनुसन्धान-संस्था में अन्वेषण किया जाएगा । संस्था में जिन समस्याओं 
पर जांच-पड़ताल का काम किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल हैं : संचरण-पथ पर बिजंली 
चमकने का प्रभाव, देश में इन्सुलेटिग-सामग्री का निर्माण, छोटी और सरले मशीनों का 
विकास और निर्माण, उपकरण और अन्य ओऔजर, केबल-सम्बन्धी विशेषताएं, बिजली- 
व्यवस्था-सम्बन्धी अन्य अ्रध्ययंन, आदि । भोपाल में एक स्विचगियर-परीक्षण-केच्ध भी खोला 
जा रहा है, जिसमें स्विचगियर के डिज़ाइनों का परीक्षण और विकास किया जाएगा । 


75. डिज्ञाइन और निर्माण : बड़े-बड़े पत-बिजलीघरों और तापीय बिजलीघरों का. 
आयोजन करने, उनके डिज़ाइन तेयार करने और उनके निर्माण के लिए एक विशेषज्ञ- 
. संगठन की स्थापना की ज़रूरत महसूस की जाती रहीं हैँ । फ़िलहांल ये काम विदेशी 

_ संस्थाओं से कराए जा रहे हैं । इस नए संगठन में बारीक तकनीकी कार्य के लिए कमेंचारी _ 

.. ही प्रशिक्षित नहीं किए जाएंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। केन्द्रीय जल और _ 
.. बिजली-आयोग में इस उद्देश्य से एक इकाई की स्थापना की जा रही है । 


....._._ 6. श्रन्य पहलू : बिजली-कार्यक्रम के कुछ और भी प्रहलू हूँ, जिन पर तीसरी ४ 
... योजना में बराबर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है । दूसरी योजना में बंगलोर और गंगवाल _ 
.. में गम लाइन कमंचारी-प्रशिक्षण-केन्द्र खोलें गए थे । इन केन्द्रों में बिजली का काम करने- - 


... वाले मिस्त्री प्रशिक्षित किए जाते हैं, जो अधिक दबाववाली बिजली के सजीव संचरण- । 
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पथ १९ काम कर सके | बिना बिजली बन्द किए इन्सुलेटरों की सफ़ाई, टूटे इन्सुलेटरों की 
अदला-बदली, कंडक्टरों को जोड़ना और सहायक एजें लगाने का काम होना चाहिए, जिससे 
उपभोक्ताओं को बराबर बिजली मिलती रहे । इस प्रकार के प्रशिक्षण और गर्म लाइन 

के साज-सामान तथा औज्ञारों की सहायता से बिजली के खम्भों पर काम करने का यह 
तरीका देश-भर में प्रायः सभी बिजली-व्यवस्था-केन्द्रों मे लागू कर दिया गया है । 

77. तीसरी योजना मे उपकरणों के मानकीकरण ऊके ग्रशन पर भी विशेष विचार क्ए 
जाने की जरूरत हैँ। इस प्रकार के मानकीकरण से परियोजनाश्रों का काम तेज़ी से होगा 
निर्माण क ख्च में किफ़ायत होगी और रख-रखाव का भी खर्च कम होगा। केन्द्रीय जल और 
बिजली-आयोग ने गावों में विस्तार के लिए एक निर्माण-नियम-पुस्तिका तैयार की हैँ । तापीय 
बिजलीघरों, प्रसारण-लाइन-व्यवस्था और उप-बिजलीघरों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही 


कार्रवाई करने का इरादा है । 
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अनुबन्ध 7 
पहली और दूसरी योजना में चाल्‌ प्रमुख बिजलीघर 
(पराग्राफ 44 में उल्लिखित ) 
चाल स्थापित 
योजना का नांस - क्षमता 
द (किलोबाट सें) 
पहली योजना में चालू किए गए संयन्त्र क्‍ 
. निजामसागर पततबिजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश ) 5,000. 
:2. मचकुंड पनविजली-परियोजना (आरान्श्रप्रदेश और उड़ीसा ) 34,000 : 
3. सिदरी तापीय बिजलीघर (बिहार) 80,000. 
-4<. बोकारों तापीय बिजलीघर] (दामोदर-घाटी-निगम ) ,72, 500 
. 5. उत्रन तापीय बिजलीवर (गुजरात) ; 22,500 
:6. अहमदाबाद बिजली-भ्रापूरति-विस्तार (निजी क्षेत्र--गुजरात) 60,000 
7. सेंगुलम बिजलीवर (केरल) न 48,000 
:8. चांदनी तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश ) 7,000 
. 9. इन्दौर तापीय बिजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश ) 3,000 
40. मोयर बिजलीघर (मद्रास ) 36,000 
3]. पायकारा बिजलीघर (मद्रास) 27,200. 
42. मद्रास-संयन्त्र-विस्तार (मद्रास) 30,000: 
३. खापरखेड़ा तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र ) 30,000 
7१4. चोल बिजलीवर (महाराष्ट्र) थे 78,000. 
5. बल्‍लारशाह तापीय बिजलीधर (महाराष्ट्र) 7750. 
6. भीर पतबिजली-योजना (महाराष्ट्र) 22,000. 
।7. जोग बिजलीघर (मैसूर) 72,000. 
8. नंगल बिजलीधर (पंजाब) 48,000. 
9. कानपुर तापीय' बिजलीघर (उत्तरप्रदेश ) _345,000: 
20. पथरी पनबिजली-योजना (उत्तरप्रदेश ) 30,400. 
2. शारदा पनरविजली-योजना (उत्तरप्रदेश ) . 4,400. 
22. कलकत्ता बिजली-आपूर्ति-निगम-विस्तार (परिचिम-बंगाल ) «. 30,000. 
23. दिल्‍ली तापीय बिजलीघर (दिल्ली) ज. 20,000: 
कर दूसरी योजना में चालू किए गए संयस्त्र के 
. 4. मचकुंड पनविजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा ) ४ 877000. 
2. तुंगभद्रा पतबिजली-योजना (आन्श्रप्रदेश और मैसूर) +.. 36,000 
3. रामगुंडम तापीय बिजलीवर (आन्श्रप्रदेश) «४ >37:500 
. 4. उमत्र पनबिजली-परियोजना (असम) 8,400 
. 5. मैथन पनबिजली-योजना (दा०्घा०ब्नि०)... ... 60,000 
. 6. पंचेत पनबिजली-योजना (दाग्घाब्नि०ग).... |. | 


5. 40,000 . 
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. बोकारों तापीय बिजलीघर-विस्तार (दा० घा० नि०) .. 

 दुर्गापुर तापीय बिजलीघर (दा० घा० नि०) 2 

अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात ) 
0 
4. 
कर 
3. 
] 4. 
5. 
]6. 
हक 
8 , 
9. 
20. 
27. 
8: 
23. 
2 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


उत्रन तापीय बिजलीघर (गुजरात ) 

पोरिगंलकुत्त पनबिजली-परियोजना (केरल) 
नेरियामंगलम पनबिजली-परियोजना (केरल ) 

कोरबा तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश ) ; 
गांधीसागर बांध-बिजलीघर (मध्यप्रदेश और राजस्थान ) 
भिलाई इस्पात-कारखाना बिजलीघर (मध्यप्रदेश ) 

मद्रास तापीय बिजलीबर-विस्तार (मद्रास ) 

पेरियार पनबिजली-परियोजना (मद्रास) .. मा 
कुंडा पनबिजली-परियोजना (मद्रास) हद 
ट्राम्बे तापीय विजलीघर (निजी क्षेत्र, महाराष्ट्र ) 

ग्रकोला (पारस) तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र ) 
बलल्‍लारशाह तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र ) 

खापरखेड़ा तापीय बिजलीघर-विस्तार (महाराष्ट्र 
तुंगभद्रा बायां तट बिजलीघर (मैसूर) 

हीराकुड पनबिजली-परियोजना (उड़ीसा ) 

रूरकेला इस्पात-का रखाना-बिजलीघर (उड़ीसा ) 
भाखड़ा-नंगल-परियोजना (पंजाब और राजस्थान ) 
कानपुर तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश ) 

पूर्वी क्षेत्र बिजलीघर (उत्तरप्रदेश ) 

दुर्गापुर कोक-भ्ट्ठी-का रखाना-बिजलीघर (पर्चिम-बंगाल ) 


इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी-बिजलीघर (बनंपुर, पश्चिम-बंगाल ) 
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8 2, 500* 
,65,000 
45,000 
45,000 
32,000 
45,000 
90,000 
69,000 
25,000: 
30,000 
4,05, 000 
],45,000: 
,87, 500 
30,000: 
5,500: 
30,000 
9,000: 
],23, 00 0 
75,000: 
2,07,000 
5,000 
45,000 
60,000! 
20,000 


' राणा प्रतापसागर बांध-बिजलीघर (राजस्थान और मध्यप्रदेश ) 
: रिहन्द पतबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) क्‍ हे 
* कानपुर तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश ) 

' माताटीला पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 

6. हरदुआगंज तापीय बिजलीघर (उत्तरप्रदेश ) 

7. यमृता पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 
8. रामगंगा पन्बिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 
9. जलढाका पन्‌बिजली-परियोजना (पदिचम-बंगाल) दा 
0. दुर्गापुर कोक-भट्‌ठी-कारखाना-बिजलीघर-विस्तार (पदिचम-बंगाल ) 
4. दिल्‍ली तापीय बिजलीघर-विस्तार (दिल्ली) 
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अनुबन्ध 8 
तीसरी योजना में शामिल सुख्य बिजली-उत्पादन-कार्य क्रम 
_ (पेराग्राफ़ 48 में उल्लिखित) 
| की कुल स्थापित 
काय क्रम का नाम क्षतता 
ला (किलोवाट में) 
हि चालू कार्यक्रम _  अ 
4. तुंगभद्रा पनबिजली-परियोजना चरण 2 (आन्श्रप्रदेश और मैसूर) 36,000 . 
2. नेल्लोर तापीय बिजलीघर (आान्श्रप्रदेश) ... 30,000. 
3. अ्रपर सिलेरू पनबिजली-परियोजना (आन्श्रप्रदेश ) ,20,000 
4. उमियम पनबिजली-परियौजना चरण (असम ) 36,000 
5. बरौनी तापीय बिजलीघर (बिहार) | 30,000 
6. पथराट्‌ तापीय बिजलीघर (बिहार) ,00,000: 
. 7. चन्द्रपुरा तापीय बिजलीघर (दा० घा० नि०) 2,80,000 
8. अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात ) 30,000: 
.. 9. पश्चियार पनबिजली-परियोजना (केरल) 30,000. 
40. शोलायर पनबिजली-परियोजना (केरल) ... ह . 54000. 
. गांधीसागर बांध-बिजलीघर, इकाई 4 (मध्यप्रदेश और राजस्थान) ...... 23,000 
2. अ्मरकंटक तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश) 60,000. 
3. नइवेली लिग्नाइट-बिजलीघर (मद्रास) 2,50,000 
44. कुंडा पनंबिजली-परियोजना (मद्रास) -. 35,000 
5: कोयना पतबिजली-परियोजना चरण ॥ (महाराष्ट्र) ... .«.. 29,40,000 
6. पूरना पनबिजली-पंरियोजना (महाराष्ट्र) 5,000 
7. भंद्रा पनबिजली-परियोजना (मैसूर) 33,200 
8. तुगभद्गा बायां तट बिजलीघर (मैसूर) दि 8,000 
9. शरावती पतबिजली-परियोजना चरण (मैसूर) .». ,78,200 
20. हीराकुड पनबिजली-परियोजना (उड़ीसा) ,47,000 . 
_24. भाखड़ा परियोजना (पंजाब और राजस्थान) 4,64,000 : 


.. ,28,000 . 
3. 29,50,000. 


, 48000 


... 30,000 : 
०. हे . 3,20,000 
बे 5 927:500:: 
8,000 
,80,000 _ 
30,000 
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27: 
28. 
29. 
30. 
34. 
25 
33 
34. 


कजी, 


35. 
36. 
लेप. 
38. 
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नए कार्यक्रम 
कोठागुडम तापीय बिजलीघर (आन्ध्रप्रदेश ) 


« रामगुंडम तापीय बिजलीघर-विस्तार (आन्धश्नप्रदेश ) 

: नागार्जुनसागर पनबिजली-परियोजना (आन्श्रप्रदेश ) 

- श्रीशेलम पनबविजली-परियोजना (आन्श्रप्रदेश ) 

« नहरकटिया तापीय बिजलीघर (असम ) 

« उमियम पनबिजली-परियोजना चरण 2 (अ्रसम ) 

« बरौनी तापीय बिजलीघर-विस्तार (बिहार) 

 प्रथराट्‌ तापीय बिजलीघर-विस्तार (बिहार) 
 दामोदर-घाटी-निगम-क्षेत्र में तापीय विस्तार (दा० घा० नि०) 
. गंडक पनबिजली-परियोजना (बिहार) 

- कोसी पनबिजली-परियोजना (बिहार) है 
* अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात ) 
. धृवरन (खम्भात) तापीय बिजलीघर (गुजरात ) 

« चेनानी पनविजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर) 

- झेलम पनबिजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर) 

- सलाल पतनबिजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर ) 

. शबरीगिरि (पम्बा) पनबिजली-परियोजना (केरल) 

. इंडिक्की पनबिजली-परियोजना (केरल ) 

: कुट्रियाडी पनबिजली-परियोजना (केरल ) ... 

. कोरबा तापीय' बिजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेद ) 

« सतपुड़ा तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश ) 

. तावा पनबिजलीघर-परियोजना (मध्यप्रदेश ) 

. पुनासा पनबिजली-परियोजना (मध्यप्रदेश और गुजरात ) 
, कुंडा पतबिजली-परियोजना (मद्रास) ि 
. मैत्तूर सुरंग पनबिजली-परियोजना (मद्रास) 

. पेरियार पनविजलीवघर-विस्तार (मद्रास ) 


कक्‍मान, 


नइवेली लिग्नाइट-बिजलीघर (मद्रास) 

परमबिकुलम पनबिजली-परियोजना (मद्रास) 

कोयना पनबिजली-परियोजना चरण 2 (महाराष्ट्र 
खापरखेड़ा तापीय बिजलीघर विस्तार (महाराष्ट्र 
अकोला (पारस) तापीय बिजलीघर-विस्तार (महाराष्ट्र ) 
भुसावल तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र ) ह 
न्यैष्टिक बिजलीघर (महाराष्ट्र और गुजरात ) 

बैतरणा पनबिजली-परियोजना (महाराष्ट्र 

शरावती पनबिजली-परियोजना चरण 2 (मैसूर) 
दरावती टेल रेस' विकास (मैसूर) 

तालचर तापीय बिजलीघर (उड़ीसा ) 


बालीमेला/गुंटावाडा पनबिजली-योजना (उड़ीसा और आन्ध्रत्रदेश ) ... 
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,20,00 0. 
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. 4 3. 
44. 
45. 
46. 
47. 
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49. 
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भाखड़ा दायां तट बिजलीवर (पंजाब और राजस्थान ) .... 
उहल नदी पनबिजली-परियोजना चरण 2 (पंजाब) -- 


अपर बारी-दोझाब नहर-परियोजना (पंजाब ) 
व्यास-परियोजना चरण । (पंजाब और राजस्थान ) 
तापीय विस्तार (राजस्थान ) 


कोटा पनबिजली-परियोजना (राजस्थान और मध्यप्रदेद ) 


हरदुआगंज तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश ) 
सिगरौली तापीय बिजलीघर (उत्तरप्रदेश ) 
श्ोबरा पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश ) 


बंडील तापीय बिजलीधर (पश्चिम-बंगाल ) डा 
दिल्‍ली तापीय बिजलीघर-विस्तार (दिल्ली और पंजाब) 


2,80,000 


22,000 
2,40,000 
90,000 
78,000: 
30,000 
2,50,000. 
80,000 


.».. 3,00,000 
.. ,80,000 
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ग्रामोद्योग और लघ उद्योग 
() 


योजनाबद्ध विकास में भमिका 


 ग्रामोथोंगों और लघ उद्योगों ने पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में रोज़गारी 
. के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि और अधिक समान वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है । तीसरी योजना में जिस बड़े पैमाने प्रर काम होना है, उससे उनके कार्य 
का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। इन उद्योगों के कार्यक्रमों के लक्ष्य, जिन्हें सन्‌ 956 
के श्रौद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया था, इस प्रकार 
हैं : अपेक्षाकृत कम पंजी सेअधिक बड़े पैमाने पर शी प्र और स्थायी रोजगार प्रदान करना ; 
 उपभोक्ता-बस्तुओं और साधारण उत्पादक वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को काफी हृद तक पुरा 
करना; पूंजी और दक्ष व्यक्तियों (जिनका अन्यथा पुरा-पुरा उपयोग न होना सम्भव है) 
के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करता; और इन उद्योगों के विकास को _ 
एक ओोर'ग्रामीण ग्रथेव्यवस्था के साथ और दूसरी ओर बड़े उद्योगों के साथ समन्वित करना।.. 
इसके साथ ही ये उद्योग इस प्रकार के भी उपाय प्रस्तुत करते है कि राष्ट्रीय आय का अधिक 
-समान रूप से वितरण हो तथा कुछ उन समस्याओ्रों को भी पैदा होने से रोका जा सके, जो _ 
शहरों के योजनाहीन विकास से उत्पन्न हो सकती है । तकनीक और संगठन में सुधार होने पर _ 
इत उद्योगों की, अर्थव्यवस्था के सुचार और विकासशील विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में, उन्नति .. 
को अ्रच्छी सम्भावनाएं है। इनसे सारे देश में लोगों को काम मिल सकेग। और उन्हें श्राय 
गी। इसलिए इस क्षेत्र में आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य परिष्कृत तकनीक अपनाने 

और संगठन के अधिक सक्षम रूप ग्रहण करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि सामान्य 
आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, उनका पुरा 
लाभ उठाया जा सके और एक ग्रवधि के बाद यह सारा क्षेत्र आत्मनिर्भर तथा आत्मचालित 
बत सके । इसके साथ ही तकनीकी परिवतेव की गति को इस प्रकार नियमित किया जाए कि _ 
बड़े पैमाने पर होनेवाली बेकारी और उससे लाखों लोगों को होनेवाली कठिनाई और कष्टों 
को दूर किया जा सके । * 


2. पिछलनो दशाब्दी में एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि जिन किन्‍्हीं छोटे उद्योगों क्‍ क्‍ 
ने, जिनमें ग्रामोबोग भी हैं, सुबरी हुई तकतीकें नहीं अपनाई' या सहकारिता के श्राधार पर... 
सात्रा और संगठत-सम्बन्धी मितव्ययिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की, उनका उत्पादन- 


व्यय अपेक्षाकृत अधिक रहा । साथ हीं, न बिके माल के जमा होने, उत्पादन में कमी आने और 


बेकारी की समस्याएं पैदा हो गईं। ये समस्याएं कुछ परम्परागत उद्योगों में भी झ्राई हैं । 


गतिशील अयंव्यवस्था में तेज़ी से बदलनेवाली स्थितियों से निरन्तर ग्रनकलता स्थापित करना 


. तथा नई तकनीकों, तरीकों और संगठन के रूपों को स्वीकार करना विभिन्न ग्रामोद्योगों और 
. लघु उद्योगों की स्थिरता और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । गत 0 वर्षो में इन उद्योगों को -. 
. सहायता देने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाएं गए तथा ऋण, झआथिक सहायता, तकमीकी और __ 


दे ई 
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हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी परामशें के द्वारा उन्हे पर्याप्त सम्बल प्रदान किया गया । कुछ उद्योगों 
में उत्पादन का क्षत्र निश्चित करके भी मदद पहुचाई गई । दूसरी योजना के उत्तराद्ध मे 
आयात-प्रतिबन्धों के अधिक कड़ा कर दिए जाने के कारण कुछ छोटे उद्योगों की हाट-व्यवस्था 
की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इन' प्रतिबन्धों की श्रावश्यकता अनिश्चित काल तक 
के लिए बनी नहीं रह सकती । साथ ही, देश के एक बड़े भाग में बिजली की व्यवस्था 
होने, संचार और परिवहन के साधनों में सुधार होने, नवीनतम मशीनों और तकनीकों का 
प्रयोग होने तथा' विज्ञान और ठेक्नोलाजी की प्रगति से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था रूपान्तरित 
हो रही है। इसलिए ग्रामोद्योगों और लधु उद्योगों की समस्याश्रों पर निरन्तर विचार होना 
चाहिए तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था' मे श्रनिवा्यं और स्थायी तत्त्व के रूप में विकेन्द्रित 
उद्योग की प्रगति की पुरी सम्भावनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए । 

3: पहली और दूसरी योजना में विभिन्न लधु॒उद्योगो की, जिनमे हथकरघा, खादी,- 
ग्रामोद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम के कीडे पालने का उद्योग और नारियल- 
जठा-उद्योग भी शामिल है, प्रगति की एक कार्यकारी दल ने और एक समिति ने दूसरी योजना 
के मध्य-काल में समीक्षा की । एक विशेष ग्रध्ययन-दल ने 6 वर्ष पूर्व सामुदायिक विकास-खडो 
में चालू की गई 25 औद्योगिक मार्गदर्शक परियोजनाओं के कार्य का विवेचन किया। कार्य- 
ऋप-मूल्ययकत-संगठन नें भी चुने हुए सामुदायिक विकास-खंडों में ग्रामीण उद्योगो का अध्ययन 
किया। इन अव्ययनों के अनतन्तर जो आकड़े प्राप्त हुए तथा जो परिणाम निकले, वे तीसरी 
योजना के लिए कार्यक्रम बनाने में बड़े मूल्यवान सिद्ध हुए है । प्रथम' दो योजनाओं की अवधि 
में इन उद्योगों को प्रगति को सं क्षिप्त झाकी आगे प्रस्तुत की जा रही है। 


(2) 


प्रगति की समीक्षा 

(2) 4./ पहली योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के विकास के क्षेत्र में एक महत्त्वपुर्ण 
कदम अखिल भारतीय मंडलों की स्थापना था । ये मंडल हयकरघा-उद्योग, खादी और 
ग्रमोयोगों, छोटे पैमाने के उद्योगों, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़े पालने के उद्योग और नारियल- 
जठा-उद्योगों को परामर्श देने के साथ-साथ विकास-कार्यक्रम के निर्माण में सहायता देंगे । 
खादी और ग्रामोद्योग-मंडल ने न केवल अपने से सम्बद्ध उद्योगों के लिए कार्यक्रम तैयार किए, 
अपितु इन कार्यक्रमों को पंजीकृत संस्थाओ्रों और सहकारी समितियों-द्वारा प्रा भी कराया । 
अन्य उद्योगों में कार्यक्रमों के परिपालन की ज़िम्मेदारी राज्य-सरकारों की रही, यद्यपि कुछ 
कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए मंडलों ने केन्द्रीय सरकार की ओर से भी काम किया । 
दूसरी योजना की अवधि की एक उल्लेखनीय घटना अनुविहित खादी और ग्रामोद्योग-आयीग 
की स्थापता थी । इस आयोग को खादी और ग्रामोद्योग-मंडल से कही अ्रधिक व्यापक प्रि- 
पालक अधिकार दिए गए । खादी और ग्रामोद्योग-मंडल की स्थिति आयोग से निकट रूप से 
सम्बद्ध'परामशंदाता के रूप में बनी रही । साथ ही, प्राय: सभी राज्यों की सरकारों ने कानून 
बना कर अपने यहां राज्य-खादी और ग्रामोद्योग-मंडलों की स्थापना की । राज्यों के उद्योग- 
विभागों को भी संगठित करने के लिए कदम उठाए गए। इस प्रकार, एक त्रिसूत्रीय संगठन 
का विकास किया गया--केन्द्र में वणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय, अखिल भारतीय मंडल, और 
राज्यों के उद्योग-विभाग' तथा राज्य-मंडल | इनके अतिरिक्त,जिला और खंड-स्तर पर उद्योग- 
अधिकारी नियुक्त किए गए। दूसरी योजना के अन्त तक 3,0 विकास-खंडों में से ,6 50 


क्‍ 448 क्‍ तीसरी पंचवर्षीय योजना 


में उद्योग-विस्तार-अधिकारियों की व्यवस्था कर दी गई। कार्यक्रमों में तालमेल बनाए रखने 
के लिए केन्द्र)में छोटे उद्योगों के लिए एक समनन्‍्वय-समिति गठित की गई, जिसमें सम्बद्ध 
मन्त्रालयों के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय मंडलों तथा खादी और ग्रामोद्योग-आयोग के 
अध्यक्ष रखे गए । ग्रधिकांश राज्यों में भी समनन्‍्वय-समितियां गठित की गईं । 


.. 5. पहली योजना के विकास-कार्यक्रमों की एक विशेषता इन उद्योगों को विभिन्न 

प्रकार से---ऋण, प्रशिक्षण-सुविधाएं, तकनीकी परामर्श, आसान शर्तों पर सुधरे हुए औजारों 
और उषकरणों की आपूर्ति तथा बिक्री-केन्द्रों की स्थापना आदि के रूप में--सहायता देने 
की व्यवस्था थी । दूसरी योजना में इन सभी प्रयोजनों के लिए सहायता का स्तर बहुत बढ़ा _ 


... दिया गया। इस मद में सम्भावित व्यय' 80 करोड़ रु० से थोड़ा कम आंका गया, जबकि 


पहली योजना में यह राशि केवल' 43 करोड़ रु० थी। अनेक नए कार्यक्रम भी तैयार किए 
. गए। कारखानों को स्थान देने के लिए लगभग. 60 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं। 

छोटे पैमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए अनेक सामान्य सुविधाएं दी गईं । खादी और .. 
 ग्रामोद्योग-ग्रायोग ने बड़े पैमाने पर अम्बर चर्खे के निर्माण एवं वितरण का कार्य हाथ में 
लिया। सहकारी हथकरघा-बुनकर-समितियों को बिजली-चालित करघे लगाने के लिए | 
सहायता देने का एक कार्यक्रम भी लागू किया गया । सहायता के इन विभिन्न कार्यक्रमों के _ 
अतिरिक्त कुछ उद्योगों के उत्पादनों के लिए अच्छे बाज़ारों की व्यवस्था के क्षेत्र में भी कदम _ 
उठाए गए । कपड़े की कुछ विशेष किस्मों का उत्पादन केवल, हथकरघा-उद्योग के लिए _ 
तथा कृषि के कुछ खास प्रकार के उपकरणों का निर्माण केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए 
. निश्चित कर दिया गया | यह निश्चय किया गया कि कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों में--यथा, . 
वनस्पति-तेल, धान की मिलों, चमड़े के जूते और दियासलाई के कारखानों में--जहां 
उपलब्ध क्षमता का पुरी तरह से उपयोग भी नहीं हो रहा था, और अधिक विस्तार की अनु- 
मति न दी जाए। बाइसिकल और सिलाई की मशीन-जैसे कुछ उद्योगों के छोटे और बड़े 3 
पाने के क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिए गए । हे 


... 6. “अनेक उद्योगों में---विशेषतः छोटे पैमाने के उद्योगों और हस्तशिल्पं-उद्योगों में-- हा 
व्यक्तिगत कारीगरों और नए संचालकों को सहायता दी जानी थी, क्योंकि कारीगरों के _ 
अनेक संगठन क्षेत्रीय. स्तर पर विकसित नहीं हुंए थे। परन्तु हथकरघा और नारियल-जठा- .. 
उद्योग में सहायता सहकारी समितियों के माध्यम से तथा खादी और ग्रामोद्योग में अधिकांशत: 
पंजीकृत संस्थाश्रों के ज़रिए दी गई। पहली योजना में लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों के ._ 
विकास के लिए एक साधन के रूप में औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने पर काफी 
बल दिया गया था । औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या, जो सन 95व में 7,405 
.. थी, सन्‌ 956 में बढ़ कर 5, 300 हो गईं। हथकरघा-उद्योग में 8,000 सहकारी समितियां 
.. थीं; दूसरा स्थान ताड़-गुड़-समितियों का था और उसके बोद क्रमश: खाल कमानेवाले तथा 
.. चमड़े की चीज़ें बनानेवाले कर्मचारियों, हल्के इंजीनियरी सामान-समेत छोटे पैमाने के उद्योगों -_ 
.. तथा रेशम-उद्योग की सहकारी समितियों का स्थान आता था । सन्‌ 959-60 .. 
.. तक ऑऔद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ कर 29,000 हो गई । इनमें लगभग 














..._ हथकरंघा-बुनकरों की लगभग ,200 समितियां भी शामिल थीं । फिर भी, ग्रामोद्योगों 


.... और लघु उद्योगों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही औद्योगिक सहकारिता की परधि में आ्राता था ।..._ 
... सन्‌ 958 में एक विशुष कार्यकारी दल ने औद्योगिक सहकारी सरि टेद्रतगति में 
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बाधा डालनेवाली कठिनाइयों पर विचार किया तथा उनके विकास को गति देने के लिए 
कुछ उपाय सुझाए। कार्यकारी दल के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। 


7. प्रशासनिक और संगठनमूलक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, एवं सहायता-कार्य क्रम 
के विस्तार के साथ कुछ उद्योगों के लिए अच्छे बाज़ार प्रदान करने से ग्रामोद्योगों 
और लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी अनुकूल स्थितियां तैयार हो गई है। प्रत्येक उद्योग 
ने गत 0 वर्षों में कितनी उन्नति की है, पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों के अ्रभाव में इसका 
विस्तृत विवरण देना तो सम्भव नहीं है, फिर भी इतना निश्चित है कि अनेक उद्योगों में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 


8. इस समय जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनके अनुसार हथकरघा-वस्त्रों का उत्पादन, 
जो सन्‌ 950-5 में 74 करोड़ 20,लाख गज़ था, सन्‌ 960-67 में बढ़कर ] श्ररब 
90 करोड़ गज हो गया । इस उद्योग में लगभग 30 लाख बुनकरों को पहले से अधिक रोज़- 
गार दिया गया और विगत 3 वर्षो में प्रति वर्ष औसत रूप से 3 करोड़ 60 लाख गज़ हथकरघा 
वस्त्र का, जिसका मूल्य 5 करोड़ रु० से भी अधिक ठहरवा है, निर्यात किया गया । सहकारिता 
की परधि में आनेवाले करघों की संख्या सन्‌ 953 में 7 लाख से कुछ कम से बढ़ कर सन्‌ 
960 के मध्य. लगभग 3 लाख हो गई । परम्परागत खादी (सूती, रेशमी और ऊनी ) का 
भी उत्पादन, जो सन्‌ 950-57 में 70 लाख गज़ था, सन्‌ 960-6 में बढ़ कर 4 करोड़ 
80 ल/ख गज़ हो गय/ । .4 लाख बुनकरों और बढ़इयों को पुरे समय का रोजगार मिलने के 
अतिरिक्त लाख कताई करनेवालों को भी अधिकांशत: अंशकालिक काम मिला | भ्रम्बर- 
खादी (अम्बर चर्खे और सादे चर्खे से उत्पन्न सूतों को मिला कर बनाया गया कपड़ा) का 
उत्पादन सन्‌ 956-57 में 9 लाख गज था, जो सन्‌ 960-6] में बढ़ कर लगभग 
2करोड़ 60 लाख गज़ हो गया। इस कार्यक्रम से 57,000 बुनकरों और अन्य व्यक्तियों 
को पूरे समय का काम मिलने के अलावा 3 लाख कातनेवालों को अधिकांशत: अंशकालिक 
रोज़गार मिला । | 


9. ग्रामोद्योगों की प्रगति के बारे में जो सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं, वे केवल पंजीकृत 
संस्थाओ्रों, सहकारी समितियों और ऐसे केन्द्रों के बारे में है, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग-प्रायोग 
से सहायता मिली है । दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 8 करोड़ 
से कुछ अधिक रुपये वितरित किए गए । इस सहायता का अधिकांश भाग अनाजों और दालों 
के विधायन, तेलहनों की पेराई, खाल कमाने और चमड़ा तैयार करने, ताड़-गुड़, अखाद्य 
तेलों और साबुन, दियासलाई, हाथ के बने कागज, गुड़ और खांडसारी, मधुमक्खी-पालन, 
मिट्टी का बर्तन-उद्योग, आदि के लिए सुधरे हुए उपकरणों की आर्पुति, प्रशिक्षण तथा हाट- 
व्यवस्था की सृविधाश्रों के रूप में दिया गया । वितरित धन-राशि का एक बड़ा भाग दूसरी योजना 
के प्राथमिक वर्षों में अप्रयुक्त ही रहा। ग्रामोद्योग-सम्बन्धी मूल्यांकन-समिति ने, जिसने 
दूसरी योजना के लगभग मध्य-काल में खादी और ग्रामोद्योग-आयोग की सहायता से चलने- 
वाले कुछ उत्पादन-केन्द्रों की स्थिति की समीक्षा की थी, यह मत प्रकट किया था कि इनके 
उत्पादन और नियोजन-विषयक परिणाम इन पर किए गए खरे के अनुकूल नहीं हैं। परल्तु 
इसके बाद से इन केन्द्रों के कार्य-संचालन और प्रदत्त धन के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ 
है । दूसरी योजना के ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कार्यत्रमों में गांवों के लमभभग 5 लाख कारीगरों और 
अद्ध रोजगार-प्राप्त महिला श्रमिकों को आंशिक सहायता देने के लिए व्यवस्था थी। 
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इनसे ऐसे झ्रनभव भी मिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के भावी स्वरूप 
के निरुचय में बड़े उपयोगी साबित होंगे । 


0. रेशम के कीड़े पालने के उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य शहततः 
की खेती के तरीकों और रेशम-कीट-बीजों की किस्म में सुधार करना, कातने और लपेटने 
के परिष्कृत उपकरण उपलब्ध करना और श्रनुसन्धान-कार्यों को संगठित करना है । ब्रह्मपुर- 
स्थित केन्द्रीय रेशम-कीट-पालन-अ्रनसन्धान-संस्था तथा कलिम्पोंग-स्थित उसके उपकेन्द्र का 
विस्तार किया गया और मैसूर में एक प्रशिक्षण-संस्था की तथा श्रीनगर में एक रेशम- 
कीट-बीज-केन्द्र की स्थापना की गई। कच्चे रेशम का उत्पादन, जो सन्‌ 957 में 25. 
लाख पौंड था, सन्‌ 960 में बढ़ कर 36 लाख पौंड हो गया । दूसरी योजना के अन्त में 
हिसाब लगाया गया कि इस उद्योग में 35 हज़ार व्यक्तियों को प्रे समय का रोजगार मिलने 
के अतिरिक्त 27 लाख व्यक्तियों को श्रंशकालिक रोजगार मिला। प्रति एकड़ शहतत का _ 
कम उत्पादन, कोयों से कम रेशम की प्राप्ति, आदि के कारण उत्पादन-व्यय की अधिकता 
इस उद्योग की प्रमुख समस्या बनी रही । द 


. नारियल-जठा-उद्योग में सामान्यतः मन्द प्रगति हुई । नारियल-जठा-सहकारी 
समितियों की संगठन-सम्बन्धी त्रूटियों, कताई के लिए निम्न कोटि के उपकरणों का प्रयोग होने 
के कारण जटा के रेशों की घटिया किस्म और विदेशी बाज़ारों में प्रक माल से प्रतियोगिता 
ग्रादि के कारण ही तीत्र प्रगति न हो सकी । सन 957-58 में जठा-रेशे और उससे निर्मित _ 
माल के निर्यात को बड़ा धक्का लगा । इसके बाद इसमें कुछ सुधार तो हुआ परन्तु पहली 
योजना के अन्त के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सका। अ्रनुमान है कि इस समय इस उद्योग में 
8 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ हैं । ३. जग 2 


2. दूसरी योजना में हस्तशिल्प के कार्यक्रमों को बढ़ाया गंया ; इनमें 4 प्रादेशिक 
डिज़ाइन-केन्द्रों और श्रनेक प्रदर्शन एवं बिक्री-केन्द्रों की स्थापनों भी शामिल है। इनके 
अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट हस्तशिल्पों--यथा, हाथी-दांत और शंख के सामान, बिदरी के 
सजावटी बतंतों और खिलौनों, बांस के सामान, कागज़ की लगदी के सामान, आदि--के 
प्रशिक्षण एवं उतल्नादन के भी केन्द्र खोले गए । हस्तशिल्प के सामान की घरेलू खपत और 
निर्यात, दोनों में वृद्धि हुई है। 00 से भी अधिक प्रदर्शन और बिक्री-केन्द्र खोले गए तथा 
इनमें होनेवाली बिक्री की वाषिक राशि पहली योजना के अन्त के करोड़ रु० से बढ़ कर सन्‌ _ 
959-60 में 2.50 करोड़ रु० हो गईं | अनुमान है कि दूसरी योजना के भ्रन्तिम तीन वर्षों 
.. मेंञ्राति वर्ष औसत रूप से 6 करोड़ रु० का हस्तशिल्प का सामान, जिसमें गलीचे भी शामिल _ 

: हैं, विदेशों को भेजा गया। कुशल कारीगरों को स्थायी और पूरे समय के रोज़गार उपलब्ध 


करने के लिए अ्ननृकल परिस्थितियां पैदा की गईं; फलत:ः उनकी कमाई में भी पर्याप्त 


.. वृद्धि हुई। परन्तु तकनीकी कर्मचारियों और कुछ विशेष प्रकार के बुनियादी कच्चे माल की 
.. कमी तथा कारीगरों को ऋण देने के क्रम में उठनेवाली कठिनाइयों के कारण प्रगति के 
.. मार्ग में कुछ रुकावटें आई. 7 


3. विगत 5 वर्षों में छोठे पैमाने के उद्योगों में बहुत अ्रच्छी प्रगति हुई । कुछ .. 

.._ बुनियादी कच्चे माल की कमी के बावजूद अनेक छोटे उद्योगों में--मुख्यतः: मशीनी 
.... औज़ारों, सिलाई की मशीनों, बिजली के पंखों और मोंटरों , सांइकिलों, निर्माण-जन्य सामग्रियों... 
... और हाथ के औौज़ारों के क्षेत्र में--उत्पादन में प्रति वर्ष 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई । 
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आयात-प्रतिबन्धों का भी इनमें से कुछ उद्योगों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा । 5 लाख 
रु० से कम की अधिकृत पूंजीवाली पंजीकृत कम्पनियों की संख्या, जो विधायन और निर्माण 
के कार्य में लगी हैं, सन्‌ 957-6 की अ्रवधि में बढ़ कर , 60 हो गई । शरौद्योगिक बस्तियों 
के कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई । सन्‌ 960-6। तक 60 औद्योगिक बस्तियों का 
कार्य पूरा हो गया । इनमें से 52 बस्तियों में, जिनमें ,035 कारखानों के लिए शेड 
पड़े है तथा 3,000 कर्मचारी निय्‌ क्‍त है, काम भी झ्ारम्भ हो गया है । श्रनुमान है कि छोटे 
पैमाने के उद्योगों में 3 लाख व्यवितयों को पुरे समय का रोज़गार मिला है । 


(3) 
तीसरी योजना का दृष्टिकोण 


4. तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों पर अ्रमल करते 
समय निम्नलिखित लक्ष्यों को सामने रखना होगा : 
(4) कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ाना और सहायता के ठोस रूपों--यथा, दक्षता 
में वृद्धि, तकनीकी परामर्श, अच्छे उपकरण और ऋण, झआदि--पर 
अपेक्षाकृत अधिक बल देकर उत्पादन-व्यय में कमी लाना ; 
(2) सहायता-अ्नुदानों, बिक्री पर छूट और संरक्षित बाज़ारों में क्रण: कमी 
करना; 
(3) गांवों और छोटे कस्बों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना ; 
(4) छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकसित करना; 
और 
(5) कारीगरों और शिल्पियों को सहकारी आधार पर संगठित करना । 
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां और उपाय सुझाए गए हैं, उनका विवरण 
नीचे दिया गया है : ४ 


5. दक्षता और उत्पादकता में सुधार : तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु 
उद्योगों के क्षेत्र में तकवीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी कर्मचारियों की आवश्यकता्रों को पूरा 
करने के लिए प्रशिक्षण-सुविधाशओ्रों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इस सम्बन्ध में कारी- 
गरों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैँ, उन पर तकनीकी 
शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में प्रकाश डाला गया है । ग्रामीग कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में 
केन्द्रीय संस्थाएं स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है । ये संस्थाएं कुछ ग्रामों के समूहों 
के लिए सम्बद्ध पेशों--लोहारगीरी, बढ़ईगोरी, आदि--के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन 
करेंगी । ये पाठ्यक्रम एक वर्ष या इसमे कुछ अधिक समय के लिए इप बात को ध्यान में 
रख केर चलाए जाएंगे कि कारीगर कृषि-सम्बन्धी उपकरणों और भारी कृषि-मशीनों के 
हिस्सों के रख-रखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। ये संस्थाएं, जहां कहीं 
आवश्यकता होगी, पूर्व-स्थापित उत्पादन सह-प्रशिक्षण-केन्द्रों का स्थान ग्रहण करेंगी । 
इसके अतिरिक्त , राज्य-सरकारों-द्वा रा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमणकारी प्रदर्शनों और प्रशिक्षण- 
दलों का आयोजन करके प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी । इन आम प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों के अलावा खादी, ग्रामोद्योगों और हस्तशिल्पों के लिए विशेष प्रशिक्षण-कार्यक्रम 
इन उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों के अंग-रूप में हाथ में लिए जाएंगे । औद्योगिक विस्तार की 
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तकनीकों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था भी स्था- 
पित की जाएगी । 

6. ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के सभी कार्यक्रमों में सुधरे हुए श्रौज्ञारों और उप- 
करणों के प्रयोग पर भी बल दिया गया है । दूसरी योजना की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों 
के लिए किस्तों पर खरीद के झ्राधार पर मशीन-आपूर्ति की.योजना लागू की गई थी | इसको 
तीसरी योजना में भी बढ़ाने का इरादा है, ताकि छोटे उद्योगपतियों और सहकारी समितियों 
को बड़ी संख्या में मशीनें दी जा सकें । हथकरघाक्षेत्र में टेक भ्रप मोशन अटेचमेंट' और 
अ्धस्वचालित करघे चालू करने तथा दूसरी योजना के प्रारम्भ में आरम्भ किए गए सह- 
कारिता के आधार पर हथकरघों को बिजलीचालित करघों में बदलने के कार्यक्रम को भी 
जारी रखने की व्यवस्था है । खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में अम्बर चर्खा, तेलघानियों, 
हाथ से धान कूटने के उपकरणों तथा अन्य ग्रामोद्योगों में अनुसन्धान और परीक्षण जारी रहेंगे। 
नारियल-जटा-उद्योग में, मार्गदशैक कार्यक्रम के आधार पर सुधरे हुए जटा-कताई-उपकरण 
लागू करने के लिए इस प्रकार के उपकरण बड़े पैमाने पर तैयार करने का प्रस्ताव है । रेशम- 
कीट-पालन-उद्योग में, एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लपेटने के लिए आम चर्खे के प्रयोग के बदले 
काटेज बेसिन' के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। इसी प्रकार, हस्तशिल्प में भी सुधरे हुए उपकरणों 
तथा औज़ारों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सहायता प्रदान की जाएगी। 


7. विभिन्न उद्योगों में काम करनेवाले कारीगरों और शिल्पियों को तकनीकी 
परामर्श देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न किए जाएंगे । छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में 
लघु उद्योग-सेवा-संस्थाओं, विस्तार-केन्द्रों औऔलौर खंड-स्तर पर विस्तार-अंधिकारियों (उद्योग) 
के माध्यम से श्रौद्योगिक विस्तार-सेवा का निर्माण किया गया । खादी और ग्रामोद्योगों के 
क्षेत्र में भी इस प्रकार का परामर्श पंजीकृत संस्थाओं और केन्द्रों के तकनीकी अ्रधिकारियों 
तथा खंडों में विस्तार-ग्रधिकारियों के ज़रिए उपलब्ध किया जाता है। फिर भी, प्रत्येक 
कारीगर और शिल्पी को उसकी आवश्यकता के अनसार तकनीकी सहायता और परामशे 
देने के लिए अभी बहुत-कुछ किया जाना शेष है तथा तीसरी योजना में इस दिशा में और 
जोरदार प्रयत्नों की आवश्यकता है । द 

8. सुधरे हुए औज़ रों और उपकरणों, निर्माण की प्रक्रियाओं एवं डिज़ाइन, आदि के 
विकास के लिए ग्रतृसन्धान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । वर्तमान सुविधाओं का और _ 
ग्रधिक विस्तार करने-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक और टेकनोलाजी-विषयक ग्नसन्धान 
के अ्रध्याय में प्रकाश डाला गया है । 


9. ऋण और वित्त : ऋण-सुविधाओं को, जो ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की... 


. एक अनिवार्य आवश्यकता हैँ, तीसरी योजना में बड़े पैमाने पर संगठित किया जाएगा तथा 


उचित शर्तों पर न्यूनतम प्रक्रिया-सम्बन्धी विलम्ब के साथ दिया जाएगा । तीसरी योजना में... 
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए व्यय-राशि' का निश्चय करते समय दीर्घ और मध्यमकालीन 


- पूंजी तथा कार्य-संचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगों को राजकीय . 


सहायता-अ्रधिनियमों के अन्तगंत ऋणों के लिए अ्रच्छी-खासी रकम की व्यवस्था की गई है । 


0 कि किक] 


इसी प्रकार खादी और ग्रामोद्योग के लिए व्यय-राशि निश्चित करते समय ऋण देने के लिए... 
.. अच्छी-खासी रकमें अलग रखी गई हैं। फिर भी, योजना में ऋण देने की व्यवस्था, मांग की तलना 
... में अनिवार्य रूप से सीमित है; अतः: लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्रामोद्योगों और लघ उद्योगों... 
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की ऋण की आवश्यकताएं अ्रधिकाधिक मात्रा में आम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से पूरी 
हो जाएं । इन उद्योगों के लिए ऋण की समन्वित व्यवस्था के हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- 
द्वारा शुरू की गई एक मार्गदर्शक योजना के अधीन जो ऋण दिए जा चुके हैं। तथा जिनके 
लिए स्वीकृति मिल गई है, उनकी राशि सन्‌ 96 के भाचे के अन्त लगभग 9 करोड़ रु० 
थी । दूसरी योजना में संस्थात्मक अभिकरणों के माध्यम से ग्रामोद्योगों श्रौर लघु॒ उद्योगों 
को ऋण, देने के लिए तीन मुख्य कदम उठाए गए ।। रिज़वं बैंक ऑफ इंडिया केन्द्रीय सहकारी 
अभिकरणों को हथकरघा-उद्योग की कार्यं-संचालन पूंजी-सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए 
पेशगी देने की विशेष सृविधाएं देता है। जुलाई 960 में एक मार्गदर्शक ऋण-गारंटी-योजना 
लागू की गई। इसके अधीन सरकार कुछ विशिष्ट बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ, 
लघु उद्योगों को दिए गए कऋ्रणों के बारे में खतरों में हिस्सा बंठाती है । सन्‌ 960-6 के 
अन्त तक 2 करोड़ रु० के ऋणों के लिए गारंटी दी गई। बैंकों और संस्थामत्क अभिकरणों- 
द्वारा ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित संस्थाओं---जैसे खादी और ग्रामो- 
द्योग आयोग, राष्ट्रीय लधु उद्योग-निगम, आदि--को दिए गए कणों के लिए सरकारी गारंटी 
के हेतु भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया । तीसरी योजना में भी इस तरह के प्रयत्न जारी 
रखने का प्रस्ताव है। इस बात का निरचय करने के लिए कि उद्योगों को राजकीय 
सहायता-अधिनियमों के अधीन ऋण देते समय ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों की ऋण-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जाएगी, यह स्वीकार कर लिया गया है कि इन अधिनियमों 
के अ्रधीन वितरित की जानेंवाली राशि का एक भाग ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के लिए 
निश्चित रहेगा और इसी उद्देश्य के लिए इतनी ही राशि की व्यवस्था सामुदायिक विकास- 
खंडों के बजट में होगी। 

..._ 20. सहायता-प्रनुदान, बिक्री पर छट, आादि : आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर 
ठोस सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के साथ तीसरी योजना में सहायता-अनुदानों, बिक्री पर 
छुट और संरक्षित बाजारों में कमी करना सम्भव हो सकेगा । झ्राशा है कि खादी के क्षेत्र में 
तकनीकी सुधारों, उत्पादन-व्यय के एकीकरण और परिवहन तथा अन्य वितरण-व्ययों 
में मितव्ययिता के द्वारा मूल्यों में क्रशः कमी की जा सकेगी । खादी पर और विशेष रूप से 
रेशमी तथा ऊनी खादी पर बिक्री पर छूट के प्रदन' पर इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि 
यथासम्भव उनको समाप्त करके उनके बदले उचित प्रबन्ध-अनुदान दिए जाएं। ग्रामो- 
द्योगों के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया है. कि वततेमान सहायता-अनुदांनों या उनके माल की 
बिक्री पर दी जानेवाली छूट का स्थान क्रमश: प्रबन्ध-अनुदान ले लें। इसी प्रकार, हथकरघा- 
उद्योग में बिक्री पर छूट के बदले अधिक ठोस सहायता देने पर बल दिया जाएगा। 

2. पहली और दूसरी योजनाओं में सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के मुख्य तत्त्वों के 
रूप में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनमें संगठन और सहायता-सम्बन्धी ठोस कारें- 
वाइयां , कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था और अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण, आदि में समन्वय 
स्थापित करना है। उद्योगों की विभिन्न शाखाओ्ों के लिए विकास-कार्यक्रम बनाते समय 
इस बात का निश्चय करने के लिए कि सामाजिक एवं भ्रन्य उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में समाज 
की कुल आवश्यकताओं के प्रति बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र का तथा कुटी र- 
क्षेत्र का योगदान कितना रहे, जिस बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उसे आसानी से 
प्रकट करने के लिए सामान्य उत्पादन-कार्य क्रम' नाम दिया गया हैं। कार्यक्रम के अन्य तत्व, 
जिनका लक्ष्य छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र को हाट-व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता या श्राश्वासन 
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प्रदान करना है, ये हैं : उत्पादन के क्षेत्र स्रक्षित करना, बड़े उद्योगों की विस्तार-क्षमता 
को सीमित करना, बड़े पैमाने की इकाइयों पर सेस लगाना और छोटी इकाइयों को विभे- 
दांत्मक कराधान, सहायता-अन दान, बिक्री पर छट, आदि के द्वारा मल्य कम रखने का लाभ 
प्रदान करता । इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि सामान्य उत्पादन-कार्य क्रम के 
सिद्धान्तों को पृथक-पृथक उद्योगों की समस्यात्रों की जांच और विस्तृत अध्ययन करने के बाद 
ही लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, कुछ परम्परागत उद्योगों के मामले में उनके उत्पादनों 
को प्राथमिकता और बाज़ार का आइवासन, छोटे पैमाने . के उद्योगों की तुलना में, अपेक्षाकृत 
कुछ दीर्च अवधि के लिए जारी रहना चाहिए 


22. ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों सें श्रौद्योगिक विकास : यद्यपि ग्रामोद्योग, खादी, 
रेशम-कीट-पालन, त|रियल-जटा, श्रादि उद्योग तथा काफी सीमा तक हथक रघा-उद्योग ग्रामीण 
क्षेत्रों में ही स्थापित हैं, तथापि छोठे पैमाने के उद्योगों का विकास सामान्यतः शहरों या बड़े 
कस्बों के ग्रास-पास ही हुआ है । चूंकि इस क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सारे देश में व्यापक 
रूप से आय और रोजगार के अवसर र प्रदान करना है, इसलिए तीसरी योजना में इन कार्य क्रमों 
के परिपालन में अधिक जोर इस बात पर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, छोढे कस्बों में तथा ऐसे 
कम उल्नत क्षेत्रों में, जहां प्रचुर श्रौद्योगिक सम्भावनाएं हैं, उद्योगों के श्रधिक विकास को प्रोत्साहन 
दिया जाए। इस दिशा में प्रथम पग के रूप में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा, जहां तीसरी 
योजना में ग्रन्य क्षेत्रों में हुए विकास के परिणामस्वरूप, बिजली, बड़े पैमाने पर कृषि-सम्बन्धी 
कच्चा माल, परिवहन के सुधरे हुए साधन, आदि बुनियादी सूविधाएं उपलब्ध हो सकें । 
ऐसे ही क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहायता देने के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। सिंचाई 
और बिजली के अध्याय में लघ॒ उद्योगों के विकास-कार्यक्रम को गांवों में बिजली-विकास 
के कार्यक्रम के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है । अन्य आवश्यक कदम विभिन्न प्रेकार की. 

सहायता देना होगा । यह सहायता प्रशिक्षण-सुविधाएं, ऋण, तकनीकी परामर्श, औज़ञारों 

और मशीवों, झ्रादि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में उद्योग स्थापित करनेवालों - 
को सम्न्वित रूप से दी जानी चाहिए । ग्राम-समूहों के लिए केन्द्रीय ढंग के प्रशिक्षण-केन्र 
स्थापित करने, ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने, सामान्य सविधाग्रों से यक्त कारखाने खोलने 
और ग्रामीग बस्तियां बध्ाने के कार्यक्रमों को मूर्ते रूप देते समय इस पहल को ध्यान में रखा 
जाना चाहिए.। योजना! के अवीन साधनों का अधिक अ्रच्छा उपयोग करने के लिए इस बात का. 

. प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उस्त जगह अधिक सहायता प्रदान की जाए जहां परिस्थितियां... 
भ्रपेक्षाकुत अधिक अनुकूल हों, और इस प्रकार कुछ ऐसे सफल केन्द्र स्थापित किए जाएं, 
जो आदर्श बन सके और व्यापक विकास के लिए केन्द्रबिन्दु हों। इससे न केवल अपने सतत 
विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों में ही लघु उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, 


५5 


अपितु सम्बद्ध क्षेत्रों में समन्वित 'उद्योग के विकास में भी सहायता मिलेगी । 


क्‍ 23. लीसरी योजना में परिकल्पित श्रनाजों, दालों और गन्ना तथा तेलहन-जैसी 
.. व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विधायन-उद्यौगों के विस्तार 
. के अवसर बढ़ जाएगे। ग्रामीण ग्रथव्यवस्था को विविधतापूर्ण और स॒दढ़ बनाने तथा अधिक _ 
. रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से यह वांछनीय है कि इन उद्योगों को सहकारिता के आधार 
. पर विकेन्द्रित और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में ग्रधिकतम सीमा तक विकसित किया जाए। .. 
. बुनियादी सुविधाग्रों--यथा, बिजली, प्रशिक्षित श्रमिक. और कच्चे तथा तैयार माल रखने न 
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की सुव्यवस्था--से इन उद्योगों के संचालन को कमखर्चीला बनाने में मदद मिलेगी । ग्रामीण 
क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, ग्रामीण कारीगरों को इस बात 
के लिए सहायता दी जानी चाहिए कि वे सहकारिता के आधार पर कच्चे माल की खरीद 
एवं उसके संग्रह के लिए संगठन बनाएं, परिष्कृत तकनीकें ग्रपनाएं और अपने उत्पादनों को 
बेचने की व्यवस्था करें । 


24. लघु उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास : पहली और दूसरी योजना 
में इस बात के लिए प्रयत्न किए गए कि छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक- 
रूप में विकसित किया जाए । कुछ हद तक ऐसे उद्योग स्वत: ही विकसित हो जाते हैं । एक विशेष 
समिति इस प्रकार के विकास को प्रोत्साहन देनेवाले विभिन्न तरीकों की जांच कर रही हैं । 
दूसरी योजना में बंगलौर की नई झ्ौद्योगिक बस्ती में स्थापित कुछ छोटी इकाइयों के उत्पादन 
को सावेजनिक क्षेत्र की एक विशाल परियोजना--हिन्दुस्तान मशीनी औज़ा र-का रखाना--- 
के उत्पादन से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया गया । सुझाव रखा गया है कि 
इस प्रकार के कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की कुछ अन्य परियोजनाओं 
में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। योजनाबद्ध विकास के लिए यह ज़रूरी हैं 
कि उद्योग की प्रत्येक शाखा में समाज की आवश्यकताओं को तथा बड़े पैमाने के उद्योगों 
की तुलना में छोटे उद्योगों के योगदान को और उत्पादन के विधायन तथा स्तरों के विकेन्द्रीकरण 
की सम्भावनाओं को व्यापक रूप से ध्यान में रखा जाए। पहली और दूसरी योजना की अवधि 
में कुछ छोटे और कुछ बड़े उद्योगों--यथा, सूती वस्त्र और कृषि-ठपकरण--के उत्पादन- 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। कुछ अन्य उद्योगों--यथा, बाइसिकल, सिलाई- 
मशीन, स्टोरेज बैटरियां, आदि---में आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद बड़े पैमाने 
के और छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । बड़े 
और छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर 
विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। इस समय इस पहलू से जिन उद्योगों का अ्रध्ययन 
किया जा रहा है, वे है---कषपि-उपकरण और मशीनें, मशीन और हाथ के औज्ञार, वाइसिकल 
और बाइसिकल के पुर्जे, सिलाई की मशीत और सिलाई की मशीन के पुर्जे, मोटरगाड़ियों 
और डीज़ल इंजिन के पुरे, रेडियो-सेट और ऐम्प्लीफायर, खाल-कमाई और जूता-निर्माण, 
फल और सब्जी-संरक्षण, सूती वस्त्र-मशीनों के पुरजें, बिजली की मोटरें और बिजली के पंखे, 
रंग और वारनिश, स्टोरेज बैटरियां, कांच के वैज्ञानिक और घरेलू सामान, शल्यक्रिया 
और गणित के यन्त्र तथा प्लास्टिक के उत्पादन । 


25. औद्योगिक सहकारी समितियां : हथकरघा और नारियल-जटाज्जैसे उद्योगों 
में, जिनमें सहकारी समितियों के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है, तीसरी योजना में वर्तमान 
सहकारी समितियों की संगठन-सम्बन्धी और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा अधिका- 
घिक कर्मचारियों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने पर बल दिया जाना चाहिए। शअ्रन्य उद्योगों 
में सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए । इस दिशा में जो मुख्य उपाय 
सुझाए गए हैं, उनमें सीमित समय तक प्रबन्ध और अ्रधीक्षण-कर्मेचारी-वर्ग का खर्च उठाने 
के लिए वित्तीय सहायता, केन्द्रीय सहकारी वित्त-अभिकरणों-द्वारा प्राथमिक सहकारी 
समितियों से लिए जानेवाले सूदकी दर के लिए सहायता-अनुदान, कर्मचारियों-- 
विशेषत: औद्योगिक सहकारी समितियों के मध्य-स्तर क कर्मचारियों--के लिए प्रशिक्षण 
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की सुविधाओं का विस्तार और राज्यों के उद्योग या सहकारिता-विभागों में काम करनेवाले 
कर्मचारियों को, जो श्रौद्योगिक सहकारी समितियों से व्यवहार करते हैं, सुसंगठित करना 
शामिल है । सहकारी समितियों के कार्यक्रमों के समन्वित परिपालन की गारंटी प्रदान करने 
के लिए केद्ध में एक छोटा-सा केन्द्रीय संगठन भी स्थापित किया जा रहा है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों 
में कतिपय शर्तों के साथ--जेसे, सहकारी आधार पर संगठित अनेक औद्योगिक इकाइयां 
एक जगह स्थापित हों, और साधनों का एक भाग जमा की जानेवाली राशियों से प्राप्त हो 
सके--अलग से श्रौद्योगिक सहकारी बैंक स्थापित किए जा सकते हैं । छोटे पैमाने पर चलने- 
वाले उन उद्योगों के लिए, जहां उद्योग-संचालकों और भागीदारों का ही ज़ोर है, कच्चा माल 
प्राप्त करने और बेचने के लिए तथा तकनीकी ज्ञान और सूचनाश्रों के प्रसार, बहीखातों के 
रख-रखाव, श्रादि कार्यों के लिए औद्योगिक संघों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए द 


26. समन्वय की व्यवस्था : यद्यपि केन्द्रीय और राज्य-स्तर पर ग्रामोद्योगों और 
लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के निर्माण एवं परिपालन में पृष्ठपेषण या दुहरेपन से बचने का 
यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है, तथापि व्यवहार में प्रदर्शन एवं बिक्री-केन्द्रों, प्रद्शनियों, 
प्रशिक्षण, आ्रादि से सम्बद्ध मामलों में कुछ पृष्ठपेषण या पुनरावत्ति हो ही जाती है । कार्य क्रम 
के परिपालन से सम्बद्ध विभिन्न मंडलों और अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने के लिए नए 
उपाय खोजे जाने चाहिए । कार्यक्षेत्र-स्तर पर इस समन्वय की आवश्यकता का और अधिक 
अनुभव होता हैँ। यह बात विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों पर लाग होती है, 
जहां राज्य-सरकारों, राज्य-खादी-मंडलों, पंजीकृत संस्थाओं और खंड-स्तर के कर्मचारियों 
की कार्रवाइयां बहुत अधिक समन्वित होनी चाहिए । कृषि, बिजली, परिवहन, आदि के क्षेत्र 
में विकास की जो दृष्टि प्रदात की गई है, उसे देखते हुए यह और भी आवश्यक है कि ग्रामीण 
उद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या पर संयुक्त और सम्बद्ध रूप से विचार किया जाए | वर्त- 
मान मंडलों के लिए सदा इस प्रकार का दृष्टिकोण अभ्रपनाना सम्भव नहीं भी हो सकता है, _ 
क्योंकि प्रत्येक का भ्रपता अलग-अलग कार्यक्षेत्र है । खादी और ग्रामोद्योग-आयोग का ग्रामीण _ 
उद्योग-कार्यक्रम ग्रभी केवल 2 परम्परागत उद्योगों तक ही सीमित है । ग्रामीण उद्योगीकरण 
के व्यापक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक क्षेत्र के विकास के विविध पहलुओं को ध्यान में रखना ._ 
होगा और इस बात का आइव[सन देना भी झ्रावश्यक होगा कि स्थानीय योजनाओं को बनाने 
तथा उनके परिपालन में क्षेत्रीय या खंड-स्तर पर काम करनेवाली संस्थाओं और अ्भिकरणों 
का निकट सहयोग मिलेगा। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रश्न के विविध पहलुओं की. 
राज्य-सरकारों और मंडलों से परामर्श करके जांच की जाए 





व्यय-व्यवस्था और आवंटन 


... 27. तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों श्नौर लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के लिए 264 करोड़. 
'रु० के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी योजना में इस मद में भ्रनमानित व्ययं- 
राशि 80 करोड़ रु० से कुछ कम है । इस राशि में से 74] करोड़ रु० राज्यों और केन्द्र 
शासित प्रदेशों के कार्यक्रमों के लिए तथा 23 करोड़ रु० केन्द्र और केद्ध-द्वारा प्रणीत 
_ कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए है। विभिन्न उद्योगों के लिए इस राशि का किस प्रकार 
_ बितरण किया गया है, यह अगली तालिका में प्रस्तुत हे । 
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विभिन्‍न उद्योगों के लिए व्यय-व्यवस्था 


( करोड़ रु० ) 
तीसरी योजना की व्यय-व्यवस्था 
उद्योग दसरी गोजितो तरल नस तल ता ओम 


(अनुमानित व्यय ) राज्य और केच्ध- 
शासित प्रदेश केन्द्र योग 


व 


हथकरघा-उद्योग हक 29.7 37 3 34 
हथकरघा-क्षेत्र में बिजली- 2 “+- है । 4 
चालित करघे 

खादी: परम्परागत [ 37 

अम्बर ५ 82. 4 3.4 32 92.4 
ग्रामोद्योग 20 
रंशम-कीट-पालन-उद्योग .. 3.7 5.5 .5 ह 
नारियल-जठा-उद्योग न 2 2.4 0.8 3.2 
हस्तशिल्प कड 4.8 6.4 2.5 8.6 
छोटे पैमाने के उद्योग रु 44. 4 62.6 22 84.6 
औद्योगिक बस्तियां ५ 7.6 30.2 “++ 30.2 

योग तक 80४ ]4व.2 ]22.8 264 





इससे यह स्पष्ट है कि छोटे पैमाने के उद्योगों और आ्ौद्योगिक बस्तियों पर खर्च में 
पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है । हयकरघा, खादी और ग्रामोद्योगों का व्यय-स्तर दूसरी 
योजना से कुछ अधिक होगा 


28. ऊपर बताई गई व्यय-व्यवस्था के अतिरिक्त सामुदायिक विकास-कार्यत्रम में 
इन उद्योगों के विकास के लिए 20 करोड़ रु० की व्यवस्था है । विस्थापित व्यक्तियों के 
पुनर्वास, समाज-कल्याण, और पिछड़ी जातियों के कार्यक्रमों में भी इस प्रयोजन के लिए कुछ 
व्यवस्था है । यह भी आशा है कि निजी स्रोतों से, जिनमें बेक भी शामिल हैं, इस मद में 275 
करोड़ रु० की पूंजी लगाई जाएगी । 


(4) 

हथकरघा, खादी ओर ग्रामोद्योग 
29. तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों को अब तक प्राप्त हुए अनुभवों और पूर्वो- 
ल्लिखित मूल्यांकन-कार्यकारी दलों के निष्कर्षों तथा सुझावों के आलोक में तैयार किया गया 
है । खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में कार्यक्रम के सामान्य सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन कर दिया 
गया है । प्रत्येक कार्यक्रम के अवीन यह आवश्यक हैँ कि मवन-निर्माण-सम्बन्धी एवं अन्य 

ऊपरी खर्चे कम-सै-कम हों । न्क्ा . १ 
30. हयकरघां और बिजजी-चालित करघा-उद्योग : तोसरी योजना की अवधि में 
हथकरघा-कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरधा-बुनकरों को पुरे समय का रोज़गार देकर 





*ंसम्भावित व्यय-परिमाण लगभग 475 करोड़ रु० हे । 
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झौर सुधरी हुई तकनीकें लागू करके उत्पादन बढ़ाना है। बिक्री पर छट---जो पहले 
ही 6 नए पैसे से घटा कर 5 नए पैसे कर दी गई है---और अन्य सहायता-अनुदानों के बदले 
क्रमश: ठोस सहायता पर बल दिया जाएगा, बुनकरों को सामान्य स्तर पर ऋण-सहायता दी 
जाएगी, जिससे सहकारी समितियों में श्रधिक हिस्सा-पूंजी के आधार पर संस्थात्मक 
ग्रभिकरणों से अ्रधिक रुपया उधार लेना उनके लिए सम्भव हो सके । इसके साथ ही 
परिष्कृत उपकरणों की आपूर्ति, जिनमें अ्रद्धस्वचालित करघे भी शामिल है; विधायन 
और प्रशिक्षण की सुविधाओं; सुधरे हुए डिज़ाइनों के प्रयोग; और सहकारी कताई-मिलों से 
आवश्यक सूत की अधिकाधिक खरीद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ कमज़ोर 
सहकारी समितियों को पुनः सबल बनाने और मार्गदर्शक आधार पर निर्यात की आवश्य- 
कताओं की पूि के लिए सामान्य बुनाई-केन्द्रों के रूप में कुछ कारखाने खोलने का 
भी प्रताव है । हथकरघा-वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे । हथकरघा- 
कार्यक्रम का अधिकांश भाग राज्य-सरकारों और केन्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों-द्वारा पूरा 
किया जाएगा। जिन कार्य क्रमों को हथकरघा-मंडल स्वयं हाथ में लेगा, उनमें बम्बई, मद्रास, 
वाराणसी, कलकत्ता और कांचीपुरम्‌ में पहले से स्थापित बुनकर-सेवा-केन्द्रों का विस्तार, 
और हथकरघा-टेक्नोलाजी तथा प्रचार-संस्थाओ्रों का पुनर्गंडन भी शामिल है । 


34. बृनकरों की आशथिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से दूसरी योजना के झारम्भ 
में सहकारिता के आधार पर हथकरघों को बिजली-चालित करघों में बदलने का कार्यक्रम 
हाथ में लिया गया था| यह कल्पना की गई थी कि सन्‌ 956-58 के दो वर्षो में 35, 000 
बिजली-चालित करघे स्थापित हो जाएंगे, परन्तु इस दिशा में बड़ी मन्द प्रगति हुई और दूसरी 
योजना के अन्त तक स्वीकृत लगभग 3,000 हथकरघों में से केवल 3,500-4,000 ही 
स्थापित किए गए। शेष 9,000-9, 500 करधे आगामी कुछ वर्षो में लगा दिए जाएंगे। 
हथकरघा-बृुनकर-सहकारी समितियों से भिन्न संस्थाओ्रों 'या लोगों-द्वारा बिजली-चालित 
करों की स्थापना रोकने के लिए कारगर कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं । 


32. तीसरी योजना के अच्तिम वर्ष के लिए कपड़े का कुल उत्पादन-लक्ष्य 930 करोड़ 
गज़ निद्िचत किया गया है । इसमें विकेन्द्रित क्षेत्र--हथकरघा, बिजली-चालित करघा और 
खादी-उद्योगों --का भाग 350 करोड़ गज है, जबकि सन 960-67 में इनका उत्पादन 
लगभग 235 करोड़ गज़ ठहरा। आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन में अधिक हिस्सा हथकरघा- 
उद्योग का होगा; परन्तु इन विभिन्न विभागों के बीच अभी तक कोई निश्चित बंठवारा 
नहीं किया गया है । प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति के आलोक में बीच-बोच में स्थिति की' समीक्षा 
की जाएगी । 


33. खादी--परम्परागत और श्रम्बर : दूसरी योजना की अवधि में उच्च कुशलता 
आर अधिक उत्पादनवाले अम्बर चरखे के प्रचलन से, यह सोचा गया था कि परम्परागत 
खादी कम महत्त्वपूर्ण हो जाएगी और खादी के भावी विकास में अ्रम्बर चरखा अधिक हिस्सा 
बंटाएगा । ये आशाएं पुरी तरह फर्लेक्ती नहीं हुई । कताई करनेवालों के लिए अ्रम्बर चरखे 
पर काम करना नई शुरुआत तो थी ही, परम्परागत चरखे से एकदमरामिल भी थी। प्रारम्भ 
में जो अम्बर चरखे बनाए गए, उनमें कुछ त्रूटियां थीं। उनकी मरम्मत के काम को भी मांग 
के अनुसार संगठित नहीं किया जा सका। इन प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण अम्बर चरखे 


पर औसत रूप से वर्ष में 200४दिन (प्रति दिन 2 घंटे के हिसाब से ) काम हुआ । औसत 
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उत्पादन प्रति दिन 4. & गुंडी रहा । यह परिणाम पहले की गई आशा से बहुत कम था ! 
पहले ग्राशा की गई थी कि अम्बर चरखे पर वर्ष में काम के 300 दिनों मे प्रति दिन 8 घंटे 
काम किया जा सकेगा और प्रति दित का औसत उत्पादन 8 ग्रृडी होगा । (अम्बर 
चरखा जांच-समिति का अनुमान 6 गृडी का था। ) ये धारणाएं अपने-आप में भी वास्तविक 
नही थी, क्योंकि हाथ से कताई का काम सामान्यतः महिलाएं करती है और वह भी 
झग्रंशकालिक काम के रूप में ।फिर भी, अम्बर चरखे पर कताई करनेवालों की आय 
परम्परागत चरखे पर कातनेवालों की तुलना में बहुत अधिक है । अम्बर चरखे पर औसत 
वाषिक आय जहां 52 ० है, वहां परम्परागत चरखे से औसत आय केवल 35 र० है । कुछ 
क्षेत्रों में अम्बर चरखे पर कताई से होनेवाली आय बढ़कर 80 और 00 रु० तक हो 
गई है जो कि अधिकांश खेतिहर श्रमिकों की औसत आय के बराबर है। अम्बर चरखे 
पर कातनेवालों को यह आय भी तब हुई है, जब अम्बर चरखे की प्रति गुडी 
का मूल्य 2 आने है, और इसके मुकाबले परम्परागत चरखे से काती गई गुंडी का मूल्य 2६ 
आपने है । यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ कि कपास के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद, 
जिसके कारण मिलों का कपड़ा महंगा हो गया, खादी के कपड़ों का मूल्य' बढ़ने नहीं दिया 
गया । दूसरी ओर, अम्बर और परम्परागत खादी का उत्पादन इतना अधिक बढ़ा कि दूसरी 
योजना के अन्तिम दो वर्षो में कपड़े का काफी बड़ा स्टाक इकट्ठा हो गया । उत्पादन 
को स्थानीय रूप से खपाने के साथ-साथ बिक्री बढ़ाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए ॥ 


34. तीसरी योजना में खादी का और अधिक विकास मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग- 
आयोग-द्ारा बनाए गए पुनर्गठन-कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा । इसमें कुछ चुने 
हुए सम्बद्ध क्षेत्रों या ग्राम-इकाइयों में समुचित ग्राम-विकास के लिए सघन प्रयत्न पर विशेष 
बल दिया जाएगा । प्रस्ताव हैं कि 3,000 ग्राम-इकाइयां, जिनमें से प्रत्येक एक ग्राम या 
5, 000 तक की जनसंख्यावाले ग्राम-समूहों का प्रतिनिधित्व करे, संगठित की जाएं। इसके 
लिए उन्हीं क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा, जिनमे पहले ही आयोग के सघन क्षेत्र-कार्यक्रम, 
या सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन अब तक स्वेच्छिक संगठनों, पंजीकृत संस्थाश्रों 
और सहकारी समितियों-द्वारा कुछ काम किया जा चुका है। खादी के भावी विकास-कार्यक्रम 
की एक अन्य विशेषता स्थानीय योजनाओं का निर्माण होगा । इनका लक्ष्य ग्रधिकतम-सम्भव 
स्थानीय आत्मनिर्भ रता प्राप्त करने के लिए स्थानीय कामों में उपलब्ध साधनों का अधिकतम 
लाभ उठाना है। ये योजनाएं पंजी कृत संस्थाओं, सेवा-सहकारी समितियों और ग्राम-पंचायतों- 
द्वारा सम्पादित की जाएंगी । इस प्रकार, आयोग की ज़िम्मेदारी केवल वित्तीय और तकनीकी 
सहायता तया प्रशिक्षण-सुविवाएं देने तक सीमित रहेगी और कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका 
सम्पादन राज्य-पंडलों एवं संस्थाश्रों पर तथा ग्राम-स्तर पर स्थानीय अभिकरणों पर छोड़ 
दिया जाएगा। ग्रामीण विकास-कार्य में संलग्त अन्य अभिकरणों के साथ तालमेल रखने के 
बारे में कुछ कदम उठाए भी गए है; परच्तु लोक-कार्य-क्षेत्र-जेंसे कार्यक्रमों में जनता-द्वारा 
भाग लेने के कार्य क्रमों के साथ समन्वय की व्यवस्था अ्रभी पूरी नही हुई है । 


35. तीसरी योजना में खादी-कार्यक्रम का लक्ष्य क्रश: शहरी बाजारों पर निर्भरता 
में कमी करना और स्थानीय उपयोग के लिए अधिक उत्पादन तथा कातने और बुनने को 
तकनीकों में सुधार करना है, जिससे उत्पादन और अजन में वृद्धि हो सके । खादी की किस्म 
में भी सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । आशा की जाती है कि तीसरी योजना 
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की समाप्ति तक कुल उत्पादित खादी का 40-50 प्रतिशत भाग स्थानीय बाज़ारों में खप 
जाएगा और मूल्यों में भी 5 से 20 प्रतिशत तक कमी आएगी । अम्बर चरखे में भी कुछ 
सुधार कर दिया गया है। श्राशा की जाती है कि इससे उत्पादन प्रति घंटा १ गुंडी से बढ़ कर 
' ]. 5 गुंडी हो जाएगा। इन सुधारों की अभी आजमाइश हो रही है । हाथ से कते सूत और 


खादी की बिक्री बढ़ाने-सम्बन्धी कार्रवाइयों का सुझाव देने के लिए भी एक समिति नियुक्त 
की गई है । 


36. परम्परागत चरखे का महत्त्व अभी बना रहेगा; परन्तु अम्बर चरखे को लोक- 
प्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयत्न किए जाएंगे । प्रस्ताव है कि पहले से वितरित 3. 5 लाख 
अम्बर चरखों में से 2. 5 लाख का उपयोग आरम्भ कर दिया जाए और ग्राम-इकाइयों में 
3 लाख नए अम्बर चरखे प्रचलित किए जाएं । अम्बर चरखे की उत्पादकता को भी वर्तमान 
झौसत 2 गंडी से बढ़ा कर 4 गंडी करना तथा ग्राम-इकाई-केन्द्रों में काम के समय को बढ़ाने 

के प्रयत्न जारी रहेंगे, ताकि तीसरी योजना की अवधि में वे औसतन वर्ष के 200 दिन 2 
घंटे से, जो कि दूसरी योजना का औसत था, अधिक समय तक काम करें । जैसा कि पहले 

बताया गया है, विकेन्द्रित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के लिए कपड़े के उत्पादन का कोई निरिचत 
बंटवारा नहीं किया गया है, परन्तु अभी खादी के लिए 6 करोड़ गज़ के लक्ष्य का अनुमान है। 


37. ग्रामोद्योग : सामान्य तौर पर ग्रामीण कारीगर विभिन्न गांवों में, जो कि दूर- 
दूर बसे हैँ, बिखरे हुए हैं । यह बात तथा उनकी अशिक्षा और निर्धनता विकास-कार्य क्रमों 
के द्रत परिपालन में एक बहुत बड़ी बाधा है । ग्रामोद्योग-कार्य क्रमों की मन्द प्रगति के अन्य _ 
कारण हैं : इन उद्योगों के विकास के बारे में पूर्वानुभवों का अ्रभाव, प्रशिक्षित और योग्यता- _ 
प्राप्त कर्मचारियों की कमी, उत्पादन-केन्द्रों की भ्रनुपयुक्त स्थानों पर प्रतिष्ठा, पर्याप्त पूंजी 
का अ्रभाव, बड़े पैमाने पर कच्चे माल के संग्रह के लिए संगठन की कमी और उत्पादन की 
अधिक उत्तम तकनीकों को अपनाने में विफलता । जो तकनीकी सुधार किए भी गए, उनसे 
उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसलिए उन्हें आम तौर पर नहीं भ्रपनाया गया । 


38. दूसरी योजना की अवधि में एक सघन क्षेत्र-कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका _ 
लक्ष्य समुचित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रयत्नों के अंग-रूप में खादी और ग्रामोद्योगों 
का सघन विकास करना था। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए बनियादी इकाई लगभग 
20,000 की जनसंख्यावाले 30-40 गांवों का एक चुना हुआ क्षेत्र था। इस कार्य में 
दृष्टिकोण यह रहा है कि ऐसी ग्राम-योजनाएं तैयार हों, जिनमें उपलब्ध समस्त जनशक्ति _ 
का तथा अन्य प्रसुप्त साधनों का उपयोग किया जा सके । इसलिए इस योजना के क्षेत्र में कुओं 
की खुदाई तथा बीजों और खाद के वितरण-द्वारा कृषि-उत्पादन- में सुधार के उपाय, मकान, 
सड़कें और औषधालय, आदि के निर्माण-कार्य भी शामिल हैं। सितम्बर 960 के अन्त में 
. यह कार्यक्रम 65 सघन क्षेत्रोंमें और 8 पूर्व-सघन क्षेत्रों में चाल था। इस कार्यक्रम पर अमल 
. करने से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे तीन मुख्य परिणाम निकलते हैं । पहली बात, 

गांवों में सुधारी हुई तकनीकों और मशीनी शक्ति के प्रचलन के लिए एक व्यापक क्षेत्र है 
. तथा इस प्रचलन से जनशक्त के पूर्ण नियोजन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी । 

इसका कारण यह हे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की विशाल सम्भावनाएं 
. हैं। दूसरी बात, उपयुक्त स्थानीय श्रायोजन और संगठन के द्वारा निष्क्रिय जनशक्ति को 

: उत्पादक स्रोत में बदलना सम्भव है । तीसरी बात, यदि ग्रामोद्योगों के विकास को स्थायी 
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बनाना है, तो उसे सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध 
करना होगा । 

39. नवीन दृष्टिकोण और ऊपर बताए गए लक्ष्यों के अनुसार तीसरी योजना में 
ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम सघन क्षेत्रों में मूर्ते रूप देने के लिए और विशेष रूप से 
स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है | सहायता के कार्यक्रम पहले की तरह 
जारी रहेंगे । परन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान सहायता-अनुदानों या 
कुछ ग्रामोद्योगों के उत्पादन पर दी जानेवाली बिक्री पर छूट का स्थान क्रमश: कम होनेवाले 
उपयुक्त प्रबन्ध-अनुदान ले लेंगे । इनमें से अनेक उद्योगों का स्वरूप सुधरी हुई तकनीकों 
के प्रयोग से तथा जहां कहीं बिजली उपलब्ध है, उसके प्रयोग से बदल जाने की आशा है, 
जो कि वांछनीय भी है । 


40. विभिन्न उद्योगों के कार्यक्रमों के कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण इस प्रकार है: 


(अ्र) धान की हाथ से कटाई : यह प्रस्ताव किया गया है कि आंशिक उबालने की 
उन्नत विधियों को लागू किया जाए, उत्पादन के सुधरे तरीकों के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
किया जाए, उन्नत उपकरणों के उत्पादन के लिए अनुसन्धान-कार्य को जारी रखा जाए और 
गोदामों का निर्माण किया जाए । 


चावल-मिल-उद्योग (नियमन) अधिनियम 958 के अधीन राज्य-सरकारों को नई 
चावल-मिलें लगाने या बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया 
गया है। यह व्यवस्था न केवल वर्तमान हाथ-कुटाई-उद्योग पर सम्भावित प्रभावों की दृष्टि 
से, अपितु इसके भावी विकास की दृष्टि से भी की गई है । यह भी नियम बना दिया गया है 
कि चावल-+मिलों की क्षमता-वृद्धि की अनुमति देते समय सहकारिता के आधार पर चलनेवाली 
चावल-मिलों को प्राथमिकता दी जाए। इस अधिनियम के वास्तविक अमल से प्रकट हुआ है 
कि कुछ राज्यों में धान कूटने की नई क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और 
इस सम्बन्ध में कानून के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है। प्रस्ताव किया गया है 
कि उत्पन्न समस्याओं पर आगे विचार किया जाए, ताकि कानून में जो नीतियां निर्दिष्ट की 
गई हैं, उन पर कारगर ढंग से अमल हो। 

(आरा) तेलहनों की पेराई : कार्यक्रम में तेलहनों का संग्रह और उनके वितरण की 
व्यवस्था, वर्तेमान वर्धा-घानी में सुधार, और अधिक उत्पादकतावाले सस्ते नमूनों का विकास 
भी शामिल है । सुधरी हुई घानियां लोहारगीरी और बढ़ईगीरी के केन्द्रों में बनाने का 
प्रस्ताव हैं । 

(इ) खाल-कमाई और चमड़ा : इस समय एक अध्ययन-दल खाल उतारने, उसे 
कमाने, खालों और चमड़े के वर्गीकरण और उनकी रंगाई के तरीकों में सुधार के व्यावहारिक 
सुझाव देने के लिए खालें उतारने और मुद्दे जानवर प्राप्त करने के वर्तमान केन्द्रों की कार्य- 
प्रणाली का अध्ययन कर रहा है । इस बीच खाल उतारने, मुर्दा जानवर प्राप्त करने और 
रंगाई में सुधार के लिए जोरदार प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए गए हैं । इस सवन विकास के लिए 
200 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । 


*# (६) दियासलाई : बाज़ार में बिकने योग्य अच्छी दियासलाइयों के निर्माण के उद्देश्य 
से तकनीकों और औज्ञारों के स्वरूप में परिवर्तेन किया जा रहा है । कुटीर दियासलाई-विशेप 
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जांच-समिति की सिफारिशों के अनुसार, डी' श्रेणी के 200 नए दियासलाई-उत्पादने-केन्द्र 
स्थापित करने का प्रस्ताव है । ! 


(उ) गृड़ और खांडसारी : बिजली के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से 
विभिन्न आकारों की, हाथ अ्रथवा पैर से चलाई जानेवाली सेंद्रीप्युगल से युक्त, उत्पादन- 
 इकाइयां स्थापित की जाएंगी । बिजली-चालित गन्ना पे रने के यन्त्र लगाने के लिए भी सहायता 
और प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


(ऊ) मधुमक्खी-पालन : तीसरी योजना की अवधि में जहां कहीं भी सम्भव होगा, 
ग्रधिक सघन ढंग से उद्योग का क्रमिक विस्तार करने पर बल दिया जाएगा। इस उद्योग 
के विकास का मुख्य दृष्टिकोण शहद-उत्पादन के बदले आानुषंगिक क्षेत्रों--जैसे फसल एवं. 
फल, आदि--में सुधार करना होगा । कार्यक्रम में 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 975 उप- ' 
केन्द्रों की स्थापना तथा मधुमक्खी पालने के 94,500 डिब्बों का वितरण करने को 
. कहा गया है । 


(ए) श्रन्य ग्रामोद्योग : ताड़-गुड़, हाथ से बना कागज़, साबुन, रेशा, आदि-जैसे 
अन्य ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम में उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना और सुधरे हुए उपकरणों के वितरण _ 
की योजनाएं भी शामिल हैं । मेथेन गैस के उत्पादन के लिए कुछ केन्द्र स्थापित करने तथा 
चूना-उद्योग के विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाने का भी प्रस्ताव है । 


(5) 

रेशम-उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग द 
4. रेशम-उद्योग : रेशम-उद्योग के विकास-कार्यक्र्म में उत्पादन के व्यय में 
. कमी करने, उपयुक्त हाट-संगठन स्थापित करने और निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाञ्रों की खोज... 
पर अधिक बल दिया जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को. बढ़ानेवाले मुख्य तत्त्व द । 
निरन्तर चलते रहनेवाले ढंग के हैं, श्रतः वर्तमान स्थिति में पर्याप्त सुधार करने केलिए 
.. तीसरी योजना की अवधि में संकल्प के साथ प्रयत्न करने होंगे । कच्चे रेशम के व्यय का... 
60 प्रतिशत शहतूत पर आता है । भरत: यह आवश्यक है कि शहतूत की प्रति एकड़-उपज को, _ 
जो अभी बहुत कम है, बढ़ाया जाए । इस समय हहतूत की खेती के बहुत अल्प भाग को 
सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं| शहतृत की खेती को अन्य लाभदायी नगदी फसलों से 
प्रतियोगिता भी करनी है । ऐसी स्थिति में पहला कदम यह होना चाहिए कि शहतृत की खेती 
को, सिंचाई तथा खाद, आदि के द्वारा प्रति एकड़-उत्पादन बढ़ा कर, लाभ का पेशा बना दिया 
जाए। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को प्रभावित करनेवाली अन्य महत्त्वपूर्ण बातें रोगमुक्त . 
बीजों का वितरण और रेशम लपेटने के लिए भ्रधिक उपयुक्त उपकरण हैं। तीसरी योजना 


. में इन पहलुझों पर भ्रधिक ध्यान दिया जाएगा । एक उपयकक्‍त बीज-संगठन विकसित करने का. 


. भी प्रस्ताव है, ताकि रोगगुक्त बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। रेशम लपटने के उपकरणों 
के सम्बन्ध में, दूसरी योजना के कार्यक्रमों से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि जहां कहीं परम्परा- 
गत चरखे के स्थान पर काटेज बेसिन' का प्रयोग किया गया, रेशम. की किस्म में सुधार हुआ । 
_ तीसरी योजना में काटेज बेसिन' के प्रयोग को अपनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया... 
. जाएगा । परम्परागत चरखे के स्थान पर काटेज बेसिन' का प्रयोग इसलिए भी सरल, 
. कि इससे रेशम लपेटने के विकेन्द्रित उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जहां तक हाट-व्यवस्था.._ 
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की सुविधाओं का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में संगठित प्रयत्नों की भ्रावश्यकता है, ताकि 
रेशम के कोयों और कच्चा रेशम, दोनों के लिए सहकारी हाट-व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध 
हो सके । इससे उत्पादकों की लागत कम हो सकेगी और कच्चे रेशम के अ्रनुचित रूप से बढ़ते 
हुए मूल्यों पर रोक लग सकेगी । विदेशी बाज़ारों की प्रतियोगिता को ध्यान में रख कर 
प्राच्य रंग-डंग और डिज़ाइनों के वस्त्र तैयार करके निर्यात-वृद्धि की सम्भावनाएं ढूंढ़नी 
होंगी । तीसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय रेशम-मंडल और राज्य-सरकारों के प्रयत्न 
इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होंगे । यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि सन्‌ 7960 के 36 
लाख पौंड की तुलना में सन्‌ 965-66 में गहतृती और गैर-शहतती रेशम का उत्पादन 
बढ़कर 50 लाख पौंड हो जाएगा । 


42. नारियल-जठा-उद्योग : नारियल-जठा-उद्योग के उत्पादन के 55 प्रतिशत 
से कुछ अ्रधिक भाग का निर्यात होता है । अतः तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रम में मुख्य 
बल निर्यात को और बढ़ाने पर दिया जाएगा। उद्योग का आन्तरिक संगठन, जो प्रक्रियाओं--- 
छिलका इकट्ठा करना, छिलके को नरम करना, जटा-रेशा तैयार करता और आसन, गलीचे, 
आदि माल तैयार करना-- के आधार पर विकसित हुआ है, पर्याप्त समर्थ और दृढ़ नहीं है 
तथा इससे उद्योग को दृढ़ आधार पर उन्नत करने में कोई सहायता नहीं मिली है । विकास- 
कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः जटा-रेशा तैयार करनेवाले प्राथमिक उत्पादकों को ठीक तरह 
से संगठित करने पर निर्भर करता है । सामान्यतः ये ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके साधन बड़े अल्प हैं 
तथा जो एक ओर छिलका-व्यापारी और दूसरी ओर जुट का सामान और रेशा निर्यात करने- 
वालों के बीच पिसे रहते हैं। ये दोनों ही इस स्थिति में होते हैं कि उत्पादक की लाचारी का 
लाभ उठा सकें। इन छोटे उत्पादकों की कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों का निर्माण 
भी किया गया, परन्तु उनमें से अनेक को घाटा उठाना पड़ा है | भ्रत: यह आवश्यक है कि 
स्वस्थ विकास के लिए इन समितियों के कार्यो पर कठोर नियन्त्रण और अधीक्षण रखा जाए। 
जटा-सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त तीसरी योजना का एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य पेर से चलनेवाली कताई की मशीनें उपलब्ध करना होगा, जिससे रेशे की किस्म सुधर 
सके और रंगाई की समुचित व्यवस्था हो । जटा-रेशा और अन्य उत्पादनों 
के पंजीकृत निर्माता-सह-निर्यातकर्त्ताओश्रों को सहायता देने के लिए एक विशेष 
निर्यात-वृद्धियोजता बनाई गई है। इस योजना के अनुसार गांठें बनाने के 
यन्त्र, सीसल का रेशा और रंग आयात करने की सुविधाएं दी जाएंगी । कार्यक्रम 
की अन्य महत्त्वपूर्ण बातें हैं: () नई वस्तुओं---यथा, कड़े और चठटाइयों के रेशे, रस्सियां 
आदि के उत्पादन में नई विधियों को विकसित करना, नारियल के तने के रेशों और जटा- 
रद्दी को उपयोग में लाना और जटा-रेशे को अन्य वस्तुओं के रेशों या रबर-जैसी अ्रन्य॒वस्तुओं 
के साथ मिला कर बनाना, और (2) चटाइयों और कड़े रेशों के निर्माण के लिए विशेष 
संयन्‍्त्रों की स्थापना करना । 


(6) 
हस्तशिल्प 


43. अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मंडल पर 40 विभिन्न शिल्पों के विकास का 
दायित्व है । इनमें से 2 शिल्पों--यथा, कालीन, धातु के सजावटी सामान, हाथ से छपाई 
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हाथी-दांत, ज़री, लकड़ी का काम, कागज़ की लुगदी का सामान, नक्‍काशी का काम, बेंत, 
और उनसे सम्बद्ध शिल्प, गड़िया और खिलौने, बतेन और आभूषण--के विकास के लिए 
विशिष्ट कारंवाइयां की जा रही हैं। इन शिल्पों के मामले में मंडल की सहायता विद्येष- 
शिल्प-समितियां करती हैं, जिनमें शिल्पियों, उत्पादकों, विक्रेताओं, निर्यातकर्त्ताश्नों और 
राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं । विगत वर्षों में जो काम हुआ, उसके फलस्वरूप - 
विभिन्न शिल्पों की समस्याएं सामने आईं और उनसे अच्छी तरह निबटने के लिए तीसरी 
योजना की अवधि में विशेष कार्रवाइयां की जाएंगी । कुछ शिल्यपों के क्षेत्र में प्रगति बहुत- 
कुछ कच्ची सामग्रियों के श्रायात और वितरण की व्यवस्था पर निर्भर करती हँं--जसे, धातु 
के सजावटी बर्तन और हाथी-दांत का सामान । फिर, कुछ शिल्पों की प्रगति विधायन और 
डिज़ाइन में सुधार तथा कुछ आवश्यक तकनीकी समस्याओ्रों के समाधान पर निर्भर करती 
हँ--जैसे, लकड़ी का काम, नक्‍काशी का काम, बतेंन और कागज़ की लुगदी का सामान । 
इसके अतिरिक्त, कुछ शिल्पों में--यथा, ज़री और पीतल के बतेन में---किस्म के नियन्त्रण 
ओर निर्धारित विशिष्टताग्रों तथा मानकों के पालन पर प्रगति का दारोमदार होता है । 
सभी शिल्पों में कारीगरों का अधिक प्रभावशाली संगठन निरन्तर रोजगार मिलते रहने, 
टेक्नोलाजी-विषयक सुधार लाने और अधिक सुविधाओं की उपलब्धता के निश्चय के _ 
लिए आवश्यक हैँ । दूसरी योजना के अन्त तक हस्तशिल्प-सहकारी समितियों की संख्या 
सन्‌ 957-58 के लगभग ,000 से बढ़कर ,600 हो गई। हस्तशिल्प-प्रदर्शन-केद्ध, 
जिनकी संख्या इस समय 5 है, सामान के लिए आडेर देकर, तकनीकी परामशे और 
कच्ची सामग्रियां देकर तथा ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करके सहकारी समितियों 
के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण मूमिका अदा कर सकते हैं । तीसरी योजना में इसी ढंग से कार्य- _ 
विस्तार होता चाहिए । हालांकि हस्तशिल्पों के क्षेत्र में विकास की मुख्य दिशा सहकारी 
समितियों के संगठन की होगी, फिर भी हस्तशिल्पों से सम्बद्ध नए छोटे उद्योग-संचालकों के ._ 
. संगठन बनाने की गुंजाइश रहेगी, ताकि व्यवसाय के उन्नत स्तर, किस्म पर नियन्त्रण तथा 
कारीगरों के लिए काम की अच्छी दशा का आइवासन मिल सके। द चर 


44. देश-भर के कारीगरों को दूसरी योजता-प्रवधि में दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और 
कलकत्ता में स्थापित 4 प्रादेशिक डिज़ाइन-विकास-केन्द्रों के परिणामों से अवगत कराने के _ 

उद्देश्य से उनः चुने हुए क्षेत्रों में डिजाइन-विस्तार-केन्द्र का प्रस्ताव है, जहां काफी संख्या _ 

में शिल्पी रहते हैं । जो अन्य उपाय काम में लाए जाएंगे, उनमें बाजार-अनुसन्धान, अन्तः- 
राज्यीय' हाट-व्यवस्था' की उन्नति, मानकों और विशिष्टताओं का निर्धारण तथा प्रदर्शन- 
कुन्द्रों की व्यवस्था, बिक्रीकला. और सजावट-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार 
शामिल है । विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रयक्‍त होनेवाले उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन 
. करने और समुचित सुधार सुझाने के लिए एक केन्द्रीय हस्तशिल्प-विकास-केन्द्र हाल में 
ही स्थापित किया गया हैँ । कुछ शिल्पों के लिए सामान्य सुविधा-केद्ध भी 
स्थापित किए गए है, जिनका तीसरी योजना की अ्रवधि में विस्तार करने की आवश्यकता 
. होगी । सर्वेक्षण कराने और प्रशिक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्था के उद्देश्य से कालीन, हाथ से 
.. छपाई, बांस और बेंत का काम, धातु के सामान, कशीदाकारी और विभिन्न कढ़ाई-शित्पों के . 
.._ लिए शिल्प-संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है । हस्तशिल्पों के निर्यात-विस्तार की 
.. काफी गुंजायश है, खास कर किस्म-नियन्त्रण, जहाज़ पर लादने से पहले जांच, कच्ची सामग्रियों ._ 
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की व्यवस्था, हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकर्त्ताओं के लिए ऋण-विषयक तथा अन्य सेव।ओऔों 
की व्यवस्था, विदेशों से आर्डर की प्राप्ति तथा नए बाज़ारों के विकास के लिए अधिक प्रचार के 
द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अतीत में हस्तशिल्प मुख्यतः विदेशी 
बाजारों और ऊंची आयवाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते थे । अब निर्यात 
के अतिरिक्त, हस्तशिल्पों के उत्पादन को ऐसा रूप देना है कि देश के अन्दर विभिन्न आय-वर्गो 
के खरीदारों की ज़रूरतें पूरी हो सर्के और ग्रामीण शिल्पों की उन्नति तथा विकास हो । 


(7) 
छोटे पमाने के उद्योग 

45. दूसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अंग छोटे पैमाने 
के उद्योगों का विकास था। यह बात पृथक्‌-पृथक्‌ छोटे उद्योगों से प्राप्त आंकड़ों से स्पप्ट हो 
जाती है । उदाहरण के लिए, सन्‌ 956-60 के बीच बाइसिकलों के उत्पादन में संलग्न 
छोटे पैमाने की इकाइयों की संख्या 44 से बढ़कर 50 हो गई । इसी प्रकार, सिलाई-मशीन, 
मशीनी औज़ार, बिजली के मोटर और बिजली के पंखे के क्षेत्र में ये संख्याएं क्रश: 35 से 
75, 344 से 500, 6से 74और 22 से 47 रहीं । छोटे पैमाने के उद्योग -क्षेत्र में बाइसिकलों 
का उत्पादन सन्‌ 956 के 25,500 से बढ़कर सन्‌ 960 में 2, 28,000 हो गया और 
सिलाई-मशीनों का 23, 600 से बढ़कर 52,000 अवर्गीकृत मशीनी औज़ारों का, जिनका 
उत्पादन छोटे पैमाने को इकाइयों में हुआ, मूल्य सन्‌ 956 के . 3 करोड़ रु० से बढ़कर 
सन्‌ 960 में 4 करोड़ रु० हो गया । रंजक सामान और प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए 
उत्पादन को अनेक नई इकाइयों की स्थापना हुई है। इसमें बहुत कम सनन्‍्देह की गुजायश है कि 
तीसरी योजना में ग्र्थव्यवस्था के विकास की जो कल्पना की गई है, उससे विद्यमान और नए 
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए काफी बड़े अवसर उपलब्ध होंगे । इस क्षेत्र के विकास-कार्य क्रमों 
का इस तरह नवीकरण और संगठन किया जाना चाहिए कि छोटे पैमाने की इकाइयां इन 
अवसरों का पुरा-पूरा लाभ उठा सकें । 


46. दूसरी योजना की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को तकनीकी परामर्श और 
जानकारी तथा ऋण-विषयक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए 
गए । इन कारंवाइयों का और भी विस्तार करना होगा, ताकि तीसरी योजना में निर्धारित 
कहीं बड़े लक्ष्य पूरे हो सकें । उत्पादन में वृद्धि और उसे विविधतापुर्ण बनाने के अलावा 
तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लक्ष्य अनेक उद्योगों के क्षेत्र में छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने 
की इकाइयों के बीच अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा सहायक उद्योगों के रूप में 
छोटे उद्योगों का विकास होता चाहिए । छोटे उद्योगों को, जिनकी प्रवृत्ति अभी बड़े नगरों 
और कस्बों में जमने की है, यथासाध्य छोटे कस्बों और गांवों में स्थापित और विकसित 
किया जाना चाहिए । फिर, जहां तक सम्भव होगा, उत्पादन, कच्ची सामग्रियों की खरीद 
और वितरण, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, विभिन्न पुर्जों और अंभों को जोड़ने, 
उत्पादनों की बिक्री-व्यवस्था तथा भारी परिमाण में आर्डर प्राप्त करने के लिए सहकारी 
समितियां स्थापित करने के हेतु भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। सहकारी समितियों के 
साथ-साथ हर उद्योग की छोटे पैमाने की इकाइयों के व्यापार-संघ भी काफी उपयोगी 
साबित हो सकते है । तीसरी योजना के विकास का एक अनिवार्य पहलू दो पालियों की 
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च््ः 


व्यवस्था अपनाकर तथा ज़रूरी कच्ची सामग्रियों की व्यवस्था करके उपलब्ध क्षमता का. 
अधिकाधिक उपयोग करता होगा । द 


47. दूसरी योजना की अवधि में, केन्द्र और राज्यों में छोट पैमाने के उद्योगों के 
विकास-सम्बन्धी संगठन को सशवक्‍त किया गया है । श्रब इसमें 6 लघु उद्योग सेवा-संस्थाएं 


. हैं, जिनकी 4 शाखा-संस्थाएं और 53 विस्तार-केन्द्र हैं। इन सबमें श्रभी अधिकारी-वर्ग के 300 


तथा ग्रन्य वर्गों के ।,500 तकनीकी और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी नियुक्त हैं। राज्यों 
के उद्योग-विभागों में भी अ्रब कमंचारियों, आदि की काफी अच्छी व्यवस्था है । सामदायिक 
 विकास-कार्यक्रम-द्वारा सेवित आधे से अधिक विकास-खंडों में उद्योग के लिए विस्तार- 
अधिकारी नियक्त है । लव॒ उद्योग सेवा-संस्थाओं ने लगभग 60 लघ्‌ उद्योगों और 02. 
विभिन्न क्षेत्रों. का सर्वेक्षण किया है। कई जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की 
सम्भावनाओं का विशिष्ट अध्ययन किया गया है । समय-समय पर छोटे पेमाने के पथक्‌- 
पृथक्‌ उद्योगों के सर्वेक्षण से भी योजनाबद्ध विकास में भौतिक सहायता प्राप्त ही सकती है । 
कुछ उद्योगों के लिए सम्भावना-पत्र' तैयार किए जा रहे है । कुछ आदश योजताएं भी तैयार _ 
की गई है। नए उद्योग आरम्भ करने के लिए इस तरह का मार्गदर्शन तए उद्योगपतियों, 
कारीगरों की सहकारी समितियों और शिक्षित युवाजनों को सुलभ किया जाता चाहिए। 
दूसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया 
गया, उसमें व्यवस्ताय-प्रबन्ध एवं इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण के - 
अतिरिक्त जिला-उद्योग-अधिकारियों तथा खंड-स्तरीय विस्तार-अधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षण भी शामिल था। कारीगरों को मशीन-संचालन का प्रशिक्षण काफी हद तक चलती- 
फिरती कर्मशाला-गाड़ियों ने दिया । हर क्षेत्र, में, राज्य-उद्योग-विभाग तथा अन्य अभिकरणीं - 
के सहयोग से, वर्तमान सुविधाशत्रों का तीसरी योजना की ग्रवधि में और विस्तार किया _ 
- जाएगा। के 


48. दूसरी योजता में लबु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक संगठन-निर्माण के _ 
अलावा ऋण-व्यवस्था, मशीनों की आपूति और हाट-व्यवस्था तथा सामान-खरीद के विकास 
की सुविधाएं पुलभ करने की दिशा में प्रगति हुई । तीसरी योजना में इन सब दिशाओं में काफी _ 
विस्तार की बात सोची गई है और मृख्य लक्ष्य यहू रखा गया है कि सहकारी समितियों, छोटे 
उद्योग-प्ंचालकों तथा नए-तए प्रवेश करनेंवालों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हों । हालांकि _ 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा शुरू की गई योजना और रिजव बैंक ऑफ इंडिय[-द्वारा बेंक- 
ऋणों के लिए दी जानेवाली गारंटियों के माध्यम से ऋण-सुविधाएं सुलभ करने के क्षेत्र में .. 
शरुप्रतत कर दी गई है, फिर भी आम व्यावसायिक बैंकों-द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण दिए जाने 

का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसी प्रकार, राज्य-वित्त-निगम भी छोटे पैमाने के उद्योगों को काफी _ 
.. सहायता पहुंचा सकते हैँ। राष्ट्रीय लधु उद्योग-निगम ने किस्त पर खरीद के श्राधार पर 4.2 
करोड़ रु० की मशीनों का वितरण किया है । इसमें से | करोड़ रु० की मशीनें सन्‌ 960-67 
में दी गई। इस योजना का विस्तार करना और अपेक्षाकृत अधिक सहकारी समितियों तथा 
. छोटे उद्योग-संचालकों को किस्त पर खरीद की सुविधाओं के उपभोग के लिए अवसर देना 


.. सम्भव, होता चाहिए । राज्य-सरकारों और उनके विभिन्न श्रभिकरणों-द्वारा किसत पर 


.. खरीद की सुविधाओं के विस्तार से छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास' में मदद मिलेगी । सामान-. ' 


... खरीदकी नीतियों से छोटी इकाइयों के उत्पादन में वद्धि तथा नई चीज़ों के उत्पादन के विकास, रा 
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दोनों क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी । इस प्रकार, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों 
से केन्द्रीय सरकार-द्वारा की गई खरीद की राशि सन्‌ 953-54 के 74 लाख रु० से बढ़कर 
सन्‌ 960-67 में 6 करोड़ रु० हो गई । यदि खरीद के सम्बन्ध में काफी पहले से योजना 
बना ली जाए और साथ ही अच्छी तरह तैयार किए गए विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित किए 
जाएं, तो सामान-खरीद के लाभ काफी ह॒द तक बढ़ सकते है। सामान-खरीद-नीतियों और 
सम्बद्ध कार्य क्रमों का व्यापक रूप से राज्यों और केन्द्र में विकास होना चाहिए । 


49. तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में जित कारंवाइयों की बात 
सोची गई है, उनमें से एक उल्लेखनीय कारंवाई विद्यमान क्षमता के पूर्णतर उपयोग में सहायता 
पहुंचाने के उद्देश्य से छोटी इकाइयों को कच्ची सामग्रियां देने के लिए भांडारों की स्थापना हे । 
अतिरिक्त प्रोटोटाइप-उत्पादन और प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना करके छोटी मशीनों 
के निर्माण-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा । एक औद्योगिक डिजाइन- 
संस्था स्थापित करने तथा पुरस्कारों एवं अन्य उपायों से आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहन 
देने का भी प्रस्ताव है । कुछ उत्पादनों के लिए उत्कृष्टता के चिह्न देने की योजनाओं को भी--- 
जसी कि दूसरीं योजना की अवधि में कुछ राज्यों में आरम्भ की गई थी--अधिक विकसित 
करने का विचार है । कुछ राज्यों ने अ्रभी हाल में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना तथा 
कच्ची सामग्रियों के भांडारों और सामान्य सेवा-सुविधा-केन्द्रों के संचालन के लिए लघु उद्योग- 
निगमों की स्थापना की है। कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे ही निगम स्थापित करने की बात 
सोची जा रही है । 


50. औद्योगिक बस्तियां : दूसरी योजना में औद्योगिक बस्तियां बसाने का कार्यक्रम 
बड़ा लोकप्रिय रहा और लगभग 60 बस्तियां बसाई गई । यद्यपि इनमें से अनेक बस्तियां 
अपने मुख्य लक्ष्य---का रखाने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने और काम को कुशलता- 
पूर्वक करने के लिए अनुकल स्थिति प्रदान करने--में सफल हो गई, तथापि कुछ में व्यय बहुत 
हुआ और रोज़गार के जो नए अवसर उपलब्ध हुए, वे पर्याप्त नही है । फिर, चूकि 
अधिकांश औद्योगिक बस्तियां बड़े-बड़े नगरों के निकट बसाई गई है, इसलिए नए उद्योग- 
केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य एक सीमित मात्रा में ही पूरा हुआ है । 


54. ऊपर वर्णित 60 औद्योगिक बस्तियों के भ्रतिरिक्त अन्य 60 श्रौद्योगिक बस्तियां 
ऐसी है, जिनके लिए दूसरी योजना में स्वीकृति दे दी गई थी या काम शुरू हो गया था । इनके 
पूरे होने में कुछ समय लगेगा । तीसरी योजना में विभिन्न आकार और प्रकार की 300 नई 
बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है । इनको यथासम्भव छोटे और मध्यम आकार के कस्बों 
के निकट स्थापित किया जाएगा । यह भी विचार है कि कुछ औद्योगिक बस्तियां कुछ चुने 
हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बिजली, पानी एवं अच्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं या आसानी' 
से उपलब्ध हो सकती हूँ, स्थापित की जाएं । गांवों की औद्योगिक बस्तियों में मुख्यतः ऐसे 
कारखाने होंगे, जो कारीगरों के प्रयोग के लिए होंगे । इनमें कुछ सामान्य सेवा-सुविधाएं 
होंगी तथा नियमित कारखानों की संख्या बहत सीमित होगी । इस बात को ध्यान में रखा 
जाएगा कि ऐसी औद्योगिक बस्तियां उन्हीं स्थानों पर स्थापित की जाएं, जहां कारीगरों और 
शिल्पकारों की संख्या काफी है, और जो सुधरी हुई तकनीकों, अच्छे औजारों और अपेक्षाकृत 
आधुनिक सुविधाश्रों का लाभ उठाने की स्थिति में है । 
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52. एक दृष्टि यह भी है कि उपयुक्त स्थानों पर, विशेषत: बड़े नगरों श्लौर कस्बों 
के निकट, केवल औद्योगिक बस्ती के स्थान को विकसित कर देना चाहिए और वहां कारखानों 
के शेंड बना कर देने के बदले प्लाट ही छोटे उद्यमियों को दे देने चाहिए, जिस पर वे अपने 
कारखाने स्वयं बनाएं । छोटे श्रानुषंगिक उद्योगों के विकास के लिए यह प्रस्ताव किया गया 
है कि छोटी इकाइयों को विशेष प्रयोजन के लिए स्थान प्रदान करने के लिए कुछ कारये- 
संचालन बस्तियां बसाई जाएं, जिनमें बड़े उद्योगों से सम्बद्ध सहायक माल तैयार किया जाए 
कुछ चुने. हुए विश्वविद्यालयों में भी मार्गदशेक आधार पर कुछ औद्योगिक बस्तियां 
स्थापित करने का विचार है । इससे छात्र पढ़ते हुए जहां कुछ भ्र्जन कर सकेंगे, वहीं उन्हें 
प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा और भविष्य में वे अपना उद्योग स्वयं प्रारम्भ कर सकेंगे । योजना की 
परियोजनाञ्रों-विषयक समिति-द्वारा नियुक्त एक दल ने औद्योगिक बस्तियों के सामान्य ले- 
आउट और कारखानों के भवनों के निर्माण में मितव्ययिता लाने के लिए अनेक सुझाव दिए 
हैं । तीसरी योजना में नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करते समय इन सुझावों का पालन 
किया जाएगा । द द 


क्‍ नियोजन ह हा 

53. तीसरी योजता के कुल पूंजी-विनियोग के आधार पर, जिसमें सरकारी क्षेत्र और 
निजी क्षेत्र की पूंजी भी सम्मिलित है, यह श्रनुमान लगाया गया है कि ऊपर इस अध्याय में 
ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उससे 
लगभग 80 लाख व्यक्तियों को अंशकालिक या अरद्धरोज़गार तथा लगभग 9 लाख व्यक्तियों 
को पूरे समय का रोज़गार मिल सकेगा । खादी-उत्पादन के कार्य्रमों में अधिकांश 
रूप से अभ्रंशकालिक रोज़गार ही मिलेगा | हथकरघा-उद्योग, हथकरघा-ल्षेत्र के बिजेली- 
चालित करघों, ग्रामोद्योगों, रेशम के कीड़े पालने के उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग में 
जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको और अधिक समय के लिए रोज़गार मिल सकेगा। 
छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्यत्रमों में, जिनमें श्रौद्योगिक बस्तियां, हस्तशिल्प और कुछ 
सीमा तक कुछ अन्य उद्योग भी शामिल हैं, मुख्यतः: पुरे समय का रोज़गार मिलने की 
आशा हैं । 


द निर्यात द - 

54. नारियल के जठा-रेशों और उससे निर्मित वस्तुओं, हथकरघा के बस्त्रों एवं 
: हस्तशिल्प के सामान का औसत वार्षिक निर्यात लगभग 2] करोड़ रु० के मूल्य का हैं । कई 
दिशाओं में छोटे पमाने के उद्योगों के उत्पादनों ने भी निर्यात में योगदान करेना आरम्भ कर 
दिया है। उदाहरणस्वरूप, दूसरी योजना की अवधि में छोटी इकाइयों-द्वारा निर्मित चमड़े के 
. 6,00,000 जोड़ जूतों का निर्यात किया गया। हाल में सूती होजियरी सामान, खेल के सामान, 
_निर्माण-सामग्रियां, चमड़े के माल, डिब्बाबन्द फल और सब्ज़ियां तथा अन्य उत्पादन निर्यात- 
.. वृद्धि के लिए चुने गए हैं। छोटे उद्योगों के उत्पादनों के लिए स्थायी एवं विस्तारशील बाजार 

.. मिलना सम्भव होना चाहिए । फिर भी, यह आवश्यक है कि माल में सुधार एवं उसकी किस्म 

.. के मानक-निर्धा रण, उत्पादन-व्यय में कमी, नए-नए डिजाइन खोजने और उत्पादन के समुचित 
..._ संगठन पर अधिक बल दिया जाए । विदेशी खरीदारों में विश्वास पैदा करने के लिए वस्तु 
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की कोटि चिह्नित करने की योजना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा जहा कही सम्भव, 
हो, इसको लागू करना चाहिए । 
अंक-संकलन 

55. यद्यपि अतीत में विभिन्न अभिकरणों और संगठनों-द्वारा अनेक उद्योगों और 
विशेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, तथापि सारे देश के लघु उद्योगों के सम्बन्ध में बुनियादी 
आंकड़ों-सम्बन्धी विवरण, जो कि कार्यक्रमों के संख्यात्मक प्रभाव का आकलन करने और नई 
योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध नही है । यह श्राशा की जाती है कि सन्‌ 967 
की जनगणना से औद्योगिक इकाइयों की पूरी सूची उपलब्ध हो सकेगी । यह प्रस्ताव हैँ कि 
इसे आधार बना कर प्रति दूसरे वर्ष सर्वेक्षण किया जाए, जिसमे वे सब इकाइया (चाहे बिजली 
से चलनेवाली हों या बिना बिजली के) भी आ जाएं, जिनमें 0 या इसस अधिक कर्मचारी 
काम करते है और जिनमें 5 लाख रु० से अधिक की पूजी नही लगी है । 


अध्याय २९२० 
उद्योग 


५3068 0200४: योजनाओं की श्रवधि में हुई प्रगति की समीक्ष 


पिछले दशक मे भारत में ऐ त्तें की सूत्रपात हुआ है। इस अ्रवधि में _ 
उद्योगों की अभिवृद्धि और विविधता काफी उल्लेखनीय रही है तथा दूसरी योजना के - 
पांच वर्षों में इस क्षेत्र में विशेष तेज़ी से प्रगति की गई है । इस अल्प श्रवधि में सरकारी क्षेत्र में 
दस-दस लाख टन की क्षमतावाले तीन नए इस्पात-कारखानों का निर्माण-का्ये पूरा हुआ. 
है और निजी क्षेत्र के पहले से विद्यमान दो इस्पात-कारखानों की क्षमता दुंगुती की गई है, 
ताकि वे क्रशः 20 लाख टन और 0 लाख टन इस्पात की सिल्लियां तैयार कर सके । भारी _ 
 बिजली-सामान और भारी मशीनी ओऔजार-उद्योगों तथा भारी मशीन-निर्माण और भारी 
 इंजीनियरी की अन्य शाखाओं की नींव रख दी गई है एवं सीमेंट तथा कागज़-उद्योगों के लिए 
मशीनों का उत्पादन पहली बार प्रारम्भ किया गया है । रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में व्यापक 
आधार पर प्रगति हुई है और न केवल नत्रजनयुक्त उवेरकों, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और. 
गन्धक-अम्ल, आदि आधारभूत रासायनिक पदार्थों के बड़े कारखाने बने हैं तथा उनका उत्पादन 
बढ़ा है, बल्कि यूरिया, अमोनिया फास्फेट, पेनिसिलीन, संश्लिष्ट रेशे, औद्योगिक विस्फोटक ._ 
पदार्थ, पोलिथिलीन, अखबारी कागज़ और रंजक पदार्थ, आदि-जैसे अनेक नए उत्पादनों का 
निर्माण भी आरम्भ हुआ है । बाइसिकल, सिलाई की सशीन, टेलीफोन, बिजली का सामान, _ 
वस्त्र और चीनी की मशीन, आदि अन्य अनेक उद्योगों का भी उत्पादन काफी बढ़ा है । कारीगरों 
. ने नए-नए काम सीखे हैं । और दूसरी शोर औद्योगिक व्यवस्थापकों का एक विशाल और 
विकासशील वर्ग भी तैयार हुआ है । सब मिला कर पिछले दस वर्षों में संगठित उद्योगों का 
. उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है । श्रौद्योगिक उत्पादन का सचनांक, जो सन्‌ 950-57 में 
. 00 था, सन्‌ 960-67 में बढ़कर 94 हो गया । ध 





2. किन्तु केवल तथ्यों के इस वर्णन से वास्तविक प्रगति के प्रति ठीक न्याय नहीं हो 
सकता । विशाल नए इस्पात-कारखानों, बड़ी-बड़ी नई खली खानों, नए औद्योगिक नगरों 


और देश के मुख्य नगरों के इदे-गिर्द सिर उठानेवाले विभिन्न कारखानों को देखने से ग्रांखों - 


के सामने औद्योगिक गतिविधियों की विशालता की कहीं अधिक प्रभावकारी तसवीर खिंच 
जाती हैं । समग्र औद्योगिक दृश्य पर दृष्टिपात करने के बाद निष्पक्ष विशेषज्ञों ने यह स्वीकार 
किया हूँ कि बहुत अल्प अवधि में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है; और उनकी राय में 
औद्योगिक आधार का विस्तार एवं निर्माण-उद्योगों की साहसिकता दूसरी योजना के प्रारम्भ 
_ के बाद भा रतीय ग्र्थव्यवस्था का सर्वाधिक आरचर्यजनक परिवर्तन है ।._ आम 


म 3. इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि श्रौद्योगिक क्षेत्र में बड़ी दूरगामी प्रगति की गई 
.. है। किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि भले ही यह प्रगति कम न हो, परन्तु आम 
. जनता की सामान्य स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने या अर्थव्यवस्था के ढांचे को आमूलचूल 
.. बदलने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त, देश ने जो औद्योगिक लक्ष्य... 
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निर्धारित किए थे, उनकी तुलना में कुछ मामलों में हम काफी पीछे रह गए है । इस प्रकार, 
यद्यपि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन नए इस्पात-कारखानों की स्थापना अपने-आप में एक 
अत्यन्त प्रभावकारी उपलब्धि थी, तथापि सन्‌ 960-67 में उनका कुल उत्पादन केवल 6 
लाख टन था, जबकि लक्ष्य 20 लाख टन का था। इसी प्रकार, टाटा आयरन एंड स्टील 
वर्क्स (टिस्को ) का भी उत्पादन दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ । 
इत पांच वर्षो में उसका बिक्री-योग्य इस्पात का कुल उत्पादन केवल 45 लाख टुन हुआ, जबकि 
तटकर-आयोग ने सन्‌ 955 में 52 लाख टन उत्पादन की बात कही थी । उवंरकों के क्षेत्र में 
भी यही स्थिति रही । सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी के उर्व रक-का रखाने और निजी क्षेत्र में वाराणसी 
की अ्रमोनियम क्लोराइड-परियोजना के विस्तार-कार्य को निर्धारित तिथि के बाद 2 से 8 
महीने तक भी पूरे नहीं हो सके और उन्हें भ्रपनी पूर्ण क्षमता के उत्पादन की स्थिति में पहुंचने 
में गम्भीर प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नंगल, नइवेली और 
राउरकेला में सरकारी क्षेत्र में खुलनेवाले तीन नए उर्वरक-कारखानों के मामले में भी 
एक या दो वर्ष की देर हो गुई है । योजना यह थी कि ये तीनों कारखाने सन्‌ 960-67 में 
न्यूनाधिक पूरा उत्पादन करने लगेंगे, किन्तु इनमें से नंगल-कारखाना जनवरी 96 में आंशिक 
उत्पादन प्रारम्भ कर सका और शेष दो कारखाने श्रभी तक निर्माण की ही अवस्था में हैं। 
इन कारखानों और भोपाल की भारी बिजली-सामान-परियोजना के मामले में विलम्ब का 
मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। किन्तु भारी मशीनों, खान में काम आनेवाली 
मशीनों तथा ढलाई/गढ़ाई-परियोजनाशों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती । ये तीनों 
परियोजनाएं, जिन्हें ग्रब॒ तक निर्माण की दृष्टि से काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, प्रारम्भिक 
दिशा में ही है और तीसरी योजना में कोई कीमती योग देने के बजाय उसकी समाप्ति पर ही 
उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगी । कार्बनिक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण की परियोजना में, 
जो र॑जक पदार्थों, प्लास्टिक और झषध-उद्योगों के लिए ग्रत्यधिक मह्त्त्वपुर्ण है, विलम्ब का 
कारण परियोजना के वास्तविक विस्तार, क्षेत्र-निर्धारण एवं अन्य प्रारम्भिक कारंवाइयों में 
विशेष समय लगने के अलावा विदेशी सहयोगियों के साथ वार्ता में कठिनाइयां उपस्थित होना 
भी था। दूसरी योजना के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर परियोजना का, विशेष कर भारी 
इंजीनियरी उद्योगों का, परिपाक-काल साधारणतः आशा से अधिक होता है | इस बात से 
पहले से ही आयोजन करने का महत्त्व सिद्ध होता हैं । 


4. जिन उद्योगों के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, उनमें मुख्य हैं: पक जप सम [एवं इस्पात, उर्वरक, ५ 


कुछ भारी मशनें--यथा, कागज और सीमट बनाने की मशीें--भारी दलाई और गढ़ाई 
अल्युमीनियम, अखबारी कागज, कच्ची फिल्म, रासायनिक लुगदी, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, 
रंजक पदार्थ और सीमेंट । दुर्भाग्य से यह कमी कुछ ऐसे उद्योगों में भी रह गई, जो अत्यधिक 
बुनियादी महत्त्व के है और उसने देश की अर्थव्यवस्था को उन लाभों से वंचित कर दिया, 
जिनके तीसरी योजना के प्रारम्भ में प्राप्त होने की आशा की गई थी। इसके आंकड़े 
अगले पृष्ठ पर दिए गए है । 


अन्य उद्योगों में से अधिकांश के क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य लगभग' पुरे हो गए और 
दक्ति-चालित पम्प, डीजल इंजिन, बिजली के मोटर, ए० सी० एस० आर० केबल, बिजली 
के पंखे, रेडियो-सेट और चीनी, आदि कुछ उद्योग तो लक्ष्य से भी आगे बढ़ गए। 






472 तीसरी पंचवर्षीय योजना 
तालिका-संख्या ॥ 


सन 960-6 के उत्पादन-लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन 








इकाई उत्पादन-लक्ष्य वास्तविक उत्पादन 








तैयार इस्पात ४ ,. लाख टन 43... 22 
नत्रजनयकत उर्वरक (नत्रजन की मात्रा) हज़ारटन 290 0. 
फास्फेटयुक्त उबेरक पी/झ्रो+की मात्रा हज़ार टन 820 55... 
वस्त्रोद्योग-मशीनें »».. «करोड़ रु० आज ० ० 
सीमेंट-नशीनें 5 ,.. करोड़रु० ० लक! 6 
कागज़-मशीनें ह्ड »«... करोड़ रु० अल आय मम की. क्‍ 
अल्युमी नियम शत »« हजारटन-. ,*25 ये है पीज हहे 
अरखबारी कागज... -. हजारटन. 60 हा 
रासायनिक लगी... -. दन 30,000 ५ बज 
सोडाऐशे.. *« «*:. हजार टन 230 45 
कास्टिकसोडा. -«. +»« हजार टन 38 .. « .- 700 
रंजक पदार्थ "508, हे »«. लाख पौंड 220 [5 


सीमेंट ५ 5 ४.5 लाख हमें 30* 85 


5. मोदे तौर पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था को यथा- 
सम्भव शीघ्र आत्मनिर्भर विकास की दशा तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप हुई, क्योंकि 
लक्ष्य-प्राप्ति में कुछ कमी रह जाने पर भी लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरी तथा अन्य. 
पृंजीगत सामान के उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । मा 


6. बहुत-सी परियोजनाओं का वास्तविक व्यय उतने से अधिक हुझा है, जितना 
दूसरी योजना तेयार करते समय आरांका गया था । उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक परियोजना- 
रिपोर्टों के आधार पर दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात-कारखानों, उनके नगरों, 
गया था । सन्‌ 956 के अन्त में प्राप्त प्रथण विस्तृत अनुमानों से प्रतीत हुआ किपूंजी- 
विनियोग की उनकी संशोधित आवश्यकता 559 करोड़ रु० होगी और उसमें वस्तुओं की _ 
महंगाई के कारण बढ़ा हुआ मूल्य शामिल नहीं होगा । अब इस्पात-कारखानों तथा उपयुक्त 
सहायक वस्तुओं पर वास्तविक व्यय का अनुमान 620 करोड़ रु० है । सन्‌ 956 के अनुमानों.._ 
की तुलना में व्यय में वृद्धि का कारण मुख्यतः काम कौ मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं की सहंगाई 
... बताया गया है । निजी क्षेत्र में टिस्को' की परियोजना के व्यय-ग्नमान और वास्तविक व्यय 8 
. में भी इसी प्रकार का भारी अन्तर आया है| उसके विस्तार-कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय _ 
.. प्रारम्भिक अनुभान की तुलना में 30 करोड़ रु० अधिक हुआ है । यद्यपि परियोजना-संम्बन्धी है 





मई 958 में संशोधन करके इस लक्ष्य को 00-00 लाख टन कर दिया गया । | 
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इंजीनीयरी कार्य का अनुभव न होने के कारण अतीत में इस प्रकार का अन्तर स्वाभाविक 
था, तथापि भविष्य में अधिक छुद्ध अनुमान लगाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना 
चाहिए । प्रन्य देशों मे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ परामशदाता-संगठनों ने बहुत महत्त्वपुर्ण योग दिया 
है और पिछले कुछ वर्षो में इस देश मे भी ऐसे कुछ अ्रभिकरण अस्तित्व मे आए है और 
वे उद्योगों के प्रतिष्ठापकों को अ्रधिक पूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से परियोजनाओं के मूल्याकन 
और प्‌जी-व्यय के अनुमानों में सहायता दे सकेंगे । 

7. पिछले दस वर्षो में उद्योगों को अधिक व्यापक क्षेत्र में बिखेर कर स्थापित करने 
में कुछ सफलता मिली है । तीन नए इस्पात-संयन्त्रों (भिलाई, राउरकेला और दुगपुर), 
भारी मशीनरी-संयन्त्र (रांची) तथा भारी बिजली-सामान-परियोजना (भोपाल) के लिए 
स्थानों का चुनाव और मद्रास-राज्य में नइवेली के भूरे कोयले के भांडार के उपयोग का निश्चय 
--ये दोनों विशुद्ध ग्राथिक दृष्टि से तो उचित थे ही, इन्होंने देश के भ्रब तक अछूते 
इलाकों में नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना में भी योग दिया । वास्तव में, इस बात का हमेशा 
ध्यान रखा गया है कि यदि तकनीकी और आ्राथिक दृष्टि से बहुत अनुचित न हो, तो यथा- 
सम्भव सरकारी क्षेत्र की परियोजनाश्रों के लिए स्थान अपेक्षाकृत पिछड़े इलाकों में चुने 
जाएं । भविष्य में भी यही सिद्धान्त निदेशक-रूप में रहेगा । इसी प्रकार निजी क्षेत्र की परि- 
योजनाओं के लिए लाइसेंस देते समय भी अल्प-विकसित क्षेत्रों के दावों को यथासम्भव 
ध्यान में रखा गया है । 


ग्रौद्योगिक कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था 


8. सब मिला कर सन्‌ 956-6व की अवधि में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं 
पर स्थिर पूंजी-विनियोग 770 करोड़ रु० का हुआ, जबकि मूल अनुमान 560 करोड़ रु० 
काथा। निजी क्षेत्र के लिए पजी-विनियोग केये आंकड़े क्रश: 850 करोड़ रु० और 
685 करोड़ रु० है। सिन्दरी-स्थित उर्वरक-कारखाने को छोड़कर, जहां आन्तरिक प्रसाधनों 
ने नए विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था करने में महत्त्वपुर्ण भूमिका निभाई, सरकारी 
क्षेत्र की दोष सभी परियोजनाएं सरकार-द्वारा हिस्सा-पूजी अथवा ऋणों के रूप मे दिए गए 
धन से ही पुरी हुई । सरकारी इस्पात-कारखानों, मशीत-निर्माण, खनन-उपकरण और भारी 
ढलाई/गढ़ाई-परियोजनाओं के व्यय का विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी भाग मुख्यतः मित्र देशों- 
द्वास दिए गए ऋणों से पूरा हुआ । सरकारी क्षेत्र की परियोजना में यदि अच्छी मात्रा में 
कहीं विदेशी हिस्सा-पूंजी लगी, तो वह सिर्फ राउरकेला के इस्पात-कारखाने में, जिसका क्रप- 
डेमाग कम्पनी ने मूलतः प्रस्ताव किया था। सन्‌ 956 में मशीनों की खरीद के ठके के 
सम्बन्ध में वार्ता के समय इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया था । निजी क्षेत्र के 
इस्पात-विस्तार-कार्यक्रमों के लिए 70 करोड़ रु० की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं 
विकास-बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से उपलब्ध ऋणों से तथा 20 करोड़ रु० की 
सहायता भारत-सरकार-ढारा दिए गए ब्याज-मुक्त ऋणों से प्राप्त हुई । निजी उद्योग के 
अन्य क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जो पूजी-विनियोग हुआ, वह बहुत-कुछ तन भुगतान-व्यवस्था 
का आश्रय' लेने के कारण सम्भव हुआ । रे 





9. निजी उद्योगों ते योजना के प्रारम्भ में प्रकट की गई आश्ाप्रों की तुलना में विभिन्न 
स्वीकृत स्रोतों से कितना घन लिया, उसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है । 
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तालिका-सख्या 2 
धन की उपलब्धि के स्रोत और उनसे निजी उद्योगों-द्वारा ली गई धन-राशियां 
(करोड़ रु०) _ 


दूसरी योजना. दूसरी योजना के लिए. 
में आशा नवीनतम अनमान 





2७७७८ एाााताानाा॥्ौाणा ७ आऋआआ७:27७७४७७७७७॥७७७#र७४७७७७७एछ्॒ल्‍७-७७७2एर"स्‍शल्‍/शा-७-ल्‍ऋशल्‍नन्‍नण"र#ा॥८ाणाा८ा/ आता अजब मी फल नम कलम 


संस्थात्मक अभिकरणों से ऋण जा 40... 80. 

केन्द्रीय और राज्य-सरकारों-द्वारा सीधा ऋण 40/77 7 बी मे आम मा 

विदेशी पूंजी (उपलब्ध करानेवालों के ऋण-सहित) 00 / ०200: 

नई हिस्सा-पंजी डक ८ गा: । आह 8 2 

आन्तरिक तथा अन्य खोत कक का ० के 380 7 
योग द ० ०6० हक: 8 5: 





0. औद्योगिक विकास-कार्यक्रम : 956-6व' की भूमिका (पृष्ठ 9) में दिए गए 
अनमानों की तुलना में संगठित उद्योगों में किए गए समग्र पंजी-विनियोग के वितरण का 
नवीनतम आकलन इस प्रकार है द द 


्य तालिका-संख्या 3 द 
समग्र पूंजी-विनियोग का विवरण न 
आप (करोड़ रु०) _ 


दूसरी योजना के. नवीनतम . 
प्रारम्भ मं अनुमान आकलन 








धातुकर्म-उद्योग (लोहा और इस्पात, अल्यमी नियम ली 
“ तथा लौह-मैंगनीज़ ) 7 2 5 60 | 
इंजीनियरी उद्योग (भारी और हलके ) जज 5 ञ-]50 हे 0 
.. रासायनिक उद्योग (भारी रसायन, उर्वरक, _ न का इक आम, 
आषध, कौयला-कार्बनीकरण, रंजक पदार्थ जे आह 226 पल, 
प्लास्टिक और रासायनिक लुगदी ) ०० 5 कि 00० कक 
_ सीमेंट, बिजली के पोसिलेन और ऊष्मसह पदार्थ... «» 93... - 6०0 
. कागज, अखबारी कागज और करेंसी नोटवाला कागज -- 40 | .30 
पेंडोल-शीधन ८ 5... ८ 5० . हु 5 40 
कपास, पंटसन, ऊनी श्र रेशमी सूत तथा वस्त्र... +« 36.3. 80 
व्यावसायिक रेशम 7 बी 
४० अन्य । कप अदा कम 0 आम कि 0 
.._ मशीनों का परिवर्तेन और आधुनिकीकरण [50 "5 05: 
हा योग: आओ रा आप. + “7244. 3 4620 
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7. विशाल पूजी-वितियोग (योजना के अनुमान से लगभग 30 प्रतिशत अधिक) 
के बावजूद दूसरी योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति मोटे श्रनुमान के अनुसार कुल 
85 से 90 प्रतिशत तक ही हुई है । सीमेंट-उद्योग के लिए मूलतः निर्धारित उच्च लक्ष्य और 
बस्तुत: उपलब्ध उत्पादन-क्षमता के बीच का भारी अन्तर भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समग्र 
कमी का एक बड़ा कारण है । 


तीसरी पंचवर्षोय योजता : उद्देश्य और समग्र दृष्टिकोण 


2. यदि राष्ट्रीय आय और नियोजन-सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने है, 
तो सन्‌ 96-66 की अवधि के लिए औद्योगिक योजना आगामी 5 वर्षो में अधिक तीक् 
उद्योगीकरण के लिए नींव रखने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनानी 
होगी । इस दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि बुनियादी पूंजीगत सामान और उत्पादक सामान- 
उद्योगों की स्थापना--जिसमें मशीन-निर्माण-कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाए-- 
भर सम्बद्ध कौशल, तकनीकी जानकारी और डिज़ाइन-विषयक क्षमता की प्राप्ति के 
द्वारा आगे बढ़ा जाए, ताकि आगामी योजना-कालों में शक्ति, परिवहन, उद्योग और खनिज 
उत्पादन के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था' का विकास स्वचालित हो और बाहरी सहायता पर कम-से- 
कम निर्भर करना पड़े । 


3. किन्तु कुछ और बातें भी है, जिन्हें ध्यान में रखना होगा । इस प्रकार, जहां दीघे- 
कालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूंजीगत सामान-उद्योगों और विधायित औद्योगिक 
कच्ची सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, वहां तीसरी 
योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में अन्य बहुत-सी निर्मित वस्तुओं की आगामी पांच वर्षो 
में उत्पन्न होनेवली सम्भावित मांग की पति के लिए भी यथासम्भव व्यवस्था' करनी होगी । 
उपलब्ध साधनों का एक बड़ा भाग भावी विकास की नींव रखने में नियोजित करने की 
आवश्यकता के कारण सब मामलों में इस मांग को पूरा करना कठिन हो सकता है । उद्देश्य 
यह है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरी व्यवस्था की जाए, किन्तु उपभोग पर 
थो ड्रा-अहुत नियन्त्रण अपरिहार्य होगा--खास कर विलास-सम्बन्धी या अंशतः विलास- 
सम्बन्धी वस्तुओं के उपभोग पर, जिनका उत्पादन मांग की वृद्धि के साथ-साथ उसी अनु- 
यात में बढ़ाना कठिन होगा । ह मै 

4. उद्योगों का संचालन केवल बाज़ारों पर ही नहीं, बल्कि कच्ची सामग्रियों, 
बिजली, ईंधन और परिवहन की सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है । इसलिए 
औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए न केवल इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि 
कच्ची सामग्रियों और बिजली, आदि की उपलब्धि किस दर से बढ़ाई जा सकती है, बल्कि 
वास्तव में उनकी सीर्मा भी इसी से निश्चित होती है । विशेष रूप से बिजली और ईधन के 
तीसरी योजना के पूर्वाद्ध-काल में, बाधक तत्त्व बने रहने की सम्भावना है। फलत: यह सम्भव 
है कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं को, जिनमें बिजली को अधिक आवश्यकता होती है, 
कर [ण के बावजूद छोड़ देना पड़े । 

5. औद्योगिक नीति : उद्योगों का विस्तार आगे भी अप्रैल 956 के श्रौद्योगिक 
नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव से संचालित रहेगा | दूसरी योजना की भांति इस बार भी सरकारी 
और निजी क्षेत्रों की भूमिका एक-दूसरे के पुरक और सहायक-रूप में मानी गई है । उदाहरण 
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के लिए, नत्रजनयुक्त उवरकों के मामले में, जहां सरकारी क्षेत्र पहले ही प्रधान भूमिका 
ग्रहण कर चुका है, यह सोचा गया है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र इसमें पहले से 
ग्रधिक बड़े रूप में भाग ले और सरकारी क्षेत्र के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करे । कह़्चे लोहे 
के मामले में भी नीति को कुछ उदार बना कर निजी क्षेत्र में एक लाख टन की अधिकतम 
क्षमता के कारखानों की स्थापना की अनुमति देने का निश्चय किया गया है, जबकि अब तक _ 
केवल 5,000 टन की क्षमतावाले कारखानों की ही अनुमति दी जाती थी । निजी क्षेत्र में. 
रंजक पदार्थों, प्लास्टिक और औषधों के निर्माण के कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में इस्पात- 
कारखानों में उपोत्पादन' के रूप में प्रारम्भिक गन्धीय मिश्रणों के उत्पादन एवं कार्बनिक 
अन्तरायकों के निर्माण को शीघ्र हाथ में लेने के कार्यक्रम के पूरक होंगे । इसी प्रकार, 
जहां भारी मात्रा में औषधों के निर्माण का काम सरकारी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर संगठित 
किया जाएगा, वहां इन औष़धों के परवर्ती विधायनत का काम निजी क्षेत्र में होगा । 


6. समाजवादी ढंग के समाज-निर्माण के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों 
को प्रोत्साहन देते और अ्रनुमोदित करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है 
कि औद्योगिक विकास कुछ उद्योगपतियों के हाथों में ही केन्द्रित न हो जाए और उसके 
परिणामस्वरूप पूर्णतः: भ्रथवा अंशतः: एकाधिकार न कायम हो जाएं। इस सम्बन्ध में प्रथम 
अध्याय के 26-29 पराग्राफ में विचार किया गया है । 


प्‌ प्रौ्यॉगिक प्राथमिकताएं : औद्योगिक विस्तार की योजनाओं को लगभग 
एक-जसे महत्त्व के विभिन्न और प्रतिस्पर्धी दावों के बीच सन्तुलन रखना पड़ता है। 
किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचारणीय बातें हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है ।. 
पहली बात यह, कि जहां उत्पादन-क्षमता और वास्तविक उत्पादन में बहुत भारी पन्तर 
है, या जहां बहु-पाली-व्यवस्था अथवा सनन्‍्तुलनकारी उपकरणों की व्यवस्था करके 
कम लागत पर अधिक उत्पादन करना सम्भव है, वहां कारखानों के विस्तार या नए कारखानों _ 
की स्थापना के बजाय विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग को ही प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए। दूसरी बात यह, कि नए कारखाने लगाने के बजाय मौजूदा संयन्त्रों के विस्तार: 
को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न केवल अधिक तेजी से भ्रतिरिक्त _ 
उत्पादन-क्षमता पैदा होगी, बल्कि प्रति इकाई-उत्पादन पर पंजी-विनियोग भी कम करना, 
पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात-संयस्त्रों का विस्तार _ 
तेयार इस्पात के पूंजी-विनियोग को 2,000 ० प्रति टन से घटा कर ,500 रु० प्रति . 
टन कर देगा तथा अ्रधिधारण-मूल्यों के स्तर पर भी उपयोगी प्रभाव डालेगा। 
8. जहां तक नए विकास-कार्यों का सम्बन्ध है, भ्रधिक बल उन परियोजनाञ्रों 
पर देना होगा, जो निर्यात में योग देकर विदेशी मुद्रा अजित करेंगी या आयात को रोक कर 
उसकी बचत करेंगी। ऐसे उद्योगों के बहुत अधिक विस्तार के लिए अनुमति देना सम्भव _ 
नहीं होगा, जो कच्ची सामग्रियों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इस कारण _ 
जिनके विस्तार के लिए इन कच्ची सामग्रियों के देश के भीतर उपलब्ध होने तक अनुरक्षण 
: के हेतु बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी, दूसरी ओर, भ्र्थव्यवस्था 
की अल्पकालीन और दीघकालीन, दोनों प्रकार की झ्रावश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए 
. ऐसे उद्योगों के विकास पर अ्रधिक ध्यान देना पड़ेगा, जिनके उत्पादनों के लिए निर्यात-बाज़ार - 
प्राप्त होने की समुचित सम्भावना होगी । पु 
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9. इन सामान्य बातों को दृष्टि में रखते हुए अगले कुछ वर्षो में कार्यक्रमों और 
परियोजनाओं पर मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार बल देने की 
आवश्यकता होगी : 

() दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई उन परियोजनाओं की पूरतति, जो 
कार्यान्वित की जा रही है या जो सन्‌ 957-58 में विदेशी मुद्रा की 
कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई थीं । 

(2) भारी इंजीनियरी और मशीन-निर्माण-उद्योगों, हलाई और गढ़ाई, सिश्र- 
धातु के औजार और विशिष्ट इस्पात, लोहा और इस्पात तथा लौह-मिश्नित 
धातुओं की उत्पादन-क्षमता का विस्तार और उनमें विविधता लाना तथा 
उर्वेरकों और पेट्रोलियम से सम्बद्ध वस्तुश्नों के उत्पादन में वृद्धि । 

(3) अ्ल्युमीनियम, खनिज तेल, घुलनेवाली लुगदी, बुनियादी कार्बनिक और 
और अकाब॑निक रासायनिक पदार्थों तथा उद्योगों में पुनः: काम आनेवाले 

अन्तरायकों, जिनमें पेट्रोल-रासायनिक उत्पादन भी शामिल हैं, आदि मुख्य 
बुनियादी कच्ची सामग्रियों तथा उत्पादक सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि । 

(4) आवश्यक औषधों, कागज़, कपड़ा, चीनी, वनस्पति-तेल और गृह-निर्माण- 
सामग्री, आदि अनिवार्य ग्रावर्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछनीय वस्तुग्रों 
के देशी उद्योगों की उत्पादन-वृद्धि । 


ग्रौद्योगिक विकास-कार्यक्रम 


20. तीसरी योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों के विकास के लिए निर्धारित 
कार्यक्रमों पर 2,993 करोड़ रु० का पूंजी-विनियोग करना पड़ेगा, तभी उनके लिए नियत 
भौतिक लक्ष्यों की पूति हो सकेगी। इसमें से ,338 करोड़ रु० की आवश्यकता इन 
कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में पड़ेगी । इसका शीर्षकवार विवरण इस प्रकार 


(करोड़ रु०) 





सरकारी 
सरकारो क्षेत्र निजो क्षेत्र आओऔर निजो क्षेत्र 

८ ४ ४ ४ +४-+++9  /-+++++++ 

कूल विदेशी मुद्रा कुल विदेशी मुद्रा कुल विदेशी सुद्रा 


(को) नया पूंजी-विनियोग 


() खनिज विकास 478 200 60 28 538. 228 
(2) औद्योगिक विकास ,330 660 ,25 450 2,455 ,0 
योग ,808 860 7,785 478 2,993 ,338 


(ख ) पुरानी मशीनों के 
स्थान पर नई मशीनें. +-+- “-++ 50 50 50 50 


्् 
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. ऊपर की तालिका में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज-पदार्थों के लिए दिखाया 
गया ,808 करोड़ रु० का स्थिर पंजी-विनियोग सरकारी क्षेत्र की उद्योगों और खनिज- 
पदार्थों की ग्रावश्यकता के रूप में अन्यत्न उल्लिखित ,882 करोड़ रु० की राशि से मेल 
नहीं खाता। इस गअ्रन्तर का कारण यह है कि ,882 करोड़ रु० की इस राशि में ये चीज़ें 
भी सम्मिलित हैं: (क) बाग[न-उद्योगों को, जो कि सही मानी में निर्माण-उद्योगों में नहीं 
आते, दी गई सहायता; (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के निर्माण के लिए दी गई सहायता की _ 

शि; और (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्और भारतीय मानक-संस्थान के कार्यक्रम और 
तोल तथा माप की मीटििक प्रणाली के विस्तार पर ख्च, एवं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास- 
निगम के ज़रिए निजी क्षेत्र को दी गई सहायता तथा निजी व्यवसायों को दिए गए' सीधे 
ऋण या उनमें राज्य की हिस्सेदारी । 


2. ऊपर की तालिका में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लेंगाने के लिए 
दिखाई गई अनुमानित पूंजी-विनियोग की राशि सूती, पटसन और ऊनी वस्त्र-उद्योगों 
की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी, जिनके बारे में हाल में विशेष अध्ययन किया गया है, 
कम है। इन तीन उद्योगों में ही पुरानी मशीनों को बदलने के लिए 69 'करोड़ रु० 
की कमी का अनमान' लगाया गया है । तीसरी योजना में पुरानी मशीनों को बदलने के लिए 
कंवल 50 करोड़ र० के पूंजी-विनियोग का अनुमान न्यूनाधिक दूसरी योजना में इस कार्य 
के लिए हुए वास्तविक पंजी-विनियोग के ही आधार पर लगाया गया है । इतना होने पर 
भी यह अनुमान आशावादितापुर्ण है, क्योंकि (क) निजी उद्योगों और संस्थात्मक अभि- 
करणों के उपलब्ध साधनों पर नए पूंजी-विनियोग के लिए बहुत दवाब' पड़ रहा है, (ख) 
जिन मिलों में बहुत बड़े पैमाने पर पुरानी मशीनों को बदलना ज़रूरी हो गया है, वे . 
आवश्यकता के मृताबिक नवीकरण के लिए वित्तीय साधन जूटाने की स्थिति में नहीं हैं, 
और (ग) इन कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता देने के लिए योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास-निगम के लिए भी थोड़ी राशि की व्यवस्था की गई है । ा 


22. यहां यह कह देना ज़रूरी है कि अनेक परियोजनाओं के व्यय के भ्रनमान, जिनके 
आधार पर कुल मिलाकर समग्र आंकड़े तैयार किए गए हैं, अभी यथोचित रूप में सही नहीं 
. हूँ, क्‍योंकि ये परियोजनाएं अपने विस्तार, प्रक्रियात्रों, स्थान तथा अन्य सम्बद्ध विवरणों 
की दृष्टि से निर्धारण के प्रारम्भिक चरण में ही हैं । इसके अतिरिक्त, इनमें से कुछ परि- 
योजनाएं एसे उद्योगों की श्रेणी में श्राती है, जिनके बारे में देश में इतना अनुभव अभी तक 
उपलब्ध नहीं हे कि उसके आधार पर अधिक सही आंकड़े तैयार किए जा सकें। विदेशी 
मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान इस धारणा पर बनाए गए हैँ कि अदायगियां नकदी मे _ 
की जाएंगी और मोटे तौर पर मशीनें और भग्रन्य सामग्रियां उपलब्धि के सबसे सस्ते 
स्रोत से खरीदी जाएंगी। यदि इन पृ्व-धारणाओं में परिवर्तत कर दिया गया, तो ये अनु- 
मान भी बदलने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, -यदि विभिन्न देशों-हारा दिए गए ऋणों के _ 
उपयोग के लिए, साधन सामग्री का एक बड़ा हिस्सा, ऐसे स्रोतों से खरीदना पड़ा, जो 
. सबसे सस्ते नहीं हैं, तो ये श्रनमांन काफी बढ़ जाएंगे । पा 


हा 23. इन अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों . 
. के कार्य्रमों के लिए. उपलब्ध साधन, मौजूदा गणना के अनुसार, कम प्रतीत होते हूं। 
. सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज-पदार्थों के लिए निर्धारित वर्तमान राशियां और निजी _ 
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क्षेत्र के लिए उपलब्ध होनेवाली सम्भावित और ग्रनुमानित राशियां केवल 2,570 करोड़ 
रु० हैं---, 470* करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के लिए और ,00 करोड़ र० निजी क्षेत्र 
के लिए । इसके अतिरिक्त, यह श्राशा की जाती है कि कुछ पूर्व-युद्धकालीन उद्योगों में 
पुराती मशीनों को बदलने और आधुनिकीकरण के छोष कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 50 
करोड़ रु० की राशि और भी उपलब्ध हो सकेगी । 


24. इन अनुमानों से इस सम्भावना का संकेत मिलता है कि दोनों क्षेत्रों में काफी 
बड़ा काम चौथी योजना के लिए बचा रह जाएगा और तीसरी योजना के अन्त तक सब 
भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे। जो भी हो, कुछ-न-कुछ काम चौथी योजना के लिए 
बच ही रहेगा, क्योंकि कुछ परियोजनाएं ग्रभी तक प्रारम्भिक स्थिति में हैं, विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी 
स्थिति अनिश्चित है और भारी उद्योगों में परिपाक-काल अपेक्षाकृत अधिक लम्बा होता 
है। अभी से यह ठीक-ठीक भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन परियोजनाएं 
विलम्बित हो जाएंगी और चौथी योजना के लिए बच रहेंगी तथा कौन-कौन भौतिक 
लक्ष्य' पूरे नहीं हो सकेंगे । फिर भी, इस विषय' पर सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यक्रमों 
के सिलसिले में ञश्रागे विचार किया गया है । 


सरकारो क्षेत्र के कार्यक्रम 


25. सामान्य तथ्य : सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज' विकास-कार्यक्रम 
अनुबन्ध और 2 में दिखाए गए हैं। इनमें प्रतिरक्षा-उद्योगों और रेलवे-मन्त्रालय तथा परि- 
वहन और संचार-मन्त्रालयों की परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, जिनका प्रयोजन उनकी 
अपनी संचालन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति के लिए बिजली और डीजल के रेल-इंजिन, 
टेलीफोन और टेलीप्रिटर, आदि बनाना है । उन कार्यक्रमों का कुल व्यय लगभग ,88 शा 
करोड़ रु० है, जबकि उनके लिए योजना में व्यवस्था केवल ,520 करोड़ रु० (4,450 
करोड़ र० केन्द्र में औ्रौर 70 करोड़ रु० राज्यों में) की ही की जा सकी है । इसलिए, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, यह सम्भव है कि उन्हें पूर्णतः कार्यान्वित करने में पांच वर्ष 
से अधिक समय लग जाए। अभी यह कहता सम्भव नहीं हे कि सन्‌ 965-66 तक 
सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं में से कौन किस चरण में होगी, किन्तु कुछ सामान्य 
संकेत अवश्य दिए जा सकते हैं । जैसा कि अनुबन्ध 4 को देखने से स्पष्ट होगा; केन्द्रीय 
सरकार की परियोजनाएं इन तीन श्रेणियों में बांटी गई हैं: 


(१) वे परियोजनाएं, जो अभी कार्यान्वित हो रही हैं और दूसरी योजना के अवशेष 
के रूप में आई हैं; 

(2) नई परियोजनाएं, जिनके लिए विदेशी ऋणों की पूर्ण अथवा आंशिक 
प्राप्ति का आइवासन मिल गया है; तथा 

(3) नई परियोजनाएं, जिनके लिए अभी विदेशी ऋण की व्यवस्था की जानी हैं । 


“इसमें 50 करोड़ रु० की वह राशि सम्मिलित नहीं हैँ, जो निजी क्षेत्र को 
हस्तान्तरित की जाएगी । 

+इसमें दो परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रु० की वह प्तिरिकत राशि 
सम्मिलित नहीं है, जिसके गेर-सरकारोी सूत्रों से प्राप्त होने की आाद्मा हे । 
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यह मान लेना युक्तियुक्त ही होगा कि प्रथम श्लेणी में आनेवाली परियोजनाएं तीसरी 
योजना के दौरान पूरी हो जाएंगी । यही बात दूसरी श्रेणी की अधिकतर परियोजनाओं के 
बारे में भी कही जा सकती है; कम-से-कम इन परियोजनाओं में काफी बड़ी प्रगति 
तो की ही जा सकेगी । किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएं--उदाहरणार्थ, सूक्ष्म-यन्त्र-परि- 
योजना और भारी बिजली के सामान को दो परियोजनाएं--प्रभी तक तैयारी के प्रारम्भिक 
चरण में हैं और उनका विस्तार कितना हो तथा उनमें क्या-क्या सम्मिलित हो, यह 
निश्चित करना बाकी हैं। इसलिए यह सम्भव है कि इनमें से कुछ परियोजनाएं कुछ हद 
तक चौथी योजना में चली जाएं। यह स्पष्ट हैं कि इस समय सबसे अधिक अनिश्चयात्मक 
स्थिति तीसरी श्रेणी की परियोजनाश्रों के बारे में है। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएं-- 
जैसे, मिश्रित इस्पात-संयन्त्र--बहुत ऊंची प्राथमिकतावली हैं और उन्हें द्रतगति प्रदान 
करने के लिए यथासम्भव सब-कुछ करना होगा । 

26. प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों की मिश्र इस्पात, ट्रैक्टर, टूक, बिजली के उपकरण, 
नाइट्रोसेल्यूलोज़ और रासायनिक उत्पादनों-सम्बन्धी विस्तार की योजनाओं से नागरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में जो योग मिलने की आशा है, उसका भी तीसरी योजना के औद्योगिक 
कार्यक्रम में ध्यान रखा गया है । इस सम्बन्ध में जो भी सम्भावनाएं है, उनका सैनिक 
कारखानों की उत्पादन-क्षमता का पुरा उपयोग करके काम उठाया जाएगा, ताकि उत्पादन 
अधिकतम और विविध प्रकार का किया ज। सके तया उसके परिणामस्वरूप पूजी-विनियोग 
में बचत हो। 


27. तीसरी योजता में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित की गई मुख्य औद्यो'गेक परि- 
योजनाएं लोहा और इस्पात, औद्योगिक मशीनों, बिजली के भारी उपकरणों, मशीनी 
औज़ारों, उर्वेरकों, बुनियादी रसायनों और अन्तरायकों, आवश्यक झौबधों तथा पेट्रोलियम 
के शोतन के क्षेत्र में हैं। इतकी इसी अध्याय में आगे चलकर पृथक्‌-पृथक्‌ उद्योग के 
अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उद्योगों के सम्बद्ध वर्गों में हुई प्रगति के साथ संक्षेप में समीक्षा 
की गई हूँ । 


28. केन्द्रीय सरकार की परियाजनाओ्रों के लिए वित्त-व्यवस्था : यद्यपि दूसरी योजना 
की भांति सरकारी क्षेत्र की औद्योगक परियोजनाओं के लिए आवश्यक घन के अधिक 
भाग का प्रबन्ध सरकार करेंगी, तथापि कुछ सरकारी व्यावसायिक संस्थानों-द्वारा भी अपने 
आन्तरिक स्रोतों से उसमें काफी बड़ा योग दिए जाने की सम्भावना हैँ। इस प्रकार, 
सरकारी व्यावसायिक संस्थानों के उत्पादन-सम्बन्धी भविष्यवाणियों के आधार पर यह 
अनुमान है कि औद्योगिक पूजी-विनियोग' के लिए उनके आन्तरिक स्रोतों से लगभग 300 
करोड़ रु० प्राप्तहों सकेंगे। इस राशि का एक बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र के इस्पात और 
उर्वेरक-कारखानों से उपलब्ध होग।। यह भी विचार किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्ज़ अपनी देख रेख में एक या दो ऐसे नए मशीनी औज़ार-कारखाने स्थापित करे, जिनके 
खर्च का वह भाग, जो रुपये की मुद्रा के रूप में खर्च होग।, मुख्यतः आसन्तरिक स्रोतों से 
जुटाया जाए। 

29. संस्थात्मक श्रभिकरणों को सहायता और श्रन्य विविध आवश्यकताएं : केन्द्रीय 


सरकार की उद्योगों-सम्बन्धी योजना में औद्योगिक वित्त-निगम और, राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास-निगम को, दूसरी योजना की भ्रपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर पर कार्य-संचालन के लिए, 
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दिए जानेवाले वित्तीय साधनों को भी ध्यान में रखना है । बागान-उद्योगों, राष्ट्रीय उत्पादकता- 
परिषद्‌, भारतीय मानक-संस्थान और मीट्रिक प्रणाली के विस्तार के लिए भी वित्त की 
व्यवस्था की जानी है। इन विविध कामों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं, जिनका अनुमान 
अत्यन्त मितव्ययिता के झ्रधार पर लगाया गया हैं, अनुबन्ध १ में दी गई है । 


30. राज्य-सरकारों की औद्योगिक परियोजनाएं : राज्य-सरकारों-द्वारा सरकारी 
क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों के रूप में विकास के लिए प्रस्तावित मुख्य परियोजनाएं 
अनुबन्ध 2 में प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से श्रनेक दूसरी योजना से आगे आई हँ---जसे, मैसूर 
आयरन एंड स्टील वकक्‍से तथा आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, दुर्गापुर कोक-भट्ठियों को दुहरा 
करना और दुर्गापुर से कलकत्ता तक गेस की पाइप डालना। राज्य-सरकारों की मुख्य नई- 
परियोजनाएं ये हैं : अरमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और अ्मोनियम क्लोराइड के 
उत्पादन में वृद्धि के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने के विस्तार का तीसरा चरण और 
त्रावगकोर-कोचीन कैमिकल्स का समन्वित विकास; और कास्टिक सोडा, फिनोल, थैलिक 
ऐनहाइड्राइड तथा कुछ अन्य कार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिए दुर्गापुर उद्योग-मंडल 
की कार्बनिक रसायन-परियोजना । 


3. राज्य-सरकारों की योजनाओं में उद्योगों के लिए निर्धारित राशियों की सीमा 
के भीतर ही, न केवल उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए, बल्कि राज्य-वित्त-निगमों और 
झौद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओों के लिए भी वित्त-व्यवस्था की जानी है । औद्योगिक विकास- 
क्षेत्रयोजनाओं का उद्देश्य उन प्रदेशों में, जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े 
हुए हैं, उद्योगों के विकास में योग देना है। विचार यह है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
इलाकों में ऐसे स्थानों पर, जह संचार के साधन अच्छे हैं या आसानी से विकसित किए जा 
सकते हैं, जमीन के उपयुक्त टुकड़े अधिगृहीत कर उन पर कारखानों के लिए स्थान विकसित 
किए जाएं; उनमें बिजली, पानी, नालियां, आदि बुनियादी सूविधाशों की व्यवस्था की 
जाए; और फिर उन्हें उद्योग स्थापित करने के इच्छुकों के हाथ बेचा जाए या पट्ट पर द॑ 
दिया जाए। राज्यों की योजनाओं में औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाम्रों के लिए 
5. 4 करोड़ र० का व्यय प्रस्तावित किया गया हैं। 


निजी क्षेत्र के कार्यक्रम 

32. सामान्य तथ्य :. अप्रैल 956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत 
क' अनसची के उद्योगों के श्रतिरिक्त भी, जो कि राज्य के लिए सुरक्षित हैं, निजी उद्योगों 
के लिए बहुत व्यापक कार्य-क्षेत्र खुला पड़ा हू । निजी उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने में 
पीछे नहीं रहे है । इसी अध्याय में पहले निर्माता-उद्योगपतियों की साहसिकता का उल्लेख 
किया जा चुका है । किन्तु यह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र के इस जीवन्त 
विकास में गत दस वर्षों में किए गए सरकारी पजी-विनियोग के विशाल कार्यक्रम ने बहुत 
बड़ा योग दिया है । यह योग आवश्यक ऊपरी साधनों की व्यवस्था क द्वारा प्रत्यक्ष रूप मं 
और मांग को प्रोत्साहन देकर और उसके द्वारा औद्योगिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण 
पैदा कर अप्रत्यक्ष रूप में दिया गया हूँ । अगले पांच वर्षो के लिए बड़े पैमाने पर भ्रायोजित 
सरकारी पँजी-विनियोग से निजी क्षेत्र के उद्योगों के संचालन के लिए इन्हीं अनुकूल परि- 
स्थितियों के बने रहने की सम्भावना है, किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये उद्योग 
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ग्रौद्योगिक विकास के समग्र ढांचे के अ्रंग-रूप में रहे और उपर्यक्‍त पैराग्राफ 39 में. 
निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के भ्रनूसार हों। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में 
विदेशी म॒द्रा और बिजली की जो कमी थोड़ी-बहुतः अनुभव की गई है, उसके तीसरी योजना 
की सम्पुर्ण ग्रवधि में कायम रहने और उसके फलस्वरूप निजी उद्योगों के उनन्‍्मक्त विकास _ 

सीमित होने की सम्भावना है । दूसरी योजना में जहां अनेक मूल औद्योगिक लक्ष्यों को 
बढ़ा दिया गया था, वहां तीसरी योजना में औद्योगिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन समस्त _ 
परिस्थितियों को--- जिनमें विदेशी म॒द्रा, आन्तरिक साधन, परिवहन, बिजली की उपलब्धि, 
प्रशिक्षित कर्मचारी और योजना में निर्दिष्ट प्राथमिकताएं शामिल ह--ध्यान में रखकर 
ही किया जाएगा । 


33. तीसरी योजना के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए _ 
योजना-आ्रायोग ने जून 960 में योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन से पहले. 
और बाद में भी विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय किया था श्रायोग ने 
विकास-परिषदों और अन्य अभिकरणों से विभिन्न उद्योगों के लक्ष्यों पर विचार करने का. 
ग्रतरोध किया था, उनकी सिफारिशें भी आयोग के सामने थीं। तीसरी योजना के काल में 
निजी क्षेत्र को पंजी-विनियोग के लिए उप्रलब्ध कराएं जानेवाले सम्भावित वित्तीय साधनों- 
जैसे व्यपक प्रश्नों पर देश के प्रमूख औद्योगिक और वाणिज्य-संगठनों से भी विचार-विनिमय 
किया गया था । 


34. इस अध्याय के अन्त (अनुबन्ध 3) में दिए गए विवरण में तीसरी योजना के 
अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य दिए गए हैं ।'ये सरकारी और निजी, 
दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित लक्ष्य हैं। इंजीनियरी उद्योगों के लिए ये लक्ष्य दो पालियां चला कर 
कारबानों की स्थापित क्षमता का पुरा उपयोग करने के आधार पर निर्धारित किए गए है । 


निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यबस्था हि 
5. तीप्तरी योजना की अवधि सें निजी क्षेत्र में सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्तियों के लिए 
वित्त-ज्यवत्था करने के निमित्त विनियोगजन्य धन की आपूर्ति के स्रोत और हर स्रोतसे 
उपलब्ध हो सकतनेवाले धन के अनुमान इस प्रकार है ः द 

द तालिका-संख्या 4 द 
निजी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों के लिए 
धन की उपलब्धि के स्रोत... ः 
... (करोड़ रु०) 
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इन अनुमानों के अनुसार, जितनी राशि की प्राप्ति की सम्भावना है, वह निजी क्षेत्र 
के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं से, जो अनुमानतः ,350 करोड़ रु० की होंगी, कम है । 
समग्र वित्तीय साधनों की कमी के साथ-साथ एक और कठिनतर समस्या हैं, समस्त लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि | विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 530 करोड़ 
रु० से कम नही है । इस आवश्यकता को सम्पूर्णत: पूरा करने के लिए विदेशों से सहायता या 
ऋण प्राप्त होने के अभी कोई लक्षण दिखाई नही पड़ते । वर्तमान स्थिति में यह नहीं कहा 
जा सकता कि किन-किन उद्योगों में वास्तविक कार्य लक्ष्य से कम होगा । यह बहुत-कुछ 
इस बात पर निर्भर करेगा कि जिन उद्योगों में विदेशी सहयोग और पूजी-विनियोग वाछनीय 
है, उनमें उसे प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलती है। किन्तु उच्च प्राथमिकतावाले 
उद्योगों में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उनके लक्ष्य पूरे हो जाएं। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए इरादा यह है कि औद्योगिक कार्यक्रमों की नियमित रूप से समय-समय पर 
समीक्षा की जाए और प्राप्त सफलता तथा समय-समय पर सामने झानेवाली प्राथमिकताञ्रों 
के आधार पर छ: मास बाद अलग-अलग उद्योगों के लिए विदेश्ञी मुद्रा या ऋण का 
बंटवारा किया जाए। इस तरीके से सन्तुलित होने की आशा है । 


36. प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखी 
जाएगी कि कौन-सा उद्योग आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के दबाव 
को कम करने में कितनी सहायता कर सकता है । इस प्रकार, जो उद्योग विदेशी मुद्रा का 
सीधा अर्जन या बचत कर सकेंगे, उन्हें उन उद्योगों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो केवल 
देश के आन्तरिक बाज़ार के लिए ही निर्मित वस्तुश्ों की उपलब्धि बढ़ाने में योग देंगे। 
आयात में बचत का अनुमान लगाने के लिए अश्रब पहले की अपेक्षा अधिक कड़ी कसौटियां 
काम में लाई जाएंगी 


झ्रौद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें 


तीसरी योजना में मुख्य उद्योगों के विकास-कार्य क्रमों की खास-खास बातों का विवेचन 
निम्नलिखित पराम्राफों में किया गया है : 


धातकमं-उद्योग 


( 37) लोहा झौर इस्पात : इस उद्योग के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 02 लाख टन 
इस्पाते-्सिल्लियां का उत्वादन-क्षेमता तथा 5 लाख टन बिक्री-योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन 
का रखा गया है । सन्‌ 965-66 तक कच्चे लोहे और तैयार इस्पात की अनुमानित आव- 
इयकता, जिसके आधार पर इस उद्योग की योजना तैयार की गई है, नीचे प्रस्तुत की गई 
हैं । उसके साथ ही तीसरी योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध स्थापित क्षमता के आंकड़े भी 
दिए गए है। तीसरी योजना के लिए लोहे और इस्पात की मांग का अनुमान इस बुनियादी 
धारणा के आधार पर लगाया गया हूँ कि मौजूदा बिक्री-मूल्य ही तीसरी योजना की अवधि 
में भी बना रहेगा । 

38. इस्पात के लक्ष्य में निजी क्षेत्र का हिस्सा 32 लाख टन सिल्लियों का है । टाटा 
आयरन एंड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की वर्तमान उत्पादन- 
क्षमता 30 लाख टन की है। निजी क्षेत्र में इस्पात-उद्योग की क्षमता का विस्तार बिजली 
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खमी 


तालिका-संख्या 5 


लोहे और इस्पात की मांग का श्रेणीवार विवरण 
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की भटिठियों की स्थापना से होने की झ्राशा है, जो री-रोलरों को की जानेवाली बिलेटों की 
आपूर्ति में वृद्धि करैंगी। ख्याल है कितीसरी योजना की समाप्ति तक मुख्य इस्पात-उत्पादकों- 
द्वारा री-रोलिंग कारखानों को दस लाख टन बिलेट मिलने लगेंगे। जहां तक बिक्रीन्‍योग्य _ 
कच्चे लोहे का सम्बन्ध हे, निजी क्षेत्र का उत्पादन फिलहाल 3 लाख टन आंका गया है, 
जो नीची शफ्टवाली धमन-भटिठयों में लोहा-निर्माण-क्षमता का विस्तार करके अथवा: 
बिजली की भट्दिठियों में खनिज लोहे को पिघला कर, अ्रथवा दोनों ही तरीकों से तैयार किया 
जाएगा । 


39. जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, नए इस्पात-कारखानों में, जिनका _ 
निर्माण सन्‌ 960-6व तक पुरा हो गया है, शीक्रातिशीघ्र क्षमता-भर उत्पादन कराया 
जाने लगेगा ओर यह तीसरी योजना के शुरू के वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। 
योजना में सम्मिलित किए गए इस उद्योग के विकास के नए कायंक्रम ये हैं: भिलाई, 

दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात-कारखानों और मैसूर आयरन एंड स्टील वकक्‍स का 
विस्तार तथा बोकारों में एक नए इस्पात कारखाने की स्थापना | इसके अतिरिक्त, योजना 
मं एक कच्चे लोहे के कारखाने की परियोजना भी शामिल की गई है, जिसमें तीची शफ्टवाली 
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धमन-भट्ठी की तकनीकें काम में लाई जाएंगी और नइवेली का भूरा कोयला प्रयुक्त होगा । 
इन कार्यक्रमों के भ्रन्तगंत उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है : , 


(लाख टन) 


क्षमता का लक्ष्य 


इस्पात की सिल्लियां कच्चा लोहा 








(क) विस्तार-कार्यक्रम : 


भिलाई रे के 25 3 
राउरकला -« हे 88 किस 
दुर्गापुर गा न 6 3 
मैसूर आयरन एंड स्टील वर्से.. .. ] न्न- 
(ख) बोकारो इस्पात-परियोजना हे 0 3.5 
(ग) नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना उत्पादन-क्षमता अभी तक 
निर्धारित नहीं की गई हैं 


40. नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना, जिसकी विधि और प्रयोग में लाई जानेवाली 
कच्ची सामग्रियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करना ग्रभी शेष है, दक्षिण-क्षेत्र में लगभग 
5 लाख टन क्षमता के एक इस्पात-कारखाने की स्थापना की दिशा में एक मध्यवर्ती चरण 
है। तीसरी योजना में इसके लिए की गई वित्त-व्यवस्था मुख्यतः लिग्नाइट (भूरा कोयला) 
से कोक तैयार करने के लिए उच्च तापमान पर कार्बनीकरण करनेवाले संयन्त्र की आवश्यक- 
ताझों की पूर्ति के लिए है । 

4. मैसूर आयरन एंड स्टील वक्‍स के विस्तार-कार्य क्रम मे मुख्यतः लौह-सिलिकन- 
संयन्‍्त्र पर होनेंवाला पिछला अवशिष्ट व्यय तथा एल० डी० विधि से इस्पात-निर्माण और 
हल्की निर्माण-सामग्री तैयार करने के एक कारखाने के लिए व्यवस्था शामिल है । 

42. बोकारों में बननेवाले नए इस्पात-संयन्त्र का नक्शा 20 लाख ठन इस्पात की 
सिल्लियों की क्षमता को दृष्टि में रख कर तैयार किया जा रहा है, किन्तु प्रारम्भ में दस 
लाख ठन उत्पादन के लिए ही संयन्त्र लगाने का इरादा है। आशा है कि यह संयन्त्र विशेष 
रूप से इस्पात की विभिन्न किस्मों की चपटी चीज़ें तंयार करेंगा। इस समय इस बात पर 
विचार किया जा रहा है कि पहले चरण में इस संयन्त्र में किस-किस किस्म की चीज़ें तैयार 
की जाएं और उन्हें परिष्कृत रूप देने के लिए क्या-क्या यन्त्र लगाए जाएं। 

इन विकास-कार्य क्रमों की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के इस्पात-कारखानों की मध्यम 
किस्म के इस्पात की उत्पादन-क्षमता 30 लाख टन से बढ़ कर 70 लाख ठन हो जाएगी और 
निजी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता को मिला कर क्षमता 402 लाख टन सिल्लियों को हो 
जाएगी । 

43. तीसरी योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के इस्पात-विकास-कार्यक्रमों के 
लिए कुल 525 करोड़ रु० के पूंजी-विनियोग की आवश्यकता ह । इसमें नन्दिनी में चूने 
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के पत्थर का एवं दल्ली रज़ारा तथा बरसुआ में खनिज लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए 
प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूंजी-विनियोग भी शामिल हैँ । साथ ही, 
इसमें बोकारो इस्पात-संयन्त्र के लिए कोयले और खनिज लोहे की उत्पादन-बृद्धि के लिए 
आवश्यक पंजी-विनियोग तथा चारों इस्पात-कारखानों से सम्बद्ध नगरों पर होनेवाला 
खर्च भी शामिल है । ः 

44. तीसरी योजना की अवधि में देश में तेयार इस्पात का कुल उत्पादन फिलहाल 
244 लाख टन आंका गया है, जिसमें बोकारो इस्पात-संयन्त्र से सन्‌ 965-66 में होनेवाला 
3 लाख टन का उत्पादन भी शामिल हे। विभिन्न वर्षों में उत्पादन का अनमान इस 
प्रकार है : 


तैयार इस्पांत का श्रनुमानित उत्पादन _ 





वर्ष 2 ... लाख टन 
96]-62.. «« है; "6 : आि2 5 
962-63. «« हे कक... आम हट आह 
963-6 4 पा कर के बम #ओ 43 
964-65.. ... . #«.. है हट ही 55 
965566 - «७»... || &$&+# . *रू- के हक ह 68 : 
क्‍ जि योग हु मेज के आय 





उत्पादन-सम्बन्धी उपर्यक्त अनुमानों और विभिन्न प्रकार की तैयार इस्पात की _ 
वस्तुओं की उपलब्धि की सम्भावना के आधार पर यह आशा की जाती है कि अभाव की _ 
मात्रा काफी उल्लेखनीय होगी--खास कर योजना-अ्रवधि के प्रारम्भिक वर्षों में और 
. टीन की प्लेंटों, चादरों, स्केल्प और प्लेटों आदि चपटी चीज़ों के मामले में । इसके 
परिणामस्वरूप, इन चपटी चीज़ों के भ्रायात की मात्रा निर्धारित करने और विभिन्न 
श्रेणियों के उपभोक्ताओं में उन्हें बांटने के लिए प्राथमिकताओं की एक योजना बनानी 
पड़ेगी। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि रोलिंग मिलों में चपटी चीज़ों के 
उत्पादन के लिए प्राप्त सुविधाओं का अधिक सधन उपयोग करने के लिए यदि सरकारी 
क्षेत्र के कारखानों में इस्पात की सिल्लियों का अधिक उन्मुक्त रूप से आदानं-प्रदान किया _ 
जाए, तो कम उपलब्ध होनेवाली इस्पात की वस्तुओं की मांग और आन्तरिक उत्पादन के 
तर को कम करना बहुत हद तक सम्भव हो सकेगा। इस सम्भावना पर हर वर्ष उत्पन्न 
होनेवाली परिस्थिति के प्रकाश में उत्पादन का आयोजन करते समय ध्यान दिया जाना. 
चाहिए। क्‍ के कट 
.. 45. प्रमुख इस्पात-उत्पादकों के उत्पादन में टाठा आयरन एंड स्टील कम्पनी-द्वारा _ 
आर राउरकेला के कारखाने में उत्पादित वद्युतिक इस्पात की चादरें भी शामिल होंगी । _ 


.. इसी प्रकार, वैद्युतिक भट्ठी बिलेटों पर काम करनेवाले उत्पादकों और शस्त्रास्त्र-कारखानों- 


द्वारा उत्पादित तैयार इस्पात के सामान में स्प्रिग का इस्पात और फ्री-कटिंग इस्पात भी. 
. शामिल होंगे । मध्यम इस्पात की इन विशिष्ट किस्मों का उत्पादन-स्तर सन्‌ 965-66 

की मांग के, जो स्प्रिग और फ्री-कटिंग इस्पात के लिए 75,000 टन और वैद्यतिक इस्पात- 
हा रों कै लिए 70,000 टन ग्रांकी गई हैं, अनुरूप होगा । 
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46. झ्ौज्ञारी, मिश्र श्रौर स्टेनलेस इस्पात : दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी 
क्षेत्र में मिश्र, औज़ारी और विशेष इस्पातों का एक संयंत्र स्थापित करने की बात सोची गई 
थी,। तदनुसार ही, सन्‌ 958 में विभिन्न किस्मों के तैयार माल के 25,000 टन वाधिक 
उत्पादन के आधार पर एक संयन्त्र की स्थापना के लिए कुछ प्रमुख विदेशी उत्पादकों से 
प्रारम्भिक परियोजना-रिपोट प्राप्त हुई। इस योजना को कार्यान्वित करने में इसलिए 
विलम्ब हो गया कि इसकी अधिक विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त करने का निश्चय किया 
गया और जब यह रिपोर्ट तैयार की जाने लगीं, तो इस ख्याल से कि तीसरी योजना में 
मिश्र इस्पात की मांग काफी बढ़ जाने की सम्भावना के कारण अधिक बड़ा और लाभकारी 
संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए, परियोजना का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया । फलतः 
जुलाई 960 में परामशैदाताओ्ं से रिपोर्ट प्राप्तहुई और नवम्बर 960 में यह निश्चय 
किया गया कि दुर्गापुर में 48,000 टन की वार्षिक उत्पादन-क्षमतावाला मिश्र और औजारी 
इस्पात का कारखाना खोला जाए-और उसमें ऐसी व्यवस्था रहे कि आवश्यकता पड़ने पर 
उसका उत्पादन द्वुत गति से बढ़ा कर एक लाख टन किया जा सके | 

47. इंजीनियरी उद्योगों की इन ऊंची कीमतवाली किन्तु आवश्यक कच्ची साम- 
प्रियों की मौजूदा भारी मांग इन उद्योगों के अनुरक्षण की दृष्टि से एक गम्भीर समस्या है । 
इसलिए इन उत्पादनों की पंचवर्षीय अवधि में आवश्यकताओं की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि 
दीघंकालीन मांग-वुद्धि की सम्भावनाओं की दृष्टि से भी, औज़ारी, मिश्र और स्टेनलेस 
इस्पातों के रूप में काम आनेवाले इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में बहुत उच्च प्राथ- 
मिकता देना आवश्यक है । सन्‌ 965 और सन्‌ 970 में इन वस्तुओं की मांग के अनुमान, 
जिन्हें इस क्षेत्र में आयोजन के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में सामने रखा गया है, नीचे दिए जा 
रहे हैं। इनके साथ ही दुर्गापुर में स्थापित की जानेवाली सरकारी क्षेत्र की परियोज़ना में 
तैयार होने वाली वस्तुओं का विवरण भी दिया जा रहा है : 


तालिका-संख्या 6 
सिश्र, औज्ञारी और विशेष इस्पात की भारी सांग के अनुमान 


(तैयार इस्पात की दन में दी गई सात्रा--इसमें वेद्युतिक इस्पात-चादरें, स्प्रिग इस्पात 
और फ्री-कटिग इस्पात शामिल नहीं हैं) 








दुर्गापुर 

सिश्र  इस्पात- 

965 970 परियोजना की 

उत्पादन-क्षमता 
औज्ञारी इस्पात बढ बन 42,000 70,000 33,000 
निर्माण-कार्योपयोगी चादरें «». 4,00,000 2,4,000 7,500 
स्टेनलेस इस्पात थ 50,000 68,000 7,000 
सांचा-सम्बन्धी और अन्य मिश्र इस्पात 8,000 0,000 500 


योग <. “». 2/00,000 3,899000 48,000 





488 द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


48. दुर्गावुर के प्रस्तावित मिश्र इस्पात-संयन्त्र में उन्नत देशों में हाल में विकसित 
की गई कुछ आधुनिकतम उत्पादन-विधियां और साधन-सामग्रियां भी काम में लाई जाएंगी। 
उदाहरण के लिए, परियोजना के गैस-प्रज्वलित गढ़ों के बजाय, बिजली-द्वारा चालित शोषक 
गढ़े बनाए जाएंगे । भविष्य में इस संयन्त्र के और विस्तार के लिए यह बात भी ध्यान में 
रखी जाएगी कि इसमें प्रारम्भिक कच्ची सामग्री के तौर पर लोहे की कतरनों के बजाय 
स्पंज लोहे का इस्तेमाल करना और अनवरंत ढलाई की मशीनें लगाना वांछनीय होगा। 
. विकास के वर्तमान चरण में यह निश्चय किया गया है कि यह संयन्त्र निकटवर्ती इस्पात- 

संयन्त्र से कच्ची सामग्री के तौर पर बढ़िया किस्म के इस्पात की कतरनें ले। इस परियोजना 
पर 50 करोड़ रु० का व्यय' झ्ांका गया है, जिसमें से 20 करोड़ रु० विदेशी म॒द्रा के 
'रूप में होगा । ' | 

49. आशा की जाती हैं कि प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के दस्त्रास्त्र-कारखाने सरकारी क्षेत्र 
में मिश्र इस्पात की आपूर्ति के मामले में दूसरे स्रोत का काम देंगे । इशापुर और कानपुर के 
शस्त्रास्त्रकारखानों का सम्मिलित उत्पादन, जिसमें मुख्यतः: निर्माण-सामग्री के रूप में 
काम झानेवाला इस्पात और अंशतः स्प्रिग इस्पात हैँ, 50,000 ठन होने का गअ्रनमान है । 

इस उद्योग का शृंष विकास-काय्े निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है, जिसमें इन उत्पादनों 
की विभिन्न श्रेणियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त कारखाने 
लगाए जाएंगे । क्‍ 

. 50. अल्युमीनियम : अलौह धातुओं के क्षेत्र में अल्युमीनियम की प्रधानता झागे भी 
बनी रहने की आशा है । सन्‌ 965-66 के लिए इस धातु के उत्पादन का लक्ष्य 87,500 
ठन रखा गया है । निजी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं के फलस्वरूप, जिन्हें कार्या- 
न्वित करने की अनुमति दी जा चुकी है, इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की आशा है 


() हीराकुड में इंडियत अल्युमीनियम कम्पनी के संयन्त्र का 0,000 टन 
अतिरिक्त वाषिक उत्पादन के योग्य और अलवाए के संयन्त्र का 5,000 

द टन अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के योग्य विस्तार । कह 
(2) रिहन्द में 20,000 टन वाषिक उत्पादन-क्षमता के एक प्रद्रावण-केन्द्र की 
स्थापना । > हा! ओु 

(3) कोयता में भी 20,000 टन वाषिक उत्पान-क्षमता के एक प्रद्गावण-केन्द्र 

... की स्थापना । श अर 

(4) सेलम के समीप 0,000 टन वाबिक उत्पादन-क्षमता के एक प्रद्गावण- 
केन्द्र की स्थापना । जी ० । 

(5) भारतीय अल्युमीनियम-निगम के संयन्त्र का विस्तार करके उसके उत्पादन में - 
5,000 टन वार्षिक की वृद्धि । कप 


54. वैद्यतिक तांबे की बढ़ती हुई मांग और तीसरी योजना में उसके.उत्पादन में 
.. अधिक वृद्धि की अत्यल्प सम्भावनाओं को देखते हुए अल्यूमीनियम के उत्पादन का विस्तार 

. अथमदष्टि में वांछनीय प्रतीत होता है। किन्तु यह विस्तार कितना हो, यह इस बात पर निभेर . 
.. करेगा कि अगले पांच वर्षों में टेक्नोलाजी की दुष्टि से तांबे का स्थान अल्यमीनियम को _ 
.. देना किस हद तंक सम्भव है, हालांकि अल्युमीनियम के निर्यात की सम्भावना भी इस सम्बन्ध 
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में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात होगी। यदि इन कारखानों के लिए आ्रावश्यक बिजली 
के उत्पादन की भी व्यवस्था करनी हो, जो कि लगभग निश्चित प्रतीत होती है, तो इनके 
विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत बड़ी होगी। अल्यमीनियम-उत्पादन के 
विस्तार के नए प्रस्ताव कितने आकर्षक हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अतिरिक्त 
विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किस हृद तक हो सकती है । 


54. तांबा : भारतीय तांबा-निगम-द्वारा घाटशिला में अपना कारखाना चाल किए 
जाने क साथ तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में वैद्यतिक तांबे का उत्पादन प्रारम्भ हो 
जाएगा। खेतड़ी और दरीबो की तांबा-खानों से सम्बद्ध प्रद्रावण-केन्र और वेद्युतिक शोधना- 
लय सन्‌ 964 के मध्य तक स्थापित हो जाएंगे। इन तांबा-खानों से वर्ष में ,500 टन 
वेद्यतिक तांबा प्राप्त होगा । 


53. जता :भारत में जस्ते का उत्पादन पहली बार तीसरी योजना के मध्य-काल 
में प्रारम्भ होने की ग्राशा है, जब कि राजस्थान की ज़ावर खानों से सम्बद्ध जस्ता-प्रद्रावण- 
केन्र चालू होगा।इस संयन्त्र की वाषिक उत्पादन-क्षमता 5,000 टन की होगी । 
इस संयन्त्र के साथ ही प्रद्रावण-केन्द्र की गंसों से उपोत्पादन के रूप में गन्धक-अम्ल 
तैयार करने का एक संयन्त्र भी लगाया जाएगा और यह गन्धक-अम्ल बाद में फास्फेटयुक्त 
उवरकों के निर्माण में प्रयुक्त होगा । 


इंजीनियरी उद्योग--भारी और हल्के 


54. कच्चे लोहे श्र पक न पससय जा की आपूर्ति में वृद्धि की सम्भावनाओ्रों, मशीनों के 
निर्माण पर अधिक बल तथा अनेक मामलों में पृंजी-विनियोग कौतुलना में रोजगार के 
अधिक व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़ें पैमाने पर विकास कार्य किए 
जाने का प्रस्ताव है । सरकारी क्षेत्र मूख्यत> भारी मशीनों और भारी मशीन-निर्माण की 
परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के अन्तर्गत 
निजी उद्योगों के लिए भी अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित किए 
गए है--जैसे, ट्रेक्टर, डीजल इंजित, सड़क कटने के इंजिन, डम्पर और शोवल, आदि 











दिख आवकाबिक गाडियो ते कर रा। आह्जित रन पार सड़क मालिहना व्यावतायिक ग।ड़ियां (बर्से और ट्रक), डक-प रिवहन 
के सावत, चोनो, कागज, सीमेंट और वस्त्र-उद्योगों, कुछ रासायनिक उद्योगों, भाप पैदा 
करनेवाले उपकरणों (बायलरों) और मशोनी औजारों, वेल्डिग इलेक्ट्रोड-जेसी उपभोग- 
जन्य सामग्रियों तथा कार, सिलाई की मशीन, बाइसिकल और बिजली के पंखे-जंसी 
टिकाऊ उपभोक्‍्ता-सामग्रियों के लिए नई इकाइर्य[ स्थिपित करने के हेतु पूरे संयन्त्र । परन्तु 
ये है स्तार की सभी दिशाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते । 

55. /इस क्षेत्र में नई वस्तुओं का उत्पादन, जिनमें विभिन्न प्रकार की मशीनें सबसे 
अधिक ईहत्वपूर्ण हैं, दो प्रकार से किया जाएगा। एक तो, विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित 
नए संयन्त्रों में, जैसे कि सीमेंट-उद्योग के उपकरणों और अधिक दबाववाले बायलरों के निर्माण , 
के लिए बुर्गापुर में स्थापित ए० दौ० बी० संयल्त, (एसोसिएटेड सोमेटवाइकरस-बैबकाक 
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विल्काक्‍स ); और दूसरे, पहले से ही स्थापित तथा संचालित इंजीनियरी कर्मशालाओं में 
विविध वस्तुओं का उत्पादन करके। विशेष कार्यों के लिए निर्मित नए कारखानों की अपेक्षा 
पुराने चालू कारखानों में ही नई चीज़ों के निर्माण के लिए पूंजी-विनियोग की आवश्यकता 
कम होगी । इसी कारण इस वर्ग के कई उद्योगों में उत्पादन की तुलना में पंजी-विनियोग 
का अनुमान कम है । कुछ तिर्माण-कार्यत्रमों में यह पद्धति भी अपनाई जा रही है कि कुछ 
पज्ञों और हिस्सों का उत्पादन सहायक कारखातों अभ्रथवा ऐसे बड़े कारखानों को सौंप 
दिया जाए, जिनमें उत्पादन-क्षमता बेकार पड़ी है । ऐसी परिस्थिति में उत्पादन और पंजी- 
विनियोग का सामान्य ग्रन॒पात इनमें लागू नहीं किया जा सकता । 


आगे के पैराग्राफों में इंजीनियरी उद्योगों के प्रमख क्षेत्रों के कार्यक्रमों की संक्षिप्त 
रूपरेखा दी गई हैं । 


ढुलाई और गढ़ाई के कारखाने 


56. मशीन निर्माण-कार्यक्रमों के लिए ढलाई और गढ़ाई के कारखानों की क्षमता 
बहुत महत्वपुर्ण हे ॥ तीसरी योजना में इस क्षेत्र के लिए कुल मिला कर धूसर लोहे की गढ़ाई 
का लक्ष्य 2 लाख टन, इस्पात की ढलाई का लक्ष्य 2 लाख टन और इस्पात की गढ़ाई 
का भी लक्ष्य 2लाख टन रखा गया हूँ । इन लक्ष्यों की सीमा के भीतर रहते हुए सरकारी _ 
क्षेत्र के कायक्रमों में अधिक बल अधिक टन वज़नवाली भारी मशीनों के निर्माण पर 
दिया गया है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इन सविधाश्रों की व्यवस्था की जा. 

रही है । 
| रांची में स्थापित किए जा रहे ढलाई/गढ़ाई-कारखाने में 45,000 टन इस्पात की 
ढलाई, 38,000 टन धूसर लोहें की ढलाई और 70,000 टन इस्पात की 
गढ़ाई की जाएगी। दुर्गापुर, भिलाई और राजरकेला के इस्पात-संयन्त्रों, भोपाल की भारी 
बिजली-सामान-परियोजना, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना और हिन्दुस्तान मशीन 
टुलज़ के साथ सम्बद्ध ढलाई-कारखानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। चित्तरंजन इंजिन- . 
कारखाने में एक ढलाई-का रखाने का निर्माण किया जा रहा है । इन योजनाओं के फलंस्वरूप 
_ सरकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन-क्षमता इस प्रकार होने की आशा है हक 





तालिकाो-संख्या 7 
सरकारी क्षेत्र में हढलाई और गढ़ाई की क्षमता 


(लत) 








धूसर लोहे... इस्पात की. इस्पात 

। की ढहलाई ढलाई.. की गढ़ाई 

रांची का ढलाई-गढ़ाई का कारखाना (तीसरा _ हे हक कम 
चरण) :... ++. 5». 38,000. 45,000. 69,700 

दुर्गापुर का खान-मशीन संयन्त्र (खान-मशीनों यश ० 5 

के लिए क्षमता--30,000 टन) - 74,000 . 6,000. 7000 





४ हिन्दुस्तान मशीन टल्ज़, बंगलोर 8, हे जे हर .. 6,000 ल मी | 8 मा 0 0 ० गत ला न- 
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तालिका-संख्या 77-( जारी ) 





जब, 


धसर लोहे इस्पात की इस्पात 
की ढलाई . ढलाई की गढ़ाई 
इस्पात संयन्‍्त्र : 
दुर्गापुर 
भिलाई « न -». 75,000 5,000 न्क 
राउरकेला 
चित्तरंजन का इंजिन-का रखाना हर 3,000 ]0,000 - नाः 
अन्य (रेलवे कमंशालाओं से सम्बद्ध ढलाई 
कारखानों-सहित) , « हा 6,000 न न 
योग ... ,39,000 768000. 76,700 


५ 


तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित अन्य अनेक मशीन-परियोजनाओं के 
लिए भी ढलाई और गढ़ाई के इस्पात की आवश्यकता होगी । किन्तु इन आवश्यकताओं 
और इनकी पूर्ति की व्यवस्था की भ्रर्थात्‌ इनकी पूर्ति अन्य परियोजनाओ्रों से बंधे ढलाई/ 
गढ़ाई-का रखानों से की जाएगी या स्वतन्त्र इकाइयों से अथवा दोनों से--ठीक-ठीक तसवीर 
तभी सामने झ्राएगी, जब परियोजना-रिपोट प्राप्त होंगी । 

57. मोटर-उद्योग और वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज़ तथा इसी प्रकार के पूंजीगत 
सामान-उद्योगों के लिए मशीन-निर्माण के विस्तार के फलस्वरूप मांग बढ़ने पर निजी 
उद्योग में भी ढलाई-गढ़ाई की नई उत्पादन-क्षमता काफी मात्रा में बढ़ने की आशा है । 


ओआऔद्योगिक मशीनें 


58. इस दिशा में सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाएं ये हैं : रांची के निकट भारी 

मशीन-संयन्त्र; दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना; भोपाल का बिजली के भारी सामान 

का संयन्त्र; तथा दो अन्य भारी बिजलो-सामान-उत्पादन-परियोजनाएं, जिनके स्थान के 
बारे में अभी एक विशेष समिति विचार कर रही है । 


59. रांची के समीप स्थापित किए जा रहे आरी मशीवमंयव्य का विस्तार जब 
80,000 टन वार्षिक उत्पादन तक कर लिया जाएगा, तब वह दस लाख टन वार्षिक 
इस्पात-उत्पादन-क्षमता की वृद्धि तक के लिए आवश्यक साधनों का अधिकतर भाग 
उपलब्ध कर सकेगा। दुर्गापुर में स्थापित की जा रही खान-मशीन-परियोजना का भी कुछ 
विस्तार किया गया है और वह 45,000 टन वाधिक उत्पादन तक की दृष्टि से कार्यान्वित 
की जा रही है । बिजली का भारी सामान तैयार करनेवाली परियोजनाग्रों के डिजाइन भी 
इस हिसाब से बताए गए हें कि वे आन्तरिक स्रोतों से इतनी मात्रा में बिजली का भारी 
सामान उपलब्ध करा सके कि सन्‌ 977 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट बिजली 
की वृद्धि की जा सके । वे भारी मोटर, रक्‍्टीफायर और नियल्रण-सम्बन्धी उपकरण भी 
तैयार करेंगे। चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक और भारी इंजीनियरी सामान 
तैयार करने की परियोजना है, जिसमें तापीय बिजली-संयन्त्रों के लिए ऊंचे दबाववाले 
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बायलर तैयार किए जाएंगे और उसकी उत्पादन-क्षमता 28,000 टन (2,500 टन भाष 
प्रति घंटा) वाधिक होगी । यद्यपि प्रारम्भ में इसकी कल्पना भारी बिजली का सामान तैयार 

करनेवाली एक बड़ी और मिली-जुली परियोजना के अंग-रूप में की गई थी, तथापि अब' यह 
सोचा जा रहा है कि इस परियोजना को एक स्वतन्‍्त्र संयन्त्र के रूप में विकसित किया जाए 
जिसकी विशेषता भारी दबाववाले बायलर तैयार करना हो । 


60. निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज़, चीनी और कपड़े के कारखानों की आवश्यकता 
प्री करने क लिए सम्पर्ण संयन्त्रों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और उनके भारत में निर्मित 
- होनेवाले अंश का विवरण नीचे दिया जा रहा हैं 
तालिका-संख्या 8 


कुछ प्रमुख श्रौद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लक्ष्य. 


.. बिजली के 
है संयन्त्र का संयन्त्रों सामान को देश में निित 
सशोने मानक साप की छोड़ कर संयन्त्रों श्रंश्ञ (प्रतिशत) द 
(टनदेनिक) संख्या. का मूल्य द 
ही (करोड़ रु० ) 
सीमेंट-का रखाने की मशीनें ... . 500 6-7 45. 90 
कागज़-कारखाने की मशीनें : प्ज हे 
(क) बड़े संयन्त्र.. #.. 850. 4 क्‍ 
कक छोटे संयन्तध- 7... ४ - १0 | 22 हल 
चीनी-कारखानों की मशीनें. ,000-7,200 4 . 0 85 
पा ही, “(गन्ना ) द 
सूती कपड़े के कारखाने 
..._ की मशीनें द द द 
(कं) कताई कारखाने . 2,000 (तकए) ) (कल हि 
(ख) मिले-जुले कारखाने. 2,000 तकुए ४ कक कल 
मा और 300 करे | द ही 
गन्धक-अ्रम्ल-संयन्त्र.. .« 50. -. 0.. 33.3. ,“.. . 80 





...._ यह अत्यधिक वांछनीय है कि न केवल सन्‌ 965-66 के लिए मशीन-निर्माण के. 
निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं, बल्कि हर मशीन के जितने हिस्से और पुर्जे देश में बनाने का लक्ष्य 


रखा जाए, उसे भी पूरा किया जाए । कारखानों के लिए पूरे संयन्त्रों के निर्माण और आपूर्ति... 


के लिए कई फर्मों के परस्पर मिल कर काम करने की पद्धति, जो चीनी के कारखानों की 
मशीनें तैयार करने के लिए अपनाई गई है, अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र प्रगति के लिए सुविधाजनक 
सिद्ध हो सकती हैं । ह द पा 


मशीनी श्रौज़ार 


6. मशीनी औज़ारों के मामले में सन्‌ 965-66 तक 30 करोड़ रु० मूल्य केसामान. 
. के वाषिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जब कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानत 
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7 करोड़ रु० मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ | इसके अतिरिक्त, सन्‌ 965-66 तक 
छोटे पैमाने के उद्योगों से भी 5 करोड़ रु० मूल्य के वाषिक उत्पादन की आशा की जाती है । 
इस प्रकार, तीन-गुनी वंद्धि हो जाने पर भी उत्पादन मांग की तुलना मे, जिसके तीसरी 
योजना के अन्त तक 50 करोड़ रु० वाधषिक के स्तर तक पहुंच जाने की ग्राशा है, बहुत 
कम है। इस क्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि की कुछ सीमाएं है, क्योंकि एक तो इसके लिए दक्ष 
श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है और दूसरे जिन औज्ञारों की मांग है, उनकी 
किसमें बहुत-सारी हैँ । फिर भी, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें यदि सम्भव हो तो और अधिक 
विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


62. सरकारी क्षेत्र में अब तक किए गए विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी प्रबन्ध से यह पूरी 
तरह सम्भव हैँ कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़, जलहाली, और प्राग ट्ल्ज़, हैदराबाद के 
विस्तार और रांची के समीप एक नए भारी मशीनी औज्ार-कारखाने तथा पंजाब में 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के बराबर परिमाण और उसी किस्म के एक और मशीनी जा र- 
कारखाने की स्थापना का काम तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके। अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र 
के इन मशीनी औज़ार-कारखानों का उत्पादन, जिसमें प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अम्बरनाथ- 
स्थित प्रोटोटाइप कारखाने से प्राप्त होनेवाला सम्भावित योग भी शामिल है, बढ़ कर 
5 करोड़ रु० के लगभग हो जाएगा । 


63. निजी क्षेत्र के विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र की योजनाओं 
के सम्पुरक और परिपूरक होंगे तथा मशीनी औज्ारों की विभिन्न किस्मों की भावी मांगों 
के अनुमानों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे । 


रेल के इंजिन और डिब्बे 
64. इस दिशा में सरकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, चित्तरंजन रेल-इंजिन- 
कारखाने के उत्पादन में विविधता लाकर बिजली के इंजिनों का निर्माण । इन बिजली 
के इंजिनों मम मोटर हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कारखाने में बनाने 
का इरादा है लेक्टिक्‌ और डीज़ल हाइड्रालिक रेल-इंजिनों की निर्माण-परियोजना 
जो रेलों की योजना में शामिल की गई हैं, रेलवं-सांमग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने 
में सहायक होगी। 2 करोड़ रु० की डीज़ल इंजिन-परियोजना के अन्तगेंत वर्ष में 40 
इंजिनों का निर्माण होगा, जिनका मूल्य 0 करोड़ रु० होगा । डीज़ल हाइड्रालिक इंजिनों में 
भारतीय रेलवे के एक इंजीनियर-द्वारा श्रभी हाल में आविष्कृत सुधरे हुए डिज़ाइन सूरी 
ट्रान्समिशन' का भी, जिसे पद्चिम जम॑नी में म॒र्ते रूप देने के लिए लाइसेंस दिया गया हैं, 
इस्तेमाल किया जाएगा। निजी क्षेत्र बिजली की रेलों के सवारी डिब्बों, माल-डिब्बों और 
छोटी लाइन के भाष के इंजिनों का निर्माण-कार्य जारी रखेक्रा। 


जहाज़-निर्माण 


65. जहाज़-निर्माण के कार्यक्रमों म हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विस्तार और 
विशाखापटनम में एक सूखे घाट का निर्माण शामिल हैं | इन कायंत्रमों के पूरा हो जानें पर 
विशाखापटनम के जहाज़-निर्माण-घाट की वार्षिक जहाज़-निर्माण-क्षमता 50,000 से 

60,000 डी० डब्ल्यू० टी० टन तक हो जाएगी । 
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कोचीन में दूसरे जहाज-घाट का निर्माण और डीज़ल-चालित समुद्री जहाज़ों के इंजिनों 

के निर्माण की एक योजना सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम के अंग हैं । इनमें से पहले अंग पर _ 
20 करोड़ रु० और दूसरे पर 5 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है । 

.. 66. तटीय और नदी यातायात के लिए छोटे जहाज़ों, टगों और नौकाग्ों तथा उनके 

प्रोपेलर यन्त्रों का निर्माण निजी क्षेत्र में ही होता रहेगा। किन्तु इस क्षेत्र का काम मुख्यत 

जाब' के आधार पर होगा, इसलिए इन रिवाज्ञी चीज़ों के लिए विशिष्ट उत्पादन-लक्ष्य 


निश्चित नहीं किए गए हैं । 


ढांचा-विषयक सामान 


67. ढांचां-विषयक सामान के उत्पादन की वर्तेमान अनुमानित क्षमता 5,00, 000 
टन है, जिसमें वेगन बनानेवाले कारखानों की क्षमता भी शामिल है । इसके मुकाबले तीसरी 
योजना के अन्तिम वर्ष के लिए उत्पादन का लक्ष्य ] लाख टन रखा गया है। तीसरी योजना 
के दौरान भारी ढांचे के सामान के उत्पादन पर पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया जाएगा। 
ढांचे के सामात के इन का रखानों के साथ-साथ भारी प्लेट और वेसल कारखानों की स्थापना- 
द्वारा प्रैशर वैसल, हीट एक्सचैंजर तथा रासायनिक संयन्त्रों एवं उपकरणों की अन्य किस्मों 
के निर्माण की सुविधाओं की भी योजना है । क्रेनों का निर्माण इससे सम्बद्ध एक अन्य 
महत्वपूर्ण दिशा है । 

68. सरकारी क्षेत्र में नागपुर-वर्धा इलाके में एक ही स्थान पर एक भारी ढांचों 
का कारखाना और एक वेसल कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार 
किए गए हैं । भारी ढांचों के कारखाने की एक पाली की उत्पादन-क्षमता 0,000 टन और 
वेसल कारखाने की क्षमता 8, 000 से 20,000 टन तक प्रति वर्ष होगी । इन दोनों संयन्त्रों 
पर 40 करोड़ 0 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। 


कारखानों और बिजलीघ रो के-बायलर 


69. सरकारी क्षेत्र में चैकोस्लोवाकिया की सहायता से बननेवाले भारी बिजली _ 
के सामान की परियोजना के ग्रलावा निजी क्षेत्र में बिजलीघरों और विभिन्न कारखानों 
के लिए बायलरों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है । सन्‌ 965-66 में 25 करोड़ रु० 
मूल्य के बायलरों का उत्पादन होने की आशा 


मोटर तथा उससे सम्बद्ध उद्योग 


70. इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित विकास-स्तर मोटे तौर पर मोटर-उद्योग- - 
. सम्बन्धी तदर्थ-समिति की मार्च 960 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और मोटर-तथा 
तत्सम्बन्धी उद्योगों के लिए स्थापित विकास-परिषद्‌ की सिफारिशों के अनसार ही है ।. 
इस क्षेत्र की विविध वस्तुओं के लिए निर्धारित उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य विकास-परिषद्‌- 


द्वारा सिफारिश किए गए न्यूनतम लक्ष्यों के अनुकल हैं। इसका अ्पवाद केवल कारें हें, 


_ जिनके लिए तदर्थ-समितिनद्वारा निर्धारित श्रपेक्षाकृत छोटा लक्ष्यस्वीकार किया गया है. 
. कारों, व्यावसायिक गाड़ियों, जीपों, मोटर-साइकिलों श्रौर स्कटरों के लिए निर्धारित अस्थायी... 
लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं। द द 
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संख्या 
कारे ५ सी बडे न 30,000 
व्यावसायिक गाड़ियां हा हे मा «.. 60,000 
जीपें और स्टेशन वैगन ... का . 0,000 
, मोटर-साइकिलें, स्कूटर और तिपहिया गाड़ियां हर .... 60,000 


व्यावसायिक गाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्य में वें 4,000 गाड़ियां भी शामिल हैं 
जिनके सैनिक कारखानों में तैयार होने की आशा है । 

7. विदेशी मुद्रा के साधनों पर लगातार अधिक दबाव डाले बिना मोटरों के 
उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सन्‌ 965-66 तक उनके 85 
प्रतिशत भाग देश के भीतर ही बनने लगें, जब कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में 
60 प्रतिशत से भी कम भाग देश में बनते हैं । इसलिए यह ज़रूरी होगा कि नए कारखाने 
स्थापित करने या मौजूदा कारखानों का विस्तार करने के बजाय देश के भीतर ग्रधिकाधिक 
पुर्जे और हिस्से बनाने के लिए पूंजी-विनियोग को प्राथमिकता दी जाए। इसके ग्रतिरिक्‍त, 
व्यावसायिक गाड़ियों के उत्पादन' को भी प्राथमिकता देनी होगी। मोटर-उद्योग की सम्पूर्ण 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए--ढलाई और गढ़ाई के इस्पात, आदि के उत्पादन पर होने- 
वाले पूंजी-विनियोग को छोड़ कर--इस क्षेत्र के शेष कार्यों की लक्ष्य-पूत्ति के लिए 85 
करोड़ रु० का सीधा पूंजी-विनियोग आवश्यक होगा, जिसमें से विदेशी मुद्रा 40 करोड़ रु० 
होगी । सीधे पूंजी-विनियोग से भी भ्रधिक महत्वपूर्ण श्रनुरक्षण के लिए आवश्यक विदेशी 
मुद्रा है, जिसका तीसरी योजना के लिए वुःल अनुमान 75 करोड़ र० लगाया गया है । 


अन्य इंजीनियरी उद्योग 


72. सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं को छोड़ कर, अन्य इंजीनियरी 
उद्योगों को क्षमता का, इस अध्याय के गअनुबन्ध 3 में निदिष्ट लक्ष्यों के अनुसार, विस्तार 
निजी क्षेत्र के प्रयत्नों से ही किया जाएगा : 

(क) सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना 
(ख) सूक्ष्म यन्त्र-करखाना, लखनऊ, का विस्तार 
(ग) हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर, का विस्तार 
(घ) सरकारी बिजली-कारखाना, बंगलोर का विस्तार 
(डः) भारी कम्प्रेसर और पम्प-परियोजना 

(च) बाल और रोलर बियरिंग-परियोजना 

(छ) शल्य-क्रिया-उपकरण-परियोजना, गिंडी 

भावी उन्नति की दृष्टि से सूक्ष्म ,यन्त्र-परियोजना बुनियादी महत्व रखती है और 
एक गत्यन्त विशिष्ट क्षेत्र में एक नई प्रगति की द्योतक है। इस परियोजना के अन्तगंत वर्ष 
में भ्रन्‍्ततः 20 करोड़ रु० मूल्य के नियन्त्रण-औज्ञार और उपकरण तैयार करने का प्रस्ताव 
है । गिंडी के समीप शल्य-क्रिया-उपकरण-संयन्त्र का ग्रायोजन 2. 7 करोड़ रु० लागत से 
25 प्रकार के उपकरण तैयार करने के लिए किया गया है । डीजल रेल-इंजिन-परियोजना की 
भांति हिन्दुस्तान केबल्स का विस्तार भी संचार के क्षेत्र में सरकार की मांगों की वृद्धि 
से सम्बद्ध है । 


च्‌ 
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इस या अन्य क्षेत्रों में, जहां कहीं भी किसी वस्तु के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित 
: नहीं किया गया ह, वहां विकास-कार्यक्रम समय-समय पर तदर्थ समीक्षाओ्रों-द्वारा विनियमित 
किए जाते रहेंगे । द ्ः नम 


. रसायन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योग 


73. इस शीर्षक के ग्रन्तर्गत तीसरी योजना में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पूंजी- 
विनियोग उर्वरकों के क्षेत्र में किया जाएगा। क्ृषि-कार्यक्रमों में तेज़ी से बढ़ती हुई मांग 
के कारण नत्र॒जनयुक्त उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत भ्रावश्यक हो गया हैं और 
तेल-शोधनालयों तथा कोक-भट्ठी-संयन्त्रों से उपलब्ध होनेवाली बेकार गैसों एवं कच्चे 
पेट्रोलियम के खनन से निकलनेवाली गैस और सबसे बढ़ क़र पेट्रोलियम नैफ्था की प्राप्ति 
ने उन कार्बनिक रासायनिक उद्योगों को भी बड़ा उभारा है, जिन्हें अब तक मुख्यतः 
दीरे से प्राप्त अलकोहल एवं कार्बाईड से प्राप्त ऐसिटिलीन पर निर्भर करना पड़ता था । 
कार्बनिक हाइड्रोकार्बनों--यथा, बेनेज़ीन, टाल्वीन, नैफथलीन, ऐन्थ सीन और जाइलीन, 
ग्रादि--की प्राप्ति से कार्बनिक अन्तरायकों के उत्पादन के लिए अनुकल परिस्थितियां 
पैदा हो गई हैं । सरकारी क्षेत्र के इस्पात-संयन्त्रों में कोयले से कोक के निर्माण में जेसे-जसे 
वद्धि होगी, वेसे-वैसे यह उत्पादन और भी बढ़ता जाएगा। ख्याल हे कि कुछ तेल-शोघ- 
नालयों में मामूली संशोधन और परिवर््धन से कुछ हाइड्रोकार्बनों की प्राप्ति सम्भव है । 


इसक्षेत्र के कुछ प्रमुख उद्योगों के कार्यक्रमों का नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है : 


 ब्रकार्बनिक रसायन 


.. 74. उर्वरक :सन्‌ 965-66 तक नत्रजवत और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग 
बड़ कर, नत्रजनत और पी 2 ओ 5 के सन्दर्भ में, कमशः 0 लाख टन और 4 लाख टन हो 


जाएगी। जहां तक फास्कट्यक्त उ्वेरकों का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं की जरूरतों क्‍ 


को पूरा करने क लिए उतके उत्पादन का कम-से-कम 50 प्रतिशत भाग पानी में घुलने- 
. योग्य होना चाहिए । नत्रजनयकत उर्वरकों के उत्पादन-सम्बन्धी आयोजन के लिए उनके 
स्वरूप और मात्राएं इस प्रकार निर्धारित की गई है 


.. तालिका-संख्या 9 
नत्रजनयुक्त उर्वरकों का स्वरूप... । 
क्‍ (हजार टन नत्रजन ). 
... उछ्ढछ 


-. अमीनियम सल्फेट आल को 2 2 0, 
.. अमोनियम सल्फेट-नाइट्रेटल .. ० . न - न न 30. 
.. नाइद्रोचाक और नाइट्रोलाइम स्टोन... «.. - १60 
नाइट्रोफास्फेट मिश्र उर्वरक... ७... >> | बज 45 
. यूरिया गे हक कक 3 व कम 7 
-अमोनियम फोस्फेट ०7 +7 ढक पडा 5 5 2007: 





. 5. अमोनियम क्लोरांइड 5... 7 7 5 5. जद उनके यह पागल आए कण न 
। है 5 कर न योग 0 0 ० 0 कह 
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उपयुक्‍त विवरण से यह प्रकट होता है कि नत्रजन के अतिरिक्त उत्पादन का एक 
बड़ा भाग भौतिक और/या मिश्र उर्वरकों के रूप में बनाने का आयोजन किया गया है, 
ताकि फास्फेट (पी2 ओ5 ) की भी कुछ झ्रावश्यकता पूरी हो सके। उत्पादन का यह 
स्वरूप इस ढंग से तेयार किया गया है कि गन्धक और जिप्सम पर निर्भरता एक सीमा के 
ग्न्दर रह सके । 

75. यह निशचय किया गया हू कि दूसरी योजना की अवशिष्ट उर्वरक-परियोजनाओं 
की पति के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य-सरकारें सरकारी क्षेत्र में नत्नजन- 
युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए कुछ नए कारखाने स्थापित करें। तीसरी योजना की 
प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन के समय स्थायी तौर पर यह सोचा गया था कि सरकारी 
क्षेत्र की नत्नरजनयुक्त उरव॑ रकों के उत्पादन की क्षमता बढ़ा कर आठ लाख टन तक कर दी 
जाए और दस लाख टन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवशिष्ट दो लाख टन की उत्पादन- 
क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित की जाए। किन्तु श्रब प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र शायद 
पूर्व-कल्पना से अधिक उत्पादन-क्षमता के कारखाने खड़े कर सकेगा और सन्‌ 965-66 
तक सरकारी क्षेत्र को उत्पादन-क्षमता आठ लाख टन से कुछ कम रहेगी। साहू कैमिकल्स 
के वाराणसी-स्थित कारखाने की क्षमता बढ़ा कर 20,000 टन करने के अलावा अरब तक 
उ्वेरक-उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र से इन स्थानों के लिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जा चुके 
है: मद्रास के निकट एन्नोर में ( 8, 250 टन नत्रजन ) ; मध्यप्रदेश में (50,000 टन नत्रजन ) ; 
आन्श्रथ्देश के विश।खापटनम (80,000 टन नत्रजन) और कोठागुडियम में (80,000 
टन नत्रजन ); तथा राजस्थान में (80,000 टन नत्रजन ) । इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र- 
द्वारा पश्चिम-बंगाल-सरकार की साझीदारी में दुर्गापुर में भी एक उ्वेरक-कारखाता 
(58,000 टन नत्रजन ) स्थापित किए जाने की आशा हे । 


गुजरात और मैसूर में भी उवंरक-कारखानों की स्थापना का विचार है । इस सम्बन्ध 
में विस्तृत बातों पर अ्रभी विचार किया जा रहा है । 
. 76. तीसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में उवेरक-उत्पादन की क्षमता फिल- 
हाल 7,30,000 टन आंकी गईह, जिसका विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत है : 


तालिका-संख्या 40 
सरकारी क्षेत्र में नत्रजनयुक्त उर्वरकों की उत्पादन-क्षमता 





(टन नत्रजन ) 
वर्तेमान क्षमता (सिन्दरी, नंगल और एफ० ए०सी० टी०) --  2,7,000 
राउरकला -. .».. 4,20,000 
नइवेली का हक का हि हि 70,000 
ट्राम्बे ह रे ३ ५ हे 90,000 
नहरकटिया ..- मा न गा 32,500 
एफ० ए० सी० टी० का विस्तार हे श हे 40,000 
गोरखपुर... कि की 80,000 
सरकारी क्षेत्र में एक और उर्वेक-कारखाना :. से 80,000 

योग ».. 7,29,500 


साधारणत: नए संयन्त्रों की उत्पादन-क्षमता 70,000 से 80,000 टन नत्रजन तक 
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रखी जाएगी, ताकि उचित मार्गद्शन किया जा सके और उर्वरक-संयन्त्र से सम्बद्ध उपकरणों 
के निर्माण-विषयक आयोजन में सविधा हो। 

7. सादे फास्फेटयक्त उर्वेरकों के मामले में, दो लाख टन पी> ओ< की उत्पादन- 
क्षमता का श्रायोजन' पहले ही किया जा च॒का है । सुपरफास्फेट के उत्पादन में वृद्धि की 
कोई योजना नहीं है । द 

78. नत्रजन और फास्फेटयक्त उर्वरकों का उत्पादन सन्‌ 96-66 में न्‍्यूनाधिक 
इस प्रकार होने की आशा है 
द तालिका-संख्या | 
नत्रजन और पी: श्रो5 के उत्पादन के अनुमान 





(हज़ार टन ) 

क्‍ नत्रजन पी; ओ5 

60005 कक 5 ट दी ० कल को जा उप ज>  ]40  व00 
962-63 मी की इक 5 छा 7 "00 जहा. 
963-64. है मम न का *** 300 225 
964-65 || || «७» हा “«. 500 300 
]965-686 -: ले हे शक शत 800 400. 


_ पूंजी-खाते में उर्वेरक-कार्यक्रमों का कुल पूंजी-विनियोग 225 करोड़ रु० और उसका 
विदेशी मुद्रा का भाग 00 करोड़ रु० होने की आशा है । 

9. गन्धक-प्रम्ल : गन्धक-अ्म्ल का उत्पादन औद्योगिक गतिविधियों का एक 
महत्वपूर्ण मापदंड है। उसके उत्पादन के लिए निर्धारित 77.5 लाख टन का लक्ष्य 
देश में उद्योग के सर्वतोमुखी विकास की एक झलक देता है । सरकारी क्षेत्र में गन्धक-अम्ल 
के उत्पादन में वृद्धि उर्वरकों के उत्पादन, इस्पात-संयन्त्रों से उपोत्पादनों की प्राप्ति और 
पिकलिंग-प्रक्रिया, पेट्रो लियम-शोधन और कार्बनिक अन्तरायकों तथा औषधों के निर्माण एवं 
. खनिज पदार्थों से यरेनियम निकालने के साथ सम्बद्ध हैं। सन्‌ 965-66 तक सरकारी 
क्षेत्र में अम्ल की कुल मांग 5,50,000 ठन हो जाने की श्राशा है, जब कि दूसरी योजना 
के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता 7,50,000 टन के लगभग थी । 

सन्‌ 960-6 में इस अम्ल के उपभोग का वर्गीकरण और सन्‌ 965-66 में 
उसकी आवश्यकता इस प्रकार आंकी गई हैं द 
(हज़ार टन गन्धक-अम्ल) 
960-6[  _4965-66 . 


में ग्रनमानित में श्रनमानित 
उपभोग श्रावश्यकता 


| किलनम--क-ीनननम3न>०»+मक, 


. उर्वरक न अप न 2 8० आग! 4,090 
इस्पात-कारखाने «>>. «»#« पा मल 8८ 0 कह 
रेयन और स्टेपल रेशे.. ... मा लक 2०9 ७ कह... 
सल्फंट और अन्य अकाबंनिक लवण कर 8 0 का 

. पेट्रोलियम-शोधन 5 + आय 0 भा 3४ 
। विविध आज ; ; अर कम अल का 485 


योग ... 360 [,500 


उद्योग 499 


80. यद्यपि श्रब॒ तक गन्धक-अ्रम्ल का उत्पादन गन्धक पर आधारित रहा है, 
तथापि तीसरी योजना में स्थापित की जानेवाली क्षमता का एक भाग उपोत्पादन, प्रद्गावण- 
गैसों (जस्ता और तांबा प्रद्रावकों) तथा अमजोर (बिहार) की खानों से उत्पन्न पाइ- 
राइटों से सम्बद्ध रहेगा। यदि दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात-संयन्त्रों के निकट बड़े पैमाने पर 
उवेरक-कारखाने स्थापित कर उनसे सम्बद्ध पाइराइट-गन्धक-अम्ल संयन्त्र स्थापित किए 
जाएं, तो उनसे निकलनेवाले हल्के श्राक्साइडों' का खनिज लोहे के सिर्टरिंग में प्रयोग 
करके लाभ उठाया जा सकेगा । 


8]. गन्बक : अनुमान लगाया गया है कि गन्धक का उपभोग सन्‌ 960-67 
की ,75,000 टन की मात्रा से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 6,00,000 टन 
के करीब हो जाएगा, जिसमें पाइराइटों और प्रद्गावण-गसों में विद्यमान गन्धक की मात्रा 
भी शामिल है । अन्य दंशों में गन्धक की उपलब्धि के नए स्रोतों के विकास के फलस्वरूप 
इस बुनियादी श्रौद्योगिक कच्चे माल के आयात-मूल्य में विशेष वृद्धि होने की भ्रभी कोई 
सम्भावना प्रतीत नहीं होती । फिर भी, यह बहुत आवश्यक है कि देश के भीतर गन्धक 
का कोई स्रोत विकसित किया जाए। तीसरी योजना में इस समस्या के समाधान का एक 
बड़ा प्रयत्न किया जाएगा। पाइराइटों से गन्धक की प्राप्ति के लिए एक सरकारी परियोजना 
तीसरी योजना में शामिल की गई है । (अ्रध्याय 27 के पैराग्राफ 50 के अनुसार) 


82. कास्टिक सोडा और सोडा ऐश : इन रासायनिक पदार्थों के लक्ष्य इस दृष्टि 
से निर्धारित किए गए है कि उनसे सन्‌ 965-66 की पुरी अनुमानित आवश्यकताएं ग्रान्तरिक 
स्रोतों से ही पूरी की जा सकें। त्रावणकोर-कोचीन कमिकल्स के विस्तार-कार्यक्रम और 
पश्चिम-बंगाल की कार्बनिक रसायन-योजना को छोड़ कर, इन दोनों उद्योगों का विकास 
पूर्णतः: निजी उद्योग पर ही निर्भर है । कास्टिक सोडे के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक 
अतिरिक्त उत्पादन इलेक्ट्रोलिटिक और रासायनिक, दोनों विधियों से किए जाने की आशा 
है। दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्तिम वर्षों में इन दोनों विधियों से कास्टिक सोडे 
के उत्पादन के अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार है : 








(टन ) 

प् 960-6ह। 4965-66 

रासायनिक कास्टिक का कि हे 27,000 50,000 
इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक . .. मम ४ 97,435 3,50,000 
योग कं ,24,435 4,00,000 


सोडा ऐश के उत्पादन के विस्तार में भारी सोडा ऐश का उत्पादन भी सम्मिलित किए 
जानें की आशा है। भारी और हलके सोडा ऐश की उत्पादन-क्षमता की वृद्धि इन अंकों से 
प्रकट होती हैं : 





(टन) 

किक 960-6।._ 965-66 

सोडा ऐश (हल्का). «- ० ७ 2,20,000 3,70,000 
सोडा ऐश (भारी) हा का का न ,60,000 


योग हा 29,20,000 5,30,000 
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83. विविध : प्रमुख भारी रासायनिक पदार्थों के अलावा, जिनका कार्यक्रम 
ऊपर दिया गया है, तीसरी योजना में टाइटेनियम डाइञ्राक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, 
सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम रसायन- 
जैसे अन्य उत्पादनों के विकास-स्तर भी मांग की वृद्धि के अनुसार निर्धारित किए 
गए हैं। 

कार्बनिक रसायन 

84. तीसरी योजना में लगभग पहली बार कार्बनिक रसायनों केक्षेत्र में बड़े पैमाने 
पर विकास की कल्पना की गई हैं। कहा जा सकता है कि पिछले दशक में प्लास्टिक, रंजक 
पदार्थों, औषधों, आदि-जैसे सम्बद्ध रासायनिक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप अनेक वस्तुग्रों 
की मांग बढ़ेने के कारण ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिकल्पित नाइलोन 
और टेरिलीन-जैसे नए उद्योगों की.स्थापना और अगले पांच वर्षों में मौजूदा उद्योगों के 
विस्तार को दृष्टि में रख कर इस क्षेत्र में समुचित विकास के स्तर निर्धारित किए गए हैं । 
तीन मुख्य वस्तुओं के निम्नलिखित लक्ष्य अस्थायी समझे जाने चाहिए, क्‍योंकि यह अभी 


तक स्पष्ट नहीं हें कि इन वस्तुओं के महत्वपूर्ण ग्राहक उद्योग, जिनकी अभी देश में स्थापना - 
की जानी है, किस गति से विकसित होते हैं : 





_ (दन) 
965-66 के लिए 
रह क्षमता का लक्ष्य 
थैलिक ऐनहाइड्राइड..#... ०... कल... पा ०७९90 00 
फिनोल .. का पका शी 5,000 
मिथेनोल # . «#. कि 8 कम 40,000 





इस प्रसंग में प्लास्टिक मोनोमर, विनाइल क्लोराइड और स्टीरीन, ब्यूटेडीन, 
_ कार्बन ब्लैक और रबड़-रसायन, ब्युटाइल अल्कोहल और उसके एस्टर, साइट्रिक एसिड 
. तथा आक्जलिक एप्रिड का भी, जिनका निजी क्षेत्र में पहलो बार उत्पादन करने का प्रस्ताव 
है, उल्लेख करना उचित होगा । | ्स 


85. सरकारी क्षेत्र में भी पानवेल (महाराष्ट्र) के निकट बुनियादी रसायन तथा 
श्रन्तरायक-संयन्त्र (बी० सी० अई० ) के द्वारा बड़े व माने पर काम किए जाने की बत सोची 
. गई हैं। चूंकि बो० सी० आई० परियोजना अन्तरायक रसायन उपलब्ध कराएगी, अ्रत 
यह हैदराबाद के निकट सनतनगर में स्थापित होनेवाली संश्लिष्ठट औषध-परियोजन। के साथ 
गहरे रूप में सम्बंद्ध है। इन दो परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तीसरी योजना की अवधि 
में एक सर्वथा नए क्षेत्र में बड़ कीमती तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने की आशा है । बी० सी० 
ग्राई० परियोजना के अन्तग्ंत 40 विभिन्न कार्ब निक अन्तरायकों का उत्पादन किया जाएगा, 
जो सब मिलाकर 25,60 टन होगा । इस उत्पादन में यरथा-समय 5,000 ठन की और 


. बृद्धि करने की भी व्यवस्था की जा रही है । क्लोरिनीकरण, सल्फोनीकरण, क्षारीय संसरण, 


_ नाइट्रीकरण, रिडक्शन और आक्साइडीकरण, आदि निर्माण-अक्रियाओ्रों में अनेक बुनियादी 


हा अकाबंनिक रासायनिक पदार्थ भी काम में लाए जाते हैं। इन परियोजनाओ्रों के भीतर हु 


उद्योग 50] 


ही अन्य उद्देश्यों से स्थापित संयन्त्रों में इनमें से कुछ अकाबंनिक रसायनों के उत्पादन का 
भी निश्चय किया गया है । 


पेंट्रोलियम-शोधन 


86. सरकारी क्षेत्र में उच्च घनता-सूचक स्नेहक तेल-उत्पादनों के निर्माण का निश्चय 
किया गया है और इसके लिए एक परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सरकार निजी 
क्षेत्र के साथ मिल कर भी इस काम के लिए एक संयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है। 
इसके अलावा, शोधित पेट्रोलियम-उत्पादनों के क्षेत्र में सारा कार्य सरकारी क्षेत्र में ही 
करने का निएचय किया गया है । इस कार्यक्रम में नूनमती (गौहाटी) और बरौनी में बनाए 
जा रहे तेल-शोधनालयों को पूरा करना और गुजरात में 20 लाख टन वाषिक क्षमता- 
वाले एक तीसरे तेल-शोधनालय की सरकारी क्षेत्र में, स्थापना शामिल हैं। इस तीसरे 
कारखाने के लिए विदेशी ऋण और तकनीकी सहायता का आ्राश्वासन मिल गया है और 
अरब उसके लिए स्थान का चुनाव किया जा रहा हैं । नूनमती और बरौनी की भांति इस 
तेल-शोधनालय के लिए भी यह निश्चय करना होगा कि उसमें उत्पादन का स्वरूप क्‍या 
हो और उसमें यथासम्भव यह्‌ प्रयत्द किया जाएगा कि उनसे मिट्टी का तेल और डीजल 
तेल की कमी पूरी की जा सके। इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह तेल- 
शोधनालय सन्‌ 964 के मध्य तक तैयार हो जाए और वर्तमान संकेतों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह कारखाना तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 35 लाख ठन ग्रशोधित तेल 
का शोधन कर सकेगा । सन्‌ 965 तक इस' उद्योग के श्रन्त्य उत्पादनों की अनुमानित 
आवश्यकता और विद्यमान तथा निर्माणरत तेल-शोधनालयों के सम्भावित उत्पादन 
के आंकड़े अभ्रगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए हैं। 

87. यदि कोयला-क्षेत्रों से दूर-स्थित इलाकों के उद्योगों को कोयले के बजाय ईंधन- 
तेल के उपयोग के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं तो भट्ठी-तेल की मांग और बढ़ 
सकती है। यह विषय अभी विचाराधीन है । 

88. अन्य अनेक देशों की भांति भारत को मोटर-स्पिरिंट (गैसोलिन) 
के उत्पादन और उसकी मांग के असन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि 
फालतू मोटर-स्पिरिट को बेचने के लिए निर्यात का अवसर अभी मिल रहा है, किन्तु इस 
ढंग से उसके निपटान के अधिकाधिक कठिन होते जाने की सम्भावना है, क्‍योंकि पड़ोसी 
देशों में तेल के शोधन की क्षमता का सर्वतोमुखी विकास हो रहा है। असन्तुलन की 
समस्या के हल के लिए नीचे लिखे उपायों का आश्रय लेना पड़ेगा : 

() मध्यवर्ती आसुतों (डिस्टिलेट) का उत्पादन बढ़ाने के टेक्‍्नोलाजी-विषयक 
उपाय । उत्पादन के स्वरूप में विविधता के लिए इसमें बहुत कम गृंजायश 
होती है । फ्लैश प्वायंट की विशिष्टतापं में परिवर्तन लाकर मिट्टी के तेल 
और ऊंची रफ्तार के डीज़ल तेल का उत्पादन बढ़ाने के प्रइन की जांच 
की जा रही हैं । 

(2) समुचित वित्तीय उपाय, जिनसे ऊंची रफ्तार के डीजल तेल की खपत को 
बढ़ने से रोका जा सके | कुछ हद तक इस उपाय से सन्‌ 960-6 में 
काम लिया गया है। 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 
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(3) मिश्र ईंधन का प्रयोग बढ़ाना । इससे ऊंची रफ्तार के तेल की मांग कम होगी 

श्रौर गैसोलिन की निकासी अधिक होगी। मौजूदा डीज़ल गाड़ियों 

े में मिश्र ईंधन का, जिसमें 0 प्रतिशत तक पेट्रोल हो, आसानी से प्रयोग 
किया जा सकता है । इससे उनमें कोई परिवतंन नहीं करना पड़ेगा । 


(4) मोटर-स्पिरिट के फालतू उत्पादन में कमी करने या उससे बचने के लिए 
एक उपाय यह भी हो सकता है कि हल्के आसुत (नैफ्था) को, जिससे 
मोटर-स्पिरिट बनती है, नत्रजनयुक्त उर्वरकों और पेट्रोल-रसायन आदि 
भ्रन्य उत्पादनों के निर्माण में लगाया जाए। नैफ्था को ट्राम्बे, 
विशाखापटनम, गोरखपुर और एच्नोर (मद्रोस के निकट) में बनाए 
जानेवाले उवेरक-कारखानों तथा फर्टिलाइज़स एंड कैमिकल्स, त्रावणकोर 
के विस्तार के तीसरे चरण में फीड स्टाक के रूप में इस्तेमाल करने 
का निश्चय किया जा चुका है । 


89. इस दिशा में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में नहरकटिया की प्राकृतिक गैस से 
एथिलीन, ब्यूटेन, और अन्य एलिफेटजन्य हाइड्रोकार्बनों को पृथक्‌ करने तथा उन्हें पेट्रोल- 
रसायन-उद्योगों के लिए सुलभ करने के लिए एक पृथक्करण-परियोजना भी शामिल की गई 
है । अ्रवशिष्ट गैसें नहरकटिया उर्बेरक-परियोजना और पेट्रोल-रसायन-संयन्त्रों के निकट 
स्थापित होनेवाले बिजली-संयन्त्र को उपयोग के लिए दी जाएंगी। 


गषध आदि 


90. दूसरी योजना के अन्तिम वर्षो में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में अनिवायें 
ग्ौषधों के उत्पादन में विविधता लाने की दिश्या में काम आरम्भ कर दिया गया हैं । इसका 
उदाहरण है, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड-द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निर्माण का प्रबन्ध 
और बम्बई की दो प्रमुख औषध-निर्माता फर्मो-द्वारा लेमनग्रास तेल से विटामिन 'ए' का 
संरलेषण | इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र, दोनों नए-नए विकास-कार्यो की परियोजनाएं 
बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अनिवार्य औषधों का उत्पादन देशी कच्चे माल से हो सकेगा 
और वे जनता को वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। 


इस क्षेत्र की सरकारी परियोजनाएं, जिनका सम्मिलित व्यय 27.3 करोड़ रू० 
होने की आशा है, निम्नलिखित हैं : 


(।) सनतनगर (आन्धश्रप्रदेश) की संशिलष्ट औषध-परियोजना, जिसमें सल्फा 
झ्ौषध, विटामिन, फिनेसिटिन, दूसरे संश्लिष्ट औषधघ (झई० एन० एच० 
ल्युमिनोल, क्लोरोक्विन, आदि) और अन्तरायकों (जिनमें ,500 ठन 
प्रति वर्ष ए० एस० सी० का उत्पादन भी शामिल है) का निर्माण होगा । 
इतका कुल वाषिक उत्पादन 6. 4 करोड़ रु० मूल्य का होगा । 


(2) ऋषिकेश (उत्तरप्रदेश) के निकट एंटीबायोटिक्स-संयन्त्र, जिसमें पेनिसिलीन 
स्ट्रेप्टोमाइसित, क्लोरों तथा अन्य टेट्रासाइक्लिन, आदि नए कीटाणुनाशक 
झषध तैयार किए जाएंगे। इनके कुल वाषिक उत्पादन का मूल्य 
26 करोड़ रु० होगा । 
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(3) केरल में फाइटो-कैमिकल संयन्त्र, जिसमें कैफीन, एफेड़ीन, डिजिटालिस, 
गलाइकोसाइड, लेनेटेजाइड, अरगठ ऐलकालायड, ऐट्रोपीन, स्कोपोलेमिन, 
रेसरपिन, पेषिन और विटामिन “पी तैयार किए जाएंगे । इनका वाधिक 

: उत्पादन 77 लाख रु० का होगा । द 


द फाइटो-रसायनों के निर्माण के सिलसिले में औषध-फार्मों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण 
हो गई है। कुछ राज्यों की पंचवर्षीय योजना में इन सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था 


रखी गई है । 


प्लास्टिक 


94. प्लास्टिक-सामग्रियों का कुल उत्पादन-लक्ष्य 85,000 टन रखा गया है, 
किन्तु उसमें सबसे बड़ा भाग पोलिश्रोलिफिनों (पोलिथिलीन झ्रादि) के उत्पादन का है। 
उनका उत्पादन-लक्ष्य 27,000 टन है। वृद्धि की गति की दृष्टि से दूसरा महत्व का स्थान 
पोलिस्टिरीन और पोलिविनाइल क्लोराइड को दिया गया है, जिनके लिए उचित: 
लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। पोलिथिलीन में नमी के प्रतिरोध की बहुत श्रधिक शक्ति 
है, इसलिए इसे उर्वरकों को बोरियों के भीतर स्तर के तौर पर लगाने के लिए उच्च 
प्राथमिकता दी गई हैं । कच्चे माल के रूप में अल्कीहल के बजाय पेट्रोल-रसायनों से निर्मित _ 
एथीलीन का इस्तेमाल होने की आशा है, क्योंकि वह उससे सस्ता पड़ता है।यह एक 
ऐसा क्षेत्र है, जिसके लक्ष्य पर पुनविचार करना उपयोगी होगा। इससे निर्यात तो बढ़ेगा 
ही, रबड़ और चमड़ा-जैसे दुर्लभ पदार्थों की जगह भी इसका उपयोग हो सकेगा । 


साफूट कोक 


92. नइवेली के भरे कोयले से 3, 80,000 टन प्रति वर्ष के हिसाब से साफ्ट कोक का. 
उत्पादन दूसरी योजना से आगे भाई हुई एक बड़ी योजना है। लकड़ी का कोयला बनाने 
के लिए तीब़ गति से जंगलों की कंटाई को दृष्टि में रखते हुए साफ्ट कोक के उत्पादन 
की क्षमता में वद्धि प्रथम दृष्टि में ही वांछनीय प्रतीत होती है। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम _ 
में साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए नीचे तापमान पर कार्बनीक रण के संयन्त्रों की स्थापना 
का प्रस्ताव भी शामिल हैं। किन्तु इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम-विषयक' दृष्टिकोण में 
परिवरतेन की गंजायश रखी गई है । * 


सीमेंट > क्‍ 
93. सीमट के उत्पादन का सन्‌ 965-66 के लिए निर्धारित लक्ष्य 50 लाख 


टन है, जो दूसरी योजना के अन्त तक के लिए प्रत्याशित स्तर से 50 प्रतिशत अधिक है। 
सीमेंट की मांग का जो रुख इस समय नज़र आा रहा हैं, उंससे मालूम होता है कि सन्‌ 


_]960-6व की मांग के जिस अनुमानित स्तर को भावी विकास की परियोजनाओञ्रों का... 
. आधार बनाया गया था, वह शायद कम था। इस विषय की अगले" वर्ष पुनः समीक्षा की... 
.. जाने की आशा है । यदि निर्माण-सम्बन्धी प्रवृत्तियों को सीमित करना आवश्यक या वांछनीय 


नहीं समझा गया, तो सीमेंट के लक्ष्य में परिवर्द्धन असम्भव नहीं है । 
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सीमेंट-उद्योग की पूरी ग्रावश्यकता के अनुरूप चूना-पत्थर की उत्पादन-वद्धि में 
कठिनाइयों के कारण इस्पात-कारखानों से प्राप्त धातुमल (स्लैग) के चूर्ण के उपयोग की 
ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी योजना की अवधि में सीमेंट-निर्माण 
के लिए धमन-भटिवयों से प्राप्त धातुमल के उपयोग की दिशा में अ्रधिक प्रगति नहीं हुई । 


कांच और कांच का सामान 


94. इस उद्योग में महत्वपूर्ण विकास-कार्य होगा दूरबीन और सूक्ष्मवीक्षण आदि, 
एवं चश्मे के काम में झ्रानेवाले कांच का निर्माण । पहली किस्म का कांच यन्त्र-उद्योग के लिए 
बुनियादी महत्व की चीज़ है और तीसरी योजना में उसका निर्माण वैज्ञानिक और 
ओऔद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ की केन्द्रीय कांच और मृत्तिका-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा 
अजित ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रारम्भ किया जाएगा। चश्मों के कांच का निर्माण 
दुर्गापुर में सोवियत रूस की मदद से किया जाएगा। 


कच्ची फिल्में « 


95. कच्ची फिल्मों, एक्स-रे फिल्‍मों और सूक्ष्म ग्रहणशील (सैंसिटिव) कागजों 
के निर्माण के लिए मद्रास-राज्य में उदकमंडलम्‌ के समीप फ्रांस की मैसस बोशे एत सी 
फर्म के तकनीकी सहयोग से एक संयन्त्र का निर्माण इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी परियोजना 
है। इस योजना में 8 करोड़ रु० का पूंजी-विनियोग होगा और इसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ 
रु० मूल्य का सामान मिलेगा । इसके विकास के वर्तमान चरण के अन्तगंत पुरा उत्पादन 
होने पर इससे 48 लाख वर्ग मीटर फिल्‍मों और 5 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफी का 
कागज़ उपलब्ध होने की आशा है । 


उपभोकक्‍ता-सामान-उद्योग 


96. सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-सामान के निर्माण के कार्यक्रम संगठित उद्योगों 
में प्रत्यक्ष पूंजी-विनियोग की दृष्टि से अ्रपैक्षाकृत गौण स्थिति में है । इसका अपवाद केवल 
गनिवार्य औषध है, जिनका वर्णन ऊपर पैराग्राफ 90 में किया गया है । घड़ी और कैमरा, 
दो ऐसी टिकाऊ उपभोक्‍ता-वस्तुएं है, जिनके जापान के तकनीकी सहयोग से सरकारी 
क्षेत्र में निर्माण की योजना है । कमरों का उत्पादन कलकत्ता में राष्ट्रीय यन्त्र-कारखाने 
में किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण में दिलचस्पी ले रहा है, 
यह सहकारी उद्यमों की स्थापना और विस्तार के लिए दी जा रही सहायता से स्पष्ट है । 
भविष्य में भी मुख्यतः: चीनी और कपास का सूत तैयार करनेवाली मिलों को यह सहायता 
दी जाएगी । तीसरी योजना में मुख्य उपभोक्‍ता-सामान-उद्योगों के कायक्रमों और लक्ष्यों 
की रूपरेखा संक्षेप में नीचे दी जा रही है । 


97. सूती वस्त्र : तीसरी योजना के अन्त में सूती वस्त्र की आवश्यकता इस धारणा 
के आधार पर आंकी गई है कि 845 करोड़ गज़ कपड़े की देश के आन्तरिक उपयोग के 
लिए और 85 करोड़ गज कपड़े की निर्यात के लिए आवश्यकता होगी। आन्‍न्तरिक उपभोग 
की आवश्यकता का यह अनुमान सन्‌ 960-67 के मांग के अनुमानित स्तर से 20 प्रतिशत 
अधिक है । दूसरे शब्दों में, यह श्रनुमान यह मान कर लगाया गया है कि प्रति वर्ष देश की 
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 आबांदी और प्रति व्यक्ति-उपभोग, दोनों में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि होगी । इस गणना के 
लिए सन्‌ 960-6] की आन्‍्तरिक मांग 700 करोड़ गज़ आंकी गई है । इस वर्ष आन्‍न्तरिक 
उपयोग के लिए कपड़े की वास्तविक उपलब्धि लगभग 675 करोड़ गज थी। किन्तु इस 
अपेक्षाकृत कम मात्रा का मुख्य कारण सन्‌ 959-60 में कपास की फसल अच्छी न 
होने से कम कपास उपलब्ध होना है । इसलिए यह आंकड़ा सन्‌ 960-6 की वास्तविक 
मांग का सूचक नहीं माना जा सकता। इस धारणा की पुष्टि ऊंची कीमतों से भी होती हैं, 
जिनके कारण कपड़े की निकासी सीमित रही। निर्यात के लिए निर्धारित आंकड़े हाल के 
वर्षों के औसत से बहुत ऊचें नहीं. है, क्योंकि कुछ समय से निर्यात स्थिर-सा हे और उसमें 
वृद्धि का कोई निश्चित रुख नज़र नहीं आ्राया। दी, 


98. सती वस्त्र के 930 करोड़ गज़ के कुल लक्ष्य में से 350 करोड़ गज विकेन्द्रित 
' क्षेत्र (हथकरघा, बिजलीचालित करघा और खादी) के लिए रख दिया गया है। मिलों 
के लिए उत्पादन-लक्ष्य 580 करोड़ गज़ रखा गया है, जब कि उसके वर्तमान उत्पादन और 
अनमानित प्रभावी क्षमता का स्तर 500 करोड़ गज़ है। इस अवशिष्ट 80 करोड़ गज़ के 
ग्रतिरिक्त उत्पादन के लिए तीसरी योजना में भ्रनमानत:ः 25,000 स्वचालित करघे 
लगाने पड़ेंगे । 


99. कपड़े के 930 करोड़ गज़ के उत्पादन-लक्ष्य को दृष्टि में रख कर और यह मान 
कर कि होजियरी और निवार आदि अन्य वस्तुओं के लिए भी सूत की जरूरत होगी 
सत के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड़ पौंड रखा गया है । इस लक्ष्य को प्रा करने के लिए 
यह आवश्यक होगा कि मिलों के सक्रिय तकुशों की संख्या बढ़ा कर 65 लाख कर दी जाए, 
जब कि दूसरी योजना के अन्त में उनकी संख्या 27 लाख थी। नए कारखाने स्थापित करके 
या मौजूदा कारखानों का विस्तार करके कितने नए तकुए लगाने की आवश्यकता होगी, 
इसका निश्चय तभी किया जा सकेगा,जब यह मालूम हो कि मौजूदा मिलों के आधुनिकीकरण- 
कार्यक्रम के फलस्वरूप कितने बेकार पड़े तकुओं को पुत: चाल किया जा सकता है।. 


पैराग्राफ 2] में तकुओ्ों को बदलने पर होनेवाले पूंजी-विनियोग के बारे में जो मोटी बातें 


कही गई हैं, उन पर पुनविचार करना पड़ेगा और आराधनिकीकरण-कार्य क्रों और नई मिलों 
की स्थापना-द्वारा उपलब्ध अ्रतिरिक्त प्रभावी तकुझ्नों पर होनेवाले पूंजी-विनियोग का _ 


निर्धारण वास्तविक आधार पर करना होगा। किन्तु अतिरिक्त तकुए चाहे आधुनिकीकरण 


से प्राप्त हों या नए कारखानों की स्थापना से, उनके लिए अनुमानित पूंजी-विनियोग करीब- 
करीब वही रहेंगा। तीसरी योजना में परिकल्पित तकुओं और. करघों की अतिरिक्त _ 
क्षमता में से एक खासां बड़ा भाग निर्यात के योग्य वस्त्र के लिए रखने का प्रस्ताव है। 


00. रंयन और स्टेपल धागा ; रेयन और स्टेपल धागे के उद्योग के विस्तार के 
लिए निर्धारित तीसरी योजना के लक्ष्य में उत्पादन-क्षमता को, जो दूसरी योजना के अन्त 


में 0 करोड़ पौंड (5. 23 करोड़ पौंड रेयत धागा और 4. 8 करोड़ पौंड स्टेपल धागा) थी, 


. बढ़ा कर 2. 5 करोड़ पौंड (4 करोड़ पौंड रेयन धागा और 7 . 5 करोड़ पौंड स्टेपल धागा) . 
करने का निश्चय किया गया है । इस विस्तार-कार्य क्रम में और चीज़ों के साथ-साथ रेयन के 
बस्त्रों का प्रति व्यक्ति-उपयोग, जो सन्‌ 960-67 में . 3 गज़ था, सन्‌ 965-66 में 
.. . 8 गज करने की व्यवस्था है । रेयन के धागे के समग्र लक्ष्य में 2करोड़ पौंड टायर का 
धागा, जो मोटर-टायर-उद्योग में काम भ्राता है, 7. 6 करोड़ पौंड विस्कोस धागा, 2. 4 


ड् .. 
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करोड़ पौंड एसिटेट धागा, करोड़ पौंड क्यूप्रामोनियम और | करोड़ पौंड संश्लिष्ट 
धागा शामिल है । 


0. इस उद्योग में विनियोग के लिए अलग-अलग चरण निर्धारित करने 
को बहुत महत्व दिया गया है, ताकि चालू खाते में विदेशी मुद्रा का दबाव कम किया जा सके। 
इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि रेघन और स्टेपल धागों की उत्पादन-क्षमता में और 
अधिक वृद्धि के बजाय रेयन श्रेणी की लुगदी के निर्माण की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता 
दी जाए । इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी, ताकि इस 
क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता कच्चे माल के निर्माण की प्रगति के साथ चल सके। 
इस उद्योग के, खास कर स्टेपल धागे के, भावी आयोजन पर इस बात का भी अ्रसर पड़ेगा 
कि लम्बे रेशे के कपास का उत्पादन किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्टेपल धागा 
उसका स्थान लेनेवाला माना जा सकता है। 


02. कागज और अखबारी कागज्ञ : कागज़ और गत्ता-उद्योग का विस्तार- 
कार्यक्रम मोटे तौर पर इन अनिवाय॑ वस्तुओं में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के अनुकूल बनाया 
गया है । सन्‌ 965-66 तक इनकी मांग 7 लाख टन होने का अनुमान है, भ्रतः उनकी 
वर्तमान उत्पादन-क्षमता 4, 0, 000 टन से बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्त तक 8, 20,000 
टन करने का प्रस्ताव है। तीसरी योजना के दौरान स्थापित की जानेवाली अ्रतिरिक्त उत्पादन- 
क्षमता का एक बड़ा भाग स्थानीय' कच्ची सामग्रियां इस्तेमाल करनेवाले छोटे संयन्त्रों के 
रूप में होगा । 


03. होशंगाबाद में ,500 टन वार्षिक क्षमतावाली जो सिक्‍यूरिटी पेपर मिल 
स्थापित की जाएगी, वह विशेष किस्म का कागज़ तेयार करेगी, जिसके झायात पर इस 
समय काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है । 


04. जहां तक अखबारी कागज़ का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उसकी मांग में 
सम्भावित वृद्धि के अनुसार उसका उत्पादन 30,000 टन से बढ़ा कर पांच-गुना, यानी 
,50, 000 टन, करने का प्रस्ताव है । अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की प्राप्ति नेपा मिल्स की 
क्षमता को दुगुना कर और गज्ने की खोई तथा हिमालय-क्षेत्र में उपलब्ध नर्म लकड़ी को 
कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करनेवाले नए कारखाने स्थापित करके की जाएगी । 


05. इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कागज़ और अखबारी कागज़-उद्योगों को बांस 
की जगह, जो अब तक उनका मुख्य आधार रहा है, नई कच्ची सामग्रियों पर आश्रित होना 
पड़ेगा । रेयन के लिए काम आनेवाली लुगदी, आदि नए औद्योगिक उपयोगों में बांस 
के इस्तेमाल के कारण कागज़-उद्योग के लिए उसकी कमी और बढ़ जाएगी। यद्यपि बांस 
की नई बुआई और पुनः बुआई के कार्यक्रमों से कुछ हृद तक इस समस्या का दीर्घकालीन 
हल निकल सकता है, तथापि तीसरी योजना में कागज़ और अ्रखबारी कागज़ के उत्पादन 
में वृद्धि के लिए गन्ने की खोई पर, जो इस समय चीनी-मिलों-द्वारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल 
की जाती है, काफी निर्भर रहना पड़ेगा। कागज़-उद्योग में गन्ने की खोई का उपयोग चीनी 
के कारखानों के लिए कोई दूसरी ईधन उपलब्ध कराने पर निर्भर है । 


06. चीनी : चीनी-उद्योग के क्षेत्र में तीसरी योजना के प्रारम्भ तक आत्मनिर्भर 
विकास की स्थिति ञ्रा गई है, क्योंकि देश में मिलों की मशीनें तैयार करने में काफी प्रगति 


श्र 
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हुई है ॥ इसके भलावा, गन्ने की उपलब्धि इस उद्योग की प्रगति को प्रभावित करनेवाला 
दूसरा बड़ा उपादान है । तीसरी योजना में गन्ने का उत्पादन बढ़ा कर 0 करोड़ टन करने 
का विचार किया गया है और उसके लिए मुख्यतः: प्रति एकड़-उपज बढ़ाने के ही उपाय का 
आश्रय लिया गया है । गृड़ बनाने तथा अन्य विविध उपयोगों के लिए गन्ने का उपयोग किए 
जाने पर भी चीनी के उत्पादन के लिए 350 लाख टन गन्ना उपलब्ध हो जाने की झ्राशा 
हैं । इस मौसमी उद्योग में गन्ने की पेराई को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में इस उद्योग 
की उत्पादन-क्षमता 35 लाख टन (गड़ के रूप में) करने का निए्चय किया गया है । तीसरी 
योजना में इस उद्योग में सहकारी उद्यमों के भी काफी प्रगति करने की आशा है और ख्याल _ 
है कि चीनी की कुल उत्पादन-क्षमता में से सहकारी मिलों का हिस्सा बढ़ कर 25 प्रतिशत 
के लगभग हो जाएगा। तीसरी योजना में राज्य-सरकारों ने सहकारी चीनी-कारखानों 
हिस्सा-पूंजी के रूप में लगाने के लिए करीब 6 करोड़ रु०-की व्यवस्था की है । 


.. आशा है, समची तीसरी योजना के दौरान चीनी के उत्पादन से देश की आन्तरिक 
आवश्यकता तो पूरी होगी ही, फालतू चीनी का निर्यात भी किया जा सकेगा ।_ 


. 07. बनस्पति-तेल : बनस्पति-तेलों के उत्पादन में और अ्रधिक विस्तार पांच 
मुख्य तेलहनों--मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी तथा अरंडी---की कृषि के विस्तार-का्येक्रमों 
पर निर्भर करता है। इन तेलहनों का अनुमानित उत्पादन सन्‌ 960-6व में 7 लाख टन 
था, जिसे सन्‌ 965-6 6 में बढ़ा कर 98 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है । इन तेलों 
के उपभोग और जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य 
तेलों की उपलब्धि इतनी नहीं होगी कि आन्तरिक आवेश्यकताओं को पूरा करने के बाद वे _ 
निर्यात के लिए भी बचे रह सर्के। वनस्पति-तेलों की उपलब्धि में वृद्धि के हेतु बनाए गए व्यापक 
कार्यक्रम में अनेक प्रस्ताव हैं, जिनमें से एक बिनौले के उत्पादन को बढ़ा कर एक लाख टन 
वाधिक करना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि बिनौले के बजाय बिनौले.._ 
की खली को जानवरों के भोजन के रूप में लोकप्रिय बनाने में कितनी सफलता मिलती है और. 
कपास के रेशे का औद्योगिक कच्ची सामग्री के रूप में कितना उपयोग होता है। बिनौले के 
तेल का अतिरिक्त उत्पादन मुख्यतः वनस्पति-तेल के निर्माण में प्रयुक्त होगा, ताकि मूंगफली 
के तेल का उस क्षेत्र में विशेष प्रयोग न हो । वनस्पति-तेल के साधनों में वृद्धि . 

के लिए तोसरी योजना का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, खली में से विलायकों के द्वारा 
तेल अधिक मात्रा में निकालना | अभी यह मात्रा 40,000 ठने है, जिसे बढ़ा कर 
,60,000 टन किया जाएगा। निष्कर्षण-द्वारा उत्पादित यह तेल मुख्यतः: औद्योगिक 

. कामों में प्रयुक्त होगा । तेल को उपलब्धि के अन्य गौण साधन भी, हालांकि टनों में उनकी 
मात्रा बहुत कम है, ध्यान में रखे गए हँं--उदाहरण के लिए, चावल' की भुसी का तेल। 
वनस्पति -तेलों का कुल उत्पादन नारियल के तेल-सहित सन्‌ 965-66 तक 29 लाख टन 

हो जाने की आशा है । न्‍ 





विकास की समस्याएं श्रोर आम पल शी 


[08. तीसरी योजना में प्रस्तावित श्रौद्योगिक विकास का स्वरूप और स्तर, दोनों... 


. ही सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हूँ, क्योंकि एक सीमित 
.. अ्रवधि में बहुत-सी समस्याओ्रों का सामना करना पड़ेगा । वित्तीय साधन और विदंशी मुद्रा 
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महत्वपूर्ण होने पर भी एकमात्र समस्याएं नहों है । इस्पात-संयन्त्रों के उत्पादन के बढ़ते हुए 
स्तर को कायम रखने और साथ ही उनका विस्तार करने में निजी क्षेत्र की दो कम्पनियों के 
सामने जो समस्याएं आई है, वे बड़ी जटिल पाई गई है; इसलिए सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों 
के उत्पादन को पूर्णता के स्तर पर ले आने और साथ ही उनका विस्तार करने के मार्ग में 
प्रानेवाली कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए उनके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाना 
चाहिए । 


09. मशीन-निर्माण की गतिविधियों, जिनका सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में 
महत्वपूर्ण स्थान है, तथा निजी क्षेत्र के मशीन-उत्पादन में डिज्ाइनों का विकास श्र १रि- 
योजना-इंजीनियरी प्रमुख महत्व की चीज़ें हैं । जहां तक परियोजना-इंजीनियरी का सम्बन्ध 
है, जिसका पैराग्राफ 6 में संक्षेप में वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम 
सरकारी क्षेत्र की अपनी निजी तथा वाणिज्य-उद्योग-मन्त्रालय की परियोजनाञ्रों के लिए 
उत्तरदायित्व लेने की व्यवस्था कर रहा है और सन्‌ 960-6 में टेक्नोलाजी-विषयक एक 
परामर्श-कार्यालय स्थापित कर दिया गया । इस कार्यालय के कामों में, परियोजनाओं के 
प्रारम्भिक अध्ययन तैयार करना, स्थानों की जांच और चुनाव, विस्तृत परियोजना-विवरणों 
की तैयारी तथा ढांचों के डिज़ाइन तैयार करना शामिल होंगे । जहां तक डिज़ाइनों के विकास 
का सम्बन्ध है, हालांकि आरम्भ में संयन्‍्त्र और साधनों का प्रकल्पन निश्चय ही मुख्यतः विदेशों 
से खरीदे गए डिज़ाइनों पर आधारित होगा, फिर भी उद्देश्य यह रहेगा कि निकट भविष्य 
में देश में ही तैयार किए गए डिज़ाइनों के ग्राधार पर औ्रौद्योगिक मशीनें बनाई जाएं। सरकारी 
क्षेत्र में इरादा यह है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड” तथा सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स' 
के अन्तर्गत कार्य कर रहे केन्द्रभूत संगठनों का विस्तार किया जाए और अन्य मशीनी परि- 
योजनाओं में भी इसी प्रकार के अधिकरणों की समुचित ढंग से स्थापना की जाए । बंगलोर 
में मशीनी औज़ारों के लिए, एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रस्ताव हैँ । निजी क्षेत्र 
में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें तेज़ी से आगे 
बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए चूंकि इस क्षेत्र में मशीन के ठीक काम करने की 
गारंटी देने का रिवाज़ है, इसलिए उनकी परीक्षा (टेस्टिग) के लिए भी यन्त्र और सुविधाएं 
उपलब्ध करना झनिवारय होगा । भोपाल में स्विचगियर के टेस्टिग और डिजाइन-विकास 
के लिए ऊंचे वाल्टेज की एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं । निजी क्षेत्र में भी जहां कही 
आवश्यक होगा, इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा। 


0. औ्रौद्योगिक क्षेत्र को चुंकि निर्यात-अभियान में भी हिस्सा लेना होंगा, इसलिए न 
केवल उत्पादन-वृद्धि की ओर, बल्कि उन सब कारणों और उपादानों की श्रोर भी ध्यान देना 
होगा, जो उत्पादकता बढ़ाने और खचं घटाने में सहायक होते हैं। जहाँ तक ऊंचे उत्पादन-ब्यय 
की समस्या का सम्बन्ध है, यदि स्थापना के लिए प्रस्तावित संयन्त्र मध्यम आकार के हों 
और उपोत्पादनों और या सहोत्पादनों का, जेसे कि इलेक्ट्रोलिटिक कास्कि सोडा-संयन्त्रों 
में उत्पन्न होते हैं, झ्राधिक दृष्टि से लाभप्रद विकास किया जाए, तो इस समस्या का समाधान 
हो सकता हूँ । उत्पादन-क्षमता के उपयोग का उच्च स्तर ऊपरी खर्चों में बचत करने में सहायक 
होगा । ये ऐसे पहलू हैं, जिनका विकास-परिषदों को विशेषज्ञ-स्तर पर निरन्तर अध्ययन 
करते रहना चाहिए । 


]. इस्पात-संयन्त्रों, पेट्रोल-शोधनालयों, उर्वरक-कारखानों, आदि-जेसे अनेक 
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भारी उद्योगों को, जिनके विकास की योजना है, अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए. 
बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए । इसी श्रकार, मशीन-निर्माण-परियोजनाओं को, जिनमें 
चुने हुए खास-खास स्थानों पर औद्योगिक श्रमिकों का भारी जमाव हो जाता है, पीने तथा 
बस्ती के अन्य कामों के लिए पानी की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, हालांकि 
कारखानों की प्रक्रियाओ्रों के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती । तीसरी 
योजना में शामिल की गई कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उचित स्थान के चुनाव 
की सिफारिश करने के हेतु नियुक्त की गई विशेष समितियों के अ्रध्ययन में पानी की उपलब्धि 
एक बड़ा महत्वपूर्ण अ्रंग रहा है और स्थान के अन्तिम चुनाव पर उसका बहुत असर पड़ा है। 
यह देखा गया है कि श्रनेंक इलाके, जो अन्य दृष्टियों से भारी उद्योगों की स्थापना के लिए 
बहुत उपयुक्त हैं, आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण छोड़ देने पड़े हैं। पानी 

गे उपलब्धि का दीर्घकालीन आयोजन किए बिता, ऐसे इलाकों में उद्योग-विकास के अवसर 
व्यर्थ हो जाएंगे | इसी प्रकार, उद्योगों में उत्पन्न उत्क्षेप्यों के विसजेन की भी समस्या बहुत महत्व- 
पूर्ण है। यह ध्यान रहे कि अनेक रासायनिक संयन्त्र गंगा तथा भ्रन्य नदियों के ऊपरी भागों में 
स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी दशा में उनके उत्क्षेप्यों के विसर्जत की समुचित व्यवस्था न 
करने पर इन कारखानों की समीपवर्ती नदियों के पानी का दूषित हो जाना जन-स्वास्थ्य 
की एक गम्भीर समस्या पैदा कर देगा। श्रौद्योगिक विस्तार से सम्बद्ध उपादानों पर विस्तृत... 
विचार करते हुए इन दोनों समस्याञ्रों पर उनके बढ़ते हुए महत्व के अ्रनुरूप विचार करना ._ 
होगा । द द 


. सन 965-66 में भ्रौद्योगिक क्षेत्र की स्थिति 


2. तीसरी योजना के लिए निर्धारित श्रौद्योगिक विस्तार से बहुमुखी लाभ होंगे। 
सरकारी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग और उत्पादन में तीत्र वृद्धि समाजवादी शैली के समाज के 
लक्ष्य को काफी आगे बढ़ाएगी । कृषि, बिजली, रेलें, मोटर-परिवहन, आदि अर्थतन्त्र के 
कुछ महत्वपर्ण क्षेत्रों की साधन-सामग्री के लिए आयात पर निर्भरता भी काफी कम हो 
जाएगी। स्वयं औद्योगिक क्षेत्र में, भारी इंजीनियरी और मशीन-निर्माण के विकास से, उद्योगों 
के लिए आवश्यक बहुत-सी पूंजीगत सामग्रियां, जो इस समय विदेशों से मंगाई जाती हैं, यहीं 
बन सकेगी । इसी प्रकार, रेयन श्रेणी की लुगदी, कार्बनिक, रसायन, संश्लिष्ट रबड़ एवं रंजक, 
पदार्थ और अनिवायं औषध-उद्योगों के लिए आवश्यक अ्रन्तरायक, आदि बुनियादी कच्ची 

सामग्रियों के देश में ही उत्पादन से अ्रनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के अ्रनुरक्षण के लिए विदेशों से 
किए जानेवाले आयात में कमी की जा सकेगी । इस प्रकार, तीसरी योजना के लिए तैयार किए 
गए श्रौद्योगिक कार्यक्रम के पूरा होने पर उद्योगों की स्वचालित प्रगति के लिए ग्रावश्यक 


बुनियाद पड़ जाएगी । सन्‌ 965-66 में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचनांक जोकि. 


आम तौर पर प्रगति के सूचकों में से एक माना जाता है, 329 पर (झ्राधार 950-56400) 
पहुंच जाएगा, जब कि सन्‌ 960-6व के लिए इसका श्रस्थायी अनुमान 94 है । पहली 
योजना के अन्तिम वर्ष में सचनांक 39 था । 
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58 द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


अ्रनुबन्ध ।-- (जारी ) 





2. केन्द्रीय सरकार की खनिज पॉरियोजनाएं 
(करोड़ रू० ) के 
हे हम ह ... विदेशी 
योजना का नाम. कूल व्यय- मुद्रा 
व्यवस्था का भाग 
(8) . (2) (3) 


भ्र. दसरी योजना की अवद्धिष्ठ परियोजनाएं, जिन पर काम चल रहा हे (श्र) 
कोयला 








राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम डे & 5 न+ 
भोजूडीह, पाथरडीह और दुग्दा में कोयला धोने के 7,5 4 
केन्द्र द 
5.5 4 
तेल... क्‍ 
कच्चे तेल की आयल इंडिया लाइन की 8 या न 
आयल इंडिया में हिस्सा-पूंजी हे .42 .. न .' 
9.42 नि 
लिग्ताइट । अक 
नईवेली लिग्ताइट-परियोजना 93 .. 3.29 5 है व 
.. खनत-्योजना आह 
: आवास: - पा म आ ० 2 2 मआ 
खनिज लोहा... 6.29  १3.3 . 
किरिबुस.. 95% * है आम] 
द योग 37.2॥.. 59:28 5: 


भा. नई परियोजनाएं, जिनके लिए पूरे या श्रांशिक रूप से विदेशी सहायता का 
द ग्राववासन सिल गया है (आ) ह 
कोयला 
.. राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम से अतिरिक्त कोयला आह आफ आम की, 
(70 लाख टन) कम 7 ३ "98 हे 





५ वर गहरी और गेस-भरी खानों के लिए इसके श्रतिरिक्त भी कुछ राशि की श्रावश्यकता " ह 
.. पड़ सकती हे । _ हा | 


'>नरना4५>नान«क>कनलनननननन घन नकमनान नि जननन-म--म-म मन» नन न ३५७ ननान« ५५ »+ननन-मननान-५+७५०++अन नमन पननंनन-_न_म नानी ३४ लननननमकन+ +मननन-+ नमन न+ 3 कमनन+-+म-म न ४७५३५ नन-नंनन- कमान ३५५ ++न न नमन ननननन प नव तन न ना न-नन-  तनमन-++- ३“ “-+ «अं मन_ा- न 3९ नन+नन ५5 ५-५५ ++ेनमनक नम-+५ ७७५५५) नमक नननन न - नम पानन+ 3 नमन क्‍न---भ ५ कानम गत धन ननन_ऊ+ ५८ अमन नमन के ४०७ है हूँ 





उद्योग 59 
झ्रनुबन्ध [--- (जारी ) 
(3) 2) (3) 
सिंगरेनी-विस्तार (30 लाख टन) 20 6 
उत्पादन का रख-रखाव 6 0 
केन्द्रीय कर्मशाला नह 8 2 । 
सम्भावनाओ्रों के लिए खुदाई « « मल 2 . 4 
चौथी योजना के लिए श्रग्नमिम कार्यवाही न 0 ह। 
केन्द्रीय रोपवेज' ४2 6 8 
कोकिग कोयला धोने की अतिरिक्त क्षमता .. 90 . 3 
49 74. 4 
तेल 
तेल की खोज गा 5 53. 53 
खनिज लोहा 
बैलाडिला खनिज लोहा-परियोजना है 7 8.55 
तांबा-परियोजना 
खेंतड़ी तांबा-परियोजना पे 0 
* गज 6,36 
दरीबो तांबा-परियोजना सी 2.5 
योग 2, 5 6.36 
293.5 व42. 84 
ह्‌. अन्य परियोजनाएं (आरा) 
कोयला 
गेर-कोकिंग कोयला धोने के केन्द्र न ]2 पर 
नह॒वेली लिग्नाइट-परियोजना 
खान-उत्पादन की विस्तार भ्द 3.8 .45 
तेल 
तेल-वितरण-कार्य क्रम के 0 किक 
आयल इंडिया कर 8 शल 
कच्चे तेल की पाइप-लाइनें बक 4 कि 
तेल उत्पादनों के लिए पाइप-लाइनें पु 37 0 
59 0 
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अ्नुबन्ध [--- (जारी ) 








(4) (2) (3) 
अ्रन्य खनिज कि 
सिक्किम तांबा-परियोजता «|| «**« शः 5 2 मे 
पन्ना की हीरा-परियोजना. *० 0.6 
खनिज मैंगनीज़ उपयोग-संयन्त्र न 5 ] 
पाइराइट से गन्धक-प्राप्ति की परियोजना 5 2. 5 
कोलार की सोना-खानें . 5 0.84 
, हत्ती की सोना-खानें 0. 0. 2 
किरिबुरु का विस्तार 6 «जाल 
यूरेनियम-खनन, संरचना और प्लुटोनियम निकालने का 24 8.77 
संयन्त्र 
46 7.6.. 
सवक्षण 
जी० एस० झ्ाई० विस्तार .. १0 3.9 
झा० बी० एम० विस्तार कर 5 .89 
योग " 5 5.08 


सर्वेयोग 466.5] 493,2 





3. संस्थात्मक श्रभिकरणों को सहायता तथा श्रन्य विविध श्रावदयकताएं 





(केन्द्रीय) 
मैसूर आयरन एंड स्टील वक्‍से को सहायता हा. की 
एन० आई० डी०सी० द . 95 22 
संस्थात्मक वित्तीय निगमों की ऋण... 26 हरे 
-  बागान-उद्योगों को ऋण-सहायता | मा 
- राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्‌ू _..... .. .... प9.3. 
मीटिक पति! ३ 8 0 न पक चयन 
भारतीय मानकन्‍संस्थान..__रर्र्य्य्|_|_्॒ै्58ि.6 + 


.. 74.6 
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अनुबन्ध 2--- ( जारी ) 
2. राज्य-सरकारों की खनिज परियोजनाएं . 


( करोड़ रु० ) 





योजना का नाम _ कूल व्यय-व्यवस्था 


सन्‍सलानमधकरनन+43७५> ५ -५न++मन नम धन पनन-न-+ न ननननन- ५ नमन अमन ननननन पक य3+++ ऊन न नम ननननीनीननननननननापनननी लिन जनम मनन नाना मनन नमन तन न न नानान नानन व न न न ननननानन+ननन-+-+- नमन न न नी न ननननननननननन न न नमन न नन-न न नन_ना न“ नम भ ३ 4+++५+५++२५>भनभना» ++क मनन न» +++ऊम++भक नस न +-+मन जल ५५4०७, 





राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित 50 लाख रु० या इससे श्रधिक खर्च की 


. नई योजनाएं 
कालाकोट कोयला-खान-परियोजना' (जम्मू-कश्मीर) द .. 0.6 
_ राजस्थान खनन-निगम (पालान लिग्नाइट और डूंगरपुर क्‍ 
में फ्लोरस्पार की खोज ) | 2. 78 
खनिज विकास-मंडल, मैसूर ( राज्य में लोहा और खनिज . 
मैंगनीज़ की खोज) न 





50 लाख रु० से कम खर्च की विविध योजनाएं श्रौर कार्यक्रम 6.75 
है योग ॥7 





3. निजी उद्योगों में साझेदारी और निजी क्षेत्र को सहायता देने के 
कार्यक्रमों के लिए राज्यों की पूंजी की श्रावश्यकता 





(करोड़ रु०) 
अल न की य 6 ० कल पजोग आजा 
योजना का नाम ..._ स्थान विनियोग द विशेष 





झोद्योगिक विकास-क्षेत्र आन्श्रश्रदेश, असम, बिहार, 
... गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, 

महाराष्ट्र, उड़ीसा, राज- 
स्थान, उत्तरप्रदेश, प० 


क्‍ ... बंगाल 5.4 - 
राज्य औद्योगिक विकास- श्रान्श्रप्रदेश, बिहार, केरल, हे 
निगम... मद्रास, उत्तरप्रदेश 6.08 


निजी क्षेत्र की परि- अश्रसम, जम्मू-कश्मीर, 
.. योजनाओं में राज्यों केरल, मैसूर, पंजाब, 
 कौसाझेदारी प० बंगाल ।॒ 


की न कर 9.47 
...._ रबड़-बागानों का विकास केरल _ 


. 4.65 85,000 एकड़क्षेत्र ._ 
. योग 25.6 2 2वट  अ 
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अध्याय 27 


खनिज-पदार्थ ओर तेल 
पहली श्रौर दूसरी योजनाओं के काल में हुई प्रगति की समोक्षा 


उद्योग के क्षेत्र में पहली योजना मुख्य रूप से बड़े पैमाने के विकास की तैयारी-भर थी। 
: इसलिए उसमें खनिज-पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ाने पर कोई खास जोर नहीं था, बल्कि इस 
बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के गुण और परिमाण का. 
- सही-सही अनुमान लगाने के ख्याल से देश की खनिज सम्पदा की ब्यौरेवार और व्यवस्थित 
जांच-पड़ताल की जाए और ऐसे उपाय किए जाएं कि लापरवाही के कारण उनका अपव्यय 
न होने पाए। हालांकि सामान्यतः भूगर्भशास्त्रीय दृष्टि से देश का सर्वेक्षण किया जा चुका था _ 
और प्रमुख खनिज क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका था, फिर भी ज्यादातर मामलों में खनिज 
साधनों का अन्वेषण ठीक-ठीक और पूरी तरह नहीं हुआ था तथा खनिज-पदार्थों के ज़खीरों 
का अनुमान, बहुत ही मोटे तौर पर लगाया गया था। सन्‌ 948 में भारतीय खान-संस्था 
की स्थापना से और जनवरी 957 में भारतीय भूगर्म-सर्वेक्षण-संस्था के विस्तार 
का निरचय हो जाने से प्री-पूरी जांच-पड़ताल के लिए रास्ता बन गया और 
उसके संरक्षण के उपायों पर ज़्यादा ध्यान देना सम्भव हुआ । दूसरी योजना में इनके फल 
निकलने लगे और गत कुछ वर्षों में कुछ खनिज-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ गया; जैसे 
कोयला, खनिज लोहा और बाक्साइट। कि 
.. &. पिछले दस वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसकी संक्षिप्त समीक्षा नीचे. 
के पैराग्राफों में की गई है । न 
के कोयला क्‍ ५ 
.. 3. उत्पादन : पहली पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन का कोई विशेष 
कार्यक्रम नहीं रखा गया था, क्योंकि जिस हिसाब से मांग बढ़ रही थी, उसकी पूर्ति के लिए. 
कोयले के उत्पादन की' जितनी क्षमता थी, वह काफी थी। दूसरी योजना में औद्योगिक. 
और बिजली-विकास के जो कार्यक्रम सोचे गए थे, उनके लिए कोयले की आवश्यकताञ्रों के 
आधार पर, और रेल-द्वारा जितना यातायात होने की आशा थी, उसके आधार पर, दूसरी. 
पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 करोड़ ठन कोयला-उत्पादन का लक्ष्य स्थिर किया. 
गया था, याती सन्‌ 955 के उत्पादन-स्तर से 2. 2 करोड़ टन अधिक । मांग इस कदर बढ. 
रही थी कि केवल चालू कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ा कर उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती .. 
थी; इसके लिए नई खानें शुरू करने की ज़रूरत थी। चालू कोयला-खानों का उत्तादन 
बढ़ाने की क्षमता. को ध्यान में रख कर तथा सरकार की इस नीति: को ध्यान में रख कर 
. किनईखानें सरकारी क्षेत्र के हक ही शुरू की जा सकती हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए । करोड़ _ 
... 20 लाख टन अतिरिक्त कोयला-उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसमें से 20 लाख टन 
चालू खानों का उत्पादन बढ़ा कर और ॥ करोड़ टन श्रछुते क्षेत्रों में नई खानें चाल करके 
.. हासिल करना था। बाकी का 4 करोड़ टन ग्रतिरिक्त कोयला चाल कोयला-खानों से और 
.. उनके आस-पास के क्षेत्रों से हासिल करके का काम निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। 
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4. सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में चालू खानों में उत्पादन बढ़ाने में 
तो कोई खास कठिनाई नहीं हुई, लेकिन नई कोयला-खानों से कोयले के भ्रतिरिक्त उत्पादन 
में सरकारी क्षेत्र का काम बहुत कठिन हो गया । नई खानें प्राय: बिल्कुल ही नए क्षेत्रों में 
खोदनी पड़ीं। सरकार नए क्षेत्रों को अपने अ्रधिकार में ले सके, इसके लिए विधान बनाना पड़ा 
और इन क्षेत्रों की विस्तृत जाच-पड़ताल करनी पड़ी, ताकि जखीरों का ठीक-ठीक पता' 
लग जाए और विकास के लिए खंडों का चुनाव किया जा सके । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र 
को बिल्कुल शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ी और ऐसे अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की 
जबर्दस्त कमी रही, जो अधीक्षक-पद के योग्य हों । एक ओर तो यह मुश्किल और दूसरी 
ओर कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की प्रारम्भिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप 
योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रगति काफी धीमी रही। इसलिए दूसरी योजना के उत्पादन को 
इन कठिनाइयों के सन्दर्भ में ही देखना चाहिए : सन 960-67 में 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार 
टन उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 6 करोड़ टन का था। हालांकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य 
से कम हुआ, फिर भी सरकारी क्षेत्र ने--जिसमें राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की और 
सिगरेनी की कोयला-खानें शामिल हैं--इतनी मात्रा में कोयले का उत्पादन करने की क्षमता 
प्राप्त कर ली है कि उसके लिए जो लक्ष्यस्थिर किया गया है, उससे वह पीछें न रहे । पिछले 
बे में राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की खानों में बहुत तेज़ी से उत्पादन बढा है। पहली 
तिमाही में उसके उत्पादन का स्तर इतनाथा कि उस हिसाब से साल में 53 लाख टन कोयले 
का उत्पादन होता, पर आखिरी तिमाही में यह स्तर बढ़कर इतना हो गया कि साल में 
] करोड़ 37 लाख टन का उत्पादन होता, जबकि लक्ष्य पूरे साल-भर के लिए। करोड़ 35 लाख 
टन का रखा गया था। सिगरेनी की कोयला-खानों के ये आंकड़े क्रश: 24 लाख ठन और 
26 लाख टन थे, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था । इसी' प्रकार, निजी 
क्षेत्र में आंकड़े ये रहे: 4 करोड़ 38 लाख टन और 4 करोड़ 57 लाख टन, जबकि उत्पादन- 
लक्ष्य 4 करोड़ 40 लाख टन का था। 

5. दूसरी योजना के शुरू में कोयला-उत्पादन के बारे में जो कल्पना की गई थी, उसकी 
तुलना में पिछले दस वर्षों में उत्पादन की क्‍या प्रगति रही और 960-67 में क्षेत्रवार 
वास्तविक उत्पादन कितना' हुआ, इसका विवरण नीचे की तालिकाओं में दिया जा 
रहा है : 

तालिका-संख्या | 








कोयला-उत्पांदन 
वर्ष लाख दठनों में 
957 पे 344. 3 
952 हह 363 
3953 हे 359. 8 
954 हर 5 368. 8 
9 5 5 कक डे 8 4 के 3 


] 9 5 65 5 7  । 4 0 3 
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तालिका-संख्या 77- (जारी ) 














वर्ष की की जि, लाख टनों में... 
95758 . #«« क्‍ ्््ः ब्दे 
4958-59.. +«« 459. 4 
_4959-60 8 बज 478. 2 
१960-67. .- «« हर ः 546.2 
. तालिका-संख्या 2 
4960-6| में क्षेत्रवार उत्पादन 
(लाख टनों में) 
शी ः ..... दूसरों योजना 4960-6 
क्षेत्र चर द . में उत्पादन में वास्तविक 
का लक्ष्य. उत्पादन 
असम को द । 5 6. 8 
दार्जिलिंग द । द 0.3 . 0.4 
रानीगंज-.. 8. 6 80- 8 
झरिया फ 66., 9 60.9. 
करनपुरा कह 28 60... 44.8 
बोकारो कस 28,8 . 37.5 
_गिरिडीह द है 2.6 4.6. 
बिहार के शअनन्‍्य छोटे क्षेत्र... 8 कफ 
छिन्दाड़ा औरचांदा. .... || _ 22 8 80 8 
कोर्बा हे हे कक 40 “55807 
मध्य-भारत के कोयला-द्षेत्र के जे 83... - 36.7. 
सस्ती के 3 0 आप 0.7 | 
उड़ीसा | 5.2. 2 
सिगरेनी हु 5 छा जय हल 05 ० जेट 8 2287 
बीकानेर पा म ह द 5 0.3 "0.5 
योग बा .। 5, 7 - 846.9 








.. तालिका देखने से पता चलता है कि दूसरी योजना में जितने उत्पादन की बात सोची गई ._ 
थी, उसमें और ]960-6व के वास्तविक उत्पादन में फर्क है--विशेषकर कोर्बा और मध्य- 


भारत के कोयला-क्षेत्रों में । इसकी वजह यह थी कि कोयले के उत्पादन और वितरण 


शेर आओ 


से सम्बद्ध कुछ तथ्य जैसे-जैसे स्पष्ट होकर सामने आए, वैसे-वैसे निरचयों में कुछ संशोधन | 
करना आवश्यक हो गया । इसके अ्रतिरिक्त, मध्य-भारत के कोयला-द्षेत्रों में कोयले की . 
किस्म उ तनी बढ़िया भी नहीं थी, जितनी आशा की जाती थी।.. थ 


3 
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6. संरक्षण : कोकिंग कोयले के सीमित ज़खीरों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 
कदम उठाए गए हैं : 


(4) 


(2) 


(3) 


(4) 


क्षेप्प भरण (स्टोइंग) : कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) श्रधिनियम, 
952 के द्वारा क्षेप्प भरण को संरक्षण तक विस्तृत किया गया ; उस 
समय तक यह सुरक्षा की दृष्टि से ही अनिवार्य था। 


उत्पादन पर नियन्त्रण: कोकिंग कोयले के उत्पादन की अधिकतम सीमाएं निशि- 
चत कर दी गई। उद्देवय यह था कि कोकिंग कोयले के उत्पादन को घटा कर इस 
स्तर तक ले आया जाए कि केवल ऐसे उपभोक्ताओं की मांग की पूरति हो 
सके, जिनके लिए बह बहुत आवश्यक हो। परन्तु दूसरी योजना के दौरान 
इस्पात-विस्तार-कार्यक्रम के लिए अधिक मात्रा में कोयला निकालने की 
आवश्यकता के कारण धीरे-धीरे ये सीमाएं फिर बढ़ा दी गईं। इस्पात के 
नए कारखाने खोले जाने लगे और वर्तमान कारखानों में विस्तार होने के 
कारण अब उत्पादन-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रही । 


कोयला धोने के कारखानों की स्थापना : चूंकि कोयले की धुलाई उसके 
संरक्षण का एक तरीका है, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्रीय 
धुलाई-का रखाने और दुर्गापुर के इस्पात-संयन्त्र में एक घुलाई-का रखाना स्था- 
पित करके 64 लाख टन की अतिरिक्त धुलाई-क्षमता की व्यवस्था की गई । 
दुर्गापुर के इस्पात-संयन्त्र का यह कारखाना (जिसकी क्षमता 8 लाख टन है) 
और करगली का धुलाई-कारखाना (जिसकी क्षमता 6 लाख टन है) 
स्थापित किए जा चुके हैं । तीन और धुलाई-कारखाने तीसरी योजना के 
शुरू के वर्षों में कायम हो जाएंगे। दूसरी योजना के अनुभव से पता चला 
है कि धुलाई-का रखानों की स्थापना के लिए तैयारियां करने में बहुत समय 
लग जाता है। खान के विभिन्न स्तरों और विभिन्न खानों से प्राप्त कोयले 
की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं को समझना आवश्यक है, ताकि (क) धुलाई 
का तरीका निश्चित किया जा सके और धुलाई-का रखानों के बारे में तफसीलें 
तैयार की जा सकें; और (ख) यह तय कर दिया जाए कि किस घुलाई- 
कारखाने में किन-किन खानों का कोयला भेजा जाएगा । 


सिश्रण : कमज़ोर कोकिंग या गैर-कोकिंग कोयले को मज़बूत कोर्किंग 
कोयले के साथ मिलाने से कोकिंग कोयले के सीमित जखीरे अधिक अवधि 
तक रह सकेंगे । दुर्गपुर के इस्पात-कारखाने में रानीगंज का कमज़ोर 
कोकिंग या अद्ध-कोकिंग कोयला ही काम में लाया जाता है, जिसमें 55 
प्रतिशत तक झरिया का कोकिंग कोयला मिला होता है। 

कोकिंग कोयले के स्थान पर गेर-कोकिंग कोयले का प्रयोग : रेलों में कोकिग 
कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग करने का कई सोपानों 
में बंटा हुआ एक कार्यक्रम तैयार किया गया। चूंकि मूल उपभोक्ताओं की 
ओर से कोकिंग कोयले की उतनी मांग न हो सकी, जितना कि पहले अनुमान 
लगाया गया था, इसलिए कोयले का जितना उत्पादन उपभोक्ताओं की 
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आवश्यकताग्रों से अधिक था, उसका उपयोग ररेलों में होता रहा । यह 
अतिरिक्त मात्रा सन्‌ 7957 में लगभग 50 लाख टन थी, किन्तु सन्‌ 960 
में घट कर लगभग 5 लाख टन रह गई । प 
(6) भ्रन्य उपाय : जिन खानों को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उत्पादन जारी रखने 
के लिए कहा जाता है, किन्तु जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का--जैसे, गैस 
मौजूद होने, काम की जगहों की गहराई, आदि का--सामना करना पड़ता है, 
उन्हें विशेष सहायता दी जाती है । 


7. खानों का एकीकरण : छोटी खानों के एकीकरण से सम्बद्ध समिति की सिफा- _ 
रिश पर सरकार ने छोटी और घाटेवाली खातों को मिलाने की बात सेद्धान्तिक रूप से स्वीकार 
कर ली है। जब तक अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान नहीं बन जाता, तब तक के लिए खानों 
के स्वैच्छिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के विचार से एक समिति बना दी गई । यह 
समिति अ्रब तक स्वेच्छिक एकीकरण के 37 मामलों का अनुमोदन कर च॒की है, जिनमें 
से मार्च, 4967 के अन्त तक 7 मामलों में एकीकरण हो भी चुका है। समिति अभी तक 
अपना काम कर रही है। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम की गति कुछ मन्द 
न हो जाए, इस आशंका से अनिवाय एकीकरण के लिए विधान लागू करने का काम _ 
तीसरी योजना के लगभग मध्य तक स्थगित कर दिया गया है। 


खनिज हेंल 


8. श्रसम के डिगबोई-क्षेत्र को छोड़ कर, जहां थोड़ी मात्रा में तेल प्राप्त हो 
जाता है, देश में इस समय कहीं भी तेल का उत्पादन नहीं होता । आश्या की जाती है कि 
नहरकटिया-तैल-क्षेत्र से, जिसका पता असम आयल कम्पनी ने लगाया है, शीत्र ही 27 


लाख 50 हजार टन बिना साफ किया तेल प्रति वर्ष मिलने लगेगा। तेल-सम्पदा का उपयोग... 


. ' करने के लिए आयल इंडिया” नामक जो कम्पनी बनाई गई है, उसमें भारत-सरकार का ._ 
हिस्सा पहले एक-तिहाई था, जिसे भ्रब बढ़ा कर आधा कर दिया गया है । बिना साफ किया 
: तेल नली-छारा दो नए शोधनालयों में ले जाया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में गौहाटी (ननमती 


असम ) और बरोनी (बिहार) में तैयार किए जा रहे हैं और जिनकी क्षमता क्रमश: 7... 


लाख 50 हजार टन और 20 लाख टन होगी । नहरकटिया-क्षेत्र में तेल के अलावा 
प्राकृतिक गेस भी है। इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है कि यहां कुल कितनी 


मात्रा मं गंस उपलब्ध हो सकेगी, किन्तु बिजली और उर्वरक पैदा करने तथा अन्य 


प्रयोजनों के लिए इसमें से कुछ गैस का उपयोग करने की व्यवस्था की जा चुकी है। 


9. असम के ज्ञात तेल-प्रदेशों के बाहर तेल की खोज के लिए इंडो-स्टैनवाक पेट्रोल- 
परियोजना पहला बड़ा प्रयास था। पश्चिम-बंगाल की घाटी में तेल की खोज के लिए... 
“स्टैंडड वेकुअम आयल कम्पनी ने जितना खर्च किया, उसका एक-चौथाई हिस्सा भारत- 
सरकार ने दिया । कई अन्वेषण-कूप खोदे गएं, किन्तु चूंकि कहीं भी न तो तेलमिला 
और न गसें, इसलिएं कम्पनी ने यह परियोजना समाप्त कर दी सरकार ने खर्चे में अपने पे 2 


हे . हिस्से के तौर पर . 67 करोड़ रुपये दिए । 


0. तेल के देशी साधन विकसित करने की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते है । 


.. हुए सरकार ने पहली योजना की अवधि के अन्त तक तेल की खोज के लिए एक संगठन 
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की स्थापना की थी। जो भी उपकरण और तकनीकी कमंचारी प्राप्त हो सके, 
उनकी सहायता से राजस्थान के जेसलमेर-क्षेत्र में जांच-पड़ताल शुरू की गई। दूसरी 
योजना में इस दिशा में तेज़ी से प्रयास करने और इसके लिए संगठन का विस्तार करने 
की व्यवस्था की गई । तेल और प्राकृतिक गैस-श्रायोग की स्थापना हुई। पहले इसे 
एक विभागीय संगठन का रूप दिया गया, पर आगे चल कर एक शअ्रनुविहेत निकाय का 
रूप दे दिया गया। श्रायोग ने पहले पंजाब में श्रौर फिर खम्भात तथा श्रसम की ब्रह्मपुत्र-धाटी 
में भूगर्भीय सर्वक्षण, भू-भौतिक सर्वेक्षण और तेल का पता लगाने के लिए कुएं 
खोदने के काम किए । पंजाब में अब तक जिन स्थानों पर जांच-पड़ताल की गई है, उनमें 
न तो कहीं तेल मिला है और न ही इतनी गैस कि उसे निकालना व्यापार की 
दृष्टि से लाभदायक हो। पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में श्रमी खोज-बीन हो रही है। खम्भात में 
अन्वेषण-कार्य में अधिक सफलता मिली, क्योंकि वहां पहले.कुएं में ही तेल मिल गया। इस 
प्रारम्भिक सफलता से प्रोत्साहित होकर खम्भात में और फिर अंकलेश्वर-क्षेत्र में, कई 
कुएं खोदे गए हैं । बहुत-से कुश्रों में तेल या गैस मिली हैं और यद्यपि इस आविष्कार की 
सम्भावनाश्रों का अनुमान लगाने के लिए अभी और कुएं खोदने पड़ेगे, किन्तु लगता यही है 
कि इस इलाके में काफी बड़ा तेल-क्षेत्र है। भ्रसम की ब्रह्मपुत्र-घाटी में दो कुएं उस क्षेत्र 
के बाहर खोदे गए हैं, जिसे झायल इंडिया ने ठेके पर ले रखा है । इनमें से एक कुएं में तो तेल 
का पता भी' चला है । गंगा-घाटी में भी भूगर्भीय और भू-भौतिक अन्वेषण-कार्य प्रारम्भ 
किए गए । 


तैल-अन्वेषण पर दूसरी योजना की अ्रवधि में सरकार ने लगभग 26 करोड़ रुपये 
खर्च किए । 


खनिज उत्पादन 


4. सन्‌ 95-60 के दस वर्षों में, खनिज उत्पादन की मात्रा और मूल्य में सामान्यतः 
वृद्धि होती रही । सन्‌ 950 में उत्पादन का मूल्य लगभग 83 करोड़ रुपये था, जो 960 में 
बढ़ कर लगभग 59 करोड़ रुपये हो गया । सबसे उल्लेखनीय वृद्धि खनिज लोहे के उत्पादन 
में हु--सन्‌ 950 के 29.7 लाख टन से बढ़ कर सन्‌ 960 में करोड़ 5 लाख टन । देश 
में इस्पात का उत्पादन बढ़ने और जापान तथा अन्य देशों के साथ नियति-व्यापार में प्रगति 
होने के कारण ही खनिज लोहे के उत्पादन में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई है। कच्चे मेंगनीज़, 
जिसका उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए ही किया जाता है, के उत्पादन में पहले की तरह 
निरन्तर वृद्धि नहीं हुई । सन्‌950 में इसका उत्पादन 8. 8 लाख टन था, जो सन्‌ 953 
में बढ़ कर 9 लाख टन हो गया । उत्पादन में यह वृद्धि बहुत हृद तक अ्रमेरिका के संचयन- 
कार्यक्रम के कारण थी। इसके बाद कच्चे मैंगनीज़ का उत्पादन घटता-बढ़ता रहा है भरौर 
सामान्यतः उसका झूकाव कमी की ओर ही है। इसका एक कारण तो श्रमेरिका के 
संचयन-कार्य क्रम में कमी और इस्पात-उद्योग का गतिरोध है और दूसरा कारण कच्चे मैंग- 
नीज़ के बाज़ार में प्रतियोगियों का पैदा हो जाना है । 


2. कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के उत्पादन की मात्रा झौर मूल्य की प्रवृ- 
त्तियां अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई है । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 
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खनिज सर्वेक्षण 


चमक 


3. पहली दो योजनाओं की भ्रवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और 
भारतीय खान-संस्था का विस्तार होने से एक इंच-एक मील के हिसाब से तैयार किए 
गए भूगर्भीय नक्हों को बढ़ा कर उसमें नए क्षेत्रों का समावेश किया गया और कुछ 
महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में अधिक बड़े माप के नक्शे तैयार किए गए। दूसरी योजना के 
आरम्भ में देश के लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका था और एक इंच-एक 
मील के नक्शे में उसे दिखाया जा चुका था । दूसरी योजना की अवधि में इस माप के नक्शे में 
40,000 वर्गमील क्षेत्र और शामिल किया गया और 5,775 वर्गमील के खनिज क्षेत्र 
अधिक बड़े माप के नक्शे में दिखाए गए। करनपुरा, बोकारो, कोर्बा, कोरिया, विश्रामपुर, 
शिलिमिली, कालाकोट, तालचर और धरंगिरि के कोयला-क्षेत्रों का विस्तृत पूर्वेक्षण किया गया, 
तो पता चला कि इनमें कोयले के इतने काफी ज़खीरे हैं कि दूसरी योजना की अवधि में इनमें 
से कुछ क्षेत्रों में नई खानें स्थापित की जा सकती है । इन अन्वेषण-कार्यो के फलस्वरूप 
सिंगरौली-कोयला-क्षेत्र में 70 से 90 फुट तक मोटी एक तह और रामगढ़-कोयला- 
क्षेत्र में दो तहों--एक 74 फूट मोटी और दूसरी 2 फूट 8 इंच मोटी--का पता चला । 
यह दूसरी तह कोकिंग कोयलेवाली थी। इसके भ्रतिरिक्त, यह भी सिद्ध हो चुका है कि 
दिशरगढ़ की तह आसानी से खोदी जा सकनेवाली गहराई में है और 20 फूट मोटी कोकिंग लैक- 
डिह तह रानीगंज-कोयला- क्षेत्र में ऐसी ज़मीन में है, जो ठेके पर दी हुई नहीं है। इसी प्रकार, 
झरिया कोयला-क्षेत्र में कोयला मेज़र्स की जलोढ़ मिट्टी के नीचे उसके पूर्वी फैलाव का 
अस्तित्व भी साबित हो चुका है। राजहरा और बरसुआ-द्षेत्रों में खनिज लोहे का पता लगाने 
से भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों के वास्ते खनिज लोहा जुटाने के लिए 
नई खानों की स्थापना में सहायता मिली । किरिबुरु के क्षेत्र में जिस ज़खीरे का पता लगा, वह 
किरिबुरु खनिज लोहा-परियोजना का आधार बना । इस परियोजना से जापान को निर्यात 
करने के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन खनिज लोहा मिलेगा । मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र 
में कच्चे मेंगनीज़ की तहों की बनावट के बड़े नक्गी बनाने से पता चला है कि अब तक 
जितने ज़खीरे का अनुमान लगाया गया है, उससे कहीं अभ्रधिक ज़खीरा वहां है। जिन भ्रलोह 
धातुओं---विशेषत: तांबा, सीसा और जस्ता---का पता लग चुका है या जिनकी सूचना मिली 
है, उनकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। खेतरी (राजस्थान ) 
और सिक्किम में खुदाई और अन्‍्वेषण-सम्बन्धी जो कार्य किए गए हैं, उनसे साबित हुआ है 
कि खेतरी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ 80 लाख टन कच्चा तांबा (तांबे की औसत मात्रा 
0. 8 प्रतिशत) और सिक्किम में लगभग 3.5 लाख टन कच्ची धातु है, जिसमें औसतन 
6.24 प्रतिशत तांबा, सीसा और ज़स्ता है। यह संकेत भी मिला है कि नागौड़ (राजस्थान) 
में सेलखड़ी, अलमोड़ा (उत्तरप्रदेश) में मैगनेसाइट, अमजोर (बिहार) में पाइराइट्स और 
जिला शाहाबाद (बिहार) में चूने का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है । 

4. अगले पृष्ठ की तालिका में मोठे तौर पर पिछले दस वर्षों में किए गए 
अन्वेषण-कार्यों के अधिक महत्त्वपूर्ण परिणामों की ओर संकेत किया गया है। 
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तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम 


5. तीसरी योजना में उद्योग के विस्तार को अधिक महत्व दिया गया है । इस बात को 
ध्यान में रखते हुए खनिज पदार्थों की खोज-बीन और-िकास के ऐसे कार्यक्रमों की आवह्यकता 
है, जिन्हें तेज़ी से अमल में लाया जा सके । मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की खनिज सम्पदा की 
“ खोज-बीन की जाए, जिससे कि 
(क) ऐसे खनिज पदार्थों और धातुओं के जखीरों का पता चल सके, जिनका 

. इस समय पूरी तरह या झंशतः झ्रायात किया जाता हैं 


(ख) खनिज लोहा, बाक्साइट, सेलखड़ी, कोयला, चूने का पत्थर-जेसे खनिज 
पदार्थों के अतिरिक्त ज़खीरों का पता लगाया जा सके और अर्थव्यवस्था 
की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विकसित किया 
जा सके ; और 


(ग) जखीरों का पता लगाया जा सके और खनिज लोहा-जेसे निर्यातन्योग्य 
खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए नई खानें शुरू की जा सके । 


इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आगामी वर्षों में भूगर्भीय मानचित्र 
तैयार करने का काम तीतब्र गति से किया जाए, भू-मौतिक और भू-रासायनिक तरीकों का 
उपयोग झधिक व्यापक स्तर पर किया जाए और ऐसे साधनों का पूर्वेक्षण विस्तृत रूप से 
किया जाए, जिनसे खनिज पदार्थ मिलने की आशा हो, ताकि उन्हें विकसित करने के विचार _ 
से यह पता लगाया जा सके कि जखीरा कितना है और उसकी किस्म कसीहै। 

6. तीसरी योजना में जो खनिज-विकास-कार्यक्रम रखे गए हैं और जिनका उल्लेख 
उद्योगों से सम्बन्धित 26 वें अध्याय के अनुबन्धों में किया गया है, उनके लिए सरकारी क्षेत्र _ 
में 478 करोड़ रुपये (इसमें 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है) और निजी 


क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपये (28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित) लगाने पड़ेंगे। .. 


इस समय सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए ,520 करोड़ रुपये की राशि ._ 
निर्धारित की गई है, जब कि इस काम के लिए कुल मिला कर ,882 करोड़ रुपये की आव- 
इयकता है। साधनों की आवश्यकता और उनकी वास्तविक उपलब्धि के इस अन्तर से प्रकट _ 
होता है कि इस क्षेत्र के बहुत-से कार्य चौथी योजना में शामिल करने होंगे और कुछ लक्ष्यरें की 


पति तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक नहीं हो सकेगी । जैसा कि उद्योगों से सम्बन्धित 


अध्याय में बताया जा चुका है (परा 24), इस समय ठीक-ठीक बताना कठिन है कि किन-किन 
परियोजनाओं की क्रियान्विति में देर लगेगी। 


ै कोयला... द 
[7. सांग का अनमान : तापीय बिजली पैदा करने के और रेलों के विकास-कार्य क्रमों . 


... और लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा अन्य ऐसे उद्योगों के, जिनमें कोयले की खपत बहुत _ 
ज्यादा होती है, निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के... 


... अन्तिम वर्ष में कोयले की मांग 9 करोड़ 70 लाख टन होगी । यह अनुमान अगले पृष्ठ... 
. पर दी गई बातों को ध्यान में रख कर लगाया गया है ।... हे 
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(क) रेलों में बिजली और डीजल का उपयोग करने के कार्यक्रम का उनकी कोयले- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रभाव, और (ख) तापीय बिजली पैदा करने के लिए वाशरी 
मिडलिंग और लिग्नाइट का प्रयोग । 


8. तीसरी योजना के लिए 9 करोड़ 70 लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है, उसकी पूति के लिए दूसरी योजना के 6 करोड़ टन के लक्ष्य से 3 करोड़ 70 लाख 
टन अधिक कोयला पैदा करना होगा। यद्यपि दूसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति में पूरी सफलता 
न मिल सकी, तथापि लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक 
पूंजी दूसरी योजना की श्रवधि में ही लगाई जा चुकी है । मार्च 96] में 52 लाख 70 हज़ार 
टन' कोयले का उत्पादन हुआ । 960-6व के लिए निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए प्रति मास कोयले का जितना उत्पादन होना चाहिए था, उससे यह मात्रा कुछ अधिक 
ही थी। 


9. दूसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त उत्पादन में निजी क्षेत्र ने अपना योगदान 
मौजूदा खानों के द्वारा ही दिया, जब कि सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन अधिकतर 
नए इलाकों में हुआ | तीसरी योजना में इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन करने की झावश्यकता है 
कि बहुत-सी नई खानें शुरू करनी पड़ेगी---विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र में । ये खानें विकसित 
तथा बिल्कुल नए, दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित करनी पड़ेंगी । इसके लिए.अत्यधिक प्रयास और 
बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी । 


20. अनुमान है कि इस्पात के कारखानों और व्यापारिक कोक-कारखानों के लिए 
क्रमश: 2करोड़ 50 लाख टन और 20 लाख टन धातुशोधी कोयले की आवश्यकता होगी । 
कोकिंग कोयले के सीमित जखीरों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि जहां तक हो सके, कम- 
कोकिंग या अद्धं-कोकिंग कोयले को सशक्त कोकिंग कोयले के साथ मिला कर काम में लाया 
जाए, जिससे कि कोकिंग कोयले का कम इस्तेमाल हो । ऐसा किया भी जाने लगा है । 
दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने और परिचिम-बंगाल के कोक-भट्ठी-संयन्त्र (दुर्गापुर) में रानी- 
गंज के अर्द्ध-ओोकिंग कोयले और झरिया के कोकिंग कोयले को मिला कर काम में लाया 
जाता है। सन्‌ 960 में उच्च कोटि (चुनींदा कोटि और प्रथम कोटि) के कोकिंग कोयले का 
उत्पादन लगभग करोड़ 30 लाख टन और मिश्रणीय कोयले का उत्पादन लगभग 20 
लाख टन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धातुशोवी कोयला-उद्योगों की कुछ 
आवश्यकता तो मिशत्रणीय कोयले से पुरी हो जाएगी, अनुमान लगाया गया है कि तीसरी 
योजना की अवधि के अन्त में कोकिंग कोयले और मिश्रणीय कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा 
ग्रावश्यक होगी, वह क्रमशः । करोड़ टन और 20 लाख टन होगी। अनुमान लगाया गया 
है कि रेलवे और भन्‍्य उद्योगों के लिए उच्च कोटि के गर-कोकिंग' कोयले की जो अतिरिक्त 
मात्रा आवश्यक होगी, वह लगभग करोड़ टन होगी। 9करोड़ 70 लाख टन का जो 
उत्पादन-लक्ष्य, निर्धारित किया गया है, उसका कोयले की कोटि के अनुसार विभाजन 
इस प्रकार है : 

(लाख वनों में) 

चुनीदा---क 20. 5 

चुनींदा--ख 88. 7 

प्रथम कोटि ु 442, 8 
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द्वितीय कोटि... कर 59., 7 
तृतीय कोटि... 57.7 
योग 968.8. 


तीसरी योजना में कोयला-कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह व्यवस्था करना है - 
कि इस्पात-कारखानों और व्यापारिक कोक-कारखानों को कोकिंग और मिश्रणीय कोयला 
और रेलवे तथा अन्य उद्योगों को गैर-कोकिग कोयला, जिसकी उन्हें अनिवार्य रूप से 
जरूरत होती है, आवश्यक मात्रा में मिलता रहे । उपर्युक्त कोटियों के कोयले की अतिरिक्त 
मात्रा मख्यतः झरिया और रानीगंज की कोयला-खानों से प्राप्त करनी होगी और इसमें 
सरकारी क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक सक्तिय भाग लेसा | 


..._ 24. पअ्रतिरिक्‍त उत्पादन का नियतन : कार्यक्रम तैयार करने और विशेष रूप से 
इस बात का निश्चय करने में कि कितना अतिरिक्त उत्पादन निजी क्षेत्र में होना चाहिए 
और कितना सरकारी क्षेत्र में, उपर्युक्त उद्देश्यों का और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा 
गया है 


(क) निजी क्षेत्र की अपनी चाल खानों और आसपास के इलाकों में उत्पादन बढ़ाने 
की क्षमता; तथा द 


(ख) सरकार की नीति, जिसके अनुसार नई खातें शुरू करने का अधिकार केवल 
सरकारी क्षेत्र को प्राप्त है । 


निजी क्षेत्र की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता एक कार्यकारी दल के द्वारा आंकी गई। 
अलग-अलग कम्पनियों के विस्तार-कार्य क्रम के ब्योरों की जांच करने के बाद इस दल ने उत्तकी 
क्षमता । करोड़ 68 लाख 30 हजार टन आंकी । इसके अनुसार, 3 करोड़ 70 लाख टन की. 
अतिरिक्त मात्रा में से सरकारी क्षेत्र को 2 करोड़ टन का उत्पादन करना होगा। दोनों क्षेत्रों में. 
अतिरिक्त उत्पादन का यह नियतन ऐसा नहीं है कि इसमें घट-बढ़ न की जा सकती हो कार्य- 
क्रमों की प्रगति पर हमेशा दृष्टि रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेर-बदल 
किया जा सके। मूल उद्देश्य यह है कि कुल जितनी मात्रा में उत्पादन करने की योजना बनाई 
गई हूँ, उतनी मात्रा अवद्य प्राप्त हो जाए 


. सरकारो क्षेत्र फे कार्यक्रम 


22. सरकारी क्षेत्र में तीस लाख टन की अतिरिक्त मात्रा आन्श्रप्रदेश में सिंगरेनी की _ 

 कोयला-खानों का विस्तार करके प्राप्त की जाएगी | इसके लिए चाल खानों का विस्तार किया. 
जाएगा और अधिकांशतः नए इलाकों में नए गढ़े (शैफ्ट) खोदे जाएंगे । शेष । करोड़ 70 
लाख टन की अतिरिक्त मात्रा राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम को प्राप्त करनी होगी । 
तीसरी योजना के अन्तगंत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नए क्षेत्रों का पूर्वेक्षण 958 में 
आरम्भ किया गया था और अब तक जो सामग्री एकत्र की गई है, उसके आधार पर निगम ने. 
4 करोड़ 85 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया . _ 
.. है। विभिन्न कोयलाहद्षेत्रों में मात्रा का विभाजन अस्थायी रूप से अगले पृष्ठ पर दिया गया है... 
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राष्ट्रीय कीयला-विकास-निगम के अतिरिक्त उत्पादन का क्षेत्रवार वितरण 


नल जन 


क्षेत्र (लाख टलों में) 

दक्षिण-बालन्दा 0 
विश्वामपुर 25 
उत्तर-बालन्दा 0 
जारंगडिह 2 
कठारा (अ्रतिरिक्‍त ) 5 
करगली-बोकारो (अतिरिक्त ) 5. 
सावंग 3 
सिगरोली 25, 
कामठी 5. 
पेंच-कान्ह न 0 
चर्चा-झिलिमिली 0. 
पश्चिम-बोकारो 5 
रामगढ़ 5 
कोर्बा (घोरदेवा तह) 5 
रानीगंज (ब्लाक नं० 8 और 9) 5 
रानीगंज (अन्य ब्लाक ) 5 
दिशेरगढ़ 5 
झरिया 5 

योग 85 


उपर्युक्त परियोजनाओं में से पहली दो पक्‍की हो चुकी है । परियोजना-रिपोट तैयार हो 
चुकी है और स्वीकृत कर ली गई हैं तथा तीसरी योजना के पहले वर्ष के दौरान ही उत्पादन 
होने लगेगा । बाद की चार परियोजनाएं वर्तमान खानों में विस्तार की परियोजनाएं, 
है और चूंकि ज़खीरों के बारे में बुनियादी बातें मालूम हो चुकी हैं, इसलिए उनके 
लिए तय किए गए लक्ष्यों की पूति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहां तकः 
अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सब क्षेत्रों में अभी पूर्वक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है। 
आशा की जाती है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षो के दौरान परियोजना-रिपोर्ट 
तैयार करने के लिए काफी जानकारी हासिल कर ली जाएगी और योजना के तीसरे वर्ष में: 
नई खानें शुरू की जा सकेंगी। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के प्रयास से करोड़ 70 
लाख टन कोयला मिलने की आशा है, जब कि इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल मिला कर 
। करोड़ 85 लाख टन कोयला मिलना चाहिए । इन कार्यक्रमों पर अमल करने में कहीं! 
ग्राशा से कम सफलता प्राप्त न हो---इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए अधिक क्षमता 
की गुंजाइश रखी गई है। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत बिल्कुल 
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नए इलाकों में लगभग एक साथ ही कई खानें शुरू करनी पड़ेंगी । एक ऐसे देश के लिए, जो अन्य 
उद्योगों का भी व्यापक स्तर पर विकास करने में लगा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा काम 
है। कार्य की व्यापकता और अनुभवी तकनीकी कमंचारियों की कमी को ध्यान में रखते 
हुए कार्यक्रम में नई खानों, कारखानों और कोयला धोने के कारखानों की स्थापना के लिए 
ब्रिटेन, पोलेंड, पर्चिम-जमंनी, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त 
करने की व्यवस्था की गई है । 


. 23. अनमान है कि सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला 
पैदा करने के लिए लगभग 03 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त, 
तीसरी योजना की अवधि में चौथी पंचवर्षीय योजना के कोयला-कार्यक्रम की तैयारी पर दस 
करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे । 

. निजी क्षेत्र के कार्यक्रम 
24. कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार निजी क्षेत्र से मिलनेवाली अतिरिक्त 
मात्रा का विभाजन इस प्रकार है : 


कोकिंग कोयला 48 लाख 70 हज़ार टन 
मिश्रणीय कोयला... । लाख 20 हज़ार टन 
उच्च कोटि का गैर-कोकिंग 

कोयला । करोड़ 8 लाख 40 हज़ार टन 


कोकिग कोयला मुख्यतः झरिया से, मिश्रणीय कोयला रानीगंज से और गैर-कोकिग 
कोयला मुख्यतः रानीगंज-कोयला-द्षेत्र से तथा थोड़ी मात्रा में बोकारो, करनपुरा और मध्य- 
प्रदेश के कोयला-क्षेत्रों से भी मिल सकेगा। कोकिंग, मिश्रणीय और गैर-कोकिग कोयले 
के अतिरिक्त सम्भावित उत्पादन का अलग-अलग अन्दाज़ा लगाने के अलावा कार्यकारी दल ने _ 
कोटि और क्षेत्र के अनुसार भी अतिरिक्त उत्पादन का विभाजन किया तथा वाधषिक 
झाधार पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं की ओर संकेत किया। अतिरिक्त उत्पादन 
का एक बड़ा भाग (१ करोड़ 0 लाख टन) चालू खानों से मिलेगा और बाकी हिस्सा ऐसे 
क्षेत्रों में नए गढ़े खोद कर मिलेगा, जो ठेके पर लिए गए क्षेत्र हैं। अनुमान है कि निजी क्षेत्र 
के कार्यक्रम में लगभग 60 करोड़ रुपये लगेंगे, जिसमें 28 करोड़ रुपये की विदेशी म॒द्रा 
भी शामिल है। 


. 25. ऊपर पेरा 20 मे 9 करोड़ 70 लाख टन के लक्ष्य का कोटि के अनुसार जो 
विभाजन किया गया है, उससे प्रकट है कि घटिया किस्म के कोयले का अनुपात बहुत कम 
_है। घटिया किस्म का कोयला दूसरी चीज़ों के साथ-साथ ईंट पकाने और घर के काम-काज 
में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसकी मांग का उतना सही और ठीक-ठीक अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता, जितना कि अच्छी किस्म के कोयले का, जिसकी आवश्यकता बड़े- 
बड़े उपभोक्ताश्रों को होती है। घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन अपेक्षाकृत कम खर्च. 

करके और अधिक तेज़ी के साथ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांशत: खुले गढ़ों से 
निकाला जाता है। उत्पादन बढ़ाने की क्षमता इसके उत्पादन में उतनी बाघक नहीं होती, 
जितनी कि परिवहन की कठिनाई | निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अ्न्तगंत 
. होनेवाले ग्रतिरिक्त उत्पादन का कोयला-क्षेत्र के अनसार विभाजन अगले पृष्ठ की 
. तालिका में दिखाया गया है।.....ऋ.:. 
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तालिका-संख्या 6 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का 





हे कोयला-द्षेत्र के अनुसार विभाजन 
(लाख टलनों में) 
क्षेत्र कोकिंग सिश्रणीय गेर-कोकिंग. योग 
बंगाल-बिहार : 
रानीगंज 3.5 36.2 86.6 १06.3 
झरिया 58. 4 “+- -- 58. 4 
बोकारो 6. 8 --+- 3.3 20.7 
पश्चिम-बोकारो 5 “+- न+- 5 
रामगढ़ 45 न “+- 5. 
करनपुरा न न- 4. 2 2 537/ 
मध्यप्रदेश : 
पेंच-कान्हन -- “+- 34, 3 34, 3 
विश्वामपुर ना न- 25 25, 
चर्चा-शिलिमिली ना 5 5 0: 
सिगरौली “-+- न+- 25 25. 
कोर्बा ३ प+ '+-+- ]5 ]5. 
महाराष्ट्र : ह 
कामठी न न 5 5 
उड़ीसा : ॥॒ 
तालच र ना- न-++ 20 20 
आन्भ्रप्रदेश : 
सिगरेनी न- शा 30 30 
योग 98.7 2],.2 263.4 383. 3 
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26. इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए 
कोकिंग कोयले के ज्खीरे (जितने का अब तक पता चला है) सीमित ही माने जाएंगे । ये लगभग 
280 करोड़ टन हैं, जब कि उच्च कोटि के खनिज लोहे के बहुत बड़े-बड़े जखीरे हैं। इस स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करना आवश्यक है, जिनसे एक ओर कोकिंग कोयले की 
सीमित मात्रा का संरक्षण हो सके--जसे, क्षेप्पय भरण, धुलाई और मिश्रण, ताकि ज़खीरे अधिक 
समय तक रह सके, और दूसरी ओर उसका इस्तेमाल किफायत से किया जा सके । धमन- 
भटिठयों में खनिज लोहे के चूरे का उपयोग तो किया ही जाए, क्योंकि इसका उपयोग न 
किया गया, तो यह बेकार चला जाएगा, साथ ही निसादित (सिटड) खनिज भी काम 
में लाई जाए, तो प्रति टन इस्पात के हिसाब से कोयले की खपत कम हो जाएगी । संरक्षण के 
अन्य उपाय तो पहले से ही किए जा रहे हैं, किन्तु निसादित कच्ची धातु का अधिक व्यापक स्तर 
पर उपयोग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। खनिज लोहे के चूरे के इस्पात-कारखानों 
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में काम में लाए जाने या निर्यात के योग्य बनाने के लिए ज्वालाश्म चयन' की तकनीकी सम्भा- 
चना, उसके ग्र्थशास्त्रीय पक्ष, और वास्तव में इस तरीके से किस हद तक काम लिया जा 
सकता है---इन सब बातों पर सरकार-द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है। 


27. कोटि को ध्यान में रखते हुए गत कुछ वर्षों में कोयले के उत्पादन पर दृष्टि डाली 
जाए तो प्रकट होगा कि कुल उत्पादन में प्रथम कोटि और घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन 
समानुपात बढ़ता रहा है। परिचिम-बंगाल और बिहार के कोयलाउक्षेत्रों से सम्बन्धित जो 
तालिका नीचे दी गई है, उससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है : 


तालिका-संख्या 7 


पश्चिस-बंगाल और बिहार की कोयला-खानों के कोटिपरक 
उत्पादन की प्रवत्तियां 
(लाख टनों में) 





बर्ष.... चनींदा- द चुनींदा- प्रथम द्वितीय : तृतीय योग 
कक ख्‌ कोटि कोटि कोटि 


(बाल ०५५३-२३ न थकाथ3७॥%६५०१४+ नकसन्‍+/रर कल ५५००म मम ०क भेक+१९+५५३३५ ३७४४४ ३७४क करत कक प४ ०५३५ 5क/ मन कत ३०० ३ राफशन्‍ा/३३/+३४० कक अरे 


]95]. 72.03 94,04 50,80 45.0। 20.28 282. 6 
955.. 7.68 02.76 63.09 54.45 5.70. 307. 38 
4956.. 68.26 703.96 69.88 52.96 १8.42 33.48 
960 74.57 99.00 443.36 59.58 32.]0 408. 6] 


अकाल ' 








सन्‌95 की अपेक्षा सन्‌960 में कुल उत्पादन 2 करोड़8 2 लाख टन से बढ़ कर 4 करोड 8. 
लाख 60 हज़ार टन तक पहुंच गया, किन्तु चुनींदा-क कोयले का उत्पादन 72 लाख टन से . 
. बढ़ कर केवल 75 लाख टन तक और चुनींदा-ख कोयले का 94 लाख टन से बढ़ कर 99 लाख टन 
तक ही पहुंच सका (यद्यपि सन 955 और सन्‌ 9 56 में यह मात्रा बढ़ कर क्रश:03 लाख. 
टन और 04 लाख टन तक पहुंच गई थी ) । प्रथम कोटि के कोयले का उत्पादन 5। लाख _ 
ठन से बढ़ कर 43 लाख ठन तक, द्वितीय कोटि के कोयले का उत्पादन 45 लाख टन से 
बढ़ कर 60 लाख टन तक और तृतीय कोटि के कोयले का उत्पादन 20 लाख टन से बढ़ कर 
32 लाख टन तक पहुंच गया। इस प्रवृत्ति का कारण कुछ तो यह मालम होता है कि चनींदा 
कोटि के कोयले के अधिक आसानी से निकाले जा सकनेवाले ज़खीरे धीरे-धीरे खत्म 
हो गए और चुनी हुई खानों की खुदाई बन्द करनी पड़ी | दूसरा कारण हुआ, बढ़ती हुई यान्त्रिक 
खनन-क्रियाएं । तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक कोयले के कुल उत्पादन में 
अथम कोटि के कोयले और घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन का समानपात चुनींदा कोटि _ 
के कोयले के उत्पादन के समानुपात की अपेक्षा बहुत तेज्ञी से बढ़ेगा । अच्छी किस्म के कोयले 
के उत्पादन की वृद्धि में बढ़ती हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस बात की तात्का- 


लिक आवश्यकता है कि उसके उपयोग में किफायत की जाए। कोयला-परिषद्‌ की ईंधन-.. 


उपयोग-समिति ने प्रत्येक उद्योग की इईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के सभी तकनीकी 
पहलुओं पर विचार करके और अच्छी किस्म के कोयले के उपयोग में किफायत बरतने की 
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आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की किसमें, कोटियां और 
माप निर्धारित कर दिए हैं । 

«528. क्षेप्पय भरण : तीसरी योजना की अवधि में संरक्षण के एक उपाय के रूप में 
क्षेप्प भरण पर बहुत बल देना होगा, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा चालू खानों से 
'डिपिलरिंग के द्वारा ही मिलता है। बड़ी कोयला-खानें रेत इकट्ठी करने और मंगाने की 
व्यवस्था स्वयं करती हैं, किन्तु तकनीकी और वित्तीय कारणों से छोटी कोयला-खानें इस तरह 
की व्यवस्था नहीं कर सकतीं । इस असुविधा को दूर करने और क्षेप्प भरण के लिए रेत अधिक 
मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयला-मंडल सात रस्सी-मंडल स्थापित करेगा--चार 
झरिया के कोयला-क्षेत्र में और तीन रानीगंज के कोयला-क्षेत्र में । रेत दामोदर और अजय 
नदियों से इकट्ठी की जाएगी और ऐसे स्थानों पर पहुंचाई जाएगी, जहां ऐसी खानों के 
समूहों को वह आसानी से मिल सके, जिन्हें क्षेप्प भरण की तात्कालिक आवश्यकता, कोयले की 
किस्म, आदि को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। अनुमान है कि रस्सी-मार्ग पर 7 करोड़ 
रुपये ख्चे होंगे। कार्यक्रम में निश्चित किया गया है कि योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 
रस्सी-मार्ग तैयार हो जाने चाहिए, किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सम्भव है कि 
काम निश्चित समय के भीतर न हो सके। 

29. तकनोकी कमंचारी : कोयला-परिषद्‌ की उत्पादन और तैयारी-समिति ने 
अनुमान लगाया कि 3,000 प्रबन्ध-कार्यकर्ताओशों (खनन-इंजीनियरी की डिग्रीवाले) और 
37,000 अवर कमंचारियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कुछ बिजली, यान्त्रिक और 
सिविल इंजीनियरी के कर्मचारियों तथा टेक्नीशियनों की भी आवश्यकता होगी । ऊपर 
इंगित 3,000 प्रबन्ध-कर्मंचारियों से कोयला-खनन और धातुमय लौह-खनतन--दोनों की 
आवश्यकताओं की पूति हो सकेगी । 

30. दूसरी योजना के आरम्भ में केवल दो संस्थाएं थीं--कालेज' आफ माइनिंग 
एंड मेटालर्जी वाराणसी और (इंडियन स्कूल आफ माइन्स ऐंड एप्लायड जियोलाजी' घनबाद--- 
जिनमें खनन-सम्बन्धी डिग्री-पाठयक्रम की सुविधाएं थीं। सन्‌ 956-5प में, इन' दोनों 
संस्थाओं में, जगहें बढ़ा कर दुगुती कर दी गई । इसके ग्रतिरिक्त, पांच इंजीनियरी कालेजों 
और “इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी', खड़गपुर में खनन के पाठ्यक्रम शुरू किए गए 
हैं। इनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष 25 से 30 छात्र तक भरती हो सकते हैं। 

37. खानों के मुख्य निरीक्षक नें कोयला-खान-विनियमों में कुछ हद तक ढील देना 
स्वीकार कर लिया है; साथ ही खान-प्रबन्धकों के योग्यता-प्रमाणपत्र की वर्ष में दो परीक्षाएं 
करना भी मंजूर कर लिया है। इस समय वर्ष में केवल एक परीक्षा होती है । इन उपायों 
से प्रबन्ध-कर्मचारियों की जो आ्रावश्यकता है, वह कमोबेश पूरी हो जाएगी। जहां तक अवर 
तकनीकी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, खनन और खनन-सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र- 
पाठ्यक्रम के लिए 4 संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ये 
संस्थाएं केन्द्रीय सरकार की सहायता से सम्बन्धित राज्य-सरकारों-द्वारा स्थापित की जाएंगी। 
पश्चिम-बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा में खनन की सान्ध्य कक्षाएं खोलने के प्रस्ताव 
पर विचार किया जा रहा है। पर्चिम-बंगाल और बिहार में खान की. सान्ध्य कक्षाएं पहले 
से चल रही हैं, किन्तु राष्ट्रीय प्रमाणपत्र-पाठयक्रम के स्तर पर लाने के लिए उनका फिर से 
संगठन करना आवश्यक है । 


स्ध्क 
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32. राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम पांच प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इन विद्या- 
लयों में हाल ही में जगहों की संख्या लगभग दुगुनी कर दी गई है और कम-से-कम योजना के 
पहले तीन वर्षों में निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति इन विद्यालयों से हो सकेगी। सिगरेनी- 
कोयला-क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए एक शागिर्दी-योजना शुरू की गई है । इस उद्योग 
के निजी क्षेत्र में कुछ बड़े खान-समूहों के अपने नियमित विद्यालय हैं, जहां शागिदं भरती किए 
जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।. तीसरी योजना में 
निजी क्षेत्र को कोयला का अतिरिक्त उत्पादन जितनी बड़ी मात्रा में करना है, उसको देखते 
हुए कुछ और सुविधाश्रों की व्यवस्था करनी' पड़ सकती है और प्रशिक्षण-क्रम में कुछ हद तक 
एकरूपता लानी पड़ सकती है । द 


33. परिवहन : कोयले का उत्पादन बंगाल और बिहार के कोयला-स्षेत्रों में केन्द्रित 
होने के कारण परिवहन की विकट समस्याएं पेदा हो गई हैं, क्योंकि कोयले को देश-भर में 
फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ता है । बहिव॑र्ती कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा कर 
परिवहन की कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, किन्तु इससे समस्या पूरी 
तरह हल नहीं हो सकती क्योंकि बंगाल-बिहार के कोयला-क्षेत्रों, विशेष रूप से रानीगंज 
के कोयला-क्षेत्र, के बाहर अच्छी किस्म का कोयला' प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता । तीसरी 
योजना में कोयले के उत्पादन-कार्य क्रम में वृद्धि होने के कारण दूर के उपभोक्ताओं तक कोयला 
पहुंचाने में रेलवे पर और अधिक दबाव पड़ेगा । रेलवे की क्षमता बढ़ाई जा रही है, किन्तु 
रेल-परिवहन पर दबाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि : (क) कोयला-कझ्षेत्रों के पास 
के उपभोक्ताओं तक कोयला सड़क से ले जाया जाए, और (ख) दक्षिण तथा पश्चिम-भारत के. 
उपभोक्ताओं के लिए रेल और समुद्र के मिले-जुले रास्ते से ले जाए जानेवाले कोयले की मात्रा 
बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इस प्रकार के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस 
बात की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है कि परिचम और दक्षिण-भारत के उप- 
भोक्‍ता कोयले के बदले भट्ठी-तेल का उपयोग करें। द 


34. कोयला धोने के कारखाने : दूसरी योजना के इस्पात-कार्यक्रम के अनसार 
3 करोड़ 6 लाख 30 हजार टन कच्चा कोयला धोने (यानी 8। लाख टन धुले कोयले) . 
की क्षमता स्थापित करना आवश्यक था। इसमें 60 लाख 30 हज़ार टन कच्चा कोयला... 
धोने, यानी 4] लाख टन धुले कोयले, की क्षमता स्थापित की जा चुकी है । आशा है कि 
शेष क्षमता सन्‌ 963 के मध्य तक पूरी तरह स्थापित हो जाएगी। 


35. तीसरी योजना में इस्पात-उत्पादन बढ़ाने की जो रूपरेखा सोची गई है, उसे-देखते 
ए मोदे तौर पर अनतमान लगाया गया है कि । करोड़ 27 लाख टन कच्चा कोयला धोने की. 
अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करनी होगी । यह अनुमान रानीगंज-लक्षेत्र के दिशेरगढ़ और 
. बराकर मेज़स तथा झिलिमिली के मिश्रणीय कोयले को अलग करके लगाया गया है, क्योंकि 


यह कोयला बिना धोए ही काम .में लाया जाएगा। इस अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था कुछ है 


हद तक ऐसे कारखानों के विस्तार-द्वारा करने का विचार है, जो पहले से मौजूद हैं या तैयार. 
'हो रहें हँ--जसे, दुगड़ा और भोजूडीह में जो कारखाने कायम हो रहे हैं, उनकी क्षमता... 


दुगुनी करके । इससे 32 लाख टन कोयला धोना सम्भव हो सकेगा । शेष क्षमता के लिए _ 
(30 लाख टन की क्षमता के) दो नए कारखाने कठारा में, (35 लाख टन की क्षमता - 


... ने) दो कारखाने करनपुरा में और (30 लाख टन का) एक कारखाना झरिया में कायम 
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' किया जाएगा। कठारा के कारखानों में कठारा-खान और जारंगडीह, सावंग तथा करगली 
की गहरी खानों का कोयला और करनपुरा के कारखानों में झरिया-कोयला-सद्षेत्र में राष्ट्रीय 
कोयला-विकास-निगम की नई खान का कोयला धुलने के लिए आ सकेगा । करनपूरा के 
कारखाँनों का दोहरा प्रयोजन है | धुला हुआ सलेक कोयला इस्पात के कारखानों को दिया 
जाएगा और घुले हुए भाप-कोयले की खपत रेलवे में होगी । भोजूडीह और दुगड़ा के 
कारखानों की धुलाई-क्षमता बढ़ाने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए, क्योंकि जिन इलाको 
का कोयला घुलने के लिए आएगा, उनके अधिकांश कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएं 
पहले ही' मालूम हो चुकी हैं। करनपुरा और कठारा के कारखानों के बारे में प्रारम्भिक 
परियोजना-रिपोर्ट तेयार करने के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे है । झरिया के मध्य में 
कायम किया जानेवाला कारखाना शायद तीसरी योजना की अवधि के श्रन्त में ही. स्थापित 
हो सकेगा, क्योंकि नई खान की स्थापना में और उसके कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएं 
निश्चित करने में कुछ समय लगेगा । इसके अतिरिक्त, दुर्गापुर में पश्चिम-बंगाल कोक*भट्ठी- 
कारखाने के अखंड भाग के रूप में कोयला धोने का एक कारखाना कायम करने की भी 
योजना बनाई जा रही है। 

36. उपर्युक्त धुलाई-कारखाने मुख्यतः इस्पात-कारखानों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए हैं। इनके अलावा, योजना में गैर-कोकिंग कोयले के लिए भी, जिनकी आव- 
शयकता रेलवे को होती है, धुलाई-कारखाने खोलने की व्यवस्था की गई है । गैर-कोकिंग 
कोयले को धोना आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि खान से निकाले जानेवाले कोयले की किस्म 
भीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है और अच्छी किस्म का गैर-कोकिग कोयला पर्याप्त मात्रा में 
मिलने में कठिनाई होती है । कोकिंग कोयले के विपरीत गैर-कोकिंग कोयले के धोने में 
अधिक कठिनाई होती है और इन कोयलों की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं के बारे में जो जान- 
कारी प्राप्त हो सकी है, वह अपर्याप्त है। इसके ग्रलावा, कोकिंग कोयला धोनेवाले कारखानों 
में रेलवे के उपयोग के लिए घुले हुए भाष-कोयले की मात्रा साफ कोयले की मात्रा की 
अपेक्षा बहुत कम होगी। इसलिए कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है कि विभिन्न कोयला-खानों 
से निकाले गए गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं की विस्तृत रूप से 
छानबीन की जाए और धुलाई से सम्बन्धित अरथंशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाए। 
प्रारम्भिक अ्रध्ययन हो जाने और इस प्रकार के कोयले की धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय 
पक्ष निश्चित कर दिए जाने के बाद इन अतिरिक्त धुलाई-कारखानों को स्थापित करने का 
विचार है। प्रायोगिक रूप से 70 से 80 लाख ठन (कच्चा कोयला ) तक की क्षमता स्था- 
पित करने का विचार है । 

37. नइवेली-लिग्नाइट-परियोजना : दक्षिण-प्र्काट जिले (मद्रास) में नइवेली स्थान 
पर लिग्ताइट-संचय के समन्वित विकास की परियोजना में, जो दूसरी योजना में सम्मिलित 
की गई थी, निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे : 


(]) प्रति वर्ष 35 लाख टन कच्चे लिग्नाइट का उत्पादन, जिससे निम्नलिखित 
झ्रावर्यकताओं की पूति हो सके : 
(क) 250 मिलीवाट की क्षमतावाला एक तापीय बिजली-संयन्त्र, 
(ख) यूरिया के रूप में 70,000 टन' स्थिर नन्नजन' तैयार करनेवाला 
एक उव्वेरक-संयन्त्र, और 
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(ग) 3,80,000 टन कार्बनीक्ृत ब्रिकेट तैयार करने के लिए शोधन और 
कार्बनीकरण-संयन्त्र ; तथा 
(2) प्रतिवर्ष 6,000 टन सफेद चीनी मिट्॒टी और बाल क्ले का उत्पादन करने के 
लिए मिटटी की घलाई का संयन्तर । 
समन्वित परियोजना के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बिजली बच 
रहेगी, वह राज्य की बिजली-व्यवस्था को दें दी जाएगी । द 


आम तथा विशेष प्रकार की मशीनों से काम लेते हुए खानों में जख्ीरों के ऊपर पड़े हुए. 
किरचे को हटाने का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और तापीय बिजली-संयन्त्र की पहली टकड़ी ._ 
की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सन्‌ 96] के अन्त में ठीक समय पर लिग्नाइट का 
उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाँद धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और तापीय 
बिजली-केन्द्र की दूसरी टुकड़ियां तथा उवेरक और ब्रिकेटीकरण तथा कम-तापीय कार्बनी- 
करण-संयन्त्रों की स्थापना के साथ उत्पादन दूसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य, यानी 35. 
लाख टन, तक पहुंच जाएगा । द 


तीसरी योजना में ये उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं : (क) दूसरी योजना के कार्यक्रमों 
को पूरा करता, (ख ) तापीय बिजली की क्षमता में 50 मिलोवाट की वृद्धि करना, (ग) लिग्ता-_ 
इट के उत्पादन को दूसरी योजना के 35 लाख टन के लक्ष्य से बढ़ा कर 38 लाख टन' तक 
पहुंचाना, ताकि विस्तार किए हुए तापीय बिजली-संयन्त्र की ईधन-सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं की 
पूर्ति हो सके । ऊपर (ख) में बताए गए उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान _ 
है, जिसमें 9. 93 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । सिंचाई और बिजली से 
सम्बन्धित अध्याय के पैरा 54 में इसके बारे में बताया गया है। खान-उत्पादन के विस्तार _ 
पर 3. 8 करोड़ रुपये (. 45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित ) के व्यय का अनमान है। 
यह राशि मुख्य रूप से विशिष्ट प्रकार के खनन-उपक रणों की एक अ्रतिरिक्त टकड़ी खरीदने 
में खर्चे होगी। यह उपकरण लिग्नाइट के उत्पादन को बढ़ा कर 60 लाख टन तक पहुंचाने... 
के लिए पर्याप्त होगा । लिग्नाइट पैदा करने के लिए प्रस्तावित उच्च तापीय कार्बनीकरण- 
सयन्त्र के लिए लिग्नाइट की यह मात्रा आवश्यक होगी (देखिए, उद्योगों से सम्बन्धित 
गअ्रध्याय का पेराग्राफ 40) । हु 


खनिज तेल 
38. खनिज तेल-सम्बन्धी कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए 


(क) असम में आयल इंडिया के ठेके के क्षेत्रों में जो ज़खीरे हैं, उनका कम्पनी- .. 


द्वारा उपयोग, (ख) तेल के जखीरों का पता लगाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस- 
भ्रायोग-द्वारा अधिक खोज-बीन और तेल का अतिरिक्त उत्पादन, (ग) क्रमशः गौहाठी 


और बरौनी में तेल-शोधनालयों के निर्माण का काम पूरा करना और गजरात में 


एक तया शोधनालय स्थापित करना, जिसकी क्षमता लगभग 20 लाख टन होगी, (घ) 
पैट्रोल की बनी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप-लाइनें तैयार 
करना, और (४: ) सरकारी क्षेत्र के शोधनालयों में तैयार की गई चीज़ों तथा देश 


: में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विदेशों से फायदे की शर्तों पर मंगाई गई 


_ चीज़ों का सरकार की मार्फत वितरण करने के लिए सुविधाएं देना। (ग) के विषय में द 
: उद्योग-सम्बन्धी अध्याय के पेरा 86 में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। 
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39. सरकारी क्षेत्र के शोधनालयों के लिए, जो गौहाटी (नृनमती) और बरौनी 
में स्थापित किए जा रहे हैं, काफी संख्या में तेल के कुओझं की व्यवस्था करने के लिए झआयल 
इंडिया-द्वारा अतिरिक्त कुएं खोदे जाएंगे। अनुमान है कि तीसरी योजना की अ्रवधि में 
इस काम पर सरकार को .4 करोड़ रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। कुएं खोदने और पाइप- 
लाइन बिछाने के कार्यक्रम पर इस प्रकार अमल किया जाएगा कि शोधनालयों के निर्माण 
का काम पूरा होने के साथ ही यह कार्यक्रम भी पूरा हो जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह 
है कि अगर अ्रसम में आयल इंडिया के क्षेत्रों में अतिरिक्त ज़खीरों का पता लग जाए, तो 
बिना साफ किए तेल का वार्षिक उत्पादन बढ़ा कर 27 लाख 50 हज़ार ठव से अधिक 
कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ या असम के अन्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए काम में 
लाए जा सकनेवाले तेल के ज़खीरे मिले, तो इस समय जो पाइप-लाइन' तैयार की जा रही है, 
उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे वह ज़्यादा तेल ले जा सके । पाइप-लाइन का 
डिज़ाइन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है । 


40. यदि आयल इंडिया नहरकटिया-द्षेत्र में प्रति वर्ष 27 लाख 50 हज़ार टन की 
दर से उत्पादन करने लगे, तो देशी स्रोतों से प्राप्त होनेवाले बिना साफ किए तेल की मात्रा 
देश की आवश्यकता से बहुत कम होगी । इसलिए तेल के नए ज़खीरों की खोज आवश्यक है । 
दूसरी योजना में सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के द्वारा तेल की खोज का कार्यक्रम 
स्वयं आरम्भ किया। आयोग के कार्यो के फलस्वरूप गुजरात के खम्भात-अंकलेश्वर-ल्ेत्र और 
असम के शिवसागर-क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगा हैं। तेल के ज़खीरों का पता लगाने 
और अतिरिक्त उत्पादन' की व्यवस्था करने के लिए आयोग तीसरी योजना के दौरान अधिक 
व्यापक स्तर पर काम करेगा-। 

तीसरी योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है, 
जब कि दूसरी योजना में इसके लिए केवल 26 करोड़ रुपये रखे गए थे । इस कार्यक्रम के 
क्षेत्र में कावेरी-घाटी समेत देश के ऐसे सभी अवसादीय (सैडीमेंटरी) इलाके भ्रा 
जाएंगे, जहां से तेल मिलने की आशा होगी ; किन्तु शुरू में खम्भात-अंकलेश्वर और शिवसागर 
के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से कुएं खोदने पर बल दिया जाएगा, ताकि वहां तेल के जिन जखीरों 
का पता लगा है, उनसे तेल निकाला जा सके। जिन इलाकों में तेल के ज़खीरें मौजूद 
हैं और इस स्थिति में हैं कि उनसे तेल निकाला जा सकता है, वहां उत्पादन के विकास 
और पाइप-लाइनों के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार रकमें देने की व्यवस्था की 
जाएगी । ५ 

सरकार ने विदेशी तेल-अन्वेषकों को भी भारत में तेल खोजने के लिए बुलाने का 
निश्चय किया हैं। उनसे कहा जाएगा कि वे ऐसी दार्तों पर इस काम में हाथ बठाएं, जो दोनों 
पक्षों को स्वीकाये हों । जिन कम्पनियों ने यह काम करना स्वीकार किया है, उनमें से 
एक '“बर्मा आयल कम्पनी” भी हैं । श्रसम में तेल के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सहयोग 
के नए आधार क बारे में इस कम्पनी से बातचीत हो चुकी है । आयल इंडिया की हिस्सा- 
पूंजी और व्यवस्था, दोनों में सरकार और “बर्मा आयल कम्पनी बराबर के साझेदार होंगे । 
(पहले सरकार का केवल एक-तिहाई हिस्सा था ) । पुनर्गंठित रूप में कम्पती नहरकटिया, 
मोरन और हुगरीजन के वर्तमान क्षेत्रों में और साथ ही वतेंमान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में ,886 
बगें मील के नए क्षेत्र में काम करेगी । शोधन और हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी कामों की ज़िम्मेदारी 
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पहले की तरह सरकारी क्षेत्र पर ही होगी, किन्तु डिगबोई-शोधनालय को, जो “बर्मा आयल 
- कम्पनी” की एक उपसंगी असम आयल कम्पनी के स्वामित्व में है, बिना साफ किया तेल 
देने का आश्वासन दिया गया हैं । डिगबोई-तेल-क्षेत्र से शोधनालय की आवश्यकता में जितनी 
कमी रह जाएगी, उतना बिना साफ किया हुआ तेल उसे मिलता रहेगा। आयल इंडिया 
में यथासम्भव अधिक-से-अधिक संख्या में भारतीयों को नौकरी मिलेगी और उनके प्रशिक्षण 
के लिए सुविधाएं दी जाएंगी तथा “बर्मा आयल कम्पनी आयल इंडिया के ख्च से भारतीयों 
को विदेश में पेटोल-उद्योग से सभी विषयों में प्रशिक्षण दिलाएगी । 


भारत-सरकार के भ्रामन्त्रण पर दूसरी विदेशी कम्पनियों ने जो सेवाएं प्रस्तुत की हैं, 
उन पर विचार किया जा रहा है । 


भ्राशा की जाती है कि दिसम्बर 96] से अंकलेश्वर-क्षेत्र में बिना साफ किए तेल 
का उत्पादन प्रायोगिक रूप से ,500 टन प्रति दिन के हिसाब से शुरू हो जाएगा और 
ग्रनुमानित जखीरे से प्रति वर्ष 20 लाख टन से 25 लाख टन तक तेल प्राप्त हो सकेगा। 
ग्राशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक देशी बिना साफ किए तेल का. 
उत्पादन 65 लाख ठन तक पहुंच जाएगा और तीसरी योजना के दौराव देशी बिना साफ 
किए तेल का कुल उत्पादन लगभग १ करोड़ 80 लाख टन' हो जाएगा । 


4. तेल का वितरण : “इंडियन आयल कम्पनी”, जिसकी स्थापना तेल के सामानः 
के वितरण और विपणन के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में सन्‌ 959 में हुई थी, सोवियत 
रूस के निर्यात-संगठन के साथ चार वर्ष का एक करार कर चुकी है । इसके ग्रनुसार, करार की 
अवधि में 9 लाख टन उन चीज़ों का, जिनका देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, मुख्यतः - 
मिट्टी का तेल और उच्च गतिवाले डीज़ल तेल का, आयात किया जा सकेगा । इसी तरह की 
वस्तुएं सम्बद्ध व्यापार-करारों के अधीन रूमानिया से भी झायात की जाएंगी । देक्ष में 

पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होनेवाले पेट्रोलियम के सामान के आयात पर स्वतन्त्र विदेशी 

मुद्रा का व्यय कम करने के लिए इस बात का बहुत प्रयत्न करना होगा कि इस प्रकार 
: के सामान का आयात इंडिया आयल कम्पनी के द्वारा बढ़ाया जाए और अदायगी रुपये में 
की जाए । इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में जो दो शोधनालय बन रहे हैं और गुजरात में 
जो तीसरा शोवनालय बनाने का विचार है, उनके तेल का वितरण भी (प्रत्यक्ष रूप से या. 
अन्य वितरण-कम्पतियों से माल-विनिमय के आधार पर ) वही कम्पनी करेगी । तीसरी योजना 
की अवधि में वितरण-कार्य पर 0 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का विचार है । 


42. पंटोलियम-सामान ले जाने की पाइप-लाइनें : योजना में बरौनी के शोधनालय 
से परिचमी केन्द्रों और कलकत्ता तक पेट्रोलियम का सामान ले जाने के लिए पाइप-लाइनों 


के निर्माण की व्यवस्था की गई है । इस परियोजना के तकनीकी तथा आ्राथिक पहलओों का. 


. अध्ययन करने के लिए झ्रावश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि 
इन पाइप-लॉइनों के निर्माण पर 35 करोड़ रुपये खच्चे होंगे । हा हि 


.. खनिज लोहा. 


....._ 43. तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक के लिए लोहे और इस्पात का जो लक्ष्य... 
..._ रखा गया है, उसके आ्राधार पर अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ टन खनिज लोहे कीआव- 
... इयकता होगी। इसके अतिरिक्त, निर्यात के,लिए भी खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। 
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लेप कि. ऑक 


जापान और यूरोप के कई देश भारत के खनिज लोहे में दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत-स रकार भर 
जापान-सरकार ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किरिबुरु-क्षेत्र से 20 लाख 
टन और मध्यप्रदेश के बेलाडिला-क्षेत्र से 40 लाख टन खनिज' लोहा जापान को निर्यात किया . 
जाएगा। यह मात्रा उस 20 लाख टन के अलावा होगी, जिसका इस समय निर्यात किया 
जाता है। अन्य देशों को निर्यात की मात्रा यदि लगभग 20 लाख टन मान ली जाए, तो निर्यात 
के लिए कुल मिला कर लगभग] करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। देश के उद्योगों 
और इस निर्यात-लक्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरी योजना में 3 करोड़ 
20 लाख टन खनिज लोहा पैदा करने की' क्षमता का लक्ष्य रखा गया है । 


44. भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों की आवश्यकताएं उन खानों 
से पूरी की जाएंगी, जो इसी उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि में स्थापित की गई है । 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन खानों में उत्पादन बढ़ाने पर जो पूंजीगत 
व्यय होगा, वह उपयुक्त दो कारखानों के विस्तार के व्यय में शामिल कर लिया गया है । 
जहां तक दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने का सम्बन्ध है, दूसरी योजना में स्थापित की गई 
खान से उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की शायद पूर्ति न हो सके और उसे किरिबुरु की 
खानों से, जो जापान से निर्यात-सम्बन्धी वादे को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही 
है, खनिज लोहा मंगवाना पड़े । इसलिए बेलाडिला-परियोजना के लक्ष्य को 40 लाख 
टन से बढ़ा कर 60 लाख टन कर दिया गया है। जब बेलाडिला-खान में पूरा उत्पादन 
होने लगेगा, तब जापान को निर्यात की जानेवाली सारी मात्रा वहां से प्राप्त हो जाएगी । 
इस तरह, किरिबुरु से प्राप्त होनेवाले सारे खनिज लोहे से दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी । बोकारों के नए इस्पात-कारखाने के लिए भी खनिज 
लोहा किरिबुरु-क्षेत्र से ही लेना पड़ेगा। इसके लिए या तो वर्तमान खानों की क्षमता बढ़ानी 
पड़ेगी या आसपास नई खातनें खोदनी पड़ेंगी । 

45. आशा की जाती है कि किरिबुरु:खनिज लोहा-परियोजना के अन्तर्गत सन्‌ 96 3 में 
उत्पादन शुरूहो जाएगा। यह परियोजना जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। 
बेलाडिला के खनिज लोहे के ज़खीरों का पूर्वेक्षण किया जा रहा हैं और एक नई खान स्थापित 
की जाएगी, जिसमें योजन। के अ्ल्तिम' चरण तक उत्पादन होने लगेगा। इस खान से श्रन्तत: 
60 लाख टन' खनिज लोहा प्रति वर्ष निकलेगा। इस परियोजना पर 7 करोड़ रुपये 
खर्च होने का अनुमान है और यह भी जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। किरिबुरु 
में उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे 
इस तरह अमल में लाया जाएगा कि बोकारो में नए इस्पात-का रखाने स्थापित होते ही कार्यक्रम 
पूरा हो जाए और कारखाने को आवश्यक मात्रा में खनिज लोहा मिल सके। 

46. उपयुक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, यह भी आशा की जाती है कि राष्ट्रीय 
खनिज-विकास-निगम रेडी-स्षेत्र (महाराष्ट्र ) से 5 लाख टन, उड़ीसा-खनिज-निगम-सुकिडा 
देत्री-क्षेत्र से 5 लाख टन और खनिज-विकास-मंडल मैसूर के बेलारी-हास्पेट-क्षेत्र तथा 
परिचिमी तटठसे 0 लाख टन खनिज लोहे की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा। 


अन्य खतिज-परियोज नाएं 


47. तांबा-परियोजनाएं : देश में प्रति वर्ष केवल 8, 000 टन तांबा पैदा किया जाता है, जब 
कि इस समय मांग 70, 000 टन की है । अनुमान है कि सन्‌ 965 तक ताबे की मांग बढ़ कर 
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,50,000 टन हो जाएगी। इस समय अधिकांश मांग की पूर्ति आयात-द्वारा की जाती है 
आर जब तक देश में तांबे के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि नहीं होगी, तब तक भ्रधिक मात्रा 
में तांबा विदेशों से मंगाना पड़ेगा। ; 
क्‍ 48. राजस्थान के खेतरी-दरीबो-क्षेत्र और सिविकिम के रंगपो-क्षेत्र में विस्तृत 
कार्य करने से कच्चे तांबे के खोदे जा सकनेवाले बड़े ज़खीरों कापता चला है। खेतरी 
का जखीरा लगभग 2 करोड़ 80 लाख टन का है और उसमें औसतन 0. 8 प्रतिशत तांबा.. 
है। रंगपो का जखीरा लगभग 3 लाख 50 हज़ार टन का है और उसमें तांबे की मात्रा 
आसतन 6. 24 प्रतिशत है। दरीबो में तांबे की मात्रा अधिक है, किन्तु जखीरा कितना 
बड़ा है, इसका श्रभी तक पूरा पता नहीं लग सका है। खेंतरी में जो जखीरें मिले हैँ 
और दरीबो में जिनका संकेत मिला है, वे प्रति वर्ष ,500 टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबे 
की क्षमतावाले प्रद्रावक (स्पेल्टर) के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। योजना में खेतरी और 
दरीबो' में कच्चे तांबे के खनन और सान्द्रण के लिए और सान्द्रीकृत तांबे के खेतरी में 
स्थापित किए जानेवाले प्रद्गावक में प्रद्रावण के लिए एक परियोजना शामिल की गई हू । 
ग्रतसमान है कि इस पर 2, 5 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। 


49. रंगपो में जिन ज़खीरों का पता लगा है, वे यद्यपि उच्च कोटि के हैं तथापि 
भ्रपेक्षाकृत छोटे हैं। इनका उपयोग सिक्किम -खनन-निगम-द्वारा किया जाएगा। यह निगम 
सिक्किम-दरबार और भारत-सरकार, दोनों के संयुक्त प्रयास का फल है। खान से निकाली 
गई कच्ची धातु खान में ही सान्द्रीकृत की जाएगी और तब वह देश के किसी प्रद्रावक कार- 
खाले में प्रद्रावण के लिए रेल-द्वारा मेज दी जाएगी। अनुमान है कि इस परियोजना पर 
लगभग 2. 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 


50. पाइराइट्स-गन्धक-परियोजना : देश में तत्व-ानन्‍्धक के खोदे जा सकनेवाले 


जखीरे न होने के कारण सारा ध्यान गन्धक के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पाइराइट्स पर - 
केन्द्रित कर दिया गया है। शाहाबाद जिला (बिहार ) के भ्रमजोर-घोगा क्षेत्र में पाइराइट्स का. 
लगभग 80 लाख टन का जखीरा मिला है। इसमें गन्धक की मात्रा श्रौसतन 40 प्रतिशत है।.._ 


अनुमान लगाया गया है कि 38 करोड़ 40 लाख टन के जखीरे श्र मिल सकते हैं। पाइराइट्स 


से लगभग 84,000 टन गन्ब॒क प्राप्त करने के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है। 


57, पन्ना-हीरा-परियोजना : प्रारम्भिक कार्यों के परिणाम आाशाजनक रहेहेँ 


और इसलिए पन्ना के हीरा-क्षेत्रों और मध्यप्रदेश में उनसे मिले हुए क्षेत्रों का विस्तृत रूप से. 
पूवक्षण किया जा रहा है, ताकि रत्न की किस्म के और उद्योगों में काम आनेवाले हीरों का 
उत्पादन किया जा सके। अतमान है कि इस परियोजना पर 3. 5 करोड़ रुपये ख्च होंगे। 


52. कच्चा संगनीज़-शोधन-परियोजना : देश में कच्चे मेंगनीज़ का जो ज़खी रा है, उसका _ 


एक बड़ा हिस्सा बहुत ही मामूली दर्जे का हे। इसके अतिरिक्त, खनन और निर्यात की जाने- | 
वाली कच्ची धातु निर्धारित करने के फलस्वरूप कुछ हिस्सा अविपण्य समझ कर रह कर दिया... 


जाता है। खानों में जो ढेर इकट्ठा हो जाता है, उसमें यह सामग्री काफी मात्रा में 
होती हू। उच्च कोटि के कच्चे मेंगनीज़ के सीमित जखीरे के संरक्षण के लिए यह ज़रूरी हो 


गया है कि इस सामग्री के शोधन के लिए सुविधाएं दी जाएं। योजना में इस काम के लिए 


ह एक परियोजना शामिल की गई है, जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनमान है। के रे ५ द हे 
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53. सोना : कोलार में सोने के ज़खीरों की ग्रधिक खोज-बीन करने और उनका 
लाभ उठाने का एक कार्यक्रम योजना में रखा गया है। आशा की जाती है कि हट्टी की सोने 
की,खानों में इस समय जो अन्वेषण-काय हो रहे है, वे सन्‌ 962-63 तक पूरे हो जाएंगे। 
उसके बाद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खनन और पोषण-क्षमता बढ़ा कर प्रति दिन ॥ 
हज़ार टन तक करने के प्रश्त पर विचार किया जाएगा। 


54. परसाणु-खनिजों का विकास : एक परमाणु-शक्ति-केन्र स्थापित करने की 
परियोजना के सिलसिले में योजना में कच्चे यूरेनियम के खनन, यू रेनियम निकालने और 
परमाणु की दृष्टि से उसे शुद्ध धातु या सम्मिश्रण का रूप देने तथा ईधन-तत्वों से प्लुटो- 
तियम निकालने की सुविधाएं देने का विचार है। अ्रनुमान लगाया गया हे कि इस काम पर 
24 करोड़ रुपये खच होंगे। 


खनिज पदार्थों की आवश्यकताएं 


55. तीसरी योजना में शामिल किए गए कायेक्रमों के लिए कोयला और खनिज- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की चर्चा अन्यत्र की गई है। तीसरी योजना में विभिन्न उद्योगों 
के लिए जो उत्पादन-क्षमता निश्चित की गई है, उसको देखते हुए खनिज पदार्थों की मांग 
बढ़ेगी। देश के उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की आवश्यकता का अनुमान 
और खनिज मैंगनीज़ की निर्यात की जानेवाली अनुमानित मात्रा नीचे दीजा रही है : 


(लाख टलों में) 








देश की निर्यात 
आवश्यकता 
खनिज मेंगनीज़ 5 5 
बाक्साइट 4. 5 न- 
सेलखड़ी 2 शा 
चूने का पत्थर 2987 ना 


खनिज सवक्षण 


56. गत दस वर्षो में देश के खनिज साधनों का सर्वेक्षण करने की दिशा में प्रगति 
हुई है और इस कार्य के जो परिणाम निकले हैं, उनका लाभ भी उठाया गया है, किन्तु खनिज 
सामग्री की तेजी से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आवश्यक है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण 
और भ्रन्वेषण-कार्य और भी तेज़ी से किए जाएं। इस्पात का उत्पादन बढ़ जाने के कारण 
फ्लक्स-कोटि के चूने के पत्थर और डोलोमाइट तथा अन्य उष्मसह सामग्रियों के नए जखीरों 
का पता लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार, तांबा, सीसा, और ज़स्ता-जंसी 
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[इसमें सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स और हनुमानगढ़ में कायम किए जानेवाले उर्बरक-कारखाने 
तथा ! करोड़ 50 लाख टन सीमेंट के उत्पादन-लक्ष्य की श्रावश्यकताएं सम्मिलित हूँ। 

सीमेंट, इस्पात श्र लौह-मेंगनोज़ञ-उद्योगों की आवब्यकताएं तथा विविध उद्योगों 
की आवश्यकताओं का कुल अनुमान भी इसमें शामिल हे । 
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अलौह धातुश्रों के खोदे जा सकनेवाले अतिरिक्त ज़खीरों का पता लगाना भी बहुत 
आवश्यक है । ये इस समय अधिकतर बाहर से मंगाने पड़ते हैँ । वाक्साइट के 
जखीरों का पता चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्युमीनियम-उद्योग के विस्तार के 
साथ ही इसकी मांग बढ़ जाएगी। इन तात्कालिक झ्रावश्यकताओं को देखते हुए भारतीय 
भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था का और विस्तार करना बहुत ज़रूरी 
है। तीसरी योजना में इन दोनों संस्थाओं को और बढ़ाने की व्यवस्था है श्ौर अनुमान 
है कि इन पर क्रय: 0 और 5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। द 
57. इन दोनों विभागों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्वेषण-कार्य व्यापक स्तर पर 
और तेज़ी से करने का विचार है। उनके कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: 

() जितनी जल्दी हो सके, अधिक-से-अधिक क्षेत्र भूगर्भीय नकक्‍्शों की परिधि _ 
में आ जाएं--तीसरी योजना की अ्रवधि में लगभग ,70,000 वर्ग मील 
सम्मिलित करने का विचार है; 

(2) तांबे, सीसे और ज़स्ते के जो जखीरे ज्ञात हो चुके हैं या जिनके बारे में कुछ 
पता चला है, उनकी तेजी से खोज-बीन की जाए। भूगर्भीय नक्शे तैयार 
करने के दौरान इन धातुशों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त 
करने के अतिरिक्त ऐसे स्थान, जहाँ से अधिक मात्रा में बातु मिलने क॑ 
आशा हो, बड़े माप के नक्शे में दिखाए जाएंगे और भू-भौतिक तरीकों से 
तथा कुएं खोद कर उनकी खोज की जाएगी। भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण- 
संस्था के 'बेस मेटल्स डिवीज़न' का विस्तार किया जाएगा; 

(3) बाक्साइट, सेलखड़ी, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज़, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, और 
चने के पत्थर-जसे अन्य खनिज पदार्थों के अधिक विस्तृत सर्वेक्षण और 
अन्वेषण का काम किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ, तो इसके लिए 
उनके ज़खीरों की बनावट के नक्शे तैयार किए जाएंगे और खुदाई की 

जाएगी; पे 

(4) अलौह धातुश्रों और भूमिगत जल-साधनों की खोज-बीन के लिए भू- 
भौतिक और मू-रासायनिक तरीकों से अ्रधिक काम किया जाएगा; तथा 

(5) तीसरी योजना के कोयला-कार्यक्रम के सिलसिले में और बाद की योजनाञ्रों की... 
आवश्यकताओं की पूति के लिए चुनी हुई कोयला-खानों का भारतीय मूगर्भ- 
सवक्षण-संस्था-द्वारा क्षेत्रीय पू्वक्षण और भारतीय खान-संस्था-द्वारा 
विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। 


58. इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा 
रहे हैं क्‍ 


कोयला : सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिगरौली, पश्चिम-बोकारों, झिलि- 


मिली, पेंच-कान्हनं और सिंगरेनी की कोयला-खानों तथा रानीगंज और झरिया की कोयला- 


: खानों के चुने हुए खंडों की विस्तृत खोज-बीन और ड्िलिग एवं कोटि तथा परिमाण के... ह 
निर्धारण के लिए सोनहाट, सोहागपुर, उत्तर-करनपुरा और कालाकोट की कोयला-खानों.._ 


. के क्षेत्रीय नक्शे तैयार करना और उनकी डिलिंग करना। 
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खनिज लोहा : बिहार और उड़ीसा के खनिज लोहे के क्षेत्र की बनावट के नकक्‍हों 
तैयार करना और बेलाडिला (मध्यप्रदेश), सेलम (मद्रास), तुमकुर, चितलद्रग और 
बेलारी-हास्पेट (मैसूर) के ज़खीरों के बड़े माप के नक्शे तैयार करता और इसके बाद 
ड्िलिग करना। 

खनिज मंगनीज्ञ : पंचमहल और मध्यप्रदेश के कच्चे मैंगनीज़ के कुछ चुने हुए 
क्षेत्रों के ज़खीरों की खोज के लिए ड्रिलिंग करना तथा उड़ीसा और राजस्थान के ज़खीरों 
का विस्तृत अध्ययन करना। 

क्रोमाइट : जोजूहाट (बिहार), हस्सन और मैसूर जिलों (मैसूर), कटक, क्‍्योंझर 
और ढेंकानाल जिलों (उड़ीसा) के जखीरों की विस्तृत खोज-बीन करना। 

बाक्साइट : खैरा और जामनगर ज़िले (गृजरात), कोल्हापुर (महाराष्ट्र), बेलगांव 
(मैसूर), अमरकंटक (मध्यप्रदेश), रांची और पलामू जिले (बिहार) के ज़खीरों की 
विस्तृत खोज-बीन' करना । 

चूने का पत्थर : बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में फ्लक्स-कोटि के चूने के पत्थर 
की खोज करना और मिर्जापुर जिले (उत्तरप्रदेश) में चूने के पत्थर के ज़बीरों की खोज- 
बीन करना । 

तांबा, सीसा श्रोर ज़स्ता : कुडपाह-कर्नूल और नेलोर जिलों (आरान्श्रप्रदेश ) हजारीबाग, 
सन्‍्थाल परगना और मुंगेर जिलों (बिहार), जबलपुर और बस्तर ज़िलों (मध्यप्रदेश ), 
पचेकनी' (सिक्किम ), अल्मोड़ा और गढ़वाल ज़िलों (उत्तरप्रदेश), उदयपुर जिला (राज- 
स्थान ), रियासी (जम्मू तथा कर्मीर) और मणिपुर के ज़खीरों के विस्तुत नक्शे तैयार 
करना और भूभौतिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग करना। 

मेग्नेसाइट : अल्मोड़ा (उत्तरप्रदेश) और सेलम (मद्रास) में मैग्नेसाइट के ज़खीरों 
की' विस्तुत खोज-बीन करना । 

59. भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था के कार्यक्रमों में 
व्यावहारिक भूगर्भ-विज्ञान और खनन में स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण की सुविधाओं 
की व्यवस्था करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था 
के कर्मचारियों के विनिमय्र की व्यवस्था भी की गई है, ताकि विश्वविद्यालय के अध्यापक 
क्षेत्रीय कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें और भूगर्भ-सर्वेक्षण-अधिकारी अपनी सैद्धान्तिक 
जानकारी को ताज़ा कर सके । 

60. राज्यों के कार्यक्रम : केन्द्रीय सरकार के खनिज-सर्वेक्षण-कार्यक्रम के अतिरिक्त 
राज्य-सरकारों की योजनाश्रों में भी राज्यों के खान और भूगर्भ-विज्ञान निदेशालयों का विकास 
करने और कुछ खनिज' ज़खीरों का लाभ उठाने की व्यवस्था की गई है । इन योजनाओं 
के अधिक महत्वपूर्ण कामों में पालना (राजस्थान) में लिग्नाइट के जखीरों, कालाकोट 
(जम्मू तथा कश्मीर) में कोयले के जखीरों और मैसूर में खनिज लोहे और खनिज 
मेगनीज़ के ज़खीरों का फायदा उठाना भी शामिल है । 





अध्याय 28 


फ्रिवहन और संचार-साधन क्‍ 
पिछले दस वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हुआ है । इसके परिणाम- 
स्वरूप हमारे परिवहत-साधनों पर जो बोझ पड़ा है, उसे ठीक से समझा नहीं गया है । मुख्य बोझ 
रेलों पर पड़ा है, जो आजकल पहली पंचवर्षीय योजना के प्रा रम्भ से पहले के काल की अश्रपेक्षा 
00 प्रतिशत अधिक माल ढो रही हैं और जिन पर यात्रियों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़ 
गई है। इसके साथ ही यह बात भी है कि उस अवधि के प्रारम्भ में, युद्ध के कारण, रेलों के 
बहुत-से डिब्बे और इंजिन पुराने थे और पटरियां बदलने-योग्य हो रही थीं। इसी अवधि में 
सड़क-परिवहन-उद्योग की बहन-क्षमता पहले की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई और 
प्रमुख बन्दरगाहों से होकर जाने और आनेवाले माल की मात्रा भी 85 प्रतिशत बढ़ गई।_ 
इन दस वर्षों के अनुभव को देखते हुए हमारा ध्यान आर्थिक आयोजन में परिवहन 
और संचार के महत्व की ओर जाना ही चाहिए । यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में कुल खर्च 
का काफी बड़ा अंश परिवहन और संचार-साधनों के विकास के लिए दिया गया, फिर भी 
परिवहन-व्यवस्था से हमारी बढ़ती हुई झ्रवश्यकताएं मुश्किल से ही पूरी हो सकी हैं। विशेषकर 
रेलों के लिए लगभग इस सारी अवधि में बड़ी कठिताई उपस्थित रही है और ऐसे समय भी 
आए हैं, जब वे सारे माल और यात्रियों को नहीं ले जा सकी हैँ । चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था 
तेज़ी से फैल रही है, इसलिए ऐसा अ्रनभव होता है कि ये परिस्थितियां अभी कुछ वर्ष तक _ 
बनी रहेगी । 
पहली दो योजनाओं का अ्रनुभव--संक्षिप्त समोक्षा क्‍ 
2. पहली दो योजनाओं में परिवहन और संचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर हुए खच 
का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है या 
तालिका-संख्या 7 
पहली ओर दूसरी योजनाओ्रों में परिवहन और संचार-सम्बन्धी 





कार्यक्रमों पर खर्चे द 
(करोड़ रुपये) 
पहली योजना .. दूसरी योजना 
कायक्रम द पक मजाक हे 
वास्तविक. निर्धारित श्रनुमानित 
55. खर्च... राशि खच्चे 

परिवहन दा हे आर इक पड मोह गला 
- रेलें का 258.5.. 900.0.. 860. 7* 

सड़के और सड़क-परिवहन 5 746.8.. 262.7 : 24]..8 








“इसमें 5 करोड़ रुपये को वह राशि सम्मिलित नहीं हे, जो रेलों की योजना की _ 


सद से डाक तथा तार-विभाग को योजना और रेल-बिजलीक रण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में... 


_बिजली-भधिकारियों को दी गई थी श्रौर न 3.5 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, 
जो विज्ञालापटनम बन्दरगाह के लिए परिवहन और संचार-मन्त्रालय को दो गई थी । 
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तालिका-संख्या +---( जारी ) 


पहली योजना. दूसरी योजना 
मम लल कल. पल 





कार्य क्रम आई 

हे वास्तविक निर्धारित शप्रनुमानित 
खर्च राशि खचे 

पत्तन और बन्दरगाह 27.6 45.3 33. 4 
जहाज़रानी 8. 7 47.7 2.7 
नागरिक विमान-परिवहन 23.2 43.0 49.0 
परिवहन-द्षेत्र के अन्य कार्यक्रम .9 ]0. 4 लक 
परिवहन पर कुल खर्च 476.7 7,309.] ,24. 2 

संचार-साधन 
डाक तथा तार 39. 5 63.0 50.6 
प्रसारण-सहित भन्‍च्य संचा र-साधन 6.6 3. 0 8.0 
संचार-साधनों पर कुल खर्चे 46.7 76.0 58.6 
परिवहन और संचार-साधनों पर कुल 
खचे 522,8  ,385.4 ,299. 8 


परिवहन और संचार-साधनों पर पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना में अधिक 
धन' की व्यवस्था की गई थी । योजनाश्रों पर कुल खर्च के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए, तो 
भी पहली योजना की अपेक्षा यह राशि अधिक थी । पहली योजना में परिवहन और 
संचार-साधनों पर 27 प्रतिशत खर्च किया गया और दूसरी योजना में 29 प्रतिशत । सब 
बातों को देखते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति सन्‍्तोषजनक थी । 


पुहक्की-मोजना में परिवहन के क्षेत्र में मुख्य काम यह था कि पिछले दस वर्षो में 

जिन साधनों पर अधिक बोझ पड़ा था, उनके स्थान पर नए साधनों की व्यवस्था की जाए ४ 
रेलवे के इंजिन और डिब्बे बदलने, पुरानी पटरियों के स्थान पर नई पटरियां बिछाने, पुराने 
जहाज़ों के स्थान पर नए जहाज लाने और बन्दरगाहों तथा पत्तनों के उपकरणों को बदलने 
के लिए बड़ी-बड़ी राशियों की व्यवस्था करनी पड़ी । पुराने सामान के स्थान पर नया 
सामान, उपकरण, आदि लाने की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि पहली योजना में समुचित 
प्रसार सम्भव नहीं हो सका। दूसरी योजना में फिर काफी बड़ी राशि, विशेषकर रेलों के लिए,. 
पुराने उपकरणों के स्थान पर नए लाने के लिए रखी गई । परन्तु दूसरी योजना मे, रेलों के 
विभिन्न भागों पर लाइनों की वहन-क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर और इस बात पर अधिक 
ज़ोर दिया गया कि कृषि और उद्योगों के बढ़ते हुए उत्पादन से उत्पन्न आवश्यकताएं पूरी 
करने के लिए अधिक इंजिन और डिब्बे प्राप्त किए जाएं | चालू इंजिनों और डिब्बों की संख्या 
पहले से बढ़ गई, है, जैसा कि अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। यदि दूसरी योजना में, 
मख्यतः समय पर इस्पात न मिलने के कारण, माल के डिब्बे प्राप्त करने के कार्यक्रम में भड़चन 
न पड जाती, तो सन॒960-6 के अन्त में रेलवे के पास 3,4,04] से अधिक माल- 
डिब्बे होते । 

इसमें वह खर्च शामिल नहीं है, जो पु्ननिर्माण ओर विकास के श्रन्तर्राष्ट्रीय बंक: 
से प्राप्त ऋणों और पत्तनों के अपने साधनों में से किया गया । 





566. तीसरी पंचवर्षीय योजना 


तालिका-संख्या 2 
95, 956 और 96] के 3] सार्च को चाल इंजिनों और डिब्बों की संख्या 





चालू इंजिन श्र डिब्बे 95 956 96 
रेल के इंजिन 8,46] 9,72 0, 554 
सवारी-डिब्बे (इकाइयां). 20,502. 23,55 28,7] 
माल के डिब्बे (चौपहिए ) 2,22,44] 2,68,493 23,44,047. 


इन दस वर्षों की अवधि में रेलों ने लाइनों की क्षमता बढ़ाने के व्यापक कार्य प्रारम्भ 
किए हैं। इनमें ये कार्य सम्मिलित हैं : ,300 मील इकहरी पटरी को दुहरा कर, 
लगभग 800 मील लम्बी लाइनों पर बिजली-द्भारा रेल चलाने की व्यवस्था करना, 
बहुत-से यार्डों को नए ढंग से बनाना और कई नए यार्डों का निर्माण । जो नई लाइनें बनाई 
गई हैँ, उनकी कुल लम्बाई ,200 मील के लगभग है । इसके अतिरिक्त 400 मील लम्बी 
वे लाइनें फिर बिछाई गईं, जो युद्ध-काल में उखाड़ दी गई थीं। यह कार्यक्रम मुख्यतः रेलवे 
की आवश्यक संचालन-प्रावश्यकताओं को पूरा करने और लोहा और इस्पात तथा कोयला- 
उद्योगों के प्रसार के लिए ज़रूरी लाइनों का निर्माण करने तक सीमित रहा है । 


4. दूसरी ओर, पिछले दस वर्षों में सड़कों की कुल लम्बाई काफी बढ़ी है | झाशा है 
कि डामर-बिछी सड़कों की लम्बाई, जो सन्‌ 950-57 में 97,500 मील थी, सन्‌ 960- 
6] में ,44,000 मील हो जाएगी और बिना डामर-बिछी सड़कों की लम्बाई ,5,000 
मील से बढ़ कर 2, 50,000 मील से भी झ्रधिक हो जाएगी । इस अवधि में सड़क-परिवहन- 
उद्योग की वहन-क्षमता में भी समुचित प्रसार हुआ है । सड़कों पर माल ले जानेवाली गाड़ियों 
की संख्या, जो सन्‌ 950-5] में 87,000 थी, सन्‌ 960-6 में बढ़ कर पहले से 
लगभग दुगुनी, श्रर्थात्‌ 60, 000, हो गई | सवारी गाड़ियों की संख्या भी इस अ्रवधि में 
लगभग 45 प्रतिशत बढ़ कर 34,000 से 50,000 हो गई । सड़क-परिवहन-उद्योग की 
बवहन-क्षमता में जो वृद्धि हुई है, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है, जो कि इत आंकड़ों से. 
प्रकट होती है । इसका कारण यह है कि सड़क पर चलनेवाली गाड़ियों की कुल संख्या के 
अनुपात में भारी डीज़ल गाड़ियों की संख्या अधिक बढ़ी है । 


... 5. पत्तनों और बन्दरगाहों, विशेष कर बड़े पत्तनों की क्षमता में, पहली दो योजनाओं 
की अवधि में पर्याप्त प्रसार हुआ है । पहली योजना में बड़े पत्तनों की क्षमता 2 करोड़ टन से बढ़ 
कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो गई; अनुमान है कि दूसरी योजना में उनकी क्षमता बढ़ कर 
3 करोड़ 70 लाख ठन हो गई । दूसरी योजना के अन्तर्गत कई परियोजनाएं प्रारम्भ की ._ 
. गई, जिनका काम अ्रभी चल रहा है और जिनके पूरा हो जाने पर बड़े पत्तनों की कुल क्षमता 

_ साढ़े चार करोड़ टन से अधिक हो जाएगी । हक 


है 6. भारतीय जहाज़ों की कुल वहन-क्षमता, जो सन्‌ 950-57 में 3. 9लाख टन. 
(कुल पंजीकृत क्षमता) थी पहली योजना के श्रन्त में 4. 8 लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) 
. हो गई। अनुमान है कि.यह क्षमता दूसरी योजना के अन्त में 9लाख टन (कुल पंजीकृत 


.. क्षमता) हो गई । तट पर चलनेवाले जहाज़ों की कुल क्षमता में अपेक्षाकृत कम वद्धि हुई है- 


... सन्‌ 950-5 में यह क्षमता 2. 7लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) थी और सन्‌ 960-67 
.. _- में वह बढ़ कर केवल 2. 9 लाख टन हो पाई । जा आम मा 


परिवहन और संचार-साधन 


7. सन्‌ 953 में विमान-सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद से, नागरिक ६ि 
वहन की वहन-क्षमता में काफी वृद्धि हुई है । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, 
क्षमता जो सन्‌ 953-54 में लगभग 4 करोड़ 60 लाख टन-मील थी, सन्‌ 96, 
बढ़ कर लगभग 6 करोड़ 90 लाख टन-मील हो गई । इसी अ्रवधि में एयर इडिय 
नेशनल की वहन-क्षमता | करोड़ 70 लाख टन-मील से बढ़ कर १0 करोड़ 3 | 
टन-मील हो गई । 


रेल और सड़क-यातायात की प्रव॒त्तियां 
8. नीचे की तालिका से पता चलता है कि इस अवधि में रेनों और सड़कों के याता- 
यात की क्‍या प्रवत्तियां रहीं : 
तालिका-संख्या 3 
पहली और दूसरी योजनाश्रों के अ्रन्त में रेलों और सड़कों से 
जानेवाले यात्रियों की संख्या और माल का परिसाणँ 





(करोड़) 
माल-यातायात यात्री-पातायात 

टी “५ /++---+>० 

वर्ष रलें सड़क रलें सड़क 
/++--+5५ /४++++४“-++ 

टन टन टन यात्री यात्री यात्री 

मूल (सील) (मील) मसल (मील) (मील) 

950-5] 9.व5 2,698 335.,.8 328.4 4,व33.2 7,437. 4 


]955-56 ]].4 3,643.4 547 427.5 3,877.4 व,955. 9 
१4960-6] 45.4 5,470 ,060 62.4 4,860 3,000 
(अनुमानित ) 


इस काल में रेलों पर ढोए जानेवाले माल की औसत दूरी 292 मील से बढ़ कर 354 
मील हो गई । अतः रेलों पर यद्यपि टन-भार की दृष्टि से यातायात लगभग 69 प्रतिशत 
बढ़ा है, परन्तु टन-मील की दृष्टि से देखा जाए, तो 00 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई 
है । इसी काल में यात्री-यातायात का औसत 3. 9 मील से घट कर 29, 9 मील रह गया 
है । इसका कारण यह है कि रेलों पर एक नगर से दूसरे नगर की अपेक्षा नगरों से उपनगरों 
तक अधिक यातायात हुआ है। उपनगरों के यात्रियों के यातायात के आंकड़े केवल सन्‌ 
950-5व के बाद से मिलते हैं। सन्‌ 95-52 में यह यातायात 424. 7 करोड़ 
यात्री-मील था और 960-6 में 750 करोड़ यात्री-मील; अर्थात्‌ इसमें 77 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, जब कि इसी अवधि में यात्री-मील की वृद्धि कुल 24 प्रतिशत थी । 


*रलों के आंकड़े भारत की सरकारी रलों पर ले जाए गए माल और यात्रियों के 
वास्तविक आंकड़े हें। सड़क-परिवहन-सम्बन्धी आंकड़े परिवहन-नीति और समनन्‍्वय- 
समिति (496) की प्रारम्भिक रिपोर्ट में सोटर-गाड़ोयों के उपयोग के बारे में, 
उल्लिखित धारणाश्रों के श्राधार पर तेयार किए गए, अनुमानित श्रांकड़े हें । 


रॉ 
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अनुमान है कि इस अवधि में सड़क-परिवहन से ले जाए जानेंवाले माल में, टन-मीलों 
की दृष्टि से, तिगूनी वृद्धि हुई। इसी काल में किराए की मोटर-गाड़ियों (टेक्सियों और 
निजी मोटर-कारों को छोड) द्वारा जानेवाले यात्रियों का यातायात, यात्री-मीलों की दृष्टि 
से, पहले की अपेक्षा दुगुने से भी अधिक हो गया । 

9. दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह आशा थी कि रेलों-ढारा वहन किया जानेवाला कुल 
यातायात सन्‌ 955-56 के 2 करोड़ टन से बढ़ कर सन्‌ 960-6 में 8 .] करोड़ टन हो 
जाएगा, अर्थात्‌ लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी । योजना में इस लक्ष्य के लिए जो राशि 
रखी गई थी, वह रेलों को इतना यातायात करने में समर्थ बनाने के लिए अपर्याप्त समझी 
गई । यह विचार था कि रेलों के पास 0 प्रतिशत इंजिनों और डिब्बों तथा 5 प्रतिशत पटरियों 
की कमी के कारण उनकी क्षमता पर्याप्त नहीं होगी । सन्‌ 958 में संशोधित अनुमानों के 
अनसार यह भ्राशा थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में रेलों का मूल यातायात 
बढ़ कर 6. 8 करोड़ टन हो जाएगा। इसलिए रेलों के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए 
गए, जिससे कि वे अधिक डिब्बे और इंजिन खरीद सकें । अनुमान है कि सन्‌ 960-67 में 
रेलों ने 5. 4 करोड़ टन माल ढोया | परन्तु साथ ही यह भी अनुमान है कि सन्‌ 960- 
6 में रेलों ने जितना माल ढोया, उसका परिमाण (टन-मील) उससे अधिक था, जिसकी 
व्यवस्था, प्रारम्भ में, दूसरी योजना में की गई थी और कुछ समय से रेल-व्यवस्था पर 
बोझ-सा पड़ रहा है। कोयला ढोने में, विशेषकर बंगाल और बिहार के कोयला-द्षेत्रों से 
कोयला ढोने में कठिनाइयों का अनुभव हुआ है । इसका कारण कुछ हद तक तो यह है कि 
कोयले के उत्पादन के स्वरूप में, परिवर्तन हुआ है और इस्पात-संयल्त्रों को कच्चा माल पहुंचाने 
की योजनाञ्रों में कुछ फेरबदल हुआ है । परिणामत: रेलों में यातायात-दूरी उससे कहीं ग्रधिक 
है, जिसकी प्रारम्भ में आशा थी । इस परिस्थिति का आंशिक कारण यह भी है कि रेलवे के 
कुछ विकास-कार्यक्रमों, विशेषकर माल के डिब्बों की प्राप्ति, के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। 


0. पिछले दस वर्ष के अनुभव से हमें भावी आयोजन के लिए शिक्षा मिलती है। 
इस अवधि में परिवहन' की मांग में वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय या भ्र्थव्यवस्था के किसी प्रमुख 


क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की दर से कहीं अ्रधिक रही है। राष्ट्रीय आय में लगभग 42 प्रतिशत 


की वृद्धि हुई है, कृषि का उत्पादन लगभग 4 प्रतिशत बढ़ गया है और श्रौद्योगिक उत्पादन 
में लगभग 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में टन-मीलों के हिसाब से रेलवे-यातायात 
दुगूना हो गया है और सड़क-परिवहन का यातायात दुगुने से भी श्रधिक हो गया है। भारत 
का पिछले दस वर्षों का अनुभव औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के प्रारम्भिक विकास-काल 

के अनुभव से मेल खाता है और आशा की जा सकती है कि अगली कुछ योजनाओं के काल में _ 


' भी ये प्रवत्तियां जारी रहेंगी ।[ 


. परिवहन का समन्वय : तीसरी योजना में निहित दृष्टिकोण क्‍ 
. जलाई 959 में परिवहन-तीति और समन्‍्वय-समिति बनाई गई थी, जिसका 


काम लम्बे काल के लिए परिवहन-नीति के सम्बन्ध में परामर्श देना और इस नीति को ध्यान _ 
में रख कर यह बताना था कि अगले पांच या दस वर्षों में विभिन्न परिवहन-साधनों काक्‍्या 


रूप रहेगा । समिति ने फरवरी 96 में अपनी रिपोर्ट योजना-आ्रायोग के समक्ष प्रस्तुत _ 


4परिवहन-नीति और समन्‍्वय-ससिति की प्रारमस्भिक रिपोर्ट (96 ) 
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कर दी । इस रिपोर्ट में समिति ने रेल तथा सड़क-समन्वय के सम्बन्ध में ब्योरेवार आंकड़े 
दिए हैं और वे प्रश्न उठाए है, जो देश के लिए लम्बे काल की नीति निर्धारित करने के 
दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे गए है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट भ्रभी कुछ समय तक 
तैयार होने की आशा नहीं है। इसकी सिफारिशों पर तीसरी योजना के परिवहन- 
कार्यक्रमों पर फिर विचार किया जाएगा। परन्तु कुछ सामान्य बातें हैं, जिनका अगले कुछ 
वर्षों में परिवहन के विकास पर प्रभाव पड़ेगा और यहां उनका उल्लेख करना उचित 
होगा । सबसे पहली बात तो यह माननी पड़ेगी कि तीसरी योजना में कोयला, खनिज 
लोहा और इस्पात-संयन्त्रों के लिए अन्य माल का अधिकतर भाग रेलों-द्वारा ढोना अनि- 
वार्य होगा । जैसा कि आगे बताया गया है, तीसरी योजना की अवधि में जो अतिरिक्त 
यातायात होगा, उसका लगभग 88 प्रतिशत भाग ऐसे ही माल का होगा। रेलों को इतने 
यातायात के योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन पर भारी राशियां खर्च की जाएं। 

2. दूसरी बात यह है कि यद्यपि देश में परिवहन की सामान्य रूप से कमी है, जो कि 
कुछ समय तक जारी रहेगी, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि कुछ मार्गों पर और कुछ वस्तुओं 
के यातायात में रेलों और सड़क-परिवहन की प्रतिद्वन्द्रिता बती न रहे । इस समय यह 
मालूम करना कठिन है कि यह प्रतिद्वन्द्रिता किस हद तक होगी और सड़क-परिवहन-उद्योग 
के विस्तार-कार्यक्रमों का रेलों पर और रेलों के कार्यक्रमों का सड़क-परिवहन-उद्योग पर 
क्‍या प्रभाव पड़ेगा । आशा है कि परिवहन-नीति और समन्‍्वय-समिति इस सम्बन्ध में सुझाव 
देगी कि रेल तथा सड़क-परिवहन के समन्वय के लिए क्‍या कार्रवाई की जानी चाहिए । परन्तु 
इस समय यह स्पष्ट है--समिति ने इस ओर ध्यान भी पआ्राकर्षित किया है--कि 
रैलों को विभिन्न क्षेत्रों में लाइनों की वहन-क्षमता की ब्योरेवार योजनाएं बनाते समय 
इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में सड़क-परिवहन का भावी विकास भी सम्भव 
है। नई रेल-लाइनें बिछाने के सुझावों के सम्बन्ध में समन्वय के प्रइत को और भी अधिक 
महत्व देना पड़ेगा | पहली दो योजनाओं की तरह तीसरी योजना में भी जो नई लाइनें 
बनाने का विचार है, उनकी आवश्यकता या तो रेलों के परिचालन की जरूरतों को पूरा 
करने के लिए है या फिर कोयले और अन्य खनिजों-जेंसी बुनियादी चीज़ों को ढोने के लिए । 
देश-भर में बहुत-सी नई लाइनें बनाने की मांग की गई है । परिवहन-नीति और समन्वय- 
समिति ने कुछ औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के अनुभव की चर्चा की है, जिन्हें हाल के कुछ 
वर्षों में ऐसी शाखा-लाइनें बन्द करने पर विवश होना पड़ा है, जिनसे लाभ नहीं हो रहा था । 
यह भी कहा गया है कि भारत में पिछले दस वर्षों में जो नई लाइनें बनी हैं, या जिन उखाड़ी 
गई लाइनों को फिर बिछाया गया है, उन पर जितना माल ढोया जा सकता है, उससे बहुत 
'कम ढोया जा रहा है और इस तरह उनसे पूरा-पुरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । समिति ने 
यह प्रइन उठाया है कि क्‍या कुछ सुस्पष्ट मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनके भ्राधार 
'प्र समय-समय पर लाइनें चुनी जा सकें और जिन्हें रेल-विकास-कार्यक्रम का अंग बनाया 
जा सके । समिति का कहना है कि जहां प्रइन यह हो कि रेल-लाइन बने या कि सड़क, 
वहां निर्णय करने से पहले बड़ी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है ।. .एक तरीका 
तो यह सोचा जा सकता है कि तकनीकी अध्ययन के झाधार पर जिन लाइनों के लाभकारी 
सिद्ध होने की आशा न हो, या जिन्हें सामरिक दृष्टिकोण से या अन्य सामाजिक और राज- 
त्तीतिक कारणों से बनाना आवश्यक हो, उनके लिए सरकार या सम्बद्ध पक्षों से रेलवे 


को प्रत्यक्ष सहायता मिलनी चाहिए ।' 
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3. इससे हम एक तीसरे पहलू पर पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। 
इस समय भारतीय रेलें न केवल अपना खर्च पूरा कर रही हैं, बल्कि तीसरी योजना के लिए 
साधन जटाने में समुचित योग भी दे रही हैं। इसके विपरीत कई देशों में इधर रेलों को घाटे 
हो रहे हैं और भारत में भी कुछ प्रतिकूल कारण हूँ, जितका प्रभाव रेलों की वित्त-व्यवस्था 
प्र दिखाई पड़ने लगा है। इस बात की ओर परिवहन-नीति-समिति ने ध्यान आकर्षित 
किया है | समिति ने सामान्य राजकोष के प्रति भविष्य में रेलों के दायित्व के बारे में भी 
प्रदन' उठाए हैं । पिछले दस वर्षो में बहुत बड़ी पूंजी रेलों में लगाई गई है, जिसके कारण 
इन बातों का बहुत अधिक महत्व हो गया है। रेलों में लगी हुई पूंजी सन्‌ 950-5व में 834 
करोड़ रुपये से बढ़ कर सन्‌ 960-6 में ,559 करोड़ रुपये हो गई और आशा है कि सन्‌ 
965-66 में यह पंजी 2,33 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी । प्रत्यक्षतः यह वांछनीय है 
कि वित्त की दृष्टि से भारतीय रेल-व्यवस्था का नीचे की ओर प्रयाण न हो, जैसा कि 
कुछ अन्य देशों में हुआ है । द 

परिवहन-नीति और समन्‍्वय-समिति की अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने पर इन बातों 
और देह में परिवहन के विभिन्न साधनों के समन्वय से सम्बन्धित अ्रन्य प्रश्नों पर और आगे 
विचार किया जाएगा । 


तोसरी योजना में परिवहन और संचार के लिए नियत राशियां 


4. तीसरी यीजना में सरकारी क्षेत्र में परिवहन और संचार के कार्यक्रमों के लिए 
,48 6 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि 
विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी राशियां रखी गई हैं 


तालिका-संख्या 4 
तीसरी योजना में परिवहन और संचार-कार्यक्रमों के लिए नियत राशियां 


/4+-अ>रलकल «न. 


कार्यक्रम... द द द नियत राशि _ 
द (करोड़ रुपये 3 
रेलें 5 रा द द 890 
सड़कें और सड़क-परिवहन ४ 5 ज 297 
 जहाज़रानी, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, पत्तन और प्रकाश-स्तम्भ.... 53 
नागरिक विमान-परिवहन ... 55 
डाक तथा तार (टेलीप्रिटर-कारखानें-सहित ) रे 68 
पर्यटन ._ की , के 5 
प्रसारण द हा कक ० के 
अन्य परिवहन और संचार-साधन कि 5 आ क  . 
योग दी की: 5 486. 


' इसमें 350 करोड रुपये की वह राशि शामिल नहीं है, जो कि रेलें अपने मल्य- 
ह्वास-निधि में से देंगी और न 35 करोड़ रुपये की वह राशि जिसको रेलों को सामान क _ 
उचन्ती खाते के लिए श्रावश्यकता है । 8 हे 

$ इसमें 20 करोड रुपये की वह राशि शामिल है, जो बड़े पत्तनों के श्रपने साधनों से 
प्राप्त होगी । द कै 
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योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए है उनमें से कुछ पर नियत राशि से अधिक 
खर्च होने का अनुमान है । यह बात विशेषकर रेलों, सड़कों, बड़े पत्तनों और डाक तथा तार 
के सुम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमों में क्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का 
अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई है । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम 
रेले 

5. यातायात के लक्ष्य : तोसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आधार पर 
बनाए गए है कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात्‌ सन्‌ 965-66 में, मूल यातायात 24. 5 
करोड़ टन तक बढ़ जाएगा । इस प्रकार, यातायात सन्‌ 960-6व की तुलना में 9. । करोड़ 
टन अधिक हो जाएगा, अर्थात्‌ उसमें लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न 
वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया 
गया है : 

तालिका-संख्या 5 
तीसरी योजना में रलों-द्वारा माल का यातायात 


(करोड़ टन) 
960-0। | 
की तुलना में 
वस्तु 960-6। 4965-66 4965-66 
में वृद्धि 
इस्पात-संयन्त्रों के लिए कोयले के अतिरिक्त 
अन्य माल और इस्पात .3 3.4 2.7 
कोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलों 
को अपने लिए चाहिए ) 4.95 9.0 4.05 
सीमेंट 0. 65 0. 55 
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के 
अतिरिक्त रेलवे का अपना माल . 8 2.25 0.45 
निर्यात के लिए खनिज लोहा 0.3 ही 0. 
बाकी सब माल 6. 4 7, 55 व.45 
सामान्य माल का योग 8.5 0. 9 2. 
सर्वे योग 5. 4 24. 5 9.7 


तीन* मूल उद्योगों, श्र्थात्‌ लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए परिवहन-आव- 
इशयकताओों का हिसाब अनुमानित उत्पादन और उत्पादन-इकाइयों की सम्भावित स्थिति 
के आधार पर लगाया गया है । इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चे माल के 


' इससें 40 लाख टन निर्यात का माल भी शामिल है, जो बेलाडिलाल क्षेत्र में से 
विशाखापटनम होफर बाहर जाएगा। यह बहन-क्षमता सन्‌ 966 में प्राप्त हो जाएगी । 
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यातायात का अनुमान इस आ्राधार पर लगाया गया है कि तैयार इस्पात और कच्चे लोहे _ 
का 83 लाख टन का उत्पादन-लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसमें बोकारो-इस्पात-संयन्त्र का 
लगभग व0 लाख टन उत्पादन भी शामिल है । कोयले के यातायात का अनुमान 9 करोड़ _ 
टन है; कोयले के उत्पादन का लक्ष्य तो 9 करोड़ 70 लाख टन है, परन्तु उसमें से 70 लाख 
टन या तो कोयला-खानों में खप जाएगा या उसको रेलवे के अ्रतिरिक्त अन्य परिवहन- 
साधनों-द्वारा ढोया जाएगा। कोयला धोने के कारखानों तक कोयले के थोड़ी दूरी के 
वहन की सम्भावनाओं का श्रधिक ब्योरेवार अध्ययन पूरा हो जाने पर सम्भव है 
कि इस अनुमान का पुनरीक्षण करना पड़े । 

जहां तक साधारण माल के यातायात का सम्बन्ध है, अनुमान है कि 2. 25 करोड़ 
टन रेलवे का सामान और निर्यात के लिए .4 करोड़ टन खनिज लोहा रेल-द्वारा ढोना 
पड़ेगा । इन आंकड़ों में 40 लाख टन वह खनिज लोहा भी शामिल है जिसके 966 तक 
बैलाडिला से प्राप्त होने की आशा है । कुछ छोटे पत्तनों तक खनिज लोहे की जो मात्रा सड़क- 
द्वारा ढोनी पड़ेगी, उसे शामिल कर दिया जाए, तो सन्‌ 966 तक निर्यात के लिए खनिज 
लोहे की वहन-क्षमता लगभग . 3 करोड़ टन होने की आशा है। जहां तक इस वर्ग की भ्रन्य 
वस्तुओं का सम्बन्ध है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं---जसे, कपास, कपड़े, पटसन की बनी चीज़ें 
नमक, कागज, चीनी और अनाज आदि---के उत्पादन, आयात और निर्यात के सम्बन्ध में 
रेल-द्वारा उनके यातायात की विगत प्रवृत्तियों का सावधानी से अध्ययन किया गया । कुल 
मिला कर, यह अनुमान है कि निर्यात के लिए खनिज लोहे और रेलवे के अपने सामान के 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के यातायात में . 5 करोड़ टन की वृद्धि होगी । श्राजकल रेल 
-द्वारा ढोया जानेवाला यह यातायात 6. 4 करोड़ टन है। इस हिसाब से पांच वर्षों में यह _ 
बृद्धि 8 प्रतिशत होगी । भ्रनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में इन वस्तुओं 
: का यातायात लगभग 80 लाख टन बढ़ा है, अर्थात्‌ सन्‌ 955-56 में यह यातायात 5.6 . 
करोड़ टन था और सन्‌ 960-6 में बढ़ कर 6. 4 करोड़ टन हो गया । द “ 


6. मुसाफिरों के यातायात के सम्बन्ध में रेल-कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई हैकि 
उपनगरों के अलावा दूसरे यातायात में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी । जहां तक उपनगरीय 
. यातायात का सम्बन्ध है, पुराने भ्रनुभव के आधार पर यह आशा है कि इसमें काफी भ्रधिक 
वृद्धि होगी । इरादा यह है कि जिस अरसे में भीड़ सबसे ज्यादा हुआ करती है, उस समय 
ग्रधिकाधिक रेलगाड़ियां चलाई जाएं और लाइनों की वहन-क्षमता में उतनी ही वद्धि 
की जाए, जितनी कि आवश्यक हो । क्‍ हे 


7- आज यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि पांच वर्ष बाद यातायात की आवश्यकताएं 
क्या होंगी । पहली बात तो यह है कि कोयले और उर्वरक-जैसे उद्योगों की कुछ महत्वपूर्ण शौर 


बड़ी इकाइयां कहां स्थित होंगी, यह निश्चित नहीं है और यह ञ्रनुमान नहीं लगाया जा सकता... 


कि इन वस्तुओं के यातायात का ढांचा कैसा होगा । विशेषतया कोयला-उद्योग में, पहले से... 
यह कहना कठिन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के ढांचे में जिन परिवर्तनों की ._ 
. कल्पना की गई है, उनका वहन-दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस सम्बन्ध में यह याद रखना 
है कि उत्पादन का प्रमुख भाग बंगाल और बिहार के कोयला-द्षेत्रों के श्रतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों . 
.._ से प्राप्त होगा । दूसरे, जहां तक खनिज लोहे और इस्पात-जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का सम्बन्ध. 
.._ है, उनका उत्पादन देश में बढ़ गया है और संम्भव है कि भविष्य में उनके यातायात का ढांचा... 
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पिछले कुछ समय की तुलना में भिन्न हो | तीसरे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस समय 
यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि देश में रेल और सड़क-परिवहन के अलग-अलग क्षेत्र कौन- 
से होंगे, हालांकि तीसरी योजना के अतिरिक्त यातायात का वह भाग अपेक्षाकृत कम है, जिसके 
लिए रेल और सड़क-परिवहन में परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता होने की सम्भावना है। तीसरी योजना की 
अवधि के अन्त में रेलों-द्वारा ढोए जानेवाले माल के यातायात में कुल वृद्धि 9. ! करोड़ टन 
होगी, जिसमें 7. 95 करोड़ टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा 
माल, सीमेंट, निर्यात के लिए खनिज लोहा और रेलों का अपना ही सामान होगा और बाकी 
3.5 टन में सामान्य माल आ जाएगा। यह कल्पना की गई है कि तीसरी योजना की अवधि 
में अतिरिक्त यातायात का 20 प्रतिशत भाग, माल ढोकर खाली वापस आनेवाले डिब्बों में 
भरा जाएगा । इसीलिए इस यातायात के लिए रेल-इंजिनों और डिब्बों के लिए रखी गई 
राशि में कमी कर दी गई है । 

8. कोयले और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए विकास-कार्यक्रमों का ब्योरा 
अभी तक तैयार नहीं किया गया है । जब उनका ठीक-ठीक रूप और आवश्यकताएं स्पष्ट 
हो जाएंगी, तब उनके साथ रेल-कार्यक्रम का समन्वय अ्रधिक सुचारू रूप से हो सकेगा, जिससे 
यह बात निदिचत हो जाएगी कि उनमें परस्पर-सामंजस्य रहे और उनके क्रम और कार्यान्विति 
में तालमेल रहे । 

और फिर, चुंकि अ्रभी यातायात के कुल अनुमानों को अस्थायी ही माना जा सकता 
है, प्रति वर्ष यातायात के रुख को देखते हुए उनका पुनरीक्षण बराबर किया जाता रहेगा । 

9. रेल-विकास-कार्यक्रम : रेल-विकास-कार्य क्रम के वर्तमान रूप को देखते हुए उसकी 
लागत का अनुमान , 325 करोड़ रुपये के लगभग है, जिसमें 35 करोड़ रुपये की वह राशि भी 
सम्मिलित है, जो सामान के उचन्ती खाते के लिए ज़रूरी है। अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार है : 
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तीसरी योजना सें रेल-विकास-कार्य क्रम ह 
ग्रनुमानित लागत 


कार्यक्रम " (करोड रुपये) 
इंजिन और डिब्बे 50 
कारखाने, मशीनें और संयन्त्र 62 
पटरियों की बदली ]70 
नई लाइनें ]47 
बिजलीकरण 70 
सिग्नल और सुरक्षा-व्यवस्था 25 
यातायात-सुविधाएं (लाइनों की क्षमता बढ़ाने के कार्य ) 83 
पुल-सम्बन्धी कार्य ॥ 25 
अन्य बिजली-सम्बन्धी कार्य 8 
अन्य संरचना-सम्बन्धी कार्य थ 5 
कर्मचारियों के क्वार्टर और कर्मचा री-कल्याण 56 
उपभोकता-सुविधाएं 5 
सड़क-सेवाए ]0 
सामान उचन्ती खाता 33 
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20. इंजिनों तथा डिब्बों का कार्यक्रम : इंजिनों तथा डिब्बों के कार्यक्रम में यह व्यवस्था 
की गई है कि यातायात में प्रत्याशित वृद्धि से जनित मांग पूरी करने के लिए और पुराने इंजिन 
तथा डिब्बों को बदलने के लिए नए इंजिन और डिब्बे खरीदे जाएं । इनका ब्योरा निम्त 
तालिकां में दिया गया है छ् 


क्‍ तालिका-संख्या 7 द 
तीसरी योजना में रेल-इंजिनों ओर डिब्बों का कार्यक्रम 
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द माल के डिब्ब 

कार्यक्रम के! & «य इंजिन. सवारी-डिब्ब (च्योप्ियों के 

+ 5 हिसाब से ) 
नए ],50 5,025. 90,447 
बदले जानेवाले.. | 64 2,854. 26,697 
योग _ _योग[....[5 [:,764 7879 !,/77744 


अतिरिक्त इंजिनों और डिव्बों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, रेलों के... 
संचालन में किए गए भ्रायोजन और सुधारों का ध्यान रखा गया है और इस बात को भी देखा _ 
गया है कि निर्दिष्ट स्थानों पर कोयले और खनिज लोहे को उतारने के लिए मशीनों की 
व्यवस्था की जाए। कोयले और अन्य कच्चे माल की निर्दिष्ट बड़ी मात्रा को इस्पात-संयस्त्रों 
तक ढोने के लिए माल के डिब्बों की वापसी का अनुमान ढुलाई की वास्तविक दूरी के झ्राधार 
पर लगाया गया है। अनुमान है कि और सभी चीज़ों के यातायात के सम्बन्ध में माल के 
डिब्बों का वापसी का समय तीसरी योजना के अन्त तक बड़ी लाइनों पर 77 दिन से घट कर. 
9. 5 दिन और मीटर गेज लाइनों पर .8 दिन से घट कर 6. 5 दिन रह जाएगा। हसका 
मतलब है कि रेलों के संचालन में काफी सुधार हो जाएगा और रेलें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के. 
लिए भरसक प्रयत्न करेंगी । ० 

2. पुनस्संस्थापन-कार्य क्रम बनाते समय रेलों ने दूसरी योजना में पुराने इंजिनों और 
डिब्बों को उनकी हालत का ध्यान रख कर बेकार ठहराने के अपने वास्तविक अनुभव का 
व्यान रखा है । नीचे की तालिका से पता चलता है कि दूसरी और तीसरी योजनाश्रों के 
अन्त में चालू इंजिनों, सवारी-डिब्बों और माल के डिब्बों की तुलना में पुराने इंजिनों श्रौर _ 
डिब्बों आदि का क्‍या अनपात था 


तालिका-संख्या 3 
पहली, दूसरी ओर तीपरी योजनाग्रों के श्रन्त में कल इंजिनों तथा डिब्बों 
की तुलना में पुराने इंजिनों तथा डिब्बों का प्रतिशत अ्रनुपात 





बड़ी लाइव... मोटर गेज लाइन 
क्‍ अदा हक किआ रात ाआा जब का इक जम अाा पर 
वर्ष. ..... इंजिन सवारी- माल- इंजिन सवारी- माल- 
द कक कर डिब्बे. डिब्बे _ डिब्बे डिब्बे 
 950-5 25570 93.0... 29.5... 3.3. 3॥ .0: 48:0 29.4... 
४ 9585-86 .. 7 5: 33.25 39:73 ::8..0: 25. 8. 32.7: 4: 0.5. 
96056]... ७ 5 7 96.7 34.4 ]0,2 7:9 : 28.4: /]]. 7 .. 


7968-66 7 2 कप, 9 26.8 7.:6 8,6. [8.7  4. 4... 
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22. कारखाने : कारखानों के कार्यक्रम में कारखानों की तथा बिगड़ी हुई लाइनों 
और शेडों की भ्रतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जो कि रेलों पर अ्रधिक इंजिनों 
और डिब्बों को चालू रखने के विचार से आवश्यक हैं। उसमें डीजल से चलनेवाले इंजिन 
बनाने की भी व्यवस्था है । चित्तरंजन इंजिन-कारखाने में भाप से चलनेवाले बड़ी लाइन के 
इंजिन बनाने की जितनी क्षमता है, वह तीसरी योजना में इन इंजिनों की मांग पूरी करने के 
लिए काफी समझी गई है और इसमें और कोई वृद्धि नहीं की जाएगी । परन्तु यह 
विचार अवश्य है कि हवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल के सहयोग से चित्तरंजन में बिजली 
से चलनेवाले इंजिनों का निर्माण प्रारम्भ किया जाए । 

23. लाइनों की क्षमता बढ़ाने के कार्य : सन्‌ 960-67 से सन्‌ 965-66 तक की 
अवधि में टन-भार के हिसाब से माल ढोने. के लिए रेल-परिवहन-क्षमता की मांग में 60 
प्रतिशत के लगभग वृद्धि होने की आशा है। रेल-विकास-कार्यक्रम में ,600 मील से अधिक 
लम्बी इकहरी लाइन को दोहरा बनाने और लाइनों की क्षमता बढ़ाने के अन्य कामों के 
लिए भी व्यवस्था की गई है जैसे कि यार्डों को नए ढंग का बनाना, परिगामी (क्रासिंग के ) 
स्टेशन बनाना और परिगामी लूप (लाइन) बनाना, झ्रादि । लाइनों की क्षमता बढ़ाने के 
कार्यक्रम बनाने का मुख्य कारण यह है कि मुख्य मार्गों को और उन लाइनों को सुव्यवस्थित . 
किया जाए, जहां से भविष्य में कोयले और खनिज लोहे-जैसी भारी वस्तुओं के यातायात 
का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना है। लाइनों की क्षमता के विकास का कार्यक्रम बनाते 
समय रेलों ने उन टेक्नोलाजिकल सुधारों का ध्यान रखा है, जो तीसरी योजना में किए जा 
सकते हैं और जिनमें काफी हद तक उन बड़े बोगी-डिब्बों का इस्तेमाल भी शामिल है, जिनमें 
मध्य-टक्‍्कररोक-कपलर लगा होगा और जो कोयला-खानों से महत्वपूर्ण केन्द्रों तक बड़ी 
मात्रा में कोयला ढोने के काम आएंगे। इन केन्द्रों पर बड़े परिमाण में कोयला जमा 
करने का विचार है । रेल-विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे 
गाड़ियों-दारा अधिक माल ढोया जाए, जिससे कि लाइनों की क्षमता बढ़ाते के कार्यों में 
लगनेवाली पूंजी कम हो जाए । तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम का एक आधार- 
भूत पहलू यह है कि ऊंचाई पर बने कोठों में से भारी मात्रा में कोयला नए बोगी-डिब्बों में 
लादा जाए । ऐसे कोठों की व्यवस्था प्रमुख कोयला-खानों पर की जाएगी । 


| 24. बिजलीकररा : इस कार्यक्रम में लगभग ,00 मील लम्बी लाइनों पर बिजली 
से गाड़ियां चलाने.की व्यवस्था है । ये लाइनें ऐसी हैं, जहां यातायात के घनत्व और उसकी 
प्रत्याशित बुद्धि का ध्यान रखते हुए परिचालन के दृष्टिकोण से, भाष के स्थान पर बिजली 
से चलनेवाले इंजिनों का चलाना आवश्यक समझा जाता है । इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से 
कुछ भागों पर बिजलीकरण के उन कामों को पूरा करने की व्यवस्था है, जो दूसरी योजना में 
प्रारम्भ किए गए थे । उनमें से अधिकतर लाइनें इस्पात-संयन्त्रों और कोयला-खानों के क्षेत्रों 
में हैं। तीसरी योजना में श्रभी तो केवल मुगलसराय से कानपुर तक की लाइन पर बिजली से 
रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था करने का विचार है । इस भाग के बिजलीकरण की आव- 
दयकता मुख्य रूप से इसलिए है कि भविष्य में इस लाइन पर कोयला-यातायात बढ़ने की 
सम्भावना है । 
25. पटरियां बदलना : पटरियां बदलने की आवश्यकता सुरक्षा के विचार से, 
और इस कारण से है कि गाड़ियां तेज़ी से आ-जा सकें, जिससे लाइनों की क्षमता बढ़ जाए । 
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पटरियां बदलने का एक काफी बड़ा कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया 
था । फिर भी, तीसरी योजना में उस काम को पूरा करना है, जो पहले से बाकी पड़ा है । दूसरी 
योजना में 8,000 मील लम्बी लाइनें बदलने की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम की 
प्रगति सन्‍्तोषजनक रही है, और केवल पटरियों का सामान मिलने में कठिनाइयों के कारण लक्ष्य 
की पूति में कुछ कमी रह जाने का अनुमान है । तीसरी योजना में यह व्यवस्था है कि इसकी 
ग्रवधि के अन्त तक पटरियां बदलने का बहुत-सा बकाया काम पूरा कर दिया जाए। लगभग 
5,000 मील लम्बी समूची पटरी बदलने, लगभग 2,500 मील लम्बी पटरी की लाइनें 
बदलने और लगभग 2,250 मील लम्बी लाइन के स्‍लीपर बदलने की व्यवस्था की गई 
है। यह भी विचार है कि तीसरी योजना में पटरियों के जोड़ों के टांके लगाने का काम बड़े. 
पंमाने पर प्रारम्भ किया जाए पक मे 


26. संकेत श्र स्रक्षा-कार्य : संकेतन भ्रौर सुरक्षा के कार्यक्रम में कुछ भागों पर 
सुरक्षा के विचार से, संकेत और दूरसंचार-सुविधाशओं सुधार तथा इंटरलाकिग की 
व्यवस्था की गई है । असम को जानेवाले सम्पर्क-मार्ग पर केन्द्रीकृत यातायात-नियन्त्रण की 
व्यवस्था की जाएगी | कुछ उपनगरीय भागों में स्वचालित संकेत का प्रबन्ध किया जाएगा। 
यह व्यवस्था उन भागों पर भी की जाएगी, जहां यातायात अधिक है और जहां कोयले 
और श्रन्य माल के भारी यातायात की प्रत्याशा है, जिसके लिए इस' प्रकार की संकेतन- 
व्यवस्था अत्यावश्यक समझी जाती है । इसके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर संकेतन का स्तर 
सुधारा जाएगा, जिससे गाड़ियां तेज़ी से आ-जा सकेगी, और महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों, विन्यास- 
यार्डो और भ्रन्य महत्वपूर्ण संचालन-केन्द्रों में ग्रधिक अ्रच्छी दूरसंचार-व्यवस्था की जाएगी। 


27. नई लाइनें : तीसरी योजना की अवधि में लगभग व,200 मील लम्बी _ 
लाइनें बिछाने की व्यवस्था की गई है । कुछ लाइनें तो दूसरी योजना से चली आा रही हैं; 
जैसे, गढ़वा रोड-राबटंसगंज, सम्बलपुर-तितलागढ़ और विमलागढ़-किरिबुरु । इनको पूरा 
करने के श्रतिरिकत, निम्नलिखित अतिरिक्त नई लाइनें बिछाने का कार्यक्रम है: झुंड- 
कांडला; माधोपुर-कठुपआ; उदयपुर-हिम्मतनगर; ऐसी लाइनें, जिनके बन जाने से दिल्ली 
गाने की आवश्यकता नहीं रहेगी; दिवा-पनवेल-खरपड़ा लाइन, जिसे उड़न तक ले जाया. 
जाएगा; पथरकंडी-धर्मतगर; गुना-मक्षी; रांची-बोंडामुंडा; हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर ; 
गाज़ियाबाद-तुगलकाबाद; बैलाडिला-कोटावलासा; और हल्दिया पत्तन तक नई लाइन | 
तीसरी योजना में नई लाइनों के कार्यक्रम में 200 मील लम्बी उन लाइनों को बनाने का भी 
विचार है, जिनकी कोयला-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में ग्रावश्यकता है। कार्यक्रम के इस 
भाग को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 


28. निम्नलिखित नई लाइनों को रेल-कार्यक्रम में सम्मिलित करने के बारे में 
विचार किया जा रहा है: () मंगलोर-हसन, (2) बंगलोर-सेलम, (3) मंनमदुरई- 
विस्धुनगर, और (4) उड़ीसा के सुकिन्द-देतारी, खान-क्षेत्रों को खड़गपुर 
से कटक की बड़ी लाइन से मिलानेवाली लाइन । . मंगलोर-हसन लाइन की आवश्यकता 

 मंगलोर से खनिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में पड़ेगी, जिसे बड़ा पत्तन बनाने का विचार है। _ 

_ बंगलोर-सेलम लाइन से सेलम के शैद्योगिक विकास की आवश्यकताएं पूरी होंगी । मनमदुरई- 
... विरुधनगर लाइन इन दोनों स्टेशनों के बीच एक वैकल्पिक कड़ी का काम देगी और इसके 
.._ कारण मनमद़ुरई से मदुरई और मदुरई से विरुधुनगर की वर्तमान लाइनों पर भ्रधिक बोझ 
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नहीं पड़ेगा । उड़ोसा के खान-द्षेत्रों में रेलवे लाइन इसलिए बनाई जानी है कि वहां से कलकत्ता, 
हल्दिया के प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन तक निर्यात के लिए खनिज' लोहा पहुंचाया 
जा सके । 


ऊपर जिन लाइनों का उल्लेख किया गया है, उनके अ्रतिरिक्त कम लम्बाई की कुछ 
और लाइनें भी हैं, जिन्हें सम्भवतः: सिंचाई, बिजली या खनिज-सम्बन्धी परियोजनाओं के 
लिए बनाना पड़े । इनके अतिरिक्त, रेलवे-बोडे ने कुछ और नई लाइनों के निर्माण का 
सुझाव रखा है । 


29. पुल-निर्माण-कार्य : पुल-निर्माण-कार्यक्रम मुख्यतः: उन निर्माण-कार्यो तक ही 
सीमित रहेगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे नहीं हो पाए थे । दूसरी योजना में दो बड़े 
पुलों का काम प्रारम्भ हुआ था : एक तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर और दूसरा दिल्‍ली में 
यमुना नदी पर। राउरकेला-दुर्ग भर गोधरा-रतलाम लाइनों पर नए पुल बनाने का बिचार 
है। दूसरी योजना में इन लाइनों पर दोहरी पटरी बिछाई जा रही थी । इस कार्यक्रम में यह 
व्यवस्था भी की गई है कि योजना-काल में कई वर्तमान पुलों को नया किया जाए 


30. कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और कर्मंचारी-कल्यारप : इस मद के लिए 50 
करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से 35 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों के लिए क्वार्टर 
बनाने पर खर्च किए जाएंगे और 5 करोड़ रुपये उनके लिए सुख-साधन जुटाने पर | मिश्रित 
परियोजनाओं के अन्तर्गत जो क्वार्टर बनेंगे, उनके अतिरिक्त तीसरी योजना में 54,000 
नए क्वार्टर बनाने का विचार है। सुख-साधन जुटाने के कार्यक्रम में चिकित्सा-सुविधाशों का 
प्रसार, कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुधार, नालियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कर्मे- 
चारियों की बस्तियों मे बिजली तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित 
है । इस कार्यक्रम में स्कूल और छात्रावास बनाने की भी व्यवस्था की गई है । 


3. उवभोक्ताश्रों के लिए सुख-साधन : इस मद में उतनी ही राशि की व्यवस्था 
की गई है, जितनी कि दूसरी योजना में की गई थी । इस कार्यत्रम में स्टेशनों, विश्वाम-कक्षों, 
ठहरने और भोजनादि के कमरों को नए ढंग का बनाने के अलावा ये काम शामिल 
है : पैदल जानेवालों के लिए ऊपरी पुल बनाना, पानी की अधिक अ्रच्छी व्यवस्था करना, 
संडासों और नहाने की व्यवस्था करना और रेलवे-स्टेशनों पर बिजली के प्रकाश श्र पंखों 
का प्रबन्ध करना । चुकि इस काम के लिए उपलब्ध राशि सीमित है, इसलिए इन कामों के 
लिए मितव्ययितापूर्ण योजनाएं बनाई जाएंगी । 


रलवे-बोर्ड-द्वारा सुझाई गई लाइनें निम्नलिखित हे : 

, बख्तियारपर-राजगीर लाइन को मानपुर के पास तक ग्रेंड कार्ड से सिलाना, 
, पना-मीरज सोटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना 

. रनोगुंटा से तिरुपति तक बड़ी लाइन 

कठआ-जम्म्‌ 

. तिन्‍नवेली-कन्याकुमारी शअ्रन्तरीप, 

- चंडीगढ-लूधियाना, 

. रतलाम-बांसवाडा, ओर 

, धर्मेनगर-देव नदी-घाटी 
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32. श्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कारंवाई : तीसरी योजना में भी रेल- 
बिकास-कार्यक्रम में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि रेल को अपनी आवश्यकताशों 
के लिए आत्मनिर्भर बनने का उद्देश्य सामने रखना चाहिए। दूसरी योजना की अवधि में 
: ह्वी इंजिन और डिब्बे बनाने की क्षमता में समुचित वृद्धि हो चुकी है; रेलों के लिए जितने 
भी भाप से चलनेवाले इंजिनों, सवारी-गाड़ी के डिब्बों और माल-डिब्बों की श्रावश्यकता है 
उन सब का निर्माण देश में ही हो रहा है । यान्त्रिक संकेतन-उपकरणों के निर्माण में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और बिजली से चलनेवाले संकेतन-उपकरणों का निर्माण 
प्रारम्भ हो च॒का है। देश में ही इतनी निर्माण-क्षमता की व्यवस्था की जा रही है कि 
पटरियों के लिए आवश्यक सभी माल यहीं तैयार किया जाए । जहां तक सम्भव होगा, 
तीसरी योजना की अवधि में यह चेष्टा की जाएगी कि डीज़ल और बिजली से चलनेवाले 
इंजिन श्रौर उन अन्य उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ किया जाए, जो भ्रभी तक बाहर से मंगाए 
जाते हैं। रेल-विकास-कार्यक्रम के लिए अनुमानत: 86 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी 
मुद्रा की श्रावश्यकता होगी । दूसरी योजना में इस कार्यक्रम पर 332 कराड़ रुपये के मूल्य 
की विदेशी मुद्रा खर्चे की गई थी । 


सडक 
33. पहली दो योजनाओं में सड़क-विकास-कार्य क्र सन्‌ 943 की युद्धोत्तर-सड़क- 
विकास-योजना को, जिसे आम तौर पर नागपुर-योजना' कहा जाता है, ध्यान में रखते हुए 
बनाए गए थे | विभाजन के बाद भारत में उपर्युक्त योजना के अनुसार ,23,000 मील 
लम्बी डामर-बिछी सड़कें और 2,08,000 मील लम्बी बिना डामर की सड़कें बनाने 
का विचार था । पहली और दूसरी योजनाओ्रों में जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, उनके 
फलस्वरूप डामर-बिछी और बिना डामर-बिछी, दोनों प्रकार की सड़कों का निर्माण लक्ष्य. 
से अ्रधिक हो गया है । आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देश में डामर-बिछी सड़कों की 
'लम्बाई ,44, 000 मील होगी और बिना डामर-बिछी सड़कों की लम्बाई 2,50,000 
मील से भी अधिक होगी । पिछले दस वर्षों में ्रधिक सड़कें बन जाने पर भी कुछ पहलुओं 
से सड़कों की व्यवस्था अपूर्ण है, जैसे नदियों पर पुल नहीं हैं, सड़कों की सतह घटिया है और 
यान-पथ संकरे हैं । लगभग 60 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं, जिन पर रोड़ी या कंकर नहीं बिछा है । 
देश में सड़कों की कुल जितनी लम्बाई है, उसमें से 45,000 मील तो राष्ट्रीय राजपथ हैं, 
“परन्तु इनमें से 2,300 मील लम्बे राजपथों पर दोहरे यान-पथ हैं; बाकी सब इकहरी सड़कें 
हैं । लगभग ,000 मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ ऐसे हैं, जिनमें एक ही यान-पथ है, जो... 
गीली मिट्टी से बना है या जिसकी सतह नीची है और जिसपर सीमेंट या डामर नहीं बिछा है।. 
राष्ट्रीय राजपथ और राज्यों के राजपथों की ऊपरी तह 9 या 0 इंच मोटी है और तकनीकी 
'विश्येषज्ञों का मत है कि आजकल के यातायात की बहुलता या सघनता को देखते हुए वह... 
. पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर बहुत-से स्थानों फ्र पुल नहीं हैं । दूसरी पंचवर्षीय 
 औोजना के अन्त में अकेले राष्ट्रीय राजपथों पर ही 80 बड़े पुल बनने रह जाएंगे। इनमें 
से 47 पर काम चाल है और विभिन्न अवस्थाओं में हैं द हा 


34. तीसरी योजना में सड़क-विकास के उद्देश्य और प्राथमिकताएं : तीसरी योजना... 


. के सड़क-विकास-कार्यक्रम उन उद्देश्यों के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, जो कि हाल ही में कद्ध_ 
तथा राज्य-सरकारों के मुख्य इंजीनियरों ने सन्‌ 96 -8। के लिए बनाई गई बीस-वर्षीय सड़क- 
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विकास-योजना में निर्धारित किए हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी विकसित 
और कृषि-क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा न रहे, जो पक्की सड़क से 4 मील से अधिक दूर हो या 
जिससे डेढ़ मील की दूरी तक कोई भी सड़क न हो । इस योजना में अविकसित और अद्धविक- 
सित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है | इसके अन्तर्गत बीस वर्ष के बाद, 
अर्थात्‌ सन्‌ 98] में, 2,52,000 मील लम्बी डामर-बिछी और 4,05,000 मील लम्बी 
बिना डामर-बिछीः सड़कें हो जाएंगी । 


बीस-वर्षीय योजना में प्राथमिकताओों का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार होगा : (क) 
सभी मुख्य मार्गों पर, जहां-जहां पुल नहीं हैं, पुल बनाए जाएं और सड़कों की सतह सुधारी 
जाए, जिससे कि वह कम-सें-कम काली सतहवाली एक लेन की निदिष्टि के भ्रनुकुल हो जाए; 
(ख) बड़े नगरों के आसपास की मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाए और उनकी चौड़ाई 
दो लेनों के बराबर अवश्य हो जाए; और (ग?) बड़े-बड़े मुख्य मार्गों पर कम-से-कम दो लेन 
के यान-पथ हों । इस योजना में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बारे में सबसे 
पहला काम उनका इस ढंग से सुधार करना है कि वे अच्छे मौसम के स्तर की हो जाएं। इन 
प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पिछले दस वर्षों में 
जिलों और गांवों की उन सड़कों की मांग बढ़ती जा रही है, जिनके सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों 
में रहनेवाले करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। तीसरी योजना में विभिन्न प्रकार की 
सड़कों के लक्ष्यों पर विचार करते समय इस मांग को ध्यान में रखना पड़ेगा । 


35. दूसरी योजना में सड़क-विकास पर 224 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का 
ग्रनमान है । तीसरी योजना में सम्मिलित सड़क-विकास-कार्यक्रमों की लागत 324 करोड़ 
रुपये है । इसमें से राज्यों के क्षेत्र के कार्यक्रमों पर लगभग 244 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 
केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों पर 80 करोड़ रुपये । केन्द्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय राजपथों के 
ग्रतिरिक्त वे सड़कें भी शामिल हैं, जो विभिन्न राज्यों को मिलाती हैं या जिनका आर्थिक 
दृष्टि से महत्व है । 

36. राज्यों के सड़क-कार्यक्रम : सड़कें बनाने के कार्यक्रम का अधिकांश राज्य-सर- 
कारों के क्षेत्र में आता है। राज्यों की योजनाओं के अन्‍न्तगंत सड़क-कार्यक्रम ग्रभी बनाए ही 
जा रहे है और यह कहना कठिन है कि योजना में नियत राशियों की सीमा में रहते हुए . 
कुल कितने मील लम्बी और सड़कें बनाई जा सकेंगी । परन्तु मोटे तौर पर यह अनुमान है 
कि इस योजना को अवधि में लगभग 25,000 मील लम्बी डामर-बिछी सड़कें और बनाई 
जाएंगी जब कि दूसरी योजना में 22,000 मील लम्बी डामर-बिछी नई सड़कें बनी थीं । 
नई सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम बनाते समय एक ओर तो दुर्गम क्षेत्रों को सड़कों-द्वारा 
मिलाने की व्यवस्था करने का ध्यान रखना होगा और दूसरी ओर यह देखना पड़ेगा कि 
सिंचाई, विद्युत और उद्योग के क्षेत्रों में परियोजनाओं के फलस्वरूप कितनी सड़कों की जरूरत 
है । राज्यों के पुनर्गंडन के फलस्वरूप सड़क-विकास की जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी ध्यान 
में रखना पड़ेगा । राज्यों की योजनाओं में सड़क-कार्यक्रमों के लिए जो राशि रखी गई है, 
उसका काफी बड़ा भाग इस उद्देश्य के लिए है कि वर्तमान सड़कों को सुधारा जाए, जिससे 
कि वे बढ़ते हुए यातायात, विशेषकर गाड़ियों के यातायात, की ज़रूरतें प्री कर सकें । इन 
कार्यक्रमों में सड़कों को चौड़ी बनाने, उनकी सतह सुधारने और उनको परस्पर जोड़ने- 
वाली सड़कें और पुल बनाने के काम शामिल है । 
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37. केन्द्रीय सड़क-कार्यक्रम : केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में मुख्यतया यह व्यवस्था 
की गई है कि वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों को सुधारा जाए। इस काम के लिए जितनी राशि 
उपलब्ध है, उससे तो केवल एक सौ मील लम्बी सड़क--उत्तर सलमारा से ब्रह्मपुत्र के 
. पुल तक--बनाई जा सकेगी । यहां इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि हाल ही में 
,200 मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं । दूसरी योजना म॑ राष्ट्रीय राजपथों के 
कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी: 700 मील लम्बी सड़क अन्य सड़कों को जोड़ने 
के लिए बनाना, 40 बड़े पुल, ,500 मील लम्बी मौजूदा सड़कों का सुधार और 900 
मील लम्बी सड़कों को चौड़ी करके उन पर दोहरे यान-पथ बनाना । राष्ट्रीय राजपथों के 
कार्यत्रमों में सभी लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं । हां, विद्यमान सड़कों को मिलानेवाली सड़कें 
बनाने का काम कुछ पीछे पड़ गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम पूरे किए गए हैं. 
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये है: जम्मू-शीनगर-राजपथ पर जवाहर-सुरंग के पूर्वी और 
पश्चिमी भागों का निर्माण, बंगाल में रायगंज से बिहार में स्थित डलखोला तक राष्ट्रीय 
राजपथ के भाग का निर्माण और दिलली-आगरा सड़क का चौड़ा किया जाना । दूसरी योजना. 
में जो अधिक बड़े पुल बनाए गए हैं, वे हैं : बिहार के मोकामा नामक स्थान में गंगा पर रेल... 

तथा सड़क-पुल, मध्यप्रदेश में चम्बल पर निमज्जनीय पुल, आन्श्रप्रदेश में कृष्णा नदी पर. 
रेगुलेंटर-सह-सड़क-पुल, गुजरात में माहे नदी पर पुल, और मद्बास-डिडीगुल सड़क पर॒.. 
पोनियार नदी का पुल | तीसरी योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी 
योजना के अन्तरगंत जो कुछ महत्वपूर्ण सड़कें और पुल नहीं बन पाए थे, उन्हें पूरा किया 
जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपथों के हाल में बने कुछ भागों का सुधार तथा 
कलकत्ता के समीप विवेकानन्द-पुल-उपमार्ग और राजपथों के वे टुकड़े बनाना भी शामिल हूं, _ 
जो उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक हूँ । 

38. राज्यों के बीच की सड़कों और झ्राथिक महत्व की सड़कों के जो कार्यक्रम पहली... 
दो योजनाओं में सम्मिलित किए गए थे, उनमें कई परियोजनाएं थीं । उनमें से प्रमुख परि- 
योजनाएं पश्चिमी तठ की सड़क, पासी-बदरपुर सड़क, पठानकोट-उघमपुर सड़क और उन 
सड़कों की थीं, जिनकी आवश्यकता मैसूर, उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश के राज्यों में खनिज लोहे 
के निर्यात के सम्बन्ध में थी। इस कार्यक्रम के अन्तगेंत सन्‌ 960-6 तक लगभग 4,000.... 
मील लम्बी सड़कें बनाई गई और 2,300 मील लम्बी सड़कों को सुधारा गया । दूसरी 
योजना में कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे, जिन्हें श्रब तीसरी योजना में समाप्त करता 
पड़ेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये की आव- 
श्यकता पड़ेगी । सम्भव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओं का काम 

हाथ में लिया जा सके । 
द 39. पिछड़े हुए क्षेत्रों की विदोष श्रावश्यकताएं : दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना 


में भी सड़क-कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करते समय उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं 


का विशेष ध्यान रखा गया है, जो संचार-साधनों की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा 
पिछड़े हुए हैं । इसलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, उत्तर-पूर्वी का 


_ सीमान्त एजेंसी, नागा पहाड़ी-त्वेनसांग-प्रदेश और त्रिपुरा की योजनाओं में यह व्यवस्था... रा 
की गई है कि योजनाओं के कुल खर्च का एक-चौथाई से एक-तिहाई भाग सड़क-विकास 
. की मद में खर्च किया जाए। जिन राज्यों में सड़क-विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई है, 


... बे हैं: असम, जम्म्‌ और कश्मीर, मध्यप्रदेश और राजस्थान । स्वयं राज्यों के भीतर भी 
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अपेक्षयया कम विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी ; उदाहरणार्थ 
इन क्षेत्रों में : पंजाब के पहाड़ी प्रदेश; उत्तरप्रदेश में उत्तराखंड, बुन्देलखंड और अन्य पहाड़ी 
क्षेत्र; महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा; आन्ध्रप्रदेश में तेलंगाना; मैसूर और केरल में 
उत्तरी जिले; जम्मू और कश्मीर में लहाख और सोनाबेरी के क्षेत्र; और नागा पहाड़ी- 
त्वेनसांग-क्षेत्र में त्वेतससांग का इलाका । 

40. ग्रामीण सड़कों का विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास की ओर विद्येष 
ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों की योजनाश्रों में इस काम के लिए विशेष राशियां अलग 
रखी गई है । इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत इस काम के लिए धन-राशियां नियत की गई हैं। कुछ समय पहले परिवहन और 
संचार-मन्त्रालय ने एक तदर्थ जांच कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जिला-योजनाएं 
बनाने की चेष्ठा की गई है, जिनमें यह दिखाया गया कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो 
सड़कें बनाई जाएं, उनका परस्प र-सम्बन्ध किस तरह से होगा। इस बात का प्रयत्न किया 
जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-विकास के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न संस्थाओं में तालमेल 
स्थापित किया जाए और जनता से गांवों में सड़कें बनाने के लिए अ्रधिक अंशदान प्राप्त 
किया जाए । 

4. सड़क-अनुसन्धान : तीसरी योजना में सड़क-विकास-कायक्रम के लिए नियत 
राशि का कुछ भाग अनुसन्धान के लिए अलग रखा जा रहा है। सम्भव है कि कुल मिला कर, 
राज्यों की योजनाओं में, अनुसन्धान-कार्यक्रमों के लिए दो करोड़ रुपये मिल सकें, जिसे 
प्रयोगशाला-गवेषणा के बजाय' क्षेत्रीय अनुसन्धान पर खर्च किया जाएगा । केन्द्र और 
राज्यों की सड़क अनुसन्धान-प्रयोगशालाझों में सड़कें बनाने की आधनिक तकनीकों पर 
अनुसन्धान किया जा रहा है । इस अनुसन्धान' का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण-लागत में. 
कमी की जाए । तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि नई 
तकनीकों और नए ढंग के सामान से सड़कें बनाने के प्रयोग किए जाएं। अब तक जो अनु- 
सन्धान किया गया है, उसके परिणामों के समुचित रूप से मुल्यांकन को सरल बनाने और आगे 
अनुसन्धान की योजनाएं चुनने के लिए एक केन्द्रीय मूल्यांकन-समिति बनाने का विचार है। इस 
समिति में केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारों के संगठनों और कुछ ऐसे गर-सरकारी 
संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, जिनका सड़क-विकास और सड़क-अनुसन्धान-कार्यों से सम्बन्ध है । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई तकनीकों के क्षेत्रीय प्रयोग इस समिति की सिफारिशों के. 
अनुसार किए जाएंगे । 


सड़क-परिवहन 

42. पिछले बीस वर्षो में देश में मोटर-परिवहन, विशेषकर माल लाने और ले 
जानेवाली गाड़ियों का काफी प्रसार हुआ है । भ्रविभाजित भारत में (देशी राज्यों को छोड 
कर ) माल ढोनेवाली मोटर-गाड़ियों की संख्या, जो सन्‌ 938-39 में 2, 397 थी, सन्‌ 
946-47 में बढ़ कर 40,07 तक पहुंच गई थी । देश के विभाजन के बाद 0 वर्षों में 
भारत में माल ढोनेवाली मोटर-गाड़ियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई। सन्‌ 948-49. 
में यह संख्या लगभग 73,000 थी, जो सन्‌ 960-6व में ,60,000 तक पहुंच गई । 
जहां तक सवारी मोटर-गाड़ियों का सम्बन्ध है, यद्यपि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में उनकी 
संख्या घट गई थी, तथापि बाद में यह संख्या बढ़ी और सन्‌ 946-47 में लगभग उतनी 
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ही हो गई, जितनी सन्‌ 938-39 में थी । सन्‌ 948-49 से इन गाड़ियों की संख्या 
बराबर बढ़ती ही गई है। सन्‌ 7948-49 में यह संख्या 27, 275 थी श्रौर सन्‌ 960-6 
में बढ़ कर लगभग 50,000 हो गई, शअर्थात्‌ इपमें 85प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


43. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन-साधनों- 
द्वारा होनेवाले यातायात में जो वृद्धि हुई है, वह मोटर-गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात 
मैं बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस काल में मोटर-गाड़ियों की वहन-क्षमता 
में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी योजन। में मोटर-गाड़ियों के मिर्माण का जो लक्ष्य रखा गया 
था, यदि वह प्रा हो जाता, तो गाड़ियों की संख्या और सड़क-परिवहन-उद्योग की वहन- 
. क्षमता और भी बढ़ जाती । दूसरी योजना में यद्यपि 40,000 गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य 
था, परन्तु सन्‌ 960-6 में वास्तविक उत्पादन कुल 30,000 गाड़ियों का ही हो पाएगा । 
नई गाड़ियां कम संख्या में मिल पाई हैं, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, जिसका कारण 
विदेशी मुद्रा की कमी है। यही मुख्य कारण था, जो इस अवधि में सड़क-परिवहन के तेज़ी 
से विकास में बाधक हुआ है | हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन के सम्बन्ध में लाइसेंस- 
नीति को अधिक उदार बनाने के लिए कई कारंवाई की गई हैँ। यह भी प्रयत्न किया 
जा रहा है कि सड़क-परिवहन-उद्योग को उस पर लगाए जानेवाले विभिन्न करों को सरल 
बना कर सहायता दी जाए। विशेषतः परिवहन और संचार-मन्त्रालय ने सारी राज्य-सरकारों 
से प्राथना की है कि सभी करों को मिला कर एक कर दिया जाए, जो कि यथासम्भव एक ही. _ 
अ्रभिकरण-द्वारा इकट्ठा किया जाए । उनसे यह भी कहा गया है कि वे अन्तर-राज्य-मार्गों पर 
चलनेवाली सड़क-परिवहन-सेवाओ्ं पर दोहरे कर को हटाने के प्रश्न पर विचार करें। 


44. तीसरी योजना में तिजारती सड़क-परिवहन का प्रसार मुख्य रूप से इस बात पर 
निर्भर होगा कि मोटर-उद्योग की अपनी निर्माण-क्षमता कितनी है। मोटर-उद्योग-सम्बन्धी तदर्थ 


समिति, 960 ने मोटरूगाड़ियों के निर्माण के जिस लक्ष्य की सिफारिश की है, उसे सरकार. 


ने तीसरी योजना का निर्माण-कार्यक्रम बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है । सन्‌ 965-66 
में तिजारती गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य 60,000 है, जो कि सन्‌ 960-67 के निर्माण- 
स्तर का दुगना है। मोटे तौर पर यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि तिजारती गाड़ियों की संख्या, 
जो सन्‌ 260-6] में लगभग 2,00,000 थी, सन्‌ 965-66 में बढ़ कर 3,65,000 
हो जाएगी, अर्थात्‌ उसमें लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस अ्रवधि में माल ढोनेवाली 
मोटर-गाड़ियों की संख्या ,60,000 से बढ़ कर 2,85,000 हो जाएगी और सवारी- 
गाड़ियों की संख्या, जो अब 50,000 है, बढ़ कर 80,000 हो जाएगी । परिवहन-तीति 

और समनन्‍्वय-समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट में जो हिसाब लगाया गया है, उसके अनुसार 
पांच वर्षों में सड़क-द्वारा जानेवाले माल में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात्‌ 
यह यातायात सन्‌ 960-6व के ,060 करोड़ टन-मील से बढ़ करं सन्‌ 965-66 में. 

2,335 करोड़ टन-मील हो जाएगा । द ; 


.. 45. राज्यों में राष्ट्रीय क्त सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों के, जो आजकल अधिकतर यात्री- .. 
पैवाशओं की व्यवस्था करते हैं, प्रसार-कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 26 करोड़ रुपये खर्चे 


होने का अनुमान है। आशा है कि योजना की ग्रवधि में राष्ट्रीयक्रत प्रतिष्ठानों की मोटर- 
गाड़ियों की संख्या में 7500 की वृद्धि की जाएगी, जब कि दूसरी योजना की अवधि में 


इनमें 5,000 नई गाड़ियां खरीदी गई थीं । सड़क-द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने की सेवाशों 
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में राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों का अंशदान वर्तमान-जितना, अर्थात्‌ 30 प्रतिशत, ही रहने की” 
आज्ञा है। कुछ समय पहले योजना-आ्रायोग ने राज्य-सरकारों को परामर्श दिया था कि वे 
सड़क-परिवहन-निगम-अधिनियम के अन्तर्गत निगम बना लें, जो राष्ट्रीयकृत सड़क-परि- 
वहन-प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध करें और इस प्रबन्ध में रेलों, और यदि सम्भव हो, निजी मोटर- 
वालों का भी सहयोग रहे । नीति-सम्बन्धी' इस निर्णय का आधारभूत सिद्धान्त इस बात की' 
आवश्यकता है कि राज्य-सरकारों के प्रतिष्ठान, जिनके भविष्य में बड़े इज़ारों का रूप ले लेने 
की सम्भावना है, रेलों के साथ प्रतिद्वन्द्विता में न पड़ें, जिन पर केन्द्रीय सरकार का एका- 
धिकार है। प्रबन्ध का स्वरूप निगम-जैसा हो, तो उनके बीच अनुचित प्रतिद्वन्द्रिता से किसी 
सीमा तक बचा जा सकता है । परिवहन-नीति और समनन्‍्वय-समिति ते अपनी' प्रारम्भिक 
रिपोर्ट में एकमत होकर इस नीति का समर्थन किया है। कई राज्यों में निगम बन चुके है । 
बाकी राज्यों में भी यथासम्भव जल्दी ही निगम बना दिए जाएंगे । रेलवे की योजना में इस 
बात की व्यवस्था की गई है कि रेलें राज्यों के राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों के 
प्रसार-कार्यक्रम में अपना अंशदान दें। 

46. तीसरी योजना की ग्रवधि में रेलवे-परिवहन पर भारी बोझ और विभिन्न प्रकार 
के परिवहनों के समन्वित विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के 
लिए सड़क-द्वारा माल-यातायात करने के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक हो 
सकता है। बहुत-से प्रइनों--जैसे, संगठन का रूप क्‍या होगा और कार्यक्रम का क्षेत्र क्या 
होगा--पर आगे चल कर यातायात-तीति और समनन्‍्वय-समिति की सिफारिशों के प्रकाश 
में तथा राज्य-सरकारों से सलाह-मशविरा करके विचार किया जाएगा । 

अन्तर्देशीय जल-परिवहन 

47. देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र---श्रर्थात्‌, असम, पश्चिम-बंगाल और बिहार के राज्यों---- 
में अन्तर्देशीय जलपथों का बड़ा महत्व है। इस समय असम और कलकत्ता के बीच आने-जाने- 
वाले माल का परिमाण 25 लाख टन से अधिक है । इसमें से लगभग आधा माल नदी-द्वारा 
जाता है और बाकी आधा रेलों और अन्य परिवहन-साधनों-द्वारा । दक्षिण में--केरल राज्य 
में--अ्न्तदेंशीय जलपथों का महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की नदियां बहुत-से छोटे पत्तनों को 
कोचीन के मुख्य पत्तन से मिलाती है । उन पत्तनों के आसपास कई उद्योग स्थित है । 
उधर, उड़ीसा के डेल्टा-क्षेत्र में भी अन्तर्देशीय जलपथ संचार के महत्वपूर्ण माध्यम है । 
इस क्षेत्र में केन्द्रपाड़ा और तालडांडा की नहरों में और उड़ीसा-तट-नहर में नावें चलती 
है । श्रन्तरदेशीय जल-परिवहन की व्यवस्था किसी सीमा तक आन्ध्रप्रदेश और मद्रास के 
राज्यों में भी है। अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति ने इस परिवहन-साधन का विस्तृत 
अध्ययन किया है । समिति ने सन्‌ 959 में अपनी रिपोर्ट परिवहन और संचार-मन्त्रालय को 
पेश की । इस समिति ने देश-भर में अन्तर्देशीय जलपथों के विकास के सम्बन्ध में दीघेकालीन 
सुझाव दिए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम इस समिति की सिफारिशों को 
ध्यान में रख कर बनाया गया है। पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति 
बहुत धीमी रही है, जिसका कारण मुख्य रूप से यह है कि योजनाएं बनाने और नावों, आदि 
के डिज़ाइन तैयार करने में बहुत समय लगता है । पहली दो योजनाओं में इन कार्यत्रमों 
पर एक करोड़ रुपये से भी कम राशि खर्च की गई थी, जब कि तीसरी योजना में जो कार्यक्रम' 
शामिल किए गए है, उन पर 7. 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे | इसमें से 6 करोड़ रुपये की राशि, 
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केन्द्रीय क्षेत्र में है और . 5 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं के लिए नियत किए गए 
। 
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48. पहली पंचवर्षीय योजना में अन्तदशीय जल-परिवहन के विकास के लिए एक 
महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि गंगा-बरह्मपुत्र-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें केन्द्र- 
सरकार के साथ उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम-बंगाल और असम की सरकारें भी शामिल 
थीं । इस बोर्ड को यह काम सौंपा गया कि वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल-परिवहन के 
विकास के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों के क्रियाकलाप में तालमेल स्थापित करे और 
इस' बात का पता लगाने के लिए कि उथले जलमार्गों में आधुनिक ढंग की नावें चलाना 
कहां तक व्यावहारिक हो सकता है, प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करे । यह बोर्ड 
इस समय इन सेवाओं का परिचालत' कर रहा है; (क) छपरा और बरहज के बीच 94. 
मील के फासले में देशी नौचालन-सेवा; (ख) पटना और बक्सर (93 मील) और पटता _ 
और राजमहल (203 मील) के बीच कर्षनाव (पुशर टग्स) और इस्पात से बने बजरों 
द्वारा आने-जाने की साप्ताहिक व्यवस्था । ये सेवाएं अभी प्रयोग-मात्र के लिए हैं| यह बोर्ड 
भविष्य में प्रारम्भ की जानेवाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े इकटठे करने के लिए 
भूवृत्त और जलवृत्त-सम्बन्धी सर्वेक्षण भी कर रहा है। दूसरी योजना की अवधि में सरकार 
ने ज्वायंट स्टीमर-कम्पनियों को नदी-संरक्षण-प्रनुदान' देना स्वीकार कर लिया था और 
यह भी मान लिया था कि उन्हें नए स्टीमर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण दिया 
जाएगा। भ्रसम और भारत के बाकी भाग के बीच नदी-द्वारा ले जाए जानेवाले माल का 
अधिकतर भाग यही कम्पनियां ढोती हैं | दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अन्‍य महत्वपूर्ण 
परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं, वे दक्षिणी क्षेत्र में थीं। केरल में पश्चिमी तट-नहर को बड़ा- 
गारा से माहे तक बढ़ाने की परियोजना का काम प्रारम्भ किया गया और अप्रैल 958 में 


सरकार ने एक निगम की स्थापना की, जिसका काम क्विलोन और एर्णाकुलम केबीच 
(90 मील ) यात्री ले जानेवाली मोटर-बोट चलाने का काम गर-सरकारी संचालकों से ले 


लेना था । आन्श्रप्रदेश और मद्रास में बकिघम-नहर से मिट्टी निकालने की भी व्यवस्था... 
की गई । द 


49. तीसरी योजना में केन्द्रीय कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि ज्वायंट स्टीमर- 
कम्पनियों को ऋण-द्वारा सहायता दी जाए, जिसकी स्वीकृति, पहले ही दी जाचुकी है, 
और पांड में एक अन्तर्देशीय पत्तन तथा दामोदर-घाटी-नहर में नौचालन-कार्य को भी पूरा 
करने की व्यवस्था है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किए गए थे | इस कार्यक्रम... 
में जो नई योजनाएं शामिल की गई हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण हैं : () गंगा-बरह्मपुत्र-बो्ड-द्वारा 
सुन्दरवन के क्षेत्र में नौकर्षण की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत; (2) अन्तर्देशीय जल. 
 परिवहन-सम्बन्धी मामलों के बारे में परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना, 
. (3) सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र के लिए मिट्टी निकालने की मशीनों और लांचों की खरीद, 
. (4) गौहाटी में अग्रिम तट का उन्नयन, तथा (5) प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना । राज्य- 


.. क्षेत्र में, अन्य योजनाओं के अतिरिक्त, केरल में पश्चिमी तट-नहर के विस्तार और उन्नयन, 


. उड़ीसा में तालदंड और केन्द्रपारा नहरों के उन्नयन, विशेषकर परदीप-द्वारा खनिज लोहे के. 


| निर्यात के सन्दर्भ में, और राजस्थान-तहर में जल-परिवहन की सुविधाग्रों के विकास के लिए ५ 
.._._ समुचित व्यवस्था की गई है । आर 2 


परिवहन और संचार-साधन' 585 


जहाजरारन 

50. पहली दो योजनाओं की अवधि में जहाज़ों के टन-भार में काफी वद्धि हुई और 

विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद यह आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक 9 लाख 

टन (कुल पंजीकृत भार) का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि भारतीय जहाज इस 

समय देश के समुद्र-पार-व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत अंश ढोते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों 

से पता चलता है कि पहली और दूसरी योजना के अन्त में तटीय और समुद्रपार-व्यापार में 
लगे हुए जहाज़ों का टन-भार कितना था : 





तालिका-संख्या 9 
पहली श्रौर दूसरी योजनाश्रों के श्रन्त में जहाज़ों का ठन-भार 
(कुल पंजीकृत भार लाख टवों में) 





4950-5। 4955-356 4960-64 





तटीय 2,7 2.4 2.92 
समुद्रपार .74 9.4 6.3 
योग 3. 97 4, 8 9.05 





समुद्रपार और तटीय जहाज रानी के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में क्रश: 4. 9 
लाख टन और 4.] लाख टन (कुल पंजीकृत भार) का लक्ष्य था । समुद्रपार जानेवाले जहाजों 
का कुल टन-भार तो लक्ष्य से श्रधिक है, परन्तु तटीय जहाजों का भार लक्ष्य से काफी कम है। 
पहली योजना में जहाज़रानी के कार्यक्रम पर 8. 7 करोड़ रुपये की राशि खर्चे की गई और 
अनुमान है कि दूसरी योजना में यह खर्च 52. 7 करोड़ रुपये होगा । दूसरी योजना में की गईं 
एक महत्वपूर्ण कारंवाई यह थी कि जहाज़ी कम्पनियों को जहाज़ खरीदने के वास्ते ऋण दंने 
के लिए एक जहाजरानी-विकास-निधि स्थापित की गई। यह निधि व्ययगत नहीं होगी । 


5. तीसरी योजना में जहाज़रानी के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है । 
आशा है कि इसके अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये की राशि जहाजराती-विकास-निधि से मिल सकेगी । 
आशा है कि जहाज़ी कम्पनियां अपने संसाधनों में से 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी । 
कुल राशि का आधे से अधिक भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में खचे किए जाने की आशा है । बाकी 
राशि सरकारी क्षेत्र क्र दो निगमों--अ्र्थात्‌, ईस्टर्ने शिपिंग कारपोरेशन और वेस्टन 
क्षिपिंग कारपोरेशन--के कार्यक्रमों पर खर्चे करते का विचार है। आशा है कि तीसरी 
योजना की अवधि में 57 नए जहाज लिए जाएंगे, जिनका कुल पंजीकृत भार 3,75,000 
टन होगा । इसमें से ,94, 000 टन-भार के जहाज़ों की आवश्यकता पुराने जहाज़ों को बदलने 
के लिए पड़ेगी और बाकी ,8,000 टन कुल पंजीकृत भार के नए जहाज मौजूदा बेड़े 
में बढ़ जाएंगे। इससे कुल पंजीकृत टन-भार 7 लाख ठन हो जाएगा। लगभग 2,6,000 
टन के जहाज गैर-सरकारी क्षेत्र में और बाकी ,50,000 टन के जहाज सरकारी क्षेत्र 
में खरीदे जाएंगे । 

52. अगले पृष्ठ की तालिका से पता चलता है कि तीसरी योजना में सरकारी और गेर- 
सरकारी क्षेत्र में समद्रपार और तटीय व्यापार के लिए प्राप्त किए जानेवाले जहाज़ों का 
टन-भार कितना-कितना होगा । 
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तालिका-सख्या 70 


तीसरी योजना में प्राप्त किए जानेवाले जहाज़ों का कूल पंजीकृत दन-भार 


शा 


मद गर-सरकारी सरकारी. योग 
द द क्षेत्र क्षेत्र 
तटीय 
बदली के लिए. :. ही ... ,00,000 --- व,00,000. 
नए कर हा कक हे 25,000 7,500... 32,500: 
कुल तटीय... ... री .... १,25,000 7,500 ,32,500 
समुद्रपार 
बदली के लिए . ... ० मा 56,000 37,600 93,600: 
नए हा हे के 35,200 व,43,200 ,48,400 
कुल समुद्रपार ... ; कर 97,200 ,50,800 2,42,000 
योग : तटीय और समद्रपार ... 2,76,200 7,58,300 3,74,500. 


/२/५००८४8॥ातभाकर ० लफेल/ जात भनाताथभछ 


... कूल टन-भार में से (32,500 पंजीकृत टन-भार की आ्रावशयकता तटीय व्या- 
पार के लिए है और बाकी 2,42,000 पंजीकृत टन-भार की समुद्रपार-व्यापार के लिए। 
तटीय जहाज़ों के कार्यक्रम का अधिकांश पुराने जहाज़ों को बदलने के लिए है। तटीय जहाज़ों 
में 32,500 पंजीकृत टन-भार की वृद्धि की जाएगी । इसमें से 25,000 टन के 
: छोटे तटीय जहाज सामान्य माल ढोने के लिए होंगे और बाकी 7,500 टन का एक तठीय 
टेंकर जहाज़ होगा। जहां तक समुद्रपार-व्यापार का सम्बन्ध है, 93,600 पंजीकृत 
टन-भार के पुराने जहाज़ों के बदलने की व्यवस्था की गई है और ,48,000 पंजीकृत 
टन के नए जहाज़ खरीदने का विचार है। अतिरिक्त टन-भार में 53,000 पंजीकृत _ 
टन-भार के टेंकर होंगे । तीन टैंकर खरीदने का विचार है---दो बिना साफ किए पेट्रोलियम के 
आयात के लिए और एक पेट्रोलियम-उत्पादनों के झ्रायात के लिए 


53. इस बात को मान लिया गया है कि जहाज़रानी के प्रसार को अ्रधिक प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे उस विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी, जो देश को अपने समद्रपार- 
व्यापार की ढुलाई के लिए खर्चे करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जहाज़रानी-मंडल ने सिफारिश 
की है कि सन्‌ 965-66 तक 4. 2 लाख पंजीकृत टन्ू-भार का लक्ष्य पूरा हो जाना. 
चाहिए । परन्तु जहाज़रानी-विकास-कार्यक्रम बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमें. 
. इस काम के लिए विदेश्षों से कितनी सहायता मिलती है और इसलिए इसका सीमित होना 
स्वाभाविक ही है । जहां तक तटीय जहाज़रानी का सम्बन्ध है, आशा है कि परिवहन-नीति _ 
और समनन्‍्वय-समिति अपनी अ्रन्तिम रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में सिफारिशों करेंगी कि रेलों 

. के भुकाबले में तटीय जहाज़रानी का क्‍या अंशदान रहेगा । इस बीच यह प्रयत्न किया जा _ 
._ रहा है कि जितने भी जहाज हैं, उन्हें बड़े परिमाण में वस्तुएं--विशेषकर कोयला--ले 
. जाने के लिए पुरी तरह प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि रेलों पर कम बोझ पड़े । द 
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, 54. सुख्य पत्तन : पहली योजना में मुख्य पत्तनों के विकास-कार्यक्रम का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि वर्तमान पत्तनों पर पूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और उन्हें नए 
ढंग का बनाया जाए--विशेषकर उन पत्तनों को, जहां युद्धकाल में बहुत श्रवक्षयण हुआ है--- 
और कांडला पर उस यातायात के लिए एक मुख्य पत्तन बनाया जाए, जो पहले कराची 
से होता था। कार्यक्रम की ब्योरेवार बातों को अन्तिम रूप देने में देरी हो जाने के कारण 
पहली योजना में प्रगति धीमी रही । इस काल में मुख्य पत्तनों की क्षमता 2 करोड़ टन से बढ़ 
कर 2. 5 करोड़ टन हो गई | योजना के अन्तिम वर्ष में 2. 4 करोड़ टन का यातायात हुआ । 
दूसरी योजना का उद्देश्य यह था कि पहली योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाग्रों का काम 
पूरा किया जाए और कलकत्ता, मद्रास, विशाखापटनम और कोचीन के पत्तनों पर जहाज़ों 
के ठहरने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था की जाए। इस योजना के पहले दो वर्षों में 
पत्तनों में भारी माल के बड़े पैमाने पर होनेवाले झ्रायात के कारण बहुत भीड़ रही और मुख्य 
पत्तनों की समाई बढ़ाने और उन्हें अ्रधिक माल लेने और भेजने-योग्य बनाने के लिए 
कई कारंवाइयां की गई । हुगली नदी में डबाव की परिस्थिति बिगड़ जाने के कारण, 
कलकत्ता पत्तन में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिनका उद्देश्य बहुव्यय-साध्य नदी- 
नियन्त्रण-कार्यो को हाथ में लेना और कठिन बाधाओं को वहां से हटाना था । इन कार्यक्रमों 
पर काफी खर्च किया गया । श्रब मुख्य पत्तनों की क्षमता काफी बढ़ गई है और अनुमान है कि 
सन्‌ 960-67 में वहां से होनेवाला यातायात लगभग 3. 3 करोड़ टन था। 


55. तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्हीं परियोजनाओं का 
काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो प्रारम्भ की जा चुकी हैँ । बम्बई पत्तन को आधुनिक ढंग 
का बनाने और उसकी गोदियों के प्रसार की व्यवस्था की गई है! इसके अतिरिक्त, कोई 
ऐसी बड़ी योजना शामिल नहीं की गई, जिससे वर्तमान पत्तनों की क्षमता में अधिक वृद्धि 
होने की आशा की जा सके । वर्तमान पत्तनों के सम्बन्ध में जो योजनाएं है, उनका मुख्य उद्देशम 
यह है कि वहां पहले से प्राप्त सुविधाओ्रों को बनाए रखा जाए और बेहतर बनाया जाए । 
आशा है कि उन योजनाओं के पूरा होने से, जिनमें से अधिकतर दूसरी योजना में प्रारम्भ 
कर दी गई थीं, मुख्य पत्तनों की क्षमता 4. 9 करोड़ टन हो जाएगी । तीसरी योजना के अन्त 
तक जितना यातायात होने का अनुमान है, उसके लिए यह पर्याप्त होगी । 


56. कलकत्ता पत्तन को ठीक-ठाँक रखने और उसके संरक्षण के लिए इस ' कार्यक्रम 
में दो महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई है । ये योजनाएं है : (क) हल्दिया में एक सहायक 
पत्तन का निर्माण, और (ख) फरकक्‍्का में गंगा नदी पर बांध का निर्माण । हल्दिया पत्तन' 
कलकत्ता का अनुपूरक पत्तन होगा और वहां से 56 मील नीचे (नदी के बहाव की ओर) 
बनाया जाएगा । इस पत्तन में बड़े परिमाण में कोयला खनिज, लोहा और खाद्यान्न लाने 
तथा भेजने और सामान्य माल के जहाज़ों से माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करने 
का विचार है । सामान्य माल कलकत्ता पत्तन से ही आए-जाएगा । इन परियोजनाञरों को 
ग्रन्तिम , रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी जांच की जा रही है। पत्तन के निर्माण पर, 
जिसमें चार बर्थवाली गोदी बनाना भी शामिल है, 25 करोड़ रुपये ख्च होने का अनुमान 
है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई 
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है और सम्भव है कि इसका बहुत-सा काम चौथी योजना की अवधि में ही पूरा हो । इस पत्तन 
को एक सीधे रेल-मार्ग-द्वारा कलकत्ता-खड़गपुर मुख्य लाइन से मिलाने का विचार है। 


57. जहां तक गंगा नदी पर बांध का प्रश्न है, उसे हुगली नदी में डुबाव की स्थिति 
सुधारने और कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने के लिए आ्रावश्यक माना गया है। नदी के तल में 
जमी हुई मिट्टी को ज़ोर से बहा कर ले जाने के लिए पानी की कमी के कारण हुगली 
की स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है | इससे न केवल हुगली नदी के नौकानयन. के योग्य बने 
रहने पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि नदी के तल पर मिट्टी जमा हो जाने से पानी की 
धारा भी अ्रवरुद्ध हो गई है। इससे एक ओर तो हुगली में बान-ज्वार अधिक आने लगे ह 
और दूसरी ओर इसका पानी अधिकाधिक नमकीन होता जा रहा है। कलकत्ता के पत्तन 
को चाल रखने के लिए मिट्टी निकालने के प्रयत्न तेजी से करना आवश्यक हो गया था, 
लेकिन वे अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं । गंगा पर फरवका-बांध बन जाने स हुगली में ऊपर 
से आनेवाले पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और इस समस्या का एक ठोस हल 
निकल आएगा । इस बांध से कुछ अन्य आनुषंगिक लाभ होंगे, जिनमें से एक यह होगा 
कि कलकत्ता और उसकी परिधि में स्थित औद्योगिक नगरों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। 
इसके अतिरिक्त, उत्तर और दक्षिण-बंगाल के बीच संचार-व्यवस्था सुधर जाएगी और 
ग्रसम तथा बंगाल, आदि के बीच अन्तर्देशीय जल-परिवहन-मार्ग की लम्बाई कम हो 
जाएगी । अनुमान है कि परियोजना पर कुल 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना 
को 9 बर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है । इस प्रकार, तीसरी योजना के काल में इसपर 
25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान हैं । द 


.. 58. हल्दिया के अनुपूरक पत्तन और फरक्‍्का-बांध के अतिरिक्त कलकत्ता में _ 
बलारी धारा (चेलन) को सुधारने के लिए दिशा-नियन्त्रण-सम्बन्धी निर्माण-कार्य की _ 
.. व्यवस्था की गई है और मिट्टी निकालनेवाली अ्रधिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों का 
प्रबन्ध किया गया है।इन योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये खर्च होने काअनुमान है। .... 


बम्बई पत्तन के कार्यक्रम में जो योजनाएं शामिल की गई हैं, उन पर लगभग 26 
करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें से प्रधिक महत्वपूर्ण ये हैं : गोदियों को आधुनिक 
बनाने की योजना, बन्दरगाह की मुख्य धारा में से मिट्टी निकालना, बैलार्ड बंगसार का 
प्रसार और बंगसार पर यात्रियों के उतरने के लिए आवश्यक भवन का निर्माण, 
अलेज्जेड्रा गोदियों में क्रेनों को बिजली से चलाने की व्यवस्था और मजदूरों के लिए आवास 
की योजना ।गोदियों को आधुनिक ढंग का बनाने की योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन में. 
जहाज़ों के ठहरने के लिए अधिक गहरे ड्बाववाले बर्थों का निर्माण किया जाए। हाल के कुछ 
वर्षो में इस पत्तन में आनेवाले बड़े जहाज़ों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए यह योजना 
. आवश्यक हो गई है। बेलार्ड बंगसार-सम्बन्धी योजनाएं पत्तन पर यात्रियों के यातायात के 
लिए आवश्यक समझी गई हेँ। यात्रियों के उतरने की इमारत को त्रन्त नया बनाना 
ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा इमारत की नींव तेज्ञी से कमज़ोर होती जा रही है। 


...... मद्रास पत्तन के कार्यक्रम पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनमान है । जो . 
परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में खनिज और कोयले... 

. के लिए नए याड बनाने और खनिज लोहे को लादने-उतारने के लिए उपकरणों की ब्यवस्था _ 
डर की गई है।.. द कप हि, 883. पल 
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विज्ञाखापटनम के कार्यक्रम पर 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनमान है। इसमें 
चार अतिरिक्त घाट-योजनाओं और खनिजों को लादने के लिए यन्त्र लगाने की व्यवस्था की 
गई है, जिन पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम प्रारम्भ हो गया था । इस योजना का 
उद्देश्य यह है कि पत्तन को इस योग्य बनाया जाए कि वहां से सन्‌ 964 से 20 लाख 
टन खनिज लोहा प्रति वर्ष जापान को भेजा जा सके और सन्‌ 966 से 40 लाख टन 
और अधिक लोहे के निर्यात की व्यवस्था की जा सके । 

कांडला में यह व्यवस्था की गई है कि दो भ्रतिरिक्त घाट पूरे किए जाएं, एक निकषंण- 
पोत मंगाया जाए, उपनगर का प्रसार किया जाए और पत्तन में अधिक पानी की व्यवस्था 
करते की योजनाएं क्ियान्वित की जाएं । 


कोचीन पत्तन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्हीं योजनाओं का काम पूरा करने की 
व्यवस्था है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं । 


59. पत्तनों के विकास-कार्य क्रम में, दो छोटे पत्तनों, अ्रर्थात्‌ तृत्तुकुडि और मंगलोर, 
को सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाला पत्तन बनाने की दो परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं । 
तुत्तुकुडि के साथ ही सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाले पत्तन का विकास इसलिए ज़रूरी समझा 
गया है कि पत्तन वतंमान यातायात को सुचारु रूप से निबटा सके और यातायात में वृद्धि 
के लिए आवश्यक क्षमता की व्यवस्था हो जाए। इस परियोजना का ठीक-ठीक विस्तार 
इस बात पर निर्भर है कि भविष्य में इस पत्तन से कितना यातायात हो सकता है: वर्तमान 
यातायात में ग्रधिकतर भाग उन वस्तुओं का है, जो तटीय यातायात में आती हैं । इस सम्बन्ध 
में लम्बे समय की बात तभी सोची जा सकती है, जब परिवहन-नीति और समन्वय-समिति 


की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए 


मंगलोर का विकास करने का विचार मुख्यतः इस प्रयोजन से हैकि इसे चितलद्गुग 
और मंगलोर के आसपास-स्थित अन्य खान-क्षेत्रों से भविष्य में प्रत्याशित 20 लाख टन 
खनिज लोहे का यातायात करने-योग्य बनाया जाए। बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में 
तकनीकी जांच की जा रही है । 


60. अनमान है कि पत्तन-विकास-कार्यक्रम की कुल लागत 5 करोड़ रुपय॑ के 
लगभग बैठेगी । इसमें से 80 करोड़ रुपये की राशि मख्य पत्तनों के कार्यक्रमों के लिए, 25 कराड़ ह 
रुपये फरक्का-बांध के लिए और 0 करोड़ रुपये की राशि मंगलोर तथा तुत्तुकुडि में 
नए मख्य पत्तनों के विकास के लिए है। 


6. छोटे पत्तन : भारत में छोटे पत्तनों की संख्या 50 से अधिक है। अनुमान है 
कि वहां से प्रति वर्ष 60 लाख टन सामान का यातायात होता है। छोटे पत्तनों के लिए पहली 
पंचवर्षीय योजना में 2. 4 करोड़ रुपये की योजनाएं शामिल की गई थीं, परन्तु वास्तविक खर्चे 
.4 करोड़ रुपये से ग्रधिक नहीं हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के 
लिए 5 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अनुमान है कि वह सारी राशि खर्चे कर दी 
गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर 5 करोड़ रुपया 
खच् होने का अनमान है। 


62. मध्यवर्ती पत्तन-विकास-समिति (960) ने छोटे पत्तनों--जिन्हें मध्य 
पत्तन' कहा जाता है--में से कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों का विस्तृत सवक्षण करने के बाद अगले 
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पांच से दस वर्ष तक के लिए विकास-योजनाओं की सिफारिश की है। तीसरी पत्रवर्षीय 
योजना का कार्यक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्य- 
क्रम की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं में परदीप में एक मध्यवर्ती पत्तन बनाने का प्रस्ताव 
उल्लेखनीय है। यह पत्तन सुकिन्द-देतरी क्षेत्रों से 5 लाख टन खनिज लोहे के निर्यात के लिए 
होगा। खाक-ल्षेत्रों से पत्तन खनिज लोहा ले जाने के लिए आवश्यक परिवहन-सुविधाओं 
के विकास की भी व्यवस्था की जा रही है । नीन्दाकारा (केरल ) को भी मध्यवर्ती पत्तन बनाने 
का विचार है, और यदि कारवार में गहरे डबाव के घाट की व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से 
सम्भव हुई, तो यह काम भी किया जाएगा, ताकि वहां से खमिज लोहे का निर्यात हो सके ॥ 
इस कार्यक्रम में जो और योजनाएं शामिल की गई हैं, वे ये हैं : काकीनाडा में ग्रोयनों का 
विस्तार और एक डजर' प्राप्त करना, मछलीपटटम में जल-धारा स्थिरीकरण, कड्डलर 
मं समुद्रतल को लहरों से कटने से बचाने के लिए लकड़ी की दीवारें और एक बंगसार की 
व्यवस्था करना, रत्नगिरि में नीची तलवाली जेटी को चौड़ा करना और उसका स्तर ऊंचा 
करना, रेडी में माल उतारने का घाट बनाना, भावनगर में जलबन्धक फ़ाटक का सुधार, 
पोरबन्दर में माल-बोटों के ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थानों का निर्माण और ओोखा में तेल 
के जहाज़ों के ठहरने के लिए घाट बनाना। केन्द्रीय क्षेत्र में निकर्षण एवं सर्वेक्षण-पोतों कीः 
व्यवस्था की गई है । इसके अन्तर्गत दो निकर्षण-पोत और छ: सर्वेक्षण-पोत्त खरीदने की 
व्यवस्था की जा चुकी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक निकर्षण-पोत और प्राप्त किया 
जाएगा । 


तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम पूरे होने पर सब छोटे पत्तनों की क्षमता 
बढ़ कर 90 लाख टन हो जाने की आशा है । 


अकाश-रस्तम्भ. 


63. प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश-नौकाओों के विक/स के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि 
रखी गई है, जिसमें से 2. 4 करोड़ रुपये की राशि तो उन कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक _ 
होगी, जो दूसरी योजना के समय से चले आ रहे हैँ और बाकी 3. 6 करोड़ रुपये नए 
निर्माण-कार्यों के लिए होंगे। दूसरी योजना की अवधि में 72 नए प्रकाश-स्तम्भ स्थापित 
हुए और नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणों---जैसे, रेडियो-संकेतक, अधिक शक्ति के रेडियो- 
प्रसार-यन्त्र और प्रकाशयक्त तथा प्रकाशहीन बोताओं---की व्यवस्था की गई है । 50 प्रकाश- 
स्तम्भों के निर्माण और सुधार और नौकानयन में सहायक ग्रन्य उपक रणौं---जैसे , रैडार, रेडियो- 
. संकतक, घुन्ध-संकेतक और प्रकाश-बोताओं---के सम्बन्ध में काम जारी है। इसके अतिरिक्त, 
दो डेका नौकानयन-श्ंखलाओं और कलकत्ता में प्रकाश-स्तम्भ-का रखाने और प्रयोगशाला की 
स्थापना के सम्बन्ध में काम चल रहा है। तीसरी योजना में जो नए कार्यक्रम शामिल किए 
गए हैं, उनमे एक प्रकाश-स्तम्भ-टेडर की योजना भी है, जिस पर 40 लाख रुपये 
खर्च होगा। 





तागरिक विमान-परिवहन 


64. नागरिक उड्डुयन : विभाजन के बाद से नागरिक उड्यन' में तेजी से प्रगति हुई 
 है। सन्‌ 947 से पहली योजना के प्रारम्भ तक नागरिक उड्यन-सम्बन्धी कार्यो पर लगभग 
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6, 6 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पहली दो योजनाओ्रों की श्रवधि में 24 करोड़ रुपये 
खर्च हुए। पहली योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य यह था 
कि हवाई अड्डों, संचार-सुविधाओ्ों और उपकरणों, आदि की कमी को पूरा किया जाए । 
दूसरी योजना में देशीय और भअच्तर्राष्ट्रीय यातायात की बढ़ती हुई मांगें पूरी करने और 
विशेषकर वे मांगें पूरी करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई थी, जो 
अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन-अभिसमय के श्रधीन भारत के दायित्वों और हाल की तकनीकी 
उन्नति के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं। इस अभिसमय के अन्तगेंत भारत पर यह उत्तरदायित्व 
था कि हवाई अड्डों पर अभिसमय में विहित मानकों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की 
जाए। इस समय नागरिक उड्यन-विभाग की देख-रेख में 85 हवाई भड्डे है, जिनमें से 
चार दूसरी योजना की अवधि में बने थे। चार अन्य हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य समाप्तप्राय 
है। तीसरी योजना में नागरिक उड़यन पर लगभग 25. 5 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार 
है। नीचे की तालिका में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की योजना पर कितना-कितना 
खर्च होगा । तालिका में यह भी बताया गया है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाञ्रों 
में इन योजनाओं पर कितना खर्च किया गया था : 


तालिका-संख्या |7 


नागरिक उड़्डयन पर पहली दो योजनाओं में किया गया खच 
और तीसरी योजना के लिए नियत राशि 





(लाख रुपये) 
योजना पहली योजना दूसरी योजना तीसरी योजना 
(वास्तविक खर्चे) (अनुमानित खर्च) (नियत राशि) 

हवाई अड्डों पर कार्य ... धे हे 6]2 ,29 0 ],850 
दूर-संचार उपकरण ... ् की 68 229 500 
वायु-मार्ग और हवाई अड्डे. « | 29 43 00 
अशिक्षण और शिक्षा-उपकरण ... 80 23 84 
अनुसन्धान और विकास-उपकरण 5 6 7 
योग. -» «- 724 ], 597 2,550 





या 


65. दूसरी पंचवर्षीय योजना में बम्बई (सांताक्रुज़), कलकत्ता (दमदम) और 
दिल्‍ली (पालम) के हंवाई अड्डों पर विस्तृत विकास-कार्य क्रम प्रारम्भ किए गए। ये कार्यक्रम, 
जो कि मुख्यतः: जेट विमानों की उड़ान की सुविधा के लिए आरम्भ किए गए थे, तीसरी 
योजना में पूरे किए जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्राथ- 
मिकता दी जाएगी : जहां भी आवश्यक हो, विद्यमान धावन-पथों का प्रसार, जिसमें मद्रास 
में एक ऐसे विमान-प्रड्डे कक विकास भी शामिल है, जहां मलाया-इंडोनीशिया-आस्ट्रेलिया मार्ग 
पर चलनेवाले जेट विमान उतर सकें; लखनऊ, गया और अहमदाबाद के हवाई भड्टों के 
घावन-पथों को बढ़ाना और उन्हें मज़बूत बनाना, क्योंकि ये हवाई भ्रड्डे ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्ढों 
के विकल्प-स्वरूप माने जाते है। इसके अतिरिक्त, टेक्सी-पथ बनाने, एपरान बनाने और शअट्टों 
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के सीमान्त भवन तथा अन्य तकनीकी इमारतें बनाने की भी व्यवस्था की गई है । इस 
कार्यक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कई हवाई अड्डों के धावन्त-पथों पर प्रकाश का स्थायी 
प्रबन्ध किया जाए। हवाई अड्डों के निर्माण-कार्यों के लिए नियत कुल राशि में से 65 लाख 
रुपये की राशि नए हवाई अड्डे बनाने, उहुयन' और ग्लाइडिग क्लबों तथा पर्यटन' की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण स्थानों पर विमान-पट्टियां बनाने के लिए रखी गई है । इसके अ्रतिरिक्त, लगभग 
20 लाख रुपये की राशि इस कार्यक्रम में पर्यटन के विकास के लिए रखी गई है । यह धन 
पर्यटन-यातायात के विकास के लिए हवाई अड्डे और विमान-पट्टियां बनाने पर खर्च किया 
जाएगा। नागरिक उडडयन के लिए नियत राशि में दो करोड़ रुपये की वह राशि भी 
शामिल है, जो दिल्‍ली में आवश्यकतानुसार एक बिल्कुल नथा हवाई अड्डा बनाने पर खर्चे 
की' जाएगी । अनुमान है कि इस परियोजना की कुल लागत 2 करोड़ रुपये के लगभग 
होगी । क्‍ क्‍ 
66. वैमानिक संचार-सेवाओं के कार्यक्रम में जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं 
उनमें कुछ हवाई अड्डों पर विभान-चालन में सहायक अच्छे ढंग के उपकरणों की योजना भी है, 
ताकि ऊंचाई पर तेजी से उड़नेवाले जहाज़ों की हर प्रकार के मौसम में सहायता की जा सके । 
- यह भी योजना है कि हवाई ग्रड्डों पर टर्मिनल नियन्त्रण-संचार और मौसम-सम्बन्धी जान- 
कारी देने की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। प्रशिक्षण-कार्यक्रम में, इलाहाबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र 
के लिए विमान और अन्य उपकरणों के खरीदने और 5 नए उड्डयन-क्लब खोलने की 
व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अ्रवधि में ऐसे कुल पांच क्लब खोले गए थे । 
67. विमान-निगम : सन्‌ 953 के बाद से, जब विमान-निगम बनाए गए थे, उनका _ 
कार्यकलाप तेजी से बढ़ा है । नीचे करी तालिका से पता चलता है कि सन्‌ 953-54 से 
सन्‌ 959-60 तक उनेकी वहन-क्षमता और उनके द्वारा ढोए गए माल तथा यात्रियों की. 
संख्या में कितनी वृद्धि हुई है : प 
तालिका-संख्या 2 
4953-54 और 4959-60 में विमान-निगसों-द्वारा किया गया यातायात 


द (लाख में) 
सद 953-54. _4959-60 
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन हक 
उपलब्ध क्षमता, टन-मील में ... हे »  , 4858:4  . .678:7 : 
ले जाए गए टन-मील पर झ्राय बे 0७5 कोड, 9 , 5479 ७ 
“जितने मुसाफिर ले जाए गए .... 7 व ता 77 5 4७ 7. 770 
एयर इंडिया इंटरनेशनल 7 9 पक 
उपलब्ध टन-मील ... | «#«. हा जाए 69,4- . 8959 
टन॑-मील पंर आय. ० एप न व जज: पथ 7. 3468,9: 75. 
जितने मंसाफिर ले जाए गए ... 6 ५ ० -+ “06.3  -+ 0.9... 





.. अनुमान हैकि एयर इंडिया इंटरनेशनल की वहन-क्षमता सन्‌ 960-6व में और अ्रधिक, 
.. अर्थात 0, 32 करोड़ टन-मील, हो गई थी । द क्‍ 
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68. एयर इंडिया इंटरनेशनल ने जब कार्य प्रारम्भ किया था, तब उसके पास कुल चार 
कान्स्टेलेशन विमान थे । पहली योजना में पांच और दूसरी योजना में अ्रन्य पांच सुपर- 
कान्स्टलेशन विमान खरीदे गए, परन्तु सन्‌ 959 में एक दु्घेटना में एक विमान नष्ट हो 
गया। निगम ने दूसरी योजना में तीन 707 बोइंग जेट विमान भी खरीदे और एक बोइंग 
मंगाया, जो तीसरी योजना की अवधि के प्रारम्भ में आएगा । आजकल निगम के पास 3 बोइंग 
और 9 सुपर कान्स्टेलेशन विमान है। तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम में चार 
और जेट विमान खरीदने की व्यवस्था है, जिसमें से निगम ने दो का आार्डर दे भी दिया है। 
योजना में इस निगम के लिए कुल 4. 5 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है, जिसमें से 
3., 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता विमान खरीदने के लिए है। बाकी । करोड़ रुपये की राशि 
वर्कशापों और हैँगरों के प्रसार तथा उपकरणों, आदि के खरीदने के लिए है। तीसरी योजना 
के प्रारम्भ में ही बम्बई में जेट इंजिनों की पूरी मरम्मत और सफाई के लिए एक केन्द्र 
स्थापित करने का विचार है । 


69. दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास 
92 विमान थे, जिनमें से 66 डकोटा, 2 वाइकिंग, 6 स्काइमास्टर और 8 हेरोन थे। 
दूसरी योजना में निगम ने 0 वाइकाउंट विमान खरीदे, जिससे उसकी वहव-क्षमता काफी 
बढ़ गई। परन्तु इसी काल में सारे वाइकिंग और हेरोन विमानों का चलना बन्द कर दिया 
गया । निगम ने दूसरी योजना की अवधि में डकोटा विमानों के बदलाव के लिए 5 फाक्कर 
फ्रेंडशिप विमानों का आर्डर दिया । सन्‌ 960-6 के अन्त में निगम के चालू विमानों में 54 
डकोटा, 5 स्काइमास्टर और १0 वाइकाउंट थे | दूसरी योजना की अवधि में एक अच्छी 
बात यह हुई है कि वाइकाउंट विमान चालू करने से आय में काफी वृद्धि हुई है। इसके 
परिणामस्वरूप, सन्‌ 959-60 में पहली बार निगम को यदि लाभ नहीं हुआ, तो घाटा भी 
नहीं हुआ । तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में डकोटा विमानों के बदलाव के लिए 4 
वाइकाउंट विमान और 25 आधुनिक विमान खरीदने की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना 
के अन्त में लगभग 0 डकोटा विमान चालू करने का विचार है । उन्हें माल ढोने के लिए 
प्रयुक्त किया जाएगा। निगम के लिए तीसरी योजना में कुल 5 करोड़ रुपये की राशि रखी 
गई है। अनुमान है कि इसमें से 0 करोड़ रुपये की राशि, डकोटा विमानों के स्थान पर 
मध्यम आकार के विमान खरीदने और 7 करोड़ रुपये 4 और (पुराने) वाइकाउंट विमान 
खरीदने के लिए आवश्यक होंगे । मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के क्वार्टर और निगम के लिए 
आकश्यक अन्य भवनों के निर्माण के लिए 2. 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । . 5 
करोड़ रुपये की बाकी राशि वर्कंशाप के उपकरण और गाड़ियां, आदि खरीदने तथा नए ढंग 
के विमानों के चालकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाञ्रों का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक 
होगी । 


पर्यटन 
70. इधर कुछ वर्षो में पर्यटन का महत्व अधिकाधिक बढ़ता गया है। पिछले दस वर्षों 
में विदेशों से पर्यटन के लिए भारत आनेवालों की संख्या लगभग छः-गुती हो गई है--सन्‌ 
95 में इनकी संख्या 20,000 थी, जो सन्‌ 960 में ,23, 000 हो गई | सन्‌ 950 में 
पर्यटन से करीब 4 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई थी, जो सन्‌ 960म 
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बढ़ कर कोई 20 करोड़ रुपये हो गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास 
'के जो कार्यक्रम शामिल किए गए थे, उनका उदेश्य मुख्यतः महत्वपूर्ण पर्यटन-केन्द्रों में आ्रावास 
परिवहन और मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना था। इन केन्द्रों को मिलानेव्राली 
'सड़के बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों को 
अन्तिम रूप देने में काफी वक्‍त लगा था । इनमें ज्यादातर भवन-निर्माण की परियोजनाएं थीं 
और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सवेत्र प्रगति धीमी ही रही है। जम्मू-कश्मीर के लिए लगभग 
एक करोड़ रुपये की जो राशि नियत की गई थी,,वह प्रायः सारी-की-सारी इस्तेमाल की 
जा चकी है| 


..._74. तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए करीब 8 करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है। इस राशि का आधे से कुछ कम भाग तो केन्द्रीय पर्यटन-विभाग की योज- 
नाओं के लिए और राज्य-सरकारों को दिए जानेवाले श्रनुदानों के लिए होगा और बाकी 
'रकम राज्यों की योजनाओं के लिए हिस्से के रूप में खचे की जाएगी । केन्द्रीय क्षेत्र की 
योजनाश्रों के अन्तर्गत उन पर्यटन-केन्द्रों में सुविधाएं देने की व्यवस्था है, जो विदेशी पर्येटन 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जब कि राज्यों की योजनाश्रों में मुख्यतः देशीय पर्यटन को दृष्टि में 
रखा गया है। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी श्रधिकतर परिवहन और आवास 
की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है । कश्मीर में गुलमर्ग में शीत- 
कालीन खेलों की व्यवस्था की गई है। पर्यटन की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप 
देश में होटल-उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। नए होटलों के निर्माण के लिए और 
वतेमान होटलों के विकास या सुधार के लिए ऋण देकर इस उद्योग को सहायता देने के उपायों. 
पर भी विचार किया जा रहा है | * द 


संचार-साधन 


72. पिछले दस वर्षों में श्रौद्योगिक और वाणिज्यिक कामों के विस्तार के कारण 
संचार-सुविधाओं की मांग अधिकाधिक बढ़ती गई है। इनका विकास देश की औद्योगिक 
और टेक्नोलाजिकल उन्नति का एक अभिन्न अंग है । संचार-सेवाओं में डाक, तार और टेली- 
फोन-सेवाएं, समुद्रपार-संचार और ऋतु-विज्ञान भी शामिल हैं। पिछली दो योजनाञं में देश 
के डाकघरों की मार्फत 80 प्रतिशत वस्तुएं ज़्यादा आईं अर्थात्‌ यह संख्या 227 करोड़ से बढ़ 
कर 405 करोड़ 40 लाख हो गई । तारों की संख्या 43 प्रतिशत बढ़ी, यानी सन्‌ 950-5] 
में 2 करोड़ 79 लाख तार दिए गए थे, जब कि सन्‌ 960-67 में 4 करोड़ तार दिए गए । 
टेलीफोन-विभाग के ग्रधीन एक शहर से दूसरे शहर के लिए किए जानेवाले टेलीफोनों की संख्या 
_ लगभग पांच-गुना बढ़ गई, यानी सन्‌ 950-5व के 7 लाख से बढ़ कर सन्‌ 960-6 में. 
लगभग 3 करोड़ 40 लाख हो गईं । इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के आर्थिक विकास 
. से डाक और तार-विभाग पर काम का कितना दबाव हो गया है। डाक-तार-सेवाओं की तथा 
. देश के अन्य संचार-साधनों की क्षमता का काफी विस्तार हो जाने के बावजूद इधर कुछ वर्षो... 
से विभाग पर काम का कुछ ज़्यादा बोझ रहा है। संचार-विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 
_ विभागों के लिए पहली और दूसरी योजनाओं में जितनी रकमों की व्यवस्था की गई थी, 
. और जो खर्च हुआ था उसका तथा तीसरी योजना में विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत कार्य- 
.ज्मों की लागत का ब्योरा अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।._ ४ 
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तालिका-संख्या 3 


संचार-साधनों पर खर्चे 
(करोड़ रुपये ) 





पहली योजना दूसरी योजना तीसरी योजना 
&% ७2८४8 540 
विभाग (वास्तविक खर्च) व्यवस्था प्रत्याशित (स्वीकृत कार्य- 


है 


खर्च क्रमों की लागत) 








डाक और तार .. »-. 39, 57 63 50.7 77.6 

समुद्र-पार-संचा[र ; 0. 58 2 0, 72 3 

ऋतु-विज्ञान ... हु 0.47 . 5 0.99 3 

भारतीय ठेलीफोन-उद्योग . 2.9] 5 0. 5 3. $ 

बेतार-अ/योजन और समन्वय सर बन न+- 0. 5. 

द्रमुद्रक-का रखाना हि हल -+ 0.09 की 
योग . 43. 53 67 52. 9 88. 3 

डाक और तार 


73. तीसरी योजना में शामिल किए गए डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों पर 
अनुमानतः 77. 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी । इसका विवरण इस प्रकार है : 


तालिका-संख्या 4 


तोसरी योजना में डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों की लागत 
(करोड़ रुपये | 





योजना अनुमानित लागत 


अनीता भा जन न अनन्‍ननननाणण» ४ कैब >ल कक »-तील तिल जललननम *न के अ परम नम... नाना ऑन जण->जनममन जन 





िेलल>लनमटाल-ील कप ननिपनन पानी पक >कनक ५... पका 


टेलीफोन सेवाएं 


स्थानीय टेलीफोन. ... रे गा ... है 35.0 
ट्रंक टेलीफोन रा हा 2 हे ग 6, 0 
ट्रंक केबल रु .- हु 3 8. 6. 
तार-सेवाएं यह क का नि पर 2.0 
ग्रन्य प्रशासनों की मांगें हा कल हा हि 9.0 
भवन-निर्माण हक न मा रु ध ]]. 0 
विविध -... हि 2 न हे सा 2.0 
रेलों पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए दूर-संचा र-सुविधाएं मा . 0 
योग मा 77.6 
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74. टेलीफोन-सेवाएं : सन्‌ 950-5 में देश में टेलीफोनों की संख्या ,68, 000 थी 
"१ सन्‌ 955-56 में बढ़ कर 2,80,000 और सन्‌ 960-6 में बढ़ कर 4,60,000 हो 
गई । इसी प्रकार, पहली योजना में ,2,000 नए टेलीफोन लगाए गए, जब कि दूसरी 
योजना में ,80,000 नए टेलीफोन लगाए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 2.00,000 
नए सीधे टेलीफोन लगाने की व्यवस्था है । इसके अलावा, परिचालित लाइनों को स्वचालित 
लाइनों में बदलने की भी व्यवस्था की गई है। कोई 45 नगरों में स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र 
स्थापित किए जाएंगे तथा 32 नगरों के वर्तमान स्वचालित केन्द्रों को बढ़ाया जाएगा । जो 
नए टेलीफोन दिए जाएंगे, उनमें से बहुत-सारे 6 अंकोंवाले होंगे, जिनके लिए केन्द्रों में और 
उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी । द ये 


तीसरी योजना में ट्ंक-टेलीफोन-कार्यक्रम के अन्तर्गत दस स्वचालित ट्रंक-टेलीफोन- 
ओेन्द्र, कई परिचालित दुंक-टेलीफोन-केन्द्र और करीब 2,000 सार्वजनिक देलीफोन- 
केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण नगरों के बीच ट्रंक-टेलीफोनों की भारी मांग को पूरा 
करने के लिए सीधे टेलीफोन-से-टेलीफोन मिलाने की व्यवस्था करने का विचार है । कार्यक्रम 
का उद्देश्य जिला, सब-डिवीज़न और तहसील, आदि सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सदर 
_ मुकामों में ट्रंक-टेलीफोनों का जाल बिछाना है । दिल्‍्ली-कलकत्ता तथा दिल्ली-बम्बई के 
बीच को-एक्सियल केबल डालने की जो परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई 
थी, उसे पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई-मद्रास- 
कोयम्बट्र के बीच तथा बम्बई-नागपुर और दिलली-अ्रमृतसर के बीच भी को-एक्सियल 
केबल डालने की व्यवस्था की गई है । 


75. तार-सेवाएं : सन्‌ 950-5 में देश में तार-घरों की संख्या 3,600 थी; जो ह 
सन्‌ 955-56 में बढ़ कर 5,,00 और फिर सन्‌ 960-6 में 6,450 , हो गई। 
तीसरी योजना की भ्रवधि में 2,000 तार-घचर और खोलने की व्यवस्था की. गई है। 
कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि सामान्य तार दिए जाने से लेकर उसे ठिकाने तक पहुंचाने _ 
में जो समय लगता है, उसे कम-से-कम किया जाए ।. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी 
हो गया है कि दूर-मुद्रक और टेप-रिले-जैसी आ्राधुनिक युक्तियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग 
किया जाए, ताकि एक ही तार से कई बार न उलझना पड़े और धीरे-धीरे मोसें-पद्धति खत्म 
की जा सके । 


76. डाक-सेबाएं : सन्‌950-5 में देश में डाक-घरों की संख्या 36,000 थी, जो 
सन्‌ 955-56 में बढ़ कर 55,000 और सन्‌ 960-67 में 77,000 हो गई। आशा की 
जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या में 7,000 की और वृद्धि होगी । पहली 
_ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तहसील, तालुका और थाना-जैसे प्रत्येक प्रशासनिक सदर 
मुकाम के अतिरिक्त कईं ऐसे गांवों को मिला कर उनमें डाक की सुविधाएं दी जाएं, जो दो मील 
के दायरे में हों और जिनकी कुल आबादी 2, 000 हो, बशरतेकि इस पर प्रति डाक-घर 750 रुपये 
. वार्षिक से ज़्यादा नुक्सान न उठाना पड़े और उनसे तीन मील की दूरी तक कोई डाक-घर न 
हो । गांबों में डाक-घर खोलने की शर्तों में दूसरी योजना में कुछ ढील दे दी गई और कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह निश्चित किया गया कि दो मील के दायरे में जो गांव बसे हों और जिनकी झ्ाबादी 
2,000 हो, उनके बीच एक डाक-घर ग्रवश्य हो । इसके अझलावा, राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
_ दायिक परियोजना-खंड के हरेक सदर मुकाम में भी डाक-घर खोलने की व्यवस्था की गई थी 
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बदर्तेकि उसमे वापिक हानि और किसी मौजूदा डाक-घर से दूरीवाली शर्ते प्री होती हों । 
सन्‌ 959 में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खंडों के सदर मुकामों 
में और उन स्थानों पर, जहां जिला-बोड्ड या स्थानीय बोर्ड-द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हों 
अथवा राज्य-सरकारो-द्वारा स्वीकृत स्कूल चलाए जा रहे हों, डाक-घर खोलने की शर्तों 
में और ढील दे दी गई | ऐसी सभी जगहों पर डाक-घर खोलने के लिए दूरी की शर्तें तीन 
मील से कम करके दो मील कर दी गई। तीसरी योजना की अ्रवधि में, अगर जरूरी हुआ तो, 
तए डाक-घर खोलने की शर्तो में और ढील देने के सवाल पर विचार किया जाएगा । 


77. श्रन्यथ योजनाएं : डाक और तार-विभाग के कायंक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता और 
जबलपुर के व्कंशापों के विस्तार तथा बम्बई के वकंशाप को नई जगह ले जाने की भी व्यवस्था 
है । तीसरी योजना की अवधि में विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दफ्तरों की 
इमारतें बनाने और कर्मचारियों के लिए 5,000 क्वार्टर बनाने की भी व्यवस्था की 
गई है । 

रेल-बिजलीकरण-कार्यक्रम के सिलसिले में विभाग दूर-सचार कौ सुविधाएं भी देगा । 
इन सुविधाओं पर भ्रनुमानतः 7 करोड़ रुपये खर्च होगे । 


द्रमुद्रक-का रखाना 

78. तीसरी योजना में दूरमुद्रकों के निर्माण के हेतु एक कारखाना खोलने के लिए .4 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इटली के सहयोग से दिसम्बर 960 में 3 करोड़ 
रुपये की अधिकृत पूंजी से इस काम के लिए एक अलग कम्पनी बनाई गई । इस कम्पनी का 
नाम है, हिन्दुस्तान ठेलीप्रिटर्स लिमिटेड'। कारखाने में सन्‌ 967 से उत्पादन शुरू हो जाएगा 
आर इस वर्ष कोई 70 दूरमुद्रक तैयार किए जाएंगे। धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई 
जाएगी और झ्राशा की जाती है कि सन्‌ 963-64 तक 2,000 से अधिक मशीनें तैयार करने 
का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे लगभग चार-पांच साल के भीतर मशीनों में सभी 
पुर्जे भी देशी लगाए जान लगेंगे । 


भारतीय टेलीफोन-उद्योग 


79. दूसरी पचवर्षीय योजना की भ्रवधि में भारतीय टेलीफोन-उद्योग अपनी क्षमता को 
काफी बढ़ाने में समर्थ हुआ है। दूसरी योजना के शुरू होने के समय विनिमय-लाइनों का उत्पादन 
30,000 था; सन्‌ 960 में यह बढ़ कर 78, 000 हो गया श्नौर इसी अ्रवधि में टेलीफोन- 
उपकरणों का उत्पादन करीब 50,000 से बढ़ कर ,20,000 हो गया । इसके अतिरिक्त 
सन 960-6! में कारखाने में कोई 64 लाख रुपये मूल्य के संचारण के सामान भी तैयार 
किए गए । फिर भी, तीसरी योजना में देश में टेलीफोन-व्यवस्था के विस्तार का जो लक्ष्य 
स्थिर किया गया है, उसको देखते हुए कारखाने की क्षमता--विशेषतः संचारण- 
उपकरणों के निर्माण के सन्दर्भ में--अपर्याप्त ही है । तीसरी योजना में भारतीय टेलीफोन- 
उद्योग के विकास-कार्यक्रमों पर कोई 2. 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे तीसरी कए जाएंगे। इससे तीसरी 
योजना के अन्त तक इस उद्योग मैं प्रतिवर्ष [00:एए 0 विनिभय-लाइन ग्रोरि 7, 60, 000 टेली- 
फोन-उपकरण तैयार होने लगेंगे । योजना की अवधि में संचारण-उपकरण तैयार करने की 
क्षमता काफी बढ़ाने का विचार है| 
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समद्रपार-सचार-संवा द 
80. जब पहली योजना शुरू हुई थी, तब भारत का जिन देशों से सीधे रेडियो 
तार, टेलीफोन और टेलीफोटो-व्यवस्था-ह्वारा सम्बन्ध था, उनकी संख्या क्रमश: 7, 2 और 2 
थी । पहली दो योजनाञ्रों के अन्तर्गत हाथ में लिए गए विस्तार-कार्यक्रमों के फलस्वरूप इस 
तरह के देशों की संख्या बढ़ कर क्रमश: 23, 23 और 9 हो गई। तीसरी योजना 
के लक्ष्य प्रत्येक केच्र में स्वतस्त्र संचारण-परिपथों की संख्या के रूप में निश्चित किए गए 
हैं, जो नीचे की तालिका में दिए जा रहे हैं : रा 


तालिका-संख्या ॥5 द 
तीसरी योजना में समुद्रपार-संचार-सेवा-केन्द्रों के लक्ष्य 


(संख्या) 
रेडियो-संचारण-परिषथ टेलोफोन-संचारण-परिफ्थ 

हि या आाआए लक आाआइक 0 २ आक +ायआ कक. 

कर्द्र 7-9-60. 3-3-66 7-9-60 3-3-66 
को तक को तक 

बम्बई रे 0 अं 3. 3 4 
कलकत्ता 2० हि 7 9 2 छा 
नई दिल्‍ली 080 "४० 4 9 | 2 
मद्रास शी ] .,. . . माँ [ 


(०० शक मलिक] 


इस व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और गति देने के लिए गलतियों को पकड़नेवाली 3 
श्राधुनिक स्वचालित युक्तियों की अ्रधिकाधिक पैमाने पर शुरुआत करने तथा लीजझुड चैनल 
और टेलेक्स-सविस का विकास करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार की 
बढ़ती हुई झ्रावश्यकताओों को देखते हुए और इस व्यवस्था में विस्तार होने से विदेशी 
मुद्रा के खर्च में काफी बचत होने की आशा से समुद्रपार-संचार से सम्बद्ध कार्यक्रमों को 
आथमिकता दी गई है । 


ऋतु-विज्ञान हे 

8. भारतीय ऋतु-विज्ञान-विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए मौसम की आवश्यक 
जानकारी प्रदान करता है--जेसे, नागरिक तथा सैनिक उड्डयन, व्यापारिक और नौसैनिक 
जहाजरानी, संचार-सेवाओं, कृषि और सावंजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं, ग्रादि के लिए । दूसरी ._ 
योजना के दौरान सौर, नक्षत्रीय और रेडियो-खगोल के क्षेत्र. में कोडाइकनाल-वेधशाला 
की गतिविधियों का विस्तार किया गया । दिल्‍ली की भूकम्प-वैज्ञानिक वेधशाला एक नई इमा- 
. रत में ले जाई गई और इसमें पूर्णतः: तए भूकम्पमापी यन्त्र लगाएं गए । पोर्टंब्लेयर में. 
भी एक भूकम्प-वज्ञानिक वेधशाला खोली गई । दूसरी योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए 
अन्य कार्यक्रमों में से त्रिवेद्रस और अन्नमलइनगर में खोली गई दो क्षेत्र-चुम्बकीय वेध- 
शालाझों तथा रेडियो-ऋतु-विज्ञान, मौसम-विज्ञान और कृषि-ऋतु-विज्ञान के विकास और _ 
आधनिकीकरण का उल्लेख किया जा सकता है। हा 


82. तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमख वेघशालाओं में उपकरणों के झ्राधनिकीकरण 
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के साथ-साथ और प्रगति की जाएगी । आधुनिक विद्युदणु-उपकरणों से लैस 8 और केन्द्र 
चालू करके राविन गरेडियो-सोन्दे केन्द्रों के जाल को अ्रधिक उन्नत करने का विचार है, ताकि 
देश में जेट विमानों की ऊंची उड़ानों के लिए पूव॑-सूचनाएं देने के वास्ते हवा की ऊपरी 
परतों'के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और हवाई ग्रट्टों में तूफानों का पता लगाने- 
वाले रेडार भी लगाए जाएंगे । उत्तरी गोलाद्धं की ऋतु-सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने 
तथा उसके अ्रध्ययल और प्रसार के लिए नई दिल्ली में एक उत्तरी गोलाडुं-सम्बन्धी 
एकत्रण तथा विश्लेषण-केन्द्र खोलने का विचार है । कर्मचारियों को रेडियो-ऋतु-विज्ञान का 
प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्‍ली में एक प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोला जाएगा | उष्ण देशीय 
ऋतु-विज्ञान के प्रशिक्षण और उच्च अनुसन्धान के लिए पूना में एक उष्णदेशीय ऋतु- 
विज्ञान-संस्थान खोला जाएगा। विभाग की मूल उपकरण-सम्बन्धी मांग को पूरा करने के 
लिए 2 करोड़ रुपये की और निर्माण-कार्य के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी 
गई है । 


बेतार-आयोजन और ससन्‍वय 


83. बेतार-प्रायोजन और समन्वय के दो मुख्य काम है। पहल। काम है, आवृति-प्रबन्धन' . 
“यानी, पहले ही से जो आवृत्तियां (फ्रीक्वेन्‍्सीज ) देश की बेतार-सेवा के लिए उपलब्ध है, 
उनकी रक्षा करना और नए खाली वर्णपटों का पता लगाना जो भारत की तेजी से विकासशील 
बेतार-व्यवस्था के लिए उपयोग मे लाए जा सकते हों। दूसरे काम का मुख्य सम्बन्ध 
इंडियन वायर टेलीग्राफी ऐक्ट और अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार-अभिसमय और नियमनों के 
परिचालन और क्रियान्विति से है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो रकम रखी गई है, वह 
मानीटरिग-स्टेशन खोलने तथा वर्तमान मानीटरिंग स्टेशनों का विस्तार करने शौर उनके . 
लिए साज़-सामान खरीदने के लिए है । 


अंसारण 


84. गत दस वर्षों में प्रसारण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना 
में हर भाषा-क्षेत्र में कम-से-कम एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था अवश्य कर दी गई थी । 
इस प्रकार, पहली योजना में इनकी कुल संख्या 26 थी। दूसरी योजना के अन्त में इनकी संख्या 
बढ़ा कर 28 कर दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देदय यह 
था कि मुख्य रूप से आन्तरिक शार्ट-वेव प्रेषित्रों के ढ्वारा उपलब्ध सेवाओ्रों का विस्तार, 
ज़्यादा-से-ज़्यादा जितने क्षेत्र में किया जा सकता हो, किया जाए और विदेशों के लिए होनेवाले: 
प्रसारणों की व्यवस्था को' मज़बूत बनाया जाए। तीसरी पंचवर्षीय' योजना में उद्देश्य 
यह है कि सीडियम-वेव प्रसारण-सेवाओं का विस्तार करके और कार्यक्रमों को पहले रिकार्ड 
करने के प्रबन्ध में सुधार करके देश के लिए किए जानेवाले प्रसारणों को अधिक कारगर 
बनाया जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशीय प्रसारण-ब्यवस्था में और सुधार क रने. 
का भी प्रबन्ध किया गया है। 

85. तीसरी योजना में प्रसारण-विकास के जो कार्यक्रम शामिल किए गए है, उनः 


पर अनुमानतः: लगभग १] करोड़ रुपये की लागत आएगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विभिन्न ह 
योजनाएं शामिल की गई है, उनका ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।, 
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तालिका-संख्या 6 
तीसरी योजना के प्रसारण-कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्योरा 


/ ७-८ कक ४-->-3-+५४०, 





३ 2 व्यवस्था 
.... योजना क्‍ (लाख यपये) . 
. दूसरी योजना के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना (मीडियम वेव-सम्बन्धी कार्यक्रमों 
में से जो-कछ बच रहा है, वह भी इसमें शामिल है) «०...  .«. 42 
मीडियम वेव-सेवाञ्रों का विस्तार न . ]48 
रिकार्ड करने और पाइवे-संगीत के उपकरणों की व्यवस्था हे “४. 9.5 
यन्त्ादि को बदलना. -... | | हे... «40.5 
टेलीविज़न-केन्द्र, बम्बई  ... है पसग कर . न... 40 
सामदायिक रेडियो-अवण-योजना .. 40. 
अन्य योजनाएं, जिनमें कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने और अनुसन्धान, 
ग्रादि की योजनाएं भी शामिल हूं ... कक . 94 
विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाएं रे न क् ». 200 
योग क्‍ द -+ 4,096 


इन प्रस्तावों को तैयार करते समय देशीय प्रसारण-सेवाओं को सबसे अ्रधिक प्राथमिकता 
दी गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय करारों के कारण यह काम जल्दी-से-जल्दी पूरा करना 
ज़रूरी हो गया । इसलिए विस्तार-कार्यक्रम दूसरी-योजना में शुरू किया गया और तीसरी 
योजना में इसे पूरा करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 
मीडियम-बेव के 55 और शाठं-वेव के 2 प्रेषित्र लगाए जाएंगे | इसका उद्देश्य मुख्यतः 
यह है कि मौजूदा केन्द्रों की परध्ि में वे क्षेत्र भी आ जाएं, जहां भ्रब तक कोई व्यवस्था... 
नहीं है और इसके साथ ही शहरी श्रोताग्रों को सुगम संगीत के कार्यक्रम भी विकल्प के रूप... 
में सुनने को मिल सकें । इसका नतीजा यह होगा कि अभी तो मीडियम-वेव की देशीय प्रसारण- 
व्यवस्था की परिधि में देश के कुल क्षेत्र का 37 प्रतिशत भाग आता है और कुल आ्राबादी के 
55 प्रतिशत लोग आते हैं, पर विस्तार हो जाने पर 6 प्रतिशत क्षेत्र और 74 प्रतिशत आबादी _ 
उसकी परिधि में आ जाएगी । 8 


कुछ स्थानों को छोड़ कर और कहीं नए स्टडियो या स्वतन्त्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने 
का विचार नहीं है, लेकिन वर्तेमान केन्द्रों के कार्यक्रमों कों टेप पर पहले ही रिकार्ड कर नए 
प्रेषित्रों पर पुनः प्रसारित कर दिया जाया करेगा, जो एक तरह से सहायक या गौण प्रसारण 
के रूप में होगा । इसलिए इन प्रस्तावों में सभी केन्द्रों में टेप-रिकार्ड करने, पाइवे-संगीत और 
: कार्यक्रमों को फिर से प्रसारित करने के उपकरण उपलब्ध और संस्थापित करने का व्यापक _ 
कार्यक्रम शामिल है।... 


86. आकाशवाणी के कार्यक्रम की प्रमुख बात मीडियम-वेव के विस्तार तथा 
. सम्बद्ध टेप-रिका्ड-व्यवस्था की योजना होगी, परन्तु साथ ही कार्यक्रम में कुछ अन्य 

.._ योजनाएं भी शामिल हैं--जैसे, गांवों में सामुदायिक रेडियो-अ्रवण की सविधाओं का विस्तार, 

बम्बई में एक टेलीविजन केच्ध की स्थापना (यह दिल्‍ली की छोटी सी शैक्षणिक टेलीविजन- 
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टुकड़ी के अलावा होगा ), इंजीनियरी-अनुसन्धान और विदेशी सेवाओं का उन्नयन, आदि । 
आशा है कि आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-अवण की व्यवस्था के अन्तर्गत तीसरी 
योजना में 32,000 नए रेडियो-सेट लगाए जा सकेंगे। इनके अलावा, सामुदायिक विकास- 
कार्यक्रम के अन्तर्गत और भी रेडियो-सेट लगाए जाएंगे । आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो- 
अवण-कार्यक्रम और सामुदायिक विकास-मन्त्रालय के कार्यक्रम के बीच ताल-मेल पैदा करने के 
लिए कदम उठाए जा रहें हैं । 

विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाओं के कार्यक्रम पर अनुमानतः 2 करोड़ रुपये खर्चे 


होंगे और इसमें इन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पांच और शार्ट-वेव प्रेषित्र लगाने की 
व्यवस्था की गई है । 


अध्याय 29 क्‍ 
शिक्षा 
.. शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 


आशिक क्षेत्र में तेज़ी से विकास करने, ठेबनोलाजी के क्षेत्र में उन्नति करने तथा 
स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धान्त पर आधारित समाज-व्यवस्था 
की स्थापना के लिए यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो बह शिक्षा है। समान _ 
नागरिकता के बन्धनों को दढ़ करने, लोगों की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करने और देश 
. के हर क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास करने के प्रयत्नों की नींव है, शिक्षा- 
कार्यक्रम । पिछले दस वर्षों में जो-कुछ काम हुआ है, उससे झाथिक उन्नति की प्रक्रिया ने गति 
पकड़ी है। फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-सारी कमियां हैं और भ्रगर हमें अपनी उन्नति को 
स्थायी बनाना है तथा निरन्तर उन्नति करनी है, तो इन कमियों को जल्दी-से-जल्दी दूर 
करना होगा। शिक्षा के प्रयत्नों को विस्तृत करना और गति देना तथा हर घर को उसकी 
परिधि में समेटना तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है | इस तरह, भविष्य में 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में शिक्षा सुयोजित विकास का केन्द्रबिन्दु बन जाएगी।' 
2. तीसरी योजना के अ्रन्त्गंत सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में--तकनीकी शिक्षा की 
बात यहां नहीं की जा रही--सबसे ज्यादा ज़ोर इन बातों पर दिया जाएगा : 6 से  वय- 
वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए सुविवाएं देना, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-स्तर पर 
विज्ञान की शिक्षा का विस्तार करता और उसमें सुधार लाना, सभी स्तरों पर व्यावसायिक _ 
तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के हर स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण- 
सविधाओं का विस्तार और सुधार करना तथा वज़ीफे, छात्रवृत्तियां और दूसरी तरह की 
अधिकाधिक सहायता देना। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
जाएगा और लड़कियों तथा लड़कों की शिक्षा के विकास के स्तरों में आज 
जो विषमता है, उसे काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा। सभी प्राथमिक 
विद्यालयों को बुनियादी ढांचे में ढाला जाएगा, विश्वविद्यालय-शिक्षा को तीन-वर्षीय 
डिग्री-पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित करने का काम पूरा किया जाएगा, एवं स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम और शोध-कार्य की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा तथा उनमें सुधार किए जाएंगे | 
शिक्षा के हर स्तर पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में कुशलता, ज्ञान और रच- 
नात्मक दृष्टिकोण जागे--एक ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो, जो प्रदेश, जाति _ 
झऔर भाषा-विषयक विवादों से ऊपर रहे और समान हितों तथा दायित्वों की समझ 


पैदा हो । 
उपलब्धियां ओर लक्ष्य 


3. सन 95-6व के दस वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या 2करोड़ 35 लाख से बढ़ 
. कर 4 करोड़ 35 लाख हो गई है । 6-] वय: वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में 79 प्रतिशत _ 
- की, 7-- 4 वय-वर्ग के विद्यार्थियों में 02 प्रतिशत की और प4--] 7 वय-वर्ग के विद्या्थियों 

में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्यालय जानेवाले इन वय-वर्गों के बच्चों का अनुपात: 
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बढ़ कर क्रमश: 43 से 6, 3 से 23 और 5 से 2 प्रतिशत हो गया है । तीसरी योजना 
के दौरान विद्यालयों के छात्रों की कुल संख्या में 2 करोड़ 4 लाख की वृद्धि होने की ग्राशा 
है--- 6-] वय-वर्ग में । करोड़ 53 लाख, -व4 वय-वर्ग में 35 लाख और 4-7 
वय-वं्ग में 6 लाख । नीचे की तालिका में पिछली दो योजनाओं की प्रगति और तीसरी 
योजना मे सम्भावित वृद्धि दिखाई गई है: 


तालिका-संख्या | 
विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या 


(आंकड़े लाख में दिए गए है ) 
(सम्भावित (लक्ष्य ) 

स्‍तर और वय-वर्गे 950-5आ 955-56 उपलब्धि) 
960-6/ 4965-66 


निज हडओ आजम िनन, पालन नी नननीन?५??५ीयीयन सीना कलनाा2 नाक किए चकदनिनानाना किक 


प्राथमिक (6-7) 


भरती 9. 5 25. 7 343. 4 496. 4 

वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 42. 6 52. 9 6. ] 76. 4 
माध्यमिक (7-4) 

भरती 8 किए, 42. 9 62. 9 97. 5 

वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 2. 7 6. 5 22.8. 28.6 
उच्चतर माध्यमिक (4-77 ) 

भरती ल्‍0:% 8. 8 29.] 45.6 

वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 5.3 7.8 ]. 5 5. 6 
योग (6-47) 

भरती 234. 9 33. 4 435. 4 639. 5 

वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 25. 4 52 39. 9 50. ] 





4. पहली दो योजनाओं के दौरान विद्यालयों की संख्या में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुईं, 
यानी उनकी संख्या 2,30,555 से बढ़ कर 3,98,200 हो गई । अलग-अलग हिसाब 
लगाएं तो प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 63 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 
में 49 प्रतिशत की और उच्च विद्यालयों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रारम्भिक 
स्तर पर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की झलक जूनियर बुनियादी विद्यालयों और 
सीनियर बुनियादी विद्यालयों के बढ़े हुए अनुपात में मिलती है। जूनियर बुनियादी विद्यालयों 
का अनुपात 6 से बढ़ कर 29 प्रतिशत और सीनियर बुनियादी विद्यालयों का अनुपात 
3 से बढ़ कर 30 प्रतिशत हो गया है । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को फिर से व्यवस्थित करने 
के सिलसिले में मुख्य रूप से ये काम हुए हैं: उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
में बदला गया है ; ऐसे बहुद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें पाठ्यक्रमों की 
विविधता है; और सामान्य विज्ञान के तथा वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के शिक्षण 
के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया हैं । सन्‌ 957-59 में जो अखिल भारतीय 
शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा-संस्थाओं के वितरण में 
अनेक त्रुटियां है। फलतः: देश-भर का हिसाब लगा कर देखें, तो सन्‌ 957 में करीब 29 
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प्रतिशत गांवों के लिए और गांवों की लगभग व7 प्रतिशत आबादी के लिए विद्यालयों 
की कोई व्यवस्था नथी। कुछ राज्यों में तो ये अनुपात और भी अधिक थे । 

पहली दो याजनाओं की भ्रवधि में नए विद्यालय स्थापित करने के क्रम में, प्राथमिक 
विद्यालयों की अपेक्षा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मामले में अधिक 
प्रगति हुई । तीसरी योजना के दौरान जब 6-7 वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा- 
. संविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी, तब यह प्रवृत्ति काफी हद तक सधर जाएगी । इस योजना 
में 73,000 नए प्राथमिक विद्यालय, 8,800 नए माध्यमिक विद्यालय और 5,200 
उच्च विद्यालय खोलने का विचार किया गया है । इस तरह, देश में विद्यालयों की कुल संख्या 
लगभग 4,94, 500 हो जाएगी, यानी लगभग 24 प्रतिशत बढ़ जाएगी। नीचे की तालिका 
में दिखाया गया है कि पहली दोनों योजनाञरों में नए विद्यालय खोलने की दिशा में कितनी 
प्रगति हुई और तीसरी योजना का क्या कार्यक्रम है 9 कक, 


तालिका-संख्या 2 
विद्यालयों की संख्या 
हि (सस्भावित. (लक्ष्य) 


शीर्षक 7950-5 955.56.. उपलब्धि) द 
है 960-6।_ 965-66 


प्राथमिक विद्यालय (जूनियर 
बनियादी विद्यालय-समेत) 2,09,674 2,78,35 3,42,000 4,5,000 
जूनियर बुनियादी विद्यालय 33,379. 42,97] ,00,000 व,53,000 
माध्यमिक विद्यालय (सीनियर द रा ः 
बुनियादी विद्यालय-समेत) 43,596  2,730 39,600. 57,700 


सीनियर बुनियादी विद्यालय... 357 4,842. ],940. 436,700 
उच्च और उच्चतर माध्य- 0 ४2६ 5 ४ पक 08 हक 
 मिक विद्यालय 7,288 | 0,838 6,600 2,800: 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय. 47 503 -3,42]... 6,390 
बहुदेश्यीय विद्याय.... >>... 255 2,]5 . 2,446. 


माध्यमिक विद्यालय, जिनमें 
वैकल्पिक विषय के रूप में ह 
विज्ञान पढ़ाया जाता है... +- ननाा 4,625 9,579 


5. सन्‌ 95-6व के १0 वर्षों में प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्नपात प्राथमिक विद्या- .. 
लयों में 59 से बढ़ कर 65, माध्यमिक विद्यालयों में 53 से बढ़ कर 65और उच्च विद्यालयों. 
में 54 से बढ़ कर 68 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रशिक्षित 
: शिक्षकों की व्यवस्था करने के क्षेत्र में उचित पैमाने पर, प्रगति नहीं हुई । तीसरी योजना 
में इस सम्बन्ध में सघन ढंग से काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आशा की जाती है कि 


हर श्रेणी के प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा । प्रशिक्षण- 


संस्थाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि का विवरण अगले पष्ठ की तालिका में. 
दिया गया हैं। 7 


का 
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तालिका-संख्या 3 
प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षण-संस्थाएं 


(सम्भावित (लक्ष्य) 


शीषक 950-5 955-56 उपलब्धि) 
4960-6। 4965-66 





प्रशिक्षण संस्थाएं : 





प्रशिक्षण-विद्यालय 782 930 ],307 ,4 24 
प्रशिक्षण-कालेज 53 07 236 33 
शिक्षक : 
प्राथमिक विद्यालय 
कुल शिक्षक 5,37,98 6,9],249 9,0,000 2,66,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 3,6,24 4,23,92 5,9],500 9,49,500 
प्रशिक्षित शिक्षकों का 
प्रतिशत अनुपात 58. 8 6.2 65 75 
माध्यमिक विद्यालय 
कुल शिक्षक 85,496 ,48,394 2,30,000 3,60,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 45,569 86,80 ,49,500 2,70,000 
प्रशिक्षित शिक्षकों का 
प्रतिशत अनुपात 53, 3 58. 5 65 75 
उच्च और उच्चतर साध्यमिक 
विद्यालय 
कुल शिक्षक ,26, 504 ,89,794 2,29,000 2,90,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 68,059 ,3,307 ,55,720 2,7,500 
प्रशिक्षित शिक्षकों का 
प्रतिशत अनुपात 53. 8 59.7 68 75 


विचार यह है कि राज्यों ने इस समय प्रशिक्षित शिक्षको के बारे मे जो लक्ष्य निर्धारित 


किए है, उन्हें अस्थायी समझा जाए और उनमें वृद्धि करने की' भरसक कोशिश की जाए । 


6 विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्याथियों की संख्या बहुत बढ़ गई हैँ । कला, 
विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में भरती होनेवाले छात्रों की कुल संख्या सन्‌ 950-57 
में 3,60,000 थी, जो सन्‌ 955-56 में बढ कर 6, 34,000 और सन्‌ 960-6 में 
लगभग 9,00,000 हो गई । दूसरी योजना की अवधि में देश-भर में विज्ञान पढ़नेवाले 
विद्याथियों की संख्या 33 प्रतिशत से बढ कर लगभग 36 प्रतिशत हो गई। कुछ राज्यों में 
प्रगति काफी श्रच्छी हुई, पर कुछ राज्य ऐसे भी है, जो अ्रभी इस दृष्टि से काफी पीछे है । 
तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर लगभग 4, 00, 000 
विद्यार्थियों की जो वृद्धि हो, उसमें से लगभग 60प्रतिशत विज्ञान की वक्षाश्रों में होनी चाहिए । 
इस तरह विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेनेवाले छात्रों का अनुपात बढ़ कर 42 प्रतिशत हो' 
जाएगा। पहली दोनों योजनाग्रों में विश्वविद्यालय-स्तर पर कला, विज्ञान और वाणिज्य की 
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शिक्षा में जो प्रगति हुई, उसका विवरण तथा तीसरी योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नीच की 
तालिका में दिए गए 


तालिका-संख्या 4 
छात्रों की भरती और शिक्षण-संस्थाएं 
(संख्याएं हज़ार में) 


(सम्भावित 


(लक्ष्य) 
शीर्षक 950-5[ 4955-56 उपल्धि) 
960-67 4965-66 
विश्वविद्यालय-स्तर, बय-वर्ग 7-2 3 
भरती ...... 360 634 900 , 300 
वय-वर्ग का प्रतिशत 0.9 . 5 . 8 2.4 
विज्ञान की कक्षाओं में भरती _ 40.. 20 323 553 
कुल भरती के सन्दर्भ में 
विज्ञान की कक्षाओं में 
भरती का प्रतिशत अनुपात 38. | 33 35.8 75 42, 5 
संस्थाएं द 
कला, विज्ञान और वाणिज्य ह 
के कालेज (संख्या) 542 772. _,050 ,400. 
विश्वविद्यालय (संख्या ) 27 32 46. 58 
व्यय 


7. शिक्षा पर पहली योजना में कुल मिला कर 53 करोड़ रू० शौर दूसरी योजना 
में 256 करोड़ रु० खच हुए। इसमें इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की शिक्षा पर होनेवाला 
खर्च भी शामिल है । तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर कुल मिला- 
कर 560 करोड़ रु० खर्च होने का अनमान है। इंजीनियरी और टेब्नोलाजी की शिक्षा 
से सम्बन्धित कार्यक्रमों से--जिनका विवरण अगले ग्रध्याय में दिया गया हं---भिन्न 
कार्यक्रमों पर पहली योजना में 33 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 208 करोड़ रु० 
खर्च किए गए, जब कि तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों पर 48 करोड़ रु० के व्यय का. 
अनुमान है । इसमें से 0 करोड़ रु० सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। 


अगली तालिका में पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाश्रों के अधीन सामान्य 
. शिक्षा के कायक्रमों पर व्यय किस प्रकार हआा है और होगा, इसका ब्योरा दिया 
गया हूं । । के 
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तालिका-खंख्या 5 


व्यय का विवरण 





धन-राशि (करोड़ रु०) प्रतिशत अनुपात 
आएं कम जे (/४+४+४+++++४ 
उपशीषंक पहली दूसरी तीसरी पहली दूसरो तीसरी 
योजना योजना योजना योजना योजना योजना 
प्रारम्भिक शिक्षा 85 87 209 63.9 4.9 50 
माध्यमिक शिक्षा 20 48 8 डे 2987 जे. 
विश्वविद्यालय-शिक्षा 4 45 82 ]0.5 2व,6 व१9.6 
ग्रन्य कार्यक्रम 
सामाजिक शिक्षा ] कस 4 6. ++- .9 [.4 
का खा ॥ 4 0 32 0.5 4.8 2.9 
अ्रन्य कि १0 ]] नाता 4.8 2.06 
योग 33 204 408 700 98.] 97.6 
सांस्कृतिक कार्यक्रम के 4 0 नल 09. 5.2 
सर्वयोग 333 208 48 7700 700 00 





'हरराकामक+मपका-'का०/*मााका8,. "रत ५ामा+,..2॥५4०३५%७५#)०७++++ मम म«न्‍ममम;म३+९५०+ ५१९५३ कमा ७ + ७७७३५ ८ कक 


'शिक्षा' की मदद में जितनी धन-राशि का प्रबन्ध किया गया है, उसके अ्रतिरिक्त 
37 करोड़ रु० की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्य क्रम के अन्तर्गत तथा 42 करोड़ रु० 
की व्यवस्था पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्य क्रम के अन्तर्गत होने की श्राशा है । इस तरह, 
तीसरी योजना में कुल मिला कर सामान्य शिक्षा के लिए 497 करोड रु० की व्यवस्था 
हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना में कुल 250 करोड़ रु० की ही व्यवस्था की गई थी । 
8. दूसरे क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी हर योजना में जो व्यवस्थाएं की जाती 
हैं, वे उन साधनों के अलावा है, जो पिछली योजना के अन्त तक स्थापित की गई संस्थाश्रों 
को चलाने के लिए उपलब्ध करने होते है; गैर-सरकारी सूत्रों से जो मदद मिलती है, उससे 
भी इनका कोई ताल्‍लुक नहीं है । अ्रनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा-संस्थाश्रों 
के संचालन के लिए कुल मिला कर लगभग 700 करोड़ रु० खर्च करने होंगे, जब कि दूसरी 
योजना में कुल 375 करोड़ रु० ही खर्च हुए थे। गैर-सरकारी क्षेत्रों के योगदान को सही- 
सही आंकना मुश्किल हे। पिछले दस वर्षो में यह योगदान 50 करोड़ रु० के आसपास से 
बढ कर करीब 90 करोड़ रु० प्रति वर्ष हो गया है। तीसरी योजना के दौरान, चूंकि प्रारम्भिक 
शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायतों और पंचायत-समितियों पर डाल दी गई है तथा नगर-निगमों 
और नगर-पालिकाओं-द्वारा अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसलिए आशा है कि गेर-सरकारी 
क्ैत्रों का योगदान बढ़ कर 20-30 करोड़ रु० प्रतिवर्ष हों जाएगा। 





* पहली योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होनेवाला व्यय 'श्रन्य कार्यक्रम' के श्रन्तर्गंत 
शामिल कर लिया गया था । 
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_पूर्व-विद्यालय-शिक्षा 

9. पूर्व-विद्यालय-शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बराबर 
अ्रधिकाधिक ज़ोर दियां जा रहा है। भ्रब तक इस दिशा में जो प्रगति हुई है, वह मुख्यत 
स्वेच्छिक संस्थाओ्रों के काम और कुल बालवाड़ियों की स्थापना पर निर्भर रही है । पृवे- 
विद्यालय-कक्षाओ्ं में भरती होनेवाले बच्चों की संख्या सन्‌ 950-5व4 में 28,000 थी, 
जो सन्‌ 955-56 में बढ़ कर 75,000 हो गई । अनुमान है कि अरब यह संख्या लगभग 
3,00,000 हैं । इस समय लगभग 5,000 बालवाड़ियां हैं। इनमें से प्रायः 2,500 को. 
केन्द्रीय और राज्य-समाज-कल्या ण-मंडलों-ढा रा सहायता दी जाती है । मौजदा बालवाड़ियों 
में सुधार करने की ज़रूरत हु और उनके लिए प्रशिक्षित बाल-सेविकाशों की व्यवस्था की 
जानी चाहिए | तीसरी योजना में बाल-सेविकाओं के लिए 6 प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने का निरचय 
किया गया हैँ । सामुदायिक विकास तथा समाज-कल्याण-कार्यत्रमों के अन्तर्गत जो साधन 
उपलब्ध हूँ, उनके अतिरिक्त शिक्षा के कायक्रम में बाल-कल्याण और इससे सम्बद्ध योजनाग्रों 
के लिए केन्द्र में 3 करोड़ रु० की शोर राज्यों में लगभग ॥ करोड़ रु० की रकमें नियत की 
गई हैं । शिक्षा-मन्त्रालय अब बाल-कल्याण की जो योजनाएं तैयार कर रहा है, उनमें ये बातें 
शामिल हैं : मौजूदा बालवाड़ियों का सुधार, नई बालवाड़ियों की स्थापना, बाल-सेविकाओं 
के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम को विस्तार और बाल-कल्याण की कई प्रायोगिक परियोजनाएं 
जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण-कार्यों की समन्वित ढंग से व्यवस्था की जाएगी। 
स|मुदायिक विकास-खंडों तथा कल्याण-विस्तार-परियोजनाञ्रों में स्थ्ियों और बच्चों के 
लिए जो कार्यत्रम शुरू किए जाएंगे, उनमें बच्चों की योजनाशों का--खास तौर से 
बालवाड़ियों की स्थापना का--महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । 


प्रारश्भिक शिक्षा 


0. संविधान में 74 साल तक के सभी बच्चों के लिए मफ्त और अनिवाय शिक्षा 
की व्यवस्था करने की बात कही गई है । यह काम बहुत बड़ा हूँ, इस बात को ध्यान में रख कर 
वय-वग के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाएं । यह तीसरी योजना के 
मुख्य लक्ष्यों में से एक है । इसके बाद चौथी और पांचवीं योज॑नाओं में वय-वर्ग -4 के. 
सभी बच्चों के लिए शिक्षा का और विस्तार किया जाएगा। 6-]] वय-वर्ग के सभी बच्चों 
के लिए तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा की सविधाएं उपलब्ध करने के मार्ग में मख्य 
समस्याएं निम्नलिखित कारणों से पेदा होती हैं 


(अर) लड़कियों को काफी संख्या में विद्यालयों में लाने में कठिनाई 


(आर) शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इलाकों और झ्राबादी के कुछ खास वर्गों का बेहद . 
पिछड़ा होना; और 


 (इ) परिवार की आय बढ़ाने के योग्य होते ही मां-बाप-द्वारा बच्चों के विद्यालयों से. 
उठा लिए जाने के कारण होनेवाली क्षति! । इसका नतीजा यह होता हू. 
कि आधे से अधिक बच्चे चौथी श्रेणी तक भी नहीं पहुंच पाते और इस 

तरह स्थायी साक्षरता नहीं प्राप्त कर पाते। पु 
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]. विद्यालय जानेवाले लड़कों और लड़कियों के अनुपात में भ्रब भी बहुत बड़ा 
अन्तर हैं। सन्‌ 960-67 में, लगभग 80. 5 प्रतिशत लड़के विद्यालय जा रहे थे, जब कि 
लड़कियों का अनुपात सिर्फ 40. 4 प्रतिशत था। जिन राज्यों में पढ़नेवाली लड़कियों का 
अनुपात पूरे देश की औसत से बहुत कम हैं, उनके नाम ये है--- राजस्थान (45 प्रतिशत), 
उत्तरप्रदेश (20 प्रतिशत), जम्म और कश्मीर (2 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (9 प्रति- 
शत ), बिहार ( 27प्रतिशत ) , उड़ीसा ( 24 प्रतिशत) ,और पंजाब ( 36 प्रतिशत )। प्राथमिक, 
माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक-स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की उन्नति करने के 
लिए क्या खास उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद्‌ ने 
बड़ी सावधानी से विचार किया है और कई सिफारिशें की है। इनमें ये बातें शामिल है-- 
शिक्षिकाश्रों के लिए क्वार्टरों का इन्तज़ाम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनेवाली 
शिक्षिकाशों को विशेष भत्ता दिया जाए, वयरक स्त्रियों के लिए थोड़े समय के पाठयत्रमों 
की व्यवस्था की जाए, ताकि शिक्षिकाएं अ्रधिक संख्या में-मिल सकें, प्रशिक्षणाधीन' अध्या- 
पिकाओ्रों को वज़ीफे दिए जाएं, उपस्थिति-पुरस्कार और छात्रवृत्तियां दी जाएं, सहशिक्षा- 
संस्थाओं में स्कूल-मदर' नियुक्त की जाएं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। 
कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव राज्यों की योजनाओं में शामिल किए जा चुके हैं। 
सुझाव यह है कि इन योजनाओं में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन पर जल्दी पुनविचार 
किया जाए और योजना के दूसरे वर्ष से विशेषतः उन सुविधाओं के विस्तार के लिए और 
कदम उठाए जाएं, जिनसे शिक्षिकाएं अधिक संख्या में उपलब्ध हो सके और उन्हें ग्रामीण 
इलाकों में काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। 


2. पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करने की समस्या का एक अंग 
यह है कि संस्थाएं ऐसी जगह स्थित हों कि प्राय: हर बच्चा घर से विद्यालय तक का 
रास्ता आराम से पैदल तय कर सके। पहले जिस शिक्षा-सर्वेक्षण के निप्कर्षो की चर्चा 
की गई है, उनसे राज्यों को इस पहलू को ध्यान में रख कर नए विद्यालयों की योजना 
बनाने और उनकी अब स्थिति तय करने में सहायता मिलेगी। जहां बस्तियां बिखरी-बिखरी 
हों--जसे, पहाड़ी इलाकों में--- वहां कुछ खास कठिनाइयां स्पष्ट ही सामने आती है। 
ऐसी जगहों पर कुछ श्रतिरिक्त सुविधाएं देना आवश्यक होगा, भले ही कुछ अधिक खर्च 
करना पड़े । 

3. मां-बाप की गरीबी के अलावा जिन परिस्थितियों के कारण क्षति” होती है, 
वे ये है : ध्मुचित योग्यता-प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों का अ्रभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम 
और मा-बाप-ढ्वारा शिक्षा के मूल्य का ठीक-ठीक न॑ समझा जाना। इस क्षति” से एक और चीज़ 
का निकट सम्बन्ध है, वह है जड़ता। इसके कारण बच्चे एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही 
कक्षा में रह जाते हैं। इस क्षति' और जड़ता' को घटाने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए : 
शिक्षा को अनिवार्य बनाना, प्रशिक्षित और योग्यता-प्राप्त शिक्षकों की नियुक्तित करना, 
पढ़ाने के तरीके सुधारना, मां-बाप को इस बात का और अधिक अनुभव कराना कि उनके 
लिए अपने बच्चों को विद्यालय में रहने देना वांछनीय है, विद्यालयों में छुट्टियां फसलों की ' 
बुआई और कटाई के मौसम में करना। 

4. 6-] तक के वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का 
कार्यक्रम इतने अधिक महत्व का है कि किसी भी राज्य में वित्तीय समस्याओ्रों को उसके 
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सफल परिपालन के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। किन्तु इसके अलावा कुछ और परि- 
सीमाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें थोड़े श्ररसे में पार कर सकता कठिन हो-- उदाहरण के 
लिए, आबादी के अपेक्षाकृत अधिक गरीब या पिछड़े हुए वर्गों पर अथवा कम उन्नत क्षेत्रों पर 
शिक्षा-आन्दोलन का असर पड़ने की मात्रा; सभी माता-पिताओं को अपनी लड़कियों को 
विद्यालय भेजने के लिए सहमत करने में लगनेवाला समय; स्थानीय लोगों-द्वारा शिक्षा- 
आन्दोलन को सफल बनाने में किया जानेवाला योगदान और उनकी उत्सुकता; शिक्षा- 
अधिकारियों को काफी संख्या में ऐसे शिक्षकों और शिक्षिकाओं की प्राप्ति, जो अपने कार्य- 
क्षेत्र के लोगों के बीच घुलमिल जाएं; और अन्त में, प्रथमिक विद्यालयों में काम करने- 
वाले शिक्षकों के लिए समृचित परिस्थितियां पेदा करने तथा उनमें भविष्य के लिए 
आशाएं जगाने के हेतु उठाए जानेवाले व्यावहारिक कदम । इन सब बातों को ध्यान में रखते 
हुए, अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 90 प्रतिशत लड़के और लगभग 62 
प्रतिशत लड़कियां विद्यालय जाने लगेंगी। इसमें 6-] वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 
कुल मिला कर 76 होगा। जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है, तीसरी योजना के 
दौरान लगभग | करोड़ 53 लाख और बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देंगे, जिनमें से 
लगभग 86 लाख लड़कियां होंगी : 


तालिका-संख्या 6 
6-| वय-वर्ग के विद्यार्थी 


पहलो से पांचवीं कक्षाओं . 6-4] वय-वर्ग को कुल संख्या 





ा तक भरती का प्रतिशत 
वर्ष (लाख ) द अनुपात 
20 लत कमल अब 0 ही नाक नमक हे पी अर लत न 
लड़के लडकियां योग लडके लडकियां योग 
950-5] . :37, 7. 53, 8-' ]94. 5 59,8 24.6 42.6 
]955-5 6 प75.3. 76.4 . 25॥.7 “पृ, कं 32.4 52.9 
960-6].. . 233.8 ]09.6 343.4 80.5 40.4 67.7 
]965-66 . 30].2 व95.2 496,4 . 90.4 6.6 76.4 


विभिन्न राज्यों के विकास-स्तरों का अन्तर कुछ हद तक तो कम होगा, फिर भी काफी 
बना रहेगा। इस अध्याय के अनुबन्ध । में दिए गए विभिन्न राज्यों के लक्ष्यों को देखने पर यह 
ग्रन्तर स्पष्ट हो जाएगा। क्‍ द 
न 5. साध्यमिक शिक्षा (-4 वर्ष ) : सत्‌ 95-6] के दस वर्षों में -व4 
बय-वर्ग के बच्चों की संख्या दुगुनी और लड़कियों की संख्या: लगभग तिगनी हो गई। 
. फिर भी, इस दशक के अन्त में विद्यालय जानेवाले लड़कों की संख्या जहां 34 प्रतिशत थी, _ 
वहां लड़कियों की केवल 4 प्रतिशत थी। तीसरी योजना में यह तय किया गया हे कि _ 
विद्यालय जानेवाली लड़कियों की संख्या अभ्रब से दुगुनी हो जानी चाहिए, जब कि इस वय-वर्गं 
- में कुल वृद्धि केवल 54 प्रतिशत की ही प्रत्याशित है। इसके बाद भी इस वय-वर्ग में विद्यालय 
. जानेवाले लड़कों और लड़कियों के बीच विषमता काफी अधिक रहेगी, क्योंकि इस वय- 
: वर्ग के विद्यालय जानेवाले लड़कों का अनुपात तो 40 प्रतिशत हो जाएगा, परन्तु लड़कियों 
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का अनुपात 7 प्रतिशत से भी कम रहेगा। नीचे की तालिका में पहली, दूसरी और 
तीसरी योजनाओं में छठी से झ्राठवीं कक्षा तक लड़कों और लड़कियों की भरती का विवरण 
दिया जा रहा है : ह 
तालिका-संख्या 7 
4-4 वय-वर्ग के विद्यार्थो 





छठी से आठवीं कक्षा. -4 बय-वर्ग की कुल आबादी 





.._ वर्ष तक भरती (लाख ) का प्रतिशत अनुपात 
"७ 4 अलाचआकबक 3 काला | आया 
लडके लडकियां योग लडके लडकियां योग 

950-57 25.9 5.3 3,.2 20.7 4.5 १2.7 

955-56 34.2 8.7 42.9 25.5 6.9 76.5 

960-6] 48.2 4.,7 62.9 34.3 0.8 22.8 

965-66 70 27.5 97.5 39.9 6.5 28.6 





6. 6-] वय-वर्ग के बच्चों में शिक्षा-सुविधाशं के प्रसार के सिलसिले में जो मुख्य 
समस्याएं विद्यमान हैं, वही कुछ गम्भीर रूप में 77-4 वय-वर्ग के बच्चों के सन्दर्भ में 
भी सामने आती हँ---खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। 

विभिन्न राज्यों के विकास के स्तरों में बहुत अन्तर है, यह बात इस ग्रध्याय के अनुबन्ध 

2 को देखने से स्पष्ट हो जाएगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों में तथा बिखरी हुई बस्तियों के लिए 
विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध करने में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो कठिनाइयां हैं, 
उनसे कहीं भ्रधिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामने आती हैं। 

अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में तथा आबादी के अधिक पिछड़े हुए वर्गों में, माध्यमिक 
स्तर की शिक्षा का विकास तेज़ो से तभी हो सकता है, जब प्राथमिक स्तर पर नींव पक्‍की 
हो गई हो। अतः तीघपरी योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में उक्त वय-वर्गो के लिए प्राथमिक 
शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा। 

दिन-भर में कुछ थोड़ा-सा वक्‍त अलग क रने या सामान्य कक्षाओ्रों के साथ ही कुछ अन्य 
कज्ञाओं की व्यवस्था करके उचित काम-त्न्चों के प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के सवाल पर 
इस समय विचार किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों, बुनियादी विद्यालयों, जूनियरें 
तकनीकी विद्यालयों तथा दूसरे केन्द्रों में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और 
उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते जाना सम्भव हो सकता है। -4 वय-वर्ग के बच्चों 
के लिए पूर्णकालीन आधार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 
भी जांच की जानी चाहिए। 

लड़कियों के लिए शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करने के हतु प्राथमिक शिक्षा के 
सन्दर्भ में पहले जो दिशा-निर्देश दिया गया है, उसी के अनुरूप राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद्‌ 
की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। 

7. व्यावहारिक और प्रशासकीय कारणों से संविधान में उल्लिखित 6 से 4 वय-वर्गं 

के बच्चों के लिए शिक्षा-कार्यक्रम को दो अवस्थानों में बांद दिया गया है--पहला अवस्थान 
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6 से ] वर्ष तक के लिए और दूसरा अवस्थान ] से 4 वर्ष तक के लिए । यदि इस 
पूरे वय-वर्ग पर एके साथ विचार करें, तो नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि पिछले 
दस वर्षों में विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ 23 लाख से बढ़ कर 4 करोड़ 
6 लाख हो गई है, जब कि इस वय-वर्ग में कुल आबादी का अ्रनपात लगभग 32 से बढ़ कर 
49 प्रतिशत हो गया है। इसमें लड़कों का अनपात 46 से बढ़ कर 65 प्रतिशत हुआ है और 
लड़कियों का 8 से बढ़ कर 37 प्रतिशत। 


तालिका-संख्या 8 
6-4 वय-वर्ग के विद्यार्थो 


] से 8 कक्षा तक भरती 6 से 4 वय-वर्ग की कूल 

(लाख ) आबादी का प्रतिशत अनुपात 

वर्ष ५७७७6 एक है 4670 &0 
लडके लडकियां योग. लड॒के लडकियां योग 


950-5 द ]63.6 59.] 222.7 45.9 ॥7.5 32.] 


4955-56 . 209.5 85,4 294.6 54.6 23.5 40 
8960-6] 282 724.3 406.3 65.4 30.6 48.5 
4965-66 37.2 222.7 593,9 73 46.,.4] 59.5 
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तीक्षरी योजना में यह अनुमान लगा कर चला गया है कि 6-4 वय-वर्ग के बच्चों 
की संख्या लगभग उसी गति से बढ़ेगी, जिस गति से पिछले दस वर्षों में बढी है। लड़कियों का _ 
अनुपात इस वय-वर्ग में बढ़ कर लगभग 46 प्रतिशत हो जाएगा और लडकों का करीब 73 
प्रतिशत। कुल मिलाकर अनुपात लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा । इन आंकड़ों से यह पता 
चलता हूँ कि चौथी और पांचवीं योजनाञ्रों की अवधि में कितन। अधिक काम करना होगा। 


बनियादी शिक्षा 


8. विद्यालय-शिक्षा को बुनियादी स्वरूप देना पहली योजना के आरम्भ से ही एक 
महत्वपूण कार्यक्रम रहा है। तीसरी योजना में यह विचार किया गया है कि लगभग 57,760 
विद्यालय बुनियादी विद्यालयों में बदल दिए जाएं, बाकी विद्यालयों को बनियादी ढांचे 
में ढाल लिया जाए, सभी प्रशिक्षण-संस्थाओ्रों को ब॒नियादी पद्धति के अनकल बनाया 
जाए, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों की स्थापना को जाए और बनियादी शिक्ष। को 
..  प्रत्यंक स्थानीय समुदाय की विकास-प्रम्बन्धी गतिविधियों से सक्नन्वित कर दिया जाए 


.. 9. पूर्ण विकसित बुनियादी विद्यालयों को दिशा में. प्रगति अनिवारयत: काफी 
लम्बे अरसे में हो पाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की परिधि में झ्ानेवाले प्राथमिक विद्यालयों. 
की संख्या बहुत है और मौजदा शिक्षकों में से अधिकतर ऐसे है, जिल्‍हें ब॒नियादी शिक्षा-पद्धति 
_ का प्रशिक्षण मिलना बाकी है। मौजूदा विद्यालयों को ब॒नियादी विद्यालयों में बदलने द 
की तैथारी के तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्हें बुनियादी पद्धति के ग्रनकल 
'हालने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उहंश्य यह है कि सभी बनियादी 
. और गैर-बुनियादी विद्यालय में पाठ्यक्रम एक-सा हो जाए, आसान शिल्पों की शिक्षा दी. 
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जाने लगे और समाज-मेवा, सामुदायिक जीवन-यापन, सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्य क्रम, 
आदि शुरू किए जाएं, जिनमें नतो ज़्यादा खर्च हो और न बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में 
पूरी तरह प्रशिक्षित शिक्षकों की आ्रावश्यकता ही पड़े। विद्यालयों को इस नई पद्धति के 
अनुकूल ढालने की प्रक्रिया तीसरी योजना के शुरू के दौर में ही पूरी करने के ख्याल 
से यह विचार किया गया है कि इस काम के लिए आवश्यक सरल उपकरण विद्यालयों 
को दिए जाएं और जिन अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं मिला, उनके 
लिए संक्षिप्त विषयज्ञान-पाठयक्रमों की व्यवस्था की जाए। 


बुनियादी ओर श्रन्य विद्यालयों के लिए प्रश्षिक्षित शिक्षक 


20. बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए जो उपाय किए जा रहे है, उनमें शायद सबसे 
महत्वपूर्ण यह है कि बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएं 
प्रदान की जाएं और मौजूदा प्रशिक्षण-केन्रों को बुनियादी पद्धति के अनुरूप पुनस्संगठित 
किया जाए। दूसरी योजना के ग्रन्‍्त में, ,307 संस्थाओं में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षकों 
को प्रशिक्षण मिल रहा था। इन संस्थात्रों में से लगभग 70 प्रतिशत बुनियादी पद्धति के 
अनुसार ढाली जा चुकी हैं। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या बढ़ कर 
, 424 हो जाएगी औ र ये सभी बुनियादी पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण देंगी। इनमें लगभग 2 लाख 
शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि सन्‌ 960-6 में ,35,000 शिक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया गया था। जिन शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं मिला है, 
उनके लिए बुनियादी शिक्षा के सरल पहलुझ्रों के प्रशिक्षण के अ्ल्पकालीन पाठ्यक्रमों 
की. व्यवस्था की जाएगी। 

ग्रधिकतर राज्यों में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षकों की प्रशिक्षण-श्रवधि बढ़ा कर दो 
साल कर देने का विचार है, ताकि पाठ्यक्रम और पद्धतियों, दोनों की ही दृष्टि से ज़्यादा 
पुरुता काम हो सके। आसपास के विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा करने के ख्याल से 
कई प्रशिक्षण-विद्यालयों में विस्तार-विभाग स्थापित किए जाएंगे। दूसरी योजना के 
ग्रन्तिम दौर में 276 नई प्रशिक्षण-प्ंस्थाओं की स्थापना की गई, ताकि तीसरी योजना में 
साव॑जनिक प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयारियां की जा सकें। राज्यों के कायत्रमों 
में इन और अन्य संस्थाओं के लिए स।ज-प्रामान, भवन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थ 
की गई है । 

बुनियादी शिक्षा के प्रसार को सीमित रखनेवाला एक कारण यह है कि अधिकतर 
उसे देहाती क्षेत्रों में बांध कर रखा गया है। श्रत: विचार है कि नगरों मे प्रयोग के तौर 
पर कुछ बुनियादी विद्यालय खोले जाएं, ताकि नगरों में बुनियादी विद्यालयों की समस्याओं 
को भलीमांति समझा जासके और प्रशिक्षण-कालेजों के सहयोग से उनके लिए समाधान 


खोजे जा सरके। 


सामुदायिक प्रयत्न 


2. कुछ कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों की योजनाओं में जो 
व्यवस्था की गई हो, उसकी परिपूर्ति स्थानीय सामुदायिक प्रयत्न-द्वारा की जाएं। मिसाल 
के तौर पर, ये कार्यक्रम लिए जा सकते हैं: भरती-आन्दोलनों का ग्राथोजन, लड़कियों को 
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विद्यालय भेजने के बारे में माता-पिता को समझाना-बुझाना, विद्यालय-भवनों का निर्माण, 
विद्यालयों के लिए अतिरिक्त उपकरणों और कुर्सी-मेज, आदि की व्यवस्था तथा गरीब 
. बच्चों के लिए दोपहर के खाने और मुफ्त कपड़े का इन्तज़ाम। कुछ राज्यों में स्थानीय 
साधन जटाने के प्रयत्नों के बड़े उत्साहवद्धक परिणाम निकले हैँ और आशा की जाती है 
कि विभिन्न राज्यों में जेते-जेते पंचायतों राज-संस्थाग्रों की स्थापना होती ज।एगी, वर्से-वसे 
स्थानीय सहायता भी बढ़ती जाएगी। 


कई राज्यों ने अपनी योजनाओं में विद्यालय जानेवाले बच्चों के लिए दोपहर के 
भोजन को व्यवस्था को है। इस सिलसिले में विशेष रूप से मद्रास, केरल, अ्रान्श्रप्रदेश, 
मैसूर और उड़ीमा के नाम लिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में मद्रास का कार्य क्रम सबसे 
बड़ा है। वहां इस प्रक/र की व्यवस्था से कोई 0 लाख बच्चे लाभ उठा सकेंगे। लगभग 
इतने ही, यानी 0 लाख बच्चों को पहले ही इस कारयक्रम से फायदा पहुंच रहा है। 
. इसका लगभग 40 प्रतिशत खर्च स्थानीय समदाय-द्वारा द्विया जाता है। दोपहर के 
भोजन की व्यवस्था से हर शहरी और ग्रामीण समुदाय को न केवल शिक्षा-प्रयत्त में भाग 
लेने का विशेष अवसर मिलता है, बल्कि विद्यालयों में पोषण तथा स्वास्थ्य कास्तर 
ऊंचा उठाने तथा गरीब' विद्याथियों की सहायता करने का भी मौका मिलता है। हालांकि 
आथिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल यह कार्यक्रम कुछ सीमित-सा है, फिर भी यह 
विचार है कि राज्य-परकारें कम-सें-कम ऐसी जगहों पर अ्रवश्य इस' तरह की व्यवस्था करें, 
जहां स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा जुटाने को तैयार हों। 


उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 


22. अर्थव्यवस्था के विकास, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें 
भरती किए गए 4-7 वय-वर्ग के विद्याथियों की. संख्या में भारी वृद्धि होने से उन 
मांगों का स्वरूप ही बदल गया है, जिनकी पूर्ति की झाशा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से 
की जाती है। तए-तए समाज-वर्ग शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ रहे है और उसके प्रभाव 
मेंग्रा रहे है। विस्तार के कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की योग्यता 
और रुचियों का क्षेत्र विविवतापूर्ण हो गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों कासंगठन 
इस ढंग से किया जाना है कि वे विद्याथियों की जरूरतों के मुताबिक वेविध्यपूर्ण शिक्षा की 
व्यवस्था कर सकें। आथिक जीवन की कई शाखाओं के मध्यवर्तों तथा निम्नवर्ती स्तरों पर 
“अशासन, ग्राम-विक[स, वाणिज्य, उद्योग और व्यवत्ताय में---जितनी' संख्या में प्रशिक्षित 
लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करनेवालों को 
उचित प्रशिक्षण देकर ही पूरा करना पड़ेगा। 


उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पुनस्‍्मंगठत और सुधार का कार्यक्रम उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा-प्रायोग की रिपोर्ट के बाद शुरू किया गया था। यह कार्य क्रम कई दिशाओं 
में चला है। इसका उद्देश्य प्रथमतः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परिधि का विस्तार 
करना है और दूसरे, शिक्षा-प्रणाली में उसे एक आत्मनिर्भर इकाई का रूप देना है। इसके 
... लिए निम्नलिखित उपायों से काम लेने का विचार है : उच्च विद्यालयों को उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करना; बहुद्देश्यीयः विद्यालय का विकास करता, 
जिनमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ और उसके अतिरिक्त कई ऐच्छिक विषयों की 
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व्यवस्था हो; विज्ञान पढ़ाने की सुविधाएं बढ़ाना और उन्हें व्यापक रूप देना; शिक्षा और 
धन्धों के बारे में मार्ग-प्रद्शन की व्यवस्था करना; परीक्षा-पद्धति और उत्तर-पुस्तिकाएं 
जांचुने की प्रणाली में सुधार करना; धन्वों की शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करना, लड़कियों 
ओर पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए अ्रधिक सुविधाएं देता श्र छात्रवृत्तियां, झ्रादि 
देकर योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करना। 

23. उपयुवत दिशाओं में पुनन्िर्माण की दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
के पाठ्यक्रम में बहुत फेरबदल करनी होगी तथा उसमें नई पद्धतियों और कार्यविधियों 
का समावेश करना होगा। सामान्य विज्ञान और स्रामाजिक अध्ययन-जेसे विषय तथा 
विभिन्न ऐच्छिक पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत नई बातें है, जो अब तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
के पाठ्यक्रम में शामिल न थीं। इन सबके कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक 
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-आपको नए तौर पर ढाले। फलतः: नौकरी में 
रहते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों के शिक्षा-विभागों और विशेष 
विस्तार-सेवाग्रों-दारा आयोजित देशव्यापी कार्यक्रम आवश्यक हो गए हैं। 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नए विषय अच्छी तरह पढ़ाने के 
योग्य बनाने के लिए अच्छी तरह तेयार करना है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो परिवतंन 
हुए हैं, उनको देखते हुए नौकरी से पहले के स्तर पर शिक्षकों के शिक्षण-कार्यक्रम को 
फिर से संगठित करना होगा । विज्ञान की शिक्षा को इस स्तर तक ऊंचा उठाना 
है कि उससे राष्ट्र की भावी वेज्ञानिक प्रगति को पूरा-पुरा सहारा मिल सके। बहुद्देश्यीय 
विद्यालयों के कार्य-संचालन में जो भी खामियां देखी गई हैँ, उन्हें दूर करना होगा 
गौर इस योजना को स्थायी आधार प्रदान करना होगा। शिक्षा और काम-धन्धों के क्षेत्र 
में पय-प्रदर्शन के कार्यक्रम को भी विस्तार देना होगा, ताकि अधिक-से-अधिक विद्यालय 
और विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनस्संगठन के 
समचे कार्यक्रम को पक्‍की नींव पर स्थापित करने के लिए कुछ और कारंवाइयां भी 
करनी होंगी--जैसे, शिल्प-शिक्षा में सुधार, विद्यालय-पुस्तकालयों का संगठन, श्रव्य-द्श्य 
तकतीकों का बेहतर उपयोग, आदि। इसलिए तीसरी योजला में उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा के पुनस्संगठन के सभी पहलुओं में उसका स्तर ऊंचा करने और नींव मज़बूत 
करने पर खास जोर दिया जाएगा। 

24. भरती : पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की अ्रवधि में उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों को संख्या 7288 (950-54) से बढ़ कर लगभग 6,600 (960-64) 
हो गई। नवीं से ग्यारहवीं कन्ना तकसे भरती होनेवाले बच्चों की संख्या करीब 2 लाख 
से बढ कर 29 लाख हो गई। हालांकि इस अवधि मेंइन कक्षात्रों में लड़कियों की संख्या 
2.00,000 से बढ़ कर 5,20,000 हो गई, फिर भी उनकी संख्या उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों के कुल विद्याथियों की संख्या का पांचवा हिस्सा ही रही। जैसा कि अगली' 
तालिका से स्पष्ट है, दूसरी योजना के अन्त में 4-]7 वय-वर्ग को केवल लगभग 4. 2 
प्रतिशत लड़कियों ने उच्च विद्यालय-स्तर की शिक्षा का लाभ उठाया, जब कि लड़कों 
का अनपात 8. 4 प्रतिशत के आसपास रहा। इस प्रकार, हम देखते हूँ कि दोनों वर्गों 
की भरती में बडा भारी अन्तर हैऔर इसका शिक्षिकाओं, नर्सों, ग्राम-सेविकाओं, समाज- 
सेविकाओं और दूसरे काम करनेवाली स्त्रियों की उपलब्धि-संख्या पर बड़ा असर पड़ता 
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है। तीसरी योजना में विद्यालय जानेवाली लड़कियों की संख्या लगभग दुगुना हो जाएगी 
परन्तु समग्र वय-वर्ग में उनका अनुपात कम ही रहेगा---कुल लगभग 7 प्रतिशत, जब कि 
लड़कों का अनपात 24 प्रतिशत होगा । 


तालिका-संख्या 9 
4-7 वय-वर्ग के विद्यार्थी 





नवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं 4-7 वय-वर्गं की 
वर्ग तक भरती आबादी में प्रतिशत 
(लाख) अनुपात 
७७७2 आय “ंआक, णणश्णगण 


लड़के लड़कियां योग. लड़के लड़कियां योग 


धारा» आन इ आल नल मी जल अल नर न्वजअल निकल जलकर जज कक की कलर 





950-57 0,2 2 85:0४ <8.75 ॥].8 .ै5.3 
955-56 5.8 3 8.,8 2,8 2.6 7.8 
960-6] 23,9 5.2 29.व 8.4 4.2 [7:5 
4965-66 35.7 9,9 45.6 23.7 6.9 5.6 


7.04. कक, 


अति निशननननकयन पलक बन कम नम नकन्‍न+ 





इस स्तर पर भरती की राज्यवार स्थिति अनुबन्ध 3 में दी गई है । 


25. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग की एक 
प्रमुख सिफारिश यह थी कि उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों कारूप 
दे दिया जाए, ताकि पाठ्यक्रम पहले से अधिक व्यापक हो जाए और विद्यालय-विक्षा में. 
एक वर्ष का समय बढ़ा कर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए। इसके फलस्वरूप ऐसे 
बहुत-से विद्याथियों के लिए वही शिक्षा का अन्तिम बिन्दु होगा, जिन्हें उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय की शिक्षा के बाद सीधे जीवन के क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है पहली दो 
पंचवर्षीय, योजनाञ्रों में विभिन्न राज्यों में 3,2। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
खोले गए। आशा है, तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 6,390 हो 
जाएगी। 

26. विज्ञान की शिक्षा : दूसरी योजना में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा 
के प्रसार और सुधार के काम को बहुत भ्धिक प्राथमिकता दी गई । उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा-प्रयोग ने सिफारिश की थी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हर विद्यार्थी 
को महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, 
ताकि अपनी सामान्य शिक्षा के अंग-हूप में वह आवश्यक परिमाण में वैज्ञानिक ज्ञान का. 
भी अजन कर ले | इसके अतिरिक्त उन विद्याथियों के लिए, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते हों, वैकल्पिक विषय के रूप में भी विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था की जानी _ 


.. थी। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग सभी विद्यालयों में सामान्य या प्रारम्भिक विज्ञान. 


.. पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और लगभग 4, 625 विद्यालयों में वैकल्पिक विषय 
.. के रूप में विज्ञान की पढ़ाई शुरू की गई। लेकिन अभी अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी ._ 
.. प्रयोगशालाओों और साज-सामान तथा उपर्युक्त पाठ्य पुस्तकों और हैंडब॒कों से सम्बन्धित 
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बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुई हैं। सामान्य विज्ञान पढ़ाने के लिए जिस समन्वित 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षक तैयार किए जाने हैं। यह भी ज़रूरी है 
कि विज्ञान केक्षेत्र में विद्याथियों को सृजनात्मक श्रौर मौलिक काम के लिए प्रोत्साहन 
दिया जाए । चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रशिक्षण-कालेजों में विज्ञान- 
क्लबों की स्थापना करके दूसरी योजना के दौरान इस दिशा में प्रयत्न किए गए थे। 
इस ग्रवधि में इस प्रकार के लगभग 450 विज्ञान-क्लब खोले गए। 


तीसरी योजना में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय के 
रूप में सामान्य विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था तो की ही जाएगी, 2, 800 विद्यालयों में से 
9,500 से भी अधिक में वैकल्पिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई का इन्तज़ाम किया जाएगा। 
यह कार्यक्रम पूरा हो जाने पर तीसरी और बाद की योजनाओं में विश्वविद्यालय-स्तर पर 
विज्ञान की शिक्षा के विस्तार के लिए अ्रब के मुकाबले में भ्रधिक सुदृढ़ नींव की स्थापना 
हो जाएगी । विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने और उसकी नींव पक्की करने के लिए 
कई और उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनसे काफी सहारा मिलेगा। आजकल विभिन्न 
राज्यों में विज्ञान के जो पाठ्यक्रम चालू हैं, उनपर फिर से विचार किया जाएगा 
और उनमें यथावश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि शिक्षा के शुरू और बाद के स्तरों पर 
विज्ञान के जो पाठ्यक्रम नियत हैं, उनके और इनके बीच सामंजस्य स्थापित हो सके । 
शिक्षकों के लिए हँडबुक, विद्याथियों के लिए निर्देशिकाएं, विज्ञान की पाठय पुस्तकें तथा 
विज्ञान की अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार करने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। 
विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएं बढ़ा कर तथा मौजूदा विज्ञान- 
शिक्षकों के लिए नौकरी में रहते हुए विषयवस्तु और प्रक्रिया-प्रविधि के क्षेत्र में विविध 
प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके विज्ञान-शिक्षकों की मौजूदा कमी को भरसक दूर 
करने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रयोगशाला-सहायकों को प्रयोगशाला का सामान सम्हाल 
कर रखने और सही तरीके से उसे उठाने-धरने का प्रशिक्षण देता भी इस अरसे में शुरू 
किया जाएगा । इसके अलावा, वेज्ञानिक उपकरणों में डिज़ाइनों को मानक रूप देने तथा 
देश में ही उनका निर्माण शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। विज्ञान की पढ़ाई 
के सारे कार्यक्रम में तालमेल रखने, उसका मार्गप्रदर्शन करने तथा उसे निर्देशित करने 
के लिए तथा महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, तीसरी योजना के अच्तगेत एक 
केन्द्रीय विज्ञान-शिक्षा-संगठन' की स्थापना करने का विचार है। वेज्ञानिक प्रतिभा की खोज 
की भी एक योजना शुरू की जाएगी, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर परही होनहार 
वैज्ञानिकों का पता लगाया जा सके और उनकी प्रतिभा के विकास का अवसर दिया जा सके। 


27. बहुद्ेश्यीय विद्यालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली' के मुख्य दोषों में 
से एक यह था कि उसका स्वरूप एकपक्षीय था। यह जाने बिना कि किसी विद्यार्थी की 
व्यक्तिगत रुचि और योग्यता किस दिशा में है, सबके लिए एक ही तरह के पाठ्यक्रम 
निर्धारित कर दिए जाते थे। अतः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने बहुद्देश्यीय विद्यालय 
खोलने की सिफारिश की, जिनमें पढ़ाई के प्रवाह के साथ-साथ कई व्यावहारिक शिक्षण- 
क्रमों की भी व्यवस्था होगी। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी के सामने कई तरह के शिक्षण-क्रम 
रहेंगे और वह अपनी खास रुचि के अनुसार उनमें से किसी को भी चुन सकता है। पहली 
दो योजनाओं के दौरान 2,5 बहुद्देश्यीय स्कूल खोले गए। इनमें मानविकी ( ह यूमैनिटीज़) 
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ग्रौर विज्ञान के भ्रतिरिक्त टेबनोलाजी, कृषि, वाणिज्य, गृह-विज्ञान और ललित कलाओओों 
में भी एकया उससे अधिक व्यावहारिक शिक्षण-क्रमों की व्यवस्था होगी। हालांकि 
बहुदेश्यीय विद्यालयों के विचार को तुरन्त ग्रहण कर लिया गया है और इस योजना का 
विस्तार भी बड़ी तेजी से हुआ है, फिर भी कुछ कठिनाइयां सामने आ्राई हैं जैसे, ऐसे 
शिक्षकों को कभी, जो व्यावहारिक विधय पढ़ाने का प्रशिक्षण पा चुके हों; अध्यापन- 
सामग्रियों की ग्रयर्याप्तता, खास तौर से पाठय ग्रन्थों और हँडबुकों की; वैकल्पिक पाठ्यक्रमों 
की सीमित परिधि और शिक्षा तथा व्यावहारिक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन की सुविधाओं की 
ग्रपर्याप्तता। इसलिए तीसरी योजना में विचार किया गया है कि जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी 
. हैं, उन्‍हें मज़बत बता कर इस योजना की नींव पक्की करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए 
विस्तार-कार्य क्र लगभग 337 नए विद्यालयों तकही सीमित है। बहुद्देश्यीय विद्यालयों 
. के लिए एक समन्वित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य क्रम शुरू किया जाएगा और इस काम के 
लिए चार प्रादेशिक प्रशिक्षण-कालेज" खोले जाएंगे। इन कालेजों में व्यावहारिक और 
वैज्ञानिक, दोनों विषयों में नौकरी के दौर में और नौकरी से पहले के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों 
_ के द्वारा शिक्षक बहुददेश्यीयः विद्यालयों के लिए तैयार किए जाएंगे। ऐसे अध्ययन-क्रमों की 
व्यवस्था करने के लिए, जो विभिन्न स्तरों की योग्यतावाले लोगों के लिए उपयुक्त हों, 
बहुदेश्यीय विद्यालयों में और अ्रधिक प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम 
उठाए जाएंगे। इन अ्ध्ययन-क्रमों में प्रतिभाशाली विद्याथियों के लिए शिक्षा के विशेष 
कार्यक्रम भी शामिल होंगे। " 

28. शिक्षा और व्यवसाय के लिए पथ-प्रदर्शन : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 
सफल संगठन के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का 
एक सुयोजित कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि विद्याथियों और उनके माता-पिता को 
सबसे उपयुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सबसे झ्रधिक सन्‍्तोषजनक व्यवसाय चुनने में सहायता 
मिल सके। अब तक बहुद्देश्यीय विद्यालयों के काम में इस तरह के पथ-प्रद्शन के सुयोजित .. 
कार्यक्रम का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा रही है। दूसरी योजना के दौरान एक 
केन्द्रीय शिक्षा एवं व्यवश्नाय-विषयक पथ-प्रद्शन-कार्यालय स्थापित किया गया और 
बारह राज्यों में इप्त तरह के राज्य-कार्यालय स्थापित किए गए। ये कार्यालय विद्यालयों 
_ के लिए वग्यवन्ाय-मस्टर और सलाहकार प्रशिक्षित करने, परीक्षा-पद्धति का निर्माण 

करने और पयथ-प्रदर्शन की व्यवस्था करने के कार्यक्रम लाग करते रहे है। फिर भी, इन 
कामों का अभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर कोई खास अप्तर नहीं पड़ा है। रत: 
तीसरी योजना में सब जगह राज्य-कार्यालयों को इस ढंग से संगठित करने का विचार 
है कि उन्हें इस पथ-प्रदर्शन-कायक्रम को अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में सहायता मिले 
और भरसक ज़्यादा-पे-ज़्यादा विद्यालयों में व्यवसाय-विषयक सूचना प्रदान करने का एक 
खास स्तर का कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके। द द 
. 29. शिल्फशिक्षा : उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनस्संगठित अध्ययन-क्रम 
में शिल्प को एक केन्द्रवर्ती विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। काफी संख्या में शिल्प- 


_ शिक्षक पाने और शिल्प-शिक्षा को सुधारने की समस्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 


व्यावसायिक शिक्षा, दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत: शिक्षा-मन्त्रालय इस समस्या 


. का विशेष अध्ययन करा रहा है और इस अध्ययन के जो निष्कर्ष होंगे, उनका शिल्प 


- और व्यवसाय-शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित. करने में उपयोग किया जाएगा। 
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30. विद्यालय-पुस्तकालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक और पहलू है, 
जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पहलू है, विद्यालय-पुस्तकालयों का 
संगठन । पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विद्यालय-पुस्तकालयों को सुधारने के लिए 
कर्म उठाए गए थे, पर इस सिलसिले में भ्रभी बहुत-कुछ करना बाकी है कि पुस्तकालय- 
सुविधाओं का और अच्छा उपयोग हो तया विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतें सुधरें। पुस्तकालय- 
सुविधाओं का उपयोग करता सिखाना कक्षा की पढ़ाई का अभिन्न अंग होना चाहिए। 
तीसरी योजना में चुने हुए प्रशिक्षण-कालेजों से संलग्न प्रदर्शन-विद्यालयों में कुछ झादर्श 
पुस्तकालय खोलने का विचार है। ये पुस्तकालय संगठन और संचालन के लिए आदर्श 
प्रस्तुत करने के साथ-श्चाथ शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र का भी काम 
देंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के वर्तमान संगठन और उसमें अपेक्षित 
सुधारों का अभी अध्ययन हो रहा है। 


3]. उत्तर-बुनियादी विद्यालय : कुछ राज्यों में बुनियादी से ऊपर के स्तर फे 
विद्यालय खोले गए, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सीनियर बुनियादी विद्यालयों का 
क्रम जारी रह सके। अभी इस तरह के कोई 66 विद्यालय है। हाल में एक समिति ने 
इस बात पर विचार किया कि इत विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का आपस 
में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। प्रस्ताव किया गया है कि अ्रध्ययत-क्रम, पढ़ाई, उपकरण, प्रयोग- 
शाला और शिक्षक-वर्ग, सब की दृष्टि से इन्ह अ्रपना स्तर ऊंचा करने में सहायता दी जाए, 
ताकि ये उच्चतर माध्यमिक और बहुदेश्यीय विद्यालयों के स्तर पर झा जाएं। जब तक 
ये कारवाइयां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक इन विद्यालयों की अन्तिम परीक्षा को नौकरी, 
आ्रादि के मामले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्याथियों को दिए जानेवाले प्रमाण- 
पत्र के समकक्ष समझा जा सकता है। 


32. शिक्षकों का प्रशिक्षण : प्रशिक्षण-कालेजों की संख्या सन्‌ 950-57 में 53 
थी, जो सन्‌ 960-67 में बढ़ कर 236 हो गई । आशा! है, तीसरी योजना के दौरान यह 
संख्या बढ़ कर 32 हो जाएगी। मौजूद प्रशिक्षण-कालेजों का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि 
ग्रधिक संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक मिल सके। इन उपायों से प्रशिक्षित स्तातक शअ्रथ्यापकों 
की संख्या भ्रवश्य बढ़ जाएगी, किन्तु प्रशिक्षण-कालेज-कार्यक्रम को फिर से संगठित करने 
और दृढ़तर बनाने के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
की मौजूदा जरूरतों को पूरा कर सकें । इस सिलसिले में इन बातों पर खास 
तौर से जोर दिया जाएगा: विज्ञान और समाज-अ्रध्ययन के शिक्षकों का नौकरी से पहले 
प्रशिक्षण, मूल्यांकन की नई पद्धतियों का समावेश, विविध प्रकार के विशेष विषयों की 
व्यवस्था--जैसे पथ-प्रदर्शन, श्रव्य-द्श्य शिक्षा--और अनुसन्धान का संगठन । 


माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नौकरी में रहते प्रशिक्षण पाने की सुविधाएं 
देने के ख्याल से दूसरी योजना के दौरान 54 चुनें हुए प्रशिक्षण-कालेजों में विस्तार- 
केन्द्रों की स्थापना की गई। ये केन्द्र अ्रध्यापकों के नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण पाने 
के व्यापक कार्यक्रम पर अमल करते रहें है | कार्यक्रम में ये चीज़ें शामिल है--संगोष्ठियां, 
कर्मशालाएं और सम्मेलन, श्रव्य-दृश्य साधन, पुस्तकालय और पथ-प्रदर्शन-सेवाएं तथा 
प्रकाशन । 
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हर केन्द्र अपने नियत क्षेत्र में अनेक विद्यालयों के लिए (जिनकी संख्या 00 से 
300 तक होती है) विस्तार-सेवा की और बिल्कुल पास के कुछ चुने हुए विद्यालयों 
के लिए (जिनकी संख्या करीब 20 होती है) गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। 
विस्तार-पेवा-कार्यक्रम नौकरी में रहते हुए भिरन्तर प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम 
और प्रशिक्षण-कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को परस्पर निकट सम्पर्क 
में रखते का साधन साबित हुआ है। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करके 
प्रौर बहुत-पारे प्रशिक्षण-कालेजों को इसकी परिधि में लाने का विचार है। अन्तिम लक्ष्य 
यह है कि विस्तार-पेवा प्रशिक्षण-कालेज के काम का एक अभिन्न अंग बन जाए। 


विश्वविद्यालय-शिक्षा 


33. प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का. विस्तार होने के कारण 
पिछले दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा की मांग बेहद बढ़ गई है। सन्‌ 950-57 में विश्व- 
विद्यालयों की संख्या 27 थी | सन्‌ 955-56 में यह संख्या बढ़ कर 32 हो गई और सन्‌ 
960-6] में 46। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 
एक दर्जन और बढ़ जाएगी। कालेजों की संख्या सन्‌ 955-56 में 772 थी, जो सन्‌ 
960-6 में बढ़ कर ,050 हो गई (इनमें इंटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं हैं ) । 
तीसरी योजना के दौरान हर वर्ष कालेजों की संख्या में लगभग 70-80 की वृद्धि होती 

हेगी । हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हुई 
है, उसके कारण कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं । इनका विवेचन विश्वविद्यालय-अनुदान- 
आयोग की सन्‌ 959-60 की रिपोर्ट में किया गया है। 


ञ्रायोग ने इस बात पर जोर दिया है कि भ्रगर शिक्षा का स्तर गिरने नदेने के लिए. 
यह जरूरी है कि विद्याथियों की संख्या जितनी बढ़े, उसी हिसाब से अध्यापन की भौतिक 
और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार हो। तीौसरी योजना में इस सिलसिले में और अधिक 
सुविधाएं दी जा रही हैँ कि विद्यार्थी व्यावसायिक और टेक्नोलाजी-विषयक शिक्षा की 
ओर अधिक संख्या में जाएं। फिर भी, यह तो स्पष्ट है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और 
इन सुविधाओं को ध्यान में रखने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि कला, विज्ञान और 
वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा-क्रमों में प्रवेश चाहनेवालों की संख्या बहुत अधिक होगी 
तथा उनके चुनाव के लिए ठीक-ठीक कसौटियां निर्धारित करनी होंगी। योजना में 
उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की तो व्यवस्था की ही गई है; सान्ध्य कालेजों, पत्राचार 
शिक्षा-क्रमों और बाहर के उम्मीदवारों को डिग्रियां देने के सुझावों पर भी विचार किया. 
जा रहा है । द 


.... 34. विज्ञान की शिक्षा : इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि तीसरी योजना 
. में विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम है । इस सिलसिले में अधिक 
. वेज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ-साथ विज्ञान के अधिक 
ग्रध्यापकों की नियक्ति करनी पड़ंगी | शिक्षा-अधिकारियों के मार्ग-प्रदशन के लिए वैज्ञानिक 


उपकरणों की प्रामाणिक सूचियां तैयार कराने का भी विचार है।इस तरह का जरूरी 


. सामान कम लागत पर तैयार कराने और बंटवाने की योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। 
. विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी । हर स्तर पर. 
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विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी के ग्रध्यापन और परीक्षा के मानकों की बराबर जांच की जाती 
रहेंगी । इसके साथ हो, शिक्षा-कार्यक्रमों में उपयोग के लिए आवश्यक प्रामाणिक पाठय 
ग्रन्थ तैयार कराने और छपवाने की योजना भी शुरू की जाएगी। 


35. स्नातकोत्तर-अ्रध्ययव और अनुसन्धान : तीसरी योजना के अन्तर्गत विज्ञान 
और मानविकी (टह्यूमेनिटीज) के क्षेत्र मे स्‍्तातकोत्तर-प्रध्ययन और अनुसन्धान का अधिक 
विस्तार किया जाएगा । दूसरी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रयोगशालाश्ों के 
वास्ते अतिरिक्त स्थान, उपकरण और पुस्तकालय-सुविधाओ्रों के लिए सहायता दी गई। 
दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अ्रनुदान-आयोग ने जो कदम उठाए, उनका सम्बन्ध 
वैज्ञानिक अव्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में--जैसे भूभौतिकी, ज्योतिष, नक्षत्र-भौतिकी, 
व्यावहारिक भौमिकी, समुद्रवर्णना, व्यावहारिक भौतिकी और पशु-जनन-विज्ञान, आदि--- 
विश्वृविद्यालयों में नए विभाग खोलने से था । मानविकी के क्षेत्र में, बौद्ध दर्शन भौर सस्क्रति, 
आदि के अध्ययन तथा अफ्रीकी अध्ययन के विभाग खोले गए तथा हिन्दी, भाष।-विज्ञान 
एवं साम/जिक विज्ञान तथा पुरातववशास्त्र, सम्रहालय-विद्या, संगोत, भ्रादि के भी संस्थान 
अथवा विभाग स्थापित किए गए । विश्वविद्यालय-प्रनुदान-श्रायोग ने दूसरी योजना में 
स्नातकोत्तर तया अनुसन्धान-छात्रवृत्तिया और बजंफे देने का कार्यक्रम भी शुरू किया। 
दूसरी योजना की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए, वे तीसरी योजना की अ्रवधि 
में भो जारो रखे जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा।। आयोग विश्वविद्यालयों 
और कालेजों के स्नातकोत्तर विभागों को स्नातकोत्तर-प्रध्ययन तथा अनुसन्धान का विकास 
करने मे सहायता देगा । विज्ञान की शिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। विज्ञान में स्नातकोत्त र- 
अध्ययन-क्रम में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों की संख्या कोई 7,000 तक और 
शोधारथियों कौ लगभग ,000 तक बढ़ जाने की आजा है। कला-विषयों के विद्याथियों 
की संख्या में क्रशः 7,000 और 2,000 की वृद्धि होने की आशा है | कुल मिला कर 
स्नातक-घ्तर के बाद के विज्ञान-छात्रों की भरती में 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगो। 


36. स्त्री-शिक्षा : ऐसी शिक्षित स्त्रियों की काफी कमी है, जो विभिन्न व्यवसायों 
को अपना सके | इससे इस बात का संकेत मिलता है कि कालेजों ओर विश्वविद्यालयों 
में कुल जितने विद्यार्यी भरती होते है उनमें छात्राओं का अनुपात बढ़े | सन्‌ 955-56 
में भारतीय विश्वविद्यालयों मे छात्राग्रों का अनुपात केवल 3 प्रतिशत था। सन्‌ 960-6व 
में यह अनपात बढ़ कर करीब 7 प्रतिशत हो गया और सन्‌ 965-66 में इसके 2] 
प्रतिशत हो जाने की ग्राशा है। दूसरी योजना में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या के लिए तो 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की ही गई, उनकी विशेष रुचि के अध्ययन-क्रम 
भी शरू किए गए--जैसे, गह-विज्ञान, संगीत, चित्रकारी, नर्सिंग, आदि । इन सुविधाओं का 
अभी और विस्तार करना होगा | दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अ्रनुदान-श्रायोग ने 
लड़कियों के कालेजों और छात्रावासों के लिए उदारतापूवंक सहायता दी। तीसरी योजना 
में भी यह सहायता जारी रहेगी । इसके अलावा, छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष 
छात्रवत्तिया बराबर दी जाती रहेगी । इस समय स्त्रियों को संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध- 
कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार 


हो रहा है । - 
37. ग्राम-संस्थान : गांव के विद्यार्थियों को उनके अपने ही वातावरण में उच्चतर 
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माध्यमिक स्तर के बाद की उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि 
में ग्यारह ग्राम-संस्थान स्थापित किए गए । इस प्रकार की शिक्षा से गांवों के अपने नेता 
पैदा होंगे और सामुदायिक विकास तथा कल्याण-कार्यत्रमों में गांव की जनता के सक्किय 
सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ग्राम-विकास, सह- 
कारिता, समाज-कल्याण, समाज-शिक्षा तथा लघ उद्योगों, ग्रादि के क्षेत्रों में विशेष कार्यों 
के लिए ग्रामीण यवकों को प्रशिक्षित करना था । ग्राम-संस्थानों में ग्राम-सेवाओं, ग्रामीण 
आर असेनिक इंजीनियरी, कृषि और स्वास्थ्य-सेवाओं के डिप्लोमा ग्रध्ययन-क्रम शुरू 
किए गए । दूसरी योजना के अन्त तक इन संस्थानों में 2,300 से अधिक विद्यार्थी भरती 
हुए और विभिन्न अध्ययन-क्रमों को पूरा करनेवालों की संख्या प्रति वर्ष 500 से ऊपर 
रही । 


यह कार्यक्रम अभी प्रयोग की अवस्था में है। तीसरी योजना में इसे जारी ,रखा 
जाएगा, ताकि ये संस्थान अपने काम का पूरा-पूरा विकास कर सके । विशेष समितियों-द्वारा 
कुछ ग्राम-संस्थानों के काम की समीक्षा भी की गई और इनकी सिफारिशों के अनुसार सुधार 
के उपाय किए गए। तीसरी योजना में इन संस्थानों की पूरी-पूरी सम्भावनाञ्रों तथा 
ग्राम-विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके योगदान की 
जांच करना ज़रूरी होगा, ताकि ग्राम-समुदाय की विकास-आ्रावश्यकताश्रों को देखते हुए. 
इन्हें पूरी तरह से लैस किया जा सके । 

38. तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम : उच्चतर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य 
से अधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-परीक्षा के बाद कला, विज्ञान _ 
और वाणिज्य का तीन वर्ष का डिग्री-पाठयक्रम अथवा वर्तमान मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष 
परीक्षा के बाद पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर पर एक वर्ष का पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया 
जा चुका है। तीन वर्ष के डिग्री-पाठ्यक्रेम के अन्तर्गत और सुधार भी शामिल है--जैसे, 
श्रध्यापक-छात्र-अनुपात में सुधार, ट्यूटोरियल पद्धति का आरम्भ, सामान्य शिक्षा, पुस्त- 
कालयों का सुधार, प्रयोगशालाओं और भअ्रध्यापन-भवनों का निर्माण । विभिन्न विषयों 
के अध्यापकों के लिए दूसरी योजना की तरह समय-समय पर सम्मेलन, संगोष्ठियां होती 
रहेंगी और प्रीय्म-संस्थानों तथा प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम भी चलते रहेंगे । प्रध्यापकों 
को थोड़े अरसे के लिए शनुसन्धान-केन्द्र देखने के हेतु विशेष अ्रनुदान भी दिए जाएंगे। 
_ विद्यार्थियों के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगो, उनमें ये भी शामिल हैं--छात्रा- 
_वासों का व्यवस्था, शौकिया काम-धन्धों को कमंशालाएं, भ्रनावासी छात्र-केन्द्र, स्वास्थ्य- 
. कन्द्र, परामश-व्यवस्था तथा विद्यार्थी-सहायता-निधि की व्यवस्था । तीसरी योजना में ये 

सभी चीज़ें जारी रहेंगी। मम 


लड़कियों की शिक्षा क्‍ 


.. 39 विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की समस्या के कुछ पहलओं की चर्चा _ 

. पहले प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा के सन्दर्भ में की जा चुकी है। इस 

. विषय के कुछ मुख्य पहलू ऐसे हैं, जिन पर और विचार करने की जरूरत है । पिछले दस 
' वर्षों में | करोड़ 32 लाख और लड़के. शिक्षा-संस्थाओ्रों में भरती हुए, जब कि नई भरती 


.. होनेवाली लड़कियों की संख्या सिफे 68 लाख रही | सन्‌ 96। की जनगणना से पता 
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चला है कि पुरुषों में साक्षरता का भ्रनुपात 34 प्रतिशत है, जब कि सिर्फ 3 प्रतिशत स्त्रियां 
ही साक्षर हैं । फतत: शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 
विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना होता चाहिए। जो कार्यक्रम 
निर्धारित किए जा चुके हैं, उनके अनुसार 6-4 वय-बर्ग में विद्यालय जानेवाली लड़कियों 
का अनुपात बढ़ कर 46 प्रतिशत हो जाना चाहिए । इसकी तुलन! में लड़कों का अनुपात 73 
प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना में विभिन्न वय-वर्गो में लगभग 2 करोड़ 
4 लाख श्रोर बच्चे स्कूलों में भरती किए जाएंगे । आशा है कि इनमें करोड़ 3 लाख लड़कियां 
होंगी । सबसे नीचे के वय-वर्ग में उनका अनुपात 56 प्रतिशत होगा । तीसरी योजना के 
अन्त में यद्यपि लड़कियों और लड़कों के अनुपात का वैषम्य कुछ कम हो जाएगा, तथापि 
वह काफी होगा | ऊपर जो अनुमान बताए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए देश-भर में 
बड़े विराट प्रयत्त की आवश्यकता होगी--खास तौर से उन राज्यों में, जहां लड़कियों 
की शिक्षा का कार्य काफी पिछड़ा हुआ है । 


40. योजना के अन्तर्गत शिक्षा-विकास के लिए जो साधत उपलब्ध हैं, उनमें से 
ग्रतुमानत: 75 करोड़ रु० लड़कियों की शिक्षा पर खचे किए जाएंगे । इसमें से लगभग 
4 करोड़ रु० प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय-स्तर पर खच्े करने के लिए हैं। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, लड़कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम को सहारा देनेवाली 
विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ रकम की व्यवस्था की गई है। यह सुझाव है कि राज्यों की 
योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, उन पर भ्रमल करने में 
वे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-समिति की रिपोर्ट में की गई विस्तृत सिफारिशों को अवश्य ध्यान 
में रखें । जैसा कि बताया जा चुका है, ऐसी समृचित परिस्थितियां पैदा करने पर खास 
जोर दिया जान। चाहिए कि माता-पिता को श्रपती लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय 
में भेजने की प्रेरंणा मिलें, उपयुक्त जनमत तैयार हो, ऐसी ग्रामीण स्त्रियों की संख्या बढ़े, 
जो अध्यापन का धनन्‍्धा अपना सके और हाहरी क्षेत्रों की स्त्रियां गांवों के विद्यालयों 
में शिक्षिका की जगह स्वीकार करने के लिए तैयार हों । विचार है कि हर वर्ष सावधानी 
से इसका मूल्यांकन किया जाए कि लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने की दिशा 
में कितनी प्रगति हुई है और तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने के लिए सभी ज़रूरी उपाय 
किए जाएं | लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में यह खास तौर से जरूरी है कि देश के 
विभिन्न भागों में जो उपाय सफल रहें, उनका बारीकी से अध्ययन किया जाए और वह 
अनुभव सबके लिए सुलभ हो | वाधिक योजनाएं तैयार करने में भी इस बात का ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम आथिक साधनों की कमी के कारण 
पिछड़ने न पाए और वे सभी संगठन-सम्बन्धी तथा सामाजिक बाधाएं भरसक जल्दी-से- 
जल्दी दूर हो जाएं, जो प्रगति में बाधक होती हैं । 


छात्रवत्तियां 


4. छात्रवत्ति-कार्यक्रमों पर सन्‌ 950-5 में 3. 5 करोड़ रु० के लगभग 
खर्च हुआ था। सन्‌ 955-56 में यह खर्चे बढ़ कर 8 करोड़ रु० और सन्‌ 957-58 
में 7 करोड़ रु० हो गया | आशा है कि सन्‌ 960-6 तक यह खर्च बढ़ कर 8 करोड़ 
रु० के करीब हो जाएगा। सन्‌ 950-5 में छात्रवृत्ति पानेवालों की संख्या 3. 6 लाख 
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थी, जो सन्‌ 956-57 में बढ़ कर 8. 8 लाख हो गई । इसमें से 7. 8 लाख विद्यार्थी 
विद्यालयों के थे और कोई । लाख कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के । इसके अलावा, सन्‌ 
956-57 तक लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रत्व और दूसरी आथिक 
रिआयतें मिलने लगी थीं । इनमें से . 5 लाख कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी 
थे तथा 48. 5 लाख विद्यालयों के । कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और 
वजीफे पानेवाले विद्याथियों का अनुपात सन्‌ 950-5व में 9 प्रतिशत था। इस समय 
अनुमान है कि यह अनुपात 6 प्रतिशत है। तीसरी योजना की अ्रवधि में मे छात्रवृत्तियां 
जारी रखी जाएंगी । द 


..  छात्रवृत्तियों की एक महत्वपूर्ण योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम 
जातियों और अन्य” पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद की छात्रवृत्तियों के बारे में 
है। ये कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थीं और अब इनसे 50,000 विद्यार्थी लाभ उठाते 
हैं। इस पर प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ रु० के करीब खर्च होता है। मैट्रिकुलेशन-पूर्व स्तर पर 
सन्‌ 960-67 में इन वर्गों के 40 से 50 लाख के बीच बच्चों को छात्रवृत्तियां और दूसरी 
रिग्रायतें मिलीं और इस मद में दूसरी योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ र० खर्चे किए गए। 

42. तीसरी योजना के अन्तगत विभिन्न क्षेत्रों में नई छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 
इस प्रकार है क्‍ 


| ( करोड़ रु० में ) 
शिक्षा-कार्यक्रम 
पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर . 
विश्वविद्यालय-स्तर 
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम 
_ पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर ... रद हा ]] 
विश्वविद्यालय-स्तर..... हे के 6 
तंकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा 
 इंजीनियरी और ८ कक्‍्नोलाजी ह कस हर 
शिल्पी रे हा 
योग द 37 


... ऊपर जिन रकमों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा विश्वविद्यालय-प्रनुदान- 
आयोग की अनुसन्धान-छात्रवृत्तियां और वज़ीफ तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, 
आदि क्षेत्रों की छात्रवत्ति-योजनाएं भी हैं । द 
43. राज्य-योजनाओं में छात्रवत्तियों के मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार की व्यवस्था 
है। शिक्षा-मन्त्रालय ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उनमें मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर 
मेधावी विद्याथियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना तथा विदेशों में ग्रध्ययव के ._ 
. लिए छात्रव॒ृत्तियों की योजना का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशों और 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों-द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की छात्रवत्तियों 
. की भी व्यवस्था की गई है | पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा है, 
.. विद्यालय-स्तर पर छात्रवृत्तिधारियों की संख्या बढ़ कर लगभग 70 लाख हो जाएगी। 
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जहां तक तकनीकी शिक्षा का प्रइन है, अ्रमी सिर्फ 6,000 विद्यार्थियों को छात्रवत्तियां या 
दूसरी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, पर आशा है कि यह संख्या बढ़ कर लगभग 
32,000 हो जाएगी, यानी कुल भरती का 8 प्रतिशत । 


44. तीसरी योजना में छात्रवृत्तियों को जो महत्व दिया गया है, उसे देखते हुए 
यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें तथा सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालय इस' उद्देश्य को 
सामने रख कर अपनी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करें कि जिन नियमों के अधीन 
छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनका अगर ठीक-ठीक पालन होता रहे, तो इससे सचमच 
होनहार किन्तु साथ ही ज़रूरतमन्द विद्याथियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में सहायता 
मिलती रहेगी और साधारणतः बीच में सहायता बन्द नहीं होगी । ऐसे विद्यार्थियों के लिए 
केवल मेट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भी 
उचित व्यवस्था होनी चाहिए । जहां तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के विद्याथियों 
का सवाल है, लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस तरह के जितने विद्यार्थी आएं, उनके लिए 
उचित व्यवस्था हो और उनमें से अधिकाधिक विद्यार्थी शिक्षा के उच्चतर स्तरों पर 
पहुंच सके । यह देखा गया है कि चूकि काफी संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं भ्राते, इसलिए 
इस वर्ग के लिए जगहें ग्रारक्षित रखने के बारे में जो प्रशासकीय विनियम हैं, उनका 
हमेशा पूरा-पूरा पालन नहीं किया जाता अ्रन्त में, कुछ श्रेणियां कर्मचारियों की ऐसी 
भी हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या में ग्रावश्यकता है, पर आम तौर से उनमें उम्मीदवारों 
“ को संख्या अपर्याप्त ही रहती है--जैसे विज्ञान के शिक्षक, शिक्षिकाएं, नसे आदि । हर राज्य 
में इस बात की भत्रीभांति जांच-पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसी श्रेणियां कौन-कौन-सी हैं 
और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही इस 
तरह के होनहार विद्यार्थी छांट लिए जाएं और प्रशिक्षण की पूरी अवधि में छात्रवृत्तियों 
और वज्ञीफों के रूप में उन्हें सहायता दी जाए। उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि 
उन्हें निश्चय ही नौकरी मिल जाएगी और इसके बदले में वे भी एक नियत अ्रवधि 
तक नौकरी करने के लिए बाध्य हों। 


शिक्षकों के वेतन-मान ओर नौकरी की परिस्थितियां 


45. पहली योजना के अस्त में अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाने की समस्या की ओर 
. खास ध्यान दिया गया । दूसरी योजना में इस दिशा में काफी प्रगति हुई और अनुमान है 
कि विद्यालय-शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के फलस्वरूप लगभग 30 करोड़ रु० का खचे हुआ । 
इसके फलस्वरूप लगभग सभी राज्यों में प्रारम्भिक कक्षात्रों के शिक्षकों के--और कुछ 
हद तक उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों के--मूल वेतन पहले से अच्छे हो गए। 
इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय-अ्रध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाने के कारण भी' काफी खर्च 
करना पड़ा । कुछ राज्यों ने तीसरी योजना में अ्रध्यापकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की 
व्यवस्था की है । 

तीसरी योजना में शिक्षकों की सामाजिक और आशिक स्थिति सुधारने के प्रयत्न 
बराबर किए जाते रहेंगे। अध्यापन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सन्‌ 958 से 
राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो पद्धति शुरू की गई है, वह अपने-आप में एक उपयोगी और 
नई सूझ है। तीसरी योजना में इन पुरस्कारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी । योजना के अन्तर्गत 
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प्रारम्भिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए योग्यता-छात्रवृत्तियों की 
भी व्यवस्था है । - 


शैक्षणिक अनुप्तत्धान और महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


46. किसी भी शिक्षा-पद्धति के विकास के लिए दैक्षणिक उद्देश्यों, तरीकों और 
तकनीकों के भ्रनसन्धान का एक जानदार कार्यक्रम आवश्यक होता है | भारत में आज इसका 
खास तौर से बड़ा महत्व है, क्योंकि यहां तेज़ी से विकास करते हुए समाज की बदलती 
हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सारी पद्धति संशोधित हो रही है | पहली दोनों योजनाओं 
के दौरान कई अनसन्धान-संस्थाएं खोली गईं। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्था ने बुनियादी 
शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में कई अन्वेषण कराए हैं, राज्यों में 
महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों और संगोष्ठियों का 
संगठन किया है तथा विभिन्न समस्याओ्रों पर कई मूल्यवान अध्ययन प्रकाशित कराए हैं । 
राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र ने समांज-शिक्षा की समस्याओ्रों का अध्ययन किया है तथा 
जिला-समाज-शिक्षा-संगठनकर्ताओों के कई दलों को प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय श्रव्य- 
दृश्य-शिक्षा-संस्था सामूहिक सम्पर्क के विभिन्न--नए और पुराने--माध्यमों के बारे में 
ग्रनूसन्‍्धान करता है। उसने इस क्षेत्र में काम करनेवाले महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए कई 
संगोष्ठियों का आयोजन किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक और व्य|वसायिक्र पथ-प्रदर्शन- 
कार्यालय ने विभिन्न विषयों में परीक्षाएं लेने तथा विद्यार्थियों की बिशेष रुचियों और 
रुझआनों का पता लगाने के लिए--ताकि अध्ययन-क्रम -.और व्यवसाय चुनने में उनका 
मागेप्रदर्शन किया जा सके--कई वस्तुपरक परीक्षणों का विकास किया है। राज्यों में 
मार्गप्रदर्शन करनेवाले कर्मचारियों के लिए यह कार्यालय संगोष्ठियों तथा अल्पकालीन 
अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करता है। इन उपायों से व्यावसायिक और शैक्षणिक मार्ग . 
प्रदर्शन का तो विकास होगा ही, विद्यालयों और कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य-सेवाएं 
शुरू करने में भी सहायता मिलेगी । इनमें विद्यारथियों की निजी और भावनात्मक समस्याओ्रों 
के बारे में सलाह देना भी शामिल है। राज्यों में भी इसी तरह की संस्थाएं खोलने के 
लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने सहायता दी है। केन्द्रीय पाठयग्रन्थ-ग्रनुसन्धान-कार्यालय विभिन्न 
राज्यों में नियत पाठ्यप्रन्कों का विषयवस्तु और उत्तके चुनाव में अपनाई गई कार्य-विधि 
की दृष्टि से अब्ययन करता है। पाठ्यप्रन्थों का मल्यांकत करने को कसौदियां भी तैयार . 
करलो गई है। लेखकों को पाठ्यग्रन्यथ तैयार करने का'प्रशिक्षण देने के लिए कर्मशालाओं 
का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । 


क्‍ 7. दूसरी योजना की अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समस्या के अन्वेषण 
. के लिए प्रशिक्षण-कालेजों को सहायता दी गई थी । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार- 
कार्यक्रम-निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया 
है--जसे परीक्षा-पद्धति का सुधार, पुनस्संगठित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए विषयों 
का पाठ्यक्रम, विज्ञान-शिक्षा की समस्याएं, अ्रव्ययन-क्रमों में विविधता लाने कां प्रयत्न 

. आदि । 


48. ऊपर अनुसन्धान के जिन कामों का उल्लेख किया गया है, वे सभी तीसरी योजना 
. में जारी रहेंगे और उनका विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अन- 
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सन्धान का एक केन्द्र विकसित करने के विचार से एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रनुसन्धान एवं 
प्रशिक्षण-संस्था स्थापित करने का विचार है। मौजूदा केन्द्रीय शिक्षा-संस्था तथा दूसरी 
केन्द्रीय संस्थाएं और ग्रभिकरण उसी में मिला दिए जाएंगे । विचार है कि उक्त संस्था 
एक स्वायत्त-संस्था के रूप में काम करेगी और उसके काम की परिधि में शिक्षा-विषयक 
अनुसन्धान के विविध क्षेत्र आ जाएंगे । इन क्षेत्रों में ये भी शामिल होंगे--प्रारम्भिक, 
उच्चतर माध्यमिक, सामाजिक और दृश्य-श्रव्य शिक्षा तथा इन और दूसरे क्षेत्रों में 
महत्वपूर्ण कमंचारियों का प्रशिक्षण । प्रशिक्षण-संस्थाश्रों के माध्यम से विस्तार-सेवाझ्रों 
के कार्यक्रम में तालमेल रखना और उसका निदेशन करना राष्ट्रीय संस्था का काम होगा। 

20 प्रारम्भिक शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं में विस्तार-विभाग खोले जाएंगे, जो 
चुने हुए क्षेत्रों में अनुसन्धान करेंगे और प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनके नौकरी 
में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे । 


पाठय पुस्तकें 


49. हाल के वर्षो में पाठय पुस्तकों की समस्या बराबर अधिकाधिक' महत्वपूर्ण होती 
गई है और इसका जल्दी ही कुछ हल निकाला जाना चाहिए। किसी पाठ्य पुस्तक में जिन 
पहलुओं पर विचार किया जाता है, उनमें प्रमुख ये हँं--विषय-वस्तु, उसे प्रस्तुत करने का 
ढंग, छपाई, गेट-अप और मूल्य । एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पाठय पुस्तकों के चुनाव 
का तरीका क्‍या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मामले में जो कठिनाइयां सामने श्राती 
हैं, उन्हें दूर करने के लिए राज्य-सरकारों ने प्रयोग के तौर पर पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीय- 
करण शुरू कर दिया है। अ्रभी यह प्रयोग इतना छोटा है कि इससे कोई निश्चित निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता । लेखकों और चित्रकारों का चुनाव करने, उन्हें प्रशिक्षित करने 
झौर प्रोत्साहन देने के लिए तथा कागज की मात्रा बढ़ाने और छपाई की उचित व्यवस्था 
करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेगे। बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में 
केन्द्र और राज्यों को अपने प्रयत्नों में समन्वय लाना होगा, ताकि एक तो कीमते कम 
हों और दूसरे कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य बराबर सबके सामने रहें। विश्वविद्यालय-स्तर पर 
अनिवाय॑तः विदेशी पुस्तकों पर काफी भरोसा करना पड़ता है--उनकी कीमतें कम करने 
 केलिए उन्हें भारत में छपवाने के प्रबन्ध पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय 
लेखकों के हितों को भी पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक 
पाठ्य पुस्तकों के अतुवाद की समस्या और इन भाषाओं में मौलिक किताबें लिखने की 
समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में उनका उपयोग बढ़ता जा 


रहा है । 


परीक्षा-पद्धति में सुधार ४ 


50. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के क्षेत्र और विविधता में विस्तार के 
कारण वतंमान परीक्षा-पद्धति उसके उपयुक्त नहीं रह गई है। हाल के वर्षों में उसकी 
काफी आलोचना भी हुई है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-श्रायोग ने परीक्षा-पद्धति में सुधार 
की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम- 
निदेशालय में दूसरी योजना के अन्तिम दौर में एक जांच-टुकड़ी की नियुक्ति की गई 
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और परीक्षा-पद्धति के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया । इस कार्यक्रम के अधीन 
परीक्षा की तकनीकों में क्रमशः सुधार करने का विचार किया गया है और उसके उद्देश्य 
इस प्रकार है : हे 
() विद्यालय के विविध विषयों के अध्ययन में जो विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्य निहित 
हों, उन्हें स्पष्ट करना और उनकी व्याख्या करना; * 
(2) बाहरी परीक्षाओं के तरीकों का इत उद्देश्यों के साथ समन्वय करना, ताकि 
परीक्षा-प्रश्नों और अन्य परीक्षणों से यह जांचा जा सके कि इनके सन्दर्भ 
में विद्यार्थियों की उपलब्धियां क्‍या हैं; 
(3) विद्यालय की निजी परीक्षाओं में उसी हिसाब से परिवर्तन करना; 
(4) विद्यालय के अपने मूल्यांकन को अधिकाधिक महत्व दंना; 
(5) हर विबय के लिए जो शैज्ञणिक उद्देश्य निश्चित किए जाएं, उनको ध्यान में 
रखते हुए पढ़ाने के तरीकों और अध्ययन-क्रम में सुधार करना । 
कार्यक्रम का जितना भ्रंश अग्रब॒ तक पूरा हुआ है, उससे संगोष्ठियों और कमंशालाशओं 
के माध्यम से बहुत-से अध्यापकों को नई संकल्पनाशं और पद्धतियों से परिचित कराने 
और प्रशिक्षण-कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-मंडलों और दूसरी संस्थाओं को _ 
परीक्षा-पद्धति में सुधार की समस्याश्रों की जानकारी कराने में मदद मिली है। आगे के लिए 
भी काफी तैयारियां करली गई हैं । ती्तरी योजना में ऊपर बताई गई दिशाओं में और तेजी 
से काम किया जाएगा। राज्यों में मूल्यांकन-टुकड़ियां स्थापित करने का विचार है, जो कार्यक्रम 
को लागू करने में केन्द्रीय टुकड़ी के साथ तालमेल रखते हुए काम करेंगी। विश्वविद्यालय- 
अनुदान-प्रायोग ने तीन विश्वविद्यालयों में परीक्षा-शोध-टुकड़ियां खोलने में सहायता 
दी है। आगे भी ग्रतुसन्धान-का्य का आयोजन किया गया और अधिक संख्या में मल्यांकन- 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा । कुछ विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान और 
मल्यांकन-टुकड़ियां भी खोली जाएंगी। . 

.... 5]. हिन्दी और संस्कृत का विकास : पहली दो योजनाओं में हिन्दी के विकास के 
लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए--हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, शब्दकोश 
और मौलिक साहित्य की रचना, विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों का हिन्दी और प्रादेशिक _ 
भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशकों की मार्फत हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन । 
हिन्दी के प्रचार-कार्य में संलग्न स्वतन्त्र संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई । अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों में विद्यालय-पुस्तकालयों और दूसरी शिक्षा-संस्थाञ्रों को उपहार-स्वरूप पुस्तकें. 
दी गई । हिन्दी-शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने तथा हिन्दी-शिक्षक-प्रशिक्षण- 
 कालेजों की स्थापना के लिए कुछ राज्यों को अनुदान दिए गए । अहिन्दी-भाषी राज्यों में 


... उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और उनके वेतनमान 


बढ़ाने के लिए धन-राशि की भी व्यवस्था की गई। पहली और दूसरी योजनाओं की श्र 
मंजो कार्यक्रम शुरू किए गए है, तीसरी योजना में उन्हें जारी रखा जाएगा 
विस्तार किया जाएगा । हक 2 द प 
... 52. देश में संस्कृत-शिक्षा की अवस्था के प्रइन पर हर पहलू से विचार करने के 
.. लिए और उसके विकास के तरीके सुझाने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने एक संस्कृत-आयोग 
. की नियुक्ति की थी, जिसने संन्‌ 957 में अपनी सिफारिशों पेश कीं | दूसरी योजना के 
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दौरान इन सिफारिशों पर अमल शुरू हो गया। संस्कृत के प्रचार और विकास के प्रशनों 
पर भारत-सरकार को सलाह देने के लिए सन्‌ 959 में केन्द्रीय संस्कृत-मंडल की स्थापना 
की गई । उसकी सलाह से कुछ कदम भी उठाए गए हैं। तीसरी योजना के कार्यक्रम में ये 
बातें शामिल होंगी---साहित्य का निर्माण करना, अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियां देना, 
गुरुकुलों का विकास करना, संस्कृत-पाठशालाञों को आधुनिक रूप देना, शब्दकोश तैयार 
करना और अब्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय संस्कृत-संस्था की स्थापना करना । 
इसी तरह के कार्यक्रम लागू करने के लिए कुछ राज्यों ने भी आवर््यक धन-राशि की 
व्यवस्था की है । 

53. विकलांगों की शिक्षा : दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलांगों की शिक्षा और 
प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तीसरी योजना में इन्हें जारी रखा जाएगा । 
राष्ट्रीय अन्धजन-केन्द्र को बढ़ाया जाएगा और एक राष्ट्रीय ब्रेल-पुस्तकालय की स्थापना 
की जाएगी । वयस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोला जाएगा तथा मानसिक विक्वति- 
वाले बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। छात्रवृत्ति की उस योजना 
को और भी बढ़ाया जाएगा, जिसके अधीन विकलांग विद्यार्थियों को उच्चतर और तकनीकी 
तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। स्वतन्त्र संस्थाओ्रों की मार्फत 
विकलांगों के लिए सेवाशञ्रों के विकास पर और शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के लिए 
विशेष रोज़गार-दफ्तरों की व्यवस्था पर ज़ोर दिया जाएगा। 


शारीरिक शिक्षा, खेल और युवा-कल्याण-कार्यक्रम 

54. इस क्षेत्र में दूसरी योजना की अ्रवधि में जो महत्वपूर्ण बातें हुईं, उनमें ये उल्लेख- 
नीय हैं: ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कालेज की स्थापना (जो देश में अपनी 
तरह का पहला कालेज है), बाल-भवन की स्थापना (जिससे बच्चों की मनोरंजन की 
आवश्यकताएं पूरी हों) और सावधानी से श्रेणीबद्ध परीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय 
शारीरिक क्षमता-आन्दोलन की शुरुआत । दूसरी योजना के अन्त में विभिन्न खेलों और 
क्रीडाओं में उच्च श्रेणी के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल-कद-संस्था की स्थापना 
की गई । यवकों के लिए जो काम किए गए उनमें स्टेडियम, तैराकी के तालाब और खुली 
रंगशालाएं, आ्रादि के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी-दल 
सहायक सैन्य शिक्षार्थी-दल, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और राष्ट्रीय अ्रनुशासन-पोजना 
के कार्यकलाप को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए गए। 

तीसरी योजना में ये सभी कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे। राष्ट्रीय खेल-कूद-संस्था 
का विकास किया जाएगा, ताकि उसमें सभी महत्वपूर्ण खेलों का समावेश हो जाए। इस*« 
संस्था में प्रशिक्षण पानेवाले खेल-शिक्षकों की सहायता से एक राष्ट्रीय खेल-शिक्षा-योजना 
शरू की जाएगी, जिसमें खेलों की शिक्षा की व्यापक सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि खेलों 
का स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठे। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आ्रान्दोलन को भी जोरदार तरीके 
से चलाया जाएगा, ताकि उसका ज्यादा असर हो | बाल-भवन के संपूरक के रूप मे एक 
राष्ट्रीय बाल-संग्रहालय स्थापित करने का भी विचार है । 


समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता 
जैता कि पहली योजना में बताया गया था, समाज-शिक्षा का मतलब है--- सामुदायिक 
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प्रयत्न के द्वारा समाज के उत्थान का स्वव्यापी कार्यक्रम । इस प्रकार, समाज-शिक्षा में 
साक्षरता, स्वास्थ्य, मनोरंजन और वयस्कों के गाहेस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता 
का प्रशिक्षण और आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए मार्गप्रदर्शन भी शामिल है। बारीकी 
से सोचने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सुयोजित विकाश्न की 
सफलता--जिसकी परिधि में लाखों लोगों की झावश्यकताएं आ जाती है--समाज-शिक्षा 
के प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा सामूहिक नागरिकता की भावना के विकास पर 
निर्भर होती है। फिर भी कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य कल्याण-कार्यत्रमों 
के दक्षणिक उद्देश्य पूरा करना सबसे अधिक कठित है। पिछले दस वर्षों में कई दिशाश्रों 
में काफी प्रगति हुई है--जेसे, सामदायिक केन्द्रों के विकास में, गांवों में वाचनलय खोलने 
में, नवयुवकों और स्त्रियों के संगठित क्रियाकलाप की उन्नति में और ग्राम-पंचायतों तथा 
सहकारिता-आ्रानदोलन में नए प्राण फंकने में । फिर भी, समाज-शिक्षा का एक पहलू, जो कई 
तरह से सबसे महत्वपूर्ण है, चिन्तनीय है। सन्‌ 95। और 967 के बीच साक्षरता 7 
प्रतिशत से बढ़ कर केवल 24 प्रतिशत तक पहुंची है । ज़िला-स्तर और खंड-स्तर पर पंचायती 
राज लागू हो जाने और ग्राम-पंचायतों को जो कार्य-भार सौंपा गया है, उसके महत्व को 
देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भरसक कम-से-कम समय में वयस्क आबादी का 
काफी बड़ा भाग पढ़ने-लिखने. के योग्य हो जाएं। यह उनके अपने हित में तो होगा ही, 
इनसे सारे समाज का भी भला होगा। चूंकि इस दिशा में श्रभी तक काफी' प्रगति नहीं 
हुई है, इसलिए वयस्क-व्ाक्षरता का तेज़ी से प्रसार करने के उपाय निकालने के लिए 
इस समस्या पर फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। द 
56. शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यत्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था के अंग-रूप में राष्ट्रीय 
मौलिक शिक्षा-केन्द्र के विकास, नवसाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण, समाज-शिक्षा- 
कार्य में संलग्न स्वैच्छिक' संगठनों को सहायता तथा पुस्तकालय-सुविधाञों के विस्तार 
की व्यवस्था है। राज्यों की शिक्षा-योजनाओं में पुस्तकालयों, सम्पर्क-स्थापक वर्गों 
कुछ हद तक वयस्क-विद्यालयों तथा वयस्क-साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए अन्य कार्यक्रमों 
की व्यवस्था है । समाज-शिक्षा के लिए धन-राशि की मुख्य व्यवस्था सामदायिक विकास- 
कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाश्रों के बजट में की गई है । यह आशा की जाती है 
कि तोसरी योजना में समाज-शिक्षा. के लिए कुल मिला कर 25 करोड़ रुपये मिल सकेंगे । 
57. वयस्क-प्ताक्षरता के किसी भी बड़े और कारगर कार्यक्रम के लिए हर स्तर 
पर उन कर्मचारियों का अ्रधिकाधिक सहयोग आ्रावश्यक है, जो शिक्षा और सामुदायिक 
विकास के कार्य में संलग्न हैं। इसके लिए उपलब्ध जन और धन-साधनों को जुटाना 
* जरूरी होगा, स्वयं-सेवी कार्यकर्ताओं और संगठनों को एक साथ एक ही दिशा में सक्रिय 
. होना पड़ेगा, तथा खंड और ग्राम-स्तर पर तथा हर शहर और कस्बे में वयस्क-शिक्षा 


और साक्षरता के कार्य का विकास करना होगा, ताकि वह अधिकाधिक जन-श्रान्दोलन का 


रूप धारण करे। शिक्षा-संस्थाओं को--विशेषकर गांवों के विद्यालयों को--पंचायतों 
तथा सहकारी समितियों और स्वच्छिक संगठनों के सहयोग से समाज-शिक्षा और वयस्क- 
साक्षरता को विस्तार-कार्य के रूप में विकसित करना होंगा | मोटे तौर पर, उद्देश्य यह. 

होना चाहिए कि जहां कहीं भी कुछ लोग--जो मिल कर एक कक्षा का रूप धारण करने 


के लिए काफी हों--पढ़ने की इच्छा प्रकट करें, वहीं शिक्षक और शिक्षा-सामग्री के रूप में. 


: उन्हें आवश्यक सुविधाएं तुरन्त दी जाएं। प्रत्येक शिक्षा-संस्था को इस प्रयत्न में योग 
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देना चाहिए और इस काम में जो शिक्षक हाथ बढाएं, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना 
चाहिए। साथ ही, ग्राम-पंचायत और अन्य संस्थाओं को भी इस दिशा में उचित योगदान 
करना चाहिए । समाज-शिक्षा-संगठनकर्ताशञ्रों, खंड-शिक्षा-अधिकारियों और निजी शिक्षा- 
संस्थाओं को परस्पर-सहयोग से काम करके स्थानीय पंचायत-समितियों, ग्राम-पंचायतों 
तथा स्वेच्छिक संगठनों के लिए आवश्यक सुविधाएं जूटानी चाहिए, ताकि लोगों में उत्साह 
पैदा हो और बराबर बना रहे तथा एक श्रनवरत आधार पर ऐसे तरीके से वयस्क-शिक्षा 
गऔर साक्षरता का विकास हो कि उसका उनकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थतियों 
से अभिन्न सम्बन्ध हो | पुरुषों और स्त्रियों, दोनों में साक्षरता के प्रसार के लिए हर कदम 
पर स्थानीय नेताओं, शिक्षकों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को इस आन्दोलन में शामिल 
किया जाना चाहिए । 


58. पुस्तकालय : पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था किसी भी सुयोजित शिक्षा- 
प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त पुस्तकालय-समिति ने 
सन्‌ 959 में अपनी रिपोर्ट में इस ओर संकेत किया था कि पुस्तकालयों की समुचित 
व्यवस्था की मांगों और उनकी वर्तमान स्थिति के बीच बहुत बड़ी खाई है। यह खाई 
लम्बे समय के और उचित रीति से अवस्थानों में बंटे हुए कार्यक्रम के द्वारा ही पाटी जा 
सकती है। तीसरी योजना में दिल्‍ली, कलकत्तग, बम्बई और मद्गास के चारों राष्ट्रीय पुस्त- 
कालयों की स्थापना या विकास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न राज्यों की 
राजधानियों में पुस्तकालयों को उन्नत करने तथा जिलों और तालुकों में पुस्तकालयों 
की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था है । इसके अलावा, शिक्षा-संस्थाओं के अपने पुस्तकालय 
हैं । तीसरी योजना के दौरान इनकी उन्नति और सुधार किया जाएगा। पुस्तकालयों के 
प्रमुख कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना में एक पुस्तकालय-विज्ञान-संस्था 
स्थापित की गई थी । तीसरी योजना में इसका और विकास किया जाएगा। अन्य विश्व- 
विद्यालयों में भी पुस्तकालय-विज्ञान में अनुसन्धान करने की सुविधाएं तथा पुस्तकालय- 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं हैँ । 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 


59. नई पीढ़ी की मांगों को देखते हुए कला, साहित्य, नृत्य, नाटक, और संगीत के 
क्षेत्र में भारत की विशिष्ट परम्परा को और भी विकसित करना होगा। भारत की सांस्क्ृतिक 
एकता के सम्प्रेषण के लिए पुरातात्विक स्मारकों और प्राचीन कला की रक्षा करनी होगी 
तथा उनकी पुनर्व्याख्या करनी होगी। इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए 
जा चुके हैं, उनमें से कुछ ये हैं: ललित कला-अकादेमी, साहित्य-प्रकादेमी, संगीत-नाटक- 
ग्रकादेमी, राष्ट्रीय-संग्रहालय एवं राष्ट्रीय कला-भवन की स्थापना | इसके अलावा, दूसरी 
योजना में जिन अन्य कार्यक्रमों पर अमल किया गया, उनमें संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों 
का पुनगंठन और विकास तथा गज्ेटियर तैयार करने के काम शामिल हूँ, जिनका तीसरी 
योजना में और विकास किया जाएगा । 

दूसरी योजना में ज़िला तथा भारतीय गज़ेटियरों के संशोधन का जो काम शुरू 
किया गया था, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। पुरानी पांडुलिपियां प्रकाशित करने, 
उनका परिरक्षण करने और वर्णक्रमानुसार उनकी सूची तैयार करने का काम तथा 
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दुलभ पांडुलिपियों का एक माइक्रोफिल्म-पुस्तकालय स्थापित करने तथा इस प्रकार की 
पांडुलिपियां उपलब्ध करने का काम भी इस योजना का एक अंग है। 

60. यह बहुत जरूरी है कि हिन्दी और संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक भारतीय 

भाषाओं का भी विकास किया जाए । ह्िभाषिक-शब्दकोश तैयार करने, अनुवादों पर 
पुरस्कार देने, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओ्रों में विश्वकोश और अंग्रेजी-भारतीय भाषा 
का शब्दकोश तेयार कराने की व्यवस्था करने तथा पुरानी पांडुलिपियां और दुर्लभ ग्रन्थ, 
सूचीपत्र और ग्रत्थ-सूचियां प्रकाशित कराने का भी विचार है। तीसरी योजना में भारत के 
भाषागत सर्वेक्षण की भी व्यवस्था है । 
द हाल में ही साहित्य-अ्रकादेमी ने सम-सामयिक भारतीय साहित्य का सर्वेक्षण 
किया है। राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) इस बात के लिए कदम उठा रहा 
है कि अच्छे साहित्य का निर्माण हो और पुस्तकालयों, शिक्षा-संस्थाओं और ग्राम जनता 
को अच्छी पुस्तकें सस्ती कीमत पर मिल सकें । विदेशी भाषाश्रों की प्रसिद्ध पुस्तकों का 
भारतीय भाषाओं में तथा एक भारतीय भाषा की प्रामाणिक पुस्तकों का दूसरी भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद कराना भी इस न्यास का उद्देश्य है। 

भारत की सांस्कृतिक एकता के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि भारतीय भाषाओं 
और उनके साहित्य को देश के विभिन्न भागों में प्रसारित और प्रचारित करने के काम को 
काफी महत्व दिया जाए। केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मंडल ने इस पहलू पर जोर दिया 
है और सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हर विद्यार्थी को अपनी मातु-भाषा 
के अलावा एक और भारतीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए | कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय _ 
भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएं दी जा रही है। तीसरी योजना के सन्दर्भ में कहीं व्यापक 
ग्राधार पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। । 

6. संग्रहालयों का पुनर्गंडणन और विकास विशेषज्ञ-संग्रहालय-स्वेक्षण-समिति 

(4955) की सिफारिशों और इसी उद्देश्य से स्थापित केन्द्रीय संग्रहालय-सलाहकार- 
मंडल के परामश के अनसार किया जाएगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आधुनिक कला- 
दीर्घा के लिए कला-संग्रह प्राप्त करने की एक परियोजना शामिल है और इस सिलसिले 
में सरकार को सलाह देने के लिए समितियां बना दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद 
के सालारंजग-संग्रहालय को अपने अ्रधिकार में ले लिया है, जिसे दक्षिण-भारत के लिए 
राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। 

62. पुरातत्व-विभाग ने कुछ कार्यक्रम बना रखे हैं, जो तीसरी योजना में जारी 

रहेंगे--जेसे, प्राचीन इमारतों का परीक्षण, प्राचीन चित्रों की प्रतिलिपियां तेयार करना 
और पुरानी चीज़ों का संवक्षण कराना। इसके साथ ही खुदाई-शाखा का और विकास 
किया जाएगा । ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय सौन्दर्य के ऐसे स्थानों की देखभाल के 
लिए जो प्ूरातत्व-विभाग के कायंक्षेत्र में .नहीं आते, एक राष्ट्रीय न्यास कायम किया 
जाएगा । द 
.. 63. तीसरी योजना में नृतत्वशास्त्र और नजाति-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान की 
व्यवस्था की गई है । द 

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग पूरी करने 
के लिए विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विद्याथियों और यवा कार्यकर्ताओं को छात्रवत्तियां 
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दी जाएंगी । इसके साथ ही उन्हें विदेश भेजने के लिए भी कुछ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 
की गई है । 

, 54. तीप्तरी योजना में अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के काम को 
और प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूति के लिए जो योजनाएं बनाई 
गई हैं, उनमें ये भी शामिल है--भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्‌ का विकास, दिल्ली- 
विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थीगृह का निर्माण तथा विदेशों में सास्कृतिक संस्थाओं 
के उपयोग के लिए चित्रों, मूृतियों और भारतीय कलाकृतियों की नकलें तैयार करना। 


दूसरी योजना की अवधि में दिल्ली में बुद्ध-जयन्ती-स्मारक बनाने की जो योजना 
शुरू की गई थी, उसे तीसरी योजना में पूरा किया जाएगा। उच्चतर ग्रध्ययन और अनुसन्धान 
की वर्तेमात संस्थाग्रों का अधिक विकास किया जाएगा । अन्य कार्यक्रमों में दिल्ली में 
एक राष्ट्रीय रंगशाला और एक विशाल खुला रंगमंच' स्थापित करना भी शामिल है। 


65. दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रमों पर 4 करोड़ 
रु० खर्च किए गए थे-- 2. 6 करोड़ रु० केन्द्र-हारा और . 4 करोड़ रु० राज्यों-द्वारा । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए 0 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 
से 6करोड़रु० केन्द्र-द्वारा और 4 करोड़ राज्यों-द्वारा खर्च किए जाएंगे। 


राष्ट्रीय एकता 


66. भारत में आथिक ञ्रायोजन की सफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर होगी 
कि भाषा, धर्म, जाति और प्रदेश की विविधताओ के बीच हममें एक राष्ट्र के रूप में 
संगठित होने की कितनी क्षमता है । लोकतन्त्र में एकता का आधार समान सांस्कृतिक 
प्रम्परा तथा समान रूप से स्वीकृत भावी लक्ष्य की चेतना तथा उन्हे अभिव्यक्ति देने 
के अनावरत प्रयत्न ही हो सकते हैं। भारत की एक समृद्ध और सामाजिक संस्कृति है। 
समाज के प्रत्येक वर्ग का उसमें योगदान है और इसके लिए गवे का अनभव करना उचित 
ही है। इस संस्कृति के मूल तत्व है--उदारता, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना, 
भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सन्तुलन, तथा सहयोग पर आश्चित जीवन-प्रणाली 
जिसमें किसी समुदाय के विभिन्न व्यक्ति समान रूप से स्वीकृत अधिकारों और दायित्वों 
के द्वारा एक-दूसरे से बंधे है । भारत के भावी लक्ष्य उसके संविधान में निहित है और उन्हें 
प्राप्त करने के मुख्य साधन हैं, उसकी विकास-योजनाएं । 

67. नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य पैदा करने में शिक्षा- 
संस्थाओं को बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है । विद्यालय का कार्यक्रम इस तरह तैयार क्या 
जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागे और इसके लिए विद्यालयों 
में सहकारी आत्मनिर्भरता और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित सामुदायिक जीवन 
की व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन-क्रम में भारत के 
इतिहास और संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी उपयुक्त पाठय 
पुस्तकें होती चाहिए, जिनसे विद्याथियों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा 
जागे । ललित कलाड्रों--नृत्य, नाटक, संगीत तथा साहित्य--के माध्यम से भारत की 
सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा के पुनरुत्थान और विकास का प्रयत्न होना चाहिए । 
विद्यालय-कार्यक्रम को बल देने के लिए कुछ और काम भी जरूरी हं--जैसे, विद्यार्थियों को 
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एक मंच पर लाने और शिक्षा-यात्राओं के द्वारा उन्हें देश की वैविध्यपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त कराने का कार्यक्रम; आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीन भाषाश्रों का विकास 
और उनके समृद्ध साहित्य-भांडार को अनुवादों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में भ्रप्चिका- 
घधिक लोगों को उपलब्ध कराना, भ्रादि | इसके साथ ही, यह भी ज़रूरी है कि विद्यार्थियों 
में योजना की व्यापक और सही समझ पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं। इन सब 
उपायों का उद्देश्य भावात्मक और रचनात्मक ढंग से राष्ट्रीय संगठन और एकता की 
दक्तियों को बल प्रदान करना है । 
इस समय एक विशेष समिति हमारी शिक्षा-पद्धति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय . 
एकता लाने और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के सवाल पर विचार कर रही है। समिति की जो 
भी सिफारिशें होंगी, उनकी रोशनी में शिक्षा-नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनविचार 


करना होगा । 


635 


शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 





7४859 298 5'89 ६४'9॥ 23'99 ठह्ड 7'८ 6'8 [ठ ह्‌ [4 6 

2:99 #%']6 997८ ६&'98 78 8']9 98 2८ 6[ 98 55 97४7 956 989 ॥2+ 25 
8 कक 38 9.99 6.६८ 9.72 8.८? 9:9५ 9 '0॥ व जा ५9८ 007 5 ॥9-8-% 
['.88 #%+' 889 5'88 ॥:*09 ॥8 #% ४9 98६9 809 करायाह 8८ 98४ कद > 2 
४५542 87%90]॥ 9 06 999 68 ६8:8८ ८5 &६£& 55६ 7५९ ४५४ ८#?' 65 68 ** 2१०।29 
7'.86 890 007 8५ ८66 68८ हट. बच दढ़। 975 कहा भाड़ 0४श्8 स्‍80 
8.87 ६£ 8६88 799 8'6॥ ५9५६८ ः 0 0८ 08 कु 9] 05 पि2675-0 
८66 8.८7। £ 80। ८ 66 8॥]] 8'.80॥ ६६४ 85'क्ा ॥9'.95 98'0 89 दा कुक 'धदठ5 म्टप 
हक 25८8 ६४८ [6 ॥'99 व 8४८७० काट 20.8 ४४0 #79' ८67 * * >]|४४ >]६ 9) 
6[/ 8.96 578 ६८५9 6:98 ह/ 0'॥ 659 ४ ६४99८ ८८ 8 दा 08 999॥98 
6 कुक ४06 95८ 6.95 * 08 98५ 8] 0£ 8% 8 फ्टट हक >)8)2] 
6'.99 998 7८४८ 89 /ध/' ६८ /']9 60'9 66"'8 80.68 688 06£ 9 89 '0। निि£ 
6८'ह6/ ]'96 998 23797% 7%/. 8:09 8'8॥ क'प्ट हक ८ 0 ५'८। हट 85 %25) २६ 












दा ट्ा प्रा )॥ 6 8 [/ 9 6 4 £ 
छाई). ७8४४. ४. ०७३8) पड)... 5६ ]0५४)&)०.. ९४#॥2 0७... ४५३). ४६६02 ७४ 
। अर अ क व मल वीक ०5 2 ८ 200 मल ५०, न ९...» 
99-५967 79-0967 99-96 ]9-096]: ४ 3५ 3050.% 
(| 25 (भर 
(2029४ ) 2४८ ॥2)332)७ ॥% १३)१४)) | [0४-७७ [[-9 ॥४०४७ ७ ॥॥७४४४५ ४४ ५२ ५ 'ै ] 
(9 80४ 0009) 


(99-०96 20७ 9-096) 90४३४ ७३४४३४-॥४७॥७॥३॥ 202) $ ४०४ $ १६४४४ |[-9 
] 852०६ 


636 


_अ्रनुबन्ध +--( जारी) 


[2 


ही । 


40 


पं) 


25% |) 


5 
च्चनु4 


66, 5 


(४) 
च्च्चु 


७ चअय 
>> च 
5 
प्छ ल्‍्य 
सा चय 
०0 
ज्च्च्ण्णु 
स्का ० 
5 65१ 
(_- ० 
न | 
०0. ८5 
च 070 
50) (7) 
5 ऊ 
99 ०0 
५ 
| 4७] 
७ ०0 
त्ब 
८ 0०0 
(0) कं 
कल्लने आकर 
कत्ल 
७४३  थ 
क्लब. (यु 
त्य 
व्यय ०0 
० 
् च 
५5 
6 ०5 
50 ०८य 
9) ह#+ 
(5 ० 
८ ०७ 
90 ४-५ 
| 
्य क््ण्न 
८ 5) 
०0 ०थय 
ध्ष्य 


0950:0* 


00 
क्त्न्त 
| 
(*) 
| 6 
० 
च्दु 


५) 
रु 


8, 5 


92, 6 
० 3 23. 





तीसरी पंचवर्षीय योजना 


78, 2 


है . 79 


हि. 


30.46 495.,9 6व.7 


5 





अनबन्ध 2 


लिए विद्यालय सम्बन्धी 


धाएं (960-68 और 965-66) 


सुवि 


के 


वि 


गें के बच्चों 


श्‌ः 


|-44 वबय-व 


में) 


मानित ) 


५4 
7? 
जरा 
प्र फ्ि 
हा 
|। ७१ 
(7 
(८ 
# 


से आबादो का प्र 


] -44 वय-बर्ग 


मे भरतो 


कि. 


क्षातओ्रों 


की क 


4४ था आह का कक 
960-6] 


44 
ड्फ 


6 से 8 तक 


मा पक मम मम कम मल 


ि 
ह 
ट्टि 
५ 
है 
श्र 
दि 
कि 
हु 
ट्टि 

मम 
24. 
रे ष्ट 


न्न्त्के (पप+- 
के लडकियां योग 


के 


लड़ 


4965-66 


या > बी जन 
लडकियां योग 


के 


योग 


राज्य का ताम 


शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 


42 


है । 


0 


५९ 


है! 


(/ 


बट 


40. 


(४) 


(४) 


चनु 
प्य 


हु4 


च्यु। 


( 


(९) 


6 


चुत 


(४) 


चुत 


., 05 


"ये 


3, 25 


40. 


42, 6 


26, 7 


5२ 
च्थै। 
५० 


+ 


0४१) 


2. 24 26, 8 
0, [6 27.8 


0.89 5.77 3.56 
0, 72 
3. 67| 
4. 46 


2.67 


56 


छ) 


रुप 
तु 


'बन्जूण 
रू 
| 


59. 4 
26.6 


2, 58 50. 


0. 


6.,9 
4,96 


2. 26 


५7) 


(९) 
(४) 


५3 


20. 


छ। 


46, 3 


न्थ7 


(9 


(0१ 


(४ 


48., 3 


» 29 


(४) 


8, 22 


हे 


| 


८47. 


[च 
(४) 


५ | 


29. 


९९ 


ण्प 


(४) 


(४) 


46., 


(४) 


न 


28. 


-0व 
0.75 4., 8 


प्ष्च 


[४ 
0४) 


४) 


24, 5 


| 


0, 28 3.85 


4.,66 


राजस्थान . 


638 ... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


5693 चआचीी (७ ६9 च्ं (3 
(") ) (29 0) (वर न्च 3 पु 
चख्ण् क्््त 


अनुबन्ध 2--- (जारी ) 


("७ ए5क्न कान 65% 
३ | (७ (७ _# 09 -+ ८0 मे 
५9. 00 ५०0 ४७७ ४७७ ४७४ ५9 
८) 0३ (९४ ४७ (७ 83 (० 
कक है क ्च के कक के के के 
| ८०7 ७ (७७५ (४७ [606 ("३ (2 
नि लय (९ (५ (९?) (९१ च्चु१ प्च 
७ एव न ७" टध्य 00 
ध्ट ७ ८5 ०० 69 ४७ ८० ८5 
" कल... चुत > कण. ऐये' फल 
2) (9 ४-८ (77 [| (४) 
की | 2. € ८ ८5 तय | ब्क 
(7) (9 (७७ चन|॥ ४ ६४9 ४७४) (3 
(0 क्््य य (६ (४) कक्‍च छ2 
985 | ०0 न ८ ५०0 ८0 ०० ध्य 
लय पथ ६ थे (४३ (३ श्य्‌ 
(२ ९ ७) ४७४) (४) [६७ ७७] 
का ७ ४७ ४७ (८7 ७» ८थय च्च्यूं 
क्र ( ७ (73 (७-७७ (>> | 
ध्च 

(0 (४ (७9 (७5 च 
. « (>> त्य ८७ ४७४) | 
(| ॥७७ के रू न] रे (3 
क्नन्ने कम ० 9 ८ प्‌ 5 
ध्य ५) . कऋ- ००] 
५७0 (८2 ४ (४) -+ 50 3ाच्प 
3 0 आना 0 फेल पके 3८69 5 
क्र विमकिस ह | (79 
(य (३ (४ छ८्य (५) 
कण. कर () (०0 ८७ कं न क। 
च्हुँह + # श्र कक + क 
कब. ह्थ 0 (202 ४७ (>> कप 
| 
७- ७ ७ ध््य 
॥0 (७छ एच हू (७ (३) प्चय 
हि हि नषि पु >> + के + 
(७७ (9) (० (>» ८3 (2 
च्ुव 
त्य््त्य ७0 (३) . (2 
लय ५७६) ७ (>> व्यय (5 ए) (७ #| 
०0 आ ला ८० ० त्य 
प 


 # 
कक्ष 
8 5 
कप 


कप डा 


है । 
ग्रन्य केन्द्र-शासित क्षेत्र . . 


अनबन्ध 3 


श्स 


सम्बन्धी सविधा 


में) 
रा 


के 


संख्याएं लाख 


( 


तिशत अनपात ( 


ञ 


एं (4960-6] और 965-66 ) 


च्स 


लिए विद्यालय- 


छः अाच्क चर 


वर्ग के बच्चों 


44-7 बय- 


अनुमानित ) 
खा) 


4965-66 


“5५ (४४ खयाल उल्काम 


३१] 


्ज-+-- “तन « हिघ०2 पक 


०. 


-वर्ग में आबादी का प्र 


गर्ग 


44-77 चय 


में भरतों 
0 
965-66 


क्षाओं 
वन लक 


]] तक की के 
4960-67 


9 से 


शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 


कयां 


लड़॒ि 


लं 


| योग 


लर्डाष 





ड़के 


हु 


4960-64 


(पै/भ-++++५ (प्पफघ--ज--- "4 नाजण+ 
यां योग 


कः 


हा 


योग लडके लड़कि 


ड्कियां 


लड़क॑ ल 


योग 


राज्य का नाम 


42 


| है । 


0 


ध्ण्ँ 


प। 


श्र 


० 


8.8 


4, 02 


86 


श् 


2७] 
कुण्ण्ण्ण 
क््नन 


७] 


के 


| 
(९) 


(5 


220 « 
है आह 


(४) 


|| 
च्दु। 
(ः) 
(९ 


(४३ 


हि. | 
चर 


20,8 १770.6 


_.0% 


५ 


48. 9 


44, 8 


48. 7 


थ्र्प 


हक जे 05) 


8 


हा. 


करल 


(79 


(९) 


0, |4 
0.68 


0,78 0.67 
2.06 


मध्यप्रदेश , . 


मसद्गास 


व4 


(४) 
एप 


(४) 


7. 


[कह 


(5) 


9 


4. 


€<ऊ 
फ 
६ ५ 


६.26 ॥ 


2. 74 


०9 


५४2 


“986 


(5) 


26.8 
46, 
22% 


8, 2 


5 


(७ ०| 


2. «3 


76. 6 


0.6] 40.4 


३ है| 
चुप 


3 


प््य 


(४2 


47 


मेसूर 


क्र 


भू 


च्चतु 


चुत 


कुल्लकप 


(४) 
यु 


.82 


* 


|| 


| 


]., 25 


प्र 
चुत 


पंजाब 


639 


राजस्थान . - 


040 


अ्नुबन्ध 3--( जारी ) 


लिन तग ++.२_६३ ्नि०+++त--+०....0..00......न-व.त तह...  ध्यक ह 
235 मल नीम को नी ज.> मल नजी ताीलक वीजा डी 


फ्त ]2 


0 


५ 


6 


5 


रथ 


3 


श्ध्य 
लक । 


॥8 ९७] 


44., 5 


त्ट 


2, 


५४३ 


47.6 


|| 


३ 


५) 


च्चुव 


७. ७ 


त्य ००. ८2 


9.2 60.]। 88. 
3. 9 4 
9 3 0 
9 6.4 2.,] 


48, 2 
6 


हि बा । 
(0) ७० 
स्पा क्- 


42.8 


प्य 
"0१ 2 (८४४ 
 क्च 


69 व्य व्य 


॥। | 9 2 

0.04 0.08 0.06 0 

0 0,06 0.04 0 
0. 2 3 0.47 


4 
0.05 
0 


0. 06 
0 
0. 9 





तीसरी पंचवर्षीय योजना 


35, 74 9.85 .],.5- व8. 4 


45.56 


957/ 





| ६ । $ 9 
ग्र्न्य ; मेज क्न्क 


अध्याय 30 
तकनीकी शिक्षा 


कमंचारियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण-कार्यक्र तथा जन-शक्ति की 
आवश्यकता आथिक विकास की तीन आधारभूत बातें है। तीसरी और चौथी 
योजना के सन्दर्भ में इन तीन बातों से सम्बन्धित मूल नीतियों पर पहले ही 
विचार किया जा चुका है। इस अध्याय में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी तथा शिल्पियों 
के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। इन कार्यक्रमों का 
उद्देश्य औद्योगिक विकास, शिक्षा और अनुसन्धान की विभिन्न योजनाओं के लिए 
आवश्यक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करना है। ये कार्यक्रम बनाते समय 
इस बात का ध्यान रखा गया है कि विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास के साथ- 
साथ समय-समय पर प्रशिक्षण-प्रणाली में परिवर्तन करना होगा और शिक्षा-पद्धति में सुधार 
लाना होगा । विभिन्न क्षेत्रों में, प्रत्येक स्तर पर, प्रशिक्षित कर्मचारियों की वृद्धि करना; 
पर्याप्त संख्या में शिक्षक तैयार करना; प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों 
और शिष्यवृत्तियों की व्यवस्था करना; अंशकालीन, अल्पकालीन और पत्र-व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना; कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना; उपलब्ध 
भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करना; अपव्यय में कमी और अनुसन्धान का विकास 
करना--इन सब पर तीसरी योजना के कार्यक्रमों में विशेष ज़ोर दिया गया है। 


2. तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की डिग्नी व डिप्लोमा की 
शिक्षा का विस्तार करने की व्यवस्था है, जिससे प्रति वर्ष डिग्री-पाठयक्रमों में 3,860 के 
बजाय 9,40 और डिप्लोमा-पाठयक्रमों में 25,570 के बजाय 37,390 विद्यार्थियों को 
प्रवेश मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के अंशकालीन और पत्र-व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम चलाने और कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा-संस्थान खोलने की भी व्यवस्था है। 

विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य-सरकारों और निजी उद्योगों-द्वारा संचालित शिल्पियों 
के प्रशिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों में तीसरी योजना, 
की अवधि में 42,000 के स्थान पर ,00, 000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा ४ 
प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्ट्स ) के प्रशिक्षण के लिए इस समय चार केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान है, जिनः 
से एक महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए 
योजना में इन चारों संस्थानों का विकास किया जाएगा और तीन नए संस्थान खोले जाएंगे ॥ 

3. तीक्तरी योजना में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 560 करोड़ रुपये को व्यवस्था, 
है, जिसमें से 42 करोड़ रुपये इंजीनियरी और टेक्नोलाजी-सम्बन्धी तकतीको शिक्षा के 
कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएंगे। पहली और दूसरी योजनाओं ता 
कुल व्यय का क्रमश: 3 और ॥9 प्रतिशत भाग तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित कियः 
गया था, जब कि तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा पर लगभग 25 प्रतिशत व्यय 
करने की व्यवस्था है। और 

शिल्पियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए दूसरी योजना में 3 करोड़ रुपये की 
व्यवस्था थी, जब कि तीसरी योजना में इस मद के अन्तगगंत औद्योगिक प्रशिक्षण- 
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गनों के विकास, राष्ट्रीय शिष्यता-शिक्षण योजना (नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम) 
आद्योगिक कर्मचारियों के लिए सायंकालीन कक्षाओं और शिल्प-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण 
के लिए 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 


विस्तार-कार्यक्रम 


4. दूसरी योजना में इंजीनियरी शिक्षा की सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ 
है। इंजीनियरी कालेजों की संख्या 65 से बढ़ कर 00 हो गई है और प्रति वर्ष 
5,890 के बजाय 3,860 विद्याथियों को प्रवेश मिलने लगा है । डिप्लोमा प्रदान 
करनेवाले पोलिटेक्नीकों की संख्या 4 से बढ़ कर 96 हो गई है और इनमें प्रति वर्ष 
0,490 के बजाय 25,570 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने लगा है । दूसरी योजना में 
कुल मिला कर प्रति वर्ष डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या 4,020 से बढ़ कर लगभग 
5,700 हो गईं और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों की संख्या 4,500 से बढ़ कर 8,000 
से भी अधिक हो गई । इस सम्बन्ध में महत्वपर्ण बात यह है कि तीसरी योजना के लिए 
आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग दूसरी योजना के अन्त तक स्थापित संस्थानों- 
द्वारा प्री हो जानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक योजना आगामी योजना के लिए आधार तैयार करती है। 


5. चौथी योजना के लिए इंजीनियरी डिग्री-धारियों और डिप्लोमा-धारियों 
की सम्भावित आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा 
की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में 47 नए इंजीनियरी कालेज खोले जाएंगे, 
जिनमें 7 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज होंगे। दूसरी योजता में 8 प्रदेशिक इंजीनियरी कालेजों 
की व्यवस्था की गई और उसमें से एक को छोड़ कर बाकी सब चल रहे हैं। प्रत्येक 
प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज में 250 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। प्रादेशिक इंजीनियरी 
कालेजों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म और रसायन-इंजीनियरी, आदि इंजीनियरी और 
टेक्नोलाजी - की विशेष शाखाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेंगी । इन शाखाओं में, 
चौथी पंचवर्षीय योजना में, प्रशिक्षित कमंचारियों की काफी संख्या में आवश्यकता 
होगी । तीसरी योजना में 67 नए पोलिटेक्नीक -खोलने का कार्यक्रम है । इनमें 
प्रत्येक पोलिटेक्नीक में 80 या इससे भी अ्रधिक विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। 
इसके अतिरिक्त, जहां कहीं सम्भव होगा, वर्तमान संस्थानों की प्रवेश-क्षमता बढ़ाई 
जाएगी । नीचे की तालिका में ग्रब तक की प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध 
में जानकारी दी गई है 


इंजीनियरी कॉलेजों और पोलिटेक्नीकों की प्रवेश-क्षमता तथा निकासी 








डिग्री-पाठयक्रम डिप्लोमा-पाठयक्रम 
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विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित विस्तार-सम्बन्धी जानकारी इस अध्याय के अनुबन्ध 
के ग्रन्त्गंत एक विवरण में दी गई है। 

6. तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्‍्नोलाजी की विभिन्न शाखाओं के अंश- 
कालीन' और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की व्यवस्था है। इसका ब्योरेवार 
कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सामान्यतः: पत्र-व्यवहार-पाठयक्रम 20 से 35 
वर्ष तक की अवस्था के विद्याथियों के लिए होंगे । उद्देश्य यह है कि इनसे परिपक्व 
बुद्धिवाले विद्यार्थी लाभ उठा सकें। अंशकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रमों 
के संचालन से विद्यार्थियों को यह लाभ होगा कि वे इंस्टीट्यूट आफ़ इंजीनियस-जैसी 
संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी कर सकेंगे। 

प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अधीन व2 केन्द्रों में ,000 इंजीनियरी डिप्लोमा- 
धारियों को अंशकालीन प्रशिक्षण देने की एक प्रारम्भिक योजना तैयार की गई है। ये केन्द्र 
वविद्याथियों को इंस्टीट्यूट आाफ़ इंजीनियर्स के एसोशिएट मेम्बरशिप' परीक्षा के भाग 

झर ख' के लिए तैयार करेंगे। दूसरी योजना की अवधि में कलकत्ता और 
मद्रास में यान्त्रिक इंजीनियरी के मध्यवर्ती पाठ्यक्रम तजुर्बे के तौर पर आरम्भ किए 
गए थे । ये पाठ्यक्रम अन्य केन्द्रों में आरम्भ किए जाएंगे--हो सकता है, शिक्षा की नई 
शाखाओं में भी आरम्भ किए जाएं। 

7. विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति के कारण यह आवश्यकता झनुभव की जा 
रही है कि टेक्नोलाजी-सम्बन्धी संस्थानों में गणित-शास्त्र, भौतिक-विज्ञान और 
रसायन-विज्ञान, आदि बुनियादी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाए। इस बात पर विश्व- 
विद्यालय-अनुदान-आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्‌, दोनों ने जोर 
दिया है । दूसरी योजना के अन्तर्गत रुड़की इंजीनियरी विश्वविद्यालय में विज्ञान-संकाय 
स्थापित किया गया, जिसमें भौतिक-विज्ञान, गणिट-श्ास्त्र, रसायन-विज्ञान, भूगर्भे-विज्ञान 
और भू-भौतिकी-विभाग खोले गए हैं। ठेक्नोलाजी के संस्थानों में आम तौर पर 
वैज्ञानिक विषयों के विभागों में सम्पूर्ण साज़-सामान की व्यवस्था होती है। 

8. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्‍्नोलाजी, खड़गपुर को, जो पहली योजना में 
स्थापित किया गया था, सन्‌ 957 में संसद्‌ के एक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय 
महत्व का संस्थान! घोषित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ साइन्स, बंगलोर में 
इंजीनियरी की स्नातकोत्तर-शिक्षा भी प्रारम्भ कर दी गई है और सन्‌959 से उसे विश्व- 
विद्यालय-अनदान-आयोग-अधिनियम के अनुसार एक विश्वविद्यालय मान लिया गया है। 
दूसरी योजना की अ्रवधि में बम्बई, मद्रास और कानपुर में भी टेक्‍्नोलाजी के संस्थान 
खोले गए हूँ । 

9. दूसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के स्वातकोत्तर-पाद्यक्रम 34 
चने हुए इंजीनियरी कालेजों और विश्वविद्यालय-विभागों में आरम्भ किए गए। स्नातकोात्तर- 
पार्टयक्रमों और अनुसन्धान-कार्य की प्रगति पर विचारे करने के लिए एक विश्येषज्ञ-समिति 
नियुक्त की गई है। समिति को यह सुझाव भी देना है कि इस क्षेत्र में भावी विकास की 
रूपरेखा क्या हो। समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर 
व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरी कालेजों में स्नातकोत्तर-कार्ये और 
प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों की योजनाझ्रों में व्यवस्था कर दी 
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गई है, ताकि प्रत्येक संस्थान अनुसन्धान-कायें प्रारम्भ कर सके । इंजीनियरी और टेक्नोलाजी 
में स्नातकोत्तर-अ्रध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को वत्तिकाएं और इंजीनियरी के विषयों में 
अनुसन्धान करनेवालों को छात्रवत्तियां देने की व्यवस्था की गई है। 


0. तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्‍्नोलाजी के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 
कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दूसरी योजना में कुछ चुने हुए तकनीकी 
संस्थानों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म, रसायन-इंजीनियरी, भू-भौतिकी, पेट्रोलियम- 
: टेक्नोलाजी और औद्योगिक इंजीनियरी की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके 
अतिरिक्त, नगर-आयोजन, भवन-निर्माण, मुद्रण और व्यवसाय-प्रबन्ध विषयों में विशेष 
प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गईं। 'सेंट्ल स्कूल आफ़ प्लानिंग ऐंड आरकिटेक्चर' 
दिल्‍ली में “इंस्टीट्यूट आफ़ टाउन प्लैनसे' के सहयोग से आरम्भ किया गया था। तीसरी 
योजना में इसका सम्पूर्ण विकास किया जाएगा । इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास _ 
में चार प्रादेशिक मुद्रण-विद्यालय हैं। इनमें 40 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता 
है। इन विद्यालयों में मुद्रण और लीथो-कार्य की विभिन्न शाखाओं में अशंकालीन 
तथा पूणकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैँ। तीसरी योजना में इनका और अधिक 
विकास किया जाएगा तथा दिल्ली पोलिटेक्नक में एक केन्द्रीय मद्रण-विद्यालय की 
स्थापना-द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । 


इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, खडगपर, विक्टोरिया जबिली टेक्निकल 
इंस्टीटयूट, बम्बई और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर में श्रौद्योगिक इंजीनियरी 


श्र 


ग्रौर श्ौद्योगिक प्रबन्ध के स्नातकोत्तर-पाठयक्रम आरम्भ किए गए । 


कई केन्द्रों मं व्यवसाय-प्रबन्ध के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहें हैं। दो अखिल 
भारतीय प्रबन्ध-संस्थानों की स्थापना की भी योजना है । । 


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्-द्वारा नियुक्त एक समिति ने हाल ही में 
वाणिज्य-शिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयों का अध्ययन किया है। यह अध्ययन वाणिज्य- 
स्तातकों के रोज़गार के वर्तमान अवसरों को आंकने और हमारी विकासोन्मख अश्ंव्यवस्था 
को आवर्यकताओं और साधनों के अनुरूप वाणिज्य-शिक्षा की एक समचित पद्धति 
सुझाने के लिए किया गया । इस समिति ने यह सिफारिश की है कि मैट्रिक के बांद या 
माध्यमिक शिक्षा की दसवीं कक्षा के बाद विद्याथियों के लिए वाणिज्य-शिक्षा का ए 
डिप्लोमा-पाद्यक्रम आरम्भ किया जाए, ताकि व्यापार और वाणिज्य-प्रशासन के 
माध्यमिक स्तर के पदों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त हो सकें। यह भी सिफारिश 
गे गई है कि ये पाठ्यक्रम पोलिटेक्नीकों और जूनियर कमशियल स्कूलों में आरस्भ- 
किए जाएं । समिति ने स्तातक-पूर्व. और स्नातकोत्तर वाणिज्य-शिक्षा, व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और व्यवसाय-प्रशासन तथा प्रबन्ध- 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की हैं। शा 
7. औद्योगिक इंजीनियरी की तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करने- 
योग्य प्रशिक्षित तकतीकी कर्मचारी तैयार करने के लिए ग्रौद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण... 
.. का राष्ट्रीय संस्थान आरम्भ करने का प्रस्ताव है। के 


तीसरी योजन। में रांची के हेवी फ़ाउंड्री और फोजिंग कारखाने के सहयोग से, 


.. जहां प्रशिक्षणाथियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और अ्रंशकालीन शिक्षकों के रूप 
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में काम करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के 
हेतु रांची में सेन्ट्रल इस्टीट्यूट आफ फोर्जिंग ऐंड फाउंड़ी इंजीनियरिंग” खोला 
जाएगा। 

2. दूसरी योजना में वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों और प्रशासकों के प्रशिक्षण 
के लिए सरकार, निजी उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थाओं के संयुक्त और सहकारी प्रयास 
से हैदराबाद में प्रशासनिक कर्मचारी कालेज की स्थापना की गई। 

अधिकांश विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी' और टेक्नोलाजी का पंचवर्षीय समन्वित 

डिग्री-पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा । इसके अतिरिवत, 
तीसरी योजना में छात्रावास-सम्बन्धी सुविधाश्रों में वृद्धि करने, राज्यों में तकनीकी शिक्षा- 
मंडलों को शक्तिशाली बनाने और कला-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करने के कार्यक्रम 
सम्मिलित हैं। 
. १3. सन्‌ 960-64 में लगभग 2,80 इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा-धारियों 
को औद्योगिक संस्थाओ्रों और प्रतिष्ठानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 
व्यावहारिक प्रशिक्षण-वृत्तियां देने के कार्यक्रम को तीसरी योजना में न केवल जारी रखा 
जाएगा, बल्कि बढ़ाया जाएगा। प्रनुमान है कि प्रति वर्ष इंजीनियरी की डिग्री प्राप्त 
करनेवालों में से 25 प्रतिशत को और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों में से 23 प्रतिशत 
को. तीसरी योजना में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दिलाई जा सकेंगी, जब कि दूसरी 
योजना में ये संख्याएं क्रशः: 2 और 3 प्रतिशत ही थीं। जहां तक खनिज उद्योग में 
प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, इस उद्योग की सहायता से निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप 
सर्वागीण प्रशिक्षण-कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जहां कहीं आवश्यकता अनुभव होगी, 
प्रशिक्षणाथियों के लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था कर दी जाएगी । 

4. दूसरी योजना में तजुर्बे के तौर पर 4 से 7 वर्ष तक के विद्यार्थियों के 
लिए जूनियर तकनीकी स्कूलों की एक योजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत 38 स्कूल खोले 
गए। तीसरी योजना में 96 जूनियर तकनीकी विद्यालय और खोले जाएंगे। ये स्कूल 
काफी हद तक पोलिटेक्नीकों से सम्बद्ध होंगे। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों 
और महिलाओं के लिए तकनीकी संस्थानों की भी व्यवस्था है। 

5. भारतीय तकनीकी संस्थानों और प्रादेशिक कालेजों में 25 प्रतिशत विद्या- 
थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है । अन्य संस्थानों में इंजीनियरी और टेक्नो- 
लाजी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था बहुत ही कम है। ऐसी आशा है 
कि तीसरी योजना में यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तीसरी योजना में वर्तमान 
व्यवस्था के अतिरिक्त योग्यता के आधार परऔर ऋण के रूप में छात्रवृत्तियां देने के लिए 
8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना में देश- 
भर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों में से 4 प्रतिशत से भी अधिक 
को आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जब कि दूसरी योजना के अन्त तक केवल 5 प्रतिशत को 
ही सहायता मिल रही थी। अन्य पहलुशों के भ्रतिरिक्त, अधिक छात्रवृत्तियां देते का एक 
लाभ यह भी होगा कि तकनीकी संस्थानों में कुछ हद तक बर्बादी को रोका जा सकेगा, क्योंकि 
शिक्षा पानेवाले गरीब विद्यार्थी भी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। 


शक 


6. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है, तकनीकी संस्थानों में 
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विद्याथियों की तेज़ से बढ़ती हुई संख्या के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त पाठ्य-पुस्तकें 
उपलब्ध कराना, देशः में ही उन पुस्तकों को तैयार कराना और उन्हें विदेशी पुस्तकें 
उपलब्ध कराना। इस समय इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ग्रौर किया जा रहा 


है। 


शिक्षक 


7. तकतीकी शिक्षा के विकास के लिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि पर्याप्त 
संख्या में योग्यता-प्राप्त शिक्षक मिलें । इस समय इंजीनियरी' कालेजों और पोलि- 
टेक्नीकों में शिक्षकों की भारी कमी है । इस कमी को दूर करने के लिए बहुत-से उपायों 
परविचार किया जा रहा है। दूसरी योजना में देश तथा विदंशों में जो शिक्षक-प्रशिक्षण- 
कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उनका और विकास किया ज/एगा। तकनीकी संस्थाओं में 
शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी सेवाओ्रों की सामान्य शर्तों में सुधार 
किया जा रहा है । ऐसी योजनाओं को अधिकाधिक बढ़ाया जाना चाहिए, जिनके अन्तर्गत 
शिक्षकों की भअग्निम नियुक्ति की जा सके और संस्थानों में शिक्षा-कार्य के लिए सामान्य 
संख्या से अधिक पदों को स्वीकृति दी जा सके | इंजीनियरी और टेक्‍्नोलाजी में स्तात- 
कोत्तर-अ्रध्ययन का विकास होने के फलस्वरूप शिक्षण-कार्य के लिए पहले से अ्रधिक संख्या 
में विशेषज्ञ और अनुसन्धान-पम्बन्धी योग्यतावाले व्यक्ति मिल सकेंगे । संस्थानों के लिए यूह 
वांछनीय है कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्य करनेवाले इंजीनियरों और कार्यपालक 
ग्रधिकारियों को अ्ंशकालीन शिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए आमन्त्रित करें। 
प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों तथा गोष्ठियों से प्रत्येक स्तर के शिक्षण-कार्य को उचन्चत 
किया जा सकता है। 


शिल्पियों का प्रशिक्षण 


48. औद्योगिक विक[स के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि कुशल कमंचारियों 
या शिल्पियों की संख्या में समुचित वृद्धि हो जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनकी 
कारीगरी में गुण की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार होता जाए । विशिष्ट कौशल और 
तत्सम्बन्धी प्रक्रियाओं को समझने पर अधिक जुेर दिया जा रहा है। इसलिए विभिन्न 
देशों में व्यावसायिक सस्‍्कलों में प्रवेश के लिए अनिवार्य निम्ततम योग्यता और 
सामान्य शिक्षा केस्तर को बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है, तीसरी योजना में 3 लाख शिल्पियों की आवश्यकता: होगी--8, 0, 000 
की इंजीनियरी व्यवसाथों में और शेष की ग़र-इंजीनियरी व्यक्सायों में ।इस समय शिल्पियों 
या कुशल कर्मचा।रयों और कामगारों को कई प्रकार के संस्थानों में विभिन्न ढंगों से 
प्रशिक्षित किया जाता है । इनमें ये शामिल हैं: (4) श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय 
की योजनाञ्रों के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान, (2) प्रतिरक्षा, रेल, डाक-तार, 
. आदि सरकारी विभाग एवं संस्थाएं और सार्वजनिक प्रतिष्ठान, जिनमें प्रशिक्षण की सुविधाएं 
उपलब्ध हैँ, (3) राज्यों के उद्योग-विभागों और वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय- 
: द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रदत्त प्रशिक्षण-पुविधाएं, (4) सामुदायिक विकास-कार्य क्रमों 
के प्रच्तगेत ग्रामीण कारीगरों के प्रशिक्षण-क्रेद्ध, (5) निजी तौर पर चलाए जानैवाले 
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असंख्य औद्योगिक स्कूल, और (6) एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत €प से 
कारीगरी सीखने का परम्परागत तरीका। 


* 9. आजकल जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें विधिकत प्रशिक्षण- 
प्राप्त शिल्पियों की पहले से कहीं अधिक संख्या में आवश्यकता है । पहली योजना के प्रन्त में 
श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय-द्वारा संचालित किए गए कार्यत्रमों के भ्रन्तर्गत 
विभिन्न राज्यों में 59 प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा चुके थे। इनमे लगभग 70,500 
व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण- 
केन्द्रों की संख्या 67 हो गई थी, जिनमें 42,000 व्यक्तियों को -प्रवेश मिल सकता 
था। इसके अतिरिक्त, विस्थापित लोगों के लिए प्रशिक्षण की विशेष सुविधाग्रों की 
व्यवस्था की गई थी । तीसरी योजना में लगभग 57,850 शिल्पियों के प्रशिक्षण के 
लिए ग्रतिरिक्त सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव है; इस प्रकार कुल संख्या लगभग एक लाख 
हो जाएगी। तीसरी योजना के श्रन्त तक शिल्पी-प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या लगभग 38 
हो जाएगी। इन सुविधाओं के विस्तार का राज्यवार कार्यक्रम अनुबन्ध में दिया गया 
है। आशा है कि राष्ट्रीय शिष्यता-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत लगभग 2,000 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
शिष्यता-प्रशिक्षण को शीघ्र ही अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में विधान 
बनाया जा रहा है। 


आौद्योगिक कर्मचारियों के लिए सांयकालीन' कक्षाओं का भी विस्तार किया जा रहा 
है । इसके फलस्वरूप ,000 से भी अ्रधिक व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगेगा, जब कि 
इस समय लगभग 2,000 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल पाता है। शिल्पियों के प्रशिक्षण 
में ट्रेड सटिफ़िकेट कोर्स” के बाद एक हायर नेशनल ट्रेड सर्टिफ़िकेट कोर्स' की भी व्यवस्था 
की जाएगी। यह कोर्स व्यवसाय-विश्ेष को दृष्टि में रखते हुए 6 से2 महीने तक 
की अ्रवधि का हो सकता है। 


20. रेल और प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों की आवश्यकताएं उनके अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रमों 
सेपूरी की जा रही हैं। रेल-विभाग में अ्रद्धुकुशल और भ्रकुशल, दोनों प्रकार के कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। जिन औद्योगिक कर्मचारियों के पास व्यवसाय-विशेष में 
कोई मान्यता-प्राप्त योग्यता नहीं है, उनके लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में व्यवसाय- 
सम्बन्धी प्रशिक्षण: की राष्ट्रीय परिषद्-द्वारा आयोजित परीक्षाएं देकर नेशनल ट्रेड 
सर्टिफ़िकेट प्राप्त करने की व्यवस्था है । तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों और बहुत-से 
निजी उद्योगों में ग्रपती आवद्यकता पूरी करने के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जाते 
हैं। शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण-सुविधाश्रों 
का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है । उन व्यवसायों के लिए, जो उपर्युक्त योजनाओओं 
में नहीं आते, राज्यों के उद्योग-विभाग लघु उद्योग-कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष 
प्रशिक्षणफ-योजनाओं का संगठन करेंगे । ये योजनाएं व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की 
राष्ट्रीय परिषद्‌-द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बनाई जाएंगी । लघु उद्योग-सेवा-संस्थानों 
आर उनके विस्तार-केन्द्रों-द्वारा प्रदान की जानेवाली प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार किया 
जाएगा, ताकि प्रबन्धकों, निरीक्षकों और विस्तार-कर्मंचारियों की मांग पूरी हो सके । 
कई केन्द्रीय मन्त्रालयों और उनसे सम्बद्ध विभागों में कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक 
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प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था है । इनमें राष्ट्रीय प्रयोगशाला, परमाणु- 
शक्ति-प्रतिष्ठान, सिंचाई तथा बिजली-प्रन्त्रालय, भारतीय ऋतु-विज्ञान-विभाग और 
ग्राकाशवाणी के नम उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त अखिल भारतीय लघु उद्योग-मंडलों 
--तारियल-जटा, रेशम, हथकरधा और हस्तशिल्प---तथा खादी और ग्रामोद्योग-आ्रयोग- 
द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के कुशल तथा अद्धंकुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए 
जा रहे हैं। व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ शिल्पियों के प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और उन्हें अधिक उपयोगी बनाएगी। 

2. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों और अन्य संस्थानों में शिल्पियों के प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक धन्धों के शिल्प-प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है । 
उनके प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना के अन्त तक कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में तीन 
.. केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान खोले गए थे। इनके खुल जाने से कुल प्रवेश-क्षमता 500 से 
भी अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त, महिला प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भें 
एक केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान है। तीसरी योजना में इन संस्थानों की प्रवेश-क्षमता ,000 
से भी अधिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, मद्रास, हैदराबाद और लुधियाना में तीन 
नए संस्थान' खोले जाएंगे, ताकि तीसरी योजना के अन्त तक विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिए लगभग ,800 व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगे। ऐसा अनुमान है 
कि तीसरी योजना में इन संस्थानों में लगभग 7,800 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर 
सकेंगे।..... 
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अध्याय 3] 


वज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक श्रनुसन्धान 
() 


वेज्ञानिक अनुसन्धान की भूमिका 


किसी देश के विकास में वैज्ञानिक औ.र टेक्‍्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का बुनियादी 
महत्व होता है। इसके कारण फसलें पहले से बढ़िया और अ्रधिक मात्रा में हुई हैं, रोगों 
की रोक-थाम और इलाज-द्वारा जनता के स्वास्थ्य में उन्नति हुई है; जल, स्थल और 
वायु, तीनों प्रकार के परिवहन-साधनों का विकास हुआ है तथा उनकी रफ़्तार में वृद्धि 
हुई है; और इन सबके साथ-साथ लोगों के लिए अधिक संख्या में तथा विभिन्न प्रकार के 
रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए है। शान्ति के लिए परमाणुओों का प्रयोग) और अन्तरिक्ष 
की खोज” इस अनुसन्धान की नवीनतम चुनौतियां हैं। 


2. विज्ञान और ठेक्नोलाजी की प्रगति तथा उसके साथ-साथ द्रुत गति से हुए 
विकास के कारण ही अधिक उन्नत देशों में रहन-सहन का स्तर ऊंचा हुआ है। नवीन 
वैज्ञानिक ज्ञान का प्रवाह अबाध है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है | इसके अन्तर्गत 
शूद्ध तथा व्यावहारिक, दोनों प्रकार के अनुसन्धान आते हैं। शुद्ध अनुसन्धान से नवीन 
ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रकृति तथा उसके नियमों की जानकारी मिलती है। 
इसी वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर व्यावहारिक अनुसन्धान का कार्य चलाया जाता 
है। नए उत्पादन और नई प्रक्रियाओं में नए सिद्धान्त और नए विचार अपनाए जाते 
हैं। टेक्नोलाजी की प्रगति विज्ञान के समक्ष नई समस्याएं प्रस्तुत करती है और साथ 


ही उन समस्याझ्रों कोसूलझाने के लिए नए उपकरण भी प्रदान करती है। 


3. दूसरे महायुद्ध के समय से अधिक उन्नत देशों में वैज्ञानिक और टेक्‍्नोलाजी- 
विषयक अनुसन्धान का कार्य काफी बढ़ा है । इन देशों की अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक 
अनुसन्धान का स्थान बड़े महत्व का है और उसे हर प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है । 
अनुसन्धान के क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ इस कार्य पर उत्तरोत्तर अधिक 
धन लगाया जाता है; वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए गहरी खोज की जाती है; अनुसन्धान- 
कार्यकर्ताओं की संख्या और योग्यता में उन्नति होती है; अनुसन्धान-कार्य तेज़ी से 
किए जाते है और उनके परिणामों तक पहुंचने में कम समय लगता है। श्रधिक उन्नत 
देशों में ग्रनुसन्धान के विकास का एक और प्रतिफल यह है कि उनमें तथा कम उचन्नत देशों 
में जो अन्तर है, वह बढ़ता जा रहा है। हमारे देश भारत को अ्रधिक उन्नत देशों के 
बराबर आना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें वैज्ञानिक और टेक्‍्नोलाजी- 
विषयक अनुसन्धान का विकास करना होगा और अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों को 
विज्ञान के सहारे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें ग्रथक प्रयास करना होगा । 

4. वैज्ञानिक अनुसन्धान पर हम जो-कुछ व्यय करते हैं, वह देश की समृद्धि के 
लिए महात्‌ और स्थायी योगदान है । उदाहरणाथे, हम कह सकते हैँ कि भारत में 
चीनी और कपास के उत्पादन में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह मुख्यतः पौधों 
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की नस्‍्लों से सम्बन्धित तकनीकें अपनाने के कारण है । अधिक उचन्नत देशों में सरकार 
के अतिरिक्त उद्योगों-द्ारा अनुसन्धान के लिए बड़ी मात्रा में धन लगाया जाता है 
उद्योग अनुसन्धान पर धन खर्च करते हैं और बदले में अनुसन्धान उद्योगों को उन्नत 
करता है; इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित होता है। भारत में वैज्ञानिक 
अनसन्धान के लिए उद्योगों की ओर से इस समय जो कार्य किया गया है, वह भ्रर्थव्यवस्था 
की उन्नति और योजनाबद्ध विकास के कारण उपलब्ध अवसरों की दृष्टि से समुचित नहीं 
है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उत्तरोत्तर अधिक धन 
की व्यवस्था की गई है । कृषि, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुविधाओं, कच्चे माल की तलाश 
और तैयारी; एक प्रकार के कच्चे माल के स्थान पर दूसरे प्रकार के माल की उपलिब्ध; और 
उद्योग, परिवहन, बिजली, संचार-साधन तथा श्रत्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपकरण 
और तकनीक प्रस्तुत करने में जो उन्नति हुई है, उससे यह पता चलता है कि हमें वैज्ञानिक 
अनुसन्धान पर लगाए गए धन से कई गुता भ्रधिक लाभ हुआ है। वर्तमान उद्योग-धर्न्धे 
चलाने तथा' नए उद्योग-धन्धे आरम्भ करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का झ्रायात 
करने का जो बोझ हम पर पड़ा है, उसे हम अनुसन्धान के द्वारा उत्तरोत्तर कम कर सकेंगे 
और साथ ही अन्‌ सन्धान हमारे निर्यात को बढ़ाने और तकनीकी योग्यता तथा जानकारी 
में वृद्धि करने में भी सहायक होगा। 
... 5. वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य: मार्च 958 के वैज्ञानिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव 
में भारतीय वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए गए हैं: 
() तमाम उपयुक्त साधनों-द्वारा विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के शुद्ध, 
व्यावहारिक एवं शैक्षणिक, तीनों पक्षों के विकास को ध्यान में रखना, 
समुन्नत करना और बनाए रखना; ही 
(2) देश-भर में समुचित संख्या में उच्चतम योग्यता रखनेवाले अनुसन्धान- 
कर्ता वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराना और उन वैज्ञानिकों के. 
कार्य को राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग मानना; का 
(3) विज्ञान तथा शिक्षा, कृषि तथा उद्योग, और प्रतिरक्षा-सम्बन्धी देश की. 
. आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से समुचित रूप में वैज्ञानिक 
और तकनीकी कायेंकर्ताश्रों के प्रशिक्षिण-कार्यक्रमों को यथासम्भव 
शीघ्रतापूवक आरम्भ करना और बढ़ावा देना; 
(4) पुरुषों और स्त्रियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने तथा 
उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में काय॑ करने के पूर्ण अवसर जुठाना; 
(5) दिक्षा के स्वतन्त्र वातावरण में नवीन ज्ञान की खोज और ज्ञान की प्राप्ति: 
तथा उसके प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देना; और 
सामान्य रूप से द 
(6) ऐसा सुनिश्चित वातावरण तैयार करना, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का 
। समस्त जनता केहित के लिए प्रयोग किया जा सके। 
. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि वैज्ञानिकों के लिए 
सेवा की शर्त अच्छी रखी जाएं, नीति-निर्धारण के कार्य में उनका सहयोग लिया जाए. 
भ्रोर उन्हें राष्ट्रीय जीवन. में सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए 
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6. अनुसन्धान कार्यक्रम: पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक ध्यान राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसन्धान-संस्थानों के निर्माण की ओर दिया गया। दूसरी 
योजना में उपलब्ध सृविधाश्रों का विकास किया गया, अनुसन्धान के कार्य-क्षेत्र को और 
अधिक विस्तृत किया गया, तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य अनुसन्धान-केन्धों में 
अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओों को बढ़ाया गया । तीसरी योजना में वैज्ञानिक और 
टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-कार्यक्रम विशेषतः निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए बनाया जाएगा : 


() व्ंमान अनुसन्धान-संस्थानों को मज़बूत बनाना और अनुसन्धान- 
सम्बन्धी सूविधाओ्रों में यथावश्यक वृद्धि करना, ताकि विस्तृत क्षेत्र में 
अ्नूसन्धान किया जा सकें; 

(2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना; 

न्‍ (3) इंजीनियरी और टेकक्‍्नोलाजी में अनुसन्धान के लिए विशेष रूप से 
प्रोत्साहन देना; 

(4) अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और अनुसन्धान-शिष्यवृत्तियों 
तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को बढ़ाना; 

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक औज़ारों के निर्माण और विकास के सम्बन्ध में 
ग्रनसन्धान करना; व 

(6) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों वैज्ञानिक संघों 
की प्रयोगशालाओं तथा सरकारी विभागों के अनुसन्धान-संगठनों में 
किए जानेवाले पअ्नसन्धान-कार्य में समन्वय स्थापित करना; और 

(7) प्रायोगिक उत्पादन-संयन्त्रों तथा बड़े पैमाने के परीक्षणों आदि के 
आधार पर आज़माइश करने के बाद अनुसन्धानों के परिणामों को 
प्रयोग में लाना । 


7. प्रथम दो योजनाओं की अवधि में हुए विकास के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक 
अनुसन्धान-संस्थानों का एक विस्तुत जाल-सा बिछ गया है, और बहुत-से केन्द्रों में शुद्ध 
अनसन्धान, व्यावहारिक अनसन्धान तथा विशिष्ट अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा 
है । 

मख्यत: विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं तथा संघों की प्रयोगशालाओों में शुद्ध 
विज्ञान-पम्बन्धी अनसन्धान किया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक भ्रनुसन्धान-परिषद्‌ 
तथा देश-मर के विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में बुनियादी अनुसन्धान को बढ़ावा ' 
दिया जाता है। 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सहकारी श्ौद्योगिक अनुसन्धान-संघों तथा कुछ झ्ौद्योगिक 
उपक्रमों में व्यावहारिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है। 

कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाञ्ों, टेक्नोलाजी-सम्बन्धी संस्थानों, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 
इंजीनियरी कालेजों और सड़क, रेल, भवन-निर्माण, सिचाई, .बिजली, संचार-साधन, 
उ्ुुयन, आ्रादि से सम्बन्ध रखनेवाले सहकारी विभागों के अनुसन्धान-संगठनों में इंजीनियरी 
के विषयों पर अनुसन्धान किया जा रहा है। 


व . तीसरी पंचवर्षीय योजना 


भारतीय खान-प्रस्था, भारतीय भगर्भ-स्वेक्षण-संस्था, राष्ट्रीय धातृुकम-प्रयोग- 
शाला, केन्द्रीय ईवत-अतसन्‍्धान-संस्था, केन्द्रीय खनिज अतुसवान-केन्द्र और तेल तथा 
प्राकृतिक गैस-प्रायोग-दारा खनिज विज्ञान में भ्रनुसन्धान किया जा रहा है 

चिकित्सा-अनुसन्धान का कार्य मुख्यतया भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-परिषद्‌- 
द्वारा किया जाता है। परिषद्‌ बहुत से केन्द्रों की अनुसन्यान-योजनाओं का समारम्भ _ 
. करातो है तथा उनका समन्वय करती है। 

भारतोय कृषि-अ्नप्त्वान-परिषद्‌ तथा जिन्स-समितियां कृपि-अनुसन्धान के कार्यों 
का समारम्भ कराती हैं और उनका समन्वय करती हैं। यह कार्य केन्द्रीय तथा राज्य- 
सरकारों को ओर से चलाए गए अनेक संस्थानों और अनुसन्धान-क्रेन्द्रों में किया जाता 


है। 


परमाणु-शक्ति तथा आइसोटोपों से सम्बन्ध रखनेवाला अनुसन्धान तथा विकास- 


कार्य परमाणु-शक्ति-विभाग की देख-रेख में ट्राम्बे के परमाणु-शक्ति-अ्तिप्ठान में एर- 
माणु-शक्ति-विभाग के स्यैष्टिक अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। 

8. वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के लिए साधन : नीचे 
दी गई तालिका में केन्द्रीय सरकार की ओर से वेज्ञानिक और टेक्नो लाजी-विपयक अनुसन्धान 
के विकास के लिए किया गया व्यय और तीसरीयोजना के कार्यक्रमों पर प्रस्तावित 


व्यय दिखलाया गया है : ) 
क्‍ (करोड़ रुपये 


द दूसरी योजना तीसरी 

(अनुमानित व्यय) योजना 

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ (इसमें बड़े... हे 
पैमाने के प्रयोग भी शामिल हैं) तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान 





और सांस्कृतिक कार्य-मन्त्रालय हि 20 35... 
परमाणु-शक्ति-विभाग क्‍ 27 35. 
कृषि-अनुसन्धान... 3. 8 26.4 
चिकित्सा-अनुसन्धान 2.0 ४ हक 
अन्य केन्द्रीय मन्त्रालय (प्रतिरक्षा को छोड़कर ) के अप 

प्रनुसन्धान द 9 30. 89 

योग... 5 0 छठ 7 330: 


तीसरी योजना की अवधि में प्रस्तावित व्यय के अतिरिक्त 7 5 करोड़ रु० दूसरी योजना 
के अन्त तक आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने पर खर्च किए जाएंगे। 


9. वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के सम्बन्ध में पहली दो... 


. योजनाञ्रों कौ प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लेखा-जोखा निम्नांकित 
शीषकों के अन्तगंत आगे दिया गया है 
() वेज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ 
(2) वज्ञान्तिक अनुसन्धान-मन्त्रालय 
(3) परमाणु-शंक्ति-विभाग; | ' 
. (4) क्षि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान 
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) चिकित्सा-अनुसन्धान; 
(6) अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम: 
(क) सिंचाई और बिजली ; 
(ख) परिवहन और निर्माण; 
(ग) खनिज पदाथें; 
(घ) संचार; 
(7) चीनी, पटसन तथा अन्य उद्योग; 
(8) विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलाजी के संस्थानों में (जिनमें 
ह इंजीनियरी अनुसन्धान और अंक-संकलन-सम्बन्धी संस्थान शामिल 
हैं) अनुसन्धान; 
(9) वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग; 
) वैज्ञानिक औजार; और 
(4]) मानकीकरण, श्रेणी-नियन्त्रण और उत्पादकता । 


(2) 


48 28000 4026 024 / 8 जम एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ 


0. प्रगति का लेखा-जोखा : वेज्ञानिक एवं ओद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ 
अपनी प्रयोगशालाओं और संस्थानों में भ्रनुसन्धान-कार्ये करती है और विश्वविद्यालयों 
तथा अन्य अनुसन्धान-संस्थानों के लिए अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ कराती 
है । ढ 

]. इस समय 23 राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रयोगशालाओों में मुख्यतः: व्यावहारिक 
अनुसन्धान-कार्य किया जाता है। दूसरी योजना 'में केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरी 
अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, राष्ट्रीय वेमानिक 
प्रयोगशाला और असम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला नामक नई प्रयोगशालाएं 
आरम्भ की गई । इनके अतिरिक्त, तीन वर्तेमान प्रयोगशालाओं का कार्य-संचालन 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ ने अपने हाथ में ले लिया । इन प्रयोगशालाओं 
के नाम इस प्रकार है--भारतीय जीवरसायन और प्रायोगिक चिकित्सा-संस्था, प्रादेशिक 
अनुसन्धान-प्रयोगशाला, हैदराबाद और प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, जम्मू। 
कलकत्ता में बिड़ला औद्योगिक और टेकक्‍्नोलाजी-विषयक संग्रहालय की स्थापना की 
गई है । परिषद्‌ ने औषधीय वनस्पति की उपज बढ़ाने के लिए केन्द्रीय भारतीय 
झौषधीय वनस्पति-संगठन की और वैज्ञानिक औज़ार बनाने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक 
झग्ौजार-संगठन की भी स्थापना की है। 

2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कच्चे माल का सर्वेक्षण और आकलन किया 
गया है तथा विदेशों से मंगाएं जानेवाले तथा देश में कम पाए जानेवाले कच्चे माल 
के स्थान. पर प्रयोग की जा सकतेवाली सामग्री के उत्पादन का विकास किया गया है। 
निर्माग-विधियों को उन्नत किया गया है और बहुत-से नए उत्पादनों का विकास किया 
गया है। इस सम्बन्ध में जिन चीज़ों! के उत्पादन का विशेष रूप से ज़िक्र कर दिया जाना 
चाहिए, वे इस प्रकार है--अ्रश्रक-अवशेष की इंसुलेटिंग ईटों का निर्माण, देशी कच्चे 
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माल से चदमे, झादि बनाने के काम आनेवाले कांच का उत्पादन, निकल-रहित स्टेनलेस 
इस्पात और सिक्‍के बनाने के काम आनेवाले धात मिश्रण का विकास, एक प्रायोगिक 
संयन्त्र पर घटिया किस्म के खनिज लोहे से लोहे का उत्पादन करने और अधात्‌कर्मीय कोयले 
का उत्पादन करने के लिए नीची शैफ्टवाली भट्ठी की स्थापना, बहुप्रयोजनीय खाद्य, 
खली तथा दूसरे अनाजों पर आधारित प्रोटीनमय खाद्य, मक्खन निकले हुए भैंस 
के दूध से बनाए गए बच्चों के आहार, सूखे फलों से बनाई गई चीज़ें, तम्बाक्‌ू-अवशेष से 
निकोटीन सल्फेट का उत्पादन, इमली के बीजों से बनाए गए 'पोल्योसैस', काजू के 
छिलके से निकलनेवाले लाल पदार्थ से आयन-विनिमय कारी रेज़िन का उत्पादन, घटिया 
किस्म के कोयले से रंग-विरोधी एवं आयन-विरोधी कार्बब निकालना, लकड़ी के बुरादे 
और दूसरे लिग्नो-सेल्युलोज़िक फालतू पदार्थों से भवन-निर्माण के काम आनेवाले तस्ते 
बनाना, मिट्टी के कंडन्सर का निर्माण, यातायात-नियन्त्रण के लिए स्वचालित इलेक्ट्रानिक 
यन्त्र की तैयारी और बधिर बच्चों के लिए समह-श्रवण सहायक यन्त्र का निर्माण८ 
कोयला, मैंगनीज और अन्य धातुओं का स्तर ऊंचा करने की विधियों का भी विकास 
किया गया है। 


3. परिषद्‌ ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओों के अतिरिक्त देश-भर में बहुत-से अ्नुसन्धान- 
केन्द्रों और इकाइयों की स्थापना की है । सुगन्धित तेल के पौधों की खेती के विकास के लिए 
लगभग पांच अनुसन्धान-संस्थान केवल सुगन्धित तेलों के सम्बन्ध में शोध कर रहे हैं, 
दिल्‍ली . के चन्द्रावल वाटर वक्‍र्स में एक- जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी' अनुसन्धान-केन्द्र और 
एक वर्षा तथा मेघ-सम्बन्धी भौतिकी अनुसन्धान-इकाई काम कर रही है। गैस-टरबाइयनों, 
वात-शक्ति, औषधीय वनस्पति और भूचाल-इंजीनियरी, झ्रादि के लिए भी अनुसन्धान-केन्द्र . 
स्थापित किए जाचुके हैं। 


4. परिषद्‌ विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में झ्नुसन्धान-योजनाओं 


का समारम्भ भी कराती है और विशिष्ट अनुसन्धान-योजनाओं के लिए सहायता-अनुदान 


देती है । ये अनुदान परिषद्‌ की विभिन्न विषयों पर काम करनेवाली 3 ग्नुसन्धान- _ 
समितियों की सलाह पर दिए जाते हैं। इन समितियों में विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान- 
संस्थानों, उद्योगों तथा सम्बद्ध सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। सन्‌ 960-64 
में 90 विभिन्न केंद्रों में 360 से भी अधिक अनसन्धान-योजनाएं आरम्भ की 
गईं। द द 

5. वेज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ में एक राष्ट्रीय रजिस्टर- 
इकाई है, जो देश-भर के वैज्ञानिक और तकनीकी कायंकर्ताश्रों के सम्बन्ध में परी 
जानकारी रखती है । यह इकाई विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले भारतीय वैज्ञानिकों 
की एक' अलग सूची भी रखती है। 


.. छोटे और बड़े दर्जे की अनसन्धान-शिष्यवत्तियां देने की एक योजना वेज्ञानिक एवं 
. औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ ने आरम्भ की है। ये शिष्यवृत्तियां राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाओं के भ्तिरिक्त विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थी भी प्राप्त कर 
सकते है। हे आम व हे 
वज्ञानिक एवं झोद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ में एक वेज्ञानिक समुच्चय भी है, 


. जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए वैज्ञानिकों को अस्थायी तौर पर का... 
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दिलाता है और जब तक उन्हें उन विषयों से सम्बन्धित कार्य नहीं मिल जाता, जिनमें 
कि वे विशेषज्ञ हैं, तब तक उन्हें उपयक्त कार्य दिलाता रहता है ।इस वैज्ञानिक 
समच्चय की क्षमता हाल में 00 से बढ़ा कर 200 कर दी गई है। 


सेवा-नियुक्त अनुसन्धान-कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों को अपने सक्रिय अनुसन्धान 
जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना सन्‌ 958 में 
आरम्भ की गई थी । ह 

6. श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान : परिषद्‌ की यह नीति रही है कि उद्योग-सम्बन्धी 
समस्याओं पर अनुसन्धान' करने के लिए उद्योगों-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान- 
संघों को प्रोत्साहन दिया जाए । इस नीति के अनुसार, परिषद्‌ ने रेशम तथा नकली 
रेशम, रबर और रंजक-उद्योगों-हारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयों तथा 
ग्रहमदाबाद, बम्बई और कोयम्बत्तर में वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-एसोसिएशनों-द्वारा 
स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयों को सहायता दी है। 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाञों ने विभिन्न उद्योगों को तकनीकी सलाह और परीक्षण की 
सुविधाएं प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं ने अप्राप्य कच्चे माल के स्थान पर 
प्रयोग करने-योग्य सामग्री की जांच करने में भी सहायता दी है। परिषद्‌ औद्योगिक संघों, 
वाणिज्य-चेम्बरों और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के तकनीकी विभागों से सम्पक॑ रखती 
है, ताकि समस्याओ्रों का सही ज्ञान हो सके और उपयुक्त प्रयोगशालाओं में उनका अध्ययन 
किया जा सके । उद्योगों से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए औद्योगिक सम्पर्क॑-कार्यालयों की भी 
स्थापना की गई है। 


7. राष्ट्रीय प्रयोगशालाशों के कार्यक्रम : प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने अपने 
काये का लेखा-जोखा किया है और तीसरी योजना के लिए विकास-कार्यक्रम बनाए 
हैं। इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख बातों कारसंक्षेप में यहां जिक्र कर देना उचित होगा। 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रेडियो के हिस्सों के विकास के लिए एक प्रायोगिक संयन्त्र 
के स्तर पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की ओर से रंगाई 
की सामग्री तथा अकाबंनिक अन्तरायकों और सुगन्धित तेलों से सम्बद्ध नए विभाग 
शरू किए जाएंगे और बहुत-सी नई प्रायोगिक संयन्त्र-परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी । 

राष्टीय धातकर्म-प्रयोगशाला मिश्र इस्पात के लिए और विभिन्न परिस्थितियों में क्षरण 
की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी । केन्द्रीय ईंधन- 
अनसन्धान-संस्था घटिया किस्म के कोयले का उपयोग करने के सम्बन्ध में कार्य करेगी और 
बडे पैमाने पर प्रायोगिक संयन्त्र पर परीक्षण आरम्भ करेगी। कांच और मृत्तिका-संस्था 
चदमे, आदि बनाने के काम आनेवाले कांच के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयन्त्र 
और अ्रभ्रक से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए एक 
अलग शाखा स्थापित करेगी । केन्द्रीय औषध-अनुसन्धान-प्रयोगशाला की कोटाणुनाशक 
तथा बढ़िया रसायनों के लिए एक विभाग खोलेगी। केन्द्रीय खाद्य-्टेक्नोलाजी अनुसन्धान- 
संस्था फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए कुछ प्रादेशिक केन्द्र खोलेगी। केन्द्रीय 
सडक-अनसन्धान-संस्था पल-निर्माण- सम्बन्धी समस्याओ्रों के अध्ययन के लिए एक नए 
विभाग की स्थापना करेगी। केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-संस्था पांच प्रादेशिक 
अनुसन्धान-इकाइयां आरम्भ करने का विचार रखती है। केन्द्रीय चर्म-अनुसन्धान-सस्था 
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क्र 


की ओर से भी प्रादेशिक विस्तार-केन्द्र खोले जाएंगे। केन्द्रीय विद्युत-रसायन-अनुसन्धान- 
संस्था क्षरण तथा रसायन-भौतिकी पर अनुसन्धान करने के लिए नए विभाग खोलेगी। 
केन्द्रीय नमक-अनुसन्धान-संस्था 'एल्गोलाजी' पर कार्य करेगी और साल्ट-बिटर्न्स! से 
उपोत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करेगी । 
. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख-केन्द्र का विस्तार किया जाएगा, ताकि वह 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के राष्ट्रीय सूचना-केन्द्र के रूप में काम कर सके | 
दूसरी योजना में जो संस्थान आरम्भ किए गए थे, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय 
दर्गापुर की केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, नागपुर की केन्द्रीय 
जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, बंगलोर की राष्ट्रीय वेमानिक प्रयोगशाला, 
असम की प्रादेशिक श्रनुसन्धान-प्रयोगशाला, केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति- 
संगठन और केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन । तीसरी योजना में इन संस्थानों में हर 
प्रकार के साज़-सामान की व्यवस्था की जाएगी। 

8. तीसरी योजना में नए अ्रनुसन्धान-संस्थान : तीसरी योजना में बहुत-से नए 
संस्थान और अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । इन संस्थानों में पेद्रोलियम- 
संस्था, राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला और एक प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला भी 
शामिल है। 

पेट्रोलियम तथा इससे बनाई गई चीज़ों के सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान करने के लिए 
देहरादून में पेट्रोलियम-संस्था स्थापित की जा रही है। 

राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला में शरीर-विज्ञान साइटोलाजी तथा प्रजनन- 
विज्ञान, प्रायोगिक भश्रूण-विज्ञान जीवाणु-विज्ञान, विषाणु-विज्ञान तथा उपचार-विज्ञान, _ 
जीव-भौतिकी तथा बायोमेट्री' और जीव-रसायन-विज्ञान के विभाग खोले जाएंगे । द 

'रुड़की की केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-संस्था की बम्बई-स्थित प्रादेशिक इकाई 


के साथ एक अग्नि-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस केन्द्र में आग लगे... 


जाने की समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाएगा और यह केन्द्र आग लग जाने के खतरों 
से बचने की समस्यात्रों पर सलाह देगा । 2 8 
भवनों पर भूचाल के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा भचाल-सह 
भवनों के डिज़ाइन बनाने के लिए दूसरी योजना में रुड़की में जो भचाल-इंजीनियरी 
अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया गया था, उसको और सुगठित किया जाएगा। 
राष्ट्रीय. धातुकर्म-प्रयोगशाला,. जमशेदपुर, में नीची हैफ्टवाली भटठठी 
की परियोजना के अन्तर्गत एक मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किया गया था। यह संयच्त्र 


कोक बनानेवाले कोयले का प्रयोग किए बिना लोहा-उत्पादन का परीक्षण करने के... 
लिए स्थापित हुआ था। लौह-मिश्र धातुओं का उत्पादन करने के लिए इस संयन्त्र का. 


विकास किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत नीची दौफ्टवाली भट॒ठी की गैस से 
घटिया दजंवाली कच्ची मेंगनीज़ की किस्म को बढ़िया करने तथा परिशद्ध लोहे 
उत्पादन का भी काम किया जाएगा। । 

तीसरी योजना में स्वचालित वाहनों, सीमेंट, गढ़ाई, छपाई, खाद्य तथा सम्बद्ध 
. उद्योगों के लिए सहकारी अनुसन्धान-संघ स्थापित करने के प्रस्तावों परविचार किया जा... 
 रद्दाहै। द 
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(3) 
वेज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय 


है 


9. भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, राष्ट्रीय एटलस-संगठन, वनस्पति-विज्ञान तथा 
प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-संस्थाओं और केन्द्रीय भूभौतिकीय मंडल-जैसे अनुसन्धान-संगठनों 
का विकास करने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए अनुदान देने का काम वैज्ञानिक 
श्रनुसन्धान-मन्त्रालय करता है। 

20 भारतीय सर्वेक्षण-संस्था : पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में मानक 
पैमाने पर देश में .66 लाख वर्ग मील क्षेत्र का विभागीय सर्वेक्षण किया गया। 
इसके अतिरिक्त, पश्चिम-पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा-रेखा के निर्धारण 
का कार्य अधिकांशत: पूरा कर लिया गया । इस संस्था ने 50 से भी अधिक नदी- 
ज्ञाटी, बाढ़-नियन्त्रण तथा औद्योगिक परियोजनाओ्रों के सिलसिले में लगभग ,0,000 
वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
किए गए अध्ययनों में भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने भाग लिया । पंचवर्षीय योजनाओं के 
अ्रन्तगेंत परियोजनाओं के सर्वेक्षण-कार्य तथा उनके मानचित्र बनाने के काम की भारी 
माग को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने विस्तार, यन्त्रीकरण और आधुनिकी- 
करण की एक योजना बनाई है । तीसरी योजना की अवधि में भारतीय सर्वेक्षण-संस्था 
कार्टोग्राफी,, ज्योडेसी! और “ोटोग्रामेट्री! के लिए अलग-अलग अनुसन्धान-प्रकोष्ठ 
स्थापित करने का विचार रखती है। 


27. राष्ट्रीय एटलस-संगठन : राष्ट्रीय एटलस-संगठन की मंजूरी सन्‌ 956 में 
दी गई थी। इसके सामने बहुत बड़ा कार्यक्रम है ।इस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय एटलस 
का प्रारम्भिक हिन्दी-संस्करण निकाल दिया है और झ्ञाजकल मुख्य संस्करण की तैयारी 
में व्यस्त है । यह संस्था जनसंख्या, प्रकृति, परिवहन, इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न 
प्रकार के मानचित्र धारावाहिक रूप से निकालने का विचार रखती है । 


22. भारतीय वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण संस्था : भारतीय वनस्पति विज्ञान- 
सर्वेक्षण-संस्था ने तीसरी योजना के लिए एक विकास-कार्यक्रम बनाया है । इस 
कार्यक्रम के अ्रन्तगंत आथिक वनस्पति-विज्ञान और औषधीय पौधों के लिए विभाग 
स्थापित करना, समुद्री जल तथा दूसरे जल में होनेवाले पौधों-सहित नर और मादा- 
विहीन पौधों का एक राष्ट्रीय संग्रह बनाना, लकड़ी, पालेन', फासिल' और 'कार्पोलाजिकल' 
वस्तुओं का एक केन्द्रीय समुच्चय बनाना, और भिन्न जलवायुवाले क्षेत्रों में प्रायोगिक 
उद्यान लगाना सम्मिलित है । मस्स्थल-नियन्त्रण, बाढ़-नियन्त्रण, मिट्टी-संरक्षण और 
वन्य प्राणियों पर और अधिक ध्यान देने के लिए भारतीय इकोलाजी-अनुसन्धान-परिषद्‌ 
का और विकास करने का प्रस्ताव है। वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था तीसरी योजना में 
दो नए संगठन बनाने का विचार रखती है। इनमें से एक ऊष्ण कटिबन्ध की समस्याश्रों 
पर कार्य करेगा। : 

23. भारतीय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-विभाग : दूसरी योजना में प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण 
संस्था की ओर से पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में, सांभर झील के सम्बन्ध में तथा पांडिचेरी- 
कराइकल का सर्वेक्षण किया गया । इन सर्वेक्षणों के अन्तगंत कई हजार पशु-पक्षी इकट्ठे 
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किए गए, उनका अध्ययन किया गया और राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान-संग्रहालय में रखा गया। 
तीसरी योजना में इस विभाग की विकास-योजनाओं इकोलाजी' और वचन्‍्य-प्राणी- 
संरक्षण तथा “ पालेजलाजी' के लिए नए खंड खोलने की और स्वच्छु जल तथा 
ऊंचे धरातल के जीवन-विज्ञान-सम्बन्धी अनसन्धान करने के लिए दो नए क्षेत्रीय कीन्द्र 
खोलने की व्यवस्था भी शामिल है। समुद्र-सर्वेक्षण इकाई का भी विस्तार किया जाएगा। 

24. केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल : दूसरी योजना में केन्द्रीय. भूमौतिकी मंडल ने 
भूभौतिकी अनुसन्धान-शाखा और समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-शाखा आरम्भ की। ये 
शाखाएं अभी आारम्भिक अवस्था में ही हैं। तीसरी योजना के आरम्भ से वैज्ञानिक एवं 
आऔद्योगिक अ्नसन्धान-परिषद इन शाखाओं का कार्य-भार सम्भाल लेगी। भभौतिकी अन॒- 
सन्धान-शाखा भ-भौतिकी समनन्‍्वेषण और उपकरण-सम्बन्धी विभिन्न पहलओं पर ध्यान देगी । 


समद्र-वर्णना-अनसन्धान-शाखा अरब-सागर और बंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों 
में सामद्रिक तथ्य एकत्र करेगी । यह शाखा सन्‌ 960-64 में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय 
भारतीय समद्र-प्रभियानों में भाग लेगी । द 

25. वेज्ञानिक संस्थाओं और संघों क॑ लिए सहायता : वेज्ञानिक संस्थाएं और 
संघ अपने गअ्नुसन्धान-संस्थान चलाते हैं तथा उदीयमान युवक-वैज्ञानिकों को छात्र- 
वृत्तियां और शिष्यवृत्तियां प्रदान करते हैं। दूसरी योजना में वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय 
ने वैज्ञानिक संस्थाओ्रों और संघों . को लगभग 2 करोड़ रुपये सहायता-अनुदान के रूप में 
दिए । जिन संगठनों को सहायता दी गई, उनमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान-संस्था, भारतीय 
विज्ञान-कांग्रेस-संघ, भारतीय विज्ञान-उन्नयन संघ, बोस-संस्था, भारतीय विज्ञान- 
अकादेमी (रमण-संस्था), भौतिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला (अहमदाबाद) और 
बीरबल साहनी पालियो-वनस्पति-विज्ञान-संस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिक 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, गणित-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, 
खनन-विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करनेंवाली अन्य योग्य वैज्ञानिक संस्थाओं 
को भी सहायता दी जाती है। हक 

26. पिछले कुछ वर्षों से देश में पर्वेतारोहण के सम्बन्ध में दिलचस्पी दिखाई 
जा रही है । दार्जिलिंग में हिमालय-पर्वतारोहण-संस्था स्थापित 'होने के बाद से इस 
दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है | तीसरी योजना में पर्वेतारोहण-सम्बन्धी अनुसन्धानों 
और अभियानों को आवश्यक सहायता दी जाएगी। 

. दूसरी योजना के अन्त में दाजिलिग में हिमालयवर्ती प्राणी-उद्यान की स्थापना की 

. गई थी । तीसरी योजना में इसका और अधिक विकास किया जाएगा। द 


.. 27. विज्ञान-सन्दिर : विज्ञांन-मन्दिर-योजना (ग्रामीण विज्ञान-प्रयोगशाला) का 
उद्देश्य वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार और ग्रामीण जनता के नित्य- 
: प्रति के जीवन में विज्ञान का समावेश करना है। दूसरी योजना के अन्त तक 39 विज्ञान- 
मन्दिर स्थापित किए जा चके हैं। इस योजना के कार्य का लेखा-जोखा एक समिति ने लिया 
 है। इस समिति. की सिफारिश है कि सामुदायिक विकास-कार्यत्रम के क्षेत्र में विज्ञान- 
. मन्दिरों को प्रसिद्ध सावंजनिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओ्रों के निकट सहयोग में कार्य _ 
. करना चाहिए और इन विज्ञान-मन्दिरों का प्रशासन राज्य-सरकारों को सम्भाल लेना 
_ चाहिए। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं। अस्थायी रूप से यह अनमान लगाया गया है 
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कि तीसरी - योजना के काल नें 60 अतिरिक्त विज्ञान-मन्दिरों की स्थापना की 
जाएगी। 


(4, 
परमाणु-शक्ति-विभाग 


28. परमाणु-शक्ति-विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं : बिजली के उत्पादन में परमाणु- 
शक्ति के प्रयोग का विकास, और वैज्ञानिक अन्वेषणों में ट्रेसरों' के रूप में तथा 
विकिरण के साधन के रूप में आइसोटोपों के व्यापक प्रयोग-द्वारा कृषि, जीवविज्ञान 
उद्योग तथा चिकित्सा में उसका अ्रधिकाधिक प्रयोग है । विश्व में थोरियम का सबसे 
बड़ा भांडार भारत में है। हमारा अन्तत: उद्देश्य यह है कि देश में न्‍्येष्टिक शक्ति का 
उत्पादन थोरियम पर आधारित हो । इस काम के लिए काफी लम्बे समय तक अनुसन्धान 
करना होगा और भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, धातुकर्म और इंजीनियरी के क्षेत्र में 
कितनी ही कठिन टेक्नोलाजी-विषयक समस्याओ्रों को हल करना होगा + 


29. परमाण-शक्िति-प्रतिष्ठान : ट्राम्बे में जनवरी 957 में स्थापित किया गया 
परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान परमाण-शक्ित के क्षेत्र में वेज्ञानिक अनुसन्धान ग्रौर तकनीकी 
विकास-कार्य का मुख्य केन्द्र है। इस समय 7,300 से भी अधिक स्नातक 
वैज्ञानिक और इंजीनियर इसमें काम कर रहे है । इनको प्रतिष्ठान में काम करते 
हुए उच्च प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिष्ठान का कार्य कोई 5 विभागों में बंटा 
हुआ है। ये विभाग भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीवविज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी 


और धातुकर्म-सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्य करते है। 


भौतिक विज्ञान-समूह में न्‍्यैष्टिक भौतिकी, स्वास्थ्य भौतिकी और इलैक्ट्रानिक्स- 
विभाग तथा तकनीकी भौतिकी अनुभाग है । न्यैष्टिक भौतिकी विभाग ब्रिभिन्न पदार्थों 
में न्यूट्रनों के विग्रह तथा उनके धीमे पड़ जाने के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण खोज-कार्य कर रहा 
है। यह कार्य ठोस पदार्थों के बुनियादी भौतिक स्वरूप को जानकारी प्राप्त करने 
तथा न्यैष्टिक प्रतिकारियों के डिजाइन तैयार करने के लिए आवश्यक है। न्यूट्रनों के 
बिखरने और उनकी दूसरी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में भी कार्य आरम्भ किया जानेवाला 
है। 

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग का एयर मानिर्टरिग” अनभाग न केवल ट्राम्बे-प्रतिष्ठान 
के इद-गिर्द के प्रमख स्थानों पर एयर मानिटरिंग का कार्य करता है, बल्कि इसने वायु 
वर्षाजल और दध में रेडियो-सक्रिय तत्वों का सुव्यवस्थित सवक्षण करने के लिए देश 
के विभिन्न भागों में 34 केन्द्र भी स्थापित किए है। इससे परमाणु-विस्फोटों की विनाश- 
कारी तत्व-वर्षा की रोकथाम सम्भव होती है । विशेष रूप से बम्बई के आसपास उगने- 
वाली वनस्पति में रेडियो-सक्तिय तत्वों को मापा जाता है और परमाणविक विनाश- 
कारी तत्व-वर्षा के कारण गृहीत रेडियो-स्ट्रानटियम का असर जानने के लिए जानवरों 
और मनुष्यों की हड्डियों में स्ट्रानटियम को मापा जाता है। 


स्वास्थ्य भौतिकी विभाग के विकिरण-परिमाप-अनुभाग नें ट्वाम्बे-प्रतिष्ठान में 
विकिरण तथा रेडियो-सक्रिय पदार्थों से सम्बद्ध कमंचारियों के लिए और स्वेच्छिक 
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रूप से देश के अस्पतालों और अनुसन्धान-संस्थानों के लिए एक फ़िल्म बैंज संविस' चला 
रखी है। 

इलैक्ट्रानिक्स-विभाग ने परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में काम आनेवाले तथा रेब्शो- 
सक्रिय खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण में काम आनेवाले लगभग सभी उपकरण तैयार कर 
लिए हूँ। तीसरी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उपकरणों की समग्र आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए उत्पादन-कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। श्रप्सरा- और 
'जरलीना' प्रतिकारियों की नियन्त्रण-प्रणालियों का विकास प्रतिकारी-नियत्त्रण-अनुभाग 
ने किया था, जो अब हर प्रकार के प्रतिकारियों के लिए, जिनमें न्यूष्टिक शक्ति-केन्द्र भी 
शामिल हैं, नियन्त्रण-प्रणाली की रचना कर सकता है। द 


तकनीकी भौतिकी अनुभाग उन उपकरणों के निर्माण और विकास-कार्य में लगा है 
जो अरब तक विदेशों से मंगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कितने ही स्पेक्ट्रोीमीटरों' तथा 
अ्रन्य उपकरणों के डिज़ाइन बनाए जा चके हैं और उन्हें तैयार भी किया जा चका 
है । 
30. रसायन-विज्ञान-समृह में विश्लेषणात्मक रसायन-विज्ञान, आइसोटोप, रेडियो- 
रसायन और रासायनिक इंजीनियरी के विभाग हैं तथा एक कठिन कार्य-प्नभाग है । 
इस सम्‌ह ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है, जिनसे परमाणविक दृष्टि से शद्ध पदार्थों 
में ज़रा-सी भी अशुद्धता को ढूंढ निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रैफ़ाइट में 
करोड़वें हिस्से तक के बेरोन का पता लगाया जा सकता है। रेडियो-आइसोटोपों के उत्पादन 
तथा प्रयोग के सम्बन्ध में और रेडियो-आयोडीन, रेडियो-फ़ासफ़ोरस, रेडियो-स्वर्ण, रेडियो- 
सोडियम, रेडियो-लौह, इत्यादि-जैसे अत्यधिक रेडियो-सक्तिय पदार्थों के प्रयोग तथा 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में तकनीकों का इतना विकास कर लिया गया है कि अरब अनुसन्धान और 
चिकित्सा के कार्यों में उनका प्रयोग करता सरल हो गया है। प्रयोग में आा चके ईंधन 
के तत्वों से प्लुटोनियम और दुलंभ मृत्तिकाएं अलग निकालने की औद्योगिक प्रक्रियाओं 
का विकास करने के लिए प्लुटोनियम और दुर्लभ मृत्तिकाग्ों के रासायनिक गणों के 
अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका है। अपरिष्कृत यरेनियम साल्ट के परमाणविक 
रूप में शुद्ध यूरेनियम तैयार करने के लिए अनुसन्धान और विकास-कार्य करिए गए हँ। 
: इस कार्य कआधार पर एक प्रायोगिक संयन्त्र का सफलेतापर्वक डिज़ाइन बनाया गया 
और उसका निर्माण किया गया, जो सन्‌ 959 के अप्रैल मास से कार्य कर रहा है। 
इस संयन्त्र से जो यूरेनियम तैयार किया गया, वह जरलीना' और 'कनाडा-सारत' प्रतिकारी 
क॑ लिए ईंधन का काम देता हैं। कच्चे यूरेनियम से यूरेनियम निकालने के लिए विहार में द 
जो यूरेनियम-कारखाता स्थापित किया जानेवाला है, उसके लिए श्रावश्यक प्रक्रियाएं और 
फ्लोशीटः तैयार कर ली गई हैं। तांबे के अवशेष से थोड़े परिमाण में यरेनियम निकालने 
.. के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया गया है, जिसका एक प्रायोगिक संयन्‍्त्र पर. 
परीक्षण किया जा रहा है। नत्रजन 4-जैसे स्थायी आइसोटोप बनाने के लिए 
प्रायोगिक संयन्त्र स्थापित किए गए हैं। भारी पानी तैयार करने की विभिन्न विधियों 
.. पर काम किया जा रहा है। परमाणु प्रतिकारियों में प्रयोग के बाद भारी पानी का स्तर. | 
..गिरजाता है; उसे फिर से उच्च स्तर पर लाने के सम्बन्ध में काफी काम किया जा रहा है। 
यूरेनियम, थोरियम तथा परमाणु-शक्ति-कार्य के लिए महत्वपर्ण अन्य मिश्र घ| तुओ्ों के 
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विकास के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य धातुकम-विभाग में किया जा रहा है। 
'एलीमेंट' के उत्पादन के लिए एक कारखाने का डिज़ाइन बनानें, उसका निर्माण करने और 
उसे चलाने का भी श्रेय इसी विभाग को है। यूरेनियम-धातु और ईधन-निर्माण- 
संयन्त्रों की स्थापना के फलस्वरूप भारत को उन कुछ देशों के बीच स्थान प्राप्त हो गया है, 
जो अपनी ईधन-सामग्रियों की स्वयं व्यवस्था करते है । 


3. इंजीनियरी-समूह में तीन विभाग है: प्रतिकारी-इंजीनियरी, प्रतिकारी- 
संचालन और इंजीनियरी-सेवा । इस समूह का सम्बन्ध परमाणु-प्रतिकारियों की डिज़ाइन 
तिर्माण और संचालन-सम्बन्धी इंजीनियरी समस्याओ्रों से है। प्रतिकारियों में प्रयुक्त 
सामग्रियों के ग्राचरण का अध्ययन करने के लिए इस समूह ने सात लूपों' के डिज़ाइन 
तैयार किए और उनका निर्माण किया। अप्सरा' और जरलीना' के यान्त्रिक तथा 
इंजीनियरी डिजाइन भी इसी समूह ने तैयार किए थे। 


” अगस्त, 956 को अप्सरा' ने कार्य आरम्भ किया और चार वर्ष तक लगातार 
बिना किसी गड़बड़ी के काम करता रहा; 4अ्रगस्त, 960 को मरम्मत तथा नवीकरण 
के लिए इसे बन्द करना पड़ा । इन चार वर्षो में यह प्रतिकारी 22 लाख किलोवाट-घंटे 
चला और भारत में तैयार क्रिए गए अधिकांश रेडियो-आरइसोटोप यहीं बने। इसके 
अतिरिक्त, भौतिक विज्ञान-सम्बन्धी प्रयोगों के लिए भी यह प्रतिकारी बहुत मूल्यवान 
साबित हुआ । जनवरी 96 से यह प्रतिकारी पुनः कार्य-संलग्न है। अरब इसकी 
नियन्त्र०ण तथा शीतकरण-प्रणाली में काफी सुधार कर दिया गया है । ज़रलीना' ने 
अपना कार्य 45 जनवरी, 964 को आरम्भ किया। कनाडा-भारत' प्रतिकारी का कार्य 
पहले-पहल 6जून, 960 को आरम्भ हुआ था । यह प्रतिकारी ऊंचे 'फ्लम्स” का है, 
इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन' के रूप में प्रयोग होता है, और इसमें भारी पाती 
को सन्तुलित करने तथा हल्के पानी को ठंडा करने की व्यवस्था है । इंजीनियरी-ग्रनुसन्धान 
के लिए यह एक शक्तिशाली प्रतिकारी है और न्येष्टिक शक्ति-केन्द्र की डिज़ाइन के लिए 
आवश्यक सुविधा प्रदान करता है। यह अधिकतम क्षमतावाले आइसोटोपों का उत्पादन 
करनेवाला प्रतिकारी है और भारत को सामूहिक रूप से उत्पादित आइसोटोपों के 
मामले में आत्मनिर्भर बना देगा । इन आइसोटोपों में रेडियो-कोबाल्ट-जैसे आइसोटोप 
भी शामिल है, जिनका चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यो में उपयोग होता है। 


32. जीवविज्ञान-विभाग और चिकित्सा-विभाग ने जीवविज्ञान-सम्बन्धी प्राणियों पर 
विकिरण के प्रभावों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण काये किया है। यह कार्य विशेष रूप से कोशीय 
स्तर पर किया गया है। 

33. टाटा बुनियादी अनुसन्धान-संस्था की स्थापना सन्‌ 9485 में हुई थी । 
यह संस्था न्यैष्टिक विज्ञान और गणित-विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा आधारभूत 
अनुसन्धान के लिए प्रमुख केन्द्र है। इस संस्था ने सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान में प्रारम्भिक 
कणों के क्षेत्र में जो अनुसन्धान-कार्य किया है और ब्रह्मांडीय किरणों, भू-भौतिकी, 
न्यैष्टिक भौतिकी तथा उसके गणित-सम्प्रदाय में जो प्रयोग किए हैं, उन्हें व्यापक मान्यता 
मिली है। गणित, ब्रह्मगांडीय किरणों, भू-भौतिकी तथा न्यैष्टिक भौतिकी में 
किए जानेवाले आ्राधारभूत काय्यें को और बढ़ाया जाएगा । इस संस्था में नवीनतम प्रकार 
का एक द्वुत गतिवाला ट्रांज्िस्टरमय अंक-गणना-यन्त्र लगाने का विचार है। इस समय 


तक 
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उपलब्ध गणना-यन्त्रों से अधिक गतिवाले और अधिक शक्तिशाली गणन-सुविधाएं 
प्रदान करनेवाले गणना-यन्त्र की डिज़ाइन तैयार करने और उसका उत्पादन करने की भी 
योजना है । उच्च शक्तिवाले न्येष्टिक भौतिक विज्ञान के कार्य के लिए एक विद्यतीकरणकृत 
कण-प्रग्रायक के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है । 


34. परमाणु-शक्ति-विभाग में परमाणु-खनिज-सम्बन्धी एक बड़ा प्रभाग है, जो 
 परमाणु-शक्ति-कायक्रम में काम आनेवाले खनिज पदार्थों के नए भांडारों का पता 
लगाता है । 0 प्रतिशत संकेन्द्रणवाले लगभग 3 लाख टन थोरियम के भांडार का बिहार में 
पता चला है। इसी प्रकार, और भी बहुत-से भांडारों का पता लगाने के लिए कार्य किया 
 गया। देश में इन भांडारों का पता लगाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। बिहार के 
एक भांडार में कई हज़ार टन यूरेनियम है। परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम में काम आानेवाले 
बेरिल, जिरकन तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के भी महत्वपूर्ण भांडार भारत में 
हे। गा 
35. तीसरी योजना के कार्यक्रम : तीसरी योजना की अवधि में परमाणु-शक्ति- 
प्रतिष्ठान उपयुक्त कार्यक्रमों को और सघन तथा विस्तृत करेगा। वतंमान स्थायी 
प्रयोगशालाओं के स्थान पर नई प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। इनमें विशेष रूप से 
एक माडुलर' प्रयोगशाला शामिल होगी, जिसमें उन विभागों को स्थान दिया जाएगा, 
जो थोड़े परिमाणवाली रेडियो-सक्रिय सामग्रियों का प्रयोग करेंगे । एक बहुत बड़ी 
रेडियोलाजिकल प्रयोगशाला भी होगी, जिसमें गर्म कोशों पर उच्च गतिविधियों से 
सम्बद्ध कार्य होगा। इस कार्य में एक लाख क्यूरी की मात्राएं प्रयोग में लाई जा सकती 
हैं। आइसोटोप-विभाग, रेडियो-रसायन-विभाग और प्लुटोनियम-प्रयोगशाला में क्‍्यरी 
की इतनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। द 


: 36. तीसरी योजना में किए जानेवाले कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का भी संक्षेप 
में यहां जिक्र करना उचित होगा। स्वास्थ्य-मौतिकी विभाग की फिल्म बैज. सर्विस द 
 रेडियो-सक्तिय पदार्थों या विकिरण का प्रयोग करनेवाले देश के तमाम संस्थानों के लिए _ 
विस्तृत की जाएगी। 


छा 


इलेक्ट्रानिक्स-विभाग इलैक्ट्रानिक उपकरणों के डिज़ाइन बनाने और उनका निर्माण 
करने के कार्य का विस्तार करेगा। इस विभाग ने ट्रांजिस्टरों के विकास और निर्माण का. 
भी काम अपने हाथ में लिया है। 


इस्तमाल मंआ चुके इंधन-तत्वों का उपचार करने और प्लटोनियम निकालने के 

लिए ट्राम्बे में एक संयन्त्र की स्थापना का कार्य चल रहा है जो सन्‌ 963 की प्रथम है 
_उमाही में पूरा हो जाएगा । इस संयन्त्र में 2 प्रतिशत तक सम्पन्न यूरेनियम ईंघन-तत्वों 
. के उपचार की व्यवस्था है । यह संयन्त्र तीसरी योजना में प्रस्तावित प्लुटोनियम-संयन्त्र 
के निर्माण के लिए आवश्यक अनुभव भी प्रदान करेगा ।। एक वहत्‌ परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान 
. के लिए आवश्यक है कि उसमें अवशेषों को निबटाने की बड़ पमाने पर व्यवस्था हो । ब्रत: 

: प्लुटोनियम-संयन्त्र के साथ-साथ उच्च सक्रिय अवशेषों के उपचार के लिए एक संयन्त्र . 
.. का भी डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है । कनाडा-भारत प्रतिकारी के पास ही एक 
.. सयन्त्र लगाया जाएगा, जिसमें अल्प सक्रिय अवशेषों का उपचार होगा । 
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दूसरी योजना के काल में ही जिरकोनियम, बेरिलियम तथा परमाणु-शक्ति- 
कार्यक्रम में काम आनेवाली अन्य धातुओं के उत्पादन की ब्क्रियाओं का विकास किया 
जाचुका है। इनका एक प्रायोगिक संयन्त्र-स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। 

/ 37. देश-भर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आइसोटोप-विभाग 
फ़ासफ़ोरस 32, सल्फ़र 35, क्रोमियम 5, आयरन 59, ब्रोमाइन 82, आयोडीन 
व3 और गोल्ड 98 जेसे रेडियो-आइसोटोपों के उत्पादन में वृद्धि करेगा। इसके 
अतिरिक्त, जीवविज्ञान-सम्बन्धी परीक्षणों के लिए आवश्यक लेबेल्ड' कार्बनिक मिश्रणों 
के उत्पादन को, जोकि आरम्भ भी हो चुका है, काफी विस्तृत किया जाएगा। 

चिकित्सा-कार्य के लिए कोबाल्ट 60 का बड़े परिमाण में उत्पादन किया जाएगा। 
यह विकिरण-साधन कैन्सर के इलाज में बहुत महत्व रखता है। इसके उत्पादन में वृद्धि 
होने से देश के अनेक अस्पतालों में इसका वितरण किया जा सकेगा। 
* एक चिकित्सा-आइसोटोप-केन्द्र खोला जाएगा, जो चिकित्सा-अनुसन्धान और 
इलाज में आइसोटोपों के प्रयोग का प्रबन्ध करेगा । यह केन्द्र देश-भर के डाक्टरों 
को इन नए उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण देगा । 

कैन्सर, रासायनिक मुटेजनों' और केन्सर-विरोधी तत्वों के सम्बन्ध में अधिक 
अध्ययन होने के कारण जीवविज्ञान-विभाग और चिकित्सा-विभाग का बहुत विकास 
होगा । पौधों में परिवर्तनों की सृष्टि और उनका अध्ययन करने तथा पौधों की बढ़िया 
नस्‍लों का विकास करने के लिए ट्राम्बे में गामा-क्षेत्र का निर्माण-कार्य पूरा कर दिया 
जाएगा। 


विकिरण-द्वारा खाद्य-सामग्री के परिरक्षण के सम्बन्ध में तथा पट्टियों एवं चिकित्सा 
के सामान, इत्यादि को विकिरण की मदद से जीवाणुहीन करने के सम्बन्ध में भी काम 
किया जाएगा। 

38. कनाडियन किस्म का एक 200 मेगावाट का न्येष्टिक शक्ति-केन्द्र स्थापित 
करने में कितना व्यय होगा, इस सम्बन्ध में भ्रध्ययन किया जा रहा है। इस केन्द्र में सन्‍्तुलन 
के लिए भारी पानी का तथा ठंडा करने के लिए कार्बनिक का प्रयोंग किया जाएगा। 

20. मेगावाट का एक प्रोटोटाइप न्येष्टिक शक्ति-केन्द्र स्थापित करने का काम भी 
आगे बढ़ाया जाएगा ।इस केन्द्र में प्राकृतिक यूरेनियम' को ईंधन के रूप में, भारी पानी 
को सन्तुलन-कारी के रूप में तथा कार्बनिक को ठंडा करनेवाले तत्व के रूप में प्रयुक्त 
किया जाएगा। ह 

39. गुलमर्ग में एक ऊंचे धरातलवाली प्रयोगशाला स्थापित करने का काये पूरा 
किया जाएगा । इस प्रयोगशाला का सम्बन्ध रज्जुमागं-द्वारा खिलनमगें और अफरवट- 
स्थित अधिक ऊंचे केन्द्र से स्थापित किया जाएगा । इन प्रयोगशालाओं में ऊंचे धरातल 
पर ब्रह्मांडीय किरणों-सम्बन्धी अनुसन्धान तुरन्त ही आरम्भ कर दिए जाएंगे। इसके 
अतिरिक्त, ऊंचे धरातल पर जीवविज्ञान, शरीर-विज्ञान तथा अन्य वेज्ञानिक विषयों 
में अनुसन्धान करने के लिए भी इन प्रयोगशालाओं का प्रयोग होगा । 

दक्षिण-भारत में 8,000 फुट की ऊंचाई पर कोडाइकनाल में एक ऊंचे धरातल- 
वाली प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है । यह प्रयोगशाला चुम्बकीय विषुवत 
रेखा पर होगी । 
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. 40. टाटा बुनियादी अनुसन्धान-संस्था के सहयोग से परमाणु-शक्ति-प्रतिप्ठान 
एक प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षा-प्राप्त करनेवाले लगभग 
200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है । ये विद्यार्थी देश-भर के विश्व- 
विद्यालयों से लिए जाते हैं। तीसरी योजना में यह प्रशिक्षण-विद्यालय भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के स्नातकोत्तर-शिक्षा प्राप्त करनेवाले और अ्रधिक वैज्ञानिकों को शिक्षा- 
सुविधाएं प्रदान कर सकेगा । इसके साथ ही, विदेशी वैज्ञानिकों को भी सीमित संख्या में 
इस विद्यालय में प्रवेश मिलेगा । परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठात ने विश्वविद्यालयों में पूर्व- 
स्तातक तथा स्तातकोत्तर-स्तर के छात्रों को प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तियां देने की एक 
योजना चाल की है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्याथियों को वेज्ञानिक बनने 
के लिए प्रोत्साहित करना है। बे 

प्रतिष्ठान का विचार है कि दो अन्तविश्वविद्यालय-केन्द्र--एक उत्तर-भारत में 
तथा दूसरा दक्षिण-भारत में--खोले जाएं, जिनमें विश्वविद्यालयों के वज्ञानिकों क्ो 
इस प्रकार के अनुसन्धान की सुविधाएं दी जाएं, जिनमें प्रायोगिक प्रतिकारियों और भ्रन्य _ 
मल्यवान साज़-सामान की आवश्यकता पड़ती है। द 


ह (5) 
कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अनसन्धान 


4]. केन्द्रीय. अनुसन्धान-संस्थाओं तथा राज्यों के अनुसन्धान-केन्द्रों में कृषि- 
अनुसन्धान का कार्य किया जाता है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌, दिल्‍ली; वन- 
अनुसन्धान-संस्था, देहरादून; भारतीय पशु-चिकित्सा-अ्नुसन्धान-संस्था, इज्ज़तनगर; 
और राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान संस्था, करनाल के अतिरिक्त कई केन्द्रीय अनुसन्धान- 
संस्थाओं में चावल, आलू और मछली-उद्योग के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन तथा 
अनुसन्धान किया जाता है। स्थानीय समस्‍्याश्रों के बारे में बहुत-से अनुसन्धान केन्द्रों में 
ग्रनसन्धान किया जाता है, जिन्हें भारतीय' कृषि-अनसन्धान-परिषद्‌ की ओर से तथा कपानस, 
पट्सन, तेलहन, तम्बाकू, गन्ना, सुपारी, नारियल और लाख-सम्बन्धी जिन्स-समितियों 
की ओर से सहायता दी जाती है । बागानी फसलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान का कार्य 
चाय, काफी और रबड़-मंडलों-दारा कराया जाता है। भारतीय क्रषि-अनुसन्धान- 
परिषद्‌ और जिन्स-समितियां प्रादेशिक या अखिल भारतीय स्वरूप की समन्वित _ 
अनुसन्धान-परियोजनाओं में भी सहायता देती हैँ । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कपास, तेलहन और ज्वार के लिए 7 सामासिक अनुसन्धान _ 
केन्र स्थापित किए गए। इन अनुसन्धान-केन्द्रों की स्थापना से कृषि-सस्बन्धी जलवायु की 
विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की सुविधा मिली है। केन्द्रीय 
मिट्टी-संरक्षण-मंडल के तत्वावधान में मिद्ठी-संरक्षणं-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान 
किया जाता है। ड 

. 42. कृषि : पिछले दस वर्षो में क्षि-सम्बन्धी अनुसन्धानों के कारण बढ़ियाँ 
.. फसल उगाने के क्षेत्र में कई सफलताएं मिलीं। यहां यह उल्लेख करता अप्रासंगिक न. 
. होगा कि भारतीय क्ृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ ने गेहूं की कुछ ऐसी किसमें तैयार की हैं, जिनमें 
: कीड़ा नहीं लगता । इनमें से एक किस्म परमाणु-शक्त के प्रयोग से परिवर्तन पैदा करके... 
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तेयार की गई थी । पहली और दूसरी योजना में जो अनुसन्धान-कार्य किए गए, वें अधिक 
चावल देनेबाली धान की किसमें तैयार करने, नई किसमें तैयार करने, पर्वतीय धान की 
किस्म को उन्नत करने और चावल की रोग-अ्वरोधक किसमें तैयार करने के सम्बन्ध में थे । 
चावल के पौधों की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन भी किए गए । ज्वार 
और बाजरे की अधिक अन्न देनेवाली किसमें तैयार करने के लिए मिश्रण-सम्बन्धी तकनीक 
का प्रयोग किया गया । कई केन्द्रों में बाजरे के सम्बन्ध में उन्नत कृषि-प्रणालियों का 
भी अध्ययन किया जा रहा है। केरल में एन्ड्र ज़' किस्म की समुद्र-द्वीपीय कपास का 
जलवायु-प्रनुकुलन कपास-अनुसन्धान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है । मद्रास और 
पंजाब में काफी लम्बे रेशेवाली कपास तैयार की गई और व्यावसाथिक आधार १२ उसकी 
खेती की सिफारिश की गई। मिश्र मक्का के बीज का उत्पादन करने के लिए एक बड़ा 
कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । टेपिश्ञोका तथा आलू-जसे सहायक खाद्य की फसलों, 
ट्मावटर तथा बेंगन-जेसी सब्जियों, अंगूर तथा पपीता-जैसे फलों और दालों तथा तेलहनों की 
कई उन्नत किसमें तैयार की गई हैं। यह भी निश्चित कर लिया गया है कि विभिन्न फसलों 
के लिए कितनी खाद और कितना पानी देना उपयोगी है। घास-पात को बढ़ने से रोकने 
और आषध छिड़क कर रोगों तथा कीड़ों पर नियन्त्रण रखने के कारण फसलों से अधिक 
उपज प्राप्त हुई है। 


43. तीसरी योजना में भारतीय क्ृषि-ग्रतुसन्धान-परिषद्‌ ने राज्यों में अनुसन्धान- 
सुविधाओं का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
वर्तमान क्ृृषि-संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा तथा विभिन्न प्रदेशों में भूमि तथा 
जलवायु के आधार पर प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। चावल क। उत्पादन 
करनेवाले प्रत्येक राज्य में चावल-अनुसन्धान-केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोले जाएंगे । गेहूं के 
कोड़े की रोकथाम-सम्बन्धी अनुसन्धान तथा मिश्र मक्का पर समन्वित कृषि-अथंशास्त्र- 
सम्बन्धी परीक्षण और अनुसन्धान को विस्तृत किया जाएगा। ज्वार-बाजरा, कपास और 
तेलहनों पर अनुसन्धान करने के लिए भिश्र जिन्स-केन्द्र भी विकसित्त किए जाएंगे । प्रत्येक 
बड़ी नदी-घाटी-परियोजना के क्षेत्र में कृषि-अ्नुसन्धान-केनद्र खोले जाएंगे और इन 
क्षेत्रों का कृषि-प्रय॑शास्त्र-पम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाएगा । उर्वेरक-टेक्नोलाजी, चारा और 
घास-भूमि-पम्बन्धी-अनुसन्धान, भूमि-अनुसन्धान और पौधों के विषाणु-सम्बन्धी अनुसन्धान 
के लिए नई संस्थाएं खोलने का विचार है। फलों, मसालों, काजू और कोको पर किए 
जानेवाले अनुसन्धान-कार्यों का विस्तार किया जाएगा। आलू के अतिरिक्त जमीन के 
नीचे पैदा होनेवाली अन्य फसलों पर अनुसन्धान करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र स्थापित 
किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय पौधशाला स्थापित की जाएगी, जो भारत में लाए गए 
तमाम पौधों के भांडार के रूप में काम देगी। कृषि-उपकरणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
करने, उनकी किस्म उन्नत करने तथा उनका परीक्षण करने के लिए सुविधाओं का समुचित 
विकास किया जाएगा। 


44. भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ के सभी विभागों का तीसरी योजना की 
अवधि में विस्तार किया जाएगा। मक्का और ज्वार-बाजरे की कई बढ़िया, मिश्र और 
संश्लिष्ट किसमें तैयार की जाएंगी। फसलों को उन्नत करने के लिए रेडियो-श्राइसोटोपों 
और रासायनिक 'मुटेजनों' के प्रयोग से परिवर्तेन पैदा करने की विधियों का और भी 
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विकास किया जाएगा । पौधों को उन्नत करने तथा उनके विकास के सम्बन्ध में 
अध्ययत करने के लिए क्षुत्रिम-जलवायु-गृह (फाइटोट्रान) की सुविधाओं का प्रयोग और 
विस्तार किया जाएगा। मिट्टी-सम्बन्धी भौतिकी पर अनुसन्धान-कार्य को सघन करने का 
विचार है । कृषि-फसलों को नुकसान पहुंचानेवाले नेमाटोडों' पर अनुसन्धान करने के 
लिए प्लांट नेमाटोलाजी” का एक अनुभाग खोला जाएगा । फसलों के कीड़ों पर, उनकी 
उत्पत्ति और पौधों की उनसे लड़ने की क्षमता की दृष्टि से अनसन्धान का काम बढ़ाया 
जाएगा । इन. सबके अतिरिक्त भूमि जोतने के सम्बन्ध में एक प्रयोगशाला और एक जलीय 
तथा सामान्य इंजीनियरी-प्रयोगशाला खोली जाएगी। 


45. विभिन्न जिन्स-समितियों के ग्रधीन विभिन्न जिन्‍्सों के बारे में जो अनुसन्धान 
किए जाएंगे, उनका उद्देश्य साधारणतया उपज बढ़ाना और उपज की किस्म को उन्नत 
करना होगा। अधिक उपज प्रदान करनेवाली तथा रोग-अ्वरोधक फसलें प्राप्त करने के 
लिए उन पर होनेवाले अभिजनन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। कपास, पटसन, तम्बपक्‌, 
इत्यादि पर किए जानेवाले टेक्नोलाजी-विषयक, अनुसन्धान उनके विधायन, पैकिंग और 
निर्माण-सम्बधी विधियों को उन्नत करने के उद्देश्य से किए जाएंगे। पटसन और लाख के 
नए उपयोग ढंढ़ निकालने के प्रयास किए जाएंगे। नारियल के छिलके, पटसन की डंठल, 
नारियल की जटठाएं, तम्बाक्‌ के अ्रवशेष, लाख के अ्रवशेष, कपास के अ्रवशेष, बिनौले के 
छिलके, इत्यादि जंसे उपोत्पादनों को उपयोग में लाने पर भी जोर दिया जाएगा। 


46. पहली दोनों योजनाओं में खाद्य तथा कृषि-मन्त्रालय-द्वारा आरम्भ किए गए. 


कृषि-सम्बन्धी आर्थिक अनुसन्धान-केन्द्रों का और विकास किया जाएगा। तमाम राज्यों... 


में चुने हुए क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्मो के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्ययन- 
सुविधाओं में विस्तार करने का भी विचार है। . 
47. मिद॒दी-संरक्षण : भारत में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी' मुख्य समस्याश्रों को प्रदेशों 
के आधार पर बांट दिया गया है और बहुत-से अ्रनुसन्धान-कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गए. 
हैं। वर्तमान अनुसन्धान-सह-प्रदशन तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के अतिरिक्त लाल मिद्दीवाले 
क्षेत्रों के लिए दोऔर अनुसन्धान-केन्द्र तीसरी योजना की अवधि में खोले जाएंगे। इनमें 
से एक उड़ीसा में अधिक वर्षावाले क्षेत्रों के लिए और दूसरा आन्ध्रप्रदेश में कम वर्षा- 
वाले क्षेत्रों के लिए होगा। ही कब 
मिद्टी-पंरक्षण-प्रम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यक्रमों में प्रायोगिक तथा आधारभूत, 
दोनों प्रकार के अव्ययत सम्मिलित किए जाएंगे । प्रायोगिक अध्ययनों में ये प्रमुख हैं--मिट्टी 
के विभिन्न पहलू, खेती और फसलों के हे र-फेर के सम्बन्ध में कषि-अर्थशास्त्र की दृष्टि से 
ग्रध्ययन, मिली-जुली खेती, भूमि के छोटे-छोटे टकड़ों पर की जानेवाली खेती, हरी. खाद 
की फप्लों के परीक्षण, पव॑तीय ढलानों और औद्योगिक फसलों की खेती, भूमि-क्षरण 
के नियन्त्रण और चरागाह-प्रबन्ध के लिए विभिन्न प्रकार की घासों पर घास-विज्ञान-सम्बन्धी 
अध्ययन, वनरोपण-सम्बन्धी अध्ययन, भूमि को पुन: उपजाऊ बनाना और जलाशय- 


प्रबन्ध, नियन्त्रण-बांधों और बेंच-टरेसों' के विभिन्न क्रास-सेक्शनों, श्रेणियों तथा लम्बाइयों 
के सम्बन्ध में इंजीनियरी अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अवरोधन-बांधों-द्वारा कन्दराओञों को 


. फिर से खेती के योग्य बनाना, मिट्टी के बांधों का निर्माण और रेगिस्तानी भूमि के विभिन्न... 
पहलुओं का अध्ययन, तथा मिट्टी संरक्षण-सम्बन्धी उपायों के झआथिक पक्ष का अ्रध्ययन । 
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आधारभूत अध्ययनों में इन विषयों को शामिल किया जाएगा--विभिन्न प्रकार की प्रबन्ध- 
प्रणालियों के अधीर्न जलाशयों के जल-विज्ञान-सम्बन्धी व्यवहारों को अनुशासित करने- 
वाले बुनियादी कानूनों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल और सिट्टी तथा जल-संरक्षण के सम्बन्ध 
में बुनियादी मिट्टी-परीक्षण । 


48. पशुपालन : पशुपालन-सम्बन्धी अनुसन्धानों के अन्तर्गत नस्ल की तैयारी, 
पोषण और रोग-नियन्त्रण के विभिन्न पहलुशों पर कार्य हो चुका है। बहुत-से केन्द्रों ने 
पर्वतीय और अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में अनुल्लिखित पशुओ्रों के संकरण के सम्बन्ध में 
क्षेत्रीय परिस्थितियों में अनुसन्धान किए | इन अनुसन्धानों से यह मालूम हुआ कि इन 
परिस्थितियों में नई नस्ल से अधिक दूध प्राप्त होने लगता है । श्रधिक दूध देने की क्षमता 
रखनेवाले पशुझों की प्रसिद्ध नस्‍्लों के साथ स्थानीय पशुझों का गर्भाधान कराकर 
उनकी नस्ल सुधारने के बजाय स्थानीय पशुओं में से ही एक विशिष्ट प्रकार की नस्ल तैयार 
करभे के गुण-दोष की छान-बीन करने के लिए एक समन्वित अनुसन्धान-योजना आरम्भ 
कर दी गई है। पशुओं की नस्ल सुधा रने के कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
द्वारा नस्‍्लें तैयार करनेवालों को एक नया सूत्र मिल गया है। 


इज्ज़तनगर में पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में किए जा रहे 
अनुसन्धान के अतिरिक्त प्रादेशिक पशु-पौष्टिकता-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इन 
केन्द्रों में विभिन्न प्रदेशों में 'मिलनेवाली खाद्य-सामग्रियों के रासायनिक मिश्रण और 
पौष्टिक मूल्य के सम्बन्ध में एवं पौष्टिक तत्वों की कमी का पता लगाने तथा उन्हें 
पूरा करने के सम्बन्ध में अध्ययन की सुविधाएं सुलभ हैं। धान के पुआल में पाए जानेवाले 
पौष्टिक तत्वों को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए गए हैं। भारत में पशुओं 
को खाद्य-सामग्री के रूप में सबसे अधिक धान का पुआल दिया जाता है। इसक! पौष्टिक 
तत्व बढ़ाने के लिए किए गए अनुसन्धान से ऐसे साधारण उपायों का पता चला है, जो 
धान के पुआनाल के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए काम में लाए जा सकते 
हैं। अकाल पड़ जाने पर या अभाव के समय पशुश्रों को दी जा सकनेवाली पेड़ की 
पत्तियों और कुछ अन्य प्रकार के चारे में पाए जानेवाले पौष्टिक तत्वों के सम्बन्ध में भी 
कार्य किया गया है। 

पशुओ्रों के रोगों के सम्बन्ध में भी बहुत विस्तार से ग्रनुसन्धान किए गए हैं। कुछ 
रोगों के कारणों तथा उनके उपचार और रोकथाम के बारे में लाभदायक परिणामस्वरूप 
बकरी के ठंडक में सुखाए गए “टिशुओं' से तैयार किए गए टीकों का विकास 
हुआ है। यह टीका मैदानी क्षेत्रों के उन पशुओं को प्रतिरक्षित करने के काम में 
लाया जा रहा है, जो महामारी का श्रवेक्षाकृत अधिक मुकाबला करने की क्षमता 
रखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के सहज ही महामारीग्रस्त होनेवाले पशुश्रों को प्रतिरक्षित 
करने के लिए लैपिनाइज्ड' और लैपिनाइज्ड-एविनाइज्ड' टीके के विकास के लिए भी 
अनुसन्धान किया गया है। पशुओं को पासच्युरेलासिस' से प्रतिरक्षित करने के लिए भी 
एक टीका तैयार किया जा रहा है। 


49. तीसरी योजना के काल में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ पशुपालन- 
सम्बन्धी अनेक वर्तमान अनुसन्धान-योजनाओं को जारी रखेगी। अधिक वर्षावाले तथा 
ऊंचे धरातलवाले क्षेत्रों में देशी पशुओं के संकरण-सम्बन्धी प्रायोगिक अनुसन्धान चालू 
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रखे जाएंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनी हुई नस्‍्लें तैयार करने, नस्लें उच्चत करने और 
संकरण के तुलनात्मक लाभों का अध्ययन करने के लिए काये जारी रखा जाएगा। भारतीय 
पशुओं और मैसों के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में और अध्ययन 
किए जाएंगे। पशुओं के ककुद पर होनेवाली बीमारियों का नियन्त्रण करने तथा 
उनको समूल नष्ट करने के लिए समन्वित आधार पर अनुसन्धान किए जाएंगे। 
पशुओ्रों में होनेवाले ब्रुसेलासिस” रोग तथा भेड़, बकरी, सूभझ्ऋर और कुक्कूट, आदि 
को होनेवाले विभिन्न रोगों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएंगे । समर 
तथा अन्य पशुओं की नस्‍्लें तैयार करने के सम्बन्ध में अ्रध्ययन-कार्य का विस्तार किया 
जाएगा । पशुओं की विभिन्न जातियों और नसस्‍लों के शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी प्रतिमानों 
-चारा-उत्पादन और पशुग्नों की झ्रावश्यकता पूरी करने की दृष्टि से चरागाहों एवं चारे 
की फपलों को क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे । फार्मो के पशुश्रों को होनेवाली 
इलेष्यत्वचा को बीमारी तथा साल्मोनेला' नामक छुत की बीमारी और पशुश्रों की पीलिया 
की बीमारी के सम्बन्ध में भी नई योजनाझों पर कार्य किया जाएगा। क्षय-रोग की रोक- 
थाम के लिए भी अनुसन्धान किए जाएंगे । स्थानीय तथा प्रादेशिक समस्या-सम्बन्धी अनु- 

सन्धानों पर ज़ोर देने के लिए राज्यों में पशुधन-अनुसन्धान केन्द्र श्रारम्भ करने का विचार है। 
पशुश्रों के लिए प्रादेशिक पौष्टिक आाहार-अनुसन्धान-केन्द्रों को स्थायी रूप दे दिया जाएगा। 

.. 50. पोशाकें बनाने के काम आनेवाली बढ़िया ऊन-उपलब्ध करने के लिए विशेष 
प्रकार की नस्‍लों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिसे भेड़ोंकी चुनी हुई नस्‍्लें तैयार 
करने का कार्य किया गया तथा उनका रेमबायलेट' जेसी विदेशी नस्‍्लों से प्रसंकरण 
कराया गया । मिलीजुली खेती की व्यवस्था में भेड़ों का प्रजनन बढ़ाने के सम्बन्ध में 
तीसरी योजना में अनुसन्वान किया जाएगा। भेड़ों में भी कृत्रिम गर्भाधान कराने के _ 
सम्बन्ध में अ्रव्ययन किए जाएंगे। भारतीय क्रषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ का विचार हैकि 
एक कंन्रीय भेड़ तथा ऊन-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया जाए। द 


5. कुक्‍्कृटपालन के विकास के लिए कम खचवाले सनन्‍्तुलित कुक्कूट-खाद्य तैयार _ 
किए गए हैं। अधिक अंडे प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रकार के देशी पक्षियों की नस्ल 
सुधारी गई है । बहुत समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अंडों को पिडोत्पत्ति-अवरोधक 
बनाने के उपाय विकसित किए गए हैं। कम खर्च में अंडे सेने का कार्य करनेवाले केन्द्र 
सफलतापूर्वक स्थापित किए गए और कुक्कूटपालन विकास-खंडों की स्थापना करते 
समय इन केन्द्रों की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया । इस क्षेत्र में बहुत सफल परिक्षण 
किए गए, जिनमें 0 सप्ताह के समय में 3७ पौंड वज़न के चूज़े तैयार किए गए। तीसरी 
योजन में कुक्कुठों पर चुनी हुई अन्तरज नस्‍लों के प्रसंकरण का कार्य किया जाएगा और 
. कुकक्‍्क्टों पर सन्‍्तति-प्म्बन्धी परीक्षण किए जाएंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामान से 
बनाए गए सस्ते कुक्‍्कुट-गहों में कुक्कुट-खाद्यों के बारे में जो समन्वित योजनाएं चल रही 
हैं, उन्‍हें जारी रखा ज।एगा। ये योजनाएं सस्ते खाद्य ढुंढ़ निकालने से आरम्भ की गई 
 हैं। इन खाद्यों में कृषि-उपोत्पादन तथा उद्योगों की अवशिष्ट सामग्रियां भी शामिल हैं । 


.. 52. दूध-उद्योग : ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रल्प व्यय में दूध की चीज़ और उपोत्पादन तैयार 
करने की विधियों के बारे में अ्रनुसन्धान-कार्य किया गया है | विभिन्न क्षेत्रों में दूध के 
. जीवाणुओं तथा रासायनिक गुणों के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किए गए हैं, उनसे प्राप्त 
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जानकारी से कई दूध-उद्योग-विकास-योजनाशों के निर्माण में सहायता मिली । घी तैयार 
करने के भी उन्नत तरीके ढूढ़े गए है और दूध में मिलावट पकड़ने का नया एक तरीका 
निकाला गया है। ह 

देशी गायों एवं जरसी सांड़ों के प्रसंकरण-द्वारा नई नस्‍्लें तैयार करने और थारपरकर 
पशुग्ोों की सहायता से कंगायम नस्ल को उन्नत करने के सम्बन्ध में नए अध्ययन किए 
जाएगे। विशिष्ट दूध-उद्योग, एकरस खेती-बारी तथा मिली-जुली खेती-बारी की तुलनात्मक 
गाथिक स्थिति के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्यो को और बढ़ाया जाएगा। दूध के स्थान 
पर अन्य पदार्थ खिलाकर बछड़ों के पोषण पर होनेवाले व्यय में कमी करने के उद्देश्य 
से अध्ययन किए जाएंगे। अधिक परिमाण में दूध के संग्रहण और परिवहन-सम्बन्धी 
समस्याओं तथा मक्खन, इत्यादि बनाने के लिए अधिक अम्लवाली क्रीम तैयार करने के 
सम्बन्ध में परीक्षण किया जाएगा। रेडियो-सक्तिय आइसोटोपों की सहायता से जुगाली 
करनेवाले पशुओं के शरीर के खनिज तत्वों के सम्बन्ध में परीक्षण किए जाएंगे । 


राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान-संस्था विभिन्‍न नस्‍्लों के पशुओं की पौष्टिक आहार-सम्बन्धी 
शरीर-रचना, चरागाह-प्रबन्ध और बछड़ों के विकास की मात्रा के बारे में अनुसन्धान- 
कार्य आरम्भ करेगी। यह संस्था बहुत बड़े परिमाण में दूध के विधायन, रख-रखाघ तथा 
वितरण के सम्बन्ध में टेक्नोलाजी-विषयक पहलुओं पर तथा दूध से बनी चीजों के उत्पादन, 
पैकिंग एवं संग्रहण के सम्बन्ध मे भी अध्ययन आरम्भ करेगी । दूध-उद्योग में काम आनेवाले 
बतेनों, दूध और दूध की बनी चीजों के जीवाणु शास्त्र, ग्रवशिष्ट क्ृमि-नाशकों, दूध के प्रादेशिक 
मिश्रणों, मिलावट का पता लगाने के कार्य, अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रख सकते 
और दूध के खनिज सन्‍्तुलन के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे। दूध श्रौर दूध की बनी 
चीजों के पौष्टिक तत्वों पर अनुसन्धान करने के लिए एक नया आहार-विभाग खोला 
जाएगा । " 


53. बन-अतुसम्धात : तीप्तरी योजना में उन बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओं को 
चालू रखा जाएगा, जो दूसरी योजना के काल में देहरादून-स्थित वन-अनुसन्धान-संस्था में 
स्वीकृत को गई थी । इन योजनाञ्रों में इन विषयों पर भ्रध्ययन शामिल हँ--वन-वृक्षों की वंश- 
परम्परा, वन के प्रभाव, जंगली कीड़ों आदि की महामारी, जलीय कीटाणुओं से इमारती 
लकड़ी का रक्षण, हरें बांसों का परिरक्षण, मलाया की बैत का भारत मे प्रचलन, राज्यों में 
किए जाेवाले वक्ष-पालन-पम्बन्धी अनुसन्धानों का समन्वय, भोरतीय इमारती लकड़ी तथा 
अन्य प्रकार की लकड़ी का उत्पादन तथा परिमाण । इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना में 
बन-मिट्टी-अध्ययन, वनों में पाए जानेवाले पशु-पक्षियों का परिस्थिति-विज्ञान, चरागाहों 
और चारे के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा भारतीय वृक्षों की छाल के उपयोग के सम्बन्ध 
में अनुसन्धान-जेसी नवीन योजनाञ्रों परभ्मी कार्य क्या जाएगा; प्रादेशिक अनुसन्धान- 
केन्द्र, जबलपुर में एक जीवविज्ञान-शाखा तथा नागपुर में एक उपयोगिता-शाखा स्थापित 
करने का भी विचार है। बंगलोर तथा कोयमुत्त्‌ र-स्थित अनुसन्धान-केन्द्र को सशक्त किया 
जाएगा । 

54. मछली-उद्योग : मंडपम-स्थित केन्द्रीय समुद्री मछली-उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र में 
भारतीय समुद्रों की मछली-उत्पादन-क्षमता, मछली-उद्योग के सम्बन्ध में समुद्रों का अ्रध्ययन, 
मोल्यूसकन मछली-उद्योग, मछलीखाद्य-उपलब्धि, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-योजनाओ्रों 


672 द तीसरी पंचवर्षीय योजना 


प्र कार्य जारी रखा जाएगा। नई योजनाशों के अन्तगंत मेकेरल', सारडीन' प्रान, आदि 
किस्मों की मछलियों के सम्बन्ध में अ्रध्ययन किए जाएंगे । 


बरकपुर-स्थित केन्द्रीय अन्तर्दशीय मछली-उद्योग केन्द्र में तालाबों, नदियों, झीलों और 
संगमों में पाई जानेवाली मछलियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी रखे जाएंगे । इस केन्द्र 
में जो नई परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी, उनमें बुह्मपुत्र का सर्वेक्षण, ऊंचे धरातल, स्वच्छ 
जल तथा पश्च जल में मछलती-उद्योग, बांधों का मछलियों पर प्रभाव, आदि शामिल हैं । 

_ बम्बई में केन्द्रीय गहरा सागर-मछली-केन्द्र मछली पकड़ने के समुद्री क्षेत्रों 
के मानचित्र तैयार करने, मछली पकड़ने के मौसम तथा मछली पकड़ने के गहन प्रयास 
करने के सम्बन्ध में निए्चय करने, मछली पकड़ने के उपकरणों की उपयुक्तता जांचने, 
इस क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य 
करने के लिए स्थापित किया गया था । तीसरी योजना के काल में बस्बई, तुत्तुकुडि- . 
कोचीन और विशाखापटनम में मछली पकड़ने के समन्वेषी तथा परीक्षणात्मक कार्यक्रमों का 
विकास करने के अतिरिक्त मंगलोर, काकीनाडा, परदीप, और पोर्टंब्लेयर में अतिरिक्त 
इकाइयां स्थापित की जाएंगी । 

कोचीन-स्थित केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलाजी-अ्रनुसन्धान-केन्द्र मछली पकड़ने की 
नौका तथा यन्त्र की डिज़ाइनों, नौका तथा यन्त्र-सम्बन्धी सामान तथा उसके परिरक्षण, मछली _ 
पकड़ने की विधि तथा मछली-परिरक्षण, मछली के मानक, क्रय-विक्रय और निरीक्षण, 
आदि के सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान-कार्य करता है । विभिन्‍न क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए यन्त्र- _ 
सज्जित नौकाओं, पुलिन' नोकाओं, नौकाश्रों में लगनेवाले यन्त्रादि की डिज़ाइनें उन्नत करने. 
और उनके परिरक्षण के लिए तीसरी योजना में विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे । 

रा (6) 
* चिकित्सा-सम्बन्धी अनसन्धान 

55. भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ चिकित्सा-सम्बन्धी “अनुसन्धानों का 
प्रवतेन तथा समन्वय करती है । तीसरी योजना के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षोमें किए 
गए कार्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। क्षय रोग, हैज़ा, कुष्ठ रोग, 
बालातिसार, फीलपांव, इत्यादि संक्रामक रोगों पर गहन अनुसन्धान करने का औरं क्षय रोग 
तथा हैजे के सम्बन्ध में स्थायी अ्नुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने का विचार है। 


ऐश पाड-बोन विषाणुओं पर अनुसन्धान करने के लिए पूना में एक सर्वेसम्पन्न 
केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और कुन्नर-स्थित चरागाह-संस्था में विषाणु-अनुसन्धान 
की सुविधाओं को उन्नत कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ 
ने कुछ चुने हुए मेडिकल कालेजों में विषाणु-रोगों के अनुसन्धान-कार्य को बढ़ावा 
दिया है । पूना-स्थित विषाणु-प्रनुसन्धान-केन्द्र में चिकित्सा-वैज्ञानिकों को विष-विज्ञान- 
सम्बन्धी तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तीसरी योजना के 
काल में विषाणु-रोगों के क्षेत्र में किए जानेवाले कार्य का विकास किया जाएगा. और 
अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के सहयोग से आंखों के रोगों के सम्बन्ध में एक अनुसन्घान- 
केन्द्र स्थापित किया जाएगा। 


... भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌  का्डियो-वास्कुलर' रोगों, पाचन-सम्बन्धी 
विकारों, इंटेस्टाइनल पेरासिटिज्म' और यौन-रोगों तथा श्रन्य रोगों के सम्बन्ध में 
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किए जानेवाले कार्यों को बढ़ावा देती रही है। इन कार्यों को चालू रखने के श्रतिरिक्त, 
तीसरी योजना की अवधि में प्रोटीन और कार्बोहाड़ेट से सम्बद्ध पाचन-समस्याओं पर भी 
ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । आंतरोगों के सम्बन्ध में ऐंटामोएबा'-द्वारा परीक्षण 
आरम्भ किए जाएंगे । विभिन्न हैलमिन्थिक पैरासाइटों' के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए 
जाएंगे। बंगलोर-स्थित अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य-संस्थान में मानसिक रोगों 
पर अनुसन्धान किए जाएंगे । प्रसूति, बाल-कल्याण, पौष्टिक आहार तथा श्न्य सम्बद्ध 
समस्याओं के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्यो का विकास किया जाएगा। मेडिकल 
कालेजों में उपलब्ध अनुसन्धान-सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। झखिल भारतीय 
सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-संस्था में किए जानेवाले कार्यो के अतिरिक्त दो-तीन ऐसे नए 
केन्द्र खोले जाएंगे, जहां विभिन्न व्यवसायों से सम्बद्ध स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में 
ग्रनुसन्धान किए जाएंगे । 


०» 56. दूसरी योजना की अवधि में भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ नें 
देशी औषधों के सम्बन्ध में परीक्षण करने के लिए काफी संख्या में अनुसन्धान-इकाइयां 
स्थापित करने की स्वीकृति दीथी। अ्रभी तक ऐसी सात इकाइयों स्थापित की जा चुकी 
है। तीसरी योजना में कुछ और औषधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। 


57. दूसरी योजना की अवधि में परिवार-आ्रायोजन के सम्बन्ध में सामाजिक स्थिति, 
चिकित्सा और जीवविज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में 
मेकैनिकल तथा रासायनिक गर्भ-निरोधक उपकरणों का परीक्षण किया गया है। मौखिक 
गर्भ-नेरोधक औषधों पर अनुसन्धान किए जा रहे है । इन मौखिक ओषधियों में 
'मेटा-एक्साइलो-हाइड्रोक्विनान' और देशी झऔषध भी शामिल है। बम्बई-स्थित मानव- 
विभेद-इकाई कुछ क्षेत्रों में जीनों' के वितरण के सम्बन्ध में कायं कर रहा है। सन्‌ 954 
में जुड़वां बच्चों और रक्‍्त-सम्बन्ध के विषय में एक दीर्घकालीन अध्ययन आरम्भ किया 
गया था, उसे भी जारी रखा गया। तीसरी योजना में इन अन्वेषण-कार्यो को चालू 
रखा जाएगा और इनका विकास किया जाएगा। 


(7) 
अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम 


58. सिंचाई और बिजली : इस समय भारत में पतबिजली और सिंचाई- 
सम्बन्धी अनुसन्धान करनेवाले 9 केन्द्र हैं। इनमें से दो केन्द्र (जो पूना और दिल्ली 
में स्थित हैं) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध में और अन्य राज्य-सरकारों के प्रबन्ध में हैं। 
केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मंडल सिंचाई और बिजली-सम्बन्धी अनुसन्धानों का 
समन्वय करता है। सन्‌ 953 में इस मंडल ने सिंचाई-सम्बन्धी आधारभूत तथा 
प्रायोगिक अनुसन्धानों का एक सर्वागीण कार्यक्रम तैयार किया और विभिन्न अनुसन्धान- 
केन्द्रों को कार्य करने के लिए परियोजनाएं सौंपी । जिन समस्याश्रों के सम्बन्ध में 
ग्न्वेषण आरम्भ किए गए, उनमें ये भी शामिल हैं--एमप्रर-एंट्रेनमेंट, टरबुलेन्स' 
'कैविटेशन', जल-मार्गों की डिज़ाइनें, मिट्टी के तत्व, रेत आदि इकट्ठा हो जाने के 
कारण जलाशयों के काय॑ में रुकावट, भूमिगत पानी, पुज्जोलाना' के रूप में सुर्खी 
का प्रयोग, और निर्माण-कार्यों में पत्थरों के स्थान पर काम में लाई जानेवाली सस्ती चीज़ें । 


ये अ्न्वेषण तीसरी- योजना की अवधि में जारी रखे जाएंगे। तीसरी योजन। में जिन. नई 
अनुसन्धान-समस्या्रों पर कार्य किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल हैं--अधोभमि-जल 
: के अध्ययन में आइसोटोपों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की मिट्॒टी का मिश्रण, जलीय ढांचों 
के लिए ढलाई-पूर्व तकनीकों का विकास, तलछट हटाने की तकनीकों का आविष्कार और 
सोखन, रसन तथा उद्धाष्पन के कारण होनेवाली हानि को न्यूनतम करने के उपाय । 
59. बंगलोर-स्थित बिजली श्रनुसन्धान-संस्था के कार्य-क्षेत्र का विकास करने का 
विचार है। भोपाल में भारी बिजली-सामान-संयन्त्र के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के 
साथ-साथ उसके पास ही एक स्विचंगियर-परीक्षण और विकास-प्रयोगशाला स्थापित 
करने का भी विचार है । बंगलोर-स्थित बिजली-अनुसन्धान-संस्था में उपकरणों से पूर्णतः 
सज्जित 4 विभाग खोले जाएंगे, जो उच्च वोल्टेज, सामान्य बिजली-इंजीनियरी, यान्त्रिक 
इंजीनियरी और जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करेंगे । ये विभाग प्रायोगिक संयन्त्र 
चलाने और छोटे पैमाने पर क्षेत्र-अध्ययन करने के लिए आवश्यक सहायक सुविधाओं के 
सम्बन्ध में भी कार्य करेंगे। यह संस्था देश में उपलब्ध लकड़ी, अ्रश्रक, कागज़, आदि-जेंसी 
बिजली की इंसुलेटिंग-सामग्रियों पर विकास-कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा । इसके 
ग्रतिरिक्त, इस संस्था में क्षमता और विद्युत्‌-घारा के द्वांसफार्मरों- तथा दूसरे उपकरणों का 
विकास करने के लिए और मेघ-विद्यत्‌ की प्रकृति, उसकी लहरों और संचरण-लाइनों की 
यान्त्रिक समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा । 


. 60. परिवहन तथा निर्माण : रेल-अनुसन्धान, डिज़ाइन और मानक-संगठत” का 


अनुसन्धान-निदेशालय लखनऊ में है। इस अनसन्धान-निदेशालय में बड़ी लाइन तथा 
छोटी लाइन से सज्जित एक याडे है । अनुसन्धान-निदेशालय का धातुकर्म तथा रसायन- 
सम्बन्धी श्रनभाग चित्तरंजन में है। वहां इस अनुभाग के लिए परीक्षण और प्रयोग 
करने का प्रबन्ध है । रेल-सम्बन्धी अ्रनुसन्धान के मुख्य क्षेत्रों में जो कार्य आते हैं, वे . 
इस प्रकार हैं : रेल की लाइन तथा चलते हुए पहियों का परस्पर-व्यवहार; प्रोटोटाइपों 
का परीक्षण, जिसमें चलती हुई तथा रुकी हुई गाड़ियों का परीक्षण सम्मिलित है 
सम्पूर्ण रूप में जोड़े गए इंजिनों, डिब्बों, लाइनों और पुलों तथा इनके हिस्सों, ईंधन, 
सस्‍्नेहकों और संरक्षकों का प्रदर्शनात्मक परीक्षण; रेलों में इस्तेमाल होनेवाले 
विदेशी सामान के स्थान पर उत्तरोत्तर देशी सामान का प्रयोग; कोयले की 
राख, लकड़ी का बुरादा, प्रयोग. किए गए स्नेहक, आदि-जेसे अनुपयोगी उत्पादनों 
का इस्तेमाल; और तटों, कतरनों तथा ढांचों की बुनियाद को मज़बत करने की दृष्टि _ 
से मिद्टी-सम्बन्धी कार्य |... 
.... 67. परिवहन-मन्त्रालय अपनी सड़क-शाखा के द्वारा सड़कों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-_ 
कार्य आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा सहायता करने का कार्य 
करता है । पिछले कुछ वर्षों में सड़कों की जिन' कुछ समस्याओ्रों पर, विशेषकर केन्द्रीय 
सड़क-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा ध्यान दिया गया, उनमें ये शामिल हँ--सभी मौसमों में 
चलनेवाली कम लागत की सड़कें बनाने के लिए स्थानीय सामान के प्रयोग-द्वारा मिट्टी 
को मज़बूत बनाने की विधियां; सड़कें बनाने के लिए. काली मिट्टीवाली भूमि को मज़बूत 
बनाना; सिट्टियों की सहन-शक्ति का अध्ययन; सड़क-निर्माण के लिए पत्थर और ईंटों.. 
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के मसाले का मूल्यांकन; बिटुमिन मिलाकर बारीक रेत को मज़बूत बनाना; मरुस्थलों 
में सड़कों के लिए स्थानीय कंकड़ों का प्रयोग; अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में बिटुमिनवाली 
सड़कों का विश्लेषण; पुलियां और छोटे पुलों की तुरन्त मरम्मत करने के तरीके; 
विभिन्न प्रकार की पटरियों की मोटाई और डिज़ाइन; सड़क-निर्माण में इस्तेमाल 
होनेवाले विभिन्न प्रकार के सामान के भार-वहन-गुण; दलदलवाले क्षेत्रों में 
सड़क-निर्माण के तरीके; सड़क इस्तेमाल करनेवालों के व्यवहार की परीक्षा; 
तेज, धीमे और मिले-जुले यातायात के लिए उपयक्त सड़कों और चौराहों की ज्यामितिक 
डिज़ाइनें, सड़कों पर सुरक्षा-व्यवस्था-सम्बन्धी यातायात-समस्याएं, और बैलगाड़ियों की 
धुरी और पहियों के डिज़ाइन में सुधार। तीसरी योजना में सड़क-शाखा हल्के 
यातायात के लिए प्रयोग के तौर पर कम ख्चवाली कच्ची सड़कें बनाएगी । केन्द्रीय 
सड़क-अनुसन्धान-संस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमों को पांच मुख्य भागों में बांठ दिया गया 
है। वे भाग इस प्रकार है : भूमि, बिटुमिन, कंक्रीट, सड़क-डिज़ाइन और यातायात- 
इंजीनियरी । तीसरी योजना में संस्था का विचार पुलों-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य 
आरम्भ करने का है। 

62. तीसरी योजना में राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन नई और सस्ती सामग्रियों, 
भवन-निर्माण की नई तकनीकों और उन्नत पद्धतियों के प्रयोग-द्वारा भवन-निर्माण के 
व्यय को कम करने के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन इन विषयों 
पर अनुसन्धान और परीक्षण कराएगा--परम्परागत और नवीन भवन-निर्माण-सामग्रियाँ, 
नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और श्रच्छे भवन बनाने के लिए डिज़ाइन, भूमि की 
सहन-शक्ति, ईटें बनाने के लिए मिट्टी की उपयुक्तता, सिकुड़नेवाली भूमि पर रखी 
जानेवाली नींवों के उपयुक्त डिज़ाइन, निर्मित ढांचे की मजबूती, लोहे को जंग 
लगने से बचाने और नमी को रोकने के उपाय। विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए मानक 
भी निर्धारित किए जाने हैं। प्रिस्ट्रेस्ड कंक्रीट', शेल-कन्स्ट्रक्शन', प्रिफैब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शेन्त , 
आ्रादि तरीके अपना कर निर्माण की तकनीकों का विकास किया जाएगा । भवन-निर्माण- 
उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओ्रों का भी उत्पादकता की दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा। 


63, खनिज : खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण और अनुसन्धान में लगे हुए मुख्य 

संगठनों के नाम इस प्रकार हँ--भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था, भारतीय खान-विभाग 
झौर तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग' । 
। तीसरी योजना की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के अनुसन्धान- 
कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: बनियादी शैल-तत्व, रसायन' और पुराजीव- 
सम्बन्धी अनुसन्धान; भूगर्भीय मानचित्र-सम्बन्धी प्रायोगिक अध्ययन; प्रारम्भिक 
खनिज-आकलन; कोयला, सस्ती धात तथा अ्रन्य खनिज पदार्थों एवं धातुओं के सम्बन्ध 
में अनसन्धान; इंजीनियरी भगर्भ-विज्ञान; भूमिगत जल का आकलन और भू-भौतिकी- 
सम्बन्धी समस्याएं। यह संस्था विभिन्न प्रकार के धातु-भांडारों तथा अन्य खनिज 
भांडारों के परीक्षणों में खोज' के भू-भौतिकी तरीकों का प्रयोग कर रही है। 


भारतीय खान-संस्था-द्वारा देश के विभिन्न भागों में अलौह धातुओं के लिए 
भरपर भगर्भीय अध्ययन किया जाएगा । लोहा, कोयला, एंस्बेंस्ट्स, बाक्साइट 
सोना और हीरा, आदि अन्य धातुओं के सम्बन्ध में भी अध्ययत किया जाएगा । 
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खनन-प्नुसन्धान का कार्य भी भरपूर किया जाएगा। तांबे, कच्चे तांबे, सीशे-जस्ते 
और कच्ची मेंगनीज़ के संस्करण के लिए प्रायोगिक संयन्त्र-परीक्षण किए जाएंगे। 
इस संस्था के अ्नुसन्धान-कार्यक्रमों में सिर्टरिंग-द्वारा कच्चे लोहे के कणों को उपयोग 
में लाने के काम को महत्वपर्ण स्थान दिया जाएगा । क्रीमाइट, इल्मेनाइट रेत, पाइ- 
राइट्स, खड़िया मिट्टी, मेग्नेसाइट, चूना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लुओसेपार और मिट्टी 
के उपचार के लिए उपयुक्‍त प्रणालियां ढूंढी जाएंगी। कच्ची धातुओ्रों तथा खनिज 
पदार्थों के अस्तित्व की सूचना देनेवाले नवीन माध्यमों के प्रयोग से विश्लेषणात्मक 
विधियों का विकास किथा जाएगा । इससे समय और धन की बचत होगी । खनिज 
पदार्थों तथा कच्ची धातंग्रों का रासायनिक मल्यांकन करने के लिए विलायक 
तत्व निकालने की तकनीकों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में भी अनसन्धान' किए जाएंगे। 
बेटरियां बनाने में देशी मेंगनीज़ डाइआक्साइड का प्रयोग करने, अनब्नेजिव्स' में 
सिलिका का प्रयोग करने, और लौह-मेंगनीज-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में किए 
जानवाले कार्य का विस्तार किया जाएगा। 


तेल तथा प्राकृतिक गस-आयोग का अनुसन्धान-कार्य उसके भूगर्भ-विज्ञान 
भू-भौतिकी-विज्ञान और इंजीनियरी विभागों में किया जाता है । भूगर्भ-विज्ञान-विभाग 
उपस्तरीय संरचनात्मक प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए लगभग 2,50,000 
वर्ग मील क्षेत्र में फोटो-जिश्रोमार्फालाजिकल अध्ययन करता है । दलदलों की खुदाई 
तेंल के कुओं केसीमेंट, केन्द्रवर्ती नमूनों के गुणों, अशोधित तेलों के परीक्षण और उसके 
' उपचार, पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी चद्टानों के अध्ययन और र&्ध्नों के 
माध्यम से प्राकृतिक गैस के प्रवाहमान गुणों के सम्बन्ध में भी यह विभाग अध्ययन 
करने का विचार रखता है। 


64. संचार-साधत : संचार-साधन-सम्बन्धी अनुसन्धानों में ऋतु-विज्ञान, 
प्रसारण, बेतार और दूर-संचार तथा नागरिक उहुयन शामिल हैं। 


तीसरी योजना में ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओों तथा प्रयोगशालाझों को विक- 
सित तथा उन्नत किया जाएगा, ताकि मौसम-सम्बन्धी जानकारी के लिए काम आनेवाले 
उपकरणों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो सकें । मेघों की ऊंचाई एवं मोटाई 
नापने, हाव की गति का निश्चय करने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों और तूफान 
का पता लगानेवाले राडार के डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे और उनका विकास किया 
जाएगा । भारत के ऋतु-विज्ञान पर एक पुस्तक तथा कृषि-जलवायु-विषयक एक मान- 
 चित्रावली भी प्रकाशित करने का विचार है। आधुनिक साज़-सामान से पूरित 8 
अतिरिक्त केन्द्र खोल कर राबिनसौंडे-रेडियोसोंडे केन्द्रों की शुखला को और अधिक 
मज़बूत कर दिया जाएगा। भूकम्प-अव्ययन के लिए कुछ और वेधशालाएं स्थापित 
की जाएंगी और ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओं में भूकम्प-सचक यन्त्र बनाए 
जाएंगे। कुछ केन्द्रों में नभोविद्युत्‌ तथा वायुमंडलीय दोषों को मापने का काये 
भी आरम्भ किया जाएगा । कोलाबा-वेधवाला में आयनमंडलीय अध्ययन किए 


जाएंगे और रात्रि-प्राकाश तथा वायु-प्रकाश के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। कोडाइ- 
कनताल-वेधशाला, उज्जेन के निकट खोली जानेवाली केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधधाला और... 
नौसेना की ज्योत्तिषी-वेधशाला में खगोल-भौतिकी एवं खगोलशास्त्र-सम्बन्धी अध्ययनों 
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की सुविधा प्रदान की जाएगी। नई दिल्‍ली में उत्तर-गोलाद्ं-सम्बन्धी एक संकलन तथा 
विद्लेषण-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । यह केन्द्र सम्पूर्ण उत्तरी गोला से 
सम्बन्ध रखनेवाले ऋतु-विज्ञान-विषयक तथ्यों तथा विश्लेषणों को एकत्र करने, 
उनका अध्ययन करने तथा प्रसार करने के उद्देश्य से खोला जाएगा। यह 
परियोजना उड़ुयन के लिए मौसम-सम्बन्धी पूर्वेसूचना देने और विशेषकर लम्बे उड्ुयनों 
के लिए पूर्वंसूचना देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 

65. तीसरी योजना में आकाशवाणी के अनुसन्धान-विभाग की श्रोर से जो कार्य 
किए जानेवाले हैं , उनमें ये भी सम्मिलित है :--बहुत ऊंची तथा अत्यन्त ऊंची श्रावृत्तियों 
तथा सूक्ष्म तरंग तकनीकों एवं प्रसारण, सेमी-कंडक्टर और ट्रांज़िस्टर टेक्नोलाजियां 
तथा प्रसारण-उपकरणों के डिज़ाइनों में उनका प्रयोग, और टेलीविज्ञन के प्रसारण एवं 
प्राप्ति के क्षेत्रों में सघन अ्रध्ययन । वातावरण-सम्बन्धी कोलाहल और श्रायनमंडल- 
सम्बन्धी ग्राह्मयता की जांच करने के लिए झ्रायनमंडलीय तथ्य एकत्र करने के लिए 
उपकरणों तथा सुविधाशों में सुधार और विशु खल प्रसारण का अध्ययन करने का विचार 
है । आकाशवाणी तथा अन्य प्रसारण-संगठनों के बीच रिकार्ड की हुई सामग्रियों 
का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से टेप-रेकाडिग की तकनीकों तथा उपकरणों का 
मानकीकरण किया जाएगा । प्रसारण के लिए आवश्यक श्रवण-उपकरणों तथा स्टी- 
रियो प्रसारण एवं प्राप्ति के लिए स्टीरियो तकनीकों का मानकौकरण तथा विकास 
किया जाएगा । एक भ्रन्य महत्वपूर्ण परियोजना स्टूडियो में ध्वनि-प्रहण तथा इंसु- 
लेशन” के काम आनेवाली सामग्री के सम्बन्ध में होगी । इस परियोजना के अन्तगेत 
उपयुक्त देशी सामग्रियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। 


66. परिवहन तथा संचार-मन्त्रालय की बेतार-प्रायोजन एवं समन्वय-शाखा के 
कार्यक्रम में निम्नांकित कार्य भी सम्मिलित हैं : 


(।) 50 किलोसाइकिल्स से 30 मेगासाइकिल्स तक के बैंड पर होनेवाले 
वायूमंडलीय कोलाहल का व्यवस्थापूर्वक अध्ययन; 
(2) भारत के विभिन्न स्थानों की झआयन-सम्बन्धी परिस्थितियों का व्यवस्था- 
पूर्वेक अध्ययन ; 
(3) शहरी क्षेत्रों में मनुष्य-क्त कोलाहलों के कारण होनेवाले व्यतिकरण 
के को आंकने के लिए व्यवस्थापूर्ण परिमापन; और 
(4) विभिन्न प्रकार के दूर-संचार-सकिटों के विभिन्न स्तरों तक विश्वसनीय 
कार्य-संचालन के लिए झावश्यक कोलाहल-अ्रनुपातसूचक संकेतों का 
निश्चय । 
दूर-संचा र-प्रनुसन्धान-केन्द्र डाक तथा तार-महानिदेशालय के अ्रधीन कार्य करता है । 
इस केन्द्र का मुख्य काये जनता के लिए टेलीफोन तथा तार-सेवाओं को अधिक 
सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करना और भारतीय 
वेलीफोन-उद्योग एवं देश की टेलीफोन बनानेवाली भ्रन्य इकाइयों को दूर-संचार- 
उपकरणों के डिजाइन उपलब्ध कराना है। 
67. नागरिक उड्डयन-विभाग के अनुसन्धान तथा विकास-निदेशालय को तीसरी 
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योजना की अ्रवधि में जिन मुख्य परियोजनाओं पर काम करना है, वे इस प्रकार हैं--- 
() एयरफ्रेम्सः तथा पंखों का ढांचे की दृष्टि से सम्पूर्ण परीक्षण, (2) चालक पंखे- 
सहित टर्बाइन शक्ति-संयन्त्रों और प्रेषण-यन्त्रों की किस्मों का परीक्षण, (3) देशी 
वायुयान-सामग्रियों, उपकरणों और प्रक्रियाओ्ों का विकास - तथा मानकीकरण, 
(4) सुरक्षा-विधियों का विकास, (5) व्यक्तिगत कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों 
में प्रयृकत हलके वायुयानों तथा ग्लाइडरों के डिजाइन बनाना एवं उनका विकास करना, 
भर (6) वायुयानों के ढांचों की शिथिलता तथा नागरिक उड्डयन के लिए बुनियादी 
महत्व की अन्य समस्याझ्रों का अध्ययन । | | द 
(8) 
चीनी, पटसन और भ्रन्य उद्योग 

. 68. धातुकर्म, इंजीनियरी, रसायन, खाद्य तथा खनन-उद्योगों के लिए अनुसन्धान- 
कार्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विभिन्न विभागों तथा अनुसन्धान-संस्थाञ्रों में किए 
जाते हैं । इनके अतिरिक्त, चीनी, पटसंन, कपास और रेशम तथा नकली रेशम-उद्योगों, 
कुटी र-उद्योगों एवं लघु उद्योगों-सम्बन्धी श्रनुसन्धानों का ज़िक्र कर देना भी उपयुक्त 
होगा । क्‍ 

चीनी पर अनुसन्धान कानपुर-स्थित राष्ट्रीय चीनी-संस्था में किया जाता है। 
तीसरी योजना की अवधि में यह संस्था उच्च अनुसन्धान के लिए आवश्यक प्रयोगशाला- 
उपकरणों, एक परीक्षणात्मक कारखाने और प्रायोगिक संयन्त्रों की व्यवस्था करेगी। 
जिन समस्याओं का इस संस्था में अ्रध्ययन किया जाएगा, उनमें ज्वलन-क्रिया-नियन्त्रण; 
हाई पोलिमसे, कैंडी तथा मिठाई-उद्योगों पर अनुसन्धान और उपोत्पादनों का उपयोग 
सम्मिलित हैं । 





भारतीय केन्द्रीय पटसन-समिति की टेक्नोलाजी-विषयक श्रनुसन्धान-प्रयोग- 


हलक 


दालाओों के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन के हेमोसेल्युलोज़ों' के गठन औौर 
रासायनिक सुधार-पर अनुसन्धान किया जाएगा, ताकिवे पानी में जल्दी न फूलें और 
छोटे जीवाणुओं से पृवरपिक्षा अपनी अधिक रक्षा कर सकें । इसके अतिरिक्त, पटसन के रेशे 
पर ताप तथा नमी के प्रभाव; वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओ्रों में पटसन के रेशे के नव्यतन एवं 
कोबायतन; पटसन के पौधों को नष्ट करनेवाले बैकटेरिया तथा फुंगी के अध्ययन 

लगदी तथा कागज़ बनाने में पटसन के डंठलों के उपयोग; घर सजाने के वस्त्रों- 
सहित पटसन के सम्भावित नए उपयोग; पटसन के परिष्कृत धागे की आराद्रता- 
विषयक मज़बूती को बढ़ाने; पटसल के थलों से छत-छन कर सीमेंट का निकलना 
रोकने; जिल्दसाज़ी में काम आनेवाले कपड़े, रेक्ज्िन तथा अन्य उपयोगों के लिए 

पटसन का मोटी बुनाई का वस्त्र तैयार करने; और मेसस्‍्टा तथा श्रन्य प्रतिस्थापित 
रेशों के विधायन को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे । भारतीय 
पटसन-का रखाना-संघ की अनसन्धान-संस्था में जट तथा. बास्ट' के रेशे के मेकेनिकल 
. तथा अन्य गुणों और रासायनिक मिश्रण के अध्ययन; पटसन पर विनाशकारी प्रभाव 
द काम कण मरा पनरिमा व विया य ब प फ्ंगियों टेरियों तथा अन्य परिस्थितिजन्य रे 
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भारतीय केख्रीय कपास-समिति की टेक्नोलाजी-विषयक प्रयोगशाला में कपास की 
किसमें तैयार करनेवालों की सहायता के लिए कताई-परीक्षण रेशों के गुणों के माप और 
कताई की दृष्टि से रेशों के महत्व का निश्चय किया जाता है । अ्रहमदाबाद-वस्त्र-उद्योग- 
अनुसन्धान-संघ ने भी तीसरी योजना की अवधि के लिए एक अध्ययन-कांयक्रम तैयार किया 
है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे---सिल्युलोजों' 
के आणविक गठन और तत्वों के बीच का सम्बन्ध, कपास के रेशों पर थर्मोसिटिंग रेज़िनों' 
का प्रयोग करनें पर पोलिमर का उद्भव; साइज़ मिकदचर्स' बनाते समय काम आनेवाली 
स्टार्चं-जेसी पोलिमरों' के तत्यों पर मसृणकारियों और अ्रकाबंनिक लवणों के प्रयोग 
का प्रभाव, ताप-शुष्कीोक रण की प्रक्रियाओं का सुधार, शुष्कीकरण की प्रक्रियाओं का वस्त्र 
की 'फिनिश' पर प्रभाव, धुलाई-सम्बन्धी टेक्नोलाजी, वस्त्र-उद्योग के काम आनेवाले 
वेज्ञानिक औज़ारों के डिज़ाइन और उनका विकास, सूत के रेशों की व्यवस्था का सूत की 
किस्म पर प्रभाव और वस्त्र के रेशों-द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वों की ग्राह्मता-सम्बन्धी 
क्रियाविधि । 


रेशम तथा नकली रेशम-कारखानता-अनुसन्धान-संघ की स्थापना सन्‌ 958-59 
में हुई थी । इसके मार्गदर्शक कारखानों, प्रयोगशालाओं और तकतीकी' संस्था के निर्माण 
का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह संघ अपने सदस्यों-द्वारा रेशे, सूत और कपड़े के बारे 
में प्रस्तुत समस्याओं पर विचार करेगा, निर्माण-प्रक्रियाओं के दोष मालूम करेगा और उन्हें 
दूर करने तथा निर्यात के लिए रेयन कपड़े की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अ्रध्ययन्त करेगा । 
रेशा-उत्पादन में सुधार, सूत के परिष्करण, कपड़ा के उत्पादन और उसकी फिनिश के 
सम्बन्ध में संघ काम करेगा । 

69. कूटीर तथा लघु उद्योग : अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग-मंडल के भ्रधीन 
एक केन्द्रीय ग्रामोद्योग-अनुसन्धान-संस्था वर्धा में काम कर रही है। इस संस्था में प्रक्रियाओं 
ऋर उत्पादनों को- नियन्त्रित तथा विकसित करने के लिए प्रयोगशालाएं, उपकरणों के 
डिज़ाइन बनाने और उन्नत किस्म के उपकरण तैयार करने के लिए कर्शालाएं तथा 
उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए परीक्षणात्मक उत्पादन-केन्द्र हूँ। 
इस संस्था के अतिरिक्त और भी बहुत-से अ्रनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए है । 


नारियल-जटा-मंडल की केन्द्रीय नारियल-जटा-अ्रनुसन्धान-संस्था केरल में और 
उसकी एक शाखा पश्चिम-बंगाल में है। मंडल नारियल जटा के रेशें और धागे के प्राधारभूत 
तथा प्रायोगिक, दोनों पहलुओं पर अनुसन्धान करने का विचार रखता है । आ्रधारभूत 
अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल-जटा के रेशे और धागे के रचनामूलक, रासाय- 
निक, जैविक' तथा अन्य बूनियादी' तत्वों का पता लगाया जाएगा। सिसल और एलो“- 
जैसे प्रतियोगी रेशों का तुलनात्मक' अध्ययन भी किया जाएगा। प्रायोगिक अनुसन्धान- 
योजनाओं के ग्रन्तर्गंत नारियल-जटा का रेशा निकालने की विधियों पर कार्य किया जाएगा । 
यह कार्य रेशे को खराब होने से बचाने और उस पर किए जानेवाले श्रम को कम करने के 
उद्देश्य से किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तगत पांव से चलाई जाने- 
वाली एक उन्नत किस्म की कताई-मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, तीन सेटिंग लूम' 
वाला एक प्रायोगिक संयन्त्र, नारियल-मज्जा' और नारियल-जटा के अवशोषों के प्रयोग, 
नायिल-जटा के रेशे और धागे की रंगाई तथा नारियल-जटा एवं उसके उत्पादनों के नए 


क्र 
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प्रयोगों के विकास के सम्बन्ध में कार्य किया जाएगा ; रेशम के कीड़े पालने-सम्बन्धी 
तीन अनुसन्धान-संस्थाएं पश्चिम-बंगाल, मैसूर और असम-राज्यों में हैं। केन्रीय' रेशम- 
मंडल बिहार और जम्मू तथा कश्मीर में दो प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र और कलिम्पोंग 
में एक उपकेन्द्र भी खोलेगा। रेशम-उद्योग की मुख्य समस्याएं रेशम को किस्म को उन्नत 
करने और रेशम पर होनेवाले व्यय में कमी करने से सम्बद्ध हैं। अनसन्धान-केन्द्रों पर 
रेशम के कीड़ों की नई तथा उन्नत नस्‍्लें तैयार करने का प्रयास किया जाएगा । 

हथकरघा-मंडल ने हथकरघा-टेक्नोलाजी की दो वततेमान संस्थाओं का पुनर्गठन 
करने की योजनाएं तैयार की है । मंडल का विचार बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओं पर कास 
करने का है--जैसे, एक उपयुक्त छोटे साइजिंग”! और बीमिग' उपकरण का डिज़ाइन, 
शहतूत के अतिरिक्त वृक्षों पर तैयार किए गए रेशम के वस्त्रों का प्रयोग, संश्लेषित रेशे 
के परिष्कार और रंगाई-सम्बन्धी कुटीर-उद्योग, हथकरघा पर तैयार किए गए बस्वरों को 
'ऐंटी-क्ीज' बनाना तथा अन्य प्रकार से फिनिश' करना, टसर बनाने के लिए छोटी रीलिव 
मशीन का डिज़ाइन, संइलेषित रंगों के साथ वनस्पति-रंगों का प्रयोग और मशीन-द्वारा 
बांस की खपचियां तैयार करना 

लघु उद्योगों के क्षेत्र में लघु उद्योग-सेवा-संस्थाओं और विस्तार-केन्द्रों के कार्यकलाप 
को संगठित करने और उनका विस्तार करने का काम किया जाएगा। इन केंन्धों में वे केन्द्र 
भी शामिल हैं जो कच्ची सामग्रियों के समुचित प्रयोग, उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं और 
मशीनों के डिज़ाइन-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान करते हैं। 

(9) 
विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर टेक्नोलाजी की संस्थाओं में अनुसन्धान 

90. विज्ञान की समस्त शाखाओं में श्राधारभूत अनुसन्धान-कार्य मुख्यतः विश्व- 
विद्यालयों में किया जाता है। उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक 
कर्मचारी भी विश्वविद्यालयों से ही प्राप्त होते हैं। विज्ञान और टेक्नोलाजी के द्रुत विकास 
के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों का स्थान असाधारण महत्व का हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में बंढ़िया 
किस्म का व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों 
में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य को सहायता दी जाए । वेज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान 
परिषद्‌, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ तथा भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌- 
जैसे संगठन' विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-परियोजनाओं को सहायता दे रहे हैं, किन्तु 
वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि बुनियादी अनुसन्धान पर ही विशेष बल 
दिया जाए । विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने भी विश्वविद्यालयों में ब॒नियादी 
ग्रनसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने में सहायता दी है। 

74. टेक्नोलाजी-संस्थाओ्रों के अतिरिक्त इस समय 46 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 
से अ्रधिकांश' में विज्ञान की कई झाखाओं में उच्च अनुसन्धान करने की सुविधाएं हैं। 
_ दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-आ्रायोग की सहायता से विश्वविद्यालयों में कई 
विशिष्ट अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:--हैदराबाद 


. में परीक्षणात्मक खगोलविद्या; दिल्ली में सेद्धान्तिक खगोलविद्या; अलीगढ़ एवं जम्मू- 
कश्मीर में ब्रह्मांडीय किरण-अनुसन्धान; अन्नर्मलइ एवं जिवेन्रम में जैविक समुद्र- 


हि 
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शास्त्र; कलकत्ता, आन्ध्र, दिल्‍ली एवं झलीगढ़ में क्ष-किरण और बिल्लौर-विद्या ; वाराणसी 
हव॑ कर्नाटक में वर्णपटशास्त्र; कलकत्ता एवं इलाहाबाद में इलैक्ट्रानिकस तथा 
प्रायोगिक भौतिक शास्त्र; चंडीगढ़ में पशु-वंश-विकास-शास्त्र; और वाराणसी 
दिल्‍ली एवं कलकत्ता में पौधों का रचना-सम्बन्धी शास्त्र । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 
अनुसन्धान-परिषद्‌ ने रूड़की-विश्वविद्यालय में भकम्प-सम्बन्धी एक विद्यालय की स्थापना 
की है । तीसरी योजना की' अ्रवधि में वर्तमान अनुसन्धान-विभागों का विकास किया 
जाएगा और प्रायोगिक भूगर्भ-विज्ञान, भभौतिकी, रेडियो-खगोलविद्या, समद्र-श्ास्त्र 
और चिकित्सा-सम्बन्धी बुनियादी विज्ञान में अनुसन्धान-सुविधाओं की अभिवृद्धि 
की जाएगी। 


72. इंजीनियरी श्रनुसन्धान : यद्यपि पिछली शताब्दी के अ्रन्तिम दशक में 
रूड़की-विश्वविद्यालय ने जलशक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धान में अभिनव कार्य किया, तथापि 
पुहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में इंजीनियरी-अनुसन्धान प्रारम्भिक 
अवस्था में ही था। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़े पैमाने 
पर विकास हुआ, उसके परिणामस्वरूप भारतीय इंजीनियरों को मौलिक तथा सूज- 
नात्मक अनुसन्धान करने और बड़े-बड़े डिज़ाइन बनाने तथा फैब्रिकेशन और निर्माण- 
कार्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के नए-नए अवसर मिले । फिर भी, अब तक वर्तेमान 
कालेजों में कुछ ही ऐसे हैं, जहां अनुसन्धान करने की सुविधाएं हैं, हालांकि अब भारतीय 
विज्ञान-संस्था, रूड़की-विश्वविद्यालय, यादवपुर-विश्वविद्यालय, मद्रास-टेक्नोलाजी- 
संस्था और खड़गपुर, बम्बई, मद्रास एवं कानपुर की टेक्‍्नोलाजी-संस्थाश्रों-जेसी 
संस्थाओं का उच्च टेक्नोलाजी-विषयक और स्नातकोत्तर शिक्षण-संस्थाओं के रूप में 
विकास किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रूड़की-विश्वविद्यालय में जल- 
शक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धानों का पुनस्संगठन किया गया और भूकम्प-सम्बन्धी इंजीनियरिंग 
एवं स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स'-सम्बन्धी समस्याओं पर कार्य किया गया। बंगलोर- 
स्थित भारतीय विज्ञान-संस्था ने बिजली-इंजीनियरी, धातुकर्म, आन्तरिक ज्वलन- 
क्रिया इंजिन, गैस टरबाइनों और वैमानिक इंजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान-का्य किए । 
खड़गपुर-स्थित भारतीय टेक्‍्नोलाजी-संस्था इलैक्ट्रन ट्यूब आसिलेटरों एवं ऐम्पलीफायंरों, 
ट्रांजिस्टरों एवं सूक्ष्म तरंगों, नौसेना-वास्तुविद्या और शिप माडल टेंक' सम्बन्धी 
परीक्षणों पर अनुसन्धान कर रही थी। 


73. वात-शक्ति, जल-शुद्धीकरण, सौर शक्ति, इत्यादि-जेसी इंजीनियरी- 
अनसन्धान-योजनाओं और विभिन्न प्रकार की मेकैनिकल, बिजली-विषयक एवं दूर- 
संचार-सम्बन्धी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाञ्ं 
में प्राप्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं 
इंजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान कर रही हैं, उनमें ये भी सम्मिलित ह--केन्द्रीय सड़क- 
अनसन्धान-संस्था, राष्ट्रीय धात्‌कर्म-प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय 
इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान- 
संस्था, केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी-अ्नुसन्धान-संस्था और केन्द्रीय खनन-अनुसन्धान-केन्द्र । 


टाम्बे-स्थित परमाण-शर्वित-प्रतिष्ठान में भी इंजीनियरी-विषयक काफी अनुसन्धान 
कार्य किया जा रहा है । यहां मुख्यतः सस्ती न्यैष्टिक शक्ति के उत्पादन और अनुसन्धान- 
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कार्य के लिए आवश्यक परमाणु प्रतिकारियों के डिज़ाइनः तथा निर्माण-सम्बन्धी 
“ इंजीनियरी-समस्याग्रों के सम्बन्ध में कार्स किया जा रहा है। वास्तविक विकिरणहीकछ 
परिस्थितियों में सम्पूर्ण प्रतिकारी-प्रणालियों, एवं सामग्रियों के परीक्षण : के सम्बन्ध में भी 
काम आगे बढ़ाया जा रहा है। द्वांजिस्टर बनाने के।लिए सिलिकन एवं जर्मेनियम 
तथा इलेट्रानिक औ्ौज्ञारों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी अनृसन्धान-कार्य किया जा रहा है । 


द इंजीनियरी-अनसन्धान के विकास के लिए तीसरी योजना में श्रधिक धंन-राशि 
. की व्यवस्था की गई है । इस समय एक विशेष समित्ति' इंजीनियरी-सम्बन्धी 'स्तातकोत्तर 


शिक्षण तथा अनसंन्धान-सम्बन्धी कार्यक्रमों का भअभ्रष्ययन कर रही है । 


. 27%. प्रंक-संकलन-सम्बन्धी श्रनुसन्धान : पहली दो योजनाओ्रों की अवधि 

अंक-संकेलन-अन सन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं का समुचित विकास किया गया है। 
राष्ट्रीय नमना-सर्वेक्षण-संस्था अंक-संकलन-सम्बन्धी तथ्यों को एकत्र करने के लिए 
नमूना-सर्वेक्षण करती हैँ । राज्यों के पअंंक-संकलन-कार्यालय तथा राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण-संस्था, दोनों मिल कर नमने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करते हैं। भारतीय | 
प्रंक-संकलन-संस्था विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए नए अंक-संकलन-उपकरणों के 
विकास तथा अ्रंक-संकलन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में आधारभूत अनुसन्धान करती है। 
राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा की जानेवाली पूछताछ की रूपरेखा तैयार करने 
तथा सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों की सारणी तैयार करने का कार्य भी 
यही संस्था करती है । भारतीय अंक-संकलन-संस्था की श्राथिक शाखा कार्य-संचालन, 
प्रभुसन्‍्धान-इकाई और प्रादेशिक सर्वेक्षण-इकाई आयोजन-सम्बन्धी तकनीकी अ्रध्ययन 
करती है । केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन तथा राज्यों के अंक-संकलन-कार्यालय एक- 
दूसरे के निकट सहयोग से काम करते हैं। हाल में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों 
तथा राज्य-सरकारों को अंक-संकलन की समस्याओं पर सलाह देने और अंक-संकलन 
के लिए झ्रावश्यक नियम एवं मानक निश्चित करने के बारे में सामान्‍य निदेश देने का 

कार्य करने के लिए अंक-संकलन-विभाग की स्थापना की है। क्ृषि-अंक-संकलन- 

संस्था कृषि-सम्बन्धी अंक-संकलन के क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य कर रही है। 


(0) द 
वेज्ञनिक अनुसन्धान का उपयोग 
75. कुछ वर्षों से इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के 
परिणामों का व्यावसायिक स्तर पर तेज़ी से और व्यापक आ्राधार पर उपयोग किया जाए 
प्रयोगशालाओं में होनेवाले अनुसन्धान-कार्यों के परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन में 


उपयोग करने के उद्देश्य से 7 वर्ष पूर्वे राष्ट्रीय अनुसन्धान-विकास-निगम की स्थापना की 
गई थी। निगम ने देश में हुए भअनुसन्धानों के श्राधार पर तैयार की - गईं वस्तुओं के 





है हक, 


लिए लगभग 20 लाइसेंसों के सम्बन्ध में बातचीत की है, जिनमें से 30 से अधिक 


व्यावसायिक उत्पादन के लिए हैं। निगम ने 6 विकास-परियोजनाएं भी चलाई हैं। 

फिर भी, देश में होनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धानों के बहुत बड़े भाग का श्रभी उपयोग 

नहीं हो पाता। प्रयोगशाला में अनुसन्धान प्रा हो जाने पर भी काफी अर्से तक उसकी 
जानकारी जनता को नहीं होती । इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता 
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है। सुझाया गया है कि अनुसन्धान के परिणामों का तुरन्त उपयोग न होने के कुछ मुख्य 
कारण ये है--मार्गदर्शक संयन्त्र और डिज़ाइन तथा फैब्रीकेशन-सम्बन्धी सूविधाओं 
का अभाव; उद्योगों और अनुसन्धान-संगठनों के बीच समृचित सम्पर्क का अभाव; 
विदेशों से मंगाई जानेवाली वस्तुओं को देश में ही बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
उद्योगों का उपेक्षा-ममाव; और लाइसेंस-सम्बन्धी नीति और अनुसन्धान के विकास- 
कार्यक्रमों केबीच समुचित समन्वय का अ्भाव। मार्गदर्शक संयन्त्रों के डिज़ाइन और 
फेब्रीकेशन की सूविधाएं भ्रब पहले की भ्रपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और 
जो-कुछ कमी रह गई है, वह तीसरी योजना में पूरी कर दी जाएगी । इसके 
अतिरिक्त ऊपर जिन अन्य बातों कौ ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनका 
सम्बन्ध मुख्यतः: संगठत्तात्मक कार्यों से है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनुसन्धान- 
कर्ताओं और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो, उन्हें समस्याओं और अनुसन्धान के 
परिणामों के बारे में पूरा ज्ञान हो, और ऐसे उद्योग अनुसन्धान के परिणामों का प्रयोग 
करने के लिए सुविचारित योजनाएं बनाएं तथा देश में होनेवाले अनुसन्धान के आधार 
पर विदेशों से मंगाई जानेवाली चीज़ों को देश में बनाया जाए और उत्पादन का स्तर 
ऊंचा किया जाए। विशेष रूप से विकास-परिषदों और विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित 
संगठनों को चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं को अपने विकास- 
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग मानें। उन्हें इसका प्रबन्ध भी करना होगा कि अनुसन्धान- 
कार्यकर्ताओं को औद्योगिक संयन्त्रों तथा विभिन्न उद्योगों में कार्यपालक अधिकारियों 
और इंजीनियरों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो । 


76. उद्योगों की भांति परिवहन, निर्माण और बिजली-जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों 
में भी अनुसन्धान के परिणामों का उपयोग तुरन्त नहीं हो पाता। अनुसन्धान के द्वारा 
बहुत आशाजनक परिणाम निकलते है और नए-नए डिज़ाइनों, तकनीकों और विशेष 
विवरणों का आविष्कार किया जाता है, किन्तु उनका विस्तुत उपयोग नहीं हो पाता। 
सम्भवतः उद्योगपतियों की संकोचशील मनोवृत्ति के कारण ऐसा होता है। श्रतः 
अनुसन्धान पर किए गए व्यय का हम पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते और इसीलिए तकनीकी 
प्रगति तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शिथिल पड़ जाती है। सड़क-विकास के क्षेत्र 
में केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों की अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं में सड़क-निर्माण 
और तत्सम्बन्धी विशेष बातों की उन्नत तकवीकें खोजने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा 
है, ताकि उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। सुझाव रखा गया है कि राज्य-सरकारे 
सड़कों के लिए तीसरी योजना में निर्धारित धन-राशि का एक प्रतिशत प्रायोगिक 
तकनीकों और तीसरी योजना में बनाई जानेवाली सड़कों के कुछ भागों के निर्माण परु 
व्यय करें । यह तरीका अपताने से राज्य-सरकारों को कुछ अतिरिक्त व्यय तो 
ज़रूर करना पड़ेगा। किन्तु इसके लिए भी केन्द्र के सड़क-कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यवस्था 
कर दी गई है। प्रस्ताव है कि भारतीय सड़क-कांग्रेस की एक समिति सड़क-निर्माण 
की नई तकनीकों का चनाव करें और उनको आजमाया जाए। इस तरीके को निर्माण 
करे क्षेत्रों तथा सार्वजनिक उपयोग-सेवा्रों आदि के लिए भी काम में लाया जा 
सकता है। 


77. आविष्कार और पेटेंट : किसी देश की ठेक्नोलाजी-विषयक प्रगति का पता 


084 .... तीसरी पंचवर्षीय योजना 


यहां किए गए आविष्कारों की संख्या से लगता है। कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान होते हैं, 
जो प्रयोगशालाओों में दीर्घकाल तक किए जाते हैं, किन्तु कुछ ऐसे आविष्कार भी होते हैं 
जिनका कुशल कर्मचारियों श्रौर तकनीकी कर्मचारियों को अपने प्रति दिन के कार्य में सहसा पता 
लग जाता है। किसी समस्या का हल खोजतें समय कई बार वे बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों 
. पर पहुंच जाते हैं। उद्योगीकरण की प्रक्रिया के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
क्षेत्र में वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को 
प्रोत्साहन देने का प्रयत्त किया जाए। सन्‌ 959 में केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्र रूप से काम 
करनेवाले कारीगरों, शिल्पियों और तकनीकी कर्मचारियों में आविष्कार की भावना 
उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आविष्कार-विकास-मंडल की स्थापना 
की । यह मंडल इन लोगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है । आशा की जाती 
है कि सावंजनिक प्रतिष्ठान तथा निजी' उद्योग और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के 
विभिन्न स्नृंगठन अपने तकनीकी कर्मचारियों में आविष्कार की प्रवृत्ति को बढ़ाज्ञा 
देने की योजना बनाएंगे और उन्हें ग्रपने आविष्कार को पूरा करने के लिए आवश्यक 
ग्राथिक सहायता देंगे। 
पेटेंट चालू करने का उद्देश्य कानूनी जामा पहनाना है। तथा उद्योगों को इन 
आ्राविष्कारों को तुरन्त ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देना हैँ । किन्तु कई वर्षों त्तक 
पेटेंटों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में काफी असन्तोष प्रगट किया जाता रहा है। भारतीय 
पेटेंटों में से ग्रधिकांश पर विदेशियों का अधिकार है और वस्तुतः इनमें से देश में बहुत 
कम बनाए जाते हैं। पेटेंटों के सम्बन्ध में कान्‌न बनाने और उनकी प्रशासनिक तथा अन्य _ 
प्रकार की व्यवस्था पर विस्तृत रूप से हाल में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में जो ._ 
सुझाव दिए गए हूँ, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार कर रही है। 


(7) 
वज्ञानिक शोजार 


78. वैज्ञानिक औज़ारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने के कारण वैज्ञानिक 
अनुसन्धान के विकास और विद्यालयों तथा कालेजों में विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं 
के सुधार और विस्तार में बड़ी भारी बाधा ग्राती है। सन्‌ 959 में वैज्ञानिक श्रौज्ार- 
समिति ने विभिन्न क्षेत्रों की वैज्ञानिक औज़्ारों की आवश्यकता का आकलन किया और 
यह सिफारिश की कि वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय में एक वैज्ञानिक औज़ार-निदेशालय 
और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ के अधीन एक वैज्ञानिक औजार-संगठन 
स्थापित किया जाए। इन सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक और झौद्योगिक अनुसन्धान- 
परिषद्‌ ने अक्तूबर 959 में केन्द्रीय वैज्ञानिक औज्ञार-संगठन की स्थापना की । इस 
संगठन ने वैज्ञानिक औज्ञारों का उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादन-क्षमता 
का विस्तार, किस्म-नियन्त्रण, आदि की .तकनीकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण 
किया। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक औज़ारों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। इस समय 
लगभग 35 बड़ी और माध्यम इकाइयां विज्ञान, ड्राइंग, सर्वेक्षण, गणित और उद्योगों- 
. सम्बन्धी औज्ञारों का उत्पादन कर रही हैं। सन्‌ 956 में 63 लाख रुपये के मूल्य के 
.. औ्ौज़ारों का उत्पादन हुआ था, जब कि सन्‌ 960 में 3 करोड़ मूल्य के औौज्ञार तैयार - 
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का 


किए गए । इसके अ्रतिरिक्त, छोटी इकाइयों में भी वैज्ञानिक औज़ारों के उत्पादन की 
काफी गुंजाइश है।सन्‌ 956 में छोटी इकाइयों में कुल 35 लाख रुपये के मूल्य के 
औज़ारों का उत्पादन होता था, जब कि सन्‌ 960 में 60 लाख रुपये मूल्य के औज़ारों 
का उत्पादन होने लगा । अभी प्रति वर्ष लगभग 0 करोड़ रुपये मूल्य के वैज्ञानिक औज़ारों 
का आयात किया जाता है। इस दृष्टि से, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उत्पादन बहुत 
तेजी से और काफी बढ़ाया जा सकता है। सरकारी विभागों और शिक्षा-संस्थाश्रों को 
चाहिए कि वे वैज्ञानिक औज़ारों की अपनी दीघंकालीन आवश्यकताओं का हिसाब 
लगा लें और उत्पादन करनेवाली फर्मों को अपनी मांग बता दें, ताकि वर्तमान तथा 
सम्भावित उत्पादनकर्ता उत्पादन के दीर्घकालीन कार्यक्रम बना सकें। । देखा जाता है 
कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तगंत औज्ञार खरीदने की कोई अग्रिम योजना नहीं बनाई 
जाती, क्योंकि कई बार तो शिक्षा-संस्थाओं को वर्ष के अन्त में ही धन दिया जाता है। 
परिणामत:ः रुपये जल्दी में खर्च किए जाते हैं और घटिया किस्म का सामान खरीद 
लिया जाता है। केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के क्र--संगठनों और माल की मांग भेजनें- 
वाले विभिन्न अधिकारियों को चाहिए कि वैज्ञानिक औज्ञार-उद्योग के विकास को 
ध्यान में रखते हुए वर्तमान पद्धतियों के सुधार के लिए मिल कर प्रयत्न करें। 


(2) 
मानकीकरण, किस्म-नियन्त्रण श्रौर उत्पादकता 


79. सेट्रिक माप-तौल : देश-भर में माप-तौल की प्रणाली का मेद्रिक पद्धति 
पर मानकीकरण करने का निश्चय दूसरी योजना के आरम्भ में ही कर लिया गया था। 
पिछले वर्षों में कई क्षेत्रों में मेट्रिक पद्धति को अपनाया गया है। कपास और पटसन 
के वस्त्र, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इंजीनियरी, रसायन, सीमेंट, कागज, पेट्रोलियम, 
आदि उद्योगों में व्यापक लेन-देन में अब मेट्रिक पद्धति अपना ली गई है। सीमा-शुल्क 
झ्ौर उत्पादन-शुल्क की दरें अब मेट्रिक इकाइयों में बताई जाती हैं। रेलवे, बन्दर- 
गाहों, जहाज़रानी, आयात और निर्यात-व्यापार-नियलत्रण और अन्य बहुत-सी केन्द्रीय 
और राज्यीय संस्थाओं ने मेटद्रिक पद्धति भ्रपना ली है। कुछ क्षेत्रों में मेट्रकू बाठ अक्तूबर 
958 में चालू किए गएथे और अक्तूबर 960 में उनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया 
गया । देश के अन्य भागों में अप्रैल 962 से मेंट्रिव बाटों का इस्तेमाल अनिवाय॑ 
कर दिया जाएगा। व्यापार में सन्‌ 96 में मेट्रिक क्षमता-माप और सन्‌ 962 
में मेट्रिक लम्बाई-माप लागू करने का विचार है। अगले तीन वर्षों में मेट्रिक पद्धति 
बहुत ह॒द तक अन्य पद्धतियों का स्‍थान ले लेगी। दिसम्बर 966 के बाद देश में 
केवल मेट्रिक पद्धति को ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। 


80. सानकीकरण : औद्योगिक विकास और साधनों के समुचित उपयोग की दृष्टि से 
मानकीकरण का बहुत महत्व है । सन्‌ 947 में भारतीय मानक-संस्थान की स्थापना 
हुई थी। इस संस्थान ने अरब तक अधिकांश उद्योगों के लिए, जिनमें कृषि और खाद्य- 
उत्पादन भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय मानक तैयार कर दिए हैं और अभी लगभग 
,900 मानक काम में लाए जा रहे हैं । इंडियन स्टैंडड सः सर्टिफिकेशन मार्क ऐक्ट, 
952' के अन्तर्गत भारतीय मानक पर सही उतरनेवाले माल को प्रामाणिक घोषित 
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करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। भारतीय मानक- 
संस्थान उद्योगों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। मानकीकरण के उद्देश्यों को विशेष 
मानक -सम्मेलनों से बढ़ावा मिलता है और केन्धीय तथा राज्य-सरकारों ने यह नियम 
बना लिया है कि वे सरकारी कार्यालयों के लिए भारतीय मानक के आधार पर ही 
माल खरीदेंगे । दूसरी योजना में भारतीय मानक तैयार करने की गति में लगभग 
70 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। दूसरी योजना के अन्त में जो गति थी, तीसरी योजना की 
अवधि में उसे दुगुना करने का कार्यक्रम है। तीसरी योजना में उपभोकता-माल 
के मानक तैयार करने पर अधिक बल दिया जाएगा । सानकों को दुढ़तापूर्वक 
लाग करने के लिए कारखानों के स्तर पर मानकीकरण को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न 
किए जाएंगे, वर्तमाव उपभोक्‍क्ता-संगठनों को मज़बत बनाया जाएगा और नए संगठन 
स्थापित किए जाएंगे, तथा जन-शिक्षा पर बल दिया जाएगा । उद्योग और वाणिज्य 
की विभिन्न शाखाओ्रों में मेट्रिक प्रणाली लागू करने के कार्य को सुविधाजनक बनानेन्‍्के 
लिए भारतीय मानक-संस्थान अपने वर्तमान मानकों को मेद्रिक पद्धति के अनुसार 
बना रहा है तथा अन्य ऐसे मानक तैयार कर रहा है, जिनकी नए माप-तौल के नियन्त्रण 

लिए आवश्यकता होगी । संस्थान की वर्तमान सुविधाशों का, जिनमें प्रनुसन्धान- 
प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, विस्तार किया जाएगा। 
देश-भर की प्रयोगशालाओ्रों में विभिन्न समस्याश्रों पर परीक्षण की व्यवस्था करने के 
प्रतिरिक्त संस्थान अपनी अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं में दीर्घकालीन समस्यात्रों का 
ग्रध्यपयन भी करेगा । 

... 8]. किस्स-नियन्त्रण : मानकों से उत्पादनों की अपेक्षित किस्म का तो पता 
चलता है, किन्तु उनकी वास्तविक सफलता वैसी किस्म का माल प्राप्त करने के लिए 
अ्रपताई जानेवाली उन विभिन्न तकनीकों पर निर्भर करती है, 'जो 'किस्म-तियन्त्रण 
के श्रन्तगंत आती हैं । 'किस्म-नियन्त्रण की अंक-संकलन-पद्धितवों और नमूनाजन्य 
सकनीकों का उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणों. में स्थान है, जो इस उद्देश्य की पूर्ति 
करते हें। इन तकनीकों को ठीक से श्रपनतानें से कच्चे माल के इस्तेमाल की दृष्टि 
से सामग्रियों, मशीनों और कमंचारियों के उपयोग केक्षेत्र में दक्षता बहुत बढ़ती है 
झ्रोर अपेक्षित किस्म का माल तेयार होता है । भारतीय अ्रंक-संकलन-संस्था और 
इसकी शाखाओं में कमंचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, यह संस्था 
, विभिन्न उद्योगों को अंक-संकलन-विषयक-नियन्त्रण की समस्यात्रों पर सलाह देती 
है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में इसका और 
तेज़ी से विस्तार किया जाएगा । किस्म-नियन्त्रण की' सम्भावनाएं असीम हैं--इसके 
कारण उत्पादन की किस्म में सुधार होता है, ग्राहकों में विद्वास बढ़ता है तथा निर्यात का भी... 
विस्तार होता है। भ्रतः अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है । किस्म- 

. निर्धारण की बहुत-सी योजनाओं को अधिक-से-अधिक़ लाग किया जा रहा है 

भारतीय मानक-संस्थान की प्रसाणीकरण मार्किग, ऐगमार्क योजनाएं, तथा निर्यात-विकास- 
..  परिषदों-द्वारा संचालित योजनाएं | तीसरी योजना में बहुत-से नए क्षेत्रों में इन गति- 
.. विधियों के विस्तृत किए जाने की आवद्यकता है--विशेषकर, जहाज़ में माल लादने 
से पूर्व उसका परीक्षण तथा ऐसे ही कुछ अन्य आसान तरीके अपनाने होंगे, ताकि 


कु . निर्यात किए जानेवाले माल की किस्म सम की जांच की जा सके। ऐसे तरीके उत्पादन के _ 
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सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए । यदि आवश्यक हो, तो कानून भी बनाया जाना 
चाहिए । 

* 82. उत्पादकता : विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता की वृद्धि की श्रौसत गति से ही 
किसी उद्योग की प्रगति की गति का सही-सही पता लगता है। जैसा कि पहले एक 
अ्रध्याय' में बताया जा च॒का है, भ्रथ॑व्यवस्था की गतिशीलता तथा आवश्यकता का 
वास्तविक आधार उत्पादकता की वृद्धि है। हमारे देश में उत्पादकता-आन्दोलन अभी 
भ्रारम्भ ही हुआ है। किन्तु इसके महत्व को अब भली-भांति अनुभव किया जाने लगा है। 
सन्‌ 958 में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्‌ की स्थापना की गई थी। तब से भारतीय 
उद्योगों में उत्पादकता-वृद्धि का आन्दोलन उत्तरोत्तर तेज़ होता जा रहा है। पिछले 3 
वर्षो में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्‌ के तत्वावधान में 43 स्थानीय उत्पादकता-परिषदें 
स्थापित की गई है और बहुत-से लोगों ने उत्पादकता-सम्बन्धी विचार-गोष्ठियों और 
सम्मेलनों में भाग लिया है। इस प्रकार यह प्रयत्त किया गया है कि इस क्षेत्र की समस्याश्रों 
और तकनीकों को अधिक-से-अधिक लोग समझें । राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्‌ ने 230 
प्रशिक्षण-पाठयक्रमों का संगठन किया है, जिनमें लगभग 4 हज़ार प्रबन्धकों, तकनी- 
शियनों और निरीक्षकों ने भाग लिया है । उच्च प्रबन्ध-कार्यक्रमों में वरिष्ठ कार्यपालक 
ग्रधिकारियों ने भी भाग लिया है । आशा है कि कुछ समय बाद राष्ट्रीय उत्पादकता- 
परिषद्‌ के कार्यक्रमों का सम्बन्ध अखिल भारतीय प्रबन्ध-संस्था और राष्ट्रीय 
श्रौद्योगिक इंजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्था के कार्यक्रमों केसाथ जोड़ दिया जाएगा । तीसरी 
योजना में प्रबन्धकों, तकनीशियनों और निरीक्षकों के सामान्य प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का 
विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। प्रशिक्षण के श्न्तर्गत कारखानों में पहले से भ्रधिक मात्रा 
में उत्पादकता-सम्बन्धी तकनीकों को अपनाने का कार्यक्रम भी शामिल होगा । साथ 
ही, उत्पादकता की कुछ विशेष तकनीकों में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 
राष्ट्रव्यापी स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए न केवल अधिक उन्नत पद्धति श्र 
बेहतर संगठन तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत मानवीय 
सम्बन्धों में परिवर्तन करने, प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता देने तथा मिल कर 
काम करने और प्रत्येक उद्योग में सामहिक हित और दायित्व की भावना उत्पन्न करने 
की भी आवश्यकता है । 





भ्रध्याय 32 


स्वास्थ्य ओर परिवार-आयोजन 


तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्यक्रमों का उद्देश्य मोटे 


तौर पर स्वास्थ्य-सेवाग्नों का विस्तार, एक निश्चित न्यूनतम शारीरिक कल्याण की व्यवस्था _ 


से जनता के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार तथा अधिक कुशलता और उत्पादकता के लिए अनुकूल 
परिस्थितियां पैदा करना है। निरोधक सावंजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं पर श्रधिकाधिक बल दिया 
जाएगा । दूसरी योजना के समान तीसरी योजना में भी सफाई, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, 
विशेष रूप से गांवों और शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार, संक्रामक रोगों की 
रोकथाम, स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-कर्मचारियों को 
प्रशिक्षित करने के लिए संस्थागत सुविधाओं की व्यवस्था तथा मातृ और शिक्षू-कल्याण, 
स्वास्थ्य-शिक्षा और पौष्टिक आहार-सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशिष्ट 
कार्यक्रम बनाए गए हैं । तीसरी योजना में परिवार-आयोजन को भी बहुत ऊंची प्राथमिकता 
दीगई है । क्‍ 
2. पहली ओर दूसरी योजनाओं में इन कामों के लिए निश्चित व्यय-राशि क्रमश: 40 
और 225 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में तीसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए कुल 342 
करोड़ रु० रखे गए हैं। इसमें से लगभग 297 करोड़ रु० राज्यों की योजनाओं के लिए तथा... 
शेष केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए निश्चित किए गए हैं। इस' राशि को विभिन्न मदों में इस 
प्रकार बांदा गया है 
तालिका-संख्या ॥ 


व्यय-राशि का वितरण 





(करोड़ रुपये) 
3 3886 - के 25 पहली दूसरी तीसरी 
कार्यक्रम .. योजना योजना योजना 
स्वास्थ्य 

जल को व्यवस्था और सफाई (ग्रामीण और गा. 
दहर ) 49.0 76.0 05. 3 
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयां, अस्पताल और  मट मा 
ग्षधालय क्‍ 25.0. 36.0 6१..7 
संक्रामक रोगों की रोकथाम द 23.47.. 64.0. 70.5 
. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान 2. 6 36.0 56.3 
देशी चिकित्सा-प्रणालियां, होम्योपैथी हा हे 
.. और प्राकृतिक चिकित्सा... . 0.4 4.0... 9.8 
ग्र्य योजनाएं... ्र्रः़ ५5 5४029 6.0  -].2 
 परिवार-आयोजन हा ४. - 0. ग्र . _. 3.0 :. 27.0 

द 38 पक योग 40. 0 





225. 0* व या 408 “22307 347 8 





+वास्तविक व्यय 2[6 करोड़ ९० होने को सम्भावना हे । 
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() 
स्वास्थ्य 


प्रगति और कार्यक्रम 


3. पिछले दस वर्षो में विभिन्न स्वास्थ्य-कार्यक्रमों में बहुत प्रगति हुई है, अनेक 
दिशाओं में तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम 
के फलस्वरूप इस रोग से ग्रस्त होनेवालों की संख्या में काफी कमी आई है । सन्‌ 958 में 
रोकथाम के स्थान पर मलेरिया को समूल नष्ट कर देने का कार्यक्रम अपनाया गया । फाइ- 
लेरिया, तपेदिक, कोढ़ और यौन रोग-जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम की. दिशा में भी प्रशंस- 
नीय प्रगति हुई है। अस्पतालों और भषधालयों की संख्या सन्‌ 7950-57 में 8,600 थी, 
जो सन्‌ 960-6 में बढ़ कर 2, 600 हो गई; रोगी-शब्याओं की भी संख्या , 3,000 से 

“बढ़े कर ,85, 600 हो गई । 20 करोड़ की आबादी के 2,800 विकास-खंडों में बुनियादी 
ढंग के स्वास्थ्य-संगठन' स्थापित किए जा चुके है, जो सामान्यतः सभी रोगों के सम्बन्ध में 
निरोधक और उपचारात्मक कार्य करते है। दूसरी योजना के भ्रन्त में देशी चिकित्सा-प्रणाली 
की शिक्षा देनेवाली 78 संस्थाएं थीं, जिनमें प्रतिवर्ष ,375 विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे । 
ग्राजकल 98 अस्पतालों और 5, 372 औषधालयों में देशी प्रणाली से चिकित्सा की सुविधाएं 
उपलब्ध हैँ; इनमे कुल 2,462 रोगी-शय्याएं है | शहरों में पीने का पानी मुहय्या करने और 
जल-निकासी-सम्बन्धी 664 योजनाएं, जिन पर खर्च का भ्रनुमान 2 करोड़ रु० है, या तो 
पूरी हो चुकी है या उन पर काम जारी है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों, स्थानीय विकास-कार्यों 
और पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यों के श्रन्तर्गत देहातों में पीने का पानी मुहय्या करने की 
जो योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं, उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य-कार्यक्रम के अन्तर्गत 228 
और योजनाएं हाथ में ली गई है। इन पर कुल खर्च का अनुमान 20 करोड़ रु० है। 

4. जन्म और मरण की दर-सम्बन्धी आंकड़े तैयार करने के काम की अपनी सीमाएं है 
और सन्‌ 957 के बाद के काल के लिए कच्चे अनुमान ही लगाए जा सकते है । फिर भी, 
नीचे की तालिका से जनता के स्वास्थ्य में हुए ऋमिक सुधार का मोटे तौर पर पता चलता है : 


तालिका-संख्या 2 
जन्म-दर, मरण-दर और सम्भावित आयु-सीमा--944-67 


लिीशयीयतीनी न “नल नलमननन--न»+पपम. 


जन्म- मरण- जन्म के समय श्रायु 
अ्रवधि दर दर बाल-मृत्युदर की सम्भावित सीमा 
 आययंाजार 2 आाउक, 

पुरुष सत्र पुरुष स्त्री 
94-57 39.9 27.4 90,0 75.0 32.45 3. 66 
95-56 4].7 25.9 6व,4 46,7 37.76 37.49 
956-6 40.7 2.6 ]42.,3 ]27.9 4.68 42.06 





5. दूसरी योजना की अ्रवधि की समाप्ति तक स्वास्थ्य और सम्बद्ध सेवाओं के क्षेत्र में 
बहुत विकास होने के बांवजूद कुछ त्रुटियां विशेष रूप से परिलक्षित हुई । आवश्यकता की तुलना 
में संस्थागत सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त थीं--विशेष रूप से देहातों में । देहातों और शहरों 
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में डाक्टरों की संख्या उचित अनुपात में नहीं थी; अनेक शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या बहुत 
अधिक थी, तो देहाती क्षेत्रों में आम तौर पर बहुत कम । अस्पतालों और औषधालयों में भी 
कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं थी । प्रशिक्षित कर्मचारियों और कुछ हद तक साज-सामान क्री 
. कमी के कारण देश के अनेक भागों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के काम में बहुत कठिनाइयां 
आईं । ग्रामों में पीने का पानी मुहस्या करने के काम में कुछ प्रगति होने के बावजूद बहुत बड़ा 
देहाती क्षेत्र ऐसा बच गया, जहां पीने का साफ-सुरक्षित पानी नहीं पहुंचाया जा सका । अनेक 
घहरी क्षेत्रों में आ्राबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण जल-निकासी की समस्या उम्रतर हो गई । 


.. 6. तीसरी योजना का. उद्देश्य, मोटे तौर पर, वे सब कमियां दूर करना है, जिनका 
ऊपर उल्लेख किया गया है। एक मुख्य लक्ष्य यह है कि तीसरी योजना के अच्त तक 
देश के प्राय: सभी गांवों में पीने का पानी पहुंचा दिया जाए । संस्थागत सुविधाश्रों का विस्तार 
किया जाएगा, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाएं धीरे-धीरे अधिक लोगों तक पहुंच सकें, 
विशेष रूप से देहातों में | मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा तथा चेचक के 
उन्मूलन एवं फाइलेरिया, हैज़ा, तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम 
के प्रयत्न किए जाएंगे । शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल-निकासी का प्रबन्ध किया जाएगा । 

नीचे की तालिका में तीसरी योजना के विशिष्ट भौतिक लक्ष्यों तथा पहली और दूसरी 
योजना की प्रगति का विवरण सार-रूप में दिया गया है 


तालिका-संख्या 3 


उपलब्धियां और लक्ष्य 








वर्ग /इकाइयां 4950-57 7955-56 4960-6[ 4965-66 
प्रसयताल और औषधालय द क्‍ द 
. संस्थाएं द ... 8,600 ]0,000 2,600 4,600 
रोगी-शब्याएं... ,3,000 ,25,000 ,85,600 2,40,00 
प्राथमिक स्वास्थ्य- द द ह 
इकाइयां “+ ... 725 2,800. 5,000: 
मेडिकल शिक्षा द द 
मेडिकल कालेज द 30... 42 57 प्5 
वार्षिक प्रवेश-संख्या 2,500 3,500 5,800. 8,000. 
दन्त-चिकित्सा- शिक्षा हे ह क्‍ जे कप 
दन्त-कालेज 2 25०० मई ह . 80 4 
वाधिक प्रवेश-संख्या 3» 58650... -- औ3ठ] रहा - 400. 
-प्रशिक्षण-कार्यक्रम 0 ३ कक मा 5 
_ डाक्टर 5. 56,000 65,000 70,000 8,000 
. नस .. 5,000. 8,500. 27,000 45,000 
सहायक नर्स-मिडवाइफे. || हा हि 
. और मिडवाइफें#.. 8,000. 9,780 व9,900 हे 48,500... 
 स्वास्थ्य-निरीक्षकऑ. || उ592. 800 | ,500.... .3:500 


.._ + प्रेक्टिस या नोकरो कर रहे व्यक्तियों कीसंख्या।....................... रहे व्यक्तियों की संख्या । 
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तालिका-संख्या 3-. (जारी ) 


हि वर्ग/इकाइयां क्‍950-5/. 4955-5ह 960-6।_ 4965-66 
नसे-दाइया/दाइयां * ,800 6,400 77,500 40,000 
सफाई-निरीक्षक 3,500 4,000 6,000 9,200 
ग्रोषध-निर्माता अनुपलब्ध अनुपलब्ध 42,000 48,000 

संक्रामक रोगों की रोकथाम 
मलेरिया 
इकाइयां न- 33 390 390 
लाभ उठानेवाली जन- 
सख्या (लाख में) न ],070 4,380 4,970 
फाइलेरिया 
इकाइयां न 7 48 48 
लाभ उठानेवाली जन- 
संख्या (लाख में) न+ 5.7 24.6 प्रनुपलब्ध 
तपेदिक 
बी० सी० जी० दल 5 9 867 67 
तपेदिक-पऔषधालय 0 60 220 420 
तपेदिक के प्रदर्शन एवं 
प्रशिक्षण-केन्द्र नज-+ 3 0 5 
रोगी-शय्याएं 0,377 22,000 26,500 30,000 
कुष्ठ रोग 
सहायता-केन्द्र “+- 398 35 235 
यौन रोग 
यौन रोग-आरषधालय ना ना 83 89 
मातृ और शिक्षु-स्वास्थ्य- 
केन्द्र 8,65] ,856 4, 500 0,000 


पानी की व्यवस्था और सफाई 


7. गाँवों में पानी की व्यवस्था: गांवों में पानी पहुचाने की समस्या हर प्रदेश में 
भिन्न-भिन्न रूप में है; भ्रनेक बार तो एक ही प्रदेश में समस्या एकरूप नहीं रहती । गावों में पानी 
पहुंचाने का कार्यक्रम मुख्यतः सामुदायिक विकास, स्थानीय विकास और पिछुडे वर्गो के 
कल्याण-कार्यत्रमों के ग्रतर्गत रहा है। स्वास्थ्य! के ग्रन्तर्गत राष्ट्रीय जल-आपूर्ति और सफाई का 
कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम का प्रक है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उपयोग उन गांवो में पानी पहुंचाने 
के लिए किया जाता है, जहां जल-व्यवस्था के डिजाइन बनाने तथा निर्माण, आदि में तकनीकी 





*प्रेक्टिस या नौकरी कर रहे व्यक्तियों की संस्या । । 
+तीसरी योजना के उत्तराद्ध में य इकाइयां धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाएंगी । 
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कुशलता की आवश्यकता होती है । इस कार्यक्रम में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है, 
जहां पानी की बेहद कमी है, पानी अत्यधिक खारा है और जहां पानी के कारण रोगों की 
ग्रधिकता है। पहली और दूसरी योजनाओं में इस कार्यक्रम पर कुल 33 करोड़ रु० खज्ूँ 
किए गए थे और पाइप डाल कर ,000 गांवों में पानी पहुंचाया गया था । 

8. शनेक राज्यों में देहातों में जल-आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण 
किया जा रहा है । जहां ऐसे सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किए गए हूँ, वहां इनकी व्यवस्था करना 
जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार हर राज्य. की समस्या का सही अनुमान लगाया जा सकेगा _ 
और यही तीसरी योजना में क्रियान्वित होनेवाले विस्तृत कार्यक्रम का आधार होगा । तीसरी 
योजना के अन्त तक अधिकांश गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचा देने के उद्देश्य के लिए केवल 
सघन प्रयत्न ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस बात की भी ज़रूरत है कि जिला और खंड-स्तर पर, 
देहातों को पानी पहुंचाने के कार्य में लगी सभी संस्थाओं में ठोस समन्वय हो और स्थानीय 
लोगों से पहल एवं भ्रधिकतम योगदान प्राप्त किया जाए | पहली और दूसरी योजनाओं के 
ग्रनुभव ने सुझाया है कि ग्रामीण जल-व्यवस्था के तकनीकी डिज़ाइन और अनुमान तैयार 
करने तथा खर्च कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आ्रावश्यकता है । 

9. विभिन्न कार्यक्रमों के ग्रन्तर्गत गांवों में पानी पहुंचाने के लिए तीसरी योजना में 
लगभग 67 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इसमें 35 करोड़ रु० ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए, 
6 करोड़ रु० स्वास्थ्य के अन्तर्गत राज्यों के कार्यक्रमों के लिए,  2- 3 करोड़ रु० सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम के लिए और 3-4 करोड़ रु ० पिछड़े वर्गों के विकास के कार्यक्रम के लिए शामिल 
हैं । ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए निश्चित राशि का मुख्य भाग इन क्षेत्रों के लिए है: 
(क) पिछड़े क्षेत्र, (ख) सामुदायिक विकास-कार्यक्रम से बाहर के क्षेत्र, (ग) पूर्व-विस्तार 
खंड, और (घ ) वे खंड, जो सामुदायिक विकास-कार्य क्रम के अन्तर्गत अपना पहला और दूसरा दौर _ 
पूरा कर चुके हैं । ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्य क्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम-स्तर पर देहातों में पानी _ 
पहुंचाने का प्रबन्ध करना है । नियम के रूप में, प्रति गांव पर 0,000 रु० की सीमा अपनानी 
होगी । जन-सहयोग 50 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है, परन्तु दुर्गंस या पिछड़े क्षेत्रों में 
यह अनुपात बदला जा सकता है। उन ग्राम-समूहों की योजनाएं, जहां पाइपों से पानी पहुंचाना 
है और कार्यक्रम के लिए इंजीनियरी-सरीखे कामों की ग्रावश्यकता है, स्वास्थ्य के अ्रन्तर्गत 
आती हैं, परन्तु ऐसी योजनाओं के लिए भी ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम की 0,000 रु० 
प्रति गांव की दर में से कुछ धन दिया जा सकता है। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का संचालन 
पंचायत-समितियों और ग्राम-पंचायतों के द्वारा खंड-स्तर पर किया जाएगा और इसके लिए 
खंड-स्तर के संगठन की मारफत धन, मुह॒य्या किया जाएगा। सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर 
एक सामान्यतः: सर्वसम्मत कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत जल-व्यवस्था के लिए 
निर्धारित कुल राशि का प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो सके । यह कार्यक्रम सावधानी से किए 
गए स्वक्षणों पर आधारित होना चाहिए । 


0. गांवों में पानी पहुंचाने के साथ ही गांवों में सफाई के कार्यक्रम पर, विद्येष रूप से 
 गांबों के मल की उचित तरीके से व्यवस्था करने पर, भ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों 
में शौचालयों के उचित डिज़ाइन और निर्माण की समस्याशञ्रों तथा इस कार्यक्रम के शिक्षा 

.. और संगठन-सम्बन्धी पहलुओं का हाल में ही अध्ययन किया गया था । कहा जा सकता है कि 
.. इस क्षेत्र में काये करने की मोटी रूपरेखा काफी हद तक तैयार कर ली गई है। शुरू में, 
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प्रगति यद्यपि बहुत”धीमी रहेगी, तथापि यह जरूरी है कि हर विकास-खंड में ग्राम-स्वच्छता की 
समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और स्कूलों, शिविरों, मकान-समूहों और जहां 
सम्भव हो, हर मकान के लिए अलग और स्वच्छ शौचालयों के उपयोग का प्रबन्ध करने का 
प्रंयलल किया जाए । यदि स्थानीय सफाई-निरीक्षक शौचालय तैयार करनें के काम में भी 
प्रशिक्षित हों, तो शौचालयों का प्रचलन अ्रधिक लोगों में करना आसान हो जाएगा । 
स्थानीय लोगों के योगदान से ऐसे शौचालय बहुत कम खर्च से तैयार किए जा सकते हूँ । 
खंड-कार्यक्रम के रूप से इस पर काम शुरू करने से शीघ्र ही अधिक ठोस परिणाम निकलने 
की सम्भावना है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा निस्सन्देह ग्राम-स्वच्छता के कार्यक्रम का एक 
महत्वपूर्ण पहलू है। साफ, दुर्गन्धरहित और सस्ते शौचालयों से होनेवाले लाभ झौर सुविधाएं 
स्पष्ट हैं। मानव-मल के खाद-गुणों की रक्षा करने तथा भूमि को अ्रधिक उपजाऊ बनाने के 
लिए भी ये कम-आवश्यक नहीं है । 

. शहरों में पानी की व्यवस्था : शहरों में पानी की आपूर्ति के कार्यक्रमों पर केन्द्रीय 
झौर राज्य-सरकारों के ऋणों की सहायता से नगरपालिकाएं और नगर-निगम अमल कर 
रहे हैं । शहरों में पानी की ग्रापूर्ति के कार्यक्रमों के लिए स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में जो प्राथ- 
मिकताएं दूसरी योजना में स्वीकार की गई थीं, वे तीसरी योजना में भी कायम रहेंगी । वे इस 
प्रकार है : 

(+) नगरपालिका के वे क्षेत्र, जहां साफ पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है; 

(2) उन शहरी क्षेत्रों में पानी की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार अथवा उसमें 
सुधार, जहां वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है श्रथवा जनता के स्वास्थ्य की 
दृष्टि से खतरनाक है; 

(3) तीथे-स्थान; और 

(4) नलों-द्वारा पानी की व्यवस्थावाले क्षेत्र, जहां गन्दगी की सफाई तथा जन- 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी खतरे दूर करने के जल-निकासी की नई व्यवस्था करना 
अथवा वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो । 

2. पहली दो योजनाओं में शहरों को पानी मुहय्या करने एवं सफाई के कार्यत्रमों 
का उद्देश्य डेढ़ करोड़ शहरी जनता को साफ पानी देना शौर जल-निकासी की व्यवस्था' करना 
था। इनमें से 450 कार्यक्रम दूसरी योजना के अन्त तक पूरे हो जाएंगे और बाकी तीसरी 
योजना में जारी रहेंगे । पहली और दूसरी योजनाओं के कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है : 
बम्बई की वैतरणा-तन्सा-योजना; तथा दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलो र, अहमदाबाद, उत्तर- 
प्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों एवं आ्रान्ध्रप्रदेश के विशाखा- 
पटनम नगर की जल-आपूर्ति श्र जल-निकासी-व्यवस्था में सुधार । इन कार्यक्रमों को 
प्रा करने में कुछ त्रूटियां रह गई । ये त्रुटियां मुख्यतः अकिक्षित कर्मचारियों 
के अभाव, अ्रपर्याप्त संगठन एवं श्रायोजन, तथा सामग्रियों, विशेष रूप से गलवनाइज्ड 
लौह पाइप, पम्प सेट और सम्बद्ध उपकरणों-की कमी के कारण रह गई थीं । 

3. दूसरी योजना के शहरी जल-आपूर्ति-कार्यक्रमों के अनुभवों के परिणामस्वरूप तीन 
मुख्य सुझाव पेश किए जा सकते है। पहला, शहरी जल-आपूर्ति-योजनाञ्रों को विशेष रूप से 
बड़ी योजनाओं को समुचित रूप से ऋ्रमबद्ध करना जरूरी है, ताकि परियोजना के विभिन्न अ्रंग 


हा 


सिलसिलेवार रहें और हर दौर में व्यय की गई राशि का कुछ लाभ मिलता जाए । विलम्ब रोकने 


694. तीसरी पंचवर्षीय योजना 


के लिए योजनाओं और अनुमानों की तकनीकी जांच-पड़ताल श्रावश्यक है । दूसरा, प्राप्त 
धनराशि का सबसे अधिक लाभकारी उपयोग करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि बहुत-सी 
योजनाओं में थोड़ा-योड़ा घत न लगाया जाए । इसके लिए समुचित सिद्धान्त तथ कर के 
दाहरी जल-आपूर्ति-योजनाश्रों का सावधानी से चुनाव करना ज़रूरी है। तीसरा सुर्भाव 
यह कि एक बार परियोजना के स्वीकृत होने पर सम्बद्ध नगरपालिका राज्य-सरकार-द्वारा 
निश्चित सीमा तक उसके निर्माण में न केवल ख्चे का कुछ बोझ उठाए, बल्कि निर्माण के बाद 
उसके अनुरक्षण की भी ज़िम्मेदारी सम्भाले । सभी राज्यों में सुगठित जन-स्वास्थ्य-इंजी- 
नियरी-विभागों की भी आवश्यकता है। ये विभाग विभिन्न जल-आपूर्ति-योजनाओं के 
इंजीनियरी और स्वास्थ्य के पहलुओं में आवश्यक समन्वय कर सकते हैं, चाहे वे योजनाएं 
राज्य-सरकारों की हों ग्रथवा नगर-निगर्मों या नगरपोलिकाशओं की । जहां भी यह समन्वय _ 
नहीं हो सका, वहीं काम पूरा करने में देर हुई और भ्रनुरक्षण भी सन्‍्तोषबजनक नहीं रहा । 
कानून-द्वारा स्थापित जल और मल-व्यवस्था-सं डल, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में जल-आपूर्ति भर, 
मल-व्यवस्था की योजनाएं चलाने के लिए बनाया गया हो और जिन्हें ऋण जारी करने 
एवं शुल्क लगाने का भी अभ्रधिकार हो, जल-आपूर्ति-योजनाओं के कुशल प्रबन्ध और संचालन 
के लिए सबसे अ्रधिक उपयक्त संस्थाएं हैं । 


4. तीसरी योजना के काल में शहरी जल-प्रापति तथा जल-निकासी-पोजनाप्रों 
के लिए 89 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। झहरी जल-प्रापूर्ति के लिए 
निश्चित रकम से एक सीमित संख्या में ही नई योजनाएं हाथ में ली जा सकती हैं । 
राज्यों-द्वारा श्रारम्भ की जानेवाली भ्रन्य जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी-योजनाओों के साथ-साथ 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू भ्रथवा पूरी की जाएंगी : मद्रास, जबलपुर, बंगलोर, 
मंगलो र, दिल्‍ली, कर्लकत्ता, बम्बई और उत्तरप्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद 
और लखनऊ नगर, भ्रान्श्रप्रदेश की विशाखापटनम और मंजीरा' जल-झआपूर्ति-्योजनाएं तथा... 

केरल की एरणाकुलम-मत्तनचेरी एवं त्रिवेन्रम जल-आपूर्ति तथा जल-निकासी-योजनाएं । 

5. जल-निकासी एवं मल-व्यवस्था के कार्यक्रमों के महत्व' भर प्रबल आवश्यकता 
तथा कस्बों भौर भन्य नगरों में मल की समुचित व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए। जल-आपूर्ति के मुकाबले उक्त सुविधाएं भ्रभी पिछड़ी हुई हैं और यह आवश्यक 
है कि जल-निकासी और मल-व्यवस्था की योजनाएं भी जल-आपूर्ति के साथ ही 
चलाई जाएं श्रौर वे एक समन्वित कार्यक्रम का अंग बनें । इससे शहरों को जल- 
आपूर्ति-योजनाओं के परिणामस्वरूप मच्छरों की संख्या में वृद्धि तथा सफाई- 
व्यवस्था की अवनति से बचाया जा सकेगा । ,00, 000 से ऊपर की आबादीवाले नगरों में 
आवश्यक है कि जल-आपूर्ति-योजनाओं की अनुमानित लागत का 20 से 30 प्रतिशत तक 
हिस्सा मल-व्यवस्था पर खर्च किया जाए॥. 2 कर 2 


प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयां. श्रस्पताल और आऔबषधालय 


6. दूसरी योजना के अ्रन्त तक अधिकांश विकासं-खंडों में 2,800 प्राथमिक 
_ स्वास्थ्य-इकाइयां स्थापित हो चुकेंगी । अस्पतालों और झषधालयों की संख्या सन्‌ 
495व के 8,600 से बढ़ कर सन्‌ 96] में 2,600 हो जाएगी । इसी अ्रवधि | 

. अस्पतालों में रोगी-शय्याझ्रों की संख्या ,3,000 से बढ़ कर ,85,600 हो जाएगी । 
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दूसरी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों के कार्य-संचालन से मालूम पड़ता है 
कि इस कार्यक्रम की प्रगति में निम्नलिखित बाधाएं रहीं: () स्वास्थ्य-कर्मचारियों की 
कमी, (2) इमारतों और कर्मचारियों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण में देरी, (3) देहातों 
में सैवा के लिए आनेवाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाएं । 
प्राथमिक-स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने की भी ज़रूरत महसूस की गई है। इसके साथ- 
साथ स्वास्थ्य-सेवाश्रों की सामान्य गतिविधियों में मलेरिया, तपेंदिक, आदि की रोकथाम की 
सेवाओं का जल्दी-से-जल्दी समन्वय करने की भी आवश्यकता अनुभव की गई है। प्राथमिक 
स्वास्थ्य-इकाइयों फी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाए जानेवाले गच््य कदम ये है : न्यूनतम 
झ्रावश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था, आवश्यक-प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र 
की प्रन्य स्वास्थ्य-सेवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों के कार्यों का एकीकरण । 


7. पर्याप्त संख्या में डाक्टर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस की गई है। 
ढेहाती क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों को झ्राकृष्ट करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां और 
वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय सुझाए गए है : 


() जैसा कि कुछ राज्यों में हो भी रहा है, शहरी और देहाती क्षेत्रों मे काम करने- 
वाले कर्म चारियों का एक ही वगे होना चाहिए। सेवा-नियमों में यह शर्ते 
झ्ामिल कर दी जाए कि कर्मचारियों के वर्ग में आनेवाले हर व्यक्ति को एक 
निश्चित अवधि तक देहातों में काम करना पड़ेगा; इसके बाद हीं वह 
अ्रगला ऊंचा वेतन-क्रम पा सकेगा या योग्यता-अवरोध को पार कर सकेगा । 
जल्दी पद-वुद्धि करने, अग्रिम वेतन-वृद्धि करने तथा स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण 
के लिए चुनाव करते समय देहातों में की गई सेवा की अवधि को ध्यान 
में रखा जाना चाहिए । 

(2) देहातों में काम करनेवाले चिकित्सा-कर्मंचारियों को रहने के लिए मकान 
और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए । उनके अतिरिक्त व्यय-भार (बच्चों 
की शिक्षा, आदि) का भी ध्यान रखा जाता चाहिए । 

(3) प्रशिक्षणार्थी छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाएं, बशतेंकि वे यह 
प्रतिज्ञा करें कि स्तातक बनने के बाद एक निश्चित न्यूनतम भ्रवधि तक 
देहातों में काम करेगे । 

(4) शहरों और देहातों, दोनों स्थानीं पर काम करनेवाले डाक्टरों की सेवाएं 
अस्पतालों और औषधालयों तथा स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा के लिए आंशिक 
समय के लिए प्राप्त की जाएं । 

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों और उप-केन्द्रों के लिए चिकित्सा-अधिकारी 

' के अलावा देशी चिकित्सा-प्रणालियों मे समुचित रूप से प्रशिक्षित स्नातकों 
की भी सेवाएं प्राप्त की जाएं । 


8. प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों का स्तर बनाए रखने और उन्हें विशेष सुविधाओं 
का लाभ पहुंचाते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि इन इकाइयों को ज़िला के भर अन्य विशिष्ट 
श्रस्पतालों से सम्बद्ध किया जाए। फिलहाल विद्येष सेवाएं बड़ें का नगरों के ही अस्पतालों 
में उपलब्ध है। छोटे कस्बों और गावों कौ जनता को इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 
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यह जरूरी है कि जिला और सब-डिवीजन के अस्पतालों में रोगी-शय्याओ्रों की संख्या बढ़ाई 
जाए और वहां एक्स-रे, खून, थूक, आदि की परीक्षा, चिकित्सा, आपरेशन आदि तथा 
प्रसूति-सम्बन्धी विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएं । अस्पतालों में छाय्याओं की 
संख्या में वद्धि के अतिरिक्त, बाहरी रोगियों की चिकित्सा के विभागों को बहुरोगी-अस्पतालों 
का. रूप दिया जाए, जिससे बाहरी विभाग में ही तकनीकी साज़-सामान उपलब्ध हो झौर 
जिकित्सा का भी प्रबन्ध हो सके । 


9. तीसरी योजना में 2,000 नए अस्पताल और झ्ौषधालय खोलने तथा 54,500 


अतिरिक्त द्याओं का प्रबन्ध करने का लक्ष्य है। 


संक्रामक रोगों की रोकथाम 


20. तीसरी योजना में मलेरिया, फाइलेरिया, तपेदिक, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ 
रोग, हैज़ा और गिल्लड़-जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया 
जाएगा । मलेरिया और चेचक के उन्मूलन पर विशेष बल दिया जाएगा। संक्रामक रोगों 
की रोकथाम पर पहली योजना में 23 करोड़ रु० तथा दूसरी योजना में 64 करोड़ रु० खर्चे 
किए गए । तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर कुल 70 करोड़ रु० खर्चे किए जाएंगे । 


27. मलेरिया-उन्‍्मूलन : पहली दो योजनाओ्रों में किए गए मलेरिया-निरोधक 
उपायों से इस रोग की भीषणता में बहुत कमी हुई है : सन्‌ 952-53 में मलेरिया ने साढ़े 
सात करोड़ लोगों पर आक्रमण किया था, जब कि सन्‌ 960-6 में यह संख्या घट कर करोड़ 
रह गई। बच्चों के तिल्‍ली बढ़ने की दर सन्‌ 956 में 7.7 प्रतिशत थी, जो सन्‌ 960 में गिर 
कर .4 प्रतिशत रह गई । इसी प्रकार, जिन बच्चों के रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाए गए, 


उनकी दर १. 8 प्रतिशत से 0. 2 प्रतिशत रह गई तथा पशुओ्रों के मामले में यह दर 0.7 


प्रतिशत से घट कर 0.7 प्रतिशत रह गई । दूसरी योजना के अन्त में 390 मलेरिया- 


उन्मूलन-इकाइयां काम कर रही थीं । साथ ही, निगरानी की कारंवाई भी चालू कर दी गई _ 


है और ज्यों-ज्यों तीसरी योजना आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यों ये इकाइयां कम कर दी जाएंगी 
और आवश्यकता पड़ने पर, विशेष रूप से सीमा-दक्षेत्रों में, केवल थोड़ी-सी इकाइयां 
काम करने के लिए रख ली जाएंगी । 


22. फाइलेरिया की रोकथाम : फाइलेरिया रोग विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में पाया 


जाता है। दूसरी योजना की अ्रवधि में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि संक्रामक क्षेत्रों में 4 


करोड़ व्यक्तियों को इस रोग की आशंका है । इसकी रोकथाम के उपायों में सामूहिक रूप से 


दवा-वितरण, मच्छर-नाशक कारेवाई और लारवा-नाशक कारंवाई शामिल हैं । फाइलेरिया 


. मुख्यतः एक शहरी समस्या है तथा इसके निरोध के लिए प्रभावशाली दीघेकालीन 


उपाय सफाई का समुचित प्रबन्ध है। सन्‌ 956 में फाइलेरिया-नियन्त्रण-केन्द्रों की संख्या 


] थी, जो 96 में बढ़ कर 48 हो गई। तीसरी योजना में फाइलेरिया-निरोधक 


उपाय जारी. रहेंगे, परन्तु इस रोग से ग्रस्त शहरों में जल-निकासी-कार्यक्रमों को प्राथमिकता 
दी जाएगी । 


इसके फेलने का बराबर खतरा रहता है। टीके लगाने के आन्दोलनों के कारण चेचक रोग 


23. चेचक : चेचक को भारत में एक महामारी का स्वरूप प्राप्त है और अच्य देशों में भी _ 


- जँ 
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से मरनेवालों और बदसूरत हो जानेवालों की संख्या में कमी हुई है, परन्तु वर्ष के कुछ मौसमों में 
चेचक का आक्रमण अब भी हो जाता है तथा 5-6 वे में एक बार यह महामारी के रूप में 
प्रकट हो जाती है । 

च्रेचक ऐसा रोग है, जिसे रोकना सम्भव है । टीका लगाना ही इस रोग के लिए सबसे 
बडा निरोधक शअ्रस्त्र है। इसलिए तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि चेचक रोग 
का समूल नाश करने का प्रयत्न किया जाए सन्‌ 960-6 में सभी राज्यों में परीक्षण के लिए 
प्रारम्भिक योजनाएं शुरू की गई थीं। तीसरी योजना के कार्य्रमों की मुख्य बातें ये होंगी : 
(१) टीके की दवा के उत्पादन में वृद्धि, (2) टीका लगानेवाले कर्मचारियों की भर्ती और 
प्रशिक्षण, (3) अगली बार महामारी के रूप में चेचक फैलने से पहले सारी ग्राबादी को टीका 
लगाने का काम । टीके की दवा का उत्पादन बढ़ाने की कारंवाई शुरू भी हो चुकी है। 


24. तयेदिक : चिकित्सा-सम्बन्धी भारतीय परिषद्‌ के तत्वावधान में हाल में ही 
नमूने के तौर पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में फेफड़ों की तपेदिक के रोगियों 
की संख्या प्राय: 50 लाख है, जिसमें से 5 लाख को छूतवाली तपेदिक है। यह भी पता चला 
है कि तपेदिक से मरनेवालों की संख्या चाहे कम हो गई हो, उससे ग्रस्त रोगियों की दर 
शहरों और देहातों, दोनों में प्रायः उतनी ही है। दूसरी योजना में करीब 2 करोड़ लोगों 
की बी० सी० जी० का टीका लगा कर जांच की गई थी । तपेदिक के औषधालयों की संख्या 
सन्‌956 के 60 से बढ़ा कर सन्‌967 में 220 कर दी गई। तपेदिक-निरोधक तरीकों का 
प्रदर्शन करने तथा उनका प्रशिक्षण देने के लिए0 केन्द्र स्थापित किए गए । तपेदिक के रोगियों 
के लिए शय्याओं की भी संख्या बढ़ा कर सन्‌ 956 के 22,000 की तुलना में सन्‌ 967 में 
26,500 कर दी गई । सन्‌ 959 में बंगलोर में एक राष्ट्रीय तपेदिक-प्रशिक्षण-संस्थान की 
स्थापना की गई । 

तीसरी योजना में बी० सी० जी० का टीका लगाने का आन्दोलन बढ़ाया जाएगा तथा 

0 करोड़ और व्यक्तियों को ठीके लगाए जाएंगे । औषधालयों की संख्या भी 220 से 
बढ़ाकर 420 कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में सेवा के लिए 25 चलतें- 
फिरते औषधालयों का प्रबन्ध किया जाएगा, जिनमें एक्स-रे की छोटी फिल्में लेने तथा खून- 
थूक आदि के नमूने लेने एवं साधारण परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला की व्यवस्था 
की जाएगी। तपेदिक-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए 5 और. केन्द्र स्थापित किए 
जाएंगे । तपेदिक के रोगियों के लिए 3,500 अ्रतिरिक्‍त शब्याओं का प्रबन्ध किया जाएगा, 
जिसके फलस्वरूप कुल रोगी-शब्याप्रों की संख्या सन्‌ 966 तक 30,000 हो जाएगी। 
रोग-मुक्ति के बाद की देखभाल तथा रोगमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 7 केन्द्रों की 
स्थापना की जाएगी । ह 

25. यौन रोग : देश में सामान्यतः व्याप्त यौन रोगों में सुज़ाक और गरमी 
प्रमुख हैं। नगरों, बन्दरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और हिमालय के अंचल के क्षेत्रीं में यह रोग 
ग्रधिक है। शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण इन रोगों के और अधिक फेलने 
की श्राशंका है। दूसरी योजना के अन्त तक इन रोगों की रोकथाम के लिए 75 
जिला-औषधालयों भर 8 मुख्यालय-श्रौषधालयों की स्थापता की जा चुकी थी। शी ध्र निदान 
प्रौर उपचार के कारगर तरीकों के इस्तेमाल से आबादी में छूत लगने के कारणों को रोकने 
में काफी सफलता मिली है। तीसरी योजना में 00 और जिला-औषधालय तथा 6 और 
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मुख्यालय-भ्रौषधालय स्थापित किए जाएंगे और रोग की रोकथाम के लिए प्रोकेन 
 एल्युमीनियम मोनोसटियरेट (पी० ए० एम०) का मुफ्त वितरण' किया जाएगा 


.. 26. कृष्ठ रोग : देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 20 लाख 
हैं। इनमें से 20-25 प्रतिशत का रोग तो छत से फैलनेवाला है। रोग फैलने की 
घटनाएं 0. 5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक हैं। ग्राधुनिक दवाओं, विशेष रूप से सल्फोन, 
की सहायता से बड़े पैमाने पर उपचार के व्यापक और सघन उपायों से कोढ़ पर नियन्त्रण _ 
रखा जा सकता है। दूसरी योजना के अन्त तक कोढ़ के अ्रध्ययत और उपचार-सम्बन्धीं 
35 केद्धों की स्थापना की जा चकी थी । 70 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण हो चका था 
और 90,000 व्यक्तियों का उनके घरों में ही उपचार किया गया था। चिगलपट-स्थित केन्द्रीय 
कुष्ठ रोग-शिक्षण और अनुसन्धान-संस्थान में इस रोग के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याञ्रों 
पर अनुसन्धान होता है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है | सन्‌ 958 में कुष्ठ 
रोग-नियन्त्रण-कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित कुष्ठ रोग-सलाहकार-समिति ने भारत 
में कोढ़-नियन्त्रण-कार्य बढ़ाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । कुछ सिफारिशें द 
इस क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता श्रौर रहने के लिए मुफ्त मकान देना, 
सेवा-नियमों में सुधार करना और उनके लिए केन्द्रीकृत प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाना । 


तीसरी योजना में कुष्ठ रोग पर नियन्त्रण के कार्यक्रम में 00 और नियन्त्रण-इकाइयों 
की स्थापना, सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार-केन्द्रों की स्थापना तथा चालू कार्यक्रमों को 
जारी रखने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में अनेक स्वैच्छिक संस्थाझ्रों तथा समाज-सेवियों 
का भी सहयोग लिया जाएगा। महामारी के क्षेत्रों में हर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य- 
इकाई को कोढ़-नियन्त्रण-कार्य में केन्द्र-बिन्दु के रूप में गठित किया जाएगा । 


7. हज़ा : बहुत लम्बे समय से भारत में हैज़ा रोग बुरी तरह फला हुआ है । 
हाल में ही एक विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पंश्चिम-बंगाल, उड़ीसा, - 
ग्रान्ध्रप्रदेश और मद्रास की मुख्य नदियों के डेल्टा-क्षेत्र में पांच महामारी-दक्षेत्र हैं, जिनमें 
से पश्चिम-बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र' अधिक गम्भीर हैं। हैजा [री को बार- 
बार भेड़कने से रोकने के लिए इंन क्षेत्रों की समाप्त क॑ रना होगा 





गैंगो। इसे लिए वहां की आबादी 
को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना होगा और मल-निकासी-व्यवस्था के झ्राधुनिक तरीके प्रपनाने 
होंगे।व्यावहारिक उपाय यह है कि उन शहरों में पहले रोकथाम के उपाय किए जाएं, जहां हैजा 
जल्दी फैलता है। देहातों की बारी बाद में आरा सकती है, क्योंकि वहां की आबादी घनी न _ 

होने से रोग फैलने की सम्भावता कम है। भारत में सबसे बड़ा हैज़ा-केन्द्र बुहत्तर 
कलकत्ता है, जो पश्चिम-बंगाल के मुख्य हैज़ा-क्षेत्र के मध्य में है। नदी का पानी साफ. 
करने की वर्तेमान' व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसका काफी विस्तार करता 
चाहिए। इस समय नगर का केवल दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है, जहां भगर्भ-नालियों-कारा -. 
मल-निकासी की व्यवस्था है । जल-आपूर्ति, जल-निकासी और मल-निकासी-व्यवस्था में सुधार 
और उत्तक आधुतिकौकरण के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक झ्ायोजन करना और तुरच्त 
कार्य करना बहुत ज़रूरी है। विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की झोर से एक दल ने हाल में ही कलकत्ता- _ 
क्षेत्र की जल-आपूर्ति एवं सफाई की स्थिति का अ्रध्ययन किया था और अनेक कारंबाइयां 
. हात्न में ही शुरू की गई हैं । द 
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28. हैजे को जड़ से खत्म करने के लिए जल-आपूर्ति भर सफाई की व्यवस्था 
में पहली और दूसरी योजर्नाओ्ों के मुकाबले कहीं अधिक काम करना आवश्यक है। तीसरी 
योजना में सुरक्षित पानी की आपूर्ति का बड़ा कार्यक्रम अमल में लाया जाएगा। हैज़ाग्रस्त 
राज्यों में इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा महामारी के क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 
इन क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष योजनाएं भी फौरन ही तैयार कर लेनी चाहिए और 
आवद्यकता पड़ने पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कुछ और लेकर उक्त 
कार्यक्रम पूरे करने चाहिए | कोई कारण नहीं है कि तीसरी योजना के दौरान हैज़े की तीत्रता 
काफी कम न हो जाएगी और चौथी योजना के अन्त तक इसका पूरा उन्मूलन नहीं हो जाएगा । 

29. गिल्‍लड रोग: हिमालय के अंचल के क्षेत्रों में गिल्लड़ रोग बहुत फैला हुआ 
है। दूसरी योजना की अवधि में भारत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट- 
कोश के सहयोग से राजस्थान की सांभर झील के निकट एक कारखाने की स्थापना की, 
जद्धां पंजाब के रोगग्रस्त जिलों में वितरण के लिए आयोडाज्ड/आयोडेटेड साल्ट (आयो- 
डिनकृत नमक ) बनाने का काम शुरू किया गया । इस कारखाने में 27 लाख व्यक्तियों--- 
खतरे में पड़ी जनता का एक-तिहाई हिस्सा--के लिए झयोडिनकृत नमक तैयार किया जा 
सकता है। गिल्लड रोग का उन्मूलन करने के लिए श्रायोडिनक्ृत नमक का उत्पादन बढ़ाना 
होगा तथा दो और कारखानों की स्थापना करनी होगी । 


30. तीसरी योजना में ट्रेकोमा (रोहा रोग) के उपचार और नियन्त्रण के लिए भी 
व्यवस्था की गई है । तीसरी योजना में केसर के तुरन्त निदान और इस क्षेत्र में अनुसन्धान 
की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा । 


डाक्टरी शिक्षा श्रोर अनुसन्धान 


3. पहलीं दो योजनाओ्रों में मेडिकल (चिकित्सा-सम्बन्धी) और पैरा-मेडिकल 
(सहायक चिकित्सा-सम्बन्धी) कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाश्रों के विस्तार-सम्बन्धी 
आंकड़े तालिका-संख्या 3 में दिए गए है। तीसरी योजना में मेडिकल कालेजों और संलग्न 
अस्पतालों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का और भी विस्तार किया जाएगा तथा 8 नए मेडिकल 
कालेज खोले जाएंगे, जिससे मेडिकल कालेजों की कुल संख्या 75 हो जाएगी । सामाजिक 
झौर निरोधक चिकित्सा के अध्ययन के लिए सभी मेडिकल कालेजों में अलग विभागों की 
स्थापना की जाएगी । आल इंडिया इन्स्टीट्यूट श्राफ मेडिकल साइंसेज़ के विस्तार का 
कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और कई मेडिकल कालेजों में कतिपय विभागों का दर्जा बढ़ाया 
जाएगा। साथ ही, स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाएगी । 

32. पहली दो योजनाओं में डाक्टरों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार आबादी 
की वद्धि के अनुपात के साथ मुश्किल से रह सका है। सन्‌ 95-6व के दशक में श्राबादी 
और डाक्टर का अनुपात 6,000: का रहा है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों के बाद भी 
यही अनुपात बना रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम बनाते समय वर्तेमान मेडिकल कालेजो में शिक्षकों की 
कमी को भी ध्यान में रखना पड़ता है । देहातों में डाक्टरों की कमी और उसे दूर करने के लिए 
झ्रावश्यक उपायों का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। एक नया उपाय यह भी है कि 
जल्दी ही मेडिकल सहायकों' के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालींन पाद्यक्रम चालू किया 
जाए। प्रशिक्षणार्थी गांवो में प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों में 3 से 5 वर्ष तक काम करे, 
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जिसके बाद उन्हें सामान्य मेडिकल योग्यता प्राप्त करने और लोकसेवा-द्षेत्र में कार्य करते 
रहने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं 


33. स्नातकोत्तर-डाक्टरी शिक्षा : नए मेडिकल कालेजों की स्थापना और क्तेंमान 
कालेजों के तेज़ी से विस्तार के कारण शिक्षकों की मांग बढ़ जाएगी । छात्रों की एक बड़ी 
संख्या को विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर-स्तर तक प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे मेडिकल 
कालेजों में अध्यापत का काम सम्भाल सकें। स्वातकोत्तर-शिक्षा की वर्तमान सुविधाएं प्रति- 
वर्ष 750 छात्रों के लिए ही पर्याप्त हैं और 250 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा परी करके निकल सकते 
हैं । अनुमान है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में फिलहाल 2,000 शिक्षकों की कमी है । इन 
कालेजों के सम्भावित विस्तार और नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के कारण 2,500 शिक्षकों 
की ज़रूरत पड़ेगी । इसका अर्थ है कि तीसरी योजना-काल में कुल 4,500 शिक्षकों की 
आवश्यकता होगी । तीसरी योजना में स्तातकोत्तर-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार 
करने के लिए 3.5 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता 
दी गई है और आशा है कि योजना के आ्रारम्भिक वर्षों में ही यह पूरा हो जाएगा । 


34. दन्‍्त-शिक्षा : फिलहाल देश में कुल 0 दन्त-शिक्षा कालेज हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 
280 छात्रों के प्रवेश की जयवस्था है। तीसरी योजना में 4 नए कालेज स्थापित किए जाएंगे 
ओर कुछ वर्तमान कालेजों का विस्तार किया जाएगा । इस प्रकार, वाषिक प्रवेश-संख्या 
400 हो जाएगी । तीसरी योजना में दन्त-पआऔौषधालय और दन्त-चिकित्सा-सम्बन्धी अन- 
सन्धान के लिए भी व्यवस्था की गई है । 


35. चिकित्सा-सम्बन्धी अ्रनुसन्धान : भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ _ 
की सिफारिशों के आधार पर दूसरी योजना के लिए अनुसन्धान-कार्यक्रम तैयार किए गए 
थे। इन कार्यक्रमों में संक्रामक रोगों, विशेष रूप से तपेदिक, ट्रेकोमा, कुष्ठ रोग, हैज़ा . 
ओर कीटाणुजन्य अन्य रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्ये सम्मिलित हैं। पोषण- 
सम्बन्धी अव्यवस्था और उससे होनेवाले रोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योगों 
की बेकार चीज़ों तथा कल-कारखानों की गन्दगी से नदियों का पानी दृषित होने से बचाने 
के तरीकों का विकास करने के लिए भी अ्रध्ययत्त किए गए । कीटॉणुजन्य रोगों के सम्बन्ध में 
भी अनुसन्धान-कार्य शुरू किया गया है । तीसरी योजना में चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
कार्यक्रमों का उल्लेख और विवरण वेज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-सम्बन्धी 
अध्याय में दिया गया है। सफाई और संक्रामक रोगों की समस्याओ्रों के ग्रध्ययन को प्राथमिकता 
दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अ्रनुसन्धान-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर. 
विशेष ध्यान दिया जाएगा । देशी औषघ पर भी झनुसन्धान-कार्य तेज़ किया जाएगा।.. 





ग्रधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


.. 36. पहली योजना के आरम्भ से अब तक नर्सों और भ्रन्य अधीनस्थ स्वास्थ्य- 
कर्मेचारियों (दाइयों, आदि) के प्रशिक्षण की सुविधाशों के विस्तार के लिए बराबर प्रयत्न 
होते रहे हैं। फिर भी, उनकी भारी कमी बराबर बनी हुई है | तालिका-संख्या 3 में ग्रब तक 
की प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य-सम्बन्धी आंकड़े दिए गए हैं । तीसरी योजना में इस 
समस्या को निम्नलिखित ढंग से हल करने का इरादा है। गा 
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() ने: नर्सो के लिए काम की स्थिति सुधारने और बड़ी संख्या में स्त्रियों 
को इस पेशे की ओर आाक्ृष्ट करने के लिए सुझाव रखा गया है कि हर राज्य 
में विशेष नसिग-सेवा हो तथा स्वास्थ्य-सेवाओ्ों के निदेशक को परामरशे 
एवं सहायता देने के लिए नर्स सुपरिन्टेंडेंट की नियुक्ति की जाए। अस्पतालों 
में योग्य और अनुभवी नर्सिंग सिस्टरों की भी नियुक्ति होनी चाहिए । 

(2) सहायक नर्स / सिडवाइफें : सहायक नर्स / मिडवाइफों को 2 वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाता है । इसका उद्देश्य यह है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य- 
इकाइयों में और भअन्यत्र मिडवाइफों का स्थान ले लें। तीसरी योजना में 
इनके प्रशिक्षण की सुविधाएं काफी बढ़ाई जाएंगी । 

(3) स्वास्थ्य-निरीक्षक : वर्तमान कार्यत्रमों में स्वास्थ्य-निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने- 
वाले संस्थानों की संख्या 30 से बढ़ा कर 50 करने की योजना है; वाषिक 
प्रवेश-संख्या 650 से बढ़ा कर 850 की जाएगी । स्वास्थ्य-निरीक्षकों की 
संख्या में वतेमान कमी तथा देहाती स्वास्थ्य-सेवाश्रों में उतकी महत्वपूर्ण 
भूमिका को देखते हुए यह श्रावश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं 
काफी बढ़ाई जाएं। यह सुझाव है कि राज्यों में प्रशिक्षण-कार्य क्रमों 
पर पुनविचार किया जाए तथा उनमें स्वास्थ्य-निरीक्षकों और ग्राम- 
स्वास्थ्य-कार्य क्रमों को अमल में लानेवाली श्रन्य महिला कार्येकर्ताश्रों के 
सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाए । 


(4) दाइयां : गांवों में बच्चों की पैदाइश का काम प्रायः दाइयों के ही जिम्मे 
रहता है। परन्तु दाइयां प्रशिक्षण-प्राप्त नहीं होती । योजना के कार्यक्रम 
का उद्देश्य इन दाइयों को प्रशिक्षण देना तथा मोटी बातों की जानकारी 
कराना है, जिससे वे गांवों में पहले से अधिक अच्छी तरह कार्य कर 


7 बी पक. 


सकें । योजना में ऐसे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है । 

37. जन-स्वास्थ्य-इंजीनियर : तीसरी योजना में जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरों, ग्रधीनस्थ 
कर्मचारियों तथा जलव्यवस्था का संचालन करनेवाले कमंचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाश्रों 
का विस्तार किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण जल-आपूर्ति-व्यवस्था के कार्यत्रमों 
के लिए इन वर्गों के कर्मचारियों की मांग और बढ़ गई है। 

योजना में सफाई-निरीक्षकों, प्रयोगशालाओं के तकनीकी जानकारों, किरण-वक्रता से 
सम्बन्धित कर्मचारियों, चश्मे बनानेवालों, रेडियोग्राफरों तथा कुष्ठ रोग, यौन रोग और 
तपेदिक की चिकित्सा के क्षेत्र में काम करनेवालों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है--स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी आंकड़े रखने का प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । 


98. औषध-निर्माता (फारमासिस्ट्स) : औषध-निर्माताओों की शिक्षा का नियमन 
सन्‌ 948 के फारमेसी-अधिनियम के अनुसार किया जाता है। यह अधिनियम अस्पतालों और 
औषधालयों में काम करनेवाले औषध-निर्माताओं के प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य 
से बनाया गया था । झ्राजकल सामान्यतः दवाएं बनाने के लिए नियुक्त कम्पाउंडरों 
के स्थान पर प्रशिक्षित औषध-निर्माताओं की नियुक्ति करना एक लम्बी प्रक्रिया है। फिर 
भी, तीसरी योजना में आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में से, जो 6,000 है, 
अधिक-से-प्रधिक संख्या में औषध बनानेवाले प्रशिक्षित किए जाएंगे । वर्तमाव योजनाशों 
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के अनुसार 2,000 औषध-निर्माताओों की कमी अनुभव होती है, जो मुख्यतः वर्तमान 
प्रशिक्षण- संस्थाश्रों के विस्तार से दूर की जा सकती है । 


स्वास्थ्य-शिक्षा न 


' 39, अपने व्यापक अर्थों में स्वास्थ्य-शिक्षा ही एक सफल जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम की 
नींव है। जैसा कि पहली योजना में बताया गया था, स्वच्छता के सामान्य नियमों का भ्रज्ञान 
और उनका पालन करने में लापरवाही ही भ्रस्वास्थ्य का मुख्य कारण है और स्वास्थ्य-शिक्षा के. 
अतिरिक्त कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है, जो व्यय-राशि के अनुपात में अधिक लाभ दे 
सकती हो । स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य-सेवाशओं के 

महानिदेशालय में सन्‌ 956 में केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यू रो की स्थापना की गई थी । प्रनेक 
राज्यों ने भी ऐसे ब्यूरो स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य-शिक्षा के मुख्य पहलू ये हैं : निजी स्वच्छता, 
पास-पड़ोस की सफाई, संक्रामक रोगों की रोकथाम, उचित पोषण, ब्यायाम, विवाह-सम्बन्धी 
ज्ञान, प्रजनन से पहले और बाद की स्वास्थ्य-रक्षा तथा प्रसृति और शिशु-स्वास्थ्य, श्रादि । 
स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर चलाना चाहिए तथा सामुदायिक विकास- 
खंडों में सामाजिक शिक्षा-कार्य सें इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तीसरी योजना में 
स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदर्शत और प्रचार की सुविधाएं बढ़ाने की 
व्यवस्था की गई है। शहरों और गांवों, दोनों में वर्तमान स्वास्थ्य-शिक्षा के तौर-तरीकों में 
परिवर्तन की गुंजायश है, जिससे व्यापक स्वास्थ्य-शिक्षा में उन्हें ठोस ग्राधार बनाया जा सके । 


स्वास्थ्य-बीमा 


40. कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना के श्रन्तग्गंत औद्योगिक मजदूरों के लिए तथा. 
अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना के अन्तर्गत दिल्‍ली-स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्म चा रियों के 
लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कर के स्वास्थ्य-बीमा की ओर एक 
कदम उठाया गया है । इस अनुभव के प्रकाश में केन्द्रीय और राज्य-सरंकारों को इसी प्रकार 
की अन्य योजनाएं चाल करनी चाहिए, जिससे कुंछु काल बाद झ्रांबादी के बड़े भाग के लिए 
एक अंशदायी स्वास्थ्य-बीमा की एक बंहुमुखी व्यवस्था शुरू हो जाएं । इसे संम्बंन्धे में विभिन्न 
समस्याओं का अध्ययन करने को इरादा है, जिससे यौंजना परे अमल के लिए 
क्रम तैयार किया जा सके । | : ' ५50 





स्कली छात्रों का स्वास्थ्य... 


47. दूसरी योजना के अन्त में 4 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहें थे; तीसरी 

. योजता में इस संख्या में 2 करोड़ और वृद्धि होने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक _ 
“6 से ॥] वर्ष तके की वय के स्कली छात्रों की संख्या 5 करोड़ होगी। बच्चों की इतनी - 
बड़ी. संख्या के स्वास्थ्य की देखभाल अपने-आप में तो महत्वपूर्ण है ही, सारे समाज 
के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। स्क्ल-स्वास्थ्य-समिति ने एक वर्ष पूर्व अपनी 
 अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि समृचित पोषण न मिलने और भस्रन्य 
. निरोधक उपाय न होने से स्कूली छात्रों में रोगों से पीड़ित होनेवालों की संख्या बहुत श्रधिक 
है। इसीलिए सुझाव रखा गया है कि राज्यों की तीसरी योजना के लिए स्वास्थ्य-कार्यक्रम 
तैयार करते समय स्कलों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यूनतम सेवाओं का निश्चित 
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रूप से प्रबन्ध होना चाहिए । वे सेवाएं इस प्रकार है : () स्कूलों में पीने का साफ पानी तथा 
सफाई, भ्रादि की व्यवस्था, (2) डाक्टरी जांच की व्यवस्था, (3) विकास-खंडों में प्राथ- 
मिक स्वास्थ्य-इकाई के सहयोग से स्कूल-काल के बाद भी स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था, 
तथा (4) शिक्षकों को स्वास्थ्य-शिक्षा देने का प्रबन्ध । 


बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के ख्याल से, विशेष रूप से गरीब परिवारों के बच्चों के 
लिए स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के महत्व को देखते हुए, इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे, 
ज्यों-ज्यों स्थानीय जनता इस कार्यक्रम में समुचित योग देने लगे, बढ़ाना चाहिए । शिक्षा' के 
भ्रध्याय में इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया जा चुका है। कालान्तर में यह कार्यक्रम स्कूली 
छात्रों की कुल संख्या के लिए, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए, लागू हो जाता चाहिए। 


मात श्रोर शिक्षु-स्वास्थ्य 


* 42. दूसरी योजना के भ्रन्त तक देश में लगभग 4, 500 प्रसूति और शिशु-कल्याण- 
केद् थे | प्रत्येक केन्द्र ।0,000 से 25, 000 की आबादी की सेवा कर रहा था । इनमें से एक- 
तिहाई केन्द्र शहरी इलाकों मे है। पहली दो योजनाओं में जच्चाशों कौ देखभाल की व्यवस्था 
में हुए सुधार के परिणामस्वरूप, जच्चाश्रों की मृत्यु-दर, जो सन्‌ 938 में जीवित शिशु-जन्म 
पर 20 प्रति हज़ार थी, घट कर 2. 4 प्रति हजार रह गई । बच्चों की पैदाइश के बाद 
जच्चाओं मे खून की कमी की घटनाएं भी उन क्षेत्रों में बहुत घट गई है, जहां सेवाएं भली भांति 
स्थापित है; शिशु-मृत्यु-दर में भी बहुत कमी हुई है। दूसरी योजना में देहातों में 
प्रसूति और शिश्ु-कल्याण-सेवाएं आम स्वास्थ्य-सेवा का अभिन्न अंग बन गई । अधिकांश 
राज्यों मे प्रसृति और शिशु-कल्याण-ब्यूरो स्थापित कर दिए गए है । दूसरी योजना में बाल- 
चिकित्सा की प्रशिक्षण-व्यवस्था में भी सुधार के लिए कदम उठाए गए। हाल के वर्षों 
में मेडिकल कालेजों में बाल-चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्राथमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रों-द्वा रा मुहय्या की जानेवाली प्रसृति और शिशु-कल्याण-सेवाओं को कल्याण- 
विस्तार-परियोजनाओं और स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओ्नों से पूरा किया जाता है । 


तीसरी योजना में इरादा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों से सम्बद्ध प्रसूति और 
शिशु-कल्याण-सेवाएं ज़िला-प्रस्पतालों की विस्तृत सुविधाओं से जोड़ दी जाए । प्रसूति 
और शिश्ु-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करनेवालों के लिए अल्पकाल के अभ्यासक्रम चलाए 
जाएंगे । 


मानसिक स्वास्थ्य 


43. केन्द्रीय सरकार-द्वारा हाल में ही स्थापित मानसिक स्वास्थ्य-सलाह- 
कार-पमिति ने जन-स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओं के विकास के कार्यक्रमों में मानसिक 
स्वास्थ्य-सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डाला है। मानसिक चिकित्सालयों में यथा- 
सम्भव अधिक-से-अधिक उपचार-सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त अब मानसिक 
आचार-सम्बन्धी निरोधक सेवाओं पर, और विशेष रूप से प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की व्यवस्था 
कौओर, ध्यान देना ज़रूरी है । तेजी से हो रहे उद्योगीकरण, टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन 
और आबादी के गांवों से शहरों की ओर जाने के कारण कुछ मानसिक अव्यवस्था और तनाव 
था जाता है, जिसे आरम्भिक दौर में ही ठीक करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चिकित्सा- 
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विशेषज्ञों, जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम करनेवालों और समाज-सेवकों, विशेष रूप से 
प्रस्ति और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्रों में काम करनेवालों को मानसिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी 
देना ज़रूरी है। स्वास्थ्य-शिक्षा-कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य-शिक्षा का महत्व- 
पूर्ण स्थान है। बाल-मनोविज्ञानवेत्ताओों और मनोवैज्ञानिक समाज-सेवकों के लिए प्रशिक्षण- 
सुविधाएं बराबर बढ़ती जानी चाहिए । शिक्षा-द्षेत्र में स्कली छात्रों के स्वास्थ्य-कार्य क्रम 
के विशेष अंग के रूप में यह आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों की छोटी-मोटी 
व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं पर उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सके, माता-पिता 
और शिक्षकों को बच्चों के पालन के ठोस सिद्धान्तों पर मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए 
तथा स्कल-शिक्षकों को मानसिक आचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक 
जीवन में मनोवज्ञानिक तत्वों की भूमिका के कारण समाज-कल्याण के कार्यक्रमों में मानसिक 
आचार-सम्बन्धी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास 
और उसके अ्रधिक जटिल होने के साथ-साथ अनेक प्रकार की नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है; इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में अध्ययन और विशेष सर्वेक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए | आम जनता को इस दिशा 
में शिक्षित करने, बाल-मार्ग-दर्शन-केन्द्रों को सहायता देने तथा और कई तरह से स्वैच्छिक 
संस्थाएं बहुत बड़ा काम कर सकती हैं । द 8 8 
द महत्त्वपूर्ण आंकड़े 
44. काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि महत्त्वपूर्ण भ्रांकड़ों की व्यवस्था 
का न होना वर्तमान अंक-व्यवस्था की सबसे गस्भीर त्रुटियों में से एक है। पहली पंचवर्षीय 
योजना में इस समस्या पर विस्तार से विचार किया गया था, परन्तु पिछले दशक में 
इस दिशा में अपेक्षाकृत बहुत कम प्रगति हुई है। अप्रैल 967 में इस' विषय के सभी पहलु्रों 
पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था। उसने सिफारिश की है कि ऐसी 
महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें महत्त्वपूर्ण घटनाओं को 
सामान्य व्याख्या हो, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के कार्य और महत्त्वपूर्ण आंकड़े देने के 
तरीके हों और ऐसा न होने पर दंड की व्यवस्था हो । इसको अमल में लाने के लिए प्रशासन- 
व्यवस्था तथा अन्य बातें राज्य-सरकारों पर छोड़ दी जाएं । नगरपालिका क्षेत्रों, राज्य-पंचायत- 
कानून के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों और अन्य देहाती क्षेत्रों के अनुरूप व्यवस्था, जिला-रजि- 
स्ट्रारों की नियुक्ति, जानकारी संग्रह करने तथा उसके संकलन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए 
थे। यह भी सुझाव दिया गया था' कि जनसंख्या की वृद्धि तथा जातियों की सामाजिक स्थिति 
के विवेचन के विषय में अनुमान लगाने के लिए नमूने के तौर पर वार्षिक जनगणना करने 
के अलावा, क्षेत्रों के नमूने के तौर पर रजिस्ट्रेशन की भी योजना बनाई जाए, जिससे विभिन्न 
राज्यों और प्रदेशों में जन्म-मरण के विश्वसनीय आंकड़े मिल सकें । इन सिफारिशों पर 
विचार किया जा रहा है। राज्यों में महत्त्वपूर्ण आंकड़े संग्रह करने के काम में सुधार का 
कार्यक्रम तेज़ी से अमल में लाना ज़रूरी है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से और भी. 
ग्राववरयक सहायता ली जा सकती है । 
56 प्रौषध हक पक 
द शा 45. तीसरी योजना में देश में ही औषधों का उत्पादन बढ़ाने तथा आयातित 
ओऔषधों और कच्चे माल के स्थान पर देश में ही बिमित सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा 
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देने की व्यवस्था की गई है। अतीत काल में औषधों की किस्म और स्तर आयातित श्रौषधों 
पर निर्भर थे, परन्तु आयात प्रायः बन्द होने और देश में ही उत्पादन बढ़ने से अब राष्ट्रीय 
ओऔषधूृ-उत्पादन-नियम तथा सिद्धान्तों पर ही औषधों के स्तर तथा उद्योग के विकास 
का आधार रहेंगा। आयातित और स्वदेशी औषधों की किस्म पर सन्‌ 940 के औषध- 
अ्रधधिनियम के भ्रन्तगंत नियन्त्रण रहता है। यह कानून सभी राज्यों में लागू है, परन्तु आ्राम तौर 
पर इसे पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा रहा है। इस ढील का कारण कुछ तो कर्मचारियों 
की कमी है और कुछ निर्माताओं एवं व्यापारियों से लिए गए नमूनों के रासायनिक विश्लेषण 
की सुविधाओं का ग्रभाव | हाल में ही इस कानून में संशोधन करके केन्द्रीय सरकार ने औषधों 
के उत्पादन-सम्बन्धी अ्रधिकार राज्यों के समान स्वयं भी ले लिए हैं । कलकत्ता-स्थित 
केन्द्रीय औऔरौषध-प्रयोगशाला की सेवाएं राज्य-सरकारों को भी देने की व्यवस्था कर दी गई 
है, परन्तु यह जरूरी है कि राज्य-सरकारें अपने नमूनों के परीक्षण-विश्लेषण, भ्रादि के लिए 
स्क्‍यं अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के साथ ही औषध- 
उत्पादन पर नियन्त्रण के लिए कुछ कर्मचारी अपनी ओर से भी नियुक्त कर दिए हैं, 
परन्तु कानून का रोज़ाना के कामों में पूरी तरह अमल करवाने के लिए राज्यों-द्वारा अपने 
कर्मचारियों की वर्तमान संख्या जल्दी ही बढ़ाया जाना ज़रूरी है । फिलहाल स्थिति यह है कि 
बहुत कम नमूने एकत्र किए जाते हैं और उनके विश्लेषण में बहुत समय लग जाता है । 
विश्लेषण की सुविधाएं और उसके लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ- 
साथ यह भी जरूरी है कि किस्म और स्तर बनाए रखने के लिए औषध-निर्माता और 
विक्रेता-संघ भी अपनी ज़िम्मेदारी भली भांति निभाएं । उपभोक्ता-संघों, स्थानीय 
संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों का कर्तव्य है कि स्तर में गिरावट आने अथवा मूल्य में 
अत्यधिक वृद्धि होने की सूचनाएं आम जनता तथा सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुंचा दें । 

46. बहुत-सें आवश्यक औषधों की कीमतें उचित स्तर तक ही रखी जा रही 
हैं, परन्तु भारतीय एजेंटों-दारा वितरित अ्रनेक विदेशी दवाझ्नों की कीमतें अत्यधिक बढ़ 
जाती हैं और उन पर भारी मुनाफा कमाया जाता है। यथासम्भव औषध-निर्माताओं 
आर वितरकों की सहायता से इस स्थिति को सुधारना चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि 
भारतीय निर्माता, डाक्टर-वर्ग और राज्य-सरकारें राष्ट्रीय औषध-निर्माण फारमूलों में 
दिए गए निर्देशों का पालन करें | इनमें समय-समय पर संशोधन-परिवर्तन होते रहेंगे 
आर इन्हें नवीनतम जानकारी से युक्त रखा जाएगा। बड़ी कम्पनियों के अलावा श्रन्य 
उत्पादकों के औषधों में जनता का विश्वास जमाने के लिए राज्य-सरकारों को किस्म- 
नियन्त्रण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए । 

बाज़ारों में बिकनेवाली अनेक दवाएं, विशेष रूप से जीवाणुओं से बननेवाली, घटिया 
किस्म की होती हैं । अक्सर मिलावटी दवाएं भी बाज़ार में बिकती हैं | औषध-अधिनियम 
में हाल में संशोधन कर के मिलावटी दवा बनाने और बेचने पर कम-से-कम एक वर्ष की कद 
की सज़ा की व्यवस्था कर दी गई है । 


खाद्य में मिलावट 


47. खाने-पीने की शुद्ध चीजें मुहय्या करना सभी निर्माताओं और वितरकों का समाज 
के प्रति एक कर्तव्य है। इसका पालन कड़ाई से होना ही चाहिए। परन्तु श्राज भी जो प्रमाण 
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. मिल रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहना पड़ता है कि स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और शहरों 
एवं गांवों में भी आम उपभोग की वस्तुओं---जैसे, घी, दूध, तेल और चिकनाई, मसालों, झाठा, 
' दाल, आदि---में भ्रक्सर मिलावट पाई जाती है। खाद्य में मिलावट के तरीके श्रश्षिक व्यवस्थित 
होते जा रहे हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद्‌ 
ने हाल में ही एक विशेष' गोष्ठी में खाद्य में मिलावट की समस्या पर विचार किया था _ 
और अनेक सुझाव पेश किए गए थे । खाद्य-मिलावट-निरोधक अधिनियम, 954 के अन्तर्गत 
अ्रपराधियों को कड़ा दंड देने, खाद्य के निरीक्षण की व्यवस्था मज़बूत बनाने तथा नमूनों की 
जांच के लिए प्रयोगशाला-सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने और प्रशासनिक तथा मिलावट-सम्बन्धी 
अपराध रोकने की अन्य प्रक्रियाओं में सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं । उपभोग की विभिन्न 
वस्तुओं के एक निश्चित मान का पालन करने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई है। 

मिलावट उत्पादन के समय भी होती है और विधायन तथा वितरण के समय भी---यह थोक और 
फुटकर बिक्री-स्थलों पर की जाती है। यह जरूरी है कि उपभोक्ता के पास मिलावटी चीज 
पहुंचे। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई के साथ-साथ ऐसी कार्यवाई भी की जाए, जिससे 
पहले के दोरों से गुजरते समय मिलावट पकड़ी और रोकी जा सके तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों 
और पक्षों को कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई के अन्तर्गत लाया जाए। स्थानीय संस्थाओं, 
स्वैच्छिक गंस्थाओं श्रौर उपभोकता-शंगठनों को मिलावट करनेवालों को प्रकाश में लाने के 
लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को जनता की शिकायत पर सबसे 
अधिक ध्यान देता चाहिए। जैसा कि सहकारिता के भ्रध्याय में बताया गया है, शहरों में शुद्ध 
खाद्य-वस्तुएं मुहय्या करने के लिए अ्रधिक-से-ग्रधिक सहकारी उपभोकता-भांडार खोलना 
आवश्यक है । 


देशी चिकित्सा-प्रणालियां 


48. पिछले दशक में देशी चिकित्सा-प्रणालियों के विकास की दिशा में निरन्तर 
प्रगति हुई है । देशी प्रणालियों में ग्रनुसन्धान-कार्यों के लिए पहली योजना में 38 लाख रु० 
खर्च किए गए थे। दूसरी योजना में इस क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्यक्रम बहुत बढ़ाए गए; कुल 
4 करोड़ रु० इस मद में खर्चे किए गए । सन्‌ 959 में केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान- 
परिषद्‌ की स्थापना की गई, जिसे देश-भर में आयुर्वेदिक अनुसन्धान के लिए समन्वित 
. नीति बनाने तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उपायों पर सरकार को परामर्श देने का 
काम सौंपा गया । दो सलाहकार-समितियां भी स्थापित की गई--एक होम्योपैथी के लिए 
और दूसरी यूनानी के लिए । जामनगर में सन्‌ 953 में स्थापित देशी चिकित्सा-सम्बन्धी 
केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थान ने कुछ रोगों में अनुसन्धान-कार्य किया तथा कुछ आयुर्वेदिक 
दवाओं, जड़ी-बूटियों की पहचान और उन्हें उगाने-सम्बन्धी समस्याञ्रों पर भी काम किया। 
संस्थान में श्रायुवंदिक और आधुनिक चिकित्सा-विभागों के भ्रतिरिक्त एक सिद्ध इकाई 
भी है। सन्‌ 956 में जामनगर में ही स्थापित स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण-केंन्द्र में आयर्वेद 
उच्च अध्ययन की सुविधाएं भी दी गई हैं। 


49. आयुवद : आयुवेदिक शिक्षा-सम्बन्धी वर्तेमान नीति से सन्‍्तोषजनक परिणाम 
नहीं निकले हैं, बल्कि उससे विवाद छिड़ गया है । पहली योजन। में सुझाव दिया. गया था कि इस 
_दिश्वा में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, जो छात्रों को इसी विशेष चिकित्सा-प्रणाली में 
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पूर्णतः योग्य बना सके । अनेक राज्यों में मिश्रित प्रशिक्षण-क्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ राज्यों 
में मिश्चित शिक्षण के अलावा जुद्ध आयुर्वेद-शिक्षा-केन्द्र भी हैं । अ्रनभव से मालम हुआ है कि 
जहां भी मिश्रित चिकित्सा-शिक्षाक्रम चलाए गए हैं, वहां आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार 
नहीं हुए हैं, जब कि उक्त पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही यह था । मिश्रित पाठ्यक्रम पूरा करने 
के बाद छात्रों की प्रवृत्ति ग्राधुनिक चिकित्सा-प्रणाली श्रपनाने की ओर होती है, जिसमें 
उन्हें श्रांशिक प्रशिक्षण ही मिला होता है। सच तो यह है कि मिश्रित प्रशिक्षण देनेवाले 
दो कालेजों का स्वरूप हाल में ही बदल दिया गया है और उन्हें प्राधुनिक चिकित्सा-कालेज 
बना दिया गया है। यह भी देखा गया है कि कुछ वैद्य आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की अनेक 
दवाएं देने लगे हैं, जब कि उन्हें उक्त झ्रौषधों के प्रयोग का प्रशिक्षण नहीं मिला होता । 


50. विभिन्न राज्यों में कालेजों में प्रवेश के लिए न्‍्यनतम योग्यता, पाठ्यक्रम, 
क्लितिकल और पूर्व-क्लिनिकल विषयों के छात्रों की व्यावहारिक शिक्षा, क्वालिफाइंग 
परीक्षा के लिए न्यूनतम मानदंड तथा डिप्लोमा एवं डिग्रियों के बारे में कोई एकरूपता 
नहीं है । 

स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद्‌ ने सिफारिश की है 
कि देशी चिकित्सा-प्रणालियों के शिक्षात्रम में आयुर्वेद और आधुनिक चिक्रित्सा-प्रणाली की 
समानतावाले पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए । योजना-आयोग द्वारा ग्रायुवेंद के 
सम्बन्ध में स्थापित मंडल ने अपने सदस्यों की आम राय के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशों 
की हैं: ॥।॒ 

“आयुर्वेद के लिए चार वर्ष का डिप्लोमा-पाठयक्रम होना चाहिए, जिसमें ग्रायुवेंद 
का गहन अध्ययन हो । साथ ही, इससे पूवे के एक वर्ष में भौतिकशास्त्र, रसायन- 
शास्त्र और जीवशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था रहे । इसमें पहले वर्ष में दर्शन, 
पदार्थ, विज्ञान, संस्कृत, झ्रादि की प्रारम्भिक शिक्षा भी शामिल की जाए। प्री- 
क्लीनिकल विषयों (पहले दो वर्ष ) में शरीरविज्ञान, द्रव्यगुण और रसायनशास्त्र 
शामिल हों । डिग्री-पाठयक्रम में सरकारी नौकरी करने के इच्छुकों को दो वर्ष और 
प्रशिक्षण दिया जाए। क्लीनिकल विषयों में (अन्तिम तीन वर्ष ) निदान, चिकित्सा, 
स्वास्थ्यवत्त, प्रसूति-तन्त्र, स्त्री-रोग, बाल-रोग, शल्य, शालक्य और व्यवहार- 
आयुर्वेद की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ-साथ वृहद्त्रयी' (चरक 
संहिता, सुश्रुत-संहिता और वागभट्ट-संहिता) में से एक की शिक्षा अनिवार्य रूप 
से दी जाए। छ: वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाए। पहले 
चार वर्ष केवल आयुर्वेद की महन शिक्षा दी जाए। अन्तिम दो वर्षों में वैज्ञानिक 
पहलुञों की शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
सम्बद्ध विज्ञान की प्रगति के प्रकाश में आयुवंद की शिक्षा में भी सुधार एवं विस्तार 
होना चाहिए। साधारण शल्य-क्रिया (सर्जरी), संक्रामक रोग-निवारण, मिड- 
वाइफ के काम, निरोधक औषधों झादि की शिक्षा भी शामिल करनी चाहिए, 
जिससे स्नातक राज्यों के स्वास्थ्य-संगठनों में काम करने की योग्यता भी प्राप्त 
कर लें ।” 

57, योजना-आ्रायोग-द्वारा स्थापित-आरायुवेद-मं डल या स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित 
केन्द्रीय आयुर्वेद-परिषद्‌ ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें से कुछ अगले पृष्ठ दिए गए हैं । 


708 तीसरी पंचवर्षीय योजना 
() आयुर्वेदिक शिक्षा के नियमन एवं निरीक्षण, के लिए भारतीय चिकित्सा- 
सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना; 


(2) सभी राज्यों में भारतीय चिकित्सा-सम्बन्धी पृथक निदेशालय तथा कनन- 
द द्वारा स्थापित परिषदों एवं मंडल की स्थापना; 


(3) देशी चिकित्सा-प्रणालियों के लिए पृथक्‌ केन्द्रीय औपब-नियन्त्रण-संगठन 


की स्थापना 
(4) आयुर्वेदिक और यूनानी औषध-निर्माण-शास्त्र (फारमाकोपिया) का 
सकलन , | द 
(5) औषध-निर्माण-सम्बन्धी अनुसन्धान-इकाइयों की स्थापना, जो आयुवेदिक 


गौर यतानी फारमेसियों में प्रयक्त कच्चे माल के लिए एक कामचलाऊ 
मान निश्चित करने का मार्ग तैयार कर सर्के । ये इकाइयथां कालेजों 
_ के वनस्पतिशास्त्र-विभागों से सम्बद्ध की जाएं, तो अधिक उपयोगी होंगी; 


(6) हर राज्य में एक जड़ी-बूटी-उद्यान तथा केद्ध की ओर से समुचित स्थान पर 
एक ओर उद्यान की स्थापना, जिनमें स्थानीय बृटियां उगाई जाएं; तथा 

(7) सामान्यतः प्रचलित और अनेक झाम रोगों में गुणकारी प्रमाणित हो चुकी 
बूटियों का सर्वेक्षण । 


आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को प्रोत्साहन देने और उसका प्रसार करने के लिए 
यह श्रावश्यक है कि अनुसन्धान-कार्य अधिक तेज़ी से और गहराई से किया जाए। इस 
उद्देश्य से तीसरी योजना में श्रायुवेंद के मूल सिद्धान्तों, साहित्य श्र क्लीनिकल तथा 
आषध-सम्बन्धी अनुसन्धान का काम हाथ में लिया जाएगा। देशी चिकित्सा-प्रणालियों के 
विकास के लिए तीसरी योजना में 9. 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। विकास- 
कार्यक्रम में 5नए कालेज खोलने, 3] वर्तमान कालेजों का विस्तार करने, औषधों के. 
सम्बन्ध में अनुसन्धान, ,800 ग्रौषधालयों और अस्पतालों की स्थापना, वर्तेमान संस्थ|ओ्रों का 
दर्जा बढ़ाने, फारमेसियों का सुधार करने एवं जड़ी-बटी-संग्रहालयों की स्थापना की व्यवस्था 
है। स्वंविदित है कि घरों में कितनी ही प्रकार की देशी दवाएं काम में लाई जाती 
हैं। तीसरी योजना में विचार है कि अलग-अलग विकास-खंडों में शुरू में स्थानीय रूप से 
प्राप्त कुछ थोड़ी-सी जड़ी-बूटियों के संग्रहालय बनाए जाएं 


52. प्राकृतिक चिकित्सा : भारत और अन्य देशों में प्राकृतिक चिकित्सा-द्वारा 
रोगों के इलाज का तरीका बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अनेक रोगों के उपचार 
के लिए आवुनिक चिकित्सा-प्रणाली में भी प्राकृतिक प्रणाली की अनेक विधियां शामिल कर 

ली गई हैं। इस प्रक्रिया का और भी विस्तार किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा 
. को संकुचित अ्र्थों में रोगों के उपचार की प्रणाली न मान कर जीवनचर्या का रूप ही मानना 
. चाहिए। इसके रोग-निरोधक स्वरूप, स्वास्थ्य बनाए रखने के इसके तरीके, सीधे-सादे 
जीवन के जरिए स्वावलम्बन तथा उत्साह पैदा करने पर बल देनेवाले उपाय अधिक प्रशंसा _ 
के अधिकारी हैँ | तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राकृतिक चिकित्सा-संस्थानों 


.. को खून-धृक, आदि की जांच के लिए प्रयोगशलाएं स्थापित करने में सहायता दी जाएगी, . 
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जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता लेकर प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली को 
अधिक ठोस आधार दिया जा सके । 


53. होम्योपेथी न्द्रीय सरकार ने होम्योपैथिक संस्थाओं की स्थापना तथा 
वतमान संस्थाश्रों का दर्जा बढ़ाने एवं उनमें सुधार करते और अनुसन्धान-कार्यों के लिए 
श्रनुदान दिया है। स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने होम्योपैथी-सम्बन्धी एक परामशै-समिति भी नियुक्त 
की है। इस समिति को सलाह से होम्योपैथिक औषध बनाने की सुविधाएं देने और 
दवाओं का मान नियत करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रश्न पर विचार 
किया जा रहा है। तीसरी योजना में होम्योपैथिक संस्थाओं को अनुदान देने तथा अनुसन्धान- 
कार्य चलाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है । समुचित प्रशिक्षण-प्राप्त एवं सुयोग्य 
होम्योपैथ डाक्टरों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मे सेवा-कार्य के लिए भेजने की सम्भावनाओं 
पर विचार किया जाना चाहिए 

«कुछ होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल खोलने के म्ुझाव रखे गए है । उन पर आगे 
विचार किया जाना चाहिए । 

54. यूनानी : भारत-सरकार ने स्वास्थ्य-मन्त्रालय के अन्तर्गत इस विषय पर भी 
एक सलाहकार-समिति नियुक्त की है। अनुसन्धान-कार्य, वर्तमान संस्थाओ्रों का दर्जा बढ़ाने 
और उनमें सुधार करने तथा नई यूनानी संस्थाश्रों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जा 
रहें हैं । 


पोषण 


55. स्वास्थ्य-सुधार के कार्यक्रमों में समुचित पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है । 
पहली दो योजनाओं के दौरान पोषण में सुधार, भोजन की आदतों में परिवर्तन अथवा 
इस* समस्या के प्रति जनता को जागरूक बनाने का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया 
था। तीसरी योजना में उत्पादन-बुद्धि और ग्राथिक स्थिति में सुधार के कार्यक्रमों के कारण 
पोषण की समस्या के व्यवस्थित हल की कोशिश करना अब सम्भव हो गया है। ठोस परि- 
बर्तन में समय लगेग।, इसमें कोई सन्देह नही, परन्तु यदि शुरू से ही कार्यक्रम उचित झ्राधार 
पर बनाए जाएं, कार्यक्रमों को सही प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक समुदाय पोषण का 
सही महत्व तथा अपने साधनों और प्रयत्नों से उसमें योग देने की आवश्यकता को भली भांति 
समझ ले, तो आगे चल कर उसके पर्याप्त परिणाम निकल सकेंगे । 


पोषण की समस्या से मोटे तौर पर सभी परिचित है । आराम तौर पर भारत के अधिकांश 
भाग में भ्रनाज ही भोजन है । इस भोजन में शरीर की रक्षा और उसके निर्माण के लिए उपयोगी 
पदार्थ--जसे, दूध, मांस, अंडे, सज़िब्यां और फल-नही है । इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसचं 
ने सन्‌ 935-48 तथा सन्‌ 955-58 की दो अवधियों में भोजन-सम्बन्धी सर्वेक्षण कराए थे । 
इनसे ज्ञात हुआ कि अनाज एवं दालों के इस्तेमाल में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु गैर- 
ग्नाजवाली चीज़ों की खपत में प्रति ब्यक्ति कुछ कमी आ गई । खुराक की इस कमी का 
बरा असर गरीब जनता के वद्धिशील बच्चों पर अधिक पड़ता है। हिमालय के अंचल के क्षेत्रों 
में आयोडिन की कमी के कारण गिल्लड़ रोग बहुतायत से पाया जाता है । समस्या के और भी 
कुछ कारण है--जसे, भोजन पकाने के गलत तरीकों से चीज़ों के पोषण-तत्वों का नष्ट हो 
जाना (चावल और सब्जियों में विशष रूप से ); भ्रनगाज साफ करने की प्रक्रिया, जेसे मिलों 
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में चावल की सफाई-कुठाई में; परिवहन और ठंडे स्थान पर सुरक्षित रखने की सुविधाओं 
के अ्रभाव में फन्नों औऔौर मछली का नुक्सान; तथा कम आवश्यक कामों में भोजन की विशेष 
चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे मिठाई बनाने में दूध का उपयोग । इस प्रकार, पहली दो योजनाओं 
में दूध की प्रति व्यक्ति खपत में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई | स॑न्तुलित खुराक में 0 
ऑऔंस दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना चाहिए, परन्तु इसकी तुलना में आज का औसत 4, 9 
्रौंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। मछली का कुल उत्पादन 7,00,000 टन से बढ़ कर 
4,00,000 ठन हो गया है और तीसरी योजना के कार्यक्रमों के अनुसार यह उत्पादन 
8,00,000 टन हो जाने की आशा है। मछली-उद्योग के समुचित संगठन तथा विभिन्न 
विकास-कार्यक्रमों को कुशलता से अमल में लाने से यह मात्रा बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती 
है। आलू, शकरकन्द, पत्तोवाली और अन्य प्रकार की सब्जियां, श्रासानी से उगाए जानेवाले 
फल, जैसे पपीता और केला, ताड़-ड़ और शहद तथा केन्द्रीय खाद्य-टेक्नो लाजी-अनसन्धान- 
संस्थान, मैसूर में तैयार खाद्य-सामग्रियों के पूरक खाद्य के रूप में अधिक-से-अधिक मात्रा में 
इस्तेमाल किए जाने की भी बहुत सम्भावनाएं हें 


56. विकास की वर्तमान स्थिति में पोषण में सुधार के कार्यक्रम दो वर्गो में रखे जा 
सकते हँ-- पोषण के सम्बन्ध में भ्राम जनता तथा विभिन्‍न समूहों को शिक्षित करना एवं समाज 
के दुर्बल जन-ममहों की पोष ण-प्म्बन्धी श्रावश्यकताएं पूरी करने के लिए उचित कदम उठाना। 
सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में महिला-मंडलों और स्वेच्छिक संगठनों 
के द्वारा प्रदर्शन, भरादि की सहायता से जनता को परोपण-सम्बन्धी जानकारी भोजन 
में पोषक तत्व सुरक्षित रखने, गलत इस्तेमाल रोकने एवं दुरुपयोग न होने देने की सलाह 
दी जानी चाहिए। साथ ही, डावटरों, नर्सो, स्वास्थ्य-निरीक्षकों, स्कूल-शिक्षकों, श्रादि के दलों 
को पोषण-सम्बन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । जिस वर्ग को क्षति पहुंच 
सकती है और जिसकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ग्रावश्यकता है, उसमें ये लोग आते, हैं : 
गर्भवती और दूध पिलानेवाली माताएं, शिशु, स्कूल-पूर्व और स्कूल जानेवाले बच्चे, विशेष कर 
निम्त वय-वर्ग के बच्चे । स्कूली छात्रों को सबसे अधिक लाभ दोपहर के भोजन के कार्य- 
क्रम से पहुंचाया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जिन बच्चों को 

पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, उनके लिए दूध, झ्रादि तथा भोजन की सहायता के लिए 
बहु-प्रयोजनीय खाद्य, विटामिन, आदि अनिवारय हैं। औद्योगिक कारखानों की कैंटीनों, 
स्कूलों और कालेजों के छात्रावासों तथा भ्राम जनता के लिए होटलों एवं रेस्तरा्रों में सस्ते 
परन्तु सन्‍्तुलित भोजन की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 


इस प्रकार के कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए केन्द्र और राज्यों में जन-स्वास्थ्य- 
पोषण-सेवाओों को और भी मज़बूत बनाना चाहिए। केन्द्र में पहले ही एक राष्ट्रीय पोषण- 
 'सलाहकार-प्रमिति काम कर रही है। राज्यों के जन-स्वास्थ्य-विभागों में पोषण-सम्बन्धी 
विशेष खंडों की स्थापना की आवश्यकता बराबर बताई गई है। राज्य-स्तर पर इस दिशा 
में, जैसा कि एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयत्न में होता है, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन डेरी-उद्योग, 
मछली-उद्योग, शिक्षा, समाज-कल्याण और प्रचार-विभागों में घनिष्ठतम सहयोग होना 
. चाहिए। ज़िला और खंड-स्तर पर पोषण में सुधार के सुयोजित कार्यक्रमों में जनता 
. का सहयोग, समर्थन तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की सहायता मिल सकती 
. है। तीसरी योजना में इन अभ्राधारों पर काम होने से पोषण में सुधार के बढ़ते हुए प्रयत्नों के 


स्वास्थ्य और परिवार-अआ्रायोजन 2 हैं। 


लिए ठोस नींव रखी जा सकती है--समाज के स्वास्थ्य में रोगग्रस्त हो जानेवाले वर्गो के स्वास्थ्य 
मे सुधार का काम ठोस आधार पर चलाया जा सकता है । 


भविष्य के लिए आयोजन 


57. 5 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य-सर्वेक्षण और विकास-समिति (भोर-समिति) ने अपनी 
विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। तब से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन हो 
चुके हैं। यह ज़रूरी है कि अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी स्वास्थ्य- 
सेवाओं के विकास के कार्यक्रम भविष्य पर दृष्टि रखते हुए बनाए जाएं, विशेष रूप से 
अगली तीन योजनाझ्रों को ध्यान में रखते हुए। जून 959 में स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने स्वास्थ्य- 
सर्वेक्षण और झायोजन-समिति नियुक्त की और उसे स्वतन्त्रता के बाद से भब तक डाक्टरी 
सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्य का मूल्यांकन करने तथा स्वास्थ्य-विकास का 

“भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए श्रपती सिफारिशें देने का काम सौंपा। समिति फिलहाल 
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता, जन-स्वास्थ्य (पास-पड़ोस की सफाई- 
सहित ) , संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा और अनुसन्धान, 
जनसंख्या एवं परिवार-आ्रयोजन तथा औषधों एवं मेडिकल स्टोरों की समस्याओ्रों का 
गम्भीर अध्ययन कर रही है । 


(2) 
परिवार-आयोजन 


58. परिवार-प्रायोजन-कार्यक्रम की सिफारिश करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना 
में कहा गया था : 


“स्पष्ट है कि पैदाइश की दर उस सीमा तक कम करने से ही आबादी पर नियन्त्रण 
किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय अ्यव्यवस्था की झ्रावश्यकताओं के भ्रनुसार जनता 
की संख्या को एक स्तर तक रखने के लिए आवश्यक है। जब बड़े 
पैमाने पर जनता परिवार सीमित रखने की आवश्यकता समझे, तभी यह कार्य॑ 
हो सकता है । परिवार-आयोजन की झावश्यकता का मुख्य कारण परिवार के 
स्वास्थ्य और कल्याण का विचार ही है। माता को स्वस्थ रखने तथा बच्चों 
के उचित पालन-पोषण के लिए परिवार सीमित रखना अथवा बच्चों के जन्म 
के बीच काफी अन्तर रहना आवश्यक तथा वांछनीय है । इसलिए इस उद्देश्य की 
पूरति के लिए होनेवाली कार्रवाई जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम का ही अंग होना चाहिए ।” 

उक्त नीति के अनुसार ही परिवार-आयोजन के क्षेत्र में, विशेष रूप से दूसरी यौजता 
के काल में, कार्यो का निश्चित रूप से विस्तार हुआ है । तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर 
स्वास्थ्य-मन्त्रालय की विशेष समिति और योजना-आ्रायोग के स्वास्थ्य-सम्बन्धी मंडल 
ने हाल में ही विचार किया था । 

59. दीघ॑कालीन आर्थिक विकास के अध्याय में अगले 5 वर्ष में जनसंख्या की 
वृद्धि के कुछ अस्थायी अनुमानों का उल्लेख किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि आ्रायोजित विकास के मूल में जनसंख्या की वृद्धि को एक निद्चत काल में एक स॑,मा 
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के अन्दर ही रखने का उद्देश्य होना चाहिए। इस सन्दर्भ में, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 
ग्रागें की अन्य योजनाओं में परिवार-आयोजन पर सर्वाधिक बल देना होगा । इसके 
लिए सघन शिक्षा तथा प्रत्येक शहरी और ग्रामीण समुदाय को इस सम्बन्ध में अधिक-से- 
अधिक बड़े पैमाने पर सलाह और सुविधाएं देना तथा व्यापक रूप से जनता के अपने 
प्रयत्न ज़रूरी हैं। देश की आज की परिस्थिति में परिवार-श्रायोजन को एक बड़े विकास- 
कार्यक्रम के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बेहतर जीवन 
_ की मूल प्रवृत्तिवाले राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रूप में चलाना होगा । 


60. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में ।26 और देहाती क्षेत्रों: 
में 2 परिवार-आयोजन-केन्द्र स्थापित किए गए । दूसरी योजना-काल में ऐसे केन्द्रों 
की संख्या बढ़ कर शहरों में 549 और गांवों में ।00 हो गई। इनके अतिरकक्‍्त, ,864 
ग्रामीण और 330 शहरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-केन्द्रों में परिवार-आयोजन-सेवाओं की _ 
व्यवस्था की गई है। बन्ध्याकरण के लिए भी गनेक केरद्र खोले गए हैं। ये कार्यक्रम 
केन्द्रीय. और राज्य-परिवार-प्रायोजन-मंडलों-द्वारा चलाए जा रहे हैं । सभी राज्यों में 
परिवार-प्रायोजन-कार्य के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैँ। इंडियन कौंसिल आफ 
मेडिकल रिसर्च और झ्राल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्‍थ, कलकत्ता के 
सिर्देशन में बम्बई के गर्भनि रोध-उपक र ण-प रीक्ष ण-के नद्र तथा भन्य स्थानों पर काफी अ्रनुसन्धान- 
कार्य किया जा रहा है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और त्रिवेद्धम में समाजशास्त्र-सम्बन्धी 
अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैँ । अनेक उपयोगी क्षेत्रीय अनुसन्धान किए गए है-- 
जैसे, भारत-हावंडं-लुधियाना-जनसंख्या-अध्ययन तथा मैसूर में रामनगरम्‌, नई दिल्ली की _ 
लोदी कालोनी, दिल्ली के समीप नजफगढ़, और कलकत्ता के निकट सिगूर में हुए भ्रध्ययन । _ 
एक व्यापक प्रशिक्षण-कार्य क्रम भी शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों के लिए 
प्रशिक्षण-केन्द्र, एक ग्रामीण प्रशिक्षण-प्रदर्शन-केन्द्र, प्रशिक्षण-क्लिनिकों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण- 
केन्द्रों के रूप में विस्तार, पर्यटन प्रशिक्षण-दल तथा तदयथ प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था 
है । डाक्टरों तथा अन्य सहायक चिकित्सा-कर्मचारियों की शिक्षा-संस्थाओों के साधारण 
प्रशिक्षण-कार्यक्रम में परिवार-आ्रायोजन भी शामिल कर दिया गया है। पहली योजना में 
इस मद में 65 लाख ₹० रखे गए थे, परन्तु दूसरी योजना में इसके लिए 5 करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई । 

6. तीसरी योजना में परिवार-प्रायोजन के कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों के 
लिए व्यवस्था की गई है : () क्नरिवार-प्रायोजन के लिए प्रेरणा और शिक्षा, (2) 
सेवाओं की व्यवस्था, (3) प्रशिक्षण, (4) साज-सामान की व्यवस्था, (5) उद्देश्यों का 
प्रचार और प्रेरणा-सम्बन्धी अनुसन्धान, (6) समाजशास्त्र-सम्बन्धी समस्याओं का झनु- 


सनन्‍्धान, (7) डाक्टरी और जीवशास्त्र-सम्बन्धी अनुसन्धान । स्वीकृत कार्यक्रम पर 


. 50 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट: परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्य- 

क्रम को सीमित करने का कारण आर्थिक नहीं, बल्कि संगठन' एवं कर्मचारियों की कमी 
से सम्बद्ध है, क्योंकि इस कमी से ही कार्यक्रम के भ्रमल में सबसे बड़ी बाधा आती है। 

62. विभिन्न अध्ययनों से मालूम हुआ है कि जनता में परिवार के सदस्यों की संख्या 


सीमित रखने तथा इस सम्बन्ध में क्रियात्मक सहायता एवं मार्गदशन' प्राप्त करने की 
इच्छा है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि परिवार-प्रायोजन का सन्देश फैलाने और उसके लिए 
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लोगों को प्रेरणा देने की कठिन समस्या हल हो गई है अथवा सलाह और संगठन की 
दिशा में भी काफी अच्छी शुरुआत हो गई, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में । तीसरी 
योजना में इन प्रहनों पर अ्रधिक ध्यान देना झरावश्यक है। शिक्षात्मक कार्यक्रम को तेज़ 
करना सारे कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार-प्रायोजन-सम्बन्धी 
शिक्षा बेहतर जीवन बिताने की शिक्षा का अंग हैं; इस कारण उसे अन्य रचनात्मक कार्यों 
के साथ गूथ देना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों, सामुदायिक विकास-खंडों 
और स्वेच्छिक संगठनों के कार्यो के साथ उसका गहरा सम्बन्ध रहना चाहिए। जनता को 
बड़े पैमाने पर उन परिस्थितियों की जानकारी देना ज़रूरी है, जिनमें हर व्यक्ति निश्चित 
होकर परिवार-भ्रायोजन' के तरीके श्रपना सके । 


63. परिवार-आ्रायोजन सम्बन्धी-सेवाएं आज' की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में 
भगहय्या करनी होंगी। इस काये में मुख्य प्रइन परिवार-आयोजन को सामान्य चिकित्सा 
और स्वास्थ्य-सेवाश्नों, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध 
सेवाओं से मिला देने का है। कुछ सीमा तक ये सेवाएं स्वैच्छिक संस्थाओं के 
केन्द्रों, चलती-फिरती इकाइयों तथा औद्योगिक एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा 
भी उपलब्ध की जा सकती है । तीसरी योजना के लिए अस्थायी तौर पर तैयार किए गए 
कार्यक्रम के अनुसार परिवार-प्रायोजन क्लिनिकों की संख्या, जो दूसरी योजना के अन्त 
में ,649 थी, बढ़ कर 8,200 हो जाएगी : इसमें से 6,00 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में 
होंगे और 2,00 शहरी क्षेत्रों में। सरल गर्भनिरोध-उपकरण बांटने और सामान्य 
सलाह-मश्विरा देने का काम काफी ब्रड़े पैमाने पर स्वैच्छिक संस्थाओं, परिवार-आयोजन- 
कार्य के लिए प्रशिक्षित दाइयों तथा अन्य चिकित्सा-कर्मंचारियों को सौपा जा सकता है । 
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों को परिवार-श्रायोजन-सम्बन्धी सेवाएं मुहय्या करने-योग्य 
बनाने के लिए अ्रतिरिक्त कर्मचारी तथा अन्य खर्च की व्यवस्था का प्रश्न प्राथमिक स्वास्थ्य- 
केन्द्रों के कार्यक्रम में पूरे तौर पर शामिल करने का विचार है। इस कायें में मुख्य बाधा 
पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता, विशेष रूप से स्त्री कार्यकर्ता, प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में है। प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक सघन अल्पकालीन' पाठ्यक्रम आरम्भ 
करना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों के लिए सुझाव रखा गया है कि गर-सरकारी डाक्टरों 
की अधिकाधिक मदद लेकर सलाह-मशिवरा देने, उपकरण बांटने और जहां तक सम्भव हो, 
बन्ध्याकरण का काम किया जाए । नव 


64. बड़े पैमाने पर परिवार-प्रायोजन-कार्य को चलाने के लिए गर्भनिरोध-उपकरणों 
का देश में ही उत्पादन करना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य/ हुई 
है, परन्तु उसे सन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता | इन वस्तुओं की आपूर्ति का चालू 
अनुमान बहुत ही सीमित कार्यक्रम के आधार पर लगाया गया है । कार्यक्रम का स्वरूप 
देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार स्वयं इन वस्तुओं के उत्पादन में अधिकाधिक हिस्सा 
लेने, उनका मानक तैयार करने तथा मूल्य निश्चित करने में पहल करे। आरम्भिक 
दौर में जनता के कुछ वर्गों को ये चीजें मुफ्त अ्रथवा नाममात्र लागत पर मुहय्या करना 
भी ज़रूरी होगा । यह सुझाव दिया गया है कि सरकार और निजी फर्मो-द्वारा गर्भनिरोध- 
उपकरणों के उत्पादन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए; इस उद्देश्य को 
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सामने रखना चाहिए कि यथाशीघ्र जिस पैमाने पर आवश्यकता है, उसके अनुसार ये चौज़ें 
महय्या की जा सके । 

65. तीसरी योजना म अनुसन्धान का पहले से अधिक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया 
जाएगा। अन्य पहलओं-सहित निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसन्धान किया जा रहा है 

() मानव-उत्पत्ति-सम्बन्धी अध्ययल का विकास । 

(2) सन्‍्तानोत्पत्ति के प्राकृतिक नियमों का अध्ययन । 

(3) अधिक कारगर बाहरी उपयोग-योग्य गर्भ-निरोध-उपकरणों का बिकास । 

(4) खानें-योग्य उपयोगी गर्भ-निरोधक का विकास 

(5) बन्ध्याकरण के बाद पुरुष और स्त्री, दोनों की जांच-पड़ताल, जिससे ऐसे 
मामलों में बाद में पड़नेवाले प्रभाव मालूम पड़ सक । 

खाने-योग्य गर्भ-निरोधकों के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ-समिति की स्थापना की गई है, 
जो इस दिशा में होनेवाले कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशों 
पेश करेगी । हाल में ही एक और समित्ति नियुक्त की गई है, जो परिवार-भ्रायोजन का 
सन्देश फैलाने, प्रेरणा देने तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अ्रनुसन्धान का काम करेगी। 
परिवार-आयोजन के साथ सम्बद्ध सामाजिक समस्याश्रों पर भी पहले से अ्रधिक व्यापक 
ग्राधार पर विचार करना चाहिए 

66, पिछले पांच वर्षो में बन्ध्याकरण की सुविधाएं कई राज्यों में मह॒स्या की गई । 
अ्रब॒ तक लगभग ऐसे ,25,000 आपरेशन किए जा चुके हूँ। परिवार-आयोजन- 
कार्यक्रम में स्वेच्छा से बन्ध्याकरण स्वीकार करने का बहुत बड़ा योग हूँ। तीसरी 
योजना में बन्ध्याकरण की सुविधाएं जिला-अस्पतालों, सबडिवीज़न के अस्पतालों 
और ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में भी मुहय्या करने का इरादा है, जहां चीर-फाड़ के काम 
के लिए आवश्यक सुविधाएं पहले से मौजूद हैं । चलती-फिरती इकाइयों की सहायता से 
ये सुविधाएं और भी विस्तुत की जा सकती हूँ । 

67. तीसरी योजना में परिवार-श्रायोजन के क्षेत्र में मुख्य काम कुछ बुनियादी 
समस्याओं का हल निकालना है तथा परिवार-आ्रायोजन के समर्थन में शिक्षा तथा विरतार- 
कार्य के लिए सभी उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग करना है । केन्द्र और राज्यों में प्रशासन- 
संगठन बहुत मज़बूत करने होंगे। हज़ारों प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों और बाद में उनके: 
उपकेन्द्रों को कर्मचारियों और साज़-सामान' से सुसज्जित करने के काम और गांव-गांव में 
केवल सलाह देने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार-आयोजन के लिए क्रियात्मक सहायता देने के 
लिए भी पहुंचने के काम को छोटा या सरल नहीं समझना चाहिए । गैर-सरकारी डाक्टरों 
देशी चिकित्सकों और ग्रामीण दाइयों को परिवार-आयोजन-केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य- 
. केन्द्रों के साथ परिवार-आयोजन के कार्य में सहायता देने के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय 

स्तर पर पूरी सावधानी से आयोजन करना होगा । आवश्येकता के अनसार बड़े पैमाने 
पर गर्भ-निरोध-उपकरणों के उत्पादन की व्यवस्था करना भी एक बड़ा काम है। इस कार्य. 
के लिए स्वेच्छिक संगठनों, श्रम-संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम कर रही... 
संस्थाश्ों से जितने बड़े पमाने पर हो सके, सहायता लेना तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें एक 
सूत्र में बांध कर क्रियात्मक सहयोग से कार्यक्रम चलाना आवश्यक है | का 
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68. अस्त में, यह भी बत। देना अावश्यक है कि परिवार सीमित करने के किसी भी 
व्यापक प्रवत्त के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ-प्ताथ नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों, 
संयम तथा स्त्री-शिक्षा पर, जिससे स्त्रियों के लिए रोज़गार के नए भ्रवसर उपलब्ध हों, तथा 
ज्ञिवाह की वय बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यात दिया जाना चाहिए । सच्तति-नियमन पर सलाह देने 
के साथ-साथ परिवार-प्रायोजन की शिक्षा में यौन और पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी शिक्षा 
तथा परिवार को सुखमय बनाने के अन्य उपायों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए । 
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आवास-कार्यक्रम का, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दिया गया था, 
मुख्य लक्ष्य औद्योगिक मजदूरों और निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था 
करना था । इस कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गन्दी बस्तियों की 
सफाई और सुधार, बागानों के मजदूरों के आवास, ग्राम-आवास तथा भूमि-अधिग्रहण 
आर विकास के कार्य प्रारम्भ करके बहुत विस्तृत कर दिया गया । नीचे दी गई तालिका में 
दूसरी योजना में इस मद में पूर्वानुमानित व्यय-राशि दिखाई गई है : द 


तालिका-संख्या । 
दूसरी योजना में पूर्वानुमानित व्यय 
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योजनाएं द पर्वानुसानित व्यय 
(करोड़ रुपये ) 
सहायता-प्राः्त औद्योगिक आवास 24, 2 
गन्दी बस्तियों की सफाई 9.9. 
निम्न आय-वर्ग के आवास के 5 रु गे 37.8 
ग्राम-आवास 3.7. 
बागान क्षेत्रों में आवास 0.7 
संघीय क्षेत्रों में मध्यवित्त-वर्ग के आवास 0.3. 
राज्यों की आवास-योजनाएं 27 
भूमि-अधिग्रहण और विकास _ 2.0: 
. नगर-ग्रायोजन ५ .4 
योग .. . . 80, 3 


2. ऊपर बताई गई ग्रावास-योजनाओं के अतिरवत समाज के विशेष वर्गो--जैसे, ग्रामीण. 
क्षेत्रों में परिगणित जातियों, परिगणित झ्रादिम जातियों और पिछड़ी जातियों, हथक रघा-बन- 
करों, विस्थापितों, आदि के लिए भी कुछ विशेष भ्रावास-यो जनाएं प्रारम्भ की गई । कोयला और _ 
अभ्रक-उद्योगों के मज़दूरों के लिए आवास-योजनाप्रों को इन उद्योगों के श्रम-कल्याण-कोश 
द्वारा दिए गए धन से पूरा किया गया । दूसरी योजना की अवधि में जीवन-बीमा-निगम ने 
मध्यवित्त-वर्ग को मकान-निर्माण के लिए और राज्य-सरकारों को अपने निम्त आयवाले कर्म- 
चारियों के लिए किराए के मकान बनाने के लिए धन मुहय्या किया । केन्द्रीय सरकार के 

. विभागों-द्वारा तथा निजी उद्योगपतियों-द्वारा भी अपने कमंचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान 
- बनाने का कार्य किया गया। दूसरी योजना की अवधि में सार्वजनिक आवास के लिए कुल. 
व्यय-परिमाण 250 करोड़ रु० के लगभग था तथा लगभग 5,00,000 मकान बनाए गए।+ 


आवास तथा शहरी और ग्रामीण झ्रयोजन 77 


3. यद्यपि पहली और दूसरी योजनाओं में आवास-सम्बन्धी प्रयत्नों को उत्तरोत्तर 
बढ़ाया गया, तथापि जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण मकानों की कमी की समस्या 
क्र हल करना आगामी अनेक वर्षो तक एक सिरददं बना रहेगा। सन्‌ व95 और सन्‌ 967 
के बीच 20,000 या इससे अधिक की आबादीवाले नगरों की जनसंख्या में लगभग 
40 प्रतिशत की वृद्धि हुई । दूसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया कि सन्‌ 96 में 


शहरी का में 50 लाख मकानों की कमी रहेगी, जब कि सन्‌ 95] में 25 लाख 
मकानों की कमी थी । 


क जनसंख्या में, विशेष रूप से शहरों की जनसंख्या में, जो वृद्धि हुई है, उससे तीसरी 
और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाञ्रों में ग्रावास-कार्यक्रमों को किस प्रकार विकसित 
किया जाए, इस सम्बन्ध में कम-से-कम तीन सामान्य विचारणोय बातें सामने आती है । 

« पहली बात, आवास-नीतियों को ग्राथिक विकास और बड़े तथा छोटे, दोनों पैमाने के 
उद्योगीकरण एवं आगामी एक या दो दशाब्दियों में सामने आनेव।ली समस्याओ्रों की व्यापक 
पृष्ठभूमि में निश्चित करना चाहिए । इसी कारण उद्योगों के स्थान एवं उनके बिखराव 
के प्रस्ताव अवस-समस्या को हल करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे । दूसरी बात 
यह आवश्यक है कि सम्बद्ध सभी अ्रभिकरणों के प्रयत्नों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र 
के हों, या सहकारी क्षेत्र के, या निजी क्षेत्र के, समन्वय होना चाहिए । शहरी क्षेत्रों के लिए 
मास्टर प्लान की तैयारी का महत्व ग्रब पहले से अधिक हो गया है, क्योंकि इन योजनाओं 
के बिना सुव्यक्त सामान्य उद्देश्यों की दिशा में, जिनके लिए अनेक वर्षो से क्रमबद्ध प्रयत्न किया 
जा रहा है, विभिन्‍्त अभिकरणों को समन्वित करने और उनके योगदान को अधिकतम 
रूप से प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है । तीसरी बात, इस प्रकार की परिस्थितियों 
का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें मकान-निर्माण का सारा कार्यक्रम--स रकारी और 
निजी, दोनों ही प्रकार क/--इस तरह से नवगठित हो कि समाज के निम्न आयवाले वर्गों की 
आवद्यकताएं विशेष रूप से पूरी हो सके । तीसरी योजना के लिए आवास-कार्यक्रम बनाते 
समय इन बातों को ध्यान में रखने का प्रयत्न किया गया है । 


5. विगत कुछ वर्षो से श्रावास की जिन योजनाञ्रों को कार्यान्वित किया जा रहा है, 
उन्हें तीसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा। इनमें 
सहायता-प्राग्त औद्योगिक आवास, निम्न आयवाले वर्गों के श्रावास, गन्दी बस्तियों की सफाई, 
बागान-मज़दूरों के आवास, भूमि-अ्रधिग्रहण और विकास, तथा ग्रामीण आवास के कार्यक्रम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भूमि-अधिग्रहण और विकास पर विद्येष बल दिय। जाएगा, 
क्योंकि यह सभी आवास-कार्यक्रमों की सफलता की बुनियाद है। आाथिक दृष्टि से समाज 
के निर्धन वर्गों, गोदी-कर्मचारियों और पटरियों पर रहनेवालों के लिए भी नए 
आवास-कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। राजधानियों, झौद्योगिक नगरों और साधन- 
स्रोतों से सम्पन्न क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान और प्रादेशिक विकास प्लानों के निर्माण के लिए 
सधन प्रयत्न किया जाएगा । तीसरी योजना में भवन-निर्माण की तकनीकों में अनुसन्धान 
और परीक्षणात्मक झावास-निर्माण का काम प्रारम्भ करने की व्यवस्था है । इसके साथ ही 
आवास-सम्बन्धी अंकों का भी संकलन किया जाएगा, जिनका अ्रभाव ग्रतीत काल में एक बड़ी 
बाधा रहा है । 
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व्यय-परिमाण और लक्ष्य 


6. दूसरी योजना के संशोधित व्यय-परिमाण की तुलना में, जो 84 करोड़ रु० था, 
तीसरी योजना का व्यय-परिमाण 42 करोड़ रु० रखा गया है । इसके श्रतिरिकत, यह आशा 
की जाती है कि जीवन-बीमा-निगम भी इस मद में अनुमानत: 60 करोड़ रु० की राशि प्रदान 
करेगा । तीसरी योजना में विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय-परिमाण नीचें की तालिका में 
दिखाया गया है : 


तालिका-संख्या 2 
तीसरी योजना का व्यय-परिसाण---96-66 
(करोड़ र० ) 
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योजनाएं व्यय-परिसाण * 
() निर्माण, श्रावास और सम्भरण-मन्त्रालय 


सहायता-ग्राप्त औद्योगिक आवास ३ 29, 8 
गोदी-कर्मचा रियों का श्रावास ः 2.0 
गन्दी बस्तियों की सफाई, सुधार और रन-बसेरों का निर्माण हा 28. 6 
निम्न आयवाले वर्गों का आवास मे 35.2. 
संघीय क्षेत्रों में मध्यवित्त-वर्ग का आवास ् 2, 5 
ग्राम-आव(स क्‍ का !2.7 
बागान-मज़दूरों का आवास जे 0.7 
भूमि-अधिग्रहण और विकास . ल 9.5. 
परीक्षणात्मक आवास, अनुसन्धान और अंक-संकलन मर .0 
योग ३ 5 2 3. 
(2) श्रन्य योजनाएं गा न 
राज्यों की आवास-योजनाएं ; बज 
मास्टर प्लानों का निर्माण-सहित नगर-अझ्रायोजन २ 5.4. 
शहरी विकास-योजनाएं 2 2. 3 
योग २ 20, 0 
योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का योग (] और 2) 42. 0 
(3) जीवन-बीमा-निगम की वित्तीय सहायता से चलाए जानेंवालें कार्यक्रम. 60.0 
सर्वेयोग ः «| / 202;:.0 


तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं : 
. तालिका-संख्या 3 
तीसरी योजना के लक्ष्य 


सकानों/पझोंपड़ियों की संख्या 


सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास... /+/+_॒+-«» 73,000 
निम्नआयवाले वर्गों का आवास... 3 7 0 
गन्दी बस्तियों की सफाई दे अत 2 आओ आहत 00 270 





:« प्रामन्झावास  .... 5. 5. हा वा हक  27 बल 5 ३०. 7725:080 
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7. ऊपर वर्णित आवास-व्यवस्थाओं के झ्रतिरिक्‍त भ्न्य स्रोतों से भी वित्तीय सहायता- 
प्राप्त कुछ आवास-कार्यक्रम हैं। तीसरी योजना की अवधि में कोयला और अभ्रक-खान- 
कल्याण-कोश-हारा 60,000 मकानों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रु० दिए जाने की आशा 
है। पिछड़ी जातियों के लिए जो कल्याण-कार्यत्रम हैं, उनमें उन्हें प्रावास मुहय्या करना भी 
शामिल है। रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, संचार तथा अन्य मन्त्रालयों के अस्थायी शनुमानों 
से पता चलता है कि ये मन्त्रालय भी तीसरी योजना की भ्रवधि में अपने कर्मचारियों के लिए 
लगभग 200 करोड़ रु० खर्चे करके 3, 00,000 मकान बनवाएंगे । कुल मिला कर, तीसरी 
योजना में विभिन्न आवास-कार्यक्रमों और मन्त्रालयों के निर्माण-कार्यो के ग्रधीन 9,00,000 
मकानों के बनाए जाने की सम्भावना है, जब कि दूसरी योजना की अवधि में 5,00,000 
मकान बनाए गए । 


8. निजी क्षेत्रों में भी बहुत भ्रधिक मकान बनाए गए, परन्तु उसकी विपुलता का 
ठीक अनुमान लगा सकना कठित है । पहली योजना में मकानों और निजी निर्माण-कार्यों 
पर 900 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई । दूसरी योजना के लिए यह अनुमान 4,000 
करोड़ रु० का है। तीसरी योजना में मकानों तथा अन्य निजी निर्माण-कार्यो में निजी 
क्षेत्र की पूजी के विनियोग का अनुमान ,25 करोड़ रु० का है। 


ग्रावास-मंडल 


9. विकास की वर्तमान स्थिति में सरकार-द्वारा दी गई सीधी वित्तीय सहायता से 
अ्रावास-सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं के एक अल्प भाग की ही पूर्ति हो सकती है। इसलिए 
यह झ्रावश्यक है कि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिनमें से ग्रधिकांश की झ्ाय बहुत कम है, 
अपने मकान स्वयं बनाने में समर्थ हो सके । इसके लिए संगठनात्मक व्यवस्था की ज़रूरत है । 
इस सम्बन्ध में एक कंन्द्रीय आवास-मंडल स्थापित करने की सम्भावनाओं पर इस समय विचार 
किया जा रहा है । इस प्रकार का संगठन आवास के लिए अतिरिक्त कोश प्राप्त करने में 
सहायता कर सकता है; अ्रनेक बातों के द्वारा, जिनमें बन्चक भी शामिकहै, आसान शर्तों पर 
ऋण की व्यवस्था कर सकता है; ऋण-विषयक व्यवहार में सुधार कर सकता है और आवास 
के लिए सुधरी हुई बन्धक-पद्धति की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए, 
यह संगठन कुछ सीमा तक स्वयं वित्त जुटा सकता है और राज्य-सरकारों को या राज्यों 
के आवास-मंडलों को ज़मीन की खरीद और विकास के लिए, मकान बनाने के लिए 
तथा गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण एवं उनके पुनविकास के लिए ऋण प्रदान कर सकता 
है । जीवन-बीसा-निगम और केन्द्रीय सरकारद्धारा प्राप्त कोश भी इसी के माध्यम से 
वितरित किए जा सकते हैं । उन राज्यों में, जहां आझ्रावास-मंडल पहले से स्थापित हैँ, वे 
सामान्यतः राज्यों के आवास-कार्यक्रमों के परिपालन के लिए निर्माण-अभिकरणों के रूप 
में कार्य कर रहे हैं। केद्वीय आवास-मंडल तथा राज्यों के आवास-मंडलों से उचित 
समय पर आवास-साधनों के विकास के लिए वे साधन प्राप्त हो सकते हैँ, जिनका सामान्य 
स्थिति में उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। ये संस्थाएं मिल कर ऐसी श्रावास-नीति के निर्माण 
में सहायता दे सकती हैं, जिससे सीमित साधववाले व्यक्तियों को अपने निज के प्रयोग 
के लिए मकान बनाने में सुविधा मिले और जिससे बैंक तथा अन्य वित्तीय संगठन विभिन्न 
सेवा-कार्य कर सकें। यह प्रस्ताव हैं कि तीसरी योजना के भ्रावास-कार्यक्रमों को पूरा करने 


... व्यवस्थाओं में से किसी एक के चुनाव के पर्याप्त अवसर हैं । मजदूर खाली और विकसित 
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तथा भविष्य में विशाल विकास की बुनियाद रखने की दृष्टि से इन पहलुश्नों पर भ्रौर अधिक 
विचार किया जाए । 


ड़ 


भूमि-अ्रधिग्रहूण और विकास 


0. आवास-कार्यक्रमों के सफल सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि भवन-निर्माण 
के लिए पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्यों पर भूमि उपलब्ध हो । इसलिए तीसरी योजना 
में आवास के लिए उपलब्ध घन के एक पर्याप्त बड़े भाग को भमि-अ्धिग्रहण और विकास 
के लिए निश्चित किया गया है | सन्‌ 959 में राज्य-सरकारों को चने हुए स्थानों पर भूमि 
का अधिग्रहण और विकास करने के लिए १0 वर्ष में लौटाने-योग्य ऋण के द्वारा वित्तीय 
सहायता देने के कार्यक्रम को जारी किया गया था। इस प्रकार, जिस भूमि का अधिग्रहण 
किया जाएगा, उसका उपयोग विभिन्न योजनाञ्रों के ग्रधीन आवास, निर्माण तथा समाज को 
दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओं--जैसे, सा्वेजनिक उद्यान, खेल के मैदान, स्कूल, अस्पताल, * 
दुकानें, डाकधर, आदि--के लिए किया जाएगा । तीसरी योजना सें (जीवन-बीमा-निगम का 
योगदान-सहित ) भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए 26 करोड़ रुू० का व्यय-परिमाण 
निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के अ्रधीन जो साधन प्राप्त होंगे, वे राज्यों में गातशील 
कोश के रूप में और उन्हें बड़ी मात्रा में भूमि के अ्रधिग्रहण और विकास के लिए काम 
में लाया जाएगा। 


झौद्योगिक श्रमिकों का आवास क्‍ 

. सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-कार्यक्रम के श्रधीर्न, जिसे सन्‌ 952 

में मुख्यतः निजी क्षेत्र के कारखानों और खदानों में काम करनेवाले भ्रौद्योगिक मजदूरों को 

आवास-सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों, 

. राज्यों के आवास-मंडलों और नगरपालिकाओं को कुल खर्चे का 50 प्रतिशत ऋण के रूप 

में और शेष 50 प्रतिशत सहायता के रूप में प्रदान करती हैं । उद्योगपतियों और 

ओौद्योगिक मज़दूरोंब्की सहकारी समितियों को कुल व्यय के क्रमशः 75 प्रतिशत और 90 

प्रतिशत अंश तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई । इन दोनों मामलों में सहायता की अन॒दान- 

राशि 25 प्रतिशत है । औद्योगिक मज़दूरों को खर्च का होष 0 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 

यह अनुमति दी गई कि वे श्रपती भविष्य-निधि (प्राविडेंट फंड) सेन लौटाने-योग्य ऋण 

लें सकते हूँ । दूसरी योजना के अ्रन्त तक 45 करोड़ रु० की लागत के ,40,000 मकानों 

के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई । इनमें से ,00, 000 मकान बन कर तैयार हो गए हूं 
तथा शेष निर्माण की विभिन्न अवस्थाशओं में हैं । 


2. यदि सहायता-अनुदान की दर से नियत किए गए किराए मज़दूरों की आधिक 
क्षमता की दृष्टि से अधिक न होते, तो यह कार्यक्रम और अधिक प्रगति करता | इसका 
परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में बनाएं गए मकानों में औद्योगिक मजदूर रहने के/ 
लिए गए ही नहीं | अत: किरायों को कम करने के प्रश्न पर, जिससे वह मजदूरों की दे सकते 
की क्षमता के अनुक्ल हो, और विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ ही मज़दूरों को अप 
काम के स्थान तक ले जाने के लिए सस्ते परिवहन भी उपलब्ध कराने चाहिए । योजना 
के कुछ पहलुओं को संशोधित भी कर दिया गया है । मज़दूरों को विभिन्न प्रकार की आवास- 
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प्लाट, तथा उसके साथ ही मकान बनाने एवं छत डालने के काम में प्रानेवाले 
सामान ले सकते हैं तथा निर्वारित स्वरूप के मकान स्वयं बना सकते हैं। जो 
मजूदूर खुले प्लाट पर स्वनिर्मित” मकान नहीं लेना चाहते, उन्हें 'ढांचायक्त”ः आवास, 
जिसमें नींव, भवन-कुर्सी और छत होती है, प्रदान किए जाते हैं | खले विकसित 
प्लाट का मासिक किराया 2से 3० तक है, जब कि ढांचायुक्त मकान का किराया 8 रु० 
मासिक हैं। परिवार के साथ न रहनेवाले मजदूरों के लिए ऐसे आवास या कमरे बनाए 
गए हैं, जिनमें एक साथ कई लोग रह सकें। आवास-निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में 
ऋण अदा करने की अवधि में वृद्धि, भवन-निर्माण में काम आनेवाले सामान के महंगे होने 
तथा मकान बनानेवाले मजदूरों के मेहनताने में हुई वृद्धि को देखते हुए खर्च के अधिकतम 
स्तरको उनके अनुरूप करना, एलाटमेंट-सम्बन्धी नियमों को सरल बनानाओऔर मालिकों 
तथा सहकारी समितियों को विकसित प्लाट देने की व्यवस्था करना, आदि कुछ परिवर्तन 
भी किए गए हैं । हाल ही में उद्योगों के मालिकों को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के 
लिए बनाए गए नए मकानों पर झानेवाले व्यय का 20 प्रतिशत प्रारम्भिक अवमल्यन-भत्ते 
के रूप में, आय-कर में, छट दी गई है । यह छट उससे अलग है, जो छोट मकानों के कुल 
किरायों से प्राप्त आय पर 3 वर्ष तक आय-कर न देने के सम्बन्ध में है । 

3. उद्योगों के मालिकों के लिए श्रौद्योगिक आवास-कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक 
बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद, इस दिशा में तब तक अच्छी प्रगति नहीं की 
जा सकती, जब तक उद्योगपति अपने अधिकांश मज़दूरों के लिए श्रावास की व्यवस्था करना 
अपनी आवश्यक जिम्मेदारी नहीं समझते । इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 
औद्योगिक मजदूरों के लिए श्रावास की स्थितियां निरन्तर बिगड़ती जा रही हैं। इस दिशा 
में सुधार न करने का प्रभाव औद्योगिक कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्नों पर भी 
पड़ेगा । इसलिए समस्या नए स्थापित होनेवाले और पुराने उद्योगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था 
करने की है, जो वित्तीय तथा अन्य पहलुओं से क्रियात्मक हो और जिससे आवास-समस्या के 
समाधान में ठीक सहायता मिल सके। उदाहरण के लिए, नए उद्योगों की, जिनकी निर्धारित 
चकता पूंजी सीमित (मान लीजिए, 20 लाख ० या इससे अधिक ) ह, यह ज़िम्मेदारी 
होगी कि वे अपने कम चारियों के लिए श्रावर्यक आवास-सम्बन्धी व्यय के झ्राधे की, एक अवधि 
में, अनमानत: 0वर्षों में, व्यवस्था करें । जहां तक पुराने उद्योगों का सम्बन्ध है, किसे भी 
विशेष कार्यक्रम के अधीन उद्योगपति-द्वारा मजदूरों के आवास की व्यवस्था के लिए पहले दिए 
गए योग को ध्यान में रखना होगा। इन उद्योगों में भी लक्ष्य यह होता चाहिए कि एक अवधि 
में स्वतः उद्योग-द्वारा ही आवास की 50प्रतिशत मांग को पूरा कर दिया जाए तथा शेष 
को सामान्य आवास-कार्यक्रम के अधीन पूरा किया जाए। जहां उद्योगपति स्वतः निर्माण 
करने में असमर्थ हैं, वहां सरकार या आवास-मंडल निर्माण-कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं । 
ऐसी स्थिति में उद्योगपति को निर्माण में झानेवाला व्यय देना होगा। एक सन्तोषजनक 
कार्यक्रम बनाने के लिए इन तथा गन्य सुझावों पर उद्योगपतियों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों 
के साथ संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए 


गोदी-कर्मंचारियों के लिए आवास 


4. तीसरी योजना में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गोदी-कर्मचारी-मंडलों 
को 2 करोड़ रुपये की ऋण-प्रहायता देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपने यहां दर्जे 
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कर्मचारियों के लिए मकान बनवा सकें। एक उचित मार्ग यह हो सकता है कि सरकार कूल 
निर्माण-व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋग-प्रतुदान के रूप में दे दे । योजना में जो व्यवस्था की 
गई है, उससे 5,000 मकानों का निर्माण सम्भव होना चाहिए। हाल के वर्षो में बच्दरगाहों का 
विकास बड़े पैमाने पर हो रहा हे और बन्दरगाह-अधिकारियों के सहयोग से बन्दरगाहों 
में आवास-पमस्या के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । 


निम्त आयवाले वर्गों के लिए आवास 


5. निम्त आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्य क्रम में मकान-निर्माण पर आनेवाले 
व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान, जो कि 8,000 रु० से अधिक नहीं होगा, ऐसे 
व्यक्ति को देने की व्यवस्था हँ, जिसकी वाधिक श्राय 6,000 रु० से अधिक नहीं है । इसी 
पैमाने पर स्थातीव निकायों, न लाभ त हानि के आवार पर चलनेवाली साथ जनिक संस्थाओं, 
मान्य ता-प्राप्त स्वास्थ्य, धर्माय और शिक्षण-पंध्थाओ्रों एवं सहकारी समितियों को भी सहायता* 
दी जाती है । द 


6.. सन्‌ 954 से, जब इस कार्य क्रम को प्रारम्त किया गया, लगभग 85,000 मकानों... 


के निर्माण की प्रतुमति दी जा चुक्री है तथा दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53,000 
मकान बन कर तैथार हो गए थे । इस कार्यक्रम के अबीन ऋण की बहुत मांग है । नगरों 
में, जहां विकसित प्लाट उपलब्ध हैं, इस दिशा में अधिक प्रगति हुई है । यह भ्रनुभव 
किया गधा है कि तीसरी योजना में समाज के उन वर्गों के लिए, जो आ्राथिक दृष्टि से कम- 
जोर हें, यानी जितकी वाषिक आय ],800 रु० या इससे कम है, तथा जो इस कार्यक्रम का 
लाभ नहीं उठा सकते हैं, विशेष कदम उठाए जाने चाहिए । इस वर्ग के लोग 0-2 रु० या 
बहुतहुआ तो 5र० मासिक तक किराया दे सकने की स्थ्रिति में होते हैं। इनको आवास 
प्रदान करने का मुख्य तरीका यह है कि इनको किराए पर देने के लिए या तो आवास- 
मंडल और स्थानीय निकाय या आवास-सहकारी समितियां मकान बनाएं । इस समस्या पर 
और अधिक विचार के आधार के रूप में, यह सम्भव हो सकता है कि स्थानीय निकायों को सूद _ 
की आसान दरों पर लम्बे समय में लौटाने-योग्य ऋण दिया जा सके--पक्‍के मकानों 
के अतिरिक्त, औद्योगिक आवास-पद्धति पर खाली विकसित प्लाटों और ढांचायुक्त 
श्रावास के प्रदान करने और गन्दी बस्तियों की सफाई, कार्यक्रमों पर भी विचार किया 
जा सकता है । ऐसी झ्रावास-प्हकारी समितियों को, जिनके सदस्य प्राय: समाज के निर्धत 
वर्ग के व्यक्ति हैं, इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है । मोटे रूप में, निम्न 
आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्येक्रम का एक-तिहाई भाग आध्िक दृष्टि से निर्धन 
व्यक्तियों के लिए होगा। राज्य और स्थानीय करों से मक्ति के प्रश्न पर भी विचार करने 
की आवश्यकता हे। ज्यों-ज्यों निम्न आयवाले वर्गों के आवास के लिए संस्थाओं से वित्तीय 
सहायता सामान्यतः उपलब्ध होगी, त्यों-त्यों सरकार-ह्वारा इस मद में दी गई राशि के एक 
बड़े भाग को आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता हैं 


बागान-सज्ञ दरों का आवास 


]7. सन्‌ 95] के बागान-मजदूर-अधिनियम में यह व्यवस्था हुं कि बागान-मालिक 
बागान में रहनेवाले मजदूरों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक आवास-प्विधाएं 
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प्रदान करें। यह आवास-व्यवस्था प्रतिवर्ष कुल मजदूरों के 8 प्रतिशत भाग को उपलब्ध कराने 
के हिसाब से तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक सभी मज़दूरों को आवास न मिल जाए। 
ग्रनेफ बागाब-मालिकों ने, विशेषतः छोटे बागान-मालिकों ने, वित्तीय साधनों के अभाव में 
इस दायित्व को पूरा करने में अ्रसमर्थता अ्रनूभव की । इसलिए ऐसे बागान-मालिको को 
आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए सन्‌ 956 में बागान-मज़दू र-भ्रावास-योजना 
लागू की गई । इस योजना के अधीन मकान पर आनेवाले कुल व्यय का, जिसमें भूमि का 
मुल्य और विकास-व्यय शामिल नहीं है, 80 प्रतिशत तक ऋण के रूप में दिया जाता है । इसके 
लिए छहारर्त यह हैं कि यह ऋण-राशि प्रति मकान उत्तर-भारत में 2,400 ₹० 
और दक्षिण-भारत में ,920 रु० से अधिक नहीं होगी ।शेष 20 प्रतिशत राशि 
बागान-मालिकों को अपने स्रोतों से जुटानी होगी। 

8. दूसरी योजना के अन्त तक केवल 700 मकान बनाने की स्वीकृति दी गई थी और 
300 तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के मार्ग में मुख्य बाधा बागान-मालिकों-द्वारा ऋणों 
के लिए उचित गारंटी प्रदान न करने की रही है । कार्यक्रम में यह व्यवस्था हैँ कि बागान- 
मालिक ऋण की गारंटी के लिए अपने बागानों में बने मकानों और उनकी भूमि को 
राज्य-परकारों के नाम बन्धक रख दें । बागान-मालिक इस शर्त का पालन करने में 
प्रसमर्थ हैं, क्योंकि उनकी भूमियां एवं सम्पत्ति पहले ही बागानों को चलाने के लिए 
बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए बैकों के नाम प्राय: बन्धक होती है । 

(9. बागान-मालिक इन ऋणों का लाभ उठा सके, इसके लिए बुछ राज्यों ने 
गारंटी की इस शर्त को भी ढीला कर दिया है । बागान-मालिकों को दिए गए ऋणों पर 
$ प्रतिशत अतिरिक्त सूद लेकर एक सामूहिक गारंटी कोश” की स्थापना का भी 
प्रस्ताव है । इस कोश से प्राप्त होनेवाले सूद को भी इसी कोश में जमा कर दिया जाएगा। 
यह कोश ऋण-प्रनुदानों के लिए एक सामूहिक गारंटी के रूप में प्रयुकत किया जाएगा। 
यदि हानि इस कोश की सम्पत्ति से अधिक हुई, तो उसका भार केन्द्रीय सरकार, राज्य- 
सरकार और सम्बद्ध मंडल मिल कर वहन कर लेंगे। 


मध्यवित्त-वर्ग के लिए आवास 


20. मध्यवित्त-वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 959 में जीवन-बीम्- 
निगम-द्वारा दी गई राशि से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों 
को आवास-ऋण प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय 6,000 ४ से लेकर 2,000 रु० 
तक है। इस कार्यक्रम के अधीत मकान पर ग्ानेवाले व्यय का 80 प्रतिशत, जो 6,000 
रु० से अधिक नहीं होगा (ऐसे मामलों में, जिनके पास प्लाट भी नही हैं, 20,000 ₹० तक ) 
ऋण-अ्रनुदान के रूप देने की व्यवस्था है। व्यक्तिगत उधार देनेवाले को ऋण राज्य-सरकारों 
के माध्यम से 5४ प्रतिशत ब्याज पर दिए जाते है । दूसरी योजना के अन्त तक 
0. 5 करोड़ रु० की राशि राज्य-सरकारों और संघीय क्षेत्र के अधिकारियों को दी गई । 
3, 600 प्राथियों को ऋणों की स्वीकृति दी गई तथा लगभग 500 मकान बनाए गए | 
प्रारम्भ में, सया कार्यक्रम होते के कारण तथा ऋण-अनुदान देने के लिए नियम बनाने 
एवं अन्य व्यवस्थाएं करने में विलम्ब के कारण कार्यक्रम में प्रगति कुछ मन्द हुईं। तीसरी 
योजना में संघीय क्षेत्रों के श्रतिरिक्त इस कार्यक्रम के अ्रधीन कोई वित्तीय व्यवस्था नही 
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की गई है, परन्तु इस बात की सम्भावना हूँ कि जीवन-बीमा-निभम-द्वारा प्रदत्त राशि 
में से 20 करोड़ रु० मध्यवित्तन्यर्ग की आवास-ग्रोजता के लिए तथा नीचे उल्लिखित राज्य 
सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान बनाने की योजना के लिए उपलब्ध हो सकशे । 


राज्य-परकारों के कर्मचारियों के लिए किराए के आवास 


2]. राज्य-सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान देने को योजना का 
उद्देश्य राज्य-सरकारों को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए आवास-व्यवस्था 
करने में सहायता देना है । इस योजन। के अबीन, जिसे सन्‌ 959 में लागू किया गया था, 
जीवन-बीमा-निगम 5 प्रतिशत वाषिक सूद की दर से राज्य-परकारों 
है । यह ऋण 20 वर्षों में लौटाया जा सकेगा। दूसरी योजना की अश्रवधि में इस कार्यक्रम 
के ग्रधीत राज्य-परकारों को 7 करोड़ रु० दिए गए तथा 2,500 मकानों के निर्माण 
की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 735 का निर्माण पूरा हो गया 





गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार 

2. तीसरी योजना के कार्यक्रम में गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के 
लिए लगभग 29 करोड़ र० रखे गए हैं। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को बड़े नभरों 
की कुछ ग्रत्यधिक गन्दी बस्तियों की प््फाई के लिए वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम को 
दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। दूसरी योजन। के अन्त तक विभिन्न कस्बों श्र नगरों 
में गन्दगी की स्थिति में रहनेवाले 58,200 परिवारों के पुनर्वास के लिए 9 करोड़ रु० 
की लागत की 208 परियोजन/ञ्रों पर कार्य प्रारम्भ किया गया। मकानों की 8,000 
इकाइयां तैयार हो गई हैं। ऐसे परिवारों के लिए, जो पक्के कमरों के लिए सहायता-अनु- 
दान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थ है, उक्त कार्य क्रम में ढांचा-ग्रावासों और बिना बने... 
विकसित प्लाटों को, जिनके साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग से स्तानागारों के चबतरे 
और शौचालय भी हें, देने की व्यवस्था है । गन्दी बस्तियों में रहनेवालों पर ही इसका भार 
छोड़ दिया जाता हैं कि वे राज्य-सरकारों के तकनीकी परामर्श के अनसार बनाए गए ढंग 
प्र अपने मकान स्वयं बना ले । 


23. गन्दी बस्तियों की सफाई और उनके सधार के कार्य में आनेबाली कछ 
कठिनाइयां ये हैं: गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण के लिए लम्बी और समय लेनेवाली प्रक्रिया, 
कम समय लेनेवाली प्रक्रियाएं, काम के वर्तमान स्थानों के निकट वैकल्पिक स्थानों का न 





को ऋण देता... 


मिलना और यदि मिल भी जाएं, तो उत्तका बहुत अ्रधिक महंगा होना, गन्दी बस्तियों के... 
निवासियों की सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थता और जिन इलाकों... 
को सफाई के लिए चुन लिया गया है, वहां से हटने में उनकी आनाकानी | मैसूर, मद्रास, 


मध्यप्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, आदि राज्यों तथा दिल्ली-प्रशासन ने गन्दी बस्तियों 


के अधिग्रहण के काय मे शीघ्रता लाने तथा मआवज़े की राशि में कमी करने के लिए कानन 


. भी बनाए हैं। इस प्रकार के कानून जहां नहीं बने हैं, वहां भी बनाने की आवश्यकता है. । 
योजना! की परियोजना-सम्बन्धी समिति-द्वारा नियुक्त एक अ्रध्ययन-दल ने तथा गन्दी बस्तियों 

.... की सफाई के बारे में बनाई गई परामदं-समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इन 
समितियों ने यह सिफारिश की हैँ कि जहां दीधकालीन पैन योज यह और 








यो थो ना आवश्यक है, वहां 





ली 
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भी जरूरी है कि गन्दी बस्तियों की नरक के समान स्थिति को दूर करने के लिए 
अल्पकालीन उपाय बरतने पर भी विचार किया जाए। इस दिशा में अविलम्ब कारंवाई 
के रूप में न्यूनतम सुविधाएं--यथा, स्वच्छ शौचालय, पानी की निकासी के लिए अच्छी 
नाजियां, स्वक््छ जल-आपूर्ति, मुख्य सड़क से मिलानेवाली सामान्यतः अच्छी सड़कें, पटी हुई 
गलियां और प्रकाश की सम्‌चित व्यवस्था--प्रदान की जानी चाहिए । इन' समितियों की 
रिपोर्टों पर विचार करने के बाद गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रम के क्षेत्र को बढ़ा 
दिया गया, जिससे उसकी परिधि में गन्दी बस्तियों का सुधार भी आ जाए । छः मुख्य 
नगरों---यथा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद--में गन्दी 
बस्तियों की समस्या को अविलम्ब प्राथमिकता देने के लिए बड़ी मात्रा में साधन प्रदान किए 
गए । इन नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कुल सहायता-अनुदान को 50 
प्रतिशत से बढ़ा कर 62३ प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 
25 प्रतिशत से बढ़ा कर 373 प्रतिशत कर दिया गया है । 


ह॥ 


24, ऊपर बताए गए छः नगरों में इस कार्यक्रम' के अधीन अधिकतम प्रयत्न जारी 
रहना चाहिए । तीसरी योजना में यह प्रस्ताव है कि सिद्धान्ततः राज्य-सरकारें जहां समझें 
कि गन्दी बस्ती की समस्या उम्र रूप में है, वहां गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार का कारयें 
हाथ में लिया जा सकता है । साधनों के सीमित होने के कारण यह विचार किया गया हैं कि 
सामान्यतः उन नगरों को प्राथमिकता दी जाए, जिनकी जनसंख्या ,00,000 या इससे 
अधिक है।यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें गन्दी बस्तियों के सर्वक्षण की 
व्यवस्था करा सकती हैं तथा उनका दो श्रेणियों में--ऐसे क्षेत्र, जिन्हें पूरी तरह साफ करा 
कर नए सिरे से विकसित करना होगा; और दूसरे वे, जिनको आसपास की परिस्थितियों 
में सुधार कर रहने योग्य बनाया जा सकता है---वर्गीकरण कर सकती है । दूसरी श्रेणी में 
आनेवाली गन्दी बस्तियों के मालिक यदि स्वयं ग्रावर्यक सुधार न करें, तो स्थानीय निकायों 
को यह कार्य स्वयं करके उसका खर्चा मालिकों से वसूल कर लेना चाहिए; जहां कहीं 
ग्रावश्यक हो, वहां सम्पत्ति को अपने अधिकार में भी लिया जा सकता है । जहां कहीं सर- 
कारी भूमि पर या अधिग्रहण की गई भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियों में सुधार का कार्य स्था- 
नीय निकाय करें, वहां उन्त निकायों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुदान 
दिया जाना चाहिए। गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्य में स्वैच्छिक संगठनों 
झ्र सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। 


25. जहां वर्तमान गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कदम उठाए गए हैं, वहां 
यह बात भी महत्वपूर्ण हे कि नई गन्दी बस्तियों को भी पनपने न दिया जाए । इस लक्ष्य 
की भी पूर्ति कोई सरल बात नहीं है । सभी बढ़नेवाले नगरों और कस्बों के लिए मास्टर 
प्लान बनाने तथा उस पर कठोरता से श्रमल करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक हे कि 
नगरपालिका के उपनियमों और भवन-निर्माण-नियमों को भी लागू किया जाए; तथा 
इसके साथ-साथ निम्न झ्रायवाले और आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्ग के लोगों को भी आवास- 
सविधाएं प्रदोन की जाएं। संक्रमणकालीन कदम के रूप में यह आवश्यक है कि पटरियों पर 
रहनेवालों और बिना परिवार के मजदूरों के लिए रैन-बसेरे श्रोर शयनागार बनवाए 
जाएं । इसी प्रकार, भंगियों श्रौर मेहतरों के आवास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना 
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चाहिए । सफाई और सुवार करने के लिए गन्दी बस्तियों के चुनाव में, जहां भंगी और 
मेहतर बड़ी संख्या में रहते हों, उन इलाकों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


शहरी आयोजन ओर भूमि-नीति ' 


26. शहरीकरण आर्थिक और सामाजिक विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू 
है । यह अन्य अनेक समस्याओं से निकट रूप से जुड़ा हुआ है--यथा, ग्रामीणों का ग्रामों से 
दाहरों की ओर प्रवास, ग्रामीण और हहरी क्षेत्रों में जीवन' के स्तर, नगरों में विभिन्न 
प्रकार की आथिक और सामाजिक सेवाएं मुहय्या करने में आनेवाला सापेक्ष व्यय, जनता 
के विभिन्न वर्गों के लिए आवास-व्यवस्था, जल-सम्भरण, सफाई, परिवहन और बिजली, 
आदि की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास का ढांचा, उद्योगों का स्थान और उनका 
वितरण, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतियां और भूमि के उपयोग का आयोजन | शहरों 
के लिए, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं । ऐसे नगरों की संख्या, 
जिनकी जनसंख्या ,00, 000 या इससे अधिक है, सन्‌ 95] में 75 थी, परन्तु सन्‌96 भें 
इनकी संख्या बढ़ कर 5 हो गई है, तथा इनकी जनसंख्या कुल शहरों की जनसंख्या का 43 
प्रतिशत भाग है । ऊपर जो पहल्‌ बताएं गए हैं, उनमें ग्रन्तत: सर्वाधिक निर्णायक आर्थिक 
विकास का स्वरूप और उद्योगों के स्थान के बारे में श्रपनाई गई आराम नीति है । व्यापक 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि बड़े, मव्यम आकार के और लघ्‌ उद्योगों में तथा ग्रामीण और 
द्हरी क्षेत्रों में सन्‍्तुलित विकास हो । जब कि यह भी कोई झासान काम नहीं है, विकास-नीति 

के मुख्य तत्व या घटक इस प्रकार हैं : द 


() जहां तक सम्भव हो, नए उद्योगों को बड़े और अधिक घने बसे नभरों से 
दूर स्थापित किया जाए पे 


(2) बड़े उद्योगों के आयोजन में,क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
प्रत्येक मामले में, आयोजन वर्तमान क्षेत्र की परिधि से बाहर बड़े क्षेत्र 
को ध्यान में रख कर होना चाहिए, जिसके विकास के लिए नया उद्योग 
मुख्य कन्द्र बन सके । ध् 


(3) सामुदायिक विकास-परियोजनाञं में या जिले के ही भ्रन्य क्षेत्रों में, विकास 
के ग्रामीण और शहरी घटक परस्पर एक समग्र योजना के अंग में 
सम्बद्ध हों तथा प्रत्येक मामले में योजना का आधार नगरों और आस- 
पास के ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर आथिक निर्भरता को बल प्रदान करना 

का 


(4) प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयत्त होना चाहिए कि खेती पर ही... 
अत्यधिक निर्भर रहने के स्थान पर लोग अ्रधिकाधिक पेशों के विविधता- 
पूर्ण ढांचे को अपनाएं 


आगामी दशाब्दी में शहरी समस्या के सम्भावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह 
आवश्यक है कि इस समय जो स्थिति है, उसको ठीक किया जाए तथा भविष्य के लिए 
इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिससे जो भी समस्या सामने झ्राए, उसके लिए ठीक कदम 


.. उठाया जा सके। 
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27. शहरी विकास का व्यय : तेज़ी से बढ़ते नगरों में जीवन की स्थितियों मे जो 
बिगाड़ आता जा रहा है, उसका कारण शहरी विकास का--विद्येषत जल-आपूर्ति, गनदे 
पानी को निकासी के लिए नालिया, परिवहन एवं अन्य सेवाओं का--अ्रत्यधिक व्ययसाध्य 
होना है। यह स्थिति बेकारी, अत्यधिक भीड़भाड़, गन्दी बस्तियों के बढ़ने और इस तथ्य 
के कारण और भी अधिक विषम हो गई है कि अनेक नगरों मे पर्याप्त बड़ी संख्या में 
लोगों के लिए आश्चय की व्यवस्था नही है । समस्याएं आकार-प्रकार, दोनों में ही विशाल 
और जटिल है । इनका समाधान दो ही प्रकार से हो सकता है : प्रथम यह, कि न केवल 
राज्य-सरकारें, अपितु नगरपालिका-प्रशासन और जनता भी इरूकी विकरालता को समझें, 
और दूसरा यह कि सामुदायिक प्रयत्नों को और नागरिकों के इसमें भाग लेने को अ्धिकाधिक 
बढ़ाया जाए । कुछ ऐसे न्यूनतम निर्देश है, जिन पर तीसरी योजना में कार॑वाई की जानी 
चाहिए, जिससे कम-से-कम भविष्य मे एक उचित मार्ग निश्चित हो सके । ये है 


9 () सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण-द्वारा तथा उचित वित्तीय 
नीतियों-ढारा शहरी भूमि के मूल्यों पर नियन्त्रण; 


(2) भूमि के प्रयोग के बारे मे भौतिक आयोजन और मास्टर प्लानों का निर्माण; 


(3) आवासों तथा नगरों को उनकी आवश्यकताशों के अनुसार प्रदान की जाने- 
वाली विभिन्न सेवाओ्रों के लिए एक उचित मानदंड का निर्धारण; साथ 
ही ये सेवाएं कितनी अधिक आवद्यक है, इसका भी मानकीकरण; और 


(4) विकास की नई ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए नगरपालिका-प्रशासन. 
को सक्षम बनाना । 


28. शहरी भूमि के मूल्यों का नियन्त्रण : मकानों के एवं ग्रन्य प्रकार के खर्चों में 
वृद्धि का तथा निम्न आयवाले वर्गों के हित के लिए हाथ में लिए गए विकास-कार्यो की 
गति को मन्द करने का सर्वाधिक मुख्य कारण भूमि की कीमतों का बहुत श्रधिक बढ़ जाना है । 
भूमि के मल्यों में सामान्य वद्धि के अलावा वृद्धि का एक मुख्य कारण सट्टेबाजी है । कुछ 
नगरों में नए उद्योगों तथा नए सरकारी और अन्य निजी कार्यालयों की स्थापना एक ऐसा 
प्रभावशाली तत्व है, जिससे भूमि की सट्टेबाज़ी को प्रोत्साहन मिलता हैं | चूकि सारे 
देश में दत गति से ग्राथिक विकास हो रहा है तथा इसका प्रभाव सभी दिशाओं में पड़ रहा 
है, इसलिए भूमि का म्‌ल्य बढ़ानेवाले तत्व प्रायः सभी हहरी क्षेत्रों मे विद्यमान हैँ। अनेक 

शहरी क्षेत्रों में इस बात की आवश्यकता है कि भूमि के मूल्यों की वृद्धि को रोकने और 
बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि-अधिग्रहण के हेतु कानूनी एवं 
ग्रन्य प्रकार के कठोर कदम उठाए जाएं। स्थिति के अनुसार, बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक 
नगर में शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कराधान, आदि के द्वारा उचित कदम उठाने 
की ग्रावर्यकता हैं । 

29. भमि के मल्यों में वद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम तभी सफल हो सकते 
हैं, जब भूमि के प्रयोग के बारे में मुख्यतः राजधानियों एवं बड़े और विकासशील नगरों तथा 
नए झ्ौद्योगिक कस्बों में, कठोर नियम बनाए जाएं । आगे चल कर मास्टर प्लानों के निर्माण 
की जो बात कही गई है, वह ऐसे ही नगरों के लिए विशेष महत्व की है। भूमि के बढ़ते हुए 
मलयों पर नियन्त्रण के लिए अगले पृष्ठ पर दिए हुए मुख्य कदम उठाए जा सकत हू । 
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() सावंजनिक अधिकारियों-द्वारा शी त्र भूमि-अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए 
भूमि के मूल्यों को कम करने-सम्बन्धी आदेश जारी करना । 

(2) सट्टेबाज़ी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी 
अन्तरिम सामान्‍य प्लानों के अवीन भूमि का अधिग्रहण और(विकास करे। 

. भूमि का अधिग्रहण बड़ी मात्रा में कर लिया जाना चाहिए, हालांकि कहीं- 
कहीं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अधिग्रहण को क्रमश: भी करना 
पड़ सकता है । अधिग्रहण की कार्यवाई शी ध्र होनी चाहिए । इसके लिए 
कानूनी प्रक्रिया भी यथासम्भव सरल होनी चाहिए। अधिग्रहण की गई 
भूमि का शी प्र विकास करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है । अनिवाय सेवाओं की 
व्यवस्था सावेजनिक अधिकारी करें। सरकारी अधिका रियों-हारा किए 
गए विकास-कार्यों के ग्रतिरिक्त उचित नियमों के प्रधीन सहकारी समितियों 
और निजी अभिकरणों का भी इस कार्य में लाभ उठाया जाना चाहिए । 

(3) भूमि का आवंटन लीज के झ्राधार पर होना चाहिए। एक नियम के रूप में 
सावंजनिक अधिकारियों-द्वारा अधियृहीत भूमि को केवल लीज़ पर ही 

दिया जाना चाहिए, ताकि भूमि के किराए के रूप में आवतेक आय 
के अतिरिक्त, भूमि के मलय में जो वृद्धि हो, उसका लाभ भी समाज को 
मिलता रहे । 

(4) कृंषि-भूमि के कृषि-भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग पर खुशहाली उपकर और कर 
हो । राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए ये राजस्व के उत्तरोत्तर 
बढ़नेवाले साधन हूँ, परन्तु कुछ राज्यों में इस दिशा में जो कानून हैं, वे 
अपर्याप्त है । 

(5) फ्री-होल्ड भूमि के हस्तान्तरण पर पूंजी-कर । 


(6) विकसित क्षेत्रों में खाली पड़े प्लाटों पर कर, और यदि उन पर एक नियत... 


अवधि में मकान न बनाया गया, तो उनके अधिग्रहण का अधिकार । 


द (7) व्यक्तिगत प्लाटों के आकार की अधिकतम सीमा निर्वारित करना, और 
एक व्यक्ति अधिकतम कितने प्लाट रख सकता हैं, इसकी भी संख्या 
निश्चित करना । 


(8) किराए के उचित ढांचे या स्वरूप कानिर्वारण तथा किरायों का नियमन 
और नियन्त्रण । ' 


योजनाबद्ध शहरीकरण के प्रस्तावों के आधार में यही कदम है तथा उच्चतम प्राथ- 
मिकता के रूप में इनको ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए । द 


30. मास्टर प्लानों का निर्माण : नगरों एवं कस्बों के व्यवस्थित विकास के लिए... 
नगर-आयोजन अ्रपरिहाय हे ।इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में अन्तरिम' आम प्लाटों 
का निर्माण है, जिसमें विकास की जानेवाली भूमि के प्रयोग का सामान्य स्वरूप भी निर्धारित _ 
हो। इसके बाद शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाए जाने 
. चाहिए। सर्वप्रथम बड़े नगरों, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाहों, नगरों, नए औद्योगिक... 
केन्द्रों तथा अन्य बड़े और बढ़ते हुए नगरों के लिए, जहां पर सामान्यतः स्थिति के अधिक 
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शिगड़ने का भय है, मास्टर प्लान बन।ए जाने चाहिए । तीसरी योजना की अ्रवधि के लिए ऐसे 
नगरों* की एक अस्थायी सूची बनाई गई है । वर्तमान नगरों के पुनविकास और नए शहरों 
के निर्माण के लिए यह अत्यधिक आवश्यक हे कि प्रादेशिक आधार पर काम हो । सामाजिक 
और आर्थिक विक[स में उचित सन्तुलन के लिए तथा विकासशील नगर-समाज के जीवन 
में अधिक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक अखंडता के लिए यह आवश्यक है । पास- 
पड़ोस की परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देने तथा जनता की दिन-प्रति-दिन की ग्रावश्यक- 
ताशों को समझने से सभी नागरिकों में परस्पर सौहादं की भावना पैदा होगी और शहरी 
जीवन में ग्रधिक तारतम्य का निर्माण होगा । 


37. मास्टर प्लान के निर्माण की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य-सरकारों और सम्बद्ध 
स्थानीय प्रशासन की है | तीसरी योजना में इन नगरों का मास्टर प्लान बनाने के लिए केन्द्र- 
द्वारा राज्य-सरकारों को सहायता देने की सीमित व्यवस्था की गई है। इस बारे में 

» प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि नगरों और गांवों के श्रायोजन के लिए उचित 
कानून बनाया जाए। यह भी आवश्यक है कि राज्य-सरकारें नगर-प्रायोजन' संगठन बनाएं, 
जिनमें काफी प्रशिक्षित कर्मचारी हों । केन्द्रीय प्रादेशिक और नंगर-आ्रायोजन संगठन राज्य- 
सरकारों को तथा नए नगरों की स्थापना से सम्बद्ध संगठनों को मास्टर प्लानों के निर्माण 
में तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की उचित नीतियों के निर्धारण में सहायता दे सकता 
है । 

32. मानदंड ; अधिकांश जनता की आवास-सम्बन्धी समस्याश्रों के समाधान के 
लिए तथा गन्दी बस्तियों और भ्रन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हे कि 
सारे समाज की आवश्यकताओं को और उपलब्ध सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए 
रिहायशी मकानों, कार्यालय-भवनों तथा अन्य सेवाओ्रों के लिए एक न्यूनतम मानदंड 
निश्चित किया जाए । यह भी वांछनीय हैँ कि अधिकतम मानदंड भी निर्धारित कर 
दिए जाएं । इससे आवास पर किए गए पूंजी-विनियोग का परिणाम समाज के लिए अधिक 


+ (श्र) बड़े नगर, (श्रा) श्रौद्योगिक केन्द्र (इ) साधन स्रोतों के 
राज्यों की राजवानियां क्षेत्र 

शझौर बन्दरगाह वाले नगर 
ग्रहमदाबाद, बंगलोर, इलाहाबाद, श्रासतसोल, भाखड़ा-नंगल-क्षेत्र, 
भोपाल, कोचीन, दिल्‍ली बरौनी, भद्रावती, भिलाई, दामोदर-घाटी, 
(बड़े नगर का क्षेत्र ) बोकारो, चित्तरंजन, कोयमुत्त्र _ दंडकारण्य, राजस्थान- 
वृहत्तर बम्बई, वृहत्तर कलकत्ता डेहरी-प्रान-सोन, धनबाद, नहर-क्षेत्र और 
हैदराबाद-सिकन्दराबाद, डिग्बोई, दुर्गापुर, गौहाटी, रिहन्द-क्षेत्र । 


, जयबर, कांडला, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, गुंटूर, 
लखनऊ, मद्रास, पटना, पूना, जमशेदपुर, काठगुदाम, सिर्जापुर, 
शिलांगं, श्रीनगर, वाराणसी, मुगलसराय, नंगल, पनबेल, रांची, 
विशाखापटनम और ऋषिकेश-हरिद्वा र, राउरकेला, 
त्रिवेद्धम । सिन्दरी, तिनसुखिया, विजयवाड़ा 

झौर वारंगल । 


730 . तीसरी पंचवर्षीय योजना 


उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऐश्वर्यद्रोतक भवनों के निर्माण एवं शहरी भूमि के दुरुपयोग 
को भी रोका जाना चाहिए, जिससे उतने ही खर्चे में छोटे भवन बड़ी संख्या में बनाए 
जा सके । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य तरीके ये हैं: (क) वित्तीय नीतियां 
अपनाना, जिनमें ऐसे स्थानीय कराधान भी हों, जिनका उद्देश्य ऐश्वर्य साधनयुबत ग्रार्वासों 
के निर्माण में पूंजी लगाने को निरुत्साहित करना हो, (ख) मकानों के डिज़ाइनों के बारे में 
परामशे, (ग) स्थानीय निकायों के वर्तमान भवन-निर्माण-नियमों में इस प्रकार का परि- 
वर्तन, जिससे न्यूनतम मानदंडों और दार्तों के साथ कम खर्चे के घरों के निर्माण में सुविधा 
हो सके, (घ) भवनों के हिस्सों को पहले से ही अलग से बनाना, और (ड) स्थानीय 
रूप से प्राप्त सस्ते साधनों का अधिक प्रयोग । राष्ट्रीय मवन-निर्माण-संगठन के कार्य का 
- मुख्य पहलू मानदंडों का क्रमबद्ध अध्ययन और तदनुसार परामर्श देना है | 


.. 33. नगरपालिका-प्रशासनों को सक्षम बनाना : जहां तक स्थानीय स्तर का 
प्रश्न है, केवल नगरपालिका-प्रशासन ही शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं 
को, आवास-व्यवस्था के विस्तार को और जीवन की स्थितियों में सुधार के काम को सन्तोष- 
जनक ढंग से हाथ में ले सकते हैं। अधिकांश नगरपालिका-प्रशासन इतने समर्थ नहीं हैं 
कि इन कार्यों को अपने हाथ में ले सकें। इन्हें साधनों एवं कर्मचारियों में वृद्धि तथा क्षेत्र 
और कार्यों में विस्तार के द्वारा समर्थ बनाना चाहिए। जहां चुने हुए नगरों के वर्तमान 
क्षेत्र समस्या के समाधान में सहायक नहीं हैं, वहां उनके क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए । 
विकासशील नणरों के बारे में प्रारम्भ से ही यह वांछनीय है कि उनका नगरपालिका-्षेत्र 
छोटा न रख कर बड़ा रखा जाए, जिससे भविष्य में नगर को तथा उसके ग्रासपास' के 
ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अधिकारःक्षेत्र के कारण आनेवाली बाधाओं के बिना समन्वित _ 
रूप से विकसित किया जा सके। नगरपालिका-प्रशासनों को सेवाएं प्रदान करने में अनिवार्य _ 
रूप से पहले से कहीं अधिक काम करना पड़ेगा । झाशा है, भविष्य में अधिकांश नगरों की _ 
अपनी पृथक्‌ विकास-योजनाएं होंगी तथा इन्हें राज्यों की योजनाओं से सुसम्बद्ध कर दिया... 
जाएगा। इस पृष्ठभूमि में प्रत्येक राज्य में देश के बड़े नगरों को छोड़ कर एक लाख या 
इससे अधिक जनसंख्यावाले नगरों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय कदमों का 
सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए 


ग्रामीण आवास और ग्रायोजन 


34. ग्रामों में ्रावास की स्थिति का सुधार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे 
. जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा, काम के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। ग्रामीण जीवन को 
नेया' रूप देने में इसका महत्वपूर्ण स्थान हें। फिर भी, समस्या के विशाल होने तथा 

सम्भावित परवर्ती कठिनाइयों के कारण, ग्रामों में आरवास-स्थितियों के सुधार के काम को, 
एक पृथक्‌ लक्ष्य न समझ कर, ग्रामीण विकास की एक बड़ी योजना के अंग के रूप में 
समझना चाहिए। परिणामत:ः ग्रामीण आवास सहजात रूप से सामदायिक विकास और 
प्रामीण आयोजन का एक अंग है। ग्रामीण आवास के विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य खंड 
और ग्राम-स्तर पर तकनीकी परामर्श, प्रदर्शन, सुधरे हुए डिज़ाइनों और ले-आउट की 


व्यवस्था, स्थानीय सामान के अच्छे प्रयोग और कुछ सीमा तक वित्त की व्यवस्था, झ्रादि के. 


. द्वारा सामुदायिक विकास-आन्दोलन के साधनों में वृद्धि करना है। इसका अनिवाय उद्देश्य. 
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ग्रमीण जबता के सभी वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण और परिस्थितियों के निर्माण में 
तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के विकास में एक सन्तुलन बनाए रखने में सहायता देना है । 
सन्‌ 957 मे जिस झावास-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था, उस पर इसी पृष्ठभूमि में 
घिचार औरर उसके कारय की समीक्षा होनी चाहिए । 


35. ग्राम-आवास-कार्य क्रम में चार से छः तक के समूहों मे गांवों को चुनने की और 
भौतिक, सामाजिक और आशिक सर्वेक्षण करने के बाद इनके लिए ले-आाउट प्लान 
बनाने की व्यवस्था है । ले-आउट प्लान पर कार्य तथा मकानों के पुनर्निर्माण का कार्य क्रमश: 
हाथ में लिया जाता है, जिससे, 8-0 वर्षो में सारे गांव का ही कायाकल्प हो जाए। मकानों 
के विभिन्न हिस्सों के निर्माण के लिए ग्रलग-अ्रलग सहकारी समितियां संगठित की गई है । 
निर्माण पर आनेवाले व्यय का 668 प्रतिशत, जो 2,000 रु० से अधिक न हो, प्रत्येक 
मकान के निर्माण के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। राज्य-सरकारों द्वारा निर्धारित 
मानदंडों के अनुसार वर्तमान मकानों की मरम्मत व सुधार के लिए भी ऋण दिए जाते है । 
कार्य क्रम में गलियों, सामुदायिक भवनों, मकानों के लिए नए स्थानों और भीड़भाड़ को कम 
करने, आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की व्यवस्था है। भवन-निर्माण के काम में 
ग्रानिवाली सामग्री तथा निर्माण-तकनीक में सुधार के लिए अनुसन्धान करने और कार्यक्रम 
को अमली रूप देने के हेतु आवश्यक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए छः स्थानों में 
प्रनुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केन्द् खोले गए है। राज्यों मे ले-आउट प्लान और शआादरशें 
डिज़ाइन, आदि बनाने के लिए जो ग्रामीण आवास-संगठन स्थापित किए गए है, उन्हें और सुदृढ़ 
बनाया गया है । 


36. दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3,700 ग्रामों को चुना गया। उनमें से 2,000 
का सामाजिक, आथिक और भौतिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ,600 गांवों के ले- 
आउट प्लान तैयार किए गए तथा 5,400 मकानों के निर्माण के लिए 3. 6 करोड़ रु० 
के ऋणों की स्वीकृति दी गई । 3,000 मकान बन कर तैयार हो गए है तथा शेष निर्माण 
की विभिन्न अवस्थाओ्रों में है । 


37. दूसरी योजना में ग्राम-आवास-कार्यक्रम पर अमल के समय यह देखा गया कि 
सब जगह नियम के रूप में अलग-अलग गांवों को लिया गया, जब कि कार्यत्रम में ग्रम-समूहों 
को लेने पर बल दिया गया था। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक ग्राम-समूह पर काम 
किया जाएगा, तभी ईटों का भट्ठा लगाना तथा निरन्तर मांग के कारण सहकारिता के 
प्राधार पर मकानों के हिस्सों को बनाने की व्यवस्था करना सम्भव हो सकता है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में आवास-कार्य का नियोजन में वृद्धि और आसपास की परिस्थितियों में सुधार- 
सम्बन्धी पूरा परिणाम तब तक प्राप्त नही किया जा सकता, जब तक कार्य क्रम को निकटवर्ती 
ग्राम-समहों में क्रबद्ध रूप से प्रारम्भ नहीं किया जाता। इस समय सामान्य रूप सं चुने 
हुए गांवों के ले-आउट प्लान तैयार किए जा रहे है। इनमें ग्राम-स्थान के विस्तार, गांवों 
की सुधरी हुई गलियों और नालियों, तथा स्कूल, बच्चों के खेलने के लिए मंदान और 
'ंचायत-भवन'-जैसी आम सुविधाओं की व्यवस्था है। परच्तु अभी इस दिशा में जितना 
चाहिए, उतना नहीं किया जा रहा है, और जो उपलब्ध राशि है, उसका ४ उपयोग मुख्यतः 
छोटे घरों के निंमाण या मरम्मत में किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि ग्राम- 
आवास-कार्यक्रम के अ्रवीन प्रदान की गई राशि को सर्वप्रथम ग्राम-स्थान के विस्तार, सड़कों 
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और नालियों में सुधार तथा सारे ग्राम-समाज' के लिए उपयोगी और आवश्यक कार्यों 
में लगाया जाए । मकानों में सुधार ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धि पर 
निर्भर करता है । जहां तक सम्भव हो सके, ग्राम-समाज को ही आपसी व्यवस्था के द्वारा 
आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करनी चाहिए। फिर भी, ग्राम-सम।ज को कंथि-मज़दूरों 
और हरिजनों के मकानों के लिए स्थान प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सहायता दी जानी 
चाहिए । ग्राम-आवास को सुधारने के कार्यक्रम में प्रथम स्थान हरिजनों, कृषि-मज़दूरों और 
समाज के उस वर्ग के लोगों के आवास को देना चाहिए, जिनके घरों की अवस्था अत्यधिक 
दयनीय है । परिगणित आदिम जातियों और परिगणित जातियों को खास तौर पर ग्राम- 
ग्रावास-कार्य क्रम के अधीन उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्य क्रम 
के भी अन्तर्गत सहायता-अन॒दान के रूप में मदद दी जाती हैँ । इन दोनों कार्यक्रमों में निर्दिष्ट 
व्यवस्थाओं का समन्वित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। 


38. राज्यों में स्थापित ग्रामीण आवास-संगठन और अनसन्धान-सहित प्रशिक्षण- 


केन्द्र देश के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त आवासों के डिजाइन बनाने और स्थानीय 
सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में खोज करने में लगे हैं। इस दिशा में काम और अ्रधिक जोर 
देकर किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग, 
निर्माण-व्यय' में मितव्यथिता, गांव की सांस्कृतिक परम्पराओं और पष्ठभभि' की 
तथा ग्रामीण जीवन की औपचारिक आवश्यकताओं पर पर्याप्त बल दिए बिना ही शहरी 
ढंग के ईंट और सीमेंट के मकान बनाने प्रारम्भ कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही 
सड़कों और नालियों को सुधारने, ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि, आदि के योगदान 
पर और सुधरे हुए मकान बनाने में पारस्परिक सहायता के लिए सामुदायिक प्रयत्नों पर 
भी जितना बल दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता है । ग्रामीण-आवास समस्या का 


स्वरूप इतना विशाल है कि इस मद में दी गई और राशि का भी, जो कि आवश्यक है, _ 


कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा | समस्या मुख्यत: उन्नत और अच्छे जीवन के लिए एक व्यापक 
आकांक्षा पैदा करने, ग्रामीण परिस्थितियों को सुधारने के लिए व्यावहारिक तरीके 


निकालने और अपेक्षतया कम मल्य पर, सहकारी आत्म-सहायता, सामदायिक प्रयत्न और 
योगदान एवं स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री के आधार पर अच्छे मकानों का निर्माण 


क्रने की है । 


39. तीसरी योजना में यह झ्रवश्यक होगा कि इस कार्यक्रम को सामुदायिक विकास की 
अन्य योजनाओं यथा जल-पआरपूर्ति, सड़कों, नालियों का निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, 


झ्रादि से सम्बद्ध किया जाए। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण आवास-कार्यो का ग्रामीण _ 


विकास के अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाया जाए, जिससे ग्राम-आवास- 


कार्यक्रम के अधीन चुने हुए ग्रामों को उपलब्ध साधनों के सीमित होने पर भी अधिकतम 
लाभ प्राप्त हो सके । उदाहरण के लिए, परिगणित जातियों और परिगणित झ्रादिम जातियों... 


की जीवन-स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम के अधीन दिए जानेवाले सहायता-भ्रनदान को इस 
योजना के ग्रधीन चुन हुए गांवों में रहनेवाली उक्त जातियों के सदस्यों को प्रदान किया जाए 


जहां तक सम्भव हो सके, इन चुने हुए गांवों में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग भी स्थापित किए हे 
जाने चाहिए । ईंटों के भट्ठों और मकानों के हिस्सों--यथा, दरवाज़े, खिड़कियां, आदि--के 
. उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों का गठन... 
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किया जाना चाहिए तथा उन्हें लकड़ी और कोयले का चूरा, आदि सामग्री और तकनीकी 
सहायता दी जानी चाहिए । 


* 40 विशाल परती भूमिथों को कृषि-पोग्य बन।ने तथा नए क्ृषि-क्षेत्रों के विकास 
के कारण अवेक नए ग्रामों क। निर्माण हुआ है । इन ग्रामों के ले-प्रउट प्लान पहले ही 
तेयार कर लिए जाने चाहिए तथा उनका विकात् योजनपूर्वक होना चाहिए। वर्तमान 
गाँवों में, जहां समस्या पुनविकास की है, कार्यक्रम की सफलता उनके समुचित चुनाव 
पर निर्भर करती है। योजना में पहले से ही यह व्यवस्था है कि अन्य बातों की तुलना में. 
इन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी : (क) ऐसे गांव, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैं, (ख) ऐसे 
गांव, जिनमें पिछड़ी जातियों और क्ृषि-मज़दूरों की संख्या काफी है, (ग) ऐसे गांव, जिनमें 
चकबन्दी का कार्य प्रा हो गया है या सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और (घ) 

हु ऐसे गांव, जिनके निवासी बड़ी विकास-परियोजनाओं या प्राकृतिक विपत्ति के कारण 
विस्थापित है। ऐसे गांवों को भी, जिनमें काफी संख्या में क/रीगर रहते हैं, प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए । ग्रम-आव।स-कार्य क्रम के लिए उपथुक्त गांव क। चुनाव करने में सहकारिता 
के आधार पर स्वावलम्बन, ग्रामीणों की ग्रम-स्थान के विस्तार के लिए स्थान देने की इच्छा 
और हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के आवास को प्राथमिकता देने-सम्बन्धी बातों पर मुख्य 
रूप से विचार किया जाना चाहिए । चुने हुए गावों में, जिनमें उक्त शर्ते पूरी उतरती हैं, 
आवश्यक प्रयत्नों को सुचारु रूप देने के लिए यह झ्रावश्यक है कि सारे गांव के पुन:- 
आयोजन के ग्रनिवार्य कदम के रूप में ग्राम-पंचायत को गांव की गलियों और नालियों के 
सुधार के लिए कुछ सीमित वित्तीय सहायता दी जाए। 


47. खेतिहर अमिकों के लिए आवास-स्थान : कुछ राज्यों में भूमि-सुधार के लिए 
जो कानून बनाए गए है, उनमें ग्राम-प्रवास-स्थलों की कि राएदारी को मौरूसी या स्वामित्व 
का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में मुश्रावज्ञा देने पर स्वामित्व के 
हस्तान्तरण की व्यवस्था है। यह आवश्यक है कि भूमि-व्यवस्था के लिए प्राथमिकता 
भूमिहीन कृषि-मज़दूरों के परिवारों को दी ज[।ए। इसके लिए यथासम्भव परती और भूदान 
में प्राप्त भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ घनी आबादीवाले गांवों में, जहां 
गांववालों को ही अपने उत्तरदायित्व को स्वयं समझने पर बल देना चाहिए, क्ृषि- 
मजदूरों के श्रावास-स्थल के लिए भूमि का अधिग्रहण कर ग्राम-स्थल के विस्तार के लिए 
आवश्यक भूमि प्रदान करना भी जरूरी है। राज्य-सरकारों को ऐसे गांवों में, जहां भूमिहीन 
कृषि-मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक है, उनके ग्रावास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए 
तथा जो कार्यक्रम उन्होंने हाथ में ले रखे हैं, उनके लिए ग्रामीण आवास-कार्यक्रम के अषीन 
5 करोड़ रु० का अनुदान देने की व्यवस्था है । 


ग्रावास-सम्बन्धी आंकड़े 
42. आयोजन की आवश्यकताओं की तुलना में आवास-प्रम्बन्धी आंकड़ों की 
वर्तमान स्थिति अवन्तोबजनक है। केवल प्रति दस वर्ष बाद होनेवाली गणना के द्वारा प्रकट 
कुल गृहस्थों या मकानों की संख्या के अतिरिक्त, वर्तमान भवन-निर्माण-गतिविधियों, प्रत्येक 
वर्ष नए बनतेवाले मकानों, प्रयोग की जानेवाली भवन-सामग्री की मात्रा और मूल्य, भवन- 
निर्माण-प्रामग्री का उत्पादन और खपत, और उनके मूल्यों, आदि के बारे में कोई उचित 
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आंकड़े उपलब्ध नहीं है । सन्‌ 96] की जनगणना में ग्रावास-स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी 
बातों की सूचनाएं एकत्र की गई हैं । इन आंकड़ों से देश के मकानों के बारे में एक विस्तृत सूची 
तेयार करने में सहायता मिलेगी । ६. ४ 5 ५ 


43. राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन केन्द्रीय और राज्यों के सार्वजनिक निर्माण- 
विभागों तथा अन्य विभिन्न निर्माण-अभिकरणों के माध्यम से सावंजनिक क्षेत्र में आवास- 
सम्बन्धी अंकों के संकलन की व्यवस्था कर रहा है । अन्य क्षेत्रों में अंकों के व्रास्तविक 
संकलन का कार्य उचित अभिकरणों-द्वारा किया जाएग। तथा इसके लिए क्या तरीका और 
दृष्टि रखी जाए, इस प्रइन पर केन्द्रीय भवन-निर्माण-संगठन और केन्द्रीय अंक-संकलन- 
_संगठत विचार करेगा। मकानों और निर्माण के बारे में अंक-संकलन की ग्रसन्‍्तोषजनक 
स्थिति को देखते हुए नवम्बर 960 में केन्द्रीय स्वायत्त-शासन-परिषद्‌ ने यह 
प्रस्ताव किया कि स्थानीय निकायों को अपने उप-नियमों में इस प्रकार का संशोधन करता 
चाहिए कि प्रार्थी के लिए दोनों ही समय, मकान बनाने के लिए स्वीकृति लेते समय तथा 
पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करते समय, यह अनिवार्य हो कि वह खर्चे 
एवं ग्रन्य बातों के बारे में विस्तार से सचनाएं दे। फरवरी 96 में कन्द्रीय' अंक- 
संकलन-संगठन ने राज्यों के अंक-पंकलन-ब्यरो से प्रार्थना की थी कि वे नगर-निग्मों 
भौर नगरपालिक/ओं से एक समान ढंग पर सूचनाएं संग्रह करने के लिए कदम उठाएं 
केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन ने इस बारे में जो स्वरूप सुझाया है, उसमें मकानों का सामान्य 
वर्गीकरण, निर्माण का आकार-प्रकार, क्षेत्र, अनुमानित व्यय, रिहायशी मकानों के सम्बन्ध 
में रहने की इकाइयां तथा दीवारों, छत और फर्श के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री के 
बारे में सूचनाएं प्राप्त करन शामिल है । चूंकि यह्‌ विषय अत्यधिक जटिल. है तथा इसका बड़ी 
संख्या में नंगरों और कस्बों से सम्बन्ध है, इसलिए यह वांछनीय है कि सर्वप्रथम कुछ नगरों 
प्रौर कस्बों में ही भवन-सम्बन्धी संख्याओ्ों के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था की. 
जाए और, इसके बाद अन्य नगरों में भी इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्यक्रम 
अपनाया जाए। यह लाभभश्रद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि भवन-सम्बन्धी ये सूच- 
नाएं निथमित रूप से भवन-निर्माण के नियम और उपनिथमों के प्रशासन की सामान्य 
विधि के रूप में प्राप्त होती रहें। द 


44. भवन-निर्माण के काम आनेवाली सामग्री की मांग ग्रौर सम्भरण का समय-समय 
पर सर्वेक्षण करने के लिए भी इप्त प्रकार की सामग्री के उत्पादन और खपत के 


आंकड़े ग्रववश्यक हैं । इस्पात, सीमेंट, आदि संगठित उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े तो 


उपलब्ध हैं, किन्तु ईंट, चुना, आदि सामग्री के बारें में, जिनका उत्पादन असंगठित क्षेत्र 


में हे, कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। नियतकालिक नमूना-सर्वेक्षणों-द्वारा 


इन्हें प्राप्त किया जा सकता हैं। भवन-निर्माण-सामग्री की खपत और आवश्यकताञ्रीं 
. के बारे में, आंकड़ों के कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन के आधार पर, निर्माण के व्यय से _ 
सम्बद्ध तकनीकी अनुपात के प्रयोग से, अनुमान लगाया जा सकता है । कुछ प्रकार के अध्ययन... 
देश में हो भी रहे हैँ । इनके कार्य और क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। कुछ 
. चुनी हुई भवन-सामग्री के मूल्यों को तथा कुछ चुनें हुए केन्द्रों में मज़दूरी की दर के आंकड़ों 
को भी नियमित रूप से एकत्र करना चाहिए तथा राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन और 

राज्यों के अ्ंक-संकलन-ब्यूरो को इन्हें प्रकाशित करना चाहिए। कप आम 
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अनुसन्धान ओर प्रशिक्षण 


45. विगत कुछ वर्षो में केन्द्रीय भवन-अनुसन्धान-संस्था में तथा कुछ अन्य केन्द्रों में 
प्रक्वास औई निर्माण के क्षेत्र में काफी अनुसन्धान-कार्य हुआ है। सन्‌ 954 में स्थापना 
के बाद से राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन ने भी अनेक अनुसन्धान-परियोजनाएं प्रारम्भ 
की तथा अनुसन्धान के परिणामों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्त किया । इस प्रकार, 
मिट्टी की दीवारों पर पानी का असर न होने के लिए सामान और तकनीक के बारे में, ताप 
को रोकने के लिए दीवारों की मोटाई और छत की ऊंचाई का प्रभाव, हल्के पार्टीशनों 
के लिए घटिया किस्म के जिप्सम के प्रयोग, निर्माण-सम्बन्धी कोलतार, खोखली ईटों 
और खपरलों, हल्की-फुल्की वस्तुओं के लिए फालतू लोहे, आदि के टुकड़े-जैसे उत्पादनों 
का प्रयोग और घरों के डिजाइन तथा अन्य पहलुओं के बारे में ऋतु-सम्बन्धी एवं प्रादेशिक 
बातों के प्रमाण, आदि पर भी अनुसन्धान किए गए । भवन-निर्माण के खर्चे में कमी करने तथा 
निर्भाग में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि ग्रावास और निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
किथा जाए और इस समय जो कार्य हाथ में है, उनके लिए अ्रधिक प्रयत्न किया जाए। 
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का निर्माण-कार्य करनेवाले मज़दूरों 
को प्रशिक्षण देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस प्रशिक्षण-कार्य को अतीत की अपेक्षा कहीं 
प्रधिक जोरदार, व्यापक और क्रमबद्ध रूप से करने की आवश्यकता है । ग्रामीण आवास के 
लिए प्नुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केन्द्रो का काये दूरगामी परिणामवाला है। ग्रामीण 
आवास के लिए नए डिज़ाइनों की खोज के परिणामों और स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री 
के पूर्णतर उपयोग को शिक्षण और क्रियात्मक प्रदशेनों-द्वारा व्यवहार में लाना 
चाहिए । 


46. नगरों और कस्बों में जनसंख्या में भारी वृद्धि और अर्थव्यवस्था की प्रगति 
के कारण आवास तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की समस्याझ्रों का उत्तरवर्ती पंच- 
वर्षीय योजनाओं में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होगा। इन समस्याओं का उचित समाधान 
सामाजिक स्थिरता और जन-साधारण का कल्याण, दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा । 
ये समस्याएं विभिन्न रूपों में उन्नत और कम-उच्नत, कोनों ही प्रकार के देशों के सामने है । 
वर्षो के प्रयत्नों के बाद संयुक्त राष्ट्र-संघ, अन्य अच्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा विदेशों के 
अनुसन्वान-क्रेन्दों और संस्थानों ने इस बारे में पर्याप्तु, ज्ञानऔर अनुभव प्राप्त किया है। 
राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन, जो पहले से ही एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक 
आयोग (इकाफे) के क्षेत्र में गरम और शुष्क क्षेत्रों की समस्याओं के अनुसन्धान और अध्ययन 
के लिए प्रादे शिक भ्रावास-केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है, अन्य देशों और भनन्‍्तर्राष्ट्रीय अभि- 
करणों-द्वारा किए गए अध्ययन और परीक्षणों के परिणामों को भारत के विभिन्न भागों 
के निर्माण-अभिकरणों और संगठनों को उपलब्ध करा सकता है। 


अध्याय. 34 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 
(4) 


सामान्य तथ्य 

अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को 
दोष समाज के बराबर स्तर तक लाने से सम्बद्ध कार्यक्रमों का पहली और दूसरी योजनाश्रों 
की अवधि में हाथ में लिए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में स्थात था। इन कार्यक्रमों 
के क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसका मूल्यांक" कर सकना एक मुश्किल काम 
है । सामाजिक संगठन और सामाजिक आचार-व्यवहार में द्रगामी परिवर्तत; उन 
वर्गों की स्थिति में सुधार, जिन पर कल्याण-कार्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है; एवं भारतीय 
समाज के ढांचे का, विशेष रूप सेगांवों में, पृतर्गठन करने के काम में प्रगति ही कल्याण- 
कार्यों की सफलता के मापदंड हो सकते है। संविधान के अनच्छेद 46 में इस निदेशक 
सिद्धान्त की व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों के शिक्षा-सम्बन्धी और 
आथिक हित-साधन का विशेष ध्यान रखेगा, खास तौर पर अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों का, और सामाजिक अन्याय तथा सभी 
प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा । संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
ग्रादिम जातियों के लिए कुछ और भी संरक्षण हैं। आरम्भ में ये संरक्षण 0 वर्ष के 
लिए है थे, परन्तु हाल में संविधान में संशोधन करके इन संरक्षणों की अ्रवधि 70. 
वर्ष और बढ़ा दी गई है। चंकि इन संरक्षणों से सम्बद्ध वर्गों की आथिक और 
सामाजिक स्थिति प्रकट होती है, इसलिए संसद्‌ की कार्रवाई दो प्रकार से महत्वपूर्ण 
है। पहली बात यह, कि अनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों का जीवन-स्तर उठाने की समस्या पहले के अनुमान से कहीं अधिक जटिल है तथा 
लम्बे समय तक निरन्तर प्रयत्न करके इसे सुलझाना होगा । दूसरी बात यह, कि देश की 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सतत और द्वुत विकास के साथ-साथ, कम-से-कम अगली दो- 
तीन योजनाञ्रों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित झ्रादिम जातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों की आथिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयत्न तीत्र करने पर विशेष ध्यान _ 
दिया जाना चाहिए, ताकि ये जातियां अन्य वर्गों. के बराबर स्तर तक पहुंच जाएं। 
तीसरी योजना की अवधि में राज्यों और केन्द्र की ओर से चलाए जानेवाले विकास- 
कार्यक्रमों की इस दृष्टि से समीक्षा होती रहनी चाहिए और विभिन्न दिशाओं में 
योजना का प्रभाव बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । एक संगठित समाज की 
स्थापना तथा देश के लिए एक सुगठित अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में यह एक महत्व- 
पूर्ण और कठिन कार्य है। 


द 2. सन्‌ 956 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की 
. सूची पर पुनविचार हुआ था। इस आधार पर, सन्‌ 95] की जनगणना के अनुसार _ 
अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 25 लाख और अनुसूचित 
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जातिवालों की संख्या 5 करोड़ 50 लाख ज्वयी | असूचित (भूतपूर्व जरायम- 
पेशा) आदिम जातियों के सदस्यों की संख्या का अनुमान 40 लाखथा। विभिन्न 
राज्यों में, स्थानीय कारणों से, कुछ और भी समूछ पिछड़े वर्गों में शामिल कर लिए गए 
है, जिनके हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। 


पंचवर्षीय योजनाओ्रों में पिछड़े वर्गों के कल्यद्रण' के लिए शामिल किए गए विकास- 
कार्यक्रमों का उद्देश्य उन वर्गों को कृषि-सहकारिता, सिंचाई, छोटे उद्योग, संचार-संपिन, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रामों में जल-आपूर्ति, आदि विभिन्न क्षेत्रों के विकास-कार्यत्रमों 
से मिलनेवाले लाभ के अलावा और भी फायदे पहुंचाना है। पिछले दस वर्षों का 
अनुभव बताता है कि अनेक कारणों से, लाभ और आम तौर पर ये कमज़ोर वर्ग विभिन्न 
क्षेत्रों में होनेवाले विकास-कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा पातें। उन्हे उनका उचित 
हिस्सा प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि सहायता के सामान्य कार्यक्रम में 
आवश्यकतानुसार उनकी और विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जाए। यहें विशेष 
व्यवस्था समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, के लिए आवश्यक है। यह 
देखा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कुछ कार्यक्रमों में जितने धन की व्यवस्था की 
जाती है, उसका कुछ हिस्सा अतिरिक्त सहायता-अनुदान या सहायता का खब्च पूरा करने पर 
खर्चे कर दिया जाता है, ताकि पिछड़े वर्गों के लोग सामान्य विकास-कार्यक्रमों का लाभ उठा 
सकें। इसका परिणाम यह होता है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो विश्येष व्यवस्था की जाती . 
है, उसका पूरा उपयोग इन वर्गों के विकास से सम्बद्ध अ्रतिरिक्त कार्यक्रमों में नहीं हो 
पाता । इस समस्या पर और भी विचार करने की आजइयकता है, क्योंकि यह जरूरी है कि 


* एक ओर आम विकास-कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएं, जिससे पिछड़े वर्गों के हिंतों 


की भी पर्याप्त रक्षा हो सके तथा दूसरी ओरयोजना में उन वर्गों के लिए जो पृथक्‌ 
व्यवस्था की गई है, उसका उपयोग उनके अतिरिक्त एवं अधिक सघन विकास के लिए 
किया जाए। 

3. पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पहली योजना में 30 करोड़ रु० के व्यय 
की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी योजना सें यह राशि 79 करोड़ रु० थी। 
तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रु० रखे गए हैं। विभिन्न बर्गो 
में इस राशि का वितरण इस प्रकार है: 

(करोड़ र० ) 


पहली योजना दूसरी योजना तीसरी योजना के एपएपएपएययणणए एहले योजना दूसरी योजना तीसरी योजना के कार्यत्रमों 
(व्यय). (प्रत्याशित व्यय). का झनुसानित व्यय 
ााााा॥आ्ल्‍७७७७एएएए रा जे 575 
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अनुसूचित आदिम जातियां. 9. 83 43 60. 43 

अनुसूचित जातियां 7.08 27. 66 40. 4 

अनुसूचित आदिम जातियां . 2. 89 4 

अन्य पिछड़े वर्ग 2.03 5. 86 9.04 
योग. '30. 04 79. 4] ]3. 87 


३ न रन पा न मल कक 
प्रनुसूचित आ्रादिम जातियों के कल्याण के लिए राज्यों की योजनाओं में की गई 
व्यवस्था के अलावा उत्तर-पूर्वे सीमाल्त-अभिकरण, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहां 
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की प्रायः सारी जनसंख्या अनसचित आदिम जातियों की है, विकास-कार्यक्रमों के लिए 
तीसरी योजना में 40 करोड़ रु० से अधिक की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरी 
योजना में यह राशि 20 करोड़ रु० से कुछ ही अधिक थी। 


4. तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रखी गई 4 करोड़ रु० 
की रकम में से लगभग 42 करोड़ रु० शिक्षा-विकास की योजनाओं के लिए; 47 
करोड़ रु० आथिक विकास की योजनाओ्रों के लिए और 25 करोड़ रु० स्वास्थ्य, 
ग्रावास तथा अन्य योजनाओं के लिए हैँ। अनसचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों 
की समस्या समाज के आशिक रूप से दुर्बेल वर्गों की ही समस्या है, जिन्हें सामाजिक _ 
अंसमानताओं से भी न्यूनाधिक क्षति उठानी पड़ती है। असूचित आदिम जातियों का अपना 
वर्ग है, जिसे समाज में खपा लेने में विशेष कठिनाइयां होने पर भी ऐसा करना बहुत 
आवश्यक है। एक तीन्र विकासशील ग्रथंव्यवस्था में अनुसूचित आदिम जातियां 
अन्य वर्गों से कटकर अलग-अलग नहीं रह सकतीं, जैसा कि वे विगत वर्षों में रहती * 
भ्राई हैं। उद्योगीकरण और सिंचाई तथा बिजली की परियोजनाओं के आरम्भ होने 
पर उनके सामने अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और पुनर्वास की 
समस्या और भी जटिल हो गई है । यद्यपि कुछ समस्याएं सबके लिए समान हैं, 
तथापि देश के विभिन्न भागों में निवास कर रही अनुसूचित आदिम जातियों के 
अ्रन्दर ही श्रनेक विभिन्नताएं हैं और इस कारण विभिन्न आदिम जाति-समहों की 
वहिष्ट परिस्थितियों तथा समस्यात्रों को सदा ध्यान में रखना होगा । 


(2) 


ग्रनसचित आदिम जातियां 


5. आदिम जातियों और आविम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनायी 
जानेवाली व्यापक नीति की समीक्षा हाल में ही योजना की परियोजना-समिति-द्वारा स्थापित 
समाज-कल्याण एवं पिछड़ा-वर्ग-कल्याण अ्रध्ययन-दल, विशेष बहुद्देश्यीय आदिम जातीय खंड- 
समिति, और केन्द्रीय आदिम जातीय कल्याण॑-परामशदाता-मंडल-द्वारा तथा उत्तर-पू्वे 
सीमान्त-अभिकरण और नागालैंड-जेसे आदिम जातीय क्षेत्रों के विशेष अध्ययनों के 
क्रम में की जा चकी है। इनका सामान्य मत यही है कि जब देश की शेष जनता 
प्रभति कर रही है तथा भारत और विश्व तेजी से बदल रहे हैं, तब झादिम जातीय क्षेत्र 
बिल्कुल अलग कैसे रह सकते हैं। साथ ही, यह भी गलत होगा कि विकास के नाम पर 
इन क्षेत्रों में बहुत अ्रधिक प्रशासन आरम्भ कर दिया जाए और बहुत-सारे अधिकारियों 
तथा बाहरी लोगों को आदिम जातियों में काम करने के लिए भेज दिया जाए 
झ्रत: इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है। 


6. शिक्षा, प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि में सधार, संचार-साधनों का 
विस्तार, स्वास्थ्य-सधार, चिकित्सा की सुविधाएं और पीने के पानी की व्यवस्था करना 
ग्रावरयक और अनिवार्य, दोनों हैं । विकास के इन कार्यक्रमों के साथ श्रादिम जातियों 
को उनके अपने तौर-तरीकों और उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार बढ़ने का अवसर दिया 
जाना चाहिए। उनकी परम्परागत कला और संस्कृति का वास्तविक रूप में आदर 
. किया जाना चाहिए तथा बाहरी दबाव या आ्राग्रह के बिना ही उन्हें सहारा दिया 
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य्रक 

जाना चाहिए। आदिम जातीय क्षेत्रों में प्रशासन और विकास का काम सम्भालने के लिए 
उन्हीं लोगों में से कुछ को तैयार और प्रशिक्षित करने के सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए । 
नल के कुछ तकनीकी कमंचारियों को बुलाने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी--शुरू 
में तो यह और भी ज़रूरी होगा--परल्तु प्रयत्न यही होना चाहिए कि समाजसेवी और 
सरकारी अधिकारी, सभी स्थानीय जनता में से ही तैयार किए जाएं। विगत श्रनुभव बताते 
हैँ कि विकास-कार्यक्रमों पर अ्रमल करने का निश्चय करते समय यह ध्यान रखा जाए 
कि कुछ छोटी-छोटी असम्पक्त योजनाएं न चलाई जाएं, क्योंकि उनका विद्येष प्रभाव 
नहीं पड़ता; इसके विपरीत बुनियादी महत्त्व के कुछ थोड़े से कार्यक्रमों पर बल दिया 
जाना चाहिए, ताकि गरीबी कम की जा सके, नए हुनर सिखाए जाएं, जनता का 
स्वास्थ्य सुधरे और जीवन-स्तर ऊंचा हो, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं 
को आघात पहुंचाए बिना संचार-साधनों का भी विकास हो तथा आदिम जातियों 
' के अपने समाज में आपसी दायित्वों, नेतृत्व की परम्परा, आदि को भी कोई ठेस न 
पहुंचे । 


7. विकास-कार्यक्रमों को अमल में लाने के मार्ग में बहुत-सी व्यावहारिक 
कठिनाइयां और बन्धन प्रकट होते हैं । उदाहरण के लिए, स्थानीय कमेचारियों या 
संचार-साधनों की कमी होने पर विकास-कार्यो में लगे कर्मचारियों तथा जातीय 
प्रम्परानुसार मान्य प्रथाओ्रों और नेतृत्व के बीच सम्बन्धों में सदैव ही आदिम जातियों 
के बारे में ऊपर लिखी विभिन्न नीतियों का पालन नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, 
इन नीतियों से विकास-कार्यक्रम बनानें और उन पर अमल करने के कार्य का मोटे तौर 
पर मार्गदर्शत हो सकेगा । समस्याश्रों का विशिष्ट रूप देखकर ही संविधान के अनुच्छेद 
339 में यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने के 0 वर्ष के अन्दर ही 
एक आयोग की स्थापना की जाए, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में 
अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करे। अप्रैल 960 में 
स्थापित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग ने हाल में ही 9 राज्यों 
(आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान ) 
और एक केन्द्रशासित क्षेत्र (हिमाचलप्रदेश) के कार्यों के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट 
पेश की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
प्रन्‍नों की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है: 


(।) अधिकांश राज्यों में आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने तथा बाहरी 
व्यक्तियों-हारा उनका शोषण रोकने के लिए की गई व्यवस्था ने सन्तोष- 
जनक ढंग से काम नहीं किया है। महाजनों, वनों के ठेकेदारों और 
अन्य शोषकों की अवांछुनीय कार॑वाइयों से आदिम जातीय क्षेत्रों में 
जमीन का स्वामित्व बड़े पैमाने पर बदलता रहा है। वनों के पुनर्गठन 
तथा नई नीतियां निर्धारित होने से वनों, मछली पकडने और शिकार में 
आदिम जातियों के अधिकार कम हो गए हैं। बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा 
में औद्योगिक और अन्य विकास-योजनाओं के कारण बहुत-से आदिम 
जातिवालों को घर-बार छोड़ना पड़ा है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों 
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की व्यवस्था मज़बूत करने तथा कुछ मामलों में उसका पुनर्गठन करने 
की आवश्यकता है। 
(2) आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों--विशेष रूप से+ आदिम * 
* जाति-कल्याण-अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं--- 
की आवश्यक संख्या के बारे में पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया 
गया है। कल्याण-कार्यक्रमों को अमल में लाने के क्षेत्र में इसी 
कारण बाधाएं उपस्थित होती हैं। आवश्यकताओं का दीर्घकालीन 
अनुमान लगाए बिना कर्मचारियों की भरती असच्तोषजनक सिद्ध हुई 
है । अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की शिकायत 
निरन्तर बनी रही है। इन क्षेत्रों में काम करनेवालों को आदिम जातियों 
के तौर-तरीकों से भली प्रकार परिचित होना चाहिए और उनकी कमियों, 
ग्रयोग्यताओों, झ्रादि का भी ज्ञान होना चाहिए। गैर-ग्रादिम जातीय क्षेत्रों 
के ढंग के विकास-कार्यक्रम आदिम जातीय क्षेत्रों में प्रभाव डालने या प्रगति 
करने में सामान्यतः: असफल रहे हैं। श्रतः विशिष्ट संस्थाग्रों और श्रन्य 
माध्यमों से आदिम जातीय क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर काम कर 
रहे कर्मचारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण देना अ्रति आवश्यक है। 
कटिन परिस्थितियों में काम करनेवाले कर्मंच्रारियों को विशेष भत्ते, 
भ्रादि देने की समस्या का भी सन्‍्तोषजनक हल ढूंढ़ा जाना चाहिए। 
(3) आदिम जातीय क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका 
वेज्ञानिक ढंग पर मल्यांकन और ग्रध्ययन होना चाहिए । उदाहरण के 
लिए, आदिम जातीय क्षेत्रों में उद्योगीकरण का प्रभाव, भमि की 
बेदखली की दर, ऋण आदि की विभिन्न प्रणालियों, विशिष्ट विकास- 
योजनाओं एवं आश्रम-विद्यालयों, वन-श्रमिक सहकारी संस्थाओं, 
अनाज-गोलों, आदि का आदिम जातियों की सामाजिक और आध्िक 
स्थिति पर प्रभाव, आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं। द 


(4) आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों का 
बड़ा महत्त्व है। इन संगठनों को सावधानीयूवेंक बनाए गए एवं 
अन्य गतिविधियों से समन्वित कार्यक्रमों के आधार पर भरपूर 
सहायता दी जानी चाहिए 


वर्तमान व्यवस्थाओ्रों पर आयोग की सिफारिशों के प्रक्राश में आगे विचार 
किया जाना चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो, उनमें सुधार के लिए कदम उठाए 
जाने चाहिए 


तीसरी योजना के का्येक्रम 


दूसरी योजना के दौरान आदिम जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास-योजनाएं 
... शुरू की गईं। आशिक उन्नति के कार्यक्रम में भूमि की व्यवस्था, भूमि-पुनरुद्वार, 
... बीज-वितरण, प्रदशन-फार्मों की स्थापना, सेवा-सहकारी और वन-श्रमिक सहकारी 
.. समितियों की स्थापना. तथा संचार-साधनों में सुधार भी शामिल हैं। शिक्षा-सम्बन्धी 
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कार्यक्रम में वजीफों; फीस की माफी भर अनुदान के अन्य तरीकों, मैट्रिक से पहले 
भ्ौर बाद में छात्रवृत्तियों; नए विद्यालयों, जिनमें ग्राश्रम-पद्धति के विद्यालय 

ेु भी शामिल हैं, की स्थापना; तथा कृषि एवं औद्योगिक हस्तकलाएं सिखाने की व्यवस्था 
पर बल"दिया गया । पीने के पानी की व्यवस्था करने, झ्रावास-स्थिति सुधारने, औषधालय, 
प्रसूति एवं शिक्षु-कल्याण-केन्द्र खोलने तथा चलते-फिरते स्वास्थ्य-केद्ध आरम्भ 
करने की योजनाओं पर भी अमल किया जा रहा है। 


9. दसरी योजना में प्राप्त भ्रनुभव के प्रकाश में एक विशेष कार्यकारी दल ने उन 
सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किया, जिनके आधार पर तीसरी योजना के कार्यक्रम तैयार 
किए जानें थे। यह सिफारिश की गई हैकि आ्थिक उन्नति के कार्यक्रमों में, अदल- 
बदल कर खेती करने में जुटे हुए लोगों के आ्ाधिक पुनर्वास, अनुसूचित आदिम जातियों 
की सहकारी संस्थाओ्रोंद्वारा वनों का कार्य-संचालन करने और आदिम जातीय 
किसानों एवं शिल्पियों को उनका माल बेचने में सहायता पहुंचाने के लिए बहुद्देश्यीय 
सहकारी संस्थाएं स्थापित करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न 
कार्यों के लिए निर्धारित धन-राशि में से आदिम जातीय क्षेत्रों में भूमि-सुधार; भूमि-पुनरुद्धार 
और मिट्टी-संरक्षण; छोटी सिचाई; उन्नत बीजों, खादों, उपकरणों तथा बैलों के 
वितरण; प्रशिक्षण-सुविधाओं; उन्नत तरीकों के प्रदर्शन: पशुधन, मछलीपालन, 
मुर्गीपालन, सूश्ररपालन तथा भ्रेड़पालन के विकास; प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्रों की 
स्थापना तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुए ग्रामीण शिल्पियों को सहायता और सलाह 
देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा-कार्यक्रम में, सामान्य , योजनों के अन्तगेंत 
आथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 
स्तरों पर भी छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकी 
अ्रशिक्षण में भी छात्रवृत्तियों और फीस-माफी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य 
राजपथों का निर्माण सामान्य विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत होना चाहिए और अनुसूचित 
आदिम जातियों के लिए निर्धारित धन-राशि दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए नालों, 
पुलियों और पुलों के निर्माण, बड़ी सड़कों को मिलानेवाली छोटी सड़कों _तथा जंगल 
से गुज़रनेवाली जीपनयात्रा-योग्य सड़कों के निर्माण, दूरस्थ और दुर्गेम स्थानों से 
सम्बन्ध जोड़नेवाले संचार-साधतों की मरम्मत, आदि पर ही खर्च होनी चाहिए। 
चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है 
कि हर क्षेत्र में वहां की खास बीमारियों के लिए निरोधक कारवाइयों, चलती- 
फिरती चिकित्सा-इकाइयों की स्थापना, प्रसूति एवं शिशु-कल्याण-केन्द्र तथा दुर्ग 
इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 


0. राज्यों की योजनाएं आम तौर पर ऊपर लिखेसुझावों के अनुसार ही 
बनाई गई हैं। फिर भी, उन पर दो पहलुओं से पुतविचार की आवश्यकता है: (क) 
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित ञ्रादिम जाति-आयोग की सिफारिशों के आधार पर 
कार्यक्रमों को मज़बूत बनाना; तथा (ख) यह देखना कि विद्येष धन-व्यवस्था 
का उपयोग अ्रतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए हो, न कि विकास की' सामान्य योजनाश्रों 
के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को उपलब्ध की जानेवाली सहायता के स्वरूपु;परिवर्तेन-मात्र 
के लिए । अनिवायत: इन वर्गों के हितों के लिए आवश्यक समझी जानेवाली रिश्रायतें 
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उन योजनाओं में ही निहित होनी चाहिएं और उनके लिए पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ 
विशेष रूप से निर्धारित सीमित धन-राशि पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए 


4. योजना में ग्रादिम जातीय विकास-खंडों के एक विशाल कार्यक्रम की व्यवस्था, 
है। इसका उद्देश्य आ्रादिम जातीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के सामान्य ढांचे के 
आधार पर समन्वित और सघन विकास करता है, परन्तु इसमें आदिम जातियों की 
परिस्थितियों के भ्रनसार थोड़ा संशोधन कर दिया गया है तथा अतिरिक्त साधन की 
व्यवस्था की. गई है । दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के अभ्रधीन कुल 43 विकास- 
खंड आए थे और हर खंड केलिए 27 लाख रु० की व्यवस्था की गईं थी। 
इसमें से 72 लाख रु० की व्यवस्था सामुदायिक विकास के अच्तर्गत तथा शेष .5 
लाख रु० की व्यवस्था गृह-मन्त्रालय की ओर से की गईं थी। भ्रब इस योजना में परिवर्तेन 
करके ऐसी व्यवस्था करदी गई है कि पहले चरण में इन खंडों में से प्रत्येक को 22 
लाख रु०  (गृह-मन्त्रालय का योगदान 0 लाख रु० ) मिलें तथा दूसरे चरण के 
5 वर्षों में ।0 लाख रु०। इसमें से 5 लाख रु० सामुदायिक विकास की ओर से 
मिलेंगे और 5लाख रु० गृह-मन्त्रालय की ओर से । विशेष बहुद्देश्यीय श्रादिम 
जातीय खंड-समिति की सिफारिशों के अ्रनुसार इन क्षेत्रों की विकास-योजना को और 
उदार बना दिया गया है। अब यह कार्यक्रम केवल आदिम जातीय क्षेत्रों में ही लाग 
नहीं किया जाएगा, बल्कि उन क्षेत्रों में मी लागू किया जाएगा, जहां श्रादिम जातीय लोगों 
की संख्या कुल आबादी का दो-तिहाई या अधिक भाग होगी । अ्रब जो कार्यक्रम 
अपनाया गयी है, उसमें प्राप्त साधनों के विभिन्न कामों में वितरण का सविस्तर विवरण 
देने के बजाय यह निश्चित कर दिया गया है कि 60 प्रतिशत धन आ्राथिक उन्नति पर, 
25 प्रतिशत संचार-साधनों पर और 5 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया _ 
जाएगा। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया हैकि पीने के पानी की समस्या को अ्रधिक 
अच्छी तरह हल करने के लिए आर्थिक उन्नति के खाते में से कुछ राशि इस पर खर्चे कर 
दी जाए । तीसरी योजना में कुल 300 आदिम जातीय विकास-खंडों की व्यवस्था 
है। 

2. हाल के विचार-विमर्श के फलस्वरूप उस बनियादी आवश्यकताओं और 
वातावरण के सम्बन्ध मेंएकमत स्थापिल हो गया है, जिनमें झादिम जातीय विकास- 
खंंडों के कार्यक्रमों का सफल संचालन हो सकता है । इनमें प्रमुख हैं : सावधानी से आयोजन, 
कायक्रमों में समन्वय, आदिम जातीय समृदायों की आवश्यकता के अनसार कर्मचारियों 
को प्रशिक्षण देना तथा विषयज्ञान कराना, विशेष निर्धने और अधिक दर्गम क्षेत्रों 
की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना, भूमि और जंगलों पर आदिम जातीय लोगों 
के ग्रधधकारियों का संमादर, तथा परम्परागत आदिम जातीय संगठनों और नेताओं का 
विकास-कायेक्रमों को कार्यान्विति में सक्रिय सहयोग प्राप्त करता । आदिम जातीय 


. विकास-खंडों के कार्यक्रम को एक केन्द्र-संचालित योजना के रूप में कार्यान्वित किया 


जा रहा है।इस वर्ग) के अन्य विकास-कार्यक्रमों में सहकारिता (वन-सहकारी समित्तियों- 

सहित), हाट-व्यवस्था-सह-उपभोक्‍ता-सहकरी समितियों, मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए. 

..  छात्रवृत्तियों, आदिम जातीय-अन्‌ सन्धान संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशिक्षण, अनसन्धान 
एवं प्रवेक्षण आदि कासस्‍्थान है। ह 





पिछड़े वर्गों का कल्याण 743 


. 23. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध 
कार्यक्रम पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग के अन्तिम प्रस्ताव 
प्राप्त होने पर पुनविचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आयोग 
"ने 9 सज्यों और एक केन्रशासित प्रदेश के बारे में दी गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में 73 
करोड़ रु० की व्यय-राशि की सिफारिश की है, जबकि योजना में फिलहाल (राज्यों 
और केन्द्रीय कार्यक्रमों को मिला कर) कुल 54 करोड़ रु० कीव्यवस्था है । 
नीचे की तालिका में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए की गई व्यवस्था 
तथा आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में वर्णित क्षेत्रों के लिए की गई सिफारिश की तुलना 
की गई है : 

(करोड़ रु० ) 


सब राज्य और 9 राज्य और एक कनच्द्रशासित 
केन्द्रशासित प्रदेश प्रदेश 





न 
तीसरी योजना में तीसरी योजना में श्रनुसूचित क्षेत्र और श्रमुसचित 
व्यवस्था व्यवस्था ग्रादिम जाति-श्रायोग को 
केन्द्र एवं राज्य श्रन्तरिस रिपोर्ट में व्यय- 

सम्बन्धी सिफारिश 


शिक्षा 4. 48 2. 26 5. 38 
ग्राथिक उन्नति 37.2 34.39 48.07 

स्वास्थ्य, आवास 
एवं अन्य योजनाएं 9,55 6.99 9.45 
योग 6.5 53. 64 72. 9 
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आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ और क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित 
किया जा सकता है । इनके लिए कुछ पूरक साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। 
विकास-कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्तावों के कारण, जिन पर सावधानी- 
पूवंक विचार किया जाएगा, कुछ और साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है । उचित 
समय पर इन बातों पर भी विचार किया जाएगा कि अनुसूचित श्रादिम जातियों के 
लिए निर्धारित धन-राशि में निश्चित रूप से और कितनी रकम जोड़ी जानी 
चाहिए, योजना में की गई सामान्य व्यवस्था में से ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यह 
पूरक राशि किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, और केन्द्र तथा राज्यों का योगदान 
कितना होना चाहिए। 


विकास की समस्याएं 


4. पहली दो योजनाओं की अ्रवधि में किए गए कामों तथा विशेषज्ञ-समितियों 
और अन्य लोगों के अध्ययन के परिणामस्वरूप आदिम जातीय क्षेत्रों में विकास 
का एक सामान्य स्वरूप अब प्राय: निश्चित हो चुका है। हां, उसकी कार्यान्विति-सम्बन्धी 
व्यवस्था को सुदृढ़ करना निःसन्देह आवश्यक है। समय-समय पर प्रगति की समीक्षा 
करना भी आवश्यक है । वस्तृपरक मूल्यांकन भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्‍योंकि 


ह 


ग्रादिम जातियों के कल्याण-जैसे जटिल क्षेत्र में अक्सर निर्धारित नीति तथा 


रक्ॉँ 


| अनना पा. 
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वास्तविक क्षेत्र में उस पर हुए अमल में बहुत बड़ा अन्तर रह जाता है। झ्रादिम जातीय 
क्षेत्रों में यह अन्तर न केवल अवांछनीय है, बल्कि निराशा का भी कारण बन सकता 
है, जिनके फलस्वरूप गम्भीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां पैदा हो सकती 

5. तीसरी योजना में विकास के कार्यक्रमों पर भ्रमल करते समय कुछ पहलुझों 
पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है । आदिम जातियों के लोगों की मुख्य आधथिक समस्या 
पूरे समय काम न मिलना तथा ऋण का बोझ है। वस्तुतः ये दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध 
समस्याएं हैं । आ्रादिम जातियां अपनी जीविका के लिए प्रायः खेती और वनों पर 
निर्भर करती हैं; भूमि और जंगलों में उनके अ्रधिकारों की रक्षा के महत्त्व पर पहले 
ही प्रकाश डाला जाचुका है। कुछ राज्यों में --जैसे, महाराष्ट्र और गुजरात में--- 
अनुसूचित क्षेत्रों में जंगलों का सारा काम वन-श्रमिक-सहकारी समितियों के माध्यम 
से होता है; जिनके सदस्य आदिम जातियों के ही लोग होते हैं। कुल मिलाकर इन 
समितियों का काम सन्‍्तोषजनक सिद्ध हुआ है। फिर भी, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 
कहीं श्रमिकों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है--चाहे वह वन-विभाग के अधीनस्थ 
अ्धिकारियों-द्वारा हो अथवा आदिम जातीय लोगों में से ही कुछ स्वार्थी 
व्यक्तियों-हारा । समाज-सेवकों और झ्ादिम जाति-कल्याण-विभागों के अधिकारियों 
को इन सहकारी समितियों के साथ सम्बन्ध रखना ही चाहिए । उन राज्यों में, जहां 
जंगलों का काम मुख्यतः ठेकेदारों-द्वारा किया जाता है, वर्तमान प्रथा को जल्दी-से- 
जल्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए । 


6. अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत-कुछ कृषि 
का स्तर उठाने में मिलनेवाली सफलता पर निर्मर करता है। इस दृष्टि से यह ज़रूरी _ 
है कि जहां भी व्यवस्थित खेती चल रही है, वहां उन्नत किस्म के बीज, खाद 
और ऋण की सुविधाएं देने, सिंचाई का विस्तार करने, मिट्टी-संरक्षण और भूमि 
सुधार, बढ़िया किस्म के उपकरणों के उपयोग और तकनीकी मार्गदशेन पर ध्यान 
दिया जाए। जहां बदल-बदल कर खेती होती है, वहां व्यवस्थित खेती की नींव 
डालने का काम मनन्‍्द गति से और लम्बे समय तक चलने की सम्भावना 
है। इन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बदल-बदल कर-की जाने- 
वाली खेती भी वैज्ञानिक आधार पर हो ताकि भूमि उपजाऊ बनी रहे तथा 
उस रीति से होनेवाली खेती की हानियां कम-से-क्स हो जाएं। बदल-बदल 
कर की जानेवाली खेती के मुकाबले व्यवस्थित खेती के लाभ अतीत की अपेक्षा: 
अ्रब॒ अधिक अच्छी तरह समझे जाने लगे हैं, फिर भी हर क्षेत्र में उनका अध्ययन किया. 
जाना चाहिए । यह काम कृषि एवं आदिम जातीय विशेषज्ञ तथा उस कार्य में लगे 
समाज-सेवक मिलकर करें। इसके बाद ही आदिम जातीय लोगों को उनकी पुरानी 
रीति छोड़ने के लिए परामझें दिया जाना चाहिए। 


द 7. आदिम जातीय लोगों के बीच सहकारिता के आधार पर विकास-कार्ये चलाने 
के पक्ष में कई अनुकल कारण हैं। फिर भी, आमदनी का स्‍तर बढ़ाने तथा उत्पादन में 


वृद्धि के उद्देश्य से होनेवाले सहकारी प्रयत्नों की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि 


झादिम जातीय लोगों की ऋणग्रस्तता क्ली समस्या पर अतीत की अपेक्षा अरब अधिक 
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बुनियादी ढंग से विचार किया जाए । राज्यों में हाल में ही इस दिशा में कुछ कार्य - 
किया गया है। उदाहरण के लिए, आन्भ्रप्रदेश में जनवरी 957 में किसी भी कजेदार 
पर जो भी ब्याज चढ़ा था, वह माफ कर दिया गया, केवल मूल धन चुकाना शेष रहा। 
ब्याज कादरों काभी नियमन कर दिया गया । महाराष्ट्र, गुजरात,मध्यप्रदेश, मद्रास 
असम, उड़ीसा, हिमाचलप्रदेश और पंजाब के लाहौल तथा स्पीकिजक्षेत्र में इस बात की 
जांच की गई है कि अनुसूचित ग्रादिम जातियों में ऋणग्रस्तता किस सीमा तक है । 
इस सम्पूर्ण समस्या पर नए सिरे से विचार किए जाने की ज़रूरत है। प्राप्त जानकारी . 
पर एक विशेष समिति को विचार करना चाहिए, जिससे ठोस नीति और कार्यक्रम 
निश्चित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में ऋण की रकमें समाप्त करना और उनका 
निबटारा करना तथा नए ऋणों के नियमों तथा शर्तों का नियमन, ये दोनों बातें . 
शामिल की जानी चाहिएं। भविष्य में पूंजी लगाने तथा उत्पादित माल की बिक्री . 
_ के लिए सहकारी व्यवस्था पर ही मुख्यत निर्भर रहना होगा। इस सिलसिले में आन्ध्र- . 
अनुसूचित आदिम जाति सहकारी वित्त एवं विकास-निगम-जैसी योजनाओं का निकट . 
से अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि आदिम जातीय लोगों में सहकारी विकास की . 
दिशाएं निश्चित की जासकें। यह ज़रूरी है कि सहकारी संगठनों की रचना अनुसूचित . 
ग्रादिम जांतियों की वास्तविक आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के 
अनुसार की जाए तथा उनके नियम, आदि अत्यधिक सरल बना दिए जाएं। गृह- - 
मन्त्रालय ने अभी हाल में एक विशेषज्ञ कार्यकारी दल नियुक्त किया है, जो इस बात 
पर विचार करेंगा कि अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को : 
तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों का पुरा लाभ उठाने में किस तरह सहायता पहुंचाई 
जा सकती है। दल को सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के सहकारी संगठन और नियम-उप- . 
नियमों में संशोधन सुझाने का भी काम सौंपा गया है। 


8. आदिम जातीय क्षेत्रों में काफी अद्धंबेरोज़गारी है ।सुझाव दिया गया है कि 
तीसरी योजना के ग्रामीण निर्माण-कार्यों में आदिम जातीय क्षेत्रों में खेती की दृष्टि . 
से निष्किय मौसम में बढ़ जानेवाली बेरोजगारी को दूर करने पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाए। 

9. राज्यों की योजनाओं में श्रादिम जातीय क्षेत्रों में कुटीर-उद्योग शुरू करने _ 
के ग्नेक कार्यत्रम हैं। प्रतीत होता है कि अतीत में कुटी र-उद्योग-कार्यक्रमों का विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि किफायत में चलाए 
जानेवाले उद्योग चुनने में कठिनाई हुई हो तथा दूसरे यह कि कमेचारियों की कमी 
रही एवं बिक्री तथा ऋण-सुविधाओ्ं का अ्रभाव रहा । विशेष बहुद्देश्रीय. झादिम 
जातीय विकास-खंड-समिति के सुझाव के अनुसार यह आ्रावश्यक है कि हर क्षेत्र की कला 
और हस्तशिल्प का निकट से अध्ययन किया जाए, उनके विकास और सुधार के तरीके 
खोजें जाएं तथा किफायती एवं सन्‍्तोषजनक रीति से हस्तशिल्प के नए काम शुरू किए 
जाएं। इस सिलसिले में एक और नई समस्या का उल्लेख किया जा सकता है । आदिम 
जातीय क्षेत्रों में ॥ और व4-5 वय-वर्ग के ऐसे लड़कों की संख्या बहुत बड़ी है, 
जो यातो कभी विद्यालय गएही नहीं भ्रथवा जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई। यदि 
आदिम जातीय क्षेत्रों में सरल ढंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम ' 


बन 


746 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


चलाया जाए, तो इन लड़कों को उत्पादक धन्बरों के लिए तैयार किया जा सकता 
है। 


20. पिछले कुछ बर्षो में ग्रादिम जातीय क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली और उद्योगों 
के विकास की अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनिग्रों के 
एक तत्काल प्रभाव-स्वरूप कुछ अस्त-व्यस्तता आई है और कुछ लोगों का विस्थायन 
हुआ है । इस तरह विस्थापित परिवारों की संख्या हज़ारों तक पहुंच गई है। 
उन्हें भूमि या नकदी, अथवा दोनों के रूप में मुआ्रावज़ा देने का प्रयत्न किया 
जाता है । यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुआवजा इतना हो कि उनका पुनर्वास 
ठीक ढंग से हो सके । जहां तक सम्भव हो, मुआवजा भूमि के रूप में होना चाहिए। 
मुआवजे की राशि दी जानेवाली भूमि की उत्पादन-शक्ति को ध्यान में रखकर तय 
की जाए ।॥ यह प्राय: देखा गया है कि कि नकदी के रूप में दिया गया मुझ्रावज़ा 
जल्दी खर्च हो जाता है; भूमि के रूप में मुग्रावज़ा देने पर भी यह अक्सर देवा गया , 
हैँ कि किन्‍हीं कारणों से पुनर्वात सन्‍्तोषजनक ढंग से नहीं हो पाया। पःररेयोजना- 
स्थल पर कुछ समय तक तो अकुशल कर्मचारियों को काम मिल सकता है; परन्तु 
जब परियोजना का निर्माण का हिस्सा पूरा हो जाता है और कुशल कर्मचारियों की 
आवश्यकता पड़ती है, तब विस्थापित आदिम जातीय लोगों को काम देने की गुंजाइश 
कम रह जाती है। इन परिस्थितियों में उस समुदाय या उस व्यक्ति को पहुंची हानि 
अपूरणीय होती है तथा इसके परिणामस्वरूप असन्‍्तोष बढ़ता है । तीसरी और शअ्रन्य 
भावी योजनाओं में तेज्ञ विकास' के साथ-साथ यह समस्या और भी बड़ी होती 
जाएगी और इस पर बहुत साववानी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। परियोजनाओं 
के लिए स्थान निश्चित करते समय उस स्थान पर पहले से बसे हुए लोगों को बेदखल 
न होने देने अथवा बेदखली कम-से-कम करने की सम्भावनाओं पर विचार कर लिया 
जाना चाहिए । जहां और कोई रास्ता नहीं हो, वहां बेदखली और पुनर्वास की 
समस्या से स्वयं अपने अधिकारियों अथवा राजस्व-अधिकारियों के ज़रिए उलझने के 
बजाय आदिम जातीय कल्याण-विभागों और स्वेच्छिक संगठनों की सहायता ली जानी 
चाहिए । यदि परियोजना के आरम्भ से ही इन संगठनों को विश्वास में लियग्र जाए और 
उन्हें आवश्यक साधन उपलब्ध कर दिए जाएं, तो वे. आबादी के स्थानानतरण, उनके 
पुनर्वास और उन्हें समुचित रूप से बसाने के श्रन्य कामों में बहुत सहायक 
हो सकते हैं। समस्याग्रों को हल करने में उन संगठनों को कुछ अधिकार एवं छुट भी 
मिलनी चाहिए । यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 

को मुआवज़। देने के बावजूद आदिम जातीय समाज का अंग होते के कारण उन्हें एकदम 
. अलग, अकेला नहीं समझा जा सकता--वे एक बड़े समुदाय के अंग हैं, जिसकी अपनी 
जीवन-पद्धति, संगठन और आचार-संहिता है।... द द 


... 9]. आदिम जातीय कल्याण-कार्यक्रमों का प्रभाव काफी बड़ी जनसंख्या पर पड़ता... 
है और विकास के जो अनेक नए कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप... 
ग्रादिम जातीय समाज के जीवन और उनकी परम्पराओं बुनियादी तौर पर 

: परिवतेन आ सकते हैं। इनसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओ्रों को सन्‍्तोषजनक ढंग से हल 
. करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और जनसेवकों के एक ऐसे वर्ग की झ्रावश्यकता है, 
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जिसे उन इलाकों और निवासियों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसे अपने काम में 
पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया हो और जो सद्भावना से परिपूर्ण हो । उन 
अधिकारियों से काम नहीं चल सकता, जो थोड़े समय के लिए आदिम जातीय 
क्षेत्रों में आएं और फिर तबादला हो जाने के कारण कहीं और चले 
जाएं। अनुसूचित आदिम जातियों को शेष समाज के बराबर स्तर तक लाने 
के लिए हज़ारों जनसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी को और 
सम्भवतः उससे अगली पीढ़ी को भी, इस काम में खप जाना होगा और ये कायें- 
कर्त्ता आदिम जातीय लोगों में से ही अधिक-से-अधिक आने चाहिएं। पहली दो योज- 
तनाओं की अवधि में काफी काम हुआ अवश्य है, परन्तु राज्यों में आदिम जातीय 
क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम चलाने के लिए स्थापित विभागों में कर्मचारियों की बहुत 
कमी है तथा अक्सर इस असाधारण रूप से कठिन काम के लिए उन्हें आवश्यक 
सहायता भी नहीं मिलती । इन परिस्थितियों में, संविधान में वरणित विशेष दायित्वों 
को ध्यान में रखते हुए यह विचारणीय बात है कि राज्य-सरकारें और केन्द्रीय सरकार 
मिलकर तकनीकी और अन्य कर्मचारियों का एक ऐसा विदश्येष वर्ग तैयार करें, जो 
अनुसूचित क्षेत्रों में और श्रादिम जाति-बहुल अन्य क्षेत्रों में काम कर सके । यह क्षेत्रीय 
कर्मचारियों से ऊपर के स्तर के कर्मचारी तैयार कर सकता है। सामान्यतः इस वर्ग 
के कर्मचारी अपने-अपने राज्यों में ही काम करेंगे, परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण काम के 
स्तर पर, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भ्रन्य राज्यों में भी भेजा जा सकेगा । इसका सबसे 
महत्त्वपूर्ण पहलू निश्चय ही यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का यह वर्ग अपनी सेवा 
की सारी अवधि आदिम जातीय क्षेत्रों और आदिम जातीय लोगों में ही पूरी करे, 
ताकि उनके ज्ञान, अनुभव और आदिम जातीय लोगों के प्रति एकात्मभाव के कारण 
तीव्र और अबाध विकास चलता रहे । सरकारी कर्मचारी-वर्ग को मज़बूत करने के 
उपायों के साथ-साथ सरकारी नीति के रूप में यह भी ज़रूरी है कि आदिम जातियों 
के बीच काम करने के लिए मज़बूत स्वैच्छिक संगठन बनाए जाएं। 


(3) 
अनुसूचित जातियां 


22. अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न, अनुसूचित जातियां सारे देश में फली 
हुई हैं और यद्यपि वे सामान्य समाज का अंग हैं तथापि सामाजिक अक्षमताओं तथा 
आशिक दुर्बलता के कारण उनका एक विशेष वर्ग तैयार हो गया है। संविधान में 
'ग्रस्पुश्यता' का उन्मूलन कर दिया गया और किसी भी रूप में उसके व्यवहार पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया । अस्पृश्यता ( अपराध) अधिनियम 955 के अनुसार 
छञ्माछत सारे देश में हस्तक्षेपजन्य और दंड्य अपराध घोषित कर दिया गया । 
प्रनुसूचित जातियों की अपनी विशेष सामाजिक समस्याएं है, परन्तु जहां तक आर्थिक 
समस्याओं का प्रदन है, वे प्राय: अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समान हीहेँ। 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों से 
सम्बद्ध विशेष कार्यक्रमों के लिए 40 'करोड़ २० की व्यवस्था है, जबकि - 
दूसरी योजना में यह राशि 28 करोड़ रु तथा पहली योजना में 7 
करोड़ रु० थी । अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की. योजनाओं 
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में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से भ्राधी रकम 
'लिए हैं तथा शेष में से आधी-आधी (की) प्राबिक उम्र नि, भ्रौ स्वास्थ 
आवास तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए। योजना के प्रल्वगंल विकास के सामान्य कार्य 
क्रमों से अ्नुसुचित जातियों को मिलनेवाले क्रमशः वद्धिशील लाभ को मीरा बढ़ाने 
के लिए ही उक्त प्रक व्यवस्था की गई है--विशेष रूप से इसलिए कि योजना में 
समाज के कमज़ोर वर्गों को हर कार्यक्रम के लाभ का उचित हिस्सा देने की झोर ध्यान दिया... 
गया है । सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम, भुमि-्पुतवितरण-कार्यक्र 
ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम तथा खेतिहर श्षमिकों के हितों के लिए बनाई जानेबाली _ 
योजनाओं का अनसचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का जीवन-सलर उठाने के क्षेत्र 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है री 

23. पहली दो योजनाओं में ग्रनसूचित जातियों के विकास-कार्य क्रमों में शिक्षा 
पर ही अधिक बल दिया गया था। सन 956-57 में जहां प्रनसचित जातियों 
के छात्रों को 6 लाख छात्रव॒त्तियां दी गई, वहां दूसरी योजना के प्रन्‍्त में छात्रवत्ति 
पानेवालों की संख्या 9लाख थी। मैट्रिक से ऊंची कक्षाप्रों कं लिए छात्रवियां पाने 
वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या पहली योजना के प्रारम्भ में ।,00 
से भी कम थी, परन्तु दूसरी योजना के भ्रन्त में 40 हजार हो गई । 


... 24. जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, तीसरी योजना में प्रनुमुचित जातियों: 

के लिए शामिल किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष कार्य सम्पन्न करना है। ये 

कार्यक्रम किसी भी रूप में सारे समाज के लिए बलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमों का. 
स्थान नहीं ले सकते। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य ये हैं कि यवासम्भव छात्र- . 
वृत्तियां उन्हीं छात्रों को दी जाएं, जो आवश्यकताग्रस्त होने के साथ-साथ योग्य भी 

हों, शिक्षा-संस्थाओं के मिश्रित छात्रावासों में उन्हें रहने की सुविधा दी जाएं, फीस 

माफ हो तथा आवश्यकताग्रस्त छात्रों को आधथिक सहायता दी जाए । भ्राधिक उन्नति 

के लिए भूमि एवं सहायता प्रदात कर उन्हें काइतकारों के रूप में बसाने, प्रामोद्योगों 

एवं छोटे उद्योगों के प्र्षिक्षण तथा परम्परागत हस्तशिल्पों में सुधरे हुए तरीके प्रपनाने 
पुर भी विशेष बल दिया गया है। प्रायः अ्रधिकांश विशेष सहायता-कार्यक्रम राज्यों 
की योजनाओं के अंग हैं, परन्तु निम्नलिखित केन्द्र-संचालित कार्यक्रमों के लिए गृह 
मन्त्रालय ने व्यवस्था की है 


(।) गन्दगी उठाने, आदि के काम में लगे हुए लोगों की स्थिति. 
सुधारना, जिसमें मल-मूत्र सिर पर उठाने का चलन समाप्त करने का _ 
कार्य भी शमिल हैं द हि 

(2) भंगियों और मेहतरों के लिए मकान बनाने में सहायता; 


(9) अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों के लिए मकान बनाने के स्थान की. 
र (ख) जो मभूमि- 
























व्यवस्था, जो (क) गन्‍्दगी ढोने का काम करते हैं भर 
हीन श्रमिक हैं; हा 

(4) मैट्रिक से आगे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्तियां देना, भौर 
(5) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता क्‍ 
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सामान्य आवास-कार्यक्रमों में भूमि के अधिग्रहण तथा उसे सधारने के लिए धन 
की व्यवस्था की गई है। यह भूमि मकान बनाने के लिए खेतिहर श्रमिकों को दी 
हाएगी, ज़िनमें अनुसूचित जाति के लोग बडी संख्या में हँ। 


25. अनुसूचित जाति के लोग आम तौर पर छोटे-छोटे समहों में अन्य जातियों 
के साथ ही मिलकर रहते हैं। इसलिए उनके कल्याण और उन्नति का प्रदइन सारे समाज 
के साथ सम्बद्ध है। उनकी जीवन-स्थिति में सुधार और उनकी आमदनी का स्तर उठाना 
देश की आथिक और सामाजिक प्रगति का एक बड़ा प्रमाण होगा। अनुसूचित जातियों 
की सामाजिक अक्षमताओं को द्र करने के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और 
धीरे-धीरे जनमत के समर्थन से उन कानूनों पर अमल का प्रबन्ध भी मज़बत किया 
जा रहा है। अब भी जो सामाजिक अक्षमताएं बच गई हैं, उनका कारण आर्थिक 
पिछड़ापन है। इसलिए आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर तेज़ी से अमल करने का विशेष 
” महत्त्व है। तीसरी योजना में विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के लाभ समाज के कमज़ोर 
वर्गों को जिस मात्रा में पहुंचेंगे, उतनी ही मात्रा में उनका लाभ अ्नुसचित जातियों और 
अन्य पिछड़े वर्गों को मिलेगा । 

26. अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यक्रमों में शिक्षा-सम्बन्धी सहायता को 
उच्च प्राथमिकता दी गई है और सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान स्रक्षित रखे 
गए हैं। फिर भी, अक्सर ऐसा होता है कि निश्चित अनुपात में वे लोग उपलब्ध नहीं 
होते। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति भी है कि कुछ थोड़ी से शिक्षा-प्राप्त श्रनुसूचित 
या पिछड़े वर्ग के लोग भी बेरोजगारों में शामिल हैं। उनके सम्बन्ध में यह स्थिति विशेष 
रूप से है, जिनकी शिक्षा उन्हें क्लर्क या ऐसी ही किसी नौकरी के योग्य बना सकी 
है। इसलिए तकनीकी और उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है । 
जैसा कि शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में सुझाया गया है, छात्रवृत्तियों श्रथवा शिक्षा में 
सहायता के अन्य कार्यक्रम इस प्रकार चलाए जाएं कि मेधावी छात्र अपना अध्ययन 
पूरा कर स्थायी रोज़गार के योग्य बन सकें। यह उचित होगा कि अनुसूचित और अन्य 
जातियों में से कम उम्र के बच्चे छांट लिए जाएं, उन्हें अपनी शिक्षा की सारी अवधि में 
सहायता दी जाए और जहां भी सम्भव हो, उन्हें रोज़गार से लगा दिया जाए। 

27. छुम्राछृत हटाने के लिए जनता को शिक्षित करने के काम में स्वैच्छिक 
संस्थाश्रों को सहायता दी जाती है।तीसरी योजना में उन्हें इस काम के लिए अधिक 
सहायता दी जाएगी । यह ज़रूरी है कि स्वैच्छिक संस्थाएं प्रचार और सम्बद्ध काम 
तक ही सीमित न रहें, बल्कि विद्यालय, अस्पताल, आवास-सहकारी समितियां, उद्योग- 
केन्द्र आदि खोलें तथा उन्हें चलाने में मदद दें। ऐसे केच्र ही स्वैच्छिक संस्थाओं 
के कार्य के लिए ठोस आधार बन सकेंगे तथा अनुसूचित जातियों और भ्रन्य लोगों के 
आशिक पुनर्वास के लिए बहुत मूल्यवान प्रमाणित होंगे। 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वाषिक 
रिपोर्टों से ग्रनुसूचित जातियों की समस्याएं हल करने की प्रगति का परिचय मिलता 
है। योजना की परियोजनाग्रों-सम्बन्धी समिति-द्वारा समाज-कल्याण के बारे में गठित 
अध्ययन-दल ने एक सामान्य मूल्यांकन का प्रयत्न किया था। विद्ेष समितियों अथवा 
दलों ने विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन किया है--जैसे हरिजनों की स्थिति पर 
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विचार करने के लिए हरिजन-कल्याण-सम्बन्धी केंद्रीव सलाहकार-मंडलोड्रारा 
नियुक्त समिति की रिपोर्ट । अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को स्थिति पर 
विकास-कार्यक्रमों के प्रभाव की अधिक जल्दी-जल्दी और पूरी जांच को प्रावध्यकता 
है, जिससे अनुभव के आधार पर नए तरीके विकाले जा सके और मौजूदा व्यवस्था को 
मज़बूत किया जा सके। बल 


(4) 
ग्रसाचित आदिम ज। 


28. भूतपूर्व जरायम्रेशा जातियों को असूचित करने के बाद राज्यों में उतके 
विकास और पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीसरी योजना मेंइन 
कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रु० रखे गए हैं, जबकि पहली झौर दूसरी योजनाओं में यहू 
राशि क्रमश: ] करोड़ रू० और 2. 9 करोड़ र० थी। सन्‌ 952 में जरायमपेशा झ्रादिम 
जाति-प्धिनियम 924 के रह किए जाने से स्पष्ट है कि भूतपूर्व जरायमयेशा 
जातियों के प्रति निगरानी और दंड के रुख के बजाय सुधार, पुनर्वास भौर शेष 
समाज में ख़पा लेने की प्रवृति पैदा हुई है । उनके प्रति दृष्टिकोंग में यह निश्चय ही 
एक बुनियादी परिवर्तन है।इन आदिस जातियों के लोगों की कुल संख्या यद्यपि 40 
लाख है, तथापि ये बहुत-से समूहों में बंदे हुए है, हरेक की श्रपनी विशेषताएं एवं 
स्थानीय तथा परम्परागत पृष्ठभूमि है। इनमें से कुछ अनुसूचित जातियों में शामिल 
किए गए हैं। इन आदिम जातियों के पुनर्वास की भी अनेक समस्याएं हैं। शिक्षा की 
कमी के साथ-साथ दूसरी जातियों से अ्रलग-यलग ये लोग झाम तौर पर काश्तकार 
भी अच्छे नहीं हैं। पीढ़ियों से चली श्रा रही इनकी परम्पराएं और दृष्टिकोण बदलने 
में समय लगेगा । कुल मिला कर हाल के कुछ वर्षों में भ्रसूचित आदिम जातियों के 
हितों के लिए शुरू किए गए आ्थिक विकास-कार्यक्रम का झाम तौर पर बहुत 
सीमित प्रभाव पड़ा है। हां, उन लोगों की बात अवश्य अलग है, जिन्हें कुछ बस्तियों 
में बसा दिया गया था और जिनका अच्छा-खासा समृद्ध समाज बन गया है । आधिक, 
शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि स्वैच्छिक 
कार्यकर्त्ताओं और संगठनों को अधिक काम सौंपा जाए । वस्तुतः इन जातियों के 
श्रन्दर बेठ गए भय और आशंका को दूर करने तथा उनका विह्वास प्राप्त करने 
के लिए बहुत समय तक म्रैयपूर्वक काम करने की ज़रूरत होगी । वर्षों के प्रयत्नों के 
बाद ही बेहतर सामाजिक और ग्राधथिक जीवन बिताने की भावना उनमें पैदा की जा 
सकेगी और उन्हें नए-तए काम सीख कर और कुशल काइतकार बन कर होष जनता में 
घुल-मिल जाने का मौका मिलेगा । 2 7 जप ३ 


तियां 





. 29. असूचित आदिम जातियों के पुनर्वास में अभी तक अधिक सफलता नमिलने _ 
. के कारण यह ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में उनकी श्रावश्यकताशों का निकद से अ्रध्ययन बे 
. किया जाए तथा समुचित कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इस कार्य में उनकी समस्याओं 


की ज।टलता को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इस तथ्य को भी कि वे समस्याएं बहुत समय हर 


. से चली आ रही है। योजना की परियोजनाओं -सम्बन्धी समिति-द्वारा नियुक्त अ्रध्ययन- 
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दल की सिफारिशों के प्रकाश में मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए जा 
सकते हैं : 


(3) असूचित आदिम जातियों के पुनर्वास| के लिए सुधार और कल्याण की 
समन्वित नीति, जिसके साथ सामाजिक शिक्षा का भी कार्यक्रम 
शामिल हो; 

(2) विशेष आर्थिक कार्यक्रम, जिनमें उनके स्वभाव के अनुसार तथा 
विशेष रूप से उनके चारित्रिक गुणों--साहसिक वृत्ति और परम्परागत 
कारीगरी---का पूरा ध्यान रखा गया हो; 

(3) औद्योगिक और अन्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना; 


(4) सरकारी नौकरियों में भरती के अवसर देना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण 
एवं बौद्धिक स्तर उठाने की व्यवस्था; 

(5) जहां भी असूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या काफी बड़ी हो, 
वहां ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का वर्ग तैयार किया जाए, जो उन 
लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाज्ञ से परिचित हों और 
उनके साथ घुल-मिल कर काम कर सकें । 

30. असूचित आदिम जातियों की समस्याओ्रों को ऊपर दिए गए सुझावों के 
झ्रनुसार हल करने के प्रयत्नों के साथ इन जातियों के विभिन्न वर्गों के रहन-सहन 
ग्रौर उनकी समस्याओं का निकट से अध्ययन भी आवश्यक है। अभी तक इन 
झ्रादिम जातियों के सम्बन्ध में जो जांच-पड़ताल हुई है, वह एक सीमित उद्देश्य 
लेकर । फलत: असूचित आदिम जातियों के बारे में न तो पूराज्ञान होसका और न 
ही उन पर देश में चल रही आराथिक और सामाजिक गतिविधियों के प्रभाव की जानकारी 
हो सकी । लोगों की संख्या तथा समस्या की जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है 
कि जांच और अध्ययन के विषयों का व्यवस्थित ढंग से चुनाव हो तथा इसमें समाज- 
कार्य-विद्यालयों एवं श्रन्य संस्थाओ्रों की पूरी सहायता ली जाए। असूचित आदिम 
जातियों की समस्याओं से सम्बद्ध सरकारी संस्थाश्रों को मज़बूत किया जाए एवं स्वैच्छिक 
संगठनों तथा अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं का घनिष्ठ सहयोग लिया जाए। आरम्भ 
से ही उद्देश्र यह रहे कि इन जातियों को अन्य लोगों में घुला-मिला लिया जाए तथा 
इस प्रयत्न में उन जातियों के प्रगतिशील तथा विचारशील तत्त्वों को अधिक-से-अधिक 
महत्त्वपर्ण भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें सहायता दी जाए। | 


अध्याय 35 
कल्याण-कार्यक्रम 
समाज-कल्याण 


किस्ती विकास-योजना के अधिक और सामाजिक पहलू परस्पर घरनि८्ठ रूप से सम्बद्ध 
गैते हैं। तीसरी योजना से सम्बद्ध अनेक सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा पहले के अध्यायों 
में की जा चुकी है । इस अच्याय में तीन मुख्य कल्याण-कार्य्रमों के बारे में जो समाज- 
कल्याण, मद्य-निषेव और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बद्ध है, विचार किया. 
गया है । हे 

2. पहली झौर दूसरी योजनाओं के अविभाज्य अंग के रूप में गत दशाब्दी में 
समाज-क ल्याण-पम्बन्धी क्रिग्रा-कलापों में जो. विकास हुआ है, उसका महत्त्व स्थापित 
सेवा-शूंखलाओों अबवा प्रयुक्त साधन-प्ोतों की तुलना में कहीं अ्रधिक है । ये क्रिया-कलाप 
समाज की अपने विभिन्‍न पीड़ित वर्गों के कल्याण के प्रति चिन्ता को स्पष्ट करते है भ्रौर 
राष्ट्रीय विकास के एक अनिवार्य मूल्य पर बल देते हैं। सृजनात्मक सामाजिक सेवाओं 
के क्षेत्र में बड़ी संब्य। में स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं को, श्रौर विशेषत: महिला कार्यकर्त्ताश्रों 
को लाने के कारण समाज स्वयं भी समृद्ध और शक्तिशाली हुआ है। श्निवार्यतः समाज- 
कल्याण-जैसे व्यापक एवं विविधतापूर्ण क्षेत्र में क्रिया-कलापों के विस्तार से कुछ समस्याएं 
भी सामने भ्राती हैं।और इसके लिए यह आ्रावश्यक है कि जो-कुछ सफलता प्राप्त हुई है, 
समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाए तथा- कल्याण-सेवाओं की कोटि को सुधारने के लिए. 
आवश्यक कार्रवाइयों पर विचार किया जाए। जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक 
संस्थाओं की स्थापना के बाद स्वेच्छिक संगठन अपने कम को किस प्रकार पूरा करेंगे, इस पर 
और विचार करने की झ्रावश्यकता होगी । 


3. समाज-कल्याण-कार्यक्रमों में, जिन्हें केन्र और राज्य-सरकारों की सहायता से 
स्वेच्छिक संगठनों-द्वारा कार्यान्वित किया गया है, अन्य कार्यों के श्रतिरिक्त केन्द्र और राज्य- 
सरकारों के समाज-कल्याण-मंडलों-द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण-विस्तार-परियो- 
जनाएं, सामाजिक रक्षा से सम्बद्ध कार्यक्रम, सामाजिक एवं नैतिक आरोग्य और 
उत्तरवर्ती सेवाएं तथा अन्य कल्याण-कार्यक्रम भी शामिल हैं । कल्याण-सेवाएं मख्यत 
. समाज के उन वर्गों के लिए हैं, जिन्हें विशेष देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। 
“इनका विकास करने में उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और श्रव्यवस्थित सहायता अथवा 
दान के स्थान पर संगठित और सतत शिक्षण को तथा समाज के सामहिक समर्थन के द्वारा 
कल्याण और पुनर्वास के कार्यों को पूरा किया जाए। कल्याण-सेवाओं को मात्र संस्था 
न रह कर अधिकाधिक रूप से सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए 
. निवारणात्मक सेवाओं का महत्त्व पूर्ववत्‌ बना रहेगा। छात्रों और यवकों को परामर्श देने, 
_ बाल पथ-प्रदर्शन-केन्द्रों और विवाह के बारे में सलाह देने-जैसी मानसिक आारोग्य-सेवाश्रों 
पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इन सेवाश्रों का जैसे-जैसे विस्तार और विकास होता 
है, वेसे-वेसे इनके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी अधिक आवश्यकता 
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पड़ती है । चूकि बहुत-सारे स्वेच्छिक संगठन कल्याण-कार्यों के लिए वेतनभोगी कम चारी रखते 
हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण का एक स्तर कायम किया जाए और 

«उनके दूचित वेतन-क्रम और सेवा की शर्तों तथा परिस्थितियों को भी निद्िचत कर दिया 
जाए। इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि स्वैच्छिक कल्याण-कार्य कर्त्ताश्रों के 
लिए ज्ञानवर्धत और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 


4, केन्द्रीय और राज्य-सरकारों की ओर से दी गईं वित्तीय सहायता के द्वारा विगत 
कुछ वर्षों में अनेक कल्याण-सेवाओं का विकास हुआ है। विकास के प्रत्येक चरण के बाद 
इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए कि नई सेवाएं स्थायी रूप से जारी रहें। 
तीसरी योजना में जो साधन' प्रदान किए गए हैं, उनको वर्तमान कल्याण-सेवाझ्रों का 
विस्तार करने और पहले से स्थापित कल्याण-सेवाओं को जारी रखने के हेतु स्वैच्छिक संगठनों 
को सहायता देने में प्रयुक्त किया जा रहा है। इस सीमा तक नई सेवाशों का विकास सीमित 
है । भावी विकास के हित में यह वांछनीय है कि स्वेच्छिक संगठनों-द्वारा पहले से स्थापित 
सेवाशों को जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था और नए विकास के लिए प्रदान किए 
गए साधनों के अन्तर को स्पप्ट कर दिया जाए। स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता 
के द्वारा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जहां आवश्यक 
सेवाएं नहीं है, उन्हें आरम्भ करें और जिन कल्याण-सेवाओ्रों को वे अरब तक नहीं करते 
रहें है, उनके लिए भी पहल करें । 


5. कल्याण-सेवाओं का विकास अ्रव इस स्थिति में पहुंच गया है कि उपलब्ध साधनों 
के भ्रधिक अ्रच्छे उपयोग और प्रदान की गई सेवाओं को सुधारने के लिए केन्द्र और राज्य, 
दोनों ही स्तरों पर सम्बद्ध विभिन्‍न सरकारी अभिकरण परस्पर और अधिक समन्वय 
स्थापित करें । इससे समान प्रयोजनों के लिए की जानेवाली प्रार्थनाओं पर दुबारा 
आर अलग-अलग विचार करने, उनके लिए दोहरी सहायता देने तथा स्वेच्छिक संगठनों- 
द्वारा प्रनेक सरकारी अभिकरणों के पास अलग-अलग जाने से बचा जा सकेगा। इसके साथ 
ही यह भी आवश्यक है कि स्वेच्छिक संगठन अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र में विकसित हों । 
प्रत्येक संगठन को अपने क्रिया-कलाप के लिए एक क्षेत्र चुना लेना चाहिए, जिसमें उसके 
कार्यकर्ता अनुभव प्राप्त करें तथा समस्याओं को निकट से समझें-बुझे । 


6. समाज-कल्याण का स्वरूप ही ऐसा है कि इसकी प्रगति को आसानी से नहीं 
आंका जा सकता है। इसकी सच्छी कसौटियां यही हैँ कि कितनी अ्रधिक संख्या में स्वेच्छिक 
कार्यकर्ता समाज-कल्याण-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेते हैं और प्रत्येक स्थानीय समाज अपनी 
सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कितना योगदान करता है। इसकी चाहे 
जो कमियां हों---इस प्रकार के कठिन क्षेत्र में कमियां होना स्वभाविक है--गत दशाब्दी में किया 
गया कार्य अनेक प्रकार से विलक्षण रहा है। केन्द्र और राज्यों के समाज-कल्याण- 
'मंडलों-द्वारा देश के विभिन्‍न भागों के लगभग 6,000 स्वैच्छिक कल्याण-संगढ़नों को सहायता 
दी गई है। इनमें से 2,900 संगठन महिलाओं-सम्बन्धी कल्याण-कार्य तथा 2,400 विशेष 
रूप से शिशु-कल्याण से सम्बद्ध कार्य कर रहे हैं । दूसरी योजना की झवधि में 3,700 
से भी अधिक स्वैच्छिक कल्याण-संगठनों को 2.6 करोड़ रु० की राशि सहायता के रूप 
में दी गई । केन्र और राज्यों के समाज-कल्याण-मंडल जिन अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी 
हैं, उनमें 75 शहरी सामुदायिक केन्द्रों, महिलाशों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता 
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देने के लिए 2] उत्पादत-इकाइयों और शहरी क्षेत्रों में 42 रैन-बसेरों की स्थापना शामिल है । 
बड़ी संख्या में वयस्क महिलाओं को सघन पाठ्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और 
नियोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कराई गई । पहली योजना की 
अवधि में कल्याण-विस्तार-परियोजना्रों की स्थापना के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
गया । प्रत्येक कल्याण-विस्तार-परियोजना-द्वारा लगभग 25 गांव सेवित थे, जिनमें प्रसूति 
और शिश्षु-स्वास्थ्य-सेवाओं, हस्तशिल्प की कक्षाओ्रों, महिलाओं के लिए समाज-शिक्षण 
आर बालवाड़ियों-द्वारा बच्चों की निगरानी की व्यवस्था है। इन परियोजनाश्रों को दूसरी 
योजना में आरम्म की गई 34 नई परियोजनाओं के साथ महिला-मंडलों को सौंप 
दिया गया है। इन्हें केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल-द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। 
इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सहयोग से 337 
 कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं शुरू की गईं । उनके लिए कुछ सहायता केन्द्रीय समाज-कल्याण- 
मंडल से तथा कुछ राज्य-सरकारों और सामुदायिक विकास-खंडों के बजट से मिली । 


7. दूसरी योजना में समाज-कल्याण-कार्यों पर 5 करोड़ रु० खर्च किए गए । मुख्य 
विकास-काय्यंक्रमों में उल्लेखनीय हँ---कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं, केन्द्रीय सम।ज-कल्याण 
मंडल-द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता (लगभग 0 करोड़ रु०), सामाजिक 
सुरक्षा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाएं एवं राज्य- 
सरकारों के कल्याण-कार्यक्रम (लगभग 5 करोड़ रु०) । सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम और 
सामाजिक तथा नेतिक आरोग्य एवं उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाग्रों के अधीन 327 
संस्थाएं स्थापित की गईं और 28 आम्यासिक तथा कल्याण-अधिकारी नियुक्त किए गए । 

8. तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 28 करोड़ रु०--- 6 करोड़ रु० केन्द्र 
में और 2 करोड़ रु० राज्यों में---की व्यवस्था है। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल के कार्यक्रमों 
के लिए जिनमें स्वैच्छिक संगठनों और कल्याण-विस्तार-परियोजनाञ्रों के लिए सहायता भी 
शामिल है, 2 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त, शिक्षा की मद में शिशु-कल्याण एवं 
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए भी 3 करोड़ रु० की व्यवस्था है । समाज-कल्याण के अ्रधीन जो 
अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे, वे शहरी सामुदायिक कल्याण-परियोजनामं, प्रशिक्षण, 
अनुसन्धान और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उत्तरवर्ती देखभाल तथा केन्द्रीय सुंधार- 
सम्बन्धी प्रशासन-संस्था की स्थापना से सम्बद्ध हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इस प्रकार के 
व्यक्तियों--शारीरिक दृष्टि से विकलांग, काम करने में असमर्थ वद्धों, महिलाओं और बच्चों--- 
को, जिनकी आजीविका का कोई साधन या सहारा नहीं है, सहायता देये के लिए छोटे 
पमाने पर शुरुआत की जाए। 





.. 9. तीसरी योजना में केन्द्रीय और राज्यों के समाज-कल्याण-मंडलों-ठारा किए जाने- _ 
वाले मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं द क्‍ 
क्‍ . () लगभग 6,000 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना; « 
(2) महिला-मंडलों को उन्हें सौंपी गई कल्याण-विस्तार-परियोजनाशों के 
लगभग ,700 केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध करने के लिए सहायता देना 


क्‍ (3) पूरे 5 वर्षों की अवधि के लिए सामूदायिक विकास-कार्ये्रमों से 
पे . समन्वित कल्याण-विस्तार-परियोजनाओों को जारी रखना; है 
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(4) महिलाओं के लिए सामाजिक और आशिक कार्यत्रम; 

(5) वयस्क महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के 
योग्य बनाने के हेतु सघन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम; 

) बाहरी कल्याण-परियोजनाएं:; 

) रैन-बसेरे; 

) बच्चों के लिए अवकाशगृह; तथा 

) सहायता-प्राप्त संस्थानों के लिए समाज-कल्याण-प्रशासन और 
तकनीकी पथ-प्रदंशन । 

तीसरी योजना में शिशु-कल्याण-कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल दिया गया है । विचार है 
कि दूसरी योजना में जो कार्य प्रारम्भ किए गए थे, उनको जारी रखने के झ्रतिरिक्त 
प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश में शिशु-कल्याण के बारे में चिकित्सा और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य शिक्षा, समाज-कल्याण तथा अन्य अभिकरणों-द्वारा प्रदत्त सेवाञ्रों में पूर्ण समन्वय 
के आधार पर कम-से-कम एक मार्गद्शक परियोजना अवश्य आरम्भ की जाए। आशा है 
कि इन मार्गेदर्शक परियोजनाओं से विभिन्‍न सेवाप्नों में समन्वय स्थापित करने के बारे में 
कुछ सुझाव प्राप्त होंगे। कुछ में तो यह समन्वय पहले से स्थापित है । प्रस्ताव है कि 
णक पूर्ब-विद्यालय शिक्षण-कार्यक्रम और शिक्षु-कल्याण-कार्यकर्त्ताओं (बाल-सेविकाश्रों) 
का प्रशिक्षण-कार्य क्रम भी प्रारम्भ किया जाए | प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम वर्तमान शिशु- 
कल्याण-केन्धों (बालवाड़ियों) को सुधारने और नए केन्द्र खोलने की योजना का एक भाग 
है । 

0. सामाजिक सुरक्षा-कार्यक्रम में निरोधक और बाल-अपराधियों की चिकित्सा, 
सामाजिक और नैतिक श्रारोग्य तथा स्त्रियों और लड़कियों के वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग 
को रोकने की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है । यह सुझाया गया है कि भिक्षा- 
वृत्ति की समस्या पर क्रमिक रूप से प्रहार किया जाए । परामर्श और रोगोपरान्त देखभाल 
की सेवाझों के विकास में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महिलाओं और 
बालकों की विशेष रूप से सहायता की जाए । व्यावसायिक रूप प्राप्त बेश्यावृत्ति 
की समस्या को हल करने के लिए सन्‌ 956 में वेश्यावृत्ति-निरोधक कानून बनाया गया । 
इस कानून के झनुसार प्रभावित होनेवाली महिलाशों और लड़कियों के संरक्षण, प्रशिक्षण 
और पुनर्वास के लिए आवश्यक संस्थाएं स्थापित की जा रही है । दूसरी योजना की अवधि 
में 0 संरक्षण-गृह, 6 उद्धार-गृह और 70 स्वागत-केन्द्र स्थापित किए गए । तीसरी योजना 
में और भी केन्द्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त इस बात पर विचार 
करना भी महत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार स/माजिक सुरक्षा का वर्तमान कार्यक्रम अधिक 
प्रभावशाली और उस रूप में किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास 
के कार्य में समुदांय और परिवार भी पूरी तरह भाग ले सकें। 

7. दूसरी योजना की अवधि में बाल-अपराधियों की समस्याओ्ों को हल करने 
का प्रयत्न किया गया । इसके लिए जो नई संस्थाएं स्थापित की गईं, उनमें 40 संरक्षण- 
गृह, १7 प्रमाणित विद्यालय और 5 बोस्टेल विद्यालय भी शामिल है । बालकों के सम्बन्ध 
में प्रनेक राज्यों में पहले से ही विशेष कानून बने हुए है, परन्तु वब-सीमा और बाल-अपराधियों 
की श्रेणियों के बारें में व्यवस्था एक-जैसी नहीं है। केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए सन्‌ 960 
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में बाल-अधिनियम की स्वीकृति के साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि आवश्यक मामलों 

में सम्पूर्ण देश में एकरूपता होनी चाहिए । बाल-अपराधों और व्यावसायिक ढंग की 

वेश्यावृत्ति और स्त्रियों के श्रनैतिक व्यापार के पीड़ितों से निबटने के क्षेत्र में अप््यासिक« 
अधिकारियों का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। दूसरी योजना में इनकी संख्या 00 से बढ़ कर 

304 हो गई है। तीसरी योजना में 2 नए आभ्यासिक अधिकारी नियुक्‍त करने का 

विचार है। 


.. ]2. भिक्षावृत्ति एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई है, जिसे काफी लम्बे समय 
तक चलने दिया गया है। इसके कारण नैतिक ह्ास तो होता ही है, यह देश के लिए 
कलंक-स्वरूप भी है। इस समस्या का अनेक स्थानों पर अध्ययन किया गया है भऔर अब 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को प्रभावशाली ढंग से 
इसका मुकाबला करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । सर्वप्रथम भिक्षावृत्ति को बड़े शहरों, 
तीर्थस्थानों, और पर्यटन-केन्द्रों में समाप्त किया जाना चाहिए । सामान्य रूप से भिखारियों 
की 4 श्रेणियों हैं --- (अर) बाल भिखारी, (आ) बीमार, विकलांग, असमर्थ या वृद्ध, (इ) 
समर्थ और पेशेवर भिखारी, तथा (ई) धामिक भिक्षुक । 


3. बाल-भिखारियों की समस्या को अलग से देखा जाना चाहिए, क्यौंकि जो बालक 
भिक्षावृत्ति अपनाते हैं, वे सामान्यतः: शोषक दलों के शिकार होते हैं। बाल-अपराधियों के लिए 
जिनमें ग्रावारागर्द, अपराधी बालक और अपराधपूवे-स्थिति के बालक भी शामिल हैं, विशेष 
पुलिस-दल' नियुक्त होने चाहिएं। भारतीय दंड-संहिता में ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर 
दंड की व्यवस्था है, जो समाज-विरोधी उद्देश्य के लिए बालकों का शोषण करने, उनका 
अपहरण करने या भिक्षावृत्ति. के लिए उनको विकलांग करने के अपराधी पाए जाएंगे। 
बाल-कानून में भी समाज-विरोधी कार्यों के लिए, जिसमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, बच्चों 
के शोषण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था है। इस' प्रकार आवश्यक कानून बने हुए हैं; 
आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जाए । 


4. दूसरी श्रेणी के भिखारियों की, जो बीमार, अ्रपाहिज, अ्समर्य या वृद्ध हैं, 
स्वैच्छिक संगठनों-द्वारा संचालित आवास-संस्थाग्रों में देखभाल की जानी' चाहिए । राज्य- 
सरकारों और स्थानीय निकायों की सहायता तथा समाज' के समयेत के अतिरिक्त इन 
संगठनों को छोटे पैमाने पर उन विशेष कोशों से सहायता दी जा सकती है, जिनका श्रम- 
नीति' के अव्याय में उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार तीन प्रकार 

व्यक्तियों--विकलांगों; काम करने में असमर्य वद्धों; तथा महिलाओं और बालकों--- 
को सहायता और राहत दी जाए द 


.. 45. समर्थ दरीरवाले भिखारियों को पकड़ कर विभिन्‍न परियोजनाओं के निर्माण 
स्थलों के कार्य-शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए । इनके लिए छोठे उद्योगों और कृषि 
ः सें पुनवासि-कार्यक्रम को भी संगठित किया जाना चाहिए । समर्थ शरीरवाले व्यक्तियों-द्वारा ._ 
भिक्षावृत्ति को एक सावंजनिक अ्रपराध माना जाना चाहिए 
6. धारमिक भिखारियों की भी विभिन्‍न श्रेणियां हैं और वर्तमान स्थिति मेंयह 


वांछनीय है कि उनकी समस्याओं का समाधान भारठ-साधु-समाज या उसी प्रकार के अन्य 
संगठनों के माध्यम से किया जाए। 
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7. यह वांछनीय है कि भिक्षावृत्ति और आवारागर्दी के नियन्त्रण और निवारण 
के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए। | 


48. विगत कुछ वर्षो में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों--- 
विशेषत: नेत्रहीनों, गूंगों और बहरों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो विकलांग और 
मानसिक दृष्टि से अपूर्ण है--विशेष सेवाओों और सुविधाश्रों के विकास में प्रगति हुई है। 
इन समूहों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदान की गई सेवाओं का मुख्य लक्ष्य काम के द्वारा उन्हें 
अपने पुनर्वास के लिए समर्थ बनायां जाना चाहिए | चूंकि इन समूहों के अनेक व्यक्ति 
आमीण क्षेत्रों के होते हैं, जहां परम्परागत रूप से समाज बड़ी उदारता से सहायता प्रदान 
करता है। इसलिए यह वांछनीय है कि इन समूहों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रमों को 
ग्रामीण स्वरूप प्रदान किया जाए । कुछ कार्य-नियोजन-कार्यालयों में भी विकलांग व्यक्यिों 
के लिए काम ढूँढ़ने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्थानीय निकाय और स्वैच्छिक 
संगठन विकलांग व्यक्तियों की सेवा करने में पहले से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
रहे हैं । इनकी सेवाश्नों को नीचे दिए आधार पर और विकसित किया जाना चाहिए : 


(भ्र) विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में ही शिक्षा देना; 

(ग्रा) जो चल-फिर नहीं सकते, उन्हें घरों में ही या पड़ोस में काम प्रदान 
करना ; 

(इ) विकलांगों, वुद्धों सौर अ्रसमर्थ लोगों को मनोरंजन-सम्बन्धी सुविधाएं 
प्रदान करता; तथा 

(ई) विश्येष अनुदानों के द्वारा मदद करना । 


क्क्क 


नए रोज़गार के लिए प्रशिक्षण की अवधि में वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति, 
आदि की व्यवस्था होनी चाहिए । ह 


9. शहरी सामुदायिक विकास में शहरी समुदायों में उनके विविधतामूलक आचार- 
व्यवहार के बावजूद एक सामाजिक और आस-पास की परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की 
विपुल सम्भावनाएं निहित हैं। इस कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर 
करती है कि जनता कहां तक स्वावलम्बी होती है। अधिकारियों का काम अनिवार्य रूप से 
स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना होगा । इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों और लोक- 
कार्य-क्षेत्र के लिए काम करने के व्यापक अवसर हैं, और नगर-निगम तथा नगर-पालि- 
काएं उनकी सेवाओ्रों का पूरा-पयूरा उपयोग कर सकती हैं। शहरी सामुदायिक विकास-कार्य- 
क्रमों के द्वारा , जिनमें जनता का समर्थन पहल और उनको गतिशील रूप में संगठित करना भी 
शामिल है, कठिन शहरी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कुछ अभिनव 
परीक्षण भी आरम्भ कर दिए गए हैं । 


सद्य-निषेध 
20. सन्‌ 956 के मार्च महीने में लोकसभा ने निम्नलिखित श्रस्ताव स्वीकार 
किया 5 
“इस सदन का मत है कि मद्य-निषेध को दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक 
भ्रविभाज्य अंग समझा जाए और यह सिफारिश की जाती है योजना-आझ्रायोग 
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सारे देश में शीघ्रता से और प्रभावशाली ढंग से मद्य-निषेध लागू करने के लिए 
आ्रावश्यक कार्यक्रम बनाए ।” 
इस प्रस्ताव के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रनेक सिफारिशें की गईं । यह 
बताया गया कि संविधान में पहले ही निदेशक सिद्धान्तों के रूप में मद्य-निषेध को स्वीकार 
किया गया है और अब झ्रावश्यकता इस बात की है कि इसके प्रति एक सामान्य राष्ट्रीय 
नीति अपनायी जाए । राज्य-सरकारों को सारे देश के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत श्राधार पर _ 
अपने क्रिक मद्य-नियेध के कार्यक्रम बनाने चाहिए और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए 
कि निरन्तर विव्रेचना और स्थिति का आकलन होता रहे । प्रथम कदम के रूप में यह सुझाव 
दिया गया कि शराब-सम्बन्धी विज्ञापनों और शराब की ओर जनता को आकर्षित करने के 
. अन्य तरीकों पर रोक लगाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर (होटलों, होस्टलों, रेस्तरां, 
वलबों झ्रादि में) और सार्वजनिक स्वागत-समारोहों में शराब पीने पर पाबन्दी लगाई जाए । 
इसके साथ ही अन्य अनेक कार्रवाइयों का भी सुझाव दिया गया है। ये सुझाव थे : 
(4) शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या क्रमशः 
कम की जाए; 
(2) सप्ताह में शराब की दुकानें बन्द रखने के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए; 
3) शराब की दुकानों को दी जानेवाली शराब की मात्रा कम की जाए; 
(4) भारतीय डिस्टिलरियों में बननेवाली शराब की मात्रा में क्रमशः कमी की 
जाए 
(5) विशिष्ट श्रौद्योगिक और अ्रन्य विकास-परियोजना-क्षेत्रों में या उनके निकट 
शराब को दुकानें बन्द की जाएं ; हु 
(6) नगरों और ग्रामों में शराब की दुकानों को मुख्य सड़कों और रिहायशी मकानों ._ 
से दूर हटा दिया जाए; द 
(7) सस्ते और स्वास्थ्यवर्द्धक पेयों के निर्माण एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 
सक्रिय कदम उठाए जाएं 
(8) स्वेच्छिक अभिकरणों को मनोरंजक-केन्द्रों की स्थापना में सहायता दी जाए; 
और 
(9) सामुदायिक विकास-दक्षेत्रों में तथा समाज-कल्याण- विस्तार-परियोजनाओं में 
. मद्य-निषेध को एक रचनात्मक कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए 


. ऊपर दिए गए सुझावों के अनुसार अनेक राज्यों में कारंवाई की गई है, परन्तु सामू- द पक 
हिक रूप से सारे देश में इस दिशा में हुई प्रगति बहुत मन्द है । हम 


.... 2. दूसरी योजना में यह सिफारिश की गई थी कि एक केन्द्रीय समिति नियुक्त 
की जाए, जो मद्य-निषेध-कार्य क्रम की प्रगति की विवेचना करे, विभिन्न राज्यों की गति- 
. विधियों में समन्वय स्थापित करे तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्पर्क रखे । यह भी 
सुझाव दिया गया था कि राज्यों में मद्च-निषेध-मंडल और जिला-मद्य-निषेध-समितियां 
. स्थापित की जाएं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मद्च-निषेध-प्रशासक नियकक्‍त 
किए जाएं । गृह-मन्त्रालय ने सन्‌ 960 के अन्त में एक केन्द्रीय समिति का निर्माण किया 
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22. मद्य-निवेध भ्रनिवार्य रूप से एक समाज-कल्याग-प्रान्दोलन है। समाज-सुधार 
के लिए एक स्वैच्छिक आन्दोलन के रूप में इसकी सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है । 
एतद्मस्त्रन्धी विशिष्ट बातें निम्नलिखित हैं : 


[7) एक सार्वजनिक नीति के रूप में इसे स्वीकार करना और इसके साथ ही इस 
नीति को वास्तविक बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाना; 

(2) जनता के एक बड़े वर्ग-दारा समर्थन और मुख्य स्वैच्छिक संगठनों तथा बड़ी 
संख्या में सामाजिक कार्यकर्त्ताश्रों-दारा सक्रिय भाग लेना; 

(3) रोज़गार-जैसी समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूंढ़ना और उन उत्पादनों के 
विधायन तथा उपयोग की व्यवस्था करना; जो कि भ्रन्यथा शराब-निर्माण 
के काम आएंगे; और 

(4) मद्य-निषेध की प्रगति के कारण राज्यों के राजस्व में होनेवाली सम्भावित 
हानि को पूरा करना । 


23. सर्वप्रथम राजस्व में हानि के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । जैसा कि दूसरी 
योजना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बुनियादी सामाजिक नीति पर विचार करते समय 
वित्तीय प्रश्नों को, चाहे वे व्यावहारिक दृष्टि से कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, निर्णयात्मक 
नहीं माना जा सकता । मद्य-निषेध के कारण साधनों में सम्भावित हानि स्थायी न होकर 
अस्थायी रूप से प्रभावित करनेवाली हो सकती है और सन्‍्तुलन में भी यह हानि कभी-कभी 
लगाए जानेवाले प्रनुमान के मुकाबले में कहीं कम हो सकती है । यदि मद्य-निषेघ-प्रान्दोलन 
ठीक मार्ग पर आगे बढ़ें--ओऔर यही मान्यता है, जिस पर मद्य-निषेध के प्रस्ताव आधारित 
होने चाहिए---तो व्यक्ति और समुदाय का जीवन अधिक स्वस्थ हो, व्यक्तिगत रूप से श्रमिक 
झौर उसका परिवार अ्रधिक उत्पादनशील हो, और राष्ट्रीय बचत में वृद्धि हो । परन्तु 
प्रारम्भिक अवस्था में यह सम्भव है कि मद्य-निषेध-नीति के अनुसार उठाए गए कदमों के 
कारण उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होनेवाली राशि उससे कम हो, जिसका अनुमान राज्यों नें 
ग्रपनी योजनाएं बनाते समय लगाया था। इस पहलू पर केन्द्र और राज्यों-द्वारा पुन: विचार 
किया जाना चाहिए । स्पष्टतः केवल वित्तीय कारण एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के लिए, 
जिसे देशभर में बहुसंख्यक जनता के हित के लिए आवश्यक समझा गया है, बुनियादी रुकावट 
नहीं बन सकते । 


24. मद्य-निषेध के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में यदि यह रुख रहे, तो प्रत्येक राज्य के 
लिए अगली कारवाइयों पर विचार कर सकना सम्भव होगा । यह परिकल्पना नहीं की गई 
कि राज्यों को पूर्ण मद्य-निषेध के बारे में एक तिथि निश्चित कर देनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार 
में ऐसी तिथि पर कार्य करना या उस पर कायम रहना बड़ा कठिन है। फिर भी एक देश- 
व्याप्री दृष्टिकोण से सभी राज्यों के लिए मद्य-निषेध-तीति कार्यान्वित करना और शराब 
के भ्न्तर्राज्यीय और अन्त:जिला तस्कर-व्यापार को रोकना सरल हो जाएगा । दूसरी योजना में 
जो विभिन्न कदम सुझाए गए थे, वे सीमित किन्तु व्यावहारिक हैं और उन्हें आगामी 2था 3 
वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना चाहिए । उन राज्यों के लिए, जिल्होंने कुछ ज़िलों 
में मध-निषेध लागू कर रखा है, यह भी सम्भव हो सकेगा कि वे अन्य क्षेत्रों में भी इसे क्रमश: 
लागू करें । इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि मद्य-निषेधवाले जिलों और ऐसे 
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जिलों के बीच में, जिनमें मद्य-निषेध अभी लागू नहीं हुआ है, एक निषिद्ध क्षेत्र हो । समय- 
समय पर समीक्षा' और प्रगति के मूल्यांकन से नए कदमों के लिए भी सुझाव मिल सकते है। 
मच्य-निषेध-नीति का अनुसरण करते समय दो महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए--- 
प्रथमतः, आदिम जातियों के रीति-रिवाज़ों और परम्पराओों का आदर तथा दूसरे विदेशी * 
यात्रियों, पर्यटकों और विदेशी दूतावासों की आवश्यकताओ्रों एवं सुविधाओं का उचित 
ध्यान । द हर जक 
25. मद्य-निषेध-जैसे कार्यक्रम में अपनाए जानेवाले साधनों और उपलब्ध अभिकरणों 
का प्रश्न विशेष महत्त्व का है। यह स्पष्ट है कि यदि मद्य-निषेध लागू करने का काम मुख्यतः: 
पुलिस और आबकारी-विभाग के कर्मचारियों पर छोड़ा जाएगा, तो कोई खास प्रगति नहीं हो 
सकेगी। अतः इस दिशा में मुख्य भरोसा निम्नलिखित बातों पर होना चाहिए : 
_(ञ्र) सामाजिक कल्याण-सम्बन्धी कदम के रूप में ग्राम जनता के हिल में मद्य-निषेष 
के बारे में अ्धिकाधिक जनमत का निर्माण; 
(ग्रा) स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें सामाजिक शिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूरा 
करने के लिए सरकार-द्वारा आवश्यक सहायता और समर्थन दिया जाना 
चाहिए द 
(इ) शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, भ्रादि-सम्बन्धी सरकारी झ्रभिकरणों-द्वारा, 
प्रारम्भ किए गए विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को मद्य-निषेध के महत्व पर 
बल देते हुए कार्यान्वित करना; और 
(ई) उपहार-गृहों में सस्ते श्रौर पोषक आहार तथा अ्रमद्यसारीय पेयों की उपलब्धि 
एवं सामूहिक तथा सामुदायिक भ्राधार पर खेलों श्र मनोरंजन-सम्बन्धी 
क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन । 
इन दिश्याओ्ं में ग्रधिक प्रगति करने की दृष्टि से यह उपयोगी है कि स्वैच्छिक संगठनों 
को जनता में. शिक्षा और विकास-सम्बन्धी कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए $ 
इसके अतिरिक्त, ऐसे श्रन्य कार्यों के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाए, जिनसे मद्य-निषेष 
की प्रगति में सहायता मिले । यह सहायता बहुत ह॒द तक योजना में 'जनसहयोग” के लिए की 
गई व्यवस्था के भ्रधीन दी जा सकती है। यह राशि कोई बहुत भ्रधिक नहीं होगी और इससे 
एक अच्छी शुरुआत की जा सकेगी । 


विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास 


... 26. देश-विभाजन के बाद पॉकिस्तान से लगभग 89 लाख व्यक्ति भारत आए $ 
इनमें से लगभग 47 लाख परद्चिम-पाकिस्तान से और शेष पूर्ब-पाकिस्तान से आए । सन्‌ 
. ]954 की जनगणना में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 75 लाख कती गई थी।+. 
सन्‌ 947-48 से 960-6] तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर लगभग 
. 239 करोड़ रु० खर्च किए गए। इस राशि में से 33 करोड़ रु० पश्चिम-पाकिस्तान से आए. 
विस्थांपितों पर और 06 रोड़ रु» पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापितों पर खर्च हुए ।. 
. सहायता-सम्बन्धी और अन्य कामों पर 28 करोड़ रु० का खर्च बैठा । अगले पृष्ठ की 
. तालिका में पहली योजना से पूर्व तथा प्रथम दो योजनाश्रों की भ्रवधि में पुनर्वास पर किया 

गया व्यय दिखाया गया है। 2325 हि आकर, 
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सन्‌ 947-48 से पुनर्वास पर किया गया व्यय 


विद  _ .. __ ___॒_[_.[._॒_॒_॒._[_[_॒_[_॒_॒_॒_॒_॒॒ (करोड़ रू) ट (करोड़ रु०) 
पश्चिस- पूर्व- योग 
हि विशनिशशिशशश्ि नि पाकिस्तान पाकिस्तान 
पहली योजना से पूर्व 62. 34 8. 53 70. 87 
पहली योजना 55.7 4]. 85 97.55 
दूसरी योजना 84, 95 55.37 है । 382 2 हु 
योग 332.99 705.75 238. 74 


पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति 
27. पश्चिम-पाकितान से आ्राए विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य मुख्यतः पहली योजना 
मे पहले और पहली योजना की झ्वधि मे किया गया। पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन 
व्यय का विभाजन नीचे की तालिका में दिखाया गया है : 
पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों पर पृनर्वास-व्यय 


कार्य क्रम पहली योजना पहली योजना दूसरी योजना योग 
न न 
गहरी ऋण . 38 3.66 0.09 5.3 
ग्रामीण ऋण 6, 77 2.व6 0.43 9.3 
झावास 25.7 32.08 5.47 62.66 
उद्योग न -- 2.62 2.62 

303 आह 2.28 8 “-+.. 0.,28 

क्षणिक और व्यावसायिक 

प्रशिक्षण 76.86[_ 9.8 6.4 33 

योग 62. 34 55.7 74.95 व32. 99 








] 


28, परदिचम-पाकिस्तान के भूमिधर विस्थापितों और पर्चिम-पाकिस्तान के अन्य 
भागों के पंजाबियों के भूमि-पुनर्वास-सम्बन्धी कार्य का अधिकांश भाग सन्‌ 950-5। 
तक पूरा हो गया था। 4,77,000 विस्थापित भूमिधरों को अद्धंस्थायी आ्राधार पर पंजाब के 
निष्क्रमित लोगों की भूमि दी गई। इसके अतिरिक्त, 33, 000 काइतकार परिवारों को भी भूमि 
पर बसाया गया । पंजाब से बाहर, विशेषत: राजस्थान में, अस्थायी आधार पर 58,000 
व्यक्तियों को भूमि प्रदान की गई। विस्थापित व्यक्ति (मुप्रावज़ा और पुनर्वास) अधिनियम, 

954 के अधीन झब तक लगभग 2,70,000 व्यक्तियों के अद्धंस्थायी भूमि-अधिकार 
स्वामित्व-प्रधिकार में बदल दिया गए हैं। ग्रामीण पुनर्वास के कार्यक्रम में मकानों के निर्माण 
झौर कृषि-सुधार-योजनाओं के लिए ऋण-अनुदान भी शामिल है । इस मद में दी गई कुल 
ऋण*राशि 9. 3 करोड़ रु० की है। निष्क्रमितों की भूमि उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण 
पुनर्वास-कार्ये में बहुत सुविधा हो गई, यद्यपि यह भूमि कुल मिला कर परिचिम-पाकिस्तान में 
विस्थापितों-द्वारा छोड़ी गई भूमि की तुलना में मात्रा और मूल्य, दोनों ही दृष्टियों से कम थी । 


*सम्भावित व्यय लगभग 63 करोड़ रु० 
+ इसमें पूर्व-पाक्िस्तात के विस्थापितों के लिए किया गया व्यय भी सम्मिलित है 
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29. शहरी क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के सामने अलग ढंग की समस्याएं थीं 
और कुछ रूपों में ये बड़ी उलझनपूर्ण थीं। विस्थापित आबादी को झ्रावास प्रदान किया 
जाना था और उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाना था कि वे व्यापार, उद्योग और अपने पेशों 
में नया जीवन प्रारम्भ कर सकें । उनकी झ्रावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सेवाओं को भी बढ़ाना था । लगभग 25 लाख विस्थापित व्यक्तितयों को आवास प्रदान 
किया जाना था, जबकि निष्क्रमितों की. सम्पत्ति में इनमें से केवल आधे को ही स्थान प्रदान 
किया जा सकता था। कूल मिला कर 9 पूर्णतया विकसित नगरों श्रौर 36 नई बस्तियों 
का, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधएं प्रदान की गई थीं, निर्माण किया गया । 
कुल ,55,000 मकान बनाए गए। विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार और उद्योग में 
अपना पुनर्वास स्वयं करने के लिए 5.3 करोड़ रु० के छोटे शहरी ऋण दिए गए। 
यह राशि पुनर्वास-वित्त-प्रशासन-द्वारा ऋण के रूप में दी गई 0. 28 करोड़ ० की राशि 
के अ्रतिरिक्त है। मझले उद्योगों और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की 23 योजनाओं 
के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई । 

30. विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए नए 
विद्यालय, और कालेज प्रारम्भ किए गए तथा वर्तमान संस्थाओं को अपनी क्षमता बढ़ाने के 
लिए सहायता दी गई । प्रनेक विस्थापित शिक्षा-संस्थाओं को अपने को नए केन्द्रों में स्थापित 
करने के लिए सहायता दी गई । ,70,000 व्यक्तियों को व्यावसाथिक एवं तकनीकी 
प्रशिक्षण दिया गया । 


पर्वे-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्षित 


3. पूर्वे-पाकिस्तान के विस्थापित अक्तियों का पुनर्वास मुख्यतः पहली और दूसरी 
योजनाञ्रों की अवधि में हुआ । पूर्वे-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या अनेक 
वर्षों तक लगातार आतन्रजन के कारण तथा पश्चिम-बंगाल की भूमि और झ्राथिक जीवन पर 
भारी दबाव रहने के कारण विशेष रूप से कठिन हो गई थी। इस सिलसिले में विभिन्न मदों 
में किया गया व्यय इस प्रकार है 

पू्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर व्यय (करोड़ रु०) 
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कार्यक्ासमतम , .. - पहलो योजना पहली योजना दसरी योजना. यौग 
क्‍ 5 सपा 

शहरी ऋण  + ++... .. » .63 8, 5 - 4, 87 9..:. 
ग्रामीण ऋण द ५ 4.36 2.72 28.75 
आवास न कह 55 5.82. 777.6]. 39.76 
उद्योग - ........र./| अञ 5» 0.77". 3.55 4.26 . 
 पुनर्वास-वित्त-प्रशासल || का छः 0.98 0.98 
शक्षणिक और व्यावसायिक 3 मी 2 के का 

. प्रशिक्षण. | का 5.76. 9.36 75.42 
चिकित्सा... प-+ ज+..|| 2.॥3 . &&.3 
दंडकारण्य-परियोजना _  अ्ौाआ नौ फ्रफ 75 


योग. 8. 53 4],85 . 55, 37. ॥905. 75 


30000 ५४८ ३०७५/७७५७७७७७७७॥७४७७७७७७०७७् 


| त है। 


. “इसमें पदिचम-पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए किया गया व्यय भी ससिि 





कल्वाण-कार्य क्रम गहरे 


32. पहली योजना के श्रन्त तक पूर्वी क्षेत्र में लगभग 5,00,000 परिवारों को 
बसाया गया । इनमें से लगभग 4,00,000 परिवारों को खेती-बारी या ग्रामीण क्षेत्रों में 
प्रन्य सहायक धन्‍्धी में लगाया गया। दूसरी योजना के बारे में अनुमान था कि लगभग 
,7 0,007 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। परिचम-बंगाल में भूमि पर अधिक दबाव 

होने के कारण प्रन्य राज्यों में भी विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के कार्यक्रम बनाए गए । 
कुल मिला कर ग्रामीण क्षेत्रों में 78,000 परिवारों को बसाया गया । 38,000 परिवारों 
को मकान बनाने के लिए ऋण दिए गार और अनेक बस्तियों का विकास किया गया । बड़े 
भौर छोटे उद्योगों में 4,000 व्यक्तियों को काम दिलाया गया। पुनर्वास-उद्योग-निगम ने 
““जिसे 5 करोड़ रु० को अधिक्ृत पूंजी से स्वयं या निजी उद्योगपतियों के सहयोग से 
ऐसे केन्द्रों में, जहां विस्थापितों की संख्या श्रधिक है, उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया 
गया था--बड़े भर मझले उद्योगों की 2। योजनाएं स्वीकार की हैं। पहली योजना की भ्रवधि 
कें 28,000 और दूसरी योजना में 22,000 विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा 
तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया । चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाश्रों को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया 
गया। विस्थापित व्यक्षितयों की भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं 
के विस्तार की दृष्टि से पश्चिम-बंगाल में बड़ी संख्या में नए विद्यालय और कालेज खोले 
गए । 


४3. दूसरी योजना की झ्रवधि में दंडकारणप्य-परियोजना के विकास का काम परदिचम- 
बंगाल के शिविरों में निवास कर रहे पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने और स्थानीय 
झाबादी, विशेषत: भ्रादिवासियों, के कल्याण-कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से हाथ में लिया गया | 
इस परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर भ्रब तक 2,000 एकड़ भूमि साफ की गई है और 

3,000 एकड़ से अधिक भूमि कृषि-योग्य बनाई गई है। लगभग 3,700 एकड़ भूमि में खेती 
भी शुरू की गई है भौर प्रायः 3, 200 एकड़ कृषि-योग्य भूमि वितरण के लिए जिला-प्रधिका रियां 
को सौंपी गई है। कृषि-योग्य बनाई गईं भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा आदिम जातियों के लिए 
सुरक्षित रखा गया है । मछली उद्योग और कुक्कुटपालन के विकास की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया है। उमरकोट-क्षेत्र में भास्कल बांध के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई है । 
इससे 3,750 एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । 90,000 एकड़ भूमि को प्रभावित करने- 
बालों बांधों का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं । 
ग्रन्य कार्यक्रमों--यथा मलेरिया-उन्मूलन, स्वास्थ्य-सुविधाओं की व्यवस्था, शिक्षा-सुविधाश्रों 
का विस्तार, आदि---को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी 967 के अन्त तक 
2,39] विस्थापित परिवारों को, जिनके सदस्यों की संख्या 0,599 है, दंडकारण्य भेजा 
गया था। यहां बसाए गए परिवारों को बेल, दुधारु पशु और कृषि-उपकरण, आदि खरीदने 
के लिए ऋण के रूप में भी सहायता दी जा रही है । 


पे तीसरी योजला के लिए कार्यक्रम 


34 विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम क्रमश: समाप्त हो रहा है। जहां तक 
पश्चिमाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी योजन्क्‌ में की गई व्यवस्था मुख्यतः 
ग्रावास-योजनाओों के लिए निवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य- 
सेवाओं के लिए सहायता देने तक सीमित है। पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के: 
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सन्दर्भ में, दो मुख्य उद्देश्य पश्चिम-बंगाल के विस्थापित-शिविरों औौर अन्य केन्द्रों में रहनेवाले 
28, 600 और पश्चिम-बंगाल में ही आंशिक रूप से बसाए गए 2, 00,000 विस्थापित परि- 
वारों का पुनर्वास है। यद्यपि इनके लिए वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास की मंद में को गई है 
तथापि कुछ पुनर्वास-योजनाओं---यथा, पुनर्वास-उद्योग-निगम, विस्थापित छात्रीं को वित्तीय 
सहायता, शब्याश्रों, और अ्रस्पताल, श्रादि का आरक्षण--को पुनर्वास-मन्त्रालय से लेकर _ 
सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों को सौंप दिया गया है। शिक्षा श्रौर स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था के 
लिए सहायता-योजनाओं और प्रशिक्षण-पोजनाओं को क्रमश: राज्यों की योजनाओं में ही 
सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। पुनर्वास-मन्त्रालय ने सम्बद्ध राज्य-सरकारों के परामश्श से 
जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें 74 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है। इनमें से 4। करोड़ 
रु० पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 26 करोड़ रु० दंडकारण्य- 
परियोजना के लिए और लगभग 7 करोड़ रू० पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास 
के लिए है। श्रभी तक तीसरी योजना में पुनर्वास के लिए 40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गर्ड 
है। फिर भी, चूंकि लक्ष्य यथासम्भव कम समय में पूणण पुनर्वास का है और पुनर्वास-कार्य क्रमों का 
अपना विशेष स्वरूप है, भ्रत: यह प्रस्ताव है कि अनिवाय कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए 
आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास के कार्य में हुई वास्तविक प्रगति और किए जानेवाले 
अ्रवशिष्ट कार्य को देखते हुए प्रति वर्ष की जानी चाहिए । 

. 35  पूव॑-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास-कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातों का 
यहां संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है । आशा है कि 8,000 किसान-परिवारों को भूमि 
देकर बसा दिया जाएगा--लगभग 3,000 परिवारों को पश्चिम-बंगाल और उत्तर- 
प्रदेश में तथा शेष परिवारों को दंडकारण्य-क्षेत्र में । किसानों को सिंचाई, भूमि-पुनरुद्धार 
और आवश्यक कृषि-उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। आवास-इकाइयों 
के निर्माण और नगरों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण-अनुदान देने का एक ठोस कार्यक्रम 
बना लिया गया है। छोटे पैमाने के तथा मझले स्तर के लोगों के लिए भी ऋण देने 
की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के भतिरिक्त योजना में शिविरों में रहनेवाले विस्थापितों 
के बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं देने, विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा 
करनेवाली निजी शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने और निर्धन तथा उपयुक्त विस्थापित 
छात्रों को मदद देने की भी व्यवस्था है। योजना में पश्चिम-बंगाल में रहनेवाले विस्थापितों 
के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने 
की भी व्यवस्था है। दंडकारण्य-क्षेत्र के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे है। इनमें भूमि- _ 
पुनरुद्धार, सिंचाई, सड़क-विकास, और पुनर्वास के लिए ऋणों और अनदानों की योजनाएं 
. तथा शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था भी सम्मिलित है। 


पतर्वास और विकास 


36. अपने अन्तिम चरणों में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-कार्य पूर्वं-अवधि के 
. अवशिष्ट कार्यों का ही रूप अधिकाधिक ग्रहण करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के 
पुननिर्माण के प्रयत्नों में--विशेषतः इन राज्यों और प्रदेशों के, जिन पर सर्वाधिक भार पड़ा 
है--विलीन हो रहा है । विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पुनर्वास और विकास के 

एकीकरण से विस्थापित व्यक्तियों की द्रत आर्थिक एकात्मकता में सहायता मिलेगी 
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लगभग 5 वर्ष पूर्व पुनर्वास की चुनौती विचलित करनेवाली, आकस्मिक, और 
शीद्रता तथा गस्तापूर्ण थी और उसके बाद से अब तक अनेक नाजुक मौके आए है । परन्तु 
कोु़ो और सकठों, जिनके बीच लाखों व्यक्तियों को रहना पड़ा, और अनेक कमियों के 
बावजूद विस्थायितों को बड़ी समस्याञ्रों को एक-एक करके हल किया गया है और नए 
जीवन की एक अच्छी और वारतविक नीव रख दी गई है । 


उपसंहार 


इस रिपोर्ट में हमने उन कार्यो की व्यापकता और विशालता पर बल दिया है, जिन्हें 
भारत को तीसरी योजना की अ्रवधि में पूरा करना है । हमारे साधन-लस्रोतों पर इनके 
चलते काफी भार पड़ेगा और इनके लिए राष्ट्र तथा उसके प्रत्येक नागरिक को यथासम्भव 
अपने सर्वोत्तम अ्र्पण के लिए तैयार रहना होगा। यदि शीकघ्रतापूर्वक और जी-जान लगा 
कर काम किया गया, तो राष्ट्र निश्चय ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल 


होगा । 


जवाहरलाल नेहरू 


भ्रध्यक्ष 
गुलज़्ारीलाल नन्‍्दा 
उपाध्यक्ष 


मोरारजी आर० देसाई 
बी० के» कृष्णमेनन 
सी० एम० त्रिवेदी 


विष्ण सहाय श्रीमन्नारायण 
सचिव टी० एन० सिंह 
तरलोक सिंह ए० एन० खोसला 
अ्रतिरिक्त सच्तिव पी० सी० महलानवीस 


3 अगस्त, 96] द द ,... सदस्य 


परिशिष्ट श्र : 


श्र] 
श्र- 2 
श्- 3 
श्-- 4 
श्- 5 


परिशिष्ट आा 


प्रिशिष्ट 


प्रमुख श्राथिक सूचक 


: प्रमुख आथिक सूचक, 950-5---960-6] 
थोक मूल्यों के सूचनांक, 950-5]--960-6 
 क्ंषि-उत्पादन के सूचनांक 

४ औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक 

* ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, 95। और 96] 


: पहली, दूसरी और तीसरी योजलाश्रों में व्यय श्रौर व्यय- 


व्यवस्था 


श्रा-] : पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था--वर्षानुक्रम से 


आा-2 : 


आर-3 : 


परिशिष्ट इ : 


हुं-।] $ 
हुू-2 ६ 


दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था--- 
राज्य 

दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था--- 
केन्द्रशासित प्रदेश 


जनसंख्या श्र नियोजन पर टिप्पणियां 


चौथी और पांचवीं योजनाञ्रों में जनसंख्या का विस्तार 
तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन के अनुमान 
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टिप्पणी : सन्‌ 95। की जनगणना में ऐसे सभी स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से 
श्रधिक थी तथा कुछ ऐसे स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम थी, किन्तु 
जिनका स्वरूप शहरी था, शहर के रूप में गिने गए। सन्‌ 96 की जन- 
गणना में इन तोन शर्तों को पूरा करनेवाले स्थानों को शहर के रूप में माना. 
.._ गया--() जनसंख्या 5,000 से कम न ही, (2) जनसंख्या का घनत्व... 
. 4,000 प्रति वर्गमील से कम न हो, और (3) वयस्क पुरुषों को कम-से-कस 
. तीन-चोथाई संख्या कृषि से भिन्‍न कामों या धन्षों में लगी हो । की 
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परिशिष्ट इ 
जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियां 
चौथी और पांचवीं योजनाओं में जनसंख्या का विस्तार 


सन्‌ 95] की जनगणना-सम्बन्धी रिपोर्ट में सन्‌ 798] तक जनसंख्या में वद्धि के 
बारे में दो विस्तार-क्रमों का अनुमान लगाया गया । ये श्रनुमान दो प्रकार की मान्यताओं पर 
आधारित थे | प्रथम यह कि इस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि का क्रम या तो (ग्र) 92-50 
की ग्रवधि के आंकड़ों के अनुसार रहेगा, या (आ ) 94-5 0 की अवधि के आंकड़ों के अनुसार । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की' रिपोर्ट में विस्तार के लिए इन्हीं अ्न॒मानों को आधार के रूप में 
स्वीकार किया गया था । तालिका-संख्या । के दूसरे स्तम्भ में इन अनुमानों को प्रस्तुत किया 
गया है । 

2. सन्‌ 95] की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नमुना-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा सामाजिक 
आंकड़ों का संग्रह शुरू किया गया। इन आंकड़ों से निरन्तर यह संकेत मिलता रहा कि जनसंख्या 
में वृद्धि की गति कहीं अधिक रहेगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में 
प्रयोग के लिए सन्‌ 959 में रजिस्ट्रार-जनरल की सहायता से केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन- 
द्वारा नए अनुमान तैयार किए गए। ये अनुमान तालिका-संख्या । के तीसरे स्तम्भ में दिए गाए 


तालिका-संख्या ] 





जनसंख्या का विस्तार 96-976 (करोड़) 
दूसरी पंच- 959 के 896। 
वर्ष ... वर्षोय योजना. केच्रीय अंक-  प्रध्ययन- 
__ _ _._.ट.. . . .....ै.ै.[ै.. ी [] संकलन-संगठन दल 
96व 40. 8 43,4. 43. 8* 
966 43. 4 48 49.2 
[977.- 46. 5 52. 8 55. 5 
976 49. 9 57,8 -- 82. 5 





एएशमकआ 400४ उ्ाक्रक्षपकषा॥३॥॥ के है ॥0व0 ॥॥08/॥0॥॥6॥/९४१ (७५७३० 


3. सन्‌ 96] की जनगणना का अस्थायी श्रनुमान 43. 8 करोड़ है । यह संख्या 
तीसरी योजना की रूपरेखा में अपनाए गए अंक से 2 प्रतिशत अ्रधिक है, तथा दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में दिए गए विस्तार के अनुमान से 3 करोड़ (7 प्रतिशत ) अधिक । रजिस्ट्रार-जनरल 
श्रौर केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन की सहायता से एक अध्ययन-दल ने निमत धारणाश्रों पर 
आधारित नए अनुमान तैयार किए : सामान्य उत्पादकता-क्रम सन्‌ 97] तक 89 प्रति 
हज़ार बना रहेगा और इसके बाद सन्‌ 976 तक इसमें 0 प्रतिशत की कमी श्रा जाएगी 
इसी तरह सन्‌ 967 में जन्म के आधार पर जो आायु-सीमा 47. 5 वर्ष है, वह सन्‌ 966. 
तक प्रति वर्ष 0.75 वर्ष और सन्‌ 976 तक 0.5 वर्ष की गति से बढ़ेगी । इन विस्तारों को 
तालिका-संख्या । के चौथे स्तम्भ में दिया गया है । इसी अध्ययन-दल ने पुरुषों और स्त्रियों के 
अलग-अलग वयन-वर्गों के लिए विस्तृत भ्रनुमान तैयार किए हैं। ये अनुमान तालिका-संख्या 2 
में प्रस्तुत किए गए हैं। 


ला 





2७७७७७॥७७॥॥७७॥७॥७॥७७॥॥७॥७॥७७॥७॥७॥॥७७५७७७७७७ २०० कई 0 लाए 'साकैसेशकरककरततत। ५ 


“सन 96] की जनगणना का अस्थायी योग । 
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4. जन्म और मृत्यु की दरों में परिवर्तन श्रत्यधिक दुरूह किस्म के माने जाते हैं। भारत 
में परिवार-आयोजन पर बल दिया जा रहा है, परन्तु अभी यह अनिश्चित है कि श्रागामी 5 
या 0 वर्षों में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा | इसलिए तालिका-संख्या 2 में जनसंख्या के (विस्तार 
का जो क्रम बताया गया है, वह कतिपय धारणाओं पर आधारित होने के कारण कुछ हद तक 
काल्पनिक है । जतसंख्या में वास्तविक वृद्धि उक्त धारणाओ्रों से भिन्न भी हो सकती है 
परन्तु आगामी वर्षों के लिए विभिन्न योजना-लक्ष्यों के आकलन के संदर्भ में जनसंख्या के झ्रांकड़ों 
का एक मानक रूप अपरिहाय॑ है | यहां विस्तार का जो स्वरूप दिया गया है, वह भ्स्थायी 
रूप से वर्तमान प्रयोजनों के लिए ही अपनाया गया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लिया 
. गया है कि अनुमानों को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि दो जनगणनाओं के मध्य की 
ग्रवधि में पर्याप्त विश्वसनीय सामाजिक आंकड़े एकत्र किए जाएं । 


(2) 
तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन के अनुमान 

तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए विकास-कार्यक्रमों और परियोजनामों के फल- 
स्वरूप तीसरी योजना की अवधि में सम्मिलित भ्रतिरिक्त नियोजन का भ्रनुमान लगाते समय 
जो दृष्टि श्रपनाई गई है, उसके बारे में 'नियोजन भ्रौर जनशक्ति' शीर्षक 0-वें अ्रध्याय में 
एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बात की निरन्तर आवश्यकता है कि भ्रतिरिक्‍त 
आंकड़े एकत्र किए जाएं, धारणाओं की जांच की जाए और अ्रनुमान लगाने के तरीकों में सुधार 
किया जाए। वर्तमान अनुमानों में सुधार तथा और अधिक अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 
इस टिप्पणी में ग्रामीण विकास तथा हाथ में लिए जानेवाले ग्न्य कार्यक्रमों की विशेष योजनाओं ._ 
के अलावा तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन की सम्भावताओं का आकलन करने के लिए 
ग्पनाई गई मुख्य धारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । 

2. यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तीसरी योजना में 
! करोड़ 40 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा। इनमें से लगभग करोड़ 
8 लाख को कृषि-भिन्न कार्यो में तथा 35 लाख को क्ृषि-कार्यों में काम मिलेगा । कृषि 
कर्म के भिन्न कार्यों में अ्रतिरिक्त रोज़गार का वितरण इस प्रकार किया जा सकता है : . 


कृषि-भिन्‍न कार्यों में श्रतिरिक्त नियोजन 





क्षेत्र (लाख ) 
. निर्माण-कार्ये क्‍ ... ०] पु 
2. सिंचाई और बिजली द कै ५ ला! 
 निर्माण-कार्यों में नियोजन का झागे विभाजन : द 
क्‍ द (लाख सें ) 
. कृषि और सामुदायिक विकास फ.. 2 की , 6 
2, सिंचाई और बिजली द 4,9 
3. कूटीर और लघु उद्योगों-सहित उद्योग श्रौर खनिज | . 4.6 
4. रलबे-सहित परिवहन और संचार-साधन..... || . 3.4 
5. समाज-संवाएं गा हक 0 20077 आय के की ऊ5 


6. विविध...र्र्््र्र्फप़ ३ कह 5० फीड 
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हम. 





__ फैत्र (लाख ) 
3. ऐेलवे . 4 
4. अन्य परिवहन और संचार-साधन 8.8 
5. उद्योग और खनिज 7. 5 
6. लघु उद्योग 9 
7. वन-विकास, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाएं 7.4 
8. शिक्षा 5.9 
9. स्वास्थ्य . 4 

0. अच्य समाज-सेवाएं 0.8 
7. सरकारी नौकरी , 5 
योग 67.5 

2. ॥ से लेकर ] तक की मदों में 56 प्रतिशत के हिसाब से व्यापार- 
वाणिज्य-सहित श्रन्य 37.8 


सर्वयोग 05. 3 





3. प्रतिरिक्त नियोजन के अनुमान तीन प्रारम्भिक धारणाओं पर आधारित हैं । 
पहली बात, वर्तमान क्षमता के सम्बन्ध में उत्पादन और नियोजन को वतमान स्तर से नीचे 
गिरने नहीं दिया जाएगा । विशेषत:, अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार काम करने में मालिक 
जो कठिनाइयां अनुभव करेंगे, उन्हें दूर किया जाएगा और वर्तेमान इकाइयों में नियोजन को 
कम-से-कम यथावत्‌ रखा जाएगा । दूसरी बात, योजना में उपबन्धित विभिन्न विकास-कार्यों 
को आ्रावदयक कुशलता और मितव्ययिता से पूरा किया जाएगा तथा उत्पादन जारी रखा 
जाएगा । तीसरी बात, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माण-कार्यों में सघन श्रम-पद्धतियों 
को प्राथमिकता दी जाएगी । 


4. तीसरी योजना में विकास के सन्दर्भ में अतिरिक्त नियोजन का श्रनुमान इन 
दृष्टियों से लगाया जाना चाहिए : 


(अर) कृषि-भिन्न क्षेत्रों में इनके सम्बन्ध में : 


(4) निर्माण का चरण; 


(2) निर्माण-प्क्रिया की अवधि में उत्पन्न सम्पत्ति के संचालत और रख-रखाव 
के परिणामस्वरूप कार्य जारी रहने का चरण; और 


(3) कृषि से बाहर मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य और विविध सेवाओओरों में, 
जिनमें संगठित क्षेत्र से बाहर की परिवहन-सेवा भी सम्मिलित है, 
अप्रत्यक्ष नियोजन । 


(आरा) कृषि में । 
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निर्माण-कार्यों में नियोजन 

5. विकास के सभी क्षेत्रों में निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है । इस धीर्षक के श्रुन्त्गत 
ग्रतिरिक्त नियोजन के ग्रनमान योजना के अधीन परियोजनाओं को सम्पूण श्लणियो-यथा, 
सिचाई और बिजली, सड़कें, रेलवें, कारखानों के भवन, आवास, विद्यालयों और अस्पतालों 
के भवन, आदि के निर्माण--के सम्बन्ध में है। मख्य रूप से, निर्माण के चरण में नियोजन 
का अनमान आधार-वर्ष 960-6 के स्तर की तुलना में 96-66 में ह४ ध्यय-परिमाण 
में वद्धि के आधार पर लगाया गया है | व्यय-यरिमाण और उनकी स्थिति के बारे में आंकड़े 
_ कन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों से प्राप्त सूचनाओं से और विशेष ग्रध्ययनों या अन्य 
ऐसी सूचनाओं के आ्राधार पर, जिन्हें एक साथ रखा जा सकता है, निकाले गए ह । इस बात का 
प्रयत्न किया गया है कि कार की प्रत्येक श्रेणी के लिए | करोड़ रु० विकास-व्यय के आ्राघार पर 
वर्ष में 300 दिनों के लिए नियुक्त किए जानेवाले सम्भावित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान 
लगाया जाए । इस बात को उदाहरण-द्वारा समझाने के लिए निर्माण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों 
(4) सिंचाई एवं बिजली, और (2) परिवहन के नियोजन-सम्बन्धी ग्राकलनों को नीचे 
विस्तार में प्रस्तुत किया गया है : द 

() सिचाई : सन्‌ 955-56 और 960-6] के सम्भावित व्यय-परिमाण के 
अन्तर का अनुमान लगभग 37 , 5 करोड़ र0 है। 'दूसरी पंचवर्षीय याजना को कुछ मुख्य 
परियोजनाओं की प्रगति' (मार्च (96व) में किए! गए विश्लेषण के झ्नुसार दुसरी पंचवर्षीय 
योजना का अनुभव यह बताता हूँ कि विहलेषण में सम्मिलित परियोजनाओं में मोटे तौर पर 
नियोजन और प्‌ंजी-विनियोग का अनुपात प्रति करोड़ 7,000 मानव-वर्ष है । इस झाघार 
पर सिचाई-परियोजनाओं के निर्माण-क्रार्यों में अतिरिक्त नियोजन के सम्भावित सानव-वर्ष _ 
लगभग 2. 63 लाख मानव-वर्ष होंगे । यहां यह उल्लेखनीय हैं कि चूंकि प्रगति की रिपोर्ट 
में वरणित परियोजनाएं बड़ी परियोजनाओं में से हैं, ग्रत: इस प्रकार नियोजन का जो अनुमान 
लगाया जाएगा, वह सिंचाई पर पूंजी-विनियोग की नियोजन-सम्बन्धी सम्भावनाओं को कुछ 
क्रम ही बतानेवाला होगा । द 

बिजलो : दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में 
बिजली-परियोजनाशों के व्यय में [40 करोड़ रु० की वृद्धि का अनुमान है । दूसरी योजना 
का अनुभव बताता है कि बिजली-परियोजनाओं में एक करोड़ रु० के विनियोग से निर्माण 
चरण में , 600 मानव-वर्ष का नियोजन हो सकता है । इस आधार पर बिजली-परियोजनाओं 
और बहुद्ेशीय परियोजनाओं के बिजली-सम्बन्धी अंश में अतिरिक्त निर्माण-विषयक 
नियोजन लगभग 2. 24 लाख मानव-वर्ष होगा । 


इस प्रकार, सिंचाई और बिजली-परियोजनाों में कुल भ्रतिरिक्त नियोजन 4, 87 
(या 4.9) लाख मानव-बर्ष होगा । 


(2) परिवहन : परिवहन के गन्तर्गत निर्माण-कार्य मुख्यतः रेलवे, सड़कों, बन्दरगाहों 

. और पत्तनों तथा अ्रन्य परिवहन भर संचार-साधनों के बारे में विभाजित हैं। रेलों के बारे में 

अ्रनुमान है कि तीसरी योजना की अ्रवधि में वार्षिक व्यय में लगभग 53. 5 करोड़ रु० की _ 

वृद्धि होगी । रेलों में प्रति करोड़ रु० पर निर्माण-कार्यों में लगभग ,900 मानव-वर्ष का... 
. नियोजन होगा । इस झाधार पर योजना की अवधि में रेलों में प्रतिरिक्त निर्माण-विधयक 

.. नियोजन लगभग ] लाख मानव-वर्ष होगा । सड़कों के बारे में भी इसी प्रकार के श्राकलन से, 
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जहां नियोजन के स्वरूप को भारत की सड़कों पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट। (796-84) 
के आधार पर निर्धारित किया गया है, यह पता चलता है कि योजना के अन्तिम वर्ष मैं 
« सम्भाविक्न वृद्धि के श्रनुमार अतिरिक्त नियोजन 2. 4 लाख मानव-वर्ष होगा । बन्दरगाहों, 
पतनों तथा अन्य परिवहन और संचार-साधनों के सम्बन्ध में किए गए आकलन के अनुसार 
उनमें निर्माण-नियोजन के परिमाण में लगभग 3,000 की वृद्धि होगी । इस शीर्षक के 


अन्तर्गत कुल सख्या 3. 45 लाख ठहरती है (पैराग्राफ 2 की तालिका में इसे 3.4 लाख 
दिखाया गया है) । 


निर्माण-नियोजन के अच्य क्षेत्रों में भी आकलन की इसी तरह की पद्धतियां अपनाई 


गई है । 


कोपुर 


स्थिर नियोजन 


6. निर्माण के चरण की अपेक्षा उसके बाद के स्थिरतामूलक चरण में प्रत्यक्ष नियोजन 
के प्रनुमान लगाने में कही भ्रधिक कठिनाइयां है । आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओं में 
प्रनुभवों के निकट अध्ययन पर आधारित सूचनाएं सीमित है । कृषि-क्षेत्र से बाहर स्थिर 
नियोजन के अ्रनुमानों को या तो स्थिर नियोजन में निश्चित मूल्यों पर लगाई गई प्रति व्यक्ति 
ग्रावश्यक प्‌ृजी से जोड़ना पड़ेगा या उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपयुक्त छूट देने के बाद 
प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ उसे सम्बद्ध करना पड़ेगा। इस पद्धति के स्पष्टीकरण की 
दृष्टि से तीन मुख्य क्षेत्रों () ग्राम और लघु उद्योगों, (2) शिक्षा, और (3) खनन के 
बारे में नियोजन के झ्राकलनों को नीचे प्रस्तुत किया गया है : 


(।) प्राम और लघु उद्योग : लघु उद्योग-मंडल-द्वारा स्थापित अध्ययन-मंडलों ने 
कुछ विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिन पर तीसरी योजना में खर्चे किए जाने की सम्भावना 
है, विनियोग और नियोजन के अनुमान के बारे में कार्य किया है। लघु उद्योगों में एक व्यक्ति 
के नियोजन का अर्थ औसत रूप से 5,000 ₹० का खरे है । हस्तशिल्प के बारे में यह अनुमान 
3,500 रू० और नारियल-जटा-उद्योग तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में मोटे 
तौर पर ,000 रु० है । ग्राम और लघु उद्योगों के अन्तर्गत इनके विभिन्न कार्यों के लिए 
तीसरी मोजना में किए गए बंटवारे के झ्राधार पर मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के व्यय- 
परिमाण के मुकाबले नियोजन का प्रनुमान 3. 57 लाख है। निजी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के अनु- 
मार्नित व्यय-परिमाण से 5 लाख के नियोजन की सम्भावना है। दोनों क्षेत्रों को मिला कर कुल 
नियोजन 8. 57 लाख या 9 लाख ठहरता है। इसमें हथकरघा, बिजली-चालित करघा और 
खादी तथा ग्रामोद्योगों का सरकारी क्षेत्र का 30 करोड़ रु० का व्यय-परिमाण सम्मिलित 
नहीं है, जिससे मुख्यतः भ्र््धू-रोज़गार लोगों की स्थिति सुधरेगी । 


(2) शिक्षा: जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर नियोजन 
का भ्राकलन भश्रध्यापक-छात्र के झनुपात पर आधारित है | श्राकलन के विस्तार को नीचे की 
तालिका में दिखाया गया है । पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धि के मार्ग में उपस्थित 
होनेवाली कठिनाइयों के कारण इन आंकड़ों में लगभग 30,000 का समंजन किया गया 
है । इसलिए शिक्षा के अ्रन्तगंत कुल नियोजन 5. 9 लाख दिखाया गया है । 
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शिक्षा-योजनाओं के कारण झ्तिरिक्त नियोजन 
(लम्ब) 
बय-वर्गं दर्ज नाम प्रतिशिक्षक.. शिक्षकों की 
छात्र संख्या 
(अ) 6-77! वय-वर्ग द 
960-6] 3458. 4 -१:97 9.28 
965-66 496.4 :38 3.06 
भ्रतिरिक्त 3. 78 
(आ) -4 वय-वर्ग 
960-6| 62.9 १:28 2.25 
965-66 97.5 १:28 3. 48 
अतिरिक्त 8, 23 
(इ) 4-7 वय-बर्ग 
960-6] 294: जय 2.08 
965-66 45,6 ॥:]6 2.85 
द ग्रतिरिक्त 0.77 
(६) विश्वविद्यालय-शिक्षा 0. 4 
योग 68.8. 
घटाइए . 9.30 
5.88 
ग्रथवा लगभग 5.9 लाख 





(3) खनन: नियोजन के ऐसे झ्राकलन के लिए, जिसमें केवल भौतिक लक्ष्यों का प्रयोग 
किया गया है, उदाहरण के रूप में खनन में जिस प्रकार अतिरिक्त नियोजन के लिए कार्य किया 
गया है उसे पेश किया जा सकता है। पैराग्राफ 2 की तालिका में 'उद्योय और खनिज' शीर्षक 
के सामने 7. 5 लाख का जो नियोजन दिखाया गया है, उसमें खनिज पदार्थों के बारे में 
नियोजन कुल का एक-तिहाई भाग (लगभग 2. 5 लाख) है । आकलन के विवरण नीचे 
की तालिका में दिखाए गए हैं 








द लाख. उत्पादकता प्रति नियोजित 
30902 द टन व्यक्षि.. व्यक्तियों की 
(ठनों में प्रति वर्ष ) संख्या (लाख सें) 


(अर) कोयला : कं 
4960-64 546... किक वर बज 300 हक. 
965-66 . 970... १80 हे 5.4 

 श्रतिरिक्त नियोजन... कु # वो औ 5.38 

(ग्रा) खनिज लोहा : मम + + आन कह पा 

43960-64: 38 302 % जज 70: .. 0.6 
व965-66.......रररर "53800 226: 0, “7७० ५ “जम 
ग्तिरिक नियोजन... |/|/यऑयऑयऑय्य्य्य्य३यझ्र्ःऊखऊ़ 35 ही” आ 





योग:कोयलाऔर खनिज लोहा. योग : कोयला मोर शनि नोहो ० आज 7 26 8, 


परिशिष्ट 799 


जहां तक अत्य खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, सन्‌ 95-58 की अवधि में प्राप्त हुए 
प्रनुभवा से स्पप्ट है कि नियोजन में वृद्धि की गति प्रति वर्ष 7,000 व्यक्ति है। इसी आधार 
परब्तीसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त नियोजन के 35,000 होने की सम्भावना है । 
इसलिए कुल अतिरिक्त नियोजन का अनुमान 2. 55 लाख है, जिसमें से पहले किए गए 
उल्लख के अनुसार, पूर्व अनुमान में केवल 2. 5 लाख को ही शामिल किया गया है। 


7. बड़े और मझोले उद्योगों में स्थिर नियोजन का स्वरूप भिन्न होगा | नीचे की 
तालिका, जो अनिवायत: दृष्टान्त के रूप में है, यह संकेत देती है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों 
में प्रति व्यक्ति कितनी पूंजी की आवश्यकता है : 


ँउाकता8०७१.. अमर ॥॥क/सामकदत.. भा वका३ 8१७३4] 3)90७७७/२०३कककदेस/॥म ७ जे. सतकार #4/क४भ%८०कभकक 





' उद्योग का नाम प्रति व्यक्त श्रावश्यक 

्््_़ पूंजी (०) 
इस्पात ,60,000 
उर्वरक 40,000 
मशीती श्रौजार (वर्गीकृत ) 25,000 
भारी मशीनी-निर्माण-संयन्त्र ,00,000 
दे लाई-गठाई-संयन्त्र ,00,000 
कोयला-खनन-मशीनें 60,000 
भारी बिजली का सामान 50,000 


',2९७९७॥। 





8, यहां यह कह देना उचित होगा कि जिन आंकड़ों पर उक्त आकलन आधारित हैं, वे 
कुल मिला कर गअत्यल्प हैँ । इसलिए इनसे जो परिणाम निकाले गए हैं, उनका तात्पय॑ केवल 
एक सामान्य परिधि का सुझाव देना है। वस्तुतः इस क्षेत्र में निश्चित अनुमान सुदीर्घ 
ग्रध्ययन से ही प्राप्त हो सकते हैं । । 


9. पैराग्राफ 2 की तालिका के प्रथम 7 क्षेत्रों की विभिन्न मदों में प्रदर्शित नियोजन के 
अलावा भ्र्थव्यवस्था में ऐसे शअ्रन्य क्रियाकलाप भी होंगे, जिनमें नियोजन में वृद्धि होगी । 
उदाहरण के लिए, खनत, उद्योग, रेलवे, परिवहन, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक 

प्रशासन, संचार-साधन, आदि-जैसे धन्धों के समान ही व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन 
(रेलवे और संगठित सड़क-परिवहने से भिन्न परिवहन) , भांडारण, गोदाम, पेशों और विविध 
व्यक्तिगत सेवाओं के बारे में भी उनसे सम्बद्ध कारंवाइयां होंगी, जिन्हें इस प्रकार के नियोजन 
की विशिष्ट स्थिति के कारण नियोजन के श्राकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । 
इनमें से कुछ क्षेत्र आत्म-नियोजन के हैं, और काम करनेवाले व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग 
प्रात्म-नियोजनमूलक धन्धों में लगा हुआ है| इसलिए इस प्रकार के अनुमानों में पर्याप्त 
झ्रनिदचय की स्थिति रहेगी, क्योंकि आत्म-नियोजित क्षेत्र में इस समय जो लोग लगे हुए हैं 
वे अपने को अ्र्धमेयोजित समझते है । उनमें तथा उन अन्य लोगों में, जो काम चाहते हैं, 
ग्रतिरिक्त काम के वितरण की सही स्थिति मालूम करता, इस क्षेत्र में नियोजन-तन्त्र-सम्बन्धी 
हमारे वर्तमान ज्ञान को देखते हुए बहुत कठिन है। फिर भी, जो अध्ययन किए गए हैँ, उनसे 
वह मालूम होता है कि इस समय इस प्रकार का श्रतिरिक्त नियोजन पैराग्राफ 2 की तालिका 
की प्रथम । श्रेणियों में बढ़े हुए नियोजन का 56 प्रतिशत होगा । जैसा कि निभोजन और 
जनश क्ति' शीर्षक अध्याय में बताया गया है, यह अनुमान सन्‌ 95 की जनगणना के आंकड़ों 


:800 , तीसरी पंचवर्षीय योजना 


पर आधारित है । जब नवीनतम जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, तब इस प्रकार के 
नियोजन के परिणामों का अधिक सही लगाना सम्भव हो सकेगा । 


कृषि-क्षेत्र में नियोजन 

0. कृषि के क्षेत्र में, कुल अतिरिक्त नियोजन और अद्धं-नियोजित व्यक्तियों की स्थिति 
में सुधार के उद्देश्य से किए जानेवाले नियोजन के विस्तार में अन्तर करना बड़ा कठिन है । जो 
सीमित-सी जांच की गई है, उससे यह प्रकट होता है कि सिचाई, मिद्टी-संरक्षण और बाढ़- 
नियन्त्रण से लाभान्वित क्षेत्रों में क्रपि में ग्रतिरिक्त नियोजन में 30 प्रतिशत तक वृद्धि होगी । 
भूमि का फिर से उद्धार करने और भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की योजनाओं के परिणामस्वरूप 
होनेवाला नियोजन लगभग अतिरिक्त वृद्धि ही माना जाएगा । यदि 4 एकड़ में एक व्यक्ति 
को नियोजित माना जाए, तो अतिरिक्त नियोजन इस प्रकार होगा : सिंचाई से 5 लाख; 
मिट्टी-सेरक्षण और भूमि-पुनरुद्धार से 73 लाख ; बाढ़-नियन्त्रण, नालियों और प्लावन-निरोधी 
योजनाओं से 3 लाख; और भूमि पर भूमिहदीन खेतिहर श्रमिकों को बसाने से 5 लाख । सब 
मिला कर लगभग 35 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकेगा । 


परिवतेन-तालिका 
एक लाख ८ ,00,000 
एक करोड़ -5 ,00,00,000 
एक गज - 0.944 मीठर 
एक मील 4. 609344 किलोमीटर 
एक प्रौस 28. 3495 ग्राम 
एक पौड 0.453592 किलोग्राम 
एक टन -+ ]. 0605 मेट्रिक टन (2,240 पौड) 
एक एकड़ - 0. 404687 हेक्टर 
एक वर्ग गज 5 0, 8363] वर्ग मीटर 
एक वर्ग मील * 2, 589998 किलोमीटर 
एक गैलन (टम्पीरियल) 4, 54596 लीटर 
एक घने फट 0. 028347 घन मीटर 
एक ग्रास टन (जी० झर० टी०) - 2, 83 घन मीटर अथवा 00 घन फुट 
एक कपया « 2 सेट अथवा | शिलिंग 6 पेंस 
एक डालर .- 4. 769 रुपये 
एक पौंड < 3. 33 रुपये 
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पृष्ठ / पेराग्राफ / पंक्ति निम्नलिखित के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए 


अध्याय 3 
37 / फुट नोट सांख्यिकी औसत संख्या-संग्रह 
45 / 29 / 4 तेल के पहले म॒द्रित एक' निकाल दीजिए 

अध्याय 4 
57 / 7]/ 7 बिजली और तक- बिजली के विकास 
नीकी शिक्षा के के लिए, तकनीकी 
विकास के लिए शिक्षा के लिए 
ग्रध्याय 5 
76 / 3व / 8 2,00,000 2,05,000 
85 / स्तम्भ 5 / अन्तिम मद 40 न 
87 / स्तम्भ 7 / 4. 3 रेलवे-इजिन 3,24 4,4 
वाष्पचालित 
96 / स्तम्भ 0 मद 'जन-सहयोग भौर स्थानीय कार्य” के सामने 
5,000 की संख्या के साथ (झ) रखिए 
97 / फुट नोट फूट नोट (ज) के तीचे यह फुट नोट जोड़िए--- 
(झ) जन-सहयोग के लिए 7. 5 करोड़ रुपये-सहित' 
द अध्याय 6 
3] / दूसरी सद का अन्तिम स्तम्भ 374. 7 374. 
ग्रध्याय 8 
49 / तालिका-संख्या 4 / 
यरोपीय आथिक समु- 
दाय के सामने का 
अन्तिम स्तम्भ 8: 8 07 
भ्रध्याय 2 
396 / तालिका-संख्या ।| / द 
द अ्रन्तिम मद का अन्तिम कक की 
हर  सक, 8] 


30 |. 


/4नेरपारत्राबलभसदा+ंभ५ लक७+; वर्क 


पृष्ठ / पराग्राफ / पंक्ति 


97 / तालिका-संख्या । / 
** “प्रथम मद का अन्तिम 
स्तम्भ 

203 / 23 / 
203 / 24 / 2 
2]6 / 8 / 3 
37] / 2 / 4 
35 / 4 | 2 


330 |/ तालिका-संख्या 5 / 


कि 


निम्नलिखित के स्थान पर 


400 
3 लाख 


3] लाख टन 


अध्याय 43 
आवश्यकता 


भ्रध्याय 8 
राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवा-खंड 
अध्याय 9 
290 करोड़ रुपये 


तेलहन के सामने का अन्तिम स्तम्भ 

342 / श्रान््रप्रदेश के सामने तीसरी योजना के 
ग्न्त में अनुमानित उत्पादन” वालो स्तम्भ 
342 / अन्तिम पंक्ति/ योग' के सामने तीसरी 
योजना में अतिरिक्त उत्पादन” वाला स्तम्भ 
342 / अन्तिम पंक्ति/योग' के सामने तीसरी योजना 
के अन्त में अनुमानित उत्पादन” वाला स्तम्भ 
345 / (4) तेलहन वाले खंड में उत्तरप्रदेश के 
सामने दूसरा स्तम्भ 


352 / मद-संख्या (9) 


376 / 5 / 2 


38] / 28 / 3 


अध्याय 20 


व्यापक शिक्षा 
तथा कतंदब्यों 


भ्रध्याय 22 
वन लगाने 


72 करोड़ रु० 


38 
हर 
87.69 


236, 05 


4,005, 47 


765 


803 


निम्नलिखित पढ़िए 


405 
5 लाख 20 हज़ार 


8,8 लाख ठन 
आवश्यकताओं 


सामुदायिक 
विकास-खंड 
294 करोड़ रुपये 
38.6 
87.99 
236. 04 
,005. 46 


756 


व्यापक प्रशिक्षण, 
शिक्षा तथा कंतंब्यों 


वनों को फिर से 
ठीक-ठाक करने 
73 करोड़ रु० 


